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प्राकृतिक 
संरचना 


भारत भूमि और उसके.निवासी 


अपनी समृद्ध सास्कृतिक विरासत तथा विविधताग्रो के कारण भारत ने 
सदेव विश्व की एक प्राचीन सभ्यता के रूप में सम्पूर्ण विश्व का ध्यान भ्राकपित 
किया है। इस समय भारत को छवि एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभरी है, जिसने 
स्वतत्नता प्राप्ति के वाद, के 40 वर्षों में बहु-आयामी सामार्जिक झ्ाभिक प्रगति 
की है। भारत इस समय खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है तथा विश्व 
के ग्रौद्योगिक देशों मे इसका दसवा स्थान है ) जनहित के लिए प्रकृति पर विजय 
पाने हेतु अन्तरिक्ष में जाने वाले देशों मे इसका छठा स्थान है। भौगोलिक रूपमें 
इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि० मी० है जो हिमालय की हिमाच्छादित 
चौटियों से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय सघन वनों तक विस्तृत है। क्षेत्रीय 
विशालता, भाषा तथा प्राकृतिक संरचना की विविधताओं के होते हुए भी (विविधता 
में एकता” का जन-विश्वास देश को दृढतापूर्वक जोड़े हुए है। विश्व के सातवें 
विशालतम देश के रूप मे भारत शेष एशिया से पर्वतों तथा समुद्र द्वारा भ्रलग है 
जिससे इसका स्वतत्न भोगोलिक ग्रस्तित्व है। इसके उत्तर में भहान हिमालय पर्वत हैँ, 
जहा से बह दक्षिण में बढ़ता हुआ कक रेखा तक जाकर, पूर्व मे बगाल की 
खाड़ी भर पश्चिम मे अरब सागर के बीच हिन्द महासागर से जा मिलता है 

यह पूर्णतया उत्तरी गोलाढ़ं में स्थित हैं । इसकी मुछ्य भूमि 84” श्ौर 376/ 
उत्तरी प्रक्षांश भोर 68"7'झौर 97725 पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है । इसका 
विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3,24 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 2,933 
किलोमीटर है। भारत को भू-सीमा 5,200 कि०्मी० है तथा मुख्य भूमि, 
सक्षद्वीप भ्ौर अंदमान व निकोबार द्वीप समूहों के सागर तट की कुल लम्बाई 
7,56.6 कि०्मी० है । 


प्राकृतिक पृष्ठभूमि 


नेपाल क्षेत्र को छोड़ कश्मीर के उत्तर में हिमालय भौर प्रन्य ऊंचे प्रत--मजतांग प्रता, 
परगित् भौर कुनतुन भौर हिमाचल प्रदेश के पूर्वे में जासकार पर्वत का द्किण-पूर्वी 
भाग भारत की उत्तरी सीमा बनाते है। इसके उत्तर में चीन, नेपाल भ्ौर भूटान 
है। पूर्व में कई पर्वत श्यृंखलाएं भारत को बर्मा से भलग करतो हूं। पूर्व मे 
बांग्ला देश है, जिसके चारों स्‍प्रोर भारतीय राज्य--पश्चिम बंगाल, भस्म, मेघालय, 
द्विपुरा तथा मिमोरप हैं। उत्तर-पश्चिम में प्राकिसतान और प्रफ़गानिस्तान हें। मप्तार 
की खाड़ी श्ौर पाक जलडमझमध्य भारत को श्रीलंका से भलग करते हैं। बंगाल 
की खाड़ी में प्रंदमात भौर निकोबार द्वीप समूह तथा भरबव सागर में लक्षद्वीप भारतीय 
क्षेत्र के भंग हैं। 

मुख्य भूमि चार स्पष्ट खण्डों में बंदी है--विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा के 
मंदान, रेगिस्तानी क्षेत्र भौर दक्षिणी प्रायद्वीप । 


« भसयायो ; 3 मार्च 932 को स्थिति! 


भूतत्वीम संरचना 


भारत 4986 


हिमालय की तीन लगभग समानांतर रूंखलाएं हैं, जिनके बीच बड़े-बड़े पठार 
श्रौर घाटियां हैं, इनमें कश्मीर भौर कुल्लू जैसी कुछ घादियां उपजाऊ, विस्तृत 
शौर प्राकृतिक सौन्दर्य से सम्पन्न हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटियों में से कुछ 
इन्हीं पर्वत खूंखलाओं में हैं। अधिक ऊंचाई के कारण आना-जाना केवल कुछ ही दर 
से हो पाता है, जिनमें मुख्य हे--दारजिलिंग के उत्तर-पूर्व में चुम्बी घादी से होते 
हुए, मुख्य भारत-तिव्बत व्यापार मार्ग पर जेलपन्‍ला और नायू-ला दर कक 
कल्पा (किन्नौर) के उत्तर-पूर्व में सतलुज घादी में शिपकी-ला दर्रा । पर्वतीय 
दीवार लगभग 2,400 किलोमीटर की दूरी तक फँसी है, जो 240 किप्तोमीदर 
से 320 किलोमीटर तक चोड़ी है । पूर्व में भारत और बर्मा तथा भारत 
और बांग्ता देश के वीच की पहाड़ी 'एंखलाभों की ऊंचाई बहुत कम है। लगभग 
पूवें से पश्चिम तक फैली हुईं गारो, खासी, जैन्तिया भौर नागा पद्वाड़ियां उत्तर 
से दक्षिण तक फैली मिजो तथा रखाइन पहाड़ियों की शंखला से जा मिलती हैं । 
सिंधु और गंगा के मैदान लगभग 2,400 किलोमीटर लम्बे शौर 240 से 

320 किलोमीटर तक चोड़े है। ये तीन स्पष्ट नदी प्रणालियों सि्ु, गंगा भौर ब्रह्मपृत्त 
केथालों से बने हैं। ये संसार में सबसे बड़े सपाटठ कछारी वबिस्तारों में से 
हैं श्रोर भूमि पर सबसे घने बसे क्षेत्रों में भी । इनके उभार में 
मुश्किल से कोई भ्रन्तर है । दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के 
बीच लगभग ,600 किलोमीटर की दूरी में केवल लगभग 200 मीटर की ढलान है 
रेगिस्तानी क्षेत्र को दो हिस्सों में बांदा जा सकंता है--विशाल रेगिस्तान भौर 

लघु रेग्िस्ताव। विशाल रेगिस्तान कच्छ के रन के पास से उत्तर की भोर 
लूणी नदी तक फैला हुआ है । राजस्थान-सिन्ध की पूरी सीमा रेखा इसी 
रेगिस्तान के साथ-साथ है । लघु रेगिस्तान जैसलमेर भौर जोधपुर के बीच में 
लूणी नदी से शुरू होकर उत्तर की ओर फैला हुआ है। इन दोनों रेगिस्तानों के 
वीच पठारी इलाका है, जिसमें कई स्थानों पर चूने के भंडार हैं । भूमिगत पानी के 
अभाव झौर बहुत कम वर्षा के कारण यह इलाका लगभग पूरी तरह बंजर है । 
दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार 460 से ,220 मीटर तक की ऊंचाई के पर्वत 

तथा पहाएियों की श्रेणियों द्वारा सिन्धु और गंगा के मैदानों से पृथक हो जाता 
है । इनमें प्रमुख है--प्रावली, विन्ष्य, सतपुड़ा, मैकला भर भजन्ता | प्रायदीप 
के एक तरफ पूर्वी घाट है, जहां श्रोसत ऊंचाई 60 मीटर के करीब है 
भोर दूसरी तरफ पश्चिमी घाट है, जहां यह ऊंचाई साधारणतया 95 से ,220 
मीठर है, जो कहीं-कहीं 2,840 मीटर से भी अधिक है। पश्चिमी घाठ भौर रब 
सागर के बीच समुद्र तट की एक तंग पढ़ी है,जब कि पूर्वी घाट और बंगाल की 
खाड़ी के चीच चौड़ा तीय क्षेत्र है। पठार का वह दक्षिणी भाग तीलगिरि की 
पहाड़ियों से बना है, जहां पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसके परे फैली कार्टमम 
पहाहियां पश्चिमी घाट का विस्तार मावी जा सकती हैं। 


भूवत्वीय संरचना भी प्राकृतिक रचना की तरह तोन स्पष्ट भागों में बांदी जा 


सकती है--हिमालय तथा उससे सम्बद्ध पहाड़ों का समूह, सिन्धू भोर गंगा के मैदान 
तथा प्रायहीपीव भाग । 


शी प्रशालियाँ 


भारत भूमि और उसके निवासी हि 


उत्तर में हिमालय पर्वत का क्षेत्र प्रोर पूर्द में नाग्ा-लुगाई पहाड़, पर्वेत-निर्माण 
प्रक्रिया के क्षेत्र हूँ ! इस क्षेत्र का वहुत-सा भाग, जो भव संत्तार के कुछ अति मवोरम पं - 
दीग दृश्य प्रस्तुत करता है, लगमय 60 करोड़ व पहले समुद्र था। लगभग 7 करोड़ 
ये पहले शुरू हुए पर्वत-निर्माण प्रक्रिया के क्रम में तत्तछट स्‍भ्रौर चट्टानों के तल 
बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर मौसमी भौर कटाव तत्वों ने काम किया, जिससे वर्तमान 
उभार भस्तित्व में भाये । 

सिंधु ओर गंगा के विशाल मैदान कछारी मिट्टी के भाग हैं, जो उत्तर में हिमालय 
को दक्षिण के प्रायद्वीप से अलग झरते हैं। 

प्रायद्वीप अपेक्षाकृत स्थायी और भूकम्मीय हलचलों से मुक्त क्षेत्र हैँ। इस भाग 
में श्राम॑तिहा सिक काल की लगभग 380 करोड़ वर्ष पूराती कायांतरित घट्टाने 
हैं। शेष भाग में गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा बाद में मिट्टी के जमाव से 
बना भाग ओर दक्षिणी लावे से बनी चट्टानें है। 


भारत की नदियां इस प्रकार शर्गीकृत की जा सकती हैं: (2) हिमालय की नदिया; 
(2) दक्षिणी नदियां; (3) तटीय नदियां तथा (4) प्रंतःस्वलीय प्रवाह क्षेत्र की नदिया । 

हिमालय की नदियों को पानी आमतौर से बर्फ के पिघलने से मिलता हैं। अतः 
उनमें दर्ष भर निर्वाध प्रवाह रहता हैं मौर वे बारहमासी है। मानसून के महीनों में 
द्विमालय पर भारी वर्षा होती हूँ, जिससे नदियों में पानी बढ़ जाने के कारण 
अकसर बाढ़ आ जाती हैं। प्रायद्वीप की नदियों में सामान्यतः वर्षा का 
पानी रहता है; इसलिए पानी की मात्रा घटती-बढ़ती रहती है । भ्रधिकाग 
नदियां बारहमासी नहीं हैं । तटीय नदियां, विशेषकर पश्चिमी तट की, कम 
सम्बी हैं मोर इनका जलग्रहण क्षेत्र सीमित है। इनमें से अधिकतर कीचड़ युक्त है 
मोर बारहमासी नहीं हैं। पश्चिमी राजस्पान में नदिया बहुत कम है और अंत - 
स्पलीय प्रवाह वाली हैं । उनमें से मधिकतर थोड़े दिन ही बढती हैं। समुद्र 
की ओर कोई निकास ते होने से वे अपने थालों या सांमर जैसी नमक की झोलों 
की ओर जावी हुई सूथ जाती हूँ या रेत में खो जाती हैं । इस भाग की केवल 
लूणी नदी ही ऐसी है, जो कच्छ के रन में गिरती हैँ। 

गंगा थाला जो कि ग्रंगान्ह्मपुत्र-मेघना थाले का सबसे बड़ा भाग 
हैँ, भारत में सबसे बढ़ा है और इसमें देश के कुल क्षेत्र फे लगभग एक-घोषाई 
भाग से पानी बाता हैं। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विध्यगिरि से इसकी 
सोमाएं सुस्पष्ट हैं । द्विमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हँ--भागीरथी और 
अलकनंदा । भागीरी, गंगोती हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा 
अलकापुरी के हिमनद से । ममुना, धाघरा, गोमती, गंडक तथा कोसी सहित हिमालय 
की कई नदियां यंग में भाकर मिलती हैं। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी तदी यमुना हैं, 
जो यमुनोत्री के हिमनद से निकलती है और इलाहाबाद में एंग्रा में मिलती हूँ । मध्य 
भारत से उत्तर की झोर बहती हुईं, यमूना या गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदिया 
भप्वल, बेतवा तथा सोन हैं । 

उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में ब्रह्मपुत्न और बैरक नदियां जो कि पूर्व से पश्चिम 
की ओर बहठी हैं, अन्तर्राष्ट्रीय नदियां हैं । इनमें जल संसाधनों की प्रचुर संभावताएं 
है, जो कि अभी विकास के आरम्मिक चरणों में हूँ। 


जलवायु 


पेड़-पो 


ध् 
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दूसरा सबसे बड़ा थाला दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी का है । इसमें भारत के 
कुल क्षेत्र का लगभग 0 प्रतिशत भाग शामिल हैं । प्रायद्वीपीय भारत में दूसरा सबसे 
बड़ा थाला कृष्णा नदी का और तीसरा बड़ा धाला महानदी का हू। दक्षिण की 
ऊपरी भूमि में सर्मंदा जो कि अरब सागर की श्रोर बहती हैँ और दक्षिण में 
कावेरी जो कि बंगाल की खाड़ी में ग्रित्ती है, फे थाले लगभग बराबर आकार 
के हैं, यद्यपि उनकी विशेषताएं भिन्न-भिन्न हैं । े 

दो अन्य नदी प्रणालियां, जो छोटी किन्तु कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, 
उत्तर में तापी और दक्षिण में पेण्णार हें । । 


भारत की जलवायु मोटे रूप से छष्ण कटिबंधीय है। पहां चार ऋतुएं होती हैं--शी त 
ऋतु (जनवरी-फरवरी ) , ग्रीष्म ऋतु (मार्च--मई), वर्षा ऋतु या दक्षिण-पश्चिम मानसून 
का समय (जून--सितम्वर) और मानसून-पश्चात ऋतु जिसे दक्षिण प्रायद्वीय में 
उत्तर-पूर्वं मानसून का समय भी कहा जाता है (अक्तूबर--दिसम्बर )।. ॥॒ 
भारत में वर्षा भ्रनिश्चित है भ्रोर कहीं किसी वर्ष कम तथा कहीं किसी वर्ष प्रधिक 
होती है । वर्षा के आधार पर चार मुख्य जलवाय क्षेत्र हैं। लगभग सारे प्रसम भौर इसके 
आसपास के क्षेत्र, पश्चिमी घाट और उसके साथ का तटीय मैदान और हिमालय के 
कुछ भाग भारी वर्षा के क्षेत्र हैं । यहां प्रति वष 2,000 मि० मी० से भी भ्रधिक वर्षा होती 
हैँ। मेघालय की खासी और जैन्तिया पहाड़ियों के कुछ स्थानों पर दुनिया की सर्वाधिक वर्षा 
होती है। भारत में सबसे अ्रधिक वर्षा प्रति वर्ष औसतत लगभग 7 »479 मिलीमीटर 
घेरापूंजी में होती है। इसके विपरीत कच्छ, राजस्थान और पश्चिम में मिल्गित तक फैला 
कश्मीर का ऊंचा लहाख पठार कमर वर्षा के प्रदेश हैं। यहां वर्या साल भर में 400 से 500 
मिलीमीटर तक ही होती है । वर्षा को दृष्टि से परस्पर विरोधी इन दो क्षेत्रों के बीच 
त्रमश: सामान्य रूप से अ्रधिक और कम वर्षा के दो क्षेत्र हैं, जिनमें क्रमश: ,000 से 2,000 
मिलीमीदर तक और 500 से ,000 मिलोमीटर तक वर्षा होती है । पहले लेत् 
'के अन्तर्गत प्रायद्वीप के पूर्वी भाग की चौड़ी पट्टी है, जो उत्तर भारत के मंदानों से मिली 
हुई है । दूसरे क्षेत्र के अस्तर्गत पंजाब के मैदानों से शुरू होकर विध्य पहाड़ों को पार 
करती हुई दक्षिण भारत के पश्चिमी भाग में फैली वह पट्टी है, जो दक्षिण और 
पूर्व में कर्नाटक' और आन प्रदेश तक चली गई है। . 


यद्यपि वर्षा ऋतु देश के श्रधिकतर भागों में जून से सितम्बर तक रहती है, किन्तु 
तमिलनाडु में यह अवतूबर---दिसम्बर में होती है । 


उष्ण से लेकर उत्तर-प्रुवीय जलवायु तक की विधिन्‍त्ा के 
की वनस्पतियां पाई जाती है, जो समान भाकार के प्रन्य 


भारत को ग्राठ वनस्पत्ति क्षेत्रों में दांडा जा सकता है--पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, 


असम, सिधु को प्रैदान, गंगा का मैदान, दक्षिण क्षेत्र, मालाबार और अंदमान । 


पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊ तक फंला है । इस क्षेत्ष के शीतोष्ण 
कटिबंधीय भाग में चीड़, 


०225 कोणवारी वृक्षों (कोनोफद ) और चौड़ी पत्तीवाले शीतोष्ण 
जक्षों के बनों का बाहुत्य है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार, नीली चीड़, सनोवर वृक्ष 
और श्वेत्त देवदार के जंगल हैं। आल्पाइन क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र की ऊपरी सीमा से 4,750 


कारण भारत में झ्नेक प्रकार 
देशों में बहुत कम मिलती है। 
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मीटर या इससे प्रधिक ऊंचाई तक फैला हुमा है। इस क्षेत्र में ऊंचे स्थानों में मिलते 
बाते श्वेत्र देवदार, श्वेत भोजवृक्ष भौर सदावहार वृक्ष पाए जाते हैँ । 
पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिकिकम सेधूर्व को झोर शुरू होता है भौर इसके अंतर्गत 
दाजिलिग, कूियांग भौर उसके साय सगे भाग भाते है । इस क्षेत्र के शीतोप्ण भाग में 
ओोक, जयवृक्ष, द्विफल, बढ़े फूलों वाली सदावद्वार झाड़ियां, पितृ वृक्ष भौर भोज वृक्ष 
के जंगल हैं। प्रनेक प्रकार के कोंगधारी वृक्ष, सदानहार वृक्ष शौर छोटी बेंत भी इस 
क्षेत्र में हैं। प्रसम क्षेत्र में ग्रह्मपुत्त मोर सुरमा घाटिया और बीच की पहाड़ी श्रेणियां 
झाती हैं । इनमें सदावहार जंगल के साथ गहन हरियाली वाली वनस्पति 
पाई जाती है, जिसमें बोच-बीद में घने बांसों और लम्बी धासों के झुरमुठ हैं। 
पघिधु मंदान क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मेंदान 
शामिल हैँ। यह सेव शुष्क और गर्म है और इसमें बहुत कम प्राकृतिक वनस्पतियां है । 
यंग मैदान क्षेत्र के भ्रन्तर्मंत भरावली श्रेणियों से लेकर बंगाल झौर उड़ोसा तफ का 
शोत्न आता है। इस क्षेत्र का भ्रधिकतर भाग कछारी मैदान है और इसमें गेहूं, चावल 
परौर मन्ने को खेती होती है । केवल थोड़े से भाग«में विभिन्न प्रकार के जंगल है । 
दक्षिगी क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है, जिसमें पतश्ड़ 
बाले वृक्षों के जंगलों के साथ तय्ह-तरह की जंगली झ्लाड़ियों के बन हैं । 
मालावार क्षेत्र के भ्रधीन प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के साथ-साथ लगने वाली 
पहाड़ी तया भ्रधिक नमीवाली पट्टी है।इस क्षेत्र में घने जंगलों के भ्रलावा कई महत्व- 
पूर्ण वाणिज्यिक फसलें जँसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी ग्रौर चाय पैदा होती 
है । इस छेत्न के कुछ भागों में रबड़, काजू भौर यूकलिप्टस की खेती शुरू हुई है । 
पन्दमान क्षेत्र में पन्दमान ठथा निकोवार द्वीप समूह शामिल हैं। इसमें सदावह्वार, 
प्रध-सदावह्वार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय शोर प्राप्लावी जंगलों की भ्रधिकता है । 
कश्मीर से प्ररणाचल प्रदेश तक के हिमालय क्षेत्र (नेपाल, सिक्किम, मूटान, 
मेघालय, नागार्लेण्ड) घोर दक्षिण प्रायद्वीप में क्षेत्नीय पर्वतीय श्रेणियों में पाए जाने वाले ऐसे 
पौधों को प्रधिकता है, जो केवल इस क्षेत्रों को छोड़ दुनिया में प्रत्यक्ष कहीं नहीं हैं । 
भारत वन संपदा की दृष्टि से सम्पन्त है। यहा पेड़ों को प्रनुमानतः 
45,000 प्रजातियां पायी जाती हूँ । संवहनी वनस्पति, जो कि 
उत्कृष्ट वनस्पति है, के प्रन्तर्गत 5,000 प्रजातियां है। इसमें से 60 
प्रतिशत के लगभग प्रजातियां देशीय (स्थानीय) हैं, जो विश्व में और 
कही नहीं पाई जाती । देश की बन-संपदा में न केवल फूलों वाले पौधे ही 
है, वल्कि विना फूल के पौधे जैसे फर्ने, लिवरवर्ट, शवाल, फगी भी शामिल हैं । 
देश के पेड़मौधों का विस्तृत भ्ध्ययन भारठीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग 
तथा कुछ घन्य संस्यानों के वनस्पति शास्त्रियो द्वारा किया जा रहा है। भारतीय 
वनत्यति-सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत के पेड़-पौद्चे! नामक ग्रंथमाला खंडों में 
प्रकाशित को जा रही है। भव तक इसके 4 खंड प्रकाशित किए जा चुढ़े हू। 
विभाग ने राज्यों भौर जिलों के फूल वाले पौधों व बिना फूल वाले पौधों को 
जानकारी से संबंधित पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। 
वनस्पति प्रजाति विज्ञान में वनस्पतियों के विविध वर्मों के श्रध्ययन के 
प्रत्तगेंत विभिन्‍न भानुवाशिक वर्गों की वनस्पतियों एवं उनसे प्राप्त होते वाले 
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पदार्थों के उपयोग का विवेचन किया जाता है। वनस्पति सर्वेक्षण विभाग ने 
इन पौधों का वैज्ञानिक अध्यण्त किया है । वानस्पतिक प्रजातियों से 
संबंधित विस्तृत खोज के कार्य देश के कई जनजातीय इलाकों में किए [गये । 
वनस्पति प्रजाति-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की 800 प्रजातियाँ विभिन्‍न 
केन्द्रों में इकटठी की गईं तथा उनकी पहचान की गई । 

खेती, उद्योग श्रौर नगर विकास के लिए जंगलों की कटाई के कारण कुछ 
भारतीय पेड़-पौधे लुप्त हो रहे हैं। इनमें से कुछ के नमूने वेतस्पति उद्यानों और 
राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित रखे गये हैं। इत पौधों के शुष्क नमूनों का संग्रह केन्द्रीय 
वनस्पति संग्रहालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के क्षेत्रीय वनस्पति संग्रह्मलयों और 
प्नुसंघान और शिक्षण संस्थानों में किया जाता है । 


जलवायु भौर प्राकृतिक दशाओं की व्यापक,भिन्नता के कारण भारत में श्रवेक प्रकार 
के जीव-जन्तु पाए जाते हैं । 

करीब 50,000 किस्म के कीट, 4,000 किस्म के घोंधे, 6,500 
किस्म के अन्य श्रपृष्टवंशी जीव, 2,000 किस्म की मछलियां, 40 
किस्म के उभयचर, 420 किस्म के सरीसृपष, 4,200 किस्म के पक्षी, तथा 349 
किस्म के स्तनपायी जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार प्राप्त विवरण के अनुसार 
65,000 विभिन्न किस्मों के जीव-जन्तु पाये जाते हैं। 

स्तवपायी जानवरों में भारत में चिरकाल से पौराणिक और राजसी ठाठ-बाढ 
से सम्बद्ध हाथी, भोर या भारतीय घाइसन, भारतीय भैंसा, वील गाय, चौसिया मृग 
(जो भारत में अद्वितीय है), भारतीय कृष्ण मृग, घोड़-खुर या भारतीय जंगली 
गधा (जो केवल काच्छ के रन में पाया जाता है) और विशालकाय एक सींग वाला 
गैंडा (जो अब फेवल पूर्वी भारत में पाया जाता है) शामिल हैँ । विभिन्‍व 
जातियों के मृग जैसे दुर्लभ कश्मीरी बारहसिधा मूंग, दलदली मुग, चित्तीदार 
मृग, कस्‍्तूरी मृग, थामिन (जों अब केवल मणिपुर में ही पाया जाता है) 
और मूषक मृग इत्यादि भारत में मिलते हैं।ः ' 

शिकारी पशुओं में भारतीय सिंह विशिष्ट है, जो अफ्रीका के अतिरिक्त संसार में 
फैवल भारत में ही पाया जाता है । बाघ राष्ट्रीय पशु है, जिसकी संख्या 4230 के 
लगभग है । हाल के वर्षों में इसकी संख्या में कमी आने के कारण वध परियोजना! 
कार्यक्रम शुरू करना आवश्यक हो गया । यह योजना 5 चुने हुए क्षेत्रों में जारी है। 
यहां बाघों की रक्षा, उनके शिकार पर रोक और उनके रहन-सहन के स्थान की सुरक्षा 
की व्यवस्था है | विल्ली-जाति की अन्य किस्मों में तेन्दुआ, काला तेन्दुआ, हिम 
तेन्दुआ और अनेक प्रकार की छोटी विल्लियां शामिल हैं। 

अनेक प्रकार के बन्दर ओर लंगूर सामान्य रूप से मिलते हैं। हुलोक नामक विशाल 
वन्‍्दर केवल पूर्वी क्षेत्र के वर्षा वाले जंगलों में ही पाया जाता है। शेर जैसी 
अयाल और पूंछ वाले बन्दर केवल दक्षिण में हो मिलते है। 

आारत में अनेक प्रकार के रंगविरंगे पक्षी मिलते हैं। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। 
अनेक दूसरे पक्षी जैसे तीतर, बत्तज, मुगियां, मैना, लम्बी पूंछ वाले छोटे तोते, कवृतर; 


सारस और वगुले, लम्बी चोंच वाले पक्षी ओर अत्यधिक लाल रंग के पक्षी जंगलों में 
भौर नमी वाली भूमि में पाए जाते हैं। 


जअनमष्सा 


ढूल सन्रस॑दपा 


भारत भूमि और उसके निवासों 7्र 


नदियों भोर झीलों में मगरमच्छ और घड़ियाल मिलते हैं। घड़ियाल केवल 
भारत में ही मित्तता है। पश्चिमी तट के साथ-साथ अन्दमान झौर निकोवार द्वीप 
समूह के खारे पानी में भी मगरमच्छ पाए गये हैं। 7974 में शुरू की गई 
मगरमच्छ पालन पोजना से मगरमच्छों की नस्ल समाप्त दोने से दवाई गई। विभिन्न 
राज्यों में मदरमच्छ-पालन तथा उनको नंसर्गिक स्थानों में छोड़ने के लिए 2 योजनाएं 
चलायी जा रही है। 

विशाल हिमालय क्षेत्र में स्‍श्रत्यन्त झाकर्षफ जीव-जन्तु हैं, जिनमें जंगली भेड भौर 
जंगली बहरे तथा बकरियां, लम्बे सींग धाली जंगली बकरी, छछुन्दर ओर टेपर 
शामिल हैं। पाण्डा भर हिम तेलुआ भी ऊंचे पहाड़ी स्थानों में ही पाए जाते हैं। 

वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 972 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 
(जिसका अपना अलग अधिनियम है), समी राज्यों में लागू है। बह 
कानून वन्य प्राणियों का सरक्षण करता हैं और वन क्षेत्र के भ्रन्दर 
तथा बाहर ऐसे वन्य प्राणियों को, जिनकी नस्‍्त समाप्त होने की आशंका है, 
सुरक्षा प्रदान करता हैं । इस कानून के अन्तर्गत दुर्लभ औौर लुप्तप्राय नस्‍्लों 
के वन्य जीवो का व्यापार निषिद्ध कद दिया गया है तथा कई किस्म के पशु- 
पक्षियों तथा उनके उत्पादों के निर्यात पर ओर अधिक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं । 

भारत प्रव समाप्तप्राय जीव-जन्तुरों और पेड़-पौधों की नर्तों से सम्बन्धित 
“भन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन! का €दस्य है। इस सम्मेलन के प्रनुसार पेड़-नौधों 
और जीव-जन्तुप्रों की समाप्तप्राय नस्‍लों के भायात-निर्यात पर कठोर नियन्त्रण है तथा. 
उन नस्थतों के व्यावसायिक उपयोग पर प्रतिबन्ध है । 

इस समय देश में 45 राष्ट्रीय उद्यान, लगभग 207 वन्यश्राणी अभयारण्य श्रौर 
35 प्राणी उद्ान हैँ । इस प्रकार 88,000 वर्ग कि० भी० का भू-भाग संरक्षित है । 
राष्ट्रीय उद्यानों भौर वन्यप्राणी प्रभयारण्पों के सुघार तथा विकास के लिए राज्य 
सरकारों को वित्तीय सद्वायता दी जातौ है। 


जनगणना की पृष्ठभूमि 


भारत में पहली जनगणना, जो यद्यपि समकालिक नहीं थी, 872 में की गई 
ची। 887 के बाद हर दसवें वर्ष निपर्मित रूप से जनगणना होती भा रही है । 98 
की जनगणना से देश में दस-वर्षीय जनगणना के 0 वर्ष पूरे हुए । जम्मू और कश्मोर 
तथा झसम को छोड़कर सारे देश में 9 फरवरी 987 से 5 मार्च 98] के बीच 
(7 मार्च 987 के सूर्योदय को संदर्भ ठिधि के रूप में मानकर) जनगणना की गई । 
फरवरी-मार्च 987 में खराब मौसम के काश्ण जम्मू और मण्मीर में जनगणना 
नहीं हो सकी, इसलिए (6 मई 987 के सूर्योदय को संदर्भ तिथि के रूप में लेकर) 
वहाँ 20 प्प्रेल से 70 मई ]987 तक जनगणना की गई। अप्रध्तामान्य स्थिति 
होने के कारण भ्रसम में जतयणना नही हो सकी । 


987 की जतगणता के भनुसार भारत की जनसंब्या, प्रथम को भनुमानित जनसंख्या को 
मिलाकर 68,5, 84,692 थी । 977 की जनसंदया की तुलना में 25 प्रतिशत 
की बुद्धि हुई। जवसंख्या में इस वृद्धि के मुख्य कारण है : बेहतर स्वास्प्य 


८ 


भारत भूमि ओर उत्तके निवात्ती 








9 
ब957 496] प्््या 498 
328, 70,88,099 43,92,348, 772 35४:87,59, 652 68,54,84,692 
3,4,5,259 3,59,83,4 47 4,35,02,708 535,49, 673 
80,28,856 3,08,32,329 246,25,352 3,98,98, 8 43 
3,87,82,277 4,64,47,457 5,63,53,369 6,994, 734 
4,62,62,657 2,08,33,350 2,66,97,475 3,40,85,799 
56,73,64 75,90,543 4,00,36,808 ॥29,22.678 
23,85,987 28,72,463 34,60,434 42,80, 878 
32,53,852 35,60,976 46/76,.632 59,87,389 
4,94,0:,956 2,35,86, 772 2,92,99,074 3,7],35,7« 
3,35,49,8 3,69,03,745 2,3,47,375 2,54,53, 68( 
2,60,7!,637 3,23,72,408 4,6,54,839 5/2,78,84/ 
3,20,02,564 3,95,53,78 5,04,32,235 8,27,84,7] 
5,72,635 7,80,037 40,72,753 44,20,9 54 
6,05,674 72,69,380 0,7,699 43,35,89 
2,2,975 3,69,200 5,6,449 774,930 
4,49,45, 946 2,75,48,846 279/44,675 463,70,277 
9,60,500 4,],35,069 3,35,5,060 4,67,88,95 
$,59,70, 774 2,07,55,602 2,57,65,806 3,42,6,862 
4,37,725 7,62,889 2,09,8 43 3,86385 
3,0॥,9,047 3,36,86,953 4,74,99,68 4,84,08,0 77 
6,39,029 34,42,005 35,56,342 20,53,058 
6,32,9,655 7/37,54,554 8,83,47,44 ],08,62,073 
2,62,99,980 3,49, 26, 279 4,43, 2,077 5,45,80,647 
30,97१ 63,548 3,45,33 3,88,74] 
अनन्‍क 3,36,558 4,67,5 6,3,839 
24,267 4,9,88 2,57,25 4,5,60 
4,532 57,963 74470 3,03,676 
47,44, 072 28,58,642 40,65,698 62,20,406 
5,96,059 6,26,667 8,57,777 30,86,730 
2,035 24,08 3],80 40,249 
3,96,202 2,66,053 3॥32,390 4,93,757 
3,87,253 3,69,079 4,7,707 6,04,477 





4. गोवा, दमन भौद दीव तंथां दाईरम झौर नायर दृदेली की 
8954 की जनवँदशा को क्रमश: 4970, 7940 घोट 2950 की जतसंदया के बयबर 
ज़्याता गया है ॥ इसी ठस्द पराडियेटि के पिट 2948 के प्राइष्टों को 95] के विए भी 
मात लिया ग्य है । गोवा/ दमत प्रौर दीव $े 4967 के झाँझडे पुठंवाची प्रप्रिकारियों द्वारा 
45 दिमम्वर 7960 को सन्दर्भ तिथि मानऋर की थई जवबगना के हैँ । दाइय घौर नाग 
हवेली के 96 के धांकड़े । मात्र 8962 खो सन्दर्थ विधि मस्तक्र को यई बनएवदा के है। 

5. 3 फरवरी 3987 को जारी अवाधारा। शाकद्त्र की अधिसूचदा के बतुसाड़ 20 फरदेशों 
3987 में बदशाच व प्रदेश और मिज्रोरम को राज्य का दर्जा दिया यदा। 


3978, 94] और 


8 भारत 3986 


सुविधाओं के कारण मृत्यु-दर में कमी, महामारियों पर प्रभावकारी निमंत्रण, अकाल की 
स्थितियों में कुशल प्रवस्ध, श्राधिक विकास तथा श्रत्य सुधार । जन्म-दर में बोड़ी-्सी 
कमी होने के बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि हुईं है। कुल आवादी में ग्रामीण 
जनसंख्या का अनुपात 76.69 प्रतिशत और शहरी जनसंख्या का 23.37 प्रतिशत 

'था। कुल जतसंख्या में 33.45 प्रतिशत अनुपात उन मुख्य कमियों का था, 
जिन्होंने वर्ष की अधिकांश अवधि में काये किया था। स्त्रियों के कार्य की 
अनुपात दर 3.99 प्रतिशत थी । 











घनत्व 987 में जंद-घनवत्व औसतन 26 प्रति वर्ग किलोमीटर था। एक राज्य का 
जन-घनत्व दूसरे राज्य से भिन्‍त था । केरल में जन-घनत्व 655 था, सिक्किम में 45 
भौर भ्ररणाचल प्रदेश में केवल आठ था । विभिन्न राज्यों और केद्ध शासित प्रदर्शो का 
क्षेत्रफल, जनसंख्या प्लौर जत-घनत्व सारणी 3, 2 भें दर्शाया गया है । 
सारणी 72. भारत[राज्यकिद्रशासित प्रदेश. क्षेत्रफल जनसंख्या. जन घनत्व 
प्षेत्र तथा जनसंख्या (१,000 वर्ग :.. प्रति वर्ग 
का घनत्व किलोमीटर में ) किलोमीटर 
१ 2 3 4 
भारता * ,. 3287.32 68,5,8 4,692 9 80 
शज्प 
3. भ्रांध् प्रदेश , गि 2785. 37 5,38, 49, 673 395 
2. असम... 78.4 3,98,98, 8 43 25 4 
3 बिह्दार ., १73., 97 6,99,74,7 34 402 
4. गूजरात.. वि ]96., 07 3,40,8 5,7 99 पृप्र4 
5. हरियाणा . हर 44, 27 ,29,22,68 292 . 
6. हिमाचल प्रदेश ४ 55.7 49,80,8 8 प्रा 
7. जम्मूऔर कश्मीर. 222. ४7 59,87, 389 59 
8. कर्तादक , पर 9. 8 3,7,35,7व 4 १94 
9. केरल... म 38, 97 2,54,5 3, 680 655 
0. मध्य प्रदेश . मै 443 , 67 5,2,78,8 44 इ8 
१7. महाराष्ट्र . 307. 77 6,27,8 4, ए4 204 
2. मणिपुर ५ 22.3 34,20,953 84 
१3. मेघालय हे 22, 47 43,35,849 605 
4. नागालैंड ; 36.6 7,74,930 ्प 
35. उड़ीसा ४ 355.7 9963,70, 277 १69 
6. पंजाब ., ५ 50. 4 4,67,88,9 5 333 
7. राजस्थान , # 342, 2 3,42,6,8 82 १00 
१8. मल मै ह 7र१ 3,86, 385 45 
का ४ 730 , [४ 4,84,08,077 37५4 
2 हि 5 १0. 5 20,53,058 96 


आरत भूमि और उसके निवासी गा 








] . 3 4 
2. उत्तर प्रदेश ! 294, 45 74,08, 62,03 377 
22. पश्चिम बंगाल हि 88.87  ' 5,45,80,647 645 


केन्द्र शासित प्रदेश 
3. अंदमान भौर निकोबार 


द्वीप समूह ४ 8.3 2,88,74] 25 
2, श्ररुणाचल प्रदेश" , 83, 75 6/3,839 8 
3. चंडीगढ़ « 0.7 4,5],60 3,96] 
4, दादरा भौर नागर 

हवेली | 0,5 3,03,676 27 
5. दिल्‍ली - ० १.5 62,20,406 4,94 
5. गरोधा, दमन और दीव 3.8 0,86,730 285 
7. लक्षद्वीप , >03 40,249 १,258 
8. मिजोरम९ , हु 27.4 4,93,757 23 
9, पांडिचेरि ह 0.5 6,04, 47 3,229 


$ पाकिस्तान भोर घोन द्वारा गेर-कानूनों तोर पर भ्रध्रिक्वत क्षेत्रों फो जनसंदषा के भांकड़े 
छोड दिए गए हैं, क्योकि वहा जनगणना नहीं की जा सकी। 

2 देश का कुल क्षेत्र भारतोय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रदर्शित भ्स्यायी भौगोलिक क्षेत्र जेसाकि 
37 मार्च 982 को या, को निरूषित करता है। इसमें धाकिस्तान द्वारा गैरकानूनी तौर पर 
भधिक्त 78,24 वर्ग कि० मो० ह्षेत्र भौर 5,80 बर्गे कि० मो० गेर-कोनूनी ढंग से 
पाकिस्तान द्वारा घोन को दिया गया सत्र भौर 37,555 वर्ग कि० मो० वह क्षेत्र शामिल है, 
जिस पर चीन का गैर-कानूती कब्दा है। 








3. धतत्व गणना तुलनात्मक भाकड़ों के स्‍भ्राघार पर है। 
4. 984 के घतुमानित भाकड़े। 
5 क्षेत्रफल सम्बस्धों भाकड़े ब्रस्थायी हैं। 
6 ?7 फरवरी 937 को जारों असाधारण राजपंत्र की अधिसूचना के अनुसार 20 फरवरी 
१987 से अदणाचल प्रदेश भौर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया । 
रघो. 3,3 4927 भौर 987 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर जन-पतत्व भौर जनसंब्या 
ब-घन्तय और पढिंका प्रतिशत सारणी . 3 में दिया गया है। 
नसंषपा बुद्ध बर्षे जन-घनत्व दशक जनसंख्या में 
प्रति वर्ग किण्मी० प्रतिशत वृद्धि 
3927 ह8 5 न 
॥937 90 3927-37 .0 
3947 १03 934-47 १4.2 
954 पाए 394-57 3.3 
396] 42 95-63 27,5 
पश्गा पं 496-77 24.8 
9872 थ6 प977-8 25.0 


8«. घतत्द पशता तुसवाश्मरु आंछुडों के आधार पर को गई है। 
2. 4933 को जनगधता में मम के अनुमानित बरोडड्े शामिल हैं । 
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स्त्ी-पुरुष जनुपात 


सद्षरता 


सारणी 5..4 
घाक्षरता-वर 


भारत 986 


१98] की जनगणना के झनुसार 35. 4 करोड़ पुरष तथा 33.4 करोड़ महिलाएं 
थीं। इस प्रकार भारत में ।,000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं हैं । 90॥ ला 
संख्या 972 थी, जो कम होते-होते 93व में 950 रह गई। केवल केरल में पुरुषों की 
तुलना में महिलाएं प्रधिक हैं । वहां ,000 पुरुषों के पीछे ।,032 महिलाएं हैं। शज्यों 
में सिमिकिम एक ऐसा राज्य है, जहां महिलाझों का भ्रौसत सबसे कम है । यहां 
3,000 पुरुषों के पीछे 835 महिलाएं हैं । इसी प्रकार केन्द्र शासित भदेशों भें 
अंदमान और निकोबार दीप समूह भी ऐसा ही क्षेत्र है, जहां ,000 पुरुषों के 
पीछे महिलाओं का औसत सबसे कम, फेवल 760 है। 


जनगणना की दुष्टि से वह व्यक्ति शिक्षित समझा जाता है, जो किसी भाषा को पढ़, लिख 
भौर समझ सके । एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, उसे शिक्षित 
नहीं कहा जा सकता । पांच वर्ष से कम श्रायु के बच्चे भ्रशिक्षित समझे जाते हैं । 
यदि कुल जनसंख्या में से 0--4 भायु समूह को मिकाल दिया जाए, 
तो साक्षरा-दर श्रौर बढ़ जाएगी । इस समय यह सुचना उपलब्ध 
नहीं हैं, क्योंकि इसे कुछ और सारणियां बनाकर ही प्राप्त किया जा सकता 
है। इसलिए 0---4 भायु समूह सहित सम्पूर्ण जनसंख्या को इस गणना में ले लिया गया 
है। 987 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 36. 23 प्रतिशत हैँ। इसमें 
पुरुषों की साक्षरता 46, 89 प्रतिशत और स्त्रियों की साक्षरता 24. 82 प्रतिशत 
थी + जनसंख्या सारणी १.4 में देश की साक्षरता-दर दर्शायी गई है । वर्ष 
987 के लिए जनसंख्या की इन दरों की गणना करते समय असम की अ्रनुमानित 


जनसंख्या को छोड़ दिया गया है। सनू 94! तक की दर्रे भ्विभाजित भारत 
की हे। 


भारत में साक्षरता दर प्रति एक हजार स्त्री|पुरुष 








जनगणना वर्ष 


गणना व __€_€€॒£॒३ पुर सती खब्यक्ति 
4907 & हू ल्‍ 98 8 53 
49१74 ४ & हे 406 व 59 
92 हे ५ न 822 प8 42 
3934 हट « नि 756 29 95 
१)943 < न | 249 73 १67 
3957 डे है 249 79 67 
39537 के 4 द 344 330 240 
977 हु द 395 3487 2094 
१3987] ४ 4659 248 362 
अटल 2385%... 82 


स्त्री-पुरुषों की साक्षरता की अनुपातिक स्थिति में लगातार प्रगति सारणी । , 5 


से स्पष्ट हो जाती है । विशेषकर स्त्रियों में साक्षरता की प्रगति उल्लेखनीय है। फिर 

रा रा का हम # जाता है कि देश की आ्रवादी में लगभग आ्राधे पुरुष भौर 
“चौथा  धभी भी प्रशिक्षित हैं। कुल जनसंख्या में लगभग 

लोग श्री भी प्रशिक्षित हूँ ॥| 004 


है सनक घास शक जी मिमम बज शक लिन पल कर मिमप अ जल कल 0 जा अर जज कक 2 के जब पक कटा हक 
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सारणी .6 

प्रमुव धर्मों तया 
धामिक मतावल- 
म्वियों की संहपा 


भाषाएं 


लरम तपा भुत्पूदिर 


भारत घूमि और उत्तके निवासी 
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सारणी 2.6 में 972 भौर 798! की जनगणना के भनुस्तार शुत जन॒पंधया 
शोर प्रमुख घर्मों तथा धामिक मतावलम्बियों से संबंधित जनसंबया धोर उसके 
तुलनात्मक प्रतिशत को दर्शाया गया है । 











49747 39 878 
घामिक जनसंख्या. कुल जनसंख्या जनसंख्या. कुल जनप्ंत्पा 
सम्प्रदाय का प्रतिशत का प्रतिशत 
हिन्द 45,34,36,630... 82.82. 54,92,2%777 82, 63 
मुस्लिम 6,34,28,269 33.20 7,55, 72, 54 3१.06 
ईसाई 2,42,28, 045 2.59... 2/67,74,498 2, 45 
सिख 7, 03, 78,897 7.89... 4,30,78,746 4,96 
बोद़ 38,74,942 0.77 47,29,900 १. 77 
जैन 26, 04,837 0. 48 32,925 74 9. 48 
झन्य मतावलम्दी) 2,84,955 0.40 27,66,285 9. 42 
अज्ञात धर्मावलम्बी 36,083 9.0 60,247 0०7 


]. 2987 के भ्रांवाड़े परिवार के मुखिया के धर्म पर भाधारित दें। यह विवरण पारिवारिक भनुणूची 
से धिया गया है। 


2. अत्म को छोड़कर । 

3. भ्न्‍्य लोगों द्वारा दी गयी जानकारों के भनुसार शेष भग्म धर्मावलम्बियों की कुछ सब्या। 
भारत में भनेक भाषाएं झौर बोलियां बोली जाती हैं | इतमें से 5 भाषाएं सं विधान 
की पाठवीं भनवृसूची में वणित हैं। इनके साम्र हैं; भसमिया, बड़िया, उर्दू, 
कत्वड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, वेलुयु, पंजादी, बंगला, मराठी, मतयाज्नम, संस्कृत, 
पस्िन्‍्धी भोर हिन्दी ! 


मनमूता पंजीकरण व्यवस्था? के अनुसार भारत में सन्‌ 984 में ग्रत्याई जन्म बोर 
मृत्यु दर तिम्न भ्रकार थी : 

(भ) जन्म दर--33. 8 प्रति एक हजार 

(भा) मृत्यु दर--?2. 5 श्रत्ि एक हजार 


976--80 में अनुमानित भौसत भायु (भवेक्षित झायु , जन्म के समय) "पुरुषों के लिए 
52.5 वर्ष और स्त्रियों के लिए 52.7 वर्ष थी। सह जानकारी भारत के महा- 





3. नमूना पंजीयन ग्यवस्यां भारत के सहार्पजीयश द्वारा !964-65 में सामू की दई थी । 


भगए और गांव 


सारत 986 


पंजीयक की नमूना पंजीयन व्यवस्था द्वारा जारी किये गये श्रांकड़ों पर आधारित 


हैं 


जन्म और मृत्यु पंजीयन भ्रधिनियम, 969 जन्म श्र मृत्यु के पंजीयन 
को नियंत्रित और एकीकृत करता है । केद्ध सरकार द्वारा स्वीकृत राज्य मियम 
सभी राज्यों तथा केद्ध शासित प्रदेशों द्वारा इस प्रधिनियम के श्रनुच्छेद 30 के 
अन्तर्गत श्रधिसूचित किए गए हैं । 


98] की जनगणना के अनुसार देश में 3,949 नगर! झौर 5,57,837 बसे 
हैं: तथा 48,087 गैर-बसेः गांव थे। राज्यों में सबसे अधिक नगर उत्तर 
प्रदेश में (704)' थे। इसके बाद तमिलनाडु (434), मध्य प्रदेश (327), 


और महाराष्ट्र (307) थे । नागालैण्ड में 7, सिक्किम में 8, लिपुरा में 70, हिमाचल 


प्रदेश में 47, जम्मू भ्लोर कश्मीर में 58 और हरियाणा ; में 8 नगर 
थे। ह 


अ्ंदमान भौर निकोबार हीप समूह तथा दादरा और नागर हवेली, प्रत्येक 
में एक-एक नगर था जबकि दिल्‍ली में 30 नगर थे। उत्तर प्रदेश में ,2, 566 
बसे हुए भ्रौर ,680 गैर-बसे गांव थे । मध्य प्रदेश में 7,352 शोर 
सिविकम में 440 बसे हुए गांव थे । केरल में कोई भी गैर-बसा हुवा 
गांव ने था। केद्ध शासित प्रदेशों में अद्णाचल प्रदेश में कोई भी गरेर-बसा हुआ 
गांव नहीं था । 


98] की जनगणना में 2 ऐसे शहर पाएं गए जिनकी जनसंच्या 0 
चाख या इससे अधिक थी । ये शहर हैं : कलकत्ता, ग्रेटर बम्बई, दिलों, 


मद्रास, हैदराबाद, अहमदाबाद, वेंगलूर, कानपुर, पुणे, नागपुर, लखनऊ तथा 
जयपुर । 


98 7 में देश में 42 जिले थे । 
55555: +>-++०००-»००० ७ 


. शहरी क्षेत्र को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है: 

(भर) सभो स्थान जहां नगर निगम., प्रधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, कैन्टोनमेंट बो्ढ भादि है । 

(भा) भ्रन्य सभी स्थान जो निम्नलिखित माषदण्डों की पूति करते 
() न्यूनतम 5,000 की जनसंख्या, 


(४) कम से कम 75 प्रतिशत उप जनसंख्या ऐसी हो जो कि गैर- 
हिषि कार्यों में लगी हो, और ; 


रते हैं : ह 


[(४) कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग कि मो० ,का जन घमत्व। 


2. बसे हुए भौर मैर-घसे हुए यांवों का प्र शाब्दिक है । 
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भारत भूमि और उसके निवासी करा 


सनुप्तुचित जाति 98] की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की जनसंध्या' 

एवं जनजाति ऋ्रमशः 0,47,54,623 तथा 5,6,28,638 थी । सारणी .7 में 
298 की जनगणना के प्रनुछ्तार सभी राज्यों और केद शाप्ित प्रदेशों में प्रतृ- 
सूचित जाति/जनजातियों की संख्या दर्शायी गई है । अनुसूचित जातियों तथा 
जनजातियों की जनसंख्या देश की झ्रावादी को लगभग 23. 5व प्रतिशत है। 











सारणी ॥.7 गॉ राज्य अनुसूचित झनुसूचितः 

गपत वह ना जातिया. जननातिया 

की जनसंख्या न श 55 

| भारतों”* 0,47,54,623. 5,6,28,630 
॥ राज्य 

. श्रांध्र प्रदेश 79,64,730 37,76,007 

2. ग्रसमी आन पक 

3. बिहार 4,0,42, 368 58,0,867 

4. गुजरात 24,38,297 48,48,586- 

5. हरियाणा 24,64,02 न 

6. हिमाचल प्रदेश 70,53,958 ],97,263 

7. जम्मू और कश्मीर? 4,97,363 5 

8. कर्नाठका 55,98,353 48,25,203 

9. केरल 25,49,382 2,6,475 

0, मध्य प्रदेश 73,58, 933 4,79,87,037 

. महाराष्ट्र 44,79,763 57,72,038 

32. मणिपुर 77,753 8,87,977 

43, मेघालय 5,492 40,76,345 

44, सागालेण्डरे न 6,50,885 

5. उड़ीसा 38,65, 543 59,5,067 

, 6. पंजाब 45,7,703 न्ः 

27, राजस्थान 58,38,879 4,83,24- 

38, सिक्किम 48,287 73,623- 

9. तेमिलनाडु 88,8,295 $8,20,226 

20. त्रिपुरा 3,0,384 5,83,920 

24. उत्तर प्रदेश 2,34,53,339 2,32,705- 


22. पश्चिम बंगाल 7,20,00,768 30,70,672* 
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ह केस शासित प्रदेश 


१. अंदमान शोर तिकोबार द्वीप 


समूह च्ज+ 22,365 
2. श्रश्णाचल प्रदेश6 2,99 4,4/67 
3, चण्टीगढ़र 63,62 न्न+ 
4, दादरा और नागर हवेली 2,047 8],744 
5. दिल्‍ली ,2,643 ना 
6. गोवा, दमत और दीव 23,432 70,727 
7. सक्षद्वीप३ लता 37,760 
8, सिजोरम० 335 4,6,907 
9. पांडिचेरि? 96,636 नल 





. इसमें श्रासम को छोड़ दिया गया है। अशांति को स्थिति होते के कारण वहाँ जनगणना 
नहीं की जा सको थी | 


. जनसंख्या के आंकड़ों में घीन और पाकिस्तान हारा गैर-कानूनी रूप से अधिकृत छ्षे्रों की 
जनसंदया शामिल नहीं हैं । 


3. राष्ट्रपति द्वारा सागालैण्ड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह तया लक्षद्वीप के लिए किप्ती भी 
जाति को अनुसूचित नहीं किया गया हैं । 


- क्षेत्र प्रतिवन्ध हृटाये जाने से कर्नाठक के लिए अनुसूचित जनजातियों को भावादी के आंकड़े थपिक 
हो पए हैं क्योंकि जो जातियां बनृसूचित जनजातियों फी सूची में शामिल थों, उनते मित्रते 

जुलते नाम अनुसूचित जातियों में शामिल कर लिए गए हैं | 

राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा चण्डीगढ़, दिल्‍ली भर पांडिब्रेरि 

के केन्द्र शासित प्रदेशों की कोई जनजाति अनुमुचित नहीं की गईं है । 

5. 7 फरवरी 3987 को जारी असाधारण राजपत वी बधिसूचना वे 


के अनुसार 20 फरवरी 
१987 से अरुणाचल प्रदेश शोर मिजोस्म को राज्य का दर्जा दिया गया है । 


3 


5. 





2 राष्ट्रीय प्रतीक 


राष्ट्र-प्वज शाष्ट्र-ध्वज तिरंगे में समान प्रनुपात में तीन प्राड़ी पद्टियां हैं, गहरा केसरिया रंग 
ऊपर, सफेद बीच में झौर गहरा हरा रंग सबसे नीचे है ॥ ध्वज को लम्बाई-चौड़ाई का 
झनृपात 3: 2 दै। सफेद पटूटी के बीच में नीले रंग का एक चक्र हैं। इसका प्रारूप 
सारनाय में प्रशोक के सिह स्तम्म पर बने चक्र से लिया गया है। इसका व्याप्त 
लगभग सफेद पटूटी की चोड़ाई जितना है भोर इसमें घोवीस तीलिया है। 
भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 947 को 
अपनाया | ध्वज का प्रयोग भोर प्रदर्शन एक संद्विता द्वारा नियमित्त होता है 


राज-चिह्ठ भारत का राज-चिह्न सारनाय स्थित प्रशोक के पिह स्तम्भ के शीर्ष को भनुकृति है, जो 
सारनाप के संग्रहालय में सुरक्षित है। मूल स्तम्भ में शीर्ष पर चार घिद्‌ हैं जो एक-दूसरे की 
ओर पीठ किए हुए घड़े हैं । इनके नीचे घंटे के भाकार के पद्म के ऊपर एक चित्रवल्लरी में 
एक हाथी, दोड़ता हुमा एक धोड़ा, एक सांड तथा एक पिंह की उभरी हुई मूर्तिया हैं, जिनके 
वीच-वबीच में चक बने हुए हैं । एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए इस स्तम्भ के शी के 
प्िहों के ऊपर 'घमंचक्र' है । 
भारत सरकार ने यद चि्ठ 26 जनवरी 950 को भ्रपनाया। इसमें केवल तीन सिद 
दिखाई पढ़ते हैं, चौथा दिखाई नहीं देता । पटूटी के मध्य में उमरी हुई नक्काथी में चक्र है, 
जिपके दाई भोर एक सांड झोर बाई झोर एक घोडा है। प्राधार का पथ्च छोड़ दिया गया 
है। दाएं तया बाएं छोरों पर अन्य घक्ों के किनारे हैं। फलक के नीचे मुंबकोपनिषद्‌ का 
सूत्र 'सत्यमेव जयते” देवनायरी लिपि में अंकित है, जिसका भर्य दै--सत्य की ही विजय 
होती है! 
राष्ट्रगान रवीद्धनाथ ठाकुर (8 6-947) ने 'जन-गण-मरन॑ राष्ट्रगान की रचता को और इसको 
संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 950 को ग्रपनाया था। 
यह सर्वप्रषम 27 दिसम्बर 97 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कन्कत्ता श्रधिवेशत' 
में गाया गया था । पूरे गीत में पांच पद हैं | प्रथम पद, राष्ट्रगान का प्रूरा पाठ है, जो 
इस प्रकार है : 
जन-गण-मन अधिनारफ जय है भारत-पमाग्य-विधाता 
पंजाब-सिधु-गुजरात-मराठा-नवाविड़-उत्कल-बंग 
विष्य हिमादल यमुना गंगा उन्छल जलधि तरंग 
तव शुभ नामे जाये, तव शुध्र आशिप माँगे 
गाहे तव जय-गापा 
जन-गण-मंगसदायक जय हे भारत-माग्य-विधाता 
जय है, जय है, जय है, जप जय जय जय हे । 
राष्ट्रगान के|गायन का समय लगमग 52 सेकेंड है। कुछ भवतप्तरों पर साप्ट्रगात 
कोसंशिप्त रूप से गाया जाता है जिसमें इसकी प्रधम भौर झंतिम एंक्तियां (गाने, _... 
का समय लगभग 20 सेकेंड) होती है ! है 


राष्ट्रीय गोत 


राष्ट्रीय पंचांग 
[पलेण्डर) 


राष्ट्रीय पशु 


रु ष्द्रो य्पक्षी 


भारत 986 


वंकिमचंद्र चटर्जी ( 838-894) ने 'वन्दे मातरम्‌' राष्ट्रीय गीव की रचना की- जिसे 
'जनजण-मन' के समान दर्जा प्राप्त है । यह गीत स्वतन्त्रता संग्राम में जन-जन कं 
प्रेरणा-स्लोत था । वह पहला राजनीतिक झवसर जब यह गीत गाया गया था, 896 
में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्धिवेशन था। इसका प्रथम पद इस प्रकार हे: . 

बन्दे मातरम । 

सुजलास्‌ सुफलाम्‌ मलयज-शीतलाम्‌ 

शस्पश्यामलाम्‌ सातरस्‌ ! 

शुश्रज्योत्स्ता, पुलफितयामिनीम्‌ 

फुल्लकूसुमित वुभदल शोभिनीम्‌ 

सुहासिनीम्‌ सुमधुर भाषिणीम्‌ 

सुषदाम्‌ घरदाम्‌ भातरस ! 


प्रिगोरियन कैलेण्डर के साथ-साथ देश भर के लिए शक संवत्‌ पर आधारित एकरूप राष्ट्रीय 
पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है भौर सामान्य वर्ष 365 दिन का होता हैं, 
22 मार्च 7957 को इन सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया गया : () भारत के 
राजपत्र, (2) आकाशवाणी के समाचार प्रसारण, (3) भारत सरकार द्वारा जारी किए 
गए कैलेण्डर शोर (4) भारत सरकार द्वारा नागरिकों को सम्दोधित पत्त । 

राष्ट्रीय पंचांग झोर प्रियोरियन कैलेण्डर की तारीखों में स्थायी सादृश्य है । 


चैंच का पहया दिन सावान्यतप्रा 22 माचे को और लौंद के वर्ष में 27 मार्च को 
पड़ता है । 


भारत का राष्ट्रीय पशु बाध' 'ैन्यर टाइग्रिस' (लिनेयस) अपने मोहक रंगों, 
मायावी रूप और शक्ति के लिए हमेशा से ही सम्मान का पात्र रहा है । सभी 
मांस-भक्षियों में वाध सबसे आकर्षक और भव्य पशु है । इसकी दहाड़ती हुई आवाज 
शक्ति का प्रतीक है । दुनिया भर में पाई जाने वाली इसकी श्राठ प्रजातियों में 
से भारतीय प्रजाति को रायल बंगाल टाइगर के नाम पर बंगाल का बाघ' कहा 
जाता है। यह भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बॉस्ला देश में भी पाया जाता 
है । भारत में बाघों के प्राकृतिक निवास की जगह कम हो जाने से 972 में 
उनकी संख्या घटकर केवल ,827 रह गई । बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए 7 श्रपैल 
973 में बाघ परियोजना' शुरू की गई । इसके बाद इनकी संख्या में 
निरंतर वृद्धि हुई है। अप्रैल 986 में 4230 वाघ होने का अनुमान है। 


भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पावों किस्टेट्स' (लिसेयस) है। मयूर (खासकर नर 


मयूर) सभी पक्षियों में सबसे सुन्दर है । उसकी चमचमाती नीली गर्दन, वक्ष, 
पंखाकार कलगी और लम्बी श्रव्य पूंछ हमेशा आकर्षण का केस्द्र रही है । 
मयूरी के सामने मयूर द्वारा पंख फैलाकर किए गए प्रणय-सृत्य की 


छठा हो मल है । भ्रनन्तकाल से भारतीय साहित्य, लोक-जीवन और लोक- 
फयाओं में मयूर को प्रमुख स्थान मिला है । यह पक्षी समूचे मैदानी इलाकों में 


राष्ट्रीय प्रतीक 0 
पाया जाता है, लेकिन उत्तरी भारत के शुष्क खुले स्थानों पर यह बहुठायत् में 
मिलता है। भारतीय मयूर देश में सिन्घु के दक्षिण और पूर्व में जम्मू भौर करमीर, 
पूर्वी श्रमम, मिजोरम के दक्षिणी क्षेत्र और समूचे भारतीय प्रायद्वीप में व्यापक रूप 


से पाया जाता है । भारतीय वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, !972 के ग्रल्त्गंद 
इसे पूर्ण संरक्षण भ्राप्त है ! 


संघ और प्रदेश 


मागरिकता 


सरकार 


राज्यों का संध भारत एक सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न समाजवादी घर्मनिरपेक्ष लोकतंत्नात्मक 
गणराज्य है, जिप्तमें संसदीय प्रणाली की सरकार हैं। गणराज्य उस संविधान की व्यवस्था्ओं 
के ग्रतुसार प्रशासित होता है, जो 26 नवम्बर 949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत 
किया गया और 26 जनवरी, 950 से लागू हुआ | 

संप्दीय सरकार के तंविधानव का ढांच। एकात्मक विशेषताओं के साथ-साथ संघात्मक 
हैं। भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यद्यपि 
संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, किन्तु यह भी उल्लिखित है कि चह 
इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा। संविधान का अनुच्छेद 74 
(7) यह निदिष्ट करता है कि कार्य-संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे 
परामश्श देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी तथा राष्ट्रपति 
प्रधानमंत्री के परामशे से ही कार्य करेगा । इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक 
शवित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद में निहित है। मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप 
से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है । इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल की स्थिति राज्य 
की कार्यपालिका के प्रधात की होती है, परन्तु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के 
नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होती है । मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की 
विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है । 

संविधान में विधायी शक्ति को संघीय एवं राज्य-विधान मण्डलों में बाँटा 

गया है तथा शेप शक्तियां संसद को प्राप्त है। संविधान में संशोधन का अधिफार भी 
संसद को ही प्राप्त है । 

न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा-आयोगों 
तथा मुख्य निर्वा चच आयुक्त को स्वत्तत्नता वनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान हैं । 


अब समूचे देश में समो स्तरों पर स्थ|यपालिका को कार्यपालिका से अलग कर 
दिया गया है । 


भारत में 22 राज्य और 9 केसर शासित प्रदेश हैं। राज्य हैं--आंध प्रदेश, असम, 
उड़ीसा, उत्तर भ्रदेश, कर्ताटक, केरल, गुजरात, जम्मू भौर कश्मीर, तमिलनाडु, तिपुरा, 
नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, विहार, सणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, 
राजस्थान, सिक्किम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश | केद्ध शासित प्रदेश हैं--- 
धंदमान और निकोबार द्वीय समूह, अ्रणाचल प्रदेश,” गोवा, दमन और, दीव, चण्डीगढ़, 
दादरा ओर नागर हवेली, दिल्ली, पांडिचेरि, मिजोरमः श्र लक्षद्वीप । हु | 


संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिए एक तया समान नागरिकता की व्यवस्था की गई है । 
ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना यया जो संविधान के लाग होने के दिन]( 26 
_जनवरी 950 को) भारत का अधिवासी था झौर (क) भारत में पैदा हुआ था, या (र्ध) 


3. 3] फरवरी 987 को जारो किए गए अताघारण राजपत्न की अधिसूचन। 


& हे पतनना के अनुसार 
अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को ह हु 


20 फरवरी 9987 घे राज्य का दर्जा दें दिया गया । 


प्ौतिक अधिकार 


मूलमूत करतंब्य 


भग्प के नोति 
निरेशक सिद्धांत 


सरकार 23 
जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुआ था, या (ग) जो उस तारीख से ठीक 
पहले सामान्यतया कम-से-कम पांच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा था । पाकिस्तान से 
आए व्यक्तियों भौर विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के 
लिए विशेष व्यवस्थाएं की गईं हैं। नागरिकता अधिनियम, 955 में, जो संविधान के 
उपवंधों को भनुपूरित करता है, यह व्यवस्था की गई है कि जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, 
देशोकरण और क्षेत्र के सम्मिलित हो जाने से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है । इस 


अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि नागरिकता परित्याग, समाप्ति तथा बंचन 
द्वारा छीनी जा सकती है । 


भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के लिए, व्यक्तिगत झोर सामूहिक रूप से, 
कुछ मूलमूत स्वतत्तताओं को व्यवस्या की गई है । संविधान में मोटे-तौर 
पर छः प्रकार को स्वतंत्राओं को मूल अ्रधिकारों के रूप में सुरक्षा दो 

गई है, इनकी रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लो जा सकती है । मे 
मौलिक अधिकार हैं : (7) समानता का अधिकार: कानूत के समक्ष समानता, 
धर्म, मूल, वंश, जाति, लिय या जन्मस्यान के ग्राघार पर भेदभाव का निषेध भौर 
रोजगार के लिए अवसर की समानता; (2) विचारों को अ्रभिश्यक्ति की स्वतन्वता 
का अधिकार; शान्तिपूर्वक सम्मेलन करने, संस्था या संघ बनाने, भारत में सर्वत्ष प्रोने- 
जाने, भारत के किसो भाग में रहने तया कोई वृत्ति या व्यवसाय करने का प्रधिकार 
(इनमें से कुछ भ्रधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों, लोक 
व्यवस्था, शिष्ठाचार या सदाचार के अयीन हैं) ; (3) शोषण से रक्षा का प्रधिकार : 
इसके अन्तर्गत सभी प्रकार के बलातु श्रम, वालश्रम गौर व्यक्तियों के क्र--विक्रय 
को अवैध करार दिया गया है; (4) भन्तःकरण को प्रेरणा तया धर्म को तिर्वाध रूप 
से मानने, तदनुकूल श्राचरण करने और उनका प्रचार करने की स्वतन्त्रता का मधिकार; 

(5) भल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति, भाषा भोर लिपि का संरक्षण करने तथा अपनी 

पसन्द की शिक्षा प्राप्त करने एवं शिक्षा संस्याप्रों को स्थापना करने भोर उन्हें चलाने का 
अधिकार और (6) मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संबेधानिक 
उपचारों का भ्रधिकार । 


सन्‌ 4976 में पारित संविधान के 42वें संशोधद के प्रंतगेंत, नागरिकों के दस 
मूलभूत कतंव्यों का उल्लेख किया गया है। पन्‍्य बातों के भन्तावा इसमें 
कहा गया है कि नागरिक का कर्तेव्य है कि वह संविधान का पालन करे, 
स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले झाद्शों का धनुत्तरण 
करे, देश की रक्षा करे ओर झावश्यकता पड़ने पर देश-सेवा में जुट जाए स्‍झौर 
घ्म, भाषा गौर क्षेत्रीय मिन्नतामों को भूल कर सामंजस्य झौर भाईचारे की भावताओं 
को बढ़ावा दें ॥ 


संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मद्यपि न्यायालयों दारा लागू नही 
कराये जा सकते, तयापि वे देश के शासन में मूलभूत” झ्राधार हूँ सौर सरकार फा यह' 
कर्तव्य है कि कानून बनाते समय बढ इन सिद्धातों का छपयोग करें।! उनमें 
कहा गया है, कि “सररार ऐसो सामाजिक व्यवस्था की प्रमावी रूप 


'कार्यप/लिका 


राष्ट्रपति 


भारत 3986 


स्थापना झौर संरक्षण करके लोक-कल्याण को प्रोत्साहन देने का प्रयास्त करेगी, 
जिससे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक, भाधिक तथा राजनीतिक 
न्याय का पालन हो ।” सरकार ऐसी नीति का निर्देश करेगी जो सभी स्त्री-पुरुषों को 
जीवन-यापन के लिए यथेष्ट तथा समान अवसर दे, समान कार्य के लिए समान भुगतान की 
व्यवस्था करे, अपनी आविक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के अनुसार सब को काम 
और शिक्षा पाने का समान अधिकार दिलाए और वेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी व 
अपाहिजपन या अनधिकार अभाव के प्रन्य मामलों में सव को वित्तीय सहायता दे। 
सरकार श्रमिकों के लिए निर्वाह-वेतत, काये की मानवोचित दशाश्रों, रहन-सहन 
के अच्छे स्तर तया उद्योगों के प्रवन्ध में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए प्रयत्व करेगी । 

आथिक-क्षेत्र में सरकार को अपनी नीति ऐसे कारगर ढंग से लागू करनी चाहिए, 
जिससे कि समाज के भौतिक संसाधनों पर अ्रधिकार झौर उन पर नियंत्रण का 
लोगों के वो च इस प्रकार वितरण हो कि वह सब लोगों के कल्याण के लिए उपयोगी सिद्ध हों 
झौर जिससे यह सुनिश्चित होता हो कि आ्राथिक व्यवस्था को लागू करने के परिणामस्वरूप 
सर्वत्ाधारण के हितों के विशद्ध घन और उत्तादन के साधन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित 
नहीं होंगे। 

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्देशक सिद्धांत हैं बच्चों के स्वस्थ वातावरण 
में विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना; 24 वर्ष तक 
की अवत्या के सपी बच्चों के लिए निःशुल्क तया अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था 
करना, अनुधूचित जाति तथा जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर 
वर्गों के शिक्षा सम्बन्धी और आधथिक हितों को बढ़ावा देना, ग्राम पंचायतों 
का गठन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करके सम्पूर्ण देश के लिए समाच 
नागरिक कानूत को बढ़ाव। देता, राष्ट्रीय स्पारकों की सुरक्षा करना; समान 
अवप्तर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना, निःशुल्क कानूनी सहायता 
का प्रावधान करता, पर्यावरण को सुरक्षा और विकास, वन और 
वल्य जीवों की सुरक्षा करता तथा अत्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा; राष्ट्रों के 
बीच न्यायोचित और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों, अन्तर्राष्ट्रीय कानून भौर संधियों की शर्तों 
के प्रति कृतज्ञता व अच्चर्राष्ट्रीय विद्रादों के मह्यध्यवा द्वारा निपटारे को बढ़ावा देवा । 


संघ 


संधोय कार्यतरालिका के गत्तगत राष्ट्रपति, उपरा्ट्रपत्ति तथा प्रधानमंत्री के नेतत्व में 
एक मंत्रिपरिषद होती है जो राष्ट्रपति की सलाह देती है । 


राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्श चक मण्डल के सदस्य आवुवातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 
अ्रधार पर, एकल संक्रमणीय मत द्वार। करते हैं। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों 
तथा राज्यों की विध्वात समाप्रों के विवाचित सदस्य होते हैं। राज्यों के बीच आपस में 
समानता तथा राज्यों ग्रोर संघ के वीच समानता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मत को उचित 
महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कम-सेकम 35 वर्ष 
की आयु का तथा लोक समा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्ये- 


काल 5 वर्ष का होता है वह इस पद के लिए प्‌नः भी चुना जा सकता है। उसे संविधान 


जपराध्ट्रपति 


मंत्रोगरिपर 
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के ग्रतुच्छेद 6] में निहित कार्यविधि के अनुत्तार राष्ट्रपति-पद से हुटाया जा सकता है । वह 
उपराष्ट्रपति को संबोधित स्उ॒हहत]निखित पत्र द्वार) पद त्याय कर सकता है । 

कार्यपातिका के सभी ग्रधिकार दाष्ट्रपति में निद्ठित हैं। वह इनका प्रयोग संविधान 
के श्रनुस्तार स्वयं या अपनी अवीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करता है। 
रक्षा सेनाओं को सर्वोच्च कमान भी राष्ट्रपति के पास होती है । शब्ट्रपदि को 
संस्तद का प्रधिवेशन बुलाने, उस्ते स्थगित करने, उसमें भाषण देने भौर उसे सन्देश भेजने, 
लोक समा को भंग करने, दोनों सदनों के भ्रथिवेशन काल को छोड़कर किसी भी 
समय अ्रष्पादेश जारी करने वित्तीय तथा घन विधेयक प्रस्तुत करने के 
लिए सिफारिश करने तथा विधेपको को स्वीकृति प्रदान करने, क्षमादान देने, दण्ड रोकने 
अयवा उसमें कमी या परिवर्तत करने झ्रादि के भ्रधिकार प्राप्त है। किसी राज्य में 
संजेवानिक व्यवत्यर के अतकल हो जाने पर राष्ट्रपति उप्त सहकार के सथ्ूर्ण या कोई 
भी प्रधिकार अपने हाम में ले सकते; है! यदि राष्ट्रपति को इस बारे में विवाह हो जाए 
+6 कोई ऐता छेक़ट विद्यमात है जित्षते भारत को अ्रवव उप्के राज्य-भैन्न के किमी भाग 
की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न द्वो गया है, चाह यद्‌ खतरा युद्ध अयवा बाह्य प्राक्मण के कारण 
या विद्रोह के कारण हो, तो वह देश में ग्रापावस्यिति की घोषणा कर सकता 
है। 


उपराष्ट्ररति का चुनाव आनुवातिक प्रतिनिधित्व प्रगासी के प्रतुतार एकल स क्मगीय मठ 
द्वारा एक निर्वाचक़ मण्डल के सदस्य करते हैं । ह मम संसद के दोनों सदतों के सदस्यहोते हैं। 
उपराष्ट्रपति को भ्रनिवार्य रूप से भारत का नागरिक, कश-सेन्कम 35 वर्ष की झ्रायु का 
भ्रौर राज्य समा का सदस्य बनने का पात्र होना चाहिए । उतका कार्यकाल 5 वर्ष का होता 
है भ्रौर वह इस पद के लिए पुनः चुना जा सकता है। संविधान के प्रतुच्छेद 67 (ख) में 
निहित कार्य-विधि द्वारा उत्ते पद से हटाया जा सकता है । 

उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेव सभापति होता है जब रसष्ट्रपति बीमारी, 
यथा अन्य किसी कारग से गयना कार्य करने में प्रसमर्थ हो या जब राष्ट्रपति की मृत्युं 
पद-त्याग प्रयवा पद से हटाएं जाने के कारण राष्ट्रपति का पद टिकक्‍तर हो गया हो तत्र नये 
राष्ट्रएवि के चुने जड़े ठक़ वह सष्टरवतति के रूप में कराए करता है। ऐसी स्थिति में वह 
राज्यसमा के सभापति के रूप में काये करना बन्द कर देता है । 


कार्य-संवालन में राष्ट्रपति की सहायता करने तया उमे परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री 
के नेतत्व में एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करता है 
तथा गन्य मंत्रियों को नियुक्तित राप्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है! मंत्रिपरिषद 
संयुक्त रूप से लोक समा के प्रति उत्तरदावों होती है। प्रधानमंत्री का यहें कर्तव्य है कि बट 
भारत-पंघ के कार्यों के प्रशासन के सम्दल्य में मंत्रिपरिषद के निर्णयों, तथा कानून बनाने 
के प्रस्तावों तथा उतते सम्बन्यित जानकारों से साप्ट्रवति को गप्रवंगत कराता 
रहे मंत्रिमंडल के 

मंत्िपरियद में तीन तरह के मंत्री होते हैं : () वे मंत्री जो त्रिमंदल के सदस्य 
होते है, (2) राज्यमंत्री (जो विमाग छा स्वयेत्र रूप से कार्यभार धंमाले हुए 
हों), (3) राज्यमंत्री तवा उपमंत्री । 
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मंत्रीमंसलोय 
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राष्ट्रपति में सरकार के कार्य को मंत्रियों के बीच बांटने और सुविधापूर्वक चलाने के 
लिए संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम 7967 बनाया हू । 
सरकार का कार्य मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों तथा इस नियम में उल्लिखित 
कार्यालयों द्वारा किया जाता है। 

प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति काये का बठवारा करता है। वह एक 
मंत्रालय या उसके किसी भाग या एक से अधिक मंत्नालयों को किसी मंत्री के 
प्रभार में सौंपा है । प्रायः राज्यमंत्री मंत्रिमण्डलीय मंत्री की सहायता करते 
है । 

सामान्यतः मंत्री को नीति भौर सामान्य प्रशासन के संबंध में परामश्शे देने के 
लिए प्रत्येक मंत्नालय में एक अधिकारी होता है, जो भारत सरकार के सचिव का पद ग्रहण 
फरता है । 


मंत्रिमंडलीय सचिवालय उच्चतम स्तर पर जिये जाने वाले निर्णयों की प्रक्रिया में 
समत्वय करने की महत्वपूर्ण भूमिका अ्रदा करता है और प्रधानमंत्री के निर्देशन 
में काम करता है।इसके कार्यों में मंत्रिमंडल और उसकी समितियों के समक्ष 
मामले प्रस्तुत करना, उन पर लिए गए निर्णयों के रिकार्ड तैयार करता ओर उन 
पर अमल के वारे में अनुवर्त्ती कार्यवाही करना शामिल है। यह सचिवों की समितियों के 
कार्य भी करता है। इसकी वैठकें मंत्तिमण्डलीय सचिव की भ्रध्यक्षता में उत समस्याओं पर 
विचार करने और परामर्श देने के लिए समय-समय पर होती रहती हैँ, जिन पर मंत्रालयों 
के बीच परस्पर परामर्श और समन्वय की आवश्यकता होती है । यह कार्य सम्बन्धी नियम 
बनाता है और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति से 
सरकार के कार्यों का मंब्रालयों और विभागों में आरवंटव करता है । यह विभाग प्रत्येक 
मंत्रालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में समय-समय पर उनसे सामयिक सार और 
व्प्पिणियां मंगवाता है और उन्हें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और भ्रन्य 
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के पास भेजता है । है 

घोजना आयोग के सदस्य प्रो० एम० जी० के० मेनन की. श्रध्यक्षता में 
एक समिति, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय के अन्तगेत 6 सितम्बर 983 से कार्य 
कर रही है। टेक्नोलाजी नीति वक्तव्य में उल्लिखित टेक्नोलाजी' नीति के क्रियान्चयन के 
तौर तरीके तथ करना और उसकी प्रगति पर नजर रखना, इस समिति का कायें है । 

प्रारम्भ में 2 मार्च 4983 को कृष्णचन्ध पंत की अध्यक्षता में ऊर्जा पर दो 
वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई। इस अ्रवधि में बोड़ ले 
दो बारसिफारिणें कीं। ये सिफारिश उन म्द्दों से संवंधित थीं जिन पर सरकार का 
ध्यान आकपित करना अत्यःवश्यक था । इसमें सातवीं योजन। में ऊर्जा-क्षेत्र के लिए 
मध्यम नीति की रूपरेखा प्रस्तुत को गई थी । 

_ इस बोर्ड का जुलाई १985 को तीन वर्ष के लिये पुनर्गठन किया गया। 
इसके ग्रध्यक्ष श्री बी०वी० बोहरा हैं । इससे 2 अन्य सदस्य हैं। यह बोर्ड ऊर्जा 
की स्थिति की लगातार समीक्षा करेगा और समेकित व समन्वित आधार पर 
भविष्य में ऊर्जा स्लोतों के विकल्पों की, सिफारिश करेगा। उर्जा वे नकल 

की श करेगा। ३ के वाणिज्यिक और 


/ सोक सेवाएं 


कर्मघारी धयन 
भायोग 
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गैर्वाणिज्यिक स्रोतों के बारे में बोई़ समेझित ऊर्जा नीति बनाएगा भोर सभी 
क्षेत्रों में मा|गश्रौर परत की व्यवस्था के व्य/वद्वारिक प्रवन्ध करिया। साथ हो उमो 
क्षेत्रों में, तत्संबंधी कार्य की जानकारों भी हासिल करेगा। 

भोपाल येस्त रिध्षाव से जीवन पर पड़ने वाले अभावों का श्रध्ययन जारी रयने के 
लिए डा० सी० आर० हृष्णामूर्ति की श्रध्यक्षतरा में अगस्त 985 में एक वैज्ञानिक 
आधोग का गठन किया गया है जिसके चार अंशकालिक सदस्य हैं। इस श्रायोग का 
कार्यकाल दो वर्ष का हैं। यह मत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 
मु । 

विदेश मतालय में नीति-आयोजन समिति के स्थान पर थ्री जी० पायंसारथी 
की ग्रध्यक्षता में मत्रिमडलीय सचिवालय में अप्रैल 986 में एक 'नीति परामर्श- 
दात्ी रूृमिति' गठित की गई है ) इक|्ष समिति के कार्य इस प्रकार हैं: 

() भारत के विश्व संवधी दृष्टिकोण को विश्लेषणात्मक पृष्ठभूमि प्रदान 
करना, सुख्य कार्यकलापों का जायजा खेता तथा यहू देखता कि हमारे श्रत्युत्तर 
'उद्देश्यपूर्ण एवं रुप्पूर्ण राष्ट्रीय नीति के श्रन्तेंगत हो । 

(2) संभावित संकटमय स्थितियों का समय-समय पर मूल्यांकन करना, ताकि 
जीति-निर्माण के समय ही संभावित समस्याओ्रो का पूर्वानुमान किया जा सके 


सरकार की नागरिक सेवाड्रों मर पदों पर भर्ती करने के लिए संविधान के प्रन्तर्गत 
संघ लोक सेवा ग्रायोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय है। श्रायोग के भ्रध्यक्ष तया सदस्य 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैँ । 
श्रायोग की स्वतस्त्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान द्वारा भागोग के प्रध्यक्ष पर 
यह प्रतिबंध लगाया गया है कि वह सरकार या किसी राज्य सरकार में ता।भ का कोई 
अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। झ्ायोग का सदस्य उस ग्रायोग के था किसी राज्य 
लोक सेवा भायोय के अ्रध्यक्ष के रूप में निमुक्त किया जा सकता है, परल्तु प्रत्य किसी 
सरकारी नौकरी में नही । 
8 मार्च 986 की आयोग के ग्रध्यक्ष श्रीर सदस्य इस प्रकार थे * 
अध्यक्ष : एच० कैे० एल० कपूर 
सदस्य: जमवन्त राय वंततल; ए० के० बक्शी; अन्‍्छेस हमीद;के० वेंकट रमय्या; 
एस० समादार; जगदोश राजन, जगदीश प्रकाथ गुप्ता, आर० भ्रारोक्‍्मा- 
सामी झोर सुरि्ध नाव । 


प्रशासनिक सुधार भावोग की सिफारिश पर 4 जुलाई 4 978 को एक 'अ्रधीनत्य 
सेवा झायोग का ग्रठत किया गया । 26 सिंवस्बर 977 को इसका नाम बदल कर 
इर्भ्चारी चयन झायोग रखा गया । इसका मुद्य काये सरकार के 02020 
प्रधीनस्य कार्यालयों में गैस्‍तकनीफी पदों के त्रिए छीघरी श्रेणी के कर्मचारियों को 
(उन पदों को छोड़कर जिनके लिए रेल सेवा भागोग या भौदधोगिक 
प्रतिष्ठान कर्मचारियों की घ्तों स्वयं ररते हैं ) सर्ती करता है भायोग का मुष्यालय 
और इसके उत्तरी क्षेत्र का कार्यालय नयी दिल्ली में है। मध्य, पश्चिमी, उत्तर-यूर्वो, 
पुर्वी दपा दक्षिणी झोत्ों को कायतिय क्रमशः इलाहाबाद, बम्बई, गुवाद्ादी, कसकूसा 
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और मद्रास में हैं। रायपुर में इसका उपक्षेत्रीय कार्यालय हैं। 23 जुलाई, 
985 स्रेश्री एप०मित्तल इस श्रायोग के अध्यक्ष है । 


मखिल भारतोय भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 

सेवाएँ 95] के अन्तर्गत आरम्भ की गई थीं। 963 के अधिनियम, में संशोधन कर तीन 
अन्य अखिल भारतीय सेवाएं---भारतीय अभियंता सेवा, भारतीय वन सेवा तथा भारतीय 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा शामिल की गई । । जुलाई 966 से भारतीय बन 
सेवा प्रारम्भ की गई । भारतीय प्रशासनिक सेवा का नियंत्रण. कामिक तथा 
प्रशासनिक सुधार विभाग तथा भारतीय पुलिस सेवा का नियंत्रण यृह्‌ मंत्नालय करता 
है। भारतीय वत सेवा का नियंत्रण वन तथा वच्य-जीवन विभाग करता हैं। 


क्रेन्त्रीव सेचाएं केन्द्र सरकार की नागरिक सेवाएं चार वर्मो में संगठ्ति हैं : वर्गे के, वर्ग ख, 
वर्ग ग॒॑ तथा वर्ग घ । यह वर्गीकरण पदों के लिए निर्धारित वेतनमानों के 
आधार पर किया गया है। : 


नियंत्रक त्या तियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । उसको पद से 
लेखातियन्ता और हटाने के लिए वही कारण और कार्यविधि अ्पनायी जाती है, जो उच्चतम न्यायालय 
महालजी परीक्षक क्षे न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। अपने पद से हटने के ब/द वह संघ या किसी 
राज्य सरकार में कोई नौकरी नहीं कर सकता । 
राष्ट्रपति, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सलाह पर, संघ और राज्यों 
के लेखे-जोखें के जिए प्रपत्न निर्धारित करता है । नियंत्रक सवा महालेखा परीक्षक 
संघ भोर राज्यों के लेखें-जोखें की रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजता 
है, जो संसद श्रौर राज्यों के विधान-मंडलों में प्रस्तुत की जाती है। 
नियंत्रक तया महालेखा परीक्षक के कर्तेंग्य, अधिकार और सेवा सम्बन्धी 
शर्ते 497 में बवाए गए कानून (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें झधिनिग्रम) 
हारा निश्चित की गई है । 


राजवापा संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिी जाने वाली हिन्दी संघ को राज- 


भाषा है। सरकारी कार्यों के लिए भारतीय अंकों का अन्तर्सष्ट्रीय रूप अप- 
नाया गया है। संविधान में यह ज्यवस्था भी को गई कि 25 जनवरी 965 
तक अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा और वाद में इत्त विषय पर संसद 
में पुतविचार किया जाएगा। राजमापा अधितियम, 963 को संशोधित “कर 
यह व्यवस्था की गई कि हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का उपयोग सभो 
सरकारी कार्यो तथा संद की कार्यवाही के लिए जारी रहेगा । 
इसमें यह व्यवस्था भी की गई है कि जिस राज्य ने हिन्दी भाषा को सरकारी 
कार्य के लिए नहीं अपनाया है, उस राज्य व संघ का आपसो' पत्र-व्यवहार अंग्रेजी 
में ही किया जाएगा। इन राज्यों को संघ से या उस राज्य से, जिसने हिन्दी 
को सरकारी कार्य के लिए अपनाया है, हिन्दी में आपसी पत्र-व्यवहार करने 
पर भी कोई प्रतिवनन्‍्ध नहीं है। अधिनियम में उह व्यवस्था है कि छुछ विशेष 
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कार्यों जैसे प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रेप्न-विज्ञप्ति, प्रशासक्रीय 
रिपोर्ट, लाइसेव, परमिट, संविदाशोौर समभौतों आदि मे प्रंग्रेजी व हिन्दी दोनों 
भाषाजों का प्रयोग होना आवश्यक है । 

इस अधिनियम की घारा 8 के अन्तगंत सरकार द्वारा राजमापा नियम, 976 
(संघ के सरकारी कार्यो के लिए) बनाए गए हैं, जो सरकार की सरकारों 
राजमापा नीति के क्रियायन सम्वस्धी निर्देशों को दर्शाते है। इस नियमों की 
कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हूँ: 

(?) ये नियम केझ्ध सरकार के सभी कार्यान्रयों, जिनमें विगरम एंवं 
कृम्पनियां सम्मिलित है, जो सरकार द्वारा नियंत्रित है, या उसकी अपनी हैं, 
पर लागू होते हैँ । 

(2) केद्ध सरकार के कायातव से क्षेत्र “का (जिसमे उत्तर प्रदेश, विहार 
मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तथा दिल्ली शामिल है) के 
अन्वर्गंप राज्य या केद शासित प्रदेश से या इव राज्यों मे या केद्ध शासित प्रदेशों 
में किसी व्यक्ति से पत्र-ब्यवद्वार हिन्दी मे किया जाएगा। 

(3) केद्ध सरकार के कार्यालय से क्षीत्र 'ब' (इसमे पंजाब, गुजरात, 
महाराष्ट्र, चडीगढ़ तथा पंदमान भौर निकोबार दवीतर समूह शामिल्र हैँ) के 
राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश को पत्र- व्यवहार साधारणत: हिन्दी में होना चाहिए । परन्तु 

किसी भी व्यक्ति से पत्च-व्यवहार हिन्दी अयवा श्रेग्रेजी किसी भी भाषा मे किया जा 
सकता है। 

(4) केद्थ सरकार के कार्यालय से अन्य कित्ती राज्य या केसर शासित प्रदेश या 
ऐसे राज्य या केस्द्र शासित प्रदेश [उपरोक्त (2) और (3) को छोड़ कर] में रहने 
वाले किसी व्यक्त से पत्न-व्यवहार श्रग्रेजी में किया जाएगा। 

(5) केद्ध सरकार के मंत्तालयों या विभागों का आपसी पत्न-व्यवहार हिन्दी 
अथवा अंग्रेजी किसी भी भाषा मे किया जा सकता है। 

(6) किसी मंत्रालय या विभाग का, केन्र सरकार के क्षेत्र का में 
स्थित किसी सम्बद्ध य। अवीनध्य कार्यानव से पत्र-ज्यवहार हिन्दी में होगा, जो 
केन्द्र सस्कार दुवारा सफ्वन्तण्द पर विर्वास्दि किए गए अनुदाल के अनुखाण 
होना चाहिए (इस समय यह अनुपात 80 प्रतिशव है) । क्षेत्र का में स्थित 
केन्द्र सरकार के अस्य कार्या वयों का आती पत्र-व्यवहार केउ न हिन्दी में होता चाहिए । 

(7) जो पत्र-व्यवहार हिन्दों में प्रान्त हो उत समी का उत्तर हिन्दी में ही दिया 
जाना चाहिए । इसी तरह जव कमी हिंन्दी में लिखा या हंस्ताक्षरित कोई आवेदन, 
अपील या अभिवेदन आएं तो उमस्रका उत्तर हिन्दी में हो दिया जाना चाहिए। 

(8) केद्र सरकार का कोई भी कमंचारी हिन्दों अयवा प्रंग्रेजी में अपनी 
फाइल एवं बैठक को कार्यवाही का विवरण, अन्य कितों भाषा में अनुवाद किए 
बिना, लिखने के लिए स्वतंत्र है ! 

(9) केर्द्र सरकार की कार्यानय संहिता तया अन्य कार्य पद्धति सस्स्धी 
सामग्री हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भावाम्रों में साव-स्ाथ जादी होती 
चाहिए । समो किस्म के प्रपत्नों, रजिस्टरों के शीवंक, सामपटट, सूचनापट्ूट, तथा 
अन्य विभिन्न लेयन सामग्री, पर हिन्दी व भंग्रेजी दोनों में लिखा जाएगा। 
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विधानमंदल 


राज्य समा 


सारत 986 


(0) हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह 
सूहश्चित करे कि हस्ताक्षरित विशेष प्रलेख हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं 
में जारी हों जिनका उल्लेख मधिनियम की धारा 3 (3) में है । ह 

(77) केद्ध सरकार के प्रत्येक प्रशासकीय उच्चाधिकारी को यह जि ० 
दारी है कि वह्‌इव अधिनियमों व नियमों का पालन ठीक ढंग से तथा इस कार्य 
का निरीक्षण प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करे। 


सरकार की सामान्य नीति है कि संघ को सरकारी भाषा के न में हिन्दी 
के अधिकाधिक प्रयोग को बढ़ावा दें भौर हिन्दी केन्द्र भौर राज्यों के बीच 
तथा राज्यों में परस्पर सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित हो । 


गृह मंत्रालय के श्रधीन राजभाषा विभाग को यह उत्तरदायित्व सौंपा 

गया है कि वह सरकार की सरकारी भाषा नीति का कार्यास्वयन करे और सरकार 
की शोर से विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की गतिविधियों - को समन्वित कर 
पके कार्य इस प्रकार हैं: () राजभाषा अधिनियम, 963 तथा संविधान 

में राजभाषा संबंधी प्रावधानों को क्रियान्वित करना [अन्य विभागों को सोंपे गए 
कार्यो (राजभाषा संबंधी) को छोड़कर]; (2) उच्च न्यायलय में अंग्रेजी के घ्िवा 
भ्रन्य किसी भाषा के सीमित प्रयोग को अधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वा- 
नुमति प्राप्त करना; (3) राजभाषा के रूप में हिन्दी के श्रधिकाधिक प्रयोग की 
मुख्य जिम्मेदारी--जिम्में केद्ध सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण और 
पत्रिकाओं, अखबारों तथा संबंधित साहित्य का प्रकाशन शामिल े$ है ; 
(4) राजभाषा के रूप में हिन्दी के अधिक प्रयोग से संबंधित सभी मामलों का 
समन्वय जिक्षमें प्रशाधकीय शब्दावली, पाठ्यक्रम, पाठय पुस्तकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम 
और भ्रन्य सामग्री (मानकीकृत लिपि में ) शामिल हैं ; (5) केद्रीय सचिवालय राज- 
भाषा सेवा का संवर्ग प्रबंधन तथा गठन करना; (6) केन्द्रीय हिन्दी समिति तथा 
उपसमिति से संबंधित मामले; ( 7) विभिन्‍न मंत्नालयों तथा विभागों द्वारा स्थापित 


हिन्दी सलाहकार रूमितियों के कार्य का अमन्वय करना; (8) और केन्द्रीय अनुवाद 
ब्यूरो से संबंधित मामले । 


केन्द सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी, हिन्दी टाइप, हिन्दी आशुलिपिक में 


पूर्णकालीन प्रशिक्षण देने के लिए अभी हाल में इसके द्वारा केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण 
संस्थान की स्थापना की गई है। ' 


केन्द्रीय विधानमण्डल में, जिसे संसद” कहते हैं, 

सम्मिलित हैं, जो राज्य सभा और लोक सभा के नाम 
सदन को अपनी बैठक पिछली बैठक के छः महीने 
मामलों में संसद के दोनों सदनों क्री 


राष्ट्रपति तथा संसद के दोनों सदन 
म से जाने जाते हैं। संसदके प्रत्मेक 
ने के भीतर करनी होती है । कुछ 
संयुक्त बैठक भी की जा सकती है। 

भारत के सं विघान में यह व्यवस्था है कि राज्य 


जिनमें से 2 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और प्रमाज सेवा के क्षेत्र में अपने विशेष 
भाने या व्यावहारिक श्रनुभव के कारण राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाएंगे । शेष 
सदस्य राज्यों तया केन्द्र शासित जेत्रों के प्रतिनिधि होंगे । राज्य सभा के लिए निर्वाचन 


सभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य होंगे 


। 


पर शो सरत्यता 
है शिए भहुाएं 


सरकार ५ 
अप्रत्यक्ष होता है । राज्यो के प्रतिनिधियों का निर्वाचन, सम्बन्धित राज्यों को विघान सभापों 
के निर्वाचित सदस्यों दारा सानुपातिक प्रतिनिधित्व एणाली के धन्तगंत एकल संक्रमणीय 
मत से किया जाता है । केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि संसद द्वारा निर्धारित विधि के 
मरतुसार चुने जाते है। राज्य सभा कभी भी भंग नहीं होती । हर दो साल बाद इसके 
एक-तिद्ाई सदस्य सेवा निवृत्त होते रहते है । 

इस समय राज्य सभा में 244 सदस्य हैं | इनमें से 232 सदस्य राज्यों 
तथा केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैँ । ॥2 श्रदस्य जो साहित्य, 
विशान, कला भोर समाज-सेवा फे क्षेत्रों में विशेषज्ञ है, राष्ट्रपति द्वारा मामशद किये 
गये हूँ । 
लोक सभा के संदस्यो का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान 
द्वारा होता है । इस समय संवधित संविधान हारा लोक सभा की अधिकतम सख्या 547 
रखी गई है--इममे से 525 सदस्य राज्यों, 20 ददस्थ केंद्र शासित प्रदेशी तथा 
राष्ट्रपति द्वारा मबोनोत अ्रधिकतम दो रूदस्थ आंग्ल भारतीय समुदाय का (यदि 
राष्ट्रपति की दृष्टि में इम्त समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नही मिला है) प्रतिनिधित्व 
करेंगे । लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की सल्या का राज्यवार निर्धारण 
इक प्रकार किया गया है कि जहा तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक राज्य के लिए नियत लोक- 
सभा की सीटों और उसकी जनसख्या का अनुपात सभी राज्यों में एक समान हो ) 

बतंमाव लोक सभा में 544 सदस्य हैँ। इसमें 525 सदस्य 22 राज्यों से 
भोर 77 सदस्य नो केन्द्र शासित प्रदेशों से सोधे निर्वाचित हैं। राष्ट्रपति द्वारा दो 
सदस्य आग्ल भारतोयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हूँ । 

प्रत्पेक्त राज्य के लिए स्थानों की संख्या, इस प्रकार नियत की गई है कि हयानों को 
संख्या भोर राज्य को जनसंह््या के दीच झनुपात, जहाँ तक ध्यवहायं है, समास हो । 
वर्तमान लोक सभा में स्थानी की राज्यवार संख्या 977 में की गई मठगणवा के भ्राधार 
पर तथा संविधान के 42वें संशोधन (7976) के भंतग्ंत निर्धारित की गई है । जब 
तक सन्‌ 2000 के बाद प्रथम मतगणना नहीं हो जाती, तब तक यह निर्धारण ड्सो 
भाघार पर होता रहेगा । लोक उभ्ता की प्रदधि उसको पहली बेठक की नियत तिधि से 
पांच वर्ष के लिए होती है, बशतें कि वह पहले भंग ने कर दी जाये । वंसे आपातकाल 
को स्थिति में यह श्रदधि संसद द्वारा कानून पारित करके बढायी जा सकती है किन्तु 
एक समय में एक बे से श्रधिक नहीं ओर झापात काल की धोषण्ण की समाष्ति 
के बाद किसो भी श्रवस्था में छः महीने से अधिक नहीं बढ़ायी जा सकती। प्रभी 
तक आठ लोक सभाएं गठित की गई हैं। सारणी 3.2 में प्रत्येक लोक सभा 
तथा उसके श्रष्यक्षों का कार्यकाल दर्शाया गया है । 

सारणी 3, 2 में संसद के दोनों सदनों में स्थानों का द्यज्यवार नियवन भौर 
सोक सभा में राजनीतिक दरों को स्थिति दी गई है। आ्राठवी लोकनभा के 
सदस्यों के ताम, उसके निर्वाचित क्षेत्र तथा उनको पार्टी का विवरण परिभिष्ट में 
डिया गया है । 


संसद का सदस्य चुने जाते के लिए, किसी भी व्यक्ति को भारठ का नागरिक होता चाहिए हे 
शज्य सभा के लिए भागु कम से कम 30 यर्ष तथा लोक सभा के लिए कमधे 
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संसह के भु्य कार्प 
कोर अधिकार | 


संसदीय समितियां 


प्रकार उप 


कम 25 वर्ष होगो चाहिए। इसके भ्रतिरिगत प्रन्य भर्हताएं संस्तद द्वारा कानून 
बनाकर तिर्धारित की जा सकती हैं । 


संसद का मुध्य कार्य देश के लिए कानून बनाना शोर सरकार को राश्य की सेवाधों के 
लिए घन उपलब्ध कराना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के धति उत्तरदायी 
होती है। संसद को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति पर महाप्रिषोग 
चताने, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मु्य निर्वाचन भायुकत 
श्रीर नियन्त्रक त्पा महालिषा परीक्षक को उनके पदों से हुटाने का भ्रधिकार हाप्त है 

प्र्पेक कानून के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वोक्षति प्राप्त करमा प्रावश्यक है 
किन्तु वित्त विधेयक के मारे में छोक सभा की इच्छा स्‍्रन्तिम होती है। प्रत्यामुक्‍्त 
विधान की भी संसद पुदरीक्षा कर सकती है तथा उस पर तिर्यत्रण रख सकती है । वित्त 
संबंधी सभी कानूनों की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा को जातो चाहिए, केवल लोक सभा 
को ही सरकार द्वारा अस्तुत भनुदात की मांगों पर मत देने का भधिकार आप्त है। 
संकटकालीन स्थिति में तथा संविधार में मिरिष्ट कूछ प्रन्य प्राकस्मिक परिस्थितियों 
में संसद को राश्य-सूची में दिए गए विषयों पर भी कामून बनाने का अधिकार आप्त 
ही जाता है ) उन कफूछ मामलों फो छोड़कर जिनमें कम-से-कम झाथे राज्य विधात- 
मण्डलों का समर्थेन आवश्यक है, संविधान में संशोधन करने फा भ्रपिकार भी मृध्य 
झुूप से संसद को ही है । वर्ष 7995 के दोरात संसद द्वारा बनाए गए का्ूनों की सूची, 
सारणी 26. 2 (अध्याय न्याय भौर विधि) में दी गई है । 


अन्य देशों की तरह भारत में भी संध्षद न केवल विभिन्‍न प्रकार के कार्य करती है 
वल्कि इसके पाध्ठ काम्र की भी भ्रधिकता रहती है । चूकि इसके पास समय बहुत कम 
होता है इसलिए इसके समक्षे प्रस्तुत सभी विधायी या अन्य आमलो पर यह गहन 
विचार नहीं कर सकती । अत इसका बहुत-झ्ा कार्य छम्रितियों द्वारा ही विष्पादित 
हीता है : 

संदद के दोनों रूदनों री समितियों की सरचना (कुछ अपवादों को छोडकर ) 
शक जैसी है। इन रमितियों में नियुक्ति, कार्यकाल, कार्य एवं कार्य-ंचालन की प्रक्रिया 
कुल मिलाकर एक-मी ही है और ये संविधान के अनुच्छेद 8(3) के भन्तेगत 
दीनो संदनों हारा निरमित- नियमों की धाराप्रों के तहत अ्धिनियमित होती है । 

सामान्यतः ये समितियां दो प्रकार की होती है--स्थायी समितिया और 
तदर्ध समितियों ! स्थायों समितियां प्रतिवर्ष या समय-समय पर निर्वादित या निमुक्त 
की जाती हैँ भौर इनका काम कमोर्वेश निरंतर चलता रहता है। तदर्य समितियों 
की नियुक्ति जरूरत पढ़ने पर की जाती है, तथा भपना काम पूरा कर सेने भरौर 
पझपनो रिपोर्ट पेश कर देने के बाद वे समाप्त हो जाती हैं । 

स्यायी पम्रितियाँ : लोक सभा की स्थायी समितियों में तीव वित्तीय समितियों 
>-जोक सेवा समित्ति, प्राकलन समिति तथा घरकारी उपक्रम समिति--को विशिष्ट 
हथान प्राप्त है ये सरकारों खर्च भोर सरकारी काम पर भजर रणती हैं। 
सोक सभा रृमिति और सरकारी उपक्रम समिति में राज्य समा के सदस्य होते है जबकि 
प्राकडलन समिति के सभी सदस्य लोकझूभा से होतें है । इन समितियों का 
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मिरन्तर-प्रकृति का होता है। समितियां प्रश्वावलियों, प्रतिनिधिक गैर सरकारी संगठनों 
और सुविज्ञ व्यक्तियों के स्मरणपत्नों, संगठनों का मौके पर अध्ययन तथा सरकारी 
एवं मैर-सरकारी साक्षियों के मौखिक साक्ष्यों के द्वारा जानकारी एकल्नित करती है। 


प्राककलन समिति यह बताती है कि प्राक्कलनों में विहित नीति के अनुरूप 
क्या मितव्ययिता वरती जा सकती है तथा संगठन, कार्य-कृशलता और प्रशासन में 
क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं। यह इस वात की भी जांच करती है कि घन 
प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप ही श्यय किया गया है या नहीं। समिति 
इस बारे में भी सुझाव ठेती है कि प्राककलन संसद में किस रूप में पेश किया 
जाए।घोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखा और लेखा नियंत्रक 
तथा भहाल्रेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। यह सुनिश्चित करती है कि 
सरकारी धन संसद के निर्णयों के अनुरूप ही खर्चे हो। यह अ्पवच्यय, हानि और 
निरथंक प्यय के मामलों की भोर ध्याव दिलाती है। सरकारी उपक्रम समिति 
कुछ निर्धारित सरकारी उपक्रमों की रिपोर्टों, लेखों भौर उन पर लेखा नियंत्रक 
तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की, यदि कोई हो तो, जांच करती है। यह 
इस बात की भी जांच करती है कि ये सरकारी उपक्रम कुशलतापूर्वक चलाये णा 
रहें हैं या नहीं तथा उनका प्रबंध ठोस व्यापारिक सिद्धांतों ओर विवेकपूर्ण वाणि- 
ज्यिक प्रक्रियाओं के भनुसार किया जा रहा है या नहीं। 

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनकी सिफारिशों पर सरकार समुचित ध्यान 
दे, इन समितियों के पास पर्याप्त आधार है । सरकार एवं समितियों के मध्य मतभेदों 
और इनकी प्िफारिशों के कार्यात्वयन की भ्रगति का उल्लेख, समय-समय पर सदन को 
प्रस्तुत की जाने वाली कार्यवाही रिपोर्ट' में किया जाता है 


प्रत्येक सदन में प्रन्य स्थायी समितियां अपने कार्यातुसार इस प्रकार विभाजित 
(१) जांच समितियां 
(क) याचिका समिति याचिकाओं तथा जनहित संबंधी मामलों की जांच करतो 
दे एवं संघीय विषयों से संबंधित मामलों पर अभिवेदन प्राप्त करती 
पी 7 ह 
(ख) विशेषाधिकार समिति सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए विशेषा- 
घधिकार के किसी भी मामले की जांच करती है। 
(2) संदीक्षण समितियां 


(क) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति : यह समिति मंत्रियों हारा सदन 
में दिये गये आश्वासनों, वायदों एवं संकल्पों पर उनके कार्यान्वित 
नजर रखती है । 

(ख) अधोवस्थ विधान संबंधों समिति : यह इस वात की जांच करती है कि 
क्या संविधान द्वारा प्रदत्त विभनियमों, नियमों, उप नियमों, तथा निर्माण 


संबंधी शक्तियों का अधिकारीगण उचित प्रयोग करते है 
कि करते हूं। वह इसकी सूचना 
सदन को देती है । के के 


स्‍न्वित होने तक 


सरकार 
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(ग) पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति : यह समिति वैधानिक अधिसूच- 


नाओं व आदेशों, जो कि श्रधीनस्थ विधान सबंधी समिति के कार्यक्षेत्र में 
आते हैं, से भिन्‍न, मंत्षियों द्वारा सदन के पटल पर रखे गए सभी कग्मजातो 
की जांच करती है और देखती है कि किसी ग्रधिनियम, नियम या विनियम 
के तहत कागजात भ्रस्तुत करते हुए संविधान की धाराम्रों का पालन 
हुआ है या नही । 


(3) सदन के देनिक कार्य से संबंधित समितियां 


(क) 
(या) 


(ग) 


फार्य मंत्नणा समिति : यह रूदन में पेश किये जाने वाले सरकारी एवं 
झन्य मामलों के लिए रुूमय-तिर्धारण की छ्िफारिश करती है ; 

गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा प्रस्तावों संबंधी समिति : यह 
समिति गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकी का वर्गीकरण एवं उनके 
लिए समय निर्धारण करती है, गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर बहस 
के लिए समय की प्तिफारिश करती है और गैर सरकारी सदस्यों द्वारा 
सोकक्भा में संविधान सशोधन विधेयक प्रस्तुत किए जाने से पहले 
उसकी जांच करती है । राज्यसभा मे इसप्रकार की समिति नहीं होती। 
राजध्षमा की कार्य मतणा समिति ही गैर सरकारी रूदस्यों के विधेयकों 
एवं प्रस्तावों की स्थिति पर वहरु के लिए समय निर्धारण की पिफारिश 
करती है ; 

नियम समिति : यह सदने मे कार्यप्रणाली और सचालन से सम्बन्धित 
मामली पर विचार करती है श्र नियम प्रणाली में किसी सशोधन या 
संयोजन की सिफारिश करती है, भौर 

सभा की बंठकों में अनुपस्थित सदस्यों संबंधों समिति. यह सदन 
की बैठकी में अनुपस्थित रूदस्यों को छुट्टी के झावेदन पत्नो पर विचार 
करती है । राज्यसभा मैं इस प्रकार की कोई समिति नही होती । 
सदस्यों द्वारा अ्रनुपस्यिति के लिए अनुमति सबंधी श्रावेदन-पत्नों पर सदन 
स्वयं ही विचार करता है | 


(4) अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित्त जनजातियों के कल्याण संबंधी सम्तिति ३ 
इसमे दोनों सदनों के सदस्य होते हैं । यह केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले 
श्रनुमूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सबंधी मामलों पर विचार 
करती है और इ८ बात पर नजर रखती है कि उन्हें जो सर्वधानिक सरक्षण दिये 
गए हैं, वें ठीक से कार्यान्वित हो रहे है या नही । 


(5) सदस्यों को सुविधाएं प्रदान करने संबंधी समित्तियाँ २ 


(+) 


(व) 


सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति : यह समिति सदन से सबधित ऐसे 
मामलों पर विचार करती है जो किसी अन्य संसदीय रुमिति के अधिकार 
क्षेत्र में नहो भ्राते तथा प्रध्यक्ष को उस बारे में सलाह देती है; और 
आवास समिति : यह सदस्यों के लिए श्रावास तथा अन्य श्ुविधाओं की 
व्यवस्था करती है | 
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सरकारी फकायें, 


फी आपोजना 


संसदीय 
चविश्ेषाधिफार 


भारत 2986 


(6) संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते संबंधी संयुक्त समिति : यह संक्षद सदस्यों 
के वेतन , भत्ते एवं पेंशन अधिनियम, 7954 के अधीन गठित की गई है । संसद सदस्यों 
के वेतन, भत्ते एवं पेंशन रम्बन्धी नियम बनाने के अतिरिक्त यह उनके चिकित्सा, 
आवास, टेलीफोन, डाक, निर्वाचन-क्षेत्र एवं सचिवालय संबंधी सुविधाओं के संबंध 
में नियम बनाती है ! 

(7) लाभ के पदों संबंधों संयुदत समिति : यह केन्द्र, राज्य तथा 
शाप्तित प्रदेशों द्वारा नियक्त बोर्डो एवं अन्य निकायों की संरचना और स्वरूप क॑ 
जांच करती है और यह प्लिफारिश करती हैं कि कौन-कौन से पद ऐसे हैं जो संसद 
के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए किसी व्यक्ति को अ्रयोग्य बनाते हैं 


हि है 
जो अध 


पर 


ऊे, 
ःर्भ 


ट पी 


(8) पृस्तकालय समिति : इसमें दोनों सदनों के रदस्थ होते 
के पुस्तकालय से संबंधित मामलों पर विचार करती है । 


हैं। यह सं: 


् 


तदर्थ समितियां : ऐसी समितियां दो मीर्पकों के श्रन्तर्गत चर्गक्षित की जा रूकती 
हैं (क) किसी विचाराधीन प्रस्ताव पर संद्धद्ध के किसी छुदन द्वारा या अश्रध्यक्ष द्वारा 
किसी विशिष्ट विपय (उदाहरणतः राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ सदस्यों 
के श्राचरण संबंधी समिति, पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप संबंधी समिति इत्याद्धि) 
की जांच तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय -तमय पर गठित की गई समितियों, 
था (ख) विशेष विधेयकों पर विचार करने एवं रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त प्रवर एवं 
संयुक्त समितियां । जहां तक विधेयकों से संबंधित सवाल हैं, ये समितियां अन्य तदर्थ 
रमितियों से भिन्‍न हैं और इनके द्वारा पालित प्रक्रिया का उल्लेख अध्यक्ष|वियरमैन 
के निर्देश तथा प्रक्रिया संबंधी नियमों में किया गया है । 


संमदीय कार्य मंत्रालय को लोक सभा और राज्य सभा में विधायी और गैर- 
विधायी दोनों प्रकार के सरकारी कार्य को समन्वित करने, उनकी योजना बनाने और 
तत्संबंधी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है । यह संसद में चर्चा के लिए आने 
वाले महत्वपूर्ण विषयों के लिए दोनों समाओ्रों में समय निर्धारण के संबंध में विपक्षी 
दलों और समूहों के नेताओ्ों से उसके विचार जानने के लिए सम्पर्क करता है। राष्ट्रीय 
समस्याप्रों पर विपक्ष के - नेताओं के विचार. जानने के उद्देश्य से यह प्रधानमन्त्री और।| 
अथवा संबंधित मंन्नियों के साथ उनकी बैठकों की व्यवस्था भी करता है । 


संविधान ने संसद में अभिव्यक्ति की स्तरतंत्नता प्रदान की है। संसद के किसी सदस्य 
द्वारा संसद अथवा उसकी समितियों में कही गई किसी वात अ्रथवा दिए गए किसी 
मत्त के लिए किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा 
सकती। प्रन्य बातों. के संबंध में संसद की प्रत्येक सभा और उसके सदस्यों तथा 
उसकी समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार भ्रौर उन्मुंक्तियां वही होंगी जे 
सद द्वारा कानूनन समय-समय पर परिभाषित की जाएंगी झौर जब तक वे 
रिनापित नहीं कर दी जातीं तथ तक वे वहो रहेंगी जो 20 जन 


हक गम 8979 के 
त्काल पू उस सदन और उसके सदस्यों तथा समितियों 


की थीं। 


संसद में विपक्ष 
के नेता 


सलाहकार 
समितियाँ 


आश्यासनों फा 
क्रिपास्वयन 


पुवा संसद 


सरकार श्र 


संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राज्य- 
सभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओों को कानूनी मान्यता दी ग्गी है। 
उन्हें वेतन और कतिपय सुविधाएं भी दी जाती हैँ ताकि वे संसद में श्पना 
कार्य कर सकें। इसके लिए अ्रमस्त 977 में संसद द्वारा भावश्यक विधान 
पारित किया गया। यह भ्रधिनियम झौर उसके अधीन बनाये गये नियम 
] नवम्वर 977 से लागू किए गये। 


किन्तु झ्राठवी लोकसभा में अब तक किसी को विपक्ष के नेता के रूप 
में मान्यता नहीं दी जा सकी है क्योकि विपक्ष के किसी समूह (ग्रुप) के सदस्य 
सभा में प्रपेक्षित संख्या में नहीं हैं। राज्य सभा में भी यही स्थिति 


है। 


संप्तदीय कार्य मन्ालय ,सलाहकार समितियों का गठन करता है। इनमें ससद 
की दोतों सभाझ्ो के सदस्य होते हैं। इनका उद्देश्य मंत्रियों, संसद सदस्यों 
तथा अ्रधिकारियो का आपसी सम्पर्क बढावा तथा विचार-विमर्श के जरिये 
सरकारी नीतियो श्लौर लोक प्रशासन के सिद्धान्तों, समस्याओं भौर कार्यकरण 
से सदस्यो को परिचित कराना है। प्रत्येह् मंत्रालय के लिए एक ऐसी समिति 


है। 


संसदीय कार्य मंत्रालय संसद को दोनो सभाग्रों की दैमिक कार्यवाहियों में से 
मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासतों, वायदों, वनों श्रादि को छाट कर 
उन्हें संवधित मंत्रालबों|विभागों को क्रियान्वयन के लिए भेजता है। 
संबंधित मंत्रालयों/|विभागों से प्रावश्यक जावकारी एकत्न करके तथा उनकी 
समुचित जांच करने के वाद संसदीय कार्य मत्नी द्वारा समय-समय पर सभा्रों 
के पठल पर आाश्वासनों के क्रियास्वयन के संबंध में सरकार द्वारा की गयी 
कारंवाई को दर्शाते वाते विवरण रखे जाते हैँ। 


युवा संसद की यौजना, जो स्चेतकों के चौथे अखिल भारतीय सम्मेतन की 
सिफारिशों पर झारंभ की ग्रयी थी, का उद्देश्य युवात्रो में श्रनु- 
शासन भौर सहनशीलता की भावना भरने, उनका चरित्र निर्माण करने, 
लोकतंत्न की जढड़ें मजबूत करने, भ्रनुशासन तथा दूसरों के विचारों के श्रत्ति 
सहनशीलता को भावता पैदा करने और युवा पीढ़ी छो देश को संसद 
की प्रक्रियाओं झ्ौर कार्य व्यवहार से परिचित कराना है। 


यह मंत्रालय इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों को आवश्यक 
प्रशिक्षण भौर प्रोत्साहन देता है । यह मंत्रालय राज्यो/केद्ध शाप्तित प्रदेशों में प्रधाना- 
भार्यो|प्रष्यापकों तथा प्रतियोगिता के आयोजको के लिए 'अनुकूलन पाठ्य- 
क्र्म' चलाता है और मंत्रालय के अझ्धिकारी, राज्यों में जाकर बहा सुवा 
संसद के संचालन के लिए सैद्धान्तिक झौरे व्यावहारिक प्रशिक्षण देते औ। 


अरक्तार के 
40. खाद्य तया नागरिक श्रापृर्ति मंत्नालय 
(क) खाद्य विभाग 
(छ) नागरिक आझापूति पिभाग 
44. स्वास्थ्य तथा परिधार कल्याण मंत्नालय 
(क) स्वास्थ्य विभाग 
(ख) परिवार बत्याण विभाग 
72. गृह मंत्रालय 
(क) ग्रातरिक सुरक्षा विभाग 
(ख) राज्य विभाग 
(ग) राजसापा विभाग 
(ध) गृह विभाग 
43. मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय 
(क) शिक्षा विभाग 
(ख) युवा-कार्य तथा खेल पिभाग 
(ग) महिला एवं दाल विकास विभाग 
(४) कला विभाग 
(ड) संस्कृति विभाग 
74. उद्योग मंत्रालय 
(क) भौद्योगिक विकास विभाग 
(ख) कम्पनी कार्य विभाग 
(ग) रसायन तथा पैढ्ो रसायन विभाग 
(घ) सार्वेजनिक उद्यम विभाग 
5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय 
46. श्रम मंत्रालय 
37, विधि तथा न्याय मंत्रालय 
(क) विधि-काय्यें विभाग 
(ख) विधायी विभाग 
(गे) स्याय दिभाग 
38. संसदीय कार्य मंत्रालय 
29. कार्मिक, लोक शिकायत ठथा पेंशन मंत्रालय 
(क) कामिक तथा प्रशिक्षण विभाग 
(ख) प्रशासनिक सुधार वया लोक शिकायत पिभ / 
(ग) पेंशन तथा पेंशनशोंगी कल्याण विभाग 
20. पैद्रोतियम ठया प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
27. योजना मंत्तालय 
(क) मोजना पिसाग 
(सख) साख्यिकी विभाग 
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22. कार्यक्रम क्रियास्वयन मंत्रालय 
23. रल भमतालय 
24. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय * 
(क) विज्ञाब और प्रौद्योगिकी विभाग 
(ख) वैज्ञानिकी तथा प्रौद्योगिक श्रनुसंधान घिभाग 
(ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग 
28. इस्पात तथा खान मंत्नालय 
(क) इस्पात घिभाग 
(ख) खान पिभाग 
26. सड़क परिवहन मंत्रालय 
27. कपड़ा मंत्रालय 
28. पर्यटन मंत्रारूय 
29. शहरी विकास मंत्नालय 
30. जल संप्ताधन मंत्रालय 
37. कल्याण मंत्रालय 
32. परमाणु ऊर्जा घिभ्ाग - 
33. इलैक्ट्रानिक्स घिभाग 
34. महासागर विकास विभाग: ८5 ४५४ 
35. अन्तरिक्ष घिसाग के 
36. मंत्रिमण्डल सचिवालय 
हि 37. दाप्ट्रपति का सचिवालय 5 
39. प्रधानमंत्री का कार्यालय 
39. योजना झायोग 


प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत 


प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत क्रायत विभाग का गठन मार्च, 4985 में 
कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के श्रधीन लोक शिकायत झौर प्रशा- 
सनिक विपयों की मिलाकर किया गया था। प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत 
क्षेत्र में यह केंद्र सरकार को शीपंस्थ संस्था है इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित 


टयय2 हा ? 


(श्र) प्रशासनिक सुधार तथा जनता की शिकायतों को दूर करने सम्बन्धी 
विपयों पर नीतियों का निर्धारण 


सचिवालय में 
फार्यक्षमता में 
सुधार 


सरकार 45 
(श्रा) केद्त तथा राज्य सरकारों के संगठनों को प्रबन्ध सलाहकार सेवा 
उपलब्ध कराना; तथा 


(इ) प्रशासनिक व्यवहार तथा प्रवन्ध की श्राधुनिक विधियों श्रादि पर 
सूचना प्रदाव करना। 


यह विभाग केन्द्र सरकार के मंत्नालयो और राज्य सरकारों के साथ सम्पको 
बनाएं रखता है तथा उनसे विचार-विमर्श करता है। विभाग केनद्ध तथा राज्य 
सरकारों द्वारा सुधार के लिए उठाए गए कदमों को अन्तिम रूप देने का कार्य 
भी करता है। व्यापक रूप से जनता के सम्पर्क में झाने वाले विभागों में विशेष 
रूप से नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। ये है : 

(भर) चार महातगरों में तथा नौ ग्रन्य शहरों के मुख्य रेलवे स्टेशनों पर 
आरक्षण ; पैसे की वापसी आदि से संबंधित शिकायतों को निपदाने 

के लिए लोक शिकायत कक्ष स्थापित किए गए है; 


(प्रा) नई दिल्ली में सुधार के कई उपाय अपनाए गए हैं तथा केद्धीयक्ृत 
रेलवे धूछताछ सेवा में सुधार किया गया है; 


(३) दृस्संचार विभाग में शिकायतों को एक ही स्थान पर निपटाने 
के लिए विशेष व्यवस्था की गई है; 


(६) सफरदरजंग तथा डॉ० राममनोहर लोहिया अस्पतालों में चिकित्सा 
सुविधाश्रों से संवधित शिकायतों को निपटाने के लिए स्वास्थ्य 
तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शिकायतों को निपटाने के 
लिए एक कमेंटी वनाई गई है लोगों की समस्याझों को तुरन्त निपटाने 
के लिए इन अस्पतालों ने शिकायत निपटान अ्रधिकारी भी नियुक्त 
किए हैं; 

(उ) राष्ट्रीयकृत बेकों में जनता की शिकायत के शीघ्र निपटारे के लिए 
केद्धीयुक्त ग्राहक सेवा शुरू की गई है; 

(ऊ) प्राव्रजन से संबंधित सामलो पर संयुक्ता सचिव ग्रा्रजक महासरक्षक 
तथा उपन्राव्रजन भ्रधिकारी ने हर सोमवार, वुद्धवार श्ौर शुक्र- 
वार को सार्वजनिक सुनवाई की ; 


(ए) शिकायतों के निपटारे से संबंधित व्यवस्था को और अधिक कुशल 
तथा जनोन्मुख बनाने के लिए दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने सावे- 
जनिक शिकायतों की सुनवाई के लिए व्यवस्था को है। 


सचिवालय के काम में और झधिक कुशलता लाने और काम के निपटारे में 
गुणात्मक सुधार लाते के कई उपाय किए गए हैं। ये है: विकेन्द्रीकरण तथा 
हस्तांतरण, नियमों तया प्रक्रियामों का सरलीकरण, मामलों के निपटारे 
में झाने वाले चरणो को कम करना, मामलो के निपटारे के स्तर तथा माध्यम 
मिर्धारित करना, डेस्क अधिकारी प्रणालो तथा कार्यवार फाइलें बनाने 


कार्यालयों की तई 
भशीने तथर 
उपकरण 


प्रबन्ध संबस्धी 
चविषयों पर 
प्रकाशल 


कर्मपालिका 
राज्यपाल 
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: की अणाली लागू करना, श्रावधिक रिपोर्टो और विवरणों का सरलीकरण, कार्यालयों 


में तवीन मशीनों तथा उपकरणों आदि का प्रयोग । 


काम की ग्रति तथा गुणवत्ता में सुधार लाने और उवाऊ तथा एक ही तरह 
के काम को करने से होने वाले श्रम को दूर करने के लिए यह विभाग सरकारी 
कार्यों में नई मशीनों तथा उपरकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देता है। विभाग कार्यालय 


में सामान्य उपयोग में आने वाले आधुनिक उपस्करणों की समय-समय पर प्रदर्शनी 
भी लगाता है। 


सार्वजनिक प्रशासन तथा प्रवच्ध के क्षेत्ष में नवीनतम जानकारी के प्रसार के 
लिए विभाग निम्नलिखित पत्निकाएं प्रकाशित करता हैं: 


(के) मैलेजमेंट इस गवर्भमेंट (लैमासिक), 

(ख) मैनेजमेंट डाइजेस्ट (वाषिक); 

(ग) ग्लिम्पसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन (मासिक) , 

(घ) विब्लियोग्रैफिक बुलेटिन इन मैनेजमेंट लिट्रेचर (ईरमासिक) ! 


राज्य 


राज्यों की शासन पद्धति केखीय शासन पद्धति से बहुत मिलती-जुलती है। 


राज्य की कार्यपालिका के भ्रन्त्गत राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक 
मंत्रिपरिषद होती है। 


राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए करता है 
धौर उसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर रहता हैं। 35 वर्ष से 
अ्रधिक आयु वाले केवल भारतीय नागरिक को ही इस पद पर नियुक्त किया जा 
सकता है। राज्य की कार्यपालिका के सारे श्रधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं। 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सलाह देंती है और 
उसके कार्य में सहायता करती है। किन्तु ऐसे मामलों में यह व्यवस्था नहीं है 
जहां संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से कोई कार्य करना श्रंपेक्षित हो। 
नागालैंड के संबंध में राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 374-क के श्रधीन 
वहां कानून और व्यवस्था के लिए विशेष दायित्व सौंपा गया है और यदि 
कानून और व्यवस्था के मासले में राज्यपाल को मंत्तिपरिषद से परामर्श 
करना श्रावश्यक भी हो तब भी वह कार्यवाही करने के लिए श्रपने निर्णय 
का प्रयोग कर सकता है। नागालैंड के तुएनसांग जिले से संबंधित सभी मामलों 
में भी वह अपने विवेक का प्रयोग कर श्कता है । इसी प्रकार छठी 


मंत्रिपरिषद 


झापोजना 


दिधान भंदसत 


विधान परिदद 


सरकार दर्प 

अनुमूची में--जो श्रवण, मेघालय और तिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू 
होती है; जिला परिषद शौर राज्य सरकार के बीच दरायल्टी के बंटवारे से 
संबंधित मामलों में राज्यपाल को कुछ विवेका धिकार प्राप्त हैँ। सिक्किम के राज्यपाल 
की राज्य में घाति तया जदता के विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक झोर झ्ाधिक 
उन्नति के लिए उचित प्रवन्ध करने का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 
सभी राज्यपालों को अपने संवेधातिक कार्यों को करते समय, जैसे राज्य के मुद्य 
मंत्री की नियुक्ति करने भ्रयवा राज्य में संवंधानिक तंद की अशफलता को 
रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने अयवा राज्य विधानमण्डल द्वार पारित किसी भी 
धस्ताव को स्वीकृति देने से संब्रंधित मामलों में स्वेच्छा और स्व-विवेक से निर्णय 
देना होता है। 


मुण्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उस्ती के रा मुख्यमंत्री 
की सलाह से प्रन्य मंत्रियों की भी वियुक्ति की जाती है। मंत्रिपरियद सामूहिक 
रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 


जिला स्तर पर आयोजता का कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था सामान्यतया 
राज्य आयोजवा बोर्ड है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य के वित्त मंत्री 
तथा कुछ तकनीकी विशेषज्ञ इसके संदस्य होते है। राज्य सरकार का भ्रायोजवा 
विभाग इस बोर्ड का सचिवालय होता है। कई राज्यों में झ्रायोजता की प्रक्रिया को 
जिला स्तर पर विकेन्द्रित किया जा चुका है तमा कुछ में यह उप-खण्ड तथा ब्लाक 
स्तर तक विकेन्वित की जा चुकी है। अधिकाश राज्यों में जिला नियोजन बोईड या 
जिला नियोजन कमेटी था जिला नियोजन परिषद तामक संस्या होती है जो जिला 
स्तर पर आयोजना का कार्य करती है। इसका गठन सरकारी तथा गैर-सरकारी 
दोनों तरह के सदस्यों से होता है । कुछ राज्यों के कुछ जिलों में जिले की 
योजना तैयार करने के लिए एक अलग व्यवस्था भी है, जिसमें जिला नियोजन 
श्रधिकारी, प्रथंशास्री, ऋण नियोजन प्रधिकारी, क्षैत्ञ नियोजत अधिकारी शामिल 
हैं। यह योजना राज्य की योजना के साथ समन्वित कर दी जाती है। 


प्रत्येक राज्य में एक विधानमण्डल होता है, जिसके प्रन्तर्गत राज्यपाल 
के अतिरिक्‍ता एक या दो सदन होते हैं। विहार, महादाष्ट्र, कर्माटक, 
जम्मू भोट कश्मीर, तमिलनाडु भोर उत्तर प्रदेश में विधान मण्डल के 
दो सदन हैं, जिन्हें विधान परिषद भोर विधान सभा कहते हैं। शेष राज्यों में 
विधानमण्डल का केवल एक ही सदन है जिसे विधान समा कहां जाता है। 
किसी वर्तमान विधान परिषद को समाप्त करने या जहां वह नहीं हर 
वहां उसे बनाने के लिए, यदि संबंधित विधान समा प्रस्ताव द्वारा समर्थन कर 
तो संसद कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था कर सकती है। 


प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधान 
समा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक तथा किप्ती भी स्पिद्धि भें 
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विधान सपा 


अधिकाश तथा 
कार्य 


विधेयकों को 
रोशे रखना 


भारत 986 


40 से कम नहीं होगी।! परिषद के लगभग एक तिहाई सदस्य उस राज्य की 


विधान सभा के संदस्थों द्वारा उतर व्यक्तियों में से निर्वाचित किए जाते हैं 


जो विधान सभा के सदस्य नहीं हों--एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचल नगर पालिकाओं, 
जिला बोर्डों और राज्य के श्रन्य स्थानीय निकायों के सदस्यों के निवाचिक मण्डल करते 
हैं; वारहवें भाग के वरावर संख्या में सदस्यों का निर्वाचन राज्य की ( कम-से-कम ) 
माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं में कम-सेनक्रम तीत वर्ष से काम कर 
रहे अध्यापकों के निर्वाचक मंडल करते हैं; अन्य बारहवें भाग के वरावर सब्या 
में सदस्यों का निर्वाचन ऐसे पंजीकृत स्नातक करते; हैं, जिन्हें उपाधि प्राप्त किए 
3 वर्ष से प्रधिक हो गए हों। शेष सदस्यों का राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से नाम- 
निर्दिष्ट किया जाता है, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता भानदोलन तथा 
सामाजिक सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त की हो। विधान परिषदों का विघटन नहीं 
होता। उनके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सेवा निवृत होते 
रहते हैं। 


किसी राज्य की विधान सभा में अ्रधिक से श्रधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो 
सकते हैं।* इतका निर्वाचन उस राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष मतदान हारा 
होता है । इन निर्वाचन-क्षेत्रों का सीमांकन इस ढंग से किया जाना चाहिए कि प्रतयेक 
निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या श्लौर उस निर्वाचन-सेत्र के लिए नियत किये गये स्थानों की 
जनसंध्या के बीच भनुपात, जहां तक संभव हो, सम्पूर्ण राज्य में समान रहे । विधान 
सपा का कार्यकाल 5वर्ष का होता है, बशर्ते वह पहले भंय न कर दी जायें । 


राज्य विधान मण्डलों को संविधान की सातवीं श्रनुसूची की सूची 2 में उल्लिखित विषयों 
पर एकान्तिक अधिकार तथा उसकी सूची 3 में उल्लिखित विषयों पर केन्द्र के साथ मिले- 
जुले भ्रधिकार प्राप्त हैं। विधान मण्डल की वित्तीय शक्तियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा 
किया जाने वाला सम्पूर्ण व्यय, लगाए जाने वाले कर भोर ऋण प्राप्त करना शामिल 
'है। वित्त विधेयक केवल विधान सभा में ही पेश हो सकता है । विधान परिषद वित्त विधेयक 
के विधान सभा से प्राप्त होने के चोदह दिनों के भीतर उसमें आवश्यक परिवततों के 
लिए केवल सिफारिश भर कर सकती है । परन्तु परिषद की सिफारिशों को स्वीकार 
करने या भ्रस्वीकार करने के लिए विघान सपा स्वतंत्न है ! 


विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल भारत के 
राष्ट्रपति के विचारा्थ भेजते के लिए रोहक सकता है । सम्पति का 
अनिवायंत: श्रधिग्रहण, उच्च न्यायालपों को शक्ति और स्थिति पर प्रभाव 
डालने वाले उपायों, भ्रन्तर्राज्यीय नदी था नदी घाटी योजनाओं में पानी 
या विजली के .संग्रह, वितरण भोर विक्री पर कर लगाने जैसे विषयों से सम्बन्धित 
विधेयक अनिवायंत: इस प्रकार से रोके रखे जाने चाहिए। भन्तर्राज्यीय व्यापार पर रोक 





3, जम्मू योर कश्मीर के संविधान की घारा 50 के अनुसार जम्मु झौर कश्मीर की विधान 
परिपद में केवल 36 सदस्य है । 


2, संविधान से अनुच्छेद 37। (व) के भनुत्तार सिक्किम विधान सपा में केवल 3 2 सदस्य हैं ॥' 


कार्यपालिका पर 
नियंत्रण 


कैन्द शासित प्रदेश 


झ्लेत्रीय एरिवर्दे 


सरकार 49९ 


सगाने का कोई भी विधेयरू राज्य विधान मण्डल में राष्ट्रपति को पूर्वज्वीकृति के मिता 
प्रस्तुत नहीं किया जा सकता | 


राज्य विधानमण्डल वित्त पर निमंत्रण रखने के अतिरिक्त कार्यपालिका के 
नित्य प्रति के कार्य पर विगरानी रखने के लिए प्रश्नों, घर्चामों, दाद-दिवादों, 
स्थवन भौर उग्रविस्वास प्रस्तावों तथा संकल्पों जैती सामान्य संसदीय प्रक्रिओं 
का उपयोग करते हैं । उदकी भपनी प्रावकलन तथा लोक लेखा समितियां भी होती हैं. जो 
यह सुनिश्चित करती हैँ कि विधान मण्डल्न द्वारा स्वीकृत किये गये भनुदानों का छिस 
पअकार उचित रूप से उपयोध किया जाए। 


केसर शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति ढारा चलाया जाता है भौर पह इस बारे में 
जहां ठक उचित समझे, भ्रपने ही द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम मे काये करता है । 
झंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, अध्णाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमन भौर दीव, 

मिजोरम और पांडिचेरि के प्रशासकों को उपराज्यपाल कह्ा जाता है, जबकि चण्डीगढ़ के 
प्रशाप्तक को मुख्य भावुतत कहा जाता है । गोआ, दसत भौर दीव का उपराज्यपाल दादरां 
भोौर नागर हवेली का भी प्रशास्क होता हैँ। लक्षद्वीप का एक अलग प्रशासक है। 

भरर्णावल प्रदेश गोआ, दमत भौर दीव, मिजोरम! और पाडिवेरि में विधान संभाए 
तथा मंत्रिपरिषद हूं । दिल्‍ली में महानगर परिषद भोर कार्यकारी परिषद की व्यवस्था है। 
भंदमान भोर निकोबार द्रोप समृह में प्रदेश परिषद श्र पाप॑ंदों की व्यवस्था है। 
मे पार्दद उसी परिषद के सदस्यों में से ही नियुक्त होते है 

केंद्र-शासित प्रदेशों की विधान सभाएं, अपने-अपने क्षेत्र के पन्तगेत काने वाले 
मामलों के सम्बन्ध में भर्थात उन मामलों के सम्बन्ध में, जो संविधान की सातवीं प्रतृसूची 
की मूदी 2या 3 में उल्लिखित हूँ, जहा तक वे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में लागू होते हैँ, 
कानून बना सकती है। संसद भी ऐसे मामलों के सम्दस्ध में केंद्र-आसित प्रदेशों के लिए 
कामून बता सकती है । 

दिल्‍्नी मद्रानगर परिषद को तम्मा अंदमान और निकोबार द्वीप समुह में प्रदेश 
परिषद को क्रमश; दिल्ली, प्रेंदमान और निकोबार द्वीय समूह से सम्बन्धित मामलों पर 
विचार करने भौर उतरे बारे में सिफारिश करने के प्रधिकार हैं। 


शज्य धर केंद्र-शासित प्रदेश (पूर्वोत्तर क्षेत्रों को छोड़कर ) कई सोत्रों में बांद 
दिये गये हैं। पत्येक क्षेत्र में एक उच्च स्तरीय सलाहकार संध्या होती है, जिसे शेत्रीय 
परिषद कहते हैं । इस परिषद में उस छ्षेत्र के राज्यों भोर के द-शासित क्षेत्रों को समान हितों 
पर विचार-विमर्श का भवसर मिलता है। उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, 
हरियाणा, जम्पु और कश्मीर, पंजाब, राजस्पान तथा चण्डीगढ़ घौर दिल्‍ली के 
केन्द्र भासित प्रदेश शामिल है । मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भोर मध्य अदेश शामितत 
ह। पूर्वी पषेत्र में बिहार, उरीधा, मिविहम प्रौर पर्विस दंगाल शामिप्त है। गुजरात 
और परहाराष्ट्र तथा योग्रा, दमत भौर दोव एवं दादरा प्रोर नागर हवेली केंद्र 

।. केदआित शेझयत्वय प्रदेश बौर मिजोस्म हो 20 फसपररी 987 को शाग्य का दर्जा दें 

दिया शया $ 





व्यानीय प्रशासन 


सगर पातिकाएं 
ओर परिवरवे 


भारत 49806 


शासित प्रदेश पश्चिम क्षेत्र में है । दक्षिणी छत के राज्यों में श्रांध्र प्रदेश, केरल, कर्ताटक, 
तमिलनाडु श्लौर पांडिचेरि केंद्र शासित प्रदेश शामिल हूँ । 


अधिकांश राज्यों में विधान मण्डलों के विशिष्ट श्रधितियमों के अंतर्गत बढ़े नगरों 
में नगर-निगम स्थापित किये गये हैं। उनके श्रध्यक्ष महापोर (मेयर) कहलाते 
हैं, जो निर्वाचित होते हैं। नगर के प्रशासन का कार्य निर्वाचित परिषद करती है। 
निगम के अधिकार तीत प्राधिकरणों के श्रधीव होते हैं : () सामान्य 
परियद; (2) परिषद की स्थायी समितियां श्रौर (3) निगम श्रायुकत था 
मख्य कार्यकारी अधिकारी । सामास्य परिषद द्वारा निर्वाचित स्थायी 
समितियां प्रशासन का मुख्य काये करती हैं । इसके कार्यों में कराधान, वित्त 
आर वजद तैयार करना, इंजीनियरी निर्माण .कार्य, स्वास्थ्य भर शिक्षा शामिल 
है। निर्धारित राशियों तक के अनुमान भ्ौर ठेके स्वीकृत करने का श्रधिकार 
तीनों ग्राधिकरणों की है। निगम के अ्रधिकतर अधिकारियों को सामान्य परिषद 
नियुक्त करती है, लेकिन निगम आयुक्त की नियुकित राज्य सरकार द्वारा की 
जाती है। नियम की कार्यपालिका-शक्ति आमतौर पर श्आायुक्त में निहित होती 
, जो विभिन्न संस्थात्रों के क॒तंव्य निर्धारित करता है और उनके कार्य 
की देख-रेख करता है। जन-सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नागरिकों को अत्य 
सुविधाओं से संबंधित मामलों के श्रलावा निगम के कार्यक्षेत्र के श्रघीन जल 
श्रापूति, जल-निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्यों, गलियों श्रौर पुलों, भागों श्रौर उद्यानों 
तथा मनोरंजन-त्थलों, विक्रम केद्धों श्लौर बाजारों के रख-रखाव का काम भी शझातता 
है। बड़े निगम श्रावास् ओर भूमि विकास कार्य भी अपने हाथ में लेते हैं, किन्तु 
गहरी विकास के लिए बनाये गये विशेष अ्रधिकरणों की ये कार्य सौंपने की 
परम्परा बढ़ रही है। १ प्रप्रैल 985 तक देश में 73 तगर निगम थे। सेयर- 


इत-कॉसिल प्रणाली लागू करने के लिए कलकत्ता निगम भ्रधिनियम हाल ही में संशी- 
घित किया गया है। 


अन्य सभी फंस्थों और शहरों में नगर पालिकाओं के निर्वाचित बोर्ड शोर 
परियदे होती हैं, जो अपना श्रध्यक्ष स्वयं चुनती हैं। बयर पालिका के सभी श्दस्यों 
को मिलाकर आराम सभा चनती है, जो नीति सम्बन्धी सभी प्रश्नों और 
नगर पालिका प्रशासत की महत्वपूर्ण बातों पर विचार करती है भौर उसके 
बारे में निर्णय करती है। कर लगाने, बजट पास करने, व्यय को मतदान द्वारा 
स्वीकृत करने तथा नियम श्रौर विनियम बनाने के अधिकार इस धाम सभा में 
निहित होते हैं। मगर पालिका परिषद का कार्य प्रायः कई समितियों के माध्यम 
से होता है, जो प्रदत्त श्रधिकारों का प्रयोग करती हैं या परिषद के समदा 
अपनी सिफारिं प्रस्तुत करती हैं। नगर पालिका के तित्य प्रत्ति के कार्य का संचालन 
एक कार्यकारी श्रधिकारी करता है, जो या तो नगरपालिका प्रधिकारियों के राज्य 
संवर्ग (काडर) से या राज्य सिविल सेवा से लिया जाता है। कई राज्यों में 


नगरपालिका परियर्दे श्रव भी कर्मचारियों श्रीर कार्यकारी अधिकारियों की नियुविति 
स्वयं करती हैं । 


जिलों में रदायत्त 
तासने 


मजरज सूद 


ह्3 
एरशार 

वंचायती राद प्रणात्ती 7959 में शुरू की गई स्थानीय स्वायत शाघत की के 
सामात्यतः गांव, खण्ड भोर जिला स्वऐं पर विस्तशीय है । डिख्ु र ४28४4 

राज्य इस हॉवि) में परिवतेत कर धरते हैं। सभी पंचाय 

परिस्थितियों के भनुवार रे पे पर 33842 
राज मिकाय संगठमात्मक रूप हे संदढ़ हैं। इसे निकायों का 
महिलाओं थौर सहकारी समितियों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है) 


निर्वाचनोआयोग 


पंतद श्ौर प्रस्येक राज्य के विधान मंडल के जलिर्वाचत के लिए. नापायली 
ईवार कराने इसे शिवोचनों के संचालन तथा राष्ट्रपति भौर उपन्‍्शाष्ट्रपति 
के लिवाचन के अधीक्षण, निर्देश भौर नियंत्रण का दापित्द निर्वाचन घायोग 
को दिया गया है थो कि संविधान के भवृच्ठेद 324(4) के प्रनुसार ध्रनुषरण 
में गढ्षित एक संवैधानिक प्राधिकरण है। मठपि ध्रनुच्छेद 324 के पष्ड (2) में पह 
कहा गया है कि तिर्वाचन झागोंग मुख्य तिर्वाचन प्राय, सेवा समणन्‍समप पर 
राष्ट्रपति द्वार नियुक्त निर्वादन भायुततों से मिलकर बनेटा, तयाएि प्राणों में 
आ्रार्म्म से एक] हो मृध्य विर्वाचन ध्रायुवत रह है। सृझ्य निर्वाचन पादुरत रो 
स्वापत्तदा एक विशेष संदेशानिक उपब्ध दया सुरक्षिद रखी गई है जिसमें यह रह! 
एय है किउये उठी दंग से तया उन्हीं कारपों से मरने पद से हटाया जा सरेगा 
जिद ढंग से शोर जिन कारपों से उच्चतम न्यायालय के व्यायाधौश को हुटादा था 
सडझठा है, अन्यया नहीं । उसकी स्वरा धर्तों को नियुक्त के बाद नहीं बदला जाएगा ॥ 
खबर 3988 मै श्री आर० बी० एम० पेरिशास्दी मुष्य तिर्दाजन भरायुसत के 

पद पर हू । 
ँ' संविदाल के प्नुच्ेइ 324 के भ्ग्यीत निर्वांचच प्रायोग को दो गई शरितरों 
$ गतादा संदद के अग्ितिदों भ्र्दात्‌ 2950 और 95 के लोक प्रतिनिधित्त 
अरे परत खरे बे १988 के दिल्ली प्रणासत प्रधिनिश्म तपा 
प्रादेशों के; द्वार भी उसे शक्तियां दी ग्र् 


है) 


पक दे कैद तथा साज्यों/ में संसदेष आसन अणाली वयस्क मता- 
हे के बधछ है। सिर सलवार भारत के ये स्त्री नागरिक, जो 
पिया का ही हैं भौर जो उपयुरत विधान मण्डल द्वारा शतादे 
अगर ब्य  कक मे 8 कारणों, जैसे भारत का वियासी ने होता, 
हीदा-- से अवोग्य हक 8 2४53४ 8९354 58 8 सेफ 
हा की के किए त्‌ कि हैं; नव वे सोरुपभा तुपा शम्यों को 
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आम चुनाव 
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वयस्क मताधिकार के. आधार पर भारत में पहला आम चुनाव 95-82 में हुआ 


सभाओं श्चा है कटी, कै राज्य का हे 
“था, उसमें लोक सभा तथा सभी राज्य,विधान सभाझ्रों (भाग 'क', 'ख' और 'ग' राज 


'को मिलाकर) के लिए साथ-साथ चुनाव हुए थे। दूसरा आम चुनाव राज्यों रे 
'पुनर्गठन के बाद शीक्ष ही 957 में हुआ भर उसमें भी लोक सभा तथा 3 राज 
विधान सभाओ्रों के लिए साथ-साथ निर्वाचन हुए थे। 962 में जब तीसरा 
आम चुनाव हुआ तो केरल श्रौर उड़ीसा की राज्य विधान सभाओं 
"के निर्वाचन उसके साथ नहीं हो पायें। इसी प्रकार 967 'में नागालेण्ड शोर 
पॉंडिचेरि में लोकसभा के चोये श्राम चुदावः के साथ चुनाव नहीं हो पायें। 
967 के पश्चात अधिकांश विधान सभाझ्रों में नियत समय से पहले आम 
चुनाव कराने पड़े। परिणामतः 9प] में पांचवें आम चुनाव में लोक 
सभा के साथ उड़ीसा, तमिलताडु शौर पश्चिम वंगाल की विधान सभाओं के 
ही निर्वाचन हुए। 977 में केरल ही एकमात्र राज्य था जहां लोक सभा के 
'छठे आम चुनाव के साथ ही चुनाव हुए। जनवरी 980 में जब लोक सभा 
का सातवां आम चुनाव हुआ तो उसके साथ केवल मणिपुर भोर अरुणाचन 
'प्रदेश, गोमा, दमन और दीव तया पांडिवेरि केन्द्र शासित प्रदेशों में विधान कप 
लिए भी चुनाव हुए । पंजाब तथा असम को छोड़कर 20 राज्यों तथा 9 केर 
शासित प्रदेशों में 24, 27 और 28 दिप्तत्घर 7984 को लोक सभा का 
आठवां आम चुनाव हुआ । इसके साथ ही तमिलनाडु, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश 


और गोआ, दमत भौर दीव राज्यों को विधान सभाओं के चुनाव भी संम्पन्त 
हुए । 


असम के भामले में, आयोग ने उच्चतम न्यायालय को दिये गये आश्वासन 
'को पूरा करने के लिए राज्य के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता 
सूची में व्यापक संशोधन का कार्य शुरू किया । यह कार्य देश के शेष भागों 


में आम चुनाव की प्रक्रिया के श्रास्भ होने से पहले पूरा नहीं किया जा 
सका । 


पंजाब में कानून विधि और व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार से 
आप्त रिपोर्ट तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट के श्राघार पर भ्रायोग 
इस बात से संतुष्ट था कि पंजाब में. शेप राज्यों के साथ चुनाव नहीं 
कराये जा सकते। इस प्रयोजन के लिए 20 नवम्बर 984 को एक अ्रष्यादेश 
के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 795] में संशोधन किया गया 
और उसमें एक नयी धारा 73-क जोड़ी गयी। इस अध्यादेश का स्थान पश्रब 
संसद के श्रधिनियम ने ले लिया है। जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र 
आर उत्तर प्रदेश को छोड़ कर श्रन्य सभी राज्यों और केद शासित प्रदेशों में 
'एक ही दिन मतदान हुआ । 

मार्च985 में 33 राज्यों और एक केन्द्र 
आम चुनावों सें सात राज्यों---विहार, 
“राजस्थान और उत्तर प्रदेश की विधान सः 
समाप्त होना था। आध्रप्रदेश, 


शासित प्रदेश में.आम चुनाव हुए । इन 
गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
भाओं का कार्यकाल जून/जुलाई 7985 में 
कर्माटक, तथा हिमाचल प्रदेश के विधान सभा के चुनाव 


4. कोई 


रे पार्दी पेमी भा्यत 
मानो जायेगी जब पेह खंड (क) मे विनिदिष्ट शर्तों को बेर करेगी, था खण्ड 
(ख) में विनिद्दिष्ट धर्तों को पूरा करेगी, अन्यथा नही । अर्थात 


(क) ऐसी पादी जो 
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(2) उस राज्य में लोक सभा अथवा तत्कालीन कार्यरत 
विधान सभा के भ्राम चुनाव भें-- 


(7) उस राज्य से लोक सभा के लिए निर्वाचित 
प्रत्येक पच्चीस सदस्यों में से कम-से-फ्म एक संदस्थ, था 
(2) उस राज्य को विधान सभा के प्रत्येक तोस सदस्यों 
में से पाम-से-क्रम एक संदस्य उसी पार्टी का हो। 
(ख) राज्य में लोक सभा अथवा तत्कालीन ओर कार्यरत विधान 
सभा के ग्राम घुनाव भें ऐसी पार्टी द्वारा खड़े किये गये सभी 
उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गये वेध मतों की कुल संख्या 
(पार्टी के झअनिर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वैध भत तथा 
उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वे वैध्र मत जो उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी 
उम्मीदवारों द्वारा भाप्त कूल वैध मतों के वारहवें भाग से कम हैं-- 
को छोड़कर) राज्य में ऐसे आम चुनाव में चुनाव लड़ने वाले 
सभी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त चैध भत्तों की फुल संख्या (जिसमें 
चुनाव लड़ने वाले उन (उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वैध मतों को 
संख्या भी शामिल है, जिनकी जमावत जब्त हो गई है) के 4 
प्रतिश। से कम नहीं हो। 
एस आदेश के पैरा 7 में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय 
पार्टी! भयवा राज्य स्तर की पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 
किसी राजनीतिक पार्टो को चार या अधिक राज्यों भे मान्यता प्रदान को गई 
हो, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है भौर जिस राजनोतिक पार्टी को घार 
से फूम राज्यों में मान्यता प्राप्त हो उसे उस [राज्य अथवा राज्यों में राज्य 
स्तर को पार्टी' भाना जाता है जिनमें उसे भाग्यता प्रदान की गई है। 


जिन शाजनोतिक पार्टियों को राष्ट्रीय भोर राज्य स्तर की पार्टियों फे रूप 
भें मान्यता दी गई है उनके नाम एस प्रकार हैं: है 


राष्ट्रीय पादियां ।. भारतोय जनता | पार्दी, 9». भारतीय  कम्युनिस्ट पार्टी, 3, भारतीय 
फम्पुनिस्ट पार्टी (माक्सवादी), 4. भारतीय कांग्रेस (सोशलिस्ट), 5. भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस, 0. जनता पार्टी, और 7. लोकदल । 


राज्य स्तर की...) पेलुगु देशम, 2. प्लेन्स द्राइबल काउंसिल झ्राफ भासाम, 3. भारतीय कांग्रेस 
पार्टियाँ' (जे), 4. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल कास्फ्रें, 5. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल 
| कांफ्रेंस, 6. झाल इंडिया मुस्लिम लीग, 7. केरल कांग्रेस (जे), 8. मुस्लिम लीग, 

9. पीजेन्टस एण्ड वर्कर्स पार्टी, १0. कुकि नेशनल एसेम्बली, 7. मणिपुर 

पीपुल्स पार्टी, 2. आल पार्टी हिल लीडर्स कान्‍्फेंस, 3, (हिल स्टेट पीपुल्स 

डेमोक्रेटिक पार्टी, 4. पब्लिक डिमरान्ड्स इस्पलीमेंटेशन कल्वेन्शव, 5. नागा 


), जुसाईं 986 को स्थिति 
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नेशनल डेंमोक्रेटिक पार्टी, 76. शिरोमणि ग्रकाली दल, 77. सिक्किम कांग्रेस (आर), 
8. सिक्किम प्रजातंद्व कांग्रेस, !9. श्राल इंडिया प्रल्ता द्रविड़ मुनेत्न कड़गम, 
20. द्रविड् मुेत्र कड़॒गम, 27. ब्विपुरा उपजाति युवा समिति, 22, रिवील्यूजवर्री 
सोशलिस्ट थार्दी, 23. भ्राल इंडिया फ़ारवर्ड ब्याक, 24. पीयूह्स पार्दो आफ 
अब्णाचल, 25. महायप्ट्रवादी गो्माठक, 26: प्रीपुल्स कार्कफेय 27. केरल कांग्रेस, 
28. ग्रोवा वाग्रेन, 29. जे. एुण्ट के. पैन्यर्स पार्टो, 30. सिक्लिस संग्राम परिषद, 
37. भाऊ साहत्र वंदेदकर गोमातक, 3» अश्रश्मम गण परिषद, 33. युनाइटेड 
मायनोटी व फ्रंट, 34. युवाइटेड टेमोक्रेटिक पार्टी । 


संगठन 


चल सेना 


रक्षा 


भारत की रक्षा नीति उपमहाद्वीप के विभिन्न देशों के साथ पारस्परिक सहयोग 
और समझौते के द्वारा शान्ति को बढ़ाना और उसे स्थायित्व देना है। 
साथ-ही-ताथ, आक्रमण के विरुद्ध अपने बचाव के लिए रक्षा सेनाओं को 
पर्याप्त रूप से सुसज्जित 'रखना है। न्‍ 

राष्ट्रपति सशस्त्त सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किन्तु राष्ट्रीय रक्षा का 
उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का हैं । रक्षा से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा 
मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सेनाओं के प्रशासन और कार्य 
संचालन का नियंत्रण रक्षा मंत्रालय तथा तोनों सेनाओं के मुख्यालय करते 
हैं। रक्षा मंत्रालय तीनों सेवाओं का समन्वित विकास सुनिश्चित करने के लिए 
तीनों सेनाग्रों के मुख्यालयों को नीति संबंधी मामलों पर भारत सरकार के निर्णेय 
भेजने, उनके कार्यान्वयन तथा रक्षा-त्यय के लिए संसद से वित्तीय स्वीकृति 
की प्राप्ति हेतु केद्धीय एजेंप्रो के छप में कार्य करता है। 


तीनों सेनाएं अपने-अपने सेनाध्यक्षों के अधीन कार्ये करती हैं। 3॥ अगस्त, 986 
को ये निम्न तीन सेनाध्यक्ष थे: 


धलसेनाध्यक्ष . जनरल के० सुन्दरजी 
नौसेनाध्यक्ष , - एडमिरल आर० एच० तहीलियातनी 
वायुसेनाध्यक्ष « » एयर चीफ मार्शल डी० ए० लफांते 


थल सेना का मुख्यालय नयी दिल्‍ली में है। थल सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए 
वाइस चीफ तथा पाँव ग्रन्थ मुख्य स्टाफ अधिकारी होते है--डिप्टी चीफ ग्राफ 
श्रार्मी स्टाफ, एइजूटेंड जनरल, क्वाटेरमास्टर-जनरल, मास्टर-जनरल प्राफ आाडनेन्स 
भर सेना सचिव । इनके अतिरिक्त एक शाखा का मुख्य भ्रधिकारी इंजीनियर- 
इन-चीफ होता हैं। 

थल सेना पांच कमानों में संगठित है: पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी 
भौर मध्यवर्तों। प्रत्येक कमान लेपिट्नेन्ट जनरल पद के जनरल ग्राफिसर 
कमांडिंग-इन-चीफ. के अधीन होती हैं। जनरल आफिसर क्मांडिंग-इन- 
चोफ निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र का कमांडर होता है और क्षेत्रीय तथा 
स्थिर दुकड़ियां उसे को कमान के अन्तगंत जाती हैं । कोर, डिवीजन 
और ब्रिगेड मुख्य क्षेत्रीय संगठन हैं जोकि क्रमशः लेपिटनेन्ट जनरल 
के पद के जनरल आफिसर कमांडिग, मेजर जनरल के पद के जनरल आफिसर 
कमांडिंग और ब्रिगेडियर के अधीन होते हैं । स्थिर टकड़ियां छीत्ों, स्वतन्त्र- 
उपक्षेत्रों ओर उपक्षेत्रों में बंदी होती हैं।क्षेत्र की कमान मेजर जनरल पद के 


नौसेना 


रक्षा ठप 


एक जदरल आफिसर कमांडिय के जिम्मे होती है मौर स्वतन्व-उपक्षेत्र दया 
उपक्षेत्र की कम्रान एक ब्रिगेंडियर के अधीन होती है। 

यल सेना कई शायरामों भोर सेवामों में संगठित हैं | ये हैं: 
वछत्तरबन्द कोर, तोपखाना रेजीमेंट, इंजीनियर कोर, सिगनलस कोर; 
इन्फेंट्री, सेना सेवा कोर, सेता नप्तिण सेवा, सेना मेंडिकल कोर, 
भार्मी इंटल कोर, भार्मी भ्ा्डबेन्स कोर, इलेक्ट्रिकल भौर मैकेनिकल इंजीनियर 
कोर, रिमाउंट झौर वेटरिनरी कोर, मिलिटरी फार्म सेवा, सेना शिक्षा कोर, 
इंटेलिजेंस कोर, मिलिटरी पुलिस कोर, जज एडवक्रेट जनरल विभाग, सेना 
जारीरिक प्रशिक्षण कोर, पायनियर कोर, सेना डाक सेवा कोर, भर्ती विभाग, 
रिकार्ड आफिस, कालेज, स्कूल, डिपो, वाल झ्धिष्ठोत तथा चयन केन्द्र, प्रादेशिक सेना 
तथा डिफेन्स स्िक्यीरिटी कोर। 


भारतीव तौतेना के कार्य सचालन का नियंतग नौगेताध्यक्ष नौतेशा मुख्यालय 
से तीन कमानों के जरिए करता है: पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी कमान। प्रत्येक 
कमान फ्लैग आफिसर कमाडिग-इन-चीफ के ग्रधीन संगठित है। इतके मुख्यालय 
ऋमश, बम्वई, विशाखावतनम तथा कोच्चिन में है । नौसेनाध्यक्ष की सहायता 
पाच मुख्य स्टाफ अधिकारी करते हैं । इनके पद के नाम हैँ: नौसेना स्टॉफ 
के ब।इस चीफ़, मुख्य कामिक अधिकारी, सुख्याधिकारी साज-सामान, नौसेवा 
स्टाफ के डिप्टी चीफ तथा लाजिस्टिक्स के नियत्नण अधिकारी | 

नौतेना में दो वेड़े है-पश्चिमी बेड़ा प्रौर पूर्वी बेड़ा । इन बेढ़ों में 
वायुपान वाहक, विध्वेसक एवं विनाशक रणपोत (फ्रिगेठ) हैं, जिनमें 
कुछ प्राधुतिकतम पनइम्वीमार झ्ौर विमानमेदी रणपोत, पतडुब्दीमार ग्रश्ती 
सोकाएं, पतुष्विया, एक पनडुब्बी डिपो जहाज प्रौर विशेष पोढ हैं। 
नौसेवा के पास काफो वड़ा हवाई वेढा है, जिसमे झतेक प्रकार के 
हवाई जहाज तथा हेलिकाप्टर शामिल हैं । इसके अलावा कुछ सर्वेक्षण 
जहाज, फ्लीट टेकर और अवेक सहायक जहाज भो हैं । भाधुनिकतम 
सुविधाम्रों से सुसज्जित श्राई० एन० एस० विक्रात को हाल ही में सी-हैरियर 
नामक विमान प्राप्त हुए हैं ! इन विमानों के लम्बबत उड़ान भरने व 
उतरमे के कारण नौसेना की युद्ध-क्षमता में काफी बढोतरी हुई है। 
इसके अतिरिक्त नौसेना मे सर्वेक्षण जहाज, प्लीट टैकर, लैंडिंग क्रापट व भ्रन्य 
कई सहायक जहाज हैँ. । सर्वेक्षण इकाई ने उन समुद्रों को चिन्हित किया है 
जिनके कारण उनके तट बदलते रहते हैं । भारतीय नौसेना सर्वेक्षण द्वारा 
बनाया गया समुद्री नौवहन नक्शा अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धा्तो के श्रनुरूप बनाया गया है। 
इसका उपयोग विश्व को प्रन्य नौसेनाओं द्वादा भी किया जाता हैं । 

ग्रन्दमान व निश्ोबार के नौसेना अधिकारी-फोरट्रेस कमांडर के श्रध्वीन देश 
की एकमात्र ऐसी कमान है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों व उसके प्रास-पास 
के विशेष भाषिक क्षेत्रों की रक्षा करती है। पोर्ट ब्लेयर में हाथ 
ही में शुरू किए गए नौतेना वायु स्टैसन श्राई० श्तन> एस» सत्कोश इस 
विबरे हुए द्वोपो की आकाशीय रक्षा ही नहीं करता 


तट रक्षक 


वायु सैना 


सारत॑ 7986 


व द्वीप के दूर-दराज के लोगों को समयानुकूल एवं उपयोगी सहायता भी प्रदान 
करता है । 


तट रक्षक संगठन का संघ की सशस्व सेना के रूप में गठत भारत के लगभग 
28 लाख वर्ग किलोमीटर तट्वर्तो क्षेत्रों में समुद्रीय एवं राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए 
39 भ्रगस्‍्त, 7978 को तट रक्षा श्रधिनियम के श्रन्तर्गेत किया गया । इस सेवा का 
प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के अ्रधीन है ठथा मुख्यालय नयी दिलल्‍लों में स्थित 
है। चूंकि राष्ट्रीय तटबर्ती क्षेत्रों की रक्षा का दायित्व तट रक्षक संगठन पर है इसलिए 
इसे तीन क्षेत्रों--पश्चिमी, पूर्वी तथा अंदमान श्लीर तिकोबार में विभाजित किया 
गया है। तटरक्षक महानिदेशक वम्बई, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर में स्वित 
तीन क्षेत्रीय कमांडरों के दाटा नियंत्रण करता हैं। इन क्षेत्रों को दस जिला 
तटरक्षक उपकक्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिनमें से 8 तटवर्ती राज्यों 
में (प्रत्येक राज्य में एक) व 2 अंदमान व निकोबार में स्थित हैं। 
वाडिनर और पोरवंदर (गुजरात), कोचोन (केरल), मंडपम (तमिलनाडु), 
हल्दिया (परश्चिस बंगाल) और कैम्पवल खाड़ी (अंदमान श्रौर निकोबार द्वीप समूह ) 
में इस समय तट रक्षक जिला मुख्यालय|स्टेशन कार्यरत हैँ । एक तट रक्षक एयर 
एंक्लेव गोआ में कार्य कर रहा है | वर्ष 986 के दौरान दमन में भी एक तद 
रक्षक एयर स्टेशन शुरू दिया गया है । 

इस सेवा के स्तर को शीघ्रता से बढ़ाने वे लिए भारतीय पोतों के भ्रतिरिक्त 
विशिष्ट विदेशी पोत भी इसमें शामिल किए गए हैं। उपलब्ध संसाधनों वग अत्यन्त 
खतरनाक क्षेत्रों जैसे-अवैध रूप से मछली एकड़ना, तस्कर विरोधी, खोज और बचाव, 
प्रदूषण-विरोधी आदि-में प्रयोग किया जाता है । हमारी श्लीमा में अवैध रूप से 
मछली पकड़े के कारण वर्ष 986 के दौरान मछलो पकड़ने वाले 23 विदेशी 
जहाज पकड़े गये | 

इस संगठन के जहाज नियमित रूप से सोमा शुल्क अधिकारियों को 
उनके तस्कर विरोवी अभियान में सहायता देते हैं। इनकी सहायता से करोड़ों 
रुपयों की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं । 

एक दीर्पषकालीन विस्तृत योजना के श्रधीन. सरकार द्वार तटरक्षक संगठन 
के विश्मस की स्वीकृति दी गई है । 


भारतीय वायु सेना का गठन कार्य सम्बंधी एवं भौगोलिक स्थिति के अनुसार 
किया गया है। वायु सेना की युद्ध सम्बन्धी पांच कमानें हैं । ये हैं: पश्चिमी वायु 
कमान, दक्षिणी-पश्चिमी वायु कमान, मध्य वायु कमाल, पूर्वी वायु कमान और 
दक्षिणी वायु कमान। इसके अतिरिक्त, दो अन्य कार्यकारी कमात हैं: रख- 
रखाव कमान एवं प्रशिक्षण कमान । - 


वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायु सेनाध्यक्ष की सहायता के लिए ये 
अधिकारी हैं--वायू सेना के वाइस चीफ, 


डिप्टी चीफ, एयर आफिसर इंचाजे 
2222 । सर इंचाजें 
(प्रशासन), एयर आफिसर इंचाजें (रख-रखाव), एयर आफिसर इंचार्ज (कामिक) 


हे 


शेमोशंद एद 
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मिराज-2000 द्यामित हें । अपने देश मेंही ढने मिय्-27 दिमान भी हाल हो 





मे हवाई बेड़े में शामिल हो ग्रए हैं! म्रिग्र-29 विदान भी शोध हो शामित होते 
बाला है । जयुझार विमान, बसवर्षेक विमान कैमरा का स्थान सेग्रा। परिवहन 
दिमायों में हैं: माई एल-76, ए एन-722, ए एन-32, कौरिव, दोइंग-737 तथा 
देश में विमित एच एस-748 पुराने भोंटदर विमानों का स्थान डारनिमर- 
॥। + हेतिहाप्टरों में है : एम झाई-8, एम झाई-7, एस भाई-25, एम 
आई चोता झौर चेतक । इनमें से चीवाबवौर चेतक हेंलोकाप्टरों का 





ब्त 
हा 
3| 


हो किया जा रहा है । हिल्दुत्तान एरोनॉटिक्स लि० द्वारा निर्मित 


2 का स्थान लिया है। एच जे टी-6 (किरघ) तथा पो्लेंड से खरीदे इसका 
वेमानों को उपयोग दुदठियादी प्रशिक्षययान के रूप में किया जा रहा है। 
एच एच-748 का परिवहन प्रशिक्षण विखानों के रूपए में उसयोग किया जा 
रहा है। 

भारतीय दायु ठेना के एम भाई-8 हेलिशाप्टरों में भत्टाक्ृटिका मभियान 
हेतु दिशेष रूप [से परिवर्तत किया गया। इसके भलावा स्थल सेनापों भी 
साजिस्टिक सपोर्ट सें उच्चत्यानीय कार्यवाही में एम भाई-77 चथपा चेतक हे तिराप्टर 
बाय झत्यपिक प्रयोग किया जा रहा है । 

आरतीय वायु सेवा का शुभारम्भ चार देल्टलैंड वष्ोति विमानों के साथ 
3932 में करायी में ठप था 982 में इसने भपनी स्वर्ष जयन्ती मतायो। 
झपनों युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए इसने पिछले कुछ समय में भनेक भाघुनिक 
झस्त्र हांउिन किए हैं। परिवहन तया युद्धक विमानों में भाधुनिझ जंगी उपकरप लगाये 
दो रहे है, ताकि सामरिक्त उड़ाने सुरक्षित एवं पूर्ण रूप से सही और सफल बर्नें। 
जमीन पर दाद सुरक्षा में सुधार हेतु पुराने राढरों के स्थाद पर स्ववालित भाकिड्ा- 
संचावन तत्व को लगा कर राडार तन्त्र का भी माधुनिकी कर्ण किया जा रहा है । 


हिता। 














दीनों छेनामों के कमोश्ंड पद नीचे दिए गए है। प्रत्येक सेवा के पद मन्य सेनापों 
के समकक्ष पद के सामने दिये बये हे : 

थल सेना नौसेना छ्िक्क 77 कछंशाी....__ बाबुबना_ 

7 2 हि 5 
ऊनरल] हु एडमिय्ल एयर चीऊ मार्शल 


सेप्टिनेंट-जनरत बाइस-एडमिरल एदर मात 
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भर्ती 


ताविक ..- 


* नौसेना में नाविकों की भर्ती देश भर में स्थित, 68 








भारत 986 

न 2 3 

_मेजर-जनरल ख,... रियर एडम्रिल एयर वाइस-मार्थशल 

, बक्िगेडियर हे कोमोडोर एयर कोमोडोर 
'कनेल कैप्टन ग्रुप कैप्टन 
लेफ्टिनेंट कल... .. क्रमांडर , विंग कमांडर 
मेजर लेपिटनेंठ कृर्मांडर स्क्‍्वाड़न लीडर 
कैप्टन लेफ्टिनेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट 
लेपिटनेंट सब-लेफ्टिनेंट फ्लाइंग आफिसर 
सेकंड लेपिटमेंट एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट.. पाइलट श्राफिसर 


एक जवान 6 वर्ष की आआरायु में सेवा में प्रवेश करता है । विभिन्न श्रेणियों 
के लिए अ्रधिकतम श्रायु सीमा 20 से 25 वर्ष तक है। अ्रक्तूवर 987 में 
शुरू की गईं नई. भर्ती प्रणाली के श्रन्तर्गत निर्धारित शारीरिक और चिकित्सा 
मानदण्डों वाले उम्मीदवार को चयन के लिए साक्षरता और शारीरिक योग्यता 
परीक्षा में बैठना होता है। - भर्ती करने वाले सदस्यों के दौरों के समय 
अपनाई जाने वाली चयन-पअ्रणाली में सुधार किया. गया है। श्रवः चयन परीक्षाएं 
अंतस्थ इल़ाकों में भर्ती करने पाले समूहों, के द्वौरों के दौरात भी होती हैं । भव 
भर्ती की कार्यवाही दो दिनों के अन्दर.पुरी करनी होती, है और चयन के बाद 
उम्मीदवार को तुरंत रेजिमेन्टल सेन्टर में भेजना होता है । यह परिवर्तित 
प्रणाली चयन में तेजी लाते के साथ-साथ उम्मीदवारों को भर्ती कार्यालयों के वार-वार 
चक्कर काटने से . भी छुटकारा दिलाती है। .. 

5 है| 


से अधिक क्षेत्रीय भर्ती 


कार्यालयों द्वारा की जाती है।. .. हक 

नाविकों की भर्ती 5 से 20 वर्ष के. आयु वर्ग में होती है। न्यूनतम 
शैक्षिक योग्यता प्राथमिक स्तर (कुक और स्ट्यूवर्ट दोनों के लिए) से लेकर 
मैट्रिक (आर्टीफिप्तर एप्रेन्टिस साया. सीधे भर्ती, होने वाले नाविक के लिए) तक है । 
शआर्टीफिसर एप्रेन्टिसों को नोसेना के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उच्च-कौशल तकनीकी 
प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रार्टॉफिसरों की सीधी भर्ती भी की जाती है। इस 


प्रकार की भर्ती उनके लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग की. किसी भी शाखा (अर्थात्‌ 
इलेक्ट्रीकल रेडियो मैकेनिकल|एरोनाटिकल/आटोमोबाइल ) में डिप्लोमा किया ही भोर 
जो 8-22 वर्ष की आय वर्ग का हो। | 

विशेष किस्म कौ प्रविष्टि के अनुसार वर्ष में 
जिसमें उम्मीदवार को लिखित परीक्षा, 
वैठना पड़ता है । 


दो-तीन बार भर्ती होती है 
साक्षात्त्ारा और डाक्टरी परीक्षा में 


संनिर स्कूल 


राष्ट्रीय भारतोय 
सैनिक कासेम 


राप्ट्रीप रक्षा 
बशदमी 


धाजीय सेना 


»# *अपभ्ड 


श्ला 


6 


वायु मेत्रा में प्रवेश की न्यूततम योग्यता मैट्रिक या इसके समक्स है भौर प्रावु 
सीमा ४९४88 6-20 वर्ष है। जो उम्मीदवार वारहवों वक्षा या इसके मम्रकक्ष था 
तकी भौर ग्रणित में उच्चतर परोक्षा पास होने के साथ इंजीनियरिय में 
डिप्लोमा प्राप्त हो, उसे आयु समा में 2 वर्ष को छूट दी जाती है। जो 
उम्मीदवार निर्धारित शारीरिक और टाक्टरो मातदण्डों में खरे उतरते हैं. बह 
लिखित परीक्षा व साक्षात्वार में बैठ झफज़ते हैं। चुने हुए उम्मीदवारों को इसके 
पश्चात्‌ शारीरिक ओर डाक््टरी जांच होती।है। 

बायु सेना में उम्मीदवारों को विभिन्न श्रवृत्तियों के अनुजूल 44 तकनीकी 
ओर गैरन्तकनोकी कार्य हैं। इद बान के लिए कि उम्मीदवारों को लम्बी यात्रा 
ने करती पड़ें, उनकी झ्ारम्मिक जाऊ के लिए देश भर में 80 से भी अधिक 
केन्द्र खुले हुए है। 


प्रशिक्षण संस्याएं 


सैनिक स्कूल लड़को को शैक्षणिक्र एवं शारीरिक रूप से राष्ट्रीय रक्षा भ्रकादमों 
में प्रवेश हेतु तैयार करते है। इस समय देश में 78 सैनिक स्कूल हैं । नागालैंउ, 
मेघालय, त्रिपुरा और सिविंकम्त को छोड़कर हर राज्य में एक-एक सैनिक स्कूल है ) 
ये विधालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा वोर्ड से सम्बद्ध है और इनमें 0+2 
शिक्षा प्रणाल्री लागू हैं। इनमे श्रखित भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर 
बच्चो को छठी कक्षा में दाखिल क्षिया जाता है। वर्ष 985-86 के दौरान 
20,008 छात्रों ने सैनिक स्कूलों से शिक्षा प्राप्त को। अरब तक इन झ्कूसों 
से 3800 खड़कों ने राष्ट्रीय रक्षा श्रक्ादमी में प्रवेश जिया है। 


पब्लिक स्कूलों की तरह चल रहा टाप्ट्रीय भारतीय सैनिक कालेज, देहरादून, 
शिक्षाथियों को टाप्ट्रीय रक्षा भ्रकाइभी की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करता 
है 
ढृ 


शप्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में सेना की तीनों शाखाओं के भ्रशिक्षणा- 
वियों के लिए, तीन वर्ष के मिले-जुसे बुनियादी सेना अ्रशिक्षणन्पादुयक्म की 
व्यवस्था है। इसके बाद शिक्षार्यीं ग्रपतीन्‍्ग्पतती सेना के अशिक्षण अविष्ठानों 
में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। कैडेटों को विश्वविद्यालय के स्नातक स्तर 
की शिक्षा भी दी जाती है। अकादमी में प्रवेश संघ लोक सेवा गझ्रायोग दाटा 
देश के विभिन्न वेन्द्रों पर वर्ष में दो वार होने वाली लिबित योग्यता परीक्षा 
और उमके वाद सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड के छारा खाक्षात्कार दे ग्राश्ार प्र होता 
है | हायर सेकैडरी अयवा झमक्झे परीक्षा पास लड़के, जो पादूयवम घुरू 
होने वाले महीने की पहली तारीख को १6 से 88 वर्ष के बीच हो, अवाइमा 
में प्रवेश पा सकते है। 


से अधिकारियों के प्रशिन्षण का 
देहरादून स्थित भारतीय सेना भ्रक्रादमी थल सेना के अधिकारियों 
अ्रमुष कैद है। कमीशन प्राप्त करने से पढले राष्ट्रीय रक्षा ग्रकादमी, खंड़कवासला से 





आफॉर्सर्स दोदिग 
स्क्ल 


रक्षा सेवा स्टाफ 
छालेज 


राष्ट्रीय रक्षा 
कालेज 


अन्य प्रशिक्षण 
केख्र गौर स्कूल 


भसारत 4986 


उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थी यहां एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। श्रकादमी के 3 वर्ष के 
प्रशिक्षण में उच्चतर भायु वर्ग के वे प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पाते हैं, जो संघलोक सेवा 
आयोग की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करते हैं तथा सबविसेज सलेवशन बोर्ड 
द्वारा योग्य घोषित किए जाते हैं। अकादमी में सेना के तकनीकी पंगों में विशिष्ट 
फमीशन प्राप्ति के लिए चुने गए पअन्य स्नातक एक वर्ष तक प्रशिक्षण प्राप्त 
करते हैं। सेवा के नियमित जूनियर कमीशन प्राप्त श्रौर विना-कमीशन वाले 
प्रप्िकारी, जिन्होंने आर्मी कैडेट कालेज में तीन वर्ष का प्रशिक्षण-पराद्यक्रम 
सफलतापूर्वक पूरा किया है, श्रकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 


इस प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात्‌ इनको सेना में कमीशन देकर अधिकारी 
बना दिया जाता है । 


मद्रास स्थित आफिस्स ट्रेनिंग स्कूल सेवा में शार्ट संविस कमीशन के लिए 
कंडेटों को प्रशिक्षण देता है । संघ लोक सेवा आयोग तथा सिसेज सेलेक्शन बोर्ड 
को परीक्षा में योग्यताप्राप्त स्नातकों, जो पाठ्यक्रम प्रारंभ होने वाले महीने की 
पहली तारीख को 9 से 27 वर्ष की आयु के हों, के लिए यह ट्रेनिंग स्कूल 44 सप्ताह 
का पाठ्यक्रम आयोजित करता है । 


वेलिगटन स्थित रक्षा स्टाफ काहेज में प्रति वर्य सेना की तीनों शाखाओं के सेवाघीन 
अ्रधिकारियों को अपनी-अपनी शाखाओं में स्टाफ नियुक्तियों के लिए ओर 
अन्तर-सेवा मुख्यालयों में नियुवितियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है । यहां प्रतिवर्ष 
तोनों सेनाओं से लगभग 400 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है जिनमें 
30 विदेशों अ्रधिकारी तया 5 असैनिक अधिकारी शामिल हैं ॥ 


नई दिल्‍ली स्थित राष्ट्रीय रक्षा कालेज एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है । यह 
सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों में आपसी समझ बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से प्रति- 
वद्ध है । यह कालेज राष्ट्र की सुरक्षा विदेश और रक्षा संव्रंधी नीतियों को गहरे 
रूप से अभावित करने वाले पहलुओं पर इन अधिकारियों को एक झर्ाथ बैठकर अध्ययन 
करने की सुविधाएं देता है ताकि वे उच्च दायित्वों को निभाने के योग्य बन सकें. । 
पढ़े दंत माह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में सैनिक-प्रसैनिक सेवाओं तथा मित्र 
राष्ट्रों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैँ । 


महू स्थित युद्ध-कला कालेज उच्च कमान पाठ्यक्रम, वरिष्ठ कमान पाठ्यक्रम 
और कनिष्ठ कमान पाठ्यक्रम चलाता है । सैनिक इंजीनियरी कालेज, 
खिड़की (पुणे), अधिकारियों तथा श्रत्य सैनिकों को सैन्य-इंजीनियरी के 
सभी पहलुओं का प्रशिक्षण देता है। अधिकारियों को स्वातक स्तर का प्रशिक्षण 


देने के लिए दो वर्ष से अधिक श्रवधि के पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। 
महू स्थित पन्य दूरसंचार इंजीनियरी कालेज दूरसंचार और सिगनल तकनीक 
में प्रारम्भिक आर उच्च प्रशिक्षण देता है। 

महमदनगर स्थित बस्तरबंद कोर केन्द्र 


चाहनों नियंत्रण न तथा विद्यालय वख्तरबंद युद्ध 
बाहनों के कुशल नियंत्रण झोौर चालन तथा 


रख-रखाव का प्रशिक्षण देता है ! 


सशरत् सेसा 
चिकित्सा फार्लेज 


भौहेना प्रशिक्षण 
भरतिष्दाम 
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देवबात्ी स्थित तोरखाना विद्यालय जमीन झोर वायु रक्षय तौपलाने का अशिक्षण 
देता है । महू तया वेंलगांव स्थित पेंदल सेना विद्यावय (इन्ऊँद्ी स्मूच) प्रध्रिकारियों 
भौर जवातों के लिए पाठ्यक्रम चलावे हैं । जबलपुर स्पिव सेना भायध कोर 
विद्यालय भ्रायुध डिपो में रखे जाने वाले गोला-दारूद भौर विस्फोटकों सहित 
सभी पदायों को पहचानने तथा सुरक्षित्र रखने छा विधिष्ट सैन्प प्रशिक्षय देहा है 

ग्त्य सैन्य प्रशिक्षण क्ेद्रों पोर स्कूलों में से कुछ ये हैं: उच्च स्पतीय 
युद्ध कला विद्यालय, गुलमगे; सेना सेवा कोर स्कूल, बरेली; ई० एम० ई० स्कूच, 
बढोररा; इलेस्ट्रालिक्स भौर यंत्र इंजीतियये सैनिक कालेज, सिहन्दराबाद; रक्षा 
प्रबन्ध झातेज, सिकन्दराबार; रिमाउंट और वेटरियरों कोर केद्ध तथा स्थूत, 
मेरठ; सैनिक शिक्षा कोर प्रशिक्षण कालेय शोर केस, प्रचमढ़ी; युफ्तिया 
प्रशिक्षण स्कूल झ्रौर डिग्रे, पुणे; गति वाहन सेविक स्मूल, बंधवूर; पैस्प पुलिस 
कोर केन्द्र भौर स्कूल, बंगलूर; सैतिक शारीरिक प्रशिक्षण स्कूल, पुणे; सेनिक 
वायू परिवहन सहायता स्कूल, भागरा झोर सैनिझ लिपिक प्रशिक्षण स्फूल, 
ओऔरंगादाद; सैन्य सतकृता प्रशिक्षण स्कूल व डिपो, पुणे; यात्रिक परिवहत सेदा 
स्कूल, बंगल्‌र; मैन्य पुलिय केन्द्र व विद्यालय कोर, बंगलूर, फाउंटर इन्मजोसी एंड 
जयल बारफंयर एकूल, वैरंगटे, सशग्ज़ सेना चिकित्सा कालेज, पृर्षे भोर राष्ट्रीय 
एदता संत्थात, यु्ण । 


सशस्त्र सेना के विकित्सा श्रधिकारियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्रदान 
करने, पैरा-मेडिकल प्रधिकारियो को तकनीकी प्रशिक्षण भौर भनुसन्धान वार्य 
के लिए सेना चिकित्सा कॉलेज की स्थापता 3 मई, 3948 को की गई 
थी । विद्यायियीं को पुणे विश्वविद्यालय की एम० बों० बी० एस० की डिग्री के 
लिए प्रशिक्षण देने हेतु प्रगस्त, 962 में स्तातक विभाग प्ारम्म छिया 
गया। १982 से विदयाधियों की वार्षिक भर्ती संख्या बदकर 30 हों 
गई है (जिनमें 05 लड़के भोर 25 लड़कियां हैं) । इनमें से सभी सडके 
और 5 लड़कियां स्थायी सेवा के भन्तगंत भाते हैं जबकि 20 लदकियाँ स्‍्मातक 
कीडिग्री के माद शॉर्ट सविस कमीशन के प्रन्तर्गत झ्लातीं हैं । विद्यापियों 
का चयन भ्रखिल भारतीय घयन प्रतियोगिता के प्राघार पर किया जाता 
है। स्थायी सेवा के सभी विद्याधियों को 00 रुपये से 50 रुपये प्रति माह बृत्ति 
प्रदान की जातो है तथा उनको शिक्षा शुल्क की भी छूट होतो है। 964 में मद्ां 
नसिंग कालेज का खुलता एक उत्लेयतीय बात है। इस कालेज से प्रतिदतयं 30 
विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते है भौर उन्हें प्र॒ुणे विश्ववियालय से 
बी० एस सीौ० (नर्तिग) की डिग्री दी जाती है । 


नौसेना के भधिवगरियों भोर कर्मचारियों के लिए प्रमुष प्रशिक्षण बेस्ह कोचीन 
में स्थित है, जो तोपवालत, नौसंचासनद, पनइुन्दो विध्वेग, पनडुब्बो-दोपन, संचार 
प्रौर उड्डबन का प्रशिक्षय देता है। 

सोनावला (महाराष्ट्र) स्थित पाई» एन० एस» घिवाजी में मेकेनिल 
इंडीनियरों तथा झाटिफिसरों को अधिक्षण दिया जाता है। नौठेदा के , » 
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वायु सेता प्रशिक्षण 
संस्घान 


इंजीनियर झौर विजली शाखा श्रधिकारी, लोवावला स्थित कालेज में आरंभिक 
प्रशिक्षण लेते हैं । 
भार्वे मज़द वम्बई स्थित आई० एन० एस० हमला में नौसेना की आपूर्ति 

एवं सचिवालय शाखा के लिए अफप्तरों व नाविकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 
जामनगर में स्थित झभाई० एन० एस० वालसुरा, बिजली शाखा के प्रधिकारियों भौर 
कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। भधिकतर जहाजों में अब अत्याधुनिक इलेक्ट्रािक 
उपकरण लगे हुए हैँ इसलिए इस प्रतिष्ठान को नौसेना की वर्तमान जरूरतों 
के भनुरूप बनाया गया है । 

नोसेता में भर्ती हुए नयें रंगरूटों को भुवनेश्वर के पास स्थित श्राई० 
एन० एस० चिलका तथा जाई० एन० एस० मांडवी, गोआ में प्रशिक्षण दिया जाता 
है। वे प्रशिक्षण पूरा करने पर नाविक बनते हैं । | 

प्रशिक्षण की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस समय कोचीन 
स्थित वोसेना अकादमी को कब्वानूर जिले में ऐजीमाला नामक स्थान पर 
स्थानात्तरित करने की योजना है । ' 


वाबुसेना प्रशिक्षाथियों को चार स्रोतों---राप्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, भूतपूर्व वायु सैनिक, 
नेशनल कंडेट कोर तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से चयन द्वारा 
लिया जाता है। सभी पाइलट प्रशिक्षार्यी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा श्रकादमी से नहीं 
भ्राति, वे उड्डयन प्रशिक्षण शुरू करने से पहले कोयमुत्तर के वायु सेना प्रशासकीय 
कालेज में पाठ्यक्रम-पू्व प्रशिक्षण लेते हैं। प्रशिक्षार्थी विमान चालकों को बुनियादी 
उड्डयन प्रशिक्षण (प्रथम चरण) वायु सेना अकादमी, हैदराबाद में तथा उच्च 
विमान प्रशिक्षण (द्वितीय चरण) वायु सेना केन्द्र, बिदर तथा वायु सेना 
केन्र, हाकिमपेट में दिया जाता है । ह्वितीयः चरण (उच्च चरण) को 
पूरा करने पर विग और कमीशन प्रदान किये जांते हैं। इसके पश्चात ये प्रशि- 
क्ार्यी तृतीय चरण (प्रायोगिक चरण) के लिए त्तीन विभिन्न शाखाओं-- 
हंटर तया मिय लड़ाकू विमान उड्डयत तया परिचालन एककों, वायु सेना केन्द्र यल्लाहंका 
में परिवहन प्रशिक्षण और हाकिमपेट के हेलिकाप्टर प्रशिक्षण स्कूल में भेजे जाते हैं । 
प्रारम्भिक और उच्च विमान चालंन प्रशिक्षण तथा वायु सेना सियनल' प्रशिक्षण 
हैदराबाद के नेविगेशन तया सिग्नल स्कूल में दिया जाता है । वायूसेना के (गैर- 
तकनीकी ) स्थछ-अ्रधिकारियों तथा हवाई यातायात नियंत्रण के अधिकारियों 
को भी हैदराबाद की वायु सेना प्रकादमी में प्रश्चिक्षण दिया जाता है। 
उड्डयन के सभी वर्गो के लिए उड्डयन प्रशिक्षकों को उड्डयन प्रशिक्षण स्कूल ताम्वरम 
मे प्रशिक्षण दिया जाता है। सिकन्दराबाद का हवाई बुद्ध संबंधी कालेज, उच्च 
संयुक्त सेवा और हवाई युद्ध कला अध्ययन पाठ्यक्रम चलाता है। 

वायु सेना प्रशासनिक कालेज, कोयमुत्तूर, जमीन पर काम करने वाले गैर 
तकनीकी शाखाओं के अधिकारियों के लिए तथा सभी शाखाओं के 
ना, लिये का पद्यक्म चलाता है । तकनीकी श्रधिकारी, वायु- 
सना ततनीकी कालेज, जलाहालो में प्रशिक्षण पाते हैं । चुने गए वारंट पद 


के वायु सेनिकों को ब्रांच कमीशन प्रदान करने से पूर्व उनको क्रांच के प्रनुवार 


पते, उत्पाश्त 
र अनुपंधान 


सायूद शारदाओे 
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वायु सैनिक तकनीकी कालेज व वायु सेना अशासनिक कालेज में अधिक्षण 
दिया जाता है। 


जलाहाली के संस्थान वायु सैलिकों को राडार, रैंडियो, विजत्ी के उपझूत्षों 
एवं फोटी भर वाहन चालन का प्रशिक्षण देते है । 

गैप-तकदीकी कार्यो विमान-ठंचा, इंजन; हृधियारवंदी, सुरक्षा उपकरणों तथा 
वर्कशाप का अशिक्षण ताम्बरस सें दिया जाता है मोदर परिवहन जैसे कार्यों 
का प्रशिक्षण आवडी में दिया जाता है। 

सभी गैर तकनीकी प्रशिक्षायियों जैसे--सामान्य कार्य लिपिक, साज-सामान ये 
लेखा लिपिक, वेतन लेखा लिपिक, खान-पान सहायक, शिक्षक, श्राई० ए० एफ० पुलिस, 
शारीरिक उपयुक्तता प्रशिक्षक--को साम्बरा में प्रशिक्षण दिय्रा जाता है । 
बडोदरा एवं वैरकपुर स्थित स्थलीय प्रशिक्षण संस्थान सैतिकों को भूमि से श्राकाश 
में मार करने वाले अक्षेप्रस्त्त और उससे सम्बन्धित उपकरणों छा झनुरक्षण तया 
संचालन करने के लिए तैयार करते हैं। सेत्रा की विमानवाही इकाइयों के 
छाताधारी सैनिकों को भ्रागरा स्थित पराट्र पर्स प्रशिक्षण विधालय में प्रशिक्षित 
किया जाता है / चिकित्ता सहायकों को भी वंगलूर में प्रशिक्षण दिया जाता है। 


चिकरित्का और विम्रावकर्मी दल क्े प्राधिकारी उड़्डबत विकित्या प्रंस्वाक: 
बंगलूर में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 


पैगा की आ्रावश्यकताओं की भ्रधिकतर उस्तुएं भत्र देश में हीं बनायी णा रही 
हैं । यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रातम के दो अलग-अलग विभागों को सौंपी गई 
हैं। ये है-- रक्षा उत्पादर विभाग और रक्षा आपूर्ति विभाग । रक्षा उत्पादन 
विभाग सशस्त सेवाओं के लिए आवश्यक सामग्री कौर उपकरणों के उत्पादन की 
भौजना बनाने और निर्देशन तथा समन्वय का काम बारता है । यह अपना कार्य 
तकनीकी विकात और उत्पादद, आयुध छारखानों, निरीक्षण, मानकीकरण, 
रक्त अनुसंघान और विकास संगठ्त तथा सा्वजविक क्षेत्र के आठ प्रतिष्ठानों के 
माध्यम से करता है। 


इस समय कुल 38 प्रायुध कारबाने कार्यरत हैं. जितका मुख्य उद्देश्य उपकरणों 
का झ्राधुनिकीकरण करना तथा इस खंद्र में परश्िर-से-मधिर मात्मविर्भरता जात करना 
है। सेरा की झावश्यकवानुध्वार कारजानों को देश भर में स्थापित किया गया है 
तया ये एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर हे ॥ 7947 में स्वतन्त्रता के 
समय इसका कुछ उत्तादह 35 करोड़ झुफ्ये छा था जबकि अब इसका कुल' 
उत्पादन का है। 5 

40 6202 कक/+ है 22] अर्दे-सैनिक संगठनों तथा पुछिष्ठ के छिए 
अनेक प्रकार को वस्तुएं तैयार होती हैं। इसमें घाशनिक टैंक भेदी तोक 2 0002020 
तोप, फीरड गत, सेल्फ प्रोपेल्ड गन, माउन्टेड गय, मार्दर तोर छोटे दर दा व 

सम्बन्धित मोलान्वारूद का उत्पादन भी शार्मिच है। इसके विस्फोटढ, रा सब 
कारखातों में गोला, कारयुस, पयूज: प्रदम७ रसायन तया ५५3४5 
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प्रोजक्ठाइल, ग्रेनेड, युरंगें, उमोलिशन चाजोस, डप्थ चाजोस आदि विस्फोटक पाइरों 
कनी के सामग्री, झ्राप्टिकल, अग्नि नियंत्रण यंत्र, भारी सामान ले जाने वाली गाड़ियां, 
बक्तरबंद गाड़ियां, हल्के पुल, गोला वारूद, विस्फोटक वस तथा सम्बन्धित श्रत्य 
अनेक सामग्रियों का भी उत्तादन होता है । इनके अतिरिक्त युद्धक-वस्त, पहाड़ों पर 
पहने जाने वाले वस्त्र, पैराशूट, पर्वतारोहुण उपकरण जंसी वस्तुएं भी तैयार की 
जाती है। इंफैस्टी काम्बैंट व्हीकल के निर्माण हेतु. एक नई परियोजना को 
कार्यरूप दिया जा रहा है। ेफ 
आयुध कारखावों के उत्पादन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है ॥ 983-84 में 
4,047 करोड़ रुपये का उत्पादत हुआ था, जबकि वर्ष 7984-85 में ०,65 करोड़ 
रुपये का सामान तैयार हुआ । यह पहले वर्ष की तुलना में 4. 5 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 
985-86 में 3,325 करोड़ रुपये मूल्य के सामान के उत्पादन का अनुमान है । 
भायुध कारखानों में टेक्तोलाजी तथा सैन्य-उपक्रणों का आधुनिकीकरण 
एक निरंतर प्रक्रि]। है । सेवा के उपकरणों को निरन्तर शभ्रत्याघुनिक बनाने 
तया तेजी के साथ बदलती हुई सैन्य टेवनोलोजी. और झावश्यकता के श्रवुरूप 
श्रायुध कारखानों में पुराने संयंत्रों को नये तथा आधुनिक उपकरणों से योजनावद्ध 
तरीके से बदला जा रहा है। 
वर्ष 984-85 के दौरान रक्षा अ्रनुसंत्धान और विकास विभाग तथा 
आयुध कारखानों के साझे सहयोग से कई रक्षा भंडारों का विकास किया गया। 
इनमें मुख्य थे: 30 एम० एम० एम्यूनिशन, 76.2 एम० एम० नेवल 
एम्यूनिशन, 722 एम० एम० ग्राड राकेट तथा 8 एम०- एम० इल्यूमिनेटिंग । 


रक्षा उत्तादन विभाग के अधीन आठ उपकम हैं । उसेके ताम है: हिन्दुस्तान 
एरोनाटिक्स लिं०, भारत इलेक्ट्रानिंक्स लि०, भारत तर्थ -मूवर्स लि०, भक्षग्ांव 
डॉक लि०, गार्डन रीच शिपविल्डर्स एण्ड -इंजीनियर्स लि०, गोग्रा शिप्यार्ड लि०, 
भारत डायनामिक्स लि० झौर मिश्र धातु मिगम लि०। 

इनमें से सात उपक्रम पूर्णझूप से स्रार्वजनिक हैं। मन्नगांव डॉक लिमिटेड 
के अपनी सहयोगी कम्पनी गोझ शिपयाडे लिमिटेड में 53.4 प्रतिशत के 
शेयर हैं। निजी शेयर होल्डरों के पास 3.6 प्रतिशत तथा शेप शेयर सरकार 
के पास है। 

इन उपकरमों में एक लाख. से श्रधिक कर्मचारी हैं। श्वसैनिक क्षेत्र कीं 
ध्रायश्यकताओों झो पूरा करते के साथ-साथ एच उपकरमों में रक्षा सेवाओं के लिए 
कई तरह के उपकरण शोर पुज्जों श्रादि फे डिजाइन तैयार करने झौर उनके 
उत्पादन को द्वमता हैं। 
भ.. 7964 में स्थापित हिल्दुस्तान एरोनाटिवस लि० की बारह फैक्टरियां 
है । बंगलूर में पांच फैक़््टरियां जबकि 
फानपुर, चपनऊ, पैरवापुर और हैदराबाद में एक-एक फ्रैवटरी है। इस कम्पनी 
का मुख्य कार्य विभिन्न प्रकार के विमानों, देलिझाप्टरों 


कोरापट, नासिक, फोरवा 


के इजतों, इलैक्ट्रानिक 


उपकरणनों, झन्य उपस्कर भौर सहायव पूर्जो का डिजाइन तैयार करना, उत्पादन 


करना और उनकी मरम्मत करना है। 


स॑ समय हिन्दुस्तान एरोताटिक्स लि० 


। 
| 
। 
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जे ट्रेनट, किरण; एच० पी० टी०-32 ट्रेवर, साव सीटों वाला बहुददेश्यीय 
हैलिकोप्टर 'चेतक' तया हल्के! वज़न बाला हेलिकाप्टर 'चीता” बना रहा हे। 
यह कम्पनी जगुभार विमान, उसके इंजन, सहायक पुर्जों ग्रौद उसके इलैकट्रानिक 
उपकरणों का उत्पादन कर रही है जिसके लिए उसे लाइसेंस मिला है। यह मसाइ- 
सेंस वैः अन्तर्गत मिग-27 बी० भाई० एस० का भी उत्पादन कर रही है ग्रोर भव 
उसे मिग्-27 एमं० विमान, उसके इंजन झौर प्रन्य उपकरणों के 
उत्पादन का कामग्र भो ग्रीष्रा गया है। हाल ही में इस कम्पनी को प्रस्तनिक 
पपा रक्षा सेवानों के उप योग के लिए हल्के परिवहन विमानों के उत्पादन का 
काम भी सौंपा गया है। हिरदुस्तान एरोनडाटिक्स लि० में बनाये जा रहे विभिन्न 
विमानों के काम में झाने माले पुरों को देश में हूं। बनाये जाने पर विशप 
ध्यान दिया जा रहा है ताकि उनका भ्रायात कम किया जा सके | 


देश में इलैक्ट्राविक उद्योग के विकास को दृष्टि से 7954 में भारत 
इलैबट्रानिकर्स लि० को स्थापना को गई। उतर यमव इसका एवा-मात्र क्रारयाना 
ज॑लाहालो, भंगलूर में था। श्रव यह्‌ इलैक्ट्रातिक उपकरणों के क्षेत्र में एक भग्रणों संस्या 
बन गई है। बंगलूर, गाजियाबाद, पुगे प्रौर मठछलीपत्तनम मे इसके चार कारयातने 
हैं। इनके श्रतिदवत तालोजा (महाराष्ट्र), पंचकुला (हरियाणा) और कोटदार 
(उत्तर प्रदेश) में तीव भौर कारपाने स्थापित किये जा रहे हैं | इस कम्पनी 
द्वारा उत्रादित वस्तुएं है-+ एच० एफ", यू० एच० एक०, बी० 
एप० एफ० तथा माइक्रीवेव रेंजों के कम झ्ौद उच्च शत्रित के संचार 
उपकरण, उच्च शक्ति के चलते और अचल राडार, दृष्टि उपकरण 
की लाइन के चल झ्लौर अचल ट्रोगोस्केटर, प्रसारण द्वासमीटर, तोप निर्यत्रण 
उपकरण, फ़िंगेट जहाजों के लिए शस्त्र नियंत्रण उपकरण, झाई० एफ० एफ० 
उपकरण भौट इलैक्ट्रानिक बोटिय मशीत। इस उपक्रम द्वारा जिन पु्ों का 
उत्पादन किया जा रहा है, वे हैं--एक्स-रे ट्यूब, सादे ठेलिविजन सेट को पिउ्चर 
ट्यूब, इमेज केनबर्टर टूयूब, जर्मेतियम भौर सिलिकान सेमीकन्डकंटर, इन्दोप्रेदेड 
सकिद तथा मैग्नोशियम मैगनीज डाइग्राक्साइड बैंटरो । 


मझगांव डॉक लि०, ग्म्वई। गोम्ा शिप्यार्ड लि०, गोआंतया गाईद रीच 
पिपविल्ड्से एण्ड इंजोनियर्स लि०, कलकत्ता सावं जनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों में जहाजों 
के निर्माण भोर मरम्मत की प्रग्रणो इकाईया हैं । इसमें फ़ियेंट, समृद्रवत्तों रक्षा मौकाओों, 
सर्वेक्षण जहाजों, समुद्र दया समुद्रतट पर गश्व लगाने वाले जहाजों के निर्माण की सुवि- 
धाएं हैं। इनमें मालवाही जहाजो जैसे व्यापारिक जहाणों, ड्रेगरों, टयों, फ्तोटिग फ्रेनों; 
वाजो (७०8०) भौर विभिन्न प्रकार के यात्रो व मालवाहों जह्ाओों का निर्माण भी 
होता है । ममगांव डॉक लिमिटेड इस समय भारतीय डिजाइन पर भ्राधारित गोदावरी! 
खेणी की तीन फ्रिंगेटों का निर्माण कर रहा है )॥ इसकी परिकल्पता, डिजाइन 
व्‌ निर्माण पूर्णरूप से भारतीय है। इस झ्ुखला का प्रथम जहाज आई एन० 
एस० "गोदावेशी! दिसम्बर, 7983 में भारतीय नौसेना को सॉप दिया गया | 
द्वितीय फ्रिगेंट प्राई० एन० एस० गंगा को 30 दिसम्बर 985 को नौसेना को 
सौंप गया । तृतीय फिगेट प्राई० एन० एस० गोमती का जदावतरण माच 
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984 में किया गया जिसके 987 के आारमस्म में दौसेता को सौंपे जाने की 
शाशा है । 

गान रोच शिपविल्डर्स एण्ड इंजीनियर्त लि०, कंजकता से पहला बड़ा 
मालवाहक जहाज 'लोकप्रीति' तैयार करके दिसम्बर 98] में मुगल लाइन 
लि० के सुपुर्दे कर दिया । ऐसा दूसरा जहाज 984-85 में चौसेना को सौंपा गया। 
नौसेना को यह कम्पनी पहले ही दो सर्वेक्षण जहाज 'संघायक' झोर 'निर्देशक' 
सुपुर्दे कार चुकी है । इसके भतिरिक्त यह नौसेना भोर तद रक्षक दल को प्नेका 
समुद्रवर्ती रक्षा नौकाएं भौर तेज गति वाली गशती नौकाएं दे चुकी है। 

गोमा शिपयार्ड लि०, जो झारम्भ में मुख्य रूप से जहाजों की मरम्मत का 
काम करती थी, अब पर्चिमी तटवर्दों क्षेत्र में एक मध्यम दर्जे के जहाज निर्माण की 
कम्पनी बब गयी है और नौसेना के लिए समुद्रवर्ती रक्षा वौकाएं, अवतरण 
(लैंडिंग) वीकाएं मौर तेज गति से चलने वालो ग्रश्तो नौकाएं बना रही है। 
इस कम्पतों ने दौच समुद्र में काम झाने वाले सहायता व वैकल्पिक जहाजों का 
निर्माण झारम्भ फरके इस क्षेत्र में उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है। 

भारत डायनेमिक्स लि० ऐदसवाद ते, जिसे तियंत्रित प्रक्षेपास्त्ों के निर्माण 
के लिए प्रौद्योगिको झौर उत्पादन का ग्राधार तैयार करने की दृष्टि से 7970 
में स्थापित किया गया था, 97 में विदेशों सहयोग से उत्पादन झारंभ किया। 
ठंव से इस उपक्रम ने पहले चरण के टैंक भेदी भियंत्रित प्रक्षेपास्त्त का 73 प्रति- 
शत झोर उसके युद्ध-उपस्कर का 82 प्रतिशत भाग देश में ही तैयार करने में 
सफलता प्राप्त कर ली है।पहले चरण के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्रों को सेना के सुपुर्द 
करने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। इस समय यह कम्पनी दूसरे चरण के 
प्रक्षेपास्तों के निर्माण के लिए सुविधाएं जुटाने में लगी है। इसने नौसेना के लिए 
राकेट ओर तारपीडो तया विभिन्न सेवाप्रों के लिए भनेक उपकरणों का उत्पादन 
भी बारंभ कर दिया है। 

भारत भ्र्ये मूवर्स लि० की स्थापना 964 में हुई घोर । जनवरी, 965 से 
डर पने उत्पादन प्रारम्प कर दिया । इसकी वंगलूर, कोलार गोल्ड फोल्ड्स भौर मंसूर 
में तीन उत्पादन इकाशयां हैं। भारत भय मूवसे लि० उच्च प्रोद्योगिकी के मिट्टी 
एढाने याले उपकरणों--चुलडोजर, रुष्पर, लोडर, स्फेपर, मोटर प्रेंडर तथा फ़ेनों के 
उत्पादन फे क्षेत्र में तथा प्लेवेटरी एक्सल, पावर शिपट ट्रॉसमिशन भौर नियंत्रण 
चाल्व जैसे झाधुनिक फिल्‍म के पूर्यों के मामले में भारत फी एक घत्रणों संस्था बन 


गई है। यह बड़ी लाइनों पर चलने वाले इन्टीग्रल कोचों का भी निर्माण कर 
रही है 


है बोर भारतोय रेल की लगभग 30 प्रतिशत भ्रावश्यकता पूरी कर रही है। 


कप दूकी | ; निर्माग के लिए स्थापित मैसूर स्थित नई एकाई मे उत्पादन कार्ये 
आरम्य झर पिया है । 


_ मिश्रधातु निगम लि०, हैदराबाद को स्थापता 7973 में क्री गई । एसका 
उदच्य्य परमाणु ऊर्जा, वियुत उत्पादन, वैमानिफो, घंतरिक्ष, एलैक्ट्रानिकी रखायव, 
इंजीनियरी भोर उपकरण उद्योग जैसे भनेक महत्वपूर्ण झौयोगिक छ्षैत्ञों के लिए 
विभिन्त झ्ाकारूप्रकार के प्नेक झाधुनिक भौर सामरिक भहत्व की धातुओं 
घोर मिशन धातुभों फे उत्पादद की छ्मता तैयार फरवा है। 


अनुसंधान और 
दिकास 


गदेशिर सेना 
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रक्षा प्रनुसंधाव श्ौर विकास संगठन की स्थापना 958 में रक्षा विज्ञान संगठन 
के कुछ तकवीकी विकास एकको को मिलाकर की गई । इतके मुख्य कार्य रक्षा की 
सामरिक श्रावश्यकताओ के भ्ाधार पर नये शोर आधुनिक किस्म के भस्त्ों शौर 
उपकरणों के डिजाइन बनाना, उन्हें तैयार करता एवं देश में ही उनके उत्पादन 
में सहायता करना है। रक्षा भ्रनुसंघान भौर विकास संगठन में सभी सुविधाप्रों 
से युक्त 42 प्रयोगशालाएं/प्रततिप्ठान हैं । 

रक्षा प्तुसंधाव भौर विकास संगठन तथा उसकी प्रयोगधालाएं रक्षा 
भ्रनुसंधान भौर विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। रक्षामंत्री के वैज्ञा- 
निक सलाहकार झौर रक्षा भ्नुसंधान भोर विकास विभाग के सचिव के भ्रधीन 
यह विभाग, सैनिक कार्यवाहियों, उपकरण भौर संभार तंत्र के संबंध में तया 
रक्षा कार्यों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित श्नुसंघात, डिजाइन 
और विकास योजनाझो को सूचनाय रक्षामंत्री, तीनों सेयाग्रों तवा भ्न्तर सेवा संगठनों 
को सलाद मो देता है। रक्षा से सम्बन्धित सुख्य विकास कार्यक्रमों के क्ियाव्वयन में यह 


,विभाग, राष्ट्रीय क्षेत्र में श्रनुसन्धान, विकास, परीक्षण भौर उत्पादन क्षमता के 


समन्वयन के कार्य मे केन्द्रीय एजेन्सी की भूमिका निमाता है । 
संगठन के विज्ञान भ्ौर प्रौद्योगिकी के प्रनन्तगंत विभिन्‍्र विज्ञान 


* और तकनीकी कार्य श्राते हैँ जैसे : बायुयान, राकेट भौर मिसाइल, इलैकट्रो- 


निक व यांत्षिक रप्त-रखाव, युद्धक गाड़ियां, सामात्त्यः इन्जीनिर्यारग, विस्फोटक 
अनुसन्धाव, कम्प्यूटर विज्ञान सम्बन्धी साजो-सामान,/“याद्य व कृषि अनुसंधान, 
जैव भौर व्यघहार विज्ञान शोर भूमि सम्बन्धी भ्नुसन्धात, कार्य-प्रध्ययत व पद्धति 
विश्लेषण, भ्रादि संगठन- इन- सभी विकास योजनाप्रों पर अनुसन्धान का कार्य 
करता है, चाहे यह सेना की प्रत्यक्ष (स्टाफ परियोजना )-की भावी श्रावश्यकता के 
तहत हो या राष्ट्रीय रक्षा । 

रक्षा श्रनुतघान झोर विकास संगठन की एक मुझ्य उपलब्धि यह 
मी है कि उसने तीन मुझुय युद्ध-टेक के प्रोटोटाइप सफलतापूर्वक पूर फियें 
है जिसकी आजकल तझनीकी जांच की जा रही है। पूरी तरह से तैयार होने पर 


: गह श्रत्याधुनिक प्रौद्योगिको बाला एक प्राघुनिक किस्म, का टैंक होगा । इस 


संगठन द्वारा तैयार की गई भ्रनेक प्रस्त-प्रणालियां रक्षा सेवाओं ने स्वीकार कर 
ली हूं श्रोर प्रनेक बड़े भ्रस्त्त भो शोन्र तैयार होने वाले हैं। 

हाल ही में जो प्रमुख कार्यक्रम शुरू किये गये, उनमें उच्च प्रौद्यो- 
गिकी वाले हल्के लडाकू विमान तैयार करने तथा रक्षा सेवाग्रों की भावी 
प्रक्षेपास्त् संबंधो भारी भ्रावश्यकताओ को पूरा करने के लिए समेकित नियंत्रित 
प्रक्षेपास्त्रों ( पाइडिड मिद्राईल) के विकास के कार्यक्रम शामिल है। इन कार्येत्रमों के 
छन्‍्तगंत राष्ट्राय ससाधनों का उपयोग किया जाएगा । 


प्रादेशिक सेना नागरिकों की एक स्वैच्छिक सेना है जो अंशकालिक प्राघार पर कार्ये 
करती है । इसकी स्थापना 949 में की गई थी। इसके जरियें नागरिकों क्को 
अपने खाली समय मे सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करमे का श्रवसर मिलता है। 
प्रादेशिक सेना श्रापात स्थितियों में सेना की सद्दायता करके, प्राकृतिक ध्रापदाप्रों से 


मेशनल़ पंषेट फोर 


भारत 7986 


निपटने में असैतिक अ्रधिकारियों की सहायता करके और संऋट्पूर्ण परिस्थितियों में, जब 
लोगों के जीवन और देश की सुरक्षा को खतरा हो, आ्रावश्यक सेवाएँ बनाएं रखकर 
तथा आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना को सैनिक दुकड़ियां देकर देश की सेवा करती है । 
उसमें पैदल सेना की टुकड़ियां और कुछ तकनीकी यूनिटें, जैसे रेलवे इंजीनियर, सामान्य 
अस्वताल जादि होतो हैं। विषम परिस्थितियों में तेल की पर्याप्त आपूर्ति 
सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में प्रादेशिक सेना में तेल वदालियनें भी शामिल कर 
दी गई है। 982 में देश के कुछ क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलस बनाये रखने 
के लिए प्रादेशिक सेना में पर्यावरण यूनिट भी स्थापित की गई। 
इस क्षेत्र में यह एक श्रद्वितीय प्रयोग है जिसका बहुत अधिक महत्व भौर 
व्यापक क्षमताएं हैँ। प्रादेशिक सेना की इकाईयां भारत से बाहर तव तक सैबिक कार्य 
नहीं करतीं जब तक कि इस बारे में सरकार का सामान्य अथवा विशेष श्रादेश न हो । 


8 से 42 वर्ष की श्रायु वर्ग के और अपेक्षित श्रहेताएं रखने वाले सभी स्वस्थ 
भारतीय मागरिक प्रादेशिक सेना में अधिकारी या जवान के रूप में भरती हो सकते 
हैं। कुछ तकनीकी यूनिटों के लिए श्रधिकतम आयु सीमा में छूट है । 


१948 में स्थापित नेशनल कैडेट कोर (एन० सी० सीं०) देश का एक प्रमुख यूवा 
संगठन है जिसमें विश्वविद्यालयों, कालेजों श्रोर स्कूलों के छात्र स्वेच्छा से भवेश 
ले सकते हैं। इसमें इस समय लगभग 0,000 शिक्षा संस्थाओं के ॥ लाख से 
अधिक कैठेट (लड़के और लड़कियां) हैं । इसका उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व, सच्चरित्तता, 
मित्रता, खेल-भावता और सेवा के आ्रादर्श का विकास करता तथा अनुशासित 
झोर प्रशिक्षित तागरिकों का एक ऐसा बल तैयार करना है जो राष्ट्रीय झापात स्थिति में 
सहायता कर सके । इसका यह उद्देश्य भी है कि वह प्रशिक्षण द्वारा छात्रों में आफिसर 
के सम,न गुणों का विकास कर उन्हें सशस्त्र सेनाओं में कमीशन दिलवा सर्के | एन० 
स्री० सी० के कैडेट ओर कमीशन प्राप्त श्रफसरों के लिए सक्तिय सैनिक सेवा करने की 
कोई वाध्यता नहीं है । 

ले० जनरल के पद का अधिकारी इसका प्रमुख होता है जो कि देश में एन० 
सो० सी० के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है । पूरे देश को राज्य स्तर पर 6 
लिदेशालयों में विभवतत किया गया है, जिउके अन्तर्गत सभी राज्य तथा केन्द्र शाप्तित 

प्रदेश आते हैँ । ब्रिगेडियर या उउके समकक्ष अधिकारी निदेशालय का प्रमुख होता है । 
एन० सी० सो० में तोन डिवीजन हैं: महाविद्यालय के छात्रों के लिए सीनियर 
डिवीजन, स्कूल के छात्नों के लिए जूनियर डिवीजन तथा महाविद्यालय शौर सकल की 
रा के लिए गर्ल्स डिवीजन (सीनियर और जूनियर डिविजनें क्रमशः महाविद्यालय 
हे का 2432 ( इा समय 080 डिवीजन में कैडेटों की प्रामाणिक संख्या 
ना में 3 33,800; नौसेना में 2, 600; वायु सेना में ,600 तथा 


लड़कियों के डिवीजन में 62,000) है । जूनियर डिवीजन में कैडेटों की प्रामाणिक 
सब्पा 7 लाख (घल सेना में 5, 3 


बे ४900, नौसेना में 49,00, वायूसेना में 52,000 
और लड़कियों के डिवीजन में 67,000 है दा । 


हि है सेचा्रों की तरह प्रशिक्षण दिया जाता है । साथ ही उनके 
में पर्वतारोहण झोर ट्रेकिय (पैदल चलना) भ्रभियान, साइकिल झमभियान; 


भूतपूर्ष सेनिरों के 
फल्पाण संबंधी 
योजनाएं 
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नौकायन, प्रैराशूट से छत्मांग लगाने का प्रशिक्षण, ग्लाइडिग, शक्तिल्वालित 
विमान से उड़ान भरने, पैदा सेलिग आदि साहसिक कार्यों पर विशेष जोर दिया 
जाता है। पिछते कुछ वर्षोंत्ते कमाडा के साथ एक कार्यक्रम चन्नाया जा रहा है 
जिसके अन्तगगंत दोनों देशों के युवा एक-दूसरे देश में जाते हैं । एन० सी० सीं० 
कंडेटों को सिंगापुर और ब्रिटेन के कंम्पों में तथा वंगजदेय में विजय दिवस पर 
जाने का झवसर भिलता है। प्रशिक्षपार्यी के रूप में ही उन्हें भारतीय नौसैतिछझ 
जहाजों में विदेश भी भेजा जाता है । विभिन्न राज्यों के लोगों को एकन्दूसरे के 
नजदीक लाने के उद्देश्य से 983 में एक नया "राष्ट्रीय अ्रखेंडता' कार्यक्रम शुरू किया 
गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों के युवा कैंडेंटों (लड़के तथा 
लड़कियो) को एकनदूसरे के निकट लाकर उनमें पारस्परिक सदुभाव पैदा 
करना है। इस कार्यक्रम के झनुसार कडेट दुसरे राज्यों के कंडेटों के घरों में रहेंगे 
झौर विकास परियोजनाझों पर मिलजुल कर काम करेंगे। 

एन० सी० सी० के कैडेट सामाजिक सेवा के कार्यों में भी भाग लेते है । इनके ग्रन्तंगत 
रक्तदान, वृक्षारोपण, गंदी बस्तियों की सफाई, कुप्ट निवारण अभियान और श्रौड़ शिक्षा 
आदि हैँ । प्राकृतिक आपदाओं के समय कैडेट स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करते हैं। 


पुर्वास्त॒ महानिदेशालय (डायरेक्टोरेट जनरल श्रॉफ रीसेटलमेट) सरकारी ओर गैर- 
सरकारी सेवाओ्रों, व्यावसायिक ग्रीर तकनीकी को, भूमि कालोनियों तथा परिवहते 
सेवाम्रों में भूतपूर्व सैनिकों को मोकरी दिलाने का काम करता है | सरकार ने 
सभी मंत्रालयों और विभागों में 'ग! वर्ग के पदों भें 0 प्रतिशत भोर घर वर्ग के 
पदों में 20 प्रतिशत्त पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कर दिए हैं । केद्धीय 
सरकार के उपक्रमो तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों में इनके लिए इन वर्गों मे 
झारक्षण क्रमशः 47 झौर 243 प्रतिशत है। इसके झतिरिक्त केन्द्रीय 
अध्ध-सैनिक बलो में असिस्टेंट कमाईेट के 0 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिको के लिए 
आरक्षित कर दिए गए हैं । अधिकाश राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 2 
से लेकर 20 प्रतिशत तक पद आरक्षित कर दिए है । भूतपूर्व सैनिकों को झारक्षित 
रिफ्तियों में नियुक्ति के लिए अधिकतम झ्रायु सीमा तया शैक्षिक अहता्रों में छूट 
दी गई है। राजस्थान प्रौर उत्तर प्रदेश में पादिस्थितिक कार्य बढ में भूतपूर्व सैनिकों 
को रोजगार दियः गया है । 

डिफेंस सिक्यूरिंटी कोर में भी भूतपूर्व सैनिको को नियुक्षित के भ्रच्छे प्रवस॒र 
उपसब्ध हैँ । डिफेंस सिम़्यूरिटो कोर के कारमिकों को सेवा शर्तों में 
पर्याष्व सुधार होने पर तथा पुनर्वास सहानिदेशालय द्वारा चलाए गए विशेष भर्दी 
अभियान के परिणामस्वरूप बहुत बडी सख्या में भूतपूर्व सैनिक इस कोर में नियुक्त 
किए गए हूँ । 

इस ग्राशय के सरफारी झादेश भी जारी किए गए है कि भूतपूर्व सैनिकों 
की पुनरतियूक्ति पर कमीझद रैक के नीचे के सैनिकों के मामले में उनको पुरी 
सैनिक पेंशन को छूट दी जाएगी । अफसरों के मामले में छूट की सीमा 250 रु० 
से बढ़ाकर 500 ४० प्रतिमास कर दी गई है ।अधिकतर राज्य सरकारों ने भी इन 
आदेशों को लागू किया है । 


प2 


भारत 3986 


बहुत से स्वनियोजित उद्यमों में भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास को भोत्ता हि 
करने के लिए झनेक योजनाएं विभिन्न चरणों में क्रियान्तित की जा रही हैं । 
इनमें कुछ राज्य सरकारों द्वारा विकसित ओद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्डों का आरक्षण, 
लोक वाहनों के लिए राज्यों को दिए गए राष्ट्रीय परमिटों में से 0 प्रतिशत का 


-आरक्षण, कोयले की ढुलाई के लिए भूतपूर्व सैनिकों की परिवहत कृम्पत्तियाँ बचाना, 


भूतपर्व सैनिकों द्वारा बनायी ययी रक्षा मंत्रालय को सप्लाई की जाने वाली सभी 
वस्तुओं पर 0 प्रतिशत राज सहायता की अदायगी की योजनाएं शामिल हैं ;॥ 
पुनर्वास महानिदेशालय नई मोटर गाड़ियों, ट्रैक्टरों, तिपहिए स्कूटरों, सेवा की फालतू 
मोटरगाड़ियों और मरम्मत योग्य डुप्लिकेट्रों और टाइपराइटरों की खरीद में भी 
भूतपुर्वे सैनिकों की सहायता करता है । भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्वनियोजित 
योजनाओं के लिए बैंक से लिए गए कुछ सीमा तक के ऋण के ब्याज में थी रियायतें 
दी गई हैं। लगभग 295 भूतपूर्व सैनिक परिवारों को, जिनको खेती का अनुभव हैं, 
श्ेट निकोबार दीप समूह में वसाया ग्रया है 


पंद्रह प्रतिशत खाद की दुकानें तथा साढ़े सात प्रतिशत रसोई-गैस/पट्रोल पंप 
मिट॒टी के तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थों की एजेंसियां सैनिकों के लिए आरक्षित 
रखी गई हैं। सेवामुक्त सैनिकों को मदर डेयरी या दिल्‍लीदुः्ध योजना के वृथ तथा 
सब्जियों और फलों की दुकानें दिलवाने में डी० जी० आर० मदद करते हैं। राजस्थान 


में इंदिरा गांधी नहर के दूसरे चरण में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को पचास हजार 
वीघा जमीत दिलवाई गयी । 


भारे 987 में नौकरी के दौरान प्रशिक्षण” की एक योजना आरम्भ की गई । 
इसके तहत चुने हुए लोगों को, जिनका सेवा काल व8 महीने रह गया है, और 
आठवीं वक पढ़े हैं तथा गैर तकनीकी विभाग में काम करते हैं, सावंजनिक प्रतिष्ठानों में 
प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें फीटर, टर्वर, मशीनिष्ट, वेल्डर, मैकैनिक, (एम ब्ही) 
लाइन मैन, मोल्डर, प्लंवर, जिल्दसाज तथा वढ़ईगीरी का प्रशिक्षण शामिल है। 


'प्री-कम-पोस्ट रिलीज प्रशिक्षण योजना” के तहत भ्ौद्योगिक प्रशिक्षण संरू- 
थान (आई० टी० आई० ) के एक हजार स्थान सेवानिवृत सैनिकों के लिए उपलब्ध 
कराए जाते हूँ । देश भर के सौ श्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 53 विषयों में 
एक और दो साल के पाठ्यक्रमों ह्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है : 


983 के आरंभ में पैक्‍्ससेम (भूतपूर्व सैनिकों की स्वरोजगार के लिए 
तैयारी) भामक एक नयी योजना परविचार किया गया । प्रयोग के तौर पर इसे पंजाब 
(पटियाला ), हरियाणा (नारनौल), राजस्थान (झुनझुन्‌) हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा), 
उत्तर प्रदेश (वस्ती), और तमिलनाडू (उत्तरी आरकोटा) के एक जिले में शुरू 
किया गया । इस योजना में भूतपूर्व सैनिकों को जरूरी प्रशिक्षण|सलाह और वित्तीय 
सहायता दी जाती है जिससे कि वे प्रामीण इलाकों में स्वरोजगार आरम्भ कर सकें। 
पिछले तीन वर्षों में इन छ: जिलों में लगभग 5873 झततपर्व सैनिकों को विभिन्‍न 
व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया । इनमें से 535 सैनिकों ने स्वयं का व्यवसाय शर्ू 
कर दिया और 43 लोगों से विभिन्‍न प्रतिष्ठानों में पुन: वोकरी प्राप्त की | इस 
योजना पर आया खर्चे रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया गया । केद्ध द्वारा प्रायोजित 


रा प्र 


थोजना के रूप में इस योजना को आठ शभ्रन्य जिलों में भी लागू किया गया। गांवों में 
'रहने वाले भूतपुर्व सैनिकों में इस योजना की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण ऐसा 
किया गया ।अझव इस योजना पर होने वाले यर्च को केन्द्र तथा राज्य सरकारें भ्राधा- 
आ्राधा बांद लेंगी । 

स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने के लिए अनेक विपयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण 

का भी श्रायोजन किया जाता है । अनेक सरकारी , अर्ध सरकारी तथा निजी संस्थाग्रों 
में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम झायोजित होते है । वर्तमान में गैर तकनीक लोगों को तकनीकी 
अशिक्षण दिये जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है । इसमें दूरदर्शन-तकनीक, कंप- 
यूटर-पाद्यक्रम, वातानुकूलन तथा प्रशोतन (रेफ्रीजरेशन) संबंधी प्रशिक्षण, अंक 
संबंधी इलेक्ट्रानिक्स , रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा स्कूटर मरम्मत झादि विषयों पर भ्रधिक 
अयान दिया गया है | श्रधिकाश प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी तथा श्रर्ध सरकारी 
संस्थाप्रों में श्रायोजित किये जाते हैं । 

सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले रक्षा अधिकारियों के लिए कम पभ्रवधि 

के (चार से छः सप्ताह के) अनेक विपयों में व्यावसायिक पराद्यक्रम आयोजित किये 
जाते है ताकि वे अपने भविष्य के लिए योजना बना सकें । 

एक उच्च स्तरीय समिति की प्रिफारिश के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद काम 

मिलने की संभावनाओं मे वृद्धि के लिए निम्न विपयों में श्रोपचारिक शिक्षा की 
भी व्यवस्था की गई है: 

(क) पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला तया मदुराई कामराज विश्वविद्यालय, 
मदुराई से व्यावक्षायिक-प्रशासन में तीन वर्ष का स्नातकीत्तर पत्नाचार 
पाठ्यक्रम ; 

(ख) शप्ट्रीय कामिक प्रवन्ध संस्थान, पटना से कामिक प्रवत्ध में दो वर्ष 
का पत्नाचार द्वारा स्नातकोत्तर डिप्लोमा ; 

(ग) भारतीय व्यावसायिक प्रवंध संस्थान, पटना द्वारा प्रबन्ध विषय में 
पत्नाचार द्वारा दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा ; 

(घ) भारतीय प्रशिक्षण और विकास सोसायटी नई दिल्‍ली का भ्रशिक्षण 
भौर विकास में डेढ वर्ष का पत्नाचार भौर इटनेशिप डिप्लोमा, तथा 

(ड) वाजार प्रवन्ध सस्थान, नयी दिल्ली द्वारा व्यवसाय प्रवन्ध में पत्राचार 
द्वारा एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा । 

पुनर्वास महानिदेशालय, नयी दिल्ली का केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, स्थानीय प्रशासन 

के साथ मिलकर भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों की मदद करने वाली एक 
महत्वपूर्ण संस्था है । केन्द्रीय बोर्ड विभिन्‍न राज्यों के राज्य सैनिक वो्डों में समन्वय 
स्थापित करती है जबकि राज्य बोड्ड श्रपने जिलो के जिला सैनिक बोडों के कार्यों में 
एकसूत्रता लाते हैं । इस संस्था के पास अनेक कल्याण कोष होते हैं, जिनका उपयोग 
भूतपूर्व तथा विकलांग सैनिकों के कल्याण तथा पुर्ववास में किया जाता है ! इसके 
अतिरिक्त भूतपूर्व तथा युद्ध में दुर्घटनाग्रस्त सैनिकों के ग्ाश्चितों के लिए श्र 
सुविधाएँ, कानूनी और चिकित्सा सहायता तथा विश्येप पेंशन की व्यवस्था भी की गयी 
है । युद्ध में भरे हुए तथा सैन्य-सेवाओं के कारण झाखों की रोशनी खो डे १० 

थू्दें सैनिकों को विशेष पेंशन दी जाती है । 


प्र. 


एुद्ध पीड़ितों 
छा पुनर्वास 


छापनी धो 


भारत १986 


दिसम्बर 7977 में भारत-पाक युद्ध के बाद केद्ध तथा राज्य सरकारों 
ने युद्ध में मृत सैनिकों के परिवारों, विशेषकर विधवाशों को तथा भपंग सेनिकों 
झौर उनके ध्राभ्िितों को लाभ व सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत सी 
भोजनाएं तैयार कीं। विभिन्न योजवाझों पर कार्यवाही को समन्विद ही करने के 
लिए रक्षा मंत्रालय में एक विशेष संगठन बनाया गया । महल्वपूण केन्द्रीय 
मोजनाओों में एकयोजना युद्ध में मारे गये श्रोपकारियों, जवानों को विघवाशों 
भौर उनके परिवारों को तथा अपंग सैनिकों को उदार पेंशन छी रियायतें देने की 
है । फरवरी, 972 में लागू हुई इस योजना का लाभ 937 में जस्सू 
तथा कश्मीर पर पाकिस्ताती आक्रमण से लेकर सभी सैनिक कार्यवाहियों से 
प्रभावित पैसिकों को दिया गया है। इसके अलावा केद्धीय सरकार रक्षा सेनापों 
भौर प्रधसैनिक बलों के सभी मृत तथा स्थायी रूप से भ्रपंग हुए व्यक्तियों 
के ध्ाश्चितों को स्वातक स्तर तक की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है। केल्वीय 
सरकार उन प्ााप्तितों की शिक्षा का भी पूरा खर्च उठाती है जो स्वातकोत्तर 
पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले चुके हैं। , . 

झन्य योजनादमों के पअ्न्तगंत केदीय सरकार और सार्वजविक 
क्षेत्र के उपक्रमों में मौकरी देने में ऐसे व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है । 
प्रपंग सैतिकों को झायु, शैक्षिक झहँतामोों घग्रोर स्वास्थ्य संबंधी भपेक्षाओं में 
छूठ दिये जाने के प्लावा प्राधथमिकता-) दी जाती है। 

सेवाकाल के दौरान युद्ध में मारे गये या गंभीर रूप से अपंग हुए 
यथा लगभग 50 प्रतिशत तक शारीरिफ रूप से अपंग सैसिकों के दो ग्राभितों 
को केद्रीय सरकार शझौर उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ग गा 
और वर्ग 'घ के पदों में नियुवित के लिए प्रायथमिकता-2 दी जाती है; 
बश्तें वे सैनिक सेवा के कारण प्रपंग हुए हों। राज्य जिला सैनिक बोडों को यह 
झधिकार दिए गए हूँ कि थे भूतपूर्व सैनिकों के लिए शारक्षित पदों में नियुक्ति हेतू 
भूतपूर्व सैनिकों तथा अपंग सैनिकों के नाम भेज सकें। साथ ही रोजगार कार्या- 
लय झतारक्षित पदों पर भी नियुक्ति के सासले में उतकी सहायता करते रहते हैं। 


राज्यों फी योजनाओं के झन्त्गंत नकद झनुदान, खेती के लिए भूमि 
का प्रनुग्नह झावंटन तथा रियायती दरों पर आवासीय भूखष्ड देने की व्यवस्था है। 


सशस्पत सेनाझों के सैनिकों के स्वास्थ्य, कल्याण झोर उनकी सुरक्षा ' 


के लिए केन्दोनमेंट - ऐक्ट, . 924 के सधीन छावतियां बनायी गयीं । इस 
संधिनियम में छावनी में रहने वाले प्रसैनिक लोगों के नागरिक प्रशासन के लिए 
प्रावधान किया गया है और उसमें छावनी के प्रशासन में प्रसैतिक सागरिकों 
के प्रतिनिधित्त को भी व्यवस्था है। प्रत्येक छावनी में एक बोडें को गठन 
किया जाता है जिसमें चुने हुए, मनोनीत झौर पदेन सदस्य होते हैं जो उस 
कृरमांड के जी० ओर सी०-इनन्सी० के प्रशासनिक झौर वित्तीय नियंत्रण में 
कार्य करते हैं। छावनो बोएं 


ि 


हर के निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल पांच वर्ष होता 
ऐैं। दिसम्बर 995 में 48 छावनी घोडों छा चुदाव हुआ। 


रक्षा ६] 

असैनिक नागरिकों की संख्या के आधार पर छावनियों की श्रेणी को 7, 2 
ओर 3 में वर्गीकृत किया गया है। 62 छावबियों में से 30 श्रेगी-त, 9 
श्रेणी-2 और 3 श्रेणी-3 की छावनियां हैं। सरकार की पूर्द अनुमति 
से छावनी बोर्डों को भ्रपने क्षेत्र में ऐसे कर लगाने का अधिकार है जो निकट- 
बर्ती नगरपालिका द्वारा लगाये गये हीं। लेकिन इस तय्ह से जो राजस्व वसूल 
होता है वह श्रधिकतर इतना नहीं होता जिससे बोर्ड भ्रपना बज पूरा कर 
सके इसलिए केन्द्रीय सरकार श्रनुदान द्वारा उनकी सहायता करती है। 
इसके अतिरिक्त सरकारी इमारतों के रख-रखाव के लिए सरकार नें वर्ष 984- 
85 से सेवा शुल्क देवा शुरू कर दिया है श्रोर यह सुनिशिचित किया जा रहा हैं 
कि यह राधि विडास कार्यों पर खर्च हो । 

क्ेन्टोनमेंट ऐंक्ट 7924 का 2983 में संशोधव किया गभा। पभन्य बाठों के 
साय-साथ संशोधित भधिनियम द्वारा सरकार को बोर्ड के प्रशासत से संबंधित 
मामलों में छावनी बोर्ड के किसी भी निर्णय भयवा जी० भो० सी०-इनन्सी ० 
के भादेश पर पुतविचार करने को शक्ति दो गयो है । साथ ही बोर्ड को वित्तीय स्थिठि 
को सुधारने के उद्देश्य से सरकार नये कर लगाने भयवा वर्तमान करों झी दर्रे 
घढ़ाने के लिए भी निर्देश दे सकती है। 


शिक्षा, प्रगति तथा विकास की प्रारंभिक शर्ते है । देश की विकास प्रक्रिया 
का श्रभिन्न हिस्सा होने के कारण, आयोजन की प्राथमिकताशं में शिक्षा को 
उच्च प्राथमिकता दी गई है ! स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के चार दशकों में समन्वित 
प्रयासों के परिणामस्वरूप साक्षरों की कुल संख्या में चार गुना वृद्धि हुईं है । 
प्राथमिक पाठशालाडं में बच्चों की संख्या में चार गुना से श्रधिक वृद्धि होने से ऐसे 
स्कूलों की संख्या भी दुगूने से ज्यादा हो गई है । विश्वविद्यालयों की संख्या 
में पांच गुना वृद्धि हुई है । शैक्षिक सुविधाओं में संख्यात्मक रूप में वृद्धि होने क्के 
साथ-साथ श्रव गुणात्मक सुधार लाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 

सन्‌ 976 से पूर्व शिक्षा का प्रा दायित्व राज्यों पर था, तथा केद्ध का काये 
केवल तकनीकी भौर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय करता तथा स्वर-निर्धारण 
करना था । 976 में संविधान में संशोधन्‌-के ज़रिये शिज्ञा, का दायित्व केन्द्र भौर 
राज्य सरकारों परसंयुक्‍त्त रूपसे आगया। ..... 

सातवीं योजना में शैक्षिक गतिविधियों के स्तर तथा श्रेष्ठता के उन्तयन; 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों की चुनौती का सामना करने के लिए 
शैक्षिक तंत्र को गतिशील बनाने, विभिन्‍न स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा के श्रधिक 
प्रवसर जुटाने तथा देश में उपलब्ध मानवीय संसाधनों की क्षमता के विकास को ध्यात 
में रखते हुए शैक्षिक तंत्र के पुनर्गठत पर विशेष बल दिया जाएगा । शिक्षा 
के नये प्राह्प का उद्देश्य 27वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के 
साथ-साथ ऐसे राष्ट्रीय शैक्षिक तंत्र को मजबूत श्राधार प्रदान करवा हैं जिसकी 
जड़ें वैज्ञानिक मानवतावाद, घधममनिरपेक्षता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के प्रति 
गौरव तथा श्रावश्यक जीवन-मूल्यों की स्थापना में होंगी । 

सबके लिए प्राथमिक शिक्षा तथा 5-35 वर्ष के श्रायु-वर्गे में निरक्षरता 
की समाप्ति के लक्ष्य फो 990 तक प्राप्त करने के लिए क्ृतसंकल्प होकर 
प्रयास किये जायेंगे। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली श्रनेक 
बाधाओं को पार करने के लिए अ्पनाई जाने वाली मुख्य रणनीति में ब्लाक 
तथा स्कूल स्तर की विस्तुत योजनाओं श्लौर स्थानीय वातावरण तथा विकास 
गतिविधियों को प्रभावी रूप से जोड़ने का प्रावधान है। प्राथमिक विद्यालयों में 
मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए “आपरेशन व्लफ बोर्ड” कार्यक्रम क्रियान्वित 
किया जायेगा । शिक्षा की प्रासंगिकता तथा इसके स्तर को ऊपर उठाना सातवीं योजना 
का एक महत्वपूर्ण केन्द्र-वदु होगा । विशेषत: हर स्तर पर गणित तथा विज्ञान-शिक्षण के 
स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास होंगे। श्रनौषचारिक शिक्षा तथा खुली शिक्षा: 
पद्धतियों को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। श्रनुसुचित जातियों झौर 
जनजातियों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा को विशेष रूप से प्रागे बढ़ाया जाएगा । 
स्वी-शिक्षा, जो विशेष महत्व का क्षेत्र है, को भी इसी प्रकार श्रागे घढ़ाया जाएगा। 
व्यावसायिक शिक्षा को श्रधिक श्राकर्षक तथा सम्मानित बनाने के लिए 
श्रावश्यक सुधार किये जाएंगे। जहां बहुत प्रावश्यक न हो, वहां डिग्रियों को काम 


शक्षिश थोजना 


सफ़रता 
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की एक अ्रावश्यक शैक्षिक योग्यता या पूर्वेन्शर्द मानने पर जोर नहीं दिया 
जाएगा । 


नीति-निर्माण के अलावा शिक्षा विभाग शैक्षिक गोजना भी बनाता हैः 
जिसका दायित्व राज्य सरकारों पर भी है। पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं 
“में शिक्षा को विकास प्रक्रिया से सम्दद ८ करके समाज सेवा के रूप में ही लिया 
“जाता रहा। किसतु छठी पंचवर्षीय योजना से मानव संसाधनों के विकास के 
“जरिये देश के सामाजिक और आधिक विकास में इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण, 
माना गया है। सरकार ने प्रारम्मिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने भौर 5-35 
बर्ष के पश्रायुवर्ग में प्रीढ़ निरक्षरता का उन्मूलन करने के कार्यक्रम को प्राप- 
“्रिकता दी है । इस दोनों कार्यक्रमों को 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा 
“कया है। समाज के फमजोर वर्गों में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। 
इनमें लड़किया तया भ्रनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग धामिल 
हैँ। राष्ट्रीय शिक्ष योजना (986) में 990 तक सबके लिए प्राथमिक शिक्षा तथा 
वयस्क साक्षरता का प्रावधान रखा गया है | तकनीकी भौर उच्च शिक्षा में गुणात्मक 
सुधार करने, साध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का रूप देने, प्रादेशिक भाषापों 
का विकास करने ठया योजनागत कार्यक्रमों भादि पर निगयानी रखने मोर उनके 
मूल्यांकन फी व्यवस्था को मजबूत बनाने के कार्यो पर जोर दिया जा रहा हैं। 
शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य भौर सामाजिक कल्याण के बीच गतिशील झौर लाभकारी 
पंपको स्थापित किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। 
पोजना भ्रायोग ने छठी योजना में शिक्षा के लिए 2,524 फरोड़ रुपये की 
मंजूरी दी थी, जबकि पूर्वानुमानित व्यय 2,945 करोड़ छापे है । यह छठी 
योजना के शिक्षा पर कुल परिव्यय का 6.7 प्रतिशत है और छठी योजना के 
शिक्षा सवंधी परिव्यय पर लगभग व7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है ॥ 
सातवीं योजना में योजना आयोग ने शिक्षा के लिए 6,383 फरोड़ रुपये 
की स्वीकृति दी है। वर्ष 985-86 में केन्द्र श्रौर राज्यों का शिक्षा पर भनु- 
मानित व्यय 998.85 करोड़ रुपये है। वर्ष 298&87 में शिक्षानपरिव्यम 
88 , 26 करोड़ रुपये रखा गया है। 
3985-85 के लिए उपलब्ध बजट भ्रनुमानों में से छिक्ा पर कुछ बम्रठ 
व्यय 8725 ' 69 करोड स्पये भाता है जो केन्द्र व राज्य सरकारों के कुछ बजट प्रनृमान 


का 9.4 प्रतिझत है । शिक्षा सम्बन्धी उपलब्धियों और लक्ष्यों को सारणी 5. 
में विस्तार से दिखाया गया है) 


साक्षरता की राष्ट्रीय श्रोसत दर जो 7957 में 6. 67 प्रतिशत घी, 987 
की जनगणना के अनुप्तार बढ़कर 38. 23 प्रतिशत हो गयी है। 8 रोज्य दया 
केन्द्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। 97] की जनगणना के अ्रनसार 
केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 6].56 प्रतिशत को सर्वोच्च साक्षरता दर थी तया 
मम में सबसे कम 4,29 प्रतिशत ची। 98] में, केरल से ग्रपवी 
स्थिति में सुधार किया तया 70, 42 प्रतिशत साक्षत्ता दर प्राप्त कर 
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सर्वाधिक साक्षर प्रदेश बच गया, जवकि 20.79 प्रतिशत की न्यूवतम 
साक्षरता-दर श्ररुणाचल प्रदेश में वनी रही। 75-35 वर्ष के श्रायु-बर्ग में 
साक्षता की स्थिति 95! में 254.7 लाख से बढ़कर 4984 में 3,07 
लाख हो गयी। साक्षरों की कुल संख्या 95] में 60.9 लाख से बढ़- 
कर 984 में 2,475.5 लाख हो गयी (इसमें श्रसम में साक्षर जतसंख्या में 
भ्रनुमानित चुद्धि सम्मिलित है) । इस प्रकार तीस वर्ष में साक्षरता में 
चौगुनी वृद्धि हुई है । इसी प्रक।र निरक्षरों की कुल्त संख्या 957 के 3,009 
लाख से बढ़कर 4987 में 4,376.3 लाख हो गयी (इसमें अ्रसम के 
निरक्षरों की भ्रनुमानित संख्या, सम्मिलित है) । इन निरक्षरों में 3,695. 2 
लाख श्र्थात 84, 44 प्रतिशत गांवों में रहते हैं। पुरुषों की साक्षरता दर 46. 89 
प्रतिशत है जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 24.82 प्रतिशत है । देश के 
कुल 42 जिलों में (98] जनगणना) 243 में साक्षरता का स्तर 
राष्ट्रीय औसत से कम है, और इसनमें वें 93 जिले भी शामिल हैं जहां महिलाओं 
की साक्षरता की दर 20 प्रतिशत से कम है। 


986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह संकल्प किया गया हैं कि सनू 4990 
तक ग्यारह धर्य तक की आयु के सभी बच्चे पांच धर्ष की स्कूली शिक्षा 
या अतोपचारिक रूप से इसी' स्तर की शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे । इसी 
प्रकार 995 तक 4 वर्ष तक की उम्र के सन्नी बच्चों को अनिवार्य 
शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी ॥- छठी योजना में बच्चों का शिक्षा के लिए 
नाम दर्ज कराने का लक्ष्य तथा उपलब्धियां सारणी 5.2 में दी गई हैं । 

74 धर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को अ्रनिधार्य रूप से निःशुल्क प्रारंभिक 
शिक्षा प्रदान करने के संवेधानिक निर्देश को पुरा करने के कार्यक्रम को सर्वोच्च 
प्राथमिकता दी गई है । ह 

देश में अ्रधिकांश राज्योंकिन्द्र शासित प्रदेशों के सभी सरकारी[स्थानीय 
निकायों हारा चलाये जाने वाले तथा सरकारी अनुदान पानेवाले स्कूलों में कक्षा 
3 से 8 तक शिक्षा निःशुल्क है । 


9 
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माध्यमिक शिक्षा 





शिक्षा 8 
सारणी 5.2 


छठी योजवा के दौरान नामांकन लक्ष्य तपा 

















उपलब्धियां 
(ता्दों में) 
श्रायु वर्ग छ्ठी 7984-85 7985-8 6 7985-86 
मोजना (उपलब्धियां) लक्ष्य (उपलब्धियां) 
तद्य 
#--77 
(कक्षा 7-- ) 
लड़के 485 55 528 528 
लड़कियां 342 339 366 363 
23 2 आज ० 5 
कुल 827 854 894 897 
(95. 2) (96.5). (707.7) 
3--4 क्-पज++-+-+........._न_+++ 
(का ४--शात्र]) 
लड़के 66 73 788 87 
लड़कियां 92 94 702 93 
कुल 258 267 290 280 
(50. 3) (55.2) (52.2) 





(कोप्ठकों में दिए गए प्रांकड़े सम्बन्धित प्रायु वर्ग की जनत्ंडया की प्रतिशतवा 
के रूप में नामांकन दशाते है)। 


१3 राज्यों 7 केद्ध शासित प्रदेशों में 0वी कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था है। ये राज्यकिद्व शाप्तित प्रदेश हैं: आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, 
गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, नागालैंड, सिक्किम, 
तमिलनाड, त्रिपुरा, पश्चिम बगाल, श्ररुणाचल प्रदेश, अदमान भर निकोबार 
द्वीम समूह, दादरा श्रौर नागर हवेली, गोवा, दमन श्रौर दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम 
और पॉडिचेरि। इसके अतिरिक्त मणिपुर, उड़ीसा ओर उत्तरप्रदेश में 0वीं कक्षा 
तक शिक्षा लड़कियों के लिए निःशुल्क है। अनुसूचित जातियों ओर जनजातियों 
बच्चीं के लिए सभी राज्यों तथा केद्ध शासित प्रदेशों में दसवी कक्षा तक 
शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। 

उच्चतर माध्यमिक स्तर (7वी, 2वी कक्षा) तक निःशुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था द्िम्मलिदित राष्यो(वेखद्ध शासित श्रदेशों में है: गुजरात, जम्मू भोर 
के समीर, सागालैड, तम्लिमाड्‌, दिएुश, पश्च्मि बंगाल, हिमाचल प्रदेश, सिविकम 
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घ0+2+ 3 
पदति 


विश्वविद्यालय 
तपा उर्घतर 
फ्त्ि 


विश्वविद्यालय 
अनुदान आायोग 


राष्ट्रीय प्रोध्यापको 


शिक्षा श्ड 


(राज्य) तथा अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और सिकरोबार द्वीप समृह, दादरा और 
सागर हवेली और पाडिचेरि केन्द्र शासित प्रदेश। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश 
तथा मणिपुर में माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क है। 


इस पद्धति को श्रपताने की सिफ्रारिय सबसे पहले कतझता विश्वविद्यालय ग्रामोग 
(797-9) ने की थी । इस प्रस्ताव का समर्यंत्र बेल्द्रीव शिक्षा सवाहकार 
बोर में भी किया । समान पद़ति के श्रदावा इसमे शिक्षा को यप्द्रीय प्रावरपकताओं 
के प्रमुख्प ढातने का प्रस्ताव था। इस पद्धति के अन्तर्ंत इन्टरमीडियेट स्तर को 
विश्वविद्यालय से हठाकर स्कूल में ज्या गया हैं, जहां इसे वास्तव भें होता 
चाहिये । इस पद्धति से उच्चतर माध्यमिक स्तर को व्यावसायिक रुप देते का 
कार्य अधिक आसान और कारगर हो गया है | इसमें विश्वविद्यालय में प्रयेश 
लेने की आयु को वाछित स्तर तक बढ़ाया गया हैं। इसके प्रलावा इससे स्कूल 
और विस्वविद्यालय स्वर को शिक्षा के स्तर में यूद्धि होगी। 


इस समय 26 राज्य/किस्द्र शासित प्रदेश शिक्षा की 04-2 पद्धति अपना रहे हैं । 
+3 स्तर, भ्र्वात 404-2 स्तर दे! बाद तीम वर्थ कया डिग्री कोर्स 24 राज्यों 
केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा झपताया जा रहा है । 


देश में उच्च शिक्षा 435 विखविद्यालयों ग्रौर उतसे सम्बद कई कला, विज्ञान, वाधिज्य 
या व्यावसायिक शिक्षा कालेजों के माध्यम से दी जाती है | इसके अतिरिक्त झनेक 
विशिष्ट क्षेत्रों में 7 श्रनुसंघान संस्थान दया अन्य संस्वाएं | जुलाई 986 को 

विश्वविद्यालय अनुदान झोयोग अधितियम, 956 के झ्रयीत विश्वविद्यालय 
के रूप में स्वीकृत हो चुको हैं। संसद द्वार 9 संस्याश्रों को राष्ट्रीय महत्व 
की संस्थाएं घोषित फिया गया है । 


953 में स्थापित विखविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयीन शिक्षा की 
उन्नति तथा समस्वय के लिए आवश्यक कृदम उठाने और विश्वविद्यात्नयों में 
अध्ययन, परीक्षा तया अ्रतुसंघान का स्तर विर्धारित करने और उसको कायम 
रखने का कार्य करता है। इसे विश्वविद्यालयों की प्राथिक प्रावश्यफताओं की 
जाचन्यड्रताल करने ओर, उन्हें समुचित भ्रनुदान देने का मो प्रधिकार है। आयोग 
नये विखवियालयों को स्यापना तथा उच्चतद लिक्षा संबंधी प्रन्य विषयों पर 
संस्कार को सलाह भी देता है। 


सरकार मे 949 में राष्ट्रीय प्राध्यापकी प्रारम्भ की । इसके अन्तर्गत 
प्रतिष्ित शिक्षाविदों और विद्वानों को ज्ञान-पिज्ञान के क्षेत्र में उनके 
अमूल्य सहयोग के लिये सम्मानित किया जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्होंने 
अपनी आमु के 65 वर्ष पार कर लिये हैं और जिनका अपने कार्य श्षेद्व में 
प्रसाधारण योगदान रहा है भर जो अनुतत्धान के क्षेत्र में प्रपता ल/भकारो सहयोग 
देने में सक्षम हैँ, राष्ट्रीय अनुसन्धान प्राध्यापक के पद के लिये विचारणोय 
होते हैँ। इध पद पर नियुक्ति आरम्म में 5 वर्ष के लिये की जाती है जिसकी 
अवधि झगले 5 वर्षों के लिये बढ़ाई जा सकती है। 


दिशेप लनुसंधान 
संत्यात 


भसारत 3986 


इस योजना के प्रारम्भ से अब तक नियुक्त हुए राष्ट्रीय प्राध्यापर्को 
की सूची इस प्रकार है (विपय तया नियुक्ति के वर्ष कोण्ठक में दिये जा रहे हैं) : 
डा० चन्धशेखर वेंकटरामन (888-7970) (भौतिकी-949) ; डा० सत्येन्द्र नाय 
बोस (7894-974) (भौतिकी-3958); डा० राधा विनोद पाल (886- 
7967), (व्यायश्ञास्त्र-7959); डा० पांडुरंग वामन काने (880-977) 
(भारतविद्या-7959); डा० शिशिर कुमार मित्रा (4890-963) 
(भोतिकी-962); डा० दाराशों नोशेरवां वाडिया (4883-969) 
(भूविज्ञान-7962); डा० वसनन्‍्त रणजीत खानोलकर (4895-978) 
(श्ौपघि-विज्ञान 963); डा० सुतीति कुमार चटर्जी (4890-977) 
(मानविकी-965); डा० शियाली रामामृता रंगनाथन (892-972) 
(पुस्तकालय विज्ञान-965) ; डा० सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली (जन्म-896) 
(पक्षी विज्ञाच-7982); डा० तेल्लीयावरम महादेवव पोन्नमवलम महादेवन 
(जन्म-977) (दर्शनशास्त्-982); डा० विजयेच्ध कस्तूरीरंगा वर्धेराजा राव 
(जन्म-908) (अर्थशास्त्र-984) ; डा० दुर्गादास (जन्म-907) (संवैधानिक 
फानून-986) । 


भारतीय इतिहारू अनुसंधान परिषद्‌, नई दिल्‍ली, जो 7972 में स्थापित की गई 
थी, इतिहास संबंधी अनुसंधान की राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित तथा कार्यान्वित 
करती है । यह इतिहास के वैज्ञानिक ढंग से लेखन को भी प्रोत्सादित करती है । 
यह अनुसंघान परियोजनाएं चलाती है, तथा व्यक्तिगत रूप से चलाई जा रही 
अनुसंधान परियोजनाओं को आथिक सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त 
यह परियद्‌ फैलोशिप देती है तथा प्रकाशन और अनुवाद कार्य की व्यवस्था 
करती है । | 

भारतीय स्तामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिपद्‌, नई दिल्‍ली, एक स्वायत्तशासी 
संगठन है जिसकी स्थापना देश में समाज विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधान 
की प्रोत्साहन देने तथा इसका समत्वय करने के लिए की गईं थी । इसके मुख्य 
कार्य इस प्रकार हैं: सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसंघान की प्रगति की 
समीक्षा करना; इसके सरकारी तथा गैर-सरकारी प्रयोक्ताओं को सलाह देना; 
श्रनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित करना तथा सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंघान 
फार्य करने के लिए व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अनुदान देना । 
रे भारतीय दाशंनिक अनुसंघान संस्थान की स्थापना सरकार ने दर्शनशास्त्र 
के क्षेत्र में होने वाले अनुसंघान की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने के 
लिए की थी। इसके श्रन्य काये हैं: दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में अनुसंघान परियो- 
जनाओं और छार्यक्रमों को प्रायोजित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना, 
अनुसंधान श्रादि के कार्य में लगे विह्यनों दया संस्थाओं को आथिक सहायता 
प्रदान करना । 


भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला 


20058, ला, 7965 में स्थापित हुआ था। 
यह मानविकी, सामाजिक 


विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च-स्तरीय 


तडझनीकी शिक्षा 
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अनुसंधान का केन्द्र है। यहां श्रनेक विद्वान ज्ञान की नई दिशाओं की खोज करते 
है. जिनका उद्देश्य सामगिक महत्व के प्रश्नों पर महत्वपूर्ण संरल्पतात्मक दृष्टिकोण 
विकसित करना और विभिन्न विपयों को बहु श्रायामी बवावा है। श्री कृष्ण 
बुपलसानी की अध्यक्षता में सरकार ढारा गठित एक समिति के सुझावों के श्राघार 
पर संस्थान को पुनर्गठित कर दिया गया है। 


प्रशिक्षित लोगों की पश्रावश्यकता माध्यमिक स्तर पर प्रतेक प्रकार के 
काम-धंधों के लिए होती है, जंसे व्यावद्वार क्षेत्र में जानकारी के प्रयोग के लिए, 
उत्पादन भौर निर्मात्र के लिए, परीक्षण भौर विकास के लिएं। इस उद्देश्य 
से 330 पॉलीटेक्निकों में, जिनयें प्रतिवर्ष 58,000 विद्यार्यी प्रवेश ले सकते 
हैं, डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हूँ। इसमें इंज़ोनियरी तथा टेक्नालॉजी के चहुत से 
पाद्यत्रम हूँ। इसके श्रतिरिकत, डिप्लोमा स्तर के अन्य संस्थान फार्मेसी, भौर 
होटल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के पाठ्यक्रम संचालित करते हैँ । इनके श्रलावा 
44 प्रन्य मान्यताप्राप्त पॉलीवेक्निक पूर्ण: लड़कियों के लिए हैं। ये 
पॉलीटेक्लिक प्रतिवर्ष 5,200 - लड़कियों को प्रवेश दे रहे हैं ॥ जो पॉलीटेक्निक 
श्रमी तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा: परिषद्‌ (प्राल इंडिया काउंसिल 
फार टेवनीकल एजूकरेशन) झारत सरकृगर; द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उन्हें 
ऊपर दिये भये श्रांकड़ो में .शामिल्न तही किया गया है। 

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में व्यड़ी,संख्या में पॉलिटेकिनिक खोले 
गये हैं। थे राज्य के तकनीकी शिक्षा बोर्डों में सम्बद्ध हैँ। बोर्ड पाठ्यक्रमों का 
सामान्य स्तर तथा मानदण्ड निर्धारित करते. हैं, तथा छात्रों एवं पॉलिटेविनकों 
की मूल्यांकन पद्धति के दिए उत्तरदायी हैं। जहां ध्यान में पूर्णालिक प्रशिक्षण 
दिया जाता है वहां इन पाद्यक्रमों को श्रकधि सामान्यतः 3 बएँ है और जहां 
प्रशिक्षण सैंडविच प्रणाली या अंशकालिक श्राधार पर है वहां पाद्यक्रम की 
श्रवधि 3; वर्ष से 4 वर्ष तक, है । , झ्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों 
(इंडस्ट्रियल द्लेनिंग इंस्टीट्यूटूएय) ,में व्यूवसापिया प्रशिक्षण|कारीगर पाठ्यक्रम 
की व्यवस्था है। 5 


इंजीनियरी भोर टेवनालॉजी के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 59 प्रामाणिक 
इजीनियरी कानेजों में इंजीनियरी घोर टेक्नालॉजो के स्वातक डिग्री तक के कोर्स हैं। 
इनकी वापिक प्रवेश-क्षमता लगभग 33,800 है । 

स्नातकोत्तर कोर्म के लिए 05 संस्थान हैं, जिनकी प्रवेश-क्षमता लगभग 6,500 
है। जो लोग पहले ही से काम में लगेहुए है, उनके लिए प्रधिकांश संस्थानों में 
अंशकालिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण लेने की सुविधा है। इंजीनियरी और टेवनाबॉजी मेँ 
पूर्णकालिक स्नातकोत्तर कोर्स की भ्रवधि तीन सेमेस्टर की है | 


इंजोनियरी धौर टेक्नालॉजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के शिक्षण शोर धनुसंघान 
की सुविधाएं बम्बई, कानपुर, खड़मपुर, मद्रास भौर नई दिल्ली में स्थापित पांच 
राष्ट्रीय संस्यानों में हैँ। इंडियन इस्स्टोट्यूट श्रॉफ टेक्नालॉजी के माम के 
ये संस्थान प्रतिवर्ष स्‍्नातकभूर्द के कोर्सों में लगभग ,600 विद्यापिय़ों 
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भोढ़ शिक्षा 


सारत 4986 


. को प्रवेश देते हैं। इसके श्रलावा इनमें तथा भारतीय “विज्ञान संस्थात, बंगसूर 


में प्रतिवर्ष स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 2,000 विद्यार्थियों को भौर ,800 
शोध छात्रों को प्रवेश मिलता है । इंजीनियरी श्रौर टेकवॉलाजी की 
विभिन्न शायाओं में प्रशिक्षण के लिए 76 रीजनल: इंजीनियरिंग कालेज हैं। खान 
झौर घातु विज्ञान, श्रौद्योगिक एंजीनियरी, गढ़ाई भौर ढलाई तथा वास्तु शिल्प 
जैसे विशेष पाठ्यक्रमों के लिए भी प्रनेक केद्ध स्थापित किए गए हैं । इंजीनियरी 
की शिक्षा को व्यावहारिक प्रशिक्षण से सम्बद्ध करने के लिए कई इंजीनियरिंग 
फालेज धौर पॉलीटेक्निक भव उद्योगों के घहयोग से काम को दौरान प्रशिक्षण प्राप्त 
करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए ऐसे पाठ्य- 
क्रमों की श्रवधि 4|--5 वर्ष और डिप्लोमा के लिए 3-4 वर्ष है। पॉलीवेडिनकों के 
लिए श्रध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता, भोपाल, चण्डीगढ़ स्‍ग्ौर मद्रास 
में एक-एक प्रशिक्षण संस्थान है । 


ग्रहमदावाद, कलकत्ता, बंगलूर श्रौर लखनऊ स्थित चार राष्ट्रीय संस्थान श्रपने 
सुव्यवस्थित स्वातकोत्तर कार्यक्रमों द्वारा निजी एवं सरकारी उपक्रमों की प्रधन्धकीय 
जरूरतें पूरी करने में सहायता करते हैं। वर्तमान में इन संस्थानों में 
लगभग 500 विद्यार्थियों के भामांकन की क्षमता है। ये संस्थान शोध, परामर्श 
एवं प्रकाशन के द्वारा प्रबंधन संबंधी समस्यात्रों के समाधान में तथा प्रवन्धन 
विज्ञान संबंधी साहित्य के विकास में श्रपता योगदान देते हैँ। ये फीलीशिप 
कार्यक्रम भी संचालित करते हैं जो पीएचण्डी० के समकक्ष होते हैं। इनके 
प्रतिरिवत, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक एवं स्वैच्छिक संगठनों के लगभग 55 
ऐसे संस्थान हैं जो प्रबंधन के सामान्य एवं क्रियात्मक क्षेत्र में पूर्णकालिक, भ्रेश- 
कालिक एवं पत्नाचार पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। 

ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नॉलाजी के स्थानान्तरण के माध्यम से सामुदायिक/ 
ग्रामीण विकास को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए सारे देश में चुने 
हुए डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में सामुदायिक पॉलीटेफ्तिक की एक योजना है। 
इस समय पूरे देश में 46 डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में यहु योजना चल रही 
है। भव तक जो सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, उनकी सहायता से भारत 
श्रव श्रगले दशक तक की जरूरत के लिए तकनीकी जनशवित जुटाने की स्थिति 
में है। 


शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय नीति-986 में कहा गया है कि भ्रशिक्षा, खास तौर 
से 5-35 के श्रायु वर्ग में, के उन्मूलन के लिए पूरा देश वचनवद्ध हो। 
इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, समूचे राष्ट्र को, शिक्षा प्रक्रिया का उद्देश्य जीवनभर 
शिक्षा, के साथ प्रीढ़ शिक्षा कार्यक्रमों पर श्रमल के लिए, संप्ताधन जुटाने 
का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर लेना होगा। चूँकि विकास कार्यक्रमों में लाभान्वित 
होने वाले लोगों की भागीदारी का निर्णायक महत्व है, राष्ट्रीय घ्येयों के साथ 
जुड़े प्रीढ़ शिक्षा कार्यक्र, जैसे कि गरीबी उन्मूलव, राष्ट्रीय एकीकरण, छोटे 
परिवार के प्रतिमान का पालन, महिलाओों को समानता दिये जाने फो बढ़ावा 


महिला शिक्षा 


शिक्षा श्र 


आदि ग्रायोजित विये जायेंगे। प्रीढ़ भौर झनवरत शिक्षा का एक व्यापक 
घार्वेक्रम लाग किया जायेगा, जिसमें श्रनवरत शिक्षा केन्द्रों कौ स्थापता, जन- 
सचार साधनों और पुस्तरालयों का प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा तथा जरूरत पर 
आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि शामिल हैँ । 

इस रूमय यह कार्यक्रम, 53 ग्रामीण कार्यात्मक साक्षस्ता परियोजनामं, 
500 स्वयंसेवी सस्थाओं, 40 श्रमिक विद्यापीों तथा 98 विश्वविद्यालयों और 
2,900 कालेजी के माध्यम से लागू क्रिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में 
कार्यरत 7 राज्य संसाधन केन्द्रों के साथ रूहमोग से (राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र) 
पढ़ शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा तकनीकी और शैक्षिक समर्थन मुहैया 
जिया जा रहा है। 


६ भई १986 को सरबंगर ने ग्रीप्सणालीन अवकाश कार्यात्मक झाक्षरता 
कार्यक्रम शुरू या, जिसमें विश्ववियालय और कातेजों के 2 लाख एन० एस० एस० 
और व लाप्त गैर एन०एस०एस० छात्र शामित्र हैं) ग्रोढ़ शिक्षा कार्यक्रम को 
निर्देशिप करने वाली बातोंमें राष्ट्रीय भ्ौसत से नोचे साक्षरता वाले जिलों 
को शामिल कररा, महिलाओं और अनुसूचित जातियों और जनजातियों को 
प्राथमिकता, स्वयंसेवी संस्थाह्रों को इसमें शामिज करमा तथा साक्षरता 
के बाद अनुवर्ती कार्यक्रम शामिल है। निरक्षस्ता के उन्मूलन के 
लिए एक टेस्वोलॉजीय मिशन तैयार किया जायेगा जिससे साक्षर होने की प्रक्रिया 
को त्वरित और ग्राप्तान वनामा जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में 
एक कार्रवाईपूर्ण कार्यक्रम तैयार किया ग्रया हैं) 

छठी योजना में 75-35 आरायु वर्ग में 2 करोड़ 380 लाय प्रोड़ रिरक्षरों 
को न्‍ामाकित किया गया है। 985-86 के दोरान 72,64 लाख लोगों को 
साक्षरता के लिए भर्ती किया गया। 986-87 के लिए निर्धारित 83, 60 
जाय के मुकाबले, जून में समाप्त होने वाली तिमाही में हो 73, 30 लाय तय 
का सक्ष्य हासिल कर लिया ग्रया, जिसमें 54, 32 प्रतिशत महिलाएं हैं । 


साम्ाजिक-आद्िक विक्लास की गति को तेज करने में लड़कियों श्रीर महिताओं 
की शिक्षा के महत्व को स्वीवगरने हुए सरकार ने सम्रब-ममय पर शरिशा 
में अनेक वदम उठाये हैँ। रा्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था हैं कि गिशा को 
महिलागों के स्वर में वृ्ियादी परवितक लाने की दाजवीति औे झुप मे शोर 
में लाया जावेगा। राष्ट्रीय छिक्षा प्रगावी (7) महिलागों को शग गदी 
के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपद्वारी भूमिता श्रदा करेगी, (2) ढये हित है ४ 
किये गये पादेयक्म झोर परादययुस्तक्ो के माध्यम से रुये गूयों हे श्र रे 
गोगदात देगी और (3) विशिश्न पाद्यक्रमों के एड हि के हुए मैं स१एपों ह 
अध्ययन को प्रोत्माहित करेगी । # 





_. उद्देश्यों की भुख्य विजेपताड्री और श्रमत में के की पद रे के 
है--() महिलागे को झुमदे झा के विए एड बगयदा हक 
मूमिका को योजदा के त्िए समूची शिक्ला प्रणती को तैपर ३१ ४४5 
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(2) विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में महिलाओं के अध्ययन को 
प्रोत्साहन तथा महिलाओं के विकास को श्रागें बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम 
शुरू करने के लिए शिक्षा संस्थाओ्रों को प्रोत्साहत, (3) व्यावसायिक तकनीकी 
और पेशागत शिक्षा कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुंच का विस्तार शोर 
(4) निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिशील प्रवन्धकीय ढ्चि 
का निर्माण । 


केन्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर, सरकार ने सभी स्तरों 
पर महिला शिक्षा के प्रोत्साहन श्रीर विकास पर एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति 
स्थापित की है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक कार्यक्रम 
लागू किया है जिसके अंतर्गत सरकारी|सरकारी सहायता प्राप्त राज्यों और केद्ध 
शासित प्रदेशों के स्थानीय विकाय स्कूलों में 9वत्रीं-0व्रीं कक्षाओ्रों की छात्राओं 
के शिक्षा शुल्क की पूर्ति की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम 4985-86 से श्रभावी 
है और सातवीं पंचवर्षीय योजवा श्र्यात 989-90 तक जारी रहेगा। 3985- 
86 के दौराव जिन राज्यों और केच्रशासित क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए उन्हें 
800, 47 लाख रुपये का भुगतान किया गया। 


चौथी पंचवर्षीय योजना में केद्धीय क्षेत्र में 972 में एक शैक्षिक प्रोद्योगिकी 
कार्यक्रम श्रारम्भ किया गया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षा में गरुणात्मक सुघार 
करने, शिक्षा के श्रवसरों को बढ़ाने तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों और 
जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान विषमताओं को कम करने के 
लिये शैक्षिक प्रौद्योगिकी के साधनों का उपयोग करना है। इस योजना के अन्तर्गत, 
27 राज्यों में शैक्षिक प्रोद्योगिकी सेल तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिकषण 
परिषद्‌ में एक शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित किया गया है। 

“इन्सेट” की दूरदर्शन सुविधाओं के सन्दर्भ में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 
सुझाव दिया कि इनका लाभ उठाने पाले मंत्रालयों को श्रपने विशिष्ट प्रयोगों के 
लिये कार्यक्रमों के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए | इससे यह 
सुनिश्चित हो सकेगा कि कार्यक्रम प्रासंगिक, सार्थक तथा प्रभावी हैं। इसी प्रकार 
निर्माण क्षमतात्रों को भी विकेन्द्रित करना शझ्ावश्यक है। शिक्षा मंत्नालय 
ने निर्णय किया है कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण की जिम्मेदारी 
दूरदशेन से घीरे-घीरे शिक्षा घिभाग द्वारा ले ली जायेगी। 

_.. इस निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से 'इन्सेट' की सुविधा घालें राज्यों 
में चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित करना झावश्यक था । 
तदानुसार, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 6 
इन्सेट राज्यों, श्र्थात्‌ श्रान्त्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश झऔौर 
विहार में एक-एक राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित कर इस कार्य को 
विकेंद्वित किया जा रहा है। गैर-इन्सेट राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को एक 
शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के माध्यम से इन्सेट' कार्यक्रम में भाग लेने के लिये तैयार 
किया जा रहा है। इसके अस्तगत सीमित निर्माण क्षमताओ्रों का विकास किया 
जा रहा है ताकि राज्य|कैन्द्र शासित प्रदेश कार्यक्रम निर्माण तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों 
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के भायोजन में इसका प्रयोग कर सकें। केद्धीय स्तर पर शैक्षिक प्रौद्योगिरी 
केन्द्र तथा शिक्षण सहायता विभाग को मिल्लाकर राष्ट्रीय शैक्षिक प्नुसन्धान ठया 
प्रशिक्षण परिषद के अद्ीन केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सो० झाई« 
ई० टी०) स्थापित किया गया है। 
शैक्षिक कार्यक्रमों, विशेष रूप से आकाशवाणों तया दूरदशेन सुविधाग्रों 
के उपयोग की दृष्टि से तय की गई मुख्य प्रायमिकृवाएँ निम्न लिणित हैं: 
“- औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा को 
सर्वसुलम बनाना; 
+-पश्रौढ़ों के लिये भ्रनौपचारिक शिक्षा देना तथा शिक्षा को आपिक और 
सामाजिक कार्यों के साय जोड़ना ; 
>-व्यावप्तायिक तथा पेशेदर कौशल का विकास ; 
“नागरिकता की शिक्षा ; 


--चैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए निज्ञान को लोकप्रिय 
बनाना; 


“राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना; तथा 


राष्ट्रीय महत्व के विपयों जैसे जनसंख्या, शिक्षा, ऊर्जा बचत, वन्य जीवन 
परिरक्षण, पर्यावरण की स्वच्छता, पोषण तथा स्वास्थ्य के बारे में 
जानकारियां धदात करता। 
शिक्षक-शिक्षा को व्यापक आवश्यकताम्रों को घ्यान में रखते हुए, जन- 
संचार साधनों का उपयोग जिन प्रयोजनों के लिए किया जा सरुता है वे हैः 
+-शिक्षको के ज्ञान को बढ़ाना; 
-औपचारिक स्कूल शिक्षण में सहायता प्रदान करना; तथा 
“+शिक्षा के लिये दूरदर्शन तथा झ्ाकाशवाणी के शैक्षिक उपयोगों के उद्देश्यों 
को समझने में सहायता करना 
अच्छे व्यावसायिक एतर के तथा शैक्षिक उपयोगिता घाले दूरदशंव कार्येक्रमों 
के निर्माण का दायिल राज्य निर्माण केन्द्रों पर होगा। प्रारम्भ में कार्यक्रम 
प्रारम्भिक शिक्षा, श्रनोपचारिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण तक सीमित होंगे । 
एक थार निर्माण केद्दों द्वारा पूर्ण रूप से कार्य प्रारम्भ किये जाने पर ये शिक्षा 
के सभी स्तरों की कार्यक्रम सम्बन्धी प्रावश्यकताओं को पूरा करेंगे। निर्माण केन्द्रों 
के 986-87 के अंत तऊ पूर्णतः कार्यरत हो जाने को आशा है । 
जब तक कि राज्य निर्माण केन्द्र कार्य ऋरना आरम्भ न कर दें, तब तक केन्द्रीय 
शैक्षिक झ्रौद्योगिफ संस्थान कार्यक्रमों का निर्माण कर रहा है । ये कार्यक्रम 6 प्रदेशों 
में प्रसारित किए जा रहे हैं। इन्मेट शज्यों में शैक्षिक दूरदर्शन फार्य्रमों 
का निर्माण कार्य दूरदर्शन तथा केन्द्रीय शे्लिक प्रोद्योगिकी संन्यान के दीच बरावर के 
पाघार पर किया जा रहा है। स्कूली बच्चों के लिये सप्ताह में पांच दिन ऐंसे दो 
फार्यक्रम प्रतिदिन होते हैं, जो स्कुनों के कार्य घण्ठों के दोरान दूरदर्शन पर दिाये जाते 
हैं। ये कार्यक्रम 5-8 वर्ष के भायु वर्ग हथा 9- वर्ष के मादु वर्ग के लिये द्वोते 
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हैं। प्रत्येक शनिवार को अध्यापकों के लिये कार्यक्रम होता है। उपलब्ध सीमित 


निर्माण सुविधाश्रों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान इस समय 
हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम तैयार कर रहा है तथा उन्हें सम्बन्धित राज्य 
की क्षेत्रीय भाषा में डब कर रहा है। इस संस्थान द्वारा कूछ कार्यक्रम मराठी और 
यूजराती में भी तैयार किए गए हूँ । 


राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिपद्‌ की स्थापदा 967 में की 
गई । इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह स्कूली शिक्षा के ग्णवत्तीय सुधार 
के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने और अमल में लाने से संबंधित 
मामलों में, मादव संसाधत विकास मंत्रालय को अकेडामिक सलाह देने में मुख्य 
एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों 
और अन्य संस्थाओं, जिमकी स्कूली शिक्षा में रुचि हैं, के साथ निकद सहयोग 
से काम करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी करीबी संपर्क बनाये रखती 

। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली, अ्रजमेर, भोपाल, भव- 
नेश्वर और मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों की परिषद्‌ तथा केद्धीय शिक्षा 
टैक्नॉलाजी संस्थाद, नई दिल्‍ली और राज्य शिक्षा विभागों से सेपर्क बनाये रखने 
के लिए विभिन्न शज्यों और केछशासित प्रदेशों में 77 क्षेत्रीय (फील्ड) कार्या- 
लय कार्यरत हैं । 


परिपद्‌ सुख्य रूप से अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षेत्र 
में कार्यरत है और इसने शिक्षा की 0+2+3 प्रणाली को लागू करने में समर्थन 
प्रदान किया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम विकसित 
करने के अलावा, परिपद्‌ ने पूरी स्कूली शिक्षा के लिए (कक्षा एक से 72 तक) 
लगभग सभी विपयों में पाठ्य पुस्तक तैयार की हैं। परिषद्‌ द्वारा तैयार की 
गयीं पाठ्य-पुस्तकों तथा पूरक पठचीय सामग्री को अपने . स्कूलों के लिए स्वीकार 
करने और छरूपांतरित करने में राज्य स्वतंत्र हैं। परिषद्‌ स्कूलों के प्रयोग के 
लिए वीडियो टेप, टेप स्लाइड, फिल्में और अन्य श्रव्य-दुश्य (आडियो-विजुश्रल) 
सामग्री तैयार करती हैं। परियद्‌ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए कम 
लागत वाले विज्ञान के किद भी तैयार करती है। परिषद आरंभिक शिक्षा के 
क्षेत्र में यूनेस्को और यूनीसेफ की सहायता प्राप्त परियोजनाओं को लागू कर 


रही है। 


स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान और अ्रध्ययव नामक परियोजना को भी शुरू किया 


यया है ताकि कुछ चुने हुए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूदर 
लगाये जा सके | स्कूली वच्चों में जनसंख्या के प्रति चेतना विकसित करने के 
लिए यू०एन०एफ० पी०ए० के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी शुरू 
की गयी है। यूनीसेफ की पांच निम्नलिखित परियोजनाएं इत क्षीक्नों में परि- 
वर्ततन लाने के लिए प्रगति पर हैं : () प्राइमरी शिक्षा को व्यापक पहुंच तक 
ले जाता; (2) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छ वातावरण; (3) प्राइमरी 
शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण; (4) सामुदायिक शिक्षा और भाजीदारी में 


शिन्षा छः 


विकासारमक दनियिधियाँ; बट (5) बब्दी की मीडिया प्रत्रीक्ठाताविक्लाहायां 
वी दिक्षा । 


मूव्यड्िम हिया जाता है । वरियद्‌ द्वारा दिये शर्य अनुवयादों के कारण रीता 
प्रयादी! में शुघ्राद सलाद तबा गत श्रवरिक वाजुप्र 5, किखददीय और मार्प बाते 
का रातों खड़ा । 

गिक्षा पद खाद्रीय तीढि (968) में ंजीवक कट सी दिन्ला नीधि 
(2986) टैयार की गर्मी विगक (3) अभ्त्रि8 टैलॉफिओी, मूव्यअयात दिक्ा 
और श्वीय टीडरिंग बर जाट दिया गया ढै। एड बया राष्रीय पराद्यदत 
दवा धवीरार या रखा दे जियये अश्वयत के साल कार्इडव ठया मूल 
पाद्यक्म खायू किये जा सर है। रघूत शिक्षा्ती के अदृद्ूतत के शिए एुछ 
ब्यापक़ तार्व क्रम छू दिया गया है दिवये ग्रीन्‍्म अवकरत के दीयक उर्दें : 

(7) शा््रीय दिक्ला तीदि 7986; (2) शाद्रीय |हाट्यकत दावा; श्रीट 
(3) ईक्तिक देकदीलॉजी थे अवगत कराया का यद्धि 

शब्ट्रीय मरश्षव्वित्र श्रनु्यधाद झौर प्रश्िशद वरिषद अनृर्ववात कार्य करती /ै 
श्रौर करवाती है। यह साद्धीयव झट अवर्राद्रीय स्वेट पद प्रधिनरं ढार्वदरत 
श्रायोजिय झरती है ठवा समूसी दिदा के विभिन्न परदुओं व खढ़ाड़ दाद गैदार्द 
मुदया करी है । यार श्ेत्रीर ग्रिद्ठा ऋविर्डो नें गिल्ष्मोँ डे किए गैवा शुरू 
कसी में पहले ठया शिवा & मत्य मैं प्रतित्वद झाईंडय प्रायोजिद किठ $डीँ। 

परिषद घाद वविहा् वालदी है : ईडिए/ एसुटिटिर टिलयू (#मादिद्र), 
जर्नंत श्राप ईरििकः दज्यूडियव (िमागिद्र)। हहुद खाडव (अभादिदर): 
वराइमरी दीवर (वम्रागिए) । भारतीब ग्रादिद् शिक्रा (ब्रवाद्रि्र) देवा प्राई- 
भरी शिक्षत्र (धरमाधिष्ठ) दिखी में भी प्रदातिद शिये जा ठँ। 

हट वर्ष परिद राद्रीव प्रतिमा थोड़े दर्ोक्षा के प्रव्ाद पद छाती की 
750 छा्रवुतियाँ (डादिरदिए) बदल इसी दै। खड़द उस्मीदतार्सों की 
विजान, बंद्िद और सामाजिद विशाड़ विययों मैं था ईजीडिवरिय शरद विस्िला 


“देव श्रावकावित दामों के दि शटरेट रह दड़ ब्श्षर्र भाटी रबते 


के दिए छात्रवदि देठी है! 


दिल्ला विमाग प्रदें्ट छात्रदुति कार्य बठादा है, विश प्रत्य दंगों दादा 
आऑरकीय छात्रों को उच्य शीट विशिष्ट हींद्रीं में जि्रा पौट प्रतिकद डी 
सुवियाएँं भी शासित है । विमाग श्रत्त देगा ब तांगरिशों को द्िक्षीय शायद 
वर था प्रत्त दर थे छा्रवुर्तियाँ प्रदात खरदा ढ्टै 
शछदीय छात्दृदि दार्वश्य 27967-62 में मीखला वा खाँध्र्ती & ग्रायाड़ 
व्रटाशनों 





पद शुरू दिया दया या। इदें यगय मरहायों द्वार अटशादित प्रदांधतों ऊे 


राष्ट्रीय शैक्षणिक 
अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


भारत 986 


हैं। प्रत्येक शनिवार को अ्रध्यापकों के लिये कार्यक्रम होता है। उपलब्ध सीमित 
निर्माण सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय शैक्षिक प्रीद्योगिकी संस्थान इस समय 
हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यक्रम तैयार कर रहा है तथा उन्हें सम्बन्धित राज्य 
की क्षेत्रीय भाषा में डब कर रहा है। इस संस्थान द्वारा कुछ कार्यक्रम मराणे और 
गुजराती में भी तैयार किए भए हैं । 


राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की स्थापना 3964 में की 
गई | इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह स्कूली शिक्षा के ग्रृणवत्तीय सुधार 
के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार कप्ने और अ्रमल में लाने से संबंधित 
मामलों में, मानव संसाधन विकास मंत्नालय को अभ्रकेशमिक सलाह देने में मुख्य 
एजेंसी के रूप में कार्य करती है । यह राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों 
और अन्य संस्थाओ्ों, जिनकी स्कूली शिक्षा में रुचि है, के साथ निकट सहयोग 
से काम करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी करीबी संपर्क बनाये रखती 
है। इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्‍ली, श्रजमेर, भोपाल, भव- 
नेश्वर और मैसूर में शिक्षा के क्षेत्रीय कालेजों की परिषद्‌ तथा केद्धीय शिक्षा 
टैक्नॉलाजी संस्थाद, नई दिल्‍ली और राज्य शिक्षा विभागों से संपर्क वचाये रखने 
के लिए विभिन्न राज्यों और केच्धशासित प्रदेशों में 7 क्षेत्रीय. (फील्ड) कार्या- 
लय कार्यरत हैं । | 

परिपद्‌ मुख्य रूप से अनुसंधाव, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार के क्षीत्र 
में कार्यरत है और इसने शिक्षा की 0+2+3 प्रणाली को लागू करने सें समर्थन 
प्रदान किया है। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए पाठ्यक्रम विकसित 
करने के अलावा, परिपद्‌ ने पूरी स्कूली शिक्षा के लिए (कक्षा एक से 2 तक) 
लगभग सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। परिपद्‌ द्वारा तैयार की 
गयीं पाद्य-पुस्तकों तथा पूरक पठनीय सामग्री को अपने स्कूलों के लिए स्वीकार 
करने और रूपांतरित करने में राज्य स्वतंत्र हैं। परिपद्‌ स्कूलों के प्रयोग के 
लिए वीडियो टेप, टेप स्लाइड, फिल्में और श्रन्य श्रव्य-दृश्य (श्राडियो-विजुश्रल) 
सामग्री तैयार करती हैं। परिपद्‌ प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिए कम 
लागत वाले विज्ञान के किट भी तैयार करती है। परियद्‌ प्रारंभिक शिक्षा के 
क्षेत्र में यूनेस्की और यूनीसेफ की सहायता प्राप्त परियोजनाशों को लागू कर 
रही है। 

स्कूलों में कंप्यूटर ज्ञान और अध्ययन नामक परियोजना को भी शुरू किया 
गया है ताकि कुछ चुने हुए सेकेंडरी और सीठियर सेकेंडरी स्कूलों में कंप्यूटर 
लगाये जा सकें। स्कूली बच्चों में जनसंख्या के प्रति चेतना विकसित करने के 
लिए यू०एन०एफ० पी०ए० के सहयोग से जनसंख्या शिक्षा परियोजना भी शुरू 
की गयी है। यूनीसेफ की पांच समिम्नलिखित परियोजनाएं इन क्षेत्रों में परि- 
व्तेन लाने के लिए प्रगति पर हैं : () प्राइमरी शिक्षा को व्यापक पहुंच तक 
ले जाना; (2) पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और स्वच्छ वातावरण; (3) प्राइमरी 
शिक्षा के पाठ्यक्रम का नवीनीकरण; (4) सामुदायिक शिक्षा और भागीदारी में 


छा्नदृत्तियाँ 


सिक्षा क्व्‌ 


विकासात्मक गतिविधियां; और (5) बच्चों की मीडिया प्रयोगगात्रा|वाल्यावस््या 
की शिक्षा । 
सामुदायिक्र गायन को एक राष्ट्रीय श्रादोलन के रूप में शुरू किया गया 


है। इससे बच्चों को सामृहिक्र रूप से गाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है 


ताकि उनमे राष्ट्रीय एकोकरण की चेतता विकसित की जा सके। स्कूली पादय 
पुस्तकों की गुणवत्ता और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहन देने के दृष्दिकोण से 
मूल्याकन किया जाता है । परिपद्‌ द्वारा किये गये प्नुसवानों के कारण परीक्षा 
प्रणाली” में सुघार लाने तया इसे अश्रधिक वस्तुपरक, विद्वतववीय और मान्य बनाने 
का रास्ता खुला । 

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति (968) में संशोधव कर नयी शिक्षा नीति 
(7986) दैयार को गयी जिप्तमे () शैक्षगिक टैक्लॉलाजी, मूल्य-प्रधान शिक्षा 
और राष्ट्रीय एकीऋरण पर जोर दिया गया है॥। एक नया राष्ट्रीय परादुयक्रा 
ढांचा स्वीकार या गया है मिप्तते अ्रध्ययत के समान कार्यक्रम तया मूल 
पाठ्यक्रम लागू किये जा सठते हैँ। स्कूल शिक्षकों के भ्रनुकूलब के लिए एक 
व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिश्प्े ग्रीप्म अवकाश के दौरान उन्हें : 

(3) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 986; (2) राष्ट्रीय [पराद्यक्रम ढांचा; झौर 
(3) शैक्षणिक टेबवोलॉजी से श्रवगत कराया जा सके । 

राष्ट्रीय शैक्षणिक श्रनुसंधान भौर प्रशिक्षण परिषद्‌ अनुसंधान कार्य करती है 
श्र करवाती है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षय कार्यक्रम 
आयोजित करती है तथा स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहुजुप्रों पर सलाहकार सेवाएं 
मुहैया करदी है । चार क्षेत्रीय शिक्षा क॒लिजों ने शिन्तक्ों के लिए सेवा शुरू 
करने से पहले तयोा सेवा के मध्य में प्रश्चिज्षग कार्यकर आयोजित किये हैँ। 


परिषद्‌ चार पत्रिक्ाएं तिकालती है: इडिय। एज्यूक्रेयय रिव्यू (तैमासिक), 
जर्नल श्राफ इंडियन एज्यूकेशन (द्विमासिक); स्कूल साइंप (तैमासिक); 
प्राइमरी टीचर (तैमासिक)। भारतीय आाधुत्रिक शिक्षा (तैमासिक) तया प्राइ- 
मरी शिक्षक (त्रैमासिक) हिन्दी में भी प्रकाशित एिये जाते हूँ । 

हर वर्ष परिपद्‌ राष्ट्रीय प्रतिमा खोज परीज्ञा के ग्राधार पर छात्रों को 
750 छात्रवृत्तियां (स्कालरशिप) प्रदाव करती है। सकन उम्मीदवारों को 
विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञात विषयों में या ईजोवियरिंग और चिकित्सा 
जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए डावटरेट स्तर तह अव्ययन जारी रखने 
के लिए छात्रवृत्ति देती है| 


शिक्षा विभाग भ्रनेक छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाता है, जिसमें पत्य देशों द्वारा 
भारतीय छात्रों को उच्च और विधिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा भोर प्रशिक्षण की 
सुविधाएं भी शामिल हैं। विभाग श्रन्य देशों के नागरिकों को द्विपक्षीय प्राधार 
पर यथा भन्‍्य तरह से छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। 

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम 96-62 में योग्यता व साधनों के भाधार 
पर शुरू किया गया था। इसे राज्य सरझारों द्वारा केद्धशासित प्रशासनों के 


भारत 3986 


माध्यम से लागू किया जा रहा है। 7985-86 में 27,000 छात्नवृत्तियां प्रदान 
की गयीं । 986-87 में इसमें थोड़ी वृद्धि हों सकती है। 

4963-64 से राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना लागू है । यह भी राज्य 
सरकारों और केद्ध शासित प्रशासनों के माध्यम से [लागू की जाती है। नयी 
छात्नवृत्तियों की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 है । 

मान्यता प्राप्त झ्रावासीय सेकेंडरी स्कूलों में छात्रवृत्तियों की योजना 
953-54 में शुरू की गयी थी। इसे सीधे स्कूलों में लागू किया जा रहा है। 
हर वर्ष 7]-2 वर्ष आयु के उन छात्रों को 500 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं 
जिनके माता-पिता की श्राय 500/- प्रति माह से अधिक नहीं है। 

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के लिए मैट्रिक के वाद हिन्दी के श्रध्ययत्त के लिए 
छात्रवृत्ति की योजना 955-56 से लागू है तथा राज्य सरकारों और केद 
शासित प्रदेशों के माध्यम से लागू की जा रही है। 4979-80 से हर वर्ष इस 
तरह की 2,500 छात्रवत्तियां प्रदान की जा रही हैं । 

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्मेत, जों 949-80 में शुरू 
की गयी थी, सरकार कुछ चुने हुए श्रफ्रीकी, एशियाई और अन्य विकासशील 
देशों के नागरिकों को हर वर्ष इंजीनियरिंग .ठेक्वॉलाजी/चिकित्सा/|फार्मेसी और 
अन्य सामान्य विपयों में स्तातक और स्नातकोत्तर प्राठ्यक्रमों के लिए कुछ छात्र- 
वृत्तियां देती है। इसके लिए भारतीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में स्थान 
आरक्षित हैं। ये छात्रवृत्तियां उतनी अवध्नि के- लिए होती हैं जोकि उस डिग्री; 

डेप्लोमा या सर्टिफिकिठ पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिनके 
लिए कोई छात्र चुना गया है। भारत और अन्य -देशों, के. बीच मैत्ी संबनन्‍्धों 
को बढ़ावा देने के लिए यह योजता शुरू की गयी है;। इसके माध्यम से विदेशी 
छात्रों को उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण की वे सभी सुविधाएं मुहैया करायी जाती 
जो उनके देश में उपलब्ध नहीं हैं। विदेशों में भारतीय मिशतनों के माध्यम 
से चूने हुए देशों से आवेदन-पत्र आमंत्रित ऊिये जाते हैं और केवल उन्हीं छात्रों 


के श्रावेदनों पर विचार किया जाता हैं, जिसकी उनके देशों द्वारा भारतीय 
मिशनों के जरिये सिफारिश की जाती है 4 
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स्वयं व्यय वहन योजना के अंतर्गत अपने खर्च का स्वयं इंतजाम करते 
वाले विदेशी छात्रों का वी-फार्मेशी पाठ्यक्रम में प्रवेश के .लिए विचार किया 
जाता है। इसके लिए भारतोय पंत्थात्रों में स्थान आरक्षित हँ। 


बंगलादेश के नागरिकों के लिए छात्नवृत्ति|फेैलोशिप योजना के अंतर्गत 
हर वर्ष वंगलादेश हुँ नागरिकों को 0 छात्तवत्तियां (इसमें 0 संस्कृद 
झौर पाल्ली की उात्नवृत्ियां शामिल हैं) दी जाती हैं। यह छात्रवृत्ति 
भा व्यवहारत: उतना हो है जितनी कि सामान्य सांस्कृतिक ,छात्रवत्ति 
योजना में हैं। 


हक 


ग्रामीण क्षेत्रों वेः प्रतिभावान छात्रों के लिए सेकेंडरी स्तर पर छात्रवृत्तियां 
राज्य सरकारों और केन्द्रशाध्षित प्रदेशों के माध्यम से चल्नायी जा रही हैं। 


राष्ट्रीय पुस्तफ 


ज्यात 


शिक्षा पा 


,वफसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा का विकाश्ष करता तथा इन्हें समीपवर्ती 
>म्च्छे जित्ता स्कूलों में शिक्षा देना है। इस योजना के भ्रंतगंत छात्रवृत्ति मिडिल 
स्तर से शुरू होती है और सेक्रेंडरी स्तर पर समाप्त होती है, जिसमें 7 ४वी 
कक्षा भी शामितर हैं। 985-86 के लिए इस श्रेगों में 33 हनार छात्रवृत्तियां 
दी भयीं। 986-87 के दीरान इसमें थोड़ी वृद्धि की संभावना है! 
विदेशों में शिक्षा की छात्रवृत्ति योजना 97-72 से चालू है भ्रौर सीधे 
कन्द्र हरा चलायी जा रही है। चिकरित्मा और कृपि-प्रध्यपत को छोड़कर सभी 
क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं। हर वर्ष 50 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। 
सास्क्ृतिक झादान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 985-86 के दौरान विभिन्न 
विदेशी सरकारों ने, भारतीय छात्रों को 400 छात्रवृत्ति|फैलोशिप प्रदान की । 
भारतोय छात्रों द्वारा हर वर्ष लगभग 250 छात्नवृत्तियी का उपयोग किया 
जाता है। 
स॑स्क्रेतिक आदान-अदान कार्यक्रम तथा राष्ट्रमंडल छात्रवृत्ति/फकेत्रोशिष योजना 
के अंत्गत हर वर्ष विदेशी छात्रों को 300 छात्रवृत्ति|फेलोशिप दी जातो हैं। 
3985-86 के दोरान 70 छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों भ्रौर संस्थाओं में 
दाखिल फिये गये और इन कार्मक्रमों के तहत इन्हें छात्रवृत्तियां दी गयीं । 
सामान्यतः छात्रवृत्ति दो वर्ष के लिए दी जाती हैं भौर पाठ्यक्रम पर विर्मर 
करती हैँ । सामान्यतः छात्रवृत्तिया स्नातकोत्तर श्रध्ययत्रनुसंधान के लिए ही 
मुख्य रूप से दी जाती है। 


पुस्तकें 


राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन०बी० टी०) सन्‌ 957 में गठित एक स्वायत्त 
संगठन का उद्देश्य लोगों में पुस्तक-प्रेम को बढावा देता ता विभिन्न प्रायू वर्गों 
के लिए उचित दामों पर अच्छी भ्रध्ययत सामग्री का निर्माण करता 
है । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास, पूर्व निर्वारित पुल्तकालयों 
के प्रन्तगंत भारतीय भाषाओों झोर प्रंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित करता है। कुछ 
महत्वपूर्ण पुस्त रुम/लाएं, इस प्रकार हैं --भारत भूमि भोर लोग, राष्ट्रीय जीवनी, युवा 
भारत, भारत की लोक कथाएँ, लोऊप्रिय विज्ञान तथा भ्राज का विश्व अपनी 
स्थापना से घव तक न्यास ने इन पुस्त पमालाओं के प्रत्तगेत 2,980 पुस्तकें प्रकाशित 
की हैं इनके श्रतिरिक्‍त न्यास राष्ट्रीय एकता को बढावा देने के उद्देश्य से दो 
प्रमूख प्रकाशन-कार्यक्रम भ्रादान-प्रदान भौर नेहरू बाल पुस्तकालय भी चन्ता है! 
झादान-प्रदान श्टखला के प्रन्तर्गंत 640 से भ्रधिक्र तया नेहरू वाल पृस्तकालव 
के अन्तर्गत ,50 पुस्तकें प्रक्राशित हो चुकी हैं । 

न्यास भल्तर्यष्ट्रीय, राष्ट्रीय तया क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तद-मेत्रों का झपोीजने 
करता है। भ्रव तक इसने 6 झन्तर्राष्ट्रीय मैले, 73 राष्ट्रीय पुत्तक मेले तया 
370 से अधिक क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां भायोजित की हैं। वर्ष 985-86 
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पुस्तक निर्यात 


पुस्तता आयात 


राष्ट्रीय शेक्षिक 
संसाधन फेस 


भारत १956 


इलाहाबाद में तीसरा राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला, पढना में चौदहवां राष्ट्रीय पुस्तक 
मेला तथा नई दिल्‍ली में सातवां विश्व पुस्तक मेला श्रायोजित किया गया। 


भारतीय लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए, न्यास उनकी लिखी विश्व- 
विद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन में आधिक सहायता की एक योजना 
चला रहा है ताकि ये पुस्तकें छात्रों को उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। 
प्रभी तक 750 पुस्तकों के लिए आधिक सहायता दी जा चुकी है। हिन्दी तथा 
भारतीय भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराना तथा पोलीर्टबनीक स्वर को पुस्तक 
उपलब्ध कराना भी इस यत्जना में शामिल कर लिया गया है। न्यास का एक प्रमुख 
कार्े संगोण्ठियां, विचार गोष्ठियां तथा लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के 
लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना है। 


भारत पुस्तक प्रकाशित करने वाले 0 प्रमुब॒ देशों में है तथा अंग्रेजी पुस्तकों 
के प्रकाशन में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों तथा 
अनुवाद की वित्री के प्राधिकार को प्रोत्साहन देने तथा. विदेशों से मुद्रण का काम 
प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक 
मेलों में भाग लेना, भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां श्रायोजित करना, 
विपणन अध्ययनों का आयोजन तथा टिप्पणीयुकत सूची पत्नों और विवरणिकाओं 
के प्रसार हारा व्यावसायिक प्रचार शामिल हैं। 

985-86 के दौरान भारत ने 25 करोड़ रुपये की पुस्तकों तथा 
पत्न-पन्चिकाओों का निर्यात किया । 


खुले सामान्य लाइसेंस के अम्तगंत्त शैक्षिक, वैज्ञानिक और तकवीकी पुस्तकों तथा 
पत्रिकाओं, समाचार पत्निका्ों तथा समाचार पत्नों के झायात की भ्रतुमति दी 
गई है | ऐसे पुस्तक व्यवसायी, जिनका पुस्तकों का कारोबार 3 लाख 


रुपये या अधिक हो, खुले सामान्य लाइसेंस के अतिरिक्त अपने पुस्तकों की 


खरीद के कारोबार के 0 प्रतिशत के आधार पर आयात लाइसेंस के लिए 
आवेदन कर सकते हैं। 


राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक संसाधन केन्द्र की स्थापना एक सूचना 
तथा प्रलेखन केन्द्र के रूप में सन्‌ 7972 में नई दिल्‍ली में की गई थी। यह केन्द्र 
विश्वविद्यालय स्तर की भारतीय पुस्तकों के लिए तथा भारतीय लेखन को 
प्रोत्ताहित करने फे लिए, पुल्तकों के लिए एक सार्थक आयात मीति सैमार करने 
के उद्देश्य से विदेश से झायातित मुद्रित सामग्री के प्रलेखन तथा सांख्यिकीय विश्लेषण 
के प्रयास करता रहता हैं। इसके पास विदेशी पाठ्य पुस्तकों के आधिक 


पहायता श्राप्त संस्करणों सहित विश्वविद्यालय स्तर की भारतीय पुस्तकों का विशाल 
संग्रह है 


कद्र को देश में अन्तरॉष्ट्रीय पुस्तक अंक प्रणाली प्रारम्भ करने हेतु एक 
राष्ट्राम एजेंसी के रूप में तामजद किया गया है । 


राष्ट्रीय पुस्तक 
विड्ाप्त परिषद 


कोंदीराइट 


शिक्षा 95 


दाप्ट्रीय पुस्तक विदास परिषद्‌ को घितम्यर 983 में पुरर्नोवित किया ग्रया। 
पहले इसे राष्ट्रीय पुस्तक विकास बोर्ड कहा जाता था तथा इसने 967--74 तक 
कार्य क्रिया । परिषद्‌ पुस्तको से जुड़े विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधि संगठन है जिसके 
निम्नलिखित कार्य है : 


(7) देश को समग्र आवश्यकताओं के सत्दर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास 
के लिए स्परेखाएं निर्धारित करना; 

(2) लोगों में पढने को आदतों को बढावा देना; 

(3) लेखन को, विशेष रूप से भारतीय भाषाओं में लेखन को प्रोत्साहन देना 
शोर लेखकों के हितों को सुरक्षा हेतु उपाय सुझानां; तया 

(4) राष्ट्रीय पुस्तक नीति वा मसौदा तैयार करना। 


कॉपीराइट का संरक्षण भारतोय कॉपोराइट अधिनियम, 957 द्वारा होता है, 
जो 958 में लागू हुआ था। अधिनियम के अन्तर्गत एकः कॉपोराइट कार्यालय सन्‌ 
958 से मुख्तः ऐसो कृतियों को रजिस्टर करने का कार्य कर रहा है, जिसमें 
कॉपोराइट होता है प्रौर जो कृतिथों के स्वामियो के लिए उनके स्वामित्व का प्रत्यक्ष 
प्रमाण होत। है । कॉपोराइट सम्बन्धी विवादों में भव्यस्थता अधिकारों के साथ 
एक कॉपोराइट बोड़ स्थापित क्रिया गया है। 


भारत दो पश्रत्तर्राप्ट्रीय कॉपीराइट समझौवों--यर्न समझौता (948) तथा 
यूनिवर्सल कॉपीराइट समझौता (952)--# सदस्य है । दोनों समझौतों को 977 में 
पेरिस में फिर संशोधित किया गया था, जिसमे विकासशील देशों को विशेष 
छूट के ग्रन्तगंत विदेशी मूल की पुस्तकों के शैक्षिक उद्देश्यों के लिए परप्रंकाशन| 
अनुबाद का अनिवार्य लाइसेस देने का अधिकार दिया गया। भारतीय कॉपीराइट 
श्रधिनियम, 957 को 983 में निम्न विशिष्द कारणों से संशोधित किया गया-- 
(क)ताकि बर्ते समझौते तया यूनिवर्सत कॉपीराइट समझौते के 97 के पेरिस समझौते 
के पाठ को शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्रावश्यक पुस्तकों के भनुवाद तथा पुर्तेप्रकाशन 
के जलिए, श्रनिवार्य लाइसेंस देने से सम्बन्धित प्रावधानों को शामिल किया जा 
सके, (छ) लेयकोों के श्रधिकारों को समृचित संरक्षण दिया जा सके तथा 
(गं) 957 के कॉपीराइट अधिनियम में अतभव की गयी प्रशासनिक कमियों 
तथा प्रन्य कमजोरियो को दूर किया जा सके। कॉर्पराइट (सशोधन) श्रधिनियम, 
983, 9 श्रगस्त 984 से लाग किया गया । 


देश में व्यापफ रूप से फंव रही साहित्यिक चोरी को रोकने के लिए 
कॉपीराइट श्रधिनियय को 984 में फिर सशोधित फिया गया। कॉपीराइट 
(संशोघन) भ्रधिनियम, 984 वनाया यथा है तथा साहित्यिक चोरी के विभिन्‍न 
अपराधों के लिए अझ्रधिक कठोर सजागों के प्रावधान रखे गये है॥ कॉपीराइट का 
उल्लंघन सज्नेय अभ्रपराध माना गया है। ग्रधिनियम में कॉपीराइट के उल्लंघन पर 
बढ़े हुए दण्ड की व्यवस्था है। यह दण्ड 6 माह की न्यूवतम सजा से 3 साल तक 
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की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक के जु्मने के रूप 
में हो सकता है। यह अधिनियम 8 अ्रक्तूवर, 984 से लागू हो गया है। 


सरकार की नीति प्रार्चन, आधुनिक तथा जनजातीय भाषाओं सहित सभी भाषाओं 
के विकास को प्रोत्साहन देना है । इस अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई 
कार्यक्रम शुरू किए गए, जिनमें विभाषा फार्मूला अपनाने के लिए अध्यापकों को 
प्रशिक्षण देने तथा अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम परिवर्तित करने 
के उद्देश्य से विश्वविद्यालय स्तर को पाद्य पुस्तकें तैयार करने पर विश्वेष बस दिया 
गया। किसी भो रूप में हिन्दी को लादने को इच्छा न रखते हुए अहिन्दी भाषी 
राज्यों में हिन्दी के शिक्षण हेतु सुविधाओं के प्रोत्साहन के लिए समयेन दिया जाता 
है भोर वहां के स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता, 
हिन्दी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना, दसवीं कक्षा से आगे की 
कक्षाओं में हिन्दी के अध्ययन के लिए इन राज्यों के विद्याथियों को छात्रवुत्तियां 
देना, स्वयंसेवी हिन्दी संगठनों को हिन्दी शिक्षण के लिए क॒क्षाएं चलाने के लिए 
सहायता, हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन, इसके शिक्षण 
पद्धति तन्‍्त्त पर अनुसन्धात कार्यों का संचालन तथा विभिन्न संगठनों को हिन्दी 
की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं । जनजातीय, प्राचीन तथा आधुनिक भारतीब 
भाषाओं की प्रगति और विकास के लिए पुस्तकें, शब्दकोश, अनुसन्धान, शैक्षणिक 


सामग्री के निर्माण तथा अध्यापकों के प्रशिक्षण आदि की योजनाएं, कार्यान्वित 
को जा रही हैं । 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा के माध्यम से सरकार भहिन्दी भाषी क्षेत्रों के छात्तों 
को हिन्दी सिखाने के लिए उन्नत तरीकों के विकास, उपयुक्त पाठ्य सामग्रियों की 
तैयारी तथा पढ़ाई के सुधरे तरीकों के विकास को प्रोत्साहन देता है | केकीब 
हिन्दी निदेशालय के माध्यम से सरकार देश में अहिन्दी भ्ाषी राज्यों, विदेशी 
दूतावासों भे हिन्दी पुस्तकों के क्रय तथा प्रकाशन भौर उनके मुफ्त वितरण से 
सम्बद्ध कार्यक्रमों का संचालन, विदेशी, तथा अहिन्दी भाषी छात्रों के लिए श्रंग्रेजी: 
मलयालम तथा बंगला के माध्यम से हिन्दी शिक्षण पत्माचार पाठ्यक्रमों; 


शब्दावलो|द्विभाषोतिभाषों शब्दकोशों को तैयार करने तथा उनके प्रकाशन कार्यों 
को प्रोत्साहन देतो है । 


वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्‍ली को विभिन्न विषयों पर 
पारिधाषिक शब्दकोश|भवब्दावलियां बनाने, अखिल भारतीय तकनीकी शब्दावली तैयार 
करने तथा आधारभूत विज्ञानों, मानविकी, सामाजिक विज्ञानों शौर अ्रनुप्रयुवत विज्ञानों 
में हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलियां बनाने का कारये सौंपा गया है। कृषि, अभियांत्रिकी 
(जिसमें पॉलीटेक्निक भी शामिल है), पशचिकित्सा विज्ञान, वातिकौ, चिकित्सा 
विज्ञान और नत्रिग (जिसमें पैरामेडिकल और भेषज विज्ञान भी शामिल है), 
में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य सौंपा गया है। 


भाएुनिक भारतीय 
भादापूं 


श्त्ता कप 


हिल्दो के प्रचार तया विद्यस के लिए बअहिन्दी भाषी दायज्योंग्रिद शाघित 
प्रदेशों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत स्वैच्छिक् हिल्दों संगठनों को अनुद्न ग्रहययत्ा 
दी जाती है । 

अहिन्दी भाषी राज्योंकिस्ध झाद्धित प्रदेशों को प्रभावों ढंग से विभाषा सूत्र 
पर अमल करने में सहायता देने के लिए उच्च प्राइमरों, मिडिद्च, उच्च दया 
उन्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों को नियुक्ति हेः लिए आथिक 
सहायता स्वीउठ की जाती है । 

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अहिन्दों भाषी राज्योडिस्श शासित 
प्रदेशों मे हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता 
स्वीश्त की जा रही है। अनुदान सहायता मुख्यतया अहिन्दी भाषी राज्योंकिख शासित 
प्रदेशों में हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विकास तथा उन्हें सुमंगण्ति 
करने के लिए भौर एक सीमा तक ऐसे अहिन्दों भाषो राज्यों तपा केद्ध शासित 
प्रदेशों को जहां इस प्रकार को सहायता की द्ावश्यकठा है, दो जाती है । 

केद्वीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्‍ली में हिन्दी के अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों 
को प्रति वर्ष 50 छात्रवृत्तियां देने को व्यवस्या है । विदेशों में, जहा हिन्दी 
भाषियों की संख्या काफ़ो है, हिन्दी में सामग्रो उपलब्ध कराने के लिए विदेशी 
दूवावासों में हिन्दी पुस्तकालयों को स्थापना के लिए हिन्दों पुस्तकें दी 
जाती है | हिन्दी के ठाइपराइटर तथा अन्य उपकरण भो भेजें जाते हैं । 
डॉस्क्रेतिक आदान-दान कार्यक्रमों के अन्तर्गत हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए 
हिन्दी के विद्वानों को भेजा जाता है । 


आधुनिक भारतीय भाषामों के विकास को योजना के अन्तगंत सरकार विश्वकोशों, 
शब्दकोशों तथा वैज्ञानिक रुचि की पुस्तकों जैसे प्रकाशनों के लिए स्वयंसेवी 
संगठनों को वित्तीय सहायता देती है । भारतोय भाषामों के विकास के लिए 
साहित्यिक सम्मेलनों, गोप्ठियों तया प्रदर्शनियों बे! लिए अनुदान दिए जाते हैं। 
मुद्रित प्रतियों को खरोद द्वारा भी उन्हें सहायता दी जाती है । क्षेत्रीय 
भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर को पुस्तकों को त्यार करने के लिए राज्य 
सरकारों को विशेष सहायता दी जातो है । 

उर्दू प्रोत्साहन ब्यूरों (बो० पो० यू०) 969 में शिक्षा विशग में एक अधोनस्थ 
कार्यालय के रूप में खोला गया । तरत्को-ए-उर्दू बोर्ड के, जो उर्दू के विकास के बारे 
में सरकार को सलाह देने के लिए उच्चतम परामर्थंदायों संस्था है, कार्य-संचालनों में 
सहायता देने के अतिरिक्त उर्दू प्रोत्साहन ब्यूरो उर्दू में शैक्षिक साहित्य का विकास करता 
है। ब्यूरो ने 3] कंलीग्राफी केन्द्र स्थापित किये हूं जहा छात्रों को किताबत का 
प्रशिक्षण दिया जाता है । इनमें से चार केद्ध केवद मदिलाग्रो के लिए है तथा तीन 
में अल गरिक सुलेखन सिखाया जाता है । ० 

सरकार मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के अध्ययन के लिए भो सुविधाएं 
उपलब्ध कराती है। इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय भारतीव भाषा संस्थान, मैसूर को भाषा- 
विश्लेषण, भाषा-शिक्षण, भाषा प्रौद्योगिको तया भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसस्थान का 
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अंग्रेजी तथा दिदेशी 
सभापएं 


संस्कृत जोर अन्य 
शास्त्वीप भाषाएं 
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दावित्य सौंपा गया है। जनजातीय भाषाओं का अध्ययन इसका एक प्रमुख कायें द्वै। 
संस्थान ने अब तक भाषाई विवरण तथां सामग्री तैयार करने के लिए 52 
जनजातीय तथा सीमावर्ती भाषाशओ्रों|वोलियों का कार्य हाथ में लिया है; । 
यह संस्थान भुवनेश्वर, मैसूर, पटियाला, पुणे और सोलन में स्थित पांच क्षेत्रीय 
भाषा केच्धों को सहयोग देता है, जो त्रिभाषा फार्मूलि पर अमल करने में प्रशिक्षित 
अध्यापकों की मांग पूरी करने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के आश्वासनों को पूरा 
करने में मदद करते हैं।' शक 


सरकार ने केन्द्रोव अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद की स्थापना 
958 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की थी, जिसका उद्देश्य देश; में 
अंग्रेजो के शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाना है। बाद में इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार 
हुआ, जिसमें प्रमुख विदेशी भाषाओं जैसे रूसी, जर्मन, फ्रेंच और अरबी भाषाओं और 
उनके साहित्य की शिक्षा को भी इतमें शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग अधिनियम के अन्तर्गत 973 में इसे उच्च शिक्षा की संस्था 
घोषित किया गया और विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके शिलांग तथा 
लखनऊ में दो क्षेत्रीय केद्ध हैं । हि 

भारत में अंग्रेजी भाषा के शिक्षण तथा अध्ययत के स्तर को सुधारने 
के लिए बहुत से उपाय किये जा रहे हैं। राज्य सरकारों को अंग्रेजी भाषा 
के लिए जिया केद्धों की स्थापना के लिए ;वित्तीय [सहायता दी जाती है । 
इन केनओं का उद्देश्य राजकीय अनुस्थापन पाठ्यक्रमों के माध्यम से अंग्रेजी 
के श्रव्यापकों को प्रशिक्षण देवा तथा उसके वाद पत्नाचार कार्यक्रम द्वारा उन्हें 
लम्ब॑ समय की व्यावसायिक सहायता तथा मार्गदर्शन करना है। राज्यों के अंग्रेजी 
भाषा शिक्षण-संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना भी सोची गयी 


| 
गा 


हें ताकि उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बल मिले। 


संस्क्रत शिक्षा तथा अरखी और कफारसी जैसी अन्य 'शास्त्रीय ध्माषाओं ६ के 
परक्षार, अचार और विकास के. लिए कई कार्यक्रम हैं। इसके तहत आयो- 
जित की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में शामिल हैं: स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों 
को वित्तीय सहायता, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलायी जा रही कुछ संस्थाओं को 
अधिक वित्तीय भदद देकर आदर्श संस्कृत पाठशालाओों के रूप में विकसित करना 
ताध्यायका, णुवा शिक्षकों को रोजगार, समकालीन. लेखकों के मौलिक लेखन के' 
प्रकाशन के लिए वित्तोब सहायता, दुलेभ पाग्डुलिपियों का संपादन और प्रकाशन 
तथा पाष्डुलिपियों को तालिकावद्ध करना, अ्रनुपलब्ध संस्कृत पुस्तकों का पुर्त- 
प्रकाशन, मौखिक वैदिक परंपरा को बढ़ावा देना, संस्कृत पाठशालाओं से निकले 
छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रमुख “विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा संस्कृत 
शब्दकोशों का प्रकाशन | | न 


संस्कृत के बे पंजीशत संगठन 
स्कृत के विकास और प्रसार के लिए काम पर रहे पंजीकृत संगठनों को 


शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्नवृत्तियों।भवनों के निर्माण और मरम्मत, 


उस्तकालय के लिए (किताबों, अनुसंघान--परियोजनाओं आदि के लिए आावतेक 
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और पृतरावर्तेक अनुदात दिये जाते हैं। जो कि स्वीकृत व्यय का 75 प्रतिशत 
तक होता है। 7985-86 के दौरान इस कार्यत्रम के अंतर्गत, पार्रपरिक संस्कृत 
शिक्षा के पाद्यक्रम भ्रावोजित करने वाली 650 स्वयंसेवी संस्याप्रों को लाभ 
मिला । 

जिन संस्याग्रों में अधिक विश्यप्ष की संमावता मौजूद है, उनको खुना जाता 
है और उन्हें भारश संस्टत पाठ्शाला|धोध संस्याव कार्यक्रम के अंतर्रत लाया 
जाता है तया व्यय की आरावर्तक मदों पर 95 प्रतिगत तक भी दछद्दामता दी 
जाती है । ऐसी 44 श्रादर्श संस्कृत पराठशालाग्रों/चोथ संस्याओं को 985-88 
के दोरान सहायता दी गई। इसी तरह देश में 24 ऐसी संस्थाएं है निन्‍्दें 
वेदिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए 95 प्रतिशत अनुद्दन दिया गया। 
यह मंत्रालय उन 0 वेद इकाइयों को भी वित्तीय रूहायता दे रहा है, जो 
बेदों दे! मौय्िक पाठ की परपरा को सुरक्षित रखने के क्राम में सभी हैं | 

मंत्नालय के अंतर्गत एक स्वामत्त संगठन राष्ट्रीय संस्कृत सस्थाव द्वै जिसवा 
मुख्यालय दिल्‍ली में है ग्रोर नी दिल्‍ली, जम्मू, इलाहाबाद तिस्पति, ग्रुस्वायूर, 
पुरी और जयपुर स्थित 7 केन्द्रीय सस्कृत विद्यापीदों पर, शैक्षणिक भीर प्रश्ान- 
निक निमंत्रण रखता है, जहां पारंपरिक शास्त्रों पर स्नातकोत्तर संस्कृत शिक्षा 
तथा विभिन्न क्षत्रों में प्रनुस्घान किये जाते हैँ। एक अन्य संस्झत विद्यापीठ 
लखनऊ में स्थापित किया गया है तथा इससे चालू शैक्षणिक वर्ष से कार्य करना 
मुझ फर दिया। इसके अलावा देश की 43 संस्थाएं परीक्षा के लिए इससे 
संबद्ध हैं। संस्थान प्रथमा से सेकर विद्या वारिधि और वाचस्पति (पी०एच० 
टी०, और डी लि) तक परीक्षाएं भ्रायोजित करता है। 

मंत्नालय संस्कृत के समकालीन लेखकों को अपनी पुस्तकों प्रयोध्षित करने 
के लिए भी सहायता दे रहा है। इसके लिए हाल ही में सद्दावता स्वीकृत खर्चे 
के 60 प्रतिशव से बद्ाकर 80 प्रतिशत कर दी गई है । अनुसंधान सस्याग्रों 
श्रौर विश्वविधालयों के स्थापित विभागों को दुर्लेम पराण्दुलिपियों के विवेचनात्मक 
संस्करथों तथा सस्दुत पाण्डुलिपियों की सालिक्ाप्रों को तैयार करने श्रौर प्रका- 
घित करते के लिए भी मंदद दी ययी है । 985-86 के दौरान 30 प्रकाशन, 
5 तालिकाएं भौर 5 विवेचनात्मक सस्करप सरकार की मदद से प्रकाशित किये 
गये । 230 संरछृत पत्निकाड्ों के संपादको को गुणवत्ता और विपमवस्तु में सुधार 
साने के लिए ,500 दुपयों से लेकर 0 हजार रपयो तक की सहास्मण दी 
गयी । 

व्यावधायिक प्रकाशकों के माध्यम से प्रनुपलब्ध सस्कृत की 3 परस्तक्री को 
फोटो-प्राफमेट में छप्वाकर वाजिब्र कीमतो में उपलब्ध कराते का एक कार्यक्रम 






३ 
4982-83 में शुरू किया गया । इस कार्यक्रम बे अंतर्गत झ्रब तक 80 पुस्तकों 
का प्रकाशन हो चुका है। इसी तरह का एक कार्यक्रम 8 पुणछाषों के पु्त- 
अरकाशन के लिए शुरू किया गया, निन्‍्हें मूल रूप से वेंकेटेश्वर स्ट्रीस प्रेस, बंबई 
में छापा था। 77 पुराण प्रकाशित हो चुके हैं। 

वयोवृद्ध प्रमुख संस्कृत विद्वानों को जिनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, 
उन्हें 3,000 रुपये वापिक (इसमें से उनकी घपनी झाय को घटाकर) की रुद्घावता 


400 


शारीरिक शिक्षा 
ओर थोग 


भारत 986 


दी जा रही है। 985-86 के दौरान देश भर के 650 विद्वानों को यह 
पहायता प्राप्त हुई । 

संस्कृत, अरबी और फारसी. के विद्वानों को सम्मान प्रमाण-पत्न की योजना 
के अंतर्गत, 0 प्रमुख संस्कृत विद्वानों और अश्ररवी और फारसी के 2-2 विद्वानों 
को हर वर्ष राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाता है। इन्हें श्राजीवन 5,000 
रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय अनुदान भी दिया जाता हैं। 985-86 तक 230 
विद्वानों को यह सम्मान दिया गया। 

यह मंत्रालय संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए हर वर्ष अखिल भारतीय 
वैदिक सम्मेलव तथा अखिल भारतीय संस्कृत वकतृता प्रतियोगिता का भी श्रायोजन 
करता है, जिनमें विभिन्‍न शास्त्रों के 00 विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है 
ताकि दुलंभ वेदशाखाओों और उनकी वेदिकाओं को पहचाना जा सके तथा 
वाक्‌ (मौखिक) परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए रास्ते और तरीके ढूंढ़े जा 
सके | पिछले वर्ष यह समारोह कांचीपुरम्‌ (तमिलनाडु) में आ्रायोजित किया 
गया । | 

वैदिक शिक्षा के एक अन्य कार्यक्रम पर सक्रियता से विचार किया जा 
रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने भी गहरी रुचि ली है। 
इसे भी योजना आयोग मंजूरी दे चुका है। 

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों और अन्य पारंपरिक संस्कृत संस्थाओं से निकलने 
वाले छात्रों के लिए रोजगार संभावनाएं विस्तृत करने के उद्देश्य से, 982-83 
से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इन छात्रों को धामिक 
अनुष्शान पुरालेखशास्त्न, पांण्डलिपिशास्त्र, संस्कृत की प्रिथिंग और कंपोर्जिंग श्रा्दि 
जैसे संस्कृत अध्ययन से जुड़े विपयों में अल्पकालिक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया 
जाता है। इन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए 985-86 के दौरान 
8 संस्थाश्रों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया गया । 

7985-86 के दौरान शास्त्रीय भाषाओ्रों, अरबी शौर फारसी के क्षेत्र में 
कार्यरत करीव 50 पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को वेतन, छात्रवृत्ति, फर्नीचर, 
पुस्तकालय शआ्रादि के लिए वित्तीय सहायता दी गयी। मंत्रालय ने इस्लामी 
कानून पर एक ऐतिहासिक कृति फतवा-अ्ल-तातर-खानिया का विवेचनात्मक 
संस्करण निकालने की एक बड़ी अनुसंधान परियोजना शुरू की । यह परियोजना 
१0 वर्षो में पूरी होगी॥ 

शास्त्र चूड़ामणि योजना के अंतर्गत युवा विद्वानों को केन्द्रीय विद्यापीठों| 
आदश संस्कृत पाठशालाओं, आदि में विभिन्न क्षेत्रों में गहन दीक्षा दी गयी और 
इसमें प्रमुख अनुभवी विद्वानों की सेवाओं का उपयोग किया गया | इन विद्वानों 


को ,000 रुपये सात़िक मानदेय पर नियुक्त किया जाता है। 985-86 के 
दौरान ऐसे 55 विद्वानों को मानदेय प्रदात किया गया | | 


आज शारीरिक शिक्षा और खेलकूद को सारे विश्व में शिक्षा के अभिन्न अंग 
के रूप में स्वीकार किया जाता है। नई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसमें शारीरिक 
शिक्षा और योग अंतनिहित है, को हाल ही में सरकार के एक प्रस्ताव के रूप 


भक्ष्मीचाई राष्ट्रीय 
शारीरिश शिता 
कालेज, स्वाततिपर 


राष्ट्रीय शारोरिक 
(शिवा सपा प्लेस 
शद संस्यान समिति 
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में स्वीकार कया गया है। इसके अंतर्गत केन्द्र और राज्य रखारों वा यह 
दापित बनता है कि वे चहुंगुस्धी विश्व/ में खेलकर और शाटीरिक शझिक्मा को 
बढ़ावा देने को काफी उच्च प्रायमित््ता दें। नई नीति में बेन्द्र और राज्य 
सरकारों की यह भी जिम्मेदारी हो जाठी है कि वे बड़े पैमाने पर झ्रावश्यक 
खेलकूद की सुविधाएं भौर इनके लिए श्रावश्यक बाहुय ढांचा मुहैया करें जिरूसे 


इन ग्रतिविधियों में माय सेने के लिए हर नागरिक की जखूरत पूरी की जा 
सके । 


यह सरकार द्वारा शारीरिक शिक्षा और खेल के लिए स्थापित दो राष्ट्रीय 
संस्थानों में से एक है। इपध कालेज का मुख्य उद्देश्य हमारी शिक्षा संस्याभों 
और श्रन्य संगठनों के लिए शारीरिझ शिक्षा में उच्चस्तर्रय नेतृत्व की प्रशिक्षण 
सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह वालेज सहशिक्षा संस्या है । यह स्नातक और 
स्‍्नावकोत्तर अ्रध्यपन के लिए प्रश्चिश्नग सुविवाएं प्रदान करता है तथा 
शारीरिक शिक्षा में एम० फिलू और डाक्‍्ट्रेरेट कार्यक्म आयोजित करता है ! 
3957 में इसकी स्थापना से लेकर भव तक इस कालेज ने शारीरिक शिक्षा के 
केत्र में करोव 2900 स्नातक पब्नौर स्नातकोत्तर शिक्षक दीक्षित विये हैं, जिनमे 
महिला और पुरुष दोनों शामिल्र हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा यह 
कालिज विस्तार सेवाएँ, नौकदों कर रहे सोगी के लिए परुनश्चर्या पाद्यक्रम ग्रौर 
एजेंसी ब्राध्ार पर प्रमल, याप्ट्रीय शारीरिक दक्षता कार्यक्रम जेस कुछ केस्द्रीय 
कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा भौर खेलकूद में प्रकाशित साहित्य रे लिए राष्ट्रीय 
पुरस्कार पतियोगिता भी झायोगित करता हैं। इस बालेज ने शारीरिक शिक्षा 
में एक राष्ट्रीय संघ्राधन और दस्तावेज केन्द्र स्थापित क्या है ो कि आम जनता 
के लिए शारीरिक शिक्षा भौर खेलकूद में व्यावमायिक्र भूचना के स्रोत के रूप 
में काम करता है। 


राष्ट्रीय शारारिक शिक्षा तया खेल-कुद संस्थान समिति (स्नाइप्स) की स्थापना 
भारद सरकार द्ारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में सन्‌ 965 में को गयी थी | 
इनके उद्देश्य देश की दो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा शोर खेलकूद संस्थाप्रों, अर्थात्‌ 
लश्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कलिज, ग्वालियर झोर नेताजीसुमाप राष्ट्रीय 
खेलपूद संम्यात, पटियाला के प्रवन्ध शोर प्रशासन की देखभाल करता ठया राष्ट्रीय 
प्रशिक्षण योजनापों एवं छेद्रीद प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से खेलों के स्तर को ऊंचा 
उठाना था । स्ताइप्म सरकार को शारीरिक शिक्षा तथा योग पर सलाह देने 
वाले राष्ट्रीय सगठन के रूप में भी बाम कर रही है । 


चिन्नकता 


वास्तुकला ओर 
म्तिकला 
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भारत की मिली-जुली संस्कृति मूलतः इसकी जनता के वर्षों से संचित विश्वासों 
ओर आाकांक्षाओं की श्रभिव्यवित है। सांस्कृतिक धारा का यह अजखस्र प्रवाह 
ही वह शक्ति है जो इस देश की संस्कृति, इसके . चरित्न तथा कठिन 
परिस्थितियों के बावजूद--एक सम्पूर्ण जीवन्त यथार्थ के रूप में जीवित रहने 
ओर प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित 
करता है। इसी को ध्यान में रखकर देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, 
लोगों में कलाचेतना के विकास तथा सृजनात्मक और निष्पादन कलाश्रों में 
उच्च मानदंढों के विकास तथा कला के प्रसार को राज्य के नीति निर्देशक 
तत्वों में शामिल कर लिया गया है। 

केन्द्र और राज्य सरकारें कला, नृत्य, नाटक, संगीत और साहित्य की 
राष्ट्रीय श्र क्षेत्रीय अक्रादमियों के द्वारा कला थ्रौर संस्कृति को बढ़ावा 
देने तथा इसके प्रसार का प्रयास करती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आंच- 
लिक सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किये गये हैँ जिनका उद्देश्य क्षेत्रीय सीमाप्रों 
से ऊपर उठकर सांस्कृतिक भाईचारे को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त 
नई दिल्‍ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केच्र भी स्थापित किया जा रहा 
है। यह एक संसाधन तथा आंकड़ा केन्ध के रूप में कार्य करेगा, जिसके अंतर्गत 
सभी कलाएं था जाती है। इन सभी संस्थाओं तथा केद्ध सरकार के संस्कृति 
विभाग को जन संचार माध्यमों तथा स्वैच्छिक संस्थाश्रों का सहयोग प्राप्त 
होता हैं। इसके अतिरिक्त ललित कलाओों से जुड़े कुछ जानेमाने कलाकारों 
को अपने क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए समय-समय पर सम्मानित करने 
हेतु राष्ट्रपती द्वारा राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया जाता है । 


दृश्य-कलाएं 


भारतीय चित्रकला की प्रमुख परम्पराओं में भ्रजन्ता, ,एलोरा के भित्तिचित्न (म्यूरल्स) 
तथा भन्य भित्तिचित्र, ताड़पत पर बौद्ध पाण्डुलिपियां, जैन ध्मे-प्रन्य, दक्षिणी, मुगल, 
राजपूत भोर कांगड़ा कला शैलियों के चित्र शामिल हैं। बंगाल के कलात्मक पुनर्जायरण 
भोर तवीन कला-प्रवृत्तियों ने भारतीय चित्रकला को भाधुनिकता प्रदान की है, 
जबकि प्रापुनिक भारतीय चित्कला यूरोप झौर प्रन्य भागों की नवीन कला-प्रवृत्तियों 
से प्रभावित हुई है) इतके साथ ही भारतीय लोककला भौर कथावस्त को 
सफलतापूर्वक पुनर्जीबित किया गया है तथा श्रपतवाया गया है। ह 


भाधुनिक प्रवृत्तियों के आरम्म से पहले धर्म ही भारतीय वास्तुकला एवं 
मूर्तिकला का मुख्य प्रेरणाद्योत था। इसके सर्वोत्तम उदाहरण है---मन्दिर, मस्जिद; 
किले, महल भोर भव्य स्मारक जो सारे देश में फैले हुए हैं। स्वतन्वता प्राप्लि के बाद बने 
विशाल भवन भोर चण्डीगढ़ शहर, भारतीय वास्तुकला के थ्ाधुनिक काल के प्रा रम्भ के 


सप्तित कला 
अशाशमी 


संगोत 


मुख्य 


सांस्कृतिक गतिविधियां 303 


चोतक हैं। समकालीन भारतीय शिल्पकारों ने मूतिकला के प्रति नई जागरूकता 
पैदा करने में काफी मोग दिया है । 


देश भौर विदेश में भारतीय कला की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारत मरकार ने 954 
में ललित कला भ्रकादमी की स्थापना की । पश्रकादमी इसके लिए प्रकाशनों, 
फार्यशालाओं भौर शिविरों का श्रायोनन करती है । यह प्रतिवर्ष एक राष्ट्रीय 
प्रदर्शनी भौर प्रस्येक तीसरे वर्ष 'चैदापिक भारत' नामक एक भधन्तर्राष्ट्रीय अ्रदर्शनी का 
झायोजन करती है। 

प्रकादमी ने प्राचीन मारतोय कसा पर एक निवन्धमाला एवं कई पृल्षतिकाए 
प्रकाशित की हैं. भोर यह एक अरद्धं-दापिक कला पत्रिका 'ललित कला कटेम्परेरी/ 
प्रकाघधित करती है 

भकादमी कलाकार्रों के शिविर, योष्ठियां भौर भाषण भी भायोजित करती है भौर 
देश के मान्पताध्राप्त कला संगठनों को भनुदान देती है । यह प्रमुघ कलाकारों को 
भकादमी का फेलो बनाकर उन्हें सम्मानित करती है । भ्रव तक 3 व्यक्तियों को 
फेलोशिप प्रदानकी गई है| राष्ट्रीय अद्शनी के मवसर पर दसनदम हजार 
रुपये के दस पुरस्कार कलाकारों को प्रदान जिये जाते है । 

कलाकारों को प्रेंटिय, मृत्तिका शिल्प, रैथा चित्र-छला श्रौर मू्तिल्कला में 
प्रशिक्षण देने तथा छतके प्रम्यात के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए गढ़ी (नई 
दिल्‍ली) तंया कलकत्ता में भ्रकादसी के स्टूडिपों है । इसके क्षेत्रीय केन्द्र मद्रास 
तथा लखनऊ मे है जद्दा पर व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा कार्य की सुविधाएं भी उपलब्ध 
करायी गई हैं। भुवनेश्वर में एक प्रन्य क्षेत्रीय केख्द्र का निर्माण हो रहा है । 

भ्रकादमी प्रतिवर्ष डॉ० प्रावनद कुमारस्वामी (877-947) की स्मृति में 
एक व्याब्यानमाल्रा प्रायोजित करती है। 


प्रवर्शवात्मफ कलाएं 


शास्त्रीय सेगीत की दो प्रमुख शाखाएं हैं: द्वन्दुस्तानी घोर कर्माटक । दोनों ही शाघाएंँ 
मुख्यतः गुरु द्वारा शिष्प को मोझिक ग्रायत सिखाने की परम्पदा से ही जोवित हैं भोर 
इसीलिए घराना तथा सम्प्रदाय जेसी परारिवारित परम्पशए धस्तित्व में भाई । 

हाल हो में जनजातीम झौर लोक सगीत में लोगो की दवि काफी बढ़ी हैं 
धौर भव शहरों में रग्मच पर इसका स्‍भायोजन हीने लगा है । एक भौर प्रकार के 
संगीत की लोकप्रियता भी बढ़ रही दै, जिसे सुगम सगीत के नाम से जाना जाता है ! 

संगीत को राज्य भौर जनता दोतों का सरद्षय प्राप्त है । वगीत-नाटक भकादमी 
(उप्ट्रीम संगीत, नृत्य एवं नाटक भकादमी ), भ्राकाशवाणी, दूरदगंन, फिल्म, स्वैच्छिक 
संगठत भौर सांस्कृतिक संगठन ही वे मुख्य संस्थाएं हैं, जिनकी सद्वायठा से संगीत के 
प्रति राष्ट्ृग्यापी जागरूकता भौर भाकूषंग बढ़ा है। 


भारत में नृत्य की 2,000 वर्ष पुराती धलुश्श परम्परा है। इसकी विपय-बक्तु पुराणों, 
भाष्यानों भोर श्रादीन साहित्य पर धाधारित है ॥ भारतीय नृत्य के मुछ्यतः दो धाण 


रंगमंच 


संगीत मादक 
अफाएमो 
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है--शास्वीय भोर लोक-तृत्य । शास्त्रीय नृत्य प्राचीन प्रंथों पर प्राधारित हैं भर उसके 
दिगिस्द रूपों को प्रस्तुति के संबंध में काफी कड़े नियम हैं। भारत में शास्त्रीय. नृत्य 
के प्रमुख प्रचलित रूप ये हैं--भरत नाद्यम, कथकलि, कत्पक, मणिपुरी, भोडिदि भौर 
कुचिपुदि । भरत नादयम तमिलनाडु का नृत्य है। कथफलि केरल का नृत्य-्नादूय है । 
कत्यक्ष उत्तर भारत का मुख्य शास्तरोय नृत्य है, जिसका विकास भारतीय 
संस्कृति पर मुग्लों के प्रभाव से हुआ । सणिपुरी नृत्य सणिपुर का है भोर 
इसकी शैलों कोम । और प्रगीतात्मक है। कुचिपुडि प्रांप्र प्रदेश का मृत्य-नादुय 
है, जिसकी विषय-वस्तु रामायण भौर महाभारत बादि महाकाब्यों से ली जाती है 
उड़ीसा ह भोडिसि नृत्य पहले मन्दिरों में होता था, फिन्‍्तू श्रव कलाकार इसका 
प्रदर्शन बहुविध कर रहे हैं। भारत के लोकनृत्य और जवजातीय चृत्य विविध प्रकार के हैं । 
शास्त्रीय भौर लोकनृत्य की वर्तमान लोकप्रियता का कारण देश के विभिन्न 
भागों में स्थित सांस्कृतिक संगठन, संगीत नाटक भ्कादमी भौर प्रशिक्षण 
संस्थान हैं ( प्कादमी, नृत्य के विभिन्न रूपों के प्रशिक्षण हेतु, सांस्कृतिक 
संस्थानों को वित्तीय सहायता देती है। नृत्य और संगीत के विविध रूपों, विशेषकर 
दुर्लभ रूपों के उच्च भ्रष्ययत भोर प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए संगीत 
नाटक भ्रकादमी विद्वानों, कलाकारों झौर प्रध्यापकों को फैलोशिप देती है ! 


सारत का रंगमंच उतवा ही प्राप्ीन है, जितना इसका संगीत झौर वृत्य । प्राचीन रंगमंच वेए 
के केवल कुछ भागों में ही है, लेकिन लोक रंगमंच क्षेत्रीय विशेषताभों के साथ देश के 
सी भाषायी क्षेत्रों में दिखाई देता है। इसके घलावा व्यावसायिक रंगमंच भी हैं, जो 
मृण्यतः शहरों में ही हैँं। देश के विभिन्न भागों में कठपुतलियों के प्रदर्शन की भी 
समृद्ध परम्परा है। इनकी विविध किस्मों में धागे वाली कठपुतलियाँ, छड़ीवाली कंठ- 
पुतलियां, दस्ताने वाली कठपुतलियां भौर चमड़े वाली कठपुतलियां (छाया रंगमंच) 
भीह। 

इनके भतिरिक्‍त बढ़े शहरों में बहुत से भर्धे-व्यावस्ायिक भोर रुचिगत नाटक 
दल भी हैं, जो भारतीय भाषाप्रों भोर भ्रंग्रेजो में नाठक प्रस्तुत करते हैं । 


953 में स्थापित संगीत नाटक अबादमी नृत्य, नाटक और संगीत के विकास के 
लिए कार्य क्षरती हे। अपनी समन्वयकारी एवं विकासशील गतिविधियों के अंग फे रूप में 
यह प्रतियोगिताएं, योष्ठियों और संगीत सम्मेलन भायोजित गारती है, श्रेष्ठ कलाकारों 
को पुरस्कार देती है , संगीत, नृत्य और नाटक संस्थाओं को अनुदान देती है तथा पार- 
भ्परिवा शिक्षकों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। 
अकादमी संस्कृति के प्रधार|प्रचार के लिये तथा राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने 
के दुष्टिकोष से नाटफ मग्डलियों को अच्तर-राज्य स्तर पर आदान-प्रदान करने की 
एक योजना भो चलती है। सांस्कृतिफ एकता एवं लेत् विशेष की दुलेभ कलाशं 
की प्रात में लाने दे जिए अकादमी छषेत्रोय उत्सवों का झ्ायोजन फरी है! 

देश फे रंगमंच, संगीत एवं नृत्य के विभिन्न रुपों को ध्यान में रखकर अकादमी मे 
एफ विशेष एगाए स्थापित किया है, जिसका फाम इस विभिन्न रूपों का सर्वेक्षण मौर 
प्रामागिक-लेस तैयार पारना है । बक्ादमी का डिस्क और टेप लाह्बर! भातीय 
घात्वीय, लोग बोर जवजातीय संगीत का सबसे बड़ा संग्रह है । 


रा्ट्रीप नादप 
विचालप 


अ््ारभ 


साहित्य 


साहित्य अरादमी 


सास्कृतिश गतिदिधियाँ १05 


नृत्य का प्रशिक्षण देने के लिए अज्ञादमी दो राष्ट्रीय संस्थाएं चला रही है : कत्यफ 
केद्न्‍, नई दिल्‍ली ओर जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य गणादमी, इम्फास । 
अश्यादमी छठपुदली कला को पुरर्जीवित करने के लिए चद्गायता दे रही है। 

अकादमी अपनी एफ मोजना के अन्तर्गत समीत, नृत्य और सवाटक्ष पर विभिन्‍न 
भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पुस्तकों के प्रकाशन हेठु आथिक सहायता देवी हैं। 
यह असाधारण कावाकारों को फेलो बनाकर और वापिक पुरस्कार देकर 
सम्मानित करती हूँ 


शाष्ट्रीय नादय॑ विद्यालय 959 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था । 
इसका साथ सच भारत सरकार उठातो है। 3978 से यह एक 
पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य कर रहा है । यहां नादय-कला में तीन वर्ष 
का डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जाता है । भारत तथा छन्‍्य देशों के नीच 
सांस्कृतिक आदान-प्रदाव के कार्यक्रमों के द्वारा विद्यालय विश्व की समकक्ष 
संस्थाओं से सम्पर्क वनाएं रखता है। विद्यालय नाठकों के प्रमुपत्थान को भी 
बढ़ादा देंता है । 

विद्यालय की गतिविधियां 'थ्पिरटरी कम्पनी जैसे विभिन्न विस्त्तार कार्यक्रमों के 
माध्यम से, विभिन्न स्थानों पर रंगसच कार्यशाला का श्रायोजन करके सथा 8 
से 4 वर्ष के बच्चों को रंगमंच का प्रशिक्षण देकर प्रदर्शित की जावी हैं। 


आफकाशवाधी भारतीय संग्रीत-शास्त्रीय, सुगभशास्त्रीय, सोक भौर चव-जातोय के 
थारे में जागरूकठा लाने भोर परिवोधन कराने में काफी योगदान दे रहा है । 
संगीत के प्रचार के लिए इसके पास कई राष्ट्रीय कार्यक्रम है । झ्ाकाशवाणी की 
विविध भारती सेवा लोकप्रिय फिल्म और सुगम संगीत का प्रसारण करतो है । 


श्राचोव भोर मध्यकानीन भारतीय साहित्य को पुमः थोम प्ोर प्रमूछ भारतोय भाषापों 
धोर परंग्रेजों में ाधुतिक साहित्य का विकास भाज को साहित्यिक गत्तिविधियों फी 
घल्तेखनोय बात है । प्रनेक साहित्यिक पत्र-पत्रिकामो, साद्वित्यिक संस्थाप्तों शोर 
भाराशवांणी ने स्‍भ्राधुनिक मारतोय साहित्य के विकास में सदयोग दिया है | 


भारतीय साहित्य के विकास झोर साहित्य का स्तर ऊंचा करने के लिए, 
सभी भारतीय भाषाभों में साहित्यिक गतिविधियों के विकास भ्रौर समन्वय 
तथा इसके द्वारा देश में सास्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए साहित्य 
अकादमी मी स्थापता सरकार ने मार्च 954 में की थो । 


अकादमी के कुछ प्रमुख कारये इस प्रहार हैं : घाहित्पिक रचवाओं का एड आरदीय 
हापा से दूसरी भाषा में भौर गैर-मास्तीय भाषामों से भारतीय भाषामों में प्रतुवाद 
करना; साहित्य के इतिहास भौर आलोचना सम्बन्धी रचवाभों का प्रकाशन करना; पन्थ 
सूचियों तया झात्मकथाओं जैसी वदर्भ पुस्तक घोर देवनागरी तथा भन्‍य भारतीय लिपियां 
में रचताभो छा प्रकाशन करता तथा जनता में खाहित्य के घप्ययन को लोकप्रिय 
बअनावा । बम्वरई, कलकत्ता भौर मदास में मकादमों के क्षेत्रीय कार्योलय हैं 
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युवा फल्ताकारों 
फो प्रोत्साहन 


फेलोशिप 


भारत 3986 


घार खंडों में प्रकाशित भारतीय साहित्य की राष्ट्रीय ग्रन्थसूची ( 90--95 3) 
प्रकादमी का एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है, जिसमें सभी प्रमुख भारतीय भावापों और 
प्ंग्रेजी की साहित्यिक मद्ृत्व की पुस्तकों का, जो भारत में प्रकाशित हुई हैं भयवा 
भारतीय लेखकों द्वारा रचित हैँ, उल्लेख है। डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, 
नेपाली तथा राजस्थानी के लिए पांचवां खण्ड तैयार किया जा रहा है। श्रकादमी 
भारतीय साहित्य का विश्वकोश तैयार कर रही है। 

साहित्य भ्रकादमी इृण्डियन लिट्रेचर' नामक अंग्रेजी द्वेमासिक, समकालीन 
भारतीय साहित्य नामक हिन्दी तैमासिक शोर संस्कृत प्रतिभा" नामक संस्कृत में 
एक श्रद्धंन्वाषिक पत्रिका प्रकाशित करती है। ४ 

भकादमी ने दो पुस्तक मालाएं प्रारम्भ की हैं: प्रथम 'भारत को विभिन्‍न 
भाषाओं के साहित्य का इतिहास, द्वितीय भारतीय साहित्य के निर्माता । 
इनमें प्राचीच काल से आज तक देश-भर के लेखकों का संक्षिप्त 
जीवन-परिचय प्रोर साहित्य का मूल्यांकन होगा । 

प्रकादमी 22 सान्यताप्राप्त भाषाओं से सम्बन्धित ,000 से भी अधिक 
लेखकों को सहायता से भारतीय साहित्य का एक विस्तृत विश्वकोश तैयार कर रही है । 

प्रकादमी श्रेष्ठ पुरुष एवं महिला साहित्यकारों को श्रपना 'फेलो' चुनकर सम्मानित 


करती है। यह भ्रंग्रेजी भौर प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ 
रचताओं को वपिक पुरस्कार प्रदान करती है। ' 


8-28 आयु वर्ग के प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के लिए हिन्दुस्तानी संगीत, शास्त्रोय 
नृत्यों के विभिन्न रूपों तथा परम्परागत कला मंच, नाटक, चित्॒कला तथा शिल्प-कला में 


उच्च प्रशिक्षय के लिए प्रतिवर्ष 75 छात्वृत्तियां दो जातो हैं। शोधकर्ता 2 वर्ष तक 
400 रुपये प्रतिमास पाता है । 


अभिनय, मूतति कला तथा साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे 25-65 
प्रायु-वर्ग के सर्वोत्तम कलाकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए 
,000 5० (प्रतिमास) की 5 सोनियर फेलोशिप तथा 500० (प्रतिमास) की 
35 जूनियर फंलोशिप 979-80 से प्रतिवर्व दी जा रही हैं। इनकी अवधि 
दो ये होती है। ये फंलोशिप निश्चित परियोजनाभों तथा गोजनाों के लिए दी 
जाती हैं। ये योजनाएं तथा परियोजनाएं या तो स्वयं कलाकारों के सुझाव पर 
शुरू की जाती हैं, या इनका चुनाव सरकार की पहल पर किया जाता है। 
.... अभिनय, साहित्य तथा मूर्ति कलाओं में प्रयोगों को जारी रखने के लिए 
ऐसे दस विज्यात कलाकारों को, जिन्होंने अति उच्च चिशिष्टता तथा राष्ट्रीय 
अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त की है परन्तु 


हे ह अव व्यवसाय से निवृत्त हो चुके है, 2,000 
इपये प्रतिवर्ष की फेलोशिप दी जाती है । 


साहित्य, कलाप्रों तथा जीवन के प्न्य क्षेत्रों में काम कर रहे 58 बदे से प्रधिक 
भाय्‌ के उन विशिष्ट व्यक्तियों को, जिनकी मासिक पाय 600 २० से कम हो, 
भनुदान के रूप में प्रति माह्‌ 400 र० तक की वित्तीय सहायता दी 
जातो है । 


बुरातरव 


सोस्‍्कृतिक परतिविधियां 707 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (86] में स्थापित) पुरातत्व अझनुसंघान तथा पशन्‍्य कार्यों 
के क्षेत्र में प्रग्रणी संस्था के रूप में कार्य करता है, यह प्रागंतिहासिक, ऐवि- 
हासिक काल के पर्चात्‌ तथा प्रन्य प्राचीन स्थलों के समस्यायुक्त श्रनुसंधान भौर 
बड़े पैमाने पर खुदाई कार्य करता है। इसके साथ ही साथ यह संस्था वास्तुकला 
सर्वेक्षण, स्मारकों के झास-पास को भूमि को ठीक करना, शिल्पकला की वस्तुओ्रों, 
स्मारकों तथा शिलालेख श्रनुसंधान, प्राचीद स्थलों के निकट स्थित 37 पुरातत्व 
संग्रहालयों तथा संग्रहमलपों के समूह के रख-रखाव, पुरातत्व तथा शिलालेखों से 
सम्बद्ध पत्निकाप्रों तया पुस्तकों पश्रादि के प्रकाशन भादि का कार्य फारतीं है। 
यह स्मारकों और स्थलों का संरक्षण कार्म भी करती है । 


इसकी प्रमुख सफलताग्रों में से एक है--सिंघु घाटी की खोज (92 मे) , जो 
प्रमुप रूप से सिधु--प्रस्यती को नदी घाटियों में श्रौर इससे पूर्व विभिन्‍न संस्कृतियों 
में पल्लवित-पुष्पित हुईं। सर जॉन मार्शल (876-958), दयाराम साहनी 
(879-939), राखाल दास बनर्जी (886-930), काशीनाथ दीक्षित 
(889-946), माघों स्वरूप वत्स (896-955), ननि गोपाल मजूम- 
दार (893-938) तथा सर माव्मिर छ्वीतलर (890-976) जैसे 
व्यक्तियों के प्रयासों से हड़प्पा, मोहनजोदड़ों, चान्हुदढ़ों जैसे भ्रनेक स्थलों 
की खुदाई का काम हो सका झौर इस प्रकार भारतीय इतिहास का काल कम 
से कम तीन हजार वर्ष भौर पीछे चला गया। स्वतस्वता के पश्चात्‌ 
स्िघु धाटी के सभी स्थान पाकिस्तान में चले गये । भ्रमलानंद घोष 
(9!0-98]) के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के योजनावद्ध कार्यों 
द्वारा सरस्वती नदी की विलीन धारा के प्रास-पास सिंधु धाटी के भनेक स्थलों 
का पता लगाना संभव हो सका। इसके ग्रतिरिक्‍त सिंधु घाटी से पूर्व (हड़प्पा) 
के भी श्रनेक स्थलों का पता लगाया गया है ! हृड्प्पान्संस्कृति के 
जिन सबसे महत्वपूर्ण स्थानों की 947 से खुदाई हुई, उनमें रोपड़, काली- 
बंगा, लोवाल, सुरकोटाडा, बनवाली श्रोर हुलास सम्मिलित हैं ॥। हड़प्पा 
(मा सिंधु) सभ्यता का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के हुलास 
तक होने का पता लगा है, इस सम्यता की उत्तरी सीमा मदा भ्रब जम्मू 
तथा कश्मीर में है, जबकि दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के भ्रहमदतगर जिले का 
देमावाद है । भारतीय पुरातत्वविदों के प्रयासों के परिणामस्वरूप बैंदिक काल 
से बुद्धकाल तक, जिसे किसी समय भारतीय इतिहास का भ्रज्नात काल कहा 
जाता या, का भारत के विभिल्‍न भागों में प्रनेक नत्रपापाण युग तथा ताजबुगीन 
संत्कृतियों की घोज द्वारा पता चन गया है । इस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, 
हिमालय त्या कश्मीर घाटी, सिक्किम श्र उत्तर-ययू्वी भारत सहित उप-हिमालय 
क्षेत्रों की नवपापाण युगीन संस्कृतियों का प्रध्ययन करेगा । दक्षिण विहार में तारादीह 
भझोर कर्नाटक में वनहाली के नवोन युदाई कार्यों ने नव परापाणकालीन संस्कृति 
का नया साक्ष्य प्रस्तुत किया है । सक्षद्रोप द्वोपध्मूह, जहां से मध्यकालोन ब पूर्व 
मध्यकालीन इतिहास के भ्रवशेष प्राप्त हुए हैं, पर भी भ्रनुसंधान कार्ये जारी है ॥ 
हाल ही की वर्षों की कुछ नवीन खोज इध प्रकार हैं: पंजाब में सघोल से प्राप्त 
एक बौद्ध स्तूप का कुपाणकालीन तराशा हुमा जंगला, उत्तर प्रदेश में खंगवेरपुर 
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में ईसवी काल के प्रारंभ में बनाया हुआ पक्की ईट का 200 मीटर लम्बा तालाब, - 
उदय गिरि से प्राप्त वौद्धस्तूप तथा छड़ीसा में वीद्धस्थल ललितगरिरि से प्राप्त स्वर्ण 


व रजत पात्त । 


प्राचीन श्रवशेष तथा ऐतिहासिक स्मारक, जिनकी संख्या लगभग 5,000 
है, कानून के बन्‍्तगंत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में सरकार 
द्वारा संरक्षित हैं, लेकिन णो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, उनकी देख-रेख 
व संरक्षण का फाम अपने कानूनों के भ्रन्तर्गत राज्य सरकारें करती हैं । लगभग 
सभी राज्य सरकारों क्रे श्रपने पुरातत्व विभाग हैँ, जो उनके सीमा क्षेत्न के 
झन्तगंत स्थित स्मारकों, स्थलों भौर पुरातत्व संग्रहालयों की देखभाल करते 
हूँ । 

प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल एवं श्रवशेष भ्रधिनियम, 4958 तथा पुरातत्व 
झौर कला वस्तु श्रधिनियम, 7972 को भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लागू करता 
है। पुरातत्व तथा' कला निधि श्रधिनियम, 972 के श्रन्तगंत 700 वर्ष पुरानी 
(पाण्डुलिपियों, ससौदों श्रादि के सामले में 75 वर्ष) किसी भी वस्तु का भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की वैध भाज्ञा (परमिट) के बिना निर्यात नहीं किया 
जा सकता। इस अ्रधिनियम के श्रन्त्गंत कुछ विख्यात कलाकारों की उन फला- 
कृतियों के निर्यात के लिए भी श्राज्ञापत्ष की श्रावश्यकता है जिन्हें इस श्रधिनियम 
के भ्रत्तगंत कला-निधि घोषित कर दिया गया है। सभी अंतर्राष्ट्रीय निकास 
केन्द्रों पर एक विशेषश समिति होती है, जो पुरातत्व सामग्री न होने का अमाण- 
पत्र जारी करती है। मूर्तियों श्रौर कलाइृतियों के प्रतिरिक्त चित्रित, पेंटिंग की' 
हुई और श्रक्षरों पर सोने-चांदी के काम वाली पाण्डुलिपियों (जो 00 वर्षों 
से श्रधिक पुरानी हैं) के पंजीकरण की योजना भी जारी है। इस श्रधिनियम 
के अनुसार पुरावशेपों का व्यापार केवल वही व्यक्षित कर सकते हैं, जिन्हें पुरा- 
चत्व सर्वेक्षण के लाइसेंसिंग भ्रधिकारी से लाइसेंस प्राप्त हो। प्राचीन स्मारक, 
पुरातात्विक स्थल श्रौर श्रवशेप भ्रधिनियम, 958 तथा 2959 के नियमों 
के श्रंतर्गत केद्र द्वारा संरक्षित स्मारकों तथा संग्रहालयों का फिल्मांकतक करने 
या फोटो लेने के लिये श्रनुमति की आवश्यकता होती है । इसके महानिदेशक 


हारा जारी लाइसेंस के बिना भारत में कहीं भी पुरातात्विक खुदाई नहीं की 
जा सकती | 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भ्रपने पुरातत्व विद्यालय में दवापिक स्तातकोत्तर 


डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पुरातत्व शास्त्र) चलाता है, जिसमें पड़ोसी देशों के विद्यार्थी 
भी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैँ। 


पुरातत्व सर्वेक्षण का झपना पुस्तकालय भी है, जो देश में सबसे पुराने 
पुस्तकालयों में से है। इसमें न केवल भारत चरन्‌ दक्षिण-पूर्वे एशिया तथा पश्चिम 
एशिया फ्रे संबंध में भी दुर्लभ-सामग्री है । चित्रों का एक श्रलग संग्रहालय है। 
इसके अ्रतिरिकत भारत-पाक उपमहाद्वीप की मिटटी के बर्तन बनाने की प्राचीन 
कला (सिरेमिवस) से सम्बन्धित एक अ्रध्ययन-बक्ष भी है, जो देश के सबसे 
सुन्दर संग्रहों में से एक है। ह 


झमुद्री 


पुरातत्व 
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दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन (सा) के तत्वावधान मे आयोजित 
प्रयम दक्षिण एशिया पुरातत्व कांग्रेह के भव्तर पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 
द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । 


सम्रुद्ध में इबे हुए बन्दरगाहों तथा जहाजों' को खोजने के उद्देश्य से शप्ट्रीय 
मागर विज्ञान संस्थान गोंझ्रा में एक समुद्री अभिलेखागार एकक स्थापित किया गया 
था। विज्ञान और प्रौद्योगिफी विभाग द्वारा प्रायोजित इस परियोजना के अन्तर्गत 
गुजरात के समुद्र तट पर बसे पौद्यघिक मगर द्वारा के समुद्री सर्वेक्षण का कार्य 
हाथ में लिया गया । कहा जाता है कि द्वारका को श्रोकष्ण में बपाया था तथा बाद में 
यह नगर ममुद्र में समर गया था। समुद्रतारायण मन्दिर से समुद्र की शोर बसे 
प्राचीन बन्दरगाह की खुदाई से डूबे हुए वि्याल भवन के खण्डों का पता लगा। इम 
खुदाई से समुद्रतल पर खुदाई से प्राप्त जानशारी की पुष्दि होती है, जिम्तमे 
डूबे हुए तीन मंदिर (पहली से 9वी शताब्दो) भोए दो बरितियः (0दीं और 5वी 
शताब्दी ईम्वी पूर्व) पाई भइईं। भोखा वन्दरगाह के पास बसे बेट द्वारका द्वीप की समुद्री 
खोज से ॥5व्री से 2वी शताब्दी ईमा पूर्व जलमग्न हुए नगर के पवके प्रमाण 
मिलते हूँ। इस नगर का श्रीकृष्ण की कया से सम्बन्ध है। समुद्री लहरों से कटे तढ 
पर एक विशाल दीवार का भी पता संगा है, जो ग्पती प्रारम्मिक स्थिति में 3, 6 मीदर 
गहरे पानो में डूबों हुईं थी । पिछले 3,300 सालों में समुद्र को सतह में 
कुल वृद्धि 5 मीटर की कही जा सफतो है। इससे समुद्र की सतह में परिवर्तत की जाँच 
की दृष्टि मे महत्वपूर्ण विधि का पता लगवा है। पादी के श्रन्दर यूदाई से प्राण 
इतिहास के प्रारम्मिझ काल के महत्वपूर्ण पुरातन अवशेषों में सिधु घादी की एड 
भ्रद्धितीय मुद्रा तथा एक बर्तत का उल्लेख किया जा सकता है, जिधमें समुद्र 
देवता की उपासना करते हुए तथा उससे रक्षा करनें को याचता फरते हुए चित्र 
बने हूँ। 
राज्य तथा राष्ट्रीय अभिलेखागारों के समुद्र से सम्बन्धित रिकार्ड की जाँच की 
गई, जिसके आधार पर भारत की जल-सीमा में डूबे 200 जहाजों का पता लगाया 
गया। इन टूबे हुए जहाजों में से 30 जहाज ऐनिद्ात्विक महत्व के है। कुछ जहाओं 
को योजने तथा निडाले जानें पर विचार किया जा रहा है। इन रिक्रा्ों में श्लोत॑शा, 
मारीशन तया मलेशिया के निकटवर्ती समृद्र में डूवे जहाजों वा भी पता लगा है । 
समुद्री अभिलेख की पोज के दो उद्देश्य हैं--सहला, समुद्री व्यागर, जद्ाय-निर्भाय 
तथा सांस्कृतिक झादान-प्रदात के इतिहास का पुनर्निर्मापष करता और दुषस, 
समुद्री तलछट का प्रध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों तया जहाज वान्तुछआरों रो 
नमूनों के तिथि निर्धारण भ्रौर समुद्रददीय कढाव का पद समाने में मद्धयदा 
करता । 
समुद्र के भीतर और भागे खुदाई करने पर पत्थरों से बदे एड दाद 
तीन छेंद वाले विक्रोनें संगर्सों का यता चला । ये संगर काफ़ी दृइ टक 
थे जैसे 30 ईस्त्री पूर्व उगरित (70807) (द्वीरिया) और डिब्यिद 
में पाए गए थे । द्वारका के संगर भी उसी काल के है प्राकद 
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संग्रहालय 
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के दो कि० मी० से भी अधिक दूर रूपेन तक फैले होने के प्रमाण मिले है। 


. वालापुर खाड़ी के निकट सितु में जलमग्त दीवारों से पता चलता है कि बे 


हारका (शंखोदर) नगर की लम्बाई चार कि० मी० थी । श्रव यह स्पष्ट हो 
गया है कि 5वीं से 34वीं ईसवी पूर्व, यात्री अकेमेनिड नगरों के भ्रस्तित्व 
में आने के एक हजार वर्ष पहले भारत में दूसरी वार शहर बसने की प्रक्रिया 
शुरू हुई थी । बेद छारका के समूद्र में. मिल्री लोहे की वस्तुओं से पता चलता है 
कि उस समग्र लौह प्रौधोगिकी श्रपरिष्कृत अवस्था में थी। 


संग्रहालय सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, तकनीकी, भौद्योगिक अथवा अन्य सामग्रियों को 
नष्ट होने से बचाने तथा इतिहास को आगामी पीढ़ी तक सम्प्रेषित करने के लिए 
होते हैं । वे शिक्षा के महत्वपूर्ण दृश्य-श्रव्य माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। 

संविधान में संग्रहालयों की स्थापना भौर उनके रखरखाव के लिए प्रमुख रूप 
से राज्यों को उत्तरदायी बनाया गया है । परन्तु सरकार में कई प्रमुख 
संग्रहालयों की स्थापना की है और तिजी संग्रहालयों तथा विश्वविद्यालयों के 
संग्रहालयों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान को है । सरकारी 
तथा निजी संग्रहालयों में वर्तमान संग्रह के अभिलेखीकरण तथा ववीनतम वैज्ञॉ- 
निक उपकरणों के इस्तेमाल द्वारा संग्रहों के संरक्षण और संग्रहों की विषय-सूची 
के प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाता है । 

भारतीय कला गौर पुरातत्व के क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय संग्रह्मलय, 
नई दिल्‍ली; भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता; तथा सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद 
की स्थापता की । समसामयिक इतिहास तथा कला के लिए सरकार द्वारा 
तीन संग्रहालयों को श्राथिक सहायता दी जाती है, ये हैं---विक्टोरिया मैमोरियत् 
हॉल, कलकत्ता; राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्‍ली, और मेहर स्थारक 
संग्रहालय तथा पुस्तकालय, चई दिल्‍ली । 

3948 में स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय देश के प्रारम्भिक संग्रह्मलयों में से एक 
है और इसके प्रमुख कार्य हैं---पुरानी वस्तुओं का अ्रधिग्रहण, प्रदर्शय, संरक्षण, 
प्रकाशन भर शिक्षण । भारत की. प्वांस्कृतिक परम्पराओं से अवगत कराने के लिए 
विभिन्‍न देशों में मवाये जाने वाले भारतीय-महोत्सवों को समन्वित करने का 
काम भी संग्रहालय को सौंपा गया है। 484 में स्थापित भारतीय संग्रहालय 
देश का पहला संग्रहालय है । यह देश के कला और पुरातत्व के बहुत उत्कृष्ट 
संग्रहालयों में से एक है । सालारजंग संग्रहालय में कला की विभिन्‍न वस्तुओं का व्यापक 
संग्रह है। इसमें फारसी, श्ररवी तथा उर्दू की 7,500 से अ्रधिक पांडलिपियां 
हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल मुख्य रूप से 7700 ई० से 7900 ई० के 
बीच भारतीय इतिहास के ब्रिटिश काञ्र से सम्बद्ध स्मृति अवशेपों तथा स्मारकों 
की एक ऐतिहासिक कला दीर्घा है। इस संग्रहालय में भारतीय स्वतंत्नता संग्राम से 
संबंधित जानकारी का समावेश कर इसे एक विशिष्ट कालबद्ध रूप प्रदान 
किया जा रहा है। शअठारहवीं और उद्नीसवीं शताब्दियों के जन-जातीय 


तथा किसान आन्दोलनों को दर्शाने के लिये एक व्यापक दीर्घा स्थापित करने के 
लिए सामग्रियां संकलित की जा रही हैं। 


संस्कतिक गतिविधियाँ वा] 


राष्ट्रीय प्राधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 954 में की गई झौर इसमें एक 
शताब्दी से श्रधिक समय की विभिन्‍न शैलियों का धतिनिधित्व करने बाली 3,800 से 
भ्रधिक कल्लाउृतियों का संग्रह है। जिन उत्क्रप्ट भारतीय कलाकारों की कृतियों का 
संकलन किया गया है, वे हैं---राजा रवि वर्मा (8848-906), भ्वनीद्धनाथ टैगोर 
(87-795व), नन्‍्दलाल बोस (883-966 ), देवी प्रसाद राय चौधरी 
(899-975), विनोद बिहारी मुखर्जी (904-980)/ रामकिकर वेज 
(90-980), रवीद्धनाप टेंगोर (867-94), गगनेद्धनाय टैगोर 
(4867-938) , यामिनी राय (887-972), तथा झ्मृता शेर गिल (93- 
394व) । यह दीर्घा राष्ट्रीय तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय कला की विशेष प्रदर्शनियां प्रायोजित 
करती है। यह प्रकाशन भी करती है। यह भारत महोत्सव में समकालीन भौर 
आधुनिक कला से संब्रधित प्रदर्शनियों में सकफिय रूप से भाग लेती है । 

बुछ भ्रन्य प्रमुख संग्रहालय हँ--लालकिले मे भारतीय युद्ध स्मारक 
तथा पुरातत्व संग्रहालय; दिल्‍ली तथा नई दिल्‍ली के राष्ट्रीय प्राकृतिक 
इतिहास संग्रहालय; हस्त-शिल्प संग्रहालय तथा रेल परिवहन संग्रहालय; कलकत्ता में 
श्राशुतोष संप्रहालय; हैदराबाद में राजकोय संग्रहालय; वम्बई में पश्चिमी भारत 
का प्रिंस भ्राफ बेह्स म्यूजियम; मद्रास में गवर्मेंट स्यूजियम; वाराणसी में 
भारत कला भवन; इलाहाबाद में म्यूनिसिपल म्यूजियम; लखनऊ में राजकीय 
संप्रहालय भोर भ्रहममदावाद में केलिको टैक्सटाइल म्यृ्जियम। कुछ प्राचीन 
स्थानों में पुरातत्व स प्रहालय भी है, जेंसे--कोणाकक, प्रमए ती, नागार्जुनकॉडा, सांची, 
नालंदा, सारनाथ झ्रादि में । दिल्ली, अहमदाबाद *र२ लथनऊ जैसे स्थानों में 
बच्चों के गुड़िया संग्रहालय भोर सूती वस्त्र डिश्वाइन संग्रहालय भी है । 
कलकत्ता, बंगलूर और बम्वई में रुछ वैज्ञानिक औौर प्रौद्योगिकी संग्रहालय 
भी स्थापित किए गए हैं। देश में 375 से अधिक संग्रहालय है । 

राप्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिपद्‌ की स्थापना अश्रेल 978 में संस्कृति विभाग 
ने एक स्वायत्त-शास्ी संगठन के रूप में की थी | इसका मुख्यालय कलकत्ता में 
है। संप्रहालय निम्नलिखित संग्रहालयों के प्रशासन देखता है :- 

(१) विस्ला भ्रौद्योगिक तथा तकतीकी संग्रहालय, कलकत्ता 
(2) विश्वेश्वरंय्या ग्रोद्योगिक तया तकनीकी संग्रहालय, बंगलूर (3) नेहरू 
विज्ञान केस्द्र, अम्बई (4) विज्ञान केन्द्र, दिल्‍ली (निर्माणाघीन)--समी 
राष्ट्रीय स्तर के संपग्रहालय/केन्द्र, (5) श्रीकृष्ण विज्ञान केन्द्र, पटना (6) 
क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, गुवाहाटी (निर्मायाधघीन), (7) क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, लखनऊ 
(निर्माणाधीन), (8) रमण विज्ञान केन्द्र, नागपुर (निर्माणाधीन), (9) क्षेत्रीय 
विज्ञान केन्द्र, भुवनेश्वर (निर्माणाघीन)--राज्य स्तरीय केन्द्र, (0) जिला विज्ञान 
केस्द्र, पुरुलिया, पं० बंगाल (7) जिला विज्ञान केन्द्र, गुलवर्गा, कर्नादक 
(2) जिला विज्ञान केन्द्र, धर्मपुर, गुजरात, (3) जिला विज्ञान केन्द्र, तिब्वेलवेलि 
(तमिलनाडु) । 

परिषद दच्चों, विद्याथियों, अध्यापकों, ग्रामीणों, मृहणियों तथा बेरोजगार 
युवकों के लिए बहुविध शैक्षणिक कार्यत्रमों का श्रायोजन भी करती है । 


व१2 


संप्रहालप-चित्ञान 
में प्रशिक्षण 


मअपिलेखगाए 
तथा अभिलेख 


राष्ट्रीय 
अभिलेशागार 


भारत 4986 


अलीगढ़, वडोदरा, भोपाल, कलकत्ता, पिलानी और बनारस विश्वविद्यालयों 
द्वारा संग्रहालय विज्ञान में नियमित रूप से डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का 
बायोजन किया जाता है। 


सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रत्ति वर्ष संग्रहालय शिविरों झा आयोजन 
करती है। नई दिल्‍ली में राष्ट्रीव संग्रहालय में संग्रहालय सामग्रियों के संरक्षण 
के लिए तीन महीने का एक पाठ्यक्रम तथा सेवारत कर्मचारियों के लिए 
छः सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके प्रलावा 
भारत में तथा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप भी प्रदान की 
जाती है। राष्ट्रीय आ्राधुनिक कला दीर्घा ने कला कार्ये के. रख-रखाव तथा 
पुनस्थापता के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया है। 


सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए मा्चे 976 में लखनऊ में राष्ट्रीय 
अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई। यह प्रयोगशाला () संरक्षण के 
अच्छे सिद्धास्तों के. .कास के लिये श्रनुसंधान; (2) कला तथा अभिलेख 
सामग्री का तकनीकी श्रध्ययन; ( 3) संग्रहालयों, अभिलेखागारों तथा श्रन्य संबंधित 
संस्थानों को तकनीकी सहायता; तथा (4) प्रामाणिक लेखन श्रीर श्रत्तर्राष्ट्रीय 
सम्पर्क के कामों को देखती है । यह संग्रहालय-सं रक्षकों के लिए विभिन्‍न 
अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम श्रायोजित करती है. तथा संग्रहपालों, पुरातत्वविदों 
ओर पृस्तकालयाध्यक्षों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करतीं 


है। 


अभिलेख तथा पाण्डुलिपियां हमारी समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक घरोहर का एक प्रमुख भाग 
हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म, दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, इतिहास, चिकित्सा तथा विज्ञान के 
विभिन्न क्षेत्रों में जो योगदान किया, ये उसके भण्डार हैं । वे भारत के बतीत 
के पुननिर्धारण के लिए प्रारम्भिक स्रोत हैं। सरकार के अधिकार क्षेत्र में केवल वे 
पुस्तकालय आते हूँ, जिनकी स्थांपना सरकार ने की है तथा जिन संस्थाओं को 
राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है। परन्तु राष्ट्रीय, राज्य तथा भन्य 
पूस्तकालयों के समन्वित विकास को प्रोत्ताहन देने के लिए यह राज्य सरकारों का 
स्वेच्छिक सहयोग प्राप्त करने के लिए कदम उठाती है। इस प्रयोगशाला को 
वैज्ञानिक संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है। 


नई दिल्‍ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार सवसे बड़ा तथा सम्भवत्त: एशिया 
में सबसे सुव्यवस्थित अभिलेख भण्डार है। इसके तीन क्षेत्रीय अभिलेख भंडार 
भ।पाल, जयपुर और पांडिचेरि में है। इसके संरक्षण में कई लाख सार्वजनिक अभिलेख, 
मानचित्न, निजी दस्तावेज, माइक्रो-फिल्में और पुस्तकें हैं, जो अलभारियों में कुल 30 
किलोमीटर की लम्बाई में रखी गई हैं। बहुत से भारतीय एवं विदेशी 
शोध छात्रों को अनुसंघान की सुविधाएं प्रदाव की जाती हैं। विभाग 
की महत्वपूर्ण गतिविधियों में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को, उनके अभिलेख 
प्रबंधन कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के निजी दस्तावेज प्राप्त 
करना तथा विदेशों से भारतीय रुचि की साइक्रो फिल्म प्राप्त करना, संरक्षण तक- 


पांशुलिपि लाइब्रेरी 


सॉस्क्वृतिक गतिविधियों १3 


नीक में सुधार तथा उसे आधुनिक बनाने के लिए शोध करना, पांडुलिपियों व राष्ट्रीय 
महत्व की अन्य वस्तुओं के संरक्षण[प्रामाणिक लेखन के लिए संस्थाओं को 
वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा प्रदर्शनियों एवं गोप्ठियों के द्वारा लोगों में जाग- 
रूकता उत्पन्त करना, शामिल है । दि इंडियन प्रार्काइव्ज एण्ड बुलेटिन झाफ रिसर्च 
थीछ्विल एण्ड डिजर्टेशन! नामक द्विवापिक पत्षिका प्रकाशित करने के भलावा, 
यह विभाग निजी दस्तावेजों का राष्ट्रीय रजिस्टर तथा विभिन्‍न भभिलेयों व संदर्भ 
माध्यमों *के लिए 'गाइड' (निर्देशिका) भी प्रकाशित करता है । यूनेस्को द्वारा प्रायोजित 
एक परियोजना गाइड टू दि सोहिज श्राफ एशियन हिस्टरी' के तहत यह पुरातत्व 
संबंधी संस्थाओ्रों के लिए 'गाइड' प्रकाशित करता है ॥ 
एशिया में अ्रपनी किस्म के एक मात्र संस्थान 'पुरातत्व श्रध्ययन विद्यालय 
में पुरातत्व विज्ञान के विभिन्‍न पहलुओं में यह विभाग झाठ रुप्ताह का भ्रत्पावधि 
पाठ्यक्रम तथा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। 


89 में स्थापित खुदावख्ण ओोरिएण्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, पादुलिपि 
लाइब्रेरी भ्रवी व फारसी पाडुलिपियो तथा मुगल चित्नों का वृहद संकलन 
हैं । संसद के एक भ्रधिनियम द्वारा 969 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्या घोषित 
कर दिया गया । पाडुलिपियों श्रौर पुस्तकों की प्राप्ति तथा संरक्षण के पारस्परिक 
कार्य के झलावा इस लाइब्रेरी ने विषय वार 34 सूचिया तैयार की है। यह लाइब्रेरी 
देश की वर्तमान स्थितियों सहित विभिन्‍्तर विषयों पर बापिक एवं विस्तृत 
व्याख्यान आयोजित करती है। इसने दुर्लभ पांडुलिपियो के श्रालोचनात्मक संपादन का 
कार्य शुरू किया है। श्रव तक ] पांडुलिपियों के आलोचनात्मक संपादन किए 
जा चुके है, उनमे दीवान-ए-हफीज, दीवान-ए-मुशाफी, दीवान-ए-मुबाद की भ्रद्वितीय 
पांडुलिपियां भी हैं । अनुसंधान एवं प्रकाशन के कार्य को तेज करने के लिए लाइव्रेरी 
में प्रासगिक विपयो पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय गोप्ठियो का पंचवर्षीय कार्यक्रम 
शुरू किया है। इसने रिझू्च फेलोशिप, विजिटिंग फेलोशिप तथा राष्ट्रीय फेलोशिप 
प्रारंभ की है । 

तंजौर के महाराजा ररफोजी की चोल़-साम्राज्य कालीन सरस्वती महल लाइ- 
प्रेरी को तत्कालीन मद्रास रुरकार ने 98 मे अपने हाथ में ले लिया । इछ लाइब्रेरी 
को 9 जुलाई 986 को तमिलनाई सरकार ने तमिलनाडु पजीकरण अधिनियम 
3975 के तहत एक सो ध्वायटी के रूप में पंजीकृत किया है । विभिन्‍्त विपयो पर लिखित 
भारतीय एवं यूरोपियन भाषाओं में 38, 368 पुस्तको के संग्रह के अलावा इस लाइब्रेरी में 
संस्दृत, मराठी, तमिल, तेलुगु एव अन्य भाषाओं में लगभग 42,996 पाडुलिपिया हूँ । 

रामपुर रजा लाइब्रेरी में बहुत-सी छोटी चित्राकृतियों एवं भोजपत्नों के 
अलावा लगभग 5,000 पाण्डुलिपियों का सप्रह है। पाण्डुलिपियों के श्रतिरिकत पुस्तक 
झनुभाग में भी लगभग 50,000 अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तकें संग्रहोत है । 

कुछ भ्रन्य॒ प्रमुख पाण्डुलिपि लाइब्रेरिया है--गवर्ममेंट ओरिएन्टल मैन्युस्क्रिप्ट 
लाइब्रेरी, मद्राम; पुणे; तथा वदोदरा मे झोरिएन्टल रिसचे लाइब्रेरिया; संस्कृत विश्व- 
विद्यालय पुस्तक्गलय, वाराणसी ; विश्वेश्वरानन्द, वैदिक अनुसंधान सस्थान पुस्तकालय, 
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पृस्तकौलय 


प्रफाशनाधिफाए 
पुस्तकालय 


भारत 3986 


होशियारयुर तथा मौलाता आजाद अ्रतीयढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पुस्तकालय; 
अलीगढ़ । इसके श्रतिरिक्त 500 से भी श्रधिक पुस्तकालय राज्य सरकारों तथा 
निजी संस्थाओं से सम्बन्धित हैं, जिनमें हजारों पाण्डुलिपियां हूँ । 


पुस्तकालय हमारे इतिहास तथा संस्कृति के संरक्षक होते हैं । पुस्तकालय प्रणाली 
का विकास, अ्नौयचारिक शिक्षा तथा सतत शअ्रश्ययन् का एक महत्वपुण भाग 
है । संविधान के अनुसार 'पुस्तकालय' विपय राज्य-सूची में सम्मिलित है । 
केस के श्रधिकार-श्षेत्र में केवल वे ही पुस्तकालय श्राते हैं। जो उसके हीरा 
स्थापित है या जिन्हें ऐसी संस्थाग्रों द्वारा स्थापित किया गया है, जितको 
राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दिया गया है। देश में कुल मिलाकर 60,000 
से अधिक पुस्तकालय हैं । 

केद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कलकत्ता को भारतीय राप्ट्रीय अ्रंबसूची' के 
संकलन, सम्पादन, मुद्रण तथा बिक्री का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह 
मासिक/वापिक अंथसूची है, जिसमें अमुख भारतीय भाषाओं. तथा अंग्रेजी 
में हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों (प्रविष्टियों) को सम्मिलित किया जाता हैं। यह 
पुस्तकालय 'इस्डेब्स इण्डियाना' का भी संकलन कारता है, जो कि प्रमुब भारतीय 
भाषाओं में प्रकाशित हो रही पत्रिकाओं में छपे लेखों की वापिक सूची है। 

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता भारत में सभी पाठ्य एवं सूचना सामग्री 
तथा भारतीयों द्वारा लिखित सभी मुद्रित सामग्री और विदेशियों द्वारा भारत 
के बारे में किसी भी रूप में लिखी गई श्रौर कहीं भी प्रकाशित सामग्री के 
एक प्रमुख संग्रह के रूप में काम करता है। इसके श्रतिरिक्त इसके पास फारसी; 
संस्कृत, श्ररवी तथा तमिल पाण्डुलिपियों और दुलंभ पुस्तकों का श्रच्छा संग्रह 
है। दक्षिण एशिया के एक संग्रह पुस्तकालय के रूप में यह संयुक्त राष्ट्र संध 
तथा इसकी एजेक्सियों से सामग्री भौर प्रलेख प्राप्त करता है । यह पुस्तकालय 
6 देशों के 8व संस्थानों से आदान-अ्रदान सम्बन्ध बनाये हुए है। 

यूनेस्को की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता से वर्ष 95व में 
स्थापित दिल्‍ली पब्लिक लाइब्रेरी अब महानगरीय पब्लिक लाइब्रेरी के रूप 
में विकसित हो चुकी है। इसमें एक केन्रीय लाइब्रेरी, 23 शाखायें. तथा उप- 
शाखायें, नेत्रहीनों के लिये एक ब्रेल लाइब्रेरी तथा दिल्‍ली के विभिन्‍न स्थानों पर 2 
चलते-फिरते सेवा केन्द्र श्र सात डिपीजिट स्टेशन है । 

राजा रामबोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन, कलकत्ता जो कि एक स्वायत्तशासी एवं 
स्वैच्छिक संस्था है, राज्यों तथा केन्द्र शाप्तित प्रदेशों की सरकारों एवं स्वयंसेवी 
एजेन्सियों की सहायता से सम्पूर्ण देश में सामान्यतः पुस्तकालय सेवाएं और विशेषत: 
जत पुस्तकालय सेवाश्नों को प्रोत्वाहित करती है। 


पुस्तकों तथा समाचारपत्नों के वितरण (सार्वजनिक पुस्तकालयों) सम्बंधी 7984 के 
अधिनियम के तहंत चार पुस्तकालयों को देश में प्रकाशित प्रत्येक नई पुस्तक 
तथा पत्रिका की एक-प्रति प्राप्त करने का अधिकार है । ये है : राष्ट्रीय पुस्तकालय, 


झन्य पुस्तकालय 


तिब्बती त्या धन्य 
ऐतिहापिर 
सप्यपन संस्थान 


सॉस्क्ृतिक गतिविधियाँ हरा5 


कलकत्ता; सेप्ट्रल लाइब्रेर।, बम्बई; कन्नेमाय पन्लिफ लाइब्रेरी, मद्रास तथा दिल्‍ली 
पब्निक लाइद्रेरी; दिल्ली । 


अन्य विशेष पुस्तगलय भी हैं, जो शोधवर्ताओं को अनुसंधान की सुविधाएं उपलब्ध 
कराते हैं। इनमे प्रमुय॒ हैं : इण्डियन कॉसिल आफ यहड अफेयर्स, नई दिल्‍ली; इण्डियन 
स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कलकत्ता; गोखले इंस्टीट्यूट, पुणे; पियोसॉफिकल सोसाइटी, 
भद्रास; नेशनल कौंसिल ऑफ एप्लायड इकोनॉमिक रिसिच, नई दिल्‍ली; इण्डियन 
इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्‍ली ; तथा केख्वीय सचिवालय ग्रंपागार, 
नई दिल्‍ली । इनके अलावा कुछ बड़े विश्वविद्यालयों में भी पुस्तकों के उचम 
संकलन हैँ। 

सुप्रसिद्ध भारतविद्‌ विलियम जोन्स (746-794) ने एशिया के 
सामाजिक तथा प्राकृतिक, इतिहास, पुरावशेष, कला, विज्ञान तथा साहित्य की 
खोज के उद्देश्य से 2784 में एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता की नीव रखी थी । दो 
सौ बपं पुरानी यह संस्था भारत में सभी साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों 
के लिए एक स्रोत तथा संसार में सभी एशियाई सोसायटियों के लिए एक भ्रभिभावक 
सिद्ध हुई | सोधषायर्ट के पास लगभग पौने दो लाख पृस्तको का संग्रह है, जिनमें से कुछ 
अत्यंत दुलंभ पुस्तकें तया वस्तुएं इस प्रद्यर हैं; लगभग 40 लिपियों में लिखित 
पाडूलिपियां; करोव 24,000 सिक्के; 76 तेलचत्र; खरोप्डी लिपि में 42,000 
शिलालेख तथा ब्राह्मी लिपि में ग्रशोक का एक राज्यादेश । सोसायटी प्रपने प्रकाशनों 
के लिए प्रमिद्ध है जिसमें सम्पादद तथा पत्षिकाएं, 'विब्लोधिका इण्डिका', 
मोनोग्राफ तथा भ्रदालती कार्यवाहियो की विभिन्‍न श्यंंखलायें और जीवनवृत्त तथा 
भाषण शामिल हैं| मार्च 984 में संसद के एक भ्रधिनियम के द्वारा इस सोसायटी 
को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। 


माई शताब्दी पूर्वे भारतीय विद्वानों ने हिमालम पार करके तिम्बत तका की 
कठिन यात्ाएं की थी तया वे अपने साथ भारतीय दर्शन श्रीर विचार भी ले गये थे | 
तिब्बती विचार तथा सस्कृति का विकास इसी परस्पर आदान-अ्रदान की प्रक्रिया 
के फलस्वरूप हुआ। 


श्री जवाहरलाल नेहरू ( 889-964 ) की पहल पर भारत में कई 
बोद्ध संस्थाएं शुरू की गईं । उनमें बोद्ध दर्शन विद्यालय, लेह; जिसकी स्थापना 959 
में हुई ओर जिसे अब केन्द्रीय बोद अध्ययत सस्यान के नाम से जाना जाता है तथा 
केन्द्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी सम्मिलित हूँ । इनको संस्कृति 
विभाग द्वारा पूरी वित्तीय सहायता दी जाती है । इन संस्याओं का मुछय उद्देश्य 
तिब्वती संस्कृति झ्ोर परम्परा का संरक्षण, आधुनिक विश्वविद्यालयीन व्यवस्था 
के माध्यम से प्राचीन तथा परम्परागत विपयो की शिक्षा देना तथा तिब्बती 
अध्ययन में अनुसंधान कार्य सचा सित करना है । इसके बठिरिक्त सरकार सिक्किस रिहर्च 
इंस्टी ययूट आफ टिवेंटोनॉनी, गगठोक तथा लाइड्रेदी बाँछ टिवेदन वह एस्ड 
भार्काइव्ज, घंशाला को अनुदान देती है । 


नृविज्ञान और 
भानवजाति विज्ञान 
संस्थाएं 


भारतीय नृवेज्ञानिक 
सर्वेक्षण 


राष्ट्रीय भानव 


झारत 3986 


तिब्बदी अध्ययन संस्थान की स्थापना वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय के 
एक भाग के रूप में वाराणसी में की गई थीं। 977 में यह पूरी तरह से एफ 
स्वायत्त संगठन हो गया और इसका नाम बदल कर किस्धीय उच्चतर तिव्वती अध्ययन 
संस्थान! रखा गया। संस्थान का प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा प्रकाशन का एक सुनियोजित 
कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य तिब्वती विरासत को, विशेषकर भारतीय 
उत्तराधिकार के उस ज्ञान खण्ड को प्रकाश में लाना है जो संस्कृत तथा पाली में तो 
नष्ट हो गया था, परन्तु तिब्बती में सुरक्षित बचा है। 


केद्रीप बौद्ध अध्ययन संस्थान लेह की स्थापना 959 में हुई थी । इसका 
उद्देश्य बौद्ध दर्शब, साहित्य एवं कला में अध्येताओं को प्रशिक्षण देना है । - संस्थान 
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध है । 


भारतीय नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कलकत्ता, संस्कृति विभाग का एक अ्रधीनस्थ कार्यालय है 


जबकि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल, 5 मार्चे, 7985 से इस विभाग का 
एक स्वायत्तशासी संगठन है। 


भारतीय नृवैज्ञानिफ सर्वेक्षण ने ! दिसम्बर, 945 से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 
काम करता शुरू किया । ग्रारम्भ में यह एक छोटी-सी संस्था के रूप में अस्तित्व में 
भ्राया, परन्तु अ्रव यह राष्ट्रीय स्तर पर नृवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख संस्थान बन 
गया है और विश्व परिप्रेज्य में अव यह अपनों तरह की सबसे बड़ी संस्या 
है । इस समय देश के विभिन्न भागों में इसके सात क्षेक्नीय कार्यालय 
भर एक उफजक्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका मुख्यालय कलकता में है । 
यह भारतीय जनसंख्या के जैव-सांस्कृतिक विभिन्नताओं के अभिलेख प्रौर 
विश्लेषण के लिए अनुसंघान-कार्य करता है । यह भारतीय जन समुदाय के आधारभूत 
पुरावशेषों के जैव-सांस्कृतिक इतिहास के सन्दर्भ में खोज, संरक्षण तथा अ्रध्यण्क 
के लिए खोज अभियान चलाता है और भारतीय जन समुदाय से संबंधित क्षेत्वीय 
तथा प्रयोगशाला--श्राघारित खोजें संचालित करता है। इनमें जनजातियों और 
कमजोर वर्गों पर और सम-प्तामयिक महत्व की समस्याओं पर वल दिया जाता 
है। यह सर्वेक्षण संस्था मानवजाति से संबंधित सामग्रियों का संग्रह, संरक्षण 
धोर अभिलेख तैयार करती है तथा मुख्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय तथा उप-दोवीय 
कार्यालयों में स्थित संग्रहालयों के माध्यम से इचका प्रदर्शन करती है। 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था को वैज्ञानिक संस्था के रूप में घोषित किया गया 
है । सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संस्था द्वारा स्वीकृत्त भारत के लोग' 
परियोजना के अन्तर्गत देश में 5,000 जनजातियों का अ्रव्धवत किया जाएगा । 


राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोगाल की परिकल्पना एक सम्पूर्ण संस्था के रूप में की 
गई है, जो मानव जाति के रहस्यों का उद्घाटन करने, मानव के जीव वैज्ञानिक विकास 


तथा भारत के विशेष सन्दगे के साथ सांस्कृतिक पद्धतियों पर विशेष प्रकाश डालने 
के कार्यों के प्रति समर्पित है। 


क्षेत्रीय सांस्कृतिक 
क्रेख्र 


संत्हति का विकास 
भोर संवर्धन 
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नये सांस्कृतिक प्रयासों के क्रम मे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों कौ स्थापना एक महत्वपूर्ण 
घटना हैं । इन केन्द्रों को परिकल्पना उन सास्कृतिक सम्बन्धों को चित्तित करने 
के उद्देश्य से की गई है, जो क्षेत्रीय सोमाग्रों से परे हैं। इसका उद्देश्य स्थानीय 
संस्कृति, स्थानीय और क्षेत्रीय संस्कृति का मिलन श्र अंततः भारत कौ समृद्ध 
विविधतापूर्ण संस्कृति के निर्माण के श्रति जागरूकता उत्पन्न करना है । इसके 
अलावा इनका उद्देश्य लुप्त होती हुई कलाइृतियों झौर मौधिक परम्पशाम्रों को 
प्रतणित, स्षेरक्षित झौर पुनर्नीवित करता है! कत्ाकारों भर सृजनात्मक 
शचि के लोगो की भागीदारी इस प्रणाली के स्वायतशासो स्वस्प द्वारा सुनिश्चित 
की गई है । 

नयी योजना के शर्न्न॑ंगत गठित सात क्षेत्रीय सास्कृतिक केन्द्र इस प्रकार हैं : 
(2) उत्तरी क्षेत्र सोस्कृतिक केन्द्र, पटियाला (2) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, 
शान्ति निकेततन (3) दक्षिणी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजाबुर (4) पश्चिमी क्षेत्र 
सांस्कृतिक केस्द्र, उदयपुर (5) उत्तर केद्धीय क्षेत्र सास्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद (6) 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सास्क्ृतिक केन्द्र, दीमापुर (7) दक्षिण-केन्द्रीय क्षेत्र सस्कृतिक केन्द्र, 
नागपुर । राज्यों का एक से अधिक क्षेत्नीय सास्क्ृतिक केंद्र मे भाग लेना विभिन्‍न 
क्षेत्रीय केन्द्रों को रचना का एक विशेष गुण है। 


सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 979 में स्वायतत संगठन 
के रूप में हुई, जियका सम्पूर्ण ख्च सरकार पर या। सांस्कृतिक प्रषार 
योजना, जो 2970 से दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कार्यास्विद की जा रदी पी, 
केन्द्र ने भ्रपने द्वाप में से सी । 

इस केन्द्र का स्पष्ट उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों के बाहुल्य के बारे में 
विद्यार्ियों में समझ व जागछूकता पँदा करता तथा इस शाव का पाठ्यक्रम के 
विषयों के साथ समाकलन करके शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है । 
इस उद्देश्य की प्रूति के लिए केन्द्र देश के विभिन्न भागों के प्राथमिक/|वन्‍्च/उस्वतर 
माध्यमिक स्कूलों में कार्यरत भ्रष्यापकों के लाभ के लिये कई प्रशिक्षण कार्यक्रम 
झायोजित करता है। 

महू कैद्ध स्लाइड्स, चित्रों, फिल्‍मों तथा रिकार्डिग के रूप में संसाधन एतत्ते 
कर 'रहां है, ताकि स्‍कूल के बच्ची झे लिए शिक्षा सामग्री तैयार की जा 
सके । 


दिलम्बर 982 में केद्ध ने संस्कृति विभाग से सील्कविक् प्रतिया मल्वेष्ण 
छात्रवृत्ति योजना! को भ्रपने हाथ में ले लिया । इस योजना के प्रन्तगंत 0-74 
बर्ष को भायु के एसे प्रतिमाशाली बच्चों को, जो था तो मान्यता प्राप्त स्‍कूल में पढ़ रहे 
है या ऐसे परिवार से सम्बन्ध रणते हैं जो विभिन्न सास्कृतिक क्षेत्रों में प्रपपी 
प्रतिभा का विकास करने के लिए पारम्परिक प्रदर्शनात्मक था ग्रन्य कलामों की 
साधना ऋरते हैं, सुविधाएं प्रदाव की जाती हूँ ताड़ि वे विभिन्न सांस्कृतिक केगों 
में अपनी प्रत्तिमा का विकास कर सकें। इसमें कला की दुलंभ विद्याम्रों को शिऐषेश 


ईदश्व परस्परा में 
प्तारत 


एन्दिरा भाँधी 
राष्ट्रीय कला 
फेस 
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महत्व दिया जाता है। यह केद्ध संस्कृति के प्रसार को प्रोत्वाहिंत करने के उद्देश्य 
से आयोजित कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता है । हि 
बल्ड हैश्टिज कमेटी यूनेस्कों द्वारा गठित विश्व की. सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक 
विरासत के संरक्षण के लिए अन्तर्साप्ट्रीय सम्मेलन द्वारा बनाई गई थी। 
इसने विश्व की. सांस्कृतिक विरासत से संम्बन्धित सूची में, भारत के 


सांस्कृतिक स्मारकों और सौ प्राकृतिक स्थलों को सम्मिलित किये जाने की 
सिफारिश की है। थे हैं: ॥ 


(3) ताजमहल (2) अजल्ता की गुफाएं (3) एलोरा की रुफाएं (4) 
आगरा का किला (5) कोणार्क का सूर्य मन्दिर (6) महावलिपुरम्‌ के स्मारक 
(7) काजी रंगा राष्ट्रीय उद्यात (8) माने वत्य अमयारण्य श्रौर (9) क्योंलादेव 
राष्ट्रीय उच्चान । 


भानव संसाधन विक्रास मंत्रालय के कला विभाग को नई दिल्ली में इन्दिरा 
गांधी राष्ट्रीय कला केन्र स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है । केन्द्र 
में विभिन्न कल्ाओं के आपसी सम्बन्धों पर अध्ययन करने की योजना हैं। 
इसके अतिरिक्त के में प्रकृति, वातावरण, भावव की रोजमर्स की जीवनचर्या, 
विश्व और यहां तक कि समग्र ब्रहमांड और कलाओं के परस्पर संबंधों पर भी 
अम्वेबण-अवध्ययत इत्यादि शुरू करने की योजना है । केरद्र अपने श्रनुसंधाव और 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रकाशनों, प्रचार-प्रसार योजवाओं तथा श्रन्य रचनात्मक 


. गतिविधियों के माध्यम से कला को समाज के हर वर्ग और देश के हर क्षेत्र की 


जीवन शैली का भ्रभिन्न अंग बनाने के उपाय करेगा । इस तरह केन्द्र एक ऐसा 


वातावरण तैयार करने के प्रयास करेगा जिसमें कला एक -सहज मानवीय गति- 
विधि के रूप में अपनाई जाने लगेंगी। 


प्रथम चरण में केद्ध भारतीय कला और संस्कृति पर ही श्रधिक ध्याव 
देगा । वाद में यह श्रन्य सभ्यताओं तथा संस्कृतिपों और विशेष रूप से दक्षिण 
एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अ्रमरीका, 
भ्रास्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तर ग्रमरीका इत्यादि की सम्यताओं और संस्कृतियों को भी 
अपने कार्यक्षेत्र में शामिल करेगा। 

केन्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं: 


. कला सामप्री और विशेष रूप से लिखित, मौखिक, श्रव्य, दुष्य, 
चित्न इत्यादि मूलक कला सामग्री के संसाधन केद्ध के रूप में कार्य 
करना ; 

2. संदर्भ कृतियों, शब्दावलियों, शब्दकोशों, विश्वकोशों, इत्यादि पर 
अनुसंधान करने और उन्हें प्रकाशित करने की योजनाएं शुरू करता ; 

3. सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से ग्रध्ययन के लिए एक जनजातीय 
तया लोक कला संग्रह और संरक्षण केन्द्र की स्थापना करता न्‍ 


राष्ट्रीय कला 
परिषद 


सालछ्कृतिक सम्बन्ध 


भारत समारोह 
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4. वास्तुकला, साहित्य, संगीत, मूतिकला, चित्रकारी, छायाचित्रकल्ला 
(फोटोग्राफी), फ़िल्मकला, कुम्हारी, बुनाई और कढ़ाई जैसे विभिन्न 
कल्ला-क्षेत्रों में कार्यक्रम मंचनों, प्रदर्शनियों, वहुमाध्यम प्रचार कार्यक्रमों, 
सम्मेलनों, मोप्ठियो और कार्येशालाओ के माध्यम से समन्वय स्थापित 
करना और रचनात्मक तथा विवेचनात्मक विचार-विनिमय के लिए 
उन्हें एक मंच पर लाना 3 


5. विशेष रूप से भारतीय परिप्रेथ्य के अनुकूल कला झनुसघान मॉडलों 
का विकास करना। 


केत्र के प्रयास होंगे कि कल्लाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का ग्रध्ययन 
किया जाएं और यथासंभव अ्रधिकाधिक कलाओं की अपने कार्यक्षेत्र में शामितत 
किया जाएं । यह अपने विशिष्द कार्यक्रमों और परियोजनाओं के जरिए विभिन्न 
कलाओं के आपसी सम्बन्धों का श्रध्ययत करेगा । इनमें जनजातीय, ग्रामीण, 
शहरी, मार्गी और देसी, चिरकालिक साहित्य (भ्रवरुद्ध) लोक शात्लीय और अनेक 
(धाराप्रवाह) मौखिक परम्पराएं भी शामिल हैं। 


केन्द्र विभिन्न कलाओं, भौगोतिक क्षेत्रों, विचारधाराओं, दर्शन, विज्ञान, 
प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक वर्मों में एक दूसरे के प्रति आपसी भूझवूझ वढ़ाने के 
उपाय भी करेगा । 


सरकार द्वारा राष्ट्रीय कला परिपद को स्थापना 9 सितम्बर 983 को की गई 
थी। इसऊा उद्देश्य बला, पुरातत्व, तृतत्व विज्ञान, अभिलेखायारों और संप्रहालयों 
से सम्बन्धित गतिविधियों को समन्वित करना तथा संस्थाग्रो और एजेन्सियों आदि 
की भावी योजनाओं के निर्माग में मार्गदर्शय करना है। 


संस्कृति विभाग परस्पर सास्कृतिक अनुवन्धो तथा सांस्कृतिक विनिमय 
कार्यक्रमों के! माध्यम से संसार के श्रमेक देशों के साथ सक्रिय रूप से सास्कृतिक 
सहयोग की नीति भ्रपना रहा है। सास्कृतिक श्ननुवन्धों में मोटे तौर पर सहयोग 
के सिद्धान्त निहित है | इनको दो से तीन वर्षों की प्रवधि के सास्कृतिक 
विनिमय कार्यक्रमों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है । इस समय भारत के 
74 देशों के साथ सास्कृतिक अनुवन्ध हैं श्लौर 48 देशों से 2-3 वर्षों की भ्रवाधि 
के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हूँ । 


भ्रयम भारत समारोह इग्लण्ड मे वर्ध 982 में ग्रायोजित किया गया था । इस समारोह 
की रूपरेखा स्वतन्त्रता के बाद भारत के अतोन झौर वर्तमान की सर्वाधिक व्यापक 
भौर महत्वाकांक्षी अभिव्यक्ति के रुप में तैयार की गई थी। इसका उद्देश्य बहा 
बसे भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक परम्परा के सीध्वव और विविधता में 
यूद्धि करने तथा विज्ञान, उद्योय तया तकनीकी क्षेत्रों भे भारत में स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने के बाद हुई प्रगति और विकास की जानझारी से भवयत कराने का 
अवसर देना था। दूसरा समारोह फ्रास में पेरिस में 7 जुन 985 से 2 जून 


त्योहार 


भारत 3986 


7986 तक चला । यह समारोह 72 जून 986 को समाप्त हुआ । तीसरे 
समारोह का उद्घाटन श्री राजीव गांधी द्वारा अमरीका में 43 जूत 7985 
को किया गया । इन समारोहों के लिए भारत ने झनेक अदर्शनियों, संगीत सभाभों, 
नृत्य समारोह, सिनेमा तथा रंग्रमंचोय कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा 
व्याख्यनों का आयोजन किया है ताकि विदेशों के लोगों को भारत के समकालीन 
विकास के साथ-साथ इसके प्राचीच गौरव: की झलक भी दिखाई जा सके। रूस 
में भारत समारोह का आयोजन जुलाई 3987 से जुलाई 7988 तक झयोजित 
करने का निर्णय लिया गया है । 


भारतीय त्यौहारों के उद्भव में उतनी ही विविधता है जितनी उनकी संख्या में । 
इन त्योहारों का उद्भव धर्मों, पौराणिक कथाओं तथा किवदन्तियों से हुआ 
है। कुछ त्यौहार राष्ट्र-आायकों के जन्म दिन को मनाने के लिये तथा कुछ 
ऋतु परिवर्तेत या फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाएं जाते हैं । मुख्य 
त्यौहार हैं--दीवाली, दशहरा, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, रामनवमी, मुहरंम, 
ईंद-उल-जुहा, ईद-उल-फितर, ईद-ए-मिलाद, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, बैशाखी, 
गुरुपवे, वुद्ध जयन्ती, महावीर जयन्ती तथा जमशेद नवरोज । कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार 
राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक श्रवकाश के रूप में मनाएं जाते हैं तथा श्रन्‍्य 
सीमित या गिने-चुने क्षेत्रों में मनाएं जाते हैं। यणतन्त्॒ दिवस (26 जनवरी); 
स्वतन्त्रता दिवस (5 अगस्त) तथा गांधी जयन्ती (2 अक्तूबर) राष्ट्रीय 
अ्रवकाश के दिन है। 
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वैज्ञानिक अनुसंधान 


४ भारत के संविधान के अनुच्छेद 5(ए) (एच) के श्रनुतार प्रत्येक नागरिक 
का ग्रह दाम्मित्त है हि वह "बैज्ञानि+ दृष्टिकोण, मानववाद तथा जिज्ञासा 
एवं सुधार कौ भावना दंग वि्यास करे।” इसका यह भो उद्देश्य है कि 
"विज्ञान हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीर जीवब तया हमारी गतिविधियों के सभी शैत्रों 
में प्रविष्ट हो” संविधान की इस भाववा को मूर्त रुप देने के लिए भारत 
मरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के फरल्वहूप झ्ाज भारत चैज्ञानिकों 
की संख्या की दृष्टि से संसार के देशों में तीसरे स्थान पर है। इस प्रकार 
उसका स्थान अमरीका और सोवियत संघ जैसे दुनिया के सबसे श्रधिक 


'विरूमित राष्ट्री के वाद आता है। 


प्राधुनिक विज्ञान ने स्वतंत्रता से पूर्व भी देश को झान्तरिक स्थिति को 
प्रभावित क्रिया | देश के कई वैज्ञानिकों ने न केवल व्यक्तिगत रूप से सम्मान 
तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की बल्कि भारत में किये जा रहे उच्च कोटि 
के वैज्ञानिक कार्य को भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाया। जगदीश चंद्र बोस 
(7858-937); प्रफुलल घंद्र राय (867-7954); दारणा नौशेया 
वाडिया (883-969); श्रीनिवात्त रामानुजन (887-920); घद्- 
शेखर बेंकटरामन (888-970); बीरबल साहनी (89-949); 
प्रशांत चंद्र महालनोविस (4893-972); मेवताद साहय (893-949); 
सत्येन्द्र भाथ बोस (894-974); शाति स्वरुप भदतागर (894-955) 
तिख्वेंकट राजैन्द्र शेपाद्रि (900-975); पंंचानन महेश्वरी (904- 
]966) तथा होमी जहाँगीर भा६भा (909-966) का उक्ृष्द योगदान 
देश में वैज्ञानिक चेतना के विकास में वैज्ञातिकों के योगदान के केवल' कुछ 
उदाहरण हूँ । 

भारत में वैज्ञानिक ग्रनुसंधान का ऊा्ये तीन प्रमुय क्षेत्रों के! प्रतगंत होता है । 
ये हैं: केस सरकार, राज्य सरकारें तया सार्वजनिक एवं निजी ढक्ौत्रों में 
औद्योगिक उपक्रमों के झपने प्रनुसधान तथा विव्ास यूबिद । 


देश मे बतुंधान का प्रधिकाश कार्य जिन प्रमु| वैज्ञातिक ए जे यों द्वारा संचालित 
छिया जाता है, उनमें ग्रग्णीं हैं : विज्ञान भौर प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, प्ंतरिक्ष, 
बैद्ञानिक तथा झौयोगिक गनुसंवान, इलेक्ट्रानिकी, गैर-परंपरागत ऊर्णा संग्राधन, 
पर्यावरण महासागर दिकाम विभाग, अेददोद्योगिरी विभाग एवं भारतोय छुपि 
अनुसंधान परिषद दया भालोय चिकित्सा झनुमंधाव परिषद भादि। इग 
प्रमुख देज्ञानिक एजेप्ियों के अनगेंद लगभग 200 प्रनुछ्घान प्रयोगशाज़ाएं हैं. जो 
विभिन्‍न वेज में मनुसवार कार्य करतो हैं। इसके प्रतिरिफ्त करेस्टीय मंतरादयों 
तथा विभागों के प्रधोव भेद वेशनिक सस्यान झपने दापित्व के शोझोों मे 


संबंधित अनुरंशन कार्यक्रम चलाते हैँ। राज्य धरकारें उन क्षे्वों में कैद सरफार के 





422 


चिज्ञान नीति 


टेक्नोलाजी नीति 
पद 
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कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हूँ जैसें 
कृषि, पशु-पालन, मछली-पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रादि । उच्चतर शिक्षा 
के संस्थानों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अ्रनुसंघान कार्ये 
होते हैं झौर इन्हें विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग तथा केख्ध और राज्य सरकारों 
से सहायता मिलती है । ये संस्थान विभिन्‍न एजेंसियों हारा प्रायोजित अनुसंधान 
परियोजनाएं भी चलाते हैं । 

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनुसंधान तथा 
विकास कार्यों को बढ़ावा देते के लिये सरकार भ्रनेक प्रोत्साहन दे रही है। 
फलत:ः अनेक श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी झाई है। 
पहली भाचे, 7986 तक सार्वजनिक तथा ईनिजी क्षेत्रों में 924 से अधिक 
अनुसंधान तथा विकास यूमिटों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अ्रनुसंधान विभाग 
में मान्यता मिल चुकी थी। 

3950-57 में अ्रनुसंधान तथा विकास भर संबद्ध वैज्ञानिक एवं 
प्रीद्योगिक कार्यो पर खर्च 4. 68 करोड़ रुपये हुआ था, जवक्धि 7984-85 में 
यह खर्च बढ़कर ,890. 58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सातवीं योजना में 
विज्ञान र प्रौग्न योगिकी के लिए 7,535 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 


भारत सरकार की विज्ञान नीति 4 मार्च 958 को संविधान द्वारा ;स्वीकृत 
विज्ञान-नीति संकल्प पर आधारित है । इसमें वैज्ञिनिक जानकारी तथा अनुसंधान 
के व्यावहारिक उपयोग से होने वाले फायदों को जन सामान्य को दिलाने 
की, सरकार की जिम्मेदारी पर बल दिया गया हैं। सरकार की यह भी 
नीति है कि ज्ञान के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए 
तथा विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिकों के 
प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए । राष्ट्रीय प्राथमिकताओं सें 
विज्ञान और प्रौद्योगिकी को आथिक तथा सर्वांगीण सामाजिक-सांस्क्ृतिक 
विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का 
एक महत्वपूर्ण साधन माना जाने लगा है। 

सरकार ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि आत्म-निर्भरता और 
आ्राथिक तथा सामाजिक विकास का राप्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रमुख माध्यम है। विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी, शिक्षा 
और प्रशिक्षण तथा श्रन्य सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ नींव के लिए पर्याप्त 
सहायता प्रदान की गयी है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व 
के नवोदित क्षेत्रों के लिए छठी योजना में पर्यावरण, भहाप्तागर विकास, गैर- 
परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तथा वैज्ञानिक भौद्योगिक श्रनुसंधान तथा जैघ-प्रौद्योगिकी के 
नये विभाग खोले गये हैं । इस नीति के फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं । 


जनवरी 983 में घोषित टेक्नोलाजी नीति सम्बन्धी वक्‍तब्य टेबनोलाजी से 
सम्बन्धित जटिल और व्यापक क्षेत्रों में दिशा-निर्देश की श्रावश्यकता को 
देखते हुए तैयार किया गया। इसमें विकासशील श्रथ॑व्यवस्था में पूंजी के अभाव 
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के पहलू को भी ध्यान में रपा गया है। इसका उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करमा 
है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों--घासकर मानवीय साधनों झा--स तरह 
भरपूर इस्तेमाल किया जाए कि समाज के सभी वर्मों की भलाई होती रहे। 
टेकनोलाजी के क्षेत्र में प्रगति का उद्देश्य देश की विभिन्‍त समस्याएं हत्त फदना 
ओर स्वतन्त्रता तथा एकता की रक्षा करने योग्य बनना है । इसके प्रन्य उद्देश्यों में 
टेकनौब्ाजी सम्बन्धी कुशलता श्रौर आत्म-निर्मरता प्राप्त करना , लोगों को न्यूनत्स 
लामदायक रोजगार उपलब्ध कराता, परम्परागत निषुणता को श्यावसाधिक झप 
प्रदान करना, कम-से-कम पूंजी से अधिक से अधिक विकास कौ व्यवस्था करता, 
उपकरणों झौर टेवनोलाजी को श्राधुनिक बनाना, ऊर्जा की बचत [करना धौर 
पर्यावरण को रक्षा करना शामिल है । एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक नोति परिपालन 
समित्ति प्रौद्योगिक नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामलों पर गौर करती है। 


विभिन्न योजना श्रवधियों के दौसन, राष्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यय तथा 
विज्ञान श्रौर भ्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखे गये धन का विवरण तालिका 
7.7 और 7.2 में दिया गया है। तालिकाग्रों मे पता चलता है कि हर भ्रगती 
योजना में, विज्ञान प्रौर प्रौद्योगिको क्षेत्र के लिये रखो गई धन-राशि बढ़ी है। 


(करोड़ रुपयों में) 











क्षेत्र अनुर्सघान और विकास ध्यय 











982-83 7983-84 7984-85 




















केन्द्रीय क्षेत्र 936.57... 3,082. 28 7,474. 98 
राज्य क्षेत्र 823 , 4 350.90 १78., 85 
निजी क्षेत्र 496. 98 207. 83 236, 75 

योग 4,254,96_ ,44].0].. ,890, 58 





(करोड़ रुपयों में) 











विवरण योजना गेरन्योजना योग 
पहली योजना व4 6 20 
दूसरी योजना 33 34 हम 
छीसरी योजना या प्र 344 
चौथी योजना ]42 234 373 
पाँचवीं योजना 693 688 3,387 
छठी योजना 2,064 2,652 3,76 
सातवीं योजना 4,398 3,37* 7,535* 
अनुमानित 


विज्ञान चीति 


वेबनोलाजी नीति 
पत्र 


भारत १7986 


कार्यक्रमों में सहयोग करती हैं, जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे 
कृषि, पशुपालन, मछली-पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य झ्रादि । उच्चतर शिक्षा 
के संस्थानों में भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी अनुसंधान कार्य 
होते हैं और इन्हें विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग तथा केर्द्र और राज्य सरकारों 
से सहायता मिलती है ! ये संस्थान विभिन्‍न एजेंसियों हारा प्रायोजित अनुसंधान 
परियोजनाएं भी चलाते हैं । 

सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनुसंधाव तथा 
विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिये सरकार श्रनेक प्रोत्साहन दे रही है। 
फलत: अनेक श्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों में वैज्ञानिक अनुसंधान में तेजी आई है । 
पहली माचे, 986 तक सार्वजनिक तथा ईनिजी क्षेत्रों में 924 से अधिक 
अनुसंधान तथा विकास यूनिटों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग 
में सान्यता मिल चुकी थी। 

3950-5] में अनुसंधान तथा विकास और संबद्ध वैज्ञानिक एवं 
प्रौद्योगिक कार्यों पर खर्च 4. 68 करोड़ रुपये हुआ था, जबकि 4984-85 में 
यह खर्च बढ़कर 3,890 . 58 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। सातवीं योजना में 
विज्ञान रप्रौग्रध्ोगिकी के लिए 7,535 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। 


भारत सरकार की विज्ञान नीति 4 मार्च 958 को संविधान हारा £स्वीकृत 
विज्ञान-तीति संकल्प पर आधारित है । इसमें वैज्ञानिक जानकारी तथा अनुर्सधान 
के व्यावहारिक उपयोग से होने वाले फायदों को जन सामान्य को विलाने 
की, सरकार की जिम्मेदारी पर वल दिया गया है। सरकार की यह भी 
नीति है कि ज्ञान के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए 
तथा विज्ञान, शिक्षा, कृपि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्न में वैज्ञानिकों के 
प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए । राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में 
विज्ञान और प्राद्योगिकी को आ्थिक तथा सर्वांगीण सामाजिक-सांस्क्ृतिक 
विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने का 
एक महत्वपूर्ण साधन मात्रा जाने लगा है। | ॥ 
सरकार ने वार-वार इस वात पर जोर दिया है कि आत्म-निर्भरता झौर 
श्राथिक तथा सामाजिक विकास का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करने में विशान झौर 
प्रौद्योगिकी का विकास एक प्रमुख माध्यम है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा 
और प्रशिक्षण तथा अ्रन्य सभी व्यावहारिक क्षेत्रों में सुदृढ़ नींव के लिए पर्याप्त 
सहायता प्रदान की गयी है ॥ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में राष्ट्रीय महः 
के नवोदित क्षेत्रों के लिए छठी योजना में पर्यावरण, महाप्ागर विकास, गैर- 
परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तथा वैज्ञानिक औद्योगिक श्रनुसंघान तथा जैघ-प्रौद्योगिकी के 
नये विभाग खोले गये हैं । इस नीति के फलस्वरूप महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं । 


जनवरी 983 में घोषित टेक्नोलाजी नीति सम्बन्धी वक्तव्य टेबनोलाजी से 
सम्बन्धित जटिल और व्यापक क्षेत्रों में दिशा-निर्देश की आ्रावश्कता को 
देखते हुए तैयार किया गया। इसमें विकासशील श्रथव्यवस्था में पूंजी के अभाव 


प्यय 


सारषो 7.7 


देशानिक छनुसंघान 


ओर विकास तथा 
तत्संदंधो कार्यक्रमों 
पर ध्यय 


पारणी 7,3 
पंचदर्धोद योजनाओं 
में विज्ञान और 
प्रोद्योगिकी पर 
ष्यय्यूद्धि का 
विवरण 


वेंज्ञानिक अनुसंघान 323 


के पहलू को भी ध्यान में रखा गया है । इसका उद्देश्य इस बात की व्यवस्था करता 
है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधवी--खासकर मानवीय साधनों का--इस तरह 
भरपुर इस्तेमाल किया जाएं कि समाज के सभी वर्गों को भलाई होती रहे। 
टेक्नोलाजी के क्षेत्र में प्रगति का उद्देश्य देश की विभिन्‍न समस्याएं हल करना 
भोर स्वतन्त्रता तथा एकता की रक्षा करने योग्य बतना है । इसके प्रन्य उद्देश्यों में 
टेवनौलाजी सम्बन्धी कुशलता और झ्ात्म-निर्मरता प्राप्त करना , लोगों को न्यूनतम 
लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराना, परम्परागत निपुणता को व्यावसायिक झुप 
प्रदान करना, कम-से-कम पूजी से श्रधिक से अधिक विकास की व्यवस्या करना, 
उपकरणों भर टेक्‍नोलाजी को आ्राधुनिक बनाना, ऊर्जा की बचत [करना भोर 
परयविरण की रक्षा करना शामिल है । एक उच्च स्तरीय प्रौद्योगिक नीति परिपालन 
समिति प्रौद्योगिक नीति के क्रियान्वयन संवंधी मामलों पर गौर करती है । 


दिभिन्न योजना श्रवधियों के दौरान, राप्ट्रीय स्तर पर किए गए व्यय तथा 
विज्ञान ओर प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखे गये धन का विवरण तालिका 
7.] और 7.2 में दिया गया है। तालिकाओं से पता चलता है कि हर अगली 
योजना में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिये रखी गई घन-राशि बढी है। 


(करोड़ रुपयों मे) 
































सत्र मनुसंघान और विकास घ्यप 
982-83 983-84 984-85 

केन्धरीय क्षेत्र 936.57... 2,082, 28 ],474. 98 
राज्य क्षेत्र 424. 4 350.90 378. 85 
निजी क्षेत्र 96.98 207. 83 236, 75 
योग 4,254. 96 7,44, 07 ],890. 58 





(करोड़ दूपयों में) 








विवरण योजना गैर-योजना योग 
पहली योजना 4 6 20 
दूसरी योजना 33 34 67 
तीसरी योजना प्रा 73 पद4 
बआोयथी योजना 342 237 373 
पांचवी योजना 6593 688 3,387 
छठी योजना 2,064 4,652 3,76 
सातवी योजना 4,398 3,37* 7,535* 





अअनुमानित 


24 


शीर्ष सलाहकार 
परिषद 


राष्ट्रीप विज्ञान 
तथा प्रोद्योगिकी 
उद्यमिता विकास 
चोड 


राष्ट्रीय विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी 
संचार, परिषद 


भारत 7986 


प्रधानमंत्री की विज्ञान सलाहकार परियद का गठत 4 फरवरी, 7986 
को, दो ब्ष के लिये किया गया है। पिछली विज्ञान सलाहकार परिषद का 
कार्यकाल जून, 985 में समाप्त हुआ। परिषद्‌ के अध्यक्ष प्रो० सी० एन० 
आर० राव हैं। परिपद के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :--श्रो० जे० वी० 
नार्लीकर, डॉ० पी० एन० टंडन, प्री० आर० नरसिम्हा, डॉ० ए० एस० गांगुली, 
डॉ० सेखर राहा और प्रो० माधव गाडग्रिल। विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी विभाग 
में सलाहकार डॉ० पी० जे० लवकरे परिषद के सचिव हैं। परिषद प्रधानमंत्री 
की निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगी :--(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी 
संबंधी समकालीन महत्वपूर्ण मामले, (ख) देश में विज्ञान शौर प्रौद्योगिकी की 
स्थिति और उसका विशा निर्देशन, (ग) 27वीं सदी की भावी परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए एक व्यायक योजना का निर्माण। परिपद विभिन्न 
वैज्ञानिक विभागों की विशेष समस्याओ्रों और नीतियों तथा अनुसंधाव और 
विकास संबंधी प्राथमिकताओं के निर्धारण के बारे में भी विचार करेगी। परिषद 
के लिये कार्यालयीन सेकादि की व्यवस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग करता है। 


7982 में गठित राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड विज्ञान 
और अ्रौद्योगिकी से सम्बद्ध व्यवितयों को उद्यमी बनाने के उपाय कर रहा है। 
बोर्ड के प्रयासों के फलस्वरूप, देश के विभिन्न भागों में, विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध लगभग 4,200 व्यक्ति उद्यम संचालंन प्रशिक्षण प्राप्त कर 
चुके हैं। प्रशिक्षण श्राप्त करने के वाद इन प्रशिक्षणाथियों ने अनेक उद्यम शुरु 
किये हूँ। * 
अल्पावधि प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के अतिरिक्त बोर्ड ने, इंजीनियरी 
डिग्री तथा डिप्लोमा स्तर पर उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के प्रयास किये 
है। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिये, उद्यमों से संबंधित विभिन्न विषयों 
के पाठ्यक्रम भी तैयार कर लिये गये हैं। 

उपरोक्त कार्यों के अभ्रतिरिक्‍त, बोर्ड से देश के विभिन्न भागों में विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्कों, (एस० दठी० ई० पी० एस०) की स्थापता भी 
की है। पिछड़े जिलों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों 
के विकास के लिये कुछ पिछड़े जिलों में कायेकारी दलों का गठन किया गया 
है। ये कार्यकारी दल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध व्यवितियों के लिये 
विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध जानकारी एकत्रित कर रहे हैँ । सफल उद्यमियों की 
उपलब्धियों, सफलताओ्ों श्रौर असफलताओं के कुछ विशेष दुष्ठांतों के वीडियो, 
एवं वृत्त-चित्र तैयार किये गये है। हु 


राष्ट्रीय विज्ञान और श्रौद्योगिकी संचार परिषद में केन्द्र तथा राज्य सरकारों, 
जन-संचार माण्यमों, स्वैच्छिक संस्थाश्रों इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल किए 
गए हूँ । परिपद ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा 


के और प्रौद्योगिकी के प्रति जन-रुचि बढ़ाने के लिये विस्तत योजनाएं तैयार 
हूं ह हि 


सेबदन योजनाएं 


छा 


देज़ानिक अनुसंधान 32: 
विज्ञान ओर प्रौद्योगिको 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को, जो 978 में बनाया गया, विज्ञान प्रौर 
प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को बढावा देने, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संबंधी 
सर्वेक्षण, भ्रनुसंधान करने या वित्तीय रूप से उनकी सहायता करने, डिजाइन 
तैयार करने, शाष्ट्रोय भ्रनुसंधान संस्याह्नों शोर वैज्ञानिक संगठनों को सहयोग 
देने, विशान और प्रोयोगिकी में पंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सभी 
गतिविधियों में तालमेल रखने, विदेशों प्रौद्योगिको के प्रोत्साहन कौर 
समयेन का काम संभालने, विज्ञान श्रोर प्रौद्योगिको संबंधों सूचनाग्रों का प्रसार, विज्ञान 
झौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओों भौर विभिन्न विषयों से सब्ंधित 
गतिविधियों में समन्वय लाने और प्रधानमंत्री की विज्ञान सल्लाहुकर परिषद 
तथा दाष्ट्रीय विज्ञान और प्रौदोगिको उद्यम विकास बोर्ड और राष्ट्रीय विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी सचार परियद की सद्दायवा करने की जिम्मेंदारियां सौंपी गईं हैं । 
पिछले कई वर्षों से यह विभाग सामाजोउ्योगी विज्ञान व प्रौद्योगिकी 
के विकास को तेज करने ग्रौर विभिन्न क्षेत्रों तथा विभागों के कार्मेक्रमों 
में समत्वप लाने भौर भूल तथा व्यावहारिक प्रतुसघात फरने वाले शैक्षणिक 
तथा अन्य पनुसंघान संस्थानों को सहयोग देने की दिशा में निरंतर प्रयास करता 
रहा है। यह विभाग विज्ञान से स्ंधित लोगो को वित्तीय सहयोग देकर, वैज्ञानियों 
को श्राशिक्षित करके श्र उनको क्षमत्राएं वड्ाकर, बुनियादों सुविधाएं जुदा" 
कर प्रौर विज्ञान तया टेवनोलाजो के महत्व के बारे में लोगों में जागृति पेंदा 
फरके विद्वान से संबंधित लोगों पर श्रयनी छाप छोड़ने में सफल हुप्ना 
है | इस बात का भो प्रयास किया गया है कि विज्ञान से संबंधित लोगों में 
परस्पर भादान-प्रदान भ्रधिक हो, राष्ट्रीय प्रयोगशालाग्रों, शैज्ञणिक संत्याओं, 
वैज्ञानिक भनुसधानों का उपयोग करने वालों झ्ोर वैज्ञानिकों के बोच सम्पर्क कायम 
हो, उत्कृप्टठा का विक्रास हो और उपयोगो परिणामों वाले वैज्ञानिक प्रयासों को 
मजवूती प्रदान की जाए । यह विभाग देश-विदेश के विशेषज्ञों की मदद 
से जुव-प्रौद्योगकी प्रानुवॉधशिक इंजीनियरी, सामग्रो, प्लाजमा भौतिकी जैते 
प्रमुखता से उभर रहे क्षेत्रों में भनेक कार्यक्रमों का पता लगाने, उन्हें तैयार 
करने श्रोर उन्हें लागू करने का काम प्रमुखठा से कर रहा हूँ । इन कार्यक्रमों 
के बनने में हालाकि काफी देर लगतों है, लेकिन इनसे अंततः ऐसे उपयोगी 
परिणाम मिलेंगे जितका राष्ट्रीय विकास से महत्वपूर्ण और सोधा सम्बन्ध होगा। 


अनुसंघान भ्ोर विकास कार्यक्रमों को भोत्साहित करने के लिये, अनुसंधान 
और विकास कार्यक्रम संवधी सामान्य अनुसंधान योजना तथा विज्ञान और 
इंजीनियरी अनुसंघाव परिषद नामक दोवों योजनाम्रों को, धन-ज्यवत््या के मामले 
में, एक हो योजना के प्रल्वर्गंत कर दिया गया है। इस योजना के उद्देश्य 
मोटे तोर पर, इस प्रकार है 
(7) वादों क्षेत्रों साहत जिज्ञाव तथा इजोनियरी] के नए और 
विशिष्द क्षेत्रो में अनुश्रंधान को प्रोत्साहन देना, और 
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(2) संबंधित संस्था की मौजूदा अनुसंधान क्षमताओं को ध्यान में रखते 
हुए, विज्ञान तथा इंजीनियरी के सामयिक और चुनिंदा क्षीत्रों में, 
सामान्य अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना। 

जिन संस्थाश्रों ने विशिष्ट वैज्ञानिकों/ग्रुपों के योगदान से अपने कार्यक्रम 

त्रियान्वित किये हैं उनके उच्च प्राथमिकता वाले चुनिंदा श्रनुसंधान क्षेत्रों को, 
बड़े पैमाने पर सहायता देकर, मजबूत बनाया गया है। 


संवर्धन कार्यक्रमों के अंतर्गत देश की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गति* 
विधियों में भाग लेने के लिए अपेक्षाकृत युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया 
जा रहा है। इस उद्देश्य से उन्हें रचनात्मक अनुसंधान के लिये परियोजना विपयक सहायता 
दी जाती है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर दिये जाते है। उन्हें विज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिये विशेष पुरस्कार देकर प्रोत्साहित 
किया जाता है। इसके अ्रतिरिक्त, सम्पर्क कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें जाने-माने 
वैज्ञानिकों से विचारों का आदान-प्रदान करने के अवसर उपलब्ध कराए जाते 
हैं। विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में, युवा वैज्ञानिकों 
के लिये बनाई गई इस योजना के भअ्रन्तग्गंत, विशेष मौलिकता व अभिरुचि 
वाले युवा अनुसंधानकर्ताओों को प्रोत्साहित करने के लिये एक नया कार्यक्रम 
शुरू किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित, विपयों पर यूवा वैज्ञा- 
निकों की गोष्ठियों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है। 


विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के संवद्धेन हेतु देश के विशाल वैज्ञानिक समुदाय को 
जिन आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, उनको दृढ़ करने की भोर भी ध्यान 


दिया गया है । इसके लिए विशिष्ट उपकरण सहायता के अतिरिक्त सतत क्षेत्तीय परिष्कृत 
उपकरण केन्द्र भी खोले गए हैं । 


जिन अन्य सवद्धेत योजनाओं ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उल्लेख- 
नीय अग्रति की है, वे अनुसूचित जातियों व जनजातियों श्रीर समाज के श्रन्य 
कमजोर वर्गों के लिये, प्रौद्योगिकी विकास, सहिलाओं के लिये विज्ञान और 
प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक संस्थाओ्ों को सहायता देने से संबंधित है। विज्ञान 
तथा श्रौद्योगिकी विभाग ने सातवीं योजना के दौरान सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों के 
ज्ञाव का उपयोग करने तथा ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक 
उपयोग को बढ़ावा देने के लिये नई योजनाएं शुरू की हैं। 


पज्य स्तर पर वैज्ञानिक गतिविधियों ' को बढ़ावा देने के लिए, विज्ञान और 
3 की राज्य परिषदों के विकास योजना .में अधिक तेजी आयी 
। 
ये परिपदें मुख्यतः राज्यों में विशान-और प्रौद्योगिकी , कार्यक्रमों में ताल- 
मेल विठाने तथा ऐसे कार्यक्रमों के संबर्द्धन के लिये कार्य करेंगी। लगभग सभी 
राज्यों और केद्-शासित प्रदेशों में राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदें या 
राज्य विज्ञान . एवं भ्रौद्योग्की विभाग गठित किये गये हैँ। 


इंजीनियरिंग साइंस 


परीक्ष थे त्या 
अंशाॉफन प्रयोग 
शालाओं का) 
समन्‍्यय 


नवीन क्त्तु और 
योगिक 


प्राइतिश संसाधन 
पांगड़ा प्रबंध 
प्रषाली 
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परिवहन, संचार, आवाम आदि क्षेत्रों मे प्रत्यक्ष रूर से सम्बद्ध विकातल परियो- 
जनाएं शुरू करने तथा उनके लिये धन की व्यवस्था करने के लिये सुख्यवस्यित 
प्रयास किया गया है। प्रत्येक परियोजना, सबधित शासकीय विभागों, उद्योग भौर 
उपभोक्ता एजेंसियों से विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। घन की व्यवस्था 
ये एजेंसियां संयुक्त रूप से करती है। नए क्षेत्रों में ऐसे समन्वित कार्यक्रो को 
प्रोत्ताहित किया गया है, जिनमे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंघान हुमा है 
विभिन्न सामग्री तथा भ्रश्रियाओं का व्यावहारिक उपयोग बढाने के उद्देश्य मे 
अनुसंधान श्रोर विकास सगठतों के काम आने वाली जानकारी संकलित करने 
के लिये झ्राकड़ा बैंकों की स्थापना को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। 


राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के परीक्षण परिणाम प्राप्त करने के लिये, स्वतत्नता 
प्राप्ति के समय से ही, समाव परीक्षण प्रक्रियाओं तथा सुब्यवस्यित अ्रंशांकन 
प्रयोगगालामों की आवश्यकता महयूस की जाती रही है। अच्छी वस्तुएं बनाने 
भौर उनकी गुणवत्ता बनाये रपने के लिये, परीक्षण भौर अंशांकन प्रयोगशालाशों 
में तालमेल आवश्यक है। 982 मे प्रारम्भ किये गए कार्यक्रम के श्रन्तगंत, 
दस विमिन्न क्षैत्नों में, प्रयोग्याला पंजीकरण के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत सैगार 
किये गये हैं। 

7975 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उपकरणों के विकास और क्षेत्रीय 
परीक्षण प्रयोगगालाश्ों के गठन के भ्रतिरिक्‍त विशेष किस्म के तस्तुओं भोर 
राल प्रणालियों के विकास पर विशेष ध्याव दिया गया है। इस कार्यक्रम में, 
समय-समय पर, विश्वविद्यालयों के लगभग 5-20 भ्रनुसंघान श्रुप,” श्रनुसंघान 
संस्थाएं भर सरकारी एजेंसिया हिस्सा ले चुकी हैं। विभिन्न उत्पादों को सफलता- 
पूर्वक हस्तातरित करने के लिये प्रत्येक राल ग्रणाली के संश्लेषण, संवर्धन भौर 
परीक्षण के लिये अनुसंधान ग्रुपों का एक संगठन वनाने की योजना बनाई गई 
थी। उद्योगों को राल प्रणालियां हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है। इस 
कार्यक्रम के अन्तर्गत अब स्वचालित बहनों, ढुगहिया बहनों, समुद्री जहाजों तथा 
अन्य उद्योगों के सिये चुनिंदा कलपुजों का विक्राप्त किया जा रहा हैं। बाजार 
में नए रेशों तथा योगिकों से बने पदार्थ उपलब्ध कराने के लिये, इन उद्योगों 
के सहयोग से, संयुक्त परियोजनाम्रों का विकास किया जा रहा है। 


प्राइसिक संसाधन झ्ांकड़ा प्रव्ध प्रणाली परियोजना का उद्देश्य, क्षेत्र विशेष 
संबंधी योजनाग्रों को क्रियान्वित करने तथा सूद्म स्तर पर विकेद्धीकरण सिडात 
को लागू करने के लिये, क्षेत्र विशेष के संसाधनों की नवीनतम जानकारी देता 
है। यह परियोजना 982 में शुद्ध की गई। छठी योजना में परियोजना के 
प्रायोगिक दौर के झ्नुमव का लाभ उठाने के लिये, जिला स्तर पर कुछ झ्रांकड़ा 
केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। 23 चुनिदा जिलों में 985-90 के दौरान 
आंकड़ा केन्द्र स्थापित करने की योजना है। गुड़गांव (हरियाणा), खेड़ा (गुज 
रात), कोरापुर (उड़ीसा), सुततानपुर (उ० प्र०) पश्रीर विश्ाखापत्तनम (पआंधर 
प्रदेश) में कम्प्यूटर प्रणातििया स्यापित कर दी गई हैं। 
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आंतरिक भू-संरचना 
का भ्ध्ययव 


शुष्क क्षेत्र अनुसंधान 


हिसालयी हिमनद 


विज्ञनन 


हिमालय क्षेत्र में 
भुकम्प अध्ययन 


वायुमंडल विज्ञान 
मनुसंघधान 
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भारत के स्थल-मंडल में, भूमि की भीतरी संरचनाओं तथा भौमिकी प्रक्रियाओं 
के बारे में कुछ विवेचनात्मक जानकारी एकत्रित करने ओर तत्संबंधी विपयों 
के अध्ययन की योजना भी है। इसके अतिरिक्त परिवेशी तथा छद॒दम स्थिति में 


जाई जाने वाली चट्टानों की गहरी छान-बीन की जाएगी और उनकी पेट्रो-भौतिकी 
विशेषताओं का पता लगाया जाएग 


शुष्क क्षेत्र अनुसंधान का उद्देश्य, देश के शुष्क क्षेत्रों में, विज्ञान और प्ौद्योगिकी 
की सहायता से, भूमि, मानव तथा पशझों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना तथा 
सामान्य भूमि को मरुस्थल में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को जानना है.) 
इस परियोजना में वातावरण संबंधी जानकारी हासिल करने, सतही तथा भू- 
गर्भीय जल के आवसी संबंध, कृषि, जलवायु, अनुसंधान, वन, बागवानी, पर्वेतीय 
तथा वंजर भूमि विकास, पुतरनंवीनीकरण योग्य ऊर्जा के स्रोतों, बालू के दीलों 


की गति के अव्ययन, मानवीय योगदान तथा संसाधन आंकड़ों की स्थापना से 
सम्बद्ध कार्यक्रम हैं। 


हिमालय के हिमनदों के अध्ययन के लिये एक अखिल भारतीय समन्वित परि- 
योजना शुरू की गई है। इसके अन्तगंत तत्संवंधी विषयों का अध्ययन किया 
जाएगा। इस कार्य में संबंधित संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाएगा। परियोजना 
में हिमाच्छादित स्थल, मानचिंत्रण, हिमनद इस्वेन्ट्री, जलवाय मंडलीय/जलविज्ञान' 
अध्ययन तथा भू-वैज्ञानिक|भू-आकृतिसूलक संबंधी बिययों का अध्ययन किया 
जाएगा। इसके अ्रतिरिक्त हिम तथा बफ़े से संबंधित भौतिक तथा रसायन विज्ञानों 
प्र प्रयोगशालाओं में अध्ययत किया जाएगा। ऊंची चोदियों पर होने वाले 


परिवतेनों तथा ,वातावरण पर विभिन्न घटनाओं के प्रभाव का अ्रष्ययन भी 
किया जाएगा । 


हिमालय भूकम्प अध्ययन परियोजना के अन्तर्गत, हिमालय क्षेत्र में भूकम्प 
अध्ययन तंत्र को, स्थायी तथा चलती-फिरती वेघशालाएं स्थापित करके सुदृढ़ 
किया जा रहा है। प्रायोगिक तौर पर एक टेलीमीटड्ड नेटवर्क की स्थापना भी 
की जा रही है। इसके अलावा पांच स्थायो भूकम्प अध्ययत केल्न भी स्थापित 
किए जा रहे हैं। कांगड़ा तथा शिलांग क्षेत्रों में ऐसे यंत्र लगाए गए हैं जिनकी 
सहायता से भूमि की सतह के नीचे होने वाले फैलाव का अध्ययन करने में 
सहायता मिलेगी। इन यंत्रों ने हाल ही के भूक्पों के बारे में काफी उपयोगी 
आंकड़ें सफलतापूर्वक रिकार्ड किए हैं। इन आंकड़ों की सहायता से भूकम्प की 
आशंका वाले इलाकों में भवन आदि सिविल संरचनाओों के क्षेत्रानकुल डिजाइन 
तेयार करने में आसानी होगी। विद्यत चालकता, गरुत्वाकर्षण, चुम्बकीय शास्त्र 
तथा क्रिस्टलीय उन्नत्तांशों जसे विपयों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। 


हमारी कृषि अर्थव्ववस्था में वायुमंडलीय विज्ञानों के महत्व को ध्यान में रखते 
हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकों योजना के श्रन्तगंत इन विज्ञानों में अनुसंधान 
को प्राथमिकता दी गई है । तदनसार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा 


राष्ट्रीय सूचना 
प्रणाली 


अंतर्राष्ट्रीय सहपोग 


' प्रोद्योगिकी उपयोग 
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भारतीय उप्णकटिवंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के भ्रतिरिक्त विधिन्त विश्वविद्यालयों, 
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओों में वायुमंडलीय विज्ञान 
के विभिन्न पहलुओ्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मानसूनों 
की गति तथा उनके भ्रनिश्चित आवागमन के वारे में मौजूदा जानकारी बढाने 
तथा मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करने के लिये, उपयुक्त क्षेत्रीय तथा सावे- 
भोमिक परिमचरण मॉडल तैयार किये जा रहे है। तूफानों की तींब्रता से 
संबंधित भविष्य्ाणिया करने तथा भारत में समद्री तूफानों को चेतावनी देने 
के लिये भी उपयुक्त मॉडल तैयार किये जा रहे हैं | वायुमडलोय सीमा परत, 
बायुमंडलीय रसायन शास्त्र, मेघ भौतिकी, मौसम संशोधिन तथा चत्रवातों, तीव्र 
स्थातीय तूफानों और अन्य प्राकृतिक विनाशलीलाडों के बारे में समन्वित अनु« 
संधान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 


विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली के अधीन 
विशिष्ट क्षेत्रों में शोधकर्ताओं और पेशेवर लोगों को उपयोगी वैज्ञानिक जान- 
कारी देने संबधी गतिधिधिया जारी हूँ तथा इसमें उत्तरोत्तर कम्प्यूटरो के उपयोग 
पर विशेष बल दिया जा रहा है | इसके अतिरिक्त चमड़ा, दवाओं, मशीनी भौजारों, 
घस्त्न, रतायन, खाद्य-पदार्थों एवं स्फटिक विज्ञान के बारे में वर्तमान सूचना 
केंद्रों को मजबूत बनाने के ग्रलावा कड़ी ग्राकड़ा सेवाप्रों, आंकडा प्राधार तक पहुंच, 
कम्प्यूटर पर श्राधारित चुनिंदा सूचना प्रसार एवं औपचारिक तथा प्रनौपचारिक 
जनशबित विकास जैसे नये कार्यकलापों को बढ़ाघा दिया जा रहा है। 


विकासशील तथा विकसित देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा 
प्रौद्योगिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए सतत प्रयत्व (किये गये हैं ।॥ 
बातचीत तथा समझौतों के जरिये कुछ विकासशौल देशों से नये श्रौपचारिक 
प्रनुबंध किये गये हैँ | दक्षिण एशिया के श्रन्य देशों के साथ मिलकर 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय सहयोग कार्यक्रमों के 
अंतर्गत अन्य बपगेकलापों का पा लगाया गया है! इनमें समान हित वाले 
खास क्षेत्रों में कार्यशालाओं का भायोजन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। 

अनेक विकसित देशों जैसे फ्रांस, जापान, सघीय जर्मन गणराज्य, पोलेंड, 
प्रमरीका, सोवियत संघ श्रादि के साथ वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ा 
है, जिसमें सहयोग के नये कार्यक्रमों का पता लगाकर उन्हें शुरू करमे तथा 
उनके क्रियान्वयन छे तौर-तरीकों की व्याज्या करता शामिल है| 


स्त्रदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहत तथा समर्थन देने के लिए अनेक का 
किये गये हैं। इनमें उद्योगों द्वारा स्थापित अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का 
पंजीकरण, वैज्ञानिक भनुसंधान पर किये गये व्यय तया वैज्ञानिक झनुप्तंधान संस्थानों 
को दिये गये अंशदान को वित्तीय प्रोत्साहन, स्वदेशों भनुर्सघान तथा विकास पद 
आधारित उद्योगों को लाइसेंस से मक्त करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी को व्यावसायिक 
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सार्वजनिक क्षेत्र 
के उद्यम 


राष्ट्रीय सर्वेक्षण 
तथा अन्य संत्यान 


भारत 7986 


बनाने पर अधिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैर-व्यावसाथिक अनुसंधान संस्थानों 
को वैज्ञानिक यंत्रों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट आदि शामिल हैं। 
फिलहाल, विभिन्न उद्योगों की अ्रपती अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजी: 
करण वैज्ञानिक तथा श्ौद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है । 

फरवरी, 986 में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी।. इन 
पर प्रति वर्ष लगभग पांच अरब रुपये का व्यय. हो रहा था। सातवीं योजना 
में प्रौद्योगिकी के संवर्धन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक 
कार्यक्रम शुरू किये गये हैँ। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर श्रॉफ 
फारेन कोलेवोरेशन (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टैक्‍्नोलाजी एब्जोव्शेन 
एंड एडेप्टेशन स्कीम (प्रौद्योगिकी समावेशन तथा अनुकूलीकरण योजना), ट्रात्स- 
फर एंड ट्रेडिंग इन टैब्नोलाजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रोमोशन 
एंड सपोर्ट टु कंसल्टेर्सी आर्गेनाइजेशन (परामशं-दाता संगठनों के संबधेन तथा 
सहयोग) इत्यादि से सम्बद्ध हैं। 


सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) भारत की श्रग्मणी और विश्व 
में तीसरे नम्बर की ऐसी सबसे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकसित क्रिस्टलीय 
सिलिकत सोलन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलन फोटोवोल्टाइक्स (एस० 
पी० वी०) बनाती है। देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 3000 एस० 
पी० वी० प्रतिष्ठान हैं । ये प्रतिष्ठान, उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, 
दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैं। ये अति- 
प्ठान दूरवर्ती स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों और खराव मौसम वाले इलाकों 
में भी, विश्वसनीयता तथा उपलब्धि के अपने मानदंडों ५र चलते हुए कार्यरत 
हैं। भारतीय रेलों को विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालियां प्रदान करने में सी० ई० 
एल० काफी सक्रिय रही है। इसने देश में मध्यम क्षमता के ठेलीफोन एक्सचेंजों' 
के सप्लायर तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में एक 
विशेष स्थान वना लिया है। ह ! 

राष्ट्रीय अनुसंधात विकास निगम ने एके संमान सहभागिता, विकास 
परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता, क्षैतिजिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण 
में सहायता, पुरस्कार आदि देकर आंविप्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों से, 


स्वदेशी प्रोद्योगिकी के वाणिज्यीकरण, संवर्धन तथा उपयोग से संवंधित क्षेत्रों में: 
पर्याप्त प्रगति की है। 2 ड़ 


भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादुन, राष्ट्रीय एटलस तथा विपय-बस्त मानचित्रण' 
तगठन, कलकत्ता तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नयी दिल्‍ली--से तीतों 
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्थ संगठन हैँ । 


भारतीय सवक्षण विभाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी है। देश के 
समेकित विकास को तेज करने तथा देश की प्रगति, खुशहाली और सुरक्षा में 
सभी संसाधनों का भरपुर योगंदान सुनिश्चित करने के लिये, देश के अधिकांश 


धष्ट्रीय एटलस बोर 
बेषयवस्तु मान- 
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चत्रण संगठन 


देशानिक अनुसंघान 37 


क्षेत्र का समुचित ग्रन्वेषण और मानचित्रथ करता, विभाग वा विशेष उत्तर- 
दायित्व है। 

यह एजेंसी भोगोलिक, भू-भौतिकीय भ्ध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तया यंत्रों श्रादि 
के देशीकरण श्रादि सेसंवद्ध विभिन्न वैज्ञानिक भनुसंघान कार्यत्रमों में शामिल रहती 
है तथा मानचित्रण में सुदृर संवेद प्रयोगों मे भी सक्रिय रूप से कार्यशील है । देश की 
एड्िय फोटोग्राफी के कार्य में तालमेल बढ़ाने का काम भी भारतोय सर्वेक्षण विभाग 
के जिम्मे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण संबंधी सभी मामलों जैसे 
भौगोलिक, फोटोग्रामीट्री, मानचित्रण तथा मानचित्र प्रतिस्पण, भारत को बाहरी सीमा 
का रेखांकन तथा मानचित्नों में इसे दिखाने के बारे भें सलाह-मशविरा भी देता 
है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक भसवे 
तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम 
आते हैं । इसने कोयला-सक्षेत्रों, मिचाई, विजली, सचार, वाढ़-नियंत्रण, जल 
सप्लाई, वानिकी, इस्पात परियोजनाश्रों, सुरंग बद्धता श्रादि विकास कार्यों 
के लिए विभिन्न पैमानों वाले प्नेक स्थलीय एवं क्षेत्रीय मर्वेश्ण तेयार किये हैं । 

प्ररने झ्राधुनिकीकरण कार्यत्रम के अन्तर्गत विभाग ने सर्वेक्षण भ्रांकड़ो 
के संकलन, सूचना तत्न के निर्माण तवा डिजिटल कम्प्यूटराइज्ड मानचित्र-ला 
श्रपनाने के लिये, नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा 'इन-हाउस! कम्प्यूटराइण्ड 
अ्रणाली लागू करने के उपाय किए हैँ! 

हैदराबाद का सर्वेज्षण तया प्रशिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण 
के विभिन्न क्षेत्नों के बारे में, भारतीय नागरिकों तथा पड़ौसी देशों के नागरिकों 
को प्रशिक्षण देता है । 

वैज्ञातिक अध्ययन के क्षेत्र में, राष्ट्रीय तथा प्रस्तर्गाप्ट्रीय दोनों ही स्तरों 
पर सहयोग कार्मक्रम झायोजित किये जाते है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 
अधिकारी श्रतर्राप्ट्रीय मानचिंत्रण सघ, फोटोग्रामीद्रो तया सुदूर सवेदन की पंत- 
रप्ट्रीय सोसायटी श्रौर प्रन्तर्राप्ट्रीय गृस्त्वाकर्षण संघ की विज्ञार-गोष्ट्यों में भी 
शामिल होते हैं। 





दाष्ट्रीय एटलस और विपयवस्तु मानचित्रण संगठन, विषय वस्तुओरों के सान- 
चित्रण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन राप्ट्रीय भोर 
आप्ट्रीय महत्व के विषयों पर मानचित्र संकलित ओर प्रकाशित करता है। 
ऑेंग्ठन ने प्राठ भागों में भारत का एटलस तथा सिचाई, वन-समाधन, इंपि- 
संसाधन झादि विपयो पर एटलसो वा प्रकाशन किया है। इस समय देश के 
खुनिदां जितो के विकास प्रखडो के भू-उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र वृहत 
स्तर पर संकतित किए जा रहे हैं। सातवीं योजना के दौरान, भारत का पर्या- 
बरण एटलस, भारत का जल मसाधन विकास एटलस, हिन्दी भौर बंगला में 
आरत का संदर्भ एटलस, भारत का पर्यटन एटलस (दूसरा सम्करण), स्वास्थ्य 
और गोगो का एटलस बनाने तथा भारतीय महासागर जैसी परियोजनाएं शुरू करने कर 
अस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूप से, योजना तथा अन्य कार्यों के उपयोग 
में लाये जा रहे है। इनमे भूगोल झ्लोर मानचित्रण के व्यावहारिक द्षों पर 
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राष्ट्रीय सर्वेक्षण 
ऐैया अच्य संस्थान 


पारत 986 


बनाने पर प्रधिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैर-व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों 
को वैज्ञातिक यंत्रों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट झ्रादि शामिल हैं। 
फिलहाल, विभिन्न उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा विकास यूनिटीं का पंजी- 
करण वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है । 

फरवरी, 986 में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी।.झ 
पर प्रति बर्ष लगभग पांच अरव रुपये का व्यय, हो रहा था। सातवीं योजना 
में प्रौद्योगिकी के संबरधन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये श्नेके 
कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर आफ 
फारेन कोलेबोरेशन (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टैक्नोलाजी एव्जोर्नान 
एंड एडेप्टेशन स्कीम (प्रौद्योगिकी समावेशन, तथा अनुकूलीकरण योजना), द्राल्ि- 
फर एंड ट्रेंडिग इन टैक्नोलाजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रोमोशन 
एंड सपोर्ट टु कंसल्टेंसी आर्गेनाइजेशन (परामर्श-दाता संगठनों के संवधेन वी 
सहयोग) इत्यादि से सम्बद्ध हैं। ह 


ऐेस्टरल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०) भारत की अग्रणी और विश 
में तीसरे नम्बर की ऐसी सबसे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकतित किस्वतीय 
सिलिकन सोलन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलत फोटोवोल्टाझत (एस९ 
पी० वी०) बनाती है। देश के विभिन्न भागों में, इसके लगभग 3000 एस९ 
के वी० प्रतिष्ठान हैं । ये प्रतिष्ठान, उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, 
दोनों ही क्षेत्रों की श्रावश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैं। ये प्रति 
“ठान दूखर्ती स्थानों तथा कठित परिस्थितियों प्लौर खराब मौसम दोले इलाकी 
में भी, विश्वसतीयता तथा उपलब्धि के अपने मानवेंडों पर चलते हुए कार्य 
हैं। भारतीय रेलों को विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालियां प्रदान करने में सी" ई० 
एल० काफी सक्रिय रहो है। इसने देश में मध्यम क्षमता के ठेलीफोत एके 
के मय तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बढ़े उत्पादक के हम में ए 
तेशप स्थान बता लिया है। ॥ ' 

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम से एके समान सहभागिता, वि 
भरियोजनाओं को प्रांशिक वित्तीय सहायता, क्षैतिजिक औद्योगिकी हस्त 
+ सहायता, पुरस्कार आदि देकर आंविष्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों ऐ 
हा प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण, संवधेन तथा उपयोग से संबंधित क्षेत्रों 
या प्रयति की है। . 


भारतोग सर्वे के 
लि सर्वेक्षण विभाग, देहरादून, राष्ट्रीय एटलस तथा विपय-संस्त गा 
विज्ञान फलकत्ता तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, तयी. दिल्ली 


समेकित हज 4 सर्वेक्षण विभाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी है। रा 
न गस को पैज करने तथा देश की प्रगति, खुशहाली प्रौर हक 
धनों का भर्णूर योगंदान सुनिश्चित करने के लिये, देश के आ 


/ 


प्ट्रीय एटलस और 
वैदयवर्तु मान- 
प्रत्रण संगठन 


दंशानिक अनुसंघान उ3 
क्षेत्र का समुचित अ्रस्वेषण भौर मानचित्रण करना, विभाग का विशेष उत्तर- 
दायित्व है। 

यह एजेंसी भौगोलिक, भू-भोतिकीय अध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तथा यंत्रों श्रादि 
के देशीकरण झ्रादि से सवद्ध विभिन्न वैज्ञानिक अनुसघान कार्यक्रमों में शामिल रहती 
है तथा मानचित्रण में सुदूर संवेद प्रयोगों मे भी सक्रिय रुप से कार्यशील है । देश की 
एरस्यिल फोशेग्राफो के कार्य मे तालमेल बढाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग 
के जिम्मे है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण सबधी सभी मामलों जैसे 
भीगोलिक, फोटोग्रामीद्री, मानचित्रण तया मानचित्र प्रतिर्षण, भारत की बाहरी सीमा 
का रेयांकन तथा मानवित्नों मे इसे दिखाने के बारे में सलाह-मशविरा भी देता 
है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक नवशे 
तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम 
आते हैँ । इसने कोयला-क्षेत्रो, सिंचाई, बिजली, संचार, बाढ़-नियंत्रण, जल 
सप्लाई, वानिकी, इस्पात परियोजनाओं, सुरंग बद्धता श्रांदि विकास कार्यों 
के लिए विभिन्न पैमानों वाले श्रनेक स्थलीय एवं क्षेत्नीय सर्वेक्षण तैयार किये है । 

प्रन्‍ने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत विभाग ने सर्वेक्षण झाकड़ों 
के सकलन, सूचना तत् के निर्माण तथा डिजिटल कम्प्यूटराइण्ड मानचित्र-कला 
प्रपनाने के लिये, भवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा इन-हाउस” कम्प्यूटराइण्ड 
प्रणाली लागू करने के उपाय किए हैं । 

हैदराबाद का सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण सस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण 
के विभिन्न क्षेत्रों के बारे मे, भारतीय नागरिकों तथा पडौसी देशों के नागरिकों 
को प्रशिक्षण देता है । 

वैज्ञानिक प्रध्ययन के क्षेत्र में, शप्द्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों 
पर सहयोग कार्यक्रम आयोजित किसे जाते हैँ । भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 
प्रधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रण संघ, फोटोग्रामीद्री तथा सुदूर सवेदन की अत- 
रप्ट्रीय सोसायटी भौर प्रन्तर्राप्ट्रीय गुरत्वाकर्षण सघ की विचार-गोध्ठियो में भी 
शामिल होते हैँ। 


राष्ट्रीय एटलस और विपयवस्तु मानचित्रण समठन, विषय वस्तुप्रों के मान- 
चित्रण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह सगठन रप्ट्रीय भौर 
दाष्ट्रीय महत्व के विपयो पर मानचित्र सकलित झौर प्रकाशित करता है। 
संगठन ने आठ भागों में भारत को एटलस तथा सिंचाई, वन-्संसाधन, कझृषि- 
संमाघन भ्रादि विषयों पर एठलसों का प्रकाशन किया है। ब्स समय देश के 
चुनिंदा जिलो के विकास प्रखडो के भून्उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र बृहत 
स्तर पर संकलित किए जा रहे हैं। सातवी योजना के दौरान, भारत का पर्या- 
बरण एटलस, भारत का जल संसाधन विकास एटलम, हिन्दी और बंगला में 
भरत का संदर्भ एटलस, भारत का पर्यटंल एटलम (दूसरा सस्करण), स्वास्थ्य 
और रोगो का एटलम घनाने तथा भारतीय महासागर जैसी परियोजनाएं शुरू करने का 
अस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूप से, योजना तथा झन्य कार्यों के उपयोग 
में लाये जा रहे है | इनमें मूगोल औद प्तानविन्रण के व्यावहारिक पक्षों पर 


राय मर्देत्षण 
तय फप पंत्पान 


पारत 986 


बनाने पर ग्रश्चिक दर पर पूंजीनिवेश भत्ता, गैरू-व्यावसायिक अनुसंधान संस्थानों 
को वैज्ञानिक यों आदि के आयात पर सीमा शुल्क से छूट आदि शामित्र हूँ। 
फिजद्ाल, विभिन्न उद्योगों की अपनी अनुसंधान तथा विकास यूनिटों का पंजी- 
करण वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग कर रहा है। 

फ्र्बरों 98# में मान्यता प्राप्त इकाइयों की संख्या 924 थी।.छ 
“7 प्रति बर्य लगभग पांच अरब रुपये का व्यय. हो रहा था। सातवीं योजवा 
£ प्राद्यगिती के संदर्धन, विकास तथा उपयोग को बढ़ावा देने के लिये अनेक 
कासक्म जह ऊफिये गये हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम नेशनल रजिस्टर आंड 
फरेन कोलेबोरेअन (विदेशी सहयोग की राष्ट्रीय पंजी), टैन्नोलाजी एब्जो््सन 
एड हडेप्टेमन स्क्रीम [प्रौद्योगिकी समावेशन तथा अनुकूलीकरण योजना), द्वाल- 
कर ड़ ट्रेन इन टैन्‍नोलाजी (प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा व्यापार), प्रोमोम्त 


# सपा 


गट  कमसटेस: श्रार्मेनाइजेशन (परामशे-दाता संग्ठतों के संवर्धन तथा 
महया॥) झत्यादि ने सम्बद्ध हैं। 


“टूव इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेइ (सी० ई० एल०) भारत की अग्रणी ब्रौर दिखे 
| तीसरे नम्बर की ऐसी सबसे बड़ी कम्पनी है जो पूर्णतः स्वविकसित हिस्टलीय 
हतिकत सोलन सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, सोलन फोटोवोत्टाइस (एस० 
४ वी) बताती हे। देश के विभिन्न भागों में इसके लगभग 3000 एस० 
मे वी+ प्रतिष्ठान हैं । ये प्रतिष्ठान उच्चस्तरीय व्यावसायिक तथा ग्रामीण, 
दाता ही क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समान कुशलता से पूरा करते हैँ। ये प्रति- 
न इस्बर्ती स्थानों तथा कठिन परिस्थितियों और खरांव मौसम बंतें इक 
ी विउ्ब्रमनीयता तथा उपलब्धि के अपने मानदंडों पर चलते हुए कर्बेस्त 
है। भारतीय रलों को विशिष्ट इलेक्ट्रोनिक्स प्रणालियां प्रदान करने में सी० ई 
_3« काफी सक्रिय रही है। इसने देश में मध्यम क्षमता के टेलीफोन का 
५... गयर तथा व्यावसायिक फेराइट के सबसे बड़े उत्पादक के हूप में एव 
डिजेयष स्थान बना लिया है। ई हे ै 

हू आट्रीय अनसंधान विकास सिग्रम ने एक समान सहभागिता, (त्तांतस 0 
“उयाजनाओं को आंजिक द्वित्तीय सहायता, क्षैतिजिक प्रौद्योगिकी हित ! 
* हयता, पुरस्कार आ्रादि देकर आाविष्कारों को प्रोत्साहन देने जैसे उपायों है 


कक 


.....  औगिको के वाणिज्यीकरण, संवधेन तथा उपयोग से संबंधित मेतों 
४ अजय प्रशनि की द्रै। 


रख 
१8 
। 


भारतोय सर्वेक्रत 5 कर विपय-बस्तू मतित्रिकं् 
त_ सवन्नग विभाग, देहरादुन, राष्ट्रीय एटलस तथा विषव-बंस्तू मी 0 


संंस्न कनकता था द्ह्ली री में ती रे 
जात कींजफत्तो ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नयी दिहली-+ ती $ 
7 तथा प्रोद्योगिकी विभाग के श्रधीनस्थ संगठन हैं । 
भाग्तीय 
मसंमेक्नि 


प्ने बकाम को ४ हट की 
५ पे " बिक का सज करन तथा देश की प्रगति, खुशहाबा आर सुरक्षा [| 


मभा मंमाधनों का भरपूर यो कि लिये, देश के अधिरा: 
अपना के रः योगदान सुनिश्चित करने के , देशी रू 


ट 


मर्वेक्षण विश्ञाग राष्ट्र की प्रधान मानचित्रण एजेंसी हैं। देश £ 


बह 


0 ॥ 


गीय एटलस और 
पवस्तु मान 
'ण॑ संगठन 
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क्षेत्र का ममुचित अस्वेषण और मानचित्रण करना, विभाग का विशेष उत्तर- 
दायित्व है। 

यह एजेंसी भौगोलिक, भू-भौतिकीय अध्ययन, सर्वेक्षण उपकरणों तथा यत्रो भश्रादि 
के देशीकरण भ्रादि से सबद्ध विभिन्न वैज्ञानिक भनुसंधान कार्यक्रमों भे शामिल रहती 
है तथा भानचिद्रण मे सुदूर संवेद प्रयोगों में भी सक्रिय रूप से कार्यशील है । देश की 
एशथ्यिल फोटोग्राफी के कार्य मे तालमेल बढाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग 
के जिम्मे है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग सरकार को सर्वेक्षण सबधी सभी मामलों जैसे 
भौगोलिक, फोटोग्रामीद्री, मानचित्रण तथा मानचित्र प्रतिरूपण, भारत क्री बाहरी सीमा 
का रेयांकन तथा मानचित्रों में इसे दिखाने के वारे में सलाह-मशविरा भी देता 
है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग विभिन्न पैमानों पर स्थानक तथा भौगोलिक नवशे 
तैयार करता है जो कि विकास तथा रक्षा कार्यों में सर्वेक्षण के लिए काम 
आते है। इसने कोयला-सक्षेत्रों, सिंचाई, बिजली, सचार, वाद-नियंत्रेण, जल 
सप्ताई, वबानिकी, इस्पात परियोजनाओ्ो, सुरंग वद्धता झ्ादि विकास कार्यों 
के लिए विभिन्न पैमानों वाले भ्रनेक स्थलीय एव क्षेत्नीय सर्वेक्षण तैयार किये है । 

अबने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के पब्रन्तगगंत विभाग ने सर्वेक्षण श्रांकड़ो 
के संकलन, सूचना तंत्र के तिर्माण तथा डिजिटल कम्प्यूटराइज्ड मानचित्र-कला 
अपनाने के लिये, नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी तथा “इन-हाउस' कम्प्यूटराइज्ड 
अणाली लागू करने के उपाय किए है। 

हैदराबाद का सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थान, सर्वेक्षण तथा मानचित्रण 
के विभिन्न क्षेत्रों के बारे मे, भारतीय नागरिकों तथा पडौसी देशों के नागरिकों 
को प्रशिक्षण देता है । 

वैज्ञानिक भ्रध्ययन के क्षेत्र मे, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों 
पर सहयोग कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 
अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रण संघ, फोटोग्रामीट्री तथा सुदूर सवेदन की श्रत- 
र्रष्ट्रीय सोसायटी श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय गुरत्वाकर्पण सघ की विद्चार-गोष्ठियों में भी 
शामिल होते है। 


राष्ट्रीय एटलस शोर विपयवस्तु मानचित्रण संगठन, विपय वस्तुओं के मान- 
चित्नण के लिये भारत सरकार का प्रमुख संगठन है। यह संगठन राष्ट्रीय श्रौर 
डाप्ट्रीय महत्व के विययो पर मानचित्र सकलित और प्रकाशित करता है। 
संगठन ने श्राठ भागों में भारत का एटलस तथा सिंचाई, वन-संसाधन, कृषि- 
संसाधन झादि विंपयों पर एटलसों का प्रकाशन किया है। इस समय देश के 
चुनिंदा जिलों के विकाम प्रखंडों के भू-उपयोग तथा भू-प्रकार मानचित्र बृहत 
स्तर पर संकलित किए जा रहे हैं। सातवी योजना के दौरान, भारत का पर्या- 
बरण एटलम, भारत का जल सस्ाधन विकास एटलस, हिन्दी और बगला में 
आरन का संदर्भ एटलस, भारत का पर्यटन एटलस (दूसरा सस्करण), स्वास्थ्य 
और रोगों का एटलस बनाने तथा भारतीय महासागर जैसी परियोजनाएं शुरू करने का 
अस्ताव है। ये सब एटलस व्यापक रूपए से, योजना तथा अन्य कार्यों के उपयोग 
में लाये जा रहे हैं। इनमे भूगोत भझोर मानचित्रण के व्यावहारिक पक्षों पर 
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किये गये अनुसंधान तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में प्रस्तुत किये गये 


शीघध-पत्वों का नियमित रूप से समावेश किया जाता है। 


परसाणु ऊर्जा 


परमाणु ऊर्जा आयोग, जिसकी स्थापना 948 में की गई थी, परमाणु कर्जा को 
घमस्त गतिविधियों के विषय में, नीति निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है । परमाणु 
कर्जा विभाग, जिसकी स्थापता 954 में की गई थी, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को 
कार्यान्वित कराने वाला अभिकरण है । 


बघम्बई के निकट ट्राम्वे स्थित भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, जिसकी स्थापना 
957 में की गई थी, देश में सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रतिष्ठान है। परमाणु कर्जाँ के 
उपयोग से सम्बन्धित अनुसंघान भौर विकास कार्य इस केन्द में होते हैं । 


भाभा परमाण अनसंधान केद्ध, परमाण ऊर्जा कार्यक्रम में अनुसंधान तथा 
विकास संबंधी सहयोग देता है। इस समय ट्राम्वे में चार अनुसंधान रिएक्टर 
कार्य कर रहे हैं। तरण ताल टाइप, एक मेगावाट थर्मल की क्षमता वाला रिएक्टर 
अ्प्सरा, 40 भेगावाट की क्षमता वाला रिएक्टर साइरस, यूरेनियम (233) 
के घोल को इंधन के रूप में इस्तेमाल करने बाला समांगी रिएक्टर पूर्णिमा पा, 
तथा पूर्णतः भारत में निमित 00 मेगावाट की क्षमता वाला रिएक्टर 
श्रुव, जिसने अगस्त, 985 में काम करना शरू किया । इसके अलावा कलपक्‍्कम 
में यूरेनियम (233) के ईंधन को उपयोग में लाने वाले लघु-ताल जेंसे 30 


किलोवाट क्षमता वाले रिएक्टर कामिनी के निर्माण में भी काफी प्रगति हो भई 
है। 


कलकत्ता में भाभा अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थापित परिवर्तनीय ऊर्जा साइकलोट्रान 
केन्द्र नाभिकीय भौतिकी के क्षेत्र में उच्च स्तर के अनुसंघान कार्यों के लिए सुविधाएं 
उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इस केन्द्र का प्रयोग जैव एवं कृषि 
उत्पादों के नियंत्रित प्रत्यक्ष अविकिरण के लिए भी किया जाता है । भाभा परमाणु 
अनुसंधान केन्द्र की गुलमर्ग स्थित उच्च स्थलीय अनुसंधान प्रयोगशाला देश के सभी 
वैज्ञानिक संस्थानों भझोर विश्वविद्यालयों के लिए उच्च स्थलीय अनुसंधान की सुविधाएं 
प्रदान करती है । श्रीनगर में एक नाभिकीय अनुसंधान केन्द्र भी है । इंदौर में 
संगलन, लेंसर तथा खरक के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी 
केंद्र स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन फरवरी 984 में किया गया 
था। इंस केंद्र के प्रौद्योगिक उत्पादन का उपयोग अंतरिक्ष, रक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स 
कार्यक्रमों एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास में भी हो सकेगा । 

बंगलूर के पास भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र का गौरीविदानर भकम्प केन्द्र, 
भूमिगत नाभिकीय विस्फोटों श्रौर विस्फोट स्थल का पता लगाने में मदद करता है। 

भाभा परमाणु अनुसंधान केद्ध देश में रेडियो-आइसोटोपों एवं उपकरणों का एक- 
मात उत्पादक है। यहां प्रति वर्ष लगभग 400 किस्मों के रेडियो-सक्रिय एवं लेबल युक्त 


परमाणु शक्ि 
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यौगिकों का उत्पादन किया जाता है भोर देश के अन्दर भोर विदेशों में एयोकतामों को 
लगभग 50,000 रेडियो-आइसोटोप व उपकरण भेजे जाते है । रेडियो आइसोटोपों 
का उपयोग अनेक क्षेत्री में किया जा रहा है; जते रोगों का निदान तथा उपचार, धोद्योगिक 
एक्स-रे चित्रण, चावल, गेहूं, मूंगफली आदि को अधिक उपज देने वाली रोग प्रतिरोधक 
उत्परिवर्तियों (म्यूटेंट्स) किस्मों का विकास । द्राम्वे स्पित आइसोमरेंड मामक एक 
वाणिज्यिक रेडियो विकिरण मिष्क्रियता क्र देंश में विकित्सा उापाद उद्योगों को 
रेटियों बिकिरण निष्कियता की सेवा उपलब्ध कराता है। बम्बई स्थित विकिरण 
चिकित्सा केन्द्र, निदान भौर चिकित्सा में रेडियो माइसोटोपों का प्रयोग करता है । 

नाभिकीय विज्ञान के अतिरिक्त, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र भन्‍य अनेक क्षेत्रों 
में भी, अनुसंधान भ्रौर विकास कार्य कर रहा है। इसमें घातु कम, विर्वोत टेब्नोलाजी, 
चुंबकीय द्रवगति विज्ञान, लेसर, प्लाज्मा भोतिकी, इलेक्ट्रोतिक्स, कृषि, जोव-विज्ञानं, 
चिकित्सा भौर नियंत्रण इंजीनियरी सम्मिलित हैं । अनेक क्षेत्रों में विकप्तित प्रौद्यो गिकोय 
जानकारी उद्योगों को दी गई है । भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र देशव्यापी कर्मचारी 
जांच सेवा भी करता है, जिसका उद्देश्य विकिरण उपकरणों का प्रमोग करने वाले संग 
डनों में लगे श्रमिकों पर विकिरण का प्रभाव मालूम करना है । 

कलपक्‍्म स्थित रिएक्टर श्रनुसधान केस्र का नाम दिसम्बर, 7985 

में, इदिरा गांधी परमाणु प्रनुसधान कैद्ध रखा गया । यह कैस्ध फास्ट रिएक्टर 
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भ्नुसधान और विकास का कार्म करता है । कलपवकम 
में अक्तूबर, 985 में, 40 मेगावाट की तापीय तथा 3 मेगावाट की विद्युतीय 
डिआइन क्षमता वाला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहली बार काम करने की स्थिति 
में झाया, जो इस बर्य की एक उल्लेखनीय घटना हैँ | इस तरह भारत को विश्व 
में फास्ट ब्रीडर रिएवक्टर वाला सातवा तथा विकासशील देशों में ऐसा पहला 
देश बनेने का श्रेय मिला । भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में सर्वप्रथम यूरेनियम 
कार्बाईड तथा प्लूटोनियम कार्वाइड के मिश्रण का ड्राइवर ईंधन के रूप में 
इस्तेमाल करने का श्रेय भी प्राप्त किया । देश के परमाणु ऊर्जा कार्येक्रम में 
फास्ट श्रीडर रिएक्टर की शुरुआत एक महत्ववूर्ण घटना हैं। इसके फ़लस्थरूप 
हमारे देश में थोरियम के विशाल भडार को श्रीडर रिएक्टरों द्वारा उपयोग में 
साने का मार प्रशस्त हुमा है। ब्रोडर रिएक्टर ऊर्जा और ईंघन दोनो ही पैदा 
करते है। भरत. यह आशा करना उचित ही है कि 27वी सदी में देश की 
बढ़ती हुई विद्युत भ्रावश्यकताओं को बडी मात्रा में देश में ही उपलब्ध यूरेनियम 
तथा प्लूडोनियम को ब्रीडर रिएक्टरों में उपयोग करके पूरा किया जा सकेगा । 
500 मेगावाट इलेक्ट्रीकल फोटो टाईप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डिजाइन कार्य 
भी शुरू कर दिया गया है। 


भारत विश्व के उन गिने-चुने देशों में से है जो परमाणु शवित रिएक्टरों का 
डिजाइन, भौर इनके लिए इंधत तैयार करके इनका संचालन स्वये कर सकते 
हैं | परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु शकित कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि सन्‌ 2000 
तक देश में परमाणु विद्युत उत्पादन की 0,000 मेयावाट क्षमता हो जाये णोकि 
देश में कुन विद्युत उत्पादन क्षमता का करीब 0 प्रतिशत है । 
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भारत 3986 


परमाणू . ऊर्जा विभाग: का परमाणु विद्युत बोर्ड परमाणु विजलीघरों के 
आकल्पन, निर्माण और संचालन का काम देखता है | वोर्ड इस समय तीन परमाणु 


. बिजलीघर चला रहा है । ये हैं. : बंबई के पास तारापुर में 2४५60 मेगावाट 
' . क्षमता का तारापुर परमाणु विजलीघर, कोटा के पास रावतभादा में राजस्थान 


हैंवी वाटर प्रोजेक्ट 


सार्वजनिक क्षेत्र 
के उपक्रम 


परमाणु विजलीधर जिसकी क्षमता 2न्‍८220 मेगावाट है और कलपक्‍्कम में 
मद्रास परमाणु बिजलीघर की 22८235 मेगावाट क्षमता की यूमिट । भव्गास 
विजलीघर की यूमिट-नी 2 अगस्त, 985 को चालू हुईं थी और 27 माचे 
986 को इसने व्यावसायिक तौर.पर उत्पादन आरंभ कर दिया। उत्तर प्रदेश में 
नरीरा में 2ल्‍ 235 मेगावाट क्षमता के एक अन्य परमाणु विजलीघर का निर्माण कार्य 
काफी हद तक पूरा हो चुका है । गुजरात में काकरापार में 2५८ 235 मेगावाट क्षमता 
वाले परचिवें परमाणु बिंजलीधर के निर्माण-कार्य में भी संतोषजनक प्रभति हुई है । 
कर्नाठक में काइगा और राजस्थान में रावतभाटा में 29८235 मेगाबाट 
क्षमता के दो अन्य विद्युत केंद्र लगाने का भी फैसला किया गया है | 500 
मेगावाट क्षमता के पावर रिएक्टर का डिजाइन बनाने का कार्य भी चल' रहा है । 
तारापुर स्थित परमाणु बिजलीघर में समुद्ध यूरेनियम से चलने वाले उबलते पानी वाले 
रिएकटर का प्रयोग किया गया है, जब कि अच्य सभी बिजलीघर प्राकृतिक यूरेनियम 
से चलने वाले एवं भारी पानी द्वारा म॑दित एवं शीतित रिएक्टरों पर आधारित हैं । 


पंजाब में नांगल स्थित भारी पाती के एके छोटे संयंत्र के अतिरिक्‍त बड़ोदरा, 
कोटा, तालछेड़ तथा तूृतीकोरिन में भारी पानी के चार संयंत्र हैं। थाल वैशेट 
(मद्दाराष्ट्र) तथा मनुगुरु (आंध्र प्रदेश) में भारी पानी के दो झोर संयंत्रों का निर्माण 
भारम्प किया जा रहा है। ९. 

इसके भ्रतिरिक्त हाज़िरा (गूजरात) में भी वैसा ही संयंत्र लगाया जा 
रहा है, जैसा कि थल में लगाया गया है। कोटा, मानुगुरू और हाज़िरा के संयंत्र 
पूर्णत: स्वदेशी प्रयासों और प्रौद्योगिकी से लगाए गए है । 

परमाणु खनिज प्रभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा सर्वप्रथम स्थापित 
की गई इकाइयों में से एक हैं। इसका भुख्यालय हैदरावाद में है और इसके जिम्मे 


यूरेनियम, थोरियम, वेरिलियम, नाइमओबियम और टैंटालम की खोज तथा 
विकास हैं । ह न्‍ 


परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, सार्वजनिक क्षेत्र के तीन 
उद्यम हैँ । इनके नाम हैं---इंडियन रेयंर अर्थल लिए (आाई० आर० ई० ), यूरेनियम 
कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (यू० सी० आई० एल०) और इलेक्ट्रोनिक्स कार्पो- 
रेशन श्राफ इंडिया लि० (ई० सी० आई० एल०) । इंडियन रेयर अर्थत्र लि० 
मानावालाकूरिचि ओर चावरा में खनिज रेत उद्योग तथा आलवे में दुर्लभ 
मिद्द्व्यों के संयंत्त का संचालन करती है। यह वम्बई में थोरियम उत्पाद भी 
बनाती है तथा दुलभ मिट्टियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा सैंडज काम्प्लेक्स 
भी स्थापित कर रही है। यूरेनियम कार्पोरेशन आ्राफ इंडिया लि०, बिहार में, 
जादुगड़ा में कच्चे यूरेनियम के खनन तथा संसाधन का कार्य करती है; 


वित्तीय सहायता 


संगठन 


वंज्ञानिक अनुसंधान उड़ 
इलेक्ट्रातिक कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०; हैदराबाद, भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्ध में विकसित प्रवोणता का दोहन करने के उद्देश्य से न्यूकतीय तथा गैर-न्यूकतीय 
प्रयोगों के लिए इलेक्ट्रोतिक उपकरणों तथा झौजारों का उत्पादन करता है । 
ई०घी०आई०एव० घरेलू उपयोग का इलैक्ट्रानिक सामान जैसे टी० वी० सेट, 
फलक्यूलेटिंग मशीव और कश्प्पूटर बनाता है। 


विमाय झभनने प्रशासनिक नियव्रण में चार अनुसधान सस्थाग्रों के लिए वित्तीय 
व्यवस्था भी करता है। ये सस्थाएं है--ठाठा इंह्टीट्यूट भ्राफ फन्‍्डामेटल रिसर्च 
बम्बई; टठाठा मेमोरियल सेन्टर, बम्बई; साहा इंस्टीट्यूट श्राफ न्यूविलयर 
फिजिक्स, कलकत्ता श्रौर इंस्टीट्यूट आफ फिजिक्स, भुवनेश्वर ! इसके प्रतिरिक्त 
गणित के विकास के लिए इस्टीट्यूट आफ मैथमेटिकल साइसेस, मद्रास; मेहता 
रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद और नेशनल वोर्ड फार हायर मँयमेटिक्स, वम्बई 
को भी महायता दी गई है। विभाग परियोजता से सम्बद्ध वित्तीय सहायता देकर, 
भारतीय विश्वविद्यालयों तथा प्रन्य प्रनुमंधान संस्थाओ्ों मे तकनीकी मानवशकिति 
भ्रोर सुविधामोों के विकास के लिए परमाणु (नाभिकोय) ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों मे, 
सुबोग्य अखेपकों द्वारा प्रस्तावित अनुसधान योजनाओं को भी ग्रोत्स/हित करता 
हैँ । 


अंतरिक्ष अनुसंधान 


भारत के ग्रतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास में भंतरिक्ष विज्ञान 
तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग में प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करना । इसमें मुख्य जोर प्तीन 
बातो पर दिया जाता है। ये हूँ * () विभिन्‍न राष्ट्रीय उपयोगों के लिये 
उपग्रह संचार, (2) संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रवध, पर्यावरण-प्रध्ययन द्रपा 
मौसम विज्ञान सेवाओ्रों के लिये उपग्रह सुदुर सवेद, एव (3) स्वदेशी उपग्रहों तथा 
प्रक्षेक यानों के विकास तथा संचालन के द्वारा इन सेजाम्रो को उपलब्ध कराना । 


भारतीय प्रंतरिक्ष कार्यक्र का आरभ 962 भें अतरिक्ष  प्रतुसधान 
के लिये भारतीय राष्ट्रीय समिति के गठन के साथ हुआ । 969 में भारतीय 
अतरिक्ष अनुसघान संगठन की स्थापना हुईं । इसरों तथा भौतिकी 
अ्रतुमघान प्रयोगशाला (पी०्भ्रार०एल०] स्वायतत एजेंसियों के रूप में काम करते 
थे और इन्हें मुख्यतः परमाणु ऊर्जा विभाग से सहायता मित्रती थी। बाद में 
में संगठन 972 में स्थापित झतरिक्ष आयोग झभौद अंतरिक्ष विभाग के प्रधीव 
कद दिये गये । राष्ट्रीय सुदूर सबेद एजेंसी, जो कि एक स्वामत्त पंजीद्वत सोसाइटी 
है, 980 में अन्तरिक्ष विभाग के झधीनत झा सेवी । इस्सेट-! अभंतरिदा 


* झगमेंट प्रोजेक्ट का संगठन 977में किया गया?! 
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इन्सेट प्रणाली 


भारत 4986 


अंतरिक्ष आयोग का काम वाह्म अंतरिक्ष के बारे में नीति निर्धारण, अंतरिक्ष 
कार्यक्रम से संबंधित वजठ का अनुमोदन और वाह्य अंतरिक्ष से सम्बद्ध सभी मामलों 
में राष्ट्रीय नीति को कार्यान्वित करना है। भारतीय अंतरिक्ष श्रनुसंधान संगठन 


: (इसरो) देश में अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इनके प्रयोग के नियोजन 


संबंधित कार्यक्रम का निर्धारण तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के प्रबंध का 
काम देखता है। भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अंतरिक्ष तथा संवद्ध विज्ञानों में 
अ्रनुसंघान कार्यक्रम चलाती है तथा राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी, .संसाधन 
प्रबंध के लिए आधुनिक सुदूर संवेद तकतीकों का विकास तथा उपयोग 
करती हैं। इसरो, भौतिकी . भ्रतुसंधान प्रयोगशाला तथा सुदूर संवेद 
एजेंसी एवं इन्सेट- अंतरिक्ष सेगमेंट परियोजना अंतरिक्ष विभाग के अधीन काम 
करती हैं। 


इसरो परिषद एवं इसरो मुख्यालय, इसरो के केंद्रों तथा यूमियों को 
वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक तथा प्रवंधकीय कार्यों में मार्मनिर्देश देती हैं । 


अंत्तरिक्ष प्रयोग 


प्रथम शुंखला की भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इन्सेट-) निश्चित राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं के लिए कार्यरत' अंतरिक्ष प्रणाली को लागू करने की विशा 
में पहला कदम है । इन्सेट-। एक बहुद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है 
इसका उपयोग देश के भीतर लंबी दूरी के दूर-संचार, मौसम वेज्ञातिक 
अध्ययन के लिए भू-पर्यवेक्षण तथा आरांकड़ा-प्रेंषण, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के 
माध्यम से राष्ट्रव्यापी सामुदायिक टेलीविजन प्रसारण को बेहतर बनाने तथा 
भू-स्थित द्वांसमीटरों के जरिये, पुनः प्रसारण के लिए रेडियो तथा टी० बी० 
कार्यक्रमों के राष्ट्रव्यापी वितरण में किया जाता है । 


इन्सेट-बी उपग्रह श्रगस्‍्त 983 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया श्ौर श्रक्तृ- 
बर 983 में इसने काम शुरू- कर दिया। फरवरी 984 में तत्कालीन 
प्रधानमंत्री श्रीमत्ती इंदिरा गांधी ने हसन में मास्टर कंट्रोल फेसिलिटी (एस०सी० 
एफ० ) से इन्सेट प्रणाली को राष्ट्र को समपित किया । इन्सेट-बी ने अपने 
कार्यकाल के तीन दर्प पूरे कर लियेहेँ । इस उपग्रह की चारों सेवाओं का, 
उपभोक्ता एजेंसियां लगातार उपयोग कर रही हैं। 


इन्सेट प्रणाली अन्तरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान 
विभाग, आ्राकाशवाणी और दूरदशेन का संयुक्त प्रयास है तथा सरकारी विभागों 
श्रौर एजेंसियों की परंपरागत सीमाओं से उठकर एक प्रमुख संगठनात्मक पहल 
है । इन्सेट अंतरिक्ष सेग्रमेंट की स्थापना तथा उत्के संचालन की जिम्मेदारी 
अंतरिक्ष विभाग को सौंपी गयी है । 


इस्सेट-१ प्रणाली एक दोहरा उपग्रह अ्रंतरिक्ष सेगमेंट है। इसमें मुख्य 
अंतरिक्षगषान भर एक सक्रिय परिक्रमारत स्पेयर शामिल है, परल्तु 
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सितम्बर, 982 में इन्सैंट-70 के क्षत्तिग्रत्त हो जाने के बाद, इन्सेट-] वी ने 
प्रमुख उपग्रह का स्थान ले लिया। इन्सैट-7वी के कार्यक्रम को झागे बढाने के 
लिए भन्तरिक्ष विभाग ने इन्सेट-?सी केश्रार्डर भी देदिए हैं इल्सेट-ासी को 
988 के प्रारंभ में यूरोपिमन झन्तरिक्ष एजेसी की एरियन लाच ह्विइल में छोडा 
जाएगा । स्वदेश में ही निमित दूसरी पीढ़ी के इन्सेंट को अ्न्तरिद्ष में छोड़े 
जाने तक इन्सैट- की सेवाग्रों को जारी रखने के लिए, इस शूंखता में एक 
चौथे उपग्रह इन्सैट-7डी के भरार्डर भी दिए जा चुके है । इसे 989 के प्रारभ 
में छोड़ा जाएगा । 

इस समय इन्सेट-।बी नेटवर्क में 38 दूरसचार प्र्ध स्टेशन कार्यरत है। 
ये 69 रूटों पर लगभग 3,960 दुतरफा छ्वनि (टू-वे वायस) या इक्वीवेलेंट 
सकिट उपलब्ध करा रहे हैं। इन्सेट-]वी के दो हाई-पावर एस-बेड ट्रारपाडरों 
का उपयोग दूरदर्शन द्वारा, यप्ट्रीय नेटवर्क में, लोभ्रर टी० वी० ट्रांसमीटरों की 
कार्यचालन क्षमता बनाए रखने तथा एशिया स्पेसिफिक ष्ाइरैक्ट झाग्मेटेंड टी० 
वी० रिसीवरों' के लिए किया जाता हैं। देश में 84 टी० मी० ट्रांसमीटरों मे 
मे पाच को छोड़कर सभी ट्राममीटर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए इन्सेट-।बी के 
माध्यम से सामग्री प्राप्त करते हैं। 

इस समय भारत के विभिन्न भागों में इन्सैट-बी, एस-बैड टी० वी० 
ट्रोसमिशन को सीधा पकड़ने (डाइरेक्ट रिसेप्शन) के लिए लगभग 3,200 
डाइरेक्ट रिप्रेप्नन सेट लगाए गए है। 

इन्सैट-2 के जरिये रेडियो नेटवर्क सेवा भरोसेमंद, उच्च क्षमता के पाच-चैनल' 
वाले राष्ट्रीय|प्रादेशिक प्रसारण के द्वारा, श्राकाशवाणी के सभी केंद्रों से पुनः प्रसारण के 
लिये बनाई गई थीं । इस समय आकाशवाणी के 94 स्टेशन इन्सैट-ाबी 
रेडियो नेटवर्क में है। यह नेटवर्क पराच चंनलीय सेवा (फाइव चैनल फीड) 
उपलब्ध कराता हैं। इस तरह इन्सैट-पवी पर, रेडियो कार्यत्रम प्रसारण के एक 
महीने में कु्न संचित घंटे औसतन लगभग 2,00 तक बैठ जाते है। 

नई दिल्‍ली में मोसम विज्ञान प्राकडा उपयोग केंद्र पूरी तरह चालू हो गया है । 
इस केंद्र में इन्सेट-ःवी भ्रति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटर से प्राप्त मौसम 
संबंधी भांकेडे श्रौर सूचना एकत्नीकरण प्लेटफार्म से मिली सूचना का विश्लेषण किया 
जाता है । 5 ग्रक्यूवर 2986 तक की सूचना के अनुसार, इन्सैंट-7 थी पर रखे 
गए झ्रति उच्च रेजोल्यूशन रेडियोमीटर को 3,560 गे भी अ्रधिक प्रतिविम्ब 
भेजने का कार्य सौंपा गया है। इनमे से 3,487 पूर्ण तथा 85 खड़ प्रतिविव 
है । इन्सैठ-वी का प्रति रेजोल्यूशव रेडियोमीटर ऐसे बुछ झति उच्च रेजो- 
ल्यूग़न रेडियोमीटरों में से हैं, जो पृथ्वी के सापेक्ष भतरिक्ष में स्थिर रहकर, 
विना खराबी के या निरर्थक साबित हुए बर्गर, लगातार तीन वर्ष में संत्तोप- 
जनक कार्य कर रहे हूँ। 

रेडिमोमीटर प्रतिविम्बों से प्राप्त वायु-सवधोी ग्रांकड़ो को नियमित न्प्र से 
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की दूर-प्रंचार प्रणाली को भेजा जाता हू। इस 
समय पृथ्वी के सापेक्ष, स्थिर कक्ष से हिन्द महासागर के ऊपर बारार या 


सुदूर संवेद उपग्रह 


संसाधन सर्वेक्षण 
यरियोजना 


भारत 7986 


कभी-कभार होते वाले मौसम परिवर्तेनों की घुचना केवल इच्सेट-यवी से हैं 
मिलती हैं । 


इस समय 22 अनुषंगी सूचना उपयोग केद्ध कार्यरत हैं और ये मोरुम 
विज्ञान व सूचना उपयोग केर्व द्वारा एकन्नित रेडियोमीटर सूचना प्राप्त कर 
रह है । ] 

सुदूर तथा निर्जत स्थातों से मौतम विज्ञान, जल-विज्ञान और सं॑मुद्रविज्ञान 


विपयक आंकड़ों की संकलित करने के लिए 300 अांकड़ा संकलन प्लेटफार्मा 
का पहला सेट स्थापित कर दिया गया हूं। 


इन्सैट-] अन्तरिक्ष यान का स्थान स्वदेश में ही विकत्तित इस्सैटनं 
उपग्रह लेंगे। इन्हें भ्स्थिर उपग्रह लांच छह्विकल के जरिए अंततः भारत से ही 
छोड़ा जाएगा । भूस्थिर उपग्रह लांच: ह्िकल का रूप-विन्याप्न तिश्वित करने 
के प्रयात चल रहे हैं। इन्सैट- श्रन्तरिक्ष खंड तथा उप्तसे संबंधित यान की रूप- 
रेखा निर्धारित कर दी गई है। परिचालन शृंखला प्रारंभ करने से पूरे किया 
जाने वाला इन्सैट-ना परीक्षण अ्रन्तरिक्षयान संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। 
इन्सैट--7 अन्तरिक्ष खंड का विन्यास, तीन समान बहु-उद्देश्यीय (दूरसंचार, ठेली- 
विजन, रेडियो प्रधारण, मौप्तम विज्ञान) अन्‍्तरिक्ष यानों पर आधारित है। 
इनमें से दो को प्रथम कक्ष में साथ-प्लाथ तथा एक को दूसरे खांचे में रखा 


गया हैं। इस्सेंट-! उपग्रहों की श्जाय, प्रत्येक अन्तरिक्षयान को सेवा क्षमता, 
अ्रधिक होगी । 


श्रध-कार्यरत/कार्यरत सुदूर संवेदत भारतीय उपग्रहों की श्ंखला में प्रथम आई० 
आर० एस०-!ए, इसी वर्ष फ्रांस के अन्तरिक्ष केन्द्र में ताप संतुलन परीक्षण में 
खरा उतरा । राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली में इसका विशिष्ट स्थान होगा । 
900 कि० ग्रा० श्रेणी के इस अंतरिक्षयान, आई ० आर० एस०-।ए का सक्रिय कक्षीय 
जीवन, इप्तकी संरचदा के अनुप्तार, तीन- वर्ष का होगा । आई० आर० एस ०-॥ए, 


904 कि० भी० के ज्रुवीयसुर्य्ममक्रमिक. कक्ष से पृथ्वी के प्रतिविभ्व (चित्र) 
लेगा । 


राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी ने अनेक प्रयोकक्‍ताओं की ओर से संसाधन सर्वेक्षण 
परियोजनाओं का संचालन किया । पंजाव में जल संबंधी गूणों के लिए नदी थालों की 
मानसून-पूर्व तथा इसके पश्चात्‌ स्थिति के अध्ययन तथा भूमि जल की संभावना 
एवं भूमि उपयोग के लिए मद्रास तथा इसके आसवास के पर्यावरण का अ्रध्ययन 
उपग्रह से मिले चित्रों के माध्यम से किया गया। नीलगिरि के साइलेंद वैली 
क्षेत्र के पर्यावरणोय ग्रध्ययन, लवणता, क्षारता तथा नदी जल किस्म के मान- 
चित्रण की परियोजनाएं हवाई तथा उपग्रह से मिली जानकारी के उपयोग से पूरी की 
गयीं। आंध्र-प्रदेश के सात नगरों का नगर नियोजन सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण के लिए 
बस्तर जिले में स्कैतर (थर्मल) सर्वेक्षण, श्रीहरिकोटा, में. प्राकृतिक तथा विकास 
गतिविधियों के कारण हुए परिवर्तनों का अध्ययव, केरल का चित्र सर्वेक्षण एवं 


प्रादेशिह सुदूर 
संबेद सेवा कद 


प्रेषण मान 
प्रीद्योगिकी 


बपपह्‌ प्रौद्योगिकी 
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तेजपुर के सिकट सड़क पुल के लिये किये गये सर्वेक्षण झ्रादि, पूरी की गयो हवाई 
सुदूर संवेद परियोजनाओं में शामिल्र हैं । 


सुदुर संवेद के जरिये प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के लिए विभिन्‍न 
मंब्रालयों की वितीय सद्ायता से पांच प्रादेशिक सुदुर सवेद सेवा केंद्र स्थापित 
किये जा रहे हूँ। अंतरिक्ष विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त एक केंद्र देहदादुत मे 
चालू है। नागपुर, पड़गपुर, बंगलूर तथा जोब्रपुर में कींद्र स्थापित हो रहे हैं । 
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए भी एक केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रारंभ में 
इन केंद्रों का संचालन झ्रंतरिक्ष विभाग करेगा। 


अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 


संवधित उपग्रह खाच छ्विकल (ए० एस० एल० वी०) संबंधों कार्य 
जारी है। मर्वाधिक वेचीदां ऑॉन-बोर्ड प्रधाली की प्रहँता, बर्द लूप  जडत्वीय 
मार्मेदर्शन प्रणाली को रूफलतापूर्वक पूरा करके, उपकरण कक्ष में समेक्ित कर 
दिया गया हैं। स्टेज मोटर इन्टरस्टेन, ताप कवच, उपकरण कक्ष जैसी विभिन्न 
प्रणाल्िया मार! केन्द्र में पहुंचाई जा चुकी हैं । 

घ्ुवीय उपग्रह लाच छ्विकल (पी० एस० एल० बी०) परियोजना ने इस 
वर्ष काफ़ी प्रगति की हैं। पी० एस० एल० बी० की उड्ान 989 में होने की 
झाशा है) इसका पहला लाच आई० झार० एम०-7ए का सुधरा रूप होगा। 

रोहिणी साउंडिंग राकेट कार्यक्रम का उद्देश्य राकेठ मौसम विज्ञान, ऊपरी 
वायुमंडलीय भनुसंघान तया उड़ान प्रथाली के विकास को ठी० ई० प्रार० एल० 
एसं० एस० एच० ए० प्रार०, तथा बालासोर से साठडिग राकेट उड़ानों छेर 
जरिये समर्यन प्रदान करना है। 


विस्तृत रोहिणी उपग्रह खंखला कार्यक्रम का उद्देश्य 750 कि० ग्रा० वर्ग के 
उपग्रहों का विकास करना है, जिन्हें ए० एस० एल० वी० के जरिये छोड़ा जायेगा । 
इसके अंतर्गत कार्यक्रम-] तथा कार्मक्रम-2 बनाये जा रहे हैं। 


कार्यक्रम-] का उद्देश्य प्रेषणयान के काम पर नजर रखना, उपग्रह के मुख्य 





ढांचे के तत्वों के परिक्रमा के दौरान कार्य को ठीक करना, तथा गरामा क्रिषों 
के विस्फोट के अध्ययन के लिये वैज्ञानिक परक्षण करना हैं! कार्यक्रम-2 के 
अंतर्गत जर्मन एम० ई० ओ० एंस० एस० उपकरणों के साथ संयुक्त इसरो-डी० 
एफ० वी० एल० भार० (पश्चिम जयेनी को अंतरिक्ष एजेंसी) सुदूर संवेद प्रयोग 
किया जायेगा। 

विस्तृत रोहिणी उपग्रह श्रृ6ला-3 द्वारा राष्ट्रीय भोेविक अयोगदाना तया 
भौतिक पअनुमंधान प्रयोगयाला के लिये वातावरण सम्दत्थी परीक्षण शिए जायेंगे 
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प्रेषण समर्थ न, 
दैकिंग नेटवर्क 
व रेंज सुविधाएं . 


अंतरिक्ष विज्ञान 


आयोजित 
अनुसंधान 


भारत 986 


शृंखला-4 श्रभियान में इसरो तथा ढाढा इंस्टीदूयूड के लिए परीक्षण किए जाएंगे, 
जिनमें एक्सरे सामग्री ले जायी जाएगी । 


, सभी इसरो कार्यक्रमों के लिए प्रेषण समर्थन व रेंज सुविधाएं इसरो रेंज कांप्ले- 


कस द्वारा प्रदान की जाती हैं। इनमें श्रीहरिकोटा, टी० ई० श्रार० एल० एस० 
तथा बालासोर राकेट प्रेपण केंद्र की सुविधाएं शामिल हैं। 
इसरो टेलीमीटरी, दैँकिग व कर्मांड मेटवर्क का मुख्यालय वंंगलूर में है 
और यह्‌ दकिंग नेटवर्क के जरिये इसरो के विभिन्‍न उपग्रह मिशनों की सहायता करता 
है । इस नेटवर्क में ठी० टी० सी० के श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद तथा तिरुप्रनंतपृरम 
भू-केंद्र, कार निकोबार में डाउन रेंज कोंद्र, कावालूर में उपग्रह ट्रैकिंग व रेंजिय 
केंद्र तथा श्रीहरिकोटा में उपग्रह नियंत्रण केंद्र शामिल हैं । 
श्रीहरिकोटा व अहमदाबाद केंद्रों से भारतीय उपग्रहों तथा एन ० श्रों० ए० ए०-7 
व 8 तथा लेन्डसेट उपग्रह के लिए ट्रैकिंग सहायता मिलती है । 
इस नेटवर्क का विस्तार करके छह भू-केंद्र तथा एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र 
लगाये जा रह हैं जिससे ए० एस० एल० वी०, पी० एंस० एल० वी ० तथा झाई० भार ० 
एस० मिशनों को दी० टी० सी० सहायता मिल सके । श्रीहरिकोटा, तिझुश्रन॑त्तपुरम 


व कार निकीवार के भू-केंद्र ए० एस० एल० वी० को सहायता देने के लिए हैँ । 
ये केन्द्र चालू हो चुके हैं । 


अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अनुसंघान, भौतिकी अ्नुसंघान प्रयोगशाला में होता है । 
बी० एस० एस० सी ० में अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला में और आई ० एस० ए० सी ० में 
तकनीकी भौतिकी डिवीजन में महत्वपूर्ण अनुसंधान तथा विकास कार्य किया जा रहा 
है । पृथ्वी के निकट का वायुमंडल, ऊपरी वायुमंडल तथा सूर्य एवं पृथ्वी के संबंध 
अनुसंधान के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। सौर किरणों, खयोल भौतिकी, इन्फ्रारेड खगील 
विज्ञान, उल्का मंडल, चन्द्रमा नमूने, भू-सौर भौतिकी तथा प्लाजमा भौतिकी 
के क्षेत्र में भी अनुसंधान को महत्त्व दिया जाता है । उदयपुर सौर वैधशाला में सौर 
भौतिकी पर जोर दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, श्रनेक संस्थानों में अंतरिक्ष 
विज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंघान के लिये सहयोग दिया जाता है । इनमें वहु एजेंसी 


भारतीय मध्य वायुमंडल कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए परामर्श समित्ति 
शामिल हैं.) 


प्रायोजित अनुसंधान के अंतर्गत, जो कि 976 में प्रारंभ किया गया था, अव 
तक 75 से अधिक विश्वविद्यालयों, आई० झ्राई० टी ०, क्षेत्रीय इंजीमियरी कालेजों 
तथा कुछ उद्योगों में 200 अनुसंधान व विकास परियोजनाओं को सहायता मिल 
चुकी है । ये परियोजनाएं अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा इसके प्रयोग के बारे में हैं। 


इसरो--आई० आई० एस० के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ ने अपने कार्य के 
दो वर्ष सफलता से पूरे कर लिये हैं। देश का दूसरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ 
हाल ही में आई० आाई० टी०, वम्बई में स्थापित किया गया है। इससे मुख्य रूप 
से सुदूर संबेद के क्षेत्र में अनुसंधान किया जायेगा । 
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वी० एस० एस० सी ० के नये कार्यक्रम हैं, वलियामाला तथा महेंद्रगिरि परिसर 
और इनकी स्थापना पी० एस० एल० बी० परियोजना की प्रमुख आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए हुई है । ए० एस० एल० वी० तथा पी० एस० एल० वी० के 
अलावा बी० एस० एस० सी ० की अगली प्रमुख परियोजना थी--भू-स्थिर प्रेपण वाहन 
'(जी० एस० एल० वी०) का विकास । इसका उपयोग दूसरी खुंखला के स्वदेशी 
इन्देट-ा उपग्रह को छोड़ने में किया जायेगा । 


वंगलूर का इसरो उपग्रह केंद्र (आई० एस० ए० सी०), भारतीय श्रन्तरिक्ष 
कार्यक्रम का उपग्रह प्रीद्योगिकी आ्राधार है, जिसके अधीन विभिन्न वैज्ञातिक, प्रौद्योगिक 
और प्रयोग मिशनों के लिए स्वदेशी अंतरिक्ष यान परियोजना्रों को लागू किया 
जायेगा । इसके लिये यह केंद्र श्रायभट्ट उपग्रह कार्यक्रम का डिजाइन, निर्माण, 
परीक्षण तथा प्रवंध कार्य कर रहा है और इसने श्रव तक श्राठ उपग्रह 
परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की हैं । 

प्रीहरिकोटा केंद्र श्रांध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित 
है और यह इसरो का मुख्य कार्य-स्थत है तथा इसरो का उपग्रह प्रेषण रेंज 
का नियंत्रण करता है । इस केंद्र में इसरो रेंज परिस्तर, स्टेटिक परीक्षण तथा 
मूल्यांकन परिसर, सालिड प्रोपेलेंट स्पेस बृस्टर प्लांठ, श्रीहरिकोठा कम्प्यूटर 
सुविधा, कार्यक्रम नियोजन व मूल्यांकन ग्रुप, श्रीहरिकोटा केंद्रीय डिजाइन, 
निर्भरता व गुणता आश्वासन ग्रुप तथा श्रीहरिकोटा आम सुविधाएं भी शामिल 
हैं। इसरो रेंज परिसर में प्रेपण परिसर-तथा थुंवा में टी० ई० आर० एल० एस० व 
वालासोर राकेट प्रेपण केंद्र शामिल हैं। स्टेटिक परिसर तथा सालिड प्लांट इसरो 
की सबसे बड़ी स्टेटिक परीक्षण तथा सालिड प्रोपेलेंट उत्पादन सुविधाएं हैं । 

इसरो का टेलीमीटरी, ट्रैकिंग व कमांड नेटवर्क इसरो के उपग्रह और 
उपग्रह प्रेषण वाहन मिशन के लिए आवश्यक ट्रैकिंग, कमांड, श्रांकड़ा एकत्नीकरण 
तथा रिकाडिग सहायता अदान करता है। 

इस नेटवर्क में ठी० टी० सी० के श्रीहृरिकोटा, अहमदाबाद व तिरुअनंतपृरम 
स्थित पू-कंद्र, कार निकोबार में एक डाउन रेंज केन्द्र, कावालूर में एक उपग्रह ट्रैकिंग 
ओर रेंजिंग केन्र तथा श्रीहरिकोटा में एक उपग्रह नियेत्रण के शामिल हैं । प्रथम चार 
केन्द्र बी० एच० एफ० वैण्ड में काम कर रहे हैं और - एस० एल० वी०-३|रोहिणी 
तथा श्रन्य उपग्रह मिशनों को सहायता दे रहें हैं। कावालूर में ्राप्टीकल ट्रैकिंग केन्द्र है 
जो कि उपग्रहों के. चित्र लेने तथा सूक्ष्म ट्रैकिंग में सहायता करता है । श्रीहरिकोटा 

उपग्रह नियंत्रण केन्द्र,उपग्रहों तथा नेटवर्क कार्यों के लिए केद्रीयक्ृत कार्य 

नियंत्रण, निगरानी भौर समन्वय सहायता देता है । 
अहमदाबाद के अन्तरिक्ष प्रयोग केन्द्र तथा इसरो के प्रयोग अनुसंधान व 
वेकास केद्ध के प्रमुख काये हैं : परियोजनाओं का झाकत्पन, नियोजन व कार्यान्वयन 
तया भ्रन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक प्रयोगों के लिए अनुसंघान करना। अंतरिक्ष 
अबाग के मुख्य कार्य हैं; उपग्रह पर भ्राधारित दूर संचार व टेलीविजन तथा प्राकृतिक 


संसाधनों के सर्वेक्षण तथा प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेद, पर्यावरणीय निगरानी, मौसम 
विज्ञान व भू-परिक्रमा । न्‍ 
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पन्तरिक्ष प्रयोग केद् ने इसरो के सुदूर संवेद तथा संचार उपग्रह के लिए 
प्रयोग उपकरणों के विकास, भू-प्रणालियों के उपयोग व उपग्रह संचार तथा सुदूर संवेद 
के लिए प्रयोग तकतीकों के मामले में महत्वपूर्ण योगदान किया है । 

द्रव गत्ति प्रदाय प्रणाली यूनिट (एल० पी० एस० घू०) के डिवीजन बंगलूर 
व तिरुअनंतपुरम में हैं और यह यूनिट प्रेषण वाहनों तथा उपग्रहों के लिए द्वव 
गतिप्रदाय नियत्रण पैकेजो करे डिजाइन, विकास तथा सप्लाई का काम देदती है। यह 
यूनिट सूक्ष्म व विशेष निर्माण, संगठन व परीक्षण सुविधाग्रों से सुसज्जित है । 

झहमदाबाद का विकास तथा शिक्षा सचार एकक दूरदर्शन सुचना और प्रसारण 
मंत्रालय के सहपोग से विकास तथा शैक्षिक टी० वी० कार्यक्रमों के निर्माण, विशेषकर 
इन्मेंट सेवाओं के लिए तथा संबद्ध भ्रनुसंघान व प्रशिक्षण का काम देखता है । 


हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय सुदूर संवेद एजेंसी एक स्वशासी पंजीकृत सोसायटी है । 
यह देश वे प्राइतिक संगाधनों के नियोजन व प्रवन्ध के काम में झ्राने वाली भ्राधुनिक सुदूर 
संवेद तकनीकों का उपयोग करती है भ्रौर विभिन्‍न उपभोक्ताओं को कार्य-संबंधी सदायता 
प्रदात करती है। इसके! पास भू-साधनों के सर्वेक्षण, पहचान,व गीकरण बे मिग- 
रानी के लिए प्रनेक प्रकार के उपकरण व यंत्र हैँ । इसके मुख्य केन्द्र बालानगर मे है झौर 
« उपग्रह भू-केद्ध शादनगर परिसर में है । देहरादून का भारतीय सुदूर सवेद संस्थान 
इस एजेंसी का एक प्रंग है प्रौर सुदूर संदेद तथा हवाई फोढो-विश्नेषण तकनीकों 
व पाठ्यक्रमों के लिए देश में मुख्य प्रशिक्षण केन्द्र है । 
अहमदाबाद की भौतिकी प्रनुसंधान प्रयोगशाला, भन्तरिक्ष व सम्बद्ध विज्ञानों 
में प्रतुरंधान या प्रमुख राष्ट्रीय केन्द्र है । मुख्य भ्रनुसंधान कार्यक्रम सौर तारामण्डल 
भौतिकी, इन्क्रारेड यगोलविदा, भू-प्रन्तरिक्ष भौतिकी, सैदान्तिक भौतिकी, मौसम 
विन्नान, प्लाजमा भौतिकी, प्रयोगश।/ला खगोल-भौतिकी, पुरातत्व विज्ञात व जल 
विज्ञान के क्षेत्र में होते है । भोतिक ग्रनुसधान प्रयोगशाला उदयपुर सौर वेधश्शला वा 
प्रबंध भी करतो है । 





इलेक्ट्रोनिक्स 


इलेक्ट्रॉनिक्स प्ांज दे! युग की ऐसी प्रौद्योगिकों है जिश्वका ग्नेक क्षेत्रों मे 
उपयोग होता हैं। इसने जीवन तथा झ्राथिक गतिविधि के हर क्षेत्र में प्रवेश 
कर लिया हूँ। उद्योग, वाणिज्य, रक्षा, भ्रतरिक्ष, ऊर्जा, शिक्षा, विकित्मा, सचार, 
मतोरजन प्राहि मानव ग्रतिविधि के झमी क्षेत्रों मे, विज्ञान ग्रौर प्रोद्योगिकी की 
इस महत्वपूर्ण शाया से सहायता मिलती है। देश के प्रौद्योगिक, सामाजिक तथा 
झायिक विकाद में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैँ। 

प्रति यूनिट निवेश के हिहाब से इलेफ्ट्रोनिक्त उद्योग झ्रधिकतम रोजगार 
उपनब्ध कराता है झौर उद्योग, वेस, ऊर्जा तथा अर्थव्यवस्था के स्‍्न्य महत्वपूर्ण 
क्षेत्रों मे उत्पादकता बढ़ाने में अमुख भूमिका निमाता हैं। झाधुनिक प्रॉंने साइन 
प्रक्रिया नियंत्रण यंत्र, भांकड़ा संकलन प्रणाली, उपयुवत्र स्वचालित प्रक्रिया तथा 
फम्प्यूटराइज्ड डिजायन इत्यादि पअ्रपनाने से, समय वी काफो बचत हो संबती 


उद के 


विकास रणनोति 


भारत - 986 


, मौजूदा क्षमताओ्ों का भरपूर उपयोग किया जा सकता है तथा औद्योगिक 
कुशलता बढ़ाई जा सकती है। आकाश, पृथ्वी, रेलों, लड़कों, समुद्रों, फैक्टरियों 
और झदातों में सुरक्षा मुख्यतः इलेक्ट्रोनिक्स पर ही निर्भर, करती है। रक्षा 
क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदाव के जरिए यह देश की अखंडता की रक्षा 
करता है। इलेक्ट्रोनिक्त की सहायता से दूरदराज क्रे इलाकों से सहज ही सम्पर्क 
किया जा सकता है, टी० बी० तथा अन्य आधुनिक दूरसंचार सेवाओं में इसकी 
गहरी पैठ हैं। इस तरह राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने में 
इलेक्ट्रोनिक्त की महती भूमिका है। जनता में शिक्षा का प्रसार करने, कृषि 
उत्पादकर्ता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य और औपधि के क्षेत्रों में इलेक्ट्रोलिक्स का उपयोग 
बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं । छल 
970 में भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण उद्योग के मार्गदर्शन के लिए 
एक अलग इलेक्ट्रोतिक्त विभाग की स्थापना की। फरवरी, 977 में इलेक्ट्रो- 
निक्‍स आयोग का गठन हुआ । आबोग देश में, इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में एक 
समेकित तथा आत्मनिभेर आधार तैयार करने के लिए नीतियां बनाता है। 
इसका प्रमुख उत्तरदायित्व अनुसंधान, विकास और औद्योगिक संचालन सहित 
इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेज्ञ की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करना हैं। 


0 (2४१ 


ख्श्ञ् 


देश में इलेक्ट्रोनिक्त उद्योग के विकास के लिए अपनाई” गई रणनीति 
इस प्रकार हँ--() स्वदेशी वाजार में संस्थापित इस विशाल संसाधन के 
अधिकाधिक विकास के प्रयास करना; (प) देश की सामरिक सुरक्षा, संचार, 
अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
देश में ही अ्धिकाधिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण कराने के उपाय 
करना; (४) प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना । इसका तात्पयें यह 
नहीं कि विदेशी प्रौद्योगिकी को निकाल बाहर किया जाए, वल्कि जहां भ्रावश्यक 
हो, वहां इसे सूझबूझ सहित अपनाकर, अपनी आवश्यकतानुसार ढाला और 
विकसित किया जाए। और साथ-ही ऐसे उपाय भी किए जाएं जिनसे देश की 
सामरिक इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की प्रौद्योगकीय आवश्यकताएं, यथासंभव अधिका- 
घिक, स्वदेशी वस्तुओं से पूरी की जा सकें; (9) घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की रहायता से निर्यात का मार्ग प्रशस्त 
करता; (४) देश के विभिन्न भागों में तकनीकी जानकारी पहुंचाने, रोजगार 
हा कराने, 3 तंघा क्रम-विक्रय को सुविधाएं जुटाने के लिए अधिका- 
रे स्थानों में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना करना, और (शं) इलेक्ट्रोनिक्स 
किलर आई 8582 बनाने के उपाय करना, जहां उद्योग के विभिन्न 
चोगिक, परिवहन और अर्थ पेत्न में 
54578 8 ) क्रपि, हन और अथव्यवस्था के शअ्रच्य क्षेत्र में सहज 
3283 2 कस के तीज्र विकास के लिए नई संवर्धन नीतियां 
, जो इस प्रकार हैं: 


(क) लाइसेसिय नीति को उदार बनाना । इसका उद्देश्य नियंत्रण की 
वंजाय संवधन को प्रोत्साहन देना है। 


विकास रणनीति 


भारत 7986 


है, मौजूदा क्षमताओ्ों का भरपुर उपयोग किया जा सकता हैं तथा औद्योगिक 
कुशलता बढ़ाई जा रुकती हैं। आकाश, पृथ्वी, रेलों, बेड़कों, समुद्रों, फैकटरियों 
और खदानों में सुरक्षा मुख्यतः इलेबट्रोनिकवा। पर ही निर्भर करती हैँ। रक्षा 
के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के जरिए यह देश की अखंडत्ता वी रक्षा 
करता है। इलेक्ट्रोनिक्त की सहायता से दरदराज के इलाकों से सहज ही सम्पर्क 
किया जा सकता है, टी० वो० तथा अन्य आधुनिक दूर-संचार सेवाओं में इसकी 
गहरी पैठ है। इस तरह राष्ट्र की एकता श्रौर अ्खंडता को सुदृढ़ बनाने में 
इलेक्ट्रोनिक्द की महती भूमिका है। जनता में छिल्षा का असार करने, कृषि 
उत्पादकर्ता बढ़ाने तथा स्वास्थ्य और श्रौषधि के क्षेत्रों में इलेक्ट्रोनिक्स बग उपयोग 
बढ़ाने की असीम संभावनाएं हैं । 

970 में भारत सरकार ते इस महत्वपूर्ण उद्योग के मार्गदर्शन के लिए 
एक अलग इसलेक्ट्रोनिक्स विभाग की स्थापना की। फरवरी, 97 में इलेबट्रो- 
लनिकस आयोग का गठन हुआ । आयोग देश में, इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्न में एक 
समेकित तथा आत्मनिर्भर आधार तैयार करने के लिए नीतियां बनाता है । 
इसका प्रमुख उत्तरदायित्व अनुसंधान, विकास और श्रौद्योगिक संचालन संहित 
इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करवा है। 


देश में इलेक्ट्रोतिक्त उद्योग के विकास के लिए अपनाई गई रणनीति 
इस प्रकार है--(7) स्वदेशी बाजार में संस्थापित इस विशाल संसाधन के 
अधिकाधिक विकास के प्रयास करना; (४) देश की सामरिक सुरक्षा, संचार, 
अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
देश में ही अधिकाधिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का निर्माण कराने के उपाय 
करना; (7) प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना । इसका तात्पर्य यह 
नहीं कि विदेशी प्रौद्योगिकी को निकाल बाहर किया जाए, बल्कि जहां आवश्यक 
हो, वहां इसे सूझबूझ सहित अपनाकर, अपनी आवश्यकतानुसार छाला भौर 
विकसित किया जाए। और साथ-ही ऐसे उपाय भी किए जाएं जिनसे देश की 
सामरिक इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की श्रौद्योयकीय आवश्यकताएं, ययासंभव अ्रधिका- 
धिक, स्वदेशी वस्तुओं से पूरी की जा सकें; (१9) घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए विकसित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से निर्यात का भार्ग प्रशस्त 
करना; (५) देश के विभिन्न भागों में तकनीकी जानकारी पहुंचाने, रोजगार 
गा कराने, उत्पादन बढ़ाने तथा क्रय-विक्रय को सुविधाएं जुटाने के लिए अधिका- 
बज न में इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना करना, और (५) इलेक्ट्रोलिक्स 

| जग्मत में ऐसा वातावरण बनाने के उपाय करना, जहां उद्योग के विभिन्न 


क्षेत्रों तथा औद्योगिक, कृषि | ५ * 
ही , परिवहन और अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्न में सहज 
तालमेल पैदा हो। हे (82 40083 के ग्रन्य क्षेत्र में स 


सरकार ने देश में इलेक्ट्रोनिक्स के तीब्र पिक पर 
बनाने के उपाय किए हैं, जो इस प्रकार हैं: कास के लिए नई संवर्धन नीतियां 


(क) लाइसेसिग नीति को उदार बताना । इसका उद्देश्य नियंत्रण की 
वेजाय संवर्धन को प्रोत्साहन देना है। 


उत्पारन 


इनेफ्ट्रोनिक 
क्लख्‌चें 


वेज्ञानिफ अनुसंघान 


(ख) जहां नियंत्रण अपर्टाय हो, वहा आमतौर पर शासेरिक नियंत्रण 
की गपेक्षा वित्तीय नियंत्रण को प्रायमिकता दो जाएगी। 


(ग) हामान्यतः क्षमता की अधिकतम सोमा का बंधन तथा अत्यधिक 
विशेष परिस्थितियों में स्पप्ट रूप से किए गए आरक्षणों को छोड़कर, 
बड़े परेंमाने पर, छोटे पैमाने पर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र 
इत्यादि जैसे क्षेत्रीय बंधत नहीं होगे। कम-मे-कम खर्चे पर, सम- 
कालीन प्रौद्योगिकों का उपयोग कर, उत्पादन में वृद्धि यही मार्रदर्भकू 
मिडात होगा । 


(ध) मानकीकरण को दिशा में कास्गर प्रयाय किए जाएंगे। केवस इसी 
के जरिए हम देश में कल-पु्जों के उत्पादन को झायिक दृष्टि से 
लाभदायक बता रुकते हैं। 


(४) जिन वस्तुओं का निर्माद देग में ही होता है, उनका आयात 
रोका या सीमित किया जा सकता है, अ्रयवा झायात शुल्क में 
भारी वृद्धि करके, देश में बनी वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया 
जा सकता हैं। साथ ही स्वदेशी उत्पादकों में झाजस््य की प्रवृत्ति 
को रोकने तथा उनके उत्पादों को लागत की तुलना में लामप्रद 
चनाए रखने के लिए, इस प्रकार के शुल्क को, क्रमदद्ध ढेग से, 
घटाया जा रुकता हैं। 


(च) उचित लागत पर उपकरण उत्लादन को प्रोत्माहित करने के लिए, 
देश में न बनने वाले कल-पुर्जें, कम झायात शुल्क लगाकर, ग्लायात 
किए जाएंगे । 


(5) इलेक्ग्रोनिक कल-पुर्जो भोर उल्लादों की भरुणवत्ता भोर विश्वसनीयता 
बनाए रखने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे। प्रयास यही होगा 
कि विश्वसनीयता और गुणवत्ता, अन्तत डिजाइन झौर निर्माण 
ब्रक्रिया के हो झंग बने जाएं । 


इजेक्ट्रोनिक्स उद्योग ने 7985 के दौरान उपकरण और कल-पुर्जे, दोनों ही 
क्षेत्रों में उल्लेखतीय प्रगति की तथा उत्लादन में भारी वृद्धि दर्ज की॥ 985 
में कुल 26 अरब, 75 करोड रपये मूल्य के इलेक्ट्रोनिक सामरत का उत्पादन हुआझा। 
यह 3984 की तुलना में 40 प्रतिशत झन्विक है । 


985 में कुल 4 प्रसव, 0 करोड़ ह+ये के इलेक्ट्रोनिक कल-पुर्«ों का उत्लादन 
हुप्रा । ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन तथा टेपरिकार्डर उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक कल- 
पूर्जों को काफी भांग बढ़ी । इस उद्योग के लिए अधिकुांग कल-पुर्ज देश में हो बनते 

॥ जिन कल-पुर्जों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उनमें ब्लैक एण्ड व्हाइट 
टेलीविजन पिक्चर दूयूब, वार्वन फिल्म रेसिस्टर, विभिन्न प्रकार के केपेसिटर, देली- 
विजन तया टेपरिकार्डर पुजें, मेन्तेटिक टेप इत्यादि शामिल है। भनेक क्षेत्रों म 
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उपभोक्ता 
इलेक्ट्रोनिक्स 


मियंत्रण, यंत्रीकरण 
तथा ऑद्योगिक 
इलेक्ट्रोनिवस 


भारत 4986 


निर्माताओं ने क्षमता बढ़ाने के लिए कारभर उपाय किए हैं। फलस्थरूप आगामी 
दो या तीन वर्षो में उत्पादन में और वृद्धि होने की संभावना है। जिन क्षेत्रों में 
अधिक पूंजी निवेश किया गया है, उनमें हाइब्निड सकिट, मेस्तेटिक टेग, प्रिटेंड सकिद 
बोड, रंगीन टेलीविजन तथा टेपरिकार्डर के पुर्जे, सॉकूट पँराण्ट, हा: फराइट 
इत्यादि शामिल हैं। 


भारतीय इलेकट्रोनिवय उद्योग के उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र ने भी उल्तेख- 
नीय प्रगति की है। इस क्षेत्र में 98.! के 5 भ्ररव, 87 करोड़ रुपये के उत्पादन 
की तुलना में 985 में 0 अरब, 30 करोड़ रुपये का उत्पादन हुआ । उत्पादन- 
वृद्धि बाले क्षेत्रों में ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन (8 लाख) तथा रंगीन टेली- 
विजन (6 लाख, 80 हजार) भी शामिल हैं। 985 में 20 लाख टेपरिकाईरों का 
उत्पादन हुआ और 75 लाख रेडियो बने | उल्लेखनीय उत्पादन वृद्धि बाली श्रन्य 
वस्तुओं में इलेक्ट्रोिक क्लाक (7 लाख, 70 हजार) श्रीर इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां (2 
लाख, 90 हजार) भी शामिल हैं। 


नियंत्रण, यंत्रीकरण तथा ओ्रौद्योगिक इलेक्ट्रोनिक्स भी 


इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग 
के उत्लेबनीय प्रगति बाले क्षेत्रों में है । इस उप-सश्ेत्र में, 7985 में 4 अरब 


4 करोड़ रपये का उत्पादन हुआ । परीक्षण तथा रख-रखाव सम्बन्धी प्रधिकांज 
सामान्य ग्रावश्यकताओं को भारत में बने परीक्षण तथा मापन यंत्र ही पूरा कर 
देते हैं। श्रवण-सहायक यंत्र (हिर्यारिंग टृडज), पेसमेकर, डेफिड्िलेटर, इंटेंसिव 
भर यूनिट, ई० सी० जी०, ब्लड प्रेशर मानीदर, ई० ई० जी०, कार्ड्योस्कोप जैसे 
चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाले यंत्र भारत में भी बनने सगे हूँ! 

भारत ने प्रत्रिया नियंत्रण हाइंवेयर की सिस्टम इंजीनियरिंग उत्पादन और 
मंद्वीकरण प्रणालियां स्थापित करने तथा उन्हें चालू करने की जानकारी भी 
पात्त कर ली है। धर्म (ताप), सीमेंट और स्टील संयंत्नों, पेट्रो-रसायन उद्योगों और 
पैलशाधक कारखानों में काम में आने वाले दवाव, तायमान, वहाव, स्तर आदि नापने 
वाले यंत्रों की मांग देशी स्ोत ही पूरी कर देते हैं। इस्पात के क्षेत्र में, देशी निर्माता 
पपटनों ने स्वचलन, नियंत्रण तथा कम्प्यूटरीकरण इत्यादि से सम्बन्धित विभाल 
इलेक्ट्रोनिक ठेकों को भी लिया है। तत्संबंधी सम्पूर्ण कार्य-संचालन में उनकी मह॒ती 
भूमिका है। झांका भट्‌टी स्वंचलन का पहला बड़ा कार्य मख्यतः स्वदेशी प्रयासों से 
किया जा रहा है । हे है 

कोयला खदानों को उत्तत इलेक्ट्रोनिक यंत्रों झे लेस करने की एक आदर्ण 
का एड की गई है। यह परियोजना कोयला क्षेत्र में कार्यरत श्रधिकारियों 
छा ं लिए, मिनी सीमेंट प्लांट में ऊर्ल्वाधर 
शॉफूट वाले भट्टे के लिए, माइक्रोप्रोस्तेसर आ्राधारित प्रणाली लागू की गई है । 


! है कद न 
न आाइन क्वालिटी कंट्रोल के लिए इलेक्ट्रोनिक विश्लेषण प्रणा- 


लियों का उपयोग बढ़ता जा रहा हैं। इससे सीमेंट उत्पादन के साथ-साथ उसकी 
क्वालिटी का अनुमान भी लगता रहता है । 


वज्ञानिक अनुसंघल पद7 


खशद्धीय विकास में कम्प्यूटर उद्योग के 
सरकार ने 984 में शक नकसंगत कम्प्यूटर 
इस प्रकार हैं: 

(क) नंब्ीवतम प्रोद्योगिकों पर आधारित कस्प्यूदरों को, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 
की कीमती पर, देश में ही बनाने के उपाय वरता सयथा स्वदेशीकरण 
की प्रद्धिया को इस सरह प्रोत्याहित करना, जिससे वह आधिव 
दृष्टि मे खानक्षारी हो । 

(छू) मौजूदा कार्यप्रदातियों को सरल बनाना जिसमे करूयूदर वा उबू 
योग झूरने दालों या विदेशों खोदों से अपती झावर्पक्षता- 


| 
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श्च 

















रखते टृए क्म्यूदरों के दृझन- 

युक्त प्रयोग को प्रोल्लाहित करता जिससे विद्ास की प्रक्रिया 

सके । निर्माछामो को प्रोत्साहित करने के लिए भी झनेक 
हैं; उदाहरपार्य: 

(क) गोय उत्तादों के उल्तादन के लिए चुनिंदा कच्चे माल पर 
शुल्क में कमी, 

(ख) कम्प्यूटरो, कम्प्यूटर-प्राधारित प्रणालियों तथा गौघ छत्पादों 
के उत्तादन के लिए जानकारी झौर डिजाइन, ड्राइंगी का 
उदार आयात, झौर 

(ग) उने ग्रोग उत्तादों पर शुल्क से कमी, जिनका उत्ताइते न तो 
इस समय देश में होता हैऔर नही निकट भविष्य में होने 
की समावना है । 

सरकार दारा ध्रोत्माहित और समाप्त दुछ विशेष परियोजनाएं इस प्रकार 












ख्क्‌ 


(क) भारतीय रलों में यात्री आरक्षण तथा माल-नाडा प्रणालियों का 
कम्ध्यूटरीकरप; 

(ख) इस्पात के क्षेत्र में, स्टील प्रयांरिटी आफ इंडिया के लिए इस्पात 
सूचना प्रयाली, भिलाई स्टील प्लाट की खाती ब्लास्द भटटी के 
लिए स्वचसन तथा वोकारो और भिलाई स्टील प्लांदों की प्रकिया 
नियंत्रण स्ंधी ग्रावज्यक्रताएं; 

(ग) तेल के क्षेत्र में, तेल और प्राहतिक गैस आयोग, देहरादत की मू- 
कम्पीय प्रक्रिया संबंधी ग्रतिविधियों के लिए कम्प्यूटर प्रदाली; 

(घ) भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र तथा नागरिक उद्दडयन महानिदेशालय 
के लिए सदेह स्विदिंग प्रधाली, ओर 

(2) सोर्मेट संयंत्र, राप्ट्रीय ताप विद्युत निगम, परमाणु विद्युत संबंत्रों, 
हिन्दुस्तान एमरोनॉटिक्स लि०, राज्य विजली वोर्डों ग्रादि के लि 
आकड़ा संकलन प्रशालिया । 

रा, विदुत, तेल, दस्टात जैसे मामरिकऋ महत्व 

और विक्रास तया विज्ञान के व्यावसायिक क्षेत्र में भनेक मेदररस कम्न्यूदर प्रधा- 








उत्बो तथा अनुसंधान 
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कम्प्यूटर उपकरण 


निर्धात 


प्रौद्योगिकी विकास 


लियां काम में लाई जा रही है । मेनफ्रेम कम्प्यूटर के क्षेत्न में आत्मनिर्भरता की 
प्रावश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने देश में ऐसे कम्प्यूटरों के उत्पादन 
के उपाय किए हैं। | 

औद्योगिक विकास तथा गांवों में जन-सम्पर्क के लिए संचार-साधन 
अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत में संचार उपकरणों का उत्पादन मुख्यतः केद्/ 
राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों में ही होता है। संचार प्रौद्यो- 
गिकी ने तेजी से तरक्की की है। स्पष्ट-निरूपित टमिसल अंतरा-पुष्ठ वाले श्रधि- 
काप्रिक दूरसंचार उपकरणों का मानकीकरण किया जा रहा है। 985 में कुल 
3 अरब, 80 करोड़ रुपये के दृर-संचार उपकरणों का उत्पादन हुआ । मनकापुर 
(उ० प्र०) स्थित आई० टी० आई० फैक्टरी ने ई० एस० एस० उपकरण बनाने शुरू 
कर दिए हैं और शीघ्र ही वंगलूर में भी झाई० टी० आई० की एक फैक्टरी स्थापित 
कर दी जाएगी। झाशा हैं कि निजी तथा संयुक्त क्षेत्र की अनेक कम्पन्ियां शीघ्र 
ही ई० पी० ९० वी० एक्स० और डिजिटल टेलीफोनों का उत्पादन शुरू कर देंगीं। 
पी० सी० एम० उपकरणों की बढ़ती भांग को पुरा करने के लिए, राज्यों तथा 
केन्र के सावेजनिक क्षेत्र में, देशी प्रौद्योगिकी की सहायता से, इन उपकरणों को 
बनाने के लिए अनेक कम्पनियां स्थापित की जा रही हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों में 
तीत्र व विश्वसनीय संचार सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कम खर्च वाले अर्थ- 
स्टेशनों की योजना बनाई जा रही है। इसी तरह स्विचिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भेरता 
आत्त करने के लिए एक टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केद्ध 


4000 लाइन को डिजिटल स्विचिग प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी का विकास 
कर रहा है| 


भारत में इलेक्ट्रोलिक्स उद्योग का प्रयास मुख्यतः घरेलू मांग को पूरा करना 
भौर आयात की जाने वाली वस्तुओं को स्वदेश में ही वनादा रहा है। इसी परिप्रेकषय में 
भारत में इलेक्ट्रोनिक उद्योग का विकास हुआ-। प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने तथा 
अपनाने की प्रक्रिया में बीरे-बीरे निर्यात के लिए भी हार खुलते गए । 985 में 
हक 38 करोड़, 50 लाख रुपये का निर्यात हुआ । जिसमें से 30 करोड़ रुपये के 
श्टवेयर का निर्यात हुआ । मुक्त व्यावार क्षेत्र, यानी सांताकुज इलेक्ट्रोनिक्स एक्स्पोर्ट 


प्रोसिग जोन से 980 में 6 करोड़, 50 लाख का निर्यात हुआ था जबकि 985 
में यह 85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया । 


कम जिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र में एक 
“रत अनुरंधान और विकास व्यवस्था की प्रावश्यकता महसूस की गई है: 


(क) व “मु राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इलेक्ट्रोनिक्स का युगान्तरकारी 
रै 


ख विजश्ञे से महत्वपूर्ण जब ज० आत्मनिर्भरता . 
हे का + लेप से महत्वपूण क्षेत्रों में, आर प्राप्त करने 
(ग) इलेक्ट्रोनिक्स के क्षेत्र 


में, किसी भी नई प्रौद्योगि 
पड़ने की संभावना । नई गेगिकी के जल्दी ही पुराना 


प्रौद्योगिएी विकास 
परिषद 


वेजग/निर अनुर्स धान 749 


भारत में श्रस्तरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा श्रनुसंधान और 
विकास विमाग, संचार मंत्रालय तथा अन्य उपभोतता मंबालयों की प्रयोगशालाडों, 
आरतीय प्रौद्योगिकी संस्थाओं और शैंकिक संप्यात्रों के रूप में इलेक्ट्रोतिक्स का 
संगयव ब्राधार है । इनके अ्तिरित अनेक उत्पादत इकाइयों में भी सशतत 
अनुर्ध्ात और विकास रांगठन हैं । 

कराते मैं इलेक्ट्रोतिएत विभाग, प्रौद्योगिड़ी विकारा परिषद और शब्द्ीय 
शॉडार परियद प्रौद्योगिकी के विकास के कार्य में राहायता कर रहे है । हाल ही 
में, प्न्‍्य बातों के साय-माथ, प्रत्यावश्यक श्रौद सामरिक महत्व के माइक्रो 
इलेउट्रीतिक क्षेत्र में अतुसब्रान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के कार्य मे 
वॉलमेल बिठाने तथा इस कार्य को प्रोत्याहित करते के लिए उच्च-अधिकार- 
प्राप्द राष्ट्रीय म।इक्रो-डलेक्ट्रोनिकस १रिपंद की हथापना की गई । इसके अतिरिक्त 
प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है । 
इन क्षेत्रों में इलेक्ट्रोतिक स्विचिंग प्रणालियों, एल» एस« श्राई०| वी० एल० 
ए्ये० आई०, कम्प्यूटर वास्तुकला, सॉफ्टवेयर इजीवियरी, विशेष मॉइकरोवेव 
उत्पाद और अ्न्यधरिक शुद्ध सिलिकन, दत्यादि शामिल हैं । 

आगामी यर्यों में प्रा्यमकता बाले चुनिदा क्षेत्रों में विशिष्टदा हासिल करना 
प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम का एक प्रमुख सद््य है । इसके प्रन्दर्गत' सुनिश्चित 
मिशन के अनुसार कार्य किया जाएगा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पॉर्ड गई 
कमियो को 'देकतोलॉजी पुण योजना के जरिए शीक्ष दूर क्रिया जाएगा; 


973 में प्रौद्योगिकी विकास परियंद की स्थापना के बाद, परिषद के 
कार्यक्षमों के अंदर्गत, 90 से भी अभ्रधिक संगठनों की 290 श्रतुशधात॑ भ्रौर 
विकाग! परियोजनातरों के लिए वित्तीय व्यवस्था की गई । इनमें से 90 परि- 
सोजताईँ पूरी हो गई हैं। जिसमे से लगभग आधी ५रियोजनाए श्रौद्योभिक उत्पादन 
बढ़ाने और शेंध ग्रतुसंघाद और विकास सुविधाएं, तथा कार्यक्षमता बढ़ाने में 
सहायक हुई हैं । 

जित परियोजनाओं को कुछ समय पढ़ले उत्पादन के क्षेत्र में या तो 
हस्दानरित कर दिया गया है या क्रिया जा रहा है, उनमे से कुछ इस प्रकार 


/भ्फ 


(क) माइक्रोप्रोसेसर पर ब्राव्ारित शर्करा यत्नीकरण; 

(सर) माइन बाइडर के लिए इलेक्ट्रोनिक मानीटरिग प्रणाली, 
(ग) देवनागरी कम्प्यूटर, 

(ध) कांग्रेअ श्र लुगदी यत्रीकरण; 

(७) जूट उद्योग के लिए इलेक्ट्रॉनिक सबीकरण; 

(च) फाइवर-प्रॉव्टिवस टेलीमैंटिकव्स डाठा लिझ: 


(5) माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित एकीहत मावक ओौद्योगिक नियंत्रण! 


राष्ट्रीय राडार 
परिषद 


परोक्षण सुविधाएं 


अआारत 34986 


(ज) एल० ओ० एस० एन्टेना के लिए उच्च निष्पादन (हाई प्फर्मेस ) 
फीड; और ॥॒ 

. (झ) नाइलोन 6-6 पावडर । ४ ४ 

शुरू की गई कुछ परियोजनाएं इस श्रकार हैं: दृष्टिहीनों के लिए 

कम्प्यूटर उपयोग के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का विकास माइक्रोप्रोसेसर पर 

आधारित कालीद बुनाई प्रणाली ; माइक्रोम्रेसेसर पर आधारित मुद्रित सकरिद 

बोर्ड के कारखाने का डिजाइन ; माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित खदान निगरानी 

प्रणाली; लोलकी (लोव) उपग्नह एल्टेना डिजाइन और विकास; न्यूरो-मस्कयूलर 

सनिंदान के लिए डिजिटल एवरेजर; माइकोवेव क्षेत्रों के जीव-भौतिकी प्रभाव 

भूत ज्ञानिक-मानचित्रण और खनिजों की खोज के कार्य में पैटर्न पहचान और 
प्रतिविव संसाधन तकनीकों का व्यावह्मरिक उपयोग । 


975 में राष्ट्रीय राडार परिषद की स्थापना के वाद, परिषद 
के अन्तगत 84 परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था की गई है। इनमें से 
25 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें मौसम विज्ञान तथा उड्डयन और 
स्वचलन परीक्षण उपकरणों के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के रडार भी हैं। 
प्रकाश-गृहों और दीप-नौकाओं के लिए विकसित क्विए गए ट्वांसपांडर संकेत-दीयों 
का क्षेत्र-परीक्षण किया जा रहा है । जो परियोजनाएं पूरी होते वाली हैं उनमें 
गूंज ध्वनित्त, विद्युत चुम्बकीय पोंत लॉय, अवरक्‍्त ही० एम० ई० और एनालॉग/ 
डिजिटल भूकम्पलेसी सम्बन्धी परियोजनाएं हैं। हाल ही में तैयार की गई विकास 
परियोजनाएं विश्येप प्रकार की विमान-ह्थल-निगरानी रडार, फेराइट सामग्री के 
विकास तथा फ़ेराइड फेज मिफ्टरों के डिजाइनों से सम्बद्ध हैं। 


इलेक्ट्रोनिक्स विभाग एक मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण 
कार्यक्रम शुरू किया है । इसके अंतर्गत परीक्षा और अंश्ांकन का एक' देशव्यापी 
नेंद्वक सोपानकंनाात] (एशेलॉन-परा) के ज्तर के अनसार कायरत इलेक्ट्रोतिक 
परीक्षण और केन्द्रों की थी-वन सोपानक संरचना, सोथानक-तर स्तर के अनुसार 
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3, 

हि 
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- कार्यरत क्षेत्रीय इलेक्ट्रोनिक्स परीक्षण अयोगजालाएं तथा राप्दीय भौतिकी 


प्रयोगआाला, नई दिल्‍ली में सोबानक-। स्तरानुसार कार्यरत आधारित अंशांकन 
अनुभाग के हूप में कार्य कर रही हैँ । इलेक्ट्रोनिक्स विद्या के व्यावहारिक पक्ष 
को और अधिक उपयागी बनाने के लिए राष्ट्रीय मापन अत्वाधूति कार्यक्रम भी 
आयोजन किया जा रहा हू। इस उद्योग से राष्ट्रीय तथा अन्ततः अन्तर्राप्ट्रीय स्तर तक 
मापन्र के क्षत्ष में तालमेल विठाने में सहायता मिलेगी । 

.. | ईस समय विभिन्न राज्यों में 45 इलेक्ट्रोनिक परीक्षण और विकास केन्द्र कार्यरत 
हैं। ये केन्द्र सामान्यतः छोटे और मज्नौले उद्योग-समहों के आस कर रहे हें 
0 कप का छोटे और मन्नौले उद्यान-समूहों के आस-पास कार्य कर रहे है । 
*द्रीनिक्स का चार क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं---दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता और 
बंगलूर में स्थित हैं तथा सम्बन्धित क्षेत्रों की 
लगी हैं। 
कद रंगीन टेलीविजन रिस्रीवरों की औद्योगिक लाइ 
त॑ स्वीकृति योजना के अन्तर्गत, रंगीन 


आवश्यकताओं को पूरा करने में 


। इ्ेंस नीति के अनुनार 
ट्लीविजन के लगभग 55 निर्माताओं 


मजवशवितर विकास 


शिक्षा में इलेक्ट्रो 
नि 


देज्ञानिक अनुसंधान वठ] 


को श्वीद्धोति दी जा चुकी है। #विद्र व्यवरितगत कम्प्यूटर, कलर वीडियो मातीटरों, 
फवाती डिस्क ड्राइव, कोन्योर्ड और प्रिंटर ग्रादि युक्त व्यक्तियद कम्प्यूदर 
प्रणाती के लिए विनिर्देशनों को अन्तिम रूप दे दिया ग्रवा है यद्ट काये उद्योग 
के सत्रिय महयोग सके तथा, जहा भी लागू हो, दास्तविक परीक्षय के आधार पर 
किया गया है | व्यक्तिगत कम्प्यूटर, संबंधित गौथ उत्पादों और प्रतिष्यित पुजों 
की एक प्रमाणीकरण योजना को भी अस्तिम रूए दें दिया गया है । 

भारत को ग्राई० ई० सी०-नवयू० ए० प्रणाती के मदस्य के रूप में 
प्रवेश मिल गया हैं और इसेक्ट्रोनिक्‍स को चारो क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं, 
प्रमागीकत इलेक्ट्रोनिक पूर्जों के क्षमता-परीक्षण सर्बरंधी आड़े 
लिए बने संगठन 'एग्जैक्ट' में झामिल कर ली गई हैं 
है थे निमताओं/संगठनों द्वारा अन्‍्तर्राद्रीय 
ट्रो का आदान-प्रदान हुझ्ा है । 








के आदान-प्रदान के 
परिषामस्वरूप प्रमुख 
स्ाद्वपूर्जों को परीक्षण रिपोर्ट 







आऊच्च-सवरीय विगेष योग्यता-प्राप्त तया प्रशिक्षित सानवश्क्ति और इस शक्ति के भंडार 
को नवीनतम परिवर्तेनों के अनुमार तराशते रहता, इलेक्ट्रोनिक्स के बिक्राम के 
लिए प्रत्यश्चिक महत्वपूर्ण है ) भारत सरकार हारा इलेक्ट्रोनिक मरनवशक्िति पर 
अध्ययना्थ गठित कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि सातवी योजना के 
अन्तिम वर्ष तक कूल 5,20,000 यूनिद् मानवगक्तियी आझावश्यक्रता होगी । 
इस परिप्रेक्ष्य में मानवशक्ति के विकास के लिए प्नेक कार्यक्रम शुरू किए गए 
है | विशिष्ट विषयों के पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और उन्हें विश्वविद्यालय 
अनुदान झाबोव के जरिए क्रियान्वित किया जा रहा है ॥ इलेक्ट्रोलिक्स डिजाइन 
प्रौद्योगिकी केन्द्र इलेक्ट्रोनिक्स की नवीनतम डिजाइन तकनीकों में इजीनियरों को 
प्रश्चिक्षण देते रहे हैं । 

यह महनूस किया गया है कि प्राने वाले वर्धों में कम्प्यूटर विज्ञान तथा इजीनियरी 
के जानकार व्यक्तियों की भारी कमी की समम्पा उत्पन्न होने बाली है इसलिए 
विभाग ने बढती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक उपाय बजिए है । 


# 


इस तरह समाज और अ्यंव्यवस्था के विकास में तेजी 

कम्प्यूटरों की जानकारी तथा उनके उपयोग का भ्रत्यधिक महत्व हो गया 
इस दिशा मे स्कूल के झतर में हो कार्य करना होवा। ग्रावश्यक्षता इस बात 
है कि एफूली बच्चों को माइत्रो-कम्प्यूटरो की ध्यावहारिक जातकारी 
जाए तथा उन्हे चलाने के अवसर उपलब्ध कराए जाए | इस तरह 

कम आायू में ही कम्प्यूटर को क्षमताओं तथा कमजोरियों दोनो का 
ही हो जाएगा । 


साने के 









सन सहज 


इन उद्देश्यों की पूति के लिए विशाग ने भानव साधन विकार ८ 
सहयोग से स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और ग्रपयपन कलियय। 
प्रायोगिक परियोजना शुरू की है । 984-85 के दौरयन 
विद्यालयों में लागू क्रिया गया । इसके अतिरिक्त ३2 मझाघर 


किए गए । शिक्षकों को प्रशिक्षद तया वार्दकम मानोडरििि 








ग् 
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राष्ट्रीय सूचना 
विज्ञान केस्द्र 


भारत 986 


कराने के अ्तिरित विद्यालयों को तकनीकी व श्रन्य रोवाएं प्रदात करने के 
लिए, 985-86 के दौरान 500 स्कूल भौर श्राठ संसाधन केन्द्र प्रारंभ किए 
गए । इस कार्यक्रम में 8-विट सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर अ्रकति' का प्रयोग किया जा 
रहा है । प्रायोगिक परियोजना के विश्लेषण रो पता चलता है कि इसके फलस्थरूप 
विद्यार्थियों में कम्प्यूटरों के बारे में जानकारी बढ़ी तथा उन्हें कम्प्यूटर रांचालन 
का ज्यावदह्दारिक ज्ञान मिला । इस तरह बजास परियोजना श्रफना लक्ष्य प्राप्त 
करने में सफल रही है । 


राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की एथापना मोर्चे 977 में, सरकारी 
विभागों/मंत्रालयों में शासकीय निर्णयों में तेजी लाने के लिए एक उपयुवत सूचना 
प्रणाली विकसित करने के लिए की गई । दाप्ट्रीय सूचना विज्ञान केख के नेटवर्या 
में श्रव तक प्रमुख भूमिका विशाल कम्प्यूटर प्रणाली साइबर सी० डी० सी० 
70/730 ने निभाई है । इसे मई 980 में संथुवत्त राष्ट्र विकास परियोजना 
(यू० एन० डी० पी०) की सहायता से स्थापित किया गया । यह प्रणाली 
60 भअन्तर-सक्रिय टमिनलों और 2 मिनी कम्प्यूटर टर्मिनलों से जुड़ी है। बम्बई, 
मद्रास और कलकत्ता में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के क्षेत्तीव संस्थान है। 
आन्तरिक कार्यक्रम संचालन कर्मचारियों तथा केन्द्र की सुविधाओं के उपभोवताओं 
के प्रशिक्षण की व्यापक व्यवस्था राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केद्ध की प्रमुख गतिविधि . 
रही है । लगभग ,000 उपभोवता इस केन्द्र के नेटवर्या की सेवाओं का लाभ 
उठा रहे हैँं। इनमें से 75 प्रतिशत केद्धीय सरकार के कार्यालयों तथा सार्वजनिक 
क्षेत्र के संगठनों से सम्बद्द हैं। लगमग 400 सरकारी तथा 300 गैरूस रकारी 
परियोजनाएं केन्ध में पंजीकृत हैं । केन्द्र की परपोपी कम्प्पूटर प्रणाली औरातन 
98 प्रतिशत तक, दिन-रात कार्यरत रही है । है 

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्र ने 985-86 के दौरान अपनी गतिविधियों 
का दूसरा चरण शुरू किया । एन० ई० सी० प्रणाली एस-,000 दिल्‍ली में 
स्थापित की गई है श्रौर उसे उपभोक्ताओं के लिए खोल दिया गया है । 'निकनेट 
नामक राष्ट्रव्यापी कम्प्यूटर नेटवर्क स्थापित करने की संचार नेटवर्क योजना को 
अंतिम रूप दे दिया गया है । विभिन्न सरकारी विभागों को राष्ट्रीय शूचता 
व्रिज्ञान केसर की सुविधाएं प्रदात करने तथा सॉफ्ट बेयर के विकास और उपयोग 


को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक प्रध्ययन किए 
गए हू || 


दूसरे चरण में दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर और हेदराबाद में मेनप्रोम फाम्प्यूटर 
स्थापित करके, क्षेत्रीय स्तर पर 'निकमेट' का विस्तार किया जा रहा है | इसके 
प्रतिशत दयज्यों की राजधानियों तथा कुछ श्रन्य महत्ववर्ण शहरों में भी इस 
नेटवर्क के मिनीसुपर मित्री कम्प्यूटर स्थापित किए जाएंगे। इन काम्प्यूटयों को 
उपग्रह राघार भ्रणाल्ी मे जोड़ने की योजना है । जिला स्वर पर भी छोटे 
कम्पूटर लगाने का भ्रस्ताव है । शुरू में, 00 जिलों में माइत्रों प्र्य-स्टेणनों 
मे सुर छोटे का्प्यूटर स्थापित किए जाएंगे । आवश्यकतानुसार प्रन्य जिलों में 


भी छोट मम्प्पूटर लगाए जाएंगे ॥ क्षेत्रीय और सज्य स्तर के काम्प्पटर 986 
पूटर 
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के भ्रन्त तक तथा जिला स्तर के कम्प्यूटर 987 के अन्त तक स्थापित कि 
जा सकेंगे । 


टेलीमेटिदस अ्रगली पोढी की डिजिटल इलेबट्रोनिवस स्थिचिंग प्रणाल्री के विकास के 

दिकास केर्द्र लिए, अगस्त 984 में एक टेलीमेटिवस विकास केन्द्र की स्थापना की गई । 
985-86 में 28 पोर्ट डिजिटल पी० ए० बी० एक्स० वे! विकास का कार्य पूरा 
होने के बाद 399 6-87 में उपकरण निर्माण प्रोद्योगिकी उद्योग को हस्तावरित कर दी 
जाएगी | 52 लाइनों के पी० ए० वी० एक्स और 52 लाईलों के ग्रामीण 
स्वचलित एक्सचेंज (ग्रार० एु० एक्स०) की आावश्यकताएं पूरी करने के लिए, 
उपरोबत उपकरण को विकसित करने दाग काय चल रहा है औरपी० ए० बी० एक्स० 
श्रार० ए० एक्स० का क्षेत्र परीक्षण इसी वर्ष पूरा हो जाएगा । पैरजिंग को 
अंतिम रूप देते और इंजीनियरी दरुतावेज तैयार करने का काये भी साथ-साथ 
चल रहा हैं । आर० ए० एक्स० प्रौद्योगिकी को हस्तातरित करने का काम 
जनवरी 987 में प्रारंभ किया जाएगा। मेन शझ्राटोमेटिक एक्सचेंज (एम० ए० 
एक्स०) के डिजाइनिंग का कार्य भी सतोपजनक ढंग से चल रहा है। 400 
लाइन के एम० ए० एक्स को स्थापित करने का का जल्दी ही शुरू 
होगा, इसका नियमित उत्पादन निकट भविष्य में प्रारंभ होगा | इस समय 
टेलीमेटिव्स विकास केन्द्र ई० पी० एु० बी० एक्स०, आर० ए० एम० और एम० 
ए० एकस० के लिए उपकरण डिजाइन तैयार करने और उनका उत्पादन करवाने 
के प्रयास कर रहा है। 


कप्प्यूटर मंन्‍्दोनेंस कम्प्यूटर मैन्टीनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड (सी० एम० सी०) हाईवेयर के 
कार्परिशन रख-रखाव, कम्प्यूटर-प्रणाली स्थापित करने तथा चालू करने, कम्प्यूटर केन्द्र सेवा, 
कम्प्यूटर सापटवेयर का विकास तथा अनुसंधान और विकास से संबंधित सेवाएं 
प्रदान करता हैं । यह 30 से भी अधिक निर्माताओं द्वारा सप्लाई किए गए 
असंख्य उपकरण हाईबेयर के रख-रखाव से सम्बन्धित सेवा भी उपलब्ध करता 
है | सी० एम० सी० इंडोनेट' नामक परियोजना के क्रियान्यन में तालमेल 
विठाने का कार्य भी करता है। इंडोनेट' देश भर में समेकित सूचना प्रवध 
और वितरण आंकडा संसाधन की सुविधा प्रदान करता हैं | इस परियोजना के 
भ्रन्तर्गत बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद में कम्प्यूटर गेटवर्क 
स्थापित करने की योजना है । इसके टमितल अ्रहमदाबाद, पुणे और बंगलोर में 
होगे ) सी० एम० सी० को, बैकिग क्षेत्र को यंत्रीकरण योजना को क्रिपान्वित 
करने में, भारतीय रिजर्व बैक को परामर्श और मार्गदर्शन देने का काम सोपा 
गया है । इस सिलमिले में इसके द्वारा अनेक कार्यक्रम (सापटवेयर पैरकजेज) तैयार 
किए गए है। सी० एम० सी० ने अपने अनुसंधान और विकास प्रयासों से, 
भारतीय रेलों के लिए “इम्प्रें!! (समेक्रित बहुल्रेन यात्री ग्रारक्षण प्रणाली) 
नामक सापटवेयर पैकेज तैयार किया है ॥। इसके द्वारा विकसित प्राईडियाज' 
नामक संदेश स्विचिंग प्रणाली को, चार महानगरों में प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के 
कार्यालयों में स्थापित किया जा चुका है | निमम प्रतिवर्ष अनेक प्रशिक्षण कार्ये- 


“इलेक्ट्रोनिक्स 
व्यापार और 
ओद्योगिक विकास 
निगम 
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क्रमों के जरिए, कम्प्यूटरों के लिए मानवशक्ति का विकास भी कर रहा है । 
निगम अन्य शैक्षिक संस्थाओं के सहयोग से कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में श्रव्य और 
दृश्य शिक्षा के नए कार्यक्रम प्रारंभ करने के उपाय कर रहा है। 

सी० एम० सी० ने अंगूलियों के निशानों की पहचान तथा अपराघ-म्रपराधी 
सूचना प्रणाली का एक साफ्टवेयर पैकेज विकसित किया है निगम की अनुसंधान 
और विकास सम्बन्धी अ्रत्य गतिविधियों में विद्युत प्रणाली निमंत्रण, रेल भाड़ा 
संचालन प्रव॑ंध प्रणाली, इस्पात संयंह्रों के. लिए समेकित नियंत्रण प्रणालियां, 
प्रतिबिब संसाधन प्रणाली, बहुभाषीय शब्द संसाधन मुद्रण और ठाइप सेटिंग 
संचार और प्रक्रिया नियंत्रण प्रणालियां तथा आंकड़ा आधार प्रव॑ंध प्रणालियां 
शामिल हैं। बम्बई, दिल्‍ली और हैदराबाद ल्थित तीन कम्प्यूटर केद्न्‍र, उपभोवताओं 
को अनेक कम्प्यूटर सेवाएं उपलब्ध कराते हैं । इनमें उपभोक्ताओं द्वारा सौंपे गए 
कार्यों का संसाधन, संगठनों के व्यवहार्यता श्रध्ययन तथा साफ्टवेयर डिजाइन, 
इत्यादि शामिल हैं। विदेशों में भी सी० एम० सी० की सेवाओं की मांग बढ़ रही 
है । 


इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेक्नोलाजी डेबलेपमेंट कार्पोरेशन (इलेक्ट्रोनिक्स 
व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम ) की श्यथापना, इलेक्ट्रोनिक्स में विदेश 
व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास के 
लिए की गई ।निग्म ने 985-86 में एक श्ररव, 23 करोड़ रुपये का कारोबार 
किया । इसने दिसम्बर 985 तक लगभग 45,000 कलर पिक्चर दूयूबों और 
2/6,000 ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूबों का वितरण किया । इसके भ्रतिरिक्त नियम 
ने उद्योग की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकत्रित की तथा इलेक्ट्रोनिक्स 
उद्योग के विकास को गति देने के लिए भारी मात्रा में खरीद की । 
निगम ने सामग्रिक डिजाइन और उच्च गुणवत्ता युकत्त और आशिक दृष्टि 
से लाभकारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उत्पादन यूनिटों को सहायता देने 
का एक नया कार्यक्रम एम० ही० बी० शुरू किया है । इसके अन्तमंत देश में 
लगभग 50 यूनिटे 4 इंच के ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेट बना रहे हैं। 
समय के साथ-साथ ऐसी यूनिटों की संख्या बढ़ती जाएगी । एम० दी० वी० कार्यक्रम के 
अन्तगेत 20 इंच के रंगीन टेलीविजन सेटों की टेस्ट मार्केटिंग सफलतापूर्वक 
पूरी करली गई है तथा दिसम्बर 985 से इतका उत्पादन नियमित रूप से शुरू 
ही गया है । संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन “यूनिडों' के तत्वावधान में, 
सेनेंगेल में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग क्षेत्र स्थापित करने के लिए, तकतीकी झ्राथिक 
सर्वेक्षण और व्यवहायंता अध्ययन किए जा चके हैँ । समेकित सकिट योजना 
स्थापित करने की डी० पी० आर० के० की परियोजना ने भी संतोपजनक 
प्रयति की है। 
न आर हम ५ पिछड़े इलाकों में जन-जन पक इलेक्ट्रो- 
'परियोजना शुरू की है । पर दम आम पल ढ पक पंप हक 
व्यावसायिक मार्गदर्शन आग दे सा 22 किए 0 कारक सा 
? भोमुदायिक विकास उपयोगिता प्रबंध कर्मचारियों, सेवा 


सेमीकण्डफ्टर 
काम्पलेद्स 
लिमिटेड 
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व्यवसायियो कारीगरों, शिल्पियों आदि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक विषयों 
पर चित्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे । 


इलेक्ट्रोनिक्स विभाग के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सेमीकंडक्टर काम्पलेक्स 
लि० ने इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन उपकरणों के पहस डायलर, 32 किलोहर्ट,ज 
इलेकट्रोनिक बलाक यंत्र तथा उद्योगों के लिये कुछ कस्टम यंत्र, जैंगे एल० एस० 
झाई० यत्नों का नियमित उत्पादन शुरू कर दिया है! सेमीकंडक्टर काम्पलेबस 
लि० (एस० सी० एल०) द्वारा तिमित माड्यूलो भौर सब-माड्यूलों में डिजिटल 
इलेक्ट्रोतिक बाच भाड्यूल, क्यार्टज अनालॉग घडियों और कक्‍लॉको के लिए 
इलेक्ट्रोतिक सकिट ब्लाक, सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर, सी० पी० यू० के माइयूल, सी० 
आर० टी० टर्मिनल और पुश बटन ट्रक डायलर शामिल है। एस० सी० एल०७ 
ने ई-2, पी० आर० झो० एम० और 6 के|64 के एस० श्रार० ए७ 
एम० यत्त विक्तित करने के लिए दी समझौतो को श्रत्तिम रूप दिया है। ग्रपने 
कार्ये के प्रथम वर्ष के दौरान एस० सी० एल० ने नौ लाख एल० एस० झ्राई० 
यन्‍्त्रों तथा नौ लाख मॉड्यूलो श्र उप-प्रणालियों का निर्माण किया | एस० सीं० 
एल० के पत्स डायलरो प्रीर बलाक गन्त्रों की गुणवत्ता विदेशी निर्माताओं ने भी 
सराही है। एस० सी० एल० ने थोडा-बहुत निर्यात करना भी शुरू कर दिया है! 


एस० सी० एल० ने 986-87 के दौरान 35 लाख एल० एस० शभ्राई० यत्ते 
बनाने के लिए 24,000 सिलिकन टिकलियां ससाधित करने की योजना बनाई 
है। इसके ग्रतिरिक्त श्राशा है कि वह 9 लाख मॉड्यूल तथा उप प्रणालिया 
भी बनाएगा | 2986-87 के दौरान बनाए जाने वाले उत्पादों में 8-विट माइक्री- 
प्रोत्सर (आर 6502), 8-बिट माइक्रो-कम्प्यूटर, तीन गौण बस्तर, बहु-उपयोगी 
अनुकूलक (बर्सेटाइल एडाप्टर), आर० ए० एम० इस्पुट झ्राउटपुट टाइमर, 
टेलीफोनों के 728 के आर० प्रो” एम० प्लस डायलर, 32 किलोहर्टज कलाक 
चिप, कम लागत के डी० ई० डब्ल्यू० यंत्र, पी० सी० एम० उपकरणों के लिए 
सी० झो० डी० ई० सी० इत्यादि शामिल है। 

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिए एस० 
सी० एल० ने एल० एस० झाई०/|वी० एल० एस० झाई० प्रौद्योगिकी के डिजाइन 
और विकास के लिये एक सशक्त ग्रनुसधान श्रोर विकास सग्रठत स्थापित किया 
है। एस० स्ी० एल० के कम्प्यूटर एडेंड ग्रुपने 7 कस्टम/स्रेमी-कस्टम सकिटो 
के डिजाइन तैयार किए हूँ । पात्र माइक्रोन प्रौद्योगिकी का ज्ञान हासिल करने के 
बाद एस० सी० एल० तीन माइक्रोन सी० एम० झो० एस० सिलिकत 
ग्रेंड प्रौद्योगिकी ५र कार्य कर रहा है । मौजूदा क्लाक किए के सिकुड़े रूए के, 
तीन माइकोन ण्यीमेट्री में सफल ससाधन के बाद, इसमे तौन माइक्रोन डिजाइन नियमोी 
पर आधारित कलाक लिप का उत्पादन शुरू कर दिया है॥ तीन माइफ्रोन डिजाइन 
मियमों पर आधारित एक एु७० सो० दौ० वाच सिप डिजाइन ससाधन 
और उत्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। एुस० सी० एल०» ने देश में दो माइक्रोन 
सी० एम० ओ० एस०|एन० एम० श्लो० एस० प्रौद्योगिकी के चिंकास के लिए 
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क्रमों के जरिए, कम्यूटरों के लिए मानवशविति का विकास भी कार रहा # 
निगम अन्य शैक्षिक सॉस्थाओं के सहयोग से कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी में क्षत्त और 
दृष्य शिक्षा के नए कार्यक्रम प्रारंभ करने के उपाय कर हह्गा है । 

... स्री० एम० सी० ने अंगुलियों के निशानों की पहचान सथा अ्पराध-प्रव सध्री 
सूचना प्रणाली का एक सागटबरैयर पंफ़रेम विकसित किया £ै निगम से अनुसंधान 
और विकास सम्बन्धी अन्य गतिविधियों में विद्यन प्रमाली निमंध्रण, दल भाडा 
संचालन प्रवंध प्रणाली, इस्पात संयंतों के लिए समेकित निर्यश्षणा प्रभालियां, 
प्रतिबिब संसाधन प्रणाली, बहुभावीय झब्द संसाधन संद्रथभ और टाट्टप सेडिय 
संचार और प्रत्निया नियंत्रण प्रयादियां सवा झांकिश श्राग्रार प्रबंध प्रमालियां 
शामिल हैं। बम्बई, दिल्‍ली और हैदराबाद सिविय सीन झशपढर बेस्द्र, उपमोवलाओं 
को अनेक कम्प्यूटर सेवाएं उपलब्ध कराते है । इनमें उपभोक्ताओं द्वारा सौपे गए 
कार्यो का संसाधन, संगठनों के व्यवहावता अध्ययन तथा सापटवेयर टिजाउन, 
इत्यादि घ्रामिल है। विदेशों में भी सौर एम सील वी सेबाओं की भांग बड़े रही 
है । 


इलेबट्रोनिक्स ट्रेड एंड टेननोलाजी देबलेपमेंट कार्ोरेशन. (इलेक्ट्रोमिकस 
व्यापार और प्रौद्योगिरी विकास निगम ) की संवासना, इलेक्ट्रॉनिक्स में विद्वेश 
व्यापार को प्रोत्याहित करने तथा महत्वपर्ण छोब्ों में प्रौद्योगिडी के विकाम 
लिए की गई । निगम ने 985-86 में एक अरब, 25 छः रोड शपगये का कारोबार 
किया । इसने दिसम्बर 985 सवा लगगग 45,000 कॉलर पिव्नर दुगबों और 
2,6,000 ब्लैक एण्ड व्हाइट ट्यूबों बा विसरण क्रिया | इससे! अतिरिक्त मिस 
नें उद्याग को आवश्यकताओं के बारे में जानकारी एकन्वित की तथा इलेक्ट्रोनिक्स 
उद्योग के विकास को गति देने के लिए भारी मात्रा में यरीद को। 

निगम ने सामयिक डिजाइन और उच्च गणवत्ता सकल और आझ्रा्थिक दाग्दि 
से लाभकारी बस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उत्तादन मनिटों को सहायता देसे 
का एक नया कायक्रम एम७ टी० बी ० शूदा किया है । इसके इ्तर्मत देश 
लगभग 50 यूनिद 4 इंच के ब्लैद एण्ड व्हाइट टेलीविजन सेट बना रहे है । 
समय के साथ-साथ ऐसी यूनिटों की संस्वा बढ़ती जाएगी । एम टी० बी७ कार्यक्रम के 
अन्तमत 20 इंच के रंगीन टेलीविजन सेटों की टेस्ट मार्तेटिग सफलत्ापर्चक 
परी करली गई है तवा दिसम्बर 985 से इनका उत्पादन नियमित रूप से शुरू 
हो गया है । संयुक्त राष्ट्र करद्योगिक विकास संग ठन वनिडों' छे तत्वावधान में, 
सनेगल में इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग क्षेत्र स्थावित करने के लिए, तकनीकी झ्ारथिक 
संवेक्षण और व्यवहायता अध्ययन किए जा चने 8॥ समेकित सकिद योजना 
स्थापित करने की डी> पी आर० फ्ले० की परियोजना ने भी संतोपजनक 
प्रगति की है। 

निगम ने देश के दूरूदराज और पिछड़े इलाकों में जन-जन तक इलेक्ट्रो- 
मिक्स के लाभ पहुंचाने के लिए 'देलीटीच' नामक शिक्षण की सामुदायिक पीडियों 
'परियोजना शुरू की है । परियोजना के अन्तगत तैयार किए गए साम्टवेयर पैर्केज 
व्यावश्ञायिक मार्गदर्शन, सामुदायिक विकास उपयोगिता प्रबंध कर्मचारियों, सेवा 
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स्थवसावियों कारीगरों, शिर्पियों श्रादि के प्रशिक्षण से सम्बन्धित अनेक विषयों 
पर चित्रों के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे । 


इसेक्ट्रीनियर) विभाग के सार्वजमिक क्षे्ष के उद्यम शैगीवडयटर वाम्फय्स 
लि० मे इलेपट्रोलिक टेलीफोन उपकरणों के पर्ण डायलर, 32 किलोड्टल 
इ्लेफ्रीविक कला यद्ष दद्ा उद्योगों के लिये कुछ करटम यंत्र, जै। हुस० एस 
ध्राई० यंत्रों का सियमित उत्पादन झुरू कर दिया है। सेमीफशयटर कासपसेपर 
सलि० (एग० गी० एल०) द्वारा निशित माइयूखों श्रौर सब-्साइयूलों में डिजिडस 
इसेसट्रोतिक आख साइसूल, यद्वार्टत श्रन्‍नालयि घड़ियोँ और सजाक़ों के लिए 
इलैसट्रीनिक सकिद ब्लाक, सिंगल बोर्ड कम्प्यूटर, सी० पी० यू० के गादयूस, सी० 
श्रार० दी० टमितल प्रीर पुञ् बटन ट्रक डायतर शामिल /ैं। एग० शी० एल० 
मे ई-2, पी० श्रार० श्रो० एम० भर ॥6 के|[64 के हंस श्रार० एु० 
एुम्र० यत्र 4िक्गित करने के लिए दी ग्रमझौवीं को ब्रैतिंग रुप दिया है। भ्रणते 
कार्य के प्रवम थ्र्य के दीरा/एस० सी० एस० ने नो सामा एल० एस ब्राट० 
बत्त्रों था नो खाया मदियूलीं श्रीर 24-प्रणालियों का निर्माण किया | एस० शी० 
एस० के बह डायलरों और यजाक यस्त्रों की गुणवत्ता द्िदेशी वि्मादान्नों ने भी 
गराही है। शसग० सी० एल» से थोशाल्वटूत नियति करना भी शुरू कर दिया है। 





गग० गी० एल० ने 986-87 के दौराग 35 खाध एल० एस० श्राई० यद्र 
ब्रवाने के लिए 24,000 मिविकर्स दिकलियाँ सगाध्रित करते की योजना बताई 
है। इक श्रविरित्र श्राथा है कि कह 9 साय सॉँदुयूस यथा 2५ प्ग्रासियां 
भी बनाएुदा । 986-87 के दौरान बनाए जाने यालि उत्पाद्ती से #ब्रिट माइक्रो 
प्रीभवर (आर 6502), 8-विद माइक्रोकस्ट्यूटर, सीन गौण यस्त्र, यहु-ठ्योगी 
प्रगुकूलक (अर्गेदाश्न एड्रप्टर), श्रार० ए० एम० इब्यूट/ श्राउटपरूट टाइमर, 
टेखीफोर्नों के 28 के श्रार० झ्रो० एम० पठ्य डायखर, 32 किलोट्ट ज कयाओ 
सिंव, कम सागत के डी० ई० ड्स्त्यू० रत्न, पी० सी० तुम दवकर०णों के लिए 
गी० पश्रो० दी० ई० गी० इत्यादि झामिल हैं। 

प्रौद्योगियी के क्षेत्र मे नवीनतम जानकारी द्ायिल वरते के खीर हसे० 
गी० एल» ने एल० एस० ब्राई०|वी० एसल० एस० झ्राई० प्रौद्योधिी के डिजाइन 
और श्रिकास के लिये ढक संशया पश्रलुसंग्रात श्रीर विकास समंठन रथाधविय किया 
है। हुग० सी० एल० के कम््यूटर एड्रेड ग्रुप ने 47 कग्टगमिमीवयस्टमस सर्किदों 
के दिजाइस तैयार किए है। धॉख माइत्रोत प्रौद्योशिती वा शत हासिल करने के 
बाद एस सी० एल सींग मोइत्रीत सी० एग> ब्री* शंग० गिसिकत 
ग्रेंड श्रीद्योगिटी पर कार्य कर रहा है । मौजूदा कताक लिए के सिटुई रप्र के, 
सीने माइत्रोन ण्थोसेट्री मे सफल संगायन के बाद, इसने तीस माइत्रीस छिजाइल सियमी 
८र झ्राधारित बलाऊ सखिंपर का उत्पादन शुरू कर दिया है। सीत साइन डिजाइन 
मियमी पट आधारित एक एुस० सी० टी० याख लिप डिशीदिस यंसाग्रग 
और उत्पादन के विधिन भरणों में है। दुख सी एस ० मे देश में दो माइक्रोव 
गी० एम० श्रो० एग०|एन० एम प्रो० एस७ प्रौद्योगिरी के विकास मे लिए 












उपलब्धियां 
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एक समयवद्ध कार्यक्रम शुरू किया है। आशा हैं कि 3987 के अन्त तक 
माइक्रोन प्रौद्योगिकी स्थापित हो जाएगी। 


वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 


वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद का गठत 7942 में हुआ और 
यह एक स्वायत्त पंजीकृत संस्था है। आज यह एक सुदृढ़ समन्वित कार्यशील संगठन 
है इसकी वेश-भर में 39 शष्ट्रीय प्रयोगशालाएं तथा दो सहकारी श्रीध्योगिक 
अनुसंघान संगठन है जिनके करीव 700 .विस्तार केन्द्र और फील्ड केसर 
हैं। इन प्रयोगशालाओों में जो व्यापक अनुसंधान तथा विकास कार्य होता 
है उसमें माइक्रो-इलेक्ट्रानिक्स) से लेकर धातु विज्ञान, रसायन से लेकर आणधिक 
जीवविज्ञान तथा जड़ी-बूटियों से श्रौद्योगिक मशीनों तक के समस्त क्षेत्र शामिल 
हैं। इस परिषद के पास 4,500 से अधिक उच्च [शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ तया 0,000 से अधिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मचारी 
शामिल हैं । 

अपने यहां अनुसंघान तथा विकास गतिविधियों के श्रतावा यह परिषद विश्व- 
विद्यालयों ग्रौर अन्य शिक्षा संस्थानों को अनुसंधान में सहायता देती है। इसकी 
सहायता से भव 500 से भ्रधिक अनुसंधान योजनायें चल रही हैं और हर साल 
4,000 से श्रधिक शोधकर्ता सी ० एस० झआई० आार० श्रनुसंघान फैलोशिप और एसो- 
सिएटशिप पाते हैं। 958 में प्रारम्भ किए गए वैज्ञानिकों के पूल के जरिए विदेशों 
से लौटने वाले उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञींओऔर 
डॉक्टरों को अस्थायी त्तौर पर रखा जाता है । हर समय इस पूल में करीव 450 
विशेषज्ञ दर्ज रहते हैं। इस परिषद ने देश में उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिकों और 
प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों का राष्ट्रीय रजिस्टर भी बनाया हुआ है । 

परिषद ने अपने संस्थापक महानिदेशक डॉ० शांति स्वरूप भठनागर के सम्मान 
में 4957 में एक स्मृति पुरस्कार आरम्भ किया भौर यह पुरस्कार विज्ञाव तथा 
प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। हर साल भौतिकी, रसायन, 
जीवविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों में वीस-बीस हजार रुपये के पांच या 
8: पुरस्कार दिए जाते हैँ । 


आ्राई० पी० सो० एल० वड़ोदरा में, एन० सी० एल० उत्प्रेरत्त एन्सीलाइट 
की सहायता से, जाइलीन सामवकीकरण वाणिण्यिक संयंत्र परीक्षण पुरे कर लिए 
गठ हूं। नवम्बर 985, से प्रतिवर्ष एक अरब रुपये की जाइलीनों का बाणि- 
छियक उत्पादन शुरू हो गया 

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम (आई० आई० पी०) और इंजीनियर्स 
इंडिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) हारा विकसित सरकि-नित्कर्पण पद्धति 
का उपयोग, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशव लि० वंम्बई ने, प्रति वर्ष 30 करोड़ 
रुपये का बेंजीन और टौल्यूइन प्राप्त करने के लिएं, 9 करोड़ रुपये की लायत 
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से, अ्रतिवर्ष एकलाख 5 हजार टन की क्षमता वाले संयंत्ष को स्वापित करने 
में किया है। 
वैज्ञानिक और ओऔौद्योशिक अनुसंधान परिपद्‌ की प्रयोगशालाग्रों (आर० 
आर० एल० हैदराबाद श्र जोरहाट, आई० झाई० पी०) के एक संघ ने 
अन्त.सामरी पाइपलाइनों के माप्यम से आधिक मोमयुक्त कच्चे तेल की बुलाई 
बढ़ाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस झायोग से परामर्श समझौता किया है। 
इससे तेल ओर प्राक॑तिक गैस आयोग को कच्चे तेल की झ्राधिक दुलाई करने 
में सहायता मिलेगी। राउरकेला इस्पात सयक्ष के लिए कोकिय मिश्रण चयन पर 
कार्वनीकरण प्रध्ययन से धातुकर्मीय कोक को झुरक्षित रखने में महायता मिलेगी। 
(सी० एफ० आर० आई० )। 
सेन्ट्रल मेकेनिकल इजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूटने 50 कि० बा०, 5 भी० 
शीर्ष थाले एक लघु जलीय ट्वाइन का डिजाइन तैयार करके उसका निर्माण 
किया है। क्षेत्ष परीक्षण चल रहे है। इससे कम ऊचे झरनों से विद्युत झवित 
उत्पन्न करने का मार्ग प्रशस्त होगा। 
सी० एफ० टी० झर० झाई० ने भुजरात एग्रो इडस्ट्रीज कार्पोरेशन अहमदाबाद 
के लिए, प्रतिवर्ष आमो का 200 टम कन्सेन्ट्रेट तैयार करने का कारखाता 
गणदेवी में स्थापित करने की ५रियोजना रिपोर्ट तैयार की। 
केद्वीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ने, कोयला धोने के बाद प्राष्त 
हुए अ्रवशेप से बढ़िया किस्म की ईंटे बनाने की विधि तैयार की है। 
केन्द्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान सस्थान ने ग्लास रोइफोर्सड जिप्सम 
(जी० आर० जी०) नामक ग्तास फाइवर द्वारा सवलित जिप्सम यौभिक का 
विकास किया है। इसका उपयोग लकडी के स्थान पर दरवाजे, पार्टीशन, फर्नीचर 
आदि बनाने के लिए किया जाता है। लकडी के पैतलों को तुलना में जी० 
झआर० जी० की लागत 25 से 30 प्रतिशत कम होती है। 
केस्द्रीय श्रौपधीय पौधा सस्थान (सी० ग्राई० एम० पी०) ने आटेमीसिया 
एनुआ नामक झ्ौषधीय पौधे की खेती के लिए प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किए 
है। इस पौधे से श्राप्त ग्रार्टीमीसिनिन झौपषधि मलेरिया के इलाज के काम 
ब्राती है। 
संस्थान द्वारा उत्कृष्ट तेलयुक्त एक नया नीबूघास इुन्तक (लैमन प्रास बलोन) 
भी विकसित कर लिया गया है । 
झरर० श्रार० एल० भुवनेश्वर ने में० पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स लि० नई 
दिल्‍ली के लिए, घटिया ग्रेड के पाइराइट्स से लोहे और सल्फ़र के अश निकाले हैं 
राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विकस्तित पलोशीद पर ब्राधारित 
फ्लोस्पार का ए-72 टी० पी० डी० अभिक्रिया संयंत्र चान्दी ढोंगरी (म० प्र०) 
में शुरू किया गया है। 
केद्दीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान द्वारा पश्रदतत जातकारी के 
ग्राधार यर राउरकला में इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम के उत्पादन के लिए ए-35 
टन प्रतिवर्ष की क्षमत्त का एक स्यक्ष लगाया गया । इसमें सलगवय 60" ४ 
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लाख रुपये की पूंजी लगी । संयंत्न का बापिक कारोबार कु5 लाख रुपये के 
बरावर है । केद्वीय विद्युत-रामसायनिक अनुसंधान संस्थान हारा विकसित जानकारी 
द्वारा बेयर लिकर नाम पदार्य से प्रतिवर्ष 30 कि० ग्रा० गैलियम का झत्पादन करने 
का प्रायोगिक संयंत्न मद्रास अ्रल्युभिनियम कम्पनी, मेट्टुड रेस से चालू कर 
दिया है । 

झान्न्न प्रदेश में बत्नकहप्र लद॒टावरम क्षेत्र में नई किस्वसलाइट नाम की 
दुर्लन चढ़्ढानें भी पाई गई हैं, जिनमें हीरे मिलने को सम्भावना है । 

नई दिल्‍ली में इन्दिरा गांधी अंगर्राष्ट्रीय हवाई झटहे पर कॉकीट की पटरियों 
के ट्टे-फूटे ट्िस्सों टी सफलतापूर्वक मस्म्मत कर दी गई है । 

इस समय राष्ट्रीय बैमातिकी प्रयोगशाला के प्रमुय कार्यों सें हल्के लड़ाक्‌ 
विमान के विकास का काम भी है । दस परियोजना में राष्ट्रीय सैमानिकी 
प्रयोगशाला के योगदान से चायबुगतिकी, संरचना विश्लेषण, आधुनिक सामग्री 
कठोर परिश्रम वाली दिनचर्या के मूल्यांकन तया उड़ान नियंत्रण प्रणाली के क्षैत्रों 
में काफी सहायता मिलेगी । 

राष्ट्रीय चैमानिकी प्रयोगशाला में विकसित विशिष्द परीक्षण सुविधा की 
सहायता से पोलर सैटेलाइट लोचिग व्हु/कन्न सेपरेगन बूस्टर पर अध्ययन किए गए 
हैं । खेतरी कॉपर माइन्स में एक पत्स विदृूथ मांड्यूलेटेड (पी० डब्ह्यू० एम०) 
सॉलिड स्टेट 40 के6 बीए ए० एस० सी० मोटर ड्राइव का सफल परीक्षण 
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किया गया है । इसे भारत हेवी इलेबट्रीकल्स, भोपाल ने केस्रीय इलेक्ट्रॉनिक 
इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रदत्त डिजाइन के आधार पर विकसित किया 
था । 

चीनी उद्योग के लिए स्वचलित पी० एच० निमंत्रण प्रणाली पर अ्राधारित 
माइक्रोप्रोसेसर की अनुज्ा उद्योग को प्रदान कर दी गई है । इससे उत्पादकता 
बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी । मापन के लिए माइक्रोग्रो सेसर पर आ्राधारित 
यंत्तीकरण तथा मौके पर हो आाद्रेता की जानकारी हासिल करने की विधि, 
काग्रज उद्योग के लिए बेट तथा कैलियर का विकास कद लिया गया हैं। कॉपर 
वोर्ड तिश्श्रनन्तपुरम और राष्ट्रीय कीटनाशक तथा रसायन लि० चण्डीगढ़ के 
लिए गंदे पानी के संसाधन और निपटान की अभिक्रिया विकसित कर ली गई 
है । (एन० ई० ई० आर० झाई) 

एम० ई० ई० आर० आई ने गंदे पानी में वियैले और खतरनाक 
रसायनों के विश्लेषण के लिए एक इलेंक्ट्रोलाइटिक पर्सपिरोमीटर विकसित कर 
न्वा ०३ | सी० एस० आई० ओ० ने सुविधाओं की कमी वाले स्टेशनों में 
लो फ्रीक्वेंसी, लो-एम्पिटलट्यूड सिम्तलों की श्रभिक्रिया करने में सक्षम, एक पोर्टल 
एनोलॉग सीज्मोग्राफ विकसित कर लिया है । 

सी० एस० आई० ओऔ० ने रक्‍त श्रवयवों की स्वचालित जैव-रासायतिक 
विधि तैयार की है । इससे रक्त संबंधी रोगों के मिदान में बड़ी सहायता मिलेगी। 
सी० एस० आई० ओ० ने, पंजाब राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लि० चन्डीगढ़ 
के सहयोग से तीव इंच की लगभग ,000 दूरवीनें बनाई और उन्हें शैक्षिक 
संस्थाओं को सप्लाई किया । 
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वम्बई नगर निगम के लिए वर्ली और बाद्धा में प्रस्तावित आाउटफाल 
मार्गों के लिए तथा सीमा शुल्क विभाग द्वात प्रायोजित हाजी बाद्धा, वम्बई के 
सर्वेक्षण शुर् किए गए है। 

.7 ग्राम|सी० सी० घनत्व के 2 डी कार्बोकार्चन यौगिकों के विकास का 
कार्य पूरा कर लिया गया है। ये योगिक सामरिक महत्व के है। समुद्र तटीय 
बालू और वावसाइट से जिरकोनिया एल्यूमीना एब्रेसिव सामग्री तैयार की गई है। 
अपधर्पण उद्योग में इसके उपयोग की झसीम सभावनाएं है। (झर० झार० एल० ) 

सी० डी० झार० श्राई० द्वाश गुगुल नामक पोधे से निकाली गई ग्रुगुलीपिड 
हाइपोलिपाइडेमिक औपधि का पश्चिम जरमनी में वाणिज्यीकरण होने की 
सम्भावना है । 

खतरनाक स्थिति में पहुच चुके बक्ष कैंसर की चिकित्सा में काम ग्राने 
वाली औपधि संटक्रोमन के द्वितीय चरण के परीक्षण पूरे कर लिए गए है। 

विवनीन से विवनिडाइन बनाने की एक व्यावहारिक विधि विकसित कर ली 
गई है इसका इस्तेमाल अ्रहाइथमिक नामक रोग के उपचार के लिए किया जाता 


है! 
सी० एस० एम० सी० झआर० झाई० की टिवर्स ग्ास्मसिस प्रीदोगिकी पर 
आधाश्ति, प्रारपन दूर करने के तीन सयत्न (50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता 
वाले सयत्र पृथाग्राम, तमिलनाडु तया जिल्लेंदुपादु, झ्रान्श्न प्रदेश में और 30,000 
लीटर प्रति दित की क्षमता काला समक्ष राजस्थान में मारवाड के निकट एक 
गाव में स्थापित कर लिए गए हैं। 
जलशक्ति नामक एक जल-अ्रवशोपक परौलीमैश्कि उत्ताद विकसित कर लिया 
गया है । (एन० सी० एल०) कृषि में इसके उपयोग की जबर्दस्त सम्भावनाएं 


॥ 
हैदराबाद में एन० पी० एल० से, ढी० आई० एफ० आर० बैलूत केन्द्र 
की झाई० एम० ए० पी० बैलूत उड़ान दो उपयोगी भारों को ले गई--(प्र) 
समतायगैंडल में धनात्मक और ऋणात्मक झ्रायनों का धनत्व नापने के लममभ्यूर 
परीक्षण, और (प्रा) जडनियन सधनित । यह परीक्षण सफल रहा। आ्ॉकडी का 
विश्लेषण किया जा रहा है । वाइब्रियों कोलरे एम० एं० के० 757 में प्राप्त 
जीवविप जीन को ई कोली में “क्लोनित” किया गया है तथा विश्लेषण किया जा 
रहा है। 
वाइत्रियों कोलरो के एक वश में पाए जाने वाले स्थिर प्लास्मिड को 

विशेषताओं का पता लगा लिया गया है तथा झनेक तिबत्नण एल्जाइमों द्वारा 
उनका मासचित्नण किया जा चुका है । इससे हैडे के शवितशाली टीके के विकास 
में मदद मिलेंगी। 

गियस्वावस सब।लत का कम्प्यूटर-एडेड डिजाइन पैकेज पूरा कर लिया गया 
है। (सी० एम० ई० झार० श्राई०) रु 

मंगलौर-रसायन और उर्वस्क लि० मगलौर के प्रमोनिया सत्र धर झनु> 
रुपण तथा संवर्धन भ्रध्ययतों से उत्पादकता बढाने से मदद मिलेगी! (भय ० झ्रार० 
एम० हैदराबाद ) 


अअंटाकेटिका 
अनुसंघान 


महासागर विकास रु 
सदियों से भारतीय नाविक भारतीय उपमहाद्वीप के निकटवर्ती समुद्र का उपयोग परिवहन; 
संचार तथा खाद्य पदार्थ के लाने-ले जानेके लिए करते रहे है। पिछले कुछ वर्षो में समुद्र 
के जीवों और पदार्थों की खोज और उन्हें निकालने के काम में तेजी आई है । 982 में 
समुद्री कानून के बारे में हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में नयी समुद्री सीमा तय की गयी 
और इसके अन्तगंत देशों के लिए समुद्र मेंआथिक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया है जिसमें 
तटवर्ती देशों को साधनों की खोज और श्रन्य झआथिक कार्यो के लिए इस्तेमाल 
का अधिकार होगा। इस कानून पर भारत सहित 59 देश हस्ताक्षर कर चुके 
हैँ तथा 28 देश झौर संयुक्त राष्ट्र नीमीविया परिषद (5 मई 986 । 
इसका अनुमोदन कर चुके हैं। तटवर्ती देशों को अपने अ्रधिकार क्षेत्र में श्राने 
वाले श्मृद्र में जीवों तया पदार्थों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए वैज्ञानिक जानकारी 
की आवश्यकता पड़ेगी । समुद्री इलाके में वैज्ञानिक अनुसंधान तया महासागर विज्ञान 
प्रक्रिया्ों को समझने की भारी झ्रवश्यकता है तथा इसे देखते हुए राष्ट्रीय प्रयासों 
को बढ़ाने के भचित्य से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
राष्ट्र के आथिक विकास तथा प्रगति में महास/गरों के महत्व को समझते हुए सरकार , 
ने जुलाई 98 में महासागर विकास विभाग की स्थापना की और इसे समुद्र विज्ञान 
सर्वेक्षण के नियोजन तथा समन्वय, अ्रनुसंधान तथा विकास, समुद्री जानकारी व साधनों 
का भ्रवंध, जनसाधतन का विकास तथा समुद्री प्रौद्योगिकी के विकास का का सौंपा 
गया। विश्वाग को गहरे समुद्र में समुद्दी पर्यावरण की देखभाल की जिम्मेदारी भी सौंपी 
गयी। मह।स/गर विकास के नीति उद्देश्यों की घोषणा संसद में नवम्बर 982 में की 
गयी । 
महासागरों से संबंधित मुख्य क्षेत्र हैं--.अंटा कंटिका अर नुसंधान, जीवों और पदार्थों 
के सर्वेक्षण को बढ़ावा तथा उनका अधिकतम उपयोग, ऊर्जा के दोबारा इस्तेमाल 
हो सकने वाले साधनों का इस्तेमाल तया गहरे समुद्र तल से बहुधातु विडों की खोज । 
महासागर विकास विभाग ने दो श्रति आधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाज---झ ० 
भआार० वी० साथर कन्या (जून ] 983) तथा एफ० औओ० आार० वी० सागर सम्पदा 
(नवम्बर 984) प्राप्त किए। ये जहाज अति झ्राधुनिक समुद्री अनुसंघान जहाजों 
में हैं और भौतिकी, रसायन; जीवविज्ञान, भूयर्भ; भूभौतिकी समुद्र विज्ञाब तथा 
मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने के लिए इनमें अ्ति-आधुनिक सुविधाएं हैं! 
सागर सम्पदा बहु उद्देशीय जहाज है और इसको क्षमता और कार्य क्षेत्र काफी 
व्यापक है। यह भारत के 200 समुद्री मोल में फैले समुद्री आर्थिक क्षेत्र में तथा 
उससे भी आगे और 65*दक्षिणी श्रज्षांश तक दक्षिणी हिन्द महासागर में भी भारत के 
अंदार्कटिका कार्यक्रमों के लिए भर दूर सहायता प्रदान कर सकता है । पांच वर्षे की श्रत्पा- 
वधि में सागर विकास विश्ाग ने चमुद्र विकास में काफी प्रगति की है श्रौर समुद्र 
विनातों में देश की क्षमताओं में वृद्धि के उपाय किए हैं। इसने देश के अनेक संस्थानों 
का आवश्यक जानकारी नी उपलब्ध करायी हैं। 


हल तक अंटार्कटिकरा में केवल वैज्ञानिक ही रुचि लेते थे और वहां वैज्ञानिक 
अनुसंधान कर रहें देशों को 


भरे ३७. _ नी ही इसमें रुचि थी। लेकिन सातवें दशक के अंत 
में दुनिया के देशों को अंठार्कंटिका प्रदेश में समुद्री और खनिज' साधनों की जात- 


वैज्ञानिक अनुसंघात गे 


कारी हे हाल मैं अंटार्कटिका के बारे में हुए भ्रष्ययनों से विकसित और विकास- 
शील दोनों वर्गों के देश अंटार्कटिका के साधनों के बारे में श्रधिक जानकारी प्राप्त करने 
तया बहा के समुद्र से प्राप्त होने वालो जैंद सम्पदा के उपयोग के बारे में उत्सुक हुए 
हैं । भारत मे अंदाकंधिका झनृसंघान 98 में शुरू किया श्र तब से सागर विकास 
विभाग छ: वैज्ञानिक अभियान दल वहा भेज चुका है । 

अंट्र्कटिका श्रतुस्धान के विभिन्‍न वैज्ञानिक कार्यक्रमों में मौसम विज्ञान, 
रेडियो तरंग प्रेपक, भूगभविज्ञान, भूभोतिकी, समुद्र विज्ञान, समुद जीव विज्ञान, 
सूक्ष्मगीव विज्ञान, ऊपरी वायूमण्डल रसायन शास्त्र तथा हिंमखण्ड विज्ञान के 
क्षेत्र में अध्ययत शामित्र है। वैज्ञानिक अध्ययन अंटार्कटिका आते-जाते समय; 
जहाज खड़ा करने के स्थल पर, स्थामी मानवयुकत केंद्र (दक्षिग गंगोत्रो), और 
शिरमैशर हिल क्षेत्र में किये जाते है । अ्रठकोटिका में वैज्ञानिक गतिविधियों के 
कारण भारत सितंबर 983 में अंदाकंटिका सधि का सलाहकार सदस्य बनाया 
गया । यह संधि 2959 में हुईं थी। भारत अक्तूबर 2984 में अंटार्केटिका 
अनुसंधान की वेशेशनिक समिति का सदस्य बना । 

भारत ने 7 जुलाई 985 से अटार्कटिका समुद्री श्राजीविका संसाधन मरक्षण 
समझीता स्वीकार कर लिया हैं। उसने सितम्बर 985 में, आयोग की चौथी 
वाधिक बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में और सितम्थर १986 में झरायोग के पूर्ण सदस्य 
के रूप मे हिस्सा लिया है) 

गोवा से 4 दिसम्बर 984 को गये चौथे दल में 83 सदस्य थे । इनमें 
से एक वैज्ञानिक मारिशस का था। इस श्रभियात के दोरान सोधा संचार सम्पर्क 
कायम किया यया। वर्तमान स्थायी केंद्र में करीव 20 क्रि०्मरी० टूर पहाड़ियों 
पर 3 छोटे मकानों वाला एक छोटा केंद्र बदाय/ गया । इसमें प्रयोगशाला के 
लिए. अतिरिक्त स्थल, हिम वाहन रखने के लिए गेरेज तथा उपकरण पश्रादि 
रखने के लिए भंदार कक्ष बताये गये । 

तीसरे अभियान दल ते 2 सदस्यों के जिस पहले दल को सर्दियों के 
दौरान अध्ययन के लिये अठ्ाफंटिका पर छोडा था, उसे भारत वापस लागा 
गया । 3 सदस्यों के नये दल को मंटार्कटिका का सदियों के दौरान प्रध्यवत के 
लिये वहां छोड़ा गया | चौथे दल में छः सदस्यों का वह दल भी पुरे साज- 
सामाव के साथ गया था जिसने दक्षिण शुव की यात्षा की तैयारी के लिये 
पूर्वाभ्यास अ्रध्ययन किया । 

30 नवस्वर 3985 के पाचवां भारतीय अभियात दल गोग्रा से भ्रद्मक्षटिका 
वो ओर रवाना हुआ। और दिसम्बर 985 को गंटाकंदिका पहुंच गया । श्रभियान 
दत के वैज्ञानिक सदस्यों में दो महिला वैज्ञानिकों सहित, 2 संस्थाओं से लिए 
गए 2। वैज्ञानिक थे । दल के संभारतंत्र सें सेवा के दोनो अगरों के लिए गए 
67 रुदस्य थे। हि 

अंठाईटिका के वर्फोले महाद्वीप में 69 दिल तक ठहरते और प्रपने वैज्ञानिक 
तथा अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के पश्चात्‌ अभियान दल वापस लोट झ्राया। 


अमियाद दल दूसरे शीतकालीन अमियात के उद सदस्यों को भी ले झाया जिन्हें / 


हक 


जैव संसाधन 


भारत 4986 


चौया अभियान दल वहां छोड़ ऋ्राया था । चार वैज्ञानिकों तथा उतवी सहायता 
के लिए सेना के 0 सदस्पों को मिलाकर कुल 4सदस्पों के दल को शीतकालीन 
अनुसंधान के लिए वहीं छोड़ दिया गया। 


भारतीय अंटाकेटिका अनुसंधान का उद्देश्य वज्ञानिक और आधिक महत्व के 
अध्ययन व कार्यक्रम शुरू करता तथा एक ऐसी ग्रामूलचूल व्यवस्था करना है 
जिसमें भारत को अपने विकास कार्यक्रमों को जारी रखने तथा उनको बढ़ावा 
देने में सुगमता हो, अंटार्कटिका कार्यक्र की सफल शुरुआत ने कई भारतीय 
वैज्ञानिक संस्थाओं को एक मंच पर इकट्ठा होने का अवसर दिया है । इससे" 
भारत को अंदाकंठिका संबंधी श्रन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं में एक सक्रिय एवं कारगर 
भूमिका निभाने में मदद मिली है। 


विभाग एक ऐसा अंटार्कंटिक अध्ययन केन्द्र स्थापित करना चाहता हैं जिप्में 
उपयुक्त संभारतंत्र तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था हो । प्रस्तावित 
अंटार्कटिका अनुसंधान कैद्ध के लिए गोवा सरकार ने गोत्रा में 8 एकड़ 
का भूवण्ड दिया है । भूखण्ड के विकास के उपाय किए जा रहे हैं। आशा 
हैं कि अव्यवन केद्ध स्थापवा का पहला चरण सातवीं पंचवर्योब योजना के दौरान 
ही पूरा हो जाएगा। 


भारत प्राचीव काल से ही समुद्री संत्ाधनों का दोहन करता रहा है। 
प्रतिवर्ष मछली पकड़ने के मामले में उसका आठवां स्थान है । अनुमान है कि 
सन्‌ 2000 ई० तक भारत में कुल एक करोड़ 44 लाख टन मछलियों की 
खपत होगी । इस सम्रय प्रतिवर्य कुल 30 लाख ठन मछलियां पकड़ी जाती हैं । 
इनमें से 56 प्रतिशत मछलियां समुद्र से पकड़ी जाती हैं। भारत का समुद्र तद 
6,000 कि० मी> लम्पा है । उसके पास 20 लाख वर्ग कि० मी० से 
भ्रधिक का ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें मछली पकड़ना झ्राथिक दृष्टि से एक लाभ- 
दायक व्यवसाय है । हिन्द महासागर में पकड़ी जाने वाली मछलियों में से वह 


लगभग 46 प्रतिशत मछली पकड़ता है । महासागर से प्रतिवर्ष कुछ एक करोड़ 
टत मछलियां पकड़ी जा सकती. हैं। 


सागर विकास विभाग का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि समुद्री' अनुसंघान जहाज 
ओ०आर०वी० 'सायर कन्या' तथा एफ० ओ० आर० वी० सागर सम्पदा' की सहायता 
से भारत के समुद्री आधिक क्षेत्र तथा खुले समुद्र क्षेत्र में जेव संसाधवों का 
व्यवस्थित सर्वेक्षण तथा अन्वेषण हो। इन जहाजों के कार्यक्षेत्र में अरब 
सागर, बंगाल की खाड़ी तथा मध्य हिंद महाउ्गर में 20? दक्षिण अक्षांश 
तक का क्षेत्र आता है । ओ० आर० ची० 'सागरकस्या, जलाई 983 से जूस 
984 के बीच 235 दिन तया जुलाई 984 से जून 985 के बीच 298 दिन 
पमुद्र में रहा । इस तरह उसने अपनी 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग 
किय । ससुद्र में 76 प्रतिशत वैज्ञानिक क्षमता का उपयोग कारगर ढंग से हुआ । 
इन अनुतंधानात्मक समुद्री यात्ाओ्ं में 7 संगठनों और संस्थाओं के वैज्ञानिकों नें 
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भाग लिया । ग्राथिक दृष्टि से लाभप्रद विश्वेप क्षेत्र में, समुद्री मछलियों का पता 
लगाने के लिए, ओ० प्रार० वी० सागर कन्या! की तरह 'सागर सम्पदा का भी 
भरपूर उपयोग किया गया । सितम्बर 986 तक जहाज ने 20 समुद्री याद्नाएँ 
पूरी कर ली थीं। 

समुद्र तट पर तथा समूद्र पें मानव गतिविधियों से समुद्री परण्खरण 
प्रभावित होता है । भारत में प्रतिवर्ष लगभग 34,000 टन कीटनाशक झौर 
लगभग ,000 टन सिंथेटिक डिटर्जेन्ट की खप्त होती है । अनुमान है कि 
इसका 25 प्रतिशत बहक़र समुद्र में चला जाता हैँ | यह झनुमान भी है कि 
घरों से प्रतिवर्ष करीब 5 करोड क्यूबिक मी० गंदा पाती भारत के तटीय समुद्र में 
मिर जाता है । समुद्री पर्यावरण संवधी मौजूदा अनुसंधान और मानीटरिंग कार्य- 
क्रमों में तटीय पर्यावरण प्रणाली के रक्षा उपायों का पता लगाने का कार्य भी 
शामिल किया गया है। 


गहन सागर छनन समुद्री कानून पर हुए तोसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलव में भारत को गहरे समुद्र 
तल में खनिज निकालने वाले एक प्रमुख देश के रूप में मान्यता दी) गहरे 
समुद्र तल में खनन के पहले चरण में बहुधातु पिडों के सर्वेक्षण, अ्रन्वेषण, 
एकत्नीकरण तथा प्रयोगशाला जांच का काम शामिल था ताकि इन्हें वाणिण्यिक 
दृष्टि से निकालने की व्यावहारिकता का अध्ययन हो सके | भारत ने समुद्र 
में खनन क्षेत्र प्रावंटित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र में श्रावेदन किया है। 
भारत का भ्रावेदन संभवत: काफी पहले पजीहृत हो गया होता, परन्तु 
उत्तर-पूर्व प्रशान्‍्त क्षेत्र में खाद्यान्न क्षेत्र के पजीकरण के लिए सोवियत संघ, 
फ्रान्‍्स भौर जापान के झ्ावेदनों के कारण इसमें विलम्ब हो गया क्योकि इसके 
लिए उतके श्रावेदतों का निपटारा करना भी आवश्यक था। श्रगस्त 986मे 
उपक्रमात्मक झ्ायोग वे! अन्तिम अधिवेशन के दोरान दावों को निपटाने तथा 
नवीन क्षेत्रों में पूंजी लगाने के इच्छुक निवेशकर्ताओं की पंजीकरण प्रक्रिया सुगम 
». बनाने के लिए एक फार्मूले पर सहमति हो गई। 

गहरे समुद्र में सर्वेक्षण के साथ-साथ समुद्र तल से निकले बहुधातु पिंडों 
को निकालने झोर उससे धातुएं प्राप्त करने की प्रौद्योगिकी भी प्रावश्यक है। 
विभाग इसके लिए एक मानवयुकत जहाज तथा आवश्यक प्रौद्योगिकी प्राप्त 

करने के उपाय कर रहा है । 


घारापन दूर करने सोगर विकास विभाग द्वारा आयोजित खारायन दूर करने के कार्यक्रम को 
ार्यक्र५ बेन्द्रीय लवण भौर समुद्री रसायन संस्यान, भावनगर तथा भारत हैवी इलेवट्रीकल्स 
3883 


लिमिटेड क्रियान्वित कर रहे है। कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था 
विकास विभाग ही कर रहा है। 
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जन-साधव नियोजन 


भुगभ विज्ञान 


भारत 7986 


केद्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसधान संस्थान, भाववगर के अनुसंधान 
और विकास प्रयासों के फलस्वरूप, रिवर्स आस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा खारेपन 
को दूर करने की प्रौद्योगिकी का मानकीकरण कर दिया गया है।यह प्रौद्योगिकी 
नमकीन पाची का खारापन दूर करने के संयंत्रों के डिजाइन तैयार करने तथा 
'उनका निर्माण करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकढस लि० को दी गई थी । 
बी० एच० ई० एल० द्वारा तैयार किया गया संयंत्ष सरल और लचीली विधि से 
नमकीन पाती की सफाई करके उसे पीने लायक बनाता है । नमक श्रलग करने 
के साथ-साथ यह विधि खारे पाती से हानिकारक पदार्थों और कीटाणुओों को भी 
निकाल देती है। रिवर्स आस्मोसिस प्रक्रिया में, ख़ारापन दूर करने की तापीय 
विधि की अपेक्षा, ऊर्जा की श्रधिक वचत होती है । इस तरह यह विधि श्राथिक 
रूप से भी लाभदायक है। रिवर्स आस्मोसिस प्रणालियों की डिजाइन व 
निर्माग मॉड्यूलर ब्लाकों में होता है। इसलिए इनसे शीघ्र ही संबंत खड़ा 
करके चालू किया जा सकता हैं । इस वर्य तमिलनाडु में पुथाग्राम में प्रतिदित 
50,000 लीटर पीने लायक पानी बनाने को क्षमता वाला खारापन दूर करने का 
एक प्रायोगिक संयंत्र लगया गया है । अप्रैल 986 में आानन्‍्क्र प्रदेश के पूर्व 
गोदावरी जिले में भी इतनी ही क्षमता का दूसरा संयंत्र चालू किया गया है । 


समुद्र विज्ञान तथा इंजीनियरी की समस्या सरल नहीं है और इनके अध्ययन में 
लगे लोगों को उच्च विश्वविद्यालय शिक्षा की श्रावश्यकता है । इस सिलसिले 
में विभाग ने विभिन्‍न शिक्षा संस्थानों और अ्रतुसंघान संगठनों के माध्यम से 
जनसाधनों के विकास को बढ़ावा देने के उपाय किये हैं। देश के विभिन्‍न 
संस्थानों में महासागर से सम्बन्धित उपयोगी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिये 
समुद्री अनुसंधान और विकास कोप स्थापित किया गया है । 


विध्वागीय अनुसंधान 


विभिन्‍न सरकारी विभागों पर कुछ विशिष्ट क्षेत्षों में श्नुसंघान करने की 
जिम्मेदारी हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कलकत्ता में है। यह 
पेश से भर्वेज्ञानिक गतिविधियां चलाने वाली प्रमुख एजेन्सी है । विभाग का 
उत्तरदायित्व देश के भूवैज्ञानिक, भूरासायनिक और भभौतिकीय मानचित्र (भूमि 
और वायुवाहित) तैयार करना है । इसके कायक्षेत्र में तटीय समद्र भी शामिल 
है । मानचित्नों का उपयोग (तेल, प्राकृतिक गैस और परमाण खनिजों को छोड़कर) 
धातु के भण्डारों का पता लगाने तथा उनका विश्लेषण करने, भ-तकनीकी समस्याओं का 
अध्ययन करने वे इंजीनियरी परियोजनाञं को विशेष तकनीकी परामर्श देने के लिए तथा 
खाद्यान्न और मरुस्यल तियंत्रण इत्यादि से संबंधित अ्रध्ययनों में किया जाता है। 
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विभाग भू-कालक्रम विज्ञान, शैल विज्ञान, जीवाध्म विज्ञान, सुदूर सवेदन, 
खनिज विज्ञान, भू-रसायन शास्त्र, विश्लेषणात्मक्ष रसायन तथा भू-भौतिकी जैसी 
भूविज्ञान की विभिन्‍न शायाओ्रों में सैद्धान्तिक भौर व्यावहारिक, दोनों ही प्रकार 
का अनुसंधान कर रहा है । यह भू-तापायतिकी, हिमनदविज्ञान, भूकम्पविज्ञान 
इत्यादि पर भी विश्षेप भन्‍्वेषण कर रहा है । क्षेत्रीय कक्षीय कार्यालयों की 
गतिविधियों को एकत्नित करके उनका मिल॑,न किया जाता है। संसाधन के 
पश्चात्‌ सूचता संसाधत एकांशों, प्रकाशनों, मानचित्रों ग्रोर आकडा कैस्दों के माध्यम 
मे उन्हें प्रचारित किया जाता है। विभाग में मानवशक्ति संसाधत विकास सम्बन्धी 
प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उच्च प्रायमिकता दी गई है । विभाग भारतीय संगठनों 
तथा (एस्केप” के सदस्य-देशों को प्रशिक्षण रुहायता भी देता है। 

3984-85 के दौराव (भवतूबर 984 से सितम्बर 985 तक) विभाग 
में देश के विभिन्न भागों में कठोर पथरीले इलाकों भौर चतुर्यंयुगीन क्षेत्रों में 
7,30,732 वर्ग कि० मौ० तय करके (:63,360/:50,000 पैमानों पर) 
निमोजित ढंग से भुवैज्ञानिक मानचित्तण किया गया है। यनिजों का पता लगाने के 
उद्देश्य से संमावित खनिज-बहुल क्षेत्रों को श्रकित करने के लिए ,37,842 
मीटर खुदाई की गई । 5,245 वर्ग कि० मी० का बड़े पैमाने का मातिचत्रण 
(7 : 3,680 से  : 0,000 पैमाने तक) झौर 67 वर्ग कि०्मी० का विस्तृत 
मानचित्रण ( :70,000 से बड़े पैमाने पर) किया गया। विभाग के वायुवाहित 
यनिज सर्वेक्षण तथा परयंवेक्षण खंड ने, इस श्रवधि के दौरान 2" भ्रक्षा) के उत्तर 
में स्थित क्षेत्रों में 28,496 कि० मी० का वायुचुम्वकीय सर्वेक्षण किया । यह कार्म 
राष्ट्रीय सुदूर सवेदन (एजेन्सी के एक डोी० सी०-३ विमान तथा स्वेदको की 
सहायता से किया गया । इस अ्रवधि में वायुवाहित भूभौतिकीय भ्रसग्रतियों को 
सुलझाने का कार्य भी चलता रहा। 

समुद्र में पनिज अन्वेषण तथा समुद्री भूगर्भ विज्ञान डिवीजन प्रनुसंघान 
जहाज 'समुद्र मंबन” दी सहायता से भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट के पास 
समुद्री श्राथिक क्षेत्र में पनिज साधनों के मानचित्रण तथा प्रस्वेषण का काम 
कर रहा है। ये ऊऋरय भ्रनुसंघान पोत “समुद्र मंथन! तथा दो तटीय नौकाओं समुद्री 
सौधिकामा और 'समुद्र कौस्तुभ, के द्वारा किए गए । इस अवधि में पूर्वी तट प्र 
5650 वर्ग (हलोमीटर तथा पश्चिमी तट पद ,300 वर्ग फ़िलो मीटर क्षेत्र में 
ये काये फिये गये । 

इस विभाग ने विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य एजेंसियों के अनुरोध पर सिचाई, 
जले तथा ताप विद्युत उत्तादत, बाई तियवण, जन आपूर्पि संचार लाइनों तथा 
माइक्रीहाइडल योजनाओं, पुलों, रेल लाइनों स्लोव स्टेविविटी भ्रादि के बारे में 
335 भू-तकनीकी प्रध्ययन किये । 

अनुसंघान परियोजनाम्रों में मृस्यता यतिज प्रस्वेषण वार्य में लेडी लाने के 
नए तरीकों और तकतीको का विकास करने तया मौजूदा तरीकों को सुध्यरने के कार्य 
दर ध्यान दिया जा रहा है | इसमें मतेक कार्यक्रम विभिन्न मारतीय तथा विदेशी 
विश्वविद्यालयों झौर अनुसंघान वेल्यो के सहयोग से शुरू किए गए झौर बुछ को 
दिज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने प्रायोजित किया। 
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भौपम पिन्नान 


भारत 986 


, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग चौथे अभंठाकटिका अभियान में शामिल 
हुआ । यह श्रभियान दिराम्बर 984 में शुरू किया गया था । श्रभियान दल ने 
शिर्माशेर हिल एरिया में दक्षिण गंगोद्वी! नामक भारतीय श्रनुसंघान केद्ध की 
स्थापना की। केद्ध के आस-पास के साढ़े चार वर्ग किलो मीटर क्षेत्र का, बड़े 
पैमाने पर भूवैज्ञानिक मानचिते तैयार किया गया । यह मानचित्र प्रेफाइट 
खाज संबंधी अध्ययन के लिए बनाया गया। इस खनिज का पता इस क्षेत्र में पहले 
ही लग चुका था। 


भारतीय मीसम विज्ञान विभाग 875 में प्रखित भारतीय श्राधार पर 
गठित किया गया था श्रीर यह मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने 
वाली राष्ट्रीय एजेंसी है। विभिन्न प्रकार की ,4800 से अधिक वेधशालाशों से 
मोसग सम्बन्धी जानकारी इकद्ठी करके इस विभाग में विश्लेषण के लिए भेजी 
जाती है। यह पुणे के भारतीय शुष्क क्षेत्ञ मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग 
से मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान, मौसम विज्ञान उपकरण, राडार मौसम 
विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, जल मौसम विज्ञान, उपग्रह मौसम 
विज्ञान श्रौर वायु प्रदूषण के विभिन्न क्षेत्रों में मूल सौर व्यावहारिक अनुसन्धान 


करता है। पुणे का संस्थान कृत्रिम वर्षा के लिए कृत्रिम बादल के प्रयोग भी 
कर रहा है । 


बँंगलूर में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, यम्बई में भारतीय धू- 
चुम्बकीय संस्थान भर पुणे में भारतीय शुष्क क्षेत्र मौसम विज्ञान संस्थान पहले 
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के प्रंग थे, लेकिन वे 973 से स्वायत्त संस्थादों 
के रूप में कार्यरत हैं) बंगलूर का खगोल भौतिकी संस्थान सौर शौर ताश- 
मण्डल भौतिकी, रेडियो खगोल शास्त्र, सौर विकिरण ग्रादिक्े क्षेत्र में प्रमुसस्थात 
करता है, जब कि बम्बई का भू-चुम्बात्व संस्थान, चुम्बकीय पर्यवेक्षण दर्ज करता 
है झोर भू-चुम्बकोय क्षेत्र में भ्रनुसस्थान फरता है । 


यह विभाग कुछ विश्वविद्यालयों तथा ग्राई० श्ाई० टी० दिल्‍ली द्वारा 
मानसून मौसम विज्ञान पर चलाये जा रहे अनुसंधान कार्यो के लिए घन देता है । 
यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानसून गतिविधि केंद्र भी स्थापित कर रहा है। 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, त्ागपुर श्रीर नई दिल्‍ली में पांच क्षेत्रीय मौसम 
कक केद्ध हैं । कलकत्ता में विभाग का एक स्थितीय खगोल शास्त्र केद्द 
8। राज्य सरकारों के साथ समम्वय के लिए 2 राज्यों की राजघानियों में मौसम 
विज्ञान केन्न खोले गए है | भौसम-विज्ञान राकेटों हारा ऊपरी वायुमंडल की 
छात-बीन करने के लिए 


! विभाग थुस्वा श्र 'बालासोर राकेट जांचिग स्टेशनों 
से सम्पके बनाए रखता है। 


विभाग ने मद्रास, पुणे, कलकत्ता, नई दिल्‍ली, भोपाल, चण्डीगढ़, श्रीनगर, 
पटना और भुवनेश्वर में कृषि मौसम विज्ञान सलाहकार सेवा केन्द्र खोले 


इस्सेट कार्य फ्रम 


प्रभारण 
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हैं । वम्बई, गोवा, कलकत्ता, मद्रास, कराईकल, पारादीप, विशाखापत्तनम और मछली- 
पत्तनम में समुद्री तूफानों की चेतावनी देने के लिए राडर लगाए गए हैं ॥ 
कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, वम्वई, पुणे, नई दिल्‍ली, गरवाहादी और भुवनेश्वर 
में स्वचालित पिक्चर ट्रान्समीशन स्टेशनों के माध्यम से, मौसम उपग्रह से चित्र 
लिए जाते है। मड्ास स्थित समुद्री तूफान की चेतावनी देने व अनुसधान का केन्द्र 
विशेष तौर पर ऊष्ण कटिबन्धीय तूफानो से संबंधित समस्याग्रों का विश्लेषण करता 
है। कश्मीर में गुलमर्य में पर्यटकों को मोसस संबंधी भविष्यवाणियां देने के लिए 
एक पर्येटक मौसम विज्ञान कार्यालय है। उच्च गति के दूुर-सचार चैनलों के माध्यम 
मे प्नेक देशों के साथ मोसम विज्ञान संबंधी श्रांकड़ों का झादान-प्रदान होता 
है। भारत नई दिल्‍ली स्थित क्षेत्रीय-मौसम विज्ञान केन्द्र भर क्षेत्रीय दूर-संचार केस के 
माध्यम से विश्व मौसम“विज्ञान संगठन के विश्व मौसम निगरानी कार्यत्रम में 
सहयोग देता है । 

अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड़्डयन समठन की योजना के अन्तर्गत, नई दिल्‍ली 
में एक क्षेत्र भविष्यवाणी केन्द्र भी कार्य कर रहा है । विश्व क्षेत्र भविष्यवाणी 
प्रणाली के प्ंतर्गत इस केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर इसे झ्राचलिक (रोजनल) क्षेत्र 
भ्रविष्यवाणी केख बना दिया जाएगा। 


30 पग्रगस्त 983 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सेट-? थी) को सफलता- 
पूर्वक छोड़ा गया तथा दिल्ली स्थित प्रधान ग्राकड़ा उपयोग केन्द्र को और सक्षम 
बनाया गया ताकि वह उपग्रह झे प्राप्त सामग्री का समुचित उपयोग कर सके । 

3 प्रस्यूबर 983 से इन्सेट-] थी द्वारा प्रेषित मेघ प्रतिबिम्बीय झाँकड़े 
प्राप्त किए जा रहे हैं भौर अ्रनुसघान के पश्चात उनका उपयोग मौसम सर्वाधे। भविष्य- 
बाणियां विशेष रूप से समुद्दी तुफात संबंधी भविष्यवाणिया करने और तत्सबंधी 
बेतावनी देने के लिए किया जा रहा है। विभाग ने 8 गौण श्राकड़ा उपयोग केन्द्र 
और 00 झ्ाकड़ा सकतन प्लेटफार्म स्थापित किए है। प्राफृतिक विपदा चेतावनी 
प्रणाली के प्रतग्रेंत दो शोर गोण झआकडा उपयोग केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, 
00 प्राकृतिक विदा चेतावनी प्रणालियां उतर तमिलनाडु और दक्षिण ग्रान्ध्न 
प्रदेश के प्राकृतिक विपदा की प्राशका वाले क्षेत्रों मे स्थापित की गई हैं। 


झाकाशवाणी के अनुसधान विभाग की स्थापना पप्रैल 937 में मुस्यतः 
प्रसारण सेवाझों के लिए एक वैज्ञानिक योजना बनाने, म डियम श्र हाई फ्रीक्वेंसी 
बैण्डो पर रेडियो अ्रध्ययन करने, देश में प्रसारण व्यवस्था का अनुरक्षण करने 
झ्रौर उसके विकास ४ संवधित समस्याओं का श्रप्ययन करने के लिए की गईथी। 
विभाग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं 
() छ्वनि और टी० ची० प्रसार क्षेत्रों मे नवीसतम तथा सभावित परि- 
बतेनों को ध्यान में रखते हुए, देश में इन तैटबर्कों की सेवाएं सुधारने 
के लिए प्रन्तेषण, अनुसघात झौर विकास का कार्य करना; 
(2) प्राकाशवाणी शोर दूरदर्शन नेटवर्कों के सचालन में तकवीकी सहयोग 
देना; 
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हाइड्रोलिक सौर 
विद्युत अनुसंधान 


भारत 4986 


(3) श्राकाशवाणी[द्रिदर्शत के काम में आने वाले उपकरणों के प्रयोग- 
शाला माडलों के डिजाइन तैयार करना, उनका विकास करना और 
वाणिज्यिक उत्पादन के लिए तकनीकी जानकारी' हस्तांतरण संबंधी 
विनिर्देशन तैयार करना; प्रारंम्भ में वाणिज्यिक संगठन के उत्पादन 
व विकास की सूचना मानीटर करना और क्षेत्न परीक्षण व मूल्यांकन 
करना; 

(4) आकाशवाणी और दुरदर्शन की ओर से राष्ट्रीय मानक तैयार करने 
के लिए राष्ट्रीय समितियों, भारतीय मानक संस्था श्रौर इलेक्ट्रोतिक 
विभाग आदि के साथ विचार-विनिमय में भाग लेना तथा विश्लेषण 
परामशे सेवा उपलब्ध कराना; 

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित करने 
के लिए सी० सी० आई० आर०, ए० बी० यू०, सी० वी० ए० आदि 

द्वारा पता लगाए गए समस्याजनक क्षेत्रों का श्रष्ययन और विश्लेषण 

करना और यदि आवश्यक हो तो उन पर अन्वेषण करना; 
आकाशवाणी ओर दुरदर्शन के इंजीनियरी प्रभागों की पहल पर 
ऐसे सभी टी० वी० उपकरणों का परीक्षण और मूल्यांकन करना, 
जिल्हें सामान्य सेवाओं में शामिल करने का प्रस्ताव है। 

विभाग ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों हो क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान 


दिया है। उष्णक्रटिवन्धीय प्रसारण के क्षेत्र में किए गए योगदान को अत्तर्राष्ट्रीय 
मान्यता मिली है। ' 


(6 


किम 


एल० एफ०, एच० एफ०, वी० एच० एफ० और माइक्रीवेव फ़ीक्वेन्सीज पर भी 
महत्वपूर्ण अध्ययन किए गए हू । 

इस समय स्टिरियोफोनिक एफ० 
संधान और विकास कार्य चल रहा है 
भी विकसित कर लिए हैं । 


एम० प्रसारण शुरू करने के लिए अनु- 
। विभाय ने स्टीरियो कोडर और डिकोडर 


विभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्को के लिए कुछ उपकरणों के 
डिजाइन तैयार करने और उन्हें विकसित करने में लगा है। उपकरणों के विकास 
में ववीवतम तकनीक का उपयोग किया जा रहा है । इससे प्रसारण के क्षेत्न में 
830 जानकारी प्राप्त करने और विदेशी मुद्दा बचाने में सहायता मिली 
(३ 


96 में स्थापित पुणे गे केद्रीय जल और विद्युत अनुप्तंवान केद्ध भारत का 
बे हाइड्रोलिक श्रनुसंधान संस्थान है और जल-साधनों तथा जल-परिवहन 

मामले में संयुक्त राष्ट्र के एशिया और प्रशास्त क्षेत्र के लिए आधिक और 
सामाजिक आयोग द्वारा मान्यता 


ता प्राप्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला है। 
नई दिल्‍ली स्थित केन्द्रीय 


मृदा और सामग्री अनसंघानशाला 4954 में 
स्थापित की गयी थी यह भू-यांतिकी और निर्माण सामग्री, मुदा यांत्रिकी 


गइवर प्रौधोगिकी 


दूर संचार 
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और बुनियाद इंजीनियरी, कंक्रोट प्रोद्योगिह्री, स्खायत शास्त्र और तबछट में 
मूल और व्यावहारिक अनुसंधान करता है । 

रुड़की में राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्यान की स्थायना 978 में एक स्वायत्त 
सोसायटी के रूप में को गयी थी । यह एक प्रप्ुव्व राष्ट्रीय झनुस्ंधाव संगठन 
है जो जल-विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थातद्ध मूल, सैद्धांतिक्र और व्यावहारिक 
वैज्ञानिक भनुसधान करता है ॥ 

नई दिल्‍ली में केन्द्रीय सिंचाई और विजती बोर्ड, थिवाई औरद विद्युत 
इंजीनियरी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है, इसमें समवय रखता है 
भौर इनसे प्राप्त ज्ञान का प्रसार करता है । 


रेल मंत्रालव के भवीव अनुवाद, डिज।इव और मानक संगठन 957 में केंद्रीय 
मानक कार्यात्ई और रेलवे परीक्षण और प्रयुमंत्रान के, लखनऊ को मिलाकर 
बनाया गया । यह संगठन झ्रच भारतीय रेलवे का एफ पूर्ण रूप से सुधज्जित 
झनुसंधान संगठन बत गया है और इसमें रेलत्रे की सभी शाश्ाओं के ,विशेषज्ञ 
कोम करते हैं । 


फपड़ा क्षेत्र की विभिलन सहृझारी अनुप्शन संस्याएं क्राइवर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र 
में अनुसंधान और विकास से संबद्ध गततजियरयों का एक मइखाुर्ग अंग हैं । 
ये संत्यारं हैं: अइमशवाद कपड़ा उद्योग ग्रभुयवाव संस्वात,| प्रहमशवाद 
(स्थापित 949), वेखई करा अनु्ववात संस्‍्वाव, बम्मई (स्थापित 954), 
दक्षिण भारत काड़ा प्रदुववात संझवात, कोय्खद्र (स्थातिव 95), रेशम 
और कवत्मक रेशर मिल प्ररुस्तवान स्‍स्थाव, वम्दई (स्वायित 950), भारोव 
पद़मत उद्योग अनुपंत्राव संस्वात, कवकृता (पंजीक्षत 966), ऊते अनुसंवाल 
संस्वान, वम्बई (स्थवोडित 963), उतर भारत कड़ा अनुसंधान संस्थान, 
गाजियाबाद (स्वादित 974), ओर साठव निर्मित ऊयड़ा अनुस्ंब्ान संस्वान, 
सूरत (980-8] से रुक घतस्व तंध्वात के हर में मान्यता प्राप्त) । 

दूर संबार प्रतुमंधान केंद्र, दृुर संचार विभाग का अनुर्सधाव तथा विकास संगठन 
है है। इसको स्थाउता 956 में हुई था प्रोर यह भव दुरसंचार के क्षेत्र में विकास 
कार्य में लगा एक विशाल संगठन बन चुज्रा दै। यदृ केंद्र प्रस्य कार्मो के झलावा 
समुचित नयी प्रौद्योगिको को लागू करने में दूर संचार तंत्र की भावी भ्रावश्यकताप्रों 
का प्राकतंव कर रहा है। यह केंद्र देश में हो नयो प्रणालियों के लिए 
डिजाइन विकास कार्य भी करता है! 


पर्यावरण, वानिकी और वन्य-जीवन 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से ही स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, वानिकी; 
भूमि-संरक्षण, श्रावास आदि के राष्ट्रीय कार्यक्र। शुरू किये गये और इन्हें 
पर्याप्त रूप से काफी उच्च प्राथमिकता दी गई । फिर भी आठवें दशक 
के प्रारंभ तक निरंतर प्रयोग में लाये जा सकने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर 
बल के साथ पर्यावरण सुरक्षा श्र सुधार के प्रति व्यापक और समन्वित दृष्टि 
श्रपनाने के प्रति कोई खास ध्यात नहीं दिया गया । चौथी योजना में स्पष्ट 
रूप से इस तथ्य को स्वीकारा गया कि सुसंगत विकास की योजना केवल तभी 
संभव है, जब इसका आधार पर्यावरण संबंधी मसलों का व्यापक भूल्यांकन 
हो श्रौर इसलिए यह भी आवश्यक है कि नियोजन और विकास-प्रक्रिया में 
पर्यावरण का श्रायाम भी शामिल किया जाय। सरकार ने 970 में योजना 
श्रायोग के सदस्य पीताम्बर पंत की अ्रध्यक्षता में मानव पर्यावरण पर समिति 
की स्थापना की। इस समिति को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 
में देश की रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया । इस समिति ने परयविरण 
संबंधी इस पहलू का अध्ययन किया तथा पर्यावरण नीतियों और कार्यक्रमों 
में अधिक समत्वय और एकीकरण के लिए, एक विधिवत प्रणाली स्थापित 
करने की आवश्यकता की ओर ध्यान खींचा। तदनुसार फरवरी 972 में 
पर्यावरण वियोजन और समन्वय पर एक राष्ट्रीय क्षमिति की स्थापना की 
गई। समिति को पर्यावरण संबंधी समस्यात्रों पर सरकार को सलाह देना तथा 
विशेषज्ञों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श कर समस्याप्रों के हल 
सुझाने का काम सौंपा गया । 

पांचवीं योजना में भी श्रौद्योगिक विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण 
निर्णयों में राष्ट्रीय पर्यावरण सियोजन और समन्वय समिति को गंभीरता से 
संबद्ध करने की झावश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि. पर्यावरण संबंधी 
लक्ष्यों को पूरी तरह ध्यान में रखा जा सके । इसमें यह उद्देश्य मिहित था कि 
विकास 22020 को प्राप्त करने के प्रयासों की वजह से पर्यावरण संबंधी परि- 
गें में गिरावट के द्वारा जीवन के स्वरूप में कमी न श्राने पाये। वल्कि/ 


प्रयास यह होना चाहिए कि विकास नियोजन ओर पर्यावरण प्रवंध के वीच 
कड़ी और संतुलन बनाये रखा जाये। 


जनवरी 980 में छठे श्राम चुडशाव के दौरान, पर्यावरण सुरक्षा का 
सवाल लगभग सभी मुख्य राजनीतिक दलों के घोषणापत्नों में शामिल था। 
इसके परिणामस्वरूप, सरकार के सत्ता संभालते ही, तल्यालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी मे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मौजूदा वैधानिक उपायों 
ओर प्रशार्सानक तंत्न की समीक्षा भौर इन्हें मजबत बनाने के सुझाव देने के 
लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठः किया । 980 में सरकार ने पर्यावरण 
विभाग की स्थापना की, जो पर्यावरण कार्यक्रमों के नियोजन, प्रोत्साहन 


प्रदूषण पर निग- 
रानो और नियंत्रण 


पर्यावरण, वानिकी और वन्य-जोवन प्तव 


और समन्वय के लिए केद्ध सरकार के प्रशासतिक ढांवे का केद्ध (विन्दु 
हैँ । 

3985 में एक नथा एकीकृत विभाग गठित किय्रा गया जिधरका, नाम 
“पर्यावरण, वानिकी और उविन्य-जीवन विभाग” रखा गया । यह विभाग 
पर्यावरण नीति, कानूत, प्रगति का मूल्याकत, अनुसंधान को प्रोत्साहन, प्रदूषण" 
नियंत्रण भर इस पर नजर रखता, बत और वन्य-जीवन प्रबंध झौर भ्न्तर्राष्ट्रीय 
सहयोग के विषयों को देखता है। 


पर्यावरण 

पर्यावरण के क्षेत्र में, यह विभाग राप्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों 
की योजना तैयार करने, प्रोत्साहित करने तया समन्वित करने का काम करता 
हैं। इसके उत्तरदायित्व हैं: 

(क) पर्यावरण के नुक्सान को घटवाओ्रों, कारणों भोर परिणामों का 
अध्ययन तथा इन्हें सरकार और संसद के ध्यान में लाना श्रौर 
पर्यावरण के बारे में सूचताएं एकन्नित करना तथा पूर्व सूचना 
प्रणाली कायम करना; 

(ख) वायु ओर जल-अदेपण पर नजर रखता; 

(ग) विकास परियोजतराप्नों पर पर्यावरण के प्रमाव का मूल्याकत करना ; 

(घ) प्रभावित क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम प्रतिपादित करना; 

(2) प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण; 

(च) पर्यावरण संबंधी अ्रनुसंघान को प्रोत्साहन देता; 

(8) पर्यात्ररण के प्रति चेतता, शिक्षा और सूचता गतिविधिया; 

(ज) पर्यावरण पर अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से पारस्परिक संपर्क और सहयोग । 
जल-प्रदूषण निवारण श्रोर नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोडे, जल और वायु- 
प्रदूषण के मूल्याकल, निगरानी ओर त्रियंत्रण की शिखर संस्था है । जल 
(974) और वायु (987) प्रदूषण विवारण और तियंत्रण कानूनों तया 
जल उपकर कानून (7977) को मी लागू करने के कार्यपालिफ उत्तरदायित्वों 
का केन्द्रीय बोर्ड श्रौर विविध अ्रधितियमों के प्रन्तर्गत राज्यों में गठित इसी 
तरह के वैधानिक वोर्डों के साध्यम से तिर्वाहं किया जाता है। अभ्रव तक चार 
क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये जा चुके हैं। केन्द्रीय बोईड उन 8 राज्य 
योडों की गतिविधियों को भी समबन्वित करता हैं, जो प्रदूषण नियत्रण के 
उपायों को अ्रमल्र में लाने के लिए स्थापित किये गये हैं | 

एक झ्ौपचारिक कार्यप्रणाली विकसित की गई है जिमके ग्रन्तगंत स्थान 
चयन के समय से ही पर्यावरण संबंधी मसलों को ध्यान में रपा जाता है। 
उद्योगों की स्थापता के लिए स्थान के चयन के लिए व्यापक दिशानिर्देश 
विकसित किये गये हैँ । जल शुद्धता प्रबंध के लिए ग्राघार प्रदान करने के 
उद्देश्य से केन्द्रीय बोंड ने 74 बड़ी झन्तर्गग्बीय नदियों को क्षेत्रदद्ध 
और वर्गोकृत किया शोर इसे एक एटलस के झूप में प्रकाशित किया गया १ 
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भारत 3986 


दस खास उद्योगों से होने वाले जल-अदूपण की लेकर वोडे ने न्यूनतम राष्ट्रीय 
सानक तय किये हैं ।इन उद्योगों में शामिल हैं: चीनी, बलोरल्कली, फरमस्टेशन; 
कृत्रिम धागा, तेल शोधक कारखाने, उर्वरक, इस्पात कारखाने, ताप विजली- 
घर, कपड़ा और कामज तथा लुगदी । प्रदूषण पैदा करने थाले 39 उद्योगों 
के लिए उत्सर्जन सीमा भी वांध दी गई है। देश के करीब 50 प्रतिशत 
बड़े और मध्यम उद्योगों ने अ्रव तक प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां भी कायम कर 
ली हैँ। 

जलाशयों में प्रदूषण के निवारण और रोकथाम के लिए कार्रवाई की 
एक थोजना तैयार कौगई है । दामोदर, सुवर्णरेखा, कृष्णा, ब्रह्मणी, वैतरणी, 
ब्रह्मपुत्न आदि नदियों के लिए प्रदूषण के स्रोत का पता लगाने का काम शुरू 


किया गया है। 


केद्रीय बोर्ड ने मौसम संबंधी आंकड़ों की मदद से एक चार्ट भी 
छापा है जिससे भूमि उपयोग के नियोजन के लिए वायु प्रदूषण का नमूना 
लेकर इसका प्रतिरूपण (माइलिंग) किया जा सके । 


दिल्‍ली में यातायात से पैदा होने वाले प्रदूषण के प्रभाव का भी बोर्ड 
द्वारा वेनस्पतियों के नमूने लेकर भ्रध्ययन किया जा; रहा है । 
984 के दौरान सात नगरों में 27 निगरानी केनरों की मदद से" 


आस पास की वायु की शुद्धता पर नजर रखने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्त 
भी शुरू किया गया । 


वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) श्रधिनियम 98, तथा जल (प्रदूषण 
निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 974, अपर्याप्त पाए गए और इसी लिए, 
सरकार के पास इनमें पैनापन लाने के लिए संशोधन के प्रस्ताव हैं। मंत्रालय ने 
भई, 986 में पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम भी बनाया है, जो कि एक बहुत 
व्यापक कानून है और इसमें कड़े दंड के प्रावधान हैं तथा श्रधिकारों को एक जगह 
केन्द्रित किया गया है । इसके श्रन्तर्गत ध्वनि-प्रदूषण सहित सभी तरह. के प्रदूषणों 
से निपटा जा सकता है। इस कानून को 9 नवस्बरं, 986 से लागू कर दिया गया 
हैं और इसके नियमों की भी इसी दिन अधिसूचना जारी कर दी गयी है। 

पर्यावरण की सुरक्षा के इस विधान का व्यापक उद्देश्य पर्यावरण के प्रदूषण 
के निवारण और नियंत्रण के लिए व्यापक कदम उठाना तथा इस वारे में केन्द्र 
सरकार और राज्य स-कारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक और निजी संग्रठवों 
ओर व्यक्ति विशेष के उत्त रदायित्वों को निर्वा त्त करता है । 

इस कानून में तमाम प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को अ्रमल में लाने के लिए 
एक ग्राधिकरण बनाने का भी प्रावधान है। इसमें वापु, जल और भूमि प्रदूषण तथा 
जहरीले और खतरनाक तत्वों के नियंत्रण से संबंधित उपाय शामिल हैं, लेकिन 
यह केवल इन्हीं तक सीमित नहीं है । इस प्राधिक एण या सरकार से इस विधान 
के प्रावधानों को अमल में लाने के लिए मानदंड तय करने तथा नियम और 
भ्रधिनियम बनाने की उम्मीद की जाती है। जांच, परीक्षण, वर्गीकरण, मानकीकरण, 
पदार्थों की लाइसेंसिय या नियंत्रण, प्रवेश, निरीक्षण, परीक्षण, नियंत्रण, निर्देश, मरम्मत, 
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तावावंदी या अदालती कार्रवाई के श्रथिक्रार--समी लियम बनाने के अधिकारों 
के अंतर्गत आते है । प्राधिकरण को जहां कहीं झ्रावश्यक हो संबंधित एजेंसी को 
मौजूदा प्राप्नग्रिक्त काबूझों को लागू करते के निरेश देते के अधिकार भी हूँ । 
इस कानून में खतरनाक परदारयों से संबंधित सभी लोगों के ऊपर उत्तर- 
इमित्व झला गया है ताकि पर्यावरण में इतके रिसाव को रोका जा सके । इस कानून 
के अंतर्गत 5 साल तक की सजा और एक लाय रुपए तक जुर्माना या दोतों का 
आवधान है। प्रदूषण जारी रहने की स्थिति में सजा मात साल तक बढ़ाई जा सकती 
है और जुर्माना 5 हजार रुपया प्रतिदिन किया जा सकता है। इस कानूत के उत्लंघन 
के लिए कोई भी नागरिक अदालत में शिक्रायत कर सकता है! ्रदावतें फित्ी 
भी व्यकित द्वारा इस बारे में की गई शिक्रायव को सुनवाई के लिए बाध्य हैं, 
अगर उस व्यक्ति के केद्ध सरकार या संबंधित अ्रधिक्रारियों को ग्रदालत में शिकायत 
करने के भ्रपने इरादे का 60 दिन का नोटिस दिया हो । 
पर्यावरण की शुद्धता री रक्षा और इसमें सुदार तश पएयविरण-अदुपण 
के निवारण ओर रोकथाम के लिए नियमों से संलग्न श्रतुच्छेद में सात उद्योगों 
द्वारा प्रयविरण को दूषित करने बाते तत्वों के स्राव और विप्तजेन के लिए मात- 
देंढों की भ्रधिसूचना है। (और उद्योगों के लिए मानदंडों की भ्रधिसुचना शीध 
जारी की जाएगी) । 
नियम 4() (2) के प्रमुसार, हर निर्देश लिखित रूप से जारी किया 
जायेगा और इसमें संमरावित कार्रवाई का विवरण होगा और जिस व्यक्तित, भधि- 
कारी या प्राधिकरण को मह जारी किया जायेगा, उसके लिए समय विर्धाशिति 
होगा, जिसके भीतर उस्ते इस निर्देश का प्रात कर लेना चाहिए | संबंधित व्यक्ति 
को उसे दिए जाने वाले प्रस्तावित निर्देशों के बारे में प्रापत्तिया दाबिल करने 
का प्रवाससर दियां जाएगा। केद्ध सरकार के लिए समय निर्वारित किया गया है 
जिसके भीतर उसे नोटिस पर दाखिल की गई झ्रपतिरों का निवदारा कर देवा 
होगा । 
निर्देश के वोटिस देने के तरीके को भी निवम 4(6) में बताया गया हैं 
नियम 5(7) के अवुसार, उद्योगों के स्थान को लेकर वदिश या निरत्नण 
सगाने और विभिन्न प्रक्रियाओं और कार्यों की जारी रखने के लिए निम्न काएणों 
की ध्यात में रखा जाना चाहिए : 
(7) क्षेत्र के बारे में निर्धारित पर्यावरण की शुद्धता के लिए निर्धारित 
मानदंड; 
(2) (ध्वनि सहित) विभिन्न पर्पावएण प्रदुषहों को दूर रखने के लिए 
अधिकतम गुंजाइश, 
(3) पर्यावरण को प्रदूषित करने बाले तत्यों के संभावित सादे और 
विसर्जन: 
(4) क्षेत्र की भौगोतिक और मौसम संबंधी विशेषताएं; 
(5) क्षेत्र की जैविक विविधता: 
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(6) पर्यावरण, की दृष्टि से इस्तेमाल में ला सकने लायक भूमि; ' 

(7) पर्वावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन; ह 

(8) संरक्षित क्षेत्र, जिसमें विभिन्न कानून लागू होते हैं, उससे दूरी; और 
(9) मानव बस्ती से दूरी । 


नियम 5(2) (3) के अनुसार उद्योग के स्थान पर बंदिश या नियंत्रण 
लगाने के लिए प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी: 


(१) सरकार द्वारा बंदिश या नियंत्रण लगाने के अपने इरादे की अधिसूचना 
को जारी करना; 


(2) इस अधिसूचना में क्षेत्र और उद्योग, कार्य और प्रक्रिया जिस पर 
नियंत्रण और वंदिश लगाई जाती है और इसमें कारणों का ब्यौरा 
शामिल होगा; ः 


(3) अधिसूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति पत्तियां 
दाखिल कर सकता है; 


(4) केंद्र सरकार अधिसूचना की तिथि से 20 दिनों के भीतर श्रापत्तियों 
पर विचार करेगी और निर्णय देगी । 


नियम 8 के अंतर्गत विश्लेषण के लिए नमूने जमा करने और इसके पश्चात्‌ 
प्रयोगशाला रिपोर्ट के स्वरूप के बारे में प्रक्रिम को विस्तार से बताया 


सरकार ने 985 में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की। इसका उद्देश्य 
गंगा नदी के दूपित हिस्सों की सफाई के लिए तैयार की गईं कार्रवाई योजना 
के अ्रमल की देखरेख करना था। एक संचालन समिति का गठन किया गया, जिसने 
उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए । 
इन तीन राज्यों से गंगा बहती है। एक निगरानी समिति का भी गठत किया गया । 
इस सम्रिति को कार्यक्रमों की प्रगति और नदी की सफाई के प्रभाव पर 
नजर रखने का काम सौंपा गया। तीन राज्यों में इस काम के लिए उप- 
युक्त विभाग निर्धारित किए गए और गतिविधियों में समस्यय कायम रखने के 
लिए क्रियान्वयन एजेंसियां तैयार की गई । 


ग्प ३३3) योजना के अंतर्गत, केन्द्रीय -गंगा प्राधिकरण ने तीन राज्यों के प्रथम 
ै। 27 नगरा में, 240 करोड़ रुपये के विनियोग की स्वीकृत कर लिया है । 
... से योजना के मुख्य पहलुओं में मौजूदा जल-मल निकास और नालों का 
हक की । इससे गंगा में गंदगी को रोका जा सकेगा । इस योजना में 
. पन्‍मल और अन्य दूपित जल के नालों को दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए 

नए तिर्माण कार्य, मौजूदा पंपिग स्टेशनों का नवीनीकरण तथा जल-मल शुद्धीकरण 
संयेत्रों की स्थापना शामिल है, ताकि संसाधनों का श्रधिकतम संभव प्रयोग किया 
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जा सके । इस योजना के ग्रत्तगंत जैव-ऊर्जा, जो कि प्रिय शुद्धीकरण संयंत्नों को 
चलाने के काम श्राती है, दास अधिकतम राजस्व की प्राप्ति तया प्रमाणित तक- 
नीकों एवं स्वच्छता के अन्य कार्यक्रमों के आधार पर जैविक संरक्षण के उपाय 
भी शामिल है । 

हालांकि गंगा कारंवाई योजना भूल रूप से घरेलू सूत्रों से पैदा होने वाले 
प्रदूषण के नियंत्रण पर ही ग्रयवा ध्यान केच्ित करेगी, लेकिन यह औद्योगिक सौतों 
से पैदा होने वाले प्रदूषण और नदी में छोड़े जाने वाले न्यूनतम प्रवाह को बनाए 
रखने की ओर भी ध्यान देगी । 

गंगा कार्रवाई योजना के अंतर्गत करीब 250 कामयमेक्रमों को हाथ में लिया 
जाएगा। 37 दिसम्बर, 986 तक 75. 36 करोड़ रुपए की लागत के 4 कार्यक्रम 
पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। प्रथम श्रेणी के 27 नगरों में से 23 में पहले ही काम 
चालू हो चुका है। हरिद्वार और वाराणसी में 2 कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। पटना में 
62 लाख और 33 लाख गैलन प्रतिदिन की क्षमता वाले गंदगी साफ करने वाले दो 
संयंत्तो का नवीनीकरण किया गया और इन्हें फिट से स्थापित किया गया । 


जत संसाधन मंत्रालय और जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय 
बोर्ड की सलाह से स्वच्छ नदी जल के प्रतिहूपण (मा्डलिग) का काम शुरू किया 
गया है। जलन प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए केद्धीय बोई द्वारा, राज्य 
प्रदूषण नियंत्रण बोडों के साथ मिलकर, नदियों के पानी की शुद्धता पर निगरानी 
रखी जा रही है | नदियों के भौतिक और रासायनिक सक्षगों के प्रव्ययन और 
निगरानी में श्रतेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्वानों तथा विश्व- 
विद्यालयों की सहायता ली जा रही है। 

चाराणसी, पठना, कलकत्ता और इलाहाबाद में गंगा पर प्रदर्शनियों का प्रायोजन 
किया गया । कानपुर जैसे भ्रत्य स्थानों मे भी इस तरह की प्रदर्शनियों के प्रायोजन 
का प्रस्ताव है । वाराणसी ओर कानपुर में वृक्षारोपण, घाटों के नवीकरण जैसे 
कार्यक्रमों को लेकर श्रनेक शिविरों का श्रायोजत किया गया, जिनमें नेहरू युवा केद्ध 
और राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम के स्वयंसेदकों मे मी भाग लिया। इसी तरह के प्रतेक 
शिविर पझ्न्य स्वानों पर प्रायोजित करने का प्रस्ताव है | गंगा पर केक्द्रित प्रदूषग रो 
समस्याओं के बारे में टेलीविजन पर फिल्‍मे दिखाई गई। 

गंगा कार्रवाई योजना के बारे में लोगो को लथातार जागरूक बनाए रख 
के लिए, सूचना परुस्तिकाओों का प्रकाशन और प्रेस विज्ञप्तियां निकालने सहित 
झनेक कदम उठाएं गए। 


किसी भी परियोजना की जरूरत झौर व्यावहारिकता को तय करने के 
लिए दो मुख्य मानदण्ड--इसका आधिक रूप से लामकारी भौर तकनीकी 
दृष्टि से ब्यवहारिक होता--अब पर्याप्त नहीं रह गए हैं! भव व्यापक रूप मन 
इस बात को स्वीकार क्रिया गया है कि विकास का कोई भ्रयास केवल उन्हीं 
उद्देश्यों की पूर्ति नही करता, जो इसके लिए तय किए गए हैं बल्कि इसके कुछ 
ग्न्‍न्य आनुषंगिक परिणाम भी हो सकते हैं जितके बारे में पहले सोचा मे गया हो। ये 
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अनचाहे परिणाम उन तमाम सामाजिक-आ्रथिक उपलब्धियों को नकार 23 
जिनके. लिए परियोजना तैयार की गई थी । इसलिए यह आवश्यक माना 0 
कि किसी भी परियोजना को तैयार किए जाने की स्थिति में ही से 
संबंधित मसलों पर विचार कर लिया जाए और उन्हें पक शामिल कर 
लिया जाए । इसके लिए निम्नलिखित पहलुओं पर उपयुवत निर्णय लिया जाना 
चाहिए : 

. परियोजना के लिए स्थान का चयन, 

2. टेक्नोलॉजी का चयन, और 

3. पर्यावरण को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने के लिए, निवारण 

ओर नियंत्रण के उपायों का चयन। 


विकास परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन, | विभाग द्वारा मंत्रालयी 
मूल्यांकन समिति की मदद से किया जाता है जिसमें संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ 
शामिल होते हैं। इन विशेषज्ञ दलों द्वारा परियोजना श्रधिकारियों की व्यावहारिकता 
रिपोर्टो श्रौर पर्यावरण प्रवन्ध योजना और|या पर्यावरण प्रभाव ही की 
पड़ताल की जाती है श्रौर जब कभी जरूरत हो विशेष रूप से बनाए गए विशेषज्ञ 
दलों को क्षेत्र में भेज कर भ्रतिखित जानकारियां एकद्षित की जाती हैं। परि> 
योजना अ्रधिकारियों की मदद के लिए, पर्यावरण विभाग ने मार्मनिर्देश सिद्धान्त 
और प्रश्तावलियां विकसित की हैं, जिनमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 
विभिन्न परियोजनाश्रों में किन-किन पर्यावरण संबंधी मरूलों को शामिल किया 
जाना चाहिए। 


पर्यावरण विभाग द्वारा पारित परियोजनाश्रों को बहुधा वे सभी सुरक्षात्मक 
और शमनकारी उपाय लागू करने होते हैं, जिनका सुझाव दिया जाता है । 
इनके लिए एक प्रभावशाली निगरानी प्रणाली की जरूरत होती है । पर्यावरण 
विभाग और इससे संबद्ध भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय आणि- 
विज्ञान सर्वेक्षण जैसी परियोजना एजेन्सियां और इनके क्षेत्नीय स्टेशन, परियोजना 
अधिकारियों को, निर्माण क्रिया्वयन और इसकी निगरानी (मानीटरिंग) में सभी 
आवश्यक मदद देते हैं। 


नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव जिनकी तरफ 
ध्यान दिए जाने की जरूरत है; ह 

2. आवाह क्षेत्र में कटाव, 

2. कमांड क्षेत्र का विकास, 

3. अभावित लोगों का पुनर्वास, 

4. जल से पैदा होने वाली वौमारियों में वृद्धि, 

5. जमाव से पैदा होने वाले भूकम्पीय प्रभाव, 


6. वनों का कठाव तथा वनस्पति और जीव-जस्तुओं को नुकसान जिनमें 
जीनपूल भंडार भी शामिल हो।' 


घनन परियोजनाएं 


पर्यावरण, वानिकी भौर वनन्‍्य-नोवन 7720 


पांचवी पंचवर्षीय योजना तक केवल 400 वर्ग क्रिलोमीटर झावाह क्षेत्र 
को ही ठीक किया जा सका, जबकि उद्देश्य 0. 5 लाख वर्ग कि० भी० निर्धारित 
किया गया था जिसमे 59 वी परियोजनाएं शामिल थी । इमी तरह, कमा क्षेत्र 
का विकास मुख्य रूप से किसान का उत्तरदायित्व था, जिसके पास सिंचाई 
क्षमता को पूरी तरह उपयोग में लाने के लिए झ्रावश्यक भूमि को समतल करने, 
श्रेणीवद्ध करने तथा निकासी-कार्ये हेतु न तो तकनीकी जानकारी भौर न हों 
वित्तीय क्षमता है । 

वारहमासी सिंचाई शुरू करने से मलेरिया, फाइलेरिया, शिस्टोसोमियातिस 
जैसी पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में भी वृद्धि हुई। जिन ग्रामीण क्षेत्रों 
में धारहमासी सिंचाई शुरू की गई, वहाँ इन वीमारियों कौ रोकथाम के उपाय 
तथा स्वास्थ्य की देख-रेख सवभे महत्वपूर्ण हो गई। 

अधिकाश नदी घाटी परियोजनाम्रो से व्यापक वन-भूषि पानी में डूब जाती 
है, जिसे वनस्पति और जीव-जन्तु के साथ-साथ समृद्ध जैविक सम्पत्ति का 
नुकसान होता है | परियोजनाओं के कारण जल-भराव से होने वाले विताण से 
कुछ सदा हरे-भरे रहने वाले जंगलों के जीनपूल भंडारों को भी खतरा पदा 
हो गया है । मानवजाति के अस्तित्व के लिए जीनपूल भंडार भ्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
है क्योकि ये न केवल भ्न्न की उच्च उत्तादक किस्मों, पेड़सौधो ओर खाद्य 
फसलों को कीटाणुओ और वीमारियो से सुरक्षा प्रदान करते है, बल्कि नई किस्मों 
का भी विकास करते हूँ । 2 


खनन से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुय् प्रभाव इस प्रकार है: 
» भूमि का कटाव, 
५ मंतह्‌ और भूगर्भीय जल-ससाघनों में प्रदूषण, 
.. वायु-प्रदूषण, 
बनस्पतियो भ्रौर जीव-जन्तुओं के नुकसान के साथ-साथ वनों को 
हानि, 
5. प्रभावित श्रावादी-जिनमें जन-जातियां भी शामिलर हैं- का पुनर्वास; 
6. ऐतिहासिक स्मारकों और धामिक स्थानों पर प्रभाव। 
भारत में खनन कार्य का बड़ा हिस्सा खुली किस्म का है जिससे क्षेत्र में 
भूमि-प्रयोग का ढाचा बुरी तरह प्रभावित होता है । भूमिगत यनतव से सतहीं 
जोवन पर प्रभाव पड़ता है ओर क्षेत्र में पेंड-यौध्यों के विकास तथा भू-संरचता 
पर गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
खनन से निकाले जाने वाले सनिज, सतह और भूमिगत जल से मिलते 
हैं तवा खनन में काम भ्रानें बाला पानी, अगर ग्रम्लीय या जहरीला हो तो जल 
संसाधन प्रदूषित होते है। वनो के नुकसान से सतह की भूमि को होने वाली 
हानि मे भूमिगत जल समाधन कमजोर पड़ते हैं तथा पानी के शाश्वत स्रोत 
और घाराएं मूप जाती हैं। यह खासतौर से पहाड़ी इलाको में होता है। 
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ताप बिजली 
परियोजनाएं 


ओद्योगिक 
प्रियोजनाएँ 


पारिस्थिध्िकी 
पुनरुज्जीवन ओर 
विकास 


भारत 3986 


ताप बिजली परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में शामिल 
हैं: 
3. वायू-प्रदूषण ;2 
2, जल-प्रदूषण ;। 
3. वनों का नुकसान ; 
4. पुनर्वास, और 
5. भूमि को हानि । 
सल्फर डाई-आॉक्साइड (एस० ओ० 2), नाइट्रोजन ऑॉक्साइड (एन० थो० 
एक्स०), और कार्वन मोनों श्रॉक्साइड (सी० ओ०), श्रादि से युवत टीलों से 
गैसें निकलती हैं जो मातव प्राणियों के साथ-साथ पेड़-पीधों के लिए भी नुकसान- 
देह होती हैं । 
ताप विजलीपरों से जल-प्रदूण उस घोल को छोड़े जाने से भी ही 


“सकता है, जो राख और पानी का मिश्रण होता है । ताप-प्रदूषण, ठण्डा| करने 
के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले पानी से पैदा होता है, जो जलयुक्त स्थाना 


में जीवन को प्रभावित कर सकता है। 


राख की समस्या का समाधान निर्माण में प्रयुक्त इंटों श्रीर अन्य 

निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाली सामग्री बनाने के प्रयोग करने में निहित हैं। 
प्रदूषण को रोकने का दूसरा उपाय यह है कि राख के ढेरों पर उपयुक्त किस्म के 
पेड़-पौधे उगाकर इन्हें स्थायी कर दिया जाए । 
औद्योगिक परियोजनाओं से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभावों में 
शामिल हैँ : 

3. वायु-प्रदूषण ; 

2. जल-प्रदूषण और 

3. ठोस अवशेष का निपटालन और प्रयोग । 


विकास परियोजनाओं के प्रभाव के मूल्यांकन में इस वात का घ्याव रखा 


जाता है कि निरन्तर विक्रास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल 
हो । 


राष्ट्रीय पारिस्थितिको विकास बोर्ड की स्थापना 984 में की गई। 
इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैँ : पारिश्यितिकी संतुलन कायम रखते 
हुए आधिक विकास की व्यावहारिकता को प्रदशित करना, पहले ही क्षतिग्रस्त 
पारिस्थितिकी व्यवस्थाओं को और अधिक क्षति से रोकने के कार्यक्रमों का नियोजन 
और क्रियान्वयन, इन्हें शीक्र वहाल करने के कार्यक्रम शुरु करमा तथा युवकों 


को काम के द्वारा सीखने की कला के माध्यम से संरक्षण के महत्व के प्रति 
संवेदनशील बनाना । 


. वनीकरण और भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पारिस्थितिकी को 
वहाल करने के लिए पारिस्थितिकी विकास कार्य दल लगाये गये हैं। सार्वजनिक 


राष्ट्रीय संरक्षण 
कार्यनीति 


राष्ट्रीय प्राकृतिक 
संनाधन प्रध॑ंध 
अर्थ 


पर्यादरण, यानिकी ओर वन्य जोवन 879 


और स्वयंसेवी संस्याओं/गैर-सरकारी संगठतों की भागीदारी और महयोग से 
प्रारिस्थितिकी शिविरों का झायोजन किया गया। प्रमावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी 
पुनज्जीबन के लिए महत्वपूर्ण फील्ड प्रदर्शन परियोजनाओं में शामिल हैं--- 
गरूड़ गंगा, पदेल गंगा और मैनागढ़ के झावाही क्षेत्रों, शिवालिक की पहाड़ियों 
(द्ोशिया स्पुर), औरोविले (पांडिचोर), हल्दीघादो (उदयपुर), पुष्कर घाटी 
(प्रजमेर)] और चेरापूजी (मेघालय) में श्रायोजित प्रदर्शन परियोजनाएँ। 

क्षेत्र में कारंवाई-प्रधान एकीकृत भ्रनुसंधान और विकास के लिए उच्चस्तरीय 
अध्ययन के सात केद्धों में विकेन्द्रीोकृत तंत्न के रूप में इंदिरा गाधी हिमालयी पारि- 
स्थितिकी और विकास संस्थान को विकसित किया जा रहा है। 





आने वाली पीढ़ियों की आकांक्षाओं और जहरतीं को पूरा करने के लिए 
जीवमडल की क्षमता बनाये रखने के साथ, इसे जीवन-स्तर पर कायम रखने के 
आधार पर इसमें प्रबंध के लिए विभाग में विश्व संरक्षण कार्यनीति के उद्देश्यों 
के अनुरूप अनेक गतिविधियां शुरू की गई है । देश में जैविक विविधता के दोर्धकालिक 
संरक्षण और सुरक्षा के लिए जीवमंडल के भंढारों का एक तंत्न स्थापित करने का 
प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए 3 जैविक क्षेत्र बनाये यये हैँ । नीलगरिटि, नंदादेवी, 
नाम्दाफा, नोकरेक और मन्नार की खाड़ी पर परियोजना दस्तावेज तैयार किये जा 
चुके हैं और अन्य क्षेत्रों के लिए तैयार किये जा रहे है। मंत्रालय इन कार्यक्रमों 
का केन्द्र है और इसका उत्तरदायित्व प्राशिक रूप से वित्तीय सहायता, प्रशिक्षित 
वैज्ञानिकतकनीवी प्रशासनिक कर्मचारी तथा ज्ञान मुद्या करता भी है, 
जिसमें जीवमंडल का प्रवंध किया जा सके । मंत्रालय श्रावश्यक दिशानिर्देश भी 
तैयार कर्ता हैं| पहला जीवमंडल भंडार-नीलगिरि जीवमंडल भंडार है जो तमिल- 
नादु, कर्नाटक और केरल राज्यों में करीव 5500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 
फँला हुआ है, सितम्बर, 986 से प्रभावी हुआ । अन्य के वारे मे ब्यौरातैयार 
किया जा रहा है 

बिभाग राष्ट्रीय संरक्षण कार्यनोति भी तेयार करने में लगा है, जिसमें 
संरक्षण के वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू भी शामिल होगे । 


प्रकृतिक संसाधनों की वैज्ञानिक तरीके से निगरानो और मूल्याकन की 
आ्रावश्यकता को स्वीकारते हुएं, सरकार ने वहु-विभागीय राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन 
प्रवन्ध-व्यवस्था कायम की है। जीव-संसाधथ ओर पर्यावरण को रथायी समित्ति 
ने 6 प्रमुय क्षेत्र निर्धारित किये हैंजो इस प्रकार है : 


» पेड़-पीधों का मानचित्र तैयार करना; 
हिमालय को पारिस्यिति की व्यवस्था; 
बायोमाम का प्रनुमान, 
बायु-प्रदूषण, 
« पर्यावरण पर खनन का प्रभ्नाव; और 
 औद्योगीकरण का प्रभाव ॥ 
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वत-तीति और 
फानूत 


भारत 7986 


तदनसार इन क्षेत्रों में परियोजनाओं को तकनीकी रूप से तैयार करने, इन्हें लागू 
करने वाली एजेस्सियों का निर्धारण और इनकी निगरानी के लिए 6 विशेषज्ञ उप- 
दल गठित किये गये हैं। अव तक 3 परियोजनाओं को, इसके अंतर्गेत लाया 
गया है और इनकी जांच की जा रही है। 
दन 
भारत में 747.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वन घोषित किया गया हैं । इसमें 
से 397,8 लाख हंक्टेयर को आ्रारक्षित और, 26. 5 लाख हेक्टेयर को सुरक्षित 
के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 8. 67 लाख हैक्टेयर वन गैर-वर्गीकृत हैं और 
4. 62 लाख हेक्टेयर भ्रन्य तरह से वर्गीक्षत है। पहाड़ों में अधिकतम वन क्षेत्र 
60 प्रतिशत और मैदानों में 20 प्रतिशत है। ; 

उपग्रह से प्राप्त चित्रों के अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वनों में 
कमी को सारणी 8.3 में दर्शाया गया है। 


सारणी 8.4 
बनों में कमी 
वर्ष देश में वनों का क्षेत्र (लाख हेक्टेयर) 
4972--75 555. 2 
4980--82 463, 5 
अनुमानित कमी 9.7 


इस कमी का प्रमुख कारण जीव-संबंधी दवाव है जो हमारे वनों की 
क्षमता से अ्रधिक हैं। भारत की केवल 2 प्रतिशत वन भूमि से विश्व की 5 
प्रतिशत जनसंख्या और 33 प्रतिशत जानवर पलते हैं। हमारे देश में वनों के 
कटाव के मुख्य कारणों में ईंधन के लिए पेड़ काटना, क्षमता से अधिक चारागराह 
के रूप में प्रयोग करना, वन भूमि में अवैध कब्जा, खेती के स्थानों का परिवर्तन, वन 
भूमि का गैर-वन कार्यों के लिए प्रयोग करना आदि शामिल हू 


भारत उन चन्द देशों में से है जिसकी 894 से एक वन नीति है। वन नीति 
के प्रस्ताव में कहा गया है 


. वनों के प्रबंध का एकमात्र उद्देश्य देश के आम कल्याण के प्रति 
समर्पण है, 


: पर्याप्त रूप से वनों को बनाये रखने की जरूरत मूलतः देश की 
मौसम और भोतिक परिस्थितियों की रक्षा है और दूसरे लोगों की 
जरूरतों की पूति करना है, 


- चना से पहलें स्थायी किस्म की खेती] का स्थान आता है । 


- राजस्व के विचारों से ऊपर गैरुप्रतियोगी दरों पर, अगर मुफ्त नहीं, 
स्थानीय आवादी की जरूरतों की पूति है; और 


* उपरोक्त शर्तों की पूत्ति के बाद ही अधिकतम राजस्व-प्राप्ति, मांग 
दशक कारक होना चाहिए। 


राष्ट्रीय थत नीति 
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952 में बन नीति को संशोधित किया गया। देग के वनों से पत्यस्त बाद 
अप्रत्यक्ष रूप से अधिकतम लाम प्राप्त करने के लिए इनके उचित प्रव॑ध् हेतु निम्त- 
लिखित मूल सिद्धांत निर्धारित किये गये : 

. कार्यमूलक आधार पर वनों का वर्गीकरण अर्थात्‌ वनों को सुरक्षा 

और गाव के बन, 

जहां कहीं संभव हो दन भूमि की स्थापना ताकि भौतिक और मोसम 

स्ंधी परिस्थितियों में सुधार हो और लोगों के आम कल्याप 

को प्रोत्माहन मिले, 

3. चारे, खेती के ओजारों और इंधव तथा गोवर को खाद के रूप में प्रयोग 
के लिए लकड़ी की आपूर्ति में निरंतर वृद्धि, 

4- वनों के अंधाधुंघ कटान से कृषि योग्य भूमि के विस्तार का विरोध, 
क्योकि इससे न केवल स्थानीय झावादी को ही लकड़ी, घास : झादि 
से सचित होना पड़ता है, बल्कि घूल, तूफान, गर्मी, हवाओं और 
भू-क्टाव के कारण भूमि भी प्राकृतिक सुरक्षा से वंचित होती है; ओर 

5. इसमें यह व्यवस्था भी है कि भारत को भपने एक तिहाई क्षेत में 
वन बनाये रखने का उद्देश्य रखना चाहिए । पहाड़ो में यह 60 
प्रतिशत और मैँदानों में 20 प्रतिशत होना चाहिए। 


छ् 


952 में राष्ट्रीय वतन नीति को घोपणा से, झाधिक, राजनीतिक और 
सामाजिक क्षेत्रों में दृस्गामी महत्व के परिवर्तन आये है। झ्राज इस बात को कहीं 
अ्रधिक स्वीकार किया गया है कि वनों की सुरक्षा के लिए दृढ़ता से समपित लोगो 
की एक दीवार तैयार करने के लिए जनजातीय और प्रासपास की झाबादी फी 
विकास योजताओं और प्रवंधकीय निर्णयों मे भागीदार बनाकर विश्वास में लेता 
जरूरी है। 
इस दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, सशोधित राष्ट्रीय थन नीति फा 
मूल उद्देश्य पर्यावरण स्थायित्व और पारिस्थितिकीय रतुलल को बनाये रुखगा 
होना चाहिए। राजस्व प्राप्त करने का उद्देश्य मूल उद्देश्य के मातहत होना घादिए। 
अनेक स्थानों पर बनो का कठान एक ऐसी स्थिति के करोब पहुंच चुका 
हर] जहा से वापसी नहीं हो सकती। इस खतरनाक ग्झान को रोके फ्री तात्पातिवा 
जरूस्त को स्वीकार करते हुए, विभाग वनों से संबंधित तमाम गतियिधिमों को 
एक नया आ्ायाम भ्रदान कर रहा है। वनो के प्रभावी ररक्षण के लिए ताद्गाधिपा 
उन्‍रंबाई के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों मे, फालनू भूमि पर बन लगाना श्रौर इगफ़ा विकार, 
मौजूदा वनों में नए पेड-पोधे लगाना, बनो के सर्वेक्षण श्रौर थग व्ययरथा को 
खुदृढ़ करना, वन अधिकारियों द्वारा व्यवस्थित और पूर्ण निरीक्षण, 
चराने पर भदुझ, ईंधन की प्रन्य विस्मे सप्लाई करना, लगद़ियों थे, 
नियंत्रण, एक ही तरह को फसल उगाने पर रोक श्रादि, शामिल है। 


परणुप्रों को 
स्‍्यापार पद 


हा इन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए अनेक कार््रम और दरियोजगाए धूल की 
वी हूं। दनीकरण, सामाजिक वनविज्ञन और फार्म बनयिशञान, मय 20 गूप्री कार्यक्रद 


१82 


बन संरक्षण 


रोपण प्रक्रिया 


इंधन की लक्षड़ी 


भारत १986 


के महत्वपूर्ण भाग हैं । छठीं योजना के दौरान इन मदों पर उपलब्धियों का सालाना 
लेखा-जोखा सारणी 8. 2 में दिया गया है : 
सारणी 8. 2 
छठो योदना के दौरान उपलब्धि 





(लाखों में) 
क्र० विवरण 3980- 7987- 7982- 7983- 4984- 
सं० 87 82 83 £ 84 85 
3. वनरोपण द् «.. 8470 73790 20780 24780 56360 
कुल लगाई गई पौध 
2. सामाजिक वन... «,. 4.53 2.54 3,75 4.22 4.67 
क्षेत्र जिसमें पौध लगाई गई 
(लाख हेक्टेयर में ) 
3. फामम चने रे . -++ 440 8970 4870 42750 
वितरित पौध * 





देश में वनों श्र पेड़-पौधों वाली भूमि के अ्धिकाधिक विनाश श्रौर हास, खास 
तौर से हिमालय और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में, के कारण व्यापक भू-कटाव, श्रनियमित वर्पा 
श्रौर वार-वार बाढ़ झा रही हैं। इसके अलावा इससे ईंधन-लकड़ी का गंभीर भ्रमाव पैदा 
हो रहा है तथा इससे भी बढ़कर भूमि के कठाव और ह्ास से उत्पादकता का 
नुकसान हो रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 980 वनाया गया । 
इसका मूल उद्देश्य बनों के अंधाधुंध कटाव को रोकना तथा बन भूमि का अन्य 
कार्यों के लिए प्रयोग पर रोक लगाना है | इस कानून में प्रावधान है कि विना 
केन्द्र सरकार की स्वीकृति के किसी भी वन भूमि को अ्रवारक्षित नहीं किया जाएगा 
या इसे किसी अ्रत्य काये के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाएगा । 


इस कानून के अस्तित्व में आने से पहले, 7957-80 तक, वन भूमि का 
अत्य कार्यों के लिए प्रयोग की दर .5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष थी ।इस 


कानून के वनने के वाद के वर्षों में यह दर घटकर 6,500 हेक्टेयर प्रति वर्ष 
रह गयी है। 


95-985 के दौरान लगभग 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाए गए। 
995-86 के दौरान 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ लगाने का काम हाथ में 
लिया गया तथा चालू वर्ष (7 986-87) के लिए 77 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य तय 


किया गया है । यह प्रस्ताव है कि वनीकरण की गति को 50 लाख हेक्टेयर 
प्रतिवर्ष किया जाय । 


ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी को लेकर भी स्थिति नाजुक है | इसका 
कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा स्लोत के हूप में मुख्य रूप से ईंधन की 


नम-भूमि 


कर्छ यनस्पति 


पर्यावरण, वानिकों और वन्य जीवन 383 


लकड़ी का श्रयोग होता है। ईंधन की लकडो की अनुमानित जरूरत 3, 3 करोड़ 
उन श्रति वर्ष है, जबकि आपूर्ति करीब 4. 9 करोड़ ,टन है। इसमें मे रिकार्ड क्रिया 
गया उत्पादन केवल ॥, 5 करोड़ दन है । इंधन की लकड़ी की कमी के कारण 
काफी मात्वा में गोबर (भनुमानतः 7.3 करोड़ टन) और हृपि-अवशेप इंधन के 
रूप में जला दिए जाते है [॥ 


#विशेष, क्षेत्रों का संरक्षण 

पो्े्लेयर भे दो क्षेक्नीय स्टेशन स्थाप्ति हैं। इनमे एक भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण 
और दूसरा भारतीय प्राणि-विज्ञान सर्वेक्षण का है। इसका काम पर्यावरण, प्रायिक 
श्रौर पारिस्थितिकी की दृष्टि से वनस्पदियो शोर जीव-ऊा्तुओं का सर्वेक्षण, विश्लेषण 
और निगरानी करना है । उत्तरी श्रंडमात द्वीपों में एक जीव मंडल भंडार कायम 
करने का प्ररताव भी विचाराधीन है। 


विभाग ने सम-भूमि निदेशलम कायम करने की कारंवाई शुरू ,की है 
ताकिः-]. नम-मूमि के बारे में लोगो मे जागरूकता पैदा की जा सके; 2. निरंतर 
प्रयोग के आधार पर नम-भूमि संसाधनों के प्रयोग के लिए प्रबंधकीय कार्यनीति 
विकस्तित करना और 3. इन [व्यवस्थाओं के जीव-उत्पादों के वैज्ञानिक प्रयोग के 
लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यत्रम शुरू करना। 


विभाग ने अपनी राष्ट्रीय कच्छ वनस्पति समिति का पुनर्गठन बिया हैं। कच्छ 
यनस्पतियों की रक्षा के लिए समिति कार्रवाई की एक प्रवध योजना का सुझाव 
देगी और दित्तीय सहायता के छिए प्रःयम्विता वाले भ्रनृरुधान क्षेत्रों का निर्धारण 
करेगी । 


इंमर भूमि विकाप्त राष्ट्रीय वंजर-भूमि विकास थोर्ड की रथापना मई 985 मे की गई । इसका मूल 


बोई 


उद्देश्य देश में बंजर भूमि के प्रवंध और विकास के लिए कार्यत्रमो को तैयार 
करना, समन्वित करना झौर इन्हें गति प्रदान करना था। सामाजिक वानिकीकरण 
के सभी ५हलुओो पर राण्यो को व्यापक निर्देश दिए गए ताकि हर वर्ष 50 लाब 
हेक्टेयर भूमि को हरा-भरा बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। कारंबाई योजना 
शुरू की गयी है जिसमें छोटे और सीमान्त किसानो, स्कूलो, महिलाओ और गन्‍्य 
समुदायों द्वारा विवेद्वीद्ृत नर्सरियों की स्थापना, भूमिहीनो श्रौर ग्रामीण गरीबों 
को पेड़ो के पढ्टे देना, शहरी/संरक्षित वृक्षारोपण, विशेषकर उद्योगो द्वारा, शामिल 
है । स्वयंमेवी संस्थाश्रों को बंजरभूमि विकास कार्यत्रमो को हाथ मे लेने के लिए 
प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा चार राष्यो में पेड लगाने बालो की सहकारी 
समितिया स्थापित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना (पायलट प्रोजेक्ट) तैयार 
की गई है + 


बोई बुछ प्रमुख क्षेत्रों में अध्ययन को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जैसे कि, 
पेड़ काटने के कानूनों गनूनो और अधिनियमो की प्रास्ंग्रिकत्ता के साथ-साथ ईंधन में 
काम झाने वाली लकडी प्र चारे की स्थिति । 
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अनुसंघान को 
प्रोत्ताहुन 


भारत १986 


देश में पर्यावरण से संबंधित सभी विषयों में श्रनुसंधान को प्रोत्साहन देना तथा 


अनुसंधान और विकास सुविधाओं और इसके लिए एक तंत्न का निर्माण विभाग 
की प्रमुख गतिविधि है । गठित की गई दो समितियां--भारतीय मानव और जीव- 
मंडल समिति श्रौर पर्यावरण अनुसंघान समिति--प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 
पर्यावरण अनुसंधान, विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले अनुसंधान 
प्रस्तावों की जांच, परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन और अश्रनुसंघान के परि- 
णामों को अमल में लाने के लिए उपयूक्‍त तरीकों की सिफारिश करती हैं। इस 
कार्यकम की एक विशेषता, राष्ट्रीय महत्व के चुने हुए क्षेत्रों में समन्वित बहु- 
संस्था परियोजनाओं का शुरू किया जाना है। इनमें, भारी धातुओं पर अ्रखिल भार- 
तीय समन्वित योजना, जातीय जैवकीय , खतरे में अ्रस्तित्त वाली जातियों (बीज 
जैवकीय और ऊतक संवर्धत) का संरक्षण और विशेष महत्व के पेड़-पौधों पर 
वायु प्रदूषकों का प्रभाव शामिल हैं। हिमालय क्षेत्र के पूर्वी घाटों, पश्चिमी घाटों, 
गंगा, निर्जल क्षेत्रों, नमी वाले क्षेत्रों और कच्छ वनस्पतियों के पारिस्थितिकीय 
विकास पर कार्रवाई आदि प्रधान एकीकृत कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देश में पर्यावरण 
संबंधी श्रतुसंधान और प्रशिक्षण के श्राधार को मजबूत करने के लिए “उत्क्ष 
केन्रों! की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है । बंगलूर और पअ्रहमदाबाद में 
दो केद्ध पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थिति- 
कीय अनुसंधान और प्रशिक्षण का पहला केरद्र, पश्चिमी घाटों तथा वायु और 
जल-प्रदूषण के अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करता है श्रहमदावाद स्थित पारि- 
ल्थितिकी शिक्षा का दूसरा केद्ध मूल रूप से बच्चों शौर शहरी/ग्रामीण समुदायों 
के लिए देश के प्राकृतिक संसाधनों पर पुस्तकों, चित्रयुक्त दस्तावेजों के रूप में 
शैक्षणिक सामग्री प्रकाशित करता है । 

धनवाद में भारतीय खान स्कूल में खनन पर्यावरण पर एक अ्रध्ययन केद 
की स्थापना का प्रस्ताव है। यह “उत्कर्ष केचद्ध के रूप में काम करेगा और भूमि 
फो फिर से इस्तेमाल के योग्य बनाने, जल और वायु-प्रदूषण, भ्रवशिष्ट पदार्थों का 
सुरक्षात्मक तरीके से निवटात और इस पर फिर से पेड-पौधे उगाना श्र पेड़नपौधों 
को उगाने के लिए फिर से जमीन तैयार करने के कामों पर मुख्यतः ध्यान देगा। 

राज्यों श्रीर केद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्यक्रमों 
को प्रोत्साहित करने और विकास प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी पहलुओं के एकी- 
करण को लेकर निर्देश तैंवार किए गए हैं जिनमें संभावित संस्थागत रचनातंत्रों 
तथा केन्ध, राज्य और केन्द्र शाप्तित प्रदेशों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों का 
उनाव दिया गया है। राज्य के पर्यावरण विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 
कैद्य से वित्तीय मदद की एक योजना पहले ही कार्य कर रही है । 

वन अनुसवान के क्षेत्र में, चनवृक्ष-विज्ञान अनुसंधान निदेशालय; ने विभिन्न 
कार्यक्रमों के लिए विविध वन जातियों के सर्वेक्षण श्रौर इस्तेमाल पर अनेक श्रनु- 
संधान परियोगनाथों को संगठित झौर समन्वित किया । इन अध्ययनों में, मिर्जल 
नर प्रदु-निजल क्षेत्रों के लिए उपयक्‍त जातियों का विश्लेषण, ग्रामीण क्षेत्रों 
भें घन-लकड़ी श्रौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उपयूक्‍त तकनीकें श्रौर सू्े क्षेत्र 
वाल जानवर के अयोग से भारी सामान को लाने-ले जाने के श्रच्छे तरीके भी 


शिक्षा, ज्ञान और 
सूछता 
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शामिल है । वनवृक्ष-विज्ञान अनुसवान क्षेत्ञोव परियोजनाओं के माव्यन से भो 

किया गया । अरनी क्षेत्रीय शायाओ और फील्ड केद्धों सहित देदरादुन स्थित व 

अनुसंधान सस्थान और कालेज, वानिकी में अनुसंधान वग मुख्य केन्द्र है। 


देहरादुन स्थिति लॉगिग विकास संस्थान में वर्ष के दौदान लॉगिय (लद़ूठे 
बनाना) के क्षेत्र में अनेक अनुसंवान पदोजनाएं चलायी गयीं । इनका उद्देश्य 
लकडी काटने की भ्रक्रिया में बख्ादी को न्यूनतम करना था। नए कार्यक्रमों में 
सुधारे गए हस्त-औजारों का प्रचार तया विभिन्न क्रिस्म के दुलाई के औजारों 
और तरीकों के परीक्षण के कार्यक्रम शामिल हैं ।आरे की ब्लेडो और ढांचों के 
लिए भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश तैयार किए गए है। 


भारतीय वन्यजीवन संस्थान में अनुसवान और विकास के कार्यक्रम 
सक्रियता से जारी रहे। इनके अतगत देश के विभिन्न भागों में पाच नई परियोजनाएं 
शुरू की गई | इनमे खतरे में अस्तित्व वाली जातियों, जानवरों के व्यवहार, जानवरों 
के स्वास्थ्य और पारिश्यितिकी को तमस्ताओं से संत्रधित पदियोजनाएं शामिल हैं । 


पर्यावरण के प्रबंध के लिए विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण के बारे में शिक्षा, 
प्रशिक्षण और ज्ञान आवश्यक है | इस उद्देश्य से देश की आबादी के सभी आ्रायु 
वर्गों और हिस्सो में चेतना जागृत करने के लिए अतेक गतिविधिया शुरू की 
गईं। सेमीनारो/कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कांतक्रमों, पारस्थितिकी-शिविरों, बहुटचार 
माध्यम अभियानों आदि के माध्यम से अतीयवाशिकि शिक्षा पर विशेष जोर दिया 
गया । 


4972 में नई दिल्‍ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को 
स्थापना की गई । इसका कार्य प्राकृतिक दुनिय्रा का इसके ग्रनेक रूपों में अ्रध्ययन 
और इसकी व्यवस्था क रना है । इसे पा (स्थितिकी, वन्यजोंवन और पर्यावरण के क्षेत्र मे 
अनीपचारिक शिक्षा प्रोत्साहित करने का उत्त दायित्व भी सौपा गया है। इसे इस 
तरह से बनाया गया है ताकि यह प्रक्ृति, प्राकृतिक प्रक्रिपाओ की व्याख्या तथा 
पर्यावरण के प्रति मनुष्य के उत्तरादाय्रित्व, को सामने 'लाने के बारे में” 
जानकारी प्रदान करे। 


सातवीं योजना के दौरान मैसूर में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय स्थापित 
करने का फैसला किया गया है । इस बारे में आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी 
गयी है। 


आरतीय लोगो में सभी स्तरों पर पर्थावरण के वारे में चेतना जागृत 
करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना झ्भियान शुरू किया गया 
है। हमारे जीवन को जिन्दा रखते वाले पर्यावरण की मोजूदा नाजुक स्थिति से 
लोगो की चेतना को सुदृढ़ करने के प्रयास मे कार्यक्रम आावोजित करिए गए । इन 
कार्यक्रमों में पर्यावरण के नुऊृस्तान के कारण, राष्ट्र के पर्याव एय सब्धी संघानों 
की सुरक्षा में किसी व्यक्ति विश्ेष॑|समुदाय|सगठन द्वारा मदद के व्यावहारिक 
तरीकों की जानकारी भी शामिल थी 
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चन्य जीवन 


भारत 986 


भारत में 884 में वानिकी शिक्षा छोटे स्तर पर शुरू की गई। पिछले 
सौ वर्षों के दौरान वन कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई, इनकी प्रशिक्षण क्षमता 
का विस्तार हुआ और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठा । 


कप 


वन अनुसंधान संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले चार बन 
कालेजों में उच्च स्तर के श्रधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये हैं: () 


 आरत्तीय फोरेस्ट (वन) कालेज (भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण 


देता है) (2) राज्य फोरेस्ट सबिस कालेज, वर्नीहाट, असम (3) राज्य फोरेस्ट 
सबिस कालेज, कोयम्बटूर, और (4) राज्य फोरेस्ट सविस कालेज, देहरादुन । इसके 
अतिरिक्त रेंज फोरेस्ट श्रधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पांच फोरेल्ट रेंजर कालेज 
स्थापित किए गए हैं। ये कालेज चद्धापुर (महा राष्ट्र) बालाघाट (मध्य प्रदेश ), देहरा- 
दून, कोयम्वदूर और कुर्सियांग (पश्चिम बंगाल) में है। चार कालेज राज्य सरकारों 
के अधीन भी हैं। 


बन अनुसंधान संस्थान और कालेजों को खाद्य और कृषि संगठन ने दक्षिण- 
पूर्वे एशिया और प्रशांत क्षेत्न में वानिकी के अ्रध्ययतत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र 
के रूप में मान्यता दी है । 


भारतीय वनकमियों को वन संसाधनों के आधुनिक व्यापारिक पहलुओं के 
बारे में प्रशिक्षण देने के लिए एक वन प्रदंध संस्थान ने एक स्वायत्त संस्था के 
रूप में अ्रक्तुवर 982 से भोपाल में काम करना शुरू कर दिया है। 


न्ीति-निर्माताओं, निर्णय लेने वालों, श्रनुसंधात कमियों और झ्ाम जनता की 
सूचना जरूरतों को पूरा करने के लिए 982 में पर्यावरण सूचना व्यवस्था 
की स्थापना की गई है । इसमें कम्प्यूटर की मदद ली गई है तथा इसमें सूचना 
संग्रहण, पुन:प्राप्ति और वितरण की सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण 
के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचनाएं शामिल हैं । चुने हुए संस्थानों में प्रदूषण 
नियंत्रण, जहरीले रसायनों, तदीयतटवर्ती समुद्र की पारिस्थितिकी आदि खास 
विपयों पर 0 सूचना केन्द्रों का एक राष्ट्रीय तंत्र बनाया गया है। पर्यावरण के 
बहुआयामी पहलुओं को लेकर ऐसे और केस्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव हैं। र्या- 
वरण एक्स्ट्रेकट्स' एक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसमें पर्या- 
वरण में भारतीय अनुसंधान के योगदान की जानकारी होती है । 


पर्यावरण पर सूचना स्रोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवस्था की राष्ट्रीय 
शाखा के रूप में विभाग देश और विदेश से मांगी गईं जानकारी प्रदान करता है । 
हाल ही में भारतीय सूचना व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ व्यवस्था, दक्षिण 
एशिया क्षेत्र का क्षेत्रीय सेवा केन्द्र बताया गया है। ह 


983 में शुरू की गई राष्ट्रीय वन्यजीवन कार्रवाई योजना, भविष्य में वन्य 
जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रा और पश्योजनाओं की रूपरेखा 
प्रस्तुत कत्ती है। संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4 प्रतिशत 
करने का अस्ताव है। भ्रभी यह 3 प्रतिशत है । वन्य जीवन सं रक्षण के केन्द्रीय निदेशालय 


बाय परिषोभना 


अंतर्राष्ीप पहयोग 


पर्योवरण, वानिकी ओर वन्य जोवन प87 
और भास्तीय वन्य जीवन संस्यान, देहरादून में केन्द्रीय एजेंसियां हैं जो कार्रवाई 
योजना मे निर्धारित कार्यक्रमों और पर्योजनाओं को शुरू करेंगी और इनकी 
निगरानी करेंगी इस कार्य में वे उन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की मदद 
लेंगी जो देश में वन्य जीवन के वास्तविक संरक्षण और प्रव््॑र के लिए सोते उत्त र- 
दायी हैँ । अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का सहयोग भी प्राप्त किया 
जा रहा है। वन्य जीवन (सुरक्षा) अधिनियम, 972 में संशोथ्नों की प्रक्रिया शुरू 
की गई है ताकि कानूतो को अश्विक प्रमावशालो बनाया जा सके । 


कार्रवाई योजना में लग्रभग सपी क्षेत्रों मे कारंवाई शुरू कर दी गई है । 
उल्लेखनीय कदम इस प्रकार हैँ: () सभी टदाप्ट्रीय उद्यातों, अमयारण्पों और 
संरक्षण के काविल अन्य क्षोत्रों का सर्वेक्षण; (2) वन्य-जीवन स्थलों के लिए 
प्रबन्ध योजनाएँ तैयार करने हेतु दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं जो कि राज्यों 
तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजें गए है; (3) राष्ट्रीय व नीति की समीक्षा 
ओर संशोधन की प्रक्रिया शुरू को गई है; (4) वन्यजोवन (सुरक्षा) भ्रधिनियम 
7972 में संशीधनों पर विचार किया जा रहा है; (5) संरक्षित प्रजजत और 
पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किए गए है । 


973 में शुरू किया गया योजना कार्यक्रम सातवीं योजना के दोरान भी जारी 
रहा । इस समय देश के विभिन्न राज्यों में बाघों के 5 प्रारक्षित क्षेत्र हैं। आठवीं 
योजना के दौरान लागू करने के लिए प्रसम में गेडे के संरक्षण की एक विशेष 
योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है । ग्सम और प्रद्णाचल प्रदेश में सफ़ेद 
पर वाली बतख के संरक्षित प्रजनन और पुनर्वास की योजनाएं शुरू |की गई हैं । 


पर्यावरण और वन मंत्रालय देश मे, सवुकत राष्ट्र पर्वाव रण कार्यक्रम, दक्षिण एशिया 
सहकारी पर्यावरण कार्वक्रम, प्रकृति ओर प्राकृतिक सस्रात्रनों के संरक्षण की अत- 
रॉप्ट्रीय यूवियन तथा एकीकृत पर्वत विक्रास के अतर्राष्ट्रीय केन्द्र के लिए, एक केद्ध 
बिन्दु का काम करता हैं। इसके अलावा, यह परवित्ण सजबी काजेक्रमों को लागू 
करने और भारत तथा अन्य देशों के सहप्रोग से किए गए श्रनुसंधान कार्य की 
जांच के लिए श्रन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसित्रो, क्षेत्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों 
से सहयोग करता है। इस समय अनेक राज्यो मे विश्व वैक, यू० एस० ए० झाई० डी०, 
एस० झाई० डी० ए० और सी० भ्राई० डी० ए० की मदद से 75 सामाजिक वानिकी 
परियोजनाएं चल रही है। 

विश्व विरासत सम्मेलन के अंतर्गत, जिसका केन्द्र-बिन्दु शिक्षा मंत्रालय 
है, भारत के तोन प्राकृतिक स्थलों को विश्व के प्राकृतिक विशसत स्थलों के 
रूप मे मान्यता मिलने की संभावना है। ये तीत स्वल है क्ेववादेव राष्ट्रीय उद्यान, 
भरतपुर (राजस्थान), मानस टाइगर रिजर्व, भस्म और काजी रा राष्ट्रीय पार, 
असम । 


उपलब्धियां 


स्वास्थ्य भोजनाएं 


स्वास्थ्य 


यह एक दुखद सत्य है कि भारत लम्बे समय से भहामा रियों का देंश रहा है । 
भ्रपर्याप्त चिकित्सा सुविधाशों, लोगों के अज्ञान तथा गरीबी के कारण चेचक, हैजा; 
मलेरिया, टाइफाइड तथा कई अन्य वीमारियों से बहुत से लोग भौत के शिकार 
बन जाते थे । 95] तक वाल मृत्यु दर बहुत अधिक थी तथा एक भारतीय की 
झसद अनुमानित आयु मात्र 32 साल थी । 


तीन दशकों से अधिक के नियोजित विकास के फलस्वरूप स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी 
सुधार हुआ है । डाक्टरों श्ौर अस्पतालों में विस्तरों की संख्या ढाई गुना से अधिक और 
नर्सों की संख्या छह गुनी श्रधिक हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो कि 
पहली योजना से पहले 30 थी, ग्रव वढ़कर 06 हो गई है । 4 श्रप्रैल, 7986 तक ग्रामीण 
क्षेत्रों में लगभग 8,496 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 88,95 0 उपकेन्द्र थे, जबकि 954 
से पूर्व ऐसा एक भी केद्ध नहीं था। मलेरिया, क्षय रोग और हैजा पर; जो कि पहले भारी 
संख्या में जानें लेते थे, अव विभिन्‍न स्तरों पर नियंत्रण पा लिया गया है। 967 से देश 
में प्लेग के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। चेचक, पहले एक भयानक बीमारी थी; 
अ्रव इसका उन्मूलन कर दिया गया है । सामान्य मृत्यु दर, जो कि 95 में 27. 4 प्रति 
हजार थी, घटकर 9834 में, अनुमानतः 2.5 प्रति हजार हो गई और जन्म के 
समय जीवन संभावना 94-53 में 32 वर्ष से बढ़कर 7982 में 55 वर्ष से अ्रधिक 
हो गई । पचाश्ष के दशक में शिशु मृत्यु दर 746 थी जो घटकर 984 में 404 हो गई । 
संविधान के अनुसार “सरकार जनता के पोषाहार के स्तर तथा जीवन-स्तय 
को ऊंचा उठाने भर जन-स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्रमुख कतंव्यों में मानेगी । 
इस निर्देश के परिपालन के लिए स्वास्थ्य को यथायोग्य प्राथमिकता दी गई है। 
जन-स्वास्थ्य मूलतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केख्द सरकार लोगों 
के स्वास्थ्य सुधार के संवंध में मार्गदर्शन करती है तथा योजनाएं प्रस्तुत करके सहायता 
करती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय र/ज्य सरकारों के कार्यो में समन्वय 


करता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद स्वास्थ्य के सभी पहलुओं की नीति और कार्यक्रम 
के बारे में मंत्रालय को सलाह देती है । 


स्वास्थ्य कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य संचारी रोगों का ' नियंत्रण और उन्मूलन 
करके आमीण क्षैत्ञों में इलाज ओर रोकयाम की सेवाएं उपलब्ध कराना है । इसके लिए 
हर ज्ामुदायिक विकास खण्ड में एक प्रायमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया गया है 
ओर चिकित्सा तया अर्ध-चिकित्सा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को और मजबूत 
किया गया है । चौथी योजना में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रभाव- 
शाली श्राधार तैयार करने के प्रयास किए गए हूँ। प्रायमिक स्वास्थ्य केद्धों से रोगियों 
को भाग इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उप-मंडलीय और जिला 
अस्पतालों का विस्तार किया गया है। संचारी सेगों की रोकथाम के लिए भ्रभियान तेज 
किया गया हैं और तकनीकी जनशवित की न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के उद्देश्य से 
चितित्सा शिक्षा ओर पर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों के प्रशिक्षण को तेज किया गया है। 


स्वास्थ्य 489 


पाचवी योजना में मुख्य उद्दश्य यह था कि बच्चो, गर्भवती महिलाओं और दूध 
पिलाने वाली माताओं आदि के लिए परिवार नियोजन और पोणाहार तथा म्यूनतम 
जत-स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं | छठी योजना में मुपप उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, 
जनजातीय क्षेत्रो और गयेब लोगों के लिए सुबरी हुई प्रायमिक चिकित्सा सेवाएं मौर 
स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का रहा है, यह भी इस सिद्धात के प्रन्तगंत कि किम 
लोगो की जरूरतों से ज्यादा ध्यान अधिक लोगों की जरूरतों पर दिया जाए! । वर्ष 
2000 तक देश 'सबके लिए स्वास्थ्य' का लक्ष्य प्राप्त करने के दिए दृढ़ संकल्प है। बीस- 
सूत्री कार्यक्रम मे लोगो के स्पास्थ्य स्तर को सुधारने की प्रावश्यकता पर स्पष्ट बल दिया 
गया है । कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार नियोजद कार्यक्रम को स्वैच्छिक योजना के रूप 
में जन-प्रान्दोलन के त्तौर पर बढावा देने व प्रस्ताव है । साथ ही सबके लिए प्रायमिगः 
स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और कुप्ठ रोग, क्षय रोग ओर श्रस्थेपद की रोडवाम 
करने तथा जनजातोय, पर्वतीय और पिछटे इलाकों में महिला और बालनल्याण कार्य- 
क्रमों और गर्भवती महिलाओं, दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चो के लिए पोपाहार 
कार्यक्रम का विस्तार करने का भी प्रस्ताव है । 
जनसख्या वृद्धि की दर को रोकने के लिए 952 में परिवार कल्याण कार्मक्रम 
शाष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में उतार-चढ़ाव श्राते 
रहे हैं। 980 की नई प्रतुमोदित नीति के ग्रतनाने पर झतर यह कार्यक्रम जन 
प्रान्दोलन बन गया है और पर्वर्ती उपसन्धियां स्वक्त्मति में हुई हैं। 98॥ की 
जनगणना के अनुसार देश की जतसख्या 68 करोड़ 52 लाक थी। जनसंडपा 
में एक दशक (97-87) में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई जो पिछले दशक 96-7व 
की वृद्धि 24. 80 प्रतिशत से मामूली प्रधिक है । सत्‌ 2000 तक जन्म दर 23 तवा 
मृत्यु दर 9 प्रति हजार तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 

स्वास्थ्य कापरेक्रतों मे संगाधित स्यूजनतन प्रवस्थकत्रा कार्येक्रस के साथ-साथ बहु 
उद्देशीय स्वास्प्य कर्म वारियों को प्रशिक्षित करना तथा संक्रामक रोगों का उन्मूलन या 
नियंत्रण स्वास्थ्य सेया के केस्रोय बिन्दु हैं । पिठड़े तथा जतज।ताप क्षेत्रों [में स्वाक्ूय 
कार्यक्रम लागू करने केः काम को पत्र प्रायमिकता दी जा रही हैं । 

! स्वास्थ्य कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों जैसे कि नर्सों, सकाई निरीक्षकों, 
अदद्व-चिकित्सा कर्मचारियों, गेर-चिक्रित्सा नितीक्षतों, भौतिझ चिकित्सकों श्रादि के लिए 
अब कई प्रशिक्षण केस कार्यरत हूँ। पूरी स्वास्थ्य सुविधा पद्धति के स्तरीय पुत- 
निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा ओर सद्धायकु कर्मचारी ग्रुप की रिपोर्ट के भाधार 
पर कार्य करने की योजना बनायी गयी है । इन सेव्राओं में थोड़े प्रशिक्षण के वाद 
सामुदायिक स्तर के कर्मवारियो, जैसे शिक्षकों, डाक प्रालो, ग्रामनसेवकों को सम्मिलित 
करने की योजना कार्यानिवत की जा रही है । 


सापधी 9,3.. परमी 9.] में विविन्न योजना झवब्रियों में पूरी विदेश का स्वहप दिया गया है । 























पूंशे-विदेश छ .._ हा (सुपये करोड़ों में) 
स्वस्प शोजतावधि कुल योजना स्वास्थ्य पर कुल निवेश 
निवेश/वरिव्यय योजना निवेश का प्रतिशव_ 
है] 2 3 4 
पहली पडता 9,960. 0० | 65.20 3.30 
दूसरी योजना 4,672. 00 440.80 3.00 
तीसरी योजना 8,576. 50 225. 90 2.60 
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१90 


भलेरिया 


फइलेरिया 





भारत 986 

प्‌ श्र ै 8 दर 
वापिक योजनाएं  6,625.40. 740.20 2.40 
चौथी योजना ._१5,778. 80 335. 50 2.0 
पांचवीं योजना 39,426. 20 760. 80 3.90 
वापिक योजना 2,776. 50 223.40 , 82 
छठो योजना 97,500.00. . १3,82.१0 3.86 








स्वैच्छिक संगठनों|संस्थाओं को भी सरकार से अनुदान सहायता योजनाओं के 
अंतगंत वित्तीय सहायता मिलती है, ये योजनाएं हैं--पग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं 
सुधारने की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में वए 
अस्पताल|डिस्पेंसरियां खोलने की योजना और अस्पताल भवनों के विस्तार तथा नए 
उपकरण खरीदने की योजना । इनके अलावा स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक रक्तदान 
कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है । 





राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 


भारत में भलेरिया अ्रव भी जन्तस्वास्थ्य के मामले में एक बड़ी समस्या है। स्व- 


तन्वता प्राप्ति के समय मलेरिया से पीड़ित साढे-सात करोड़ रोगी थे और हर वर्ष औसतन 
8 लाख लोगों की मलेरिया के कारण मृत्यु होती है । 


अप्रैल 953 में सरकार ने मलेरिया की रोकयाम के लिए राष्ट्रीय मलेरिया 
नियंत्रण कार्यक्रम आरम्भ किया। 958 में इसका साम राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन 
कार्यक्रम कर दिया गया। इसके परिणाम आ्राश्चर्यजनक रहे । इस कार्यक्रम का 
प्रभाव यह हुआ कि मलेरिया के रोगियों की संख्या घटकर सिर्फ एक लाख रह गई और 
965 में मलेरिया की वजह से एक भी रोगी.के भरने की रिपोर्ट लहीं मिली । लेकित 
दुर्भाग्य से कुछ तकनीकी, प्रश/सनिक और संचालत संबंधी कारणों से कार्यक्रम को कुछ 
झटका लगा । 966 में मलेरिया के रोगियों की संख्या बढ़कर एक लाख 48 हजार हो 
गई और 976 में यह 64 लाख 67 हजार हो गई । 

इस स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए सरकार ने अप्रैल 977 में सुधरी 
हुई कार्य योजना चलाई । 985 में अस्थायी आंकड़ों के अनुसार मलेरिया के . 
सिर्फ 76 लाख 65 हजार भामले दर्ज किए गए । 

कर्मचारियों को मलेरिया उन्मूलन के तरीकों का प्रशिक्षण राष्ट्रीय संचारी 
38% दिल्‍ली तथा बंगलीर, भुवनेश्वर, हैदराबाद, लखनऊ, शिल्लांग और चदोदरा 
के क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यालयों में दिया जाता है । भारतीय स्वास्थ्य 


अनुसंधान परिषद्‌ मलेरिया पर प्रयोगशालाओं में तथा खुले स्थानों पर अनुसंधान 
कार्य कर रही है | 


राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 955 से चल रहा है। अनुमान है कि 30.4 
करोड़ लोगों को फाइलेरिया हे 


५ | सकता है । इनमें से डेढ़ करोड़ ऐसे हैं जिनमें इस रोग 
$ लक्षण दिखाई देते हैं और 


दर ई 2.4 करोड़ लोगों के रत में फाइलेरिया के सूक्ष्म रोगाणु 
चमान हूं । 


चेचक 


स्वास्प्य १9 


कार्यक्रम के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ग्रमी सारा ध्यान डिमक [लार्वा) नष्ट 
करने पर दिया जा रहा है। 97 फाइलेरिया नियंत्रण केद्र लगभग 3. 4 करोड़ 
लोगो का इस रोग से वचाव कर रहे हैं ॥ 48 फाइलेरिया चिकित्सालय भी कार्य कर 
रहे हैं । इसके अतिरिक्त राज्य स्वर पर 2 हेडक्वार्टर ब्यूरो भी कार्य कर रहे हैं । 

अब तक इस रोग की संभावना वाले 298 जिलों में से 235 में ही सर्वेक्षण किया 
गया है । 69 जिते ऐसे पाए गए है जहां फाइतेरिया रोग होने की संभावना है । अन्य 
जिलो में सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। फाइनेरिया के मामलों का पता लगाते और इलाज 
करने के उद्देश्य से भेदीय स्तर के शो प्रनुतंत्रान के द्ध काम कर रहे' हैं। इसमें से एक 
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिब्रे में और दूसरा केद्ध ग्रान्ध्र प्रदेश के श्रीझाकुलम जिले में है । 

फाइलेरिया की रोकयाम के लिए राष्ट्रीय संचारी रोग संस्यान दिल्ली के 
अन्तर्गत तीन क्षत्रीय केस्द्र कट, राजनुसद्दी और वाराणती के क्षेत्रीय फाइलेरिया 
प्रशिक्षण और अनुसघान केद्धों में प्रशिक्षण दिया जाता है ! 





947 से पूर्व चेचक दूसरी भी रण|जानलेवा बीमारी थी । 962 में राष्ट्रीय चेचक[उन्मू- 
लग कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया, जिक्षमें व्यापक प्राथमिक टी झा अभियान और जनसंसया 
के वे कमजोर वर्ग जिन्हें यह बोगारी जल्दी लग सकती है, को फिर से टीका लगाने पर 
जोर दिया गया । परिगामत: जुलाई 975 में चेवक की बीमारी को[पूरी तरह से समाप्त 
कर दिया गया । फिर भी सतकता कार्रवाई जारी रखी गयी है। प्रन्तर्रष्ट्रीय मूल्यांकन 
प्रायोग द्वारा 23 प्रप्नेल 977 तक भारत [से चेचक के उन्मूलन की घोषणा कर दी 
गयी। अत्र समूचे विश्व को वेब की दीनारी पे पुर्छ घोषित कर दिया गया है । 


सभी खज्यो और केद् शासित प्रदेंगों से कुष्छ रोग के मामलों की रिपोर्ट 
मिलती है | दक्षिगी और पूर्वी राज्यों में इस रोव की प्रश्विक् ग्राशंका रहतो है । इस 
समय देश में करीब चालीस लाख लोगों को कुष्ठ रोव होते का अनुमान है । देश में 
कुप्ठ रोग होने की दर 5.7 प्रति हजार व्यक्त है । 

955 में देग में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया था। 
पहले 25 वर्षों में इस कार्यक्रम की प्रगति घीमी रही|। परन्तु छठी योजता ग्रवधि में 
इस कार्यक्रम की गतिविधियों का कई नए क्षेत्रों में विस्तार करके तेजी से प्रगति हुई है । 
3] मार्च 986 को देश में 434 कुष्ठ रोग नियंत्रण पूनिट, 6785 सर्वेक्षण 
शिक्षा और इलाज केद, 72। शहरी झुष्ठ रोग केद्ध, 74 सर्जरी यूनिट, 46 कुष्ठ रोग 
प्रशिक्षण केद्र, 26 : ग्रस्यावी प्रस्पताव वा थे, जो देश की गधिक आशऊ। वाले|कम 
आशंका वाले क्षेत्रां की लग्मय 43 रोड़ जन पंछया को सुविया उदान कर रहें थे । 

कृष्ठ रोग के मःमन्ों में इस।ज के लिए यह पाया गया है कि म्रकेले डेपप्ोंनत औपधि 
देने से इच्छित प्रमाव नहीं पड़ता | रोधिणें का तेजी से इलाज हरे, ग्रउंगता को रोकने 
और संक्रामक मामलों को ठोफ करने के लिए रिकरेमाइमोन, वनों रेजी माईन और डेपस्तोन 
ओपधियां मिलाकर देने से बहुत लाभ होगा है। 75 जिने पहले ही 'बहु-औपधि 
उपचार के ग्नन्तगंत लाए गये है । 

कुष्ठ रोध को 20 सूद्री कार्यक्रम में शामिल ऋर लेने के वाद इन गतिविधियों के 
विस्तार ओर इनकी देख-रेख की ओर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है । 


क्षयरोग 


भारत १986 


अब तक कुष्ठ रोग के 33 लाख 20 हजार मामलों का पता लगाया जा चुका है 
भौर 33 लाख 6 हजार रोगियों का इलाज हो रहा है। उपचार के प्रयासों के फलस्व- 
रूप लगभग 23 लाख रोगियों को ठीक करके छूटूटी दी जा चुकी है । 

कार्यक्रम की जहूरत पुरी करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण संस्थान|केद्ध खोले गए हैं । 
अ्रव तक कुष्ठ रोग नियंत्रण के बारे में 4,55 चिकित्सा अधिकारियों भौर 0,20 
अ्र्धचिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया यया है । 

कुष्ठ रोग के विरुद्ध संघर्ष में स्वेच्छिक संगठन भी सरकार के साथ सहयोग कर 
रहे हैं और थे संगठन कुप्ठ रोग संस्थान, सर्वेक्षण, शिक्षा और इलाज की सुविधाएं उपलब्ध 
कराते हैं और कुष्ठ रोग कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देते हैं । इसके अतिरिक्त 
ये संगठन कृष्ठ रोगियों और विकलांगीं को व्याववायिक प्रशिक्षण भी देते हैं । 


955-88 में हुए रप्ट्रीय क्षयरोग सेम्पल सर्वेक्षण के श्रनुसार और वाद 
के वर्षों में हुए सीमित सर्वेक्षणों के अनुसार कुल जनसंख्या का करीब 3. 5 
प्रतिशत अश्रव भी फेफड़ों की टी० बी० (क्षयरोग) से पीड़ित है और इनमें से एक 
चौथाई श्रर्थात 0. 4 प्रतिशत रोगियों को गले या कफ का टी० बी० है। गांवों में 
रहने वाले लोगों में भी इतने ही प्रतिशत लोग क्षयरोग से पीड़ित हैँ । हमारे 
देश में कुल 80 प्रतिशत आबादी करीब छ: लाख गांवों में रहती है, इसलिए 
क्षयरोग की समस्या मुख्य रूप से गांवों की समस्या है । 


देश के करीब 437 जिलों में से 366 जिलों में उन्नत दी० बी० 
केद्र काम कर रहे हैं जो सामान्य स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों के साथ 
मिलकर जिलावार तपेदिक तियंत्रण कार्यक्रम चलाते हैं । इनके अभ्रलावा लगभग 
300 सामान्य टी० बी० अस्पताल भी हैं जो मुख्य रूप से शहरी इलाकों में 
स्थित हैं । तपेदिक की बीमारी का पता लगाने और उसका इलाज करने 
के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केद्ध भी सक्रिय रूप से सहयोग करते रहे हैं । 
आमीण क्षेत्रों में क्षयरोग कार्यक्रम के अन्तर्गत गतिविधियां तेज करने के लिए 
इस कार्यक्रम के भ्रत्तगंत ग्राम स्वास्थ्य गाइड और बहुद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता 
भी पूरी तरह लगे हैं । 

देश के विभिन्न भागों में क्षय रोगियों के लिए अस्पतालों में लगभग 
45,800 विस्तरों की व्यवस्था की गई है । बंगलौर के राष्ट्रीय क्षयरोग 
संस्थान की स्थापना 959 में की गई थी और यह चिकित्सा तथा श्रद्धे- 
चिकित्या अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है । ये कर्मचारी जिला क्षयरोग कार्यक्रम 
तय अन्य आवश्यक अनुसंधान गतिविधियों को संचालित करते है। 


20-सूत्नी कार्यक्रम में क्षयरोग कार्यक्रम शामिल करने के बाद इस पर 
अधिक जोर दिया गया है और इसके विस्तार के कार्यक्रम चलाए गए है | 
] 982-83 से प्रति वर्ष श्रज्ञात क्षय रोगियों का पता लगाने के लक्ष्य निर्धारित 
किए जाते हैं और प्रति वर्ष रूद्षय में वृद्धि की जाती हैँ । ह 

है 982-83 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 7 0,84,000 तपेदिक 
के नये मामलों का पता लगाया गया है जबकि इस श्रवधि के लिए लक्ष्य 70 


ते जन्य रोग 
पंत्रण कार्यक्रम 


धापन 


स्वास्थ्य 93 


लाख का था। 983-84 में साढे वारह लाख रोगियों का पता लगाने का 
लक्ष्य था और लगभग 72,09,000 मामलों का पता लगाया गया । इसी 
तरह 985-86 में करीब 3,58,000 मामलों का पता लगाया गया जबकि 
लक्ष्य 74 लाख का था। इनके अलावा ग्रामीण इलाकों में थूक की जांच 
करके प्राथमिक स्वास्थ्य केद्ध स्तर पर तपेदिक के नए मामलों का पता लगाने 
के लिए 983-84 के बाद लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे है । प्राथमिक 
स्वास्थ्य केन्रों में 4983-84 में करीव 2,2,000, 984-85 में करीब 
37 लाख 3] हजार और 985-86 में लगभग 20 लाख 33 हजार नए 
रोगियों के थूक की जांच की गई। 

स्वैच्छिक्त संगठन भी देश में क्षयरोंग की समस्या का मुकाबला करने में 
सरकार के प्रयासों की मदद कर रहे है और ये जिला/राज्य क्षयरोग 
एसोसिएशनो के माध्यम से देश भर के लोगों को स्वास्थ्य के बारे मे जानकारी 


देने में लगे है । 


केद तथा राज्य सरकारे योन जन्य रोगो (एस० टी० डी०) का नियत्रण करने के 
उद्देश्य से सारे भारतवर्ष मे 300 से अधिक एस० टी० डी० चिकित्सालयो में 
चिकित्सा सेवाएं प्रदान करती हैं । मुख्य रूप से ये चिकित्सालय जिला अस्पतालों 
के मुख्यालयो में स्थित है किन्तु कुछ राज्यों मे जेसे तमिलनाडु तथा हिमाचल प्रदेश 
में यौन जन्य रोग चिकित्सालय छोटे स्तर पर अर्थात उप-जिला मुख्यालयों में स्थित' 
हूँ । 

चिकित्स। और गैर-चिकित्सा कमियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के 
लिए सरकार हारा स्थापित दो प्रशिक्षण केन्ध का कर रहे है, ये हँ--यौन जन्य रोग 
अध्ययन सस्थान, मद्रास; मेडिकल कालेज, मद्रास और एस० टी० डी० प्रशिक्षण 
एवं निदर्शव केर्द्र, और सफदरजग अस्पताल, नई दिल्‍ली । पूर्वी क्षेत्र के लिए कलकत्ता 
में तथा पश्चिमी क्षेत्र के लिए नाग्रपुर मे एक-एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना 
की जा रही है। सरझार के सिरोलोजित्ट तथा रसायत परीक्षक के कार्यालय में एक क्षेत्रीय 
सन्दर्भ प्रयोगशाला कार्य कर रही है । 


अच्धेपन पर निथत्रण का राष्ट्रीय कार्यक्रा 975-76 में शुरू हुआ और 968 
से चल रहा राष्ट्रीय रोहा नियतण कार्यक्रम भी इसी भे शामिल कर लिया गया । 
करीब साढ़ेन्चार करोड़ लोग दृष्टि रोग के शिकार हैँ, जिनमे 90 लाख लोग दुष्टि- 
हीन है। इनमे से 60 लाख ऐसे है, जो आपरेशन से ठीक हो सकते है । राष्ट्रीय 
कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में चलती-फिरती नेत्न इकाइयों के माध्यम से लोगो 
को नेत्त चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं तथा प्रांखों की रक्षा के बारे में जानकारी देना 
तथा जन-स्वास्थ्य की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत आंखो की चिकित्सा सुविधाओं के 
लिए बुनियादी ढाचा वैयार करना है । 

देश के विभिन्न भागों मे उपकरणों से सुसज्जित 80 चलती-फिरती इकाइयां 
चल रही है । प्रत्यक इकाई हर वर्ष ,500 से 2,000 आपरेशन करती है। राज्यों 
में मेडिकल कालेजों तथा जिला अस्पतालों में सभी आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था 


गण्डसाला रोग 
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की गयी है, जिससे आंखों के रोगों की चिकित्सा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण का स्तर 
सुधारा जा सके । 60 मेडिकल कालेजों में नेत्न चिकित्सा विभागों को विकसित करके 
उन्हें सामुदायिक नेत्र इकाई केद्ध बना दिया गया है। 5 नेत्न संस्थाओं को क्षेत्रीय 
संस्थान का दर्जा दे दिया गया है और चार श्रन्य संस्थानों के विकास को स्वीकृति 
प्रदान की गयी है । चलती-फिरती इकाइयों के अलावा 404 श्रस्पतालों में एसी 
सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे प्रत्येक जिले में एक नेत्र इकाई प्रारम्भ 
कर सकें । 2,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्धों में श्रांखों के इलाज के उपकरणों की 
व्यवस्था अब तक कर दी गयी है। उन केदों में नेत्न चिकित्सा सहायकों की नियुक्ति 
भी की जा रही है। वर्तमान 5 नेत्न विज्ञान संस्थान तथा डा० राजैद्ध प्रसाद नैत्त विज्ञान 
संस्थान, नई दिल्‍ली को विकास, अनुसंधान और विशेष संदर्भ सेवाओं हेतु जन-शवितत 
की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नेत्न विज्ञान सहायकों के लिए 37 केद्धों में 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं । 

रोहा तथा उससे सम्बन्धित अन्य तकलीफों की रोकथाम के लिए राज्यों को 
आंखों की दवा वितरित की जा रही है | सरकार स्वयंसेवी संगठनों तथा पंचायत 
सभाओं को प्रत्येक नेत्र शिविर के लिए 2,000 रुपये तथा प्रत्येक आपरेशन के लिए 
60 रुपये देती है । 


शल्य क्रिया, रेडियो-विकिरण चिकित्सा तथा रासायनिक चिकित्सा पद्धति से कैंसर 
का इलाज करने की सुविधाएं इस देश में मेडिकल कालेजों सहित 50 
अस्पतालों में हैं। देश के विशिन्न भागों में स्थित 6 अस्पतालों तथा संस्थानों 
हारा कैंसर पर अनुसंधान किया जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिपद्‌ ने 
मृंह, वक्ष और गले के कैंसर पर देश में विभिन्न संस्थानों के सहयोग से अध्ययन शुर 
किया है । इसके अ्रतिरिक्त वम्बई, मद्रास भौर बंगलौर में जनसंख्या पर आधारित 
कैंसर रजिस्ट्री और चण्डीगढ़, त्विवेन्द्रम और डिब्रेगड में हॉस्पिटल दुयूमर 
रजिस्ट्रो स्थापित की जा रही है। कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और वम्बई के भौजूदा 
क्षेत्रीय कैंसर केद्धों के अतिरिक्त छठी योजना में सरकार ने भ्रहमदावाद, बंगलौर, कठक; 
खवालियर, गुवाहाटी और त़िवेन्द्रम के वर्तमान क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को क्षेद्वीय 
कसर अनुसंधान और उपचार केद्धों के रूप में मान्यता प्रदान की है। तमिलनाडु, 
गुजरात और पंजाव में कोवाल्ट चिरेपी यूनिट के संस्थापन हेतु प्रत्येक राज्य को 
0 लाख रुपये की सहायता राशि सरकार ने मंजूर की है। अ्रव अप्रैल 984 से इस 
0 लाख रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है ! 

अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 मेडिकल 
कलेजों में प्रसव के वाद कैंसर का पता लगाने वाले केद्धों की स्थापना की गयी है । 
विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से कँसर का जल्दी पता लगाने के लिए भी सात केद 
स्थापित किए गए हैं। कैंसर अनुसंधान इलाज कार्यक्रम के अंतर्गत श्रसम, सिविकम, 
उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा , उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु 
मे कसर का जल्‍दी पता लगाने के लिए १8 केन्द्र खोले गए हैं । 


तो मैं गण्डमाला रोग हिमालय की सन्नी उपश्यृंखलाओं के क्षेत्रों में व्याप्त है ! 
इन क्षेत्रों में जम्मू और कश्मीर, 


हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, 


जापानी 
एंसिफलाइटिस 


अस्पताल और 
ओवषधात्तप 


स्वास्थ्य 395 
प्रश्चिम बंगाल और अन्य उत्तस्थूर्वी राज्यों के हिस्से शामिल है। महाराष्ट्र 
मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ जिसों में भी यह रोग पाया जाता है। इन क्षीत्रों 
में इसकी व्यापफ्ता औसतन 30 प्रतिशत है, जो 0 से 60 प्रतिशत के बीच 
रहती है । 


गण्डमाला रोग के पल्तगंत आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के ग्न्तिम वर्षों मे शाप्ट्रीय गण्डमाला रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया 
गया। महामारी विज्ञान के सनुसार यह रोग मानसिक अवरोध, शारीरिक अवरोध (सुज्यतः 
बच्चों और किशोरों मे), बहरेपव तथा मानसिक विकलांगता से जुझ है । इससे बाद 
में गलप्रंथि मे केसर भी हो सकता है। इस कार्यक्रम के लिए ये नीतियां म्पताई गयी 
हैं: (7) ग्रग्डमाला रोग के क्षेत्रों का पता लगाता; (2) झायोडीन मुक्त ममक का 
उत्पादन' तया रोग ग्रभावित क्षेत्रों को उस की आपूर्ति । सार्वजनिक क्षेत्रों में 7980 
तक प्रायोडीन युक्त नमक तैयार करने के 2 संयंत्र लगाए जा चुके हैं। रोग वाले 
क्षेत्रो को लगातार पांच वर्ष तक प्रायोडीन युक्त नमक की आपूर्ति करने के बाद इस कार्य- 
क्रम के प्रभाव को प्रांकने के लिए फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। 


जून 983 से तिजी तथा छावंजनिक क्षेत्र के कारयानों में व्यापारिक ग्राधार 
पर झ्रायोडीन युकत नमक बनाना शुरू कद दिया गया है । 


राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थात का कालाजार सेल ब्रिहार में कालाजार के 
रोगियों की संख्या और इससे मरने वालों की संख्या का पता लगाता रहा है। 
985 में इस रोग से मरने वालों की संख्या 26 थी श्रौर कुल रोगियों की 
संख्या 0,872 थी। 


]977-78 में देश के विभिन्न राज्यों में जापरनी एंतिफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) 
महामारी फैलने के वाद सरकार ने जापान सरकार के साय इस रोग 
का टीका तैयार करने के बारे में एक समझौता किया । यह टीका 
कसौली के सी० झार० झ्राई० में तैयार किया जा रहा है श्रौर इस 
समय इसकी किस्म नियंत्रित करने के परीक्षण चले रहे हैं | समी परीक्षण 
संतोपजनक ढंग से पूरे होने के बाद इस टीके का 988-89 में पांच हजार 
लोगों पर परीक्षण किया जाएगा | झाशा है कि सी० झार० झ्ाई० 4988- 
89 में 0 लाख खुराक तैयार करेगा और इसकी उत्पादन क्षमता 990 में 
बढ़कर 20 लाख खुराक तक हो जाएगी। 984 भे जापानी एंसिफलाइदिस 
के 3323 मामले सामने झाए थे, जिनमें से 390 रोगियों की मृत्यु हो गई 
थी | 985 में 238 मामले सामने झाए थे और 93 रोगी मर गए थे। 


चिकित्सा सेवाएं मुख्य रूप से केद्रीय और राज्य सरकारे प्रदान करती हैं। कई 
पर्माये, स्वयंसेवी तथा निजी संस्थाएं भी चिवित्सा सहायता प्रदान करती है । जिला और 
उप-मंडलीय भ्स्पतालो की कमिया दूर कर उनका विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विकास 
किया जा रहा है । 983 में भस्पतालो में बिस्वों की संख्या (सरकारी और 


496 


क्षेद्रोप सरकार 
ह्वास्थ्य योजना 
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5.35 लाख थी. जबकि 7957-52 में यह 3.43 लाख थी। अब बिस्तर- 
जनसंख्या अनुपात 0.7 प्रति हुजार है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ 
में 0.24 प्रति हतहार था । 3984 के अन्त में पंजीकृत डाक्टरों और नर्सो की 
संच्या लगभग 2.97 लाख और १. 7१ लाख थी। 


दिल्‍ली में केद्र सरकार के कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा और 
इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जुलाई 954 से केनद्धीय 
सरकार स्वास्थ्य योजना शुरू कीगई थी । घीरे-धीरे यह योजना अन्य शहरों 
में भी चलाई गई और इस समय यह योजना इलाहाबाद, वम्बई, कलकत्ता, 
मद्रास, वंगलौर, हैदराबाद, कानपुर, मेरठ, पटना, नायपुर, पुणे, जयपुर, अहमदाबाद 
और लखनऊ में चलाई जा रही है । इस योजना के लाभ---(क) केन्द्र सरकार 
के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों और उनके परिवारों, (ख) संसद सदस्यों, भूत- 
पूर्व संसद सदस्यों और उनके परिवारों, (ग) केद्ग सरकार के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों 
और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की विधवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं 
से रिटायर हुए कर्मचारियों तथा उनके परिवारों, ( घ) भूतपूर्वा उपराष्ट्र- 
पत्ति और भूतपूर्व राज्यपाल तथा उनके परिवारों, (७) उच्चतम न्यायालय 
ओर उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्‍्यायधीशों और उनके परिवारों, (च) कुछ 
चुने हुए अद्धें-सरकारी ओर स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों (केवल दिल्ली में), 
(8) संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद्‌ के स्टाफ के सदस्यों और उनके 
परिवारों, (ज) आम जनता के लोगों (केवल दिल्ली में) और (पझ) मान्यता- 
प्राप्त पत्रकारों को दिए जाते हैं। 
पेंशन पाने वालों की कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना के लाभ प्राप्त 

करने की कुछ शर्तें और उदार बनाई गई हैं क्योंकि अधिक आयु होने के कारण 
इन लोगों को अधिक चिकित्सा सुविधा की जरूरत पड़ती है । इन उदार शर्तों 
के अंतर्यत ये लोग अस्पताल में रहने का खर्च, हृदय रोग के लिए 'पेस मेकर' 
से उपकरण खरीदने आदि की राशि वापस लेने के उसी तरह हकदार है; 
जैसे कि कार्यरत कर्मचारी । 
जोली 2 8 दे योजना शुरू हुई तो एलोपैथिक इलाज की 6 डिस्पेंसरियां 
जोली गई थीं, जिनमें करीब दो लाख, तीस हजार लोग इलाज के लिए श्राते 
है अच आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी और एलोपैथी जैसी विभिन्न 
चिकित्सा पद्धतियों की 28! डिस्पेंसरियां/प्रस्पताल है जिनसे लगभग 30 लाख 
3 हेवार लाग लाभान्वित होते हैं। इस योजवा के अंतर्गत दिल्ली में एक 
पग केंद्र भी है इसके अलावा विभिन्न शहरों में इस योजना के अंतर्गत 
2 और प्राइवेट डाकटरों से विशेष चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं भी 
हे 2 मग्ास, कलकत्ता आदि में इस योजना के अंतर्गत 762 सरकारी 
जद 2354 239 8688 है, जहां इस योजना के अंतर्गत लाभ 

की प इलाज और अस्पताल की सुविधाएं मिल 
सकता हूं । इस योजना के अंतर्गत मान्यता 


बा पा प्राप्त अस्पतालों की सूची में 
ले होने पाला मद्रास का अस्पताल सबसे बाद का है। इसे हृदय रोग - 


प्रोयमिक् स्वास्स्य 
केख 


चिकित्सा की 
भारतीय पद्धति 
और हौम्योपधी 


हनातक-पूर्व शिक्षा 


इतातकशोत्तर शिक्षा 
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संवंधित कोरोनसी बाई-यान सजंरी के लिए मान्यता दी गयी है, बयोंकि इस 
रोग के लिए देश में बहुत कम श्रत्पताल है। 


30 जून 986 की स्थिति के झनुमार ग्रामीण क्षेत्रों में 87,89 उपनकैंद्रों, 
2,289 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों। 3,688 सहायक स्वास्थ्य केंद्रों और 
767 पद्दोम्नत प्रायमिक स्वास्थ्य केद्वों, राज्य सरकारों तथा केद्ध शासित 
प्रदेशों के ग्रन्तंत कार्यरव बड़ी संब्या में ग्रामीयग हिल्पेंतरियों के अतिरिक्‍्त 
5-45 लाख प्रशिक्षित दाइयों तथा 3.90 साख स्वास्थ्य पर्टिवारिकों 
द्वारा प्रायमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपकब्ध करायी जा रही हैं। इन सुविधाओं को 
धीरे-धीरे और बढाने का प्रत्याव है ताकि दर्ष 2000 तक प्रत्येक 30,000 लोगों के 
लिए (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों में 20,000) एक प्रायमिक स्वास्थ्य केस, 
प्रति 5,000 लोगों (पहाड़ी तथा जनजातीय क्षीत्रों में 3000) के लिए एक उपनकेस् 
तथा प्रति एक लाख लोगों के लिए पदोम्नत प्रायमिक स्वास्थ्य केंद्र (सामुदायिक 
स्वास्थ्य केन्द्र) हो जाएँ । जिन राज्यॉकिद्ध शासित प्रदेशों में यह योजना लागू की 
जा रही है वहां छठी योजना ग्रवधि के भरत तक सभी गाँवों में एक प्रशिक्षित दाई ठया 
एक स्वास्थ्य परिचारक नियुक्त करने का प्रस्ताव हैं। फिर भी यह झाशा की 
जाती है कि 987-88 के प्रंत तक देश के प्रत्येक गांव में एक प्रशिक्षित दाई 
तथा एक स्थास्थ्य परिचारक उपलब्ध होंगे । 


चिकित्सा की भारतीय पद्धतियों में, होम्योपैथी को छोड़कर, एलोपयी पद्धतियों 
के प्रलावा प्रत्य सभी चिकित्सा पढ़तिया शामिल हैं, जैसे श्रायुर्वेद, छिद्ध, यूनानी, 
प्राइुतिक, योग और झागची । 

करीव 2 साख 9 हजार पंजीकृत डाक्टर इस समय प्रेिटिस कर रहे 
हैं, जिनमें से प्रधिव्रांश ग्रामीण देतों में हैं। इस समय भारतीय चिकित्सा 
पद्धति की 3,294 डिस्पेंससियां और ,665 प्रस्पतानवार्ड काम कर रहें हैं, 
जिनमें 8,79 विस्तरों की व्यवस्था हैं। 
देश में इस समय 97 आयुर्वेदिक मालेज, 8 यूनानी कालेज और एक सिद्ध 
कालेज चल रहा है जिनमें से 55 आयुर्वेदिक कालेज और 2 यूनानी 
कालेज गैर-सरकोर्टी क्षेत्र में हैँ। तीन झायुवेदिक कालेज और 4 यूनानी चिबित्सा 
कालेज भ्रभी विखविद्यालयों से सम्बरद् किये जाने हैं। स्नातकूरें शिक्षा के 
लिए प्रतिवर्ष अर्द्ध-प्रायुवेद में 3872 मूठानी के लिए 675 औौद सिद्ध के जिए 
00 लोगों के प्रदेश की क्षमता है | तमिलवाडु में पत्ती में एक मिद्ध कालेज 
के लिए स्वीकृत दी गई है । 


जयपुर के शप्ट्रीय भावुवेंद सस्यान के झतावा बनारस हिन्दू विखविद्यालय, 
वाराणमी ओर गुजरात प्रायुवेंद विश्वविद्यालय, जामनगर दो स्वातकोत्तर शिक्षा 
के मंस्यान हूँ । शायुवेद में स्वातकोत्तर शिक्षा के प्रध्ययत थी सुविधा 20 
कासेजों में है, जिनमे महाराष्ट्र के चार गैरखखारी कालेज शामिल हैं। 
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होम्योपैथी 


अनुसंधान 


लाज 


भारत 3986 


इन कालेजों में से दो यूनानी चिकित्सा पद्धति के अ्रध्ययन के लिए हैं और 
एक सिद्ध चिकित्सा के लिए है । स्तातकीत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भ्रायुर्वेद में 250, 
यूनानी चिकित्सा के लिए 27 और सिद्ध के लिए 20 विद्यार्थियों के श्रवेश की 
क्षमता है । * 

सरकार मे कर्नाटक सरकार के सहयोग से बंगलूर में यूनानी चिकित्सा 
के राष्ट्रीय संस्थान के लिए स्वीकृति दी है । 


नई दिल्‍ली स्थित भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद्‌ आयुर्वेद; यूनानी 
चिकित्सा और सिद्ध की शिक्षा और प्रयोग को नियंत्रित करती है । 


होम्योपैथी में स्वातक-पूर्व शिक्षा के लिए 0 संस्थान हैं, जिनमें से 90 गैर- 
सरकारी क्षेत्र में हैं । कलकत्ता का राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान डिग्री और स्नातकोत्तर 
स्तर की शिक्षा देगा। इस समय यह होम्योपैथी के सर्वोच्च डिप्लोमा में साढ़े चार 
वर्ष का डिप्लोमा पूरा करने वालों को होम्योपैथी का सर्वोच्च डिप्लोमा देता है। 
42 संस्थान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं और शेप 68 बोडों के अन्तर्गत चलाए 
जा रहे हैँ। डिग्री पाठयक्रमों में 2,673 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में 4,268 
के प्रवेश की क्षमता है । होम्योपैथी में शिक्षण स्तरों और व्यावत्तायिक प्रयोगों 
का नियमन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद करती है । 


देश में होम्योपैथी पद्धति के 22 अस्पताल|वार्ड हैं जिनमें 3,388 विस्तरों 


की व्यवस्था है और 2,296 इडिस्पेंसरियां हैं तथा ,24,000 के होम्योपैथी 
के डावटर है । 


चिकित्सा की प्राकृतिक पद्धति के बारे में प्रशिक्षण के लिए दो कालेज गैर- 


सरकारी क्षेत्र में हैं जिनमें कुल 50 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रवेश दिया जाता 
है । केवल एक कालेज विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । इसके अलावा पुणे में 


स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान खोला गया है । 


चार अनुसंधान परिपदें, यथा--(7) केन्रीय आयुर्वेद और व सिद्ध अनुसंधान 
“परिषद, (2) केन्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, (3) केद्भीय 
होम्योपैथी अनुसंधान परिपद, ( 4) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा 


अनुसंधान परिषद, पंजीकृत समितियां है और इनके लिए सरकार पूरी वित्त 
व्यवस्था करती है । 


रा केन्द्रीय आयुर्वेद घ सिद्ध अनुसंधान परिषद अपने 5 केन्द्रीय प्रमुख अनुसंधान 
, 8 क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों, 0 क्षेत्रीय अनुसंधान केखों और 
67 अनुसंधान यूनिटों तथा 7 श्रनुदान प्राप्त - पूछताछ केत्धों के माध्यम से 
वहु-आयामी अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है जिनमें से मुख्य रूप से व्यावहारिक 
अनुसंधान, औषधि मानकीकरण, विविध औषधि अनुसंधान, स्वास्थ्य देख-भाल 


अनुसंधान सेवाएं, साहित्यिक अनुसंधान और देशीय गर्भ-निरोधकों के बारे में अ्रत- 
संधान कार्य शामिल हैं । 


भ्रारतीय ओोष॑धि 
कार्मात्पूटिए्स 
निगम 


कार्माशेरोमिल 
अपोगशलाएं 
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केंद्धीय यूनानी चित्रित्वा अनुसंधात प्रेत का एक केंद्रीय अनुर्सयाद 
मंस्यान, 7 क्षेत्रीय अनुसघान समंत््यान, 70 चिह्नित्सा प्रनुरुंधान यूनिद, 5 
ओपधि मानऊ्रीकरध श्रनुसंत्राव यूनिठ, एक साहित्यक अनुर्ंघान यूनिट, एक 
केंद्रीय जही बूटी उद्यान, तीन चिक्रित्दा पोध सर्वेत्षाय यूनिद, एक सूचना 
केन्र, और दो परस्वार कत्पाम प्रनुसंध्रान पूछ-ताछ केन्ध हैं। 











केद्वीय दोम्योपैयी अनुर्लधान परिथद का एक केन्द्रीय अनुसंधान संत्यान, दो 
क्षेत्रीय पनू्यधान मंत््यान, 34 चिह्त्या प्रनुमंधान यूनिट (ओझरादिवासी 
क्षेत्रों की 20 यूनियों सहित) 4 ओपधि प्रमानोक्दत अनुमंध्रान बूनिक, 
2 ओऔपधि सानकीकरण यूनिट, 4 चितकित्या झा यूनिट, एक बिवित्या 





ओर वचिह्त्मा साहित्य और सर्वेक्षण अनुसंधान कार्यों में सगे हैं। 

केन्द्रीय प्रायुवेद घ सिद्ध झनु्घात परिषद एक बैमाड्िक पत्र जरतव भॉफ 
रिसर्च इन आायूतेद एंड सिद्ध, और बुलेटिन आॉछ इंडियन इंन्ट्रीच्यूट प्रोक हिस्ट्री 
ऑफ मेडियत, और वुलेटिन ऑँक मेंडिकों एयनों बोर्टेतिकल रिठर्च प्रकाशित 
बरती है । परिषद ने दो खा्ओें में फार्मोश्ागनोसी झऑक इंडियन मेडिसितल 
ध्लांटस भी प्रकाशित की हैं। केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंघात पर्रिपद ने 





रिप्राता-ए-जुदिया का संगोधित संस्करण छात्र है और दुलियाठ्थब्ननन्ण्द 
की प्र॒स्वी भाषा में प्रशाशित श्मा हैं! 

केंद्रीय योग और श्राहृतिक विकित्या अनुत्ंधान परिषद ने 3 ग्राइविक 
चिकित्सा परियोजनाओं और 4 योग परियोजनाओं को सहादण दी हैं। पूर्ण 
रूप मे केस्रीम शद्दायता प्राज्त स्वायत संग्रठत कैसद्धीय योग अनुसंघान संस्थान, योग 
के बारे में विभिन्न मूलभूत अनुमंधान कार्य में रत हैं। विश्वायदन योगाश्रम 
सहायता ब्राप्प निजो पंजीकृत संस्या है, जहा योग वा प्रदिक्षन दिया 
जाता है। इनके प्रलावा देश के विभिन्न भागों में अनेक योग प्रशिक्षय केन्द्र हूँ, 
जो स्वैच्छिक संग्टनों द्वारा चवाये जाते है । 


अच्छी विस्म को भायुवेदिक, यूनानी और सिद्ध ओपधियों का उत्पादन करने 
के मुख्य उद्देग्य को लेकर सझार ने सार्वजनिक क्षेत्र में एक प्रतिध्यात खोला 
है--भारखीय ओपधि फ्रार्मोन्यूटिकन निपम । यह कारखाना कर इसका पंजीहृठ 
कायतिम प्रस्मोड़ा जिले में मोहान में है। यह एक संयुक्त उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश 
सरतार इस परियोजना में राज्य सरकार के सरदाशो प्रतिप्दान कुमराऊं मंदल 
विकास निगम के माध्यम से सम्मितित है । इस निगम ने 798384 
से व्यावमायिदर उत्ादन शुरू कर दिया है।इस वारंाते में बढ़ी संच्या में 
ऑँपधियों का उत्तादव होता हैं, जो मुख्य रूप्र से केंद्रीय सरदार स्वास्थ्य मेरा 
को हिस्पेंसटियों ओर मंत्रावद वी अनुसंधान संस्थातों की सप्लाई की जाती हैं। 


गाजियाबाद में स्थिठ भारलीय औषधि फार्मोक्रोग्रेयित्र प्रयोगटाला और 
होम्पोरेपिक फॉर्मोशोरोबित द्रयोगगाला मंत्रातय के प्रधीवक्थ नार्यातयों के 
रूप में चताए जा रहे हैं । 
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भोषध 


गवधि-मूल्य 


दीका उत्पादन 


भारत 49 86 


भारतीय औवधि की फार्माकोपोइयिल प्रयोगशाला भायुवेंद, यूनानी और 
सिद्ध पद्धतियों की औषधियों के मानकीकरण का कार्य करती हैं। इसके लिए 
अकेली औषधि और मिश्र औषधियों के बारे में अनुसंधान होता है। 

होम्योपैथी फार्माकोपिया प्रयोगशाला 975 में स्थापित की गयी। 
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इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर औपधियों का मानकीकरण करने के लिए . 


प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध कराना था। यह प्रयोगशाला होम्योपैधिक 
फार्मोकोपिया आफ इण्डिया के लिए होम्योपैथिक दवाओं के विभिन्न मानक भी 
निर्धारित करती है। 


आपषध और सौंदर्य प्रसाधन श्रधिनियम, .940 और समय-समय पर संशोधन 
के अनुसार, विदेशों से औषध और सौन्दये प्रसाधन का सामान मंगवाने तथा देश में 
उनके निर्माण, विक्रम और वितरण के कार्य को नियमित करता है | इस अ्रधितियम 
के अन्तर्गत कम प्रभावकारी, मिलावटी और गलत ब्रांड की औषधियों के विदेशों 
से मंगवाने तथा देश में उनके निर्माण और विक्रय पर रोक लगा दी गई है । सरकार 
को विदेशों से मंगायी दवाइयों की किस्म को जांचने, राज्य-्धरकारों की गतिविधियों 
में समत्वय करने, औपधियों के नियामक मासक निर्धारित करने और नई ओपधियों को 


विदेशों से श्रायात करने या देश में बनाने की अनुमति देने . का अ्रधिकार प्राप्त है। 


निर्माण, विक्रम तथा वितरण की जाने वाली दवाइयों के स्तर पर नियंत्रण रखता 
राज्य सरकारों का काम है। केद्रीय औषध मानक तियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालिग, 
जो वम्वई, कलकत्ता, ग्राज़ियावाद और मद्रास में हैं, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन 
श्रधितियम, 7940 के उपवन्धों को लागू करने के लिए राज्य संगठनों के साथ ताल-मेंत 
रखते हैं । यह संगठन औषधि मानक नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है । ह 

केद्रीय. औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता, केद्न और राज्य औषधि नियंत्रण 
प्राधिकरण की ओर से विदेशों से झायातित दवाईयों का परीक्षण और 
देश में निमित ओषधियों की गुणवत्ता पर नियंत्रण करती है. तथा ओऔपध 
और प्रसाधन वस्तु अधिनियम के अधीन अदालतों द्वारा भेजे गए नमूनों के लिए एक 
अपीलोय प्रयोगशाला के रूप में भी कार्य करती है। गाज़ियाबाद की केद्रीय 
भारतीय फार्माकोपिया प्रयोगशाला अ्रजैव औषधियों के नमृनों की जांच करती 
है जो भारतीय फार्माकोषिया भ शामिल हैं-। हे ं 


विपुल. मात्रा में बनने वाली औषधियों के मूल्यों र 7962 ऐ नियंत्रण 
ल्‍यों पर 7962 से ही कानूनी नियंतर् 
पक है किन्तु प्रभावी रूप से यह नियंत्रण औषधि, (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 970 
सका स्थान अब औषधि (मूल्य नियंत्रण) झ्रादेश, 979 ने ले लिया है, के भरन्त्गंत 


970 से लागू हुआ । इस उपायों के फंलस्वरूप दवाओं और झौषधियों की थी 


कीमतों की मूल्य-सूची भ्रत्य वस्तुओं की तुलना में स्थिर ही रखी गई है । 


पोलियो. और खसरा. को छोड़कर बाकी सब रोगों के लिए निरोधक टीका कार्य: . 


क्रम के लिए प्रावश्यक दीकों के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है । पोलियो के 


रोग निरोधक 
टीका कार्यक्रम 


स्वास्थ्य 208 


टीके का झायात घोल के रूप में किया जाता है और फिर यहा इसे पतला करने! वम्वई 
में हाफकित वायो-फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड में शीक्षियों में भरा जाता है । 
पोलियो टीके का देश में ही उत्पादन शुरू किया जा रहा है । 


वाल मृत्यु या बच्चों में वीमारियां मुख्य रूप से छूत के रोगों के कारण होती है। 
पैचिश, दस्त, अतिसार और कुपोषण को छोड़कर अधिकतर बीमारियों को रोकथाम 
टीका लगाकर की जा सकती है। इन रोगों के ग्रम्मीर रूप घारण करने 
की स्थिति में, बच्चे श्रपंग भी हो जाते है। बच्चों की अपंगता झौर वाल- 
मृत्यु की रोकथाम में कम लागत वाले टीकों के प्रभावशाली परिणामों को 
देखते हुए सरकार ने 978 में रोग निरोधक टीके लगाने का व्यापक कार्यक्रम 
शुरू किया । इस कार्मक्रम का मुख्य उद्देश्य वाल मृत्यु, वालरोग श्र डिप्यी- 
रिया, काली खांसी, टिटनेस भ्ौर तपरेदिक के रोगियों को रोग विरोधक टीके 
की सुविधाएं उपलब्ध कराना था इस कार्यक्रम में पोलियों औ्ौर ठायफाइड 
के टीके लगाने का काम 977-80 में और 7980-87 में ठी० टी० 
(स्कूली बच्चे) कार्यक्रम शामिल किया गया॥ 985-86 में चुने हुए जिलों में 
खसरे के टीके लगाना भी शुरू किया गया । इस कायंत्रम में गर्भवती 
महिलाओं को 2 टीके लगाए जाते हैं या टिटनेस टोक्साइड की वूस्टर खुराक 
दो जाती है ताकि नवजात शिशु की टिटनेस होने की प्राशंका न॑ रहे। 

टीका लगाने का कार्यक्रम दीर्घावधि हैं। रोग निरीधक टीके की सेवाएं 
वर्तमान स्वास्थ्य केद्घों मे उपलब्ध हैं और इसके लिए क्षेत्नीय कार्यकर्ताग्रो, 
का कोई पभ्रलग काडर नहीं है। ये सेवाएं शहरी इलाकों में प्रस्पतालो, 
डिस्पेंसरियों ग्लौर एम० सी० एच० विलनिकों में तथा ग्रामीण इलाकों में 
प्राथमिक स्वास्थ्य केद्रों तथा उपकेतद्रों में उपलब्ध हैं । जो गाव स्वास्थ्य 
केद्दों से बहुत दूर हैं, वहा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जाकर टीके लगाते है । 


985-86 में देश में सभी को रोग विरोधक टीके लगाने का कार्यक्रम 
शुरू किया गया । इसमें सक्ष्य यह रखा गयायथा कि 990 तक सभी 
जरूरतमंद बच्चो (85 प्रतिशत) को डी० पी० टी० शोर पोलियो के तीत- 
तोन टीके और बी० सी० जी० तथा खसरे का एक-एक टीका लगा दिया 
जाए झौर सभी गर्भवती महिलागों (00 प्रतिशत) को टिटनेस टोक्सायड 
की दो खुराक (या एक बूस्टर खुराक) दे दी जाए। सातवी योजना प्रवधि 
में कुल 8 करोड 22 लाख वच्चों को भौर सवा नौ करोड गर्भवती महिं- 
साप्नों को दोके सम्राने की योजना थी ।4 इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए श्रति- 
रिक्त सामग्री, उपकरण ओर भअन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैँ तथा 
प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी को रोग निरोधक टीके लगाने का 
कार्यक्रम शुरू में 30 चुने हुए जिलो में चलाया गया था ॥ 986-87 में 
62 और जिलों में यह कार्यत्रम चलाया गया । 987-88 में 90 शोर 
7988-89 में 20 नये जिलों में तथा शेप सभी जिलों में 989-90 में 
इसे चलाने का प्रस्ताव है। 


902 


आपत्तिजनक 
विज्ञापन 


 चकित्सः साभग्री 
डियो तथा कारखाने 


खाद्य पदार्थों में 
मिलावट 


भारत 986 


औषधि तथा चमत्कारी उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अ्रधिनियम, 2955 
के अनुसार उन सभी आपत्तिजनक विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिनमें . 
यौन रोगों तथा स्त्री रोगों के अद्भुत उपचार तथा कामोत्तेजक ओऔपसधियों का प्रचार 
किया जाता है । 963 में संशोधित किए गए इस श्रधिनियम के अन्तर्गत सीमाशुल्क 
तथा डाक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर विदेशों से श्राने वाली तथा देश से जाने 
वाली ऐसी सभी वस्तुओं पर रोक लगाई जा सकती है जिनमें ग्रापत्तिजनक विज्ञापन हों ) 


खचिकित्सा भण्डार संगठन सात केन््रों--वम्वई, कलकत्ता, गृवाहाठी, हैदराबाद, करमाल 
मद्रास तथा दिल्‍ली स्थित उपकेन्ध्रों द्वारा समूचे देश में स्थित करीव 6, 000 अस्पतालों 
और भीषधालय को उच्च कोटि का चिकित्सा सम्बन्धी सामात कम दामों पर खरीद कर 
देता है। चिकित्सा सामग्री डिपो वम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास से सम्बद्ध संगठन की 
तीन रसायन प्रयोगशालाएं हैं तथा मद्रास में दवाओ्ों का जैविक परीक्षण करने के लिए 
एक स्वतस्त्र जैविक प्रयोगशाला और पशु गृह है। इस संगठन से अधिकतर ग्रामीण 
तथा उपनगरीय क्षेत्रों में स्थित छोटे अस्पताल और डिस्पेंसरियां दवाएं खरीदती हैं । 

इसे यूनीसेफ, एस० आई० डी० ए०, विश्व स्वास्थ्य संगठव, यू०७ एस० ए० 
आई० डी० आदि अत्तर्राष्ट्रीय संगठतों से सप्लाई मिलती है और यह इन 
ओऔषधियों को देश के विभिन्न भागों में वितरित करता है। यह संगठन 
कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, क्षयरोंग मिरोधक कार्यक्रम, मलेरिया लिवारण कार्यक्रम 
श्र परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाने के लिए विभिन्न औषधियां वितरित 
करने का काम भी संभालता हैं। देश के सभी भागों में सूखा, बाढ़, समुद्री, 
तूफान, युद्ध और दंगों जैसी प्राकृतिक या राष्ट्रीय विपदाशों के समय भी 
पीडितों को राहत पहुंचाने के लिए औवषधियां यही संगठन उपलब्ध कराता है। 
हाल में इस संगठन ते देश भर की केद्ध सरकार की स्वास्थ्य सेवा के अ्रस्तगत 
झाने वाली डिस्पेंसरियों के मेडिकल स्टोरों को ओऔपधियां सप्लाई करने का 


काम भी अपने हाथ में ले लिया है। विदेश मंत्नालय के अनुरोध पर विदेशों 
को सुफ्त औपतियां भी यही संगठन भेजता हैं। 


संगठन के वस्बई और मद्रास स्थित कारखानों में . टिक्चर, पट्टियों, शर्वत, 
गोलियों और मरहम आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता हैं जिससे उस 
यूनिटों की जरूरतें पूरी की जाती हैं जो संगठन से इन चीजों की मांग करते हैं। 


। जूब 955 से खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधितियम, 954 लागू 
किया गया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि. उपभोक्ताओं को बेची 
गयी वस्तुएं स्वास्थ्यवर््धक भौर शुद्ध हैं । इसका एक अन्य लक्ष्य छल-कपट, धोखा-धड़ी 
की रोक-थाम कर उचित व्यापार पद्धति को बढ़ावा देना है । 

इस अधिनियम में 964 में संशोधन हुआ था तथा इसकी कुछ खामियों को दूर 
कर पुन: 39765 में संशोधित करके अधिनियम में सख्त सजा का प्रावधान किया गया। 
अधिनियम के अनुसार मिलावट प्रमाणित होने पर कम से कम छ: माह का कारावास 


: तेथा 4,000 रुपये का अर्थ दण्ड है, जवकि मिलावट के उन मामलों में जिनमें खाद्य 
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मिलावट से मृत्यु भ्यवा गम्भीर क्षति संभव है, आजीवन कारावास की सजा 
और कम-सें-कम 5,000 रुपये का भर्य दण्ड हो सकता है! 


खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम का संचालन तथा इसके 
अन्तर्गत किए जाने वाले प्रावधान का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों तया संध शासित 
प्रदेशों के प्रशासतीं का है । इस सम्बन्ध में केद्ध सरकार वृहद नीतियां निर्धारित करती 
हैं और खाद्य-पदार्थ मिलावट रोक-थाम प्रधितियम तथा नियमों को कार्यान्वित करने 
के लिए प्रावश्यक संशोधन आदि करती है। कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने 
के लिए केद्र सरकार राज्य सरकारों तथा केन्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को परामर्श 
भी देती है । 

केद्दीय अयवा राज्य सरकारों को अधिनियम के कार्यात्ववत के सम्बन्ध में परामर्श 
देने के लिए 'केन्द्रीय खाय मानक समिति' नाम की एक संवैधानिक समिति है । इस समिति 
की सहायता विभिन्‍न तकनीकी उपसमितिया करती हैं। 

आमतौर पर प्रधिनियम को स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाता है।इस 
सम्बन्ध में राज्यों को शिक्षित एवं प्रनुभवी कमियो से युक्त भलग खाद्य एकक स्थापित 
करने की सलाह दी गई है । 

चार केन्द्रीय खाद्य प्रयोगगालाएं इस प्रकार हूँ: (7) सी०एफण्दी०प्रर० 
प्राई० में स्थित मैसूर को केद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर, (2) खाद्य अवुसंघाव और 
मानकीकरण प्रयोगशाला, गाजियाबाद मे स्थित केल्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियावाद, 
(3) राज्य जन-स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पुणे की केद्वीय खाद्य श्रयोगशाला, पुणे और 
(4) केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता । न्यायालयों द्वारा इन अपीत प्रयोगशालाओं 
में नमूने भेजे जाते है । प्रयोगशाला द्वारा दी गई रिपोर्ट में श्रन्तनिहित तथ्यों के वितरण 
को अन्तिम और निर्णायक साक्ष्य मादा जाता है । 

'राज्य सरकारोस्थानीय निकायो के नियंत्रण में भी 73 खाद्य प्रयोगशालाए हैं। 
खाद्य निरीक्षकों द्वारा लिए गए नमूने इन प्रयोगशालाओं को भेजे जाते हैं और रिपोर्टों 
के झाघार पर न्यायालय में अभियोजन प्रारम्भ होता है। इन प्रयोगशालाओं को सुसज्जित 
करने में केन्द्र सरकार ने भी सहायता प्रदान की है। 

एफ०ए०ओ ०डवब्स्यू०एच०ओ० मानक खाद्य कार्यक्रम के भ्रन्तग्गंत कोडक्स सभरण 
आयोग की स्थापना विश्वव्यापी मानक खाद्य प्रतिपादित करने के लिए हुई है। भारत भी 
इस विश्व निव्गय वा संदस्य है । स्वास्थ्य मत्नालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय कोडक्स 
समिति वग गठन किया गया है जिस कार्य अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानदप्ड कार्यक्रम से सब- 
धित विभिन्न विषयों पर भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिपादित करना है । 

प्रशिक्षण, खाद्य मिलावट रोकथाम कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अग है, अतः 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम, 954 तथा 2955 
के नियमों को लागू कराने से सम्बद्ध पदाधिवारियों को सेवा के दोरान ही प्रशिक्षण 
प्रदान करने के कार्यक्रम भ्रायोजित करता है ॥ 

शाज्यों में अधिनियम को लागू करने के लिए सम्बद्ध खाद्य निरीक्षकों, विश्लेषको 
तथा वरिष्ठ भ्रधिकारियो को प्रशिक्षण प्रदान विया जाता है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 
देश की विभिन्न संस्थाओ के सहयोग से प्रशिक्षण का झ्रायोजन करता है । विश्व स्वास्थ्य 
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पोबाहार 


भारत 7986 


संगठन विश्लेषकों को फेलोशिप भी प्रदान करता हैं जिसका उद्देश्य उन्हें विश्लेषण के 
नवीनतम तरीकों की जानकारी प्रदान करना है । 

राज्यों किन्ध शासित प्रदेशों के कार्यों के समन्वय का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
का है। मंतालय राज्यों में कार्यान्वित खाद्य मिलावट रोकथाम अ्रधिनियम तथा 
नियमों के संबंध में एक वापिक रिपोर्ट भी जारी करता है । रिपोर्ट के अनुसार 
मिलावट के प्रतिशत में कमी हुई है। इसके अनुसार 978 तथा 984 में 
मिलावट का प्रतिशत क्रमश: 84.4 और 42. 2 था । 


पोपाहार सम्बन्धी मुख्य समस्याएं हैं: प्रोटीन की कमी, ऊर्जा और शक्ति की 
कमी से कुपोषण, विदमिन 'ए! की कमी और खून की कमी। ग्रण्डमाला रोग 
बहुत फैला हुआ हैं जबकि फ्लूरोसिस और लैथिरिज्म बीमारियां कुछ क्षेत्रों के 
लोगों को ही होती हैं । ॥ 

सत्नह राज्यों और दो केद्ध शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निरदेशालयों में राज्य 
पोषाहार डिवीजन स्थापित किए गए हैं । ये डिविजन विभिन्न वर्गों के 
लोगों में पोषाहार के स्तर और उनके आहार का मूल्यांकन करते हैं और 
पोषाहार शिक्षा अभियान चलाते हैं, पूरक आहार कार्यक्रमों की देखरेख करते 
हैं तथा पोषाहार को बढ़ावा देने के उपाय करते हैं । 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ की देखरेख में राज्य पोपाहार 
वोडों और राष्ट्रीय पोषाहार विगराती ब्यूरो .हारा किए गए सर्वेक्षणों से 
पता चला है कि देश में बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण 
और अल्पता की वीमारियों से ग्रस्त हैं । इनमें से भी ज्यादातर छोटे बच्चे, 
गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने ' वाली माताएं इत रोगों को शिकार होतो 
ह। 

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अनेक पोषाहार कार्यक्रम चला 
रही है। समेकित वाल विकास सेवा योजना के श्रन्तगत प्रक आहार, 
पोषाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, जांच-सेवाएं, रोग निरोधक ढीके, स्वास्थ्य की जांच 
और अनोपचारिक शिक्षा आदि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना 
के अन्तर्गत छठी योजना के अन्त तक 000 विकास खण्डों को लाया जा 
चुका था और आशा है कि सातवीं योजना के दौरान 000 और 
विकास खण्डों में भी यह योजना शुरू कर दी जाएगी । पूरक आहार 
उपलब्ध कराने सम्बन्धी विशेष पोषाहार कार्यक्रम को धीरे-धीरे समेकित 
चाल विकास सेवा योजना में ही मिला दिया जाएगा । 

भोजन में विटामिन 'ए' को कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंधेपन 
की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर छः महीने बाद विटामिन ए! 
की विश्ञेप खुराक बच्चों को देते हैं । इसी प्रकार महिलाओं और बच्चों 
में पोपाहार की कमी की वजह से होने वाली रक्‍ताल्पता की रोकथाम के 


मल लोह और फोलिक एसिड की गोलियां पी स्वास्थ्य केच्रों के माध्यम 
सेबांटी जाती हैं । ड 


चिकित्सा शिक्षा 
तथा अनुसंधान 
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स्तनपान को बेहतर पोषण के रूप में प्रोत्माहत देने के उद्देश्य से सरकार 
ने सरक्षण शोर बच्चों के लिए स्वठपान को प्रोत्साह) देने हेतु एक राष्ट्रीय 
संहिता श्रपताई है। 

हैदराबाद का राष्ट्रीय पोवाहार संस्थात और कलकत्ता का अखिल 
भारतीय शारोरिक स्वच्छता झौर जतसस्वास्थ्य संस्थान देश में पोषाहार 
कार्यकर्ताप्रों के लिए अनुसंधान श्रोर प्रशिक्षण के प्रमुख संगठत है । 


चिकित्सा शिक्षा को बढावा देने के लिए देश में 06 मेकिडल कालेज कार्य कर 
रहे हैं, जबकि 950-57 में इनकी संख्या 30 थी । 25 दन्त चिकित्सा महाविद्यालय 
और 7 ग्रन्य संस्थान भी कार्यरत हैं। नए मेंडिकल कलेजों की स्थापना और | 
स्थापित महाविद्यालयों के विस्तार से वार्षिक प्रवेश क्षमता 984-85 में 2,958 हो 
गई जबकि 950-53 में यह 2,500 थी । 


भारतीय चिकित्सा परिषद, महाविद्यालयों के स्तर को कायम रखने के लिए सरक्षक 
संस्था का काम करती है । 

विएव स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रमण्डल फाउण्डेशन तया कोलम्बों योजना से फेलोशिप के 
हथ में विदेशी सहायता मिल रही है। विभिन्न चिकित्सा एव सार्वजनिक चितित्सा वार्यक्रमो 
के भन्तर्गत कमियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाओं में इस प्रकार की सहायता 
लाभदायक है। वर्ष 984 के दौरान 85 व्यक्तियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन फेलो- 
शिप के लिए, 94 व्यक्तियों को कोलम्बों योजना फेलोशिप के लिए भ्रोर 54 व्यक्तियों 
को राष्ट्रमण्डलीय फेलोशिप के लिए नामजद किया गया । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कोलम्बों योजना के ग्रन्तर्गंत स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण से सबंधित विपय्ग मे प्रशिक्षण के लिए वर्ष 7984 के दौरान भारत में विभिन्न 
संस्थानों में प्रिभिन्न देशों के 290 “फेलो” भरती किए गए । 


बद्दे भस्पतालों से सम्बद्ध 340 से अ्रथिक नप्तिग स्कूल हैं। इन स्कूलों से 
निकलने वाली नर्सों|दाइयों की सच्या लगभग 7,750 है। ये स्कूल भ्रपने-प्पने राज्यो 
की नेसिंग काउन्सिल से सम्बद्ध हैं । प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ॥2वी 
कक्षा पास होठा है विज्ञान विषय वालों को घरीयता दी जाती है । 


देश में इस समय सहायक न्मों और दाइयों के लिए तथा महिला 
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 47 स्कूल हैँ जिनमे 20,345 स्थान हू 
और महिला स्वास्थ्य विजिटरों के प्रशिक्षण के लिए 44 विशेष स्कूल है जिनमें 
3,9] प्रशिक्षाथियों को प्रवेश मित्र सझृता है। इन प्रशिक्षण स्फूलों से प्रशिक्षण 
प्राप्त करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उप केद्ध स्तर पर नियुक्त 
किया जायेगा। सहायक नर्स|दाई/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परादयत्रम में प्रवेश के 
लिए न्यूनतम शैक्षिरर योग्यता दसवी पास होना है और पाष्मासिक पदोन्नति 
प्रशिक्षण के लिए पाच वर्ष के प्नुमव वाली वरिष्ठ नसं/|दइइयों को चुना 
जाता है। 


204 


पोबाह्ार 


भारत 7986 


संगठन विश्लेषकों को फेलोशिप भी प्रदान करता है जिसका उद्देश्य उन्हें विश्लेषण के 
नवीनतम तरीकों की जानकारी प्रदान करना है । 

राज्यों किच्ध शासित प्रदेशों के कार्यों के समन्वय का उत्तरदायित्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
का है। मंत्तालय राज्यों में कार्यान्वित खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम तथा 
नियमों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी जारी करता है । रिपोर्ट के अनुसार 
पिलावट के प्रतिशत में कमी हुई है। इसके अनुसार 978 तंथा 984 में 
मिलावट का प्रतिशत क्रमशः 84.4 और 72.2 था । 


पोपाहार सम्बन्धी मुख्य समस्याएं हैं : प्रोटीन की कमी, ऊर्जा और शक्ति की 
कमी से कुपोषण, विटामिन 'ए' की कमी और खून की कमी। ग्रण्डसमाला रोग 
बहुत फैला हुआ है जबकि फ्लूरोसिस और लैभिरिज्म बीमारियां कुछ क्षेत्रों के 
लोगों को ही होती हैं । जा ' 

सतह राज्यों और दो केनद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य निदेशालयों में राज्य 
पोषाहार डिवीजन स्थापित किए गए हैं । ये डिविजन विधिन्न वर्मी के 
लोगों में पोपाहार के स्तर और उनके आहार का मूल्यांकन करते हैं और 
पोषाहार शिक्षा अभियान चलाते हैं, पूरक आहार कार्यक्रमों की देखरेख करते 
हैं तथा पोषाहार को बढ़ावा देने के उपाय करते हैं । 


भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्‌ की देखरेख में राज्य पोषाहार 
वोर्डों और राष्ट्रीय पोपाहार निगरानी ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से 
पता चला है कि देश में बड़ी संख्या में लोग प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण 
और अत्पता की बीमारियों से ग्रस्त हैं । इनमें से भी ज्यादातर छोटे बच्चे, 
गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली माताएं इत रोगों की शिकार होतीं 
हा हे 

इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अनेक पोपाहार कार्यक्रम चला 
रही है। समेकित वाल विकास सेवा योजना के अ्न्तगत पूरक आहार, 
पोपाहार, स्वास्थ्य शिक्षा, जांच-सेवाएं, रोग निरोधक ठीके, स्वास्थ्य की जांच 
प्रौर अ्रतौषचारिक शिक्षा झ्ादि की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस योजना 
के श्रन्तगंत छठी योजना के अन्त तक 000 विकास खण्डों को लाया जा 
चुका था और आशा है कि सातवीं योजना के दौरान 000 और 
विकास खण्डों में भी यह योजना शुरू कर दी जाएगी । पूरक आहार 
उपलब्ध कराने सम्बन्धी विशेष पोपाहार कार्यक्रम को धीरे-धीरे समेकित 
वाल विकास सेवा योजना में ही मिला दिया जाएगा । 
भोजन में विदामिन 'ए' की कमी के कारण बच्चों में होने वाले अंघेषन 
की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता हर छः: महीने बाद विटामित 'ए! 
को विश्ेप खुराक बच्चों को देते हैं । इसी प्रकार महिलाओं ओर बच्चों 
में पापाहार की कप्ती की वजह से होने वाली रक़्तात्पता की रोकथाम के 


लिए लौह झोर फोलिक एसिड की गोलियां पी स्वास्थ्य. केन्द्रों के माध्यम 
सेबांटी जाती हैं । 


बिकित्सा शिक्षा 
सभा अनुसंघान 





स्वास्य्य 205 
स्तनपान को बेहतर पोषण के रूप में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार 
ने संरक्षण श्रौर बच्चों के लिए स्तठपान को प्रोत्साह देने हेतु एक राष्ट्रीय 
संहिता अपनाई है। 
हैदरावाद का राष्ट्रीय पोयाहार संस्थात और कलकत्ता का अखिल 
भारतीय शारीरिक स्च्छता झौर जान्स्वास्थ्य संस्याव देश में पोषाहार 
कार्यकर्ताओं के लिए अनुसंघान झोर प्रशिक्षण के प्रमुख संगठव हैं । 


चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश में 06 मेकिडल कालेज कार्य कर 

रहे हैं, जबकि 950-5 में इनकी संख्या 30 थी । 25 दन्त घिकित्सा महाविद्यालय 

ओर 77 प्रन्य संस्थाव भी कार्यरत है । नए मेडिकल कलेजों की स्थापना ओर | 
स्थापित महाविद्यालयों के विस्तार से वापिक प्रवेश क्षमता 984-85 में 72,958 हो 

गई जबकि 7950-57 में यह 2,500 थी । 


भारतीय चिकित्सा परिषद, महाविद्यालयों के स्तर को कायम रखने के लिए संरक्षक 
संत्या का काम करती है । 

विए्व स्वास्थ्य संगठन, शप्ट्रमण्डल फाउण्डेशन तथा कोलम्बों योजना से फेलोशिप के 
टथ में विदेशी सहायता मिल रही है। विभिन्न चिकित्सा एवं सार्वजनिक चिब्रित्सा वार्यक्रमो 
के भन्तगंत कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाओं में इस प्रकार की सहायता 
लाभदायक है । वर्ष 984 के दोरान 85 व्यक्तियों को विश्व स्वास्थ्य संगठन फेलो- 
शिप के लिए, 94 व्यक्तियों को कोलम्नों योजना फेलोशिप के लिए भ्रौर 54 व्यक्तियों 
को राप्ट्रमण्शलीय फेलोशिप के लिए नामजद क्या गया । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा कोलम्बों योजना के प्रन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार 

कल्याण से संबंधित विपणें में प्रशिक्षण के लिए वर्ष 7984 के दोरान भारत में विभिन्न 
संस्थानों में विभिन्न देयों के 290 'फेलो' भरती किए गए । 


क्ः 


बड़े भस्पतालों से सम्बद्ध 340 से अधिक नप्तिग स्कूल हैं। इन स्कूलों से 
निरुलने वाली नर्सों|दाइयों की सख्या लगभग 7,750 हैं । ये स्वूल झपने-अपने राज्यो 
की नसिग काउन्सिल से सम्बद्ध हैं । प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 2वी 
कक्षा पास होगा है। विज्ञान विषय वालो को घरीयता दी जाती है । 


देश में इस समय सहायर नर्तों ओर दाइयों के लिए तथा महिला 
स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए &॥7 स्कूल हैं जितमे 20,345 स्थान हूँ 
और महिला स्वास्थ्य विजिटरों के प्रशिक्षण के लिए 44 विशेष स्कूल हैं जिनमे 
3,9 प्रशिक्षाधियों को प्रवेश मिल सकृता है। इत प्रशिक्षण स्कूलों से प्रशिक्षण 
प्राप्त करने वाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उप वैन्द्र स्तर पर नियुक्त 
किया जायेगा। सहायक ने|दाई/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाट्यत्रम में वश मे 
लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दसवी पास होना है और पाष्मासिक पदोन्नति 
प्रशिक्षण के लिए पाच वर्ष के अनुभव वाली वरिष्ठ नर्मदइाइयों को चुना 
जाता है। 


|] भारत 3986 


कि त्सता अनुसंधान 


विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 79 नर्सिंग कालेज बी०एस०्सी० (नर्तिय) तथा 
0 कालेज नर्सों के वी०एस०सी० के बाद के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 
400 नर्से वी०एस०्सी० की डिग्री तथा 200 पोस्ट-वेसिक नसिग में डिग्री प्राप्त करती हूँ! 

प्रमाणपत्र तथा डिग्री के अतिरिक्त अन्य पांच कालेज नसिम में स्तातकोत्तर डिग्री 
प्रदान करते हैं, ये कालेज हैं --एस०एनण्डी०्टी०, वम्बई; आर०ए०के० कालेज आँफ 
नतसिंग, दिल्ली; कालेज ऑफ नसिंग, वेल्लोर; कालेज आफ नर्सिंग, चण्डीगढ़ तथा कालेज 
श्रॉफ नर्सिंग हैदराबाद। दो राज्य, तिवेन्द्रम एवं अहमदाबाद में नतिग 
स्नातकोत्तर डिग्री शुरू करने वाले हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30-35 नस स्वातकोत्तर 
डिग्नी प्राप्त करती हैं । रा 

इंडियन नसिग काउन्सिल, जो न्तिग शिक्षा स्तर को बताए रखने का 
नियत्तरण कार्य करती है, सभी स्कूलों तथा कालेजों का निरीक्षण करती है। 
परिपद्‌ ने विभिन्‍्त क्लीनिकल विशिष्टता के अल्प अवधि (6 माह) पाठ्यक्रमों 
को शुरू किया है । 


भारतीय चिकित्सा अनुसत्धाव परिषद देश में चिकित्सा अनुसन्धान, उसके 
विकास और समन्वय का काम करती है। इसे सारा खर्चे केन्द्र सरकार देती है । यह 
परिषद अनेक अर्ध-स्थायी यूनिटों के अलावा 8 स्थायी अनुसन्धान संस्थान और केसर 
भी चलाती है। ये हैं :--राष्ट्रीय पौष्टिक आहार संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय रोगाणु 
अध्ययन संस्थान, पुणें; तपेदिक अनुसंधान केन्द्र, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा और 
श्रान्त रोग संस्थान कलकत्ता; विक्ृति विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय आक्यूपे- 
शनल स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनन अनुसन्धान संस्थान, वम्बई; कुप्ठ रोग के लिए 
केद्रीय जालमा (एशिया के लिए जापानी कुष्ठ रोग मिशन) संस्थान, आगरा ; 
इम्यूनीमिटोलोजी (भूतपूर्व रत ग्रुप सत्दर्भ केन्द्र), संस्थान, वम्बई ; वेकटर नियंत्रण 
अनुसंघान केन्द्र, पांडिब्चेरि; मलेरिया अनुसंधान केसर, दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी 
अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्‍ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान, मद्रास; प्रयोगशाला 
पश्‌ सूचना सेवा, हैदराबाद ; खाद्य पदार्थ ओर औषधि विष विज्ञान केद्ध, हैदराबाद; 
साइटोलोजी अनुसंधान केद्र, नई दिल्‍ली; एंटरो वायरस अनुसंधान केन्द्र, बम्बई और 
चिकित्सा विज्ञान का राजेद्ध स्मारक अनुसन्धान संस्थान, पटना । इसके अलावा प्रादेशिक 
चिकित्सा अनुसन्धान केस्ध भी स्थापित किए गएं हैं, जो पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़ 
और जबलपुर में हैं । हि है 
चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान के लिए दो वैधानिक 
निकाय हैं । ये हैं: नई दिल्‍ली का अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान और चण्डीगढ़ 
में चिकित्सा ॥४8 और अनुसंधान का स्नातकोत्तर संस्थान । इसके अलावा मैसूर में 
बोलने और सुनने की तकलीफों के बारे में एक श्रखिल भारतीय संस्थान है। इन सभी 
संस्थानों में इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं । 
ः स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कालाजार, प्लेग आदि वीमारियों के बारे में चुनी 
आई सखान परियोजनाओं के लिए सहायता देता है। अनुसन्धान के लिए 
2 42028 ह सा सहायता भी दी जाती है इस समय पटना में कालाजार 
पलट आर बंगलोर में प्लेग निगरानी यूनिट, ये दो परियोजनाएं काम कर रही हैं । 


स्वास्य्य शिक्षए 


स्वास्थ्य 207 
चिकित्सा विभान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों मे कार्यरत कुछ संस्थान ये है; भारतीय 
बम्बई; कैंसर संस्थान, मद्रास; चितरंजन कसर झनुसत्यात' 
केंद्र, कलकत्ता; नई दिल्‍ली में अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान में रोटरी कैंसर 
अस्पताल; राष्ट्रीय तपेदिक सस्यान, बंगले र; बल्समभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्‍ली; 
केद्रीय कुप्ठ रोग अध्यग्पत और अनुसन्धान संस्थान, चिंगलपुट; (इसे विश्व स्वास्थ्य 
संगठन मै क्षेद्रीय केद् के रूप में मान्यता ग्राप्त है) सप्ट्रीय सचारी रोग संस्थान, दिल्‍ली; 
अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, बलरुत्ता; ग्रामीण स्वास्थ्य 
यूमिद और प्रशिक्षण केस, सिंगूर; शहरी स्वास्थ्य केद्र, चेतला और केद्रीय औषधि 
प्रयोगगाला, कलकत्ता । 
कमौती मे, केंद्वीय श्रनुसन्धान संस्थान विभिन्न बीमारियों के लिए निरोधक टीके 
तैयार करने का संवसत बड़ा ओर सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र है | यहां डी० पी० दी०, 
ट्टिपस, टाइफॉइड, रेवीज, पीला ज्वर और हैजा के टीके तथा एंटी-सेरा प्रौर डाईरली- 
स्टिक रीजेंट्स एन्टीजन का उत्पादन होता है । दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पीले ज्वर 
के टीको का उत्पादन करने वाता यह एक मात्र सस्थान है । 





यह संस्यान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों और देश में उत्पादक 
संगठनों द्वारा नामजंद उम्मीदवारों को विभिन्न टीकों और उनकी किस्म नियंत्रण कया 
प्रशिक्षण देता है। यह वी० एस-सी०, एम० एस-सी० और एम० फिल० (माइत्रो) 
में नियमित पाठ्यक्रम चलाता है | यह संस्थान रेवीज के निदान, रोकयाम् और इलाज, 
टीक़ों के किस्म नियन्त्रण के लिए प्ल्प-प्रवंधि के पाठ्यक्रम और औवधि वियन्तण अ्रधि- 
कारियों के लिए प्रशिक्षण पाट्यत्रम भी चलाता है। यह संस्यान, टीको वी उत्पादन 
सुधार और टीफ़ीं के किश्म नियन्त्रण के ग्रनुसन्धान कार्य भी करता है । 
टीके जैसे खमरा बेः लिए टीके तैयार करने के भी प्रयास किए जी रहे है । 

नीलगिरी कुम्ूर में, पस्चर इल्टीट्यूट श्रॉफ इण्डिया रेवीज, इन्पलुएजा और 
प्रत्य शवसन सम्बन्धी रोगाणु टीकी श्रादि में अनुसधान और रेबीज के टीको के उत्तादन 
में लगा हुमा है । यह सह्यात ढी० पी> टी परियोगेता को छठी योजना ग्रवधि के 
दौरान रोग निरोधक टीफो के विस्तृत कार्यत्रम के ग्रधीन चला रहा है । इसके लिए 
सारा खवं केद्ध सरकार दे रदी है। यह परियोगना 7978-79 में शुरू की गई। 








केस्रीय स्वास्थ्य चितरित्सा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशातय में स्वास्थ्य शिक्षा 
का शीर्ष संगठन है । यह समठन 956 में विभिन्न टाप्ट्रीय और शज्य कार्यत्रमों के जरिये 
स्वास्थ्य शिक्षा को बढावा देने और इसमे तालमेल रखने के लिए बनाया गया । झ्यूटों में 
कामझाज के लिए छ टेक्तीडल दिवीजन हैं। इसके कांयं क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार 
वल्याण मत्रालय के कार्यत्रमों और योजनाओं के बारे में बताने, स्वास्थ्य शिक्षा के 
लिए प्रमुख स्वास्थ्य और सामुदायिक वल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, ज्यों 
ओर प्श्य एजेंन्सियों के लिए स्वास्थ्य सबधी आदतों के बारे में लोगो के व्यवहार में 
पखिर्तन में प्रनुमधान, प्रशिक्षण के लिए प्रमावणाली कार्यविधि तेयार करने, स्वास्थ्य 
ज़ाक्षा के बारे में सरकारी और गैरूसरकारी एजेन्सियों को तकनीयी सहायत्रा देने, 
विभिन्न प्रायु वर्ग के स्टूली बच्चों और प्रध्यापक प्रशिक्षण पाद्यक्रमों के लिए स्वाम्ध्य 
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विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध 9 नसिग कालेज वी०एस०्सी० (नर्तिग) तथा 
30 कालेज नर्सों के बी०एस०्सी० के बाद के पाठ्यक्रम चलाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 
400 ससे बी०एस०सी० की डिग्री तथा 200 पोस्ट-वेसिक नरसिग में डिग्री प्राप्त करती हैं 

प्रमाणपत्र तथा डिग्री के अतिरिक्‍त अन्य पांच कालेज नर्सिंग में स्नातकोत्तर डिग्री 
प्रदान करते हैं, ये कालेज हैं --एस०एन०डी०्टी०, वम्बई; आर०ए०कै० कालेज आँफ 
नर्सिंग, दिल्‍ली; कालेज ऑफ नसिय, वेल्लोर; कालेज ऑफ नर्सिंग, चण्डीगढ़ तथा कालेज 
आफ नसिंग हैदराबाद। दो राज्य, त्विवेद्म एवं अहमदाबाद में नतिग 
स्वातकोत्तर डिग्री शुरू करने वाले हैं। प्रतिवर्ष लगभग 30-35 नर्सें स्तातकोत्तर 
डिगम्नी प्राप्त करती हैं । ः 


इंडियन नसिग काउन्सिल, जो नपसिग शिक्षा स्तर को बनाए रखने का 
नियन्त्रण कार्य करती है, सभी स्कूलों तथा कालेजों का निरीक्षण करती है। 
परिषद्‌ ने विभिन्‍न क्लीनिकल विशिष्टता के अल्प अ्रवधि (6 माह) पाद्यक्रमों 
को शुरू किया है । 


चिक्ि त्सा अनुसंधान भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद देश में चिकित्सा अनुसत्धान, उसके 
विकास और समन्वय का काम करती है । इसे सारा खर्च केन्र सरकार देती है। यह 
परिषद अनेक अध्-स्थायी यूनिटों के अलावा 8 स्थायी अनुसन्धान संस्थान और केद् 
भी चलाती है। ये हैं :----राष्ट्रीय पौष्टिक आहार संस्थान, हैदराबाद; राष्ट्रीय रोगाणु 
अध्ययन संस्थान, पुणे; तपेदिक अनुसंधान केन्ध, मद्रास; राष्ट्रीय हैजा और 
प्रान्त्र रोग संस्थान कलकत्ता; विक्वृति विज्ञान संस्थान, नई दिल्‍ली; राष्ट्रीय आवसयूपे- 
शनल स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद; प्रजनत अनुसन्धान संस्थान, वम्बई; कुप्ठ रोग के लिए 
केद्रीय जालमा (एशिया के लिए जापानी कुष्ठ रोग मिशन) संस्थान, आगरा ; 
इस्यूनोमिटोलोजी (भूतपूर्व रक्त ग्रुप सन्दर्भ केन्र), संस्थान, बम्बई ; वेबटर नियंत्रण 
अनुसंधान केन्द्र, पांडिब्चेरि; मलेरिया अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली; चिकित्सा सांख्यिकी 
अनुसन्धान संस्थान, नई दिल्‍ली; चिकित्सा सांख्यिकी अनुसन्धान, मद्रास; प्रयोगशाला 
पशु सूचना सेवा, हैदराबाद ; खाद्य पदार्थ और औषधि विप विज्ञान केच्ध, हैदराबाद; 


न अनुसंधान केच्ध, नई दिल्‍ली; एंटरों वायरस अनुसंधान केल्ध, वम्बई और 
कित्सा विज्ञान का राजेन्द्र स्मारक अनुसन्धान संस्थान, पटना । इसके अलावा प्रादेशिक 
चिकित्सा अनुसन्धान केर्द्र 


कह द भी स्थापित किए गए हैं, जो पोर्ट ब्लेयर, भुवनेश्वर, डिब्गढ़ 
और जबलपुर में हैं । ः 


चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में अनुसन्धान के लिए दो वैधानिक 
निकाय हैं। ये हैं: नई दिल्‍ली का प्रखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान और चण्डीगढ़ 
में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का स्तातकोत्तर संस्थान । इनके अलावा मैसूर में 
बोलने और सुनने की तकलीफों के बारे में एक अखिल भारतीय संस्थान है । इस सभी 


संस्थानों में इलाज की सुविधाएं भी उपलब्ध है । 


हे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, कालाजार, प्लेग श्रादि बीमारियों के बारे में चुनी 
का ३ परियोजवाओों के लिए सहायता देता है। अनुसन्धान के लिए 
भत्न सस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इस समय पटता में कालाजार 


यूनिट और बंगलीर में प्लेग निगरानी यूनिट, ये दो परियोजनाएं काम कर रही हैं! 


स्वास्य्य शिक्षा 


स्वाह्य्य 207 

चिकित्सा विज्ञान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों मे कार्यरत कुछ सस्यान ये है : भारतीय 
कंसर अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई; कंसर मस्थान, मद्रास; चितरंजन कैसर अनुसन्धान 
केद्र, कलकत्ता; नई दिल्‍ली मे झखिल भारतीय गश्रायुविज्ञात सस्थान में सेटरी फैसर 
अस्पताल; राष्ट्रीय तपेदिक संस्थान, बंगले र, वल्लमभाई पटेल चेस्ट इन्स्टीट्यूट, दिल्ली; 
क्ेद्दीय कृष्ठ रोग अध्यापन और प्नुसस्धान संस््यान, चिगलपुट; (इसे विश्व स्वास्थ्य 
संगठन से क्षेत्रीय केद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त हे) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली; 
अखिल भारतीय स्वच्छता और स॒वंजनिक स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता; ग्रामीण स्वास्थ्य 
यूनिट और प्रशिक्षण केन्द्र, सिगूर; शहरी स्वास्थ्य केद्, चेतला और बेखद्रीय औपधि 
प्रमोगशाला, कलकत्ता । 5 

कसौली मे, केद्धीय भ्रनुसन्धान संस्थान विभिन्न बीमारियों के लिए निरोधक टीके 
तैयार करने का सदसे वडा ओर सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन नेन्द्र है । यहा डी० पी० टी०, 
टिटमस, टाइफॉइड, रेवीज, पीला ज्वर और हैजा के टीके तथा एंटी-सेरा भर डाईग्नो- 
स्टिक रीजेंट्स एन्टीजन का उत्पादन होता है । दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र मे पीले ज्वर 
क दीझो को उत्पादन करने बाला यह एफ मात्र सस्थान है । 


यह संस्थान विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों ओर देश में उत्पादक 
संगठनों द्वारा नामजद उम्मीदवारों को विभिन्न टीको ओर उनवी किस्म नियतण का 
प्रशिक्षण देता है। यह वी० एस-सी०, एम० एस-सी० और एम० फिल्० (माइक्रो) 
में नियमित पादुयक्रम चलाता है। यह संस्थान रेवीज के निदान, रोकयाम और इलाज, 
टीको के किस्म नियस्तेथ के लिए ग्रल्प-अवधि के पाद्यक्रम ओर औपधि नियन्त्रण झ्रधि- 
कारियों के लिए प्रशिक्षण पाद्यक्रम भी चलाता है। यह संस्थान, टीको की उत्पादन 
तकनीकों में सुधार और टीको के किस्म नियन्त्रण के अनुसन्धान कार्य भी करता है । 
नए टीके जैमे खगरा के लिए टीके तैयार करने के भी प्रयास किए ज॑ रहे है । 

नौलग्रिरी कुम्नूंर मे, पास्चर इन्स्टीट्यूट प्रॉफ इण्डिया रेबीज, इन्पलुएणा ओर 
प्रन्य श्वसन सम्बन्धी रोगाणु टीफो भादि में अनुसधान और रेवीज के टीको के उत्पादन 
में लगा हुमा है । यह सह्यान डी० पी० दी० परियोजना को छही योदना अवधि के 
दौरान रोग निरोधक टीकों के विस्तृत कार्यक्रम के भ्रधीन चला रहा है | इसके लिए 
स(्रायर्च केद्ध सरकार दे रही है। यह परियोजना 978-79 मे शुरू की गई। 


क्षेद्रीय स्वास्थ्य चिकित्सा ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में स्वास्थ्य शिक्षा 
का शीर्ष संगठन है। यह संगठन 956 में विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमो के जरिये 
स्वास्थ्य शिक्षा को बढावा देने और इसमे तालमेल रखने के लिए बनाया गया । ब्यूरों में 
बधमवधज के लिए छः टेवनीडल डिवीजन है । इसके कार्य क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण मत्रालय के कार्यक्रमों और मोजनाओं के बारे में बताने, स्वास्थ्य शिक्षा के 
लिए प्रमुष स्वास्य्य और सामुदायिक कल्याण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने, राज्यो 
और प्रन्य एजेन्सियों के: लिए स्वास्थ्य सदधी ग्रादतो के बारे में लोगो के व्यवहार में 
परिवर्तन में अनुसंधान, प्रशिक्षण केः लिए प्रभावशाली कार्यविधि तैयार करने, स्वास्थ्य 
शिक्षा केः बारे में सरकारो ओर गैरसरकारी एजेन्सियो को तकतीकी सहायता देने, 
विभिन्न झ्रायु वर्ग के स्टूली बच्चों ओर अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए स्वास्थ्य 
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शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने ओर स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के 
लिए अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहयोग करने का काम शामिल है। 


यह ब्यूरो राज्य और केद् शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो के विकास का काम 
भी देखता है। श्रव तक 22 राज्यों और 8 केन्द्र शासित प्रदेशों ने अपने स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो 
स्थापित किए हैं। इनके श्रलावा 4 3 जिला स्वास्थ्य शिक्षा यूनिट भी खोले गए हैं । ब्यूरो 
सभी स्वास्थ्य शिक्षा यूनिटों के साथ सम्पर्क रखता है और इन्हें तकतीकी सलाह देता 
है। 

ब्यूरो ने मंत्रालय को योजनाएं और कार्यक्रम लोगों को बताने के लिए शुरू से संचार 
माध्यम कार्यकलाप आरम्भ कर दिये थे। श्रव यह 4 पत्रिकाएं निकालता है । थे है: 
स्वस्थ हिन्द (अंग्रेजी), 'आरोग्य सन्देश! (हिन्दी), 'डी० जी० एच० बी० ऋनिकल' 
(अंग्रेजी तैमासिक) , 'स्वस्थ शिक्षा समाचार (हिन्दी त्ैमासिक) । 


यह ब्यूरो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए मुद्रित अचार सामग्री और 
ऐसी स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वैयार कराता है जिसका उपयोग राज्य अपनी जरूरतों 
के अनुसार प्रादेशिक भाषाओं में कर सके । 


ब्यूरो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रों के लिए जनसंचार श्रौर 
प्रचार माध्यमों का समर्थन उपलब्ध कराता है। यह स्वास्थ्य शिक्षा कार्य- 
क्रमों के प्रसारण के लिए आकाशवाणी और दरदर्शन के साथ सम्पर्क 
वनाए रखता है। यह प्रदर्शेनियां आयोजित करता है और फिल्मों के निर्माण 
में सहायता करता है। आकाशवाणी और दूरदशेन के लिए कार्यक्रमों को 
तैयार करने में भी ब्यूरो भदद करता है। 


केद्धीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरो का अनुसंधान और मूल्यांकन डिवीजन, स्वास्थ्य 
संबंधी भादत अपनाने के बारे में लोगों के व्यवहार के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहा 
है । डिवीजन ने अब तक मलेरिया, चेचक, यौन रोग, कुष्ठ रोग, पीष्टिक आहार, जल 
सप्लाई, रोग निरोधक टीकों के विस्तृत कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में 
68 भ्रनुसंधान अध्ययन पुरे कर दिये हैं ।. इसके अतिरिक्त पांच अन्य अनुसंधान 
अध्ययनों पर कार्य चल रहा है । इस डिवीजन ने 9 टेक्नीकल पत्र रिवोर्ट भी 
तिकाली हैं । यह डिवीजन स्वास्थ्य कर्मचारियों को अनुसंधान काये विधि सें भी 
प्रशिक्षण देता है और इसके लिए चार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा चुके हैं । 


. ब्यूरो स्वास्थ्य शिक्षा में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम, दो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और 
सवारत चिकित्सकों पेया अध॑-चिकित्सः कर्मचारियों के लिए पांच अन्य सेवा कालीन 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। 


के + । पल स्वास्थ्य शिक्षा डिचीजन, ; अप्रैल 977 
5 हरा प्रायोजित राष्ट्रीय सकल स्वास्थ्य सेवा योजना की निगरानी का काम 


भी कर रहा है । इस योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केद्धों के जरिये 
बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना 


ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक कक्षाओं के रो 
है । ह॒ 


घोजनाओं के अन्तर्गत 
परिवार कल्याण 
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परिवार दल्याण कार्यक्रम हमारी प्रगतिशील कल्याणव्यरी योजनाओं का श्रनिवार्य अंग 
है और यह पूर्णतः स्वैच्छिएः कार्यक्रम है । इसे समग्र विकास नीति, जिसमे स्वास्थ्य, मां 
और वच्चे की देखभाल, परिवार कल्याण, महिलाओं के भधिकार और पोपाहार 
आते हैं, के अनिवार्य अंग्र के रूप में कार्यान्वित विया जा रहा है। इस नीति के 
विशेष पहलू है: विविध प्रचार माध्यमों और व्यवितगत सचार के 
रचनात्मम उपयोग मे लोगों में जागहूकता पैदा करने के प्रयास तेज करना, 
कार्यत्रम को अपनाने वाले लोगो को नजदीक के स्थानों पर ही सेवाएं उपलब्ध 
कराना, महिला साक्षरता में तेजी से बढोतरी के लिए सुविधाओं का विकास 
करना, स्कूलों और कात़िजों मे और साथ ही स्कूलों में न जाने वाले युवाओं 
को जनसंख्या के बारे में शिक्षा और जानकारी देना, लोगो के चुने हुए प्रति- 
निधियों गौ सकृयता ओर समयंत प्राप्त करना, अन्य सबद्ध मंत्रालय और 
विभागों से उचित सम्पर्क बनाना, परिवार नियोजन अपनाने वाले व्यवितयों 
और राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देना तथा सभी स्तरों पर इस परिवार 
कल्याण कार्यक्रम की प्रगति की देख-रेख करना। 


यद्यपि पश्वार नियोजन वर्यक्रम सरवारी तौर पर 952 में प्रारम्भ किया गया 
था लेकिन जत्म नियंत्रण आदोल« इससे पहले का है । प्रथम दो जन्म नियंत्रण चिव्ित्सालय 
विश्वभर में सर्वप्रथम 930 में कर्नाटक में स्थापित हुए थे। उन दिनों जन्म नियंत्रण 
पर स्वतन्त्र रूप से चर्चा नही होती थी । पश्चिम के भतिरिवत भारत में कुछ लोग इसके 
बारे मे जानते थे लेकिन वे सम्पन्त घरानो से संबंधित थे। भारत में कुछ परम्परागत 
गर्भ-निरोधक पद्धतियों का उपयोग किया जाता था परन्तु सरकार द्वारा प्रवर्तित परिवार 
नियोजन नाम का कोई कार्यक्रम नही था । फिर भो देश के सुसंस्कृत लोगो को इसको 
बोध था । सुखी पारिवारिक जीवन के हित में गर्भ निरोधक सुविधाएं प्रवश्य होनो चाहिए । 
इस निश्चय के साथ ही 930 में कर्नाटवः में दो चिव्ित्सालयों की स्थापना की गई। 


पहली योजना की शुदम्रात केः साथ ही भारत ने श्रायोजना के युग में प्रवेश क्यि/ । इन 
तथ्यों की स्वीकृति के बाद लोगों ने माना कि तेजी से बढती हुई जनतसव्या लोगों के जीवन- 
स्तर को उठाने में वाधा डालेगी । 952 में परिवार नियोजन को सरकारी फार्य- 
क्रम के रूप में अपनाया गया । इस कार्यक्रम को पहली और दूसरी योजता में साधारण 
रुप से लिया गया था और जनसाध्यिकी, सम्पर्क, शरीर विज्ञान के पुनरुत्पत्ति श्रादि के 
अनुसंधान पर मुख्यत: जोर दिया था । परिवार नियोजन के इच्छुक व्यतितयों को 
स॒जाह और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ क्षेत्रो में केद्रों की स्थापना 
की गई । 

तीसरी योजवा में कार्यक्रम को पुनंगठित किया गया । श्रव तदः स्वास्थ्य संवाओ 
के, लिए लोग चिकित्सा केद्दों मे आते थ | इस योजना के दौरान स्वास्थ्य सत्रधी संदेशों, 
सेवाओं और गर्मनिरोधक सामग्री को चिकित्स। केन्रो के अलावा भ्न्य स्थानों पर भी 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। केन्द्र में 966 मे स्वतन्त् रुप से परिवार नियोजन 


20 भारत 3986 


कार्यान्वयन व्यवस्था 


निष्पादन 


निरोध 


विभाग का गठन हुआ और एक उपसमिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यक्रम को 
लक्ष्य के श्रनुकूल बनाया गया । 

चौथी और पांचवीं योजवा के कार्यक्रमों में इसको बहुत उच्च प्राथमिकता प्रदान 
की गई थी । इस प्रवधि में मां और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ ही परिवार 
नियोजन कार्यक्रम का विस्तार और समेकन हुआ । कार्यक्रम में स्वतस्त् मूल्यांकन के 
परिणामस्वरूप बढ़ी जन-प्रावश्यक्रतामं को पूरा करने हैतू इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन 
किए गए । परिवार नियोजन से सम्बद्ध सभी क्षेत्रों, जैसे जन-शिक्षा और अभिप्रेरणा, 
सेवाएं और आपूर्ति, श्रमिकों को प्रशिक्षण, अनुसंधान और मूल्यांकन को स्वैच्छिक 
संगठनों के द्वारा अंगीकार कर लिया गया । संगठित क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों 
को व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया है। 

परिवार कल्याण के बारे में भ्रांतियों को दूर करने तथा लोगों को शिक्षित करने 
के लिए प्रेस, फिल्म, रेडियो एवं दूरदर्शन, मौखिक एवं दृश्य संचार साधनों, जैसे गीत और 
नाटक भण्डली तथा पारस्परिक विचार-विमर्श का प्रचुर रूप से उपयोग किया जा रहा 
है । उपयुक्त दम्पत्तियों के श्रतिरिकत समाज के संभावित मुख्य वर्गो में छोटे परिवार की 
धारणा को स्वीकार करने की प्रेरणा देने के लिए प्रयास किए जा रहे है। देश में जनसंख्या 
शिक्षा को स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया जा रहा है। प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों द्वारा देश के विकास कार्यक्रमों में कार्वरत सभी सरकारी और गैर-सरकारी 
एजेंसियों जैसे श्रमिक संव, सहकारी समितियों और पंचायत आदि के सहयोग और 
सहायता से अनौपचारिक माध्यमों के द्वारा जनसंख्या शिक्षा को प्रारम्भ किया जा रहा है । 


कर्यकरम राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जिसके लिए शत प्रति- 
शत केंद्रीय सहायता दी जाती है । ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का और विस्तार किया 
जाएगा । इसका असार प्रायमिक्त स्वास्थ्य केद्रों तथा उपकेद्धों के द्वारा किया 
आएगा ! 980-85 की छठी योजना में 37,940 अ्रतिरित उपकेन्द्र स्थापित किए 
जावे थे। इनमें से लगभग 35,774 उप-केद्ध स्थापित किए जा चुके हैं, तया सातवीं 
पंचवर्षीय योजना में 54, 883 और उप-केद्ध स्थापित करने का प्रस्ताव है । मां और 
बच्चे का स्वास्थ्य तथा प्रतिरोधीकरण का कार्यक्रम भी परिवार कल्याण कार्यक्रम का 
ही एक अंग है । ँ 


कैद्रीय परिवार कल्याण परिवद राष्ट्रीय स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रमों के 


संबंध में सलाह देती है। अनुसंधान कार्यों की प्रगति का अध्ययन करने के लिए अनुसंधान 


समत्वय समिति जे १ कई केद्रीय समितियां स्थापित की गई हैं । 


कार्यक्रम शुरू होने से 3 मारे 
ओर 786 ल/्ख लूप लगाए गए । 
में वन्‍्ध्याकरण तथा लूप की दर 


7988 तक 538 लाख व्याकरण किए गए 
इसे अकार उपरोक्त तिथि, तक कुल, जनसंख्या 
क्रमश: 7, 2 तथा 24, 6 प्रति हजार रही । 


भारत में निरोध 2 प्रमुख उपभोक्ता सामग्री विपणन कम्पनियों द्वारा तीन लाख से 
अधिक खुदरा दुकानों के माध्यम से चलाई जा रही एक व्यावसायिक योजना के अन्तर्गत 
वन जति हैं। मुफ्त वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत निरोध, डायफ्रैम, जैली क्रीम 
दयूव भर फोम की टिवकयां वितरित की जाती है। 


स्वास्य्प 277 


खाने की गर्म निरोधक गोलियों के कार्यक्रम का शहरी केद्धो मे, जिनमें स्थानीय 
स्वायत्त और स्वेच्छिक रास्थाओं द्वार चलाए जाने वाले केन्द्र भी सम्मलित है, तथा 
उन प्रायमिक स्वास्थ्य केद्रों मे, जहा इस कार्यक्रम का मूल्यांकन किया जा सक्रा और 
लोगों ने इसका पालन किया, विस्तार किया गया । देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों 
में कार्यरत 2205 केद्धों द्वारा इन गोलियों का वितरण किया जाता हैं । 


कार्यक्रम का प्रमाव सतानोत्पत्ति करने योग्य अनुमानतः 2. 94 करोड युगलो में से जिनकी पत्तियों की 
आयु गर्भ-धारण योग्य झर्थात 5 से 44 के बीच थी, में से 35 प्रतिशत मुगल परिवार 
कल्याण केः विसी न किसी अनुमोदित तरीके के द्वारा सुरक्षित हो चुके थे। 3 माचे _/73$ 
986 तक के कार्य के फलस्वरूप ग्रनुभानत: 764 लाख जन्म रोके गए है । यह प्राकडे 
अनंतिम है । 


गर्भपात उपकरणों से सुसज्जित मान्यता प्राप्त अस्पतालों मे प्रशिक्षण-प्राप्त डावटरों की सहायता 
से गर्भपात कार्यक्रम मूल रप से स्वास्थ्य देखभाल उपाय है / लेकिन, यह एक तरह से 
परिवार कल्याण कार्यक्रम का पूरक है क्योकि गर्भ निरोधवः उपायो के विफल होने पर 
इसके ग्रतिरिकत कानूनी तौर पर गर्भपात की भी व्यवस्था है । गर्भपात कराने वाली 
नेक महिलाएं नसबन्दी, लूप झ्रादि किसी न किसी गर्भ निरोधक उपाय को अपनाती हैं । 
अप्रैल, 972 से गर्भपात भ्रधिनियम, 97 लागू किया गया है । 


माता और शिशु समाज में माताओं ओर बच्चो के स्वास्थ्य पर किसो भी बात का सबसे जल्दी प्रभाव पडता 

स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसलिए इनके स्वास्थ्य की देखभाल परिवार कल्याण कार्यत्रम में बरहुत महत्वपूर्ण 
है । प्रसव और शिशु स्वास्थ्य कार्मक्रमों मे प्रभावी जन्‍्म-पूर्व देखभाल, सुरक्षित प्रसव 
समुचित जन्मोत्तर देखभाल, मात्ताओं द्वारा शिशुओ को अ्रपना दूध पिलाने के लिए 
प्रोत्याहित करना और इसे जारी रखना, झ्ाम संचारी रोगो से बचाव के लिए समय पर 
रोग निरोधक टीके लगाना, दस्त की रोकथाम, विकास की तरफ ध्यान और बुनियादी 
स्वास्थ्य देघभाज उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है । 


स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी छुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इन उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । विशिप्ट बाल 
चिक्त्स) देखभाल उपलब्ध कराने के लिए जिला, उप-मण्डलीय ग्रस्पतालो और जिला 
अस्पतालों तथा जच्चा-बच्चा यूनिटो को सुसज्जित किया जा रहा है। 986-87 में 
बच्चों और माताओं को बीमारियों, दुपोवण से ओर रत की कमी से बचाने के लिए 
टीके लगाने के कार्यत्रम के लिए टीके और दवाइयां खरीदने के लिए 5. 30 करोड 
रुपये की व्यवस्था की गई 


986-87 में 'रिहाइड्रेशन' दिश्त्सा। पद्धति के जरिए वच्चों में पेचिश और 
झतिसार रोगो की रोकयाम के कार्यक्रम के लिए 4 अरब रुपये उपलब्ध 
कराए गए हैं । यह कार्यत्रम 986-87 में शुर्ल किया गया है झौर सातवी 
पंचवर्षीय योजता में इसके लिए 25 करोड़ रुपये रखे गए है । 


242 


धहुद्देशीय कार्यकर्ता 
प्रशिक्षण 


विशेष योजनाएं 


भारत 986 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के परिधीय स्तर पर वहुद्देशीय कार्यकर्ताओं 
को बड़ी संख्या में प्रशिक्षित किया जा रहा है । छठी योजना के दौरान सभी जिलों में 
प्रशिक्षण के पूरा होने की आशा है । जिला स्तर के चिकित्सा भ्रधिकारियों और मुख्य- 
प्रशिक्षणाथियों का पुन: प्रशिक्षण 7 केद्धीय प्रशिक्षण संस्थानों तथा प्रार्थाम » स्व,स्थय 
केच्र के चिकित्सा अ्रधिकारियों तथा ब्लाक एक्सटेंशन एजूकेटर्स का 47 स्वास्थ्य तथा 
परिवार नियोजन प्रशिक्षण केद्धों में श्रायोजित किया गया है । ब्लाक के पैरा-मेडिकल 
स्टाफ को चुने हुए प्रायमिक स्वास्थ्य केन्रों में प्रशिक्षित किया जाता है । 


विशेष योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित चार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा 
रहा है---जिला तथा उप जिला अस्पतालों में अखिल भारतीय अस्पताल प्रसवोत्तर कार्यक्रम 
और चुने हुए मेडिकल कालेजों में पैप (पी.ए.पी.) स्मीयर परीक्षण कार्यक्रम; शहरी तंय 
वस्तियों में संगठनात्मक सुधार, नसबंदी आदि आपरेशनों के लिए शय्या योजना तथा 
प्राथमिक स्वास्थ्य केद्गों से सम्बद्ध ग्रामीण परिवार केद्धों में लूप लगाने के कमरों का 
नवीकरण । 


प्रसवोत्तर कार्यक्रम परिवार कल्याण का ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अस्पतालों 
में प्रसव के वाद जच्चाओं की देखभाल करना है और यह कार्यक्रम अब राष्ट्रीय, राज्य 
और जिल। स्तरों पर 554 संस्थाओं में लागू हो चुका है । इनमें 04 मेडिकल कालेज 
और दो स्वातकोत्तर संस्थाएं शामिल हैं । 


इसके अलावा परिवार नियोजन अपनाने वाली महिलाओं में गर्भाशय के 


कैंसर का शुरू में ही पता लगाने के लिए 25 मेडिकल कालेज पैप स्मियर टेस्ट सुविधा 
कार्यक्रम लागू कर रहे हैं । 


उप मेंडलीय अस्पतालों में जन्मोत्तर कार्यक्रम के विस्तार का उद्देश्य ग्रामीण 
और गधे शहरी क्षेत्रों में माता और शिशु स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराना 
हैं ताकि माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके । 


सातवीं योजना अवधि के अन्त तक इस कार्यक्रम को ]200 उप-जिला 
अस्पतालों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया हैं । भ्रवः तक मंडलीय 
अस्पतालों में, 829 योजना अवधि केन्द्रों के लिए स्वीकृति दी गई हद 
शेप केद्धों को विभिन्न चरणों में स्वीकृति दी जाएगी। राज्य सरकारों ने 560 
उप-मंडलीय अस्पतालों में इस कार्यक्रम की मंजूरी दी है। 


शहरी इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, परिवार . कल्याण, और 
भेसूति की बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष शहरी 
योजता शुरू की गई है। कार्यदल की सिकारिशों के अनसार कोई नया 
परिवार कल्याण करेच्ध नहीं खोला जाएगा बल्कि बतेमान शहरी केच्रों में 
ही अधिक साज-सामान और सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी । अब तक 
899 स्वास्थ्य चौकियों और १«& नगर-परिवार कल्याण ब्यरों का पुनभेठन 
किया जा चुका है। राज्य सरकारों ने 539 स्वास्थ्य चौकियों भर १0 
नगर परिवार कल्याण ब्यूरो के संचालन की मंज्री दी है। 
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प्रेरणा तथा शिक्षा 


क्षेद्रीोय परियोजना 


भारत 3986 


जिन अस्पतालों में इस तरह के रोगियों को भर्ती करने की सुविधाएं नहीं होतीं 
वहां स्टरलाईजेशन वेड स्कीम के अंतर्गत महिलाओं की नसवंदी करने की सुविधाएं तुरंत 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत उन चिकित्सा संस्थातों 
और अस्पतालों में रोगियों के लिए विस्तर मंजूर किये गये हैं, जिन्हें शैक्षिक संगठन 
चलाते हैं। यह सुविधा इत संगठनों के पिछले वर्ष के काम के आधार पर 
दी जाती हैं । स्वैच्छिक संगठनों के लिए बिस्तरे राज्य सरकार की सिफारिश 
पर स्वीकार किए जाते हँया फिर इसके लिए संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य और 
परिवार के क्षेत्री4 निदेशकों की सिफारिश को आधार बनाया जाता है। प्रत्येक 
संस्थान को प्रति बिस्तर रखरखाव के लिए 3,000 रुपये प्रतिवर्ष की सहायता 
दी जाती है, वशर्ते कि हर विस्तर पर एक वर्ष में कम से कम 60 नसवन्दी 
आपरेशन किए जायें । 3] मार्च 986 को राज्य सरकार के संस्थानों, 
स्थानीय संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के अंत्तर्गत 2,766 विस्तरों की 
स्वीकृति दी गयी । 

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्रों के ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र में लूप कक्षों को आप- 
रेशन कक्षों में बदलने के लिए सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है ताकि ग्रामीण 
क्षेत्रों में नसबन्दी और गर्भपात की बेहतर सुविधाएं मिल सकें । 33 मारे 986 को 
,33 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्ों में यह यो ना लागू करने का कार्यक्रम था । 3। मारे 


3986 तक राज्य सरकारों ने 862 प्राथमिक स्वास्थ्य केद्धों में ये योजनाएं 
मंजूर की हूँ। 


भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्णतया स्वैेच्छिक है । शहरों तथा दूर गांवों में 
रहने वाले लगभग 3 करोड़ से अधिक पढ़ें-लिखे तथा अभ्रनपढ़ प्रसतन-वय दम्पतियों तक 
पहुंचाने के लिए एक व्यापक जन शिक्षण तथा प्रेरण। कार्यक्रम चलाया गया है । परिवार 
कल्याण विभाग का डाक द्वारा मुद्रित सामग्री भेजने वाला एकांश डाक द्वारा मुद्रित 
सामग्री सीये उन नेताओं को भेजता है, जितका जनमत पर प्रभाव हैं। पतों की 
सूची में 5 लाख पते इस समय चालू हैं। इसके भ्रतिरिक्त यह एकांश दो 
मासिक पत्निकाएं अंग्रेजी में सेन्टर कॉलिंग! और हिल्दी में हमारा घर! और 
दो ल्ेमासिक प्रकाशन-अंग्रेजी में 'ई०पी०भाई०” बुलेटिन और हिन्दी में 'जन स्वास्थ्य 
रक्षक' का नियमित रूप से प्रकाशन कर रहा है। एकांश द्वारा इन पत्निकाओं के 
हर अंक की-. 5 लाख प्रतियां छापी जाती हैं । 


स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई गई आदर्श योजना के आधार पर १5 राज्यों के 67 जिलों 
की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की आवश्यक सुविधाएं जुटाने के लिए सवन विकास 
हेतु तथा क्षेत्रीय परियोजना के अन्तर्गत इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चुना गया 
है । इस कार्यक्रम को विश्व बैंक, यू०एन०एफण्पी ०ए०२, डी०ए०एन०्य्राई०्डी०ए०, 


. यूवाइटड नेशन्स फंड फार पपूलेशन एक्टीविटीज 
2, डेनित इंटरनेशनल डिवलपमेंट एजेंदी 


अनुसंघात भर 
मूल्यांकन 


स्वास्थ्य 25 
यू०एस०ए०प्राई ०्डी ० तथा ब्रिटेन से कुछ वित्तीय सहायता मिलेगी । परियोजनाएं 
इस ढंग से वनाई गई है कि लगभग पांच वर्ष में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्माण सेवाओं 
के लिए आवश्यक सुविधाएं और जनशवित को जुटाया जा सके, ताकि यह समन्वित ढंग 
से एक स्तर को प्राप्त कर एक अवधि में देश के हर भाग तक पहुंच जाएं | इन सुवि- 
घाओ में शामिल है--मूचनाएं, शिक्षा तथा संचार गतिविधियां जिसमे ओरिएन्देशन 
ट्रेनिंग कैम्प, जुत-सचार गतिविधिया, कमियों को प्रबंध प्रशिक्षण, मानिर्टरिंग तथा 
मूल्याकन एयं नवीकरण गतिविधिया | योजना का मूलभूत उद्देश्य सन्तानोलत्ति 
कम करना, मां तथा बच्चे के जीवन की रक्षा करना तथा उन्हें निरोग बनाना है। 


विभिन्न राज्यों मे 8 जनसख्या अनुसंधान केन्द्रों के माध्यम से जनसांख्यिकी तया 
सचार कार्य के क्षेत्र मे ग्नुसधान गतिविधिया जारी रही। भारतीय चिकित्सा 
अनुसंधान परिषद, केन्द्रीय औषधि झ्ननुसधान सस्थान, अखिल भारतीय श्रायूविज्ञान 
संस्थान और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के रप्ट्रीय संस्थान प्रजनन जीव विज्ञान 
तथा संतानोत्पत्ति नियक्षण के क्षेत्र मे जैव चिकित्सा झनुमधान कार्यो मे लगे ह। 





3. यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फार इंटरनेशनल डिवलपर्भट 
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प्रशासनिक ढांचा 


विकलांगों का 
फत्याण 


समाज कल्याण 


देश में चल रहे कल्याण कार्यक्रमों का प्रेरणात्नोत संविधान है जिसमें 
लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय रखा गया है।. राज्य के नीति-निदेशक तत्वों 
के अनुत्तार “राज्य ऐसी स्थमाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आधिक और 
राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवत की सभी संस्थाओं को अ्नुप्रमाणित करे, भरसक 
कायसाधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की उन्तति का 
प्रयास करेगा ।/ इस बात का विशेष ध्यात रखा जाएगा कि, राज्य, जनता 
के दुर्वेल वर्गों के, विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की शिक्षा और 
आाथिक हितों को बढ़ायेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण 
से उनकी रक्षा करेगा ।” अल्पसंख्यकों के बारे में संविधान यह सुनिश्चित करता 
है कि, “इन वर्गो को अपनी प्रतिभा के अनुसार विकाक्ष के लिए राज्य संरक्षण 
और बढ़ावा देगा ।” 

कल्याण अब दया की बात नहीं रह गई है। आरम्भ में कल्याण कार्यक्रमों 
का ध्यान कुछ वीमारियों और पुनर्वास जैसी कुछ मूलभूत सेवाओं की ओर था । 
बाद के वर्षो में, बीमारी और सुरक्षात्मक कार्यक्रमों की बजाय कल्याण कार्यक्रमों 
को विकास की दिशा दी गयी। वर्तमान में इन कार्यक्रमों का लक्ष्य विकलांगों, 
वृद्धों, कृपोषितों, अनुसूचित जाति और जनजातियों, रूमाज के अन्य दुर्बेल और 
पिछड़े वर्गों को निवारक, विकासपरक और पुनर्वात्त सेवाएं उपलब्ध कराना 
है । 

अब तक कमजोर वर्गों के कल्याण का दायित्व अनेक मंत्नालयों और विभागों 
पर था। बाद में समाज के इन वर्गों के विकास्त को समग्र रूप से बढ़ावा देने 
के लिए कल्याण मंत्नालय बनाया गया । इस मंत्रालय में सामाजिक सुरक्षा, 
विकलांगों, अनुसूचित जाति और जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े 
वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों और ववफ संबंधी सभी कार्यों को समन्वित किया गया 


है । 


कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करमे का उत्तरदायित्व केन्र तथा 
राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है । कल्याणकारी चीतियों तथा 
कार्यक्रमों को बनाने के अत्तिरिक्त केन्द्र राज्य सरकारों द्वारा लाग की जा 
रही कल्याणकारी सेवाओं में समत्वय तथा उनके प्रोत्साहन का कार्य भी करता है। 
इसका दायित्व कल्पाण मन्त्रालय पर है । 

... कल्याण मंत्रालय की गतिविधियां पंच विभागों द्वारा क्रियान्वित की जाती 
हैं। ये विभाग हँ--विकलांग कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, प्रशासन और प्रल्प संख्यक, 
जद जातीय विकास तथा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ी श्रेणियां । 


राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा ' किए गए सर्वेक्षण के भ्रनसार यह अनुमान 
लगाया गया है कि देश में लगभग 3. 20 करोड़ व्यक्ति विकलांग हैं। मंत्रालय 


समाज क्त्याथ 27 
द्वारा विकलांग व्यक्तियों श्र्यात नेन्नदीन, वधिर, शारीरिक रूप से विकलांग, 
मंदवुद्धि व्यक्ति, मस्तिष्क संस्तंभ से ग्रस्त तथा मुष्ठ रोगियों का शीघ्र 
पता लगाने तथा उनका उपचार करने, उन्हें शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने भौर 
उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैँ। 

विकलागों की शिक्षा, प्रशिक्षण, व्यवश्षायिक मार्यदर्शन, परामर्श, 
पुनर्वास और ब्नुसंधान के लिए चार राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गयी हैं । 
ये संस्थाएं हैं--राष्ट्रीय दृष्टिरोग संस्थान, देहरादून; राष्ट्रीय श्रवणरोग संस्थान, 
बम्बई; राष्ट्रीय अस्थिरोग संस्थान, कलकत्ता, और राष्ट्रीय मतोरोग सस्यान, 
हैदराबाद । इनके अतिरिक्त पुनर्वाएर, प्रशिक्षण झौर अनुसंधान संस्यान, भोलतपुर 
(कटक), नई दिल्‍ली स्थित शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के लिए संस्थान, 
हैदराबाद स्थित वधिर प्रशिक्षण केन्द्र, विकलागों के लिए चलाए जा रहे कार्य- 
क्रमो में अपना योगदान कर रहे हैँ। कानपुर स्थित इत्तिम भंग निर्माण निगम 
विकलांगों के लिए विविध उपकरण बना रहा है। 


नेन्रहीन राष्ट्रीय नेत्रह्वीत सस्यान नेन्नहीनों से संवधित प्रशिक्षण, भनुसंघान, व्यावसायिक 
मार्मेदर्शन, परामर्श, पुनर्वास तथा उनके लिए उपयुक्त सेवाप्रों के विकास के क्षेत्र में 
शीरप॑स्थ संगठन है। यह संस्यान नेतन्नहीनों के संबंध में प्रलेखन भ्रौर सूचना के 
एक प्रमुख केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है। इस संस्यान में नेन्नहीत बच्चों 
के लिए एक शआरांदर्श विद्यालम, प्राशिक रूप से नेत्नद्वीन वच्चों का विधालय, 
प्रौढ़ नेतरहीनों के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र, ब्रेल उपकरण तैयार करने के लिए 
एक वरकंशाप और एक केन्द्रीम ब्रेल प्रेस है। यह संस्यान चार क्षेत्रीप केद्रों-- 
दिल्‍ली, मद्रास, बम्वई झौर कलकत्ता म नेव्हीनों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण 
प्राद्यक्रमों का भरायोगन भी करता है | इन क्ेन्दों में प्रतिवर्ष 40-50 
शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 





बधिर बंधिरों को राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, प्रशिक्षण भौर पनुसंघान की समेकित 
सेवाएं श्रदान करने के सिए मगस्त 7982 में बम्बई में राष्ट्रीय भली गावर जंग 
बधिर संस्थान स्थापित किया गया है। इसके पलावा प्रौड बधिर प्रशिक्षण 
केन्द्र हैदरावाद (उपरोक्त संस्वान के अन्तयंत कार्यरत) झ्राशिक रूप से 
बधिरों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है। 


मंदइद्ध राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्यान को स्थापना 984 में हैदराबाद में की 
गई । इस संस्थान का धीरे-धीरे विकास किया जा रहा हैं और भाशा है कि यह 
संस्थान मानसिक रूप से विकलांगों के अनुसंघान, प्रशिक्षण भौर पुनर्वास के क्षेत्र 
में एक प्रमुख संत्यान के रूप में कार्य करने लगेगा। नयी दिल्ली स्थित 
मानसिक रूप से प्रविकसित बच्चों के माढल स्कूल में 6से 5 वर्ष तक की 
झाय के मानसिक रूप से अ्विकृमित बच्चों को शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण 
दिया जाता है। 
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शारीरिफ रूप 
से विकलांग 


अन्य संस्थाएं 


छात्रवृत्तियां 


सहायक साधनों 
तथा उपकरणों 
फी आपूर्ति 


स्वेच्छिएा संगठनों 
की सहायता 


पृनर्वास केर्द्र 


भारत 3986 


शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 9 82 में कलकत्ता में एक राष्ट्रीय 
संस्थान स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के 
पुनर्वास के लिए अनुसंघान करना तथा कामिकों को प्रशिक्षण देना है। इस संस्थान 
के अन्य उद्देश्य हैं--शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करता, 
उपयुक्‍त सेवा माड्यूल तैयार करता, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 
उपकरण और सहायक साधन तैयार करना। | 


शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए दिल्‍ली स्थित संस्थान ऐसे 
व्यक्तियों के लिए एक विशेष विद्यालय और वर्कशाप चलाने के अलावा भौतिक 
चिकित्साविदों और रोगी को काम में लगाकर इलांज करने की प्रणाली के 
चिफित्सा-विशेषज्ञों को प्रशिक्षण भी देता है | श्रोलतपुर (उड़ीसा) में प्रोस्थेटिक 
और श्रारथेटिक प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की बढ़ती 
हुईं मांग को पूरा कर रहा है। 


नेत्नहीन, वधिर और शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को सामान्य शिक्षा 
तथा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देनें के लिए प्रतिवर्ष छात्ववृत्तियां दी 
जाती हैं। वर्ष 9 85-86 के दी रान विकलांग विद्याथियों को लगभग 38,000 
छात्रवृत्तियां दी गई । इस योजना को राज्य सरकारों(किख शासित प्रदेशों के 
प्रशासनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। 


अन्तर्राष्ट्रीय. विकलांग वर्ष के दौरान सहायक साधनों तथा उपकरणों की 
खरीद[फिटिंग के लिए सहायता देने हेतु आरम्भ की गयी योजना के श्रन्तर्गत ऐसे 
व्यक्तियों को जिनकी आय प्रति माह ,200 रुपये तक थी, 25 रुपये से लेकर 
3,000 रुपये तक की लागत के सहायक साधन तया उपकरण मुफ्त दिये गये । 
ऐसे व्यक्तियों को जिनकी मासिक आय 2,200 रुपये और 2,500 रुपये के बीच 
थी, ये उपकरण आधी कीमत पर दिये गये | वर्ब 985-86 के दौरान इस 
प्रयोजव के लिए 45 क्रियान्वयन एजेंसियों को 76 लाख रुपये का सहायता 
अनुदान दिया गया है जिश्से 30,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे । 


अ्रक्षम व्यक्तियों के लिए कल्याण कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को 
परियोजना की कूल लायत के 90 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता दी जा रही 


है। वर्ष _985-8 6 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 77 संगठनों को 284 
लाख रुपये का भ्रनूदान दिया गया । 


983-84 में सरकार नें प्रायोगिक रूप में 'जिल पुनर्वास केन्द्रों (डी०आारण्सौ०) 
की स्थापना की योजना श्रारम्भ की । इस योजना में आरम्भ से ही अक्षमताओं का पता 
लगाने और उनकी रोकथाम के उपाय करने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत समाज के 
अन्दर ही अपंगों के आथिक पुनर्वास की भी व्यवस्था की जाती है। योजना से खास 
तोर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अ्रक्षम व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। उड़ीसा, 
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विशेष रोजगार 
कार्यालय 


पंट्रोल की रिपायती 
खरीद फी योजना 


राष्ट्रीय पुरस्कार 


सेवाओं में आरक्षण 


राष्ट्रीय विकलांग 
कल्याण कोच 


विकलांग कल्याण 
के लिए राष्ट्रोय 
परिषद 


महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु श्लौर उत्तर प्रदेश में एक-एक जिला 
पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है।इन केन्रों को और अधिक विस्तृत आधार 
प्रदान करने के लिए इस योजना को अप्तम, ्राध प्रदेश, इसियाणा, मध्य प्रदेश भ्रौर 
राजस्थान में भी शुरू किया गया है । 


सामान्य रोजगार कार्यालयों में थ्पित्‌ु विशेष रोजगार काउन्टरों झौर 
विशेष सेलों के जरिए लाभकारी रोजगारों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों 
को स्थान दिखाने की कोशिश की जा रही है । 985 में लगभग 5,200 विकलांग 
व्यक्तियों को देथ-भर मे फैले 22 विशेष रोजगार कार्यालयों और इममें स्थित 40 
विशेष सेलो के जरिए रोजगार दिया जा चुका है। 


इस पैट्रोल सहांयता योजना के भ्रन्तगंत मोटर-चालित वाहनों के विउलांग मालिकों 
द्वारा खरीदें गए पैट्रोल|डीजल की श्राधी लागत की उन सभी बिकलाग व्यक्तियों के 
मामले मे प्रतिपूर्ति की जाती है जिनकी झाय प्रति-माहं 2000 रुपये से कम हो। 
इस योजना को केन्द्र सरफार को शत-प्रतिशत सहायता से राज्य ओर केन्द्र 
शासित फ्रदेश क्रियान्वित करते है । 





भारत के राष्ट्रपति हर वर्ष विकलागों को रोजगार देने वाले विशिष्ट नियोवताप्रों, 
सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र, स्थानीय तिकायो, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, 
निममो के सबसे कुशल विकलांग कर्मंचारियों/स्वतियोजित ब्यवित्यों भौर विकलागों 
के नियोक्‍ता श्रधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करते है। विकलाग व्यक्तियों 
की भलाई के लिए किए गए स्वैच्छिक कार्य को सरकारी मान्यता देने हेतु 7983 
से विकलांगों के कल्याण के ,लिए किए गए उत्हृप्ट कार्य पर राष्ट्रीय पुरस्कार 
दिये जाते है। पुरस्कारो में प्रशस्ति-पत्र तथा प्रमाण-पत्र के साथ-साथ व्यक्ति 
विशेष को 20,000 रुपये झ्लौर संस्था को ,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार 
दिया जाता है। 


विकलागों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सेवाग्रो तथा सरकारी 
क्षेत्र बेः उपक्रमों में शारीरिक रूप से विक्रलांग व्यक्तियों के लिए समूह गा तथा 
पके 3 प्रतिशत पदआारक्षित किए गए हैँ । केन्द्रोय सेवाओ्नी में झायु में 0 
वर्ष तक की छूट तथा शारीरिक स्वास्थ्य के मापदण्डों में रियायत दी गई है। 


सरकार ने राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष को स्थापना की है । इस कोप 
में सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और आम जनता से मुक्त रूप से योगदान लिया जाता 
है।इस कोष का उपयोग विकलाग कल्याण के लिए कार्य कर रही स्वैच्छिक क्षेत्र 
की सेवाझ्नो को बढ़ाने में होगा। 


देश में विकलांगों के सम्बन्ध में नोति-निर्धारित करने तथा कार्यक्रमों को बनाने 
में सलाह देनें के लिए एक राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद की स्थापना की गईं 


है। 
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सामाजिक सुरक्षा | 


अपराध तियंत्रग 


बच्चों के 
लिए सेवाएं 


कारागार फल्पाण 


परिदीक्षा और 
सम्बद उपाय 


भारद 3986 


पारिवारिक तथा सामाजिक विधटव की समस्याएं किशोरों में अपराध प्रवृत्ति, नशीली 
दवाओं और शराव के सेवन, विभिन्न प्रकार के अपराधों तथा महिलाओं और लड़कियों 
के अनैतिक व्यापार आदि रूपों में प्रकट हो रही हैं । व्यक्तिगर्त और सामाजिक पतन 
की इन समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकारों नें विशेष कानूनों और 
सम्बद्ध प्रावधानों की व्यवस्थाओ्रों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम शुरू 
किये हैं। * 


बाल' अ्रपराध की रोकथाम और नियंत्रण के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और 
केन्द्र शासित प्रदेशों में वाल प्रधिनियमों के क्रियान्वयन पर मिभेर करते हैं। 960 
में संसद द्वारा केद्ध शासित प्रदेशों के लिए चनाए गए बाल कानून को इस क्षेत्र 
में आदर्श कानून मात्रा जाता है। नागालैण्ड के भ्लावा सभी राज्यों ने 
ऐसे कानून बनाए हूँ जिनमें बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पालन-पोबण, प्रशिक्षण 
तया वाल अपराधियों के पुनर्वास के प्रति विशेष दृष्टिकोग अपनाने की व्यवस्था 
है। इनकी संस्थागत व्यवस्था में बच्चों के लिए न्‍्यायालय[वाल कल्याण बोर्ड, रिमांड/ 
पर्यवेक्षण गृह, विशेष प्रमाणीक्ृत/स्वीकृत विद्यालय, वालगृह तथा उनकी देखभाल 
संबंधी सुविधाएं शामिल हैं। है ; 


परित्यक्त, उपेक्षित, श्रवांछित और निराश्चित बच्चों की देखरेख तथा सुरक्षा 
के लिए एक और कार्यक्रम है। परंपरागत पारिवारिक व्यवस्था के दूठने से 
ऐसे कार्यक्रम की श्रावश्यकता महसूस की गयी थी। 97475 में चलाए ग्रगे 
इस कार्यक्रम के तहत स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय मदद दी जाती है जिससे 
ये संस्थाएं अभावग्नस्त बच्चों के रहने तथा देखरेख की व्यवस्था कर सकें । 
अभी तक 32,000 से अधिक अभावग्रस्त बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है । 


सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में कारागार-उत्याग और प्रशासत सेवाओं का 
मुख्य स्थान है। जेलों झोर अन्य सम्बद्ध संस्यामों के प्रबंध को जिम्भेदारों राज्य 
सरकारों(केन्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को है। जेलों में कल्याण कार्यक्रमों को 
मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं । दूसरी पंचवर्वीय योजना के 
दौरान जेलों में कल्माग-प्धिकारियों की निधुक्ति और महिला कौदियों के बच्चों के 
लिए शिशुगहों की स्थापना की जो योजना शुरू की गयी थी उप्त पर अमत जारी 
है। कल्पाण-अधिकारो का कार्य कैदियों की व्यक्तिगत समस्याम्रों पर ध्यान देवा तथा 
उनके पुनर्वास श्र समाज में उन्हें पुनस्थापित करने के लिए साधन जुटाना है । 


हे 


अपराधियों को परिवीक्षा संबंधी 958 के श्रध्विनिवम कौ व्यवस्याओं के अंतर्गत 
घ्स न में सेवाओं का लगातार वि छाप ह्ो रहा है | अधिनियम मरे निदिष्ट परि- 
स्थिति में विभिन्न वर्गों के अपराधियों को परिवीक्षा के लिए सुव्यवस्थित प्रावधान 
हूं । इस कानून में 2 वर्ष सेकम उम्र के किशोर अ्ररराधियों के लिए कीद के बदले 
परिवीक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत नियुक्त परिवीक्षा अधि- 


सिक्षादृत्ति की 
रोकपाम 


मद्यनिषेध भोर 
मधदक द्रव्य 


समाज कल्पाण 24.8 । 
कारी अपराधियों के सामाजिक परिवेश की जांच-पढ़ताल प्रदालतों के विचाराय 
करते हैं। वे उन्हें सोपे गये मामलों का निरीक्षण भी करते हैं। साथ ही साथ 
स्वैच्छिक संगठन परिवीक्षा में रिहा करिए गये झपराधियों को वित्तीय भौर प्रन्य 
प्रकार को सहायता उपलब्ध कराते हूँ। 


भिक्षावृत्ति के लिए बच्चों को फुसलानें, श्रपंग करमें या उनवा अपहरण करने 
के खिलाफ मूल कानूनों की व्यवस्थाओं के अलावा पद्वह राज्यों प्रौर दो 
केन्द्र शासित प्रदेशों में विशेष कानून लागू किए हैं। इसके प्रलावा 
नगरपालिका और पुलिस कानूनों में भी भिक्षावृत्ति को रोकपाम के उपाय शामिल 
हैं। सरकार केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए भिक्षावृत्ति को रोकृषाम संबंधी समान 
कानून बनाने पर विचार कर रही है । 


सविधान के अनुब्छे३ 47 के अनुसार सरकार चिकित्सा के ग्लावा स्वास्थ्य के 
लिए हानिकारक नशोले द्रव्यों प्लर दवाप्नों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के 
उपाय करेगी । मद्यनिषेध से संदधित सर्वधानिक उत्तरदायित्व को पूरा करने की 
जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तवापि सरकार द्वारा गठित केन्द्रीय 
मद्यनिषेध समित्ति राज्यों झ्ौर केन्ध शासित प्रदेशों में मद्यनिपेध की प्रगति की समीक्षा 
करती है तया लद्ष्य प्राप्त करने के साधन और उपाय सुझातो है। सरकार में 
मथनिपेघ नीति के पालन के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैँ । 


हाल भें नशीली द्वाझों का दुरुपयोग बढ़ता संजर झ्रा रहा है और इस 
समस्या से निपटने के लिए 985 से नशीली दवाएं और मनोबिकारी पदार्य 
कानून लामक एक नया कानून लागू हो गया है। इस कानून में नशीली दवाओं 
संबंधी श्रपदाघों के लिए कड़ी सजाएं निर्धारित की गईं हैं। इस कानून को 
लागू करने के साय ही मादक द्रव्यों का सेवन करने वालो की पहचान, इलाज, शिक्षा, 
बीमारी के बाई की देखभाल, पुनर्वास और उतके समाज में पुनर्स्यापन के लिए 
पुरजोर कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्रमेंक स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय 
सहायता दी जा रही है ताकि वे मद्यनिषेघ नीति को लागू ऊरनें 
के लिए कार्यक्रम शुरू कर सर्कें। सरकार स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 
लोगों को मद्पान प्रौर नशीली दबाग्ों के दुरुपयोग की बुराई के बारे में शिक्षित 
करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इस उद्देश्य के लिए जन-संचार माध्यमों 
से भी प्रचार किया जा रहा है। मद्यपात शौर नशीले द्वव्यों के दुष्प्रभावों से छात्रों 
को अ्रवगत कराने के लिए कल्याण मंत्रालय के पुरक प्नुदान से विश्वविद्यालय 
स्तर पर निवध और वबाद-विवाद प्रतियोगिताएं ग्रायोहित कराई गयी हैं । 


नशोली दवाझों की आदइत से छुटकारा द्विलाने वाले केन्द्र तथा सलाहकार 
केन्द्र भी खोले जा रहे हैं। एक नया कंप तरोका' भी गझपनताया जा रहा है 
लिमसे नशीली दवाएं लेने वालो का पुनर्वास विया जा सके । नशीली 
द्रवाग्रों के दुस्पयोग के अनुपात तथा बदलाव संबधी बातें जानने के लिए श्रनेक 
सघु स्तरीय अध्ययन किये जा रहें है । 
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राष्ट्रीय सामाजिक 
सुरक्षा संस्थान 


'बृद्धों के लिए 
फल्याण सेवाएं 


अनुसंधान और 
मूल्यांकन 


अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित 
जनजाति कल्याण 


सारत 98 6 


राष्ट्रीय सामाजिक सुरधा संस्थान देश में सामाणिक सुरक्षा कार्यक्रमों के विकास, 
मानकीकरण शौर समन्वय के लिए केद्धीय सलाहकार संस्था के रूप में काम 
करता है। इसके लिए संस्थान सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में शोध कराता है, आंकड़े 
इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करता है, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण|/चयी जानकारी 
देने के कार्य को प्रोत्साहित करता है तया श्रादर्श कानून श्रीर नियम बनाने 
में मदद करता है। संस्थान सामाजिक सुरक्षा के विकास के विभिन्न पहलुशों के 


बारे में राज्य सरकारों|किस्ध शासित प्रदेशों के प्रणासनों को भी सलाह देता है। 


सामान्यतः वृद्धों की देखभाल को जिम्मेदारी उनके संबंधियों की होती है परच्तु 
कभी-कभी परिस्थितिवश ये लोग बेसहारा हो जाते हैं। नीति-निर्माण, योजना तथा 
क्रियान्वयन के लिए यथार्थ आ्र+ड़े उपलब्ध कराने हेत्‌ वल्याग मंत्ालय ने चृद्ध लोगों 
वी समस्याओं के स्वरूप एवं घिघि4 आयामों से संबंधित बहुत से शोध कार्य करवाए 
हैं। इस समय बहुत थोड़े-से लोग पेंशन, ग्रेच्युटी श्रादि सुविधाओं से लाभ उठा रहे 
हैं। इसलिए श्ररुणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्य श्रीर केन्द शासित प्रदेशों 
ने जरूरतमंद बृद्धों को नकद सहायता देने की एक योजना शुरू की है। सरकार 
शरीर स्वैच्छिक संगठनों ने वृद्धों के लिए आश्रयस्थलों की स्थापना तथा उनके 
घरों में उनकी मदद के लिए श्रन्य सेवाएं शुरू की हैं। स्वैच्छिक संगठनों को 
प्रहायता अनुदान देने की सामान्य योजना के अंतर्गत वृद्धों के लिए रोजगार के 
अवसर जुटाने, उनके स्वास्थ्य की देखभाल तथा मनोरंजन श्रादि के लिए 
चलाई गयी सेवाओं को वित्तीय सहायता दो जाती है । 


अनुसंधान और प्रकाशनों के लिए सहायक अनुदान की योजना के माध्यम 
से  पल्याण, सामाजिक नीति तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र 
में अनुष्धान हक मूल्यांकन संबंधी अध्ययन कराये जा रहे ,हैं। विश्वविद्यालयों| 
अनुसंधान संस्थाओं/व्यावश्ायिक निकायों को अनुसंधान परियोजना पर आने वाली 
जगत को पूरा करने के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्रनुदान दिया जाता है । 


देश की कि 3987 की जनगणना के अनुसार 
ऊन आवादी में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनसंख्या लगभग 


23, 5 इसके अतिरिक्त हे से 
“विगत थी । इससे अति अछ राज्य सरकारों ने प्री अन्य 


छ्डे गोँ के [मे पे खा 5 उललख 


हक भारत के संविधान में इन श्रेणियों के लिए 
है ई है, फिर भी पंचवर्षीय योजनाओं में इन जाति 
नीति का एक गुप्य लक्ष्य माना गया है। 


सुरक्षा उपायों की व्यवस्था 
तेयों के उत्थान को राष्ट्रीय 
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संवैधानिक संरक्षण संविधान में झनुमूचित जाति और भशनुमूचिंत जनजातियों तथा श्रन्य कमजोर 
वर्गों का शैक्षिक तथा प्राथिक दृष्टि से उत्पान करने और उनकी सामाजिक 
असमर्थताओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्हें सुरक्षा तया संरक्षण प्रदान करने 
की व्यवस्था की गई है। मुख्य संरक्षण इस प्रकार हैं: 


(॥) अस्पृश्यता का उन्मूलन तथा इसके किसी भी रूप में प्रचलत का 
निषेध [भनुच्छेद 7]; 

(2) इन जातियों के शैक्षिक और आथिक हितों की रक्षा और उनका 
सभी प्रकार के शोषण तथा सामाजिक अन्याय से बचाव [प्रनुच्छेद 
46]; 


(3) हिन्दुओं की सार्वेजनिक्र, धार्मिक संस्यात्रों के द्वार समस्त हिन्दु्झों 
के लिए खोलना [पनुन्छेद 25 ख]; 


(4) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक मनोरजन 
स्थलों में प्रवेश अथवा पूर्ण या झ्रांशिक रूप से राज्य निधि से 
पोषित श्रयवा साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुप्रो, 
तालाबों, स्नानघाटों, सडकों, तया सार्वजनिक समागम के स्थानों 
के उपयोग के बारे में किसी भी प्रकार की श्रयोग्यता, दायित्व, 
प्रतिबन्ध श्रथवा शर्तों को हटाना [प्रनच्छेद 75(2)]; 

(5) किसी भी प्नुसूचित जनजाति के हित में सभी नागरिकों के स्वतन्त्ता- 
पूर्वक भ्ानेन्‍जाने, बसने और सम्पत्ति श्रजित करने के सामान्य 
अधिकारों में कातून द्वारा कटोती करने की व्यवस्था [अनुच्छेद 9 
(5)); 

(6) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी 
शिक्षा संस्था में प्रवेश पर किसी भी तरह के प्रतिवन्ध का निषेध 
[अनुच्छेद 29(2)]; 

(7) राज्यों को पिछड़े वर्गों के लिए उन सरकारी सेवा में, जहां उनका 
प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, आरक्षण करने का अ्धिकर देना तथा राज्य 
के लिए यह अपेक्षित करना कि वह सरकारी सेवाग्नों में नियुवितिया 
करने के मामले में भ्नुमूचित जाति तथा प्रमुसुूचित जनजातियों 
के दावों को ध्यान में रखें [अनुच्छेद १6 तथा 335]; 


(8) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 25 जनवरी 
990 तक लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं में विशेष प्रति- 
निधित्व देना [ध्नुच्छेद 330, 332 तथा 334]: 


(9) अनुसूचित जातियों तथा प्रनुमूचित जनजातियों के कल्याण तंया 
हितों की रक्षा के लिए राज्यों में जनजाति सलाहकार परिषदों तथा 
पृथक विभागों की स्वापना करना और केन्द्र में एक विदश्येप अधिकारी 
की नियुक्ति करना [श्नुच्छेद 464 तथा 338 झौर परचम अनुसूची] ; 
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अध्पृश्यत्ता 
निवारण विधान 


सोगरिक अधिकार 
संरक्षण अधिनियम 


भारत 4986 


(0) अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रणं के लिए 


विशेष उपवन्ध [अनुच्छेद 244 शऔर पंचम तथा पष्ठम अनुसूची |; 
तथा 


(73) मावव का देह व्यापार तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने का निषेध 
सझिनुच्छेद 23] ॥ 


अस्पृश्यता कावूवन को अधिक व्यापक बवाने तया इप्तके द०्ड सम्बन्धी उपबन्धों 
को श्रौर कठोर बनाने के लिए अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन तया प्रकीर्ग 
उपवन्ध अधिनियम, 976 द्वारा, (9 नवम्बर 976 को लागू) अस्वृश्यता 
(अपराध) अधिनियम, 955 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया था । इस 
संशोधत के साथ मूल अधिनियम का नाम बदल कर नागरिक अधिकार संरक्षण 
अधिनियम, 955 रख दिया गया है। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता 
के उत्मलन से प्राप्त अधिकारों का अस्पृश्यता के आधार पर प्रयोग करने से रोकते 
के लिए दण्ड देने की व्यवस्था की गई है। परवर्ती अपराधों के लिए और अधिक 
दण्ड देते|जुर्माता लगाने की भी व्यवस्था की गई है। 

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 95] की धारा 8 के उपबन्धों के अन्तर्गत 
यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम के अन्तर्गत किसी अपराध को करने का दोषी पाया 
जाये तो दोष साब्षित होते की तारीख से वह छः वर्ष की अवधि तक संसद तथा 
राज्य विधान मण्डलों का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। 

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 7955 समय-समय पर राज्य सरकारों 
हारा भी लागू किया जाता है। अधिनियम के एक उपवंध के अन्तर्गत केद्र सरकार, 


अधिनियम की धारा 5-क के उपवन्धों- के कायेकरण के बारे में प्रति वर्ष एक 
वापिक रिपोर्ट संत्रद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखती है । 


नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 955 की धारा 5-% के अन्तर्गत किये गये 


उपबन्धों के अनुसरण में राज्य सरकारों तथा केस्ध श।सित प्रदेशों को केन्द्र से सहायता 
दी जाती है । 


20 राज्यों ने नागरिक अधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों में 

पीड़ित अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की है। 

नायरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपवन्धों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमे ' 
दायर करने और उन पर निगरानी रखने के लिए 9 राज्यों ने विशेष कक्ष|दस्ते 

स्थापित किये हैं। दिसम्बर 982 तक ॥8 राज्यों ने अस्पृश्यता की समस्थाओं तथा 
इससे सम्पद्ध रा की समय-पसमथ पर समीक्षा करने तथा नागरिक अधिकार 
संरक्षण अधिनियम को प्रभावों ढंग से लागू करने के लिए विभिन्‍न उपाय सुझाने 
हेतु विभिन्‍न स्तरों पर संमितियां स्थापित की थीं । आंध्र प्रदेश, विहार, मध्य 
प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के हरिजनों पर अत्याचार तथा अस्पृश्यता से 
ग्रस्त जिलों में इस तरह के मामलों के शीघ्र सिप्टारे के लिए 27 विशेष 
अदालतें /विशेष चल पश्रदालतें स्थापित की गई हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण 
अधिनियम के उपवन्धों के प्रभावी क्रियास्वयन के लिए, जिसके लिए नागरिक 
अधिकार संरक्षण अधिनियम के क्रियान्चयन सम्बन्धी केद्ध द्वारा प्रायोजित योजना 
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में प्रतिनिधित्व 


सेवाओं में,झारक्षण 
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के अन्तर्गत राज्यों को समतुल्य आ्ाधार पर केन्द्रीय सहायता दो जाती है । समय-समय 
पर राज्यों को आवश्यक दिशा-निर्देश तया बनुदेश जारी किये जाते हूँ । नागरिक अधिकार 
संरक्षण अधिनियम के क्रियात्वयन को केद्ध द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तगेत 
विद्यमान शुष्क घोचालयों को बदल कर सफाई कर्मचारियों को मल उठाने के काम 
से मुक्त करने का कार्य भी आरम्म किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 
सोलह राज्यों के 89 नगरों को समग्र मगर दृष्टिकोण” के आधार पर कुछ बुने हुए 
नगरी के लिए इस शर्त पर सहायता दी गई है कि (वे मुक्त किये गये सफाई 
कर्मचारियों की वैकल्पिक रोजगार प्रदान करेंगे। 


संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 के अन्तर्गत अनुमूचित जातियों तया अनु- 
सूचित जनजातियों की जनसंद्या के अनुपात में इनके लिए लोक समा तथा राज्य 
विघान सभाओं में स्थान आरक्षित किये जाते हैं। आरम्म में यह रियायत संविधान 
के लागू होने से 0 वर्ष तक की अवधि के लिए थौ किन्तु संविधान में संशोधन 
करके इसे 25 जनवरों 990 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय अधिनियमों 
में विघाद मण्डल वाले केन्ध शाघित प्रदेशों में इसी तरह के आरक्षण करने की ब्यवस्या 
है। राज्य सभा तथा राज्य विधान परिपर्दों में कोई स्थान आरकित नहीं किये 
जाते । सारणी 0.व में लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं से इस जातियों 
के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा दिया गया है। 


पंचायती राज लागू होने पर अनुमूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
के लिए प्राम पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में स्थान आरक्षित फरने की 
ब्यवस्पा है ताकि इनमें उनको समुचित प्रतिनिधित्व मित्र सके। 


संविधान के प्रनुब्छेद 335 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र श्रयवा राज्यों के कार्यों 
के सम्बस्ध में पदों लिया सेवा्ों के लिए नियुक्ति करते समय प्रशासनिक 
मुशलता को बनाये रखते हुए अनुमूचित जातियों तथा भनुमूचित जनजातियों 
के दावों पर विचार किया जाय्ेगा। भनृच्छेद 6(4) पिछड़े वर्गों के लिए 
उन सेवाप्रों में, जिनमें उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, प्रारक्षय करने की 
भनुमति देता है। इत उपवन्धों के भ्रनुसरण मे भारत सरकार ने भपने भधीन 
भाने वाली सैवाप्रों में अनुसूचित जातियों तवा भनुसूचित जनजातियों के लिये 
पभ्रारक्षण किया है। 

जिन पदों पर भणिल भारतीम भाधार पर खुली प्रतियोगिता के द्वारा 
भर्ती की जाती है, उनमें भ्रनुस्नूचित जातियों के लिए] 5 प्रतिशत पद प्रारक्षित 
किये जाते हैं भौर अखिल भारतीय स्तर की किसी प्रन्य तरीके से की जाने 
बाली भर्ती के मामते में 6-2|3 प्रतिशत रिक्त स्थान भारक्षित किये जाते 
है । दोनों मामलों में भनुमूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत रिक्त स्थान 
प्रारक्षित किये जाते हैं। समूह "ग' तथा “घ! पदों में, जिनमें आमतौर पर स्थानीय 
अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार भाते हैं, सीधी भर्ती के मामले में सम्बन्धित यय्यों 
तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रनुसूचित जातियों तथा भनुमूचित जनजातियों की 
जनसंख्या के भनुपात में स्थान भारक्षित किये जाते है। 
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समूह ख', गा! तथा 'घ' में विभागीय उम्मीदवारों के लिए सीमित प्रतियोगी 
परीक्षाओं के आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों तथा समूहु खा, “गा! तथा 
ध! और समूह क' में संबसे निचले स्तर के ग्रेडों अथवा उन सेवाओं में 
जिनमें सीधी भर्ती, 66-23 प्रतिशत से भ्रधिक न' हो, तो अनुसूचित 
जातियों के लिये 5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 
प्रतिशत की दर से रिक्त स्थान झारक्षित किये जाते हैं। समूह का, 'ख', “गा तथा 
ध' के पदों, उन ग्रेडों अथवा सेवाप्रों में, जिनमें सीधी भर्ती (यदि कोई हो), 
66-23 प्रतिशत से अधिक ने हो, वरिष्ठता तथा उपयुकतता के आधार पर 
पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 
आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 
समूह 'क' के 2,250 रुपये प्रतिमाह या इससे कम वेतन वाले पदों पर 
चयन द्वारा पदोन्नति करने के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन- 
जातियों के उन अधिकारियों को जो वरिष्ठता के आधार पर विचार किये जाने 
योग्य हैं और जो पदोन्नति के लिए रिक्त स्थानों की निर्धारित संख्या के अन्दर 
आते हैं, पदोन्नति के लिए उपयुक्त पायें जाने पर चंयत सूची में सम्मिलित कर 
लिए जाते है। 
इन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से कुछ रियायतें दी 
जाती हैं जो इस प्रकार हैं--() आयु सीमा में छूठझ; (2) उपयुकतता के 
मानदण्डों में छूट; (3) पदों के लिए चयन, वशर्ते वे अनुपयुक्त न पाये जायें; 
(4) जहां कहीं आवश्यक हो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों 
के उम्मीदवारों के लिए अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में छूट; (5) अनुसन्धाव 
के लिए भ्रपेक्षित समूह कु! के सबसे निचली श्रेणी के वैज्ञानिक तथा 
तकनीकी पदों का भी आरक्षण योजना में सम्मिलित किया जाना। समूह से 
तथा चघ' (श्रेणी तुतीय तथा चतुर्थ) के पदों में अ्रनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित 
जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्‍त स्थानों की रोजगार कार्यालयों को सूचना 
देने अथवा उनके बारे में अखवारों में विज्ञापन देने के साथ-साथ अनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की श्रधिक संख्या वाले क्षेत्रों में स्थित श्राकाश- 
वाणी केन्द्रों से इन रिक्‍त स्थानों के बारे में प्रसारण किया जाता है। इनकी 
सूचना अनुसूचित जातियों तथा अभ्रनुसूचित जनजातियों की स्वयंसेवी संस्थाझ्रों तथा 
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के भ्रनुसुचित जाति,अनुसूचित जनजाति कल्याण 
निदेशकों को भेजी जाती है। संघ लोक सेवा श्रायोग के माध्यम से परीक्षा द्वारा 
भिन्न तरीके से भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को पहली बार केवल श्रनुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विज्ञापित किया जाता है और 
पहली वार, असफल हो जाने पर फिर से विज्ञापन दिया जाता है और अन्य समुदायों 
के उम्मीदवारों पर तब विचार किया जाता है जब अनुसूचित जातियों|जनजातियों 
के उम्मीदवार उपलब्ध न हो रहे हों। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन- 
जातियों के लिये किए जाते वाले आरक्षण (जिनमें आ्रागे ले जाये गये रिक्त पद 
भी सम्मिलित हैं) की श्रधिकतम सीमा कुल रिवत स्थानों की संख्या का 50 
तिशत है। सावेजनिक क्षेत्र के प्रतिप्ठानों हारा भी झारक्षण योजना भ्रपनाई ज॑ 


सारणी 20.2 
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रही है। सरकार से पर्याप्त मात्रा में सहायता भनुदान प्राप्त करने वाली स्वयंसेवी 
एजेन्सियो के लिए भी एक शर्ते के रूप में यह भपक्षित है कि वे भ्पने प्रतिष्ठानों 
में भ्रारक्षण योजना की कुछ विधिष्ट बातों को भपनायें । 

आरक्षण लागू करने के लिए भखिल भारतीय झाधार पर खुली प्रतियोगिता 
द्वारा की जाने वाली सीघी भर्ती भौर खूली प्रतियोगिता से भिन्त तरीके से की 
जाने वाली भर्ती तथा परदोम्नति के मामले में 40 प्वाइंट का झादर्श रोस्टर 
निर्धारित किया गया है । स्थानीय भौर क्षेत्रीय झाधार पर की जाने वाली 
भर्ती के लिए 00 प्वाइंट का रोस्टर निर्धारित किया गया है। यदि किसी 
सेवा या संवर्य में रिक्त पदों की संझ्या वहुत हीं कम है तो श्रारक्षण के लिए 
छुट-पुट पदों को सीधी भर्ती के साथ सम्मिलित किया जाता है। सरकार द्वारा 
जांच किये जाने के लिए भर्ती प्राधिकरणों के लिए यह भपैक्षित है कि वे 
वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें। विशेष प्रतिनिधित्व भादेशों का क्रियान्वयव सुनिश्चित 
करने के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सम्पर्क भ्रधिकारी नियुक्त 
किये गये हैं। 

राज्य सरकारों ने भी पंविधान की सातवीं भ्रनुसूची को मद संढया 4॥ 
के तहत इन श्रेणियों के लिए राज्य सेवाओं मे झ्रारक्षण देने शौर उनका प्रति- 
निधित्व बढ़ाने हेतु नियम बनाये हैं। परन्तु राज्य सरकार की सेवाप्रों के अन्तर्गत 
दिया जाने वाला आरक्षण एकाधिकारिक रूप से राज्य सरकारों के हीं क्षेत्रा- 
घिकार में है। 

केन्द्र सरकार की सेवाप्रों में ॥ जनवरी 983 की स्थिति के पभ्रतुसार 
अनुसूचित जातियों तया भनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का ब्योरा सारणी 
30.2 में दिया गया है। 


समूह कर्मचारियों अनुसूचित कुलसंख्या भनुसूचित कुल 


फेल्रीय सरकार की (ट्रेणी) की संख्या जातियोंके. के मुकाबले जनजातियों के संख्या के 


सेवाओं में झनु- 
खुचित जातियों| 
जनजातियों का 
प्रतिनिधिरव 


कर्मचारियों. पनुमूचित कर्मचारियों. मुकाबले 
की संख्या जातियो का की संख्या भ्नुसूचित 


प्रतिशत जनजातियों 

का प्रतिशत 

2 3 3-० न रन अकक्‍३-40-22%+++-० 
के (श्रेणी 

अधम) 53,65 3,574 6.72 फ््ठा . 43 
ख (श्रेणी 

द्वितीय) 62,600 6,368 १0.7 922 .47 
गे [खेंणी 


_दृदीव) 2,28, 746 37,070  74.06 टैर 4,6॥... 88,49 4. 4 
धन 
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खिल भारतीय 
वाएं (] जनवरो 
983 फी स्थिति 
! अनुसार) 





पनुसूचित और 
जातीय क्षेत्रों 
॥ प्रशासन 


फल्पाण तथा 
पलाहकार एजेंसियां 








१ /। 8 4 5 
घ॒ (श्रेणी 

चतुर्थ) 3,03,005 2,55,053 9. 57. 7,8752 5.5] 
(सफाई कर्मचारियों को 

छोड़ कर) 

फुल 38,47,576. .5,76,005 ]6, 24 4,6,644 4, 56 
भारतीय 

प्रशासनिक 

सेवा 4,236 404 9.54 घ8] 4, 27 
प्रारतीय 

पुलिस । 

सेवा 2,98 330 0. 40 गा 3, 50 


आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र; उड़ीसा तथा 
राजस्थान के कुछ क्षेत्र संविधान के अनुच्छेद 244 तथा पंचम अनुसूची के अन्तर्गत अधि- 
सूचित किये गये हैँ । सम्बन्धित राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के 
प्रशासन के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं । 

असम, मेघालय तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासत संविधान की छठी 
अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है। अनुसूची के अन्तर्गत उन्हें स्वायत्तणासी 
जिलों में बांट दिया गया है । इस प्रकार के आठ जिले हैं--असम में उत्तरी कछार तथा 
मिक्रिर पहाड़ी जिले, भेघालय, में संयुकत खासी-जयन्तिया, जवाई और गारो पर्वतीय 
जिले तथा मिजोरम में चकमा, लाखेर और पावी जिले । पत्येक स्वायत्तशासी जिले में 
एक जिला परिषद है जिसमें अधिक से अधिक 30 सदस्य होते हैं, । इनमें से अधिक से 
अधिक 4 सदस्य मनोनीत किये जाते हैं और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर 
चुने जाते हैं । परिषदों को कुछ प्रशासनिक, विधायी तथा व्यायिक अधिकार दिये गये हैं। 


भारत सरकार का कल्याण मंत्नालय अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के 
विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति बनाने, उतकी आयोजना तथा समन्वय करने के लिए 
प्रमुख मंत्रालय है। प्रत्येक केच्रीय मंत्रालय तथा विभाग अपने क्षैत्र के सम्बन्ध में प्रमुख 
है। पे मंत्रालय, केद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के साथ सम्पर्क बनाये 
रखता है । 


जुलाई है978 में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए एक आयोग 
का गठन किया गया । आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य 
होते है । इन सदस्यों में एक विशेष अधिकारी भी होता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 
338 के अन्तर्गत नियुवत किया जाता है तथा जिसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति आयुक्त के नाम से जाना जाता है। आयोग का कार्य संवैधानिक संरक्षण, 


संत्दीप समिति 


राज्यों में कल्याण 
विभाग 


स्वेच्छिक संगठन 
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सरकारी सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित समी मामलों की जांच-पड़ताल करना,अस्पृर्यता 
तथा उससे उत्पन्त धृणित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य को ध्यान में रघते हुए 
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 955 के क्रियाल्वयन के बारे में अध्ययल करना 
और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के व्यक्तियों के प्रति किये जाने 
दाऊ़े अपराधो के लिए जिम्मेदार सामाजिक-प्राधिवः तया अन्य संबंधित परिस्थितियों 
का पता लगाना है ताकि समुचित उपचारात्मक उपाय सुझाये जा सकें । 


भारत सरकार ने अनुयू चित ज।तियों तथा अनुसूचित जतज।तियों के कल्याण के लिए 
संवैधानिक संरक्षणों के क्रिया्ययन की जांच करने हेतु तीत संप्तदीय समितियां 
गठित की । पहली समि:ते 968 में, दूसरी समिति 97 में और तीधरी समिति 
979 में गठित की गई। से स्थायी संतदीव समितिया हैं और इसके धदरयों का 
कार्यकाल एक वर्ष होता है । 


राज्य सरकारों तया के द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसू घित 
जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का कार्य देखने के लिए अलग विभाग बनायें 
है। विभिन्न राज्यों मे इस सम्बन्ध में प्रशासनिक ढाचा श्लग-प्रलग है । विहार, 
मध्य प्रदेश भोर उड़ीसा में संविधान के भ्रतुच्छेद 64 में निर्धारित व्यवस्था 
के भनुसार जनजातीय कल्याण कार्य देखने के लिए पृथक मंत्री नियुक्त किये 
गये हैँ। कुछ प्रन्य राज्यों ने केद्ध की संसदीय समिति के प्रनुरुप राज्य विधान 
मण्डलों के सदस्यों की समितियां गठित की हैँ । 

प्रनुमूचित क्षेत्र वाले सभी राज्यों तथा तमिलनाडु भोर पश्चिम बंगाल ने 
राज्य में प्रनुमुचित जनजातियों के कल्याण तथा उत्वान से सम्बन्धित मामलों 
के बारे में सलाह देने के लिए सविधान की पंचम भनुसूची में किये गये उपबन्धों 
के झनुसार जनजातीय सलाहकार परिषदें स्थापित की हैं । 


कई स्वैब्छिक़ संगठन भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के 
लिए कार्य करते हैं । अखिल भारतीय रुत्तर के महत्वपूर्ण संगठन इस प्रकार 
हैं: हरिजन सेवक सघ, दिल्ली; भारतोय रेड क्रास सोवाइटो, नई दिल्‍ली; 
हिन्द स्‍्वीपर सेवक समाज, नई दिल्लो; रामकृष्ण मिशव, नरेख्द्रपुर, 
पश्चिम बंगाल; भारतीय झादिमजाति सेवक संघ, नई इिल्ली, प्राध्न 
राष्ट्र श्र.दिमताति सेवक संघ, मेंल्तूर; रामकृष्ण मिशन, चेरापूजी, राचों, 
चुरो, सिलयर, शिवग भर पुरुलिया ठया भारतोय समाज उन्नति मंडल, 
भीलवंडी, महाराष्ट्र; ठक्कर वापा प्राश्रम, नुमाखंडी, उड़ीसा; भारत सेवक 
समाज, पुणे तथा सामानिक कार्य एवं शोध केन्द्र, तिलोनिया, यजस्थान। 


सरकार प्नुमूचित जातियों तथा प्रनुमुचित जनजातियों के बीच कार्य 
कर रहे गैर-सरकारी स्वैच्छिह संगठनों को सहायत्र: झनुदान देती है । 


१32 


#व्यांण योजनाएँ 


भारत 4986 


प्रनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाता है। इनके कल्याण के लिए प्रत्येक पंच- 


हा ई#“4 


पोजनागत 
फारपक्रमत 

शिक्षण तथा उससे 
संवद योजना 


मेद्रिक के बाद 
दी जाने चाली 
छात्रवृत्तियां 


वर्षीय योजना में विशेष कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं । इस विशेष कार्यक्रमों 
पर किये गये निवेश में प्रत्येक योजना में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है, जैसा कि 
सारणी 0.3 में| दिखाया गया है। 
सारणी 0, 3 योजनाओं में व्यय 

(करोड़ रुपये में.) 








श्रवधि परिच्यय व्यय 
पहली योजना ह . 4957-56 30, 04 
दूसरी योजना ह ,. 7956-67 79, 47 
तीसरी] योजना » 967-66 00, 40 
वाधिक योजनाएं. ., मु « 966-69 68.50 
चौथी योजना * ५ ५... 969-74 72.70 
पांचवीं योजना [« «. 974-78 296, 9 
छठी योजना 4980-85 १337 ., 24 
सातवीं योजना ४ हु 985-9 0 9 67, 22 
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इसके अलावा राज्य सरकारें अपने गर-योजनागत वजट में से भी इस वर्गों के कल्याण 
पर काफी घन व्यय करती रही हैं । 


केद्ध द्वारा प्रायोजित योजनाओं में से कूछ महत्त्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार है : 


केन्द्र|राज्य सरकांरों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंक सेवाओं, भारतीय जीवन बीमा| 
साधारण बीमा निगम के अधीन आने वाले विभिन्‍न पदों तथा सेवाओों में अतुसूचित 
जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से देश के 
विभिन्‍न भागों में पंरीक्षापु्व शिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें योग्य 
उम्मीदवारों को विभिन्‍न प्रतियोग्रिता-परीक्षाओों के लिए तैयार किया जाता है। 
मार्च 4986 के अन्त तक स्वीक्ृत/स्वापित ऐसे केन्रों की संख्या 62 से अधिक थी। 


अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति देने की योजना 
: 944-45 में देश के विभिन्न विद्यालयों तथा काछेजों में अध्ययच करने वाले छात्रों को 
वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से आरम्भ की गई थी ताकि थे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें । 
944-45 में अनुसूचित जातियों के लिए यह योजना आरम्भ की गई और उस वर्ष 
अनुसूचित जातियों के 74 छात्नों को छात्रवृत्तियां दी गईं | 948-49 में यह 
योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरम्भ की गई भौर उस वर्ष अनुसूचित 
जनजातियों के 89 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 


लड़कियों के लिए 
छात्रावास 


मनुसखान और 
प्रशिक्षण 


पुस्तक मेक पोजना 


मेद्रिए-पूर्द छात्व- 
वत्तियां 
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जनजातियों के छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों की संख्या 984-85 में बढ़कर 
8.86 साथ द्वो गईंतथा 7985-86 में इस संस्या के 9.9 साख से भी घधिक 
हो जाने की सम्भावना है। जीवन तिर्वाह के बढ़ते हुए व्यय तथा अन्य 
कारणों को ध्याव में रखते हुए अब सभी पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की दरें 
बढ़ा दी गई हैं। छात्रवृत्ति पाने को पात्ता के लिए मात्ता-पिता|अभिभावकों 
की आयु-ीमा भी बढ़ा दी गई है। दोनों मामलों में यह वृद्धि 4 जुलाई 
98] से की गई है। 980-8 7 से 750 रुपये प्रतिमाह तक कुल बेतन पाने 
वाले नोकरी शुदा छात्रों को अब यह छात्रवृत्ति मिल सकती है लेकिन इन्हें 
अनिवार्य वापस ने की जाने वाली देय राशियों/युल्क आदि की ही प्रतिपूर्ति को 
ज्ञागेगी । 


राज्य तमा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को उन स्थानों में नये छात्रावासों का निर्माण 
करने तथा विद्यमान छात्रावासों का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता दी 
जाती है, जहां इन वर्गों की लड़कियों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं पर्याप्त नहीं 
हैं । 


सरकार समाज विज्ञान की ऐसी प्रतिष्ठित शोध संस्थाओों भौर एजेंसियों को 
शत-प्रतिशत मद्दायता देती है, जिन्होंने भ्रनुमूचित जातियों के भ्राधिक विस, 
समस्याओं, ग्रावश्यकताप्री तथा सरकारी विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यत्रमों के 
प्रभाव के अध्ययन में भपनी विशेषज्ञता द्धद्ध कर दी है। इस योजना के पन्त- 
गत पतन भ्रध्ययन कार्यों को वित्तीय ऱहायता देने पर विचार किया जाता हैं, 
जो शीघ्र कार्रवाई के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हूँ । 


यह योजना पनुसूचित जातियो तथा प्नुसूचित जनजातियों के उन छात्रो के लिए है 
जो देश में चिढ़ित्सा/इंजीनियरों के डिग्री प्राद्यक्रमों में प्रध्यपन कर रहे हैं। इस 
योजना के भन्‍्तगंत उन छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं जो 
राजकीय सहायता के बिना महंगी पढाई जारी नही रख सकते। तीन विद्याधियों पर 
पुस्तकों का एक सैट दिया जाता है तथा एक सैंट की पुस्तकों का जीवनकाल 
3 साल निर्धारित हैं । 


यह योजना 977-78 से झारम्म की गई भौर इसका उद्देस्प छठी [से दसवी बद्ा तक 
के बच्चों का शैक्षिक विकास करना है जो शुष्क [सोचालयों की सफाई करनें, 
चुमशोघन तथा खाल निकालने जैसे तयाकथित प्रस्वच्छ कामों में लगे हुए हैं। 
इस शोजना के भन्‍्तगंत छठी से श्राठवी कक्षा छक के प्रत्येक छात्र को प्रतिमाह 
200 रुपये तथा नवी और दसवी कक्षा के प्रत्येक छात्र को 250 रुपये की 
छात्रवृत्ति दी जाती है । 
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अनुसूचित जातियों 
फ्े विकास फे लिए 
नीति 


विशेष केन्द्रीय 
सहायता 


भारत 986 


| ह 
भ्रनुसूचित जातियों के विकास में तेजी लाने के लिए तीन सूत्नी नीति तैयार को 
गई है। | 


(क) केन्द्रीय मंत्नालयों तथा राज्यों की विशेष संघटक योजनाएं; 


(ख) राज्यों की अनुसूचित जातियों की विशेष संघटक योजनाओं के लिए 
विशेष केन्द्रीय सहायता; तथा 


(ग) राज्यों में श्रनुसूचित जाति विकास निगम। 


विशेष संघटक योजनाओं में विकास के सामान्य क्षेत्रों के श्रन्तगेंत अनुसूचित 
जातियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को निदिष्ट करने, प्रत्येक क्षेत्र 
के भ्रन्तगत सभी विभाज्य कार्यक्रमों के लिए घनराशि का निर्धारण करने 
तथा विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने की व्यवस्था है ताकि यह पता लग सके 
कि प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों से कितने परिवारों को लाभ 
होगा । इसका मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों की आ्राभदनी में पर्याप्त 
रूप से वृद्धि के लिए मदद देता हैं । विशेष संघटक योजनाओ्रों के 
अन्तर्गत मूलभूत सेवाएं तथा सुविधाएं उपलब्ध कराने और सामाजिक 
तथा शैक्षिक विकास के श्रवसर उपलब्ध कराने के कार्यक्रम भी शामिल किये 
जाएंगे । 

छठी योजनावधि में विशेष संघटक योजना के लिए 4,48] . 9] करोड़ रुपये का 
प्रावधान किया गया । यह बंटवारा योजना के कुल व्यय 46,83. 30 करोड़ 
रुपयों में से किया गया । केन्र सरकार के मंत्नालयों|विभागों ने भी अनुसूचित 
जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं तैयार करना प्रारम्भ करदिया है।अब तक 
केवल श्ाठ केन्द्रीय मंत्नालयों|विभागों ने इस प्रकार की योजनाएं तैयार की 
हैं। शेष मंत्रालयों|विभागों को भी ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया 


है 


राज्यों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाओं को सरकार 
विशेष केन्द्रीय सहाग्रता देती है । अनुसूचित जातियों के लिए राज्यों की 
योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अतिरिक्त रूप-से दी जाती है तथा 
विशिष्ट योजनाओं के लिए सहायता देने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। अनुसूचित 
जातियों के विकास के लिए किए जा रहे राज्यों के प्रयत्तों को उनकी सम्पूर्णता में आंक 
कर ही ऐसी सहायता दी जाती है। राज्यों द्वारा यह अतिरिक्त केच्द्रीय सहायता उनकी 
विशेष संघटक योजलाश्रों के परिव्यय के साथ जोड़ी जाती है और इसका उपयोग केवल 
आय वृद्धि करने वाली आर्थिक विकास योजनाओं में किया जाता है | इसका उद्देश्य 
यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहें जितने भी अनुसूचित जातियों के 
व्यक्ति हैं उनमें से अधिक से अधिक लोगों की आधिक स्थिति में सुधार हो सके। 
यह सहायता राज्य सरकारों तथा केच्ध शासित प्रदेशों के प्रशासनों के बीच अनुसूचित 
जाति के लोगों की संख्या, राज्य के पिछड़ेपन की स्थिति और राज्य सरकारों के 
प्रयासों को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। 


सारभी 70. 4 
हेस्दीय सटापता 


अनुसूचित जाति 
विकास निगम 


सारभी ॥0.,5 
अनुसूचित जाति 
विकास नियम के 
तिए अनुदान 
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जैसा कि तालिका 0. 4 में दिखाया गया है, विशेष केन्द्रीय सहायता ने राज्य 
मरकारों को विशेष संघटक योजनाओं में प्रधिक व्यप करने को प्रेरित किया है । 


(करोड़ दपयों में) 








वर्ष राज्ययोजना वि० सं०ग्प० . प्रतिशत विशेष बेन्रीय 
परिव्यय परिव्यय सहायता 

4979-80 5,967.03.. 240, 54 4.03 - 5 
7980-8 7,740.37.. 547, 84 7.67 400 
98-82 8,229.37... 632.76 7.69 १0 
4982-83 9,445.49 675.76 7.45 420 
7983-8 4 44,20,80. 754,86 6. 79 १30 
7984-85 72,504. 38... 924, 5 7. 39 40 
985-8 6 2,949.76  7007.82 7. 78 765 





भाधिक विकास से सम्बन्धित ऐसी योजनाम्रों में जितर्मे बैंक की जरूरत द्वोती है, 
अनुमूचित जाति के परिवारों को वित्तोय संस्यानों से आधिक सहायता प्राप्स होती है। 
अनुमूचित जाति विकास निगम भी इस परिवारों की अल्प-यणि वाली सहायता देकर 
विर्त।य संस्थानों से मिलने वाली सद्दायता में वृद्धि करते हैं । 

ये दिगम 8 राम्यों तथा 3 केन्द्र शामित प्रदेशों (परड़िचेरि, दिल्‍ली तया 
चर्डीगढ़) में स्थापित किये गये हैँ) सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इन नियमों की 
शेयर-पूंजी में 49:57 के अनुपात में पूंजी निवेश के लिए अनुदान दिये जाते हैं। 


सारणी 0.5 अब तक दिए गए अनृदानों को प्रदर्शित करती है 
(लाख दुपयों में) 








प्र धा---5----- 

वर्ष राज्य सरकारी का कैस्द द्वारा दी गई 

योगदान शकि 

१978-79 70. 55 50.00 
979-80 703.6 ॥224. 00 
4980-8 4,403. 00 7,300. 97 
98-82 7,367. 56 ,332. 87 
3982-83 3,364. 40 4,350. 00 
3983-84 4,759. 93 7,400. 00 
]984-85 3,452. 27 8,500. 00 
985-86 7,500. 00 





टिप्पयी : इसमें 7984-85 में झान्प्न श्रदेध के लिए 228 . 3 लाख रुपयों की शेयर 
ब्रा के 


पूंजी का गैप तय प्राप्न प्रदेश, बर्नाटक, मड्य प्रदेश, उड़ीसा भौर हिंमातरत प्रदेश 
लिए त्रमथः 50 लाख, 40. 99 लाख, 4 लाख, 5 लाख भौर 3. 04 ताब दुपयों 
की सहामता भामिल है। 
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अनुसूचित. जन- 
जातियों का फल्याण 


भारत 3986 


इस निगमों द्वारा अजित अनुभवों व केन्द्रीय मंत्नालयों/राज्य सरकारों से 
प्राप्त सुझावों के आधार पर वर्ष 98-82 में इस योजना में कुछ सुधार 
किए गए। अब ये निगम कुल 2,000 रुपये अनावर्ती लागत की योजनाश्रों 
को अल्प राशि ऋण सहायता दे सकते हैं । पहले यह सीमा 6,000 रुपये तक थी। 
राज्य सरकारें भ्रव प्रोत्साहन-गतिविधियों के लिए और तनिगमों के कर्मचारियों 
की ऋण-वसूलीपर्यवेक्षण/मूल्यांकन गतिविधियों तथा तकनीकी विभागों के लिए 
बराबरी के आ्राधार पर सहायता प्रनुदान पाने की हकदार हैँ। इस सहायता-अनुदान 
पर कुल संचयी केन्द्रीय सहायता के एक निश्चित प्रत्तितत की अ्रधिकतम सीमा 
का प्रतिबंध है। 


जनजातियों के विकास कार्यक्रम दो नीतियों को ध्यान में रखकर चलाये 
जा रहे हैं :--(भ्र) जीवन-स्तर को उठाने के लिए विकास कार्यक्रमों को 
बढ़ावा देवा; तथा (व) कानूनी और प्रशासनिक सहायता द्वारा इसके हितों 
का संरक्षण करना । | * 

पांचवीं पंचवर्षीय योजनां में. जनजातीय विकास के लिए एक नई उप- 
योजना बनाई गयी। यह उब .इलाकों के लिए थी जिनमें पचास प्रतिशत से 
अधिक जनजाति के लोग रहते थे। बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य 
प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान और अंदमान-निकोवार द्वीप समूह की जन- 
जातियों के काफी बड़े भाग को इस छप-योजना से लाभ पहुंचाया गया। दूसरे 
राज्यों में, जहां जनजातियां फैली हुई हैं, उनके एक बड़े तवके को मदद पहुंचाने 
हेतु पचास प्रतिशत के नियम को शिथिल किया गया | शिथिल किये गये नियमों 
के तहत यह उप-योजना आंध्र प्रदेश, असम, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, 
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा गोवा, दमन और, दीव में कार्यान्वित 
की गयी । सिक्किम में जनजाति उप-योजला क्षेत्र अगस्त 980 में तय किये 
गये । अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप और दादरा और 
नागर हवेली जैसे जनजाति बहुल राज्य और केन्र शासित प्रदेश इस उप-्योजना 


से "शामिल नहीं किये गये क्योंकि इन प्रदेशों की योजनाएं वास्तव में जनजाति 


विकास के लिए ही थीं । 

छठी योजना में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत एक संशोधित क्षेत्र 
विकास' कार्यक्रम (एस० ए० डी० ए०) बनाया गया जो 0,000 जनसंख्या वाले 
क्षेत्रों में, जिसमें पचास प्रतिशत से अ्रधिक जनजातियां हैं, लागू होता है। सातवीं 
योजना में एक सामूहिक कार्यक्रम के तहत इसे 5000 जनसंख्या वाले इलाकों में 
भी जहाँ" पचास प्रतिशत से अधिक जनजातियां थीं, लागू किया गया। इसके 
अलावा यह योजना उन इलाकों में भो कार्यान्वित हुई है जहां 73 अ्धिसूचित 


आदिम जनजाति के लोग रहते हैं और जिनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा 


रहे हैं | इस जनजाति उप-योजना में श्रव 84 समेकित जनजाति विकास परि- 
योजनाएं, 256 जनजाति बहुल क्षेत्न, 8 समूह और आदिम जनजातियों के 
“लिए 73 परियोजनाएं भाती हैं जोकि 5.03 लाख वर्ग किण्मी० क्षेत्र में चल रही 


जतजाति अनुसंघान 
संस्थान 


अत्प संस्यकों के 
लिए कल्याण 
कार्यक्रप 
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हैं और 9 राज्यों भौर केन्द्रशास्ित प्रदेशों में जनजातियों के 372 लाख लोगों 
को लाभ पहुंचा रही है। जनजाति के लिए वनी उप-योजना के मुख्य उद्देश्य 
है: () जनजाति क्षेत्रों भौर भन्य क्षेत्रों के बीच विकास-असन्तुलन को कम 
करना तथा (2) जनजातियों का जीवन-स्तर उठाना। 

इस जनजातीय उपन्योजना को चलाने के लिए धन राज्य योजनाग्रों से, केन्द्र 
सरकार के कल्याण-मंत्रालय को विशेष सहायता के रूप मे, केंद्रीय मंत्ञालयों के 
कार्यक्रमों से भोर वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है। पांचवी योजना के ,00 
करोड़ रुपयों के निवेश की तुलना में छठी योजना में अनुमानित निवेश 5535. 50 
करोड़ रुपये होगा और सातवी योजना में संभावित निवेश 0,500 करोड़ 
रुपये होने का भनुमान है॥ इन योजनाम्रों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता 
सातवीं योजना में 756 करोड़ श्पयें रखी गयी है। छठी योजना में यह राशि 
485. 50 करोड़ रुपये यी । 

सातवी पंचवर्षोय योजना में जनजाति उप-योजना लिए. विशिष्ट 
उद्देश रखे गये है: () परिवारों के लिए लाभदायक कार्मक्रम चलाना, 
जिससे खेती, बागवानी, पशुधन भोर छोटे उद्योग-धंधों की उत्पादन क्षमता 
बढाई जा सके, (2) भूमि-हड़प, सूदखोरी, बंधुम्ा मजदूरी, वन प्रोर शराब के काम 
में जनजातियों के शोषण को समाप्त करना, (3) शिक्षा प्रौर प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
द्वारा मानवोय संसाधनों का विकास, (4) महत्वपूर्ण झादिवासी क्षेत्रों तथा वन- 
वासियों, झूम कृपऊ़, विस्थापित भ्रौर प्रवासी जनजाति तथा जनजाति स्त्रियों 
का विकास श्रौर (5) जनजाति क्षेत्रों के पर्यावरण में सुधार । 

वीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रनुमूचित जनजातियों के विकास पर विशेष 
ध्यान देता है। छठी योजना (7980-85) के दौरान पनुसूचित जनजातियों 
के 39.67 लाख परिवारों फो गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए झ्ाधिक 
सहायता दी गई जबकि लक्ष्य 27.60 लाए परिवारों का था। सातवी 
योजना (985-90) में गरीवी रेखा से नीचे 40 लाख जनजाति परिवारों 
को आथिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। सातवी योजना के पहले “वर्ष 
(985-86) में 8,73,00 परिवारी को मदद पहुचाई गंगी जबकि लक्ष्य 
8, 34,537 परिवारों का था। 


जनजाति पस्‍नुसंघान तथा भ्रशिक्षण संस्थान परांप् प्रदेश, भ्रसम, बिहार, 
गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ोसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमित- 
नाइ भोर पश्चिमी बंगाल में काम कर रहे है । ये जनजाति उप-्योजनाग्रो को 
बनाने, परियोजनाओ्रों की रिपोर्ट तैयार करने (इनकी निगरानी, मूल्याकन 
अनुसंधान, प्रध्ययत और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम 
कर रहे है। 


भारतीय संविधान के स्वमाघ स्‍भौर धर्मेनिरपेक्ष तथा समानता पर प्राधारित 
सनाज के निर्माण संबंधी उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए सविधान में 
घामिक भोर भाषायी शल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधानों 


£35 


पिछड़ो श्रेणी 
रिपोर्ट 


भारत 3986 


हैं। संवैधानिक सुरक्षाओं के क्रियास्वयन पर निरंतर चौझईेसी तथा पुननिरीक्षण 
के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति के अलावा कई आयोग भी बनाए गये हैं। 

3978 में नियुक्त अल्पसंख्यक झ्ायोग ऐसी हो एक संस्था हैं। इस आयोग 
के ग्ध्यक्ष तथा संदस्य अल्पसंख्यक रमुदाय से होते हैं। इस आयोग को सौंपे 
गये कार्य ये हँ--संविधान हारा प्रदत्त संरक्षण के क्रिपान्वयन का मूल्यांकन, 
संरक्षणों को प्रभावी ढंग से क्रियात्वित करने के लिए घप्िफारिश करना, केन्द्र और 
राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित नीतियों का पुनरीक्षण, अधिकारों तथा संरक्षणों 
से वंचित किये जाने संबंधी शिकायतों को सुनना, सर्वेक्षण और शोध कार्य 
करना, किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में कल्याणकारी और उचित कानूनी 
युक्ति सुझाना, तथा समय-समय पर सरफार को रिपोर्ट प्रस्तुत. करता। 

भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए भी एक श्रायोग है जो भाषायी अल्पसंख्यकों 
को दिए गए संरक्षणों से संबंधित मामलों की जांच करता है। विभिन्न भाषायी 
अल्पसंस्थक संगठनों और व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों और तनिवेदतों को 
भी यह झायोग देखता है। 

प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पद्धह सूत्रीय कार्यक्रम के तहत 983 में एक 
विशेष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ " (सेल) की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम फेंग 
संचालन केन्र सरकार और क्रियान्वयन राज्य सरकारों तथा संघ राज्य पी के 
प्रशासनों द्वारा होता है जिनकी हाथत्ता अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए नियुक्त 
भुख्य अधिकारियों का तंत्र करता है। अल्पसंख्यकों की शिकायतों पर शीघ्र 
कार्रवाई तथा पदत्दह सूत्री कार्यक्रम के समत्वय एवं देखरेख] के लिए केन्द्र सरकार 
का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में 
अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करता है। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित भदेशों 
ने भी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। कार्यक्रम का संचालन नियमित 
रूप से केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सहयोग से किया 
जाता है। पन्द्रह सूत्री दब्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं :--साम्प्रदायिक हिंसा को 
रोकना, साम्प्रदायिक सदूभाव बढ़ाना, अल्पसंख्यकों [की शिक्षा संबंधी जरूरतों 
पर विशेष जोर देना, सेवाओं में, विशेषकर केन्द्र और राज्य पुलिस सेवाओं में 
भर्ती के मामलों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देना तथा बीस-सूत्री कार्यक्रम 


सहित अन्य विकास कार्येक्रमों द्वश मिलने वाले लापों में अल्पसंख्यकों का समुचित 
हिस्सा सुनिश्चित करना । 


वी० पी० मडच्न को अध्यक्षता में गठित द्वितीय पिछड़ी श्रेणी आयोग की रिपोर्ट, जो 
कि सरकार को 3] दिसम्बर 980 को प्रस्तुत की गई थी, अमी घिचाराधीन है । 


ब्द्फ 


ववफ़ धामिक, पवित्न या दान कार्यों के लिए मुस्लिम काबू में स्वीकृत 
प्घायी ख्प्प से समर्पित चल या झचल सम्पत्तियां हैं । वास्तव में ववफ़ समाज-वाल्याण 
0 पाधेत हूं। बनफ़ संस्वाओं का बेहतर प्रबंध तथा उद्देश्यों को प्राष्ति समाज के 
विकास और श्रगति में योगदान देती है । ह 


वबफ़ अधिनियम 
954 
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बकरु झधिनियम 954 को लागू करने का दायित्व कल्याण मंत्रालय पर है। लेकित 
यह भरधिनियम जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश भौर पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं होता 
क्योकि इन राज्यों के श्रपने वक्‍फ कानून है। गुजरात झोर महाराष्ट्र के बुछ 
हिस्सों में भी यह केन्द्रीय श्रधिनियम लागू नहीं होता है। 


4954 का बवफ़ अधिनियम एक विकेद्रित प्रणाली की कल्पना करता है, जबकि 
प्रत्येक्ष ववफ का मुतावालिया (प्रबंधक) अ्रपने दायित्वों को निभाने के लिए 
स्वतंत्र होता है। राज्य सरकारो द्वारा स्थापित ववफ वोर्डों को राज्य के रुभी ववफ 
पर समग्र अ्रधीक्षण का भ्रधिकार होता है।बकफ बोर्डों को यह सुनिश्चित करना 
होता है कि राज्य के वक्‍फों का ठौक तरह से रख-रखाव झौर प्रशासन हो तथा उनकी 
भ्राय उन्ही उद्देश्यों के लिए खर्चे की जाए जिनके लिए वे बनाए गये हैं। ववफ 
बोर्ड का प्रपना कार्यालय झौर स्टाफ होता है तथा विविध वबफो से प्राप्त बैधानिक 
अंशदानों से बना उसका अपना कोप होता है । 


बक्‍फ बोर्ड पर समग्र प्रधीक्षण राज्य सरकार के पास होता है जो बोर्ड के सदस्य 
प्रोर सचिव की नियुवित करने के अ्रलोवा बोर्ड का वारपिक बजट प्राप्त करती है 
श्रौर हिप्वाब-किताब की जाच के लिए लेखा-परीक्षक भी नियुक्त करती है। राज्य 
सरकार के पास बोर को निर्देश देने के प्रधिकार भी हूँ भौर कुछ मामलों में वह 
बोर्ड के निर्णय बदल भी सकती है। 


नीति विषयक मामलों में केन्द्र सरकार ववफ बीडों को निर्देश दे सकती है। केस्द्री य 
वकफ परिषद नामक एक कानूनी संस्था केन्द्र सरकार को ववफ के प्रशासन के मामलों 
में सलाह देती है। वक्‍्फ सवंधी कार्यों का केन्द्रीय मत्नी इस परिषद का प्रधान होता 
है। 

देश में वक्‍फ प्रशासन को मजबूत करने के लिए ववफ (सशोघन) श्रधिनियम, 
3984 पारित किया गया। इस संशोधन भ्रधिनियम की दो मुख्य थातें लागू की 
जा चुकी हूँ, तथा शेप बातें लागू करने के लिए केन्द्र सरकार सब्रिय रूप से विचार 
कर रही है। 

देश के ववफ और वव॒फ वोर्डों के झ्ाथिक साधन बढाने के उद्देश्य से केन्द्र 
सरकार केन्द्रीय वक्‍फ परिषद को वाषिक सहायता-अनुदान देती है जिससे कि वह 
शहरी यवफ़ संपत्तियों के विकास के लिए कर्ज के रूप में मदद दे सके। श्रव तक 
34 विकास परियोजनाओं को इस योजना से लाभ पहुंचा है जिसमे से 8 परियोजनाएं 
पूरी की जा चुकी हैं। 986-87 के लिए भनुदात-सहायता हेतु 50 लाये रुपये 
रखे गये हैं। हि 

जनसाधारण की समस्यामो के हल के लिए भी केन्द्र सरकार बवफ बोडों 
राज्य सरकारों के माध्यम से मदद पहुंचाती है। 
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दरगाह ख्वाजा 
साहव अजमेर . 
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सारत १986 


अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुदीन चिश्ती दरगाह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बवफ़ है। 
इसके प्रशातधन का दायित्व दरगाह ख्वाजा अधिनियम, 7955 के तहत इसी 


' मंत्रालय का है। इस घामिक संस्था का प्रव॑ंध केन्द्र द्वारा नियुक्त एक 


. 


समिति करती है जिसमें एक अधिकारी सहायक के तौर पर काम करता 
है। इस अधिकारी को नाजिम कहा जाता है। समिति के पास स्वयं का कोष होता 
है और यह अन्य बातों के अलावा दरगाह पर आने वाले श्रद्धालुओं के कल्याण 
का कार्य भी देखती हैं। समिति दो ऑषधालय चलाती है और इसने सस्ती दरों पर 
आवास सुविधा द्विलाने हेतु छः बहुमंजिले अ्रतिथि-गृह भी वनवाए हैं । 


महिलाओं और वच्चों का सर्वांगीण विकास मानव संसाधन विकास का एक महत्व- 


| पूर्ण भाग है। इसके अन्तर्गत देश में चल रहें सामान्य विकास कार्यक्रमों से मिलने 


० प 


वाले लाभों के अलावा इन दो वर्गों को विशेष सहायता दी जाती 
है । भहिलाशों और' बच्चों के लिए' चल रहे विकास कार्यक्रमों को 
पुनर्नीचित करने के लिए सितस्वर 985 में बने मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय में सहिला और थाल विकास के लिए अलग विभाग 
बनाया गया। इस नवनिभित महिला और वाल विकास विभाग को एक केन्द्रीय 
संस्था के रूप में काम करने का दायित्व सौंपा गया जिससे कि वह इस क्षेत्र में 
काम कर रही सरकारी तथा गैर-परकारी संस्थाश्रों को निर्देश देने, उनमें समत्वय 
स्थापित करने तथा उनके पुनरीक्षण का काम कर सके | इस विभाग के कार्यक्रमों, 
का मुख्य उद्देश्य महिलाओों और बच्चों, खासकर समाज के निर्वेल वर्गों का, 
समन्वित कार्यक्रमों द्वारा कल्याण करना है। 


विकाव और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियात्वित करने का दायित्व केन्द्र तथा राज्य 
सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाएं तेथा 
कार्यक्रम बनाने के अतिरिक्‍त केन्द्र सरकार केन्द्रीय मंत्रालयों|विभागों, राज्य सरकारों 
तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा-रहे कार्यक्रमों को निर्देश देते, उनमें समन्‍्धय 
स्थापित करने तथा उन्‍हें प्रोत्ताहन देने का कार्य भी करती है। 


इस विभाग में दो ब्यूरो हैं: (7) पोषाहार और चाल विकास त्तथा (2) 
महिला कल्याण और विकास आयोजन। अनुसंधान और सांख्यिकी अनुभाग इस विभाग 
के कार्यकलापों को तकनीकी सहायता देता है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा 
राष्ट्रीय जन सहयोग और वाल विकास संस्थाव इस विभाग को इसके कार्यों में 


मदद देते हैं। इनके अलावा स्वैच्छिक संस्थाएं भी इस कार्य को पूरा करने में 
महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। , 


पोपाहार तया वाल विकास विभाग बच्चों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को 
क्रियान्वित करने तथा बाल विकास की समग्र नीति निर्धारित करने के अलावा वाल 
विकास कार्यक्रमों में समत्वय के लिए भी उत्तरदायी है। महिला कल्याण और विकास 


थीजना निवेश 


बाल विकाप्त 


समेकश्ति बाल 
विक्रास सेवा 


बच्चों के लिए 
बालवारियां 


समा कल्याण ,24] 


विभाग देश्ष में महिला कल्याथ और विकाप्त के कार्यक्रमों में समस्वय स्पापित करने 
के लिए उत्तरदाबी है। इसके अलावा यह विभाग महिलाप्ो के कत्याध झौर भायिक 
विकास के कुछ कार्यत्रमों का क्रियान्वयन भी करता है। 


छठी योजना (7980-85) के 7.90 करोड़ रपये से केन्द्रीय निषेश का 
सातवी योजना (985-90) में 738.2 करोड़ रपये हो जाना इस बात 
का द्योतक है कि सरकार महिलामों और बच्चों के कल्याण तथा विकास्त के प्रति 
बहुत सजग है | केन्द्रीय योजना का खर्च 985-86 के 95.:5 करोड़ रुपयों 
में बढ़कर 986-87 में 55. 4 करोड़ रुपये हो जाने की झाशा है। 


बाल विकास कार्यक्रमों को देश में उज्चतम प्राथमिकता दी गयी है। अगस्त 974 
में सरकार द्वारा अपवायी ग्यी राष्ट्रीय बाल नीति के झनुसार बच्चे देश की सर्वा- 
घिक महत्वपूर्ण रुम्पत्ति हैँ। यह नीति राज्य पर बच्चों के पालन तथा हित-चितन 
का दायित्व डालती है! बच्चों को सारी भनिवाय सेवामो पर ध्यान केन्द्रित करके तथा 
उनके नियोजन, समीक्षा तथा रूमस्वय के लिए एक राष्ट्रीय बाल-विकात्ष बोर्ड 
बनाया गया है। इसी प्रकार के वबोड्ड मुख्य मंत्रियो/उप-राज्यपालो/प्रशासको की 
अध्यक्षता में सभी राज्यो और केले शाह्वित प्रदेशों में भी बनाएं गये है। 


समेंकित बाल विकास सेवाएं मानव संप्राधन विकास में मूल सहायक कार्य है, क्यो- 
कि इन्हें छः साल वक के वच्चों और गर्भवती एवं प्रसृता महिलाग्रों के लिए विशेष 
रूप से बनाया गया है।इस योजना में छोटी उम्र के बच्चों को कई तरह की सेवाएं 
प्रदान की जाती है। इनमें पूरक पोषाहार, रोग निवारक टीके, स्वास्थ्य जाच, 
परामर्श सेवाएं, पोपाहार और स्वास्थ्य शिक्षा तथा भनोपचारिक पूर्व-विद्यालय 
शिक्षा शामिल है। छठी योजना के अत तक केन्द्र द्वारा प्रायोजित ,09 समेकित 
बाल-विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। 985-86 में 24 
परियोजनाएं तथा 986-87 में 244 झन्य सृमेकित वाल-विकाप्त सेवा परियोज- 
नाझो को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनके भलावा राज्य क्षेत्र में राज्य सरकारो 
नें 3] परियोजनाएं शुरू की हैँ। भव तक पूरे देश में इस प्रकार की 605 
(474 केन्द्रीय व 3 राज्य क्षेत्र की) समेकित बाल विकास सेवा परि- 
योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी है। ये परियोजनाएं अत्यंत पिछडे ग्रामीण/|जन- 
जाति इलाकों तथा शहरों के शुग्गी-झोंपडी क्षेत्र के चुने हुए खण्डो मे लागू की 


जा रही है। 


इस योजना में नोकरीपेशा तेथा बीमार महिलाओ के पराच वर्ष तक के बच्चों को 
कुछ सेवाएं दी जाती है। इनमें दिन में देखभाल, सोने की व्यवस्था, पूरक परोपा- 
हार, दवाएं, मनोर॑जन तया साप्ताहिक स्वास्थ्य जाच शामिल्र है। स्वेच्छिक 
संगठनों द्वारा क्रियान्वित वो जाने वाली इस योजना की शुरुआत 974-75 में 
247 बालपाड़ियों की छोटी सी संख्या से हुई जिसमे लगभग 5,000 बच्चे थे। 
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पोषाहार कार्य भ॑ 


राष्ट्रीय पुररकार 


भारत 7986 


बाद के वर्षों में इधध योजना ने जोर पकड़ा तथा आज लगभग 8,000 बाल- 
वाड़ियां हैं, जिनसे 2,00,000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। 


]970-77 में प्रारम्भ किए गए विशेष पोपाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरों की 
गंदी वस्तियों, जनजातीय तथा पिछड़े इलाकों में छः वर्ष से कम उम्र के बच्चों 
ओर गर्भवती महिलाओं को पूरक पोपाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्य- 
क्रम मुख्य रूप से समेकित बाल-विकास्न कार्यक्रमों का लाभ उठाने वालों की जछझरतें 
पूरी करता है। अभी पूरे देश में लगभग 70 लाख लोगों को इस कार्ये- 
क्रम से लाभ पहुंचाया जा रहा है। विशेष पोपाहार कार्यक्रम आंशिक रूप से केश्रर 
(कोपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीव्हेयर) और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिए 
गए अनाज से तथा आंशिक रूप से देशी अनाज से क्रियान्वित किया जा रहा है। 


केद्ध द्वारा प्रायोजित योजना के श्रर्न्तैमत स्कूल-पूर्व बच्चों, गर्भवती महि- 
लाओं तथा प्रयूता महिलाओों के लिए जनवरी 986 से गेहूं पर आप्रारित 
पूरक पोपाहार के एक नये कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के 
श्रौर उपरोक्त विशेष पोपाहार कार्यक्रम के उद्देश्य, इनसे लाभान्वित होने वाला वर्ग तथा 
आधार भूत स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि लगभग एक जैसी हैं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
वर्तमान की खाद्यान्न सेवाओं का दायरा बढ़ाकर मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों, शहरों 
की गंदी वस्तियों और पिछड़े ग्रामीण इलाकों में श्रौर अधिक लोगों को लाभ पहुं- 
चाने का है। इस कार्यक्रम के दो भाग हैँ। अतिरिक्त उपभोक्ताओं को केल्रीय 
सहायता जिसमें मुफ्त गेहूं तथा अन्य खाद्य पदार्थों को समर्थित 
मूल्य पर दिलाता अ्रनुदात तथा राज्यों द्वारा चलाए गए पोपाहार कार्यक्रमों 
में गेहूँ के लिए राज्यों को शामिल है। आशा है कि व986-87 के अंत तक यह 
नया कार्यक्रम 30 लाख अत्तिरिक्त लोगों को लाभ पहुंचाएगा । 


एक अ्रन्य पोपाहार कार्यक्रम स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा वालवाड़ियों और दिन 
में बच्चों की देखभाल करने वाले केन्द्रों के माध्यम से चलाया जाता है। इसके 
तहत 7,000 बालवाड़ियों के माध्यम से तीन से छः वर्ष तक की उम्र -के 2.29 
लाख बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है । ये वालवाड़ियां जिन पांच स्वैच्छिक 
संस्थाग्रों द्वारा चलाई जा रह हैं वे हैं: केद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारतीय 
बाल कल्याण परिषद्‌, हरिजन सेवक संघ, भारतीय आदिम जाति सेवक संघ भर 
कस्तूरवा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास । 

कूल मिलाकर यह कहा जा रकता है कि पुरक पोपाहार कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवाएं 
श्रौर पीने का साफ पानी उपलब्ध कराते की सुविधाएं उत्तरोत्तर बढ़ाईजा 
रही हैं ताकि इनका अधिकतम प्रभाव पड़े । 


949 के अन्तर्राष्ट्रीय वाल-कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयासों को प्रोत्साहित 
करने के लिए राष्ट्रीय वाल विकांस पुरस्कारों की स्थापना की गई । वाल विकास के 
उतर में उत्दष्ट कार्य कराने वाली संए्थाश्रों तथा व्यवितयों को ये पुरुकार दिए 
जाते है । 7४ 


राष्ट्रीय चालकोंय 


संबपुत राष्ट्र संघ 
का बालकोप 


राष्ट्रीय जन- 
सहयोग तथा 
बाल-विकास 
संस्थान 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


महिना कल्याण 
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986 से इस योजना में संशोधत करके सस्याझ्ों को पाँच तथा व्यक्तियों को तीन 
पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है | 


धर्मार्थ संस्था अधिनियम, 980 के अन्तर्गत अन्तर्राप्ट्रीय वाल विकास वर्ष 
979 में एक राष्ट्रीय बालनकोप की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य स्वैच्छिक 
संस्थाओ्रों द्वारा बाल विकास के लिए चलाए शए नवीन कार्यत्रमों के लिए एक 
मदद के स्रोत का निर्माण करना है । 


भारत 949 से यूनीमेफ से संबद्ध रहा है । वाल कल्याण से संबंधित कार्येत्रमो 
के लिए यूनीसेफ भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है । भारत ने 
यूनीत्रेफ के सामान्य संसाधनों मे अपना योगदान उत्तरोत्तर बढाया है जो श्रव 
250 लाख रुपये है । 96 में एक दर्ष तथा अगस्त 977से 3 जुलाई 
978 तक एक अन्य वर्ष को छोड़कर भारत लगातार यूनीसेफ की कार्यकारी पोरि- 
पद्‌ का सदस्य रहा हैं। 


नई दिल्‍ली स्थित "राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बाल विकास संस्थान! स्वैच्छिक 
कार्य तथा वाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण का कार्य करता है। 
विभिस्त प्रकार को समस्यात्रों पर शोध करना तथा समेकित बाल विकास सेवाझों 
के कार्यकर्ताओं व समाजिक प्रशासन के क्षेत्र में कार्ये कर रहे वरिष्ठ भ्रधिकारियों 
को प्रशिक्षण देता इसके कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं। इस सत्यान की तीन क्षेत्रीय 
इकाइयां गुवाहाटी, बंगलूर तया लखनऊ मे हूँ । 


मंत्नालय द्वारा कल्याण एवं विक्रास कार्यक्रमों के लिए समुचित संख्या में प्रशिक्षित 
कार्यक्र्ता उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्‍न भ्रकादमी, शोध 
तथा प्रशिक्षण संस्थाम्रो के सहयोग से प्रायोजित किए गए है। 


समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के कार्यकर्ताओं को देशभर में फेल 300 
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केद्धों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है । इसके श्रतिरिक्‍्त 
लगभग 22 ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो समन्वित बाल-विकास सेवा के मध्यम स्तर के 
कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देते हैँ । राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जन-सहयोग तथा बाल- 
विकास संस्थान वरिष्ठ सत्र के विभिन्न समाज कल्याण कामिकों को प्रशिक्षण 
देते है 


महिलाओ के लिए देश में एक राष्ट्रीय कार्य-योजना 976 से शुरू की गई थी। 
यह योजना महिला कल्याण तथा विकास की नीतिया व कार्यक्रमों को बनाओ $ 
लिए दिशा-निर्देश देती है । ह 
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भहिला कर्मचा- 
रियों के लिए 
होस्टल, 


पीड़ित महिलाओं 
के पुनर्वास के 
लिए प्रशिक्षण 
केन्द्र 


रोजभार त्तवा 
आप उत्पन्न करने 
बाली उत्पादन 
इफाइयां 


भारत १986 


महिला एवं वाल विकास विभाग में सहिला ब्यूरों तीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रिया- 
न्वयन तथा समन्वय के लिए राष्ट्रीय संस्था है | वर्तमान चुनौतियों का सामना 
करने के लिए इस व्यूरो को और सुदृढ़ किया जा रहा हैं । 


निम्न आायवर्ग की महिला कर्मचारियों को सस्ते तथा सुरक्षित श्रावास 
उपलब्ध कराने तथा होस्टलों के निर्माण|विस्तार के लिए स्वैच्छिक संगठनों के 
सहयोग से एक योजना 972 में शुरू की गई । यह योजना 982-83 में 
संशोधित की गई तथा आठ वर्ष तक की उम्र के बच्चों वाली नौकरीपेशा 
महिलाओं के होस्टलों के लिए अ्रलग से दी जाने वाली सहायता को भी इसमें 
शामिल कर लिया गया। यह योजना बने-वनाये भवनों को खरीदने में भी सहायता 
प्रदान करती है। ऐसी वनौकरीपेशा महिलाएं जो प्रतिमाह 9,000 झुपये 
तक कुल वेत्तन पात्ती हैं, सरकार छारा [सहायता प्राप्त होस्टलों में श्रावास पाते 
की हकदार हैं । इस योजना के श्रन्तर्गेत उन पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को 
वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो महिला कल्याण के क्षेत्र में लागत-साक्षेदारी 
के श्राधार पर काम कर रहें हैं ।॥ सरकार कुल अनुमातित लागत के 75 
प्रतिशत के बरावर सहायता देती है। 972-73 से शुरू की गई इस योजना के 
अंतर्गत 24,994 नौकरीपेशा महिलाओं को झावासीय सुविधा उपलब्ध कराने के 
लिए 395 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं । 


8 से 50 वर्ष की अत्यन्त गरोव सहिलाओों को विक्री योग्य वस्तुएं बनाने का 
प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से पुनर्वास केंद्र बनाने की एक योजना 4977 में शुरू की 
गयी। महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान आवश्यकतानुसार आवास तथा देखभाल 
की सुविधाएं दी जाती हैं । इस योजना में एक साल से कम समय में ही परम्परागत 
ओऔऔर नये उद्योग-धंधीं का प्रशिक्षण देने की योजना है । यह योजना स्वैच्छिक संगठनों 
हारा क्रियान्वित की जाती हैं । जिन्हें इस कार्य के लिए 90 प्रतिशत सहायता दी 
जाती है। यह सहायता केन्द्र और राज्य सरकारें समान रूप से देती है। केच्र शासित 
प्रदेशों में 90 प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार देती है। इस योजना के तहत व्यास, 


धर्मार्थ संक््यान, ग्रामीण विकास एजेंसियां, पंचायतें और दूसरी स्थानीय संस्थाएं भी 
मदद पा सकती हैं । 


982-83 में शुरू किये गये इस कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं के 
लिए झ्ाय तथा रोजगार उत्पन्न करने बाली योजनाएं शुरू करना था। नावें की एक 
अंतराष्ट्रीय विकास संस्था (नोराड) की मदद से यह कार्यक्रम चलाया जाता है । 
इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्न के उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को उनके 
425 कार्यक्रमों के लिए सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीण 
महिलाओं, अनुनूचित जाति तथा जनजाति जैसे कमजोर वर्गों की महिलाओं, युद्ध 
में मारे गये सैनिकों तवा कार्यक्रम क्रियान्ययन में लगे संगठनों के मृत कर्मचारियों 
की विधवाशों को लाभ मिल रहा है । ह 


महिलाओं के लिए 
सामाजिकन्आयिक) 
कार्पफरम 


श्रौढ़ महिलाओं 
के लिए शिक्षा के 
सघन पाठ्यक्रम 


स्वेच्चिह कारंवाई 
विभाग 


महिलाओं पर होने 
वाले ज्त्याचार 
रोसने के लिए 
शंक्षिक कार्य 


समाद स्त्पध्च 345 


केद्रीय समत्य कत्पाथ बोर्ड दर 958 से शुरू किए गए इस मामेकग 
के भन्तर्नेत्र स्वैल्छिक संस्थाओं को विदिध प्रकार फी भाय-उत्पाएश गतिप्धियों 
संचाधित करने के लिए ठया जरूरतमंद य शारीरिक रूप से प्रशम गहितापों 
को 'काम भौर मजदुरी' के श्वसर उपतब्ध कराने के लिए वित्तीय शहायता पी 
जातो है। इस कार्यक्रम में बडे भौद्योगिक उपकों की सहायश एशाएपों, हपकरणा 
और हस्तशित्प इकाइयों जैसी सपु-श्नोोगिक इफाइयों की र्पापगा की व्यशस्पा 
हूँ। इन इकाइयों मे महिलामों तथा शारोरिक रूप से स्रक्षम प्यपित्ों फो पूर्णे 
कालिक तथा भंशकालिक शझाधार पर कार्य फरने तथा भपनी परारियारिक भाग 
बढाने के प्रवसर प्रदान किए जाते हैं । दुग्ध, उत्पादन तथा सूमर, बरी, भेड़ रपा 
मुर्गी-यालन इकाइयों को भी इस कार्यक्रम के भन्‍्तगेंत ले तिया गगा है। धपगा 
उद्यम चलाने के लिए भी सहायता दी जा रही है। बोर्ड गे भय तक (गार्ष 
986) 7,082 इकाइयां संचालित करने फे लिए पझनुदाग दिए है णिगसे तगशग 
88,800 लोगों को लाभ होगा। 


केन्रीय समाज' कल्याण बोर्ड द्वार 958 में शिक्षा फे सपण पराद्यफगा शुरू 
किये भये । इसका मुख्य उद्देश्य जरूसतमंद महिलापो फो रोजगार फे गगे प्रषशर 
उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक पाठ्शाता फे शिक्षकों, माल सेविया्ों, गो, 
स्वास्थ्य-परिचारकों, दाइपो, झौर विशेषतया ग्रामीण एणाकों में परिवार 
नियोजन कार्यकर्ताप्ों का एक राक्षम झौर प्रशिक्षित यंग रैयार करना था । 
975 में व्यावसाधथिक प्रशिक्षण को भी एस योजना में शामित कार तिशां 
गया ताकि 8 से 30 वर्ष तक की उम्र की गहिताधों को मिभिरा ध्यवत्ताों 
में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जा सके जिससे थे भ्रपगी भाग मड़ा रानों | गोजगा 
के भ्रारंभ से मार्च 986 तक 9,652 पादृयकम रपीक्ृत किए णा पुरे हैं 
जिससे 2,5,664 महिलाएं लाभान्वित हुई ६। 


केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने फेस्द्र रतर पर तथा 28 राग्पोंकिे शा 
प्रदेशों में स्वेच्छिवः कारेबाई विभाग रधापित किये हैं । इसका कार्य भहिताशोे हर 
बच्चों पर होने वाले श्रत्पाचारों का प्रतिरोध फरगा पपा भत्याचार एशे शपप्ण 
के शिकार हुए सोमों को निवारण तथा पुनर्यात सेवाएं उपतम्ध फराना है। शेप 
जरूरतमंद मह्िलापों के परामर्श तथा गार्गदर्शन के लिए परिषार-रएरफों बेन: 
स्थापित करने हेतु स्वैछिक शंगठ्यों को वित्तोय सहायता प्रदान कर रु है 

985-86 में इस तरद के 20 कैल्दों के लिए प्रनुदान स्पीकृत हिए कए । 


महिलागों पद होने वाले प्र्याधारों को रोज़ने के घिए शैडिदा बाप जुल्नन- 
योजना घत-प्रशिशन श्राथिक सहायता देकर स्वैच्छिक सरष 3.5... 
फ्रियानियत की जा रही है । इस योजना के भस्तेगत सामरिक शस्छर-- _..... 
सरकारी प्रप्रिकारियों सहित दूसरे लोगो के लिए प्रशिष्तर हिसथेल रू... 
कानूनी विक्षा प्रशिक्षण शिविर, स्थियों फ्े लिए परा-कादले झसेक- 
कानूनी सिद्षा वी पुस्विकाएं , भार्यद्शिकाएं, प्रारंभिक मदर 
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अन्य फार्यक्रण 


विधापी उपाय 


भारत 986 


परंपरागत माध्यमों द्वारा महिलाओं के प्रति हो रही घटनाओं के बारे भें लोगों 
की जानकारी बढ़ाना आदि कार्यक्रम चलाये जाते है। 


केस्रीय समाज कल्याण बोडे, राज्य सरकारों तथा. स्वैच्छिक संगठनों. द्वारा 
महिलाओं के लिए कई भन्‍्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में प्रमुख 
हैं: स्थानीय ग्रामीण स्तर के महिला संगठनों (महिला मंडलों), व्यावसायिक 
प्रशिक्षण केन्द्रों, पुरतर्वास केन्द्रों, निराश्चित महिला सदनों, कालेजों में महिला विकास 
केन्द्रों, जनसहयोग से भरामीण महिलाओं का प्रशिक्षण, नौकरीपेशा महिलाओं के 
लिए होस्टल तथा प्रचार कार्यक्रों आदि को सहायता देना। कुछ राज्यों ने महिं- 
लाझों को उसकी श्राथिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करने के लिए महिला 
विकास निमम स्थापित किये हैं। कई स्वेच्छिक संगठन बाल-चिवाह, वहेज प्रथा और 
लड़कियों की पढ़ाई छुड़ाने जैसी क्रीतियों के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार 
करने तथा जन सहयोग भाप्त करने के कार्य में सक्रिय रूप से जुड़े हुए है। 


भारत में महिलाओं की स्थिति के अ्ध्ययत के लिए बनती समिति की सिफारिशों 


का अनुसरण करते हुए सरकार ने पारस्परिक सहमति के आधार पर विवाह-विच्छेद 


का सिद्धा्त स्वीकार कर लिया है । हिन्दू विवाह अधिनियम को इसी के 
अनुसार संशोधित कर दिया गया है । कूरता तथा परित्याग को विवाह-विच्छेद के 
ग्राधारों में सम्मिलित कर लिया गया है। केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दहेज 
लेना तथा देता सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों' का उल्लंघन घोषित 
कर दिया गया है । राज्यों को भी इसी तरह की कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। 

समान परिक्षमिक अधिनियम, 976 में पुरुष और महिला श्रमिकों को 
समान पारिश्षसिक देने और रोजगार के मामले में महिलाओं के प्रति भेद-भाव को _ 
रोकने की व्यवस्था है। हिन्दू-विवाह अधिनियम, 955 झौर विशेष विवाह भ्धि- 
नियम, 954 में विधाह विधि संशोधन अधिनियम, 976 द्वारा संशोधन करके 
किसी लड़की को, जिसका बाल्पावस्था में विवाह हो मया हो, यह अधिकार दिया 
गया है कि वह उसके वयस्क होने से पहले हुए विवाह को, चाहे विवाहोत्तर सहवास 
हुमा हो भ्थवा नहीं, अस्वीकार कर सकती है । 

बाल-विवाह अवरोधक (संशोधन) अधिनियम, 978 द्वारा विवाह की झायु 
लड़कियों के लिए 5 से बढ़ाकर 8 वर्ष तथा लड़कों के लिए 38 से बढ़ाकर 2 वर्ष 
कर दी गई है । इस अधिनियम के अधीन अपराधों को संशेय बता दिया गया है । 
कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 976 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि 
जिस स्थान पर 30 महिलाएं (जिनमें दिहाड़ी और ठेके पर काम करने वाली श्रमिक 


. महिलाएं भी शामिल हैं) काम कर रही हों वहां वालवाड़ियां खोली जाएं । पहले 


यह व्यवस्था 50 महिला श्षमिकों के लिए काम के स्थान पर थी । प्रसूति सुविधा 
अधिनियम, 96 में अप्रैल 976 में संशोधन करके उसमें उन महिलाओं को 
भी शामिल कर लिया गया जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियस, 948 की परिधि 
में नहीं आती । संसद हारा 983 में दो दंड-विधि संशोधन विधेयक पारित 
किए गए जिनसे भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया 


अ्ैविर व्यापार 
हा दमन 


दहेज निरदेध कानूत 


मनुसंधान और 
मूस्पोंकल 


समाज कल्याण श्ब7 
मंहिता में संशोधव करके बलात्कार तथा महिलाओं के विरुद्ध ऐमे अन्य भपराधों 
के लिए अ्रविक कड़े और प्रमावी दंड की व्यवस्था की गई और साथ ही भारतीय 
दंड सहिता में सथा उद्वन्ध झामिल करके महिलाझों पर उनके पति तथा पझन्य 
सवधियों द्वारा को गई ऋूस्ता को दंडतीय बना दिया गया । 


भारतोय संविधान मानद देह के व्याधार को निषिद्ध घोषित करता है । स्वरियों भौर 
लड़कियों के अरैतिक व्यादार के दमन के लिए 956 में बनाए गये कानून, का उद्देश्य 
जीवनयापन के लिए सगठित व्यवसाय के रूप में वेश्यावति को रोकना है तया मधिभूदित 
इलाऊों मे वेश्यावृति पर रोक लगाना है । इस कानून में दूसरी बार 986 में संगोधन 
क्रिया ग्रया [पहला संशोघन 978 में किया गया था) । इस संशोधन मे वर्तमात कानून 
की कुछ कमियों को दूर किया गया तथा इसकी घाराओं को ओर कठोर किया गया 
जिस कि अववैतिक व्यादर की इस समस्या के सभी पंहलुश्रों का कारगर रूप से 
मुकाबला किया जा सके। संभोधित कानून, जिसते अतेतिक व्यापार (निवारण) 
कानून 986 कहा गवा है, उन सभी सती और पुरुषों को सरक्षण देता है शिनका 
व्यापरिक कार्यों के लिए अनैतिक शोपण किया जा रहा था । इस कानूत द्वारा बच्चों 
और नावालियों के प्रति हुए अपराधों के लिए कैद की ग्रवंधि बढ्य कर सजा श्र कठोर 
की गई है । इस कानून के तहत वेश्यागृहों से छुडाए गए व्यवितियों को देखभाल, इलाज 
और पुनर्वास के लिए बनाए (स्थापित) गये संरक्षण गृहों या सुधार सस्याश्रों में 
भेजा जात है। यह कांगून राज्य सरकारों को इसके ठीक तरह से क्रियान्वयन के 
लिए नियम बनाने के अधिकार देता है । अन्तर्राज्यीय अपराधों के मूकदमों को 
चलते के लिए यह कानून केन्द्र सरकार को संवधित उच्च न्यायालय से परामर्ग के 


-बाद विशेष न्यायालय स्यापित करने के झधिकार देता है । अंतर्राज्यीय न्यायिक 


अधिकार-कैत्र वाले जांच अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार भो केन्द्र 
सरकार के पास हैँ। 


दहेज निषेध कानून, 96 में हाल ही में सुधार करके दहेज निषेध (संशोधन) 
कानून, 986 वनाया गया जिससे कि इसकी घाराग्रों को और कठोर एवं कार- 
गर बनाया जा सके संशोधित कानून के तहत दहेज लेने या देने भे मदद 
करने के लिए न्यूनतम सजा बढ़ाकर 5 बर्षे कैद भौर 5,000 रुपये जुर्माना 
की गयी है। इस कानून के ततत शअ्रपराधों को गैर जमानती बनाने का अस्ताव 
भी है तथा इसके कारगर ढंग से क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा 
सलाहकार बोरई और दहेज निषेध अधिकारियों की तियुक्तिः के लिए भी व्यवस्था 
की गयी है। 


सहायक अनुदान सोजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयो|प्रनुसंधान संस्थाओं|व्यावसायिक 
विकायों को अनुर्सधधन और प्रकाशनों के लिए स्वीकृत मानदड़ों के अनुसार परि- 
योजनाप्नों की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिये जाते हैं। इस योजना 
में बार्वेन्भ्ननुमंधान सहित झनुसंघान के लिए, विशिष्ट छात्ो को गवेषणात्मक 
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श्रीलंका से प्रत्या- 
वतित भारतीय 


ससम में उपद्रद 
से पीड़ित व्यक्ति 


भारत 3986 


अध्ययन से संबंधित प्रकाशनों को प्रायोजित करने के लिए, तथा कार्यशालाओं।| 
गोष्ठियों के आयोजन के लिए अनुदान दिए जाते हैं। उन व्यावहारिक अनु- 
संघान परियोजनाओं को प्रधानंता दी जाती है जो योजना-नीतियों और सामाजिक 
समस्याओ्रों के तहत महिला विकास और वाल कल्याण के लिए अविलंव सरकारी 
हस्तक्षेप को ध्यान में रखकर, बनाई जाती हूँ | दहेज, निराश्नयता जैसी उभरती 
हुई सामाजिक समस्याञ्रों के मूल कारणों का' पता लगाने वाले अध्ययस भी 
इसमें शामिल हैं । विभाग के द्वारा 'चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी 
किया जाता है जिससे कि उनकी मजबूती और कमजोरियों का पता लगाया जा 
सके । इन अध्ययनों के रिष्कर्षों का उपयोग नीति-निर्धारण, कार्यक्रम आयोजन 
और उनके क्रियान्वयन में किया जाता है। 


सहायता र पुनर्वास 


964 र 974 के भारत-श्रीलंका समझौते के अन्तर्गत भारत सरकार ने 7 वर्ष 

की अवधि में भारतीय मूल के 6 लाख लोगों को उनकी भावी संतान सहित भारतीय 

नागरिकता प्रदाव करना शौर प्रत्यावतित करना स्वीकार किया था । सितम्बर 986 

के अन्त तक ],5,457 परिवारों के 4,59,447 लाख व्यक्ति श्रीलंका से 

भारत वापस आ चुके थे । इन परिवारों को राहत तथा पुनर्वास जैसी कई प्रकार की 
सहायताएं उपलब्ध कराई जा रही हैं । 


- श्रीलंका में जुलाई 983 और उसके बाद फरवरी 985 में भड़की जातीय 
हिंसा की वजह से ऐसे भारतीय मूल के निवासी जो. कि समझौते के अन्तर्गत 
नहीं आते हैं, भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ऊपर कहीं गयी श्रेणी के व्यक्तियों 
को भी, जो कि तमिलनाडु सरकार के पास सहायतार्थ पहुंचे हैं, राज्य में स्थापित 
विभिन्‍न शिविरों में प्रवेश दिया गया है। 


24 श्रगस्त, 986 को तमिलनाडु के | इन शिविरों तथा अस्थायी शरणस्थलों 
में 25,873 व्यक्तियों के 6,725 शरणार्थी परिवार ठहरे हुए थे। उन्हें वे सभी 
सुविधाएं प्रदान की गईं जो भारत-श्ीलंका समझोते के अन्तर्गत इस शरणाथियों 
को दी जानी थीं। उन्हें कोई पुनर्वास सहायता नहीं दींजा रही है क्‍योंकि स्थिति 


- के सामान्य होते ही उनके श्रीलंका लोट जाने की आशा है । 


असम में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में लोगों पर पश्रसर पड़ा। सर्वाधिक 
उपद्रव के दौरान 3,0,732 लोग 250 राहत शिविरों में रहे। १0 अप्रैल 
3983 को खालपाड़ा जिले में गड़बड़ी से 46,77 और लोगों पर असर पड़ा। 


असम में राहत और पुनर्वास कार्यों में समस्वय के लिए गठित समन्वय 
समिति ने पीड़ित व्यक्तियों को राहत और पुतरवास सहायता देते के मानदण्ड 
निश्चित किये। उन्हें राशन, कम्वल, कपड़ा, नकद सहायता आदि के जरिये राहत 
सहायता दी गई। श्रसम में पीड़ित परिवारों के लिए स्थापित सभी राहत शिविर 


पेंशन ओर पेंशन 
भोगियों. फो 
फत्याण 
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अब बन्द कर दिये गये हैं तया परिवार अपने गांवों को लौट गये हैं। इनमें से 
अ्रधिकांश परिवारों को फिर से बसा दिया गया है। 

पीड़ित परिवारों को घर लोटने पर मकान का फिर से निर्माण करने 
भौर दुधारू पशु खरीदने के लिए सहायता दी गई। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों 
को कितावें खरीदने के लिए सहायता दी गई। कृपक परिवारों को बोौज भौर 
खाद खरीदने, खेतों को ट्रैक्टर से जोतने भौर नए दैल खरीदने के लिए 
सहायता दी गई। गैर-कृपक परिवारों को छोटे व्यापार झादि के लिए 
प्रति परिवार 500 रुपये दिये गये | सभी पीड़ित परिवारों को उनकी 
जरूरत के प्रनुसार निश्चित भ्रवधि के लिए निर्वहन सहायता भी दी गई। झसमे 
सरकार ने भी स्कूलों के पुतरतिर्माण, पुलों शोर सड़कों की मरम्मत तथा पीने 
के पानी की प्राप्ति के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई । मृतकों के परिवारों 
को प्रत्येक मृतक के लिये 5,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। 

8,000 से अधिक व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल चले गये थे वे भी झसम लौट प्राये 
हैं। अंतिम सूचना के अनुसार सितम्बर 985 तक 2,26 पीड़ित व्यवित पश्चिम 
बंगाल के राहत शिवरों में रह रहें हैं। प्रसम सरकार इन परिवारों की वापसी के 
लिए कदम उठा रही है । 


देश के वरिष्ठ नागरिकों को विनम्र और शीघ्र सेवा उपलब्ध कराने के लिए पेंशन भोगी 
कल्याण विभाग का गठन किया गया । इससे न केवल सिविल सेवाझ्रों की और सर्वोत्तम 


, प्रतिभा झ्राकपित होगी वल्कि जन-साधारण के सामाजिक और श्राथिक परिवर्तन के 


लिए ये सेवाएं एक कारगर साधन बनेंगी । इस विभाग के बन जाने से पेंशन भोगियों की 
कठिवाइयो के निवारण के लिए एक आवश्यक सस्था उपलब्ध हो गयी है । इन उद्दश्यो 
की पूर्ति के लिए सरकार ने चौये वेतन आयोग के विचारणीय विषयों में सशोधन किया 
जिससे कि श्रायोग पेंशन ढाचे, मृत्यु एवं सेवानिवत्ति लामों के बारे में वर्तमान भ्ौर 
भविष्य के पेंशन भोगियों के लिए अपनी स्लिफारिशें दे सके | आयोग द्वारा गहन प्रध्यन 
के कारण एक ऐसी पेंशन नीति तैयार करना संभव होगा जिससे कि यें वरिष्ठ नागरिक 
समुचित जीवन स्तर वनाए रख सकें, नियम और सरल बनाए जा सके तथा पेंशन प्रशासन 
को और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए नियम बनाएं जा सके | 


हे । 


आकाशवाणी 


भतारण नेटवर्क 


संगीत 


जनसंचार के माध्यम 


लोगों को उनके विकास के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के 
बारे में जानकारी देने तथा राष्ट्रनिर्माण के प्रयास में सक्रिय साझीदार बनने को 
प्रेरित करने में जनसंचार महत्वपूर्ण भूमिका निश्चाता है। भारत में एक ओर तो 
संचार के पारम्परिक तथा लोक माध्यमों के कुशल समन्वय के प्रयास किये जा 
रहे हैं तथा दूसरी ओर आधुनिक दृश्य-श्रव्य माध्यमों के साथ-साथ उपग्रह संचार 
के समन्वय के प्रयास भी हो रहे हैं। जनसंचार के क्षेत्र में केन्द्रीय महत्व की 
संस्था होने के कारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास जनसंचार इकाइयों 
की विस्तृत व्यवस्था है । इसके क्षेत्रीयः और शाखा कार्यालय तथा चलती-फिरती 
इकाइयां देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही हैं। 


इलेक्ट्रॉनिक माध्यम 


भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुश्रात 3927 में बम्बई और कलकत्ता 
में दो गैर-सरकारी ट्रांसमीटरों की स्थापना से हुई। भारत सरकार ने उन्हें 930 
में अपने अधिकार में ले लिया और उतका संचालन भारतीय प्रसारण सेवा के 
नाम से करने लगी । 936 में इस सेवा का नाम बदल कर “आल इण्डिया 
रेडियो' कर दिया गया । 957 से इसे आकाशवाणी कहते हैं और इसे एक 
प्रलग विभाग के रूप में गठित किया गया है। सूचना और (प्रसारण मंत्रालय के 
सभी जनसंचार विभागों में आकाशत्राणी सबसे बड़ा है। यह केवल लोगों की 
जानकारी बढ़ाने तथा उन्हें शिक्षित करने में ही नहीं, वरनू स्वस्थ मनोरंजन 
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प्रदान करने में भी बहुत प्रभावशाली माध्यम के रूप में काम कर रहा है। 


947 में भारत की स्वतन्त्रता के .समय आकाशवाणी के केवल 6 केन्द्र 
थे । अब 97 केद्ध हैं ।इनमें से 3 केन्द्र केवल विविध भारती | विज्ञापन प्रसारण 
के लिए तथा 2 रिले केद्ध हैं। विज्ञापन केन्द्र चण्डीगढ़, कानपुर ओर वदोदरा 
में हैं और रिले केद्र अलप्पी और अजमेर में हैं। भुवनेश्वर और शांतिनिकेतन 
में दो सहायक स्टूडियो केन्द्र हैं । आकाशवाणी केन्द्र देश के सभी महत्वपूर्ण 
सांस्कृतिक भौर भाषायी क्षेत्रों में प्रसारण की सुविधा प्रदान करते हैं। भ्राकाशवाणी 
द्वारा 70 ट्रांसमीटरों से कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं, जिनमें 37 मीडियम 
वेब के हैं, जिनसे देश के 79.8 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र तक प्रसारण 
पहुंचता है ओर देश की 90.30 प्रतिशत जनसंख्या इससे लाभ उठाती है। 


स्वाधीनता से पूर्व संगीत मुख्य रूप से शाही दरबारों के संरक्षण में था । 
947 में रजवाड़ों की समाप्ति के बाद संगीत की विरासत और उसके 
विविध स्वृरूपों, विशेष रूप से शास्त्रीय संगीत, के प्रचार-प्रसार का दायित्व 
आकाशवाणी ने संभाला। दाकाशवाणी के सभी केर्द्रों ने संगीत कार्यक्रमों का 
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नियमित प्रसारण किया। इससे भारत के शास्त्रीय, सुगम, लोक और जनजातीय 
क्षेत्रों के संगीत के बारे में लोगों को जानकारी मिली और उन्होंने इसे समझा, 
सराहा । 

इस समय झ्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित छुल कार्यक्रमों में करीब 39.23 प्रतिशत 
कार्यक्रम संगीत के होते है। इनमें प्रूर्ण रूप से शास्त्रीय और अद्धंशास्त्रीय संगीत 
के भ्रलावा, सुगम समीत, भवित्त संगीत भोर पाश्वात्य शास्त्रीय तथा सुगम 
संगीत शामिल हैं। इन नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त इस शताब्दी 
के छठे दशक में आकाशवाणी ने संगीत का राष्ट्रीय कार्यक्रम और रेडियो संगीत 
सम्मेलन जैसे विशेष और व्यापक कार्यक्रमों की भी शुरुभ्रात की । कुछ वर्ष 
बाद इन कार्यक्रमों की शुंझला में क्षेत्रीय और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम 
ओर युवा कलाकारों के क्षेत्रीय संगीत सम्मेलन भी जोड़ दिये गये। इन सभी 
कार्यक्रमों के जरिये भ्राकाशवाणी देशव्यापी अपने प्रसार स्टेशनों के माध्यम से 
श्रोताप्रो के समक्ष देश में उपलब्ध अच्छी से अच्छी संगीत प्रतिभाशों को भ्रस्तुत 
करती है। 


देश की संगोत की विरासत के प्रति, विशेषतः युवा पीढ़ी में, ज्यादा भ्रच्छी समझ 
पैदा करने की दृष्टि से श्राकाशवाणी अपने श्रनेक केन्द्रों से संगीत-शिक्षा ओर संगीत में 
रुचि और समझ पैदा करने वाले कार्यक्रम प्रसारित करती है। नियमित रूप से की 
जाने बाली संगीत स्वर परीक्षा भोर वाधिक संगीत प्रतियोगिताओं के जरिये लगातार 
नई प्रतिभाओं को लिया जाता है। ऊंचे स्तर के प्रतिभावान युवा कलाकारों को 
सावंजनिक सम्मेलनों मे कार्यक्रम प्रस्तुत करने का भी झवसर दिया जाता है। 
आकाशवाणी में एक विशेष बुक्िय/ प्रणाली के अन्तर्गत एक क्षेत्र के कलाकारों 
द्वारा दूसरे क्षेत्र में कार्यक्रम प्रस्तुत करने की व्यवस्या है। 


आकाशवाणी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों भ्रोर संगीत सम्मेलनों की एक 
प्रमुख उपलब्धि है संगीत की हिन्दुस्तानी और कर्माटक शैलियों का एकीकरण । 
मे दोनों शैज्ियां भारतीय संगीत की प्रमुख शैलियों में श्राती हैे। इन शेलियों 
में पारंगत प्रमुख संगीतज्ञों के साथ-साथ उमरती हुई युवा भ्रतिभाम्नो को 
भी इन कार्यक्रमों भे आमंत्रित किया जाता है। इससे दक्षिण में हिन्दुस्तानी शैली 
और उत्तर भारत में कर्माटक शैली के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। रेडियो 
सगीत सम्मेलन के समय दक्षिण भारत में हिन्दुस्तानी संगीत सभाओ्ों और 
उत्तर भारत में कर्नाटक संगीत सभाझ्रों का आयोजन किया जाता है ।॥ 


आकाशवाणी द्वारा प्रसारित संगीत कार्यक्रमों मे एक उल्लेखनीय प्रगति 
यह भी है कि 952 में दिल्ली में झाकाशवाणी बाद्यवृन्द नाम से राष्ट्रीय 
आरकेस्ट्रा शुरू किया गया। वाद में मद्रास मे इसका एक और एकक शुरू किया 
गया। इन एककों में हिन्दुस्तानी और कर्नाटक संगीत के प्रमुख संगीतज्ञ शामिल 
हैं! इन प्रमुव संगीत संचालकों द्वारा भारतोय संगीत को वाद्यवृन्द के जरिये 
पारम्परिक रागों, लोक घुनों और कवात्मक और संगोत संरचनाओं के रूप में 
अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। कभी-कभी इन एककों को एक साथ मित्रा- 
कर सार्देजनिक रूप से भी भ्रस्तुत किया जाता है। 
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लोक और सुगम संगीत के सरंक्षण व विकास के लिए भी श्राकाशवाणी 
द्वारा बराबर ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के श्रतिरिकत, श्राकाशवाणी 
के केन्द्र, विभिन्न क्षेत्रों के लोक संगीत व जनजातीय संगीत के कार्यक्रम 
प्रसारित करते रहते हैं। उच्च कोटि के सुगम संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के 
लिए आ्राकाशवाणी के अनेक केन्द्रों को विशेष धनराशि उपलब्ध कराई गई है । 


ग्राकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों में लोक संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। आकाश- 
वाणी के कुल कार्यत्रमों में 39 , 23 प्रतिशत कार्यक्रम संगीत के होते हैं । कुल संगीत 
कार्यक्रमों के .33 प्रतिशत भाग में लोक संगीत हो ता है। आकाशवाणी केद्ध साधारण तथा , 
विशेष श्रोता कार्यक्रमों में नियमित रूप से लोक संगीत प्रसारित करते हैं। वे अपने क्षेत्र 
तया अन्य क्षैत्नों के संगीत कार्य क्रम प्रसारित करते हैं, जिनके लिए स्वर-परीक्षण किया 
जाता है । इसके अ्रतिरिकत, केत्मों की रिकाडिय इकाइयां दूर-दराज़ के क्षेत्रों में जाकर 
प्रसारण के लिए वहीं पर रिकार्डिग करती हैं । काफी समय से लोक संगीत परम्परा 
'को भावी पीढ़ी के लिए सुव्यवस्थित ढंग से एकत्र करने तया उसे सुरक्षित रखने 
की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । इसके लिए 20 केर्धों पर लोक संगीत 
संग्रह केसर स्थापित किए गए हैं । इन केन्द्रों का उद्देश्य देश में उपलब्ध विभिन्न 
लोक संगीतों का संग्रह करना, उनको सूचीबद्ध करना तथा उनको सुरक्षित रखना है । 
ये केसर बहुत दुर्लभ कार्यक्रम एकत्न करने में सफल हुए हैं । संग्रहण के अ्रतिरिक्‍त, इन 
गीतों पर आधारित बहुत रुचिकर कार्यक्रम केद्धों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं । इनमें 
मे दो कार्यक्रमों को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। 
समूहगान के जरिये राष्ट्रीय एकता पैदा की जा सकती है; यह बात 
बहुत पहले समझ ली गई थी। फलत: शुरू में दिल्‍ली, वम्बई, मद्रास और कलकत्ता 
के चार क्षेत्रीय केत्रों में 4 समूहगान दल बनाये गये । इस योजना के 
विस्तार के फलस्वरूप अब ॥7 केन्द्रों ने अपने यहां समूहूगान दलों की पवकी 
व्यवस्था कर ली हैं। समूहगान कार्यक्रम का देश व्यापी विस्तार हुआ है । 
अरब देश-भर में समूहगान के प्रत्तार को एक बड़े आन्दोलन के रूप में लाया 
जा रहा है । बच्चों में समूहगाव को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से रेडियो से 
कुछ चुने हुए सरल धुनों वाले गीत प्रसारित किये जाते हैं तथा श्रध्यापकों व 
छात्रों को इसमें प्रशिक्षित किया जाता है। 
राष्ट्रीय श्रानदोलन के तौर पर समूहगान को लोकप्रिय तथा संवधित करने के 
उद्देश्य से पहले तैयार की गई विस्तृत योजना ने आकार लेना शुरू कर दिया है। भ्रधिक- 
तर आकाशवाणी केद्ध समूहगान प्रसारण योजना के अन्तर्गत समूहगान प्रसारित कर 
रहे हैं, जिनंका कुल प्रसारण सप्ताह में 38 वार है । सभी आकाशवाणी केद्धों द्वारा 
एक साथ सस्ताह में 93 बार समूहगात से संबंधित कार्यक्रमों को प्रसारित किया 
जाता है । आकाशवाणी की विविध भारती सेवा भी पूरे देश में समूहगान योजना 
के गीत प्रसारित करती है । 
बे समूहगान प्रसारण योजना के अन्तर्गत इन गीतों को लोकप्रिय बनाने के लिए 4 
न्द्री पर कायरत क्षेत्रीय समितियां अग्रगामी कार्य कर रही हैं । जिन हजारों 
चेज्चो च युवाओं ने रेडियो हारा समूहगान का प्रशिक्षण लिया है, वे अपने स्कलों तथा 
विशेष समारोहों में ये गीत गा रहे हैं । है 


विविध भारती 
तथा 
जिज्ञापन सेवा 
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ऐसी 66 स्वैच्छिक संस्थाओं तथा 264 शैक्षिक संस्थाभ्रों का पत्रा लगा लिया 
गया है, जो समूहगान गाने की योजना को लोकप्रिय बताते की इच्छुक हैं । उसमें से 
अधिकांश को प्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित किए जाने वाले गीतो के आलेख तथा स्वर- 
लिपि दे दी गई है । 
सारे भारत में सरकारी एजेंसियां तथा स्वेच्छिक संगठन समूहगात शिविर भायो- 
जिंत कर रहे है और झ्राकाशवाणी के सभी केद्धों द्वारा उन्हें व्यापक प्रसारण तथा पूर्ण 
सहयोग मित रहा है । 
झ्राकाशवाणी मे एक झौर मुख्य काम यह किया है कि प्पने संग्रहालय से 
व्यापारिक ग्राधार पर कुछ चुने हुए कार्यक्रमो के ग्रामोफोन रिकार्ड और कसेट रिकार्ड 
उपलब्ध कराए हूँ । भ्रव तक ऐसे 3! कार्यक्रमों के रिकार्ड जारी किए जा चुके हैं ।* 
देश के विभिन्न भागों में श्रायोजित किये जाने वाले संगीत के कुछ 
प्रमुख कार्यक्रम भी आकाशवाणी प्रसारित करती है। उदाहरण के तौर पर त्यागराजः 
भौर तानसेन उत्सवों के कुछ अंश राष्ट्रीय कार्यक्रम झौर क्षेत्रीय प्रसारण स्तर 
पर प्रसारित किये जाते है। 
देश के कुछ भागों में पाश्चात्य संगीत में रुचि रखने वाले श्रीताप्रों को 
भी एक बड़ी संख्या है। प्राकाशवाणी इस शोर भी झावश्यक ध्यान देती है । 
इस समय शभ्राकाशवाण्णी के 7 केन्द्रों से पाश्चात्य संगीत का प्रसारण किया जाता 
है। इनमें से कुछ इसे मुवा कार्यक्रमों के एक झंग के रूप में प्रसारित 
करते हैँ। इत कार्यत्रमों में न केवल देश के पश्चात्म संगीत में दक्ष संगीतशो 
को पेश किया जाता है, बल्कि दुनिया-मर में रिकार्ड किये हुए संगीत के सर्वोत्तम 
प्रंशों को भी थ्रोताग्रो की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है । जब कभी प्रमुष 
पश्चिमी संगीतज्ञ भारत झाते है, आकाशवाणी उनके सान्रिध्य का लाभ उठाकर 
अपने श्रोताओं के लिए उनके संगीत को रिकार्ड कर लेती है। 
प्राकाशवाणी की विविध भारती सेवा के अप्रन्त्गंत लोकप्रिय संगीत जेंसे 
फिल्‍मी और गैर-फिल्मी गीत, लोक गीत, यृन्दगान झोर देशभकित के ग्रीत श्रस्तारितत 
किये जाते हैं । 
अपनी विदेश सेवा के जरिये प्राकाशवाणी द्वारा विदेशों में रहते वाले भारतीयी 
की सांस्कृतिक श्रावश्यकताप्रो की पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है। 
आऊाशवाणी का संगीत संग्रहालय देश में महत्वपूर्ण संगीत रिकार्ड संग्रहों 
में से एक है । 


लोकप्रिय मनोरंजेत कार्यक्रम, जो कि विविध भारती' के नाम से जाना जाता 
है, 2 लघु तरंग ट्रांसमीटरों (वम्वई व मद्रास) सहित 37 केद्धों से प्रसारित 
होता है औरद रविवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य दिनों मे इसका कुल प्रसारण 
समय प्रतिदिन 2 घण्टे 45 मिनद हैं। रविवार झौर छुट्टियों वाले दिन यह 
समय 3 घण्टे 5 मिनट का होता है। इस कार्यक्रमों में फिल्‍म संगीत, हास्य 
नाटिकार्यें, लघु नाटक भोर रूपक प्रस्तुत किये जाते है। 


सादक और रुपक 


समाचार एवं 
सापयिफ विपय 


भारत 4986 


रेडियो पर विज्ञापन प्रसारण सेवा प्रायोगिक तौर पर नवम्बर ३967 
को वम्बई-लायपुर-पुणे से आरम्भ की गई थी शऔऔर भव यह सेवा 29 केद्धों 
से प्रसारित होती हैं। 7, 0, 5, 20 और 30 सेकेण्ड की) श्रवधि के किसी 
भी भाषा में टेप रिकार्ड किये हुए- विज्ञापन इस कार्यक्रम के लिये स्वीकृत किये 
जाते हैँ। प्रायोजित कार्यक्रा मई 970 में आ्रारम्भ किये गये । ॥ अ्रप्नैल 
982 से विज्ञापन सेवा सीमित प्रायोगिक रूप में प्रारम्भिक चैनल पर आरम्भ 
हो चुकी है। विज्ञापन प्रातः एवं सायंकालीन प्रत्येक हिन्दी के राष्ट्रीय समाचार 
बुलेटिन से पूर्व एक मिनट के लिए स्वीकृत किये जाते है । यह सेवा अंग्रेजी के 
भात: एवं सायंकालीन समाचार बुलेटिन के बाद भी प्रदान की जाती है। 

26 जनवरी 985 से आाकाशवाणी के 55 केन्द्रों से प्रारम्भिक चैनल (फेज- 
2) पर चिज्ञापन सेवा शुरू कर दी गई है । श्रोताओं की पसंद, नाटकों तथा श्रन्‍्य 
लोकप्रिय कार्यक्रमों सहित ग्रामीण कार्यक्रमों, महिला कार्यक्रमों तथा फिल्म[सुगम 
संग्रीत (भारतीय तथा विदेशी) कार्यत्रमों में भी विज्ञापन प्रायोजित कार्यक्रमों को 
स्वीकार किया जाता है । 


आ्राकाशवाणी के प्रत्येक केन्द्र से प्रति सप्ताह कम से कम दो नाटक प्रसारित 
होते हैं। मौलिक नाटकों के अतिरिकत, उत्तम रंग्रमंचीय नाठकों, उपन्यासों भर 
लघु कहानियों के रेडियो रूपान्तर भी प्रसारित होते हैं। राष्ट्रीय नाठक कार्यक्रम 
के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं के उत्तम नाटकों का प्रसारण 956 से शुरू किया 
गया । प्रति माह श्ृंखलावद्ध नाटक भी प्रसारित किये जाते हैं। इस तरह एक 
वर्ष के दौरान 2 आदर्श नाठक तैयार किये जाते है और मुख्य केन्द्रों से इन्हें 
प्रसारित किया जाता है । वर्तमान सामाजिक-आधिक समस्यात्रों को उजागर 
करने वाली धारावाहिक नाटिकायें साप्ताहिक रूप से बहुत से केन्द्रों से प्रसारित 
की जाती हैं। विविध भारती के सभी केन्द्रों से हास्य नाटकों श्रौर झलकियों 
का प्रसारण भी किया जाता है। 


राजनीतिक, श्राथिक-सामाजिक श्र सांस्कृतिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय महत्व 
की बातों को ध्यान में रखते हुए रूपकों का राष्ट्रीय कार्यक्र 956 में शुरू 
किया गया। इनके मूल आलेख चाहे हिन्दी या अंग्रेजी में हों, लेकित विभिन्न 


क्षेत्रीय भाषाओं में रूपान्तरित करके उन्हें सभी क्षेत्रीय केन्द्रों से भ्रसारित किया 
जाता है। 


आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने समाचार बुलेटिनों, टिप्पणियों, वार्ताश्रों 
ओर सामयिक मामलों पर परिचर्चाओशों के जरिए श्रोताओं को शीघ्र औौर 
विस्तृत बबरें देता है । यह राजनीतिक, श्राथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
भोर वैज्ञानिक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ-साथ संसद की 
कार्यवाही, गांवों की उन्नति भर खेलों को भी उचित महत्व देता है। 
समाचार सेवा प्रभाग श्रपनी घरेलू, प्रादेशिक श्र विदेशी सेवाओं में 
प्रतिदिन 269 बुलेटिन प्रसारित करता है, जिनकी कुल अवधि 36 घंटे होती है। 
श्रपनी घरेलू समाचार सेवा में आकाशवाणी दिल्‍ली से प्रतिदिन 9 भाषाओं में 


विदेश प्रसारण 
सेदा 


जमनसंचार के माध्यम 255 


83 बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, जिनकी भ्रवधि ] घंटे 25 मिनद होती है। 
प्रादेशिक समाचार एककों की संख्या 4॥ है। इनसे प्रतिदिन लगभग 60 भाषाओं 
भोर बोलियों में 24 बुलेटिन प्रसारित किए जाते है। इसमें दिल्‍ली से प्रसारित 
होने वाले 3 बुलेटिन भी शामित्र हैं। विदेशी सेवा में 64 बुलेटिन 24 भाषामरों 
में दिल्‍ली, कलकत्ता, वम्वई और मद्रास से प्रतिदिन प्रसारित होते है, जिनकी 
झवधि लगभग 8 घढे 52 मिनट होती है। 

5 अगस्त 985 से हर घंटे समाचार बुलेटिन प्रसारित करना शुरू किया 
गया। पहुला बुलेटिन सुबह 6 बजे होता है भौर झंतिम प्रध॑रात्रि को। इससे श्रो- 
ताझ्रों को दुनिया-भर में होने घाली घटनाप्रों की नवीनतम जानकारी मिलती 
रहती है। श्रंग्रेजी श्रोर हिन्दी में विशेष समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते 
हैं, जिनमें विश्व समाचार, खेलकूद समाचार भौर धीमी गति वाले बुलेटिन शामिल 
होते है। 977 में जनरुचि समाचारों का एक साप्ताहिक बुलेटिन हिन्दी और 
प्रादेशिक भाषाओं में शुरू किया गया तथा प्रग्रेजी और हिन्दी में 'समाचारपत्रों 
से! शीर्षक से एक दैनिक कार्यक्रम शुरू किया गया। हज यात्रियों के लिए भी एक 
विशेष बुलेटिन प्रसारित किया जाता है। 

जिन दिनों संसद का सत्र चलता है, संसद की दैनिक कार्यवाही की समीक्षा हिन्दी 
भौर प्रंग्रेजी में प्रसारित की जाती है । 977 में दिस वीक इन पालियामेंट' और 'इस 
सप्ताह संसद मे' के नाम से साप्ताहिक समीक्षा का हिन्दी भौर पंग्रेजी में प्रसारण कार्यक्रम 
शुरूहुप्ता । राज्य विधान मण्डलों की कार्यवाही की दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा का कार्ये- 
क्रम सम्बन्धित भाषामरों में राज्यों की राजधानियों से प्रसारित किया जाता है। अंग्रेजी के 
“स्पाट लाइट, हिन्दी के 'सामयिकी” भौर उठ के 'तब्सरा' कार्यक्रमों में विभिन्न विषयों 
(एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञों की वार्ताएं झौर प्राकाशवाणी के संवाददाताभों की रिपोर्ट 
प्रसारित की जाती है । प्रत्येक रविवार को प्रग्रेजी के करेंट प्रफियर्स!ं परर्यक्रम 
में विशेषज्ञ ताजा मसलों पर विस्तार से चर्चा करते हूँ। 'प्राखों देखा हाल', 
महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साक्षात्कार भौर दिन-प्रतिदिन होने बाली घटमाप्रो पर भाम 
झादमी की प्रतिक्रियाएं, रेडियो न्‍यूज रोल” द्वारा पंग्रेजी भोर हिन्दी में 
प्रसारित की जातो हैं 

आकाशवाणी से प्रसारित समाचारों का एक बडा भाग उसके प्रपने संवाद- 
दाताओं से प्राप्त होता है। भारत झ्लौर विदेशों भे झ्राकाशवाणी के 90 पूर्णकालिक 
संवाददाता है। इनके झतिरिकत, श्रंभशशालिक सवाददाताग्रो की सख्या देश में 232 
और विदेशों मे 7 है। प्राकाशवाणी संवाद एजेंसियों की सेवाएं भी लेती है। 

इनके झतिरिक्त, समाचार सेवा प्रभाग का मानीटरियग यूनिट भी समाचारो 
का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह यूनिट नई दिल्‍ली मे जनरल न्यूज रूम से संबद्ध 
है भौर विभिन्न विदेशों प्रसारण संगठनों के! अग्रेजी में प्रसारित होने वाले 20 
ट्रांसमिशनों को प्रतिदिसय मानीटर करता है। 


विदेशों के लिए प्रस्यरण सेदा कर उद्देश्य यह्‌ है कि विदेशी श्योताप्ों के सम्मुख देश की 
सही धस्वीर पेश करना पोर राष्ट्रीय भौर भन्तर्राष्ट्रीय महत्व के 
मामलों पर अपने देश के विचार प्रस्तुत कश्ना है। इन सेवाप्नों के माध्यम से 


2856 


पिशेष कोता वर्ग 
के लिए फार्यक्रम 


मआरत 986 


विदेशी श्रोताओं को भारत में लोकतांन्त्रिक. प्रणाली की कार्य-पद्धति से अ्रवंगत 
'कराया- जाता है तथा अपनी उच्चकोटि की कला, संस्कृति और परम्पराध्ों 


में उनकी रुचि को- प्रोत्साहित किया जाता है। इन भ्रसारणों का उद्देश्य यह 
भी है कि विदेशों में रह रहें या बसे हुए भारतीय भूल के लोगों से सम्पर्क रखा 
जा सके । 

संसार में दूर-दूर तक बद्चे विदेशी श्रोताओं के लिए 25 (8 भारतीय 
और 7 विदेशी) भाषाओं में प्रतिदिन 57 घंटे 45 मिनट के कार्यक्रम पेश 
किए जाते हूँ। - 

पश्चिमी एशिया में भारतीय मजदूरों और प्रवासियों के लिए 28 मई 984 
से हिन्दी में एक नई खाड़ी सेवा शुरू की गई है । यह मिली-जुली सेवा प्रतिदित 45 
मिनट की होती है तथा रात को[. 5 से 42 बजे तक प्रसारित की जाती है । यह 
सेवा इस समय चल रही दक्षिण-पू्वे एशिया के लिए हिन्दी सेवा के अतिरिक्त 
है। 

इसके अतिरिक्त, 25 अ्रक्तूवर 984 में संयुक्त राज्य अभ्रमरीका, कनाडा 
और ग्रेट ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए एक विशेष साप्ताहिक 
कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।इस विविधतापूर्ण कार्यक्रम में समाचार, साम- 
यिक विषयों के बारे में टिप्पणियां|साक्षात्कार, समाचार फीचर, पैनल विचार-विमर्श, 
प्रहलन, हास्य नाटिकाएं|लघु नाटिकाएं, सुगम, लोक एवं शास्त्रीय संगीत 
आदि रहते हैं। इस कार्यक्रम की 2 प्रतियां विदेश मंत्रालय को भेज दी जाती 
हैं, जो इन्हें इस कार्यक्रम में रुचि वाले रेडियो स्टेशनों को भेज देता है। इन 
कार्यक्रों का अच्छा स्वागत हुआ है। 


विशेष श्रोता वर्गों और विशय अवसरों के लिए कार्यक्रमों में सैनिकों, महिलाओं 
भौर बच्चों, युवाओं, विद्याथियों, ग्रामीण और जनजात्तीय लोगों तथा 
ग्रोद्योगिक श्रमिकों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। 4 आकाशवाणी केन्द्र सैनिकों के लिए 
नित्य कार्यक्रम प्रसारित करते हैं और 60 आकाशवाणी केन्द्र सप्ताह में 
दो बार प्रादेशिक भाषाओं में महिलाओों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं । 
परिवार कल्याण कार्यक्रम पश्राकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर 36 परिवार 
कल्याण एककों द्वारा. नियोजित व प्रस्तुत किए जाते हैं । लगभग सभी 
केद्ध सामान्‍्यतया परिवार कल्याण झौर स्वास्थ्य के कार्यक्रमों का प्रसारण 
करते हूँ । ये कार्यक्रम श्राम कार्यक्रमों में भी शामिल किए जाते हैं और उन धिंशेष 
कार्यक्रमों में भी, जो कि विशेष श्रोताओं के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं । 
बाकाशवाणी के लगभग सच्नी केर्द्र ग्रामीण खोताओं के लिए प्रतिदित 
30 से 75 मिनट का विशेष कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनके अलावा, प्रत्येक 
दिन 45 से 55 मिनट का कृषि कार्यक्रम 64 कृषि और गृह इकाईयां प्रसारित 
करती हैं। ये इकाईयां विभिन्न केद्धों में काम कर रही है । 
युवा वर्म, जो देश में अ्रधिसंस्थक रूप से है, को आ्त्म-प्भिव्यक्ति का अवसर 
प्रदान करने के लिए देश के भविष्य निर्माण में भागीदारिता की 
भावता जगाने और उसका राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित 


ह्क्च्टप ओ ऋष्छा *->- 








है झपने के फिट झषझायदाशों के शो" ऑिफस्थआ इंकार 

अच्यामें के अन्त इचारेन बचे है + शत केला ६३-३२ 

हयें गा्ु के झुथा शसे के फिए है. ८ झमाचथारो सजी कान्य्क्‍द, सेशरस 

|. - झानु ऑप अकगए इुया थाये के इुृदरेश शक सुश्श सच शेएर रुप शत बषेक पर 
नस ब्ये क्प्ये समर पर झच्योत झसे है. ६ चर आरेश्य जुआ रोह्ों गे शिर 





इतर सुरफों को इसमें झापा मेरे के इश्हाए इणण अपर के शिए शिएदा, 
आपोषयों दे भमरेप्दाजरक सिरत भरे 





दि इऋबापाशाओ स्ख्पो भे हारे के डिय्रे रुषशणुश्लो एच 
५० रुएई शेड भे झाओों से सिरे शहू रिऐिदि 
रा संदाएिए इत्राए स्तर ९६३४%७ 


झेत्ये इगर शापश्य ऐश शिशा दाह है १ 





धोता अनुसंणन 





घोडनों को प्तिसटा के गारे भे मुगिषारों घाव 
कै बारे में दशा है तषा उसरा विश्तेष्ष करता है 
ताकि छ्ार्यक्नों के छापोडझों कहो छोड़ा दई शो सस्ता, एपशी प्रारतों, ६पिशो, 
2. पसन्द दाेक्मों को बह दवा, झइरेंडों तपापन्‍्क्‍रधार प्रारि हे मारे भें पता भरे 
घ सके। इसके फत्वहूप कार्येक्षमों को मोतिरों शौर उपकी गुयबता भा रिंग 
के बारे में सुधार लाने को दिश्या में प्ाउस्परू रूशम उशए जाते है। भोता सगुतेभाव 

का वर्तमान ढाचा द्वि-स्तरीय है।मुब्यातर में इस यूतिद का प्रमुख भिरेशेक थोता 
झनुसंधान होता है । बीच के स्तर पर इसके पोच यूनिट है। हर यूपिड ऐसी घपे 
निर्देशक के अंतर्गत कार्य करता है । इत पांच यूनिटों में से एड गूति्ठ केद्रीय गिभी गूतित 
की विज्ञापन प्रप्तारण सेवा के लिए काम करता है। गीसे के रतर पर भावा/धषवाशी 
के विविध केल्ों में 20 यूविट हैं, जिनका प्रमुख थोता ध्रगुयंधाग प्रधितरी शो पा है । 
इनके श्रतिरिका, श्रोता प्रनुस्धान यूनिट, राष्ट्रीय कार्मकर्शों की पृशवंषां मै! 

है बार में श्राताफ्रों की प्रतिक्रिया का साप्ताहिक सर्वेक्षण भी करते है + 


ह 
+ 


हर |] 
.र्स्यश्न और प्राकाखबादी को ्वत्थॉकित और कार्यक्रम प्रादाय-अदान सेवा विभिन्ष ऐियोँ के 


आइनग्रतव महलव[ूर्े ढा्वक्लों छा ब्रादान-अदात करने में सदाबंता करंतो है, प्रतुष ण्यकिंगों 
सदा के भायत्र स्वर्शदिद ढख्ती है श्र खाइबेटी ग्रक साउंड आकदिया (एयर टैप 
हे गग्रद्मातर) ऊी दखक ठ द छरदीओ़े | 


दसाउडख्ड की स्थाएदा ॥954 में की गैह। डर्सो राष्डपति॥ 
पा पर्दि ढट दडटर्डी हे सिाड डित गये भावत्ी का अग्रद सवावी यौट 
52 24085 हद है। शटर द्रीर (6४ ४ ददहाल ख्ाहिरती की श्रवाज हो 
हे रजाई करडे हटीकट >़ 24 “इक हड है ॥ सकादर की सढाला हॉती 
कप 86 कै #£ 2४ सटहड री दाधडन्ड डी चिड हु ढा ढा/ ह#2/ 44 
साझरेद # #/टन्‍्जाआ >> # कक के छलजर 2648 £%// 4्7/7४४ 

शमी इम्किंद 4:2८ ८८ कल ट्ि अ2आफर 2444 ढु डेट / 6 
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छार्यक्रप्त पत्तिफाएं, 


द्रदर्शन 


ग्रहण कर चुका है । 


भारत 986 


अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जो सुरक्षित है, वहु इस प्रकार है (7) 
वेदों का परम्परागत ढंग से. संस्कृत में पाठ, (2) हिन्दी और भव्य भाषाओं के 
भगुख कवियों के कविता पाठ, (3) हिन्दुस्तानी और कर्माठक संगीत के पुराने 
गायकों के गायन, (4) विभिन्न .घरातों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख गायकों 
के चुने हुए गायन, लोक संगीत, भवित संगीत और रंगमंच गीतों के चुने हुए अंश 
और (5) स्वतन्त्रता सेनानियों की रिकाडिंग । 

हिन्दुस्तानी, कर्वाटक झोर लोक तथा प्रादेशिक संगीत के महान भ्राचार्यों का लग- 
भग 2,00 घंटे से अधिक का संगीत भव तक सुरक्षित किया जा चुका है भोर संगीताचायों 
के दुलंभ भर प्राचीन रिकार्डों का संग्रह करने के लिए विश्ञेष प्रयत्व किए जा रहे हैं। 

4982 के नवें एशियाई खेलों की 200 घंटे की रिक्राडिग में से 
खेलकूद की विशिष्ट घटनाओं की विवेचनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें करमेंटरी के 
महत्वपूर्ण अंश भी शामिल किए गए हैं। स्वर टेप संग्रहालय द्वारा कला, साहित्य; 
इतिहास भौर संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों की 
जीवरियों से संबंधित इतिहास को प्रस्तुत करने का महान कार्य किया गया। 

भाकाशवाणी विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तैयार करने में ध्वनि संग्रहालय 
की सामग्री का भरपूर उपयोग करती है । भरप्नैल 974 से इसमें 
उपलब्ध रिकार्डो पर श्राधारित एक घण्टे की श्रवधि क्का चयन! नामक साप्ताहिंके 
कार्यक्रम हर रविवार को श्राकाशवाणी के दिल्ली. केन्द्र से प्रसारित हो रा है। 
एक वैसा ही आधे घण्दे की श्रवधि का 'संचयिता” नामक ! साप्ताहिक कार्यक्रम 
युवा वाणी से प्रसारित किया जाता है। 

इस सेवा का कार्यक्रम आदान-प्रदातन एकक, आकाशवाणी के केन्द्रों श्लौर विदेशी 
प्रसारण संगठनों से प्राप्त रिकाडिग भौर भालेख विभिन्‍न केम्द्रों को भेजता रहता है । 
सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों--संगीत, नाटक, रूपक, वार्ताओं|साक्षात्कारों भौर चर्चामों को 
सभी केद्धों में भेजा जाता है। लगभग 50 विदेशी प्रसारण संगठनों से सामग्री प्राप्त 


की जाती है, जिसे उचित कार्रवाई के पश्चात्‌ झ्राकाशवाणी के केल्‍्द्रों को छपलब्ध 
कराया जाता है । 


आकाशधाणी द्वारा पाक्षिकु फकार्यक्रम पत्चिकाएं प्रकाशित की जाती हैं 
इनमें से आकाशवाणी (अंग्रेजी), आकाशवाणी (हिन्दी), और आवाज (उर्दू) 
दिल्‍ली से प्रकाशित होती है और बनोली (तमिल) मद्रास से३। विदेश सेवा विभाग 
विदेशों में रहने वाले श्रोताओं के लिए शभ्ररवी, बर्मी, चीनी, फ्रेंच, इंडोनेशियन; 
नेपाली, फारसो, पश्तो, स्वाहिली, और तिव्वतती भाषाओं में प्लैमासिक कार्यक्रम 


पलक छापता है। अंग्रेजी में इंडिया कालिग' नामक मासिक पत्निका भी प्रकाशित की 
जाती है। 


भारत में दूरदर्शन 5 सितम्बर 959 को भायोगिक तौरपर शुरू किया 
गया था। अपने जीवन के तीसरे दशक में श्रव तक यह्‌ राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वरूप 


!. भप्रेल 987 से इनका प्रसारण बंद कर दिया गया है। 
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37 दिसम्बर 986 को व] पूर्ण केन्र थे, जिनके साय 5 रिले केदा; 
4 साइट ( शााष्ट ) कंटीन्यूटी केन्द्र भौर 6 इन्मेट स्टेशन जुड़े हुए थे। शेष 
59 केन्द्र कम शक्तित थाले रिले ट्रांसमीदर हैं, जो दिल्ली से जुड़े हुए है। इन 
१85 द्रांसमीटरों के जरिए दूरदर्शन के कार्यत्रम देश को 70 प्रतिगत जनता देख 
सकती है। विस्तार के इस शत्यन्त व्यापक कार्य में स्वदेशों टेवनोलॉजी का 
सहारा लिया गया है और इमसे देश के ग्रामीण झोर सुदृखवर्ती बसे प्रदेशों को 
देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिली है। 

972 में वम्वई में देश के दूसरे दूरदरशन केंद्र की स्थापवा तक देश में पहले दूर- 
दर्शन केन्द्र ने उल्लेखनीय प्रगति नही की थी । बम्वई के बाद श्रीनगर, प्रमृतसर, कलवत्ता, 
भद्रास और लखनऊ केद्रों की स्थापना की गई। 975-76 में 'साइट' दूरदशंन से प्राप्त 
उपयोगी प्रनुभवों के पश्चात भारत ने झपना वहु-उद्देशीय उपग्रह इन्सेट छोड़ा । इस 
उपग्रह का दूरदर्शन के साथ-साथ दूर संचार, श्राकाशवाणी और मौसम विज्ञान के लिए 
भी इस्तेमाल क्रिया जा रहा है । 5 अगस्त 982 से दूरदर्शन ने भ्रपना थप्ट्रीय कार्य 
क्रम भी प्रारम्भ कर दिया / रात 8. 40 वजें से , 5 बजे तक यह कार्यत्रम सभी 
क्ेद्रों से एक साथ रिले किया जाता है। उसी दिन से 6 राज्यों--भाग्प्न प्रदेश, उड़ीसा, 
महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश में नियमित इन्सेट सेवा शुरू को गई, 
जिसमें श्रधिकतर दूर-दराज़ के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण और प्रादिवासी 
लोगों की रुचि तथा महत्व देः कार्यक्रम सम्मिलित होते हैं। यह समूची सेवा उपग्रह के 
माध्यम से प्रसारित की जाती है और इन राज्यों में डायरेवट रिस्ीवर सेट तथा श्नति 
उच्च फ्रीववेंसी सेट लगाए गए हैं । दूरदर्शन के इतिहास के इसी स्वणिम दिवस पर रंगीन 
टी० वी० का भी शुभारम्म हुप्ा । 

दूरदर्शन की स्कूल टेलीविजन सेवा का प्रारम्भ झवनूबर 967 में हुआ था । 
इस समय प्रनेक दूरदर्शन केन्द्र तथा 'साइट! और इन्सेट केन्द्र शैक्षणिक कार्यक्रमों का 
प्रसारण करते हैं । प्रगस्त 3984 से विश्वविद्यालय पनुदान भायोग के सहयोग से 
विश्वविद्यालयों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित होने लगे हैँ 
दूरदर्शन 982 में न्वें एशियाई खेलों और 983 में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन 
तथा राष्ट्र मण्डल देशों के शासनाध्यक्षों तथा राज्याध्यक्षों के सम्मेलन जैसे झ्ायो जनों को 
“बाबर! करने की चुनोतीपूर्ण जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा चुका है । 
दूरदर्शन ने देश के लोगों की मांग पूरी करने तया दूरदर्शन को ग्राम प्रादमी 
सक ले जाने के उद्देश्य से नए ढंग के कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए, जितसे 
जनवाणी, सच की परछाइयां, वियोंड टूमारो, रोविग श्राई, आदि 
उल्लेखनीय हैं । 
पहली जनवरी 976 से दूरदर्शन पर विज्ञापन सेवा प्रारम्भ हुई । शुरू में केवल 
स्पाट विज्ञापन प्रसारित किए जाते थे । किन्तु झव स्पाट विज्ञापनों के साथ-साथ प्रायोजित 
कार्यक्रम और पारिवारिक धारावाहिक कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं । कायंत्रमों में 
विविधता साने के उद्देश्य से बाहरी निर्माताओं और एजेंसियों द्वारा तैयार झिए गए 
प्रायोशित कार्यत्रम भी प्रतिदिन दिखाए जाते हैं । 
एक चैनल श्रघाली के कारण जो कठिनाइया होती हैं, उन्हें/दर करते के 
लिए दिल्ली में दूसरा चेनल 7 परिठम्वर 984 से और वम्बई में ! मई 985 
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5". से शरूकिया गया। बाकी महानपगरों में भी दूसरे चुतल शीघ्र ही शुरू किए जाने 
की आशा-है। दूसरा चैनल _अनिवायत: स्थानीय श्ीताओं की रुचियों को ध्यान 
2५ ५... में? रखते, हुए वैकल्पिक: कार्यक्रम प्रस्तुत करता+है।. 2: 
, | १० ५५:9,. ८५ , दर्शन की भावी योजनाओं -में स्थानीय टेलीविजन सेवा शुरू करना, राज्यों 
., ६१:४: : ५ की राजधानियों में स्टूडियो सुविधाओं से: युवत दूरदर्शन केन्द्र: स्थापित करना और 
"राजधातियों, से, राज्य; ;के - भ्रन्य : ट्रान्समीटरों -कों, रिले “करने के लिए उपग्रह 
,  माइक्रोवेव सम्पर्क चाल: करना शामिल है ।:मृलभंत जद्देष्य यहःहै कि देश के विभिन्न 
, . भागों, में रहने वाले दर्शकों को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और. स्थानीय रुचि के कार्यक्रम उपलब्ध 
' कराएं जाएं । प्रोरस्भ में. 9 अगस्त 4980 से महाराष्ट्र के सभी, कम शवित वाले ट्रांस- 
' मीट्रों को बम्बई -से जोड़ दिया गया है, ताकि इन्सेटं-। थीं के सी-बेंड ट्रांसपांडरं 
के माध्यम से बेम्बई से प्रसारित होने वांले- कार्यक्रम रिले किए जा सकें। 


/»  समांचारपत्ने एवं स॒ुद्रण माध्यम 
भारत के-समाचार- भारत ; के समाचारपत्नों . के, पंजीयक -कार्यालय, जो साधारणत: प्रेस रजिस्ट्रार 
पत्नों फे पंजीयक- के-नाम:- से - जाना - जाता है, । जुलाई. 956 से शुरू: हुआ । प्रेस रजिस्ट्रार 
५ 3« - : : के 'कार्यकलाधों: को- प्रेस .एवं पुस्तक पंजीकरण झधिनियम, .867 में परिभाषित 

५ . ८ ' किया गया है, जिनका - समय-समय. पर. संशोधन होता रहा. है। इन कार्यो के 
: - -. “- अतिरिक्त रजिस्ट्रार समांचारपतों के. लिए -अ्खबारी कागज के झ्राबंदन श्रौर छपाई 

:: ::. ५  - की मशीनों- के भायात के -लिये भ्रनुमोदत करने का काम भी करता है। 

5 5: “भारतीय प्रेस में 36 समाचारपत्न ऐसे हैं, जो अपनी शताब्दी भना चुके हैं। 
गुजराती भाषा का बम्बई से प्रकाशित होने वाला 'वम्बई समाचार” सबसे पुराना समा- 
चारपत है, जो अब भी प्रकाशित होता है । यह 822 में शुरू हुआ था । भारतीय प्रेस 

४ . 5 , की-एक मजेदार विशेषता -यह-है कि 984 --के दौरात-दो. बंगला दैनिक समाचारपत्न 

'-'- -: . आनन्द बाजार पत्चिका' और, यूगान्तर'- की प्रसार-संख्य सबसे अधिक थी, जब कि 

* संख्या में हिन्दी, के-दैनिक समाचारपत सबसे अधिक थे-। 
4 5 984- के' श्रन्त में समाचारपत्नों की कुल. संख्या 27,784 थी, जबकि 
१. 5० -१983 में यह 20,758 थीं.। यह वृद्धि 4.9 प्रतिशत की. थी । इनमें से 4,609 

हु : दैनिक, १]3 वे समाचारप्त जो, सप्ताहमें दो|वीव वार निकलते हैं, 6,469 
“« ४; ५ ० साप्ताहिक: सौर- १.3;595 प्रत्य प्रकार; की आवधिक..पत्ननपत्ििकायें थीं। 

57 ., ५:९० : ' भ्ररणाचल- प्रदेश और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी. राज्यों और केन्द्र शासित 

... “7: «भदेशों से समाचारपत्र- प्रकाशित: होते हैं। उत्तर प्रदेश -से .सबसे प्रधिक 3,063 

् समाचारपत्न प्रकाशित किये जाते हैं। उसके बाद. क्रमशः... दिल्‍ली (2,772), 

75. महाराष्ट्र; (2/735)- और पश्चिम - बंगाल (2,373.) का स्थान है। ,000 से 

. 7“: :भधिक समाचारों के- प्रकाशन वाले- शज्यों- में तमिलनाडु (,3 28), राजस्थान 
कर पक (7:20), भान्ध्र - प्रदेश, (६98), और - केरल - (,2) थे। 

4 पलक, पक दो इतर प्रदेश - की ,स्थिति दैनिक समाचारपत्रों -के प्रकाशन (223) में 
पे ह भी सबसे ऊपर है।॥ उसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र (85 ) का स्थान है । 

3 3984 के दौरान 99-विदेशी प्रचारक प्रकाशन थे । ये प्रकाशन भारत में रहने 

दाले 26'विदेशी-मिशनों द्रा प्रकाशित किए गए । सोदियत संघ का दह६.स रुबसे 





जनसंचार के माध्यम 


हे & * 





अधिक (49) प्रताशन निराले रहा-है / भन्व दूतावास पाँच से कम अकायन लिवाल + 
रह है। 
/ सम्राचारपत्र 92 भाषाओं में प्रकाक्षि हुए |. यह :6 मृख्य भाषाप्रों के 
४7 7 7 भ्रतिखित 76 पअ्न्य भाषामों में घौर कुछ विदेगी -माषाप्रों में प्रकाशित हुए। 
सबसे ग्रधिक पत-पत्िकाओं का प्रकाशन हिन्दी (6,370) में और इसके बाद पंंग्रेजी 
(3,96 ) में हुआ । 

सारधी 4.] में 984 के प्रत्त में समावारात्र के भायावार प्रकाशन का | 

विवरण दिया गयाहै। - - 








प्रस्नार 3! दिसम्बर 984 को समाचारपत्रों की झेल ग्रेसार संब्यो 6,7,47.000 
न्‍् प्रतियां , थी, जबकि 983 में यह संख्या ठुंल 5,53,9,000 थी। इस प्रकार 
_ यह संख्या 0. 4 प्रतिगव बढ़ी | 7,622 समाचाराप्त्र ऐमे थे, निन्‍्दोंने 7984 के 
५ लिंए अपनी प्रमार॑ संख्या सम्बन्धी झांकड़े प्रस्तुत किये। इनमें में. केवल 2॥7 
हि **» थई (प्रसार संख्या 80,000 प्रतियों से श्रधिक), 46॥ मझौले (प्रसार सठशा 
हद «- 45,00] में 50,000 के बीच) झौर 6.944 छोटे पत्रों (प्रस्धार सब्पा 
5,000 तक) की श्रेणी के थे। 
सारणी १3.] 
समाचःरपत्रों की संख्या 
(भाषा अर अवधिवार) 








देनिक त्रि/ साप्ताहिक प्रन्य योय 
साप्ताहिक 
हिन्दो 554 27 2,900 2,889 6,370 
अग्रेजी 38 3 4३0 3,370 3,967 
अ्रसमी ० । है 28 54 87 
बंगला 52 30 433 ,67 7,662 
गुजयती 4 5 77 542 735 
कन्तड 93 3 73 48 687 
बम्मीरी जज ज+ न+ है 
मलमालम ॥48 न 425 623 876 
मराटी 32 के 39 630 ],68 
उद्विया हुप न 42 96935 344 
पंजाबी 29 ॒ 92 25व 473 
मंस्कूत डर ज+ 4 25 3व 
ग्निध्ची ्र शा 22 40 69 
नमिल ॥3 3 ]34 642 692 
तेलगु 42 ह 67 396 607 
दूँ 82 9 723 578 3,49 2 
द्विमायी 35 क5 382 ,260 7,69 2 
बहुभाषी 9 है 68 287 360 
्नन्य 42 त्‌ 67 ]96 309 


>++-.-.---+__प् 5755 
6,469 93,595 2!, 784 
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भारत ३986 


ध्वासित्व का स्वरूप. 3984 के दौरान संस्कृत और कर्मीरी को छोड़कर शेप सन्नी भाषाओं के समाचार- 


पत्र सूचना 
कार्यालय 


पत्नों के सबसे बड़े भाग का स्वामित्व निजी हाथों में था । मनिजी स्वामित्व वाले 
समाचारपतों की प्रसार संख्या भी सबसे अधिक 36.6 प्रतिशत थी। 
सारणी 7.2 में समाचारपत्ों की प्रचार संख्या और उनका स्वामित्व दर्शावा गया 


हैँ; 


सारणी 4.2 
स्वामित्व का स्वरूप 




















स्वामित्व का प्रकार संख्या? प्रसार कुल प्रसार 
(हजार में ) का प्रतिशत 

निजी . 4646 22,397... 36.6 
ज्वाइंद स्टाक कम्पनी 575 22,266 36.4 
फर्म|वाहेदारी 407 6,357 30.4 
समितियां|संघ 3,347 4,495 प्र, 
द्र्स्ट 2प5 3,306 5.4 
सरकार .. 23 7,3 47 2.4 

अन्य 28 985 १.5 

कुल] फ्रठ्ड2 6,747 १00, 00 





पत्न सुचना कार्वालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों मोर गतिविधियों की सुचता देने 
की केन्द्रीय एजेंसी है । इस कार्यालय हारा दी गई सूचतायें देशी/विदेशी दैविक 
समाचार्पतों, समाचार पत्रिकाओं, समाचार एजेन्सियों, रेडियों और दृरदर्शव 
संगठनों तक पहुंचती हूँ। देश-भर में इसके श्रपनी टेलीपरिटरों और हवाई डाक 
सुविधाओं के कारण ये चूचनायें न केवल दिल्ली के समाचारपत्नों तक, बल्कि 
देश के अन्य भागों क्ले धमाचारपतों तक भी पहुँच जाती हैं। देश का शअ्रन्य 
 काई भा सूचना संमव्य इतने आधिक समाचारपतों और जनसम्पर्क माध्यमों तक नहीं 
पहुंच पाता। समाचार एजेंडियों के लूपन्नय एक हजार समाचारपत्न ग्राहक 
है, जबकि पन्न सूचना कार्यलय 7,000 समाचास्पत्रों को प्रेस-सामग्री का 


वितरण करता 


हि 
वत्तरग करता है । 


ह$ ४200 व रपतों >> संदंध में जिनकी प्रसार सं न > 
» छफ़् छ४ापारपद्धा के संदध मे जिसका प्रसार संस्या के आंकड़े उपलब्ध हैँ । 


हाय 


कोटो सेवा 
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पत्न सुचता कार्यालय इस गआराधारशत छिद्धान्त पर कार्य करता है कि 
लोकताधिक सरकार द्वारा जनठा को अपनी नीतियों, कायंत्रमों 
और कार्यकज़ापोों की सही जातकारी दी जानी चाहिए, जिसवी सदुभावना 
व सहयोग से उसे कार्य करने का हेंक प्राप्त होता है । इस उद्देग्म की 
ध्यान में रखते हुए पत्र सूचना कार्यालय के मृझ्य कार्य सरकार की नोतियों। 
कार्यक्रमों भौर कार्यकलापों की सूचनाएं देदा, सरकार को बतावा कवि इन 
सूचनाम्रों का जनता पर वया अ्रसर पड़ा, भौर सरकार को झपनी सूचना नीति के 
निर्धारण के लिये परामर्श भी देता है। 





इस संगठन के श्रधिकारी सनी मंत्रालयों श्ौर विभागों के मुख्यातयों से 
सम्बद्ध हैं । ये भ्रधिकारी भपने-प्रपते मंत्रालयों श्रौर विभागों में दैनिक सम्पर्क 
बनाये रखते है। सरकारी नीतियों को समझाने भर व्यास्यायित करने तथा 
वास्तविक सूचना देने के श्रल्ावा सूचना अ्रधिकारी जनता की अप्रतिक्रियाद्रों का 
मूल्यांकत करने की भूमिका भी निमाता है | वह सरकार को जनमत की 
जानकारी देता है। साथ ही उसे सरकार को सूचना नीवि के निर्धारण में परामशंदाता 
की भूमिका भी निभानी पढ़ती है। वह समाचारपत्रों के सम्पादकों भौर प्रस्य॑ 
जन-सम्पर्क माध्यमों के प्रतिनिधियों से वरावर सम्पर्क बनाये रखता है। / 
इधर-उधर सूचना भेजने के) लिये पत्र सूचना कार्यालय पनेक साधनों का 


इस्तेमाल करता है। इस कार्यालय द्वारा जारी की गई लिखित सामग्री मेंररेस “| 


बक्‍्तब्य, प्रेस टिप्पणियाँ व विजष्तियां, घटनाप्रों की प्ृष्ठमूमि, लेप भौरर 
पत्रक शामिल होते हैं। यह सामग्री प्रंग्रेजी, हिन्दी, उद्टूं तया प्रस्य 25 भा 
में जारी की जाती है। कार्मात्रय प्रेस सम्मेलनों व प्रेस विवरण--वैठकी. , 
श्रायोजन करता है, ताकि लोक सम्पर्क माध्यमों के प्रतिनिधि ताजी खत श्र 
स्पष्टीकरण श्राप्त कर सकें। ख्र 
लोगीं को विशेष समस्याओं तथा पिछड़े, झ्रादिवासी, पहाड़ी के, 
जाने वाले विकास कार्यों से प्रवगत कंने के लिए पत्र सूचना कार्याए. ैंगुत है 
का भ्रायोजनत करता है । पिछड़े, श्रादिवासी तथा पहड्डी क्षेत्रों से निर्माण का 
दिल्‍ली तया प्रन्य विकृसित भागो में भी ले जाया जाता है ता, कि विश्व 
सोगों में धप्ट्रीय एजवा विक्तित ही। 976 को गुट 


हु है - सहयोग, समानता 
पत्न सूचना का्यतिय सरकार के कार्य-झतापों से सम्बन्धित फ्में  प्रादान-प्रदान 


दैनिक तथा साविधिक समाचार पत्निझाओं को सरकार 
जानगारी देने के लिए काफी संद्या में फोटो भी उपलब्द प्रदा को, जुलाई 
वे लिखित सामग्री को सहज रूप से ग्राह.य और शराकर्षद्र भ्रध्यक्ष चुना गया । 
अपना टेली-फोटो उपकरण है, जिसके जरिये फोटो उन्धम्मेतन में भारत को 
कार्यालयों को भेज दिये जाते हैं। परे में मार्च 7986 में 
छोटे झौर पध्यम दर्ज के उन समाचारपत्रों मो चुदा गया। 
के ब्लाक भेजता है, जिनके पास ब्वाक बनाने की सुल्िसी पूल _के भारतीय 
के लिये प्रणाली में उपयोग होने घाले चर्व भेजे जाते-के मं जे, बेलप्रेट 
के 5 
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प्र्यायत ;, . :. 
की “ - «व्यावसाध्रिक-सुविधा देता-है। 334 दिसम्बर:985 तके- कुल” :84 संवाददाता, 


भारत १986 


कार्यालय भारत सरकार. द्वारा: प्रत्याथित - संवाददाताओं. और कंमरामेनों' को 


' वौमरामैन ज्रीर तकनीशियन प्रत्यायितेथे। दसरे देशों से. जाये .संवाददाताओं/कैमरामैनों 


सांस्कृतिक आदान- 
प्रधान फार्यक्रम 


क्षेत्रीय जौर शाखा 
फार्योतय 


फर्प्यूटरीकरण 


एजेंसियो 


पत्र सूचन, 
कार्यालय 


: को, जो: थोड़ी अवधि के.लिए भारत : आंते हैं, अस्थायी प्रत्यायन की सुनिधाएं 


दी जाती हैं ।:. महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए विशेष प्र॑त्यायन देने की व्यवस्था कीं 
जाती है। 


पत्न सूचना कोर्यालय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, और करार के अन्तगंत 
पत्नकारों के लिए देश-विदेश की यात्राएं आयोजित करने वाली एजेंसी भी. है । 


पत्र सूचना कार्येलेय' के नेटवर्क में: 4; क्षेत्रीय; 36' शाखा कार्यालय और 3 
सचना 'केचद्र हैं। क्षेत्रीय. तथा - शार्खा कार्यालयों | की सहायता से अंग्रेजी 
गौर हिन्दी के अलावा देश भर-के समाचारपत्र-पत्तिकाश्ों व॑ं अन्य सूचना 


' झाष्यमों .को क्षेत्रीय भाषाओं में: प्रेस सामग्री भेजी जाती है। मुख्यालय से इंच 


कार्यालयों: का सम्पर्क: टेलीप्रिटर्स 'के जरिये बना रहता है । 


हि 


समाचारपत्नों तक॑ सूचना तीज गति से पहुंच सके, इस उद्देश्य से पत्र सूचना 
कार्यालय एक डाठा बैंक और सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली (इन्फोरमेशन रिद्रीवल 
सिस्टम) स्थापित, करने जा रहा है। इस सिस्टम यां. प्रणाली के माध्यम से 
कार्यान्ाया का नई ..दिल्‍ली स्थित मुख्यालय और कुछ क्षेत्रीय तथा शाखों 
कार्यालय कम्प्यूटराइज्ड डाटा ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ जाएंगे। ऐसा होने पर सर- 
कारी नीतियों, कंग्येक्रमों और गतिविधियों के बारे. में .देश-भर के समाचायपत्नों 
और अव्य सूचना साध्यमों को एक साथ जानकारी दी जा सकेगी। 


भारत में चार समाचार एजेंसियां हैं--प्रेस ट्रस्ट श्राफ इण्डिया (पी० ढीं० 
झ्राई० ), यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया  (यू० एन० आई०), समाचार भारती और 
हिन्दुस्तान समाचार ।. 976 में इन चारों एजेंसियों का समाचार नामक एजेंसी 
में विलय हो गया था। दो वर्ष बाद समाचार' एजेंसी को समाप्त कर दिया 
गया और ॥4 भ्रप्रेत 4978 से चारों एजेंसियां फिंर से स्वतन्त रूप में काम 
करने लगीं। 
.. प्रेस ट्स्ड आफ इंडिया (पी० टी० आई०) की स्थापना 27 अगस्त - 947 
हुई थी। इसने एसोसिएटिड प्रेस आफ इंडिया तथा रायटर्स का स्थान लिया। 
महानगरों में इसने अपत्ती समाचार सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है 
पझृव अपने शंप 20 सामाचार कार्यालयों और अपनी सभी सेंवाझों का 
हैं, नकीकरण करने जा रहा है। शीघ्र ही पी० टी० आराई० के पूर्ण स्वामित्व में 
हीयक संगठन पी० टी० श्राई० इंटरनेशनल की स्थापना हो जाएगी, जो 
समाचारों की व्यवस्था करेंगा। 986 के प्रारम्भ में इसने 'पी० टी० आई० 
हे के नाम से एक हिन्दी समाचार सेवां शरू की-। निकट भविष्य में शेप 
ये भाषाओं में भी समाचार सेवाएं शुरू की जाएंगी। 


गुट-निरपेक्ष समात 


घार एजेंसी पूल 


अनपंचार के माप्यम 265 


लंदन और न्यूयार्क में पी० टी० ग्राई० के पूर्ण सूचना कार्यालय हैं झौर 
विश्व की 30 महत्वपूर्ण राजधानियों में इसके पूर्णफालिक झौर प्रंशालिक 
संवाददाता है। लगभग 00 देशों से इसड्मी समाचार आदान-प्रदान सेवा है 
मुट-मिरपेक्ष समाचार एजेंमियों के पूल का यह सक्रिय भागीदार है। आजकल 
पी० टी० झाई० एशिया-प्रशांत समाचार एजेंमियो के संगठन (झो० एु० एन० 
ए०) का प्रध्यक्ष है। 

यूनाइटेड न्यूज़ भाफ इण्डिया 959-में एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत 
हुई धी। मार्च 96, से इसते समाचार देने का काम संभाला। मई 982 से 
इस एजेंसी ने 'पूनीवार्ता! नाम से हिन्दी में समाचार सेवा शुरू की है। यह चार 
पाड़ी के देशों के लिए भी एक समाचार सेवा का संचालन करती है । 
विश्व की 22 राजधानियों में इसके सवाददाता है । इसने जुलाई 986 
में टेलीविजन समाचार शाखा शुरू की श्ौर यह दूरदर्शन तथा झन्य संगठनों को 
समाचार-क्लिपिंग और समाचार फीचर प्रदाम करत0 है। 

हिन्दुस्तान समाचार देश की एकमात्र वहुमापा समाचार एजेंसी है, गिसका 
संचालन इसके कार्यकर्ता सहकारी समति अ्रधिनियम के पंतर्गंत करते हैं। यह 
पहली समाचार एजेंसी है, जिसने देवनागरी दवरमुद्रक (टेलीग्रिटर) का उपयोग शुरू 
किया और भारत की भाषा पत्नकारिता में एक नए युग को प्रारम्भ किया। 


सूचना मंद्रियों के स्तर पर गुठ-निरपेक्ष देश पहली बार नई दिल्‍ली में जुलाई 
4976 , को एक सम्मेलन में मिले थे। इसमे एक घोषणा में यह कहा गया पा 
कि इस समय संसार की सूचना व्यवस्था में गम्मीर असन्तुलन है” शभ्ौर इसका 
गटनिरपेक्ष देशों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिये सूचना के साम्राज्यवादी 
ढांचे से प्रपने सूचना भौर सम्पर्क माध्यमों को मुक्त करने की भावश्यकता १र 
जोर दिया गया। उन्होंने इस स्थिति को ठीक करने के लिये सामूहिक संकल्प 
सेने की बात भी कही | इस घोषणा में सूचना की उपतिवेशवादी घंगुल से 
मुक्ति तथा सूचना की एक नयी बन्तर्सप्द्रीय सूचना व्यवस्था के विर्माण का 
झाहूवान किया गया | इसको उतना द्वी भावश्यक समझा गया, जितना कि विश्व 
की नई भाषिक व्यवस्था को । इसे कार्य रूप देने के लिये 43 जुलाई 4976 को गुट- 
विसपेक्ष समाचार एजेंसी प्रूत्त की स्थापना की गई। 
शुट निरपेक्ष देशों का समाचार एजेंसी पूल व्यावसायिक सहयोग, समानता 
ठंया सदत्य देशों के बीच समत्वय के आधार पर, समाचारों के श्रादान-प्रदान 
मी एक पद्धते है। 
आरत, जिसने कि पूल के निर्माण में महत्वपुर्ण भूमिका भ्दा को, जुलाई 
4576 से नवम्बर 979 दा समन्वय समिति का प्रथम प्रध्यक्ष चुना गंगा । 
ट्यूनिस में नवम्यर 4982 में झ्रायोजित तीसरे आम सम्मेलन में भारत को 
पूल की समत्वय समिति का सदस्य चुना गया, झं/र हसारें में मार्च 986 में 
* हुए चौथे धाम सम्मेलन में भारत पुनः इसइा सदस्य चुना गया। 
“  ज्ञेंस ट्रस्ट पग्राफ इण्डिया, गुट-निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल के भारतीय 
इंस्क झा संचातन झरुस्वा है। इस समय भारत छा उपग्रह के माध्यम से बेसप्रेड 


2656 


प्रेस आयोग 


प्रेस परिषद्‌ 


भसारत 3986 


जकारता, बहरीन, हवाना, कोलस्वो, हनोई, ववालालम्पुर, टुयमिस, लंदन और हरारे 
से तथा तार के द्वारा काठ्मांडू, ठाका और इस्लामाबाद से सीधा सम्पर्क है। 
काबुल के लिए रेडियो सेवा शुरू हो गई है। विस्तार सेवा के श्रत्तर्गत इण्डिया 
न्यूज पूल डेस्क का उपग्रह के माध्यम से लुसाका, मैक्सिको, कारकास, डकार, 
बगदाद और तेहरान तक सीधा सम्पर्क स्थापित किया जाएगा | 


952 के जांच झायोग अधिनियम के अन्तर्गत भारतीय समाचारपत्नों के विकास 
तथा स्तर के बारे में श्रष्ययत करने के लिए 978 में स्थापित द्वितीय प्रेस 
आयोग ने 3 अप्रैल 982 को भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। झायोग 
के श्रध्यक्ष न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू थे। झायोग ने समाचारपत्नों के विविध 
पहलुओं के बारे में 278 सिफारिशों कीं। 

सरकार ने प्रेस आयोग हारा की गयी 9] सिफारिशें या तो पूरी तरह या 
आंशिक रूप में या सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं। अन्य 77 सिफारिशों को 
सरकार ने नोट कर लिया है तथा यह निर्णय किया गया है कि जहां कहीं भी 
जरूरी हो इन सिफारिशों को राज्य सरकारों|केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों 
तथा प्रेस से संबंधित संस्थाओं आदि की जानकारी में लाया जाए, ताकि वे इन पर 
विचार कर समुचित कार्रवाई कर सकें। फिर भी, सरकार ने कमीशन की 48 सिफा- 
रिशों को स्वीकार करना उपयुक्त नहीं समझा, क्योंकि उसका विचार था कि या तो 
वर्तमान कानून|व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं या उनमें परिवर्तत की कोई भावश्यकता नहीं 
है। इन सिफारिशों को लागू करना इसलिए व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि इससे प्रेस 
की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप. होगा। ह 

प्रेस कमीशन द्वारा की गयी सिफारिशों में 26 ऐसी हैं, जिनके संबंध में गह- 
राई से जांच के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया है। 
36 भ्रन्य सिफारिशों के बारे में भी विस्तुत जांच का निर्णय लिया गया है। 


प्रेस परिषद्‌, अधिनियम, 978 के अन्तगंत पहली प्रेस परिषद्‌ की स्थापता 979 


- में, दूसरी की फरवरी 7982 में तथा तोपरी की स्थापता जुलाई 7985 में हुई। 
' परिषद्‌ का कार्यकाल तीन वर्ष है । । | 


प्रेस परिषद; प्रेस की स्वतन्त्रता की रक्षा: करती है और समाचारपत्ों; 
समाचार एजेंसियों के स्तर को तन केवल बनाये रखती है, वल्कि उसमें सुधार 
भी करती है। इसके सदस्य ज्यादातर समाचारपत्नों के हीं प्रतिनिधि होते हैं । 
अपनी विरादरी के पत्चकारों के व्यावसायिक कार्य को सुचार रूप से - संचालित 
करने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाती है| इस प्रकार परिषद्‌ पत्रकारों द्वारा 
स्वयं पर नियंत्रण रखने के एक मंच के रूप में काम करने लगी है। 

परिषद के सामने जो शिकायतें पेश की जाती हैं, उनकी जांच-पड़ताल तो 
वह करती ही है, पर उसे खुद अपनी ओर से भी शिकायतों पर गौर 
करने का हक प्राप्त है। अपने कार्य परिचालन के लिए आवश्यक हुआ तो 
प्रिपद्‌ सरकार सहित किसी भी अधिकारी के. खिलाफ अपनी राय जाहिर कर 
सकती हैं।' 


गरवेधणाः ओर 
सन्दर् प्रसाग १ 


जलनसंचार के साध्यम श्67 


गवेषणा भौर सत्दर्म प्रभाग एक सूचता सेवा एजेंसी के रूप में मूचना और 
प्रसारण मंत्रालय, उसके जन-सम्पर्क माध्यम एककों और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों 
के लिये बहुत जरूरी भूमिका भ्रदा करता है । जनन्सम्पर्क माध्यम एककों 
को कार्यक्रम भौर प्रचार प्रभियान तैयार करने में यह प्रभाग एक सूचना मेक भौर 
साथ ही सूचना सम्भरझ सेवा (फोडर संविस) के रूप में उतकी मदद छरता है। 
प्रभाग जन-सम्पक माध्यमों में प्रचलित प्रवृत्तियों का विशेष रूप से प्रध्ययन करता 
है भौर जतन्संचार तथा समसामयिक घटनाभों व मामलों को लेझर सम्दर्म वे 
दस्तावेजी सेवा प्रदान करता है। 

इस प्रभाग को स्थापना मई 945 में को गई थी, ढिल्तु कैद्धीय विधान सभा 
में कटौती प्रस्ताव के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में 9 भगस्‍्त 950 
को इसे दुवारा शुरू किया गया भौर इसके जिम्मे ये कार्य सौंपे गये : (क) प्रधार 
कार्य से संबंधित सामग्री पर भनुसंघान करना, (ज) समसामयिक मामलों थ धत्य 
विषयों की पृष्ठभूमि तैयार करना व॑ उनके संबंध में मार्गनि्देश करता, (गे) 
प्रमुख विषयों पर प्रावश्यक जानकारी एकत्र करना भौर (घ) सूचना और प्रसारण 

: मंत्रालय के जनसंपर्क माध्यमों के विभिन्न एककों में उपयोग किए जाने के लिए 
प्रचार॑न्सामग्री तैयार करना। 

» यह प्रभाग नियमित रूप से मंत्रालय के एककों द्वारा मांगे जाते पर भौर 
स्वयं भी सार्वजनिक महत्व के मामलों झौर घटनाप्रों पर पुप्ठमूमि-पत्क, संदर्भ-पत्क 
झोौर घैटताप्रों की डायरो तैयार करता है। इसके साथ ही प्रमुख व्यक्तियों की 

: संक्षिप्त “जीवेनियों भी इस अभाग द्वारा तैयार की जाती हैं! 

यह प्रमाय भारत पर एक विशद वाषिक संदर्भ ग्रंथ इंडिया! भी तैमार 

करता है। इस प्रंथ में देश को भौगोलिक, जनसांख्यिक, राज्यतंत्र संबंधी, 
आपिक प्रो सामाजिक-प्राथिक विकास के लिए तैयार की गई योननाभों भौर 
कार्यक्रमों की जातकारी का संकलन किया जाता है। 953 से यह वापिक 

- संदर्भ ग्रंथ वियमित रुप से प्रकाशित किया जा रहा है। भारत पर सदर्भ ग्रंथ 
के रूप में इसते काफ़ी मान्यता हासिल कर ली है। इसका हिन्दी संस्करण 
“भारत! शीर्षक से प्रकाशित शिया जाता है। डे 

प्रभाग को अपना भच्छे संग्रह वाला पुस्तकालय भी है, गिसका 

उपमोग माध्यम एककों के भ्रधिकारों और सवाददाता करते है । प्रभाग 
में प्रनेक प्रकार के दस्तावेजों पर काम होता है। पुस्तकों, पत्रिकाओं में 
प्रकाशित लेखों, मंत्रालयों, विभागों भ्लोर भझनेक सार्वजनिक तथा निनी सस्यानों 
से प्राप्त होने दाले संदर्भ पत्रकों की विपयानुसार सूची व-अनुक्मणिकाएं तैयार 
को जाती हैं। देश के प्रमुख समाधारपत्नी पर झलग से एक एकक गोर करता है । 
यह झनेक समसामयिक धटनामं पर प्रकाशित सामग्री की वृतरनें निकात कर एकत्र 
करता है। इन कतरनों को विपयानुसार सूची प्लौर अनुत्रमणिका तेवार की णाती 
है। प्रतिदिय बदने वाली समाचार सामग्री के इतने बढ़े सम्रहालय का इस विभाग 
के गरवेषणा थ सदर्भ अधिकारी इस्तेमाल करते हूँ। वे मंत्रालय के माध्यम 
एककों, दूसरे मंत्रालयों ग्रपवा सरकारी विभागों भोर पत्रकारों को रोजमर्रा मी 

| शरूरतों को पूरा करने के लिए पुप्ठमूमि-पत्रक तथा संदर्भ-पतरक सैयार करते हैं। 


£08 
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976 में गवेषणा -भौर संदर्भ प्रभाग के एक श्रंग के रू में जनसंचार 


- धर राप्टीय दस्तावेज केन्द्र की स्थापना की गई । मोदे तीर' पर इसका 


उद्देश्य जन-संचार के क्षेत्र में होने वाली घटनाग्रों व. उसकी दिशा व प्रवृत्ति से 


* संबंधित सूचना को एकत्र करना, उसकी व्याख्या करनो श्रौर उसे प्रसारित करना 
'.है-। “जर्नसंचार के क्षेत्र “में रामाचारपंत्र, पत्निकाएं; रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन, 
' पारम्परिक वे लोक माध्यम श्रौर केद्ध तथा राज्यों के विभिन्न माध्यम एफकों 


को माना गया था । जन-प्म्पक भाध्यमों श्रीर जनसंचार के सभी पहलुय्रों 
से संबंधित समाचारों, लेखों श्रौर श्रन्य सूचना सामग्री को इस केस में 
एकत्र किया जाता हैं श्रोर उसकी श्रनुक्रणणिका भी तैयार की जाती है । 
इस केद्ध द्वारा एकत्न की गई सूचना सामग्री 0 नियमित दस्तावेज सेवाओओं 
द्वारा प्रसारित की जाती है। मास मीडिया इस इंडिया शीर्षक से यह्‌ 


केसत्र एक ववाधिक संदर्भ-ग्रंथ प्रकाशित, कंरता है। 


फोटो प्रभाग श्रपनी तरह. का देश का सबसे -बड़ा फोटो एकक है। इसमें 
एक साल में 6 लाख फोटो प्रिंट, तैयार किये जाते हैँ 4 इन्हें देश में व बाहर 
प्रचार के लिये .प्रयोग में लाया जाता है। प्रमुख समाचार घटनाओं के 


'' इस प्रभाग में निर्गेटिव संग्रह . करके रखे गए हैं।. ऐतिहासिक महत्व के होने 
के फारण- यह एक मूल्यवान संग्रह, बन गया - है। देश में सामाजिक-प्राथिक 
* विकास को -देशने वाले फोटो भी. इस प्रभाग में संग्रहीत हैं। पत्र सूचना 


कायलिय में श्रतग से. एक फोटो संग्रहालय है, जिसमें विवरण सहित फोटो प्रिंट 
रखे गये हैं। बाहर-की .एजेंसिय/ जरूरत पड़ने पर इसी संग्रहालय के जरिए 


 श्रपनी जरूरत के फोदों प्राप्त करती हैं। प्रचार, कार्य -के लिए रंगीन प्रिंट निकालने 


फे लिए इस प्रभाग में प्राधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशाला भी है 

प्रमुख राष्ट्रीय वे श्रत्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर लिए गये ब्लैक एण्ड व्हाइट 
फोटो, विभाग द्वारा पत्र सूचना कार्यालय बे भेज दिये जाते हैं । जहां से उनका वितरण 
देश के समाचारपत्नों- व बाहर के देशों में श्रपने दूतावासों को. भेज कार किया जाता है । 
दस प्रभाग के श्रधिकारी प्रधानमंत्ती व श्रन्‍्य प्रमुख व्यक्तियों की विशेष यात्राश्रों 
के दौरान उनके साथ जाते हैं श्ौर वहां से भारतीय प्रेस, के लिए रेडियो फोटो 
भेजते हैं। 

समाचारत्नों :को' फोटो , निःशुल्क, मुहैया. किए जाते “हैं। सरकारी विभाग; 
गरखन्तार ,रांगठत और, जनता. के. लोग श्रपने - उंपयोग-के लिंए पैसे: देकर फोटो ले 
सकते: हैं .... . . . . के हर 

यूनिशेफ के सहयोग से फोटो अभाग-ने- एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित 
की, जिसकी विपय .बरंतु थी-नन्‍्हीं बालिका पर टिका वीमरा (फोकस प्रान् गले 
चाइट्ट ) | यह यूविशेंक और भारत रारकार के वीच सहयोग के कार्यक्रम का 
एक भाग था। 

कालम्बा योजना के अंतर्गत फोटो प्रभाग राष्ट्रकत देशों के फोटोग्राकरों के 


इंच कत जहए अ्जयआाओक, बाल, +++ ० - 5 


प्रकाशन विभाग 


अनसंछार के माध्यम पु 269 


इम प्रभाग- का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है और प्रादेशिक कार्यालय बम्बई, 
कलकत्ता और मंद्रास में है। लखाऊ में एक चलते-फिरते यूनिट की भी स्थापना 
की गई है । 
प्रकाशन विभाग का काम हैं कि राष्ट्रीय महत्व के सभी दिपयों पर पुस्तकें 
और पत्निकाएं प्रकपशित करके तथा उनका वितरण औौर वित्री करके देश-विदेश 
में लोगों को अद्यतन ग्रौर श्रधिकृत सूचना प्रदात की जाएं। प्रव यह सार्वजनिक 
क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रकाशन और विपणन केसर बनंगया है। 

प्रारम्भ में इसकी स्थापना सन्‌ 94] में सार्वजनिक सूचना कार्यलिय की 
विदेशी शाखा के रुप में हुई थी। प्रकाश+ विभाग के रूप में इसका ग्रस्तित्व 944 
में हुमा । 

प्रकाशन विभाग के उद्देश्य इस प्रकार है £ 

() राष्ट्रीय विकास की गतिविधियों के विभिन्न पहलुप्ों के वे 
जानकारी का प्रसार करना; 

(2) विभिन्न क्षेत्रों मे रहने वाले विभिन्न मजह॒त्रों भौर धर्मों को मानने 
वाले लोगों में अधिक जागरूकता पैदा करके तथा एक-दूसरे को 
समझने को भावना पैदा करके राष्ट्रीय एकता को बढावा देवा; भौर 

(3) भारत की संस्कृति और जीवनन्यापत के विभिन्न ढंगों के बारे में 
रुचि पैदा करता और उन्हें समझने तथा उनका ग्रादर करने की 
भावना पैदा करना । 

इसके लिए प्रकाशन विभाग कला भ्रौर सस्कृति, वनस्पति भ्रौर प्राणी जगत, 
यात्रा प्रौर पर्येटन, प्रसिद्ध ब्यक्षिययों की जीवनिया, राष्ट्रीय नेताप्रो के भाषण ग्रादि 
के बारे में पुस्तकें, एलबम और पत्निकाए प्रकाशित करता है। पिछले कई वर्षो 
में थाल साहित्य, प्रसाशन विभाग की गतिविधियों का एक ग्रटूट भ्रग बन गया 
है। इन प्रकाझतों में जन-रुच्ि के वैज्ञानिक विपयो, शिक्षा, इतिहास और सदभे ग्रंथों 


” की पुस्तकें भी शामिल रहती है। 


महात्मा गांधी के भाषण, लेख, भेटवार्ताए श्रौर पत्र श्रादि हिन्दी श्ौर 
झग्रेजी में सम्पादिित भ्रौर प्रकाशित करने का काम भी इस विभाग को मिला हुआ्ना 
है। भंग्रेजी में इसके 90 खंड प्रकाशित हो धुके है और इस तरह मुख्य काम 

* पूरा हो चुका है! हिन्दी मे इसके प्रव तक 80 खड़ प्रकाशित हुए है। 

“इस विभाग ने भव तक हिन्दी, श्रंग्रेजी झ्ौर अन्य प्रमुथ प्रादेशिक भाषाओं 
में लमभग 6,200 पुम्तकें शौर खड प्रकाशित किए हैँ। आजकल प्रौसतन अति 
वर्ष 00 पुसुतक प्रकाशित की जाती है। प्रकाशन विभाग ने हाल में “हम सब 
की पृस्तकमाला शीर्षक से कम मूल्य की पुस्तक प्रकाशित करनी शुरू गी हैं 
अब्र तक इस माला में हिन्दी की छ., भ्रयेजी की दो और पजाबी की एक पुला 
प्ररशाशित हो चुकी हैं। * 

प्रकाशन विभाग हिन्दी, अंग्रेजी श्रोर दस प्रादेशिक भाषाधों हैं 2/ 7 
पत्रिकाएं भी प्रकाशित करता है। इनमे सबसे प्रमख है रोजगार ,हकिर 2 
हिन्दी, उर्दू भौर पंग्रेजी में प्रकाशित होता है। प्रति सप्ताह पौध दम 
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लाख प्रतियां विकती हैं। इसमें न केवल केद्धीय और राज्य सरकारों के विभागों; 
सरकारी उपक्रमोंऔर शिक्षण संस्थाओं में होने वाले रिक्त स्थानों की सबसे अधिक 
जानकारी मिलती है, वल्कि रोजगार चाहने वालों को साक्षात्कार और परीक्षा 
के लिए तैयारी करने में मदद देने वाली जानकारी भी रहती है। अन्य महत्वपूर्ण 


पत्निकाएं हैं--'योजना', कुरुक्षेत्र, इंडियन एण्ड फारेन रिव्यू, आजकल और बच्चों * 


की पत्निका बाल भारती । 


ये पुस्तकें और पत्नचिकाएं 3,500 अधिकृत पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से 
वेची जाती हैं। नई दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, त्विवेन्द्रम, लखनऊ 
और हैदराबाद में इसके विभागीय केद्ध भी हैं। इन विभागीय केन्द्रों में 24 श्रत्य 
सरकारी और स्वायत्तशासी संगठनों के प्रकाशन भी वेचे जाते हैं, जैसे राष्ट्रीय 
संग्रहालय, साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट आदि। प्रकाशन विभाग, राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन० सी० ई० आर० टी०) द्वारा 
प्रकाशित पाठ्य पुस्तकें भी वेचता और वितरित करता है। 


985-86 में प्रकाशन विभाग ने 30 प्रदर्शनियों और पुस्तक मेलों में 
भाग लिया। 


सोखिक और दृश्य साध्यम 


भारत में 92-3 से कथाचित्ों (फीचर फ़िल्मों) का सिर्माण शुरू हो गया 
था ।आर० जी ० टोर्नी नें एत० जी० चित्रा के साथ 92 में प्ण्डलिका कथाचित्र 
बनाया था । ढुंडीराज गोविन्द फ़ालके (870-944) ने 973 में "राजा 
हरिएवन्द्र' का निर्माण किया । 3933 में आददेशिर ईरानी (7886-9 69) द्वारा 
आलम आरा' बनाए जाते के बाद मृक चलचित्नों का युग समाप्त हुआ । यद्यपि 934 
तक . मूक चलचित्न बनते रहे। तब से भारत में 78,000 के लगभग कथाचित्र बन 
चुके हैं और भ्रव ऐसे चलचित्नों .के निर्माण में उसका स्थान सर्वोपरि है। 
3985 में केन्द्रीय चलचित्न प्रमाणन बोर्ड ने सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए 
92 घलचित्र प्रमाणित किये । इनमें से 892 रंगीन चलचित्र थे ओर 20 ब्लैक 
एण्ड व्हाइट। बम्बई, कलकता और मद्गास फिल्म-निर्माण के प्रमुख केन्द्र हैं। 
985 में बोर्ड ले 525 भारतीय और 73 विदेशी कयाचित्नों तथा 3,505 
भारतीय और 638 विदेशी लघुचित्रों को य' प्रमाणपत्त दिये । 03 भारतीय और 
47 विदेशी कथाचित्रों तथा 9 भारतीय लघुचित्र और 5 विदेशी लघचित्नों को 'य्‌ 
ए प्रमाणपत्र दिये | 284 भारतीय और 38 विदेशी कथाचित्रों तथा 7 भारतोय 
श्र 7 विदेशी लघुचित्ों और एक लम्बी विदेशी फिल्‍म (कथाचित्र से भिन्‍त) को 
ए प्रमाणपत्र दिये । 2 विदेशी ओर 2 भारतीय लघुचित्रों तथा एक लंबी 
पिदेशी फिल्म (कयाचित्न से भिन्न) को एस! प्रमाणपत्र दिया गया। 


केद्रीय चलचित्र प्रमाणन चोडे द्वारा प्रमाणित होने पर ही कोई भी चलनित 
भारत में दिखाया जा सकता है। चलचित्न भ्रधिनियम 952 के अनुसार स्थापित 
स वोड में एक अध्यक्ष और कम से कूम 2 और अधिक से अधिक 25 सदस्य 


पु 


छिल्म प्रमाग 


लनसंचार के साव्यम 277 


होते है। इनकी नियुक्रित सरकार करती है। मोर्ड का मुब्यातम बस्वई में है और 
क्षेत्रीय कार्यालय, बम्वई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलुर, त्विवेद्धम भोर हैदराबाद में है। 

चलचित्नों को प्रमाणित करमे के लिए सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन 
के भनुसार काम करते हुए बोर्ड समय-समय पर चलचितों में प्न्य चीजों के भलावा 
हिंसा संबंधी श्रयवा अ्रभद्र प्रदर्शा पर रोक लगाता है। 

चलचित (संशोधन) भधिनियम, ॥987, । जून 983 से लागू हुमा। 
चलचित्न (सेंसर) नियम 958 का स्थात चलचित्न (प्रमाणन) नियम 983 
ने ले लिया हैं। ये नियम 983 से ही लागू भी हो गये हैँ। 


फ़िल्म अभाग वृततचितों झौर समाचार-चित्री का निर्माण भ्ौर वितरण 
करने वाली सवह बडी राष्ट्रीय एजेंसी है। भारत में इसका वहीं स्थान है, जो 
नेशनल फ़िल्म बोर्ड का कनाडा में, क्राउत फ़िल्म यूनिट का ग्रेट ब्रिटेन मे भौर 
केन्द्रीय वृत्त चित्र पर समाचार चित्र स्टूडियो मास्को का सोवियत संघ में। 

फिल्म प्रभाग की स्थापना 7948 में समाचार चित्र शौर वृत्तच्ित्न पुनाः 
बताने के लिए की गई थी। पिछली सारी भ्रवधि में फ़िल्म प्रभाग की मुख्य 
भूमिका यह रही है कि भारत का परिचय भारतीय भर विदेशी दर्शकों को दिया 
जाए। & 

मह प्रभाग समाचार-चित्र, वृतचित्न और ग्रामीण दर्शको के लिए प्रादेशिक भाषाप्रों 
में 6 मि० मी० के कथाचित्र, कार्टून चित्र और शिक्षा तथा सरब्यारी विभागों के 
लिए भ्रनुदेशात्मक फिल्में बनाता है । 985-86 में फिल्म प्रभाग ने विभिन्न विषयों 
पर 703 फिल्में बनाई / इन विषयों से भारतीय स्वाधीवेता प्षेग्राम, राष्ट्रीय प्रि> 
बार कल्याण कार्यक्रम का प्रचार, साम्प्रदायिक सदृभाव, र'प्ट्रीय एकता, जनजातीय 
विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेलकूद श्रौर साहमिक कार्य श्रादि शामिल है। 
इसके झतिरिफ्त प्रभाग ने स्वतत्न निर्माताओ्रों से भी 8 फिल्‍मे परीदी है । 

प्रभाग हर पद्धह दिन में भारतीय स्वाधीनता सम्रान के बारें में एक बुत- 
चित्त का निर्माण करता रहा है, जिसे देश-भर के मिनेमाघरों में दियाथा जाता हैं। 
इन घित्नों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्षम के क्‍्न्तर्गत भी दिखाया गया) इस वर्ष 
संयुबत राष्य भ्रमरीका और फ्रास में जो भारत उत्सव हुएं, उनके लिए लघु प्रौर 
बृत्तचित्र बनाने के लिए एक विशेष परियोजना चालू की गई। इस परियोजना के 
प्रंतर्गत 0 वृत्तचित्नी के निर्माण का काम हाथ में लिया गया, जिनमें से कुछ 
प्रभाग ने बनाए भ्ौर कुछ स्वतत्र निर्माताओं से बतवाये गए। भव तक छ फिल्में 
पूरी हो चुकी हैं प्रौर चार पूरी होने काली है। 

सोवियत संघ भोर जापान भ्रादि में होने वाले भारत उत्मवो के लिए भी 
लघूवृत्तचितों के निर्माण की परियोजना इस प्रभाग ने भ्रपने हाथ में ली है। इस 
परियोजना के भ्न्तर्गत विभिन्न विषयों पर 25 फिल्मे स्वतंत्र निर्माताप्रों से बनवाई 
जाएगी। 

प्रभाग से विज्ञान पर 30 घटनाप्रो (एपीसोड्स) वाले छित्तों की शरघला 
बनाने का कसम हाथ में लिया है। इसका शीर्षक है, 'एस्ट्रोनामी-ए जरनीं श्र, द यूतीवर्स । 


यह विद्यात वैशानिक डढों० जे० दौ० नर्लींकर के मार्गेदर्शश में बनाई जज , 
न्‍ 


2742 


सारत 4986 


इस खंखला के अन्तगंत नौ चित्रों का निर्माण सक्तिय रूप से हो रहा है और वे 


- - दरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दिखायी जाएंगी। 


प्रभाग ने बच्चों के लिए भी कुछ झूंखलाओों का निर्माण शुरू किया है 


तथा पूर्व और दक्षिण प्रादेशिक भाषाओ्रों में 46 मि० मी० के ग्रामीण पक्ष वाले 


कथाचित्रों का.निर्माण भी जारी रखा है । इनमें जनजातीय और पिछड़े हुए क्षेत्रों की 
वोलियों की फिल्में भी शामिल हैं, जो कलकत्ता और बंगलूर स्थित प्रादेशिक उत्पादन 
केन्धों में बनाई जा रही हैं। इससे पता चलता है कि फिल्म प्रभाग देश के सुद्ृखर्ती 


, और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचने के लिए -कितना उत्सुक है। 


इस वर्ष फिल्म प्रभाग की एक उल्लेखनीय सफलता थी--तीन महीने की 
अल्पावधि में ही 50 मिनट की एक चुनौतीपूर्ण फिल्म का निर्माण, जिसका विषय 
'था--यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारतःतथा शीर्षक था समात भागीदार । 
प्रभाग ते संगोलिया सरकार से मिलकर मंगोलियत - जनवादी गणराज्य पर एक 


फिल्म बनाने का काम भी हाथ में लिया है। - 


बोत्सवाना सरकार के सहयोग से यह प्रभाग वोत्सवाना में स्वाधीनता की 


. 20वीं वर्षग्रांठ पर होने वाले समारोहों के बारे में भी एक फिल्म बना रहा है। 


कार्ट्न फिल्में बनाने के लिए इस प्रभाग का एक अलग यूनिट है। बृत्त८ 
चित्रों और समादचार-चित्रों के लिए 'एनीमेशन' श्ूंखलाएं बनाने के श्रतिरिक्‍त॥ 
यह प्रभाग अपने कर्मचारियों और उपकरणों की सहायता से चार कार्टून फिल्में 
बना सकने - की स्थिति में है। 

अधिकांश वृत्तचित्र प्रभाग के विभागीय यूनिटों हारा बनाए जाते हैं। देश में 
वत्तचित्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 40-50 . फिल्में स्वतंत्र निर्मा- 
ताओरों द्वारा बनवाई जाती हैं। प्रभाग कुछ तैयार फिल्में भी खरीदता है और कुछ 
फिल्में इसे भेंटस्वरूप भी मिलती हैं। 985-86 में प्रभाग ने 35 ब्लैक एण्ड 
व्हाइट फिल्में तथा 68रंगीन फिल्में बनाई । 4 ब्लैक एण्ड व्हाइट फिल्में तथा 
4 रंगीन फिल्में बाहरी निर्माताश्रों से बनवाई गई | 

फिल्म प्रभाग देशभर के सिनेमाघरों में दिखाए जाने- के लिए वृत्तचित्रों भौर 
समाचार-चिल्लों का वितरण भी करता है। अनिवार्य अप्रदर्शत योजना के अंतर्गत 
सिनेमाघरों को अ्रधिक से अधिक 609. 8 मीठर- लंबी स्वीकृत फिल्में दिखानी 
होती हैं। हर सप्ताह अंग्रेजी और 4 भारतीय भाषाओं में एक वृत्तचित्न या 
समाचार-चित्र प्रदर्शन के लिए जारी किया जाता है। 985-86 में 32,680 
सिनेमाधरों, जिनमें सप्ताह-भर में 7.50 करोड़ से भी अधिक दर्शक आए, को 
स्वीकृत फिल्‍मों के 49,290 प्रिंट दिए गए थे। इसके अतिरिक्त गत वर्ष 9,93 


: प्रिंट गर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिए विभिन्न पाटियों को वेचे गए थे। अनमान है 


कि 4 करोड़ लोग प्रतिवर्ष इस प्रभाग की फिल्‍मों को देखते हैं। 
फिल्म प्रभाग- -के शाखा कार्यालयों में. फिल्‍म लाइब्रेरियां हैं, जहां वृत्तचित्रों 
और समाचार चित्रों के 46 मि० मी० के प्रिंट रखेजाते हैं। 985-86 में 
/582 व्यक्तियों और संस्थाओं आदि-को 4,634 प्रिंट दिए गए, जिन्हें 25,226 
लाख लोगों- ने देखा। इनके अतिरिक्त इन शाखा कार्यालयों के विभिन्न 
,भागों में विशेष आमंत्रित दशेकों और सम्राचारपत्न संवाददाताओं के लिए 7 


राष्ट्रीय फिल्‍म 
विक्षास्त नियम 


५ 


फिल्मों के लिए 
बित द्यदस्पा एवं 
उतनी निर्माण 


किल्म ओर वूरदशन 
सह-तिर्माण 


अनंचार के माध्यम 


च्र्उ 





985 की अद्धि के दोरान प्रभाद ने 57 पंदर्सडी4 सिल्म समाशोेहों 
में झाम लियाऔर अपनी 48 फिल्में बहो भेजो इसमे से कई रित्मों शो पुरसयर 
भो मिले। 


हछिल्म प्रमाग ने हात् हो मे एक प्नूठा प्रयात शुरू रिया है। सम्रय राज्यों 
कै यहवोय मे 4ह प्रभाग उनको राजधानियों में स्व-निर्चित फिल्मों के समारोह 
आयोजित करने सग्रा है । 


देश में अ्रच्छी फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए एक केस्रीय एजेंसी के रुप में 
दाष्ट्रीय फिल्म विकास नियम की स्थापना भर्ेल 980 में को गई पी) बाई में 
पूर्वे स्थापित फ़िल्म दित्त मिगम तया भारतीय मोशन पिउपसे निर्यात निगम एस 
निगम में मिला दिए मएं। निगम छा मुब्य उद्देश्य फ़िल्म उद्योग के रमन्शित 
बिका के लिए योजना बनाना तथा उसका विक्रांत करना है। 


लियम पग्रच्छी फिल्मो का निर्माण एवं उनके लिए वित्त को म्ययस्पा रास्ता है | 
झ्ाज तक राष्ट्रीय फिल्‍म विकास निगम ने 57 फिल्मों त्पा 5$ बृतत/सपु्षितों 
के लिए वित्त की व्यवस्था की है। भव तक 9 फिल्में पूरी की था पुझो 
हूँ। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वित्ोय सहायता प्राप्त फिल्‍्मोंगे ॥06 
राष्ट्रीय त५। 28 श्रन्तर्राप्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। मद निगम जानेलआगे फिल्म 
निर्माताओं की फ़िल्मों को भो वित्तीय सहायता देता है । 

प्रोत्साहत के दृष्टिकोण से निगम ने छपु भ्रवधि की फीपर फिप्पों 
के निर्माण को प्राधिक सहायता देने का भी निर्णय फिया है भर्धाए्‌ ऐसी 
फिल्मों को, जो लगभग आधे घण्टे से लेकर एफ घण्टे की मपधि तक की हों। ६एसे 
मुवा और उदीयमान फिल्म निर्मातामो को लम्बी फिल्म बनाने से पूर्व महत्यपूर्ण बनुघद 
प्राप्त हो सकेगा। ये फिल्में भारत एवं विदेशों में भी दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी । 


निगम ने सर रिचर्ड एटनवरों दारा निर्देशित फिल्म गोधी' के साग सहरगिमोण 
के कार्यक्रम फा उद्घाटन किया। इस फिल्म ने 983 में 8 घारफर पुराशार 
घोर विश्वभर के अन्य विभिन्न पुरस्फार जीते। 

नियम ने फ्रांस के एक रास्कारी उपक्म के साथ वी0ज२ 
सात भागों वाली टी० वी० ख़ूंघता फिल्‍म का भी संदूरनिर्माण छिया है। णर्मत 
और फ्रांसीतती भाषाओं में इसे टेलीफास्ट थी किया जा पुरा है। ध। 
में दो और सहनिर्माय फ़िल्म योजनाप्रों को भी सवीव्रलि दी गई है । थे हे 
इंडिया” श्ौर एृशिया-स्टेज सेंटर! । राष्ट्रीय किह्य गिफाश जियम, भारत भी 
विदेशों में दुरदर्शन भौर किल्म प्रगाग के सहयोग से व्ृरयशेंग के हि[्‌ हर 
के मि्माग की योजना बना रहा है। 


274 


सिनेमाघरों को 
वित्तीय सहायता 


वित्तरण 


निर्यात 


सारत 986 


भ्रच्छे सिनेमा का विकास चूंकि प्रदर्शन सुविधाओं की कमी के कारण ठीक प्रकार से 


नहीं हो सकता, अतः राष्ट्रीय फिल्‍म विकास निगम सिनेमाघर बनाने के लिए 


वित्तीय सहायता देता है। भ्रव तक ऐसे ॥77 ऋणों को मंजूरी दी गईं है। 
इनमें से 58 सिनेमाघरों में फिल्में दिखाना शुरू हो गया है। राष्ट्रीय फिल्म 
विकास मिग्रम द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त सिनेमाघरों में सीटों की क्षमता 
47,298 है । ः 


निगम केवल व्यापारिक सिनेमाघरों को ही नहीं, अपितु गैर-व्यापारिक फिल्म 
संस्थाओं, क्लबों श्रादि को भी फिल्में देता है तथा सिनेमाघरों को भी फिल्म-प्रदर्शन 
के लिए किराए पर लेता है। वम्बई में श्राकाशवाणी थियेटर से निगम को काफी 


: सुविधा हुई है । इस सिनेमाघर ने तकतीकी दृष्टि से श्रेष्ठ और सुरुचिपूर्ण 
- फिल्में दिखाने में नाम कमाया है । 


भारतीय कथाचित्रों का निर्यात राष्ट्रीय फिल्‍म विकास निगम द्वारा किया जाता है। 
नियम की निर्यात टीमें प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में जाती हैं और वहां 
अपने 'स्टाल' लगाती हैं। यें टीमें अपने साथफिल्मों के संवाद-अंकित प्रिंट, वीडियो 
कैसेट और प्रचार सामग्री ले जाती है। कुछ प्रमुख देशों के टी० बी० बाजारों 


. में भी नियम को सफलता मिली है। भारत , 80 से अधिक देशों को फिल्में 


बवापात 


निर्यात करता है। 


भाजकल निगम एक साल में करीब 50 फिल्में आयात करता है। 7975 से 
25 देशों से उसने 399 फिल्में श्रायात की हैं। भारतीय दर्शकों को विभिन्न 


देशों की फिल्में दिखाने की निगम बराबर कोशिश करता रहता हैं । 37 मार्च 


* 7988 तक 205 आयातित फिल्में प्रदर्श के लिए जारी की गईं। 


कच्चा माल 
गौर उपकरण 


विशेष परियोजनाएं 


: निगम ने कलकत्ता सें ऐसी फिल्मों 


राष्ट्रीय फिल्‍म विक्रात्त मिगम द्वारा फिल्म निर्माताओ्रों को उचित मूल्य पर 
आवश्यक सामग्री वितरित की जाती है। इससे वितरण में समानता बनी रहती 
है। भराजकल प्रत्येक वर्ष फिल्म निर्माताओं को रंगीन फिल्‍मों के निगेटिवों के 
60,000 से अधिक रोल बांटे जाते हैं। प्रतिभाशाली तकनीशियनों को श्राघनिक 
उपकरण खरीदने के लिए निगम वित्तीय सहायता भी देता है। . 


_ति कम आने के कारण 46 एसम० एम० की फिल्मों का उपयोग ज्यादों 
होने लगा है। राष्ट्रीय फिल्म विकास नियम की अ्रधिकतर फिल्मों को शुरू 
में 76 089 पा में ही बनाया जाता है और फिर सार्वजनिक प्रदर्शन के 
लिए उन्हें सीधे ही 35 एम० एम० में बड़ा कर दिया जाता है। 

देश में 76 एम० एमे० की फिल्मों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 
के निर्माण की पूरी आ्राधारिक संरचना स्थापित 


- की है मे "कट 
की है। वम्बई में एक श्राधुनिकतम संवाद-अ्ंकन एकक भी बनाया गया है । 


के वीडियो कैसेटों द्वारा फिल्‍मों को संभावित खरीददारों को दिखाने 
पलक का कायापलट हो गया हैं; इसलिए निगम ने भद्गरास में वीडियो 


छिल्तर समारोह 
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कैसेट एकक की स्थापना की है। इसमें फिल्‍मों को कैसेटों में बदला जा धह़ता 
है भौर है पहले से ही रिकार्ड किये हुए कैसेट बनाए जा सकते हैं। इन कौसेटों 
की निर्यात एवं घरेलू मांग कीपूति के लिए बनाया जाता है। 


जुलाई 987 में फिल्म समारोह निदेशालय की राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 
को हस्तांतरित कर दिया गया या। इसके उद्देश्य हैं: (क) श्रन्तरॉप्ट्रीय फिल्म 
समारोदों का श्रायोजन करवा, (ख) राष्ट्रीय फिल्‍म समारोहों का आयोजन 
करता; (गम) सांस्कृतिक श्रादान-प्रदाव कार्यक्रमों के भ्रन्तर्गत भारत व विदेशों 
में फिल्म सप्ताद्ों का श्रायोजन करना प्रौर (घ) अल्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म समारोहों 
में भाग लेना। 
राष्ट्रीय फिल्‍म समारोह (पहले इसे "फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' 
के नाम से जाना जाता था) की शुस्प्रात 953 में हुई थी। फिल्म कला भर 
फिल्म निर्माण के 28 वर्गों में सर्वोच्च उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता 
देकर इसका उद्देश्य भारत को चलचित्न कबा को प्रोत्साहित करना है। 982 में पहली 
बार इसके प्रन्त्गंत सिनेमा पर सर्वोत्तम पुस्तक को पुरस्कृत करता भी शामिल 
किया गया है। राप्ट्रीय पुरस्कार योजना में स्वर्ण कमल, रजत कमल भोर नकद 
पुरस्कार दिये जाते हैं! इस योजना में श्रखिल भारतीय स्तर के भोर क्षेत्रीय स्तर 
के पुरस्कार दोतों ही सम्मिलित हैं। देश की प्रमुख भाषाग्रों में बनी फिल्‍मों की 
केत्रीय पुरस्कार दिये जाते हैं। इसके साथ ही ऐसे सर्वश्रेष्ठ योगदान, जिससे भार» 
त्ीय सिनेमा के उद्देश्यों को बढ़ावा मिलता हो, के लिए दादा साहेव फाल्के पुरस्कार 
भी दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुप्रात 969 से की गई है। फाल्के 
पुरस्कार का निर्णन सरहार करती है, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की 
प्रविध्टियों को फ़िल्मों के लिए नियुक्त दो राष्ट्रीय भिनिर्णायक मडल के सदस्य 
देखते-परखते हैं। एक थूरी लघुचितों को धौर दूसरी कयाचित्रों को, परयती है। 
33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह (985 से प्रमाणित कयाचित्र) के लिए सर्वश्रेष्ठ 
कयाचित्र चिदम्बरम (मल्रणाल्लम) को चुना गया। इसका निर्देशन जी० अरविन्दन ते 
किया है । राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार पी० ए० बैकर द्वारा निर्देशित 
मलयालम फिल्म “श्री भारायग गुर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देश! का 
पुरस्कार श्याम बेनेगल की उनकी हिंन्दी फिल्म “त्रिकाल' के निर्देशन पर मिला ॥ 
शशि कपूर ने हिन्दी फिल्म यू दिल्‍ली टाइम्म' में प्रभितय के लिए सर्वश्रेष्ठ 
अभितेता श्रौर सुहासिती ने तमिल फिल्म “मिन्धु भैरवी” में प्रभिनय के लिए 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रुरस्कार प्राप्त किया। मलयालम फ़िल्म श्री नाययण गुई 
में प्रसंगानुसार अति सुदर भवितन्संगीत याने के लिए सर्वश्रेष्ठ पंगायकर का 
पुरस्कार जयचर्त को मिला। तमिल फिल्म 'सिन्यु भैरवी” में शास्त्रीय भोर 
सोकसंगीत का समस्वय प्रस्तुत करते हुए सुमघुर गायन के लिए चित्रा को सर्वश्रेष्ठ 
पार्श्वंगायिका का पुरस्कार मिला (984)॥ 
7985 का दादा साहेव फाल्के पुरस्कार सुत्रखिद्ध निर्माता निर्देशक भमिनेता 
ब० शान्ताराम वो उनके भारतीय घितेमा को विशिष्ट सहयोग के लिए दिया गया । 
इनसे पहले फाल्के पुरस्कार पाने वाले है: देविहा राती (969) बीरेख 
नाथ सरकार (970), पृष्वीरज कर (7शाय मस्योत्दस्त), पहन मलिक 


छ 
ई 
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भारतीय राष्ट्रीय ' 


फ़िल्म संग्रहालय 


भारत 4986 


“(१972), रूवी भेयर्स जिन्हें सुलोच्रना के नाम से अधिक जाना जाता है (4973)३ 
: बी०एन० रेडी (974), धीरेत गांगुली (975), कानन देवी (976); 
,नितिन ब्रोस (977), राय चन्द बौराल (978), ,सोहराब मोदी (979); 


पी० जयराज (980), नौशाद अली (98), एल० बी० प्रसाद (982)2 
दुर्गाखोटे (983) आ- सत्यजीत रे (4984) । 


राष्ट्रीय और अन्तर्रप्ट्रीय सिनेमा की विरासत को एकत्र करते और सुरक्षित 
रखने, प्रलेखण व अनुसंधान करने, फिल्‍मों .के अध्ययन और फिल्म संस्कृति के 
प्रसार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फरवरी 964 में भारतीय राष्ट्रीय 
फिल्म संग्रहालय की स्थापना की गई । 33 दिसम्ध९ 985 को इसके पास 9,982 


_: फिल्मों, 74,575 पुस्तकों, 9 6 पत्रिकाओं, 4,357 सें तर किए गए फिल्‍म आलेखों, 


हे 


5, 648 पेम्फलेटों तथा फोल्डरों , 6,447 प्रेप विलपिग३ 54:58] अचल चित्रों, 5,0 03 
दीवार पर चिपकाए जाने वाले पोस्टरों, 3,33॥ गीत पुस्तिकाओं, 3,795 


 डिस्कररिकार्डो और 4,95 माइक्रो फिल्मों वग संग्रह था । इसके संग्रह में प्रारंभिक 
' अवस्था के भारतीय व विदेशी मूक व वाक चलचित्नों एवं पुरस्कृत विदेशी तथा 


भारत॑य फिल्में उल्लेडनीय हूं । 


इस संग्रहालय द्वारा उत्कृष्ट चलचित्नों का नियमित ' प्रदर्शत किया जाता 
है। संग्रहालय स्वस्थ फिल्म-संस्कृति के प्रसार के लिए तथा फिल्मों के प्रति समझ 


* पैदा करने के लिए पुणे और अन्य केन्रों पर छोटी-छोटी श्रवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
चलाता है । 


. अब तक इस प्रकांर के ] पाठ्यक्रम झायोजित किए गए हैं और विभिन्न 
क्षेत्रों से 6550 व्यक्तियों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया है। यह संग्रहालय सरकारी 


. एजेंसियों और फिल्म सोसायटियों के सहयोग से अचल चिल्न प्रदर्शती/फिल्म समारोह 
' फिल्‍म जगत के अतीत की झलकियां आयोजित करता है। अन्तर्राप्ट्रीय समारोह, 


ओर फिल्मोत्सव के दौरान भारतीय परिदृश्य एवं पुरानी भारतीय तथा विदेशी 
फिल्मों के आयोजन में यह संग्रहालय फिल्म निदेशालय की सहायता करता है। 


भारतीय सिनेमा के इतिहास पर विशेष' फिल्में बताते में यह संग्रहालय फिल्म 
; अभाय को .सहयोग देता .है। इसके पास, सारे देश की फिल्म संस्थाओं व फिल्‍म 
अध्यंन . ग्पों को _ गैर-व्योपारिक प्रदर्शों के लिए 09 भारतीय च विदेशी 


उत्कृष्ट फिल्मों की वितरंण लाइब्रेरी है । 


भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, फिल्म संग्रहालयों के अच्तर्राष्ट्रीय महासंघ का 
सदस्य है। एशियाई क्षेत्र में फिल्म संग्रहालयों के “विकास :और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 
फिल्मों शौर देलीविजन के कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए कम्प्यूटर कृत 
जाकड़ अदान कटने दे। लिए यह संग्रहालय यूनेस्को से मिलकर क्षैत्नीय गोष्ठियों व 


द ' कार्यशालाझों का आयोजन करता है । 


-- पैरहालय का सुख्यालय पुणे में हे और बंगलर, कलकत्ता और क्िवेस्द्रम 


. में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 


शत फिल्म संत्या 
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भारतीय वाल फिल्म सक्या को स्थापना 955 में एक .स्वायत्त, संगठन 
के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य देश में बच्चों से संदंधित वाल फिल्म प्रान्दोश्न 
को श्रोत्याहिंत करना वे उसको व्यापक रूप से चलाना था। संस्था बच्चों 
भोर युवकों का स्वच्छ और स्वस्थ मनोर॑जन, करने वाली फ़िल्म प्रदाव करने 
के लिए अस्तित्व में झआई। इस उद्देश्य को ध्यान मे रखते हुए यह संस्था फ़िल्मों 
के तिर्माण, उन्हें प्राप्त करने, उनके वितरण व प्रदर्शन के लिए काम कर रही है। 

इस संस्था का मुख्य कार्यालय वम्बई में है भोर क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, 
मंद्रास्त और कसकत्ता मे । 

अपने शुरू होने से भ्रव॒ तक इस संस्या ने करीव 304 कयाचित्रों भौर 42 
लघु चित्रों का निर्माण किया है भोर खरीदा है। 

985-86 में जिला अधिकारियों शौर ग्रन्य वत्याण सस्यामों के सहयोग 
से कई जिला मुक़ामों में एक सप्ताह तक चलने वाले फिल्म समारोह झायोगित 
किए गए । कुल मिलाकर देग भर में 26 कैद्धो मे ये समारोह प्रायोजित किए गए; 
जिन्हें 4,55,000 वाल दर्शकों ने देखा श्रोर 2.50,000 रुपये की ग्राय हुई। 
४४ ग्रामीण बच्चो तक मोबाइल फिल्म यूनिट के जरिए पहुंचाने की जो प्रायोगिक 
योजना महाराष्ट्र में शुद्ध की गई थी वह, 7995-86 भें भी जाटों रही। साव 
जिलों भें कुल 37 फिल्म शो आयोजित किए गए, जिन्हे 79,50 दर्शकों ने देया, 
जिनसे सस्या को 40,308 रुपये की झाय हुई। 

इस समय चोर बाल फिरम क्‍्लव काम कर रहें हैं जिनमे से एक कोल्हापुर 
(महाराष्ट्र) में, दो पोरवन्दर (गुजरात) में शोर एक बम्बई में है। 985-86 
में 8,000 वच्चे इन बलों के मंदस्थ थे भोर सदस्यता शुल्क के रूप में उनसे 
4,000 रुपये प्राप्त हुए। 

985-86 में भारतीय याल फिल्म संस्था की फिल्म (27. 56 लाख दर्शकों 
ने देखी गौर उनते संस्था को 9 80 लाख रुपये की श्राय हुई। 

संस्था ने किल्‍मो की वितरण प्रणाली को नई दिया दी है और फलत' एक नया 
कीर्यक्रम शरू किया है | दम कार्य क्रम का उद्देश्य ग्रामोष झौर यहंरी क्षेत्रों की 
नई पीढ़ी के यूवकों व बच्चों से सम्पर/न्धित फ़िल्मों का बरात-आन्दोसन मे शामिल 
करना है 

समस्या भारत में बाल फिल्म समारोहों का ध्ययोजन करती है शोर बाहरी 
में होने वाले ऐसे समारोही में भाग लेतो है ॥ भारत में 979 में यम्गई में 
पहला अन्‍्वर्रास्ट्रीय समा रोड आयोजित किया गया था । 298व में मद्मम में दूसरा 
और नवम्बर 98। में कलऊत्ता में तोसरा अन्तर्राद्द्रीय समारोह बायोजित किया 
गया । चौंया अन्तर्रास्ट्रीय ममारोह सवम्बर 985 में बगनूर में. आयोजित हुआ। 
बआलको श्रौर सवा लोगो की फिल्‍मों के अनार्राष्ट्रीय केद्र (ध्राई० सी० 

एफ० सौं० वाई० पी०), पेरिस ते 798! में भारत समारोह को ए वर्ग का दा 
प्रदान किया। फिल्‍म निर्माता संघ के अन्‍्तराष्ट्रीय महासंघ ने इन समाटठाहां का 
कथाचित्रों और सबु चिंत्रों के विशिस्द प्रतियोगी किल्म समारोह के खूप में स्वीकार 


फ्िया है। 
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भारत 4986 


वीडियो द्वारा फिल्‍मों वीडियो द्वारा फिल्मों के प्रवैध प्रदर्शन की बढ़ती हुई घटनाओं से फिल्‍म उद्योग 


का अवैध प्रदर्शन 


+ + 
जा 


सिरे कर्मचारी 
ऋफल्याण 


... सिने-कर्मचारी को रोजगार नहीं दे सकता, 


स्वत्तनद्नता आन्दोल 
का प्रदर्शन 


* बहुत क्षुब्ध है, क्योंकि इससे उसके राजस्व में भारी कमी आई है। वीडियो द्वारा 


फिल्मों के अवध प्रदर्शन से फिल्‍म उद्योग को हो रही परेशानियों को कम करने 
के लिए सूचता और प्रसारण मंत्रालय ने कई कदम उठाए हैं। 

ये कदम इस प्रकार हैं: (7)चलचित्त अधिनियम, 4952 को चलचित्त 
(संशोधन) अधिनियम , 984 द्वारा संशोधित किया गया । यह 27 अगस्त 984 से 
प्रभावी हुआ । इसमें चलचित्र अधिनियम, 952 के अधीन अपराधियों को बढ़ायी गई 
तथा न्यूनतम (कद तथा जुर्माना दोनों) सजा की व्यवस्था है । उसके अतिरिक्त 
फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित अपराधों को, जो पहले से ही संज्ञेय', थे और इनको 
ग़ैर-जमानती भी बना दिया गया है, (2) सरकार ने कॉपीराइट अधिनियम, 957 
कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम , 984 द्वारा संशोधित किया है। यह 8 भ्रक्तूबर 
984 से प्रभावी हुआ । इस अधिनियम के अंन्तेगतः विभिन्न प्रकार के अपराधों 
के लिए बढ़ी हुईं तथा कम से कम. (कंद तथा जुर्माना दोनों) सजा का प्रावधान 


. हैं । कॉपीराइट भ्रतिक्रमण से संबंधित अपराध संज्ञेय तथा गैर-जमानती अपराध 


६ कि. में और ल्‍ के 
बन गए हूं |985 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय राज्य सरकारों पर जोर डालता 


रहा कि 'चलचित्न श्रधितियम, 7952 और कॉपीराइट अधिनियम, 957 की 


धाराग्रों कों कंड़ाई से लागू किया जाए। ' 


संसद ने सिने-कर्मचारियों के कल्याण के लिए 398 में तीन अधिनियम पारित 


"किए । ये हैं () सिने-कर्मचारी कल्याण उपकर प्रधितियम, (2) सिने-कर्मचारी 


तथा सिनेमा थियेटर कर्मचारी -(नियमन तथा “रोजगार)- अधिनियम, तथा (3) 
सिने-कमेचारी कल्याण कोष अधिनियम । -ये सभी अधिनिग्रम-:984 में तब लागू 
हुए, जब इन अधिनियमों के नियमः बनाए तथा. अधिसूचित्‌ किए गए । सिले- 
कर्मचारी उल्याण उपकर अधिनियम, 983 तथा.. इसके श्रन्तंगत बनाए गए नियमों 
के अन्तर्गत केद्रीय चलचित्न- प्रमाणन- बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रत्येक कथाचित्र के 


- लिए उसके निर्माता से 4,000 रुपये का उपकर एकत्र किया जाता है । इससे सिले- 


क्र्मचारी कल्याण कोय . बनाया गया है । सिने-कर्मंचारी कल्याण अधिनियम, 
2984 का. उद्देश्य फिल्म निर्माताओं|फिल्म स्टूडियों द्वारा सिने-कर्मचारियों के 
कमजोर वर्गों के लिए औषधालय, _प्रसूति केद्र तथा शैक्षिक तथा मनोरंजन 


-- चुविधाओं आदि की व्यवस्था कराना, तथा कल्याण कोष से सहायता राशि देना 


है । सिने-कर्मचारी, तथा सिनेमा थियेटर कर्मचारी. (नियमन और रोजगार) 

अधिनियम, 98] के प्रावधानों के अनुसार एक फिल्म निर्माता तब तक किसी 

के हितों की ड् जव तक कि उसने सिने-कर्मचारियों 

है दा को सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समझौता नहीं कर लिया 
| 2 2 - 


सूचना और असारण मंत्रालय 'ने 984 में वृतचितों, रेडियो और दरदशेन 
कार्यक्रमों ? अस, क्षेत्तीय प्रचार माध्यमों, पुस्तकों तथा पत्चिकाओं द्वारा भारतीय 
स्वत॑त्वता, आन्दोलन के प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया है । इस कार्यक्रम का 
मुख्य कार्य फिल्म प्रभाग द्वारा इस विपय पर विशेष वृतचित्नों का निर्माण करता 


विज्ञापन मोर 
दुष्य प्रचार 
निर्देशालय 


बहु-बाप्रमस प्रचार 


जनसंचार के 
जनसचार के साप्यम ड64 


है सा क््त्मि कायेकस के अनुसार 5 प्रदन्चे 984 से जारी हनी शुरू हो 
मई हैं तेया प्रत्येक 35 दिनों में एक वृतवित्न जारो हो सहा है । थे किल्मे 
दृर्शेत्र पद भी दिवाई जा सह है । 





विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय सरदार की केस्रीय एज्दी है, जो हि 
20020: मंत्नालयों (रेल मंत्रालय को छोड़कर), विधागों प्रौर स्वायत्त संगठनों 
को ५ कार्यक्रनों झौर हऋपेंकलारों झा प्रचार करती है। यह प्रचार छंचार 
माध्यमों के ज्यादा में ज्याद बाधतों को उपयोग में ताकर ढ़िया घाठा है 
इनमें प्रेस विज्ञापनों, इक्ठद्वारों, फोज्डसों, ब्रोगरों, प्रस्तिक्राम्रों, वाव-दैगरों के सूप 
मैं मुद्रित प्रचार सामग्रियों, प्रचार पटलों, लथु प्रचाट पटलों, सिनेमा स्वाइडों, 
मित्ति चित्रों व रैद के डिन्दों, ट्रामगाड़ियों व बसों के वाहमस्य विशेपतों जंसे 
बाह्य प्रदाद साधनों, आड्ाशवा्ी और दूरदर्जन विज्ञापनों, लपु विज्ापत चल 
चित्रों मोर छायाचित्र प्रदर्शवियों जैते श्व्य-दश्य साथ्यमों का छप्योग दिया जादा 
है। यह देश की सवसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी है, जो 2,000 समायारपत्रों व 
पत्रिकाम्ों का प्रेत विद्यापदों के लिए उपयोग करती है। निदेशासय के 49 
क्षेत्रीय प्रदर्शनी एकक देश-भर में ले हुए हैं। इतमें 9 चती-फिरती ग्राड़ियों 
शोर दो रेलगाड़ी के डिन्बे भी शामिल हैं। प्रदर्शनियों को पूरे देश में झायोजिव 
करते री दृष्टि से तैयार किया जाठा है। इस एजेंसी की सबसे वही 'सीयी 
डाक सेवा' है. और इसके द्वारा प्राम़नती से 76 लाख लोगों को एड साथ प्रचार 
सामग्री डाक से भेजी जा सकती है। 


यह निदेशालय तात्कालिक ठया दीर्घवालीन महत्व के विपयों के बारे में लोगों 
को जानवारी देने झौर उन्हें थिश्षित करते के लिए वहुन्साध्यम प्रचार अभियाव 
अनाता है। इनका यह उठेस्य भी होता है कि जनता को विकास के राष्ट्रीय 
कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित क्रिया जाए। 985-86 में महत्व" 
धुर्ण सामाजिक व आविक विय्रयी के बारे में कई बड़ें प्रचार अ्भिमाठ चलाए 
गए, जँभे-स्वास्थ्य प्रौर परिवार कल्याण, कृषि ओर ब्राम विकास, संगोयित 
20सूत्री कार्यक्र। झाछ्धीय दशता ओर साम्यदाविक संदेखाक समान के फिछ्ड़े 
वर्गों का उत्पात और कई सम्राज विरोधी और रसाप्ट्र विरोधी बुराइयों को दुर 
करना, जैसे आयकर, उत्तादन शुल्क तथा चुगी की वंचना, तस्करी, दहेज, छुमा+ 
छूत, नगीली दवाओं का सेवन और आतंकवादी एबं उद्रवादी गतिविधियां) देख 

के आधिक विकास के बारे से लोगो को जानकारी देने के खिए भी कई वडें प्रचार प्रम्ति- 
सपुद चलाएं गए । इतके विधय बै--अ्रताज का भडादण, सदुदित ग्राद्म/ लघु उ्जक 
हथकरपों झौर दस्तकारी वस्तुओ को लोकप्रिय बनोना, श्यद्धीय बचतों को बड़ादा 

देना, ना्रिक अधिकार, करदातापओ के वर्तेब्य गौर दायित्व, प्रतिभावान युवद्यं 

को सशस्द सेनाओं में भरती होते के लिए अ्रमिप्रेरित करना झादि। 

प्रचार माध्यमों के बर्िए देख 














दस बात के ही मो प्रथा दिए गण क्लि है 
के सुद्रवर्ती झ्षेत्रों और प्लग-मनलग बसे क्षेत्रों तक भी पद बजाए 208९3 
आतंकवादी ग्रविविधियों के विरोध में 55 खड़े होते के दिए प्रेरित ररने ऑऔर देस 





कर 


प्रदर्शनियां 


विज्ञापन 


$ 


सारत १986 


के कछ भागों में श्रानदोलनकारी जो राष्ट्र विरोधी प्रचार चला रहें है, उसका 


'पतिवोद करने के लिए जोरदार अभ्रभियान चलाए गए, ताकि देण में धर्मनिरपेक्षता 


और राप्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत बनाबा जाए। टदाप्ट्रीय ओर 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की कई घटनाओं का भी प्रचार फिया गया, जैंते--पांग्रेंस शताब्दी 
समारोह, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, नामीविया पर गुद-निरपेक्ष देगों की बैठफ, भारत 
प्रन्तर्रप्ट्रीय व्यापार मेला--985, मृथा समारोह--मारवो, जनसंस्गा पर सांसदों 
का सम्मेलन, पं० जवाहरलाल नेहा झौर श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्‍म पीर 
पृण्य तिथियां, दस्तकारी सप्ताह, नौसेना सप्ताह, विश्व पर्याचरण दिवस, विश्य 
घानिकी दिवस, विश्व बचत दिवस, शिक्षक दिवस, समस्त सा झोठा दिवस ओद 
वायु सेना दिवस। 


रूस निदेशालय ने 985-986 में देश-गर में 800 प्रदर्शनियां श्रायोदित कों। 


इन प्रदर्शनियों को दो करोड़ से अधिक लोगों से देखा। इन प्रदर्शनियों में मग्य 


जोर इन विपयों पर दिया गया--राप्ट्रीयं शबता झोर साम्प्रदाधिक संदनाव, 
परिवार केल्थाण और संशोधित 20-द८न्नी कार्यक्रम या उद्देश्यों 
तामं का परिचय जनता को देना। एन प्रदर्शनियों में शीर्षण 
प्राण, एक जाति एक प्राण, एकता”, छोटा परियार संसी परिवार! और 
प्रसन्न मां, प्रसन्न वच्चा' । ऐसे स्थानों में प्रदर्शनियां श्राम्ोद्धित करने पर प्रधिवा 
घ्यान दिया गया, जहां पहले में प्रदर्शनिर्या आयोछित नहीं की गर्, जैमे--पृदरवती, 
अलग-अलग स्थान, ग्रामीण अर्देशहरी क्षेत्र। 985 में कांग्रेस शताब्दी समारोहों 
के लिए भी निदेशालय ने एक विशेष प्रदर्शनी तैयार की। इसका शीर्षक था--भारत 
का स्वतंत्नता संग्राम। नामीबिया पर गठह-निरपेक्ष देशों की 985 में नई दिल्‍ली में 

बेंठक के अवसर पर ये विशेष प्रदशनियां आयोशित की गई--नामीबिया- 
मित्रता हमारी विरासत और “नामीविया श्रीर युवा । इनके अतिरिक्त मास्कों 
में 2वें युवा समारोह श्लौर नई दिल्ली में गरुट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन के अवसर 
पर भी विशेष प्रदर्शनियां ग्रायोजित की गई। जब प्रधानमत्वी मित्र और श्रल्जीरिया 
की यात्रा पर गए, तब भी विशिप्ट विपयों पर प्रदर्शनियां तैयार फी गईं। 


संध्या आर सफल- 
थ 


एक राष्ट्र एक 


: भनेक मंत्नालयों (रेल मंत्रालय को छोड़कर) ओर सरकारी विभागों की शोर से 


निदेशालय समाचारपत्नों व पत्तिकाओं में प्रकाशनायें विज्ञापनों को जारी करता 


“है। भ्रनेक स्वायत्त संगठन श्रौर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इस निदेशालय 


के जरिए विज्ञापन जारी करते हैं। 
अवतूबर 980 से नई विज्ञापन नीति अमल में आनी शुरू हुई और 98- 


: 82 में इसमें कूछ संशोधन किए यए। यही नीति इस.वर्ष. भी लाग ग रही । उत्पादन 


के बढ़ते हुए ख्चों को देखते हुए इस निदेशालय ने ॥ सितम्बर 985 से विज्ञान 


' की दरों में 30 प्रतिशत की वद्धि कर दी। 


4985-86 -में एक नीति. के रूप में प्रत्यायित विज्ञापन एजेंसियों का बह 
पैनल समाप्त कर दिया गया, जो - सार्वजनिक क्षेत्न के उपक्रमों के लिए बनाया 


. जाता था। भव विज्ञापन, एजेंसियों के लिए यह जरूरी नहीं कि वे अपने को डी० 
 ए० ची० पी० की प्रत्यायित एजेंसी बनाने के लिए आवेदन करें। 


मुद्धित प्रचार सामग्री 


मुग्ण और आाकल्पन 
के लिए राष्ट्रों 
पुरस्कार 


सामूहिक डाक 
वितरंण 


अन्य प्रेचार 
म्राष्यय 


लतसंधार के माध्यम > 


विज्ञापन श्रौर दृश्य प्रचार निदेशलय अपनी प्रचार सामग्री हिस्दी, प्रंग्रेजी, अभ 


- और .7 अआदेशिक भाषाग्रों मे तैयार करता हैं। ये भाषाएं हँ--भ्रसमिया, उद्या, 


उर्दू, कन्नड़, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पडावी, बंगला, मलयावत्र भोर मरादी। इस 
बर्ष जो प्रमुख पुस्तिकाएं श्रोर पत्रक (फोल्डर) इत्पादि प्रकाशित दिए गए, उसमें 
विशिष्ट अवसरों पर प्रधानमंत्री राजीव गराथी के दिए गए भाषण भर सरकार 
दाद किए गए ऐतिहासिक महत्व के दो विषय, यानो पंजाब समझौता! झौर 
ब्रसम समझौता शामिल है । अर््रैंन 985 में मार्च 988 के बोच् 63 
पुस्तिकाएं, फ़ोल्डर, पोस्टर, कर्लंडर और विविध प्रचार सामग्री मुद्रित की गई। 





यह निदेशालय प्रतिवर्ष मुद्रध और झाकल्यन (डिजायनिंग) मेपसेप्ठता के लिए एक 
प्रतियोगिता श्रायोगित करता है, ताकि उच्च स्तरीय मृदण और प्रावक्तन के लिए 
स्वस्थ होड पैदा हो। इनके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते है । 985 में इन 
राष्ट्रीय पुरस्कारों की रजतन्जयल्ती मनाई गई । कुल 5] थय्ों के लिए 
5,003 प्रविष्टिया प्राप्त हुईं, जिनका मूल्याकन एक विग्येपज्ष समित्ति ने किया । 
पुरस्कार अदान करते के अवसर पर निर्देशासय द्वारा पुरस्शत प्रविध्टियों तथा 
अन्य -उत्कुप्ट प्रकाशनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई 





प्रतिवर्ष मूद्वित सामग्री की भ्ौसलतत 3-4 करोड प्रतिया इस निदेशालय 
द्वारा ब्रितरित की जानी हैं। वितरण का यह कार्य नई दिल्‍ली स्थित मुख्यालय झौर 
बम्बई, कलकता और मद्रास के क्षेत्रीय वितरण कैन्द्रों से रिया जाता है । प्रप्रैल 
985 में मार्च 986 के बीच श्रधिक जोर इस वात पर दिया गया झि लोगों 





ग भ्रौर 
विश्ेषक्तर याद में रहते वाले लोगों को सीधे डाक दारा प्रचार सामग्री भेजी जाए। 
मार्च 982 में यहा लघु कम्प्यूटर यूनिट ने काम करना शुरू किया थराझोर भव 
इसने सीधे प्रचार सामग्री भेजने के काम का काफ़ी विस्तार क्रिया है । भाजकल 
विज्ञापन झौर दृश्य प्रचार निदेशालय के पतो के मंग्रहालय में सोधे डाक से भेजे 
जाने वाले १6 लाख पते हैं। इनमें ग्रामीण वर्ग के प्रायमिक/माध्यमिक विद्यालय, 
पंचामतें, डाकघर, खण्ड विकास कार्यालय, ग्रामीण बैंकों को शाखाएं भोर सहकारी 
समितियां झामित्र है। 


विभिन्न ग्रमियाती के लिए झ्ाकाशवाणी श्र दुरदर्शत की विजापन प्रमारण 
मेवा और बाह्य प्रचार माध्यमों, जैसे दोवारों पर लिखे गए विज्ञापन, श्रचार पटल, 
सिनेमा स्लाइड, अनुप्रचार पटल, वसों, रेलगाड़ियों/ट्रामों में धक्तित विज्ञापन, टीन 


के: स्टेंसिद, विनर! भौर 'स्टिकर ग्रादि शामिल हैं | 985-86 में 32 
ज्ञापाओं में 475 रेडियो स्पाट तया शिगल प्रायोजित कार्यश्रम प्रादि के प्रसारण 


की ब्यवस्या की गई झौर विभिन्न विषयों पर कूल 65,000 वार प्रसारण हुप्ता । 
दूरदर्शन की विज्ञापन प्रमारण सेवा पर झौर राष्ट्रीय मेटर्क में 8 भाषाभो से 
दाप्ट्रीय महत्व के 206 टी० वी» प्रोर बीडियो स्पाट प्रदर्शित किए ग्रए ॥ इत 
प्रदर्भनों की कुल संख्या लगभग 7,700 थी। 
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क्षेन्नीय प्रचार 


जीत और मादक 
भाग 


भारत 4986 


क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश में आमने-सामने संचार का सबसे बड़ा माध्यम है। 
यह निदेशालय एक वर्ष के दौराव करीब 8 करोड़ लोगों के संपर्क में झाता 
है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में आत्मविश्वास जाग्रत करना और उन्हें राष्ट्र- 


' निर्माण के कामों में सक्रिय रूप से शामिल करना है। 


तिदेशालय के कार्यालय व एकक देशभर में कार्यरत हैं। विकास, रूपांतरण 
झौर परिवर्तत को लेकर इनकी एक विशेष भूमिका है। फिल्मों, गीत और नादूय 
कार्यक्रमों, मुद्रित प्रचार सामग्री के वितरणप्रद्शेन, संचालित भ्रमण कार्यक्रमों, 
सार्वजनिक बैठकों, सामूहिक १रिचर्चाओं, विचारगोष्ठियों, संगीष्ठियों, वाद-विवाद प्रति- 
योगिताओं और निवन्ध प्रतियोगिताओं जैसे आधुनिक और पारम्परिक लोक-सम्पर्क 
माध्यमों के जरिए निदेशालय के प्रचार कार्यक्रम लोगों तक पहुंचते हैं। निदि- 
शालय के कर्मचारियों व प्रचार सामग्री की लोगों तक सीधे पहुंच है । 
वे लोगों के घर तक पहुंचकर सरकार की मूल नीतियों और कार्यक्रमों की 
खुलासा जानकारी देते हैं। निदेशालय का प्रचारतंत्र पूरे वर्ष सुदरवर्ती व पिछड़े 
इलाकों तक प्रचार सामग्री पहुंचाने के लिए प्रवत्नशील रहता है। निदेशालय 
अपने कार्यक्रमों, जो किश्रोताओं तथा क्षेत्र विशेष के अनुसार होते हैं, में सरकारी 
व मैस्सरकारी कार्यकर्ताओं का सक्तिय सहयोग प्राप्त करता है। सरकारी नीतियों 
और कार्यक्रों पर जनता की त्वरित प्रतिक्रियाओं को भी एकत्न किया जाता है। 
इस प्रकार निदेशालय जानकारी देने और एकत्न करने के दोनों ही काम करता है । 

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का संगठन त्रि-स्तरीय है। इसका मुख्यालय नई दिल्‍ली 
में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय राज्यों व केद्ध शासित प्रदेशों की राजघानियों तथा प्रमुख 
नग्रों व कस्बों में हैं। क्षेत्रीय प्रचार एकक राज्यों व केन्र शासित प्रदेशों की 
राजधानियों, जिला मुख्यालयों ओर जिला केन्द्रों में स्थित प्रमुख कस्यों में हैं। 
प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से कुछ छोटे राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को एक- 
चूसरे से मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया है। दूसरी और बड़े व घनी आवादी 
वाले प्रदेशों के काम में चुस्ती लाने की दृष्टि से उन्हें दो क्षेत्रों में मी बांदा गया 
है। इस समय निदेशालय के 22 क्षेत्रीय कार्यालय और 257 क्षेत्रीय प्रचार 
एकक हैं। इन एककों में से 72 सीमा प्रदेशों में कार्यरत हैं और 30 उन इलाकों 
में परिवार कल्याण का तीत्र प्रचार करते हैं, जहां पर आवादी की जन्म दर 
चहुत ज्यादा है। 

3985 में एककों ने 77,000 फिल्म प्रदर्शन किये, 8,200 भीत और 
साटक कार्यक्रमों का मंचन किया, 76,000 मौखिक संचार कार्यक्रमों का श्रायोजन 
किया और समाज के विभिन्न वर्यो के लगभग 8 करोड़ लोगों तक प्रचार 
कार्यक्रम पहुंचाए। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए प्रमुख मेलों और 
उत्सवों में प्रचार कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। टूर-दराज के 
इलाकों में पहुंचने के लिए बैलगाड़ी और ऊंटों का सहारा लिया जाता है और कुछ 
इलाकों में तो पंदल चलकर ही जाना पड़ता है । 


गीत और नाटक प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जीवंत माध्यम 
है। इसकी स्थापना सन्‌ 945 में हुई थी । देश में हो रही विकास गतिविधियों 


कषं्घारी प्रशिप्तण 
संर्पान (कार्यक्रम) 


झनसंदार के माध्यम 285 
की जानकारी जनता को देने के लिए यह परम्परागत भौर लोक-कलामों तथा 
रंगमंच के वर्तमान माध्यमों का उपयोग करता हैं। इनमें कठ्पुतली का नाच, नाटक; 
नृत्य-ताटिकाएं, संगीत-नाटिकाएं, गाया गीत, हरिकयाएं भादि शामिल हैं । इसका 
लाभ यह है कि जनता से सोधे सम्पर्क होता है और नए विचारों को कार्मत्रमों में 
शामिल किया जा सकता है। 

केन्द्रीय नाटक मडली सहित इस प्रमाग की 43 विभागीय मंडतलियां हैं। 
इनके भ्रतिरिकत इनके पास 500 मंडलियों के नाम दर्ज है, जिनसे कई माने हुए 
कलाकार सम्बद्ध हूँ । देश-भर मे राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम आयोजित करने में 
इनका सहयोग लिया जाता: है। 

प्रभाग की ध्वनि और प्रकाश की पहलों शाया दिल्‍ली में 976 में और 
दूसरी बेंगलौर में 7980-87 में स्थापित की गई । मह रंगमंच की एक ऐसी दृश्य- 
परक कला है जो बहुत ही सफल सिद्ध हुई है। इसे एक ही समय में 0,000 
दर्शक देय सकते हैं । और किसी को भी ध्वनि था प्रकाश में कोई कमी नजर 
नही झात्ती है। ध्वनि और प्रकाश शाखा अब तक कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर 
अपने कार्यत्रम प्रस्तुत कर चुकी है, जैसे--गुरुनावक देव, भ्रमीर खुसरो, कृष्ण देव 
साय, सुप्रह्मण्यम भारती, विद्यापति, रानी झासी, गातिव, बहादुरशाह जफर भादि । 
इसके अतिरिक्त महू शाखा 'रामचरितमानस” और 'सिफ्ती दा धर' भादि पर भी कार्यत्रम 
प्रस्तुत कर चुकी है। परिवार कल्याण जैसे प्राधुनिक विपयो पर भी इसने कार्यक्रम 
प्रस्तुत किए हैं | 7985 में लखनऊ में वेगम हजरत महल पर भी एक कारयेक्रम 
प्रस्तुत किया गया था। $ 

धूरब के रखवाले शोप॑क कार्यक्रम शिलग, इम्फाल, कोहिमा, एजोल 
और गंगतीक में इस शाखा द्वारा प्रस्तुत किया गया। हि 

प्रभाग ने 98] में रांची में एक जनजातीय केन्द्र की स्थाफ्ता की। यह 
मध्य प्रदेश, विहार और उडीसा की जनजातियों में काम करता है, ताकि मे लोग 
राष्ट्र की मुख्य घारा के अभिन्न अग वन सकें। 

प्रभाग के सशस्त्न सेना मनोरंजन खण्ड की स्थापना 967 में हुईयी । 
इसका उद्देश्य श्रग्रिम मो््चों पर रहने वाले जवानों का मनोर॑जन करना है। 

सोमावर्ती प्रचार मंडलियां देश की भन्‍्तर्राष्ट्रीय सीमाओ पर रहती हैं बोर 
देश के सुदृर स्थित क्षेत्रों में बसे गाववालों के वीच रहकर काम करती हैं। 


प्रशिक्षण 


देश में बहुत-सी सस्पापों दारा जनसंचार के विषयो में प्रश्चिन्षण दिया जावा हू द्दैश 
में 25 विश्वविद्यालय पत्रकारिता में डिग्री|डिप्लोमापटिकिकैट पाद्यकस चलाते हैँ 


भाकाशवाणी दाग कर्मचारी प्रशिदाण संस्थान (कार्यक्रम) झपने कर्मचारियों एवं 
विदेशी भ्रतिथि अ्रशिक्षणार्यियों को सभी प्रकार के कार्मेक्स तैयार करने भौर उन्हें 
अइस्तुद करने का प्रशिक्षण देता है। भामतौर पर प्रशिक्षार्थी कोलम्बो 592 
विशेष शप्ट्र मंडल भफीरा सदायता माजना और प्रन्य ठाह्ट्रविक विनिमय 
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कै, 


हे कार्यक्रमों के -अ्र्तर्गत ' भेजे जाते हैं । श्रायोजता, , उत्पादन और प्रवन्ध 
है तवानीया' की योजना, बनाने बालों को प्रशिक्षण देने के विशेष प्रयास किए जा 
कट पु रहे हैं।' यह संस्थान अ्रकाणवाणी' के कर्मचारियों को “विभिन्न देशों में प्रशिक्षण 
४ “देते की व्यवस्था भी- करता दराबाद' और :शिलेंग_ वो दो प्रशिक्षण केन्द्र 


भी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थापन से सम्बद्ध हूँ । 


कर्मघारी प्रशितिण 'दुरदशन और आकाशवाणी के इंजीनियरों के प्रशिक्षण का प्रवन्ध करने की 
संस्थान (तकनीकी) जिम्मेदारी कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) की है।' यह संस्थान तकनीकी सेवा 
में प्रविष्द नये, कर्मचारियों के लिए वेसिक इंडक्शन (भर्ती) कोर्स चलाता है। 

४. : संस्थान द्वाया कर्मचारियों को दूरदर्शन'और आकाशवाणी के विस्तृत वेंहबक 
४ « '» “ नवीनतम टेक्नोलॉजी से 'श्रवगत कराने के लिए विभिन्न' विषयों पर विशिष्ट 
० 5 ०» पाठ्यक्रमों तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रमी की' व्यवस्था की जाती है! । कोलस्बों योजना 
४० 5» 7 और अन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंस्तर्गत' कई देशों के विदेशी प्रशिक्षणायियों 

४ ४ ' “को भी इन पाद्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया जाती है । 


शोक 
! 


भारतोष फिल्म - -फिल्म' जांच समिति की - सिफारिए' 'पर- 950 में पृणे में भारतीय फिल्‍म भौर 
और हथीविश्व्न टेलीविजन संस्थान चलचित्र और “दूरदर्शन, कला: एवं शिल्प-का प्रशिक्षण, देने के 
क्षंस्याद. .. 'लिए स्थापित किया गया।' प्रशिक्षण का कार्यक्रम 97] में दिल्ली में शुरू क्रिया 
' गया। अक्तूबर *974 -में भारतीय फिल्म. श्रीर टेलीविजन: -संस्यात के 
स्वायत्तशासी निकाय बन जाने पर यहां टेलीविजन प्रशिक्षण औरमस्भ किया ग्रवा । 
संस्थान का फिल्‍म विभांग “इन विषयों में त्िलर्पीय विशिष्ट पाठ्यक्रम: 
संचालित करता है- () फिल्‍्म' निर्देशन, (2) चलती-फिरती तस्वीरों की फोटोग्राफी, , 
(3) ध्यन्ति रिकाडिग तथा ध्वनि इंजीनियरिंग का एक-घर्षीय उभयनिष्ठ पाद्यक्रम 
और (4) एक-वर्षीय उभयनिष्ठ, -पाठ्यत्रम सहित: दो वर्ष का फिल्म सम्पादन 
पाद्यक्रम । दुर्शेत' विभाग दूरदर्शन के कर्मचारियों को: सेवाकालीन प्रशिक्षण 
देता है हे ५5 
संस्थान: द्वारा भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, पृणणे के सहयोग से फिल्म 
समीक्षा का एक महीने का पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष 'नियमित' रूप से चलाया जाता है) 


आरतीय जनसंघार भारतीय जतसंचार संस्थान भारत में जनसंचार के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण 
संस्थान और अनुसंधान का राष्ट्रीय केद्ध है । मूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इसकी स्थापना 
श्रगस्त 965 में की थी। 966 में यह स्वायत्तशारी संस्थान बन गया और 
इसकी प्रबन्ध व्यवस्था एक सोसायटी को सौंप दी गई 
इस संस्थान की प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं:-- 
() राष्ट्रीय और श्रस्तर्साप्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित 
करना 
(2) सैद्षान्तिक और व्यावहारिक जनसंचार के बारे -में परियोजनाएं 
चलाना; 
(3) जनसंसार के क्षेत्न में गोप्छियां और कार्यशालाएं आयोजित करना; 
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- ८.6 4; भारत और ग्रत्य विकासशोल देशों के सनुरुष सूचना प्रणालियों का 





विकास कराए, ६.८: - हृ 
हि (5) जनसचार मे सम्बद्ध समस्याओं -के बारे में भाषण, गोप्यियां और 
तक परिसंवाद झ्रायोजितु करमा। - 


-.._ जनसंचारके क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुमधान केन्द्र के रूव में इस संरयान ने विश्व-- 
भर मे स्याति अर्जित की है। यूनेस्करो ने इस एक ऐसे श्रेष्ठ कैस्द के रूप में स्वीरगर 
किया है, जहा जनसंचार के ग्रध्यापत और प्रशिक्षण की व्यवस्था है और जब- 
सचार के युवा छात्रों को इसके विभिन्न माध्यमों के बारे में ज्ञान और व्यावहारिक 
अनुभव प्रदान किया जाता है, >जैमैं--मुद्रित पत्रकारिता, समाचार एजेंसी पत्रकारिता, 
इलेसट्रानिक माध्यम और जंन-सम्पर्क तया विज्ञापव का उभरता हुआ व्यवसाय | 
संस्पान में प्रादपक्रम चलाता हैं: () भारतीय विश्वविद्यालयों के 
स्नातकों तथा पत्रक्रारिता का प्रतुमद रखने वाले विकासशील देशों के विद्याधियों 
के लिए नो महोने का स्नातकोत्तर डिप्लीमा पराद्यत्रम, (2) गू८-निरपेक्ष देशों 
की समाचार एजेंसियों कें कमंचारियों के लिए समाचार एजेंसी पत्रकारिता में 
; गाव महीने का डिप्लोमा पाठ्यक्रम, (3) विज्ञापन भौर जनतम्पक में नो महीने 
के।. स्नातकोत्तर डिप्लोमा पादृयक्र, (4) भाकाशवाणी भौर दृर्दर्शद के लोगों हेः 
लिए प्रंसारंण पत्रकारिता में भ्राठ सप्ताह का पाठ्यक्रम भर (5) कैद्ीय सूचना सेवा 
के परिवोक्षावियों के लिए 6 से 7 माह का झोरिएंटेशन पाठ्यक्रम । इनके श्रतिरिकत 
' मध्य स्तर के सूचना, प्रधारण से सम्बन्धित राण्यं सरकारों और केद्धीय मंत्रालयों के 
+. जैन-संपर्क अधिकारियों, सावंजनिक क्षेत्र के संस्थानों भोर गेर-सरकारी संगठनों के 
 'कमआारियों के लिए 2 से 6 सप्ताह की अवधि के जनसंचार तथा भागा पत्रकारिता के 
कई छोटे पाठ्यक्रम भी हैं. । पर 
ध थहू. संस्थान ' गनय सस्‍्यानों को प्रशिक्षण ्रध्याप्, भ्रनुसंधान ओर सुचना 
ढौला 'सैंयारं कैसे में अपनी विशेषज्ञ तथा परामर्श सैवोएँ उपलब्ध कराता है। 

* ज॑वर्मचार के विभिन्न पहलुओं के बारे में यह भस्थान॑ कंई पुस्तक-पुस्तिकाएं 
प्रकाशित करता है। यह अंग्रेजी मे एक त्ै-मासिक पर्तिका, 'कम्यूतियेंटर” तथा हिन्दी 
में एक अद्धवापिक पत्तिका संचार माध्यम प्रकाशित कंदता है। 

श्राशा है कि जल्दी ही इप्त संरयान को विश्वविद्यालय के समकक्ष सस्या 
मान लिया जाएगा और तब यहा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुद किए जा सरेसे। 


सताहकार सम्तिति सूचना और प्रसारण मंत्रातय के भ्रधीन विभिन्न संचार माध्यम संगठतों के दांचे 
में परिवर्तत करते भौर यह देखने के लिए कि वे भ्धिक व्यावस्तायिक भौर रुशल 
रूप में श्रेप्टवम कार्य बैंसे कर सउते हैँ, समयन्‍्समय पर सिफ़ारिशें बरटने 
के लिए नवम्बर 980 में सरकार ने एक सलाहकार समिति का गठन किया । 
इसका वा सरकार को इन विययों १९ सलाह देना है :+० 
(क) मंदालय के प्रधीन विभिन्न संचार माध्यम संगठनों में भौर मदि 
झावश्यक ही तो स्वयं मंत्रालय के ढांचे में परिवर्तत करना, ततोकि व्यापक राष्ट्रीय 


झावश्यकृतामों प्ौर झ्ाकाज्षाओं के सन्दर्भ में संचार माध्यमों के कार्य निष्यादत में 
भधिकाधिक व्यावसायिक बुंशलता भोर सुधार खाया जा सके 7 
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(ख) मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में झ्ाने वाले विभिन्न संचार माध्यम 
संगठनों में तये ढंग से कार्यक्रमों की आयोजना में सुजवात्मक सहयोग भौर विचार- 
विमण के जरिए लोगों का प्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, 
क्षेत्रीय भौर स्थानीय स्तरों पर ऐसे उपाय किए जावे चाहिएँ; ताकि लोगों 
की सांस्कृतिक विशिष्टंता समृद्ध हो और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले; 

(ग) संचार माध्यमों के विकास के विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता निर्धारित 
करता झौर पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं को व्यवस्था करवा तथा इस 
भाष्यमों से जवता के सभी वर्गों तक पहुंचने की इनकी क्षमता की सुदृढ़ बनाना; 

(घ) विकास प्रयासों के लिए संचार माध्यमों के प्रभाव को प्धिक से 
प्रधिक बढ़ाने की दृष्टि से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रधीन विभिन्न 
संचार माध्यमों के बीच समत्वय स्थापित करना तथा केद्धीय भोर राज्य संचार भाण्यम 
संगठतों के बीच सहयोग का स्वरूप व उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित करता । 

समिति ने अब तक झाकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आहिस्टों को पेंशन देने, 
प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति बनाने, देश में रंगीन ठेलीविजन शुरू 
करने, प्रकाशन विभाग की प्रकाशन नीति, आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग 
तथा पी० सी० जोशी की अध्यक्षता में कार्यदल द्वारा दूरदर्शन के लिए “साफ्टवेंगर 
प्लान! तैयार करने की सिफारिश के संवंध में सिफारिशें दी हैं । 

सरकार ने स्टाफ प्राटिस्टों को पेंशन देने के बारे में सिफारिशें संशोधित रूप 
में स्वीकार कर ली हैं । समाचार नीति से संबंधित सिफारिशें भी स्वीकार की जा 
चुकी हैं और उनके आधार पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को दिशा-निर्देश जारी 
कर दिए गए हैं। मंत्रालय ने रंगीन टेलीविजन शुरू करने का जो प्रस्ताव तैयार 
किया था, उसमें सलाहकार समिति की. सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। 
प्रकाशन विभाग की प्रकाशन संबंधी गतिविधियों के बारे में प्रधिकतर सिफारिशें 
भान ली गईं हैं ।॥ आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग तथा द्रदर्शन के लिए 


फायदल द्वार। अस्तुत साफ्टवेयर संबंधी रिपोर्ट के बारे सें समिति की सिफारिशों 
सरकार के विचाराधीन हैं । 





72 मूल आर्थिक आंकड़े 


राष्रोग तपा प्रति 
व्यक्ति प्राय 


शामिशों को 
चेणियों 


प्राहुतिक संसाधनों तथा जनशक्ति को दृष्टि से भारत एक सम्पन्न देश है $ 
इपके जद तथा भोविक संसात्रतों का पूरी तरह उपयोग नहों छिया यया है, इयलिए 
इनके भौर प्रधिक उपयोग को गुंजाइस है । भारत को प्रर्षनय्यवस्था ध्रभी 
मी प्रधानतः कृषि पर झाधारित है भोर देश छठी लगभग एक-तिहाई से भी 
अधिक राष्ट्रीय प्राय खेती तथा सम्बद ब्ययतायों से होती है, जिनमें देश के 
लगभग दो-तिहाई सन्नव व्यक्तियों को काम मिला हुप्रा है । 7947 से हो 
यह उद्देश्य रहा है कि भर्ये-ब्यवत्या में बहुमुखी प्रयति को जाए। 


भारत में राष्ट्रीय प्राय वह कुल भामदती है, जो देश के सामान्य नागरिकों 
द्वारा किए गए उत्पादतों से, प्रत्यक्ष कर घटाएं जाने से धुर्व प्राप्त हौठे है" यह 
कारक लागत मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होती है। सारणी शव 
में याद्भीय भाग गोर प्रढ़ि व्यक्ति भाव के भोकड़े चानू भोर 79707 के 
मूल्यों के भ्राघार पर दिए गए हैं। 


सारणो 2.2 में चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय उत्शादत भौट तत्सम्नन्धों कुछ 
भोर प्रांकड़े दिए गए हैं। 

सारणों 2.3 में सार्वजतिर क्षेत्रों के कार्य विसादन के भॉकिड् दिए गए 
हूँ। 

सारगी 2,4 में 970-77 से तिजरों ख्रेत्र का पूर्ण उरभोग खर्चे, 
शुद्ध धरेनू बचत ठया पूंजी निर्माण के भाकड़ें दिए गए हैं। 


सारणी 22.85 में शृुृद्र घरेलू उत्पादद का कर्मचारियों को सुभावरा; 
ध्व-रोजगार में लगे लोगों को मिश्रित प्राय, ब्याज, किराया, काम क्या साभांय 
का वितरम दिया ग्रदा है। 


98] की जायणना के लिए जनवंढ्या को मुख्य कामिकों, सोमान्त कामिद्रों 
ठया प्रकामिकों में विभाजित किया गया | केवच इस व्यापक समूहों झे 
पकड़े ही उपलब्ध हैं। 977 की जवयभता में जतसंदया को कामिशों दमा प्का* 
पिक्तें में दिमालित किया गया था। कार्मिकों को 9 श्रेत्रियां थीं जो सारी 72. 6 
में दिखाई गई है। यह सारणी 7 अप्रेत, 977 के मुकावर्ल, ! मार्च 7987 
की ग्रामीण तथा शहरों क्षेत्रों में कामि्ों तथा मकमिड़ों सो संखपा दर्शाही है $ 
संगठित क्षेत्रों में रोजयार को सारणी 72.7 में दर्थोया गया हूँ । 
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(करोड़ रुपयों में) 





दर किट ग्रामीण शहरी योग 
तथा अकामिकों हु 2 3 < 
की जनसंल्या 
4987 की जनगणना : 
कुल जनसंख्या 8; ४ 52,580. १5,97 68.52 
मुख्य कार्मिकर श हे 7. 64 4.6].. 22, 25 
कृषकर द दे 9. 02 0. 23 9. 25 
कृषि श्रमिकर ल्‍ ं 5. 27 0.28 5, 55 
घरेलू उद्योग? , ही ड 0. 54 0.23... 0,77 
प्न्य कामिक? ड़ डे 2.8॥ 3.87... 6.68 
सीमान्द कामिक? ४ 2.09 0.१2 2,23 
झकामिक . ध है 34, 03 7.04.. 42, 07 


797] की जनगणना : 


कुल जनसंख्या ० $ 43. 9 70.9] 54. 82 
कुल वामिक ५ 4. 85 3.20. 8. 05 
कृषक १ * 4 7.66 0.77... 7.83 
कृषि श्रमिक द ड़ 4. 56 0.49. 4.75 
पशुपालन, वानिकों, सत्स्यपालन 

भादिमेंलगेहुए  « * 0.38 0.05... 0. 43 
खातों भौर खदानों में लगे हुए. « 0.06 0.03... 0.09 
कारखानों में लवे हुए. «» * 0. 82 0, 89 3.74 
निर्माण कार्यों में लगे हुए हि 0.] 0.॥7 0.२2 
व्यापार स्‍भौर वाणिश्य में सगे 

हुए र ४ हे 0. 36 0. 64 7.00 
परिवहन, भंडारण व संचार-काये 

में खगे हुए हँ 0०.2 0.32 0. 44 
प्रन्य सेवापों में सगे हुर . ४ 0. 78 0.80 4.58 
अंकामिक हि हु 29.06 7.77.. 36.77 


तन 


१. असम में सामान्य स्थिति ने होने के शरण, 987 में जनगणना गहीं हो पाई, श्ससिये वहाँ 
घर भनुमानित जमसंस्या को ही घाधार माता गया है॥ इसमें जम्मू और व्रश्मोर का वह 
हिल्सा जो पारिस्ठान पौर बोल ने में रजानूनी तौर से म्विदार में से रवा है, शामिल नहीं है । 

2. इसमें असम मोर जम्यू घोर बश्मोर रा वह हिस्सा जो शिस्तात भौए ौीत मे गैर-डानूमी 
सोर में भ्रधिकार में से रखा है, शामिन नहीं है । 
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बेरोजगारी रोजगार कार्यालयों के बाकड़ों से कुछ ह॒द तक वेरोजयारी का अनुमान लगाया 
जा सकता है। रोजगार कार्यालयों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का विवरण रहता है । 
रोजगार कार्यात्यों में नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है, प्रत: सभी बेरोजगार अपना 
नाम दर्ज नहीं कराते श्रौर रोजगार में लगे कुछ लोग भी वेहतर रोजगार के लिए 
नाम दर्ज करा लेते हैं। रोजगार दफ्वरों के चालू रजिस्टरों में रोजगार की तलाश 
करने वालों की संख्या 37 दिसम्बर, 969 को 34, 24 लाख से बढ़कर 3 
दिसम्बर, 98] को 778, 38 लाख, 3। दितम्बर, 982 को बढ़कर 
97.53 लाख तथा 3] दिसम्बर, 983 को बढ़कर 29, 53 लाख हो गई 
सारणी 2, 8 में रोजगार दफ्तरों में पंजीकृत प्राथियों का व्यवत्ताय वर्गीकरण 
दर्शाया गया हैँ। इसमें 3 दिसम्बर, 984 की स्थिति दी गई है । 








सारणी 72.8 
रोजपार दस्तरों पवसायिक समूह 34-2-8 4 को कुल का 
के चालू रजिस्टरों ह संख्या (हजार में) प्रतिशत 
१०.8 प्रार्थो 
में पंजोकत पर व्याचसायिक, तकनीकी श्र सम्बन्धित 
कर्ंचारी . है हि | ध,05 6. 7 4.5 
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबंध कर्मचारी , 8.6 न+ 
लिपिक आदि व मं हे ]430, 8 4.8 
बिकी कर्मचारी | ग 4.6... स्स्< 
किसान, मछुआरे, शिकारी, 'लट॒ठों के काम 
वाले तथा संबंधित कर्मचारी... ४८ 7,5 0.3 
सेवा कर्मचारी हे 5 456.0 .9 
उत्पादन श्लौर संबंधित कर्मचारी, बस-द्रक ह 
चालक श्रीर श्रमिक | ४.७, - +. 4,899 , 5 8, [ 
ऐसे कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गक्रत नहीं 
किए गए : 
3 मेंद्रिक से कम (अश्रशिक्षितों तथा श्रन्यों 
सहित) « हर मे 8,666.8 36.8 
2. मंद्रिक श्रौर मेद्रिक से ऊपर परन्तु 
स्नातक स्तर से नीचे. . ४०५ 8,582. 9 36.5 
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर ,.... |, 4, 674. 4 7 


कल ससिसज्््त््तजजजनञ +++++>त9................................> जलन, 


योग मु 23,546, 8 00. 0 
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बेरोजगारी 


सारणी 2.8 

रोजपार दक्तरों 
के घालू रजिस्टरों 
में पंजीकृत प्रार्यो 





भारत 986 


रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों से कुछ ह॒द तक बेरोजगारी का अनुमान लगाया 
जा सकता है। रोजगार कार्यालयों में मुख्यतः शहरी क्षेत्रों का विवरण रहता है । 
सेजगार कार्यालयों में नाम दर्जे कराना स्वैच्छिक है, श्रतः: सभी बेरोजगार अपना 
नाम दज्ज नहीं कराते शोर रोजगार में लगे कुछ लोग भी वेहतर रोजगार के लिए 
नाम दज करा लेते हैं। रोजगार दफ्वरों के चालू रजिस्टरों में रोजगार की धलाश 
करते वालों की संख्या 37 दिसम्बर, 969 को 34.24 लाख से बढ़कर 37 
दिसम्बर, 798] को 78.38 लाख, 37 दिसम्बर, 982 को बढ़कर 
97.53 लाख तथा 37 दिसम्बर, 983 को बढ़कर 29,53 लाख हो गई । 
सारणी 2. 8 में रोजगार दफ्वरों में पंजीकृत प्राथियों का व्यवत्ताय वर्गीकरण 
दर्शाया गया है। इसमें 3 दिसम्बर, 984 की स्थिति दी गई है । 








व्यावसायिक समूह :37-72-84 को कुल का 
संब्या (हजार में) प्रतिशत 
व्यावसायिक, तकनीकी और सम्बन्धित 
कर्मचारी . ५ डे रा ,056, 7 4, 5 
प्रशासनिक, कार्यकारी तथा प्रबंध कर्मचारी , . 8.6 न 
लिपिक आदि है > 30. 8 4, 8 
बिक्री कर्मचारी हु पु 4. 6 न-+ 
किसान, मछुआरे, शिकारी, लद॒ठों के काम 
वाले तथा संबंधित कमंचारी .. - ' पृ, 5 0.3 
सेवा कर्मचारी ह «५... 456.0 .9 
उत्पादयद और संबंधित कर्मचारी, बस-्ट्रक | 
चालक और श्रमिक 27% "86, ४ ,899 . 5 8. 
ऐसे कर्मचारी जो व्यवसायवार वर्गक्रित नहीं 
किए गए : | 
3. मैद्रिक से कम (श्रशिक्षितों तथा भ्रन्यों 
- सहित). « & ५ 8,666.8 36.8 
2 मेंद्रिक और मेंद्रिक से ऊपर परन्तु ' 
स्नातक स्तर से नीचे... ४० 8,582, 9 36. 5 
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर . .. ., 3, 674. 4 7. 
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राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण संगठन 


भारत 3986 


राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापदा सनू 950 में व्यापक पैमाने पर सर्वेक्षण 
करने का कार्यक्रम चलाने के लिए की गई थी ताकि राष्ट्रीय आय का अ्रनुमान 
लगाने के लिए और आयोजन तथा नीति निर्धारण के लिए आंकड़े और जानकारी 
प्रदान की जा सके ।अ्रव यह विश्व में अपने ढंग के सबसे बड़े संगठनों में से एक है 
और इसने कई दिशाओं में श्रपनी यतिविधियों का विस्तार किया हैं । यह संगठन 
अति वर्ष सामाजिक-आ्राथिक सर्वेक्षण करता है जिनमें जनसंख्या के विभिन्‍न पहलुओरों 
का समावेश रहता है । साथ ही यह 'वापिक श्रौद्योगिक सवक्षण' (ए० एस० श्राई०) 
का क्षेत्रीय कार्य करता है और खेतों तथा उपज के नमूनों की जांच करता है ताकि 
राज्य सरकारों द्वारा श्रनुमानित कृपि-उत्पादन की किस्म सुधारी जा सके | श्राजजल 
इस संगठन में लगभग 6,000 कर्मचारी काम करते हैं और देश भर में इसके 70 
से भी अधिक कार्यालय हैं । 

970 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का पुनर्गठन किया गया और इसके कार्य 
के सभी पहलू एक ही सरकारीप[प्राधिकरण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन को सौंप 
दिए गए। यह एक प्रवन्ध परिषद के निर्देशन में काम करता है जिसे राष्ट्रीय नमूना 
सर्वेक्षण के श्रॉकड़े एकत्र करने, उनका श्रष्ययन करने और प्रकाशन करने के लिए 
आवश्यक स्वाधीनता श्रौर स्वायत्तता मिली हुई है । प्रबन्ध परिपद में अध्यक्ष के 
अ्रतिरिक्त पांच विद्वान, केद्रीय भर राज्य सरकारों में आंकड़ों के छः उपयोक्‍ता 
और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और सांख्यिकी विभाग के छः कार्यकर्ता 
शामिल होते हैं। श्राजकल प्रवन्ध परिषद के श्रध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान 
के विख्यात प्रोफेसर श्री बी० एस० मिन्हास हैं । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रमुख एक मुख्य कार्यकारी अ्रधिकारी होता 
है जो प्रबन्ध परिषद का सदस्य-सचिव भी होता है । संगठन में कार्य के चार विभाग 
हैं--(7) सर्वेक्षण, डिजाइन श्र अनुसंधान, (2) क्षेत्रीय कार्य, (3) आंकड़ा 
अध्ययन भ्रौर (4) श्राथिक विश्लेषण विभाग | हर विभाग एक भिदेशक के निर्देशन 
में कार्य करता है । भ्रन्य सांख्यशास्त्री तथा झ्रावश्यक कर्मचारी उसको सहयोग 
देते हैं। 

सामाजिक-श्राथिक सर्वेक्षणों का यह विषयवार कार्यक्रम एक सुनियोजित 
चक्र के हिसाव से चलाया जाता है जिसकी श्रवधि दप्त वर्ष होती है । .जिन विषयों 
के सर्वेक्षण किए जाते हैं, वे हैं--() जनसंख्या अ्रध्ययन, स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण, (2) परिसम्पत्ति, ऋण तथा निवेश, (3) भूमि की जोतों तथा पशुपालन 
का सर्वेक्षण, जो दस वर्ष में एक बार किया जाता है ,(4) रोजगार, ग्रामीण मज- 
दूर तथा उपभोक्ता जप और (5) गैर सरकारी क्षेत्र के असंगठित उद्यम, 

जिनका सर्वेक्षण पाँच वर्ष में एक बार किया जाता है । उपभोवताओं की रुचि के 
भन्य विषयों के सवक्षण या तो उपर्युक्त किसी सर्वेक्षण में शामिल कर दिए जाते 
हैँ या किसी वर्ष ब्रन्य विषयों के साथ-साथ उनका भी सर्वेक्षण कर लिया 
जाता है । 
ग 03005 02740 की नियमित बापिक गतिविधियों में से 
कक हू ' वापिक सर्वेक्षण के लिए श्रांकड़े एकन्न करना । यह कार्य श्रांकड़ा 


मूल आविर आऑजडे 299 


संकलन अधितियम, 953 भौर झ्लाकडा संकलन (केद्धीय) नियम, 959 के 
वैधानिक उपबन्धो के झनुसार किया जाता है । इनके अन्तर्गत ऐसे सभी कारसाने 
झा जाते हूँ जो (क) कारखाना झथितियम, 948 की धारा 2-एम () घोर 2-एम 
(2) के प्रनुमार पंजीकृत होते हैँ, (ख) वे सभी विजली घर जो केन्रीय ब्रियुत 
प्राधिकरण में पंजीकृत होते है, और (ग) वे सभी बीड़ी और सिगार बसाने के 
कारखाने जो बीडी शौर सिगार कर्मचारी (रोजगार को शर्तें) अधिनियम, 966 
के अन्तर्गत पंजीकृत होते है । 

उद्योगों के वापिक संगठन के बारे में जो झ्ाकडे एकत्र किए जाते है, वे इस 
विषयों के बारे में होते हँ--यूजीगत ढाचा, रोजगार झौर वेतन, ईघन झौर 
लूब्ीकेंट्स की खपत, कच्चे माल झौर प्न्य सामग्री की यपत, तैयार माल, माल 
तैयार हो जाने पर मूल्य में वृद्धि, श्रम संबंधी झाऊड़े, श्रावास संबंधी भ्राकडे तथा 
कारयानों/संस्थानों की अन्य विशिष्ट बातें । ये ग्राकड़े सरकार तथा प्रस्य क्षेत्रो 
में उन झ्रांकडों का उपयोग करने वालो की आवश्यकताग्रों के लिए एकत्न करिए जाते 
हैँ । 

कृषि सास्यिकी के क्षेत्र में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सगठन राज्यों को फल 
प्राकलन सर्वेक्षण कराने के बारे में तकनीकी मार्गंदर्शव प्रदान करता है और 
राज्य सरकारों द्वारा जो कृषि रांबंधी श्राकडे एकत्र फ़िये जाते हैं, उन पर बराबर 
नजर रखता है ताकि उनमे सुधार लाने के उपाय सुझाएं जा सऊँ। 

फसल साखियिकी में सुघार की योजना (ग्राई० सी० एस०) केन्द्र और राज्यो 
के सहयोग से 973-74 में प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य फसल साख्यिकी के 
भाकड़ो को एकत्न करने में भ्राने वाली कमियों की जान्‍कारी प्राप्त करना तथा उनमे 
सुधार लाने के तरीके बतादा है। इस योजना के श्रन्तगंत लगभग 5,000 गावों मे 
क्षेत्र-ममूहन तथा क्षेत्र परिगणना से संबंधित कार्य की समूना-जाच तथा 5,000 
फसल-कटाई प्रयोग, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक कृषि-वर्ष में किए 
जाते हैँ । राज्य सरकारे भो इसके कार्यक्रम में समानता के प्राघार पर भाग 
लेती है । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का जो 40वा दौर (जुलाई 984-जून 985) देश 
के ग़मीण व शहरी क्षेत्रों के असंगठित निर्माताप्रो के बारे में शुरू किया गया था, 
उसझा क्षेत्रीय कार्य पूरा हो गया है । द्वितीय आधिक जनगणना के ग्राधार पर 
यह सर्वेक्षण किया गया था । कुल मिलाकर लगभग 9,00 गावो श्रौर 6,00 शहरी 
यडों में यह सर्वेक्षण किया गया था | राज्यों झोर केन्द्र शावित प्रदेशों ने भो समानता 
के ग्राधार पर इस कार्यक्रम में भाग लिया था । 

प्रसंगठित व्यापार के बारे में राष्ट्रीय नमूतरा सर्वेक्षण का 4॥वा दौर (जुलाई 
१985-जून 986) शुरू किया गया । इसके प्रस्तगंत ऐसे थोक श्र खुदरा व्या- 
पारिक संस्थान लिए गए है जिनमे 5 या इससे कम कमंचारी काम करते है श्रौर उनमे 
कम-सेसम एक कर्मचारी मजदूरी पर काम करने वाला होता है । ऐसे सस्यान भी 
इसमें शामिल किए गए हैं जो प्पता याता व्यापार स्वयं करते हैं और जितमे कोई 
मजदूरी बाला कर्मचारी नहीं होता । 
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भारत 986 


इसका क्षेत्रीय काये 7 जुलाई 985 को शुरू हुआ | इस नमूने का आकार 
था--देश- भर में फैले हुए लगभग 4300 गांव और 0,000 शहरी खण्ड । 
राज्य सरकारें और संघीय क्षेत्र भी इसमें समातता के झाधार पर भाग ले रहे हैं । 
समूचे सर्वेक्षण के दौरान लगभग .27 लाख व्यापारिक संस्थानों का सर्वेक्षण 
किया ग्रया | ः 

जनवरी-मार्च 986 के दौरान इस संगठन. ने लक्षद्वीप में प्रत्येक घर 
का एक व्यापक सर्वेक्षण किया । इसके लिए एक विशेष दल नियुक्त किया गया । 
इसमें इन बातों के बारे में जानकारी एकत्र की गई--दवीप समूह में शिक्षा, 


ः सार्वजनिक स्वास्थ्य, परिवहन और संचार, गरीबी दूर करने के कार्यक्रम, 


औद्योगिक इकाइयों की संख्या, किस्म और रोजगार, खेलकूद की उपलब्ध 
सुविधाएं और सांस्कृतिक केन्द्र | पारिवारिक स्तर पर कई वाततों का पता लगाया 
गया जैसे-मकान का स्वरूप, पीने के पानी का स्रोत, कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, 
फसलों की किस्म, सम्पत्तियों के स्त्र। मित्व, परिवार के सदस्यों से सम्बन्धित आंकड़े 
और उनके कार्यकलाप, [शिक्षा का स्तर, व्यवसाय, उपभोग का स्वरूप और उपभोक्ता 
व्यय, विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों के अ्रन्तगंत परिवार को मिलते वाली सहायता और 
उसका उपयोग । इसके श्रतिरिक्त ऐसी और भी बहुत-प्ती जानकारी एकत्र की गईं 
जो लोगों के जीवदयापत्र के ढंग और उतके विकास पर प्रकाश डाल सकेगी । 

निर्देशिका (डाइरेंक्टरी) “व्यापार संस्थानों! का एक सर्वेक्षण अक्तूबर 984--- 
सितम्बर 7985 के बीच किया गया । यह सर्वेक्षण भी ह्वितीय आाथिक संगणला .. 
980 का अनुवर्ती है । इसके अन्तर्गत ऐसे व्यापारिक संस्थानों के बारे में जान- 
कारी एकत्न करने का विचार है जिनमें 6 या अधिक कर्मचारी हैं श्ौर जिनमें कम- 
से-कम एक व्यक्ति मजदूरी पर है । इन व्यापारिक संस्थानों में थोक तथा खुदरा 
व्यापार के साथ-साथ नीलामकर्ता भी शामिल हैं ! 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के कार्य की व्यापकता का पता इस बात से 
चलता है कि हर वाधषिक दौर में लगभग 9,000 नमूना गांवों और 5,000 नमूना 
शहरी खण्डों के लगभग , 3 लाख घरों का सर्वेक्षण किया जाता है । फसल की 
पैदावार तथा खेतों की जांच-पड़ताल के लिए 5,000 नमूतरा गांवों का सर्वेक्षण 
किया जाता है तथा फसल कटाई के 5,000 प्रयोग किये जाते हैं । राज्य 
सरकारें भी इसी तरह का सामाजिक, आथिक तथा कृषि सर्वेक्षण कराती हैं । कुछ 
राज्यों में सर्वेक्षण का आधार और भी बड़ा होता है । उद्योगों के वाधिक सर्वेक्षण 
के अन्तर्गत प्रतिवर्ष लगभग 8,000 कारखाने शामिल किए जाते हैं। कुछ राज्य 
ऐसे गैर-संगणना वाले कारखानों के वारेमें भी आंकड़े एकत्र करते हैं जो राष्ट्रीय 
नमूवा सर्वेक्षण संगठन के उस वर्ष के सर्वेक्षण के अन्तर्गत शामिल नहीं किए जाते । 

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठव तथ्यों का पता लगाने वाली एक प्रमुख संस्था 
है और देश की सांख्यिकी प्रणाली में इसका अपना विशिष्ट स्थान है । पिछले क्‌छ 
वर्षों में इसके आंकड़े एकत्न करने के काम में विस्तार भी हुआ है और उसमें विविधता 
भी झाई है । विशेषकर उन क्षेत्रों में जो विकास कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 
सामाजिक-आशथिक सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी पहले अलग-अलग रिपोर्टों में प्रका- 
शित की जाती थी और प्रत्येक रिपोर्ट में सभी राज्यों के किसी विपय विशेष से संबंधित 


सत्य 


उपभोरता सूल्य 


* आधिझ संगणना 


मूल आपिक आंकड़े 308 
आंकड़े रहते थे । ग्रव राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठः झपती पत्रिका सर्वेश्ण' प्रबागित 
करने लगा है, जिसमें सभी राज्यों के अलग-अलग झौर समूचे देश के परिणाम मिलने 
प्र, प्रकाशित किए जाते है । 


थोक मूल्य सूचकॉक का आधार वर्ष 96-62-00 से बदल कर 970- 
735+00 कर दिया गया है झोर पुरानी सूचकांक श्यृंखला प्रप्रैल 977 से बन्द 
कर दी गई है । 

संशोधित वर्गीकरण में वस्तुओं का वितरण तीन मुझय समूही में किया गया 
है, जैसे : 

. मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं, 

2. ईंधन, शक्ति, बिजलो तया चिंकने प्रदार्थ, और 

3. निमित वस्तुएं 

समूहों को ग्रनेक उप-समूहों में गाटा गया है। 

मू+भूत जरूरत की वस्तुओं के समूह को तुलना झामतौर पर कुछ मामूली 
प्रिवर्तत के साथ पिछले वर्गीकरण के दो समूहों, 'छाद्य पदार्थ/ भौर 'प्रौद्योगिक कच्चा 
माल” से की जा सकती है। तीसरे समूह निमित वस्तुझो' को भी 'प्रद्ध+तिभित' तथा 
“निर्मित! वस्तुमों के उप-समूहों में वर्गीकृत किया गया है। 

संशोधित भ्राधार 970-75:200 के प्रनुसार 97-72 के तथा 
7976-77 से 7983-84 तक की अ्रवधि के थोक मूल्य सूचक्राका सारणी 
2, 9 में दिए गए हूँ । 





अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्राधार वर्ष प्रगस्त 
2968 से, 7949+-700 के स्थान पर 2960ल्‍55200 कर दिया गया है । सारभी 
2.0 में ग्रौद्योगिक श्रमिक वर्ग के 4970-77 से लेकर 983-84 तक के उप 
भोकता मूल्य सूचकांकों के साथ-साय कुछ चुने हुए केन्द्रों के भी झ्राकडे दिए गए 
है। ये केद्ध उन 50 केद्धो में से है जिनके सूचकाकों के प्रभावी भौसत के भाघधार 
पर झ्रखिल भारतीय सूचकांक निकाला जाता है। 

7984-85 भें भ्रखिल भारतीय सामान्य सूचकाक में गत वर्ष की भपेक्षा 
35 अंकों की वृद्धि हुई है | 985-86 में प्रद्विल भारतीय सामान्य सूचकांक 
में 38 अक और प्रखिल भारतीय खाद्य सूचकाक में 3 प्रंक की वृद्धि हुई । 

सारणी 2. 7] मे 970-77 से 7984-85 तक के शहरी गैर-श्रसिक 
उपभोक्ता मूल्यों के मूचकाक दिए गए हैं। 


केन्द्रीय साख्यिक्री समठन ने 977 में राज्यों के साड्यिकी ब्यूरो के साथ मिलकर 
गैर-कृपि प्र्य-व्यवस्था के अयगठित छषेत्रो के आकडे एक्ध्र करते के लिए प्राथिक 
संगणना झौर सर्वेक्षण की एक केन्द्रीय योजना शुरू की । इसके प्रल्वगंत 
गैर-पंजीकृत उत्पादन व्यापार और परिवहत सेवाओों का सर्वेक्षण किया गया। 
977के प्रन्तिम तीन महीनों में ऐसे गैर-क्रपि प्रतिष्ठानों को प्रथम झ्राथिक 
संगणना हुई, जिनसें कम से कम एक श्रमिक को नियमित रूप से 
रोजगार दिया गया हो ॥ इस सग्रणना से प्रतिष्ठानो तथा उनमें प्रामतौर पर 
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मूल आधिक आंकड़े 


काम करने वाले श्रमिकों को संख्या, काम के प्रकार 










विभिन्‍न क्षेत्रों के चुने हुए प्रतिष्ठानों, का नमूने ब॥ 
ताकि रोजगार, पूंजी निवेश, कच्चे माल और उत् 
बारेमे विस्तृत, जानकारी एकत्र की जा सके। 


दूसरी आथिक संगणना 98] की जनगणना से पहले 980 में मकानों 
को सूचीबद्ध करने के काम के साथ की गई। इसमें श्रसम (जहा मंगणवा नही हुई) 


को छोड़कर सभी राज्यों भ्रौर संघ शासित प्रदेशों में फल उत्पादन तथा बागवानी 
के झलावा अन्य प्राथिक गतिविधियों मे लगे सभी उद्यमो का सर्वेक्षण किया गया। 


इस अखिल भारतोय स्तर की संगणना के परिणामों के प्रनुत्तार, देश में 
(अप्तम को छोड़कर) 83, 6 लाप उद्यम फसल उत्पादन भौर बागवानी के 
अलावा अन्य प्राथिक गतिविधियों से संबंधित हूँ श्रौर इनमें श्राम तौर पर 536. 7 लाख 
लोग काम करते हूँ । इनमें से 69. 0 लाख उद्यम (92 प्रतिशत ) गैर-कृषि कार्यों मे 
और 4.6 साख (8 प्रतिशत ) फसल उत्पादन तथा बागवानी को छोड़कर 
प्रन्य कृषि कार्यों में लगे हैं। इनमें से 6॥ प्रतिशत उद्यम ग्रामीण इलाकों में है। 
गैर-कृषि उद्यमों का 58.3 प्रतिशत और .्षषि उद्यमो का 88. प्रतिशत ग्रामीण 
इलाकों मे है। कुल उद्यम मे से 27.व प्रतिशत प्रतिष्ठान ऐसे है जिनमे कम से कम 
एक कर्मचारी को नियमित रूप से रोजगार मिला है तथा 72.9 प्रतिशत 
निजी-उत्तरदायित्व उद्यम हूँ (अर्थात, जिनका स्वामित्व और संचालन धरेलू 
श्रमिकों की मदद से किया जाता है) । एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कृषि 
उद्यमों में से 84 प्रतिशत निजी-उत्तरदायित्व उद्यम हैँ तथा बाकी 6 प्रतिशत 
प्रतिष्ठान हूँ । गैर-कृपि उद्यमों मे तीन चौथाई निजी उत्तरदायित्व उद्यम तथा 
एक चौथाई प्रतिष्ठान है। 

कुल उद्यमों में से करीब 8. 3 प्रतिशत उद्यम बिना किसी निश्चित परिसर 
के काम कर रहें थे | कुल उद्यमों भे से लगभग छः प्रतिशत उद्यम मौसम पर 
श्राधारित हे । कुल उद्यमों मे से 83 प्रतिशत विजली/ईंधन के बिना काम कर रहे 
थे। करीब दस प्रतिशत उद्यमों पर भ्रनुसुचित जातियों का स्वामित्व था । भिजी 
उद्यम 90 प्रतिणत थे । 


सामान्यतः कार्यरत 536.7 लाख श्रमिकों मे से 244.7 लाख (46 
प्रतिशत ) ग्रामीण इलाकों में स्थित उद्यमों मे काम करते थे। कुल कर्मच।रियों में 
से $4 प्रतिशत यानि 290,5 लाख श्रमिक थये। कुल 536.7 लाख 
श्रमिकों में से केवल पांचे प्रतिशत को ही कृषि उद्यमों मे रोजगार मिला हुआ था। 
कृषि उद्यर्मों में कार्यरत 86 प्रतिशत कर्मचारी ग्रामीण इलाको के थे । बाकी 95 
प्रतिशत यानि 508. 2 लाख लोग गैर-कृषि उद्यमो मे काम करते थे । गैर-कृषि उद्यमों 
मे कार्यरत कुल व्यक्तियों में से 220. 2 लाख ग्रामीण इलाकों मे थे । इनमें से 
43. 5 प्रतिशत श्रमिक थे । शहरी इलाकों के गैर-कृषि उद्यमों के 288. 0 
लाख व्यक्तियों में से दो तिहाई श्रमिक थे । है 


43 वित्त 


मार्दजनिक दित्त 


वित्त मंत्रालय सरकार के लिए वित्त प्शासत का छाम संमातता है । यह देग के 
सभी श्राधिक और वित्तीय मामलों को देखता है । इसमें विशस तथा प्रन्य उद्देश्य 
के लिए साधन जुटाना भी शामिल है । सरकार के यर्च और शस्यो मे घन के हस्तान्वरण 
का नियमन भी वित्त मंत्रालय करता है। इसके तीन विभाग हैं--(7 ) भाषिक 
काम विभाग, (2) व्यय विभाग तया (3) झाजत्व विभाग । 
हे झाधिक कार्य विभाग में सात प्रमुझ प्रभाग हैं । ये हैं--(2) आषिझ, (2) 
बैंकिंग, (3) बीमा, (4) बजट, (5) छित्त झायोग, (6) पूंजी निवेश तया (7) 
विदेशी [वित्त। यह विभाग प्रन्य कार्यों के भ्रलावा मौजूदा प्रायिक स्थिति पर नजर रखता 
है और प्रातरिक तया विदेशी झाविक प्रवघ् को प्रभावित फरने वाले समी मामलों में 
घरकार को परामर्श देता है । इनमे व्यापारिक दैको और ऋण देने बाली संस्थाओं का 
कामकाज, पूजी निवेश से सवधित नियम, विदेशी सहायता झादि मामले शामिल हैं । 
कैद्यीय वजट तथा राष्ट्रपति शासन वाले राज्यो और केद्र शासित प्रदेशों के वजद तथा 
उनके विधेयक तैयार करने और उन्हें समद में प्रस्तुत करने का दायित्व भी इसी 
विभाग का है । 

व्यय विभाग के छह प्रपुख प्रभाग इस प्रहार हैं--(2) योजवा वित्त, 
(2) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, (3) स्थापना, (4) लागत लेखा, (5) लेया भहां- 
नियत्रक का संगठन, और (6) कर्मचारी निरीक्षण इकाई । 

राजस्त्र विभाग केन्द्र के प्रत्यक्ष तथा परोश्न करो से संदंधित राजध्व के मामलों फो 
देखता है। यह काम बढ दो साविधिक वोर्डो--केद्धीय प्रत्यता कर बी तया केन्द्रीय उत्पाद 
और सीमा शुल्तरा बोर्ड के माध्यम से करता है | क्ेद्वीय वित्री कर, स्थराम्प डयूटी, स्वर्ण 
नियंत्रण, विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित कानूनों तया सम्बद्ध वित्तीय कानूनों में जिते 
नियंत्रण सर्वधी उपायो की व्यवस्था होती है, उन्हें लागू करते और उनके प्रशांत का काम 
भी यही विभाग सभालता है । 


आशिक फार्य 
संविधान के अन्तर्गत धन एकत्र करने और व्यय करने का ग्रधिकार केद सरकार और 
शज्य सदकारों में बांदा गया है । साझे करो और शुल्कों को छोड़कर, भामतौर पर 
कएद्र और राज्यों के राजत्व के साधन अतग-प्रलग हैं । 
संविधान में व्यवस्या है कि (7) कीई भी कर कानूती झधिकार के बिना लगाया 
मा उगाहा नही जा सकता, (2) सरकारी तिधियों से व्यय केपल सविधार में उल्लि- 
दित हरीवेः के झनुसार ही किया जा सकता है, और (3) कार्यकारी प्रयिकारी केंद्र 
संबध में केवल संसद दास, औरद झज्य के सबंध में केवन राज्य विशन समा बार 
निर्धारित पद्धति से ही सरशारी धन व्यय कर सऊते है ! हर 
केस्द सरकार का कुल राजस्व और व्यय दो अलग-अलग शी यंकों के अतर्येत रखा जाता 
है, ये है--भारत की सचित निधि और भारत का सार्वजनिक लेया। सर्चित निधि में, गेल 
सरकार का समस्त राजस्व, लिए गए ऋण की राशि और खणगों की अशयगी ये आप्त सक्ि रा 
शामिल है /इस विधि में से केवल संसद द्वार पास कानूत के प्रस्वगंत प्राप्त प्रधित्रर 


है 
"हक 


राजस्व के स्रोत 


साधनों का 
हस्तांतरण 


सारणी 3.34 
राज्यों फो हस्तां- 
तरित साधनों का 
ब्यौरा 


भारत 3886 


से ही धत निकाला जा सकता है । जमा राशियां, सेवा निधि और प्रेषित राशियां आदि अन्य 
सभी प्राप्तियां भारत के सार्वजनिक लेखें में डाली जाती हैं। इनमें से भुगतान करने के 
लिए संसद की स्वीक्षति लेना आवश्यक नहीं है । आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
के लिए, जिनके संबंध में वाषिक विनियोग अधिनियम में कोई व्यवस्था नहीं होती, संवि- 
धान के अनुच्छेद 267(7) के अनुसार भारतीय आकस्मिक निधि स्थापित की गई है । 

संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए भी एक-एक संचित निधि, सावेजनिक लेखा और 
आकस्मिक निधि की स्थापता की व्यवस्था है । - 

सरकारी क्षेत्र के सबसे बड़े उपकम रेलव का बजट संसद में अलग से पेश किया जाता 
है । अन्य विनियोग तथा व्यय की भांति रेल वजठ के विनियोग और व्यय पर भी संसद 
का उसी प्रकार का नियंत्रण रहता है । परन्तु रेलवे का अपना पृथक रोकड़ हिसाव 
न'होने के कारण रेलवे की कुल प्राप्तियां तथा भुगतानों को भी श्रम बजट के 
हिस्से के रूप में केद्र सरकार के वजट में सम्मिलित किया जाता है । 


केन्द्रीय राजस्व के मुख्य स्रोत हैं सीमा शुल्क, केद्धीय उत्पाद कर तथा निगमव आयकर । 
रेलवे तथा डाकतार विभाग में लगाई गई पूंजी पर लाभांश भी केद्त सरकार को मिलता 
है । 

राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन हैं-राज्य सरकारों द्वारा लगाएु गए कर तथा 
शुल्क, केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में उनका हिस्सा तथा केन्द्र से मिलने वाले अनु- 
दान । सम्पत्ति कर, चुंगी तथा सीमा कर से स्थानीय निकायों के लिए घन जमा होता है । 


केन्द्र से राज्यों को साधनों का हस्तान्तरण भारत में संघीव वित्त व्यवस्था की मुख्य विशे- 
पता है । करों तथा शुल्कों के अपने हिस्से के अलावा राज्य केन्द्र से सांविधिक तथा 
अन्य प्रकार के अनुदान और विभिन्न विकास तथा गर-विकास कार्यो के लिए ऋण भी 
लेते हैं । राज्यों को प्रत्येक योजना-भ्रवधि में हस्तांतरित क्रुल साधनों का ब्यौरा 
सारणी 3. में दिया गया है । 


(रुपये करोड़ों में) 











अवधि .. कर और अनुदान ऋण कुल 
शुल्क 
7 2 3 4 5 
पहली योजना 344 288 प्99 3,437 
दूसरी योजना 668 789 3,477 2,85 68 
तीसरी योजना ,796 3,304 3,700 5,600 
चापिक योजनाएं 
966-67 373 49 96 3,708 
7967-68 477 477 869 3, 757 
]968-69 492 499 897 ],882 
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3,282 7,389 2,676 --+0#तऔ.22 73989 26076 5,347 


ब्रित्त आयोग 


वित्त 











309 
2 3 4 5 
चौयी योजना 4,562 3,834 6,708. 45,704 
पांचवी योजना 8,268 8,98 8,978. 25,444 
वापिक योजना |; 
979-80 3,406 2,288 2,697... 8,397 
छठी योजना 
72980-87 3,792 2,666 3,074... 9,532 
984-82 4,274 2,706 3,969. ]0,349 
982-83 4,639 3,455 5,924. 4,08 
983-84 5,246 4,78 5,329... 44,753 
984-85 5,777 4,936 6,026 6,739 


न्जज++-+्न्‍तमत+__+_+_तत्/त/भ_हतन 
रे 23,728... 47,947 23,722... 65,397 
सातवी योजना 
4985-86 7,490 6,563 ]0,4]9 24,772 
(संशोधित प्राककलन) | 


संविधान के गन्तगंत हर पाच वर्ष में या उसते पहले, जब राष्ट्रपति प्रावश्यक सममे, वित्त 
श्रायोग गठ्ति किया जाता है जो राष्ट्रपति को विम्न बातों पर सुझाव देता है :-- 

3. करो से हूं।ने वाली शुद्ध भाव का केद्ध और राज्यों के वीच बंटवारा करने, जो 
उनके बीच वाटे जाएंगे या वाटे ज। सहते हैं, और ऐसी श्राप का भाग राज्यों को 
आवंटित करने पर । 

2 प्रावश्यकृता पड़ने पर भारत की सचित निधि में से तथा राज्यों के एजस्व में से 
उन्हें दो जाने वाली अनुग्रह राशि के बारे में ध्िद्वात बनाने पर । 

3 मजबूत वित्त व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा भायोग को भेजे 
जे वाले प्रन्य संबद्ध मामतो पर । 

प्रायोग की प्रिंक़ारिशों और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में विस्तृत ज्ञापत 

संधद के दोनो सदनों के समक्ष रबे णत्ते है । संविधान लागू होने के बाद से 8 वित्त मरायोग 
बनाए गए हैँ । 

झ्ाठवें वित झायोग ने 4 नवम्बर, 983 को प्रपनी अतरिम रिपोर्ट दे दी थी 

जिसमें 984-85 की अ्रवधि शामिल थी । आयोग ने भ्पनी रिपोर्ट में जो छिफारियें 
की थी उन्हें सरकार ने प्रश्न रशः स्वींहार कर लिया । 

प्राठवें वित्त आयोग ने झपनी अन्ठिम रिपोर्ट 30 भग्रेल, 984 को दी। चूक्ि 

केन्तर और अधिकाश शज्यों के वजट तथा 2984-85 की वापिक योजनाओं को पहले 
ही प्न्तिम रूप दिया जा चुका था, इसलिए सरकार ने ग्रायोग की प्रत्तरिम रिपोर्ट की 
पिसारिशों पर लागू वित्त प्रबंध जारी रखते का फैतता किया | 985-89 के शेष चार 
वर्षों के लिए सरकार ने वित्त झ्रायोग की अंतिम रिपोर्ट मे की गई टिकारियों को 
स्वीकार कर लिया । (0) 
आठवें वित्त ग्रायोग की 984-89 के पाच वर्षों के लिए की गईं छिकारियों के 
आधार पर राज्यों को 39,452 कटोद झुपये की शशि हवडाखशि शरखे 
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का अनुमान था। यह राशि 979-84 के लिए सातवें वित्त श्रायोग द्वारा अनुमानित 
हस्तान्तरित राणि से 89 प्रतिशत अधिक थी । 

हस्तांतरण कार्यक्रम के अनुसार बारह राज्यों को कुल 26775 करोड़ 
रुपये की श्रतिरिक्‍्त राशि दी गई ॥ दस राज्यों के वजदट घादे पूरे करते 
के उद्देश से ,803 करोड़ रुपये को अनुदान सहायता दी गईं। राजस्थान, 
जिसे अतिरिक्त आाय वाला राज्य आंका गया है, भी केवल पहले दो 
घर्;ष के लिए 0 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के योग्य है। घाटे 
घाले राज्यों को पांच वर्षों की श्रवधि के लिए अनुदान सहायता में हर वर्ष 5 
प्रतिशत की बृद्धि की जाएगी। घादे के वजठ वाले ग्यारह राज्यों को, राज्य सरकार के 
कर्मचारियों का श्रतिरिवत महंगाई भत्ता केद्ध सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने 
के खर्च की भरपाई के लिए 809.29 करोड़ रुपये की अतिरिक्त अनुदान 
सहायता देने की सिफारिण की गई हू। सोलह राज्यों भ पुलिस, शिक्षा, जेल, जनजातीय 
प्रशासन, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रशासन, जिला तथा राजस्व प्रशासन का स्तर 
ऊंचा करने के उद्देश्य से 974, 55 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता की 
सिफारिश की गई है। दस राज्यों को विशेष समस्याओं से निपटने के लिए 52 
करोड़ 78 लाख रुपये की सहायता देने की सिफारिश की गई हैँ। सभी 22 राज्यों 
को प्राकृतिक विषदाओं के सिलसिले में राहुत-व्यय की भरपाई के लिए आयोग तें 5 
घपे के लिए 602 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता देने की सिफारिश की है जो 
इस व्यय- का आधार होगा । 

आयकर में राज्यों का हिस्सा 85 प्रतिशत ही रहेगा । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
में राज्यों का हिस्सा 40 से बढ़ोकर 45 प्रतिशत कर दिया गया हैं। 5 प्रतिशत की यह 
अतिरिक्त राशि घाटे के वजट घाले ग्यारह राज्यों में वितरण के लिए रखी गई है। 
इन राज्यों को अपने घाटे के अनुपात में सहायता दी जाएगी। पहली बार केन्रीय 
उत्पाद शुल्क और आयकर में राज्यों के हिस्से के सम्बन्ध में एक समान फार्मूला 
बनाने की सिफारिश की गई है। रेल-यात्रा भाड़ो कर के स्थान पर दी' जानें घाली 
मुश्नावजा-सहायता राशि -23 करोड़ रुपये से बढ़ाकर - 95'करोड़ रुपये कर दी' गई है 
और, राज्यों को दिया जाने चाला हिस्सा प्रत्येक राज्य की गर-उपनगरीय यात्वी-प्राय से 
जोड़ दिया गया है। इस आवार पर मणिपुर, मेघोलय बौर सिधिकिम को भी पहली 
बार इस राशि में से हिस्सा मिल सकेगा। सम्पदा शुल्क से होने वाली श्राय के घितरण 
और कृपि संपत्ति पर, संपत्ति कर के लिए दी जाने घाली सहायटा के बारे में घर्तमान 
सिद्धांत ही लागू रखने की श्रायोग ने सिफारिश की है । 

983-84 के अन्त में बकाया देन्‍्द्रीय ऋणों को इकठ् करके और पुनः 
निर्धारित करके राज्यों के लिए ओयोग नेपांचे घर्ष के लिए 2285, 39 करोड़ 
रुपये की ऋण राहत देंने की सिफारिश की हैं। इसके अलावा, 984--88 में 
छोटी बचतों के ऋणों की बदायगी के बारे में 7,08 करोड़ रुपये की और 
राहत देने की भी सिफारिय की गई है।... 3७: 

आठवें वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट की णतों के अनुसार 984--85 में राज्यों 
को राशि हस्तांतरण करने और आयोग की अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशों को केवल चार 
वर्ष के लिए स्वीक/र करने के सरकार के फैसले के परिणामस्वरूप राज्यों को पांच 


वित्त 


हक] 
मु 
तल 


३ ४४३ (५४७ 2४०७.) ६४७ 402६६ *00+ | 98-406] 30४ ६७४ $0७ 
7686 : 6५ 49५ 98 *5$9॥ $ ६४-८४७३ 320५ ५ 258 2७ 8 :90800॥ #& [४७ ४५ 3] 309] ९ ६०५ ४७४ ४ [03७ ४ [४४ ८ 
रा 9%90७ ५ ४0५ ००४९६ २ |0७॥॥ ५० ५७४० ७३५७५ ६ ॥७0॥५५॥४ बह हछे 

प्--+-+ सा क कब कल 
६। "० (--) +६*८७॥(--) 6*७+ (+-). 7७७१५ (+-) १८ ७४८६ (--) 


9 '८॥॥] 8॥8: 























४000 (०-०) ८४६४८(+) ' ). (+--) एफ 
४ (+) ह४ 
9# '0५ ७४ "0५ ६४0"८४+४ 7#*98४5५ ८0 '४४०+१ 958 ' 8928 0९9*४६८ हे ५ अप 
65 "05 ६6"८४१ #१६ ८६५४ ६६*४८०५ 958 "89८ ६9 "8४६ 0% *095 है 20५].2 
७७ ४५७ '॥ 
09 *609'४(--) ०० *89 ५४ (--) #8 १969४ (--) ४८ +८9१ (+) 89 *8:। ८ (--)|६४४ '426 (--) ८६ ११४9४ (--) (--) ऐ७ 
४७७ (+-) ड॥४ 
श # एज 0५४७ ७» 
£८'679'8 (--) १६४ *४% (--) ॥। "$7८५ (--) १ '४॥8५ (--) ८७ "860७ (--) ०७१५१ (--) 8६ "८८४४ (--) (>>) ४५४ ७ (+-) 
॥७७ 2४४४४॥ ४५ '६ 
99 6४८४४ (+) ४४ *४८॥ (--) 69 '८॥८ (--) ०४ ०४४ (+) 69 "॥॥।'८ (--) 9४ ४७०५ (--) १८ ८४9०४(--) ' *. (>> प्ण०४ 
७ (+4-) ४७७४ '॥ 
४8 '६८9१६ ४7 88८02.. 08 '४00॥... ८४ 0७८2५७॥ . $9 ८६9७५ 68" 9890॥.. 5६ "६६०७ ॥; 5 ना औ 
69"968% 2 6009४४. 0६४'89८६॥.. ८०"98४॥.. ५० ३४8४ दा ६£$ *४४॥+'७ 0 *६८'४ हे ६ 40४७ '» 
#ए एफ ६ 
65 '६८४७ (--) ०6 '७८6५ (--) ०४ 7४6१8 (--) १9 "८७६४ (--) ६६ कद ५ (--) १४ ४७८ (--) ॥0०'४॥2१ («-) | (न) पथ 
४ (न) ४७७ ४ 
90'%८८४४ $६ ॥9600 ५5६ ॥80५८.. +८६* ०७७८६. ६७७ ४४०७। ६८८98%7. 9'08४फ% .. * हे १. पिन झो 
<+ '0076 68 ॥द६0'७६ 0७9 0४४५६ 8४५४ ६6४0८ 08 760'87 64 “# ८५ ४7 ८४ 8 2४'८। हे दा ] #00+ 9७ 
७७ ४४४६७ 
(आधड २८४)- (४0४५ ४7१७४) 
&8-988) 88-#86] 98-7 867 +89-४867 £8-286॥ ६9-86 78-0867 की __ २३ 
(६ ३७४ ९४२) 


2 ब्य] २४३ ३७ ०५3॥ 029 
2 *४॥ इ०७ 


छ्ज 
ले 
जे 


बजट स्थिति 


वापिक वित्तीय 
ब्योरा या चजद 


सार्वजनिक ऋण 


घन संकलन 
तथा मुद्रा 
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ध्षे में कर, शुल्क और अनुदान सहायता के माध्यम से कुल 38500 करोड़ रुपये के 
कुल साधनों का हस्तांतरण होते का अनुमान है। सरकार के फैसले के परिणाम- 
स्वरूप राज्यों को दी जाने घाली उस ऋण राहत में कुछ कमी हो जाएगी, जिसको 
सिफारिश आठवें वित्त आयोग नें की है । 


सारणी 3. 2 में केन्द्र सरकार के 98 0--8। के बाद के बजटों की स्थित्ति दिखाई 
गई है। चर्य 986- 87 के बजट अनुमानों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्ति एवं 
व्यय के अनुपात को अध्याय में दिए गए दो आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। 


आगामी चित्तीय घर्ष के लिए ऐसे सभी खर्चो और प्राष्तियों के वारे में पूर्वानुमान 
प्रतिवर्ष संसद के सामने पेश किया जाता हैं । इसे वाषिक वित्तीय ब्यौरा या वजट 
कहते हैं, और इसमें समाप्त होने वाले और नए शुरू होने चाले वर्ष में जिसे बजट घर्ष 
कहा जाता है, देश के भीतर और चिदेशों में होने चाला केनद्धीय सरकार का हर तरह का 
पूरा लिन-देन शामिल होता है । 


चजट पेश होने के वाद संसद के दोनों सदनों में इस पर आम चहस होती है। 
भारत की संचित निधि में से होनें वाले अनुमानित खर्चों को लोक सभा में अनुदान 
मांगों के रूप मे रखा जाता है। फिर संचित कोंप में से निकाली जानें घाली सभी 
राशियों को प्रतिवर्ष संसद में विनियोग कानूत के माध्यम से अधिकृत किया जाता है । 
बजट के कर प्रस्तावों को विधेयक के रूप में पेश किया जात।-है और घर्ष के चित्त कावूर्ना 
के रूप में पारित किया जाता है । 


इसी प्रकार राज्य सरकारें वित्त वर्ष शुरू होने से पहले अपने-अपले विधान मण्डलों 


मे प्राप्तियों ओर खर्चों का अनुमान पेश करती हैं और खर्च के लिए विधायी स्वीकृति भी 
इसी तरीके से प्राप्त की जाती हैं। 


सार्वजनिक ऋणों में शामिल हैं--अआतरिक ऋण जिससें देश के अन्दर से प्राप्त किए 
गए ऋण, जैसे कि बाजार से लिए गए कर्जे, मुआवजे तथा वोड तथा रिजवे बैंक, 
राज्य सरकारों, व्यावसाथिक बैंकों और अन्य पार्टियों द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी- 
बिलों के साथ ही अन्‍्तर्राष्ट्रीय चितीय संस्थाओं द्वारा जारी की गई अचधिनिमेय विना 
ब्याज वालो रुपया-्रतिभूतियां आती हैं, और बाहरी कण जिसमें विदेशों, 
प्रस्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से प्राप्त ऋण होते हैं । 


986-8 7 के झनन्‍्त तक सरकार के 40,59 2 करोड़ रुपये के सार्वजनिक ऋण 


बकाया हे का अनुमान हैं। 980-57 के बाद से चुने हुए घर्षो के अन्त तक बकाया 
सार्वजनिक ऋण के विश्लेषण सारणी 3, 3 में दिए गए हैं । 


चलन मुद्रा में जवता के पास की सुद्रा तथा रिजर्व बैंक सहित बैंकों में जमा राशि 
शामिल है, जो मांगने पर चापस ली जा सकती है। 983-86 के अन्त तक जनता 
के पास चलन मुद्रा (एम० ) 42877 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 25॥4 करोड़ 
रुपये लोगों के पास थे और 7496 करोड़ रुपये जमा राशि के रूप में थे। 985- 
$6 में चलन मुद्रा में 3222 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जवकि 984-85 में यह 
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सारणी 43. 4 
जनता के पास 
चलन मुद्रा 


बेकिंग 





भारत 986 


वृद्धि 583 करोड़ रुपये थी । 985-86 में जनता के पास मुद्रा में वुद्धि 2447 करोड़ 
रुपये तथा बैंकों में जमा राशि में वृद्धि 4 करोड़ रुपये हुई जबकि 985 में 
यह चुद्धि क्रशः 332 करोड़ रुपये तथा ,646 करोड़ रुपये थी। 980 के बाद 
से मुद्रा सप्लाई के वारे में व्यौरा सारणी 3, 4 में दिया गया है। 


(रुपये करोड़ में ) 














9867* 25,4] 2,447 47,496 ,44 42,87 3,222 


985-86 में लोगों के पास मुद्रा का प्रसार 3,222 करोड़ रुपये हुआ जो 
984-85 की मुद्रा 5,3 करोड़ रुपये से कम है । सरकारी क्षेत्र को दिए जाने 
वाले बैंक ऋण 9,579 करोड़ रुपये के थे जबकि पिछले वर्ष यह राशि 6,509 
करोड़ रुपए की थी। परन्तु 985-86 में व्यापारिक क्षेत्ष को दिए जाने वाले 
वैंक ऋणों में 9,745 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई जबकि 984-85 में यह 
वृद्धि 9,320 करोड़ रपये थी। जनता को सरकारी मुद्रा देवदारियों में 63 करोड़ 
रुपये की वृद्धि हुई, जबकि 984-85 में 58 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी। 
बैंकिंग क्षेत्र की वास्तविक विदेशी मुद्रा परिसम्पत्ति में 299 करोड़ रुपये की वृद्धि, 
984-85 की 49 करोड़ रुपये की वृद्धि की तुलना में कम रही । 984-85 
के दौरान 2655 करोड़ रुपये के प्रसार की तुलना में, बैंकिंग सेक्टर की गैर- 
भौद्विक देनदारी में 4494 करोड़ रुपये का प्रसार होने से मुद्रा स्टाक (एम-3) 
पर पूर्व-कथित प्रसारात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव नहीं हुआ। 


बैंकिंग प्राचीन काल से किसी-त-किसी रूप में अस्तित्व में रही है, उसमें मुख्य कार्य 
घन उधार देना होता था। झ्राज से सौ वर्ष से कुछ अधिक समय पुर्वे आधुनिक 
चैंकिंग ने जन्म लिया। ब्रिटिश शासन में सबसे पहले जिन संस्थानों ने बैकिंग कार्य किए 
वे एजेंसी हाउस थे जिन्होंने व्यापारिक क्रियाकलापों के साथ-साथ बैंकिंग कार्य किए । 


3. आंकड़े माह के प्रन्तिम शुक्रवार पर भाधारित हैं । 


37 मार्च को जनता के पास मुद्रा बैंक के पास जमा राशि जनता के पास चलन 
मुद्रा 

राशि वापिक राशि वाषिक राशि वापिक 

अन्तर अंतर अंतर 

93% कर आवक आ 2 पाक का 
१980 3],654 4,423 7,955 7,060 2,000 2,708 
3987 3,426 ,772 9,587 7,632. 23,494 3,424 
7982 4,474 4,048 0,295 708. 24,937 ,53 
3983 6,659 2,85 3,690 4,395 28,535 3,598 
१984 39,602 2,943 3,505 | .885. 33,398 4,863 
985 22,63] 3,069 6,655 3,850 39,922 6,524 





संरचना 


पित्त जव5 
इनमें से भधिफांश एजेंसी हाउग्र 929-32 के यौराग मग्ए पार रिए गए। पिश्गी 
भताब्वी के तृतीय तपा घतुर्ष दयक में जो बैड पा रहे में, मे भी संकट हे दोर हे 
गुजर रहे थे। इसमे प्रमुध तीन प्रेसीमेंसी बैक थे, यो बैकिंए शफ्पाण सी ॥040 हे 
इम्पीरियल बैक में मिला दिए गए । 
भारतीयों के प्रवन्ध में रौमित देयत्ञाप्रों माया पदुया बैर! ध्रपप कशथिंगार 
बैक था, जिसकी स्थापना 88! में की गयी थी । उसे बाद 804 में पंजोय तैशचनस 
दक की स्थापता हुई। 906 में शुरू हुए रबदेशी प्त्योतद मे बहुत से प्रागिक्ित 
बैंको की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। 893-॥7 के बैकि। कडडशार तथा 
949 में समाप्त होने वाले दशक में विभिन्न शाम्मों में 588 मैफ़ों की प्रशाकतता 
ने वाणिज्यिक बैकों के नियमत तथा नियंत्ण की धागर्यकता पर बह दिया। 
जनवरी 946 में बैंकिंग कम्मनी (विरीक्षण ध्रध्यादेश) रापा फरवरी 4040 7 
बेकिंग कम्मनी (शायाओं पर प्रतिवन्ध ) भ्धितियग पराहि हुए। विंग कापती 
अधिनियम फरवरी 949 में पारित हुमा णो याद में बैएि विमशग ध्धितिगश है 
नाम से संभोधित हुआ । 
सरकार ने सामाजिक दायित्व और उद्देग्यों की धृ्ि के धिए 4 बड़े स्यायगा वि 
बैंकों को, जितकी पूजी 50 करोड़ झययें गे श्रधिक थी, भ्राविए वियादा वी मृण्ण वश 
में लाने की दृष्टि से 29 युताई, 969 को एफ प्रधगादेण छारी करे प्रणी प्रति 
में ले लिया | इसके बाद 5 अप्रैल, 980 को 0 और व्यात्रणावि॥ ईकों को चाद्रीब- 
करण कर दिया गया। 
सार्वजनिक क्षेत्रे के बैझ़ों के उद्दापों की स्पा प्रधानमंत्री द्वारा 2 जुभाई 
969 को सखद में पेश की गयी । इनमें कुछ उर्देश्य विध्गलिदिंश है “० 
3. जनता द्वारा प्रधिऊतम गंभव सीमा तक मंभगी में छत जुटागा और प्रात 
उत्पादन के रदवेश्यों हेतु उपयोग करदा ॥ 
2. बैंकिंग व्यवस्था की वार्य प्रभाली को यृदवार शामात्रिक उृश्मों के सी! प्ररणूग 
किया जाता चादर और लोड निय॑त्रण के धरश्षिक गढदीरं श्ाता हां है । 
3 निजी क्षेत्र के उद्योग तथा व्यापार की बरैधाविक ऋण ग्रावस्याशाओं व) 
पूद करता | 
4. इस बात का प्रवत्ध करती हि अ्र्यव्यवस्था के इलादक दीन 4िंये कर वीं, 
पु उद्योगपदियों और स्वेतियोजर स्यवयायिडों के वर्गों डी श्रावश्याथ// 
बहते हुए ठयीरों में प्री डी का मई $ 
5. धाद्वीयड्त बैऊ़ों द्राय मंग्रे तथा प्रगयविशीतय श्रम की धकियदा वो 
बढावा देगा तथा प्रेमी तक देश में व्िक्रिन्न भागी में सियए हि दषा 
विछटे क्षेत्रों के छिए नये श्रवाधर शुद़ता। 
6. साट्टे तवा प्रत्य श्रवृध्धादर इड्ेश्यो के बिए 4४ छठी के प्रयोद तट दिवधराए 
रघना । 





जून ॥986 के पल दक आदतीर अरिय प्रणादी में 277 यदि और 
४ गैस्श्नुनूतिंत वाणितिंग बैंड से + 
7 हे बन अखिलिएश ड आल “च ऑडिशाह डे शाह 2₹ड है * /, जहर 
कक दूडप सचय 8 खो मे सम रही हु, रिजई ईए हे बरुट चिए दित रे जहदे 87 
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आखा विस्तार 


आमोण क्षेत्रों 
में बंक 


भारत 4986 


अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सें से 222 सरकारी क्षेत्र में हैं और कुल वाणिज्यिक वैंकिय 
प्रणाली का 90 प्रतिशत कारोबार इन्हीं के पास है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में से 494 
बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैंजो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कर्जदारोंकी अधिक कर्ज 
देने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन बैंकों का कार्य-क्षत्र आमतौर पर जिलों की 
निर्धारित-संख्या (एक या अधिक ) तक सीमित होता है । ये मुख्यतौर पर समाज के 
कमजोर वर्गों को ऋण देते हैं। ये अन्य घणिज्यिक वैंकिय कार्य भी करते हैं। शेष 
28 बैंक पूर्णतया व्यावसायिक हैं तथा सब प्रकार का वाणिज्यिक कारोबार निपदाते 
हूँ 

भारत में पिछले वर्षों के दौरान वाणिब्यिक वैंकिय में हुई प्रयत्ति को सारणी 3. 5 


में दिखाया गया है । 


मार्च 986 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में भारतीय स्टेट. बैंक 


सबसे बड़ा बैंक था। इसकी 7,425 से अधिक शाखाएं हैं, इसके पास 9,500 


करोड़' से अधिक रुपये जमा हैं तथा इसने 73,400 करोड़ से अधिक रुपये के ऋण 
दिए हैँ। मुख्य भारतीय स्टेट बैंक के अलावा इसके 7 सहयोगी बैंक भी हैं। इच 
बैंकों की सारी अथवा आधी से अधिक शेयर पूंजी भारतीय स्टेट वैंक के पास है । स्टेट 
बैंक तथा उसके सहयोगी बैंक मिलकर देश के कुल बैंकिंग कारोबार का 33 बअतिशत 
से अधिक तथा सावंजनिक क्षेत्र के बैंकों का 30 प्रतिशत कारोबार संभालते हैं । 
सावंजनिक क्षेत्र के श्रत्य 20 बैंक राष्ट्रीयक्ृत बैंक कहलाते हैं, जिनमें से ॥4 बैंकों 
का राष्ट्रीयकरण 9 जुलाई, 969 को तथा 6 का राष्ट्रीयकरण 5 अप्रैल, 980 
को किया गया । 


'मोटे तौर पर बैंक राष्ट्रीयकरण के पीछे यह्‌ भावना थी के कि जनता की बचत को 


उपयोग में लाते वाली संस्थाओ्रों को, और अधिक सार्थक रूप में, आशिक और सामा- 
जिक घिकास का काये करन। चाहिए । राष्ट्रोीयकरण के पश्चात बेकिंग प्रणाली का 
तेंजी से घिस्तार हुआ । 


3 
4969 से बैंकिंग का-तेजी से विकास हुआ है । जून 969 के अन्त में देश में केवल 
-8,262 बैंक शाजाएं थीं, जो मार्च 986 तक वढ़कर 52,936 हो गईं। इस 
प्रकार इस भ्रवधि में -44,674 नई शाखाएं खुलीं । इसके परिणामस्वरूप जहां जून 
969 में 66,000 की आबादी पर एक बैंक शाखा- थी, वहां मार्च 986 के 
श्न्त तक-3,000 की आवादी के लिए एक बैंक शाखा की व्यवस्था हो गयी । 


राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की नई शाखाएं खोलने में इस वात पर जोर दिया गया है कि _ 
ग्रामीण क्षेत्रों में वेंकिय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं । जून 969 से माचे 
986 के वीच खोली गयी नई शाखाओं में 62. । प्रतिशत शाखाएं ऐसे गांवों में खलीं, 
जिनकी आवादी 0,000 तक है । जूत- 969 के अन्त तक आ्रामीण क्षेत्रों में कुल 
3,832 शाखाएं थीं, जो मार्च 7986 में वढ़कर 29,558 हो गईं। यह कुल बैंक 
शाखाओं का 55.8 प्रतिशत है । 


348 भारत 7986 


क्षेत्रीय ग्रामीण 
बंक 


जिला भायोजन 


स्‍ फल कि कलत था. 


सथा समस्वय 


जमा राशि में चृद्धि 


कमजोर घर्गों, छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीत मजदूरों, कारीयरों और छोटे 
उद्यमियों की ऋण सम्बन्धी जरूरतें पूरी करने में बैंकों के सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य 

से 9738 से बैंकिंग संस्थाओं का एक नया वर्ग अस्तित्व में आया है, जिसे क्षेत्रीय ग्रामीण 
बैंक का नाम दिया गया है । ये बैंक सीमित क्षत्र में ही काम करते हैं। इसमें कर्मचारी भी 
उसी इलाके या राज्य से नियुक्त किए जाते हैं, जिनमें ये काम करते हैँ तथा ये वेंक केवल 
समाज के कमजोर पर्यो को ही करें देते हैं | उन्हें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण घिकास 
बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करने घाले प्रत्येक बैंक से उदारता- 

पुवेक पुमवित्त प्राप्त हो जाता है। जूच 986 के श्रन्‍्त में देश में इस प्रकार के 494 

बैंक काम कर रहे थे। नवीनतम उपलब्ध आरॉदडों के अनू सार दिसम्धर 7985 के अंत 

में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 333 जिलों में 72,606 भाखाएं थीं । इनमें 286 करोड़ 

रुपये जमा थे तथा 408 करोड़ रुपये के वकाया ऋण थे। इस प्रकार ऋणों और 

जमा का अनुपात 409 प्रतिशत था । 


ः जिलों की अर्थव्यवस्था में ऋण-प्राधारित घिंकास के योजनावद्ध प्रयासों में बैंकों का 


सहयोग बढ़ाने तया लोगों के लाभ के लिए चलाए गए विकास कार्यों को पर्याप्त समर्यनत 
देते के लिए सभी बैंकों की ओर से समन्वित प्रयास करने के उद्देश्य से 969 के भ्रन्‍्त 
में लीड बैंक योजना शुरू की गई । इस योजना के श्रन्तयंत प्रत्येक जिले के 
लिए जिस बैंक को लीड बैंक निर्धारित किया जाता है, वह जिला स्तर पर ऋणों की योजना 

नानें, विशिष्ट कार्यक्रमों में अत्य बैंकों का सहयोग लेने, जिले में काम॑ कर रही पिभिन्न 
ऋण संस्थाओं का हिस्सा तय करने तथा मिश्चित कार्यक्रमों के लिए ऋण जुटाने में इन 
सभी वित्तीय संस्थाओं में समन्वय कायम करने का प्रयास करता है। 


जिन जिलों में लीड बैंक योजना लागू है, घहां पर एक ओर विभिन्न वैंकों 
की गतिचिधियों में तथा दूसरी ओर सभी बैंकों और जिला स्तर की अन्य एजेंसियों में 
तालमेल वनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर की शअ्रध्यक्षता में जिला सलाहकार समि- 
तियों की एक निश्चित अवधि के बाद सभा बुलाई जाती है जिसमें इसके क्रियास्वमन 
में आने घाली समस्याओों को सुलझाया जाता है । जिला-स्तरीय सिदहावलोॉकन 
सभा में धार्विक कार्रवाई योजना की समीक्षा की जाती है । गरीबी विरोधी 
योजनाओं के क्रियान्वयन की देख-रेख के लिए ब्लाक स्तरीय फोरम बनाये गये 


राष्ट्रीकरण के वाद की अवधि में सभी श्रनुसूचित घाणिज्यिक वैंकों की जमा राशि में 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जून 969 के श्न्त तक बैंकों की जमा राशि 4,646 करोड़ 
रुपये थी जो तत्कालीन मूल्य स्वर पर राष्ट्रीय श्राय का लगभग 5.5 प्रतिशत थी। 
जून 7985 के अत तक यह राशि वढ़कर 77,387 करोड़ रुपये श्रर्थात राष्ट्रीय आय का 
38.3 प्रतिशत हो गई । मार्च 986 के अ्रन्त तक जमा राशि 84,79 करोड़ रुपये 
हो गईं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जमा राशि जून 7969 में 3,877 करोड़ रुपयें 
थी, जो माचे 986 के अन्त तक 76,308 करोड़ रुपये हो गई । 
वेकों में जमा राशि का दो उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है-- 
(3) परिसमापन अनुवन्धों को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों तथा 
अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों में सिविंश । (2) लोगों को ऋण देना । 


बरष्रिम ऋण 


ऋण सुविधाओं का 
विकातत 


प्षेक्नार विस्तार 


म्ोषमिस्ता वाले 
क्षेत्रों शो श्श्च 


वित्त 349 
घाणिज्यिक बैक रिजवे बैंक द्वारा निर्धारित परिसमापन् आवश्यकताओं के प्रवुगार 
श्रपती जमा राशि का कुछ हिस्सा सरकारी प्रत्तिभूदियों और बैंकों दया सरकार 
से सम्बद्ध संस्थाओं के ऋण पत्रों में लगाते रहे हैं। जमा राशियों में वृद्धि ठया स्लॉंप्रिधिक 
परिसमापन भनुपात में लगातार संशोधन के! कारण सरकारी तथा प्रन्‍्य स्वीकृत प्रति- 
भूतियों में बैकों के निवेश में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुईं हैं। यह निवेश मार्च 970 में 
,727 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 4985 में 28,838 करोड़ रपये हो गया तथा 
मार्च 3986 में 30536 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार की प्रतिमूतियों में 
घाणिज्यिक वैकों द्वारापूंजी लगाना प्रव योजना कार्यक्रमों के लिए साथन जुटाने की 
नीति का महत्वपूर्ण पहलू बन गया है । 


बैंको की कार्य प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य हैं लोगों को ऋण देना--चाहे वे ऋण 
किसी भी रूप में हों | जून 969 में प्रतुसुचित वाणिज्यिक बैंकों में केवल 
3,599 करोड़ रुपये के ऋण दिये थे, जबकि जून 985 तक यह ऋण राशि बढ़ कर 
50,828 करोड़ भ्ौर मार्च 986 तक 55506 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। 
सा्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ढारा दिए गए ऋणों की राशि इसी भ्रपधि में 3,07 करोड़ 
रुपये से बढ़कर 45,43 करोड़ और 49,458 करोड़ रुपये हो गई | 


बैक ऋणों की राशि में वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण उन क्षेत्रों का परिषर्तन रहा है, जिन्हें 
ऋण दिए जाते है । राष्ट्रीयकरण से पहले 78 प्रतिशत से भी भ्रधिक ऋण बडे और मध्यम 
उद्योगों ओर थोक व्यापारियों को दिए जाते थे । दिसम्बर 985 तक बैंक ऋणो में 
इन धर्मों का हिस्सा (सार्वजनिक खाद्यान्न अधिग्रहण को छोडकर) घटकर <4व प्रतिशत 
रह गया । इसकी तुलना में प्राथमिकता घाले क्षेत्रों, अनाज की खरीद करने घाली 
एजेंसियों आ्रादि को दिए जाने घाले ऋणो मे पर्याप्त वृद्धि हुई है। 


राष्ट्रीयकरण के! बाद की भ्रदंधि मे सावंजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक मुख्य काम यह सौंपा 
गया कि वे अर्यव्यघस्था के अब तक उपेक्षित क्षेत्रों के! छोटे कजेदारों को ऋण सम्बन्धी 
सुधिधाएं उपलब्ध कराएं । इसके लिए बैंकों में कृषि, लघु उद्योगो, सडक तथा जल परि- 
घहन, खुदरा व्यापार और लघु व्यापार जैसे क्षेत्रों के लोगो के लिए ऋण देने की 
योजनाएं बनाई है जिन्हें श्रव कक बैंकों से बहुत कम ऋण मिलता रहा था। कमजोर 
धर्गों के विशेष कार्यों के लिए साधन जुटाने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 
उपभोक्ता ऋण (विशेष कार्यों ेः लिए कुछ सीमाओं के साथ) को प्राथमिकता क्षेत्र 
के ऋणो में शामिल कर लिया गया है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों, जनजातियों 
दंधा समाज के अन्य कमजोर धर्मों को दिए जानें घाले लघु श्रावास ऋण (5,000 
रुपये से प्रधिक रह!) प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण माने जाते है। 
सावंजनिक क्षेत्र के वैंकों में इन धर्गों के. ऋण लेने वालों के ऋण खाते, जून 
989 मोर भा्च 986 के दीच 2.60 लाख से बढ़कर 244.32 लाख हो गए।' 


कमजो र वर्गों को 
नषण 


कृषि के लिए प्रत्यक्ष 
वित्त व्यवस्था 


समन्वित ग्रामी 
विकास कार्यक्रम 


भारत 7986 


इसी. श्रवधि के दौरान बकाया राशि 44] करोड़ रुपये से बढ़कर 20853 
करोड़ रुपये हो गई । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए 
कहा गया था कि मार्च, 4986 तक उनके ह्वारा दिया गया ऋण सभी बैंकों हारा 
दिए गए ऋण का कुल- 40 प्रतिशत होना चाहिए । इस लक्ष्य के परिस्रेक्ष्य में मार्च 
3986 के अंत तक इन बैंकों का .योगदान सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के 
42 प्रतिशत तक पहुंच गया । जून, 969 में इनका योगदान 4. 6 प्रतिशत था । 

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों हारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिए गए ऋण 


न 


की माता में हुई बुद्धि को तालिका 3. 6 में दर्शाया गया है। 


वास्तव में छोटे और ग़रीव ऋण आवेदकों को यथासंभव अ्रधिकाधिक ऋण 
देने के उद्देश्य से कमजोर वर्ग के सिद्धान्त को व्यापक रूप दिया गया हैं । इसमें 
छोटे और सीमान्त किसानों, भूमिहीन श्रमिकों, काश्तकारों, बठाईदारों, कारीमरों, 
ग्रामीण और कुटीर उद्योगों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभभोगियों, 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और रियायती व्याज दर (डी० 
आर० आराई० ) के लाभभोगियों को शामिल किया गया है। इस ब्गे को मार्च, 985 
तक कुल बैंक ऋण का १0 प्रतिशत उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था । मार्च, 
7986 के अ्रंत तक कमजोर वर्गों को 5098 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा 
चुका था | यह राशि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों का 0, 3 
प्रतिशत थी । 


मार्च 986. तक कृषि के लिए 7420 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था 
की गई । यह राशि सार्वजनिक क्षेत्न के बैंकों द्वारा दिए गए कुल श्रप्मिमों का 
75. 0 प्रतिशत है । सार्वजनिक .क्षेत्र के. बैंकों से कहा गया है कि मार्च 4987 तक, 


बैंकों हारा दिए गए, कुल ऋण का 6 प्रतिशत, कषषि के लिए प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था 
के रूप में दिया जाए। 


यह माना गया है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के 
लोग समाज में सर्वाधिक श्रसुरक्षित वर्ग हूँ।वैकों से कहा गया है कि पर्याप्त ऋण, 
देकर उतकी संहायता के लिए विशेष उपाय किए जाएं ताकि वे स्वयं के रोजगार 
शुरू कर सकें या अपनी आय बढ़ाने के साधन जुटा सकें और अ्रपना जीवन-स्तर 
सुधार सकें । मार्च, 7986 के श्रंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अनुसूचित जाति 
तथा अनुसूचित जन-जाति के कजेदारों को, 58 लाख, 30 हजार खातों के मात्न्‍त 
से, 4394 करोड़ रुपये के ऋण दिए । 


बैंकों ने, कमज़ोर वर्गों की सहायता के उद्देश्य से, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
के क्षेत्र में भी उपाय किए हैं। बैंक इस कार्यक्रम को, श्रागे बढ़ाने में सहायक हुए 
है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापत 
करने वाले लोगों के उत्थान के लिए चलाया गया है। इस कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत 
गरीब परिवारों का पता लगाया जाता है और उन्हें आय के साधन जुटाने के 


(शक्षित बेरोगगार 
युवकों के लिए 
स्वरोजगार घोगना 


स्टये दर सं२७ना 


वित्त 824 
लिए ऋण सहायता दी जाती है ताकि थे गरीबी की रेया हे ऊपर एड एरों। 
कार्यक्रम के झन्तर्गत, छठी योजना के दौरान, डेढ़ करोड़ परियारों को ताण 
पहुंचाने के लिए, 5 भरव रुपये की भाधिक राहायता (सम्सिडी) ता उसे 
सबद्ध 30 करोड़ रुपये के ऋण देने का लक्ष्य रया गया था। दृशकी हुतता में 
बैंकों ने 3702 करोड़ रुपये के सावधि ऋण देकर, एक करोड़ 66 जाय साभाषियों 
की सहायता को | सातवी योजना का प्रस्तावित लक्ष्य दो फरोड़ साभाषियों थी 
सहायता करना है। 7985-86 के दोराव बैंकों ने 606. 2 करोड़ रुपये पे ताव्धि 
ऋणों के जरिए 28 लाख 23 हजार लाभावियों की सहायता वी। 


यह योजना स्वरोजगार के अवसर बढ़ाते तया शिक्षित युवकों भौर युवतियों को 
स्व॒रोजयार उद्यम शुरू करने के लिए श्रीत्साहित करने के उद्देश्य से 8983-84 
में शुरू की गई थी ! यह योजना, ऐसे शहरों को छोड़कर, जिनकी श्राबादी 98! 
की जनगणना के झनुसार, दस लाख से अधिक थो, सारे देश में शुरू की गई । 
इध् कार्यक्रम के गन्तगंत पिछड़े इलाकों में 0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर थे तथा 
प््य क्षेत्रों मे 42 प्रतिशत की दर से, श्रधिकतम 25,000 रुपये तक व मिश्रित 
ऋष दिया जाता है । वेकों को कहा गया है कि वे न तो कोई अतिरिक्त राशि बगूल पं 
और ऋण देने के सिलसिले में न ही किसी तीसरे पक्ष की सहवर्तों प्रतिभूति (जमानत) 
प्रस्तुत करने को कहें । वैकों का लक्ष्य प्रतिवर्ष ढ़ाई लाख व्यक्तियों की सहायता करना 
था (इसकी तुलना में 7983-84 में वैकों ने अनुमानतः 40.50 करोड़ 
रुपये की सहायता से 2 लाख 42 हजार लाभाषियों की मदद को | इसी तरह 
984-85 और 985-86 में क्रमश. 429. 50 करोड़ और 43. 53 करोड़ 


रुपये के जरिए अनुमानतः 2 लाख 29 हजार ओर 2 लाख 7 हजार व्यक्त 
लाभान्वित हुए । 


अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों को दर-सरचना मे, प्राय- 
मिकता वल्ले क्षेत्रों को ऋण देने में तरजीड़ देने की व्यवस्था की गई है। इस क्षेत्रों 
अंक छोटे|गतिव कज्ेदारें को अधिक आ्रर्थनिकता दिए जाए की व्यवस्था है. ५ 

सावेजनिक क्षेत्र के बैंकों ने डी० आर० आ्राई० नामक रियागत्ती व्योज दर 
की एक योजना चलाई है। इस योजना का लाभ उन गरीत्र कर्णदारों वो दिया 
जाता है, जिनकी आय निर्धारित सीमा के अन्दर होती है। इस बर्गे सें गांवों में श्रधिव- 
तम दो हजार रुपये वापिक आय वाले कर्जदार तथा प्रन्य स्थानों में श्रधिकतम 
तोन हजार झूपएये वापिक आय वाले कर्जदार आते है। लामापियों के पास भ्रतिधित 
भूमि ढाई एकड़ तया सिचित ममि एक एकड़ से प्रध्रिक नहीं द्वीनी भाहिएं। 
इन शर्तों की पूरा करने बक्ले कर्जदारों को, उत्तादक व्यवसायों के लिए, 4 प्रतिशत 
प्रतिर्य ब्याज की दर पर, 5,000 रुपये तक का सावधि ऋण तथा कार्यकारी पूंजी 
के रूप में ,500 रुपये तक का ऋषण दिया जाता है । 

रियायती ब्याज दर की इस सोजना के तहत, मार्च 986 के श्रत मं, साय" 
जतिक क्षेत्र के बैंकों का कर्मदारों पर, 45 लाख 70 दजार उश्ार यातों के भगत, 





वित्त 
323 


धा $05 करोड़ झुपये का बकाया ऋण था। भनुभूचित जातियों/ननजातियों को 4 प्रति- 
शत प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर, धर बनाने के लिए भी पांच हजार रुपय्रे तक का 
ऋण दिया जाता है। 
कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए छोटे तथा सीमान्त किसानों भोर 
भूमिहीत श्रमिकों, छाटीगरों, ग्रामीण भौर कूटीर उद्योगों, छोटे ध्यापारियों। 
फ्रेरीवालों को भी रिक्षयत्री ब्याज पर ऋष दिए नातें हैं। रियायत की सीमा 
ऋण लेंगे के उद्देश्य तया ऋण की शाधि पर निर्भर करतीहै । .' 


जिर्मधात वित निर्यात को दी जाने वाली प्रायमिरठा झो ध्यान में रखपे हुएए बाणिन्यिश मै 
इस क्षेत्र को आसान दरों ओर शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं | जनवरी 986 


के झन्त में झनुमूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया निर्याद ऋण 2,377 
फरोड़ रुपये था । 


भ... निर्याति प्रयलों के लिए दिए जाने वाले ऋणों को प्रोत्साहन देने हेतु दिल 

बंड, बेसें को वृद्धिगौला निर्यात ऋण पर उदार पुनवित उपलब्ध कायता है। 

नव में पुनवित्त की दर निर्यात ऋण के भौसत स्तर पर शत-प्रतिशव 
॥ 


टिजदे बैस ड्यूटी डरा बैंक योजवा भी धलाता है, जिसके भनन्‍्तगंत नियतिक बैंकों 
से 90 दिन तक के लिए ब्याज रहिंव ऋण ले छऊते हैं, पशर्तें कि उनकी माल लाने 
की रसीरों को फस्‍्टम भधिकारियों द्वार भनस्तिम रूप से प्रमाणित फर दिया 
गया हो । बदले में बैंक रिजर्व बैंक से ऐसे मामलों में, जिनमे शयूटी हा मैंक 
दावों का भ्रन्तिम निर्णय होना है, भ्याज रहित पुनवित्त कया सकते हैं। 


ऐको तपा प्रशासनिक पिछड़े वर्गों तवा रमजोर वर्गों के भायिक विकास के कार्यक्रमों में सत्रिय सहयोग देने में 

इंच ियों में समन्‍्दय देंकों की यढ़ती हुई भूमिया के फारण विभिन्न बेकों के बीच तथा बैंकों और विभिन्न 
विकास एजेंसियों के बीच समन्वय झायम शररता बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इसके लिए 
जिला, राग्य तथा क्षेत्रीय स्तर पर भनेक संगठन बनाए गए हूँ। जिला स्तर पर छत्ताह* 
कार समितियां गठित की गई है, मिप्तके भध्यक्ष कलेवटर तथा संयोजक लीड दैंकों के 
अधिकारी होते है। राग्य स्तरों पर बैंक समितियां तथा समत्वय समितियों काम फरती 
है (बैंक समिति में प्रबंध के मध्यम स्तर के बैंक भधिकारी होते हैं और एउमख्दय 
छप्रिति में राज्य संरगपरों के विमागाष्यक्ष भी शामिल किए णाते हैं। शीर्ष स्वर पर 
छह सेत्रीय सलाहकार समितिया हैं, जितमे मंत्री भो शामिल हैं। 


विदेशों में भारतीय 37 भारत 4986 तक विदेशों में १3 मा बैंकों की 33 शाथाएँ 
देंकों की शादाएं (इनमें भगतटीय शाखाएं तथा चलती-फिरठी एजेंसियां शामित है यी्‌ |) ये ऐप शायाएं 
प्रमुद धंतर्राष्ट्रीय घित केंद्रों जैसे लंदन, सिंगापुर, बहरीन पीर पेरिस में स्थित है। 
भ्रपिकवर शाखाएं डिटेल, भमदीका, फिज्ी, कीठिया, संपुकत भरद प्रमौछत, हवांगग्रांग; 
मरोशम और विपुर में है। ये शादाई प्रखव्ट्रोप बैंकि। मौर विदेश भ्यापार 


भारत 986 


में चिशिष्टता प्राप्त करती है ये आन्तरिक व्यापार और उद्योग की भी श्रावश्यकताएँ 
: , पूरी करती है | 'इस प्रकार ये देश की बैंकिय प्रणाली का अभिन्‍न अंग है ६ 


भारतोय मौद्योगिक 
विकास बेक 


विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाएं 


भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, भारतीय औद्योगिक विकास . बैंक 
अधिनियम 984 के अ्रतगत की गई है। भारतीय औद्योगिक विंकास बैंक उद्योगों 
को ऋण तथा शअ्रन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था 
कराने तथा उद्योगों के संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओं के काम-काज में 
तालमेल विठाने और इत संस्थाओं के विकास को बढ़ावा देने की प्रमुख वित्तीय 


'संस्था है। बैंक बड़ी और मझौली श्रौद्योगिक इकाइयों को सीधी वित्तीय सहायता 


देता रहा है । यह छोटी और मंझौली इकाइयों को भी बैंकों और राण्य-स्तरीय 


: वित्तीय: संस्थाओं के माध्यम से सहायता देता रहा है।- 


. बैंक की- प्रांधिकृतं पंजी पांच” अरब रुपये है,और जैसा सरकार समय- 


/ समय पर निर्धारित करेगी, इसे बढ़ाया जा सकता है । प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की 


भारतीय 
शौद्योगिक वित्त 
निगस _ 


भारतीय शौद्योगिक 


ऋण और निवेश 
सिगम 


ग्रधिकतम सीमा 20 अरब रुपये रखी गई है। 30 जून 986 को बैंक की चुकता 
पंजी 445 करोड़ रुपये थी । बैंक ने जून 986 के अंत तक, संचित रूप में, 9948 
करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी थी त्तथा 44454 करोड़ रुपये वि्तारित किए थे 

, बर्षे जुलाई, 985 से जून, 986 तक .वैक , को सामान्य निधि के अंतर्गत 
408, 0 करोड़ , रुपये; तथा विकास सहायता निधि के अंतर्गत 43.80 करोड़ 
रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । 


भारतीय औद्योगिक. वित्त तिगम - (आई० एफ० सी० आई०) देश का प्रथम 


विकास बैंक है, जो संसद के अधिनियम हारा 4 जुलाई, 948 को स्थापित 


किया गया । इसको स्थापित करने का उद्देषय औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मध्यम 
और लम्बी अ्रवधि के ऋण उपलब्ध करएना था । 

ग्रह निगम अपनी -व्यापेक विकास भूमिका के रूप में अन्य अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तथा स्वयं विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों में 
सक्रिय है । इसकी अधिकृत पेंजी 50 करोड़ रुपये है जो कि समयानसार सरकार 
हारा निश्चित करने पर 00 करोड़ रुपये तक बंढ़ाई जा सकती है। निगम की 
चुकता पूंजी 30 जून, 986 को 45 करोड़ रुपये थी | सामूहिक रूप में जन, 986 
के अन्त में निगम ने 3,23. 67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 2,379. 69 


, करोड़ रुपये वितरित किए 4 जुलाई, 985 .से जन, 986 तक निगम का शद्ध 


लाभ 34. 8 करोड़ रुपये था । 


भारतीय औद्योगिक ऋण और - निवेश निगम की स्थापवा, देश में श्रौद्योगिक 
इकाइयों को प्रोत्साहन श्रौर सहायता देने के लिए, एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी 
के रूप में, 7955 में की गई। यंह रुपये तथा विदेशी मुद्रा में सावधि ऋण दता 


क 


भारतोद शोडो- 
पिद् पुतनिर्नाद 
पूँनी बेड 


भारतोय निर्याव« 
खापात बेक 


शिति 3३3 







चेह है. इस्दे इप्यज् रूए से प्रेशर" 
दिए रए उाग को झुषररों हो रापऐटी 
ए छिजोर आरत्ता कर है, उपके भूमि, 
५रिष्मपन्दि को यरोइ भो शारिस है ॥ 


एंड झरर रुस्जे थो॥ 


झरओे देने को स्पोेहति 


इ स्रेद्र के ॥ लिएए का औइ्ेयटर दे 








जून 935 को नवार्दि कर रचित रूर में. < 
सहायता स्वीडठ कोई योर दबा 335. 95 कइशोड रूपये दिदारित छिद् मंद ये । 
984-85 झे दोरतठ, 78 सरहद दिलोद सिनों ते इल 739 ऋरोड़ 
मरे की मसंहस्यदा स्वोफृद छी। इलके दिठदे वा करें दुवना में बढ़ सादर 4. 6 


प्रदिंगद अधिक बी! 0835-35 ने 423 इन्पेड्र गये औ राशि विदश्दि छी 


प्र:टझठ 7 का छा, 


जे 933-54 में विदस्टि कमर साडि को दुदला मे 44,4 प्रदिशद ब्रव्रिद्ध 


साफ वियीर डिसो ने बंद 3.88 द्रौद्धोगिग्र 











टुकाटना छा बक़ुबरर 8४ आऋबइ_-ल्‍तब इ:6€54 झइगाट्र नरक अा महखदा दा 8८ 
बंद सकृलदा शसदि, बनी शाम्द विद्या टिशिना दया सती डिश थी गटर जुल शा 


का 87. 8 उविगद दै। 9५44-55 में खबर दविनीप लिन 


अदग्द द्र पर 
डमिििखिंत दिचिद्दे छंद शिटोः में ग्थिंद दकपस्ती डे हिट 548 दशाड रपद हा 
सह्यादा को स्कीडदि दी मबड़ शातर बसदे ख्किरे करे गणीडहुट यदि वी दुणन। 


$ डे दोहन ऑडितड विदितव पाटशरी 
के ट्रडिक्टी मसडहाविश हे सिर दिहीड वह 


25, 5 प्रदिशद अद्विद थीं । 895६$-% 
चाल 


दे.नपा ऋट £६ द्तद 





दर 
करेड 79 खाद्य झफते को रीडर: 


डे 
क पन्दर्स्ट दाद झट शर्ते दिदस्दि कि 9 


भारती विदि-धादाद 
विपम 98] ई प्रत्दाट, 


]982 में की र: 5 





भारतीय मौद्योगिक 
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भारत 4986 


में घिशिष्टता प्राप्त करती है । ये आन्तरिक व्यापार भौर उद्योग की भी श्रावश्यकताएँं 
पूरी करती हैं । इस प्रकार ये देश की बैंकिंग प्रेणाली का अभिन्‍न अंग है । 


विकास से संबद्ध वित्तीय संस्थाएं 


भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना, - भारतीय औद्योगिक विकास . बैंक 
अधिनियम 984 के ग्रतगत की गई है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों 
को ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था 
कराने तथा उद्योगों के संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओ्रों के काम-काज में 
तालमेल विठाने और इन संस्थाओ्रों के विकास को बढ़ावा देने की प्रमुख वित्तीय 
संस्था है। बैंक बड़ी और मंझौली औद्योगिक इकाइयों को सीधी वित्तीय सहायता 
देता रहा है । यह छोटी और मंझौली इकाइयों को भी बैंकों और राण्य-स्तरीय 
वित्तीय संस्थाओं के माध्यम. से सहायता देता रहा है । 

: बैक की. प्राधिकृत पूंजी पांच अरब रुपये है, और जैसा सरकार समय- 
समय पर निर्धारित करेगी, इसे वंढाया जा सकता है । प्राधिकृत पूंजी बढ़ाने की 
ब्रधिकतम सीमा 20 अरब रुपये रखी गई है। 30 जून 986 को बैक की चुकता 
पूंजी 445 करोड़ रुपये थी । बैंक ने जन 986 के अंत तक, संचित रूप में, 9948 
करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी थी तथा 4454 करोड़ रुपये वितरित किए थे। 

वर्ष जुलाई, 7985 से जून, 986 तक वेक को सामान्य निधि के अंतर्गत 
१08. 0 करोड़ रुपये. तथा विकास सहायता निधि के अंतर्गत 3.80 करोड़ 
रुपये का शुद्ध लाभ हुआ । 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आ्राई० एफ० सी० आई०) देश का प्रथम 
विकास बैंक है, जो .संसद के श्रधिनियम द्वारा ॥ जुलाई, 948 को स्थापित 
किया गया । इसको स्थापित करने का उद्देश्य जौद्योगिक श्रतिय्ठानों को मध्यम 
भौर लम्बी श्रवधि के ऋण उपलब्ध कराना था । 

यह निगम अपनी व्यापक विकास भूमिका के रूप में अन्य अखिल भारतीय 
वित्तीय संस्थानों के सहयोग से तथा स्वयं विभिन्न संवर्धनात्मक गतिविधियों में 
सक्रिय है। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये हैं जो कि समयानुसार सरकार 
हारा निश्चित करने पर 00 करोड़ रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। निगम की 
चुकता पूंजी 30 जून, 986 को 45 करोड़ रुपये थी । सामूहिक रूप में जन, 986 
के भ्रन्त में निगम ने 3,23. 67 करोड़ रुपये स्वीकृत किए और 2,379. 69 
करोड़ दपये वितरित किए । जुलाई, 985 से जून, 986 तक निगम का शुद्ध 
लाभ 34. 8 करोड़ रुपये था । ; 


भारतीय श्रोद्योगिक ऋण ओर निवेश निगम की स्थापना, देश में औद्योगिक 
उ्काश्या का प्रोत्साहन शोर सहायता देने के लिए, एक सार्दजनिक लिमिटेड कम्पनी 
के झेस में, 7955 में की गई। यह रुपये तथा विदेशी म॒द्रा में सावधि ऋण देता 
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है, शेयरों श्रौर ऋणगपवों के प्रचालन का जिम्मा लेता है, इनमें प्रत्यक्ष रूप से मंश- 
दान करता है गौर झअन्य प्नों द्वारा दिए गए ऋण की अदायगी को गारंटी 
देता है। तिगम जिन प्रमुख कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस््या करता है, उनमें भूमि, 
भवन भोर मशीतरी के रूप में पूजीयत परिसम्पत्ति की खरीद भी शामिल है। 
जून, 986 की समाप्ति पर, नियन की प्राधिकृत पूजी एक झरव रुपये थी। 
उपरोक्त तिथि को इसकी चुकता पूंजी 49 करोड़ 50 लाख झुपये थी। निग्रम ने 
जूब 986 की समाप्ति तक, सचित रूत में 4036 करोड़ रुपय्रे देने की स्वीकृति 
दी और 2992 करोड़ ये की सहायता वित्तरित की | निमन का कैलेग्डर वर्ष 
985 का शुद्ध लाभ 36 करोड 4 लाख रुपये घा। _ 


भारतीय झौद्योगिक पुननिर्माम बैंक की स्थाजना भूतपूर्व भारतीय भ्रौद्योगिक पुन 
जिर्माण नियन का पुनर्गठन करके 20 मार्च, 985 को एक वैधानिक निगम के 
रू। में की गई थी। वंक की स्थाउना मुख्यत. रूग्ण ओद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास 
के लिए ऋण तथा निवेश सुविवाएं उपलब्ध कराने और उद्योगों के संवर्धन के 
लिए की गई है । छौद्योगिक रुग्णता की रोकयाम वैक का प्रमुख उद्देश्य है, वैक्ष की 
प्राधिक्रत पूंजी दो प्रसव रुपये है ग्लौर 30 जून, 986 को इसकी चुकता पूंजी 65 
पूर्जी करोड़ रुपये थी । 


जून 986 की समाप्ति पर सचिन रूउ में, 477.7 करोड़ रुपये को वित्तीय 
सहायता स्वीकृत की ग्रई थी तया 335. 95 करोड़ रुठये वितरित किए गए थे । 


१984-85 के दौरात, 8 राज्य वित्तोीष विग्मों ने कुल 739 करोड 
रुपये की सहायता स्वीकृत को | इससे पिछले बर्ई को तुलता में यह राशि 4. 6 
प्रतिशत भ्रधिक थी। 984-85 में 499 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई, 
जो ]983-84 में वितरित की गई राशि की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक 
थी । 984-85 में सभी राज्य वित्तीय विंगमो ने कुल 3,78 औद्योगिक 
इकाइयों की सहायता की | लवु-श्षेत्र को 604 करोड़ झप्रे की सहायता दी गई। 
यह्‌ सहायता राशि, समी राज्य वित्तय निभमो द्वारा स्त्रीक् की गई कुल राशि 
का 87. 8 प्रतिशत है । 984-85 में, राज्य वितीय तिगमों ने, विशेष रूप से 
उल्लिखित पिछड़े क्षेत्रों।जिलों भे स्थित इाइयो के लिए 404 करोड़ रुपये को 
भहागतरा की स्वीकृति दी। यह राशि इसमें विछते वर्ष स्वीकृत राशि की तुलना में 
25. 5 प्रतिशत प्रधिक थी । 984-85 के दौरान, झावश्यक्र विशेष जामकारी 
श्पने वाले उद्यमियों को इज्िबिटों सहायता के लिए विगेय्र पूजी-पोजना के अन्तर्गत 
4 करोड 70 लाख रुपये को स्वीकृति दो गई। 984-85 के दोरान इस योजना 
के प्रस्तत ढाई करोड़ रपये वितरित किए । 


भारतीय विर्यात-प्रायात बैंक को स्थायी, भारतीय तिर्यात-प्रायात बैंक झधि- 
नियम 98] के झल्तगत, निवातकों ओर झायातकों की सहायता के लिए, जतवरी, 
3982 में की गई। 


826: भारत 986 


'इस कार्य के अलावा बैंक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और श्रायात 
के लिए वित्तीय व्यवस्था करने वाली संस्थाओ्रों में ताल-मेल विंठाने की प्रमुख 
वित्तीय संस्था है । इसका उद्देश्य देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देता तथा 

' इससे संबद्ध श्रन्य मामलों को निपठाना है। बैंक की प्राधिकृत पंजी दो अरब रुपये 
है। 3। दिसम्बर, 985 को इसकी चुकता पूंजी 747 , 50 करोड़ रुपये थी। भपनी 
स्थापना के समय से 30 अगस्त, 986 तक बैंक ने 64 करोड़ रुपये की वित्तीय 
सहायता स्वीकृत की और 444 करोड़ रुपये वितरित किए। बैंक ने 3 दिसम्बर 
3985 को समाप्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ 40 लाख रुपये का शुद्ध लाभ कमाया । 


राष्ट्रीप करपि तया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में, कृषि तथा ग्रामीण 
शाम्रीण विकास बेंक विकास के लिए सस्थागत ऋण-व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति ने 
व राष्ट्रीय क्ृपि तथा ग्रामीण विकास बैंक (चावार्ड) का विचार प्रतिपांदित किया और 
इसकी स्थापना की सिफारिश की । संसद ने 987 के श्रधितियम 6। के जरिए इसे 

स्थापित करने की स्वी कृति दी और बैंक 2 जुलाई, 982 को अस्तित्व में झा गया । 


नावार्ड ने भारतीय रिजवे बैंक और कृषि पुनवित्त तथा विकास निगम के 
भूतपुर्वे कृषि [ऋण विभाग और ग्रामीण योजना तथा ऋण कक्ष का कार्यभार 
संभाला | इसकी अंशदान तथा चुकता पूंजी एक अरब रुपये है। इसमें केन्द्रीय सरकार 
तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने बरावर का योगदान किया है। नावार्ड की स्थापता 
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग, हस्तशिल्प व श्रन्य ग्रामीण दस्तकारियों 
तथा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रन्य आदथिक गतिविधियों के संवर्धन के लिए ऋट्टण उपलब्ध 
कराने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य समन्वित ग्रामीण विकास को बढ़ावा देचा/: 
ग्रामीण क्षेत्रों को खुशहाल वनानाव श्रन्य सम्बद्ध मामलों पर ध्यान देना है। * :; 


नावार्ड एक शीर्ष संस्था है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में करपि तथा अन्य ग्रतिविधियों 
के लिए ऋण उपलब्ध कराने की नीति, योजना तथा कार्य संचालन प्रक्रिया संबंधी 
सभी मामलों को निपठाने का काम सौंप गया है। यह (व) ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न 
विकास कार्यक्रमों के लिए निवेश व उत्पादन ऋण देने वाली संस्थाओं की शीर्ष 
पुनवित्त एजेंसी के रूप में कार्य करेगा । 


(2) पुनर्वास योजनाएं तैयार करने, उनकी मातीर्टरिंग करने, ऋण उपलब्ध 
करने वाली संस्था्रों का ढांचा सुधारने, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने; 
इत्यादि के साथ-साथ ऋण वितरण प्रणाली की समावेशन क्षमता बढ़ाने के लिए 
संस्थागत व्यवस्था विकसित करने के उपाय करेगा।, 


(3) क्षेत्ञ स्तर पर विकास कार्य में लगी सभी संस्थाओं हारा ग्रामीण 
क्षेत्रों में की जा रही वित्तीय व्यवस्था में ताममेल विठाएगा और राज्य सरकारों; 
भारतीय रिजवे बैंक व नीति-निर्माण से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्तर की श्रन्य संस्थाओं 
से सम्पर्क बनाए रखेगा । 


(4) उप परियोजनाम्रों की सावीर्टरस्य और मूल्यांकन करेगा जिनकी 
इसने पुनवित्त व्यवस्था स्वयं की हो । 


वित्त 327 
नावार्ड की पुनवित्त सुविधा राज्य भूमि विकास बँकों, राज्य सहकारो 
बैंको, प्रनुमूचित वाभिज्यिक बैंकों झर क्षेत्रीय ग्रामीश बैंकों को उपलब्ध हैं। निवेश 
ऋण के जरिए अंततः व्यक्ति, साझी कम्पनियां, शामकीय निगम या सहकारी 
समितिया लाभान्वित हो सकती है। पर उत्ादव ऋग सामान्यतः व्यक्तियों को हो 
दिया जाता है। 

3985-86 के दौराव नावाई ने योजनात्मक ऋणगों के प्रंत्मेत पुनर्वित्त 
के रूप में 92 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए। यह राशि इससे विलछते 
वर्ष वितरित की गई राशि की तुला में 2 प्रतिशत भ्रथ्िक थी। इस वर्ष नई 
योजताम्रों के अंतर्गत 464 करोड़ रुपये के पु्रवित्त वामदों की स्वीकृति मिलो ) 
इससे पिछले वर्ष 7233 करोड़ झयप्रे के पुनवित वायदे स्वीकार क्रिए गए यथे। 
ममन्वित ग्रामोण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 376 करोड़ 
रुपये की पुमवित्त व्यवस्था की गई। यह राशि इसमें पहनते को राशियों में सर्वाधिक 
तथा पिछले वर्ष को राशि से 6. 2 प्रतिशय अधिक है । 


भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बेंक प्रधिनियम, 934 के प्रधीन एक प्रप्रेल, 
7935 को हुई थी ओर एक जनवरी, 2949 में उध्चका सष्ट्रीफकरण किया 
गया । इसके मुझ्य उद्देश्य इस प्रकार हूँ: बैंक नोट जारी करने के कार्य को 
विनियमित करना, देश की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा निधियां बनाये स्खता, 
भारत में मुद्दा की स्थिरता को बनाये रखने की दृष्टि से देश की मुद्दे और ऋण 
प्रणाली का परिचालन करना त्तया राष्ट्र के सामाजिक आधिक लक्ष्यों और नीठियों 
के प्रनुरुष देश के वित्तीय ढांचे को ठोस भाधार पर विकसित करता । 

एक रुपये के सितक्रेनोटों और छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत में देशी 
मुद्रा जायी करने का एकमात्र प्रधिछार रिजर्व बैंक को ही प्राप्त है । टिजरईे बैक, केद्रीप 
सरकार के एजेन्ट के रूप में भारत सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले एछइ 
रुपये के नोटों और सित्क्रों तया छोटे सिक्‍्क्रों के वितरग का कार्य करता हैं। 
रिजद बेंक भांदत सरकार, राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारों बेंकों 
मोर कुछ वित्तीय संस्याओं के बेंकर के रूप में कार्य करता है । बह मधिक उत्पदन 
को प्रोत्साहन देकर मूल्यों में स्थिस्ता लाने के उद्देश्यों से मुद्रा नीति का निरूपय 
करता है और उसे लागू करता है । इसके साथ ही रिजवे बेक णएपये के विनिमय 
मूल्य को बनाए रदने में सहस्वपूर्ण भूमिका भ्रदा करता है ओर भत्तर्राष्ट्रीय मुद्रा 
कोद में भारत की सदस्यता के लिए सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य करता 
है । झाजउल रिजर्व बेक विकास ओर संवर्धद के विभिन्न कार्य भी करता है । 


बोमा 


आरत में बीमा उद्योग ने भपने उद्देश्यों की पृ्ति में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 
इसका इतिद्वास सौ वर्ष से भी अधिक पुराना है। बीमा उद्योग में प्रपम दिख 
युद के बाद विशेष अयत्ति हुई और 947 में देश के स्वउत्त होते के सप्रय 
200 भारतीय तथा गैर-भारतीय बीमा और भविष्य निधि हस्थाएं काम कर 
रही थी। 
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जीवन बीमा निगभ 


भारत 3985 


आजादी के बाद देश में बीमा व्यवसाय का नया युग प्रारम्भ हुग्रा; 
परत्तु इस क्षेत्र में विकास के प्रमुख चरण हँ---7 सितम्बर, 956 में बीमा 
निगम तथा + जववरी, 3973 में सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण | बीसा 
व्यवसाय के राष्ट्रीकरण का मुख्य उद्देश्य था--देश में विशेषकर ग्रामीण 
क्षेत्रों में दीमा व्यवसाय का व्यापक फैलाव, ताकि भ्धिक संख्या में लोगों तथा 
अर्य-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों तक वीमा व्यवचाय का लाभ पहुंच सके । इसके 
लिए क्षेत्र संगठव को मजबूत बनाने तथा विभिन्न वर्गों के लोगों की आवश्यक- 
ताओं के झनुरुष नई-नई बीमा योजनाएं लागू करने पर विशेष जोर दिया 
गया है। ग्रामीण तथा मुफस्सिल इलाकों में ज्यादा से ज्यादा शाखाएं खोलने 
के लिए विकासशील नीति अपनाई गई हैं 


जीवन दीमा निगम की स्थापता ॥ सितस्वर, 956 को देश सें जीवन बीमा 
बंग सन्देश फैलाने तथा जनता की बचत को देश के हित में प्रयोग करते के 
लिए की गई। 

राष्ट्रीयकरण से पहले 245 निजी वीमाकर्ता 97 वीमा केत्न चलाते थे 
जो अधिकांशत: शहरी क्षेत्न में थें। 7955 के अन्त तक उनका कुल कारोबार 
3,220 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीकरण के बाद से जीवन बीसा तिगम अपने 
बस्वई स्थित मुख्यालय तथा वस्वई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास और कानपुर 
स्थित 5 क्षेत्रीय छार्यालयों के द्वारा महत्वपूर्ण शहरों में स्थित अपने 43 विभा- 
गीय कार्यालय तथा सारे देश में फैले 7,97 से सधिक शाझ्था कार्यातय चलाता 
हैं। 3। माचे, 7985 को जीवन वीमा निगम का कुल व्यापार 44,789 
करोड़ रुपये का था जिनमें व्यक्तिगत बीमा 33,95॥ करोड़ रुपये के तथा 
सामूहिक दीमा 0,28 .56 करोड़ रुपये के थे। व्यक्तिगत बीमा की 265. 33 
लाख पालिसियां थीं जबकि समूह बीमा में 78,90,347 वउ्यक्तियों का बीमा 
किया गया था । वियम विदेशों में भी व्यापार करता है तथा इसके फिजी, मारोशस 
तथा इंग्लैंड में कार्यालय हैं। जीवन बीमा निगम विदेश में दो संयुक्त उद्यमों से बीमा 
कारोबार से सम्बद्ध है। ये हैं ; के इंडिया एश्योरेन्स कं० लि०, नैरोबी तथा यूवाइटेड 
ओरियन्टल एश्पोरेन्स लि०, व्चालालस्पुर, मलेशिया! ॥ 

947 में सन्ची बीमा कम्पनियों ने मिलकर 26 करोड़ रुपये का कारोबार किया 
जो 3955 तक दुगुना हो गया। जीवन बीमा निगम द्वारा की गई सहाव तरक्की 
का पता इस तथ्य से चलता है कि 3985-86 में इसमे 32. 83 लाख व्यक्तिगत 
पालिसियों से 9,059 .57 करोड़ एपयें तथा सामहिक बीमा से 9,62. 76 करोड़ 
डपये का कारोबार किया जिसमें कुल १5. 44 लाख लोगों का बीमा किया गया। 
7985-86 के दोरान ग्रामीण क्षेत्रों में 72. 26 लाख पालिसियों से 2,१76. 79 
करोड़ रुपये का कारोबार (व्यक्तिगत बीमा) किया गया । जो कि तियम के 
पालिसियों के कारोबार का 37.4 प्रतिशत है । ग्रामीण जनता के लिए 
विश्वेप तौर पर बनाई गई जन रक्षा त्या नयों जनरक्षा नीति से ग्रामीण 
क्षेत्रों में जीवन बीमा की घारणा तेजी से बढ़ रही है। तिगम 
का लाइफ फंडा 37 मार्च, 7985 को ,79.09 करोड़ रु० था ! 
3984-85 में इस फंड में 7,390, 7! करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। 


सामान्य शोमा 
निगम 


वित्त 329 

जीवन बीमा निगम ने भपने पालिसी धारकों को दिए जाने बाते बोनस 
में साल-दर-साल वृद्धि की है। 3 दिसम्बर, 957 को जीवन बीमा पालिसियों 
तथा घमंदा पालिसियों पर प्रति हजार दीमा की राशि पर क्रमशः 6 रुपये औौर 


2 रुपये 80 पैसे की तुलना में 3] दिसम्बर, 985 को यह बढ़कर क्रमशः 55 झुपये 
झोर चालीस रुपये हो गया । 


प्रामीण पालिततीघारकों को उतके घरों तक तुरंत सेवाएं पहुंचाने के लिए ग्रामीण 
क्षेत्रों में भधिकाधिक शाय्रा का्यलिय खोले जा रहे है। निगम समूह बीमा 
योजना के प्रन्त्गंत सामाजिक तथा स्‍झाथिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों और 
विशलांगों को भी कृषि, ओद्धोगिक तया भसंगस्त क्षेत्रों में मामूली दरों पर 
जीवन वीमा की सुविधाएं प्रदान करता है। वर्ष 985-86 के दौरान 2,832 
नई योजताएं शुरू की गईं जिसके धन्तर्गंत . 56 लाये लोगों का बीमा किया 
गया । 

जीवन बीमा तिगम ने सार्वजनिक भावास योजनाओं तथा बड़े नगरों 
जैसे वोरीवली, (वम्बई), इंदिय नगर, (बंगलूर), हैदराबाद, कानपुर तथा वस्त्रपुर 
(भहमदाबाद) के निर्माण कार्य के लिए बड़े पैमाने की योजवा शुरू की है । भकष 
तक प्रार्वजनिक प्ावात योजना के भन्तर्गत 3,070 पलेट|मकान बनाए 
गए हैं. । 

निगम श्रपनी नीति को ध्यान में रखते हुए केद्वीय तथा राज्य सरकारों 
की प्रतिभूतियों, सरकारी गारंटी की बित्री योग्य प्रतिभूतियों, समाजोन्‍्मुवी 
क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र भी शामिल्र हैं में निवेश के 
लिए 75 प्रत्रितत तक की पाधार सद्षायता देता है। निर्देश का 25 प्रतिशत 
निजी क्षेत्र, पालिसीयारकों को ऋण, तथा नियम के सम्पत्ति निर्माण प्रादि के 
लिए है। वर्ष 984-85 में तियम का निवेश (कुल) ,547 करोड़ रुपये 
था। 37 भार्च, 985 तक नियम के निवेश का अंकित मल्य 0,804 करोड़ 
रुपये था । 


सरकार ने मई, 97 में, देश की १07 भारतीय झोर विदेशी बीमा कृम्पत्ियों 
का प्रवंध झपने हाथ में ले लिया | एक जनवरी, 973 से; लागू राष्ट्रीयकरण के 
बाद, इन 07 कम्पनियों को मिलाकर चार कम्पनियों बना दी गईं। इत चारों 
कम्पनियों का गठन भारतीय सामान्य वीमा नियम की सहायक कम्पनियों के हपे 
में किया गया | श्राम बीमा निगम की स्थापना एक नियंत्रक कम्पनी के रूप में 
की गई । इसकी चारों सहायक कम्पनियों की सहायता करने प्रौर उन्हें सलाह 
देने की जिम्मेदारों है हि 

चार सहायक कम्पनियों के भाम इस प्रकार हैं: 

]. नेशनल इन्ण्योरेंस कम्पतों लि०, कलकत्ता । 

2. दि न्यू इडिया एन्श्योरेस कम्पनी लि०, वम्बई, 

3. झोरियटल इन्य्योर्रेंस कम्पनी लि०, नई दिल्ली । 

4. यूनाइटेड इंडिया इन्श्योरेस कम्पती लि०, मद्रास । 
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भारत 7986 


सामान्य बीमा निगम प्रमुखतः इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, भारतीय 


अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और हिन्दुस्ताव एयरोनाटिक्स तथा फसल 


बीमा के अलावा, किसी शअ्रन्य प्रकार के वीमे का प्रत्यक्ष कारोबार नहीं करता । 
सामान्य वीमा निगम की कम्पनियां देश भर में क्षेत्नीय मंडल (डिवीजन) गौर 
शाखा कार्यालयों के माध्यम से, हर प्रकार के बीमें का कारोबार करती हैं। ये 
कम्पनियों आपस में स्पर्धा की भावना से कार्य करती हैं।ये विदेशों में भी कारो- 
वार की जिम्मेदारी लेती हैं। 973 से कम्पनी के संग्ठतात्मक ढांचे में उल्लेख « 
नीय विस्तार हुआ है । 973 में 799 कार्यालयों की तुलना में, 985 की समाप्ति 
तक इमके कार्यालयों की संख्या वढ़कर 2737 तक पहुंच गई। सामान्य बीमा उद्योग 
की सेवाएं अब देश भर में उपलब्ध हैँ क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से हर जिले में 
इसका कार्यालय या निरीक्षक है। 985 में उद्योग का कुल घरेलू प्रीमियम 58 
करोड़ रुपये था जबकि 984 में इस प्रीमियम की राशि 99॥ करोड़ रुपये थी। 
यह वृद्धि 6. 8 प्रतिशत है। ह 


संगठित व्यापार और उद्योग की आवश्यकताएं पूरी करने के अलावा, 
कृषि ग्रामीण और असंगठित क्षेत्रों के कमजोर वर्यों तक वीमा का लाभ पहुंचाने 
के अधिकाधिक उपाय किए जा रहे हैं। श्र्थव्यवस्था के सभी क्षेत्नों को सामान्य बीमा 
सुविधा उपलब्ध है। इनमें जूतों से लेकर हवाई जहाज बनाने तक, तेल के कुश्रों से 
लेकर खेती के काम आने वाले कुओं तक, हीरे तथा जवाहरात के निर्यात से 
लेकर चीनी के आयात तक, उपग्रह छोड़ने से लेकर अत्यधिक खतरनाक रासायनिकों 
को लाने-ले-जाने तक सभी क्षेत्र शामिल हैं । 

समाज के कमजोर वर्गों के लिए लागू की गई योजनाओं में जनता व्यक्तिगत 
दुर्घटना, पालिसी और ग्रामीण दुघेदना पालिसी है | इनके अंतर्गत, कम आय वालें 
व्यक्तियों को, व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में, नाममात्न प्रीमियम दर पर, वीर्मे का 
संरक्षण प्रदान किया जाता है। 3985 के दौरान व्यक्तिगत दुर्घटना-सामाजिक 
सुरक्षा योजना शरू की गई, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों के कमाऊ व्यक्तियों 
की मृत्यु पर, उन परिवारों के शेष व्यक्तियों को वीसे का लाभ दिया जाता है। 
इस समय इस योजना की सुविधा देश के 440 में से 200 जिलों में उपलब्ध है। 
इसका प्रीमियम सरकार जमा करती है। 985 के दौरान एक व्यापक फसल 
बीमा योजना लागू की गई | इसके अंतर्गत सहकारी ऋण संस्थाओं, वाणिज्यिक 
तथा ग्रामीण बैंकों द्वारा किए गए फसल संबंधी ऋणों के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान 
करने की व्यवस्था की जाती है । यह योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है 
जिन्होंने भ्रधिसूचित क्षेत्रों में, देश की प्रमुख फसलें यानी चावल, गेहूं, ज्वार-बाजरा 
जैसे अनाजों, तिलहनों और दालों की खेती के लिए दिए गए फसल-संबंधी सभी 
ऋणों पर इस योजना को लागू करना स्वीकार किया है। इस सिलसिले में क्षेत्रा- 
नुसार कार्यशली अपनाई जाती है, जिसके अनुसार पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों 
के आधार पर अनमानित (संभावित) पैदावार आंकी जाती हैं तथा फसल कटाई 
के परीक्षणों के आधार पर, वास्तविक पैदावार निर्धारित की जाती है। प्रीमियम की 
दरें निर्धारित कर दी गई हैं। ये दर चावल, गेहूं और ज्वार-बाजरा जैसे अनाजों के 
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लिए बीमें की यशि का दो प्रतिशत भोर तिलदनों तथा दात्ों के लिए बोले सी 
की रादि का एक प्रतिशत है। भाधिक, मध्यम भौर कम समी प्रकार के जोखिम बाते 
क्षेत्रों के लिए दर समान हैं । छोटे भोर सीमांत किसानों की ओर से 50 प्रदिश 
तक प्रीमियम की ध्यवस्था सखार करती है।जोचिम में संबंधित राज्य सरबाओें 
की भागीदारी 33[[2 प्रतिद्यत तथा केन्द्रीय सरदार की भागीदारी 6623 प्रदिदत 
होती है। योजना का संचालन सामान्य दीमा निगम करता है। 

एफ भ्रकतूवर, 7986 से विकित्सा संबंधी ऐसी बीमा पातियों शुरू वी झा रहो 
है जिसके प्ंत्गंत कुछ खास बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति अस्पताल में भरों होकर 
या घर में रहकर कराई गई चिकित्सा पर हुए खर्चे को प्रतिपूति कया सकते 
है । 

कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने वाले भारतीय नाग्रस्कों (इनमें 
उनकी सरकारा|व्यावस्तापिक यात्राएं भी शामिल हैं) के लिए प्रमरीक्ा को मेदेक्स 
इंटरनेशनल कार्पोरेशन के सहयोग से विकित्ता वीमा योजना शुरू को गई है। 
इस गोजना की बीमा सुविधा का लाभ, भमरीका भर कनाडा को क्‍प्रवकाय याज्ाप्रों 
को छोड़कर, अन्य स्थानों की प्रधिकृतम 30 दिन तक की अ्रवकाश यात्राप्रों के 
लिए भी प्राप्त क्रिया जा सकता है। भोपाल गैस तासदी के बाद, जन-दायित्व 
(पब्लिक लायबिलिटी) पालिसी शुरू करने के पनेक सुझाव मिलें हैं। उद्योग ने 
बीमा करते वालो संस्याग्रों को श्रावश्यक्तताप्रों के भनूकूल जनदायित्व पालिसी 
तया प्रदूषध दायित्व योजना तैयार की है । 

985 के दोरान शुरू की गई भ्रनेक कम यर्चीली धीमा योजनाम्ं में 
जन-जातियों के लिए मिथित बीमा पालिसी, कारीगरों, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग 
और छोदे उद्योगों इत्यादि के लिए व्यापक बीमा तथा डी० भ्रार० डी० ए० [योजना 
के लाभायियों के लिए मिश्चित पैकेज पालिसी शामिल है। 

सरकारी दिशा-निर्देशों के झनुसार उद्योग ने अधिकांश पूंजी निवेश अपंब्यवस्पा 
के सामाजिफ दोंतों में छझिया है । इन वर्धों में केद्धीय भौर राज्य सरकार मी 
प्रतिभूद्वियों में पूंजी निवेश बढ़ा है। उधोग, मकान बनाने के लिए भी ऋण देता है। 
5 दिसम्बर 7985 को उद्योग की पूंजी प्रौर निधियां 4466 करोड़ रुपये थी । 

सामान्य बीमा उदोग को शायाएं भोर एजेंसियां दक्षिण-पूर्व एशिया, परिचिम 
एशिया, क्षक्कीका, यूरोए, उत्तर अमरीका भौर कैरेवियन के 32 देशों में काम कर 
रही हूँ। मलेशिया भोर केन्या में उद्योग की संयुक्त कंपनियां चल रही हैं प्रौर पाता: 
नाइजीरिया, सीरातिभोने, विनिदाद प्रौर टोवेगो में इसकी सद्दायक बम्पदिरोँ 
हैं। 

चारों कम्पनियों के भपने-प्रपने सुविधा सम्पन्न प्रशिक्षण कातेश है। इसने 
प्रावास्तीय सुविधा भी है। बीमा कालेज, राष्ट्रीय बीमा भ्रकादमी धघा रितिक रख 
संस्थाप्रों ने, मानव संताधन विकास और अनुसंधान से सम्बद्ध एड्स 7 हट 

रूप में, प्रशिक्षण भौर शिक्षा के क्षेत्र भे काफी योगदान दिया है। है 
में भी बीमा को एक विषय के रुप में शीघ्रातिशीम्त लागू 
जा रहे हैं। वीमा उद्योग लास भ्रीवेस्यन (हानि-निवारक) एद्निटा 
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विदेशी पूंजी-निवेश 
फीनीति 


भारत 4986 


लि० को भी सहयोग देता है। यह एसोसिएशन भारत में विभिन्न क्षेत्रों में होने 
वाली, हानि की रोकथाम की. दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही है। 


पजी निवेश 


तीव्र औद्योगिक विकास के. लिए. धन जुटाने दया तकनीकी जानकारी प्राप्त करने 
के उद्देश्य से सरकार कुछ उपयुक्त मामलों में विदेशी बहायता की अनुमति देती 
है। विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में नीति 948 के औौद्योगिक नीति प्रस्ताव और 949 
में संविधान समा में. प्रधानमंत्री के वक्तव्य के आधार पर संचालित की. जाती है। 
इसके अन्तंगत विदेशी पूंजी-निवेश के बारे में सरकार की नीति चयन परक है और 
इसका उद्देश्य टेक्नोलोजी के विकास के अन्तर को दूर करना और निर्यात 
बढ़ाना है। बैंकिंग, वाणिज्य, वित्त, बागान, व्यापार तथा उपभोक्‍ता उद्योगों 


. में विदेशी पंजी लगाने की अनुमति नहीं है। उच्च हेवनोलोजी वाले तथा 


'निर्यातोन्मखी उद्योगों में विदेशी पंजी-नित्रेश की अनुमति है। विदेशी हिस्सेदारी 


की सामान्य सीमा 40 प्रतिशत है जो विशेष मामलों के गुण-दोष के आधार 
पर घटाई-बढ़ाई जा सफती है। परन्तु तेल निर्यातक विकासशील देशों के 
निवेशकों और विदेशों में बसे भारतीयों की कुछ उदार सुविधाएं उपलब्ध 
ह्‌। ह 
विदेशी मुद्रा ,नियमन कानून 973 के अनुच्छेद 29 के अनुसार विदेशों 
में निगमित कंपनियों और उन भारतीय कंपनियों को, जिनमें 40 प्रतिशत से 
अ्रधिक हिस्सेदारी विदेशियों की है, भांरत में अपनी वर्तमान गतिविधियां जारी 
रखने के लिए रिजव बेंक से फिर से अनुमति लेनी होगी । 

सरकार द्वारा जारी-दिशानिर्देशों के अन्तर्गत विदेशी कंपनियों की शाखाओं 
के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने को भारतीय कम्पत्ियों में 


, बदल दें ओर थे विदेशी हिस्सेशरी 40 प्रतिशत, 53 प्रतिशत और 74 प्रतिशत 


तक रख सकती हैं। जिन भारतीय कम्पनियों में विदेशी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत 


५ 


- से अधिक है, उनसे अपेक्षित था कि वे, अपने व्यवसाय के स्वरूप के अनुसार 


भारतीय पूनिट टुस्ट 


विदेशी पूंजी का हिस्सा कम करके 74 प्रतिशत, 57 प्रतिशत या 40 प्रतिशत 
कर .दें। विदेशी मुद्रा नियमन कानून के अन्तर्गत विदेशी हिस्सेदारी को सीमित 
करने की प्रक्रिया लगमग, पूरी हो चुकी है। 


भारतंय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 954 में सार्वेजनिक क्षेत्र के पुंजी-निवेश 
संस्थान के रूप में की गई। इसका उद्देश्य लोगों को (बचतों को एकत्र करके उन्हें 
उत्पादक निम्रमित पूंजी निवेश के रूप में लगाकर अर्थव्यवस्था की बृद्धि 
अर विस्तार में सहयोग करता है । इसकी प्राप्ति के लिए भारतीय यूनिट द्वस्ट 
0 रु० और 00 रु० की यूनिट बेचता है ताकि लोगों को, विशेष रूप से 
निम्न और सध्यम राप दर्गों थे! लों को, अप्रत्यक्ष रब से कम्पनियों के शेघर और 
ऋण-पत्र प्राप्त करने को अवसर मिले। द्वुस्ट ने विभिन्न पूंजी-निवेश वर्गों की 
खास जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई हैं। 


दिरेगई स्फग्न्ता 






है। दू० दो प्रा ० ते झनर् 


डिडिया फंड नानछ बीजना शुरू की है दस उद्देगर मैट गावासी भारतीयों, 





में रह रहें मारतीर मत के बयस्टियों दवा भारद के बाहर सहते बादि 





ब्वक्तियों को, यू ७ टी+ प्रा ० की दिसेप यूनिट बीजता के जरिए, भारत बे सेक्यूसिटी 
बाजार में पूँणी सदमे का अवसर प्रयव करदा हैं। यू टीर प्रा ० ने शिविर, 
936 में एड परस्पट दिद्वि (म्यूतुप्न छूट) की स्थाइना भी छो है, दसके परिए 
मिस्टर ओपसो को बतदा ओ लिए खोले दिया गया है। परस्पर निधि को स्थापता, 





छोटे दिवेगरर्टाओं के, स्थंक एम्नचेरजों दूंढी लगाने का 


ग््यचवा दारा 
ग्रवदद देते रे किए 









अपनी स्थारला 


झनय से द्वी दुर टी० झा ० लामाग को दर बढादा रहा है। 
ट् ४५ पूलिट योजन्य 964 के लगमाश की दर तेंगादाद 
दही है। बढ दर ]964-65 में 6.] प्रतिशत, 98॥-82 में ]2.5 प्रतिगत 
7982-83 नें 3. 5 प्रदिश्द, 983-84 में 4 प्रतिग! 984-85 में ।4. 25 





शेघर दैकर दिला तिबमिद हत्र में साइन जुबने में मइत्वद्र्ग मुनिदा विमाते 
दे 


इंद समय देंगे में 4& शैपर बाजार हीं विल्हें प्रतिमूति बनुवत्घ (तिमंसक) 
है भ 
दृ 





अविनिसम, 7956 ढ बन्दंद साल्पयदा फ्राद ये बन्द, झलइतका, 
दिल्दी, बदनशदाद, शुद्रियाद्म, ऋझतदुट, इत्दौस, पुरे, दैदयवाद, दंगनूर, को 

गतीर में है । शिपर वाकरों रा हो उते प्रम्ययदिर बोई श्रोट 
हम इस पतुच चकते हैं, पसदू इतओ तिकत मौरद दिपत्तेश के लिए मीदिया दिव 











मंत्रालय दिधाग्स्ट कस्दा हैं। भारतीय सिने बेड का खाशारद भौद्योगिश्र 





था, 4 प्रदिशद बइझरण, 6 दिउम्प्ट, 7926 रोग 227. 8 द्वी गया 


7949 से दी भारद प्रल्ते विद देगा दया प्रद्राद्धीय संस्थाओं] 
समन के ऋण प्रनुझनण ऑर दस्टुओं मी खद्बदा ई कप में विदेगी खपत 
ध्ाद झर रा हैं। जित दिशसे गदिदिख्ियों के लिए इह्ये खद्घयदा का प्रदोय 
लिकाई, झकाद् शींत्रीय विशाक, प्रामीग बट शदरी पीने 









दृद्चाद टवः दुर्खों छा गागगद पादित 

2 विदेगी खझदायादा 4॥,66 इरोड 
शपे अब झे मर में, 4677 कंरोडबाओे झटुझत 
टदा 3.57$5 करेड झापे दस्टूबों छठी संद्ापदा झे जप में थे। 37 
35,437 इंसेट गपओे झरें सहाय 






दिखस्डट, 799 5 ठेघ टूल प्रदिहद आर्ट 
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हफकसाल और 
छापेयाने 


भारत 3986 


का उपयोग किया गया, जिंवमें 24,664 करोड़ रुपये ऋण के रूप में, 3,954 
करोड़ रुपये अनुदान के रूप में ओर 2,89 करोड़ रुपये वस्तुओं की सहायता 
के रूप में थे। 


7984-85 में कुल विदेशी सहायता 2,354 करोड़ रुपये थी, जबकि 
647 करोड़ रुपये के मूल भुगताव के बाद शुद्ध प्राप्ति ,707 करोड़ रुपये 
की थी। 984-85 के कुल 2,354 करोड़ रुपये की सहायता के मुकावले 
3985-86 में विदेशी सहायता कूल 3,30 करोड़ रुपये की है जिसमें 
2,754 करोड़ रुपये के ऋण और 376 फरोड़ झुपये के अनुदान शामिल हूँ। 
984-85 में 647 करोड़ रुपये के मूल भुगतान के मुकाबले 985-86 में 
737 करोड़ रुपये का मूल भुगतान होने की संभावता हैं। 985-86 के बजट 


अनमानों के श्रनूसार 985-86 में शद्ध विदेशी सहायता 2,393 करोड़ रुपये होते 
की संभावना है) 


इंडियन सेक्युरिटी प्रेस, नासिक रोड की दो इकाइयां है--स्टैंप प्रेस और. सेंट्रल 
स्टैम्प डिपो । स्टैंप प्रेस में डाक-सामग्री जौर डाक टिक तथा अन्य प्रकार के 
टिकट, जुडीशियल और गैर-जुडीशियल स्टैंप, चैक वोंड तथा प्रत्य महत्वपूर्ण 
कागजात छापे जाते हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा 
श्रधेसरकारी संगठनों की आ्रावश्यकता की अन्य महत्वपूर्ण सामग्री भी इसी प्रेस 
में छपती हैं। सेंट्रल स्टैम्प डिपो, स्टैंप प्रेस द्वारा विमित वस्तुओं का वितरण 
करता है। करेंसी नोट प्रेस, नाप्तिक रोड में एक रुपये के नोठ और 2, 5 तथा 
0 रुपये के बैंक नोट छपते हैं। सेक्युरिदी पेपर मिल, होशंगाबाद में करेंसी 
नोट बनाने के लिए कागज तथा श्रन्य महत्वपूर्ण कागज वैयार होता है । बैंक 
नोट प्रेत, देवास की दो इकाइयां हैं। मेत प्रेस में 70, 20, 50 तथा 00 रुपये 
के नोट छापे जाते हैं और स्याही कारबाने में सेफ्युरिी इंक का विर्माण 


होता है। सेक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद में डाक सामग्री भौर भन्य महत्वपूर्ण 
फाम छप्ते हैं। - - 


बम्बई, कलकता और हैदराबाद की टकसालों में सिक्के बनाए जाते हूँ । 
बम्बई- ठकंसाल में सोने के लाइसेंसशुदा व्यापारियों के लिए सोने के 
परिष्करण का काम भी होता है | बम्बई ठकसाल रक्षा सेवाओं और 


' अन्य संस्थाओ्रों के लिए पदक भी बनाती है । विभिन्न राज्यों के लिए 


नाप-तोल के मानक नी इसी टकसाल सें बनाए जाते हैं | कलकता टकसाल 
में सिक्कों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी विभागों के लिए पदक बनाए जाति 
हैं। देश में सिक्कों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैँ । भ्राधुतिक तरीके 
से सिक्‍कों की ढलाई करने के लिए इन टकसालों में सिक्के ढालने की 24 नई 


प्रेंसे लगाई गईं हैँ। उत्तर प्रदेश में, नोएडा में भी एक नई टकसपल खोलमें 
के प्रयातत किए जा रहें हैं। 


सेदापरीक्षा और 
से 


लेछा महा गियंत्रक 


दित्त न 395 
व्यय 


7976-77 में देश के विच्चीय और लेखा प्रशासतर में बहुत वड्ा सुधार किया 
गया था । सभी केद्धीय मंत्रालयो और विभागों ने विभागीय सेंखा प्रणाली को भ्पना 
लिया था। नियंत्रक ओर महाल़ेखा परीक्षक को धीरे-धीरे ध्रभी केद्धीय मंत्नालयों 
और विभागों के लेखे संकलित करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। यह 
सुधार इसलिए लागु क्रिया गया ताक्रि केद्ध सरकार की श्राप्तियों और व्यप पर 
कारगर नियंत्रण तथा निगरानी की जा सके और विकास परियोजताओं पर 
खर्च की स्थिति के बारे में सही समय पर जानकारी मित्र रक्रे। 


राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में (दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीपसमृहं 
पाड्चिटि तथा गोवा, दमन और दीव को छोड़कर) लेखों को लेयापरीक्षा 
से भलग नहीं किया गया और उनके लेबों का हिंसाव-किताव रखने तथा लेखा- 
प्रदीक्षा का काम भ्ब भी नियंत्रक और भद्ालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता 
है। नियंत्र॥ और मद्दालेखा परीक्षक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सभ्वंधित 
राज्यों के राज्यपालों |उप-राज्यपालों को प्रस्तुत की जाती है, जो उन्हें विधान 
मंडलों में पेश करते है। 


केद्र सरकार के लेखों को विभागीय रूप देने से सम्बंधित मामले निपटाने 
के लिए प्रक्टूब: 976 में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंग के रूप में 
लेखा महानियंत्रक॥ के संगठन की स्पापता की गई। इन मामलों में केस 
तथा राज्य सरकारों के लेखों का स्वहूप निश्चित करना, लेया प्रत्रियाएं निर्धान 
रिति करना, इनसे सम्बंधित नियमों तथा नियम पुस्तिकाओं का संशोधन; 
केंद्रीय (भरतंनिक) लेखा कार्यालयों फे भ्रच्छे लेबन-स्तर को बनाए रखना; 
भारत सरकार के मासिक तथा वाधिक लेखे तैयार करना (सक्षिप्त भ्रसनिनञ् 
विनियोग लेखे तैणार करना भी शामिल है) और भारत की सचित निधि; 
भारत की भ्ाकस्मिकता निधि तथा सार्वजनिक लेध्षों में जमा धन प्रादि के 
रक्षण से सम्बंधित संविधान के भनुच्छेद 283 के भन्तगेत नियमों का पालन 
करना शामिल है। 

मदालेखा नियंत्रक भारत सरकार के विनियोग लेंदो (भर्तैनिक) और वित्त 
लेषों के संक्षिप्त रूप तैयार करता है। नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक द्वारा 
लेधा-परीक्षण के पश्चात इन्हें संतद के दोनों खदनों के पटल पर रखा जाता है। 
साथ में नियंत्रक मौर महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी रपी जाती है। 


लेखा कार्य को संबंधित विभागों के झंतगंत लाने के बाद, मंत्रालयोप्राधि- 
करणों से संबंद्ध लेखा कार्यालयों के कर्मचारी प्रपने-भपने विभागों के लेखे स्वयं 
तैयार करते हैं भौर उन्हें पूर्व मुद्रित पुस्तिकामों के रूप में सी० जी० एू० कार्यालय 
में भेजते हैं, जहां नेशनल इन्फोर्मेटिवस सेंटर के कम्प्यूटर की सहायता से उन्हें 
समेकित किया जाता है। समेकित केन्द्रीय सिविल लेखे, केन्द्रीय सरकार के 
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भ्रत्यक्ष कर 


भारत 986 


लेखे (रेलवे, डाक और तार तथा रक्षा मिलाकर) तथा प्रत्येक मंत्रालय|विभाग 
के लेखें तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में सुधार लाने तथा समय की वचत करने 
के लिए, केद्रीय सरकार के लेखों का वाउचर-स्तर पर कम्प्यूटरीकरण करने का 
निर्णय किया गया है । इस परियोजना के अंतर्गत माइक्रोप्नोसेसरों का स्थानीय क्षेत्रीय 
नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इस नेटवर्क का उपयोग वेतन श्र लेखा कार्यालय, 


“मल स्रोत स्तर के लेखा आंकड़े प्राप्त करने और उन्हें नेशनल इच्फोर्मेटिक्स सेन्टर 


के सुपर कम्प्यूटर में संसाधित करने के लिए करेंगे। दिल्ली में लेखा कायलियों के 
बड़ी संख्या में होते के कारण यह परियोजना सर्वप्रथम दिल्ली में शुरू की. 
जाएगी । धीरे-धीरे इसे अन्य महानगरों में भी लागू किया जाएगा। 


राजस्व 


राजत्व विभाग कर. कानूनों के पालन के माध्यम से तीन मुख्य 
उद्देश्य पूरे करता है। ये हैं--कर दाताओं और - कर समाहर्ताओं के बीच 
आपसी विश्वास का वातावरण बनाना, कर चोरी तथा बकाया करों को कम 
करने की समस्याओं से निपटना तथा उपयुकक्‍त कानूनों की मदद से सामाजिक- 
आधिक नीतियों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देना। 


प्रत्यक्ष कर देश की कर प्रणाली में केवल राजस्व के स्रोत के ख्प में ही 
नहीं, बल्कि सामाजिक तथा आथिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के सशक्त 
साधन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैँ। पहली बात तो यह है प्रत्यक्ष करों से 
कर-प्रणाली को प्रगतिशील बनाने में मदद मिलती है और प्रगतिशीलता, 
समानता तथा आय सम्पत्ति के बंटवारे में विषमता कम करने के लिए 
आवश्यक हूँ । दूसरी महत्वपूर्ण बात यह -है कि प्रत्यक्ष कर योजना- 
प्रक्रि की नीति में कई तरह से सहायक होते हैं। कुछ विशिष्ट क्षेत्नों में 
बचत के लिए करों में छठ देने के फलस्वरूप बचत को बढ़ावा मिलता [है। 


' भारत में आय कर तथा पूंजी कर दोनों ही इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के 


लिए हैं । 


इस समय श्राय कर विभाग प्रत्यक्ष करों से सम्बंधित जिन अधिनियमों को 
लागू करता है, वे इस प्रकार हैं--आय कर अधिनियम, 7967, धन कर अधिनियम, 
3957, उपहार कर अधिनियम, 958, सम्पदों शुल्क अधिनियम, 953, कम्पनी 
(लाभ) अधिकर अधिनियम, 7964, व्याज-कर अधिनियम, 974, अनिवार्य 
जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम, 974 तथा होटल प्राप्तियां कर 
३ 7980 (28 फखरी, 982 से करों की वसूली बन्द कर दी 
स्ृ ॥। 


सारगी 3.7 में करदाताओं की संख्या और विभिन्न प्रमुख प्रत्यक्ष करों 
के श्रन्तगंत राजस्व के आंकड़े दिए गए हैं। 
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सारणी 3.7 कर ऋरदाताओों एक्स दिए गए राजस्व की राशि 
अप कूए की संख्या (5० करोड़ों में) 
(लाएं में) 
; 984-85.._ 984-55.. 985-86 ... 986-87 
(बजट भनुमान) 
]. निगम कर । 2,392. 73 2,555.90. 2,583. 64 
2. भाग कर 49.35. ,699.]4  ,927. 76 2,795. 59 
3. ब्याज कर है। प77.92... 770.88 57. 70 
4. सम्पत्ति कर 4,489... 707. 78 746.36.. 400.00 
5. सम्पदा शुल्क 0.77. 23.93 2.96 45.00 
6 उपहार कर ,76.. 0.89 0, ॥4 .00 
सारणी 3.8 में 986-87 की कर दरों पर चुने हुए प्राय-स्तरों के 
आयकर का ब्यौरा दिया गया है :- 
सारणी 3.8 प्राय आयकर प्रभावी दर 
चुने हुए आय वर्गों (प्रधिभार सह्दित) 
में आपकर फी दरे (६०) (९०) (प्रतिशत) 
| 2 3 
8,000 न+ न्ज+ 
20,000 500 2.50 
25,000 ,750 7.00 
30,000 3,250 40.83 
40,000 6,250 35.63 
50,000 9,250 38.50 
60,000 3,250 22.09 
70,000 37,250 24.64 
80,000 2,250 26.56 
90,000 25,250 28.06 
3,00,000 29,250 29. 25 
,50,000 54,250 36.,77 
2,00,000 79,250 39.62 
3,00,000 3, 29,250 43.08 
4,00,000 ,79,250 44. 87 
5,00,000 2,29,250 45.85 


0,00,000 4,79,250 47. 
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प्रत्यक्ष करों की चोरी 
पर रोक | 


पत्तस्कर तथा विदेशी 
सुद्रा की हेरा-फेरी 
फरने घाले मपराधी 


प्रत्यक्ष कर 


भारत 3986 


करों की चोरी रोकने का काये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 985 
के दोरान' वित्त मंत्री ने संसद में एक दीघेकालीन राजस्व नीति प्रस्तुत की। इससे 
प्रत्यक्ष करों की दरों को युवितसंगत बनाने का काये सुगम ,हो गया। राष्ट्रीय लोक- 
वित्त तथा नीति संस्थान हारा भारत में काली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं 
पर तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव तथा इन पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई 
अतिक्रियाओं पर नीति बच्ाते रूमय विचार वियागया। क्षमादान की एक योजना 
लागू की गई | इसके अंतर्गत अघोषित आय को घोषित करने का अवसर दिया 
गया। सरकार की उदार राजरव नीति के फलस्वरूप राजस्व की वसूली में वृद्धि 
हुईं | सरसरी तौर पर आय र्पिरिण येजना को उदार बनाना दथा प्रत्यक्ष करों 
की दरों को कम करना इस नीति का केवल एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है 
'बाकी मामलों में गहरी छान्‍वीन, तलाशी त्था जब्ती की कार्यवाही, ताकि कर- 
'दाता को इस संबंध में कोई संदेह न रहे कि वह कुछ भी घोषणा करके साफ निकल 
सकता है । 985 के दौरान 6,99 बार तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की 
गई | इसके जरिए लगभग 43 करोड़ 40 लाख रुपये की परिसम्पत्ति जब्त की गई। 
इससे पिछले वर्ष की तलाशी की कार्यवाही 3,547 बार की गई तथा उसमें 20 
करोड़ 87 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई | इसी तरह आयधधिन को छुपाने 
वाले अपराधियों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि हुई।॥ 
3985 के दौरान 957 मुकदमें दायर किए गए जबकि 984 में दायर किए 
गए मुकदमों की संस्या 644 थी। 985 के दौरान ,45,023 परिसरों का 
सर्वेक्षण किया गया | सर्वेक्षण, तलाशी और मृकदमों से सम्बद्ध मशीचरी को और 
मजबूत बनाया जा रहा है। विशेषतौर पर सर्वेक्षण मशीनरी को सशवत बनाया 
जा रहा है ताकि अ्रधिकाधिक संख्या में करदाताओं के पता लगाया जा सके। 


तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों की सम्पत्ति की जब्ती 
से संबंधित 976 के अधिनियम का उद्देश्य देश में तस्करी तथा विदेशी मुद्रा की 
हेरा-फेरी के खतरे से निपटना है। इसमें तस्करों, विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करते 
वालों और उन्तके संबंधियों तथा साथियों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से इकट्ठी की 
गई सम्पत्ति की जब्ती की व्यवस्था की गई है । 

अधिनियम को- लागू करने के लिए पांच सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए 
गए हैं । उनके मुख्यालय दिल्ली, वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में हैं। 
अधिनियम के अंतर्गत 3 जुलाई, 986 तक, 2,623 मामलों में कार्यवाही शुरू 
की गई। इनमें ,685 ऐसे मामले भी हैं जिन पर उचित श्रादेश दिए जा चुके 
हैँ । 


सीमा शुल्क तथा केद्धीय उत्पाद शुल्क सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत हैँ। 
इन शुल्कों के जरिए संघ के कुल राजस्व का 78 प्रतिशत राजस्व शुल्वा, के रूप में 
जमा होता है। सारणी 33.9 पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा शुहक और 
केद्वीय उत्पाद शुल्क के संग्रह को दर्शाती है 
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प्रत्यक्ष करों. की घोरी - 


पर रोक 
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करों की :चोरी रोकने का “कार्य एक मिरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 985 
के दौरान वित्त मंत्नी ने संसद में एक दीर्घकालीन राजस्व नीति प्रस्तुत की। इससे 
प्रत्यक्ष करों की दरों को यूवित्तसंगत बनाने का कार्य सुगम ,हो गया। राष्ट्रीय लोक- 
वित्त तथा नीति संस्थान द्वारा भारत में काली अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं 
पर तैयार की गई रिपोर्ट में दिए गए सुझाव ठथा इन पर विभिन्न क्षेत्रों में हुई 
प्रतिक्रियाओं पर नीति बद्ाते समय दिचार विया गया। क्षमादान की एक योजना 
लागू की गई । इसके अंतर्गत श्रघोपित आय को घोषित करने का अ्रवसर दिया 
गया । सरकार की उदार राजस्व नीति के फलस्वरूप राजस्व की वसूली में वृद्धि 


; , हुई सरसरी तौर पर आय स्ोिरिण येजना को उदार बनाना दथा प्रत्यक्ष करों 


पत्कर तथा विदेशी 
मुद्रा को हेरा-फरेरी 
फरने वाले अपराधी 


प्रत्यक्ष कर 


की दरों को कम करना इस नीति का केवल एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष है 
बाकी मामलों में गहरी छान्‍वीन, तलाशी तथा जत्ती की कार्यवाही, ताकि कर- 
दाता की इस संबंध में कोई संदेह न रहे कि वह कुछ भी घोषणा करके साफ निकल 
सकता है । 985 के दौरान 6,99 बार तलाशी और जब्ती की कार्यवाही की 
गईं | इसके जरिए लगभग 43 करोड़ 40 लाख रुपये की परिसम्पत्ति जब्त की गई। 
इससे पिछले चर्षे की तलाशी की कार्यवाही 3,547 बार की गई तथा उसमें 20 
करोड़ 87 लाख रुपये की सम्पत्ति जब्त की गई । इसी तरह आय|धन को छुपाने 
वाले अपराधियों के विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों की संख्या में भी वृद्धि हुई॥ 
985 के दौरान 957 मुकदमे दायर किए गए जबकि 984 में दायर किए 
गए मुकदमों की संख्या 644 थी । 985 के दौरान ,45,023 परिसरों का 
सर्वेक्षण किया गया | सर्वेक्षण, तलाशी और भुकदमों से सम्बद्ध मशीचरी को श्ौर 
मजबूत बनाया जा रहा है। विशेषतौर पर सर्वेक्षण मशीनरी को सशवत बनाया 
जा रहा है ताकि अ्धिकाधिक संख्या में करदात्ाओं के पता लगाया जा सके। 


तस्करों तथा विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी करने वालों की सम्पत्ति की जवब्ती 
से संबंधित 976 के अधिनियम का उद्देश्य देश में तस्करी तथा विदेशी मुद्रा को 
हेरा-फेरी के खतरे से निपटना है । इसमें तस्करों, विदेशी भूद्रा की हेरा-फेरी करने 
वालों और उनके संबंधियों तथा साथियों हारा गैर-कानूती ढंग से इकटूठी की 
गई सम्पत्ति की जच्ती की व्यवस्था की गई है । | 

भ्रधितियम को लागू करने के लिए पांच सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किए 
गए हैं। उनके मुख्यालय दिल्‍ली, वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदावाद में हैं। 
भ्रप्तिनियम के अंतर्गत .3। जुलाई, 986 तक, 2,623 मामलों में कार्यवाही शुरू 
की गई। इनमें ,685 .ऐसे मामले भी हैं जिन पर उचित श्रादेश दिए जा चुके 
हैँ । 


सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सरकार के राजस्व के मुख्य स्रोत हैं। 
इन शुहकों के जरिए संघ के कुल राजस्व का १8 प्रतिशत राणस्व शुल्क, के रूप में 
जमा होता है। सारणी 3.9 पिछले तीन वर्षों के दौशन सीमा शुद्क और 
केद्रीय उत्पाद शुल्क के संग्रह को दर्शाती है: 


सारणी 3.9 
'उत्पाद प्तया 
सीमा शुल्क से 
राजस्व 


तत्करो को 
रोकपाम 
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(धपये करोड़ों में) 








शी 7983-84.._ 7984-85.. 7958-86.._ 7986-87 
(संशोधित (बजद भनुमान) 
झनुमान) 





केद्धीय उत्पाद शुल्क्त 70,227. 75 7,50. 84 2,928.0 3,98. 84 
सीमा शुल्क 5,583, 44 7,040.52. 9,57. 57 0,404.0 





हाल ही के वर्षों में किए गए कराग्रान उपायों का उद्देश्य सीमा शुल्क 
तथा उल्लाद) शुल्क का ढांव सुधारता, आदयिक विकास, विष्यकझता तया सादगी 
को बढ़ावा देना भौर एक ऐसो व्यवस्था करना है जितके फत्रस्वरूप स्वमावतः 
ही राजस्व प्राप्ति को प्रक्रित्रा में वृद्धि होतो रहे । 


श्रप्रत्यक्ष कर-प्रणाली में सुधार लाने के उपायों में, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय 
उलाद शुल्क्र के लिए समान वस्तु वर्ग तया साकेतिक प्रंगाली पर श्राघारित 
नई शुल्क दरें लागू करना भी है। जैसा कि दीर्वकालीव राजस्व नीति में व्यवस्था 
की गई है, उत्पादन शुल्क में वृद्धि के असर को कम करने के लिए उत्पाद शुल्क 
ढाचे में संशोधित मूल्य सवंधित कर प्रणाली (मौडवेट) लागू कर दी गई है। लघु 
उद्योगों में किए गए सुधारों का उद्देश्य छोटी इकाइयों के स्वस्थ विक्रास को 
बड़ावा देना तथा उनके अनावश्यक विभाजन को रोकना है। 

985 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के विरुद्ध अभियान झौर तेज कर दिया 
गया था । फलस्वरूप उस वर्ष 7,408 मामले पकड़े गए। इन मामलों में 3440, 83 करोड़ 
रुपये के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क्र की चोरी किए जाने का झनुमान है। 984 
की इसी भ्रवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के 5433 मामलें पकड़े गए, 
जिनमें 64 करोड़ 48 लाख झपये को केद्धीय उत्सलाद शुल्क की चोरी किए जाने का 
प्रनुमाव है। 


7985 के शुरू में सरकार ने तत्कसे रोकने के विभिन्न उपायों के क्रिपल्नयन 
की समीक्षा की तया तक्ष्करों और उनकी गतिविधियों के विए्द्ध और तेज प्रसि- 
यान चलाने का निर्णय लिया | तदनुसतार दीर्वे तया लवु योजताएं चनाई गईं। ये योजवाएं 
इस प्रकार हूं : 


]. मुबविरों और सरकारी कर्मवारियों को दी जाने वाली पुरस्कार 
राशि को, समान रत से, जज किए गर अवैध माल की कीब़ को 
]0 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतियत कर दिया गया । पुरस्कार की 
0 प्रतिश्त्र राशि की अदावगी जञ्ती के तुस्त बाद कर देते का 
प्रावधान कर दिया यया। 


प्स्य विमाग द्वार। एकत्र किए गए शुत्क श।मेत नहीं हू । 
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अर 2 अत पा जद 2. सीमा शुल्क अधिकारियों ने दो सांकेतिक नामों के अभियान केतु 
; और काली” चलाए. इन, अभियानों के अंतर्गत 234 परिसरों को 
“तलाशी के दौरान 36 करोड़ रुपये का अवैध माल जब्त किया गया। 
इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी और 36 करोड़ रुपये 
की विदंशी मुद्रा के वीजकों की हेरा-फेरी, दक्षिण अफ्रीका को अवैध 
* ५६ ' ., ' :( निर्यात तथा आयात में ' धोखाधड़ी के मामले पकड़े गए। अन्तर्राष्ट्रीय 

. हवाई अड्डों पर की गई कार्यवाहियों के दौरान अ्रधिकृत सीमा से 
अधिक सामान पर एक करोड़ रुपये से भी अधिक सीमा शुल्क की 
वसूली की गई । - 

3. आयात-निर्यात में: धोखाधड़ी के बड़े-बड़े मामलों का पता लगाया 

. गया जिनमें करोड़ों रुपये .के सीमा शुल्क की चोरी की गईं थी । 

4. मूल्यांकन, गलत “घोषणा, अग्रिम लाइसेंसों का भारी दुरुपयोग तथा 
विदेशी मुद्रा की हेरा-फेरी के मामलों को भी विदेशी मद्गा संरक्षण 
और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम भ्रधिनियम (कोफेपोसा) की 

' परिधि में शामिल कर दिया गया.है । 7984 में तस्करों तथा विदेशी 
मूंद्रा की हेरा-फेरी करने वाले अपराधियों की नजरवबन्दी के 904 
आदेश जारी किए गए तथा 749 व्यक्तियों को चजरबन्द किया गया 
जबकि 985 में 973 नजरवन्दी आदेश जारी किए गए तथा 
760 व्यक्तियों को नजखन्द किया गया । 

5. आंथिक अपराधों को छानवीन और आर्थिक कानून लायू करने से 
सम्बद्ध विभिन्न एजेन्सियों की गृप्तचर गतिविधियों, छानवीन संबंधी 

. कार्यवाहियों [तथा कानन लागू करने के काम-काज में तालमेल 

' ब्िंठानें तथा उन एजेन्सियों को अपना कार्य और कारगर ढंग से 
चलाने में सहयोग देने के लिए आर्थिक गृप्तचर व्यूरों की स्थापता। 

6. विभिन्न पुराने अधिनियमों को समेकित तथा संशोधित करना और नशीली 
: दवाओं व मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थों से संबंधित अधि- 
नियम को कारगर ढंग से लागू करने की व्यवस्था करता। नशीली 
दवाओं तथा मस्तिष्क पर असर करने वाले पदार्थों से संबंधित 7985 

. का अधिनियम नवम्बर, 4985 से .लागू हुआ। 

7. तस्करी की आंशंका वाली वंस्तुओं जैसे कलाई घड़ियों, सिथेंटिक कपड़ों, 

.._ जिपों आदि पर राजस्वे संबंधी कुछ सजिायतें दी गईं जिससे देश में 
इन वस्तुओं की उपलब्धता वढ़ सके। 985 के दौरान सीमा शुल्क 
अधिकारियों ने -92 करोड़ €पये का भ्रवेध माल जब्त किया। 984 
में 40] करोड़ रुपये का अवैध माल जब्त किया गया था। 


विदेशी मद्रा संरक्षण 985 के दोरान तस्करों और विदेशी म॒द्रा की धोखाधड़ी करने वाले 
तथा तस्करों गति- अपराधियों के विरुद्ध विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम 
विधियों की रोक. अधिनियम (कोफेपोसा) की धाराझों को और अधिक सख्ती से लागू किया 
थाम अधितियम गया। 


पोस्त फी खेती, 
अन्य रुशोलो दवाएं 
तमा भस्तिष्क पर 
असर करने वाले 
पदार्य 


भारत तया विश्व 
दीपुदाओं को दर 


वित्त डा 
अधिनियम की कुछ घाराप्मों को 'कोफेपोसा (संशोधित) प्रधितियस, 984 
के जरिए सशोधित करके श्रौर कड़ा बना दिया गमा है। सशोधन (धारा 9 के 
प्रन्तर्गत घोषणा) में तस्करी की भरत्यधिक श्राशंका वाले क्षेत्रों (पश्चिम तट, दक्षिण 
पूर्व तट, भारत-पराकिस्तान सीमा, दिल्‍ली हवाई श्रद्ठा और कलकत्ता हवाई झड्ठा) 
में तस्करं/ करने वालों को, कुछ मामलों में एक साल को वजायब दो साल तक नजर- 
बन्द करने की व्यवस्था कर दी गई है! 985 के द्ोरान कोफ़ेपोसा ग्रधिनियम 
को घारा 9(3) के अंतर्गत 380 घोषणाएं जारी की गईं। 





भारत विश्व में वैध अ्रफॉोम का संबसे वड़ा उत्पादक झौर निर्यातक 
है। वैध पोस्त की खेती और अफीम का उतल्तादन तथा निर्यात केवल सरकार 
के निर्यत्रण में है। यह नियत्नग सरकार हाल हो में बताएं गए नशीली 
दवाप्रों तथा मस्तिष्क पर अ्रसर करने वाले पदारयों से संबंधित 985 के 
अधिनियम (985 का 6) के जरिए करती है। यह अधिनियम 4 नवम्बर 
985 को लागू ट्वश्ना। इसके लागू होने पर 857 तथा 2878 के प्रफीम 
अधिनियम तथा खतरनाक दवा अधिनियम, 2930 रह हो गए। नये प्रधितियम 
में नशीली दवाप्रो के अवैध व्यापार को रोकने के लिए निवारक दंड को 
व्यवस्था की गई है । 


गांजा बताने के काम श्रानें बाली भारतीय भाग को खेती शासकीय कानूनों 
के माध्यम से नियत्रित की जाती है। नशीली दवाग्रो के श्रवैध व्यापार को रोकने 
के लिए सरकार समय-समय पर विशभन्‍त्र उपाय करती है। 985 के दौरान नशीली 
दवाओं से सब्रधित विभिन्न कानूनों को लागू करने वाली एजेन्सियों ने 6,84] कि० 
ग्रा० प्रफीम, 66,34 क्रि० ग्रा० गाजा, 0,32 क्ि० ग्रा० चरस, 25 कि०पग्रा० 
मार्फीन, 76। छि० ग्रा० हैरोइ)] तथा 745 क्रि० ग्रा० मैड्रेक्स की गोलियां 
जब्त कौं। सरकार ने नशीरों दवाप्री तथा म॑सेतप्फ पर प्रध्माव डालते वाले 
पदार्थों के दु्यशोग तथा इसके फ्रब व्यापार को कारगर ढंग से रोक के जिए 
नशीली दवा तियन्नग ब्यूरों शामक शो सस्या का गठव क्रिया है। 


इसके झलावा देश में सभी सीमा शुल्क तथा केद्धीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता 
कार्यालयों (कर्वैस्टरेटी) में भी नगीलो दवा कक्ष योले गए हैं। इंटरपोल, इंठर- 
मेशवल नाद्ुश्ोंद्कित कठ्भोंत बोर, कब्डमूस, कोनप्रोपरेश। कौंसिल इत्यादि जैप्ी 
अन्तर्राष्ट्रीय सध्याग्रों से नजदीकी सम्सर्ई रबा जाता है और सहयोग किया जाता 
है। 


सार दीवाशुक मंखतियत, 962 के प्रन्तंत कुछ विदेशी मृद्ओं की तुलना में 
भारतीय सुद्दों के सूस्य वर्ग वियीरग करये हैं। सारगी 3.0 में वित्त 
मंद्रचर की 27 जूए, 2983 की अ्रधितृवग्य के झुसार 00 ऐपों को 
सुबदा में कुछ विडेगी मुद्राओं की विनिमत दरें दी गई हैं। 
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सारणी 23.70 
विभमिभय दरें 


बिक्री कर 


स्वर्ण नियंत्रण 


भारत 7986 
कम... विदेशों गंदा न हरकत पक लत व८ सन < 

सृ० ; भारतीय 
| ध्पयों शी तुदना 
में बिदेशी मद्रा 
की विनिमय दर 

3. झ्रास्ट्रियन शिलिग २ 

2. आस्ट्रेलियाई डालर 4 ै 0 
3. बेल्जिधन फ्रांक ' हर 
4. कनाडा डालर ५ ग , १ ४ कर 
5. डेनमार्क ओलनर ; मि हा 8.20 
6. हर « ; 6.340 
7. सीदरलैंड गिल्डर न हु है हि 78. 430 
8. फ्रांसीसी फ्रांक ४; है ४ 58, 00 
9. हांगकांग छालर है हे * 62.00 
30. इटली लीरा ६ हे ह 47,24 9 
-74. जापानी येन है ४ 3,24 2 
2. मलेशियाई छालर ४ ४४ 7 ह 20, 90 
3. सावें ऋोतर ५ रे ५ कि 80.00 
4. ब्रिटिश स्टॉलिंग हे ५ राम 8. 2305 
5. स्वीडन कौनर का ५ ४ ४ 56, 85 
6. स्विटज़ रलैंड फ्रांक त 2 बा 3. 46 5 
7. झमरीकी डालर - , हि गि 7,940 
8. सिंगापुर डालर & ५ ४ 7,475 





बिक्री कर राज्यों की भ्राय का भहंत्वपुर्ण स्लोत है । समाचार-पत्नों को छोड़कर 
अन्य सभी वस्तुओं की खरीद श्रौर विक्री पर कर लगाना राज्यों का विषय है। 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथवा केखीय बिक्री कर भ्रधिनियम, 956 के श्रत्तरगंत 
व्यापार था वाणिज्य के दौरान इस प्रकार 'की बिक्री पर कराधान राज्यों 


को सौंपा गया है भौर इससे प्राप्त होने वाला राजस्व उन्हीं के पास रहता है । 


4985-86 में केन्द्रीय बिक्री कर, सामान्य बिक्री कर, मोटर स्पिरिट 


कर तथा चीनी के क्रम कर सहित आयकर से कुल 8,0 करोड़ रुपये प्राप्त 
होने का अनुमान है। 7985-88 में; चीनी, तम्बाकू तथा कपड़े पर बिक्री कर के 


बदले श्रतिरिक्‍त उत्पादन शुल्क से 880 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान्र है। 


स्वर्ण (नियंद्रण) भ्रधिनियम, 968 तथा उसके अधीन वनाए गए नियमों भौर विन 
यमों के अनुसार सोते पर नियंत्रण को लागू किया जाता है। स्वर्ण नियंत्रण प्रशासक 
वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव होता है। प्रशासक का क्षेत्रीय कार्यालय वम्बई में 


वित्त 333 
है । स्वर्ण (नियंत्रण) कानून को केख्ोव उत्ताइ तथा सोमाशुल्क के विषभिन्‍्न 
समाहर्ता्नों के माध्यम से लागू किया जाता है । 
सीने के व्यापारियों को लाइसेंध देने, स्वर्णकारों के प्रमाणीकरण की प्रणालों 

तथा निर्धारित लेशों के दिवाब-फ्िताब रखने झौर विदृर्श (रिटर्) प्रस्तुत करने के 
नियमों के माध्यम से सोने के व्यायार का निवमन किया जाता है । 

देश में सोने की दो खानें हैं। ये हैं: भारत गोल्ड साइन्म लि० झौर हुट्टी गोल्ड 
माइन्स लि० ) भारत गोल्ड माइन्प द्वारा विफाला गया सारा सोता सरकार ले लेती 
है । हुट्टी खान से मिकता सोता वम्वई बाजार के भात्रों पर सोने के उन प्ोयोगिक्त 
उपभोक्ताम्रों को बेचा जाता है, जिन्हें क्षेद्रीय कार्यालय द्वारा लाइसेंस मिल्रे होते हूँ। 
इसके अलावा हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वाय गौण उत्ताद के रूप में कुछ सोता 
निकाला जाता है जिसे सरकारद्वारा ले लिया जाता है । 935 में (जतवरी से 
दिग्म्वर) हुट्टी खानों में 84. 678 कि० प्रा० सोने का उप्ादन हुप्रा 


मंजूरशुदा भौद्योगिक उपभोक्ता भ्रपनी भ्रावश्यकृता का सोना स्वर्ण नियंत्रण 
प्रशासक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जायी किए गए वापिक लाइसेंसों के भाधार पर 
भारतीय स्टेट बैक की प्रधिकृत शाद्धाम्रों से खरोदते है। व 935 के दोरान 
कुल 883 ग्राम सीतें के लिए 65 परमिट जारी किए गए । 


नियमित क्षेत्र 


भारत में 2850 में देना संयुक्त शेयर कम्पनी पंजीकरण कानून कम्पनियों के वारे में 
पहला कानून था । इस प्रधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहें । इस्लिग 
कम्पनी (कंसोलिडेशन) एक्ट, 7908, के बाद कम्पनी एक्ट, 93 खामू किया 
गया । इस में भर्ेक बार सशोधन किये गये । स्वतन्त्रेता के वाद इस कानून को 
मया रूप देसें की भ्रावश्यकृता भ्रतुभव की गई ग्रौर !950 में सो० एच० भाभा की 
अध्यक्षता में कम्पनी कानून संशोधित करने के सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन 
किया गया । इस सर्मिति की स्षिफारिशी के झाधा र पर केद्वी य कानून के रूप में कम्पनों 
अधिनियम, 956 लागू किया गया । इस रानून के लागू होने से पहुंचे तह कम्पनी 
कानूत के परिषालन का दायित्व राज्य सरकारों का था । 


पिछले 30 वर्षों में कम्पनी अधिनियम 956 में 45 संशोधन हुए। 969, 
974 ठथा 977 के संशोधनों का विशेष महत्व है । 7969 के संशोधन के अन्तगंत 
कम्पतियों के प्रबन्ध एजेंट, सचिव या कोपाध्यक्ष नियुक्त करने की प्रथा समाप्त कर 
दी गयी। 974 के संशोधन में कम्पनो कानून के कुछ प्रनुच्छेदों के सम्बन्ध में उच्च 
न्यायालयों के! भधिकार कम्पनी कानून बोड को ह॒स्तातरित किए गए। प्रनुच्छेद 
43-ए के झार्य क्षेत्र का विस्तार किया गया, जिकने निजी क्षेत्र की कम्प्तियों को 
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनिया माना जा सक्रे । कम्पनियों द्वारा जमाराशि स्वीकार करने रने 
के नियमन के सिए नये झनुच्छेद 58-ए को शामिल किया गया ठधा बड़े समूहों द्वार 
कम्पनियों को झपने करूजे में लेने से रोकने के उद्देश्य से प्नुच्छेद 703-ए से 03 
एच तकजोड़ें गए । 


384 


जारी पूंजी जोर 
प रपोजना 


भारत 7986 


977 के संशोधन में झन्य बातों के साथ-साथ 634-ए श्रनुच्छेद जोड़ा गया; 
जिससे कम्पती कानून बोर्ड को अधिनियम के अनुच्छेद 7, 38, 9, 79, 47 तथा 
486 के अन्तर्गत अपने आदेश कानूनी श्रदालतों की भांति लागू करवातें का अधिकार 
मिल गया । ० 


कम्पती एक्ट, 956 से केद्ध सरकार के कम्पनी कानून बोर्ड को कम्पनियों 
के कार्य कलापों की निगरानी, नियमत और निर्यत्रण के लिए कई तरह के श्रधिकार मिले 
हूँ । 

देश में कंम्पनी एक्ट, 956 के अन्तगंत निगरित सरकारी तथा गैरन्सरकारी 
संयुक्त कम्पनियों की संख्या 3 मार्च, 98 5 को 09347 थी । इनमें से 707369 
कस्पतियां शेयरों द्वारा सीमित हैं । 295 असी सित देयता वाली और 6 77 कपनियाँ 


 गारण्टी द्वारा सीमित भ्रथवा लाभ न कमाने वालो एसोतिएशन हैं । 07369 शेयर 


लिमिटेड कम्पनियों की कुल चुकता पूंजी 27337 करोड़ रु० थो । इनमें से 74,566 
सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की चुकता पूंजी 6,287 करोड़ रुपये और 92,803 निजी 
क्षेत्र की कम्पतियों को चुकता पूंजी 2,044 करोड़ रुपये थी । 


सारणी 3. 7 में कंम्पनियों (सरकारी और गे र-सरकारी कम्पनियों को मिला- 
कर) की संख्या और उनकी चुकता पूंजी का व्योरा वर्ष 4957, 96, 977;: 3987 
तथा उसके वाद के वर्षो के बारे में दिया गया है। 


जो कम्पनियां 98 4-85 में पंजीकृत हुईं उनकी संख्या 3440 हैं। इनमें 


, 23,347 शेयर लिमिटेड, 3 श्रस्ीमित देवता वाली और 80 गारण्टी से 


सीमित अथवा लाभ न काने वालो एसोसिएशन थीं। शेयर” लिमिटेड कम्पनियों 
में से 7659 सावंजनिक क्षेत्र की कम्पनियां थीं. जिनकी अधिकृत पूंजी 069 
करोड़ रुपये थी और ,6 88 निजी क्षेत्र की कम्पनियों थी. जिनकी अ्रधिक्षत पूंजी 
96.5 करोड़ रु० थी । * 


984-85 के दौराव , 395 ग्ैरूसरकारी तथा सैरूवित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र 
की कम्पनियों ने, जनता से 333 करोड़ रुपये एकत्नित करने के लिए कम्पत्ती अ्रधि- 
नियम की धारा 60 के अंतर्गत कम्पनियों के पंजीयकों को, पंजीकरण के लिए अपने 
विवरण-पत्नों की प्रतिः्ण प्रस्तुत कीं। इससे पिछले वर्ष कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत 
किए गए विवरण पत्र। * संख्या 44 थी। 3984-85 के (दौरान पंजीयकों 
को अपने विवरण पत्न प्रस्तुत करने वाली 395. कम्पतियों में से 374 सार्वजनिक 
क्षेत्र की कम्पनियां और सावंजमिक क्षेत्र की कम्पनियों में परिवर्तित 2 निशी क्षेत्र 
की कम्पतियां थीं। इन विवरण-पत्नों के जरिए जारी की गई 333 करोड़ रुपये की 
राशि में से 86.0 प्रतिशत इक्विटी शेयरों तथा 4 प्रतिशत ऋण-पत्नों के लिए 
थी। विवरण-पत्नों पर स्वीकृत राशि का 58.34 प्रतिशत जनता तथा शेप 47 , 99 
प्रतिशत संवर्धकों, निवेशकों, मौजूदा शेयर -होल्डरों, कम्पनियों के कर्मचारियों, गैर- 
आवासी भारतीयों , वित्तीय संस्थाओं, बैंकों तथा राज्य सरकारों इत्यादि को श्रार्ब- 
ठित करने का प्रावधान: किया गया था। आवंटित करने के लिए निर्धारित की गई 
राशि का 4, 5 अतिशत गैर-आवासीय भारतीयों के लिए था। 


परद कम्पनियाँ 


रारकारी कम्पनियों 
सारणो 43,72 


कार्यरत सरकारी 
कम्पनियाँ 


विदेशों कम्पनियाँ 


वित्त 345 


इसकी तुलना में 793 3-8 4 में 44 गे र-सरकारी गे र-वित्तोय सावंजनिक क्षेत्र की 
कम्पनियों ने 226. 00 करोड़ छुपये की राशि विवरण-पत्र जारी करके जुटाई। उस वर्ष 
जुटाई गयी राशि में 48 . 2 प्रतिगत इक्विटी शेयरों, 0. 5 प्रतिशत प्रेफ़रेंस शेयरों 
झौर 5.3 प्रतिशत ऋणपत्नों (डिवेंचरों) के! लिए थी। 


98 4-8 5 में उन कम्पनियों की संख्या 240 थी जिनका परिसमापत्र किया गया या 
किसी पन्य कारण से बन्द हो गयी प्रथवां कम्पनी कानून 956 के पनुच्छेद 560 
(5) के झन्तगंत जिनझा पंजीकरण रह कर दिया गया । इस तरह को कम्पनियों को 
पिछले वर्षों की संख्या इस प्रकार है; 970-77 (472), 7980-8] (39), 
298 7-8 2 (380), 93 2-8 3(26) भोर 7983-84 (258) ॥ 

सारणी 3. 2 में सरकारी कम्पनियों की संख्या भौर उतकी चुकता पूंजी का कुछ 
चुने हुए वर्षों का ब्यौरा दिया गया है । 





सार्वजनिक निजी बुल 
लीक लतीसतभ धनी च हे जाम | 
3] मार्च संख्या चुकतापूंजी संख्या चुकतापूंजी संडपा चुकता पूंजी 





को (करोड़ र०) (करोड़ २० ) (करोष्ट ३०) 
957 39 38.9.. 35 53.7... 74 72.6 
2902 | 23.5. 783. 606.2 454.. 629.7 
967 65 म7व. 767 ॥34.4. 232. ॥,39, 8 


972 307 456,0 245 2,23.7 352 2,369.4 
4977 273 594. 9 428 6,582, 6 704 774, 5 
982 372 व,2366.7 522 7,6व3,0 394 2,879.2 
4983 409 72,499,.8 534 3,222.7 943 4,722. 5 
१984 427 व4,573,0 543 4,90. 9 970 6,44., 9 
4985 487 2,026.4 563 १9,446.4 980 24,492.8 





कम्पनी अधिनियम, !956 को धारा 50 में दी गई परिभाषा के अनुसार 3 मार्च, 
985 को 324 विदेशी कम्पनियां (अर्थात जो विदेशों में संयुक्त शेयर कम्पनियों के 
रूप में पंजीकृत हूँ, परन्तु उनका कारोबार भारत में है) काम बार रही पीं। देशों 
(मूल) के अनुसार इन कम्पनियों का विवरण इस प्रकार है--इग्लैण्य 23, 
अमरीका 67, जापान 25, फ्रांस 0, परिवम जर्मनी 8, इटली 7॥ 

कनाडा, हांगकांग-प्रत्येक को 6; बंग्लादेश, पाकिस्तात, हालैण्ड-प्रत्येक की 
5; स्विटजरलैण्ड, भ्रास्ट्रेलिया, स्वीडन, पदामा--प्रयेक की 4; नेपाल, चाइर्लण्ड, 
संयुक्त श्रर्ब भ्रमौरात, बेत्जियम--श्रत्येक कौ 3; युगाण्डा, सिंगापुर, लेबतान, 
यूगोस्‍लाबिया, बहामाद्गीप, ग्रीस, प्रास्द्रिया, दक्षिण कोरिया--अत्येक भी 2: पदक, 


मलेशिया, मारीशम, डेनमार्क, लवसमवर्ग, श्रीलंका, इथोपिया, नावें, कायमन द्वीप, 
ईरान, तजानिया, साट्वेरिया भौर कुवेत--पअ्रत्येक की एक 


6809 ५56० "१88£८ 69807. ५'४702० 808८6 8'985 9 999%] ; 5867 
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पहुसी घोजना 


आयोजतना 


भारत में भायोजना के लक्ष्य भौर सामाजिक उद्देश्यों के भादि धोत संविधान में दिए यए 
राज्य के नीति-निदेशक पिदास्त हैं। हमारी भर्य-ब्यवस्पा में सरकारी भोर निजी क्षेत्र 
एक-दुसरे के पूरक समझे जाते हैं। निजी क्षेत्र में केवल संगठित उद्योग ही नहीं प्रपितु ऋधु 
उद्योग, कृषि, व्यापार, भावास और निर्माण तथा प्रन्य कई प्रकार के उद्योग भाते है। 
ब्यक्तिगत दथा निजी प्रदत्त भावश्यक तथा धांछनीय समझे जाते हैं। नीति यह है कि 
स्वेच्छिक से सहयोग के भाधार पर विकास कार्यों में भधिक से भ्रधिक सहायता मिल सके । 
सरकारी क्षेत्ञ में प्राधारभूत तथा भारी उद्योगों में बड़ी मात्रा में रपये लगाते हुए इस 
क्षेत्र का विस्तार करते रहना भी प्राधिक भायोजन में शामित्र है। 


सरकार ने देश झे सारे साधनों भोर भावश्यकताप्ों को ध्यान में रखकर 


विकास का एक ढांचा तैयार करने झे लिए 950 में योजना धायोग का गठ ते किया 
था। 3 दिसम्बर, 986 को ध्लायोग का गठन निम्नानुसार था; 


राजीव गांधी हट न « प्रधानमंत्री भौर भ्रध्यक्ष 

डा० मनमोहन सिंह « « उपाध्यक्ष * 

पी० वी० नरपिम्हा राव न «मानव संसाधन एवं विकास 
मंत्री और सदस्य 

यी० पी० सिह हे $ « वित्त मंत्री भौर सदस्य 

बूटा सिह * हा « गुह मंत्री भौर सदस्य 

जी०एस० ढिल्लों. - ४ « कृषि मंत्री भौर सदस्य 

सुदराम & ». योजना राज्य मंत्री भर सदस्य 

प्रो० एम० जी० के० मेनन न «. सदस्य 

डा० राजा जे० चेलेया «. सदस्य 

हितेन भाया ५ हे » सदस्य 

प्राविंद हुर्सन वि & «सदस्य 

जे० एम० बैजल 5 5 «  संदस्यन्सचिव 


पंचवर्षीय योजनाएं ह्प 


पहली पंचवर्षीय योजना (957-52 से 955-56) के दो उद्देश्य थे । 
द्वितीय महायुदध भोर देश के विभाजन के कारण [उत्पप्न भ्राषिक प्रश्नस्तुन को ठीफ 
करना धौर साप-दी-साथ सर्वांगीण सन्तुलित विकास, की प्रक्रिया शुरू करता बिहसे 
निएचयात्मक रूप से राष्ट्रीय भाय में वृद्धि हो भौर कालान्तर में जीवन स्वर में छुघार हो । 
चूकि,95 में देश को बढ़े पैमाने पर अन्न भायात करना पढ़ा झौर पपे-व्यवस्था पर 
मुद्रात्फीति का अभावटपढ़ा [इसलिए योजना में सर्वोच्च प्रायमिकता िचाई भोट बिजली 
परियोजना सद्दित कुषि को दी गई इनके विकास के लिए सरकारी क्षेत्त के 2069 करोड़ 
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दूप री बोजना 


सीसरी यौजना . 


चंधिक योजनाएं 


भारत ३3986 


र० के कूल परिव्यय का (जो बाद में बढ़ाकर 2,378 करोड़ रु० कर दिया गया) 4६. 6 
प्रतिशत रखा गया । इस योजना का लक्ष्य निवेश-द< को राष्ट्रीय आय के 5 प्रतिशत से बढ़ा- 


कर लगभग 7 प्रतिशत करना भी था। 


7954 में लोक सभा ने घोषित किया कि आथिक सीति का व्यापक उद्देश्य समाज के 
पमाजवादी ढांचे के लक्ष्य को प्राप्त करना होता चाहिए । इस ढांचे के अन्तर्गत प्रगति 
की रूपरेखा निर्धारित करने की आ्राधारभूद कस्तोटी निजी मुनाफा नहीं, वल्कि सामाजिक 
लाभ और आय तथा सम्पत्ति में भ्रधिकतम समानता होनी चाहिए। इसलिए दूसरी योजना 
(956-57 से 960-6) में भारत में झन्ततः समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना 
की दिशा में विकास-ढांचे को प्रोत्साहित करने के प्रवत्त किए गए । इस योजना में विशेष 
रूप से इस बात पर बल दिया गया कि आाथिक विकास का अधिकाधिक लाभ समाग 


' के अपेक्षाकृत कम साधन-प्राप्त वर्गों को मिले भौर आय, सम्पत्ति और झाथिक शक्ति 


के मिते चुने हाथों में केन्द्रित होने की प्रदृत्ति में लगातार कमी हो 

दूध्वरी योजना के मुख्य उद्देश्य थे : () राष्ट्रीय झाय में 25 प्रतिशत वृद्धि; (2) 
प्राधारभूत भौर भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए तेजी से भ्ौद्योगीकरण; 
(3) रोजगार के अवसरों में बुद्धि: भोर (4) भ्राय और सम्पत्ति की विषमताभों में कमी 
तथा आथिक शक्ति का भौर अधिक समान वितरण । इस पोजना का लक्ष्य 7960-6॥ 
तक निवेश-दर को राष्ट्रीय झ्ाय के लगभग 7 प्रतिशत से बढ़कर १7 प्रतिशत करना था । 
योजना में औद्योगीकरण पर विशेष बल दिया गया । बतः लोहे तथा इस्पात झोर नाइट्रोज न 
यूकक्‍त उववेरकों सहित रसायनों के उत्पादन में वृद्धि औौर भारी इंजोनियरी तथा मशीन 
उद्योग के विकास पर जोर दिया गया। * 


तोसरी योजना (7964-62 से 965-66) का मुख्य उददेश्य देश को विकास 
की दिशा में निश्चित रूप से बढ़ाना था | इसके तात्कालिक लक्ष्य थे : (7) राष्ट्रीय बाय 
में 5 प्रतिशत वाषिक से अ्रधिक की वृद्धि करता श्रौर साथ ही ऐसे निवेश का ढांचा तैयार 
करना कि यह वृद्धि-दर आगामी योजना श्रवधियों में बनी रहे; (2) घादयाज्नों में आत्म- 
निर्भरता प्राप्त करना श्र कृषि उत्पादन बढ़ाना जिससे उद्योग तथा निर्यात की जरूरतें 
पूरी हो सके; (3) इस्पात, रसायनों, ईघन भर बिजली जैसे आधारभूत उद्योगों का 
विस्तार करवा और मशीन निर्माण क्षमता स्थापित करना स्ताकि आगामी लगभग 0 
वर्षों में ओद्योगीकरण की भावी मांगों को मुख्यतः देश के धपने साधनों से पूरा किया जा 
सके; (4) देश की जन-शक्ति के साधनों का पुरा उपयोग करना भौर रोजगार के भवसरों 
का पर्याप्त विस्तार करना; तथा (5) अवसरों की समावता में उत्तरोत्तर वृद्धि करता, 
भाय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को कम करना भौर झाथिक शक्ति का भोर भ्रधिक 
समान वितरण करना। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्राय में लगभग 30 प्रतिशत 
वृद्धि करके 960-6 में 4,500 करोड़ रु० से बढ़ाकर 965-66 तक 9,000 
(960-64 के मूल्पों पर) करोड़ रु० करना और प्रति व्यक्ति आय में लगभगे 7 
प्रतिशत वृद्धि करके 330 रु० से 385 ६० करने की योजना थी । 


96 5 में भारत-पाकिस्तान युद्ध से उच्चन्न स्थिति, दो साल के लगातार भीषण सूें, मुद्रा 
अवमूल्यन, मूल्यों में आम चृद्धि और योजना के लिए उपलब्ध साधनों में कमी के कारण 


चोधी गोजना 


पांचों योजना 


छठी योजना 


झापोजना 349: 


चोभी योजना को प्रन्तिम रूप देने में देरी हुई ॥ इसलिए 966-69 के दीच घोषी 
योजना के मसौदे को ध्यान में रखते हुए तोत वापिक योजनाएं बनाई गईं। इनमें 
तत्कालीन परिष्पितियों को ध्यान में रखा गया । इस प्रवधि में अये-व्यवस्था की स्थिति 
प्रौर योजना के लिए वित्तीय साधनों की कमी के कारण विकास परिव्यय कम रहा। 


छोयो योजना (969-70 से 973-74) का सक्ष्य स्थिरतापूर्वके विकास की गति 
को तेज करना, कृषि के उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना तया विदेशी सद्वायठा की 
प्रनिर्चितताप्रों के दुष्प्रभाव को घटाना था। इसका उद्देश्य ऐसे कार्यक्रमों द्वारा लोगों 
के जीवन-स्तर को ऊंचा करता था, जिनसे समानत। भोर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन 
भी मिले | योजना में--विशेषकर रोजगार ओर शिक्षा को व्यवस्था के जरिए---कमजो र 
भौर कम सुविधा प्राप्त वर्गों को दशा को सुधारने पर विशेष वल दिया गया। इस योजना 
में सम्पत्ति, भाय भौर प्राथिक शक्ति का भ्धिकाधिक लोगों में प्रसार करने भोर उन्हें चन्द 
हवथो में केन्द्रित होने से रोकने के प्रयत्त भी किए गए। 

योजना का लक्ष्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को जो 969-70 में 968-69 के मूल्यों 
१२ 29,07] करोड़ ६० या, बढ़ाकर 973-74 में 38,306 करोड़ ९० करने का था। 
इसका भर्थ था कि 960-6 के मूल्यों पर 7968-69 के 7,35] करोड़ ३० के 
उत्पादन को 973-74 में 22,862 करोड्ट ९० कर दिया जाए। विकास झी प्रस्तावित 
भोसत वाषिक चत्रवृद्धि दर 5, 7 प्रतिशत थी । 


: पांचवी योजना (974-75 से 977-78) ऐसे समय बनाई गई थो जबकि 


प्रपें-ब्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दवाव भत्यधिक था । इस योजना के प्रभुख लक्ष्य थे 
प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करना भौर गरोबी की रेखा से मीचे रह रहे लोगो 
के उपभोग-स्तर को ऊपर उठाने के उपाय करवा। पांचवीं योजना में मुद्रास्‍्फोति 
पर नियंत्रण करने पग्रोर भाधिक स्थिति में स्थिरता लाने को भी उच्च प्रायमिकता दो 
गई थपी। इस योजना के प्न्तगंत राष्ट्रीय भ्राय में वापिक वृद्धि की दर 5, 5 प्रतिशत 
रखी गई थी । पांचवीं योजना की प्रवधि से सम्बद्ध चार वार्षिक योजनाएं पूरी हो 
जाने के बाद यह निर्णय किया गया कि वाषिक योजना 977-78 की समाप्ति के साथ 
ही पांचवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी जाए झोर प्रगल्े पांच वर्षों के लिए नयी 
प्राथमिकताप्रों तया कार्य क्रमों के साथ एक नई योजना के लिए काम शुरू किया 

जाए। 


भ्रायोजना के पिछले तीन दशकों की उपलब्धियों भोर रूमियों को ध्यान में रथकर 
छठी पंचवर्षीय योजना (980-8] से 2984-85) तैयार की गई। इस योजना का 
मुख्य उद्देश्य घा-गरीबी दूर करना । हालांकि यह भी स्वीकार किया गया था कि इतना' 
बड़ा काय पांच वर्ष की छोटीसी प्रवधि में पूरा नहीं किया जा सकता । 

इस योजना के लिए ऐसी मीति अभ्पनायी गई थी जिससे कृषि भोर उद्योग 
दोतों क्षेत्रों की संरचना सुदृढ़ हो ताकि पूँजी निवेश, उल्तादन भौर निर्यात बढ़ाने 
के लिए उपयुक्त वातावरण तेयार हो सके भौर इस उद्देश्य से तैयार किए गए 
विशेष कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण भौर असंगरठित क्षेत्रों में रोजगार के भवसरों 
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पोजन में परि- 
उयय सौर निवेश 


भारत 986 आओ 


में वृद्धि हो जिससे लोगों की बुनियादी जरूरतें पुरी हो सकें। सभी संबद्ध समस्यात्रों को 
अलग-भलग की बजाय समेकित रूप में सुलझाने, प्रबन्ध दक्षता बढ़ाने, सभी क्षोद्रों 
का गहन पर्यवेक्षण करते भौर स्थानीय स्तर की विशेष विकास प्रियोजनाभों 
में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने तथा इन परियोजना्रों के शीक्ष भौर 
प्रभावी कार्यात्वयत पर जोर दिया गया था। 

छठी योजना पर वास्तविक व्यय (वर्तेमान कीमतों के अनुसार) 709,297 . 7 
करोड़ रुपये हुआ, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपये (4979- 
80 के मूल्यों पर) की राशि निर्धारित की गई थी। कहने भर के लिए यह वृद्धि 
१2 प्रतिशत है। छठी योजना की औसत वाषिक वृद्धि दर 5. 2 प्रतिशत बैठती है। यह 
योजना के लक्ष्य के बराबर है। 


सातवों योजना (985-86 से 989-90) में ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों 
पर जोर दिया गया है जिनके जरिए, भारतीय योजना के झ्राधारभूत सिद्धांतों यानी 
विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर चलते हुए खाद्याक् 
उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे तथा उत्पादकता 
में वृद्धि होगी। सातवीं योजना में उत्पादव बढ़ाने वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध 
कराने पर जोर दिया गया है ताकि गांवों और कस्वों से गरीबी हटाई जा सके 
और वहां के निवासियों का जीवन-स्तर सुधारा जा सके। उत्पादकता और कुशलत' 
में वृद्धि होते से पूंजी-प्रधात तथा संसाधन प्रधान वस्तुएं तथा सेवाएं कम 
कीमत पर उपलब्ध कराई जा सरकेंगी। इनमें से अधिकांश का उपयोग अ्र्थव्यवस्थ 
के सभी क्षेत्रों में व्यापक रूप से होता है । इससे स्वदेशी बाजार का विस्तार होग 
तथा भारतीय अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्पर्दा के समक्ष ठिकने में सक्षम होगी 
साथ ही श्रौद्योगिक योजना तैयार करते समय नई सुविधाएं जुटाने के लिए भारी 
पूंजी लगाने के स्थान पर झ्ौद्योगिक क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाने और उपलब्ध 
सुविधाओं की क्रियाशीलता बढ़ाने पर अ्रधिक ध्यान दिया जाएगा। 


सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल 80,000 करोड़ रुपये 
रखें गए हैँ। इसमें विकास के लिए रखी गई मौजूदा 25,782 करोड़ रपये तथा कुर 
निवेश की १54,28 करोड़ रुपये की राशियां शामिल हैं। सातवीं योजवा व 
दौरान उपादात लागत के आधार पर, कूल घरेलू उत्पादन में 5 प्रतिशत की वृरि 
होने की भ्राशा है। यह छठी योजना की वृद्धि-दर के अ्रनुरूप तथा पिछले दशक £ 
ओऔसत से कुछ अधिक है। सात्तवीं योजना के दौरान, वृद्धिमात पूंजी उत्पाद श्रनु 
पात जो बाजार भाव पर कुल घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा योजनावधि में कूः 
निवेश के संबंध को दर्शाता है 5 प्रतिशत के इदें-गिदे रहने की आशा है। 


पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए क्रमशः 2,378 करोड़ रु० 
4,800 करोड़ ९० तथा 7,500 फरोड़ ६० के परिव्यय का प्रावधान था जबकि वास्तविः 
खर्च क्रमशः ,960 करोड़ र०, 4,672 करोड़ रु० तथा 8,577 करोड़ र० हुआ । निर्ज 
क्षेत्र का पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना में विनियोग !,890 करोड़ २०, 3,80 
करोड़ र० औौर 4,90 करोड़ ६० था । तीनों वापिक योजनाओं में सरकारी क्षेत्र के लिए 


छपतब्धियां 


जापौदनता कर 35% 


-ुल 6,625 करोड़ रुपये रखे गए। धारम्भ में चोषी योजना के लिए 2८822 करोड़ 
दहपये का प्रावधान रथा यया था । इसमें धरकारो क्षेतर के लिए 5,902 करोड़ इपये की 
राशि निर्धान्ति दी। बोषी योजना में सरकारों क्षेत्र का वास्तविक छर्द प्रतुमानतः 
5,779 करोड़ रुपये था। पांचवीं योजता में 39,322 फरोड़ इपये धररारी 
क्षेत्र में भौर निजी क्षेत्र मु सगभय 27,049 करोड़ रुपये का परिब्यप था। 
पांचदों योजना के भन्तगंत सावजनिक क्षेत्र पर वास्तविक घर्च 39,426 करोड़ 
इपये था। पूंजी निवेश की प्रायमिकताओों में परिवर्तत झूररे 979-80 की 
पोजना सें सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के लिए 2,60] करोड़ रुपये रखें गए थे 
जबकि इस दोरान वास्तविक थर्च 2,776 करोड़ शपये हुपा। 

छठी योजना में सावंजनिक क्षेत्र के लिए 97,500 करोड़ रुपये रखे गए थे, 
जबकि वास्तविक व्यय 09,297, 7 करोड़ रपये हुआ। 

छठी योजना के लिए सावंजनिक क्षेत्र के योजना-व्यय की वृद्धि सारणी 4, ! 
में दर्शायी गई है। 

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 80,000 करोड़ रुपये रखे गए 
हे। 985-86 का योजना व्यय 32,238. 56 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया 

था जब कि संशोधित व्यय राशि 34,28, 2 करोड़ रुपये हो गई। 986-87 
के लिए बजट की प्रनुमानित राशि 3905., 5 करोड़ थ्पये है। सातवी योजना कॉ 
विवरण सारणी 4.2 में दिया गया है। 


950-5! से 984-85 को भवधि के दौरान, उपादात लागत पर शुद्ध 
राष्ट्रीय उत्पादन की राष्ट्रीय भाय 970-77 के मूल्यों पर 6,737 करोड़ 
रुपये से मकर 57,024 करोड़ रुपये हो गयी भर्पात्‌ संयुक्त वृद्धि दट 
3.6 प्रतिशत वाषिक से प्रधिक रही। अश्रषम गोजनाबधि (95-86) 
के दौरान शाप्ट्रीय श्राय में 9.3 प्रतिशत की बृद्धि हुई भर्यात 2.7 
प्रतिशन वापिक की लक्ष्य दर की तुलना में 3.6 प्रतिशत छाषिक मी 
संयुक्त वृद्धि दर रही। द्वितीय योजना-प्रवधि (956-67) के दौरान 
राष्ट्रीय प्राय में 4.5 प्रतिशत वाधिक की प्रत्याशित वृद्धि की सुलता 
मै 4 प्रतिशत वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की गयी। तीसरी योजना-भवधि 
(4967-66) के दौरान राष्ट्रीय शाय की यृद्धि दर में भारी कमी हुई भौर 
5.6 प्रतिशत वाषिक लक्ष्य वृद्धि दर की तुलना में मात्र 2.2 
प्रतिशत वापिक वृद्धि दर रही। यह कमी मूलतः कृषि उत्पादन में भारी ग्रिरावट 
तथा इसके परिणाम स्वरूप शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में तीसरी योजना के भ्रंतिम 
बर्ष भे 5.9 प्रतिशत की गिरावट की वजह से हुई। फिर भी, भनुषर्ती तीन वाधपिक 
मोजनाप्रों के दौरान प्र्थव्यवस्था मजबूत हुई भौर 966-69 के दौरान 
शाप्ट्रीय भ्ाय की वृद्धि दर 4 प्रतिशत वापिक भांकी गयी। 

जब कि चौयीं योजना (969-74] के दौरान टाप्ट्रीय श्ाय की बुद्धि दर 


बछ घटकर 3.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर भा गई, पाँचवी योजना (974-79) के 
दौरान 5.2 प्रतिशत की वृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। 4979-80 में 
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भारत ३985 


यद्यपि उससे पिछले वर्य की तुलना में राष्ट्रीय आय में फिर 5.2 प्रतिशत की 
गिरावट आई, पर 980-8] (छठी योजवा के पहले वर्ष) में 7. 6 प्रतिशत की 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई॥ उसके बाद 98-82 में 5.व प्रतिशत, 982-83 में 
2.4 प्रतिशत, 983-84 में 7.8 प्रतिशश और 984-85 में 
3.5 प्रतिशत की चुद्धि हुई। इस तरह छठी योजनावधि के दौरान 5. 3 प्रतिशत 
प्रति वर्ष की औसत चृद्धि दर्ज की गई। यह निर्धारित लक्ष्य (5, 2 प्रतिशत प्रति 
वर्ष) की तुलना में कुछ श्रधिक है। 

7969-70 में समाप्त हो रही त्विवापिकी को आधार मानकर क्रृपि 
उत्पादन का सूचकांक प्रथम योजना की समाप्ति पर 7.9 से बढ़कर दूसरी 
योजना की समाप्ति पर 86.7 हो गया। तीसरी योजनावधि में कृषि 
उत्तादन बहुत संतोपणनक नहीं रहा । 965-67 के दौरान काफी बड़े क्षेत्रों 
में फैले सूखे से कृषि उत्पादन की वृद्धि दर मंद पड़ गयी जिससे खाद्यानों 
तथा श्रत्य वस्तुओं का फाफी आयात करना पंड़ा। क्रपि उत्पादन का सूचकांक 
965-66 में 80.8 तथा 966-67 में 80.7 रहा। सूखे के इच वर्षों 
के दौरान ही भारत में सर्वप्रथम ज्यादा उपज बाली किस्मों (हाई यील्डिग 
वैरायटीज) तथा बहु-फसल योजनाओं के रूप में सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध कृषि टेक्‍्तो- 
लॉजी की शुरुआत की गई। आने वाले वर्षों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय 
सुधार हुआ और परिणामस्वरूप सूचकांक 967-68 में सुधर कर 98. 9 
प्वाइंट हो गया तथा निश्चित तथा कऋ्रमिक बुद्धि से 973-74 में 2. 4 
हो गया। 974-75 का वर्ष कृषि के लिए फिर बुरा रहा तथा सूच- 
कांक गिर कर 08.6 हो गया। इसके बाद 975-76 में उल्लेखनीय 
सुधार हुआ तथा सूचकांक 25.] तक पहुंच गया। 976-77 में सूचकांक 
में 8.8 प्वाइस्ट की कमी हुई तथा चह 6.3 पर पहुंच गया लेकिन फिर 
तेजी से बढ़कर 977-78 में 32,9 तथा 978-79 में 38,0 हो 
गया। वर्ष 979-80 में 2] प्वाइंट की गिरावठ आयी तथा कृषि उत्पादन 
का सूचकांक गिर कर 7]7 पर झा गया। सूचकांक फिर सुधर कर 
980-8व में 435. 3 तथा 98॥-82 में 42.9 हो गया। 982-83 में 
मानसून की अनियमितता के कारण खरीफ उत्पादन पर बुरा असर पड़ा) इस वर्ष 
मानसून श्रपर्याप्त, असमान तथा असमय रहा। फिर भी, खाद्यान्त उत्पादन में 
मामूली गिरावट आयी जो उत्पादन सूचकांक में 5.4 प्वाइंट की गिरावट से 
व्यक्त होती है। 983-84 में कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। यह वर्ष 
मौसम की स्थितियों के विचार से लगभग सामान्य वर्ष था। कृषि उत्पादन का 
सूचकांक 982-83 के 437.5 से बढ़कर 983-84 में 56.4 हो गया 
तथा खाद्यान्नों का उत्पादन 5.237 करोड़ टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंच 
गया ॥। 984-85 में मौसम की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं। 
परिणामस्वरूप खाद्यान्न का उत्पादन घटकर 4 करोड़ 69 लाख टन 
हुआ । कृषि उत्पादन का सूचकांक भी घटकर 55. 0 तक पहुंच गया। 985 
की खरीफ की फसल के दौरान मध्य और उत्तरी राज्यों में दक्षिण-पश्विम मान- 
सून के आगमन में देरी हो गई और कई राज्यों में इसके आगमन के बारे में अ्रति- 
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श्वितता वनी रही। परन्तु रदी की फसल के दौरान मौसम सगमग भनुकूल ही 
रहा। फलस्वरूप 985-86 के दौरान खाद्यान्त का अनुमानित उत्पादन 5. 047 
करोड़ टन तक पहुंच गया। 

950-5! में देश में रूल सिंचित भूमि का क्षेवफल 2, 09 करोड हैक्टेयर था जो 
पढचो योजना के अन्द तक वढकूर 2. 28 फरो हु हेक्टेयर, दूमती मोजता के अन्त ठके 
2-47 करोड हेक्टेयर, तोसरी योजना के पन्त तक 2.63 करोड हैक्टेयर सौर 968-69 में 
2. 90 करोड़ हेक्टेयर हो गया। चौथी योजवा के भन्त में छुत विचित क्षेत्र 3, 25 
करोड़ हेक्टेयर था ओर 978-79 में इसके 3.8] करोड़ हेक्टेयर हो जाने का 
झनुमान था। कुल पिघित क्षेत्र 980-8] में 4, 99 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 
98]-१2 में 5.46 करोड़ हेक्टेमर तया 982-83 में 5.20 करोड़ 
हेक्टेयर हो गया। 


कुल स्थापित उत्पादन क्षमता,जों 950 में केवल 2. 300 मेंगाबांट थो, 
सार्च /985 के अंत तक वढकर 46,687 मेगावाट हो गई। सातवी योजना में 
जीवतोपयोगी सेवाओं की स्थापित क्षमता में बुद्धि का लक्ष्य 22245 मेगावाट है। 
इसमे से 4223 मैगावाट की वृद्धि 985-86 के दौरान हुई है। 

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च 985 के अंत तक कुल 
5 लाख 76 हजार गावो में से 3 लाख 69 हजार गायों को विजली उपलब्ध कराई 
जा चुकी थी। 985-86 के दोरान 9909 गांवों में बिजली पहुंवाई गई । 

मार्च 985 तक देश में कार्यशील पम्पसेटों की संख्या 57 लाख थी। बे 
985-86 में 4.43 लाख परम्पसेट चालू किए गए। 

भौद्योगिक एवं खनिज क्षेत्र मे, विशेष रूप से दूधरी योजना के भारम्म 
से भारी निवेशों के कारण उद्योगों मे महत्वपूर्ण सुधार हुमा है। इस दोरान 
भौद्योगिक उत्पादन को दर कभी कम और कमी भ्रधिक रही। प्रारम्मिक 4 वर्षों 
में प्रौद्योगिक उत्पादन में बुद्धि दर लगभग भाठ प्रतिशत रही। उसके बाद मह 
दर घटती बढ्त। रही भोर 966-68 में लगभग स्थिर रही तथा 976-77 
में 9.6 प्रतिशत तक हो गयी । 4979-80 में यह घट कर ].4 प्रतिशत 
हो गयी । पिछले दशक (970-73 से 979-80) में मौसत उत्पादन 
बृदि दर 4 प्रतिशत वएपिक रही ( छठी एंचवर्षीय योजना (१980-85 ) में प्यौद्योगिर 
क्षेत्र की ओसत वृद्धि दर 6 श्रतिशत रही जी पिछले पांच वर्षों के 5 3 प्रतिशत के 
ओसत से मामूली प्रधिक थी । 

सातवी योजना में उद्योग क्षेत्र $ उत्पादन में 8.7 प्रतिशत औसत बापिक 
वृद्धि का लध्य रथा गया है। योजना के प्रथम वर्ष 985-86 के लिए 7 प्रतिशत 
वृद्धि दर का सक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 6 3 प्रतिशत रही । 
कूल मिलाकर उद्योग क्षेत्र की उपलब्धि, खास तौर पर पिछले वर्षों की उपलब्धियों 
की तुलना में संतोपजनक रही। 

985-86 में सरकार ने औद्योगिक विकास के मार्ग में श्राने बाली प्रड़चनों को 
दूर करने तथा विज्यस के लिए पनुझूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से प्रतेक 
उपाय किए । इनमें द्वामता पुनर्पुष्यीकरण योजना, उद्योगों को लाइमेंस संवधी छूट, 
एडाप्रिकार तथा श्रतिवधित व्यापार गतिविधियों से संबंधित भ्रधिनियम हे हिल 
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आने वाले उद्योगों सहित 65 चुनींदा उद्योगों को प्रोत्साहित करने की योजना 
तथा कपड़ा, चीनी, इलेक्ट्रोनिक्स जैसे विशेष उद्योगों से संबंधित योजना शामिल 
है। हालांकि इन योजनाओं का भरपूर लाभ मिलने में कुछ और समय लगेगा, फिर 
भी नीतियों और कार्य-प्रणालियों को उदार बनाए जाने के फलस्वरूप आज देश में, 
पूंजी-निवेश के क्षेत्र में काफी उत्साहजनक वातावरण वन गया है। इस परिप्रेक्ष्य 
में आ्राशा की जा सकती है किआने वाले वर्षो में उद्योगों का और अधिक विकास 
होगा। 

पिछले तीन दशकों के दौरान शैक्षिक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुईं। 4950- 
54 में शैक्षिक संस्थाओं की संख्या 23,278 थी । 984-85 में यह संख्या 
बढ़कर 7,55,35 हो गई। 

प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा एक से आठ) के क्षेत्र में 984-85 में विद्यालयों में 
.77 करोड़ 27 लाख 6 हजार विद्यार्थी भर्तीथे, इनमें 6 करोड़, 86 लाख, 66 
हजार लड़के और 4 करोड़, 34 लाख, 40 हजार लड़कियां थीं । यह 6-4 आ्रायु 
वर्ग की अनुमानित जनसंख्या का 77. 62 प्रतिशत (93. 22 प्रतिशत लड़के और 
64. 38 प्रतिशत लड़कियां) है। श्रध्ययन संबंधी सुविधाओं के बढ़ने के साथ-साथ, 
जनता में साक्षरता की दर 95] में 6.67 प्रतिशत से बढ़कर 98 में 
36. 7 प्रतिशत हो गई। इसके वावजूद 98 में निरक्षरों की संख्या 43 करोड़ 
70 लाख से भी अधिक थी। छठी योजना के अनुसार 990 तक, 5-35 
श्रायु वर्ग के सभी लोगों को प्रारंभिक शिक्षा देने तथा प्रौढ़ निरक्षरता दूर करने 
की व्यवस्था की जा रही है। 


सारणी-4 . 2 


सातवीं योजना (985--90) में परिव्यय : केन्द्र, राज्य और केन्द्रशाध्तित प्रदेश 











(करोड़ रुपयों में) 
क्र० विकासकीमद सातवीं योजना का वापिकयोजना वाधिक योजना 
सं० व्यय 985-9 0 3985-86 4986-87 

संशोधित अनुमान योजना व्यय 
9 3 4 5] 
3. कृषि , प 0,573. 6 2,006. 9 2,202. 8 
2. ग्रामीण विकास, 9,074. 2 2,36. 8 2,505. 3 
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम 3,44 . 7 464, 3 597. | 
6. सिंचाई और बाढ़. 6,978. 6 2,838, 5 3,792. 7 


नियंत्रण 





आपोजना 








957 

व 2 5 4 [] 

5. कर्जा . हि 54,82. 3 9,954. 3 ]4,922. 4 
के. विजली 34,273. 5 5,78. 8 7,405. 7 
ख. ऊर्जा के नए तथा 

पुनः उपयोग में लाए 

जा सकने योग्य स्रोत. 59, 5 33. 6 9. 9 
श. पेंट्रोल दि ]2,627.7 3,04. 3 3,26.0 
भर. कोयला मे 7,400. 6 997. 4 3,779. 8 
#. ऊर्जा विकास « + 0.2 0.7 

6. उद्योग और खनिज 22,460. 8 $5,675. 4 5,44, 9 

क. ग्रामीण तथा छोटे 

उद्योग - 2,752. 7 540. 5 606.4 
ख. बड़े और मध्यम 

उद्योग न 49,708. 5,034. 9 4,773. 8 
ग. भन्‍य ४ न 40.0 35.0 

7. परिवहन । 22,97. 0 4,402. 0 5,97.7 
के. रेल के 32,334. 6 2,050. 0 2,650.7 
ख. प्रन्य टर 70,636. 4 2,352. 0 2,547. 6 

8. संचार तथा सूचना 
और प्रसारण - 6,472. 5 ],789. 3 3,252. 6 

9. विज्ञान और 

प्रौद्योगिकी ड़ 2,466. 0 42. 2 529.0 

0. सामाजिक सेयाएं 29,350. 5 4,906. 2 5,809. 7 
के. शिक्षा डे 6,382. 7 983. ],297. 4 
सा. स्वास्थ्य और 

पस्थिर नियोजन 6,649. 2 4,088. 7 ०2 मा. 
गे. ग्रावास और शहरी 
विकास « 4,259. 5 754.7 859. 2 
घ. अन्य सामाजिक 
सेवाएँ, हर 32,059. 2,082. 7 2,428. 9 
.. प्रन्य « हु 3,688. 8 286. 3 427. 6 
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कार्यक्रम 
क्रियान्वयन 


अर्थव्यवस्था के 
मूल क्षेत्रों में 
धगति 





भारत 986 
|| 6 3 4 5 
9. योग (]से ).... ,80,000..0 34,248, 2 39,05. 8 
 क. केद्रीय योजना . 95,534, 0 20,094. 0 22,300. 0 
ख्‌. राज्य योजनाएं 80,698. 0 73,48. 6 76,878. 8 
(43,842. 8) 
ग. केद्ध शासित प्रदेश 
योजनाएं , ' 3,768.-0 642. 6 872. 7 


कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का गठन 25 सितम्बर 3985 को किया गया 
था। इ॥ नये मंत्नालय का काम : 


(क) श्र्यव्यवस्था के मूल क्षेत्रों की कार्यकुशलता, 


(ख) बीस करोड़ रुपये और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं, 
और 


(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम का क्रियान्वयन देखता है। 


श्र्थव्यवस्था के सभी नौ क्षेत्रों--विजली, कोयला, इस्पात, रेल, जहाजरानी 
दूरसंचार, सीमेन्ट, उवैरक और पैट्रोलियम में पिछले वर्ष के मुकाबले काफी प्रगति 
हुईं। श्रति रिक्त क्षमताओं को व्यवस्थित करने और वर्तमान क्षमताओं के बेहतर 
इस्तेमाल से यह सम्भव हुआ है। 

देश में ताप विजलीघरों की कार्यकुशलता कुल मिलाकर बषे 4984- 
85 के मुकाबले बेहतर थी । 7985-86 में अश्रखिल भारतीय थर्मल प्लान्द 
लोड फैक्दर 54.4 प्रतिशत था, जो कि इस वर्ष के लक्ष्य 50 प्रतिशत 
और 984-85 में 50.4 प्रतिशत की उपलब्धि के मुकाबले ज्यादा है। ताप 
विजली घरों में अनिवार्य क्षति 4985-86 में 7 . 86 प्रतिशत रही जोकि 984-8 5 
में 24.4 प्रतिशत के मुकावले बेहतर थी। 

कोयले का उत्पादन 54. 2 मीट्रिक टन रहा जो कि 54. 5 सीद्रिक ठन 
के लक्ष्य से मामूली कम है। वी० सी० सी० एल० को छोड़कर, कोल इण्डिया लिमिटेड, 
सभी सहायक निग्रमों में लक्ष्य सेअधिक उपलब्धि होने के कारण कोयले का कूल 
उत्पादन लक्ष्य को पार कर गया। 985-86 के श्रत्त में कोल इण्डिया लिमिटेड 
के पिठ हैंड का भण्डार 28, । मंट्रिक टन था जोकि 984-85 के श्रन्त में कल 
भण्डार 28. 33 मीट्रिक टन जितना ही हैं। वर्ष 4984-85 के मकावले स्टील 





टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई राशियों में 4985-86 में केन्द्रीय सरकार की सहायता से प्राकृतिक 


आधपदाओं से राहत देने के लिए चलाए गए कार्यो का व्यय (36.5 करोड़ रुपये) 
भी शामिल है । 


परियोजना 
क्रिपान्यपन 


ब्राधोजना 5४ 


प्रयारिटी झ्राफ़ इण्डिया लिमिटेड में गर्म धाहु का उत्पादन 77.3 प्रतिशत बढ़ 
गया जबकि विक्री योग्य स्टील और वित्री योग्य पिय झ्ायरन के उत्पादन में 
ऋमश: 3. 6 प्रतिशत और 3 प्रतिशत वी बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान अतिरिक्त 
क्षमताओं को व्यवस्थित करने और क्षमता के वेहतर इस्तेमाल से यह सम्मव हुआ। 
7985-86 में बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन के रूप में क्षमता का छुल इस्तेमाल 
79 प्रतिशत रहा जबकि 984-85 में यह 73 प्रतिशत था। 985-86 के प्रस्त 
में स्टील भ्रयारिटी भ्राफ इण्डिया के संयंत्रों और भण्डारों में विक्री योग्य इस्पात 
का कुल भण्डार 6. 67 लाख टव रहा। जवकि 7984-85 के प्रन्त में यह केवल 
6,05 लाख टन ही था। 

वर्ष 985-88 के दोरान मात की ढलाई से प्राप्त राजस्व में भी वृद्धि हुई 
है। 985-86 में 250 मोंट्रिक टन लक्ष्य के मुकावले 258. ३ मोंद्रिक टन और 
984-85 में 236. 43 मं।ट्रिक टन माल ढोया गया | 

वर्ष 985-86 में प्रमुख वन्दरगाहों पर कुल माल के व्यापार में भी 
वृद्धि हुई है। इन बन्दरगाहों पर 20. 8व मीट्रिक टन कोयले को ढोया गया 
जवकि 984-85 में यह उपलब्धि !06.7 मीट्रिक टन रही। 

वर्ष 985-86 के दौरान भाग्तीय टेलीफोन उद्योग द्वारा टेलीफोन उपकरणों 
के उत्पादन और चुने हुए क्षेत्रों (महानगर एवं प्रभुष टेलीफोन जिलों और भ्रन्य 
राज्यों की राजधानियो) मे नये टेलीफोन कनेवशन देने का काम सन्तोपजनंक 
रहा। ; 

985-86 मे नाइट्रोजन ओर फास्फेट्युकत उवेरकों का उत्पादन 984- 
85 के मुकाबले ग्रधिक रहा । 985-86 मे, उर्वरक उद्योग्र द्वारा नाइट्रोजन युवत' 
उर्वरक के लिए 75.4 प्रतिशत और फास्फेटयुक्त उर्वेरक के लिए 90 प्रतिशत 
समता का उपयोग किया गया। 985-86 मे सीमेन्ट का उत्पादन 33. । मीट्रिक 
टन रहा जोकि !984-85 के मुकाबले 9. 7 प्रतिशत ब्रधिक था। 


इम क्षेत्र की कार्यकुशलता कुल मिलाकर सन्तोपजनक रही । 985-86 
के घन्त में 264 केद्धीय परियोजनाओं (20 करोड़ रुपये और इमसे प्रधिक की 
परियोजना) पर काम चल रहा था जिनकी प्रनुमानित कुल लागत 64,448 
करोड़ सपप्रे है। ये परियोजनाएं 3 मत्रालपो[विभाएों के प्रशासनिक नियन्त्रण 
में है। गहन देख-रेप के लिए इत परियोजनाओं को तीन भागों में का गया 
है। ये हैं: वृहत (,000 करोड रुपय्रे या उससे ग्रधिक लागत वाली), बड़ी 
(00 करोड़ रुपय्रे या इससे ज्यादा लागत वाली लेकिन ,000 करोड़ रुपय्रे से 
कम लागत वाली) और मझोली (20 करोड़ रुपये या इससे श्रविक लागत 
वाली पल्तु 00 करोड़ रपये से कम लागत बाली) । 

प्योजना कार्यान्वयन से सम्बन्धित प्रमुष समस्याओं को सुलझाने में 


मंज्ञालय की मदद के लिए राष्ट्रीय मलाहहार परिषद ने काम करना शुरू कट दिया , 
है और प्राशा है 986-87 के झन्त तक यह भ्पनी सिफािं पस्तुत कर देगी) 


360 भारत 7986 


20-सूत्री कार्यक्रम बतंमान 20न-सूत्नी कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है । यह नया कार्यक्रम 
4 श्रग्नैल 987 से लागू किया जाएगा। 986 के कार्यक्रम के अन्तर्गत जिन विषयों 
को शामित्र किया गया है वे हैं : 

3) ग्रामीण तिर्धतता का उन्मूलन 

2) वारानी खेती के लिए योजना 

) सिंचाई साधनों का बेहतर इस्तेमाल 

) अधिक फसलें 

) भूमि सुधारों को लागू करता 

) आमीण मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम 

) शुद्ध पेयजल 

) सभी के लिए स्वास्थ्य 

) दो बच्चों का परिवार 

) शिक्षा का प्रसार 

) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय 

) महिलाओं के साथ समानता 

) युवाओं के लिए नये अवसर 

4) लोगों के लिए आवास 

) 

) 

) 

) 

) 

) 


नी अं लीड अ3 आओ हट टी “5 “7535 


गन्दी वस्तियों का सुधार 

वानिकी के लिए नयी योजना 

पर्यावरण की सुरक्षा 

उपभोक्ता के वारे में चिन्ता | 

गांव के लिए ऊर्जा, और 

संवेदनशील प्रशासन । 

985-86 के दौरान इन क्षेत्रों में उपलब्धि हुई: 
() वारानी खेती 

(2) राष्ट्रीय श्रामीण रोजगार कार्यक्रम 

(3) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारल्टी कार्यक्रम 
(4) अनुसूचित जाति के परिवारों को सहायता 
(5) अनुसूचित जनजाति के परिवारों को सहायता 
(6) पेयजल 

(7) घर बनाने के लिए जमीन का आवंटच 

(8) गृहनिर्माण में सहायता 

(9) गन्दी वस्तियों में सुधार 

(१0) पम्पसेटों को चालू करना 

() वृक्षारोपप; और 

(2) वायोगेस संयंत्र । 


मा आओ, ७.0०. ७७७७ ७0० ७७७० ७७०७ 
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कृषि 


आधिक पुननिर्माण के लिए क्रमशः पंचवर्षीय योजनाओं में किए गए प्रयासों में 
कृषि को राष्ट्रीय भ्रयंव्यवस्था में एक गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है । इस क्षेत्र 
द्वारा श्रमिक्रों की 60 प्रतिशत जनसंध्या को श्राजीविका मिलती है | इसक्रा 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में 37 प्रतिशत योगदान है तथा देश के निर्यातरों में भी 
इसका बहुत बड़ा हिस्सा है ! गर-कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी मात्रा में भ्रावश्यक 
बस्तुएं तथा भ्रधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल द्रपि मे ही प्राप्त होता है। 
कृषि पदार्थों को लाने-लेन्जाने, इनका विपणन, उपयोग, इनसे अन्य सामान बनाने 
तथा कृषि उत्पादन के भ्रन्य पहलुओं का अ्रव॑व्यवस्था के प्रन्य क्षेत्रों पर बहुत 
प्रमाव पड़ता है । 

985 मे प्रति व्यक्ति अग्रनाज की उपलब्धता 463 ग्राम प्रतिदित तक 
पहुंच गई, जबकि 950 के दशक में यह मात्ता 395 ग्राम थी । उर्वेरको की 
कुल खपत में, भ्रमरीका, रूस और चीन के बाद भारत का विश्व में चौथा 
स्‍्थात है । विश्व में दलहन फसलों के श्रन्तगंत सर्वाधिक क्षेत्र भारत में ही 
है । कपास के क्षेत्र में, भारत कपास की संकर किस्म बनाने वाला विश्व का 
पहला देश है। क्षीया वीज उत्पादव और मोती प्राप्त करने में देश ने बहुत बड़ी 
सफलता हासिल की है । विदेशी व्यापार के क्षेत्र मे भारत विश्व के एक प्रमुख 
झीगा निर्यातक देश के रुप में श्रपना स्थान बनाना चाहता है । 

949-50 से 984-85 के बीच कृषि उत्पादद की समग्र वृद्धिन्दर 
2. 63 प्रतिशत वाषिक रही । इस अवधि में खाद्यान्न उल्ादन में महत्वपूर्ण 
बृद्धि हुईु॥६ यह 949-50 में 5.49 करोड़ टन था, जो 984-85 
में 4.55 करोंड टन हो गया । फप्लचक्र में कब बहुत परिवर्तत 
हो गए हूँ श्रौर घरेलू मा प्रौर निर्यात आवश्यक्रताओरों के अनुरूप अब ब्यावस्तायिक 
फसलों की खेती को प्रोत्ताहन मिला है । 

हरित क्राति की बाद की अवधि में, अर्थात्‌ 7967-68 मे 984-85 के बोच, 
कृषि उत्पादन में 2. 66 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर आकी गईं | इसो अवधि में 
पाद्यान्व उत्पादन 9 5। करोड टन से बढ़कर ॥4.55 करोड़ टन 
तक पहुँच गया । फसल चक्र में अब बहुत परिवर्तन आ गए हैं झोर गरमियों के 
मौपम में होते बाली मूंग, सूगफ़ती, सोयाबीन तथा सूरजमुखी जैसो गेर-पारम्परिक 
फमलें धीरे-धीरे जोर पकड़ रहो हैं। कुछ क्षेत्रों में खत या रबी की फसलों के 
याद जमीन में बाकी वी नमी का इस्तेमाल करके थोड़े से समय में तयार होने 
वाली तोसरो फसल पैदा को जातों है ॥ इस प्रझार दु्ंभ साधनों का अधिकतम 
उपयोग होता है 

इसी तरह खाद्य तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 950 में 2.5 किलोग्राम 
से बढकट 985 में 5.5 किलोप्राम हो गई। जनसंख्या के दवाव के 
शावजूद देश में उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता की स्पित्ति को नियस्त्रण में रघकर 
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उसे सुधारने में सफलता मिली है । इसके परिणामस्वरूप लोगों का जीवन-स्तर 
सुधारने में भी मदद मिली है । 

983-84 का क्ृपि-वर्प वर्षा की दृष्टि से एक सबसे अ्रच्छा वर्ष माना जा सकता 
है । दक्षिण-पश्चिम मानसुन और उसके बाद के मीसमों में उपयुक्त वर्षा के कारण अ्रनाज 
का उत्पादन, विशेषकर धान, गेहूँ और मोटे अनाजों का उत्पादन इस वर्ष रिकार्ड स्तर 
तक पहुंच गया । तिलहनों के उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई । श्रताजों और तिल- 
हनों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से अंधिक हुआ । दूसरी और, गन्‍ना, कपास, जूट और 
भेस्ठा जैसी अन्य नकदी फसलों का उत्पादन गिर गया क्योंकि इन फसलों के लिए 
उपयुक्त मौसम नहीं रहा । सारणी 5.3 में चुने हुए वर्षों्में मुख्य फसलों का 
उत्पादन क्षेत्र, कूल उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उपज दर्शार्यी गयी है । 

984-85 वर्ष के लिए 5.36 करोड़ टन श्रवाज का उत्पादन लक्ष्य 
रखा गया था । लेकित इस वर्ष वर्षा की स्थिति अनुकूल नहीं रही जिससे अनाज 
के उत्पादन को धक्का लगा झर यह मिरकर 4. 55 करोड़ ठन रह गया। 
मक्का को छोड़कर अन्य संभी महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन स्तर 983-84 की 
तुलना में... 984-85 में नाोचे चला .गया । परन्तु तिलहनों का उत्पादन 
योजवा-लक्ष्य 30.0 लाख टन के करीब रहा । इशका मुख्य कारण रेपसीड, 
सरसों तथा सोयाबीन की रिकार्ड फसल होता था । जहां गन्ने का उत्पादन 983-84 
में 47,4 करोड़ ठव की अपेक्षा गिरकर 7.0 करोड़ टन रह गया, वहीं कपास 
का उत्पादन 85.3 लाख गांठ के नये स्तर को छू गया। 

985-86 वर्ष में, दक्षिण-पश्चिम मानसून की स्थिति एक घार फिर 
प्रतिकूल थी जिससे खरीफ की फसल आर मोटे श्रनाजों तथा तिलहनों के उत्पादन 
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । मानसूत के बाद के मौसम में काफो उपयोगी 
वर्षा हुई जिससे रवी की रिकार्ड फसल हुई । 988-86 में श्रताज का कुल 
उत्पादन .5. 05 करोड़ टन आंका गया है, जो 984-85 के उत्पादन स्तर 
की तुलता में 0.5 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। 

चावल और गेहूं का उत्पादन नये स्तर पर पहुंचा तो दालों के मामले 
में भी सराहनीय उपलब्धि रही। लेकिन, तिलहनों के उत्पादन में करीब 8 
लाख ठन की कमी आई। इसका मुख्य कारण गुजरात के महत्वपूर्ण मूंगफली 
उत्पादक क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा का होना था । रेशे वाली फसलों का उत्पादन 
(कपास, जूट और मेस्टा) वर्ष के दौराव भ्रच्छा रहा, साथ ही गन्ने के 
उत्पादन में भी कुछ सुधार हुआ और इसका उत्पादद 7.2 करोड़ ठन के 
स्तर पर आ गया । 


कुल 32.87 करोड़ हेक्टेयर के भौगोलिक क्षेत्ञ में से 92.5 प्रतिशत क्षेत्र के 
भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं। राज्यों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 982- 
83 में, कुल 6.72 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर वन लगे हैं, जबकि 950-57 में 
यह क्षेत्र 4.05 करोड़ हेक्टयर था । इसो अ्रवधि में कूल बुआई क्षेत्ष भी , 9 
करोड़ हेक्टेयर से वढ़कर 4., 2 करोड़ हेक्टेयर हो गया । फसलों के मोटे-मोटे प्रारूप 
से संकेत मिलता है कि हालांकि कुछ फपल क्षेत्रों में अनाज श्रन्य फसलों की 
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तुलना में सबसे प्रधिक बोया जाता है, फिर भो 4950-5 के मुकाबले 4982- 
83 में इसका तुलनात्मक हिस्सा 26. 7 प्रतिशत से गिरकर 72. 6 प्रतिशत हो गया । 


छठी योजना (980-85) पर सफलतापूर्वक अमल से भारतीय अर्थर्तत्न 
उच्च विकाम के रास्ते पर आने में सफल हुआ्ना है । कुल मिलाकर, छठे) योजना 
विकास, झ्राधुनिकीफरण और सामाजिक न्याय की आझराकाक्षाओं को वनाये रखने 
श्रौर उन्हे श्रौर भी सुदृढ़ करने में काफी हद तक वागमयाव रही है। छठी योजना 
के लिए 5.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर हर्घारित की गई थी। कुल मिलाकर 
यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया ग्रया, लेकिन कुछ कमियां भी रह गयी। यास तोर 
से खतन ग्रौर निर्माण के क्षेत्र मे, जो कि कृषि से भ्रतग हैं । कृपि में प्रच्छो वृद्धि 
दर (लक्ष्य 3.8 प्रतिशत के मुक़ावले 4.3 प्रतिशत) मुख्य कारण थे।, जिससे 
सक्षित कुल वृद्धि दर हासिल की जा सकी। छठी योजव्रा की विशेषता यह भो 
रही है # टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई और कृषि क्षेत्र से जरूरी 
ढाचागत सुविधाएं पैदा की गई”। 

कृषि और संबद्ध क्षोत्रो में विभिन्न विकास कार्यक्रमों को लागू करने के 
लिए छठी यीजना में सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय 72,539 करोड़ रुपया था। 
योजदा में पहले चार वर्षों में वास्तविक व्यय 0,89] करोड रपमा था जो, कुल 
व्यय का 87 प्रतिशत था । 984-85 के लिए व्यय के संशोधित अनुमान से, 
मोजवा पवधि के दौरान कृषि और सबद्ध क्षेत्रों पर झनुमात्रित व्यय 5,004 
करोड़ झपया आता है जो स्वीकृत व्यय 22,539 करोड रुपये से 20 प्रतिशत 
अ्रधिक है । सभी क्षेत्रों को मिलाकर, योजवता अ्रवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का 
व्यय 97,500 करोड़ रुपया था । इसमें से 79,44 करोड़ रुपया पहले चार 
वर्षों में व्यय किया गया जो कुल निर्धारित व्यय का 87 प्रतिशत था । 984- 
85 के संशोधित झनुमान को शामिल करने से योजना ग्रवधि के दौरान अनुमानित 
ब्यय, !,09,646 करोड रुपया झ्राता है जो कि 97,500 करोड़ रपये के 
व्यय से 2 प्रतिशत ग्रधिक है । 


सातवी योजना (985-90) के मूल उद्देश्य विकास, ग्राधुनिकीकरण, आत्म- 
निर्भरता और सामाजिक न्याय हैं। योज॥ में उठ नीतियों और कार्यक्रमों पर- 
जोर दिया गया है, जिससे खाद्यान्न उत्रादन की गति तेज हो, रोजगार #े 
झवमर बढ़ें मौर उत्पादकता में वृद्धि हो । सातवीं योजना की विकास कार्यमीलि 
का केन्द्रीय तत्व उत्पादक रोजगार पैदा करता है । योगा का लक्ष्य गरीबी 
में काफी कमी लाना और गावों श्रौर नगये में गरीबों के जीवन में सुधार लाना 
है। सातवी योजना की कार्य्रीति की जरूरत हैं कि खाद्यान्नो, खाद्य तेलो, चीनी, 
कपड़ा भादि के उत्पादन को बढाने की ओर विशेष ध्यात दिया जाएं । योजना 
का सद््य, पूर्वो क्षेत्र में चावल की उत्पादकता बड़ाऊर प्रौर वर्षा वाले तथा सूर्े 
क्षेत्रों में खेती पर जोर देकर, हरित ऋ्राति का नये क्षेत्रों में विस्तार करना है। 
याद्याप्नों के उत्पादन में तीत्रतर वृद्धि, यासतौर से श्रविकमित क्षेत्रों में, के 
झ्राधार पर टिको विस्तृत खाद्य सुरक्षा योजठा, झताजों का भडारण भौर सार्व- 
जदविक वितरण सातदवी योजना की मुख्य विशेषताएं हैँ । सातवी मोजना को 
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कर जाए जी. 


अवधि के दोरान कृषि उत्पादन के लिए, 4 श्रतिशत प्रतिवर्ष यूद्ि दर भौर 
खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए 3.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि दर का लक्ष्य 
भिर्धारित किया गया है । 

सातवी योजता में इन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर विशेष जोर दिया गया है: 
(7) पूर्वी क्षेत्र में विज्ञेष चावल उत्पादन बार्यत्रम (2) राष्ट्रीय तिलहन 
पिकास परियोजी।, (3) वर्पायुक्त कृषि के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास 
कार्यक्रम, और (4) छोटे और सीमान्त किसानो का प्रिकास। इस संदर्भ में 
जल प्रवंध, ग्रनुसंधान और विस्तार, ऋण संस्थामों, कृपि मूल्य-्तीति और 
किसानों की भागीदारी पर विज्ञेप ध्यान दिया जायेगा । 

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न विउ्गस कार्यक्रमों क्रो लागू करने के 
लिए, सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 22,793 करोड़ रुपये के 
व्यय का प्रावधान है, जो कि कुल योजना व्यय ॥,80,000 करोड़ रपये का 
3 प्रतिशत है । सातवी योजना के पहले वर्ष 985-86 में ये झाकड़े क्रमशः 
4,95 करोड़ रुपये श्रोर 32,239 करोड़ रपये है। 985-86 में कुल 
योजना व्यय में कृषि और संबद्ध क्षेत्"ों का हिस्सा !3 प्रतिशत बनाये रखा 
गया है । 


कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरक को भूमिका सबसे अधिक महत्वपूण है । भन्य बातें 
समान होने पर जमीन में एक टत उवंरक डालने से प्रनाज उत्पाद में 8 से 0 
टन की वृद्धि होती है । अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन में बुद्धि का 
करीब 70 प्रतिशत, उर्वरक का श्रधिक इस्तेमाल करने के कारण होता है । 
इस प्रकार देश में कृषि के क्षेत्र में एक वर्ष में हुई प्रगति का संकेत इस बात से 
मित्र सकता है कि इस अ्रवधि में उर्वेरको का प्रयोग कितता बढा है । उर्वरक 
की प्रति यूतिट क्षेत्र में यपत की दृष्टि से भारत का स्थान, णो पहले बहुत 
नीचे था, अब काफी ऊपर झआगया है। 950-5 में जहां उर्वरक की प्रति 
हेक्टेयर खपत शून्य स्तर पर थी, वह बढ़कर 985-86 में भनुमानतः प्रति 
हेक्टेयर 52. 28 क्रिलोग्राम हो गई है । उर्बेरकों की कुल खपत 950-58 में 
69,000 टन थी जो 984-85 में 82 44 लाय टन हो गई। अनुमान क्रिया 
जाता है कि वर्ष 985-86 में उवरको की खपत 90, 26 लाये टन हो गई है। 
मौसम की प्रतुकूलता के वधरण उर्वरकों की खपत में काफी बढ़ोतरी हुई है। 
मौसम की भनुकूलता झौर उर्वरकों पर किया गया निवेश इस रिकार्ड स्तर की 
चैंदावार के लिए उत्तरदायी है। 

984-85 लथा 985-86 में उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति काफी 
संतोपजनक रही है । 


विश्व में फिर से प्रयोग मे म॒ लाए जा सकने वाले पेट्रोलियम पोषक भडारों 
में कमी झ्रौर रासायतिक उर्वरकों की बढ़ती लागत के कारण भप्रावश्यक हो गया है कि 
रासायनिक उ्रकों की बढ़ती दूई माग को पूरा करने के लिए एक विकल्प फ़िर 
से प्रयोग में लाए जा सकने वाले स्रोतों की तलाश की जाएं तथा उर्वरक, जे 
खादों भौर जैविऊ-उर्वरको के संयुक्त प्रयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक श्रापूर्ति 
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पर जोर दिया जाए । वैज्ञानिकों ने सावित कर दिया है कि रासायनिक उबेरकों 
के पूरक के रूप में जैविक-उवेरक प्रभावशाली, सस्ते और फिर से प्रयोग में लाए 
जा सकने लायक स्रोत हैं । 

हमारे देश में राइजोवियम को दालों और सोयाबीन तथा मूंगफली जैसे 
तिलहनों के लिए और एक विशेष प्रकार की शैवाल को पानी वाली 
भूमि में होने वाले घान के लिए बहुत प्रभावशाली पाया गया है । देश 
में जैविक-उवेरकों के उपयोग की संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार 
ने 982-83 के दौरान जैविक उर्वेरकों के विकास और प्रयोग की 2, 82 करोड़ 
रुपये की एक परियोजना स्वीकृत की है । इस परियोजना के अंतर्गत, एक राष्ट्रीय 
और छः: क्षेत्रीय केद्ध तथा जैविक-उर्वेरकों के उत्पादन, प्रोत्साहन श्र गुणवत्ता 
नियंत्रण के लिए 40 शैवाल उप-केन्धों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। राष्ट्रीय 
केन्द्र गाजियाबाद में स्थापित किया जा रहा है । हिसार, पुणे, बंगलूर, जबलपुर, भुव- 
तेश्वर और शिलांग में छः क्षेत्रीय केल् स्थापित किए जा रहे हैं । शैवाल उप-केन्द्र 
देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए हैं और इनमें 984-85 के 
दौरान करीब 50 दन तथा 985-86 के दौरात करीब 00 टन शैवाल का उत्पादन 
किया जा चुका है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केच्रों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति 
की जा रही है और इसके चालू वर्ष के दौरान ही शुरू हो जाने की आशा है। 
किसानों, विस्तार कर्मचारियों और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण 
दिया जा रहा है तथा राज्य सरकारों और कृषि विश्वविद्यालयों की मदद से 
जैविक-उर्ेरकों के कुशल प्रयोग के प्रदर्शन जगह-जगह झायोजित किए जा रहे हैं। 
सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना को और भी मजबूत करने का प्रस्ताव है। 


पौधों को पोपक तत्व देने के अतिरिक्त भूमि को उपजाऊ वनाए रखने के लिए 
आगेनिक खाद बहुत आवश्यक है। देश में ग्रामीण इलाके में 65 करोड़ टन और 
शहरी इलाके में 3. ७ करोड़ ठन आर्मेनिक अपशेष होते हैं। इस समय ग्रामीण 
क्षेत्र के 29.35 करोड़ टन और शहरी क्षेत्र के 67 लाख-टन अपशेषों का ही उप- 
योग किया जाता है। इस प्रकार पोषक तत्वों के विकल्प के रूप में बाकी अप- 
शेपों के प्रयोग की प्रचुर संभावनाएं हैं। इसी प्रकार वायोगरैंस और मल के भी 
प्रयोग किए जाने की व्यापक संभावना है । सातवीं योजना के दौरान ग्रामीण 
कम्पोस्ट टेनोलाजी पर पायलट स्केल” प्रदर्शन आयोजित करने का प्रस्ताव है । 


उर्वेरकों के विवेकपूर्ण, संतुलित तथा कुशल प्रयोग भौर इनसे श्रधिकतम लाभ 
उठाने के लिए किसानों को सलाह देने में भूमि परीक्षण एक महत्वपूर्ण तरीका 
है। देश में 426 भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं (जिनमें 33। स्थिर और 95 
मोबाइल (चलती-फिरती ) प्रयोगशालाएं शामिल हैं ) हैं। इनकी वापिक क्षमता 60 
लाख मिट्ट/ के तमूत्ों की जांच की है। अधिकांश राज्यों के लगभग सभी जिलों को 
भूमि परीक्षण की सुविधाएं दी गई हैं। इसमें वे राज्य शामिल नहीं हैं, जिन्हें मोबाइल 
भूमि परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से ये सुविधाएं दी जा रहो हैं। भूमि में 
साइक्रो-पोपक तत्वों की कमी का चित्रण करने के लिए भारत-ब्रिटेल ह्विपक्षीय 
कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को 25 एटोमिक 


उर्वरक किस्म 
नियंत्रण 


बोज 
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एड्जारप्नन स्पेक्ट्रा-फोटोमीटर मुहैया कराए गए है । इसके भ्रतिरिबत, राण्य सरकारो/ 
कपि विश्वविद्यालयों ने भी इस तरह के कई उपकरण स्थापित किए हैँ । 


किसानी को सही जिस्म के उर्वरक सही समय झौर उचित दामों पर उपलब्ध 
कराने के लिए, सरकार ने देश में उ्वेरकों के मूल्य, व्यापार भौर क्वालिटी के 
नियमन के लिए 957 में उर्वेरक नियंत्रण श्रादेश जारी किया । इसमे देश से 
बेच जा रहे विभिन्न स्वदेशी|प्रायातित उर्वेस्कों के मानदड, विश्लेषण केः तरीके 
और लागू करने वाली एजेंसियों के ग्रठव का प्रावधार, किस्स वियंत्रण प्रयोग- 
शआलाएंँ तथा उर्वरक में व्यापार श्रौर वितरण के तिबमद के प्रावधात शामिल 
हैं। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 43 उर्वरक विस्म नियंत्रण प्रयोगशालाएं 
है और फरीदाबाद में एक केंद्रीय प्रयोगशाला है। इनकी वापिक क्षमता 75,000 
विश्लेषण की हैं । देश में करीब . 56 लाख डीसरों (व्यापारियों) की 
संख्या को देखते हुए, इस क्षमता में काफी वृद्धि की जरूरत है। फरीदाबाद स्थित 
केन्द्रीय प्रयोगशाला राज्य की प्रवर्तन एजेसियो झौर उर्वरक विश्लेषकों के लिए 
प्रशिक्षय कार्यक्रम आयोजित करती है। यह प्रयोगशाला उर्वरक डीलरों श्लौर 
किसानों को भी प्रशिक्षण देती है शौर आयातित झौर स्वदेशी उर्वरक भडारो 
से नमूने लेकर इनका विश्लेषण भी करती है। सातवी योजना के दौरान, केन्द्रीय 
उर्वरक किस्म नियन्नण श्रौर प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद की गतिविधियों को 
श्रोर भी सुदृद्ध करने का प्रस्ताव है । 



















सरकार में बहुत पहले ही प्रच्छी किस्म के बोज उपलब्ध कंयने के महत्व 
को समझ लिया था। 963 में अच्छी फिल्म के वीज उपलब्ध कराने को 
जरूरत को पूरा करते के लिये राष्ट्रीय बीज निगम को स्थापना की गयी थी। 
969 में भारतीय शाज्य फार्म निगम स्वापित जिया गया ताकि प्रच्छी किस्म 
के बीजों केः उत्पादन के लिये बडेनर्दे फार्म विरसित्र करिए जायें पहा प्रधिकात 
कार्य मशीतों में हो । 975-76 में राष्ट्रीय रीज कार्यत्रस शुरू होते पर बोजों 
के उत्पादन और वितरग की व्यवस्था का विकेन्द्रकश्म हो गया ओर कुछ झज्यों 
में राज्य वीज निगम स्थापित झिरे गये। पिछले कुछ वर्षों में देश भर में वीन 
प्रमाशीकर्ण संस्थाओं और बीज परीक्षत्र प्रयोगगालाओ का जाल बिछ गया है। 

देश में पिछले छ- वर्षों के दौरान प्रमाणीक्षत/प्रच्छी किस्म के बीजों के विवरत 
में कई गुना बृद्धि हुई है। 979-80 में केवल 4 लाथ ब्विदल प्रमाणित |प्रच्छी 
हम्म के बीज वादे गये, जबकि 7985-8० के दोसम 55. 0: लाये क्िवंटल 
बीजों के वितरण का अनुमान है। 

नयी श्रानुवाशिक खोजों के बाद वीज उत्पादन चक्र तस चरगी मं 
बंद गया है। ये है--अ्रजनक बीज, मूल बीज, और प्रमामोधत वौज । प्रमायाइत 
बीज हो किसानों को वुप्राई के लिये उपलब्ध कंणाये जाते हैं। प्रजतक बीज, 
बीज उत्पादन की पहली पवस्‍्या है । इनका उत्पादन मुख्य रुप से कृषि 
विश्वविद्यालयों और अनुसंधात संस्यातों में किया जाता है। भव चप्ट्रीय बीत 
निगम और भारतीय राज्य फार्म निगम ने भी प्रजनन बीजों वा उसादन शुरू 


राष्ट्रीय बीज 
कार्यक्रम 


किस्म भिय॑त्रण 


भारत 3986 


कर दिया है । इसके फलस्वरूप प्रजनक बीजों की उपलब्धता देश में 98-82 में 
3,94. 67 बिवंटल से चढ़ कर 985-8 6 में 32,24 , 526 विवंदल (अनुमानित) 
हो गयी । प्रजनक बीजों से मूल बीजों के उत्पादन का काम मुख्यतः कृपि विश्वविद्यालयों 
ओर अनुसंधान संस्थानों के फार्मों पर किया जाता हैं । 3985-86 के दौरान देश 

करीब 3, 04 लाख विवंटल मूल वीज उपलब्ध होने दा अनुमान था । सूल बीजों से 
प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन राष्ट्रीय वीज निगम के अनुवंधित उत्पादकों, राज्य बज 
निगमों तथा भारतीय राज्य फार्म निगम और राज्य सरकारों के फार्मो पर किया जाता है । 


राष्ट्रीय बीज परियोजना-य] और परियोजना-त॥। को क्रमश: दिसम्बर 984 
और दिसम्बर 3985 में बंद किया गया। इन दो परियोजनाओं में निम्नलिखित 
ढांचागत सुविधाएं स्रज्ञत की गयीं। परियोजना में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, 
सहाराष्ट्र तथा पंजाब आते हैं तथा परियोजना-ता में विहार, कर्ताटक, उड़ीसा, 
राजस्थान शौर उत्तर प्रदेश आते हूं । 


अवयचब इकाई राष्ट्रीय परि- राष्ट्रीय परि- कुल 
वीज योजना बीज यबोजना-ता] />ै+--+७ 
लक्ष्य. उप-. लक्ष्य उप- लक्ष्य. उप- 

लब्धरि लब्धि लब्ध्रि 

प्रमाणीकृत. लाख 8.00 5.95 5.50 6.97 4, 50 72. 32 

बीज प्रोसेसिग क्विंटल 

मूल बीज लाख 0.92 0.52 0.60 0,42 ,52 0, 94 

प्रो सर्सिग क्विंटल 

बीज भंडारण लाख 4.50 9.20 -+ 3.70 4.50 2.90 

विवंटल 

फार्म विकास हेक्टेयर 43,975 8,863 3,555 6,885 27,530 5,448 

वनस्पति बीज संख्या 7 8 5 न्+ 7 8 

प्रोसिसिंग 

एकक 





राष्ट्रीय वीज परियोजना की बदौलत ही बीजों का वितरण 978-78 में 
6 लाख क्विंटल से बढ़कर 985-86 में 48 लाख क्विंटल ही गया। बीज वितरण 
का .07 करोड़ क्विंटल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, बीज उत्पादन, प्रोसेसिग 
प्रमाणीकरण, किस्म नियंत्रण और वितरण के लिए ने केवल परियोजना राष्यों, 
बल्कि असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र जैसे नये 
राज्यों में भी, ढाचागत सुविधाओं के विस्तार का निर्णय लिया गया है । इस लक्ष्य 
को राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के तीसरे चरण में प्राप्त करने का भस्ताव है जो कि 
अभी तेयार किया जा रहा है । 


वीज अधिनियम, 966 और उसमें निहित नियमों में बीजों की अच्छी किस्म बनाए 
रखने क॑ लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है । राज्य सरकारों को किस्म नियन्त्रण 








राष्ट्रीप बीज 
जप 


भारतीय राज्य, 
फार्म निगम 


कृपि 
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उपाय लागू करने के लिए प्रावश्यक अधिकार दिए गए हैं । राज्यों में बीजों 
की किस्म जांचते और उत्हें प्रमाणित करने का दायित्व राज्यों में काम कर रही 
बीज परीक्षण प्रयोगब्रात्लाग्रों और बीज अमाथीकरण एजेंसियों को सॉपा गया है | 

केस्द्रीय चीज समिति ने 985-86 के दोरान, देश के विपिन्न भागी में 
विभिन्न फसलों के लिए, 52 नये भौर वेहतर किस्म के बीजों की सिफारिश की। 
नई किस्मों के विदास से वीजो को पूँदावार की किस्मों में विविधता लाथी जा 
सकेगी, जिसकी बहुत जरूरत महसूस की जा रही थी भौर जो भ्रव तक बुछ गिनी- 
चुनी किस्मों तक ही सीमित थी। इसके अनाढा 985-86 के क्षैरान 237 
किस्मो को सूचीबद्ध किया गया ताकि इनमें बीजों को किस्म नियंत्रण के दायरे 
में लाया जा सके । क्वालिटी वीजों में (पर्याप्त स्तर चनाए रखने के लिए 
विभिन्न राज्य-बंज परीक्षण प्रयोगशालामो भौर केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला 
डरा निरंतर बीजों का प्ररीक्षण किया जाता [है[। 985-86 
में इन प्रयोगशालाग्रों ने बोजों के 4,6,496 नमूनो का परीक्षण किया । 





भारतीय बीज विदेशों में लोकप्रिय है। फिर भी, विदेशों से माग की प्रपेक्षा देश 
में वीज को मांग को प्राथमिक द। जाती है । प्जनक दीजों, मूल बीजों म्ौद दालों 
तथा विलहनों के प्रमाणीक्ृत बोजों के विर्यात पर प्रतिबंध [है ॥ भ्नाज के 
प्रमाणेक्ृत बीजों की माग होने पर अ्रत्येक की गुणवत्ता के अ्घार पर जाच दी 
जाती है तथा देशी जरूरतों को पूरा करने के वाद, प्रन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के हिंत में 
इनके निर्यात की भनुमति दी जाती है । 

राष्ट्रीय बीज निगम ने 984-85 के? दौरान प्रमाणीकृत बीजों के 7. 59 लाख 
क्विटल शोर मूल बोज़ो के ॥ 0 लाख विवेंटल का रिकार्ड उत्पादन शब्य 
प्राप्त किया | 985-86 के दौटान प्रमाणीकृत श्रौर मूल बीजों का उत्पादन 
ऋमश' 3, 83 लाख क्विटल और 0. 25 लाख स्विंदल रहा । प्रमाणीहत बीजों 
का वितरण 984-85 के 4 77 लाख क्विटल के मकाबले ]985-86 में 4 39 
लाख क्विटल रहा । 985-86 के दोरान मूल बीजो का वितरण 0. 45 लाख 
विवदल रहा, जबकि 984-85 में यह 0. 63 साख विवंटल था। प्रमाणीडत भोद 
मूल बीजों बेर उत्शदन श्रोर वितरण में कमी का कारण यहथा कि राष्ट्रीय बीज 
निगम सहित विभिन्न बीज उत्पादक एजेंसियों के पास पुराना स्टाब बचा था। 
निगम ने 985-86 में भ्रथने ही फाम पर 273 सिविंदल प्रजनक बीजी का 
उत्दादन किया | दालो का उत्पादन 984-85 में 30,800 क्विंदल से बदकर 
६985-86 में 38,060 विवेंटल हों यया, जो कि महत्वपूर्ण वृद्धि है ! 


भारतीय राज्य फार्म निगम 33 बडे आकार के मशीनीहुत फार्मों का प्रवन्ध 
बःरता है। भारत।य राज्य फार्म निमम के फार्मो में चुल खेती योग्य भूमि 26,960 
हेवटेथर है। बीज उत्दादद के भ्रतिरिकत यह तिगम बागवानी के लिए उल्तृष्ट 
फिल्म की रोपण सामग्री को वितरण योजना दार्यान्दित करता है _व्या 
मिजोरम. एक ब्रिझासात्मक फार्म चला रहा है, जहा स्थानीय विसातो को 


4 
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प्रौध संरक्षण 


भारत 986 


कृषि के मए तरीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय राज्य फार्प 


सनिम्रम में 7984-85 के 3,65 लाख किवेदल के उत्पादन के मुकाबले 
985-86 में 4,23 लाख विवंटदल का उत्पादन किया। 


पिछले दो दशकों में, विशेष रूप से भ्रधिक उपज देने वाली किसमें विकसित 
होने के बाद, कृषि उत्पादन बढ़ाने में पीध-संरक्षण के महत्व को पहचाना 
गया हैं। फसल को किसी भी तरीके से होते वाले नुकसान को रोकने के 
लिए सरकार सभी झावश्यक उपाय कर रही है। सुऊसान पहुंचाने वाले 
कीड़ों और बीमारियों का समय पर पता लगाइझर और सही कीटनाशक 
दवाओं और अन्य कृपि-प्रणालियों के जरिए उन्हें रोहा जा सकता है। इसके 
लिए जीव-विज्ञान झोर आानुवाशिकी इंजीनिप्री आदि का प्रयोग किया जाता है । 

केस्द्रीव टिड्डी चेतावनी संगठन, राज्य सरहारों के सहयोग से टिड्डियों 
की रोकथाम के लिए जमीन से झ्लौर विभान से दवाएं छिड़कने जैसे तरीके 
अपनाता है। जोधपुर स्थित दूर संवेदनओऔर टिड्डियों के पैदा होने के स्थावों 
का प्रध्ययन करने हेतु उपग्रह प्रयोगशाला में आफड़े एकच्र किये जाते है, जिनका 
विश्लेषण किया जाता है। टिड्डियों की जांच के लिए बीकानेर स्थित केर्दर 
में बारानी क्षेत्रों में होने वाली मसल को छोड़फर रेमिप्तान की अन्य नस्ल की 
टिट्डियों के पर्थावरग, जैविफ-स्थिति ओर गतिविधियों का विश्लेषण किया जाता है । 

9 केन्द्रीय निगरानी केन्द्र और 3 केन्द्रीय पौध-संरक्षण केन्द्र कीड़ों 
और वीमारियों की स्थिति का सर्वेक्षण अध्ययन करते हैं। इन सर्वेश्ञगों से 
कीड़ों और बीमारियों के प्रकोध या हमले की पहले से चेतावनी मिल जाती 
है, जिससे राज्य सरकारें समय पर नियंत्रण के उचित उपाय कर सकती है । 

20-सुत्नी कार्यक्रम के अन्तर्गत पोध-पंरक्षण, संगरोध झोर भण्डारण 
निदेशालय के क्षेत्रीय केन्द्रों ने पौध-प्रक्षण तफनीकों के प्रसार के लिए 93 गांवों 
को अपनाया है, जहां वे इस वारे में क्रिसानों को जानकारी देंगे। 

प्रमुख फसलों पर हमला करने वाले जाने-पहचाने कीड़ों की जांच के 
लिए सर्वेक्षण कार्य ॥7 केद्धीय जैविक चिषन्व्रण केद्ध करते हैं। वंगल्र में 
एक परजीवी-गुणन प्रयोगशाला चनाई गई है। . 

9 बन्दरगाहों, 0 हवाई अड्डों ओर 0 सीमावर्ती क्षेत्रों में 29 पौध 
संगरोध और घूमीकरण केन्द्र हैं। में केन्द्र बीज, पौधों और उग्ाई जाते 
चाली सामग्रियों की जांच करके पता लगाते है कि कहीं उनमें कीठाणु या 
रोगाणु न हों। 

कीड़ों और बीमारियों को समाप्त करने और उनकी रोकथाम सम्बन्धी 
केद्र समथित योजना के अस्तर्गत राज्य सरकारोंकिदत्त शासित प्रदेशों को 
केन्दीय सहायता दी जाती है। 

पौध-संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय में: केन्द्रीय कीटनाशक 
प्रयोगशाला खोली गई है । हैदराबाद का केल्द्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण 


संस्थान इस काम सें लगे अधिकारियों के लिए विश्येष प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करता है। 


कृषि उपकरण 


इपि यंत्र संस्थान 


कषि 373 
देश में कोई 50 कीटनाशऋ आऔषधियों का उत्तादन किया जाता है। 
985-86 के लिए विभिन्न कीटनाशकों की मांग 68,000 मीट्रिक टन होने 
का अनुमान है। 


7983-84 में पशुओं की सहायता से चलने बाले सुधरी किस्म के उपकरणों 
और हाथ के आजारों को लोकप्रिय बनाते के कार्यत्रम पर नए सिरे से 
जोर दिया गया था। इस कार्यत्रम के अंतर्गत वारानी खेती वाले सेत्रों के 
विसानों के लिए उपयूतत्र तरनीकी जानकारी प्रदान करने पर विशेष ध्यान 
दिया जा रहा है। छठी योजना के दोरान, राज्य सखारों ने 30,45,958 
कृषि उपकरण झौर 3,2,307 वीज बोने और उर्फ डालने वाले उपकरण 
वितरित ब्ियेंगय । 


सातवी योजना अवधि के दोरान भी यह प्रणाली जारी रखी गयी। 
देश के वारानी खेती वाले 500 खण्डों में इस योजना के लागू किये जाने 
का प्रस्ताव रहा है। कृपफों को खेती में काम आने वाले उपकरणों तथा 


हाथ के आओजारों को खरीदने के लिए झनुदान दिया जाता है। 


कृपकों तक नवीन तकनीकी जानकारी पहुंचाने के लिए केद्धीय स्तर की 
क्रपि उपकरण पुनरावलोकन तथा वितरण समिति का ग्रठन क्रिया ग्या। 
समिति द्वारा प्रस्तावों के निरीक्षण तथा विभिन्न जलवायु व परिस्थिति के प्रनुसार 
खेती में. काम आने वाले क्ृपि मंयत्न, उपकरण तथा मशीनों के बारे में जानकारी 
एकत्र की जाती है। 985-86 के दौरान 9 उन्नत किस्म के उपकरणों का पता 
लगाया गया श्रौर उन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए जारी किया यया । समिति इसका 
भी ध्यान रखती है कि कृपको की प्रच्छे किस्म के उत्पाद सुलभता से उपलब्ध होते रहें 
तथा स्तर के आधार पर निर्माताओं पर नियंत्र० के लिए हानिकारक यंत्र 
(नियमन) अ्रधितिमम, 983 बनाया गया। अधिनियम मे अमाधित नियत स्वर 
के श्रनुसार ही निर्माता को मशीनों का निर्माण करना होता है। छाथ ही 
अधिनियम द्वारा मशीनों को चलाते समय हुई दुर्घटना अयवा मृत्यु हो थाने 
पर चालक को हर्जावा दिये जाने का भी प्रावधान है । 
बेस्द्रीय कृषि यक्न तथा उपनारण विवयस परिषद की स्थापना 985 में 
की गयी । मह एड परामर्णदायी निकाय है जो कि कृषि यत्ञ तथा उपयरणों से सबधित 
दिपयो था विम्वेषण करता है । 


कुषि संंत्रो के चयन, उन्हें चलाने श्लौर उनके रखर-खाव का सरकार व्यक्तियों/सगटनों/ 
किसानों को प्रशिक्षण देने के लिये कृषि झौर सहवारिता विभाग की झोर से बुदनी 
(म»प्र०), दिवार (हरियाणा) ओर आान्प्र प्रदेश के भनत्तपुर जिले में गार्साढिन्न 
में कृषि यन्त्र प्रशिक्षण और परीक्षण सस्यान चलाये जा रहे हैं। ये संस्थान 
उत्मादकों और उपभोवताओं की सुविधा के लिये ट्रैवटर भोर भ्नन्‍्य कृषि यंत्रों वा 
परीक्षण करते हैं। 
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सत्रह राज्य कृषि उद्योग तिग्रमों को कृपि संयत्नों के निर्माण, वितरण तथा 
उसकी देखरेख की योजना को विस्तुत रूप से चलाने का परामर्श दिया गया । 
साथ ही तनिगमों को जरूरतमंद कृपकों को सीमा शुल्क निकासी की सुविधा प्रदान करने 
की सलाह भी दी गयी। निमभमों को आवश्यक विशेषज्ञ सलाह तथा परमर्श 
सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराने हेतू राष्ट्रीय कृपि-संयंत्र सलाहकार लिमिटेड 
(नेशनल एग्रो-प्रोजेक्ट कंसलटेंट लिमिटेड) को स्थापित करने का प्रस्ताव है । 


प्रथम योजना से ही केद्ध और राज्यों के क्षेत्र में भूमि और जल संरक्षण के 
कार्यक्रम चालू हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य भूमि कठाव और भूमि की 


. किस्म में होने वाली कमी को रोकना, भूमि की देखभाल और इसमें नमी बनाए 


रखना और इस तरह कुल उत्पादकता को बढ़ाना है। राज्य सरकारें जहां अपने 
अधिकार क्षेत्र में जल और भूमि के संरक्षण को देखती हैं, वहीं राष्ट्रीय स्तर 
पर कृषि मंत्रालय में भूमि एवं जल संरक्षण डिवीजन इन कार्यों में एक संपूर्ण 
परिप्रेक्ष्य और संतुलित दृष्टि प्रदान करता है, खासतौर से अंतर्राज्यीय समस्याओं 


, के मामलों में इसकी भूमिका है। केन्द्रीय और केन्द्र की मदद से चलाए जाने वाले 


कार्यक्रमों का प्रमुख मकसद बहु-उद्देश्यंय जलाशयों में श्रत्तमय भरने वाली गाद को 
रोकना, गंगा घाटी के उत्पादक मँदानों में वाढ़ के खतरों की रोकथाम, खेती के स्थान 
में परिवर्तन वाले उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और अन्य राज्यों के झुमियाओं का पुनर्वास, 
जहां कहीं संभव हो भूमि को हुए नुकसान में भरपाई कर इसे फिर से प्रयोग 
में लाना तथा हमारे स्थिर भूमि संसाधन की उत्पादकता और स्थायित्व में सुधार 
करना है । इसके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में शामिल हैं : () जलाशयों में 
असमय गाद भरने से रोकने के लिए नदी घाटी परियोजनामरों के आवाही क्षेत्रों 
में भूमि एवं जल संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना और आवाही क्षेत्र की 
उत्पादकता में सुधार करना; (2) वाढ़ के खतरों को कम करने और उत्पादक 
मेदानों को बचाने के लिए गंगा घाटी की बाढ़ लाने वालं। नदियों के आवाही 
क्षेत्रों में एकीकृत जलसंभर (वाटरशेड) प्रवंध लागू करना; (3) जनजातीय लोगों 
में लंवे समय से चली आ रही खेती का स्थान बदलते रहने की प्रथा को हटाने ;के 
लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र और कुछ अन्य राज्यों के पहाड़ी ढलानों में एकीकृत भूमि 
और जल संरक्षण के उचित उपाय लागू करना; और (4) भूमि संरक्षण के सिद्धांतों 
को गैर-कृषि और गैर-चरागाह भूमि के प्रयोग में लागू करना। 

'जलसंभर प्रवंध' के भूमि संरक्षण कार्यक्रम के नियोजन और अमल से, 
संरक्षण कार्यनीति को सामाजिक आशथिक जरूरतों के साथ जोड़कर राष्ट्रीय 
योजना के अधिक आत्मनिर्भरता के उद्देश्य की पूर्ति होती है। 


केन््र द्वारा समर्थित नदी घाटी परियोजना में भूमि संरक्षण और वाढ़ के 
खतरे वाले आवाही क्षेत्रों के लिए क्रियान्वित कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिकता 
वाले 776 जलसंभर आते हैं। ये जलसंभर 2000 से 4000 हेक्टेयर तक के हैं। 
इनकी केन्द्रीय भूमि सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जा रहे उपयुक्त भूमि सर्वेक्षण के 
जरिए पहचान श्रौर रूपरेखा तैयार की जा रही है। 
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मारी विनियोग से बनाए बट बहु-उद्देश्योय जलाशयों में अममय होते बानी 
गाद को सकने के उद्देश्य से केंद्र समथित नदी घाटी परियोडनाप्रों के फात्राही 
क्षेत्रों में भूमि संसक्षय कार्यक्रम 7 राज्यों और दी० वी० यी० क्षेत्रों में फंसे भमि 
संरक्षण क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले 27 झआावादही दलारों में लागू जि जा रहे 
हैँ । इस दार्यक्षम में छोटे जलमंमरों श्रौर झप्र नदियों की जनसमर विशेषताप्रों 
के साथ झाद गिरने से संबंधित झांकड्रों को इक्टूटा करने की सुविधाएं निद्वित 
हैं । 7985-86 के ब्रंत तक विमित्र मूमि एवं जन संरक्षत्र दपायों से 20, 39 
लाख हेस्टेयर क्षेत्र को 203, 79 करोड़ झये की खागत से ठीक डिब्रा गया। 
सातवीं बोडना के दौरान मी यह कार्वक्रस चालू रहेगा। विभिन्न राज्य सरकारों से 
निरंतर मांग कीं जा रही है कि सादवीं धर इसके दाद की यौजनाप्रों में दस 
कार्यक्रम को नए ग्रावादी मैं विस्तृत किया जाए। 

सातवीं योजना के दौरान बाड़ लाने बाली नदियों 























साने बाली 8 नदियों के लिए चालू की गई | इसके अन्वर्गद 
कैद्र शासित प्रदेश आते हैँ । इस योजना का उद्देग्त इस द्वीत्री की वर्षा का पाती 
सोच की रृकिति में वृद्धि करता, मूमिनदाद को रोकता, और नदियों में जमा 
होने वाली ग्राद को रोफ कर न क्षेत्र को बाढ़ के प्रकोप के बचादा है। 7985-26 
के झंत तेक 43.25 करोड़ दाप्ये की लागत ये 2,3 साख दूँक्ट्रैयर झोत्र का 
मुधाद मियां गया। यह योजना सातवीं योजना के दौद्यत भी जारी रदेगी। सादवीं 
और प्रनुवर्ती योजनाओं में पर्वालि विनय आावदित द्वीते की स्थिति में और मी 
प्रावाह्यी क्षेत्रों की इस योजना में शामिल डियां जाहुया। 
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदिय और दाजस्थान के डा प्रकादित बीडेट्रों के मुघट 
और विकाम के विश 7986-87 से केनद्र समयित आंश्म शुद्ध दिया जा रहा 
है । इस कार्यक्रम के अल्वेदेद भूमि विदास कार्यक्रम, बीडूड़ क्षेत्रों को स्यावित् 
प्रदान ऋरनती ओर पारी क्षेत्र की सुरकझा, अतिरिक्त मिवाई सूद्िया सु्दैवाणर, 
दर एकीउत जनसमर प्रदध से मूि श्लौर जले 
संसाधनों को स्थाविजर प्रशत करने जैसे वपायों के डाडुप्ों के जाठ दी 
बा लदप रखा गया हैं मंद भी नि्मेत रियो गण है दि इसी दरद्ू का कार्वक्त्म 
विद भी सूद छिया आाद। दस झापेख्म के लिए प्रवय 
प्रशाम किया जा रद्वा दै 
टी,-मूमि ठप्योत सर्वश्नम्म संगठ्त प्रपते चार श्रेद्रीय 
मे, आवादी क्षेत्रों का तलसंमर्सी में किविद् भौर 
अर मिद्विटयों & समूद तन 
मे पैदा होते काती दितेपद्राप्ों, विभित्र सूनि यवराप्री मी 
पहचान और सद धित सनस्प्राप्रों के अद्यत का झाम जारी रखें हुए हैं। 985-86 
के झंद ठग 87. 36 खा द्वेस्थियट ऊा विम्दृद मूनि खवशय, 659.67 
मं अ्रप्रिद का प्रायनिश्ता विब्रॉटंग स्वेश्रश, 46 05 सलाद 
का विदेद खतलिय और 6,243 श्दाओं (दरेड 64 द्वेक्टेयर) कर नदूता 
लेकर स्वेक्षत्त कर चुहा है। टेडनोगा्ी में छुप्र के खाब, सग्त को बडाकादा 











झकीत्र वी इत्रादश्ता बेडकर दया छू 
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क्षेत्रों के चित्रण और वर्गीकरण, कोयला खानों के नीचे के क्षेत्रों का सर्वेक्षण 
और भूमि को होने वाले तृकसाव का खाका तैयार करने का अतिरिक्त उत्तर- 
दायित्व सौंपा गया है | अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में खेती का स्थाव बदलने की 
पद्धति को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम लागू किया गया हैं। यह लाभोन्‍्मुखी कार्यक्रम 
है और इसका उद्देश्य हर झुमिया परिवार को एक हेक्टेयर खेती योग्य भूमि 
और एक हेक्टेयर वाग-बगीचे और पेड़-पौधे लगाने वाली भूमि देकर पुनर्वास 
करता भी है | छठी योजना में 700 परिवारों (7 इकाइयों) के पुनर्वास का लक्ष्य 
था लेकिन केवल पांच इकाइयों में ही काम पुरा हो सका तथा इसके बाद 985- 
86 में मिजोरम में 2 इकाइयों में काम पूरा करता संभव हो सका ! इस समय 
400 परिवारों (4 इकाइयों) के पुनर्वास का काम चल रहा है इनमें से 3 इकाइयां 
मिजोरम में और एक इकाई अरुणाचल प्रदेश में है । स्थान परिवर्तन की खेती की पद्धति 
पर कार्य-दइल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को सातवीं योजना 
के दौरान दो केख शासित प्रदेशों के अलावा 3 राज्यों तक विस्तृत करने की 
तैयारी है। इसपते 25,000 झुमिया परिवारों का 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 75 
करोड़ रुपए की लागत से पुनर्वास किया जाएगा। इस वृुहत्‌ कार्यक्रम को योजना 
आयोग मंजूरी दे चुका हैऔर इसे सातवीं योजना में 45 करोड़ रुपये की लागत 
से 987-88 में शुरू किया जाएगा। 


जलसंभर (वाटरशेड) विकास परिषद का गठन विश्व बैंक से सहायता- 
प्राप्त परियोजनाओं के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए किया गया। ये परि- 
योजनाएं हैं :- () उत्तर प्रदेश में हिमालयी जलसंभर (वाटरशेड) प्रवंध योजना, 
और (2) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के वर्षा वाले क्षेत्रों 
में जलसंभर॒ विकास के लिए प्रायोगिक (पायलट) परियोजना । पहली परि- 
योजना दो चुने हुए जलसंभरों में लागू की ऊा रही है । इस परियोजना 
का उद्देश्य, जंगलों के कटने, चरायाहों का अतिशय प्रयोग, भूमि के गलत 
प्रयोग और लापरवाही से सड़कें बनाने से हिमालय की परिस्थिति को 
व्यवस्था को होने वाले नुकसान को न्यूनतम करना है । दूसरी परियोजना आठ 
जलसंभरों में लागू की जा रही है | इसमें दो-दो जलसंभर हर राज्य में हैं। इसका 
उद्देश्य संवंधित राज्यों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करने 
के लिए वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न 
टैक्तोलाजियों की प्राप्ति करना है । 

राष्ट्रीय भूमि उपयोग संरक्षण वोडे मूल रूप से राष्ट्रीय भूमि उपयोग 
नीति, संरक्षण की भावी योजना, देश में भूमि संसाधनों के प्रवंध और विकास, 
कृषि योग्य उत्तम भूमि के दूसरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल को रोकने तथा 
भूमि उपयोग और संरक्षण .के वैज्ञानिक प्रवंध को प्रोत्साहन देने संबंधी कार्यो से 
सरोकार रखता है। यह वोड विभिन्न राज्यों और केद्ध शासित प्रदेशों में स्थापित 
राज्य भूमि उपयोग वोर्डो के कार्यो का समस्वय भी करता है। राष्ट्रीय भूमि उप- 
योग नीति का मसविदा तैयार कर राष्ट्रीय भूमि उपयोग और वंजर भूमि विकास 
परिषद में रखा गया यह मसविदा पूर्णरूपेण स्वीकृत कर लिया गया । 


बाशानी[वर्षा पर 
निर्मेर छेंतो 
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भारत में अभी तह केवल सिंचित क्षेत्रों भें ही कूपि विद्यम होता रहा है 
और बाराठी/वर्पा पर निममेर क्षत्रों की अवदेखों होतो रही है, जबकि यह कुल 
क्रपि योग्य क्षेत्र का करीब 70 प्रतिशत है। देश में कुल 4, 2 करोड़ हँक्टेयर 
भूमि लत फसलें उगाई जाती है, जिसमें से 0, 2 करोड़ हेक्टेयर से प्रधिक 
बारानी खेती के ग्रन्तगंत झ्ाती हैं। दाल झौर तिलहन जैसी महत्वपूर्ण फसलों, 
झोद्योगिक दृष्टि से महलपूर्ण कम्रात्त और मूंगफली जैसी फसलों श्रौरज्यार, थाजरा 
तथा मत़का जैसी पअ्रदाज की फसलों का बड़ा भाग वर्षा पर तर 
क्षेत्रों में ही ज्याया जाता है / वर्या यर भिर्मर मुख्य. फसलों की 
उत्पादकता झर उत्पाद। मे वृद्धि धीमी रहो है झौर इसके परिणामस्वरूप बारानी 
इलाकी की मुख्य फसलों-दालों, और याद तेलो-को प्रति व्यक्ति उपलब्धता कर्म 
हो गई है। भारत में कृपि विकास भव ऐसी स्थिति मे पहुंच गया है कि राष्ट्रीय 
याद्य सुरक्षा के लिये बारानी[वर्धा पर #र्भर क्षेत्रों की भोर अधिक ध्यान देवा 
पड़ेगा तथा क्षेत्रीय और पोपाहार सम्बन्धी असल्तुतत दूर करने और अंतर्वर्ती 
इलाडों में वड़ो स्या में ग्रामीण रोजगार के अ्रवतर पैदा करने के लिये भी 
इत क्षेत्रों की झोर अधिक ध्याव देगा होगा । नये 20-सूत्री कार्यक्रम में बारानी 
खेती के विकास को शामिल किया गया है । इससे पता चलता है कि सरकार 
क्षेत्रीय और पोपाहार अपतन्तुलन दूर करने के लिए कितती इच्छुक है भौर वह इसको 
खेती के लिए वर्षा पर तिमंर क्षेत्रों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को 
उच्च प्रायमिकता दे रही है। 

खेती के लिये वर्षा पर भिर्मर रहने वाले इलाकों में फसल उत्पादत निश्चित 
नही होता, वर्षा कप-श्यादा होने या समय पर न होने के कारण भारी असुरक्षा 
और जोबिम का वातावरण होता है। यही वजह हैं कि बाटानी खेती करने 
बाले किसान बीज, खाद, उर्वरक, पोवन्सरक्षग आदि पर पूजो लगाते हुए डरते है। 

वारानी क्षेत्रों के विकास की राष्ट्रीय नीति के रूप मे यह स्वीकार किया 
गया है कि एक उपरपुक्त स्थात पर थोडोन्सी भूमि को जत-विभाजक के रुप में 
विकसित किया जाएं। सरकार ने राज्यो/किद्ध शासित प्रदेशों से कहा है कि वे 
इन क्षेत्रों मे उत्पादा-स्तर तेजी सें बढाने के लिए हर सभव उपाय करें । 

कई राज्यों और कैद शासित प्रदेशों ने 98,79,240 हैकटेयर क्षेत्र मे 
सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए !3,472 छोटे जल-विभाजको का पता 
लगाया है, जिपका व्यापक और व्यवस्वित ढंग से विकास किया जाना है । 
प्रत्येक जल-विभाजक से करोव ,000 हैंस्टेयर क्षेत्र मे सिंचाई सुविधाएं मिलेंगी! 
अल-विभाजको के विकास की योजना के असख्तर्गत वर्षो का पानी के वैज्ञातिक 
प्रवन्ध, भूमि-विकास, वनरोषण, पशुपालन का विकास भौर भन्‍्य संबंधित कार्यक्रम 
चलाये जायेंगे। 

वर्ष पर निर्मर क्षेत्रों में जल-विभाजको के विकास के लिए एक प्रायोगिक 
परियोजना विश्व बैक की राहायता से शुरू की गई है । इस परियोजना के 
ग्रन्तगंत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, प्रानध्न प्रदेश भोर कर्लादेक में यर्षा पर निर्भर 
25,000-30,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विद्धास करने का कार्मेत्रसम है। यह परि- 
योजना, क्षेत्रीय स्वर पर शुरू की जा चुकी हैं। 
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विकास कार्य कम 


भारत 4986 


कई दशकों से हिमालय की तराईं के निचले इलाकों में हो रही वनों की कठाई 
को रोकने तथा भूमि को भूक्षरण और वाढ़ से बचाने और कृषि हेतु विकसित करने 


. के लिये बड़े पैमाने पर पूंजी-निवेश करने के उद्देश्य से पंजाब में विश्व वैंक की 


सहायता से कुल 59 .88 करोड रुपये की लागत .की एक व्यापक परियोजना 
शुरू की गई है, जिसका वाम कंडी जल-विभाजक ओर क्षेत्र-विकास परियोजना है । 
इस परियोजना के पूरा हो जाने पर इस क्षेत्र के किसानों को तो लाभ पहुंचेगा 
ही, देश के समूचे .कंडी क्षेत्र के लिए यह एक आदशे [परियोजना की भूमिका 
भी निभायेगी। 

सातवीं योजना के दौरान 986-87 से वारानी खेती के लिए एक 
नया केद्धीय कार्यत्रम बारानी खेती के लिए राष्ट्रीय जलाक्त दिवास वायहम! 
शुरू किया गया है। जल संरक्षण|विती की देबनोलॉजी तथा बीज-उर्वरक को 
लोकप्रिय वनाने के कार्यक्रमों के प्रचार, परिप्कृत किसमें तैयार करने के (कार्यक्रमों 
तथा 983-84 के दौरान हाथ में लिए गए शुप्क भूमि विकास के कार्यक्रमों का 
इस दये राष्ट्रीय कार्यक्रम में विलय कर दिया गया था। इन पर दो कार्यक्रम 
पहले ही चालू थे । 

देश में विशाल शुप्क भूमि|दर्पा पर निर्भर क्षेत्रों के उत्पादन और उत्पाद- 
कता में सुधार के उद्देश्य से सरकार ने 986-87 से वर्षा पर निर्भर कृषि 
के लिए केन्र समथित राष्ट्रीय जलाकांत विकास कार्यत्रम शुरू किया है । इस 
कार्यक्रम के अंतर्गत 6 राज्यों के 99 जिले आएंगे । इसके उद्देश्य हैं: (7) भूमि 
संरक्षण और वंजर भूमि को एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मारून्गा और र॒रुके 
विकास के लिए जलाकांतों को श्राधार बनाना; (2) विभिन्न कृपि और मौसम 
संबंधी परिस्थितियों के लिए श्रावश्यक भूमि और नमी के संरक्षण के उपायों 
ओर फसल उत्पादन को स्थायित्व देने के उपायों के लिए उपयुवत टेबनोलॉजी 
को विकसित और प्रदर्शित करना; और (3) उचित वैकल्पिक भूमि उपयोग 
व्यवस्था से ग्रामीण सपुदायों के चारे, फल और ईधन के संसाधनों को बढ़ाना । 
इस कार्यक्रम की प्रमुख विश्येपताएं हैं: (7) शुप्क भूमि बागवानी, चारे का उत्पादन 
और. फ्लार्म घन्नों सहित फसल व्यवस्था को लागू करने के लिए भूमि और नमी 
की प्रबंध व्यवस्था; (2) बीजों का आयात-भंडारण और पौध तथा घास के 
बीजों|गांठों की आपूर्ति; (3) प्रशिक्षण; (4) अनुकूल अनुसंधान गतिविधि; 
(5) सर्वेक्षण के उपकरणों और रये श्रौजारों के *िर्माण का प्रावधान; (6) 
'फील्ड मेनुश्॒ल” झादि तैयार करना | सातवीं योजना के वाकी चार वर्षों के लिए 
कार्यक्रम पर 239 करोड़ रुपया ख्चें आएगा, जिसमें से 720 करोड़ रुपया केन्द्र 
सरकार हारा दिया जाना है । शेप 9 करोड़ रुपया राज्य सरकारों द्वारा मुहैया 
कराया जायेगा। इस कार्यक्रम को 9. 28 लाख हँक्टेयर भूमि पर चलाया जाएगा । 
एक वर्ष के लिए 2, 32 लाख हैक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है । 


क्रपषि विकास के संबंध में तैयार एक नीति के प्रन्तर्गत श्रधिकाधिक क्षेत्र 
में अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उत्पादन, सिंचाई 
सुविधाओं का विकास; विशेषकर भूमिगत जल-स्रोतों का उपयोग, 


प्धिक एपज देने 
घाली किस्म 


क्र्पि 379 
उर्वेरकों का पर्वात्त और संतुलित उत्बोग, प्रावश्यकृता पर प्राधारित पौध 
संरक्षण उपायों का प्रववाथा जाता पोर कृति के काम प्ले वालों वहलुपों, जिममें 
संस्थागत एवं प्रस्य वितीव पंगड़नों से प्राप्त होते बाला ऋण भो शामिल है, 
की सुध्यवेश्यित प्रौर निधमित प्रापूर्ति प्रात्ें हैँ । इसके प्रतिरिक्तरिनगन्यशिक्षण 
के माध्यय से किसानों को विज्ञाव और टेजतोवाजों से प्ररगव कराने तथा विस्तार 
संगठन को घौर मजबूत बताने के लिए प्रयास किए गए है। गांवों के कमजोर 
वर्गों की दशा खुधारने हेतु दिगेत कार्यक्रमों पर जोर दिया जा रहा है । 


देश में कृषि उत्पादन बढाने के ल्लिए अधिक उपज देते शाली क़िल्में तैयार 
करने का कार्यक्रम कृपि नीति का प्रमुख हिस्सा बताया गग्मा है। कार्यक्रम प्रारस्म 
होने के बप॑ 966-67 में इसे 8.9 लाब द्वेक्टेयर क्षेत्र में लागू किया गया, जौ 
984-85 में वठफ़र 5. 47 करोड़ हेक्टेयर द्वो गया । 985-86 में यह 
कार्यक्रम श्रनुमानत 5.52 करोड़ हेवटेयर क्षेत्र में लागू किया गया है जबबि 
लक्ष्य 5, 88 फरोड़ हेक्टेयर था।। वर्ष 98 6-87 के लिए सातवी योजवा 
के 7.00 फरोड़ हैेक्टेयद के लड्य के मुकाबले 6.76 करोड़ हेक्टेयर का लक्ष्य 
रखा गया है । फसलवार ब्यौरा सारणी 45.2 में दिया यया है : 


सारणी १5. 2 
क्षेत्र, जिधमे प्रथिक उपज वाली फपलें वोधी गईं (लाख हैक्टेयर) 




















फसल 966-67 2984-85 985-86 986-87 
अनृमावित उपसब्धि लक्ष्य 
ः 2 3 4 5 
घाव 8.9 227. 8 238. 0 280. 0 
गेहूं 54 90. 9 97.2 200.0 
ज्वार 3.9 50.7 48.8 589. 0 
बाजरा 06 हा 7 45, 8 56.0 
मबका 2.प 20.3 22 2 24, 0 
यीग «. (8.9 54, 4 552. 0 646.0 


छठी. योजना (980-85) में अनाज उठादिन का लड्य 5. 36 
बारोड टन निर्धारित क्रिया गया जबकि 797980 में इसका बुनियादी 
झवाज और 


उत्पादन स्तर 2.80 करोड टन प्रोका गया। 


भारत 5986 


ज्वार्बाजरे की ऊंची पैदावार देने वाले क्षेत्ञा का विस्तार कर लक्ष्य 
प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इसका क्षेत्ञ व979-80 में 3. 838 
करोड़ हैक्टेयर से बढ़ाकर 984-85 में 5. 6 करोड़ हैक्टेयर किया गया । इस 
कार्यक्रम के साथ-साथ सिचित क्षेत्र में वृद्धि, रासायनिक उर्वेरकों की खपत में 
वृद्धि और पौधों की सुरक्षा के उपायों को तेज किया गया । 

खाद्यान्नों का उत्पादन पहली बार 7.4 करोड़ ठन को पार कर गया और 
3983-84 में 75.237 करोड़ टन के स्तर पर जा पहुंचा, जो कि छठी 
योजना के लक्ष्य के करीव था। लेकिन 4984-85 के दौरान उत्पादन 
में कमी आई। इसका मुख्य कारण प्रतिकूल मौसम के कारण खेती के क्षेत्र 
में करीबव 45 लाख हेक्टेयर की कमी होना था। राज्यों के क्षृपि विभागों द्वारा 
उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण उत्पादकता में कोई खास कमी वहीं 
आई। 

विभिन्न फसलों में गेहूं हर वर्ष उत्पादत की नई ऊंचाइयों को छ रहा था। 
परन्तु 7984-85 के दौरान 983-84 के मुकावले 72.5 लाख ठत की 
कमी आई, जिसका कारण कृषि योग्य क्षेत्र में कमी था। इसके बावजूद 984- 
85 के दौरान गेहूं का उत्पादन छठी योजना के 4.4 करोड़ टन के लक्ष्य से 
अधिक था। कुल खाद्यान्नों के उत्पादन में गेहूं का हिस्सा 4950-84 में 
3 प्रतिशत से बढ़कर 984-85 में 30 प्रतिशत हो गया। चावल के उत्पादन 
में भी उत्साहजनक प्रगति हुई है । 983-84 के दौरान इसका उत्पादन 
5.3/5.4 करोड़ ठन को पार कर के 6.07 करोड़ टन तक पहुंच गया। 
950-5 के उत्पादन को देखते हुए इसमें 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 
मोटे भ्रताजों का उत्पादन जो कि छठी योजना के पहले तीन वर्षों में 2, 8 
से 3,70 करोड़ टन के बीच था, 983-84 में 3.39 करोड़ ठन की 
नयी ऊंचाई को छू गया। यह तथ्य भी उत्साहजनक है कि दालों का उत्पादन 
छठी योजना के प्रथम चार वर्षों में क्रमशः बढ़ता रहा और 983-84 में 
एक नई ऊंचाई ,289 करोड़ टन तक पहुंच गया। खाद्यान्न उत्पादव का 
एक दूसरा उल्लेखनीय पहलू यह है कि छठी योजना के दौरान उत्पादन में 
वृद्धि का मुख्य कारण सभी फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी था। 

सातवीं योजना के दौठन खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के 
मुख्य अंतनिहित उद्देश्यों में शामिलह: (3) आयात को पूरी तरह बंद कर 
खाद्यान्नों में शआत्म-निर्भता हासिल कश्ना; (2) खाद्यान्न उत्पादन को 
अधिक स्थायित्व प्रदान करना; (3) दाल और मोटे अनाज के उत्पादन 
की वृद्धि दर को तेज करना; और (4) मूल्य समर्थन और बेहतर वितरण 
उपायों से किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा । 

सातवीं योजना के लित्रे खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 47.8 से 48, 3 
करीड़ ठन के दायरे में निर्वात्ति किया गया है। सातवीं योजना के पहले वर्ष 
7985-86 के दौधन, खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 45.92 करोड़ टन 
निर्धाज्ति किया गया। 986-87 के लिये 6 करोड़ ठव का लक्ष्य रखा गया 


है। 


केद्धीय क्षेत्र के 
फार्यक्रम 


केसर स्माधत 
कापफम 


बाते 


कवि उहा 


उच्च पैदावार देने वाली किस्मों के कार्पक्रम को प्रव केद्धीय क्षेत्र के 
कार्यक्रमों का समर्यन है--चावल का मिनिकिट/तामुदायिक नतेरी कार्यक्रम, 
गेहूँ, ज्वार, वाजरा, मज़फा और* राग्री का मिनिड्किट प्रदर्शन कार्यक्रम, जन- 
जाति/पिछड़े क्षीत्रों मे म़का प्रदर्शन और विस्तार कर्मचारियों का राज्य 
स्तर पर प्रशिक्षण । 

मिन्िकिट प्रदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य नई फ़िस्मों को लोकप्रिय बनाना 
और किसानों की परिस्वितितों में नई विकसित किस्मों का परीक्षण करना 
है। इसके लिए 0. 25 फ़िलो--5 किलो वीज वाले मिनिक्रिद बड़ी संख्या में 
किसानो को मुम्त बादे गये है। 

गेहूं में रतुआ (रस्ट) बीमारी के फैलने को रोकने के लिए, किसानों की 
इस बीमारी का प्रतिरोत कर सकने वाली क़िस्में मुस्त बाटी जाती है। ये 
किसमें उत्तर के पहाडी क्षेत्रों तवा साथन्‍्साथ दक्षिण के उन भागों में भी वितरित 
की जाती है: जहां ग्रतियों के मौतम में भेहूँ में रतुआ बीमारी प्रपती है 
ओर वाद में मुख्य फसल के समय यह मैदानों में फत जाती है। 

पिछड़े और जनजातोंय क्षेत्रों मे मक्का प्रदर्शों का उद्देश्य मक्का की 
नई उत्पादन टेवनोलाजी को प्रचलित करना है ताकि मक्‍क्रा का प्रति इकाई 
क्षेत्र उत्पादन बढाया जा सके तथा पिछड़े और जनजातीय किसानों की श्राधिक 
हालत में सुधार किया जा सके। 

चावल सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,46 हेक्टेमर क्षेत्न से 
चावल की नर्सात्या स्थापित की गईं जबकि 985-86 के दौरान 3,700 
हेक्टेपर का लद्ष्य निर्धारित किया गया था। चावल की नर्सरी उगाने तथा जिन 
किसानो के प्राप्त स्वयं भ्रपने सिंचाई संप्ताधन नहीं है, उतको मामूली दामों पर 
पौध बांटने के लिए किसानों को 8500 रुपया प्रति हेक्टेयर की मंदद दी 
जाती है। 986-87 से इस कार्थक्रम को झंगे नहीं चलाया जा रहा है। 

विभिन्न फसदों की नई उत्पादन टेक्नोलॉजी मे, राज्य स्तर के प्रशिक्षण 
पाद्यक्रेमों का प्रायोजन संवधित राज्य कृषि विभागों के सहयोग से कृषि 
विश्वविद्यालयों और झ्नुसंधान सस्थानों में प्रायोजित क्रिये जाते है। 


श्रसम, विहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और प्रश्चिम वगाल में 
चावल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 985-86 में 420 
चुने हुए ब्वाको में केद्ध समवित विशेव चावल उत्पादत कार्यक्रम शुरू किया 
गया। इतल राज्यों में चावल उत्पादक क्षेत्र काफो है लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र 
उत्पादन कम है। 985-86 के दौरान विभिन्न कार्स योजनायें शुरू करने 
के लिये इस कार्यक्रम के लिये 2603,2 लाख रुपये स्व्रीकृतर किये गये । 
3986-87 के दौरान, इस कार्यक्रम को चुने हुए 430 ब्याकों में लागू 
किया णा रहा है और इसके लिये 392. 8 लाय स्पया स्वाकझत किया गया है। 


देश में दालों की खेतों के अन्तर्गत क्षेव विश्व में सबसे ज्यादा है। मे 
दलहनी फसलें मिट्टी की उरेरान्‍्शवित बताएं रखने मेबद्डत महत्वप्र्णं भमिका 


तिलहुन 


भारत 986 


निभाती हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा श्रधिक होती है और ये यहां के लोगों के 
भोजन का भी अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। 

परम्परा यह है कि किसान दालों की खेती प्रमुख फसल के रूप में नहीं 
करते बल्कि ये बची हुई असिचित जमीन पर अ्रतिरिवत फसल (बोनस फसल ) 
के तौर पर उगाई जाती हैं । फिर भी कृषि श्रर्थव्यवस्था में दलहनी फसलों का 
एक निश्चित भ्रौर स्थायी स्थान है। ये फसलें मिट्टी की नमी की अधिकता के 
बावजूद भी टिकी रहती हैं श्रौर नाइट्रोजन की मात्रा ये श्रपने-्श्राप वायुमण्डल में से 
ले लेती हैं। 

चूंकि धालों के उत्पादन में तकनीकी प्रगति के कारण उठनी वृद्धि नहीं हुई 
जितनी अनाज के उत्पादन में हुई है, इसलिए दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 
विशेष घ्यान दिया जा रहा है। एसके लिए सरकार से निशेष कदम उठाये हूं । 
वीस-सूत्री कार्यक्र-986 के अ्रन्तर्गत दालों का उत्पादन बढ़ाने के विशेष 
प्रयास किए जा रहे हैं। नीति यह है कि () जिस जमीन पर सिंचाई सुविधाएं 
हैं, वहां दलहनी फसलें शुरू की जाएं, (2) गर्मी के मौसम में सिंचाई 
सुविधाओं वाले क्षेत्रों में घिलहन, गन्ना, आलू, गेहूँ और मसूर की फसल के 
बाद झीर रबी के मौसम में बची हुई ममी का उपयोग करने के लिए, धाव 
की फसल के थाद परती भूमि में मूंग श्रोर उड़द की जल्दी तैयार होने वाली किस्मे 
अ्रधिक से श्रधिक क्षेत्र में उगाना, (3) सिंचित और श्रसिंचित दोनों तरह की 
जमीन में सोयाबीन, धाजरा, कपास, गन्ना भ्रौर गेहूँ की फसल के साथ ही खेत में श्ररहर 
भी वोया जाए, (4) उन्नत दलहनी बीजों का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ाया जाए, 
फास्फेट युक्‍त उर्वरक श्र राईजोबियम का इस्तेमाल किया जाए शोर पोध-संरक्षण के 
उपाय अ्रपनाए जाएं, (5) फसल कटाई के बाद अपनाई जाने वाली सुधरी प्रौद्योगिकी 
तथा दालों के मूल्य एवं विषणय की जन-नीति अपनाई जाए। 

986-87 से सरकाट ने केत्र सर्माथत राष्ट्रीय दाल विकास 
परियोजना मंजूर की है। इसका उद्देश्य दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि 
करना तथा इसे अनुकूल फसल श्रपनाने तथा स्थान विशेष की समस्याओं के 
माध्यम से स्थायित्व देना है। सिंचाई की स्थितियों में दालों की श्रल्पकालिक 
किस्मों के क्षेत्र का विस्तार और इसके साथ-साथ नई (टेक्‍्नोलाजी के 
जरिए उत्पादकता में वृद्धि पर इस परियोजना का खास जोर होगा। यह 
परियोजना एक निश्चित समय में उत्पादकता का उच्च स्तर हासिल करने 
के लिये जिला-उन्मुख मिशन कार्यक्रम है। 


984-85 के दौरान स्वीकृत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के 
माध्यम से देश में तिलहन विकास कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इस 
परियोजना के लागू होने और इससे पहले शुरू किये गये केद्ध समर्थित 
कार्यक्रम | विशेष परियोजनाओं के बदौलत तिलहन विकास के क्षेत्र में 
उल्लेयनीय प्रगति हुई है। पांचवीं योजना के [अंत में (979-80) 
तिलहनों की येती 69, 4 लाय हेक्टेयर में हो रही थी जो कि 984-85 
में बढ़कर 98. 5 लाख हेक्टेयर हो गयी। इसी प्रकार उत्पादन भी 4979- 


बागवानों 


रिपि 383 


80 में 87.4 लाख टन से बढ़कर 984-85 में 3 लाये टन हो 
गया। यह निर्धारित 30 लाख टन के लक्ष्य फो पार कर गया। इसी 
भ्रवधि के दौरान उत्तादरता भी 56 जिलों प्रति हेस्टेयर से बढ़कर 650 
किलो प्रति हेक्टेयर हो गवीं। छठो योजना के दोरान तिनहन विकास के 
लिये 92.52 करोड रुपये दिये गये, जिममे से तिलहन विकास परियोजना 
के लिये 984-85 के दौद्यय 28.67 लाख रुपया दिया गया। सातवीं 
योजना मे राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के लिये 70 करोड़ रुपये 
की रकम निर्धारित की गई है जिसमे से 30 करोड रुपये 985-86 के 
लिये मंजूर किये गये है। 

]986-87 के लिये और सातवी योजना के अंतिम वर्ष के लिये 
तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्प क्राथ 748 और 80 लाख टते रखा 
गया है। सातवी योजना की नई कार्यनीति को ध्यान में रपते हुए, राष्ट्रीय 
तिलहन विकास परियोजना में !986-87 से परिवर्तत किये गये हैं। 
संशोधित परियोजना के भ्रन्त्गंत सीमाओं का विश्लेषण और इनसे पार पाने 
के तरीकों के भ्राधार पर, जिला कारेंवाई योजनाएं चुने हुए 80 जिलों के 
लिये तैयार की गई है। राष्ट्रीय तिलहन विक्रास परियोजना के झन्तगंत प्रस्ता- 
वित फंड, सेवाओं के मौजूदा स्तर को मजबूत कप्ते, किसानों को प्रोन्‍्ताहद और 
चुने हुए जिलों में तिवेश और कर्ज उपलब्ध क तने के लिप इस्तेमाल किये जायेंगे। 
कार्यक्रम के नये अंग है' () प्रजनक और मूल वीजों का उत्पादन; (2) 
दूरदराज के इलाकों में खुदरा वितरण केन्द्र खोलना; भंडारण और रखरखाव 
करना; (3) ग्राम स्तर के कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणीकृत बीज का 
उत्पादन; (4) “इनपुट किट! का वित्तरण; (5) पौधों के सुरक्षा रसायनों 
और पौधों की सुरक्षा के उपकरणों को पहले से सही स्थान पर रखना; (6) 
फील्ड प्रदर्शों के जरिये टेन्‍्नोलाजी का हस्तांतरण; (7) छिड़काव सेटों 
करा वितरण; (8) नये फार्म औजारों की आ्रापूठि; (9) भूमि परीक्षण के 
लिये सहायता, (0) वाजार और मूल्य समर्थन; () मूल जीव- 
प्रजातियां और उत्पादन, और (१2) परियोजना के लिय्रे समर्थन|ह्ठाफ का 
प्रावधान । 


बागवानी का जिहास केवल फतो और संज्जियों जैसे पोयक अख्यरों की 
आपूर्ति बढ़ाने की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, वल्कि इससे विशेष रूप से 
लघु और मीमात कृपकों की झ्ामदनी बइती है और रोजगार के अवसर बढ़ने 
मे ग्रामीण प्रव॑व्यवस्था में सुधार होता है । अप्रैल 984 में राष्ट्रीय बागवानी 
बोर की स्थाइता की गयी, जिसका सुख्यालथ गुडगाव में है। इसका उद्देश्य 
बागवानी का समेझित विकास और उपज के उलादन, कटाई के बाद फसल की 
देखभाल, विकी और संवर्दत से तात्रित सभी पहुदुओं ॥8; पूरी व्यवस्था 
करना है । यह बोई बागवानी उद्योग के विकास के लिये पर्याप्त वित्तीम 
और सतवाहह्वर सेवाओं सहित सेमी वस्ह की संद्ायवा उपलब्ध करायेगा। 
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राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने तीन वर्ष के लिए 59.48 लाख रुपये 
की लागत से फलदार वृक्षों के लिए अच्छी किस्म की सामग्री के उत्पादन 
और आपूर्ति के लिए एक परियोजना लागू की है। इस परियोजना के श्रन्तर्गत 
9 राष्योंकिद शासित प्रदेशों में 25 नर्सरियाँ आयेंगी। इन नर्सरियों 
में किसानों को उचित दामों पर आपूर्ति के लिए आस, तींबू, सेव और 
लीची के पेड़-पौधों का प्रचार किया जायेगा। सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने 
के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्रीय. वागवानी बोडे 24 राश्यों| 
केद्ध शासित प्रदेशों में मिनि किट वितरण के माध्यम से सब्जियों की खेती 
को तेज करने के लिए ' एक प्रायोगिक (पायलट) परियोजना चला रहा है। 
हर मिनिकिंट में बीज, उर्वरक और पौधों की सुरक्षा के रसायन होते हैं। 
इसकी लागत 50 रुपये होती है लेकिव यह किसानों को केवल 5 रुपये 
में दिया जाता है। दिल्ली और मिजोरम के केतद्ध शासित प्रदेश और करीब 
60 जिलों में यह कार्यक्रम चल रहा है। वो्ड ने उत्तर प्रदेश के पर्वतीय 
क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए 32.5 लाख रुपये लागत की एक 
परियोजना शुरू की है । छोटे और सीमान्त किसानों के सामने सही समय 
पर फलों की पैकिंग की प्रभावशीलता का प्रदर्शन, अ्रच्छे दाम के लिए 


. सही पैकिंग और श्रेणं वद्ध करना, तथा उन्हें उर्वरक और कीटनाशक दवाश्रों 


की आपूर्ति कर वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने 
का प्रस्ताव है। फसल के बाद आलू को नुकसान से बचाने के लिए राष्ट्रीय 
वागवानी बोर्ड ने 24 लाख रुपये की लोगत से नमी विहीव कूलिंग व्यवस्था 
वाले गोदामों में आलू रखने की आयोगिक परियोजना लागू की है। इसे 
तरह से प्रत्येक 20 टन क्षमता के 60 गोदाम, उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम 
बंगाल, पंजाव और हरियाणा में स्थापित करने का प्रस्ताव है। ठंडे गोदामों 
के निर्माण के लिए 2,000 रुपये प्रति गोदाम की सीमा तक 50 प्रतिशत अनुदान 


दिया जायेगा। इन विशेषताओं के कारण इनकी भांग विश्व भर में की जाती है। 


नारियल विकास बोर्ड ने, जिसका मुख्यालय कोचीन में है, अब तक 43 परि> 
योजनायें लागू की हैं। इनके अंतर्गत नारियल के फसल क्षेत्रों का विस्तार, अच्छी किस्म 
के बीजों का उत्पादन, पौध उपलब्ध कराता और नारियल टेक्नोलॉजी केन्द्र 
स्थापित करना शामिल है । नारियल के लिये एकमुश्त कार्यक्रम में 
केद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 4,0000 हेक्टेयर जमीन पर वये पौधे लगाये 
गये, 55,000 हेक्टेयर में नारियल के पेड़ों का नवीकरण किया गया और 
5,200 प्रदर्शन प्लाट बनाये गये । 

केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और उड़ीसा में काजू का उत्पादन बढ़ाने के 
लिये विश्व बैंक की सहायता से 38 करोड़ 36 लाख रुपये की बहुराज्यीय 
काजू परियोजना चलाई जा रही है । इसके अंतर्गत 53,775 हेक्टेयर क्षेत्र मैं 
नयी पौध लगायी गयी । इसके अलावा मौजूदा बागानों. में से साढ़े सात हजार 
हेवटेयर क्षेत्र को सुधोर कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया । काजू विकास 
के लिये केद्वीथ सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत छठी योजना के शअ्रन्त तक केरल, 


भवेशी और 
दुघार पशु 


कवि 555 
कनोटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाई, उड़ेदा, परश्विद बंगाल और योप्ा में 6,९५6 
प्रदर्शन किये गये । 

गोवा में छेला उत्तादन कार्दझर और क्‍झश्याचत प्रदेश तपा अंश्यान 
निकोबार दीव समृह में अलनास उत्तादन कीर्नेक्रत बेद् की सहायता से भघाए 
जा रहे हैं ताकि इन फ़नों का उत्तादन बड़ादा था रशे । इसके भणाशा 
उन्नत किस्म के मेवों के उत्पादन क लिए सूपरो हुईं ठस्तीरु के दिशारु हेतु एप 
केस्द्र दास प्रायोजित योजना 7983-84 से हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कामीर 
और उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है । जम्मू ओर इच्मोर में भारद-प्रास्ट्रेसिया 
सेव तकनीक परियोजना को लागू करने छेझाम का भी 983-84 से शसिस्तार 
कर दिया गया हैं । 

समणशीतोष्ण जलत्रायू में होने वाले फलो के विरास के लिये इटली री 
सहायता से एक योजना जम्मू और कश्मीर, प्रणाचस प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 
चलायी जा रही हैं । इसके अंतर्गत फलों की डिस्में भागात करके उन्हें स्थानीय 
वातावरण में उगराय्रा जाता है और स्थानीय कर्मचारियों को इंठती के भगुभपों 
का प्रशिक्षण दिया जाता हैं। 


केंद्र की सहायता में भारतीय राज्य फार्म नियम के दरा फार्मों पर उप्तत 
दिल्म के पौधे तैयार करने के लिये वागान लगाये गये €ं। इसके अवगत 
355. 88 हेक्टेयर जमीन पर विभिन्न फतों के उन्नत किस्म के पौधे सगायें गये है । 





पशुपालन 


भारत में दुनिया के सबसे गभच्छी नत्ल के मवेशी ओर दुधाक पशु 
वाये जाते हैं; भारतीय मवेशी अ्रपवी ताकत, मजबूती रे ड्प्ण कटिबंधीय 
बीमारियों और जलवायु के प्रतिरोध की क्षमता के तन गश[्‌र ६। 
इन विशेषताओं के कारण इनकी मार्ग विश्व भर में की 428; है । 3982 की 
मवेशियों की गणना के झवुसार भारत में 29.0 करोड़ और ०,००७ 
करोड़ दुधारू पशु है जो विश की कुल पशुओं कीं संख्या को "गणः छठवाँ 
और आधा है । | 

मवेशी और दुधारू पशु धप्द्रीय प्राय में फाफी योगदान फंसी हैं। 98 3-84 
में श्रस्पायी अनुभानो के भवुसार बरशेमान मूल्यों, पर पगुपालन शत मे 
उत्मादन का कुल मूल्य 3,780 करोड़ शाम था । दैश फ्री ग्रामीण प्रमव्यवाथा 
में मदेधियों के महत्व और सप्ट्रीय घाव में छों बोगतन 
देखते हुए केन्द्र और राज्य सखहरें इसपर विधा पर काफ़ी ध्यान कि ४ द्द्ी 
हू मवेशी विकास के लिये राज्यों दर घलायी गयी विशेष पोज रे 
मुख्य ग्रामीश खंड और संघत सवेगी विकास परिमोगतार्म आमिद हि । झड़ 
अंदर्गत पांच सौ मुख्य ग्रामीय याद और 227 गपग सवेशी विउ्राम प॑ 40085 
डिप्िश्न राज्यों और केंद्र शासित सत्र में स्वापित की मर्द 4 ता 8 दे 
अवैधियों का घहुंसुख्वी विशास नियोजित और समस्विर हुये गैकरती ६ । ६ 
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योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में करीय 5 हजार गर्भाधान केन्द्र स्थापित 
किये गये हैँ | । 

इन कार्यक्रम पर अमल के परिणामस्वरूप मर्वेशियों और भैंसों के विकास में 
महत्वपूर्ण प्रयति हुईं है। छठी योजना के दौरान देश में दृध का उत्पादन 
7979-80 में 3.02 करोड़ टन से वढ़कर 7984-85 में 4.02 करोड़ ठन 


हो गया। 


छठी योजना की मध्यकालीन समीक्षा [में मवेशियों और भेंसों की 
मान्यता प्राप्त देशी नस्‍लों के सुधार पर 'जोर दिया गया। तदनुरूप केन्द्र 
समर्थित एक योजना तैयार की गयी। इस योजना में जानवरों के रहने के 
लिए वर्तमान राज्य मवेशी/भैंस प्रजलन फार्मो को सुदृढ़ करने, चारे के 


उत्पादन, , भूमि विकास, सिंचाई सुविधाओं के विकास और जानवरों की खरीद 
* की व्यवस्था है। यह कार्यक्रम 984-85 में शूरू किया गया और 7985-86 में , 


जारी रहा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों को हर राज्य में एक फार्म के विकास 
के लिए वित्तीय मदद मूहैया की गयी। इस कार्यक्रम को सातवीं योजना में भी 
शामिल किया गया है।. 


ज्ञानिक ढंग से चारा उत्पादन कार्यक्रम के लिये टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण के प्रयास 
तेज किये गये । इस कार्यक्रम का दुख उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण स्थान है । इस 
काम के लिये चारे के मितिकिट प्रदर्शन कार्यक्रों का विस्तार किया गया 
और इसके उत्पादन और प्रदर्शन के लिये सात क्षेत्रीय केद्"ों ने. विस्तार कार्यो 
पर जोर दिया। 4985-86 में 85,450 मिनिकिट उपलब्ध कराये गये । 
इसके अलावा 985 के खरीफ और 986-87 के रबी मौसम के दौरान क्षेत्रीय 
केन्रों ने विभिन्न कृषि जलवायू परिस्थितियों में श्रधिक उपज देने वाली किस्मों 
और उन्नत तकनीकों के इस्तेमाल से 7,600 प्रदर्शनों के लिए प्रबंध किया । 
ये क्षेत्रीय केद्ध चारा उत्पादन और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में 
राज्य सरकारों और विभिन्न संगठनों के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों के लिये 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाते हैं। 

बंगलूर में हसरघट्टा स्थित केन्द्रीय चारा वीज उत्पादन फार्म और 
क्षेत्रीय केन्द्रों ने राज्य सरकारों और किसानों के उपयोग के लिये 350 मीट्रिक 
टन से अधिक चारे की फसलों और घास के उन्नत किस्म के वीजों का उत्पादन 
किया । क्षेत्रीय केद्ध भव देश में किसी भी स्थान पर , उग्राये जाने वाले चारे 
की फसल के लिये अधिक उपजं देने वाली किस्मों के वीज सीमित मात्रा में 
उपलब्ध करा सकते हैं। हसरघट्टा चारा वीज फार्प और क्षेत्रीय केन्द्रों में तैयार 
कुछ बीज केच्धोय मिनिकिट कार्यक्रम में भी इस्तेमाल किये गये । हसरघट्ा में 
तैयार अधिक उंपज देने वाला चारे का वीज एच० जी० टी०-3 देश में बहुत 
झधिक लोकप्रिय रहा है । 

स्टाइलोसॉयेस और पिराद्रों नामक चारे की फलियों के प्रचलन 
तथा इसके बीजों के बड़े पैमाने पर पंदा किये जाने से 


हुपि 387 
चरागाह विकास कार्यत्रम को बढ़ा फ़ायदा हुमा है । बहुत से राज्यों के वन-विभागों 
ने स्थाइलोसायेस, विशेषकर एस हम।दा के वोजों फा उत्तादन किया हैं। चारा फसलों 
की नई किस्यें एस० स्फेत्रा तथा एस० विस्कोसा शुरू की गयी हैं। जमीन का कठान 
रोकने तथा सूखे क्षेज्ञों में चारा फ्लल उगाने के लिए बडे पैभाने पर उपरोक्त 
किस्मों का विस्तार कार्यक्रम शुरू जिया गया । 


मुर्यों-पासन देश में 985-86 के दौरान ,453 करोड़ धण्डों का उत्पादन होने की भाशा 

है। इसी तरह मांस के लिए 7 करोड़ से प्रधिक पत्नियों के उपलब्ध होने कीं 
आ्राशा है। 

बंबई, भुवनेश्वर, हसरपट्टा ग्रौर चंढीयढ़ में केन्द्रीय मुर्गी प्रजनन फार्म, 
बैज्ञातिक तरीके से मुर्गी-प्रजनन के कार्यकम में लगे है और यहां भ्रधिक मंडे देने घाली 
और जल्दी पड देनेवाली नर्स्ले विकसित की गई है । थे फार्म हेचरीज (भंदा 
उत्पत्तिशालास्‍ों) को जनकीय किस्म के चूज़े झ्ौर किसान को संकर नस्ल के 
व्यावसायिक चूजे की पग्रापूर्ति कर रही हैं । 

इसरघट्टा का केन्द्रीय वत्तत-पालन फार्म विभिन्न राज्यों भौर केन्द्र भासित 
प्रदेशों को प्रधिक भ्रण्डे देने थाले खाक़ी कंम्पदेत सत्ल की बत्तें भौर चूजे 
सप्लाई कर रहा हैं। 

हसरपट्टा, बम्वई झोर भुवनेश्वर के तदर्थ सेम्पल-परीक्षण यूनिट पक्षियों 
कै प्रण्डे देने की प्रक्रिया और ब्राइलर परीक्षण करते हैं भीर मुर्गी-पालकों, हेचरीज 
तथा ब्वीडिंग संगठनों को देश में उपलब्ध सार्वजनिक तेया निद्जी क्षेत्र के प्रष्डा 
देने वाली मुर्गियों ओर ब्राइलर के स्टॉक के बारे में उपयोगी जानकारी मुैया पःराते 
है। प्राशा की जाती है कि 986-87 में चौथा परीक्षण यूनिट जो कि गुड़गांव 
(हरियाणा) के निकट है, कार्य करना शुरू कर देंगा। 

हसरपट्टा का केन्दीय मुर्गी-यालन प्रशिक्षण संस्याव शज्योंकिद शासित 
प्रदेशों(कषि विश्वविद्यालयों भौर निजी क्षेत्र के मुर्गी-यालन केलद्रों को व्यवहारिक 
अल्पावधि परादृयक्रम के अंतर्गत मुर्गीजालन के विशेष ख्षेत्रीं से सवधित जानकारी 
प्रदान करता है । 

चंदीयढ़ की क्षेत्रीय घारा विश्लेषण प्रयोगशाला किसातों भौद धारा- 
उत्पादकों के निजी तथा सार्वजनिक संगठनों को चारे के विश्लेषण की सुविधाएँ 
मुहैया कराती हैं । 986-87 तक अम्बई दया भुववेश्वर की प्रयोगशालाएं इस 
प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराना प्रारंभ कर देंगी । 

भारत का राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ “नाफ़ेड' राष्ट्रीय भौर 
क्षेत्रीय स्तर पर भ्रण्डों वी वित्री भौर परीद का काम संमालता है। 


मांत्त देश में विभिन्न पशुओं से करीब दस लाख ठने सांस का उलादन होता है । 
देश में उपभोग के लिए प्रति व्यक्ति मास की उपलब्धता .36 किलो ग्राम है। 
मानव उपोग के लिए साफ और अच्छे फिल्म का मांस प्राधुतिकतम सुपरे 
बूचड्रखानी दाय ही उपलब्ध कशया जा सकता है । इस प्रकार के तीन प्राधनिः/ ७ 
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भारत 4986 


बूचड़खाने बनाये जा चुके हैं । कलकता, दिल्‍ली, श्रीनगर त्तथा सिविफस में 
प्राधुनिफ वूचड़याने बनाने का प्रस्ताव है । 


देश में सुत्ररों की संप्या एफ करोड़ से भी अधिक है । सूर नस्ल 
बढ़ाने तथा शीक्रता से वजन बढ़ाने बालें जानवरों की सफल सललों में 
से हैं। उत्पादन की दृष्टि से चिदेशी सुश्ररों की नस्ल के मुकाबले में देशी 
नस्ल बड़ी कमजोर है । देशी सुश्ररों की नस्ल को श्राथिक रूप से सुधारने 
के लिए संकर नस्ल तथा विदेशों से अच्छी नस्ल के सुश्रर मंगराए जा रहे 
हैं। देश में 85 सुग्ररों की नस्ल सुधार|नस्‍्ल वृद्धि के केद्र है जहां विदेशों 
से मंगाए श्रच्छे किस्म . के सुअरों की भी देख-रेख की जाती है । एस प्रकार 
की देशी-विदेशी नस्ल से तैयार संकर नस्ल वी बहुत भांग है। 

उपभोगताओं की मांग को देखते हुए श्रच्छी किस्म का सुअर का मांस 
(पोर्क) और उससे तैयार होने वाले उत्पादों के लिए तथा प्राथमिक उत्पावकों, 
जो अपने उत्पादों को लाभकारी मूल्यों पर बेचते है, की सहायता के लिए श्राठ 
क्षेत्रीय फैकिट्रयां चलायी जा रही है. जो आंध्र प्रदेश, विहार, पंजाव, उत्तर प्रदेश, 
पश्चिम बंगाल, मेरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में हैं। विहार, पंजाब भौर 
पश्चिम बंगाल को फ़ीकिट्रयों की क्षमता सुधारने का प्रस्ताघ है | मांस परिरक्षण की 
निजी क्षेत्र की 40 इकाइयां हैं जहां साफ-सुथरे ढंग से सुअर के मांस (पोर्क ) 
तथा मांस से बने उत्पादों के परिरक्षण का कार्य किया जाता है । 


2 


भारत में भेड्टों की संख्या करीब 4, 90 करोड़ है (982 के भ्रनुमानित आंकड़ों के 


अनुसार) । हमारे यहाँ एक भेड़ से औसतन प्रतिवर्ष । किलोग्राम से कम ऊन 


उतरती है, जबकि भरन्य देशों में मेरीनो, रेम्बोलिद्स जैसी नस्ल की भेड़ों से प्रतिवर्ष 
औसतन 4 से 5 फिलोग्राम ऊन उततरती है । देश में ऊन का कुल उत्पादन 
3.84 करोड़ किलोग्राम होने का अनुमान है (984-85) । इसमें से 
0 प्रतिशत ऊन बढ़िया बस्तर बनाने लायक होती है, शेष ऊन बढ़िया गलींचे, अन्य 


* जगह इस्तेमाल होने वाले गलीचे, नम्दा और कम्बल बनाने योग्य होती है । देश 


में ऊन की कुल मांग 5.50 करोड़ किलोग्राम है इसलिए उत्पादन तथा मांग 
की बामी को पूति के लिए प्रति वर्ष 50 करोड़ रपये की 00 लाख से 780 जाख 
किलोग्राम ऊन्त का आयात फिया जाता है ।' 

968-69 में 3, 28 करोड़ रुपये के ऊनी गलीचे बनाए गए थे एंबकि 
98 0-87 में 25 करोड़ रुपये के गलीचे बनाए जाने फा अनुमान है। भलीचे 
तैयार फरने के लिए देश में कुल 2 करोड़ किलोग्राम ऊन उपलब्ध होती है जो कि 
अभी गलीचा उद्योग की आवश्यकताओं फे लिए पर्याप्त है। 

बढ़िया फिल्‍म की ऊवब प्राप्ति के लिए देश में सभी प्रजनन योग्य 
मादा भेड़ों के लिए बढ़िया किस्म की ऊत वाले कुल 4. 5 लाख औौर एक तिहाई 
मादा भेट़ों के लिए कम से कम . 2 से .7 लाख नर 'ेड़ों की स्‍भावश्यकता है । 
इसके: लिए 90 भेड़ प्रजनन फार्म तथा ,400 विस्तार केन्द्र छोले गए हैं। इन 
उपायों के भ्च्छे परिणाम सामने झाए हैं प्रोर कच्ची ऊन का कुल उत्पादन, जो ॥95 


पशुख्वास्म्य 


ड्ेपरी * 


कवि 389 


में 275 लाख किलोग्राम था, 2984-85 में अनुमानतः 384 लाख किलोग्राम 
तक पहुंच गया। 

हिसार (हरियाणा) में संकर भेड़ प्रजनन फार्म खोला गया है। अपनी स्थापना 
से अब तक इस फार्म ने विभिन्‍न राज्यों को चुनी हुई 5,800 विदेशी नर मेडें सप्ताई 
की हैं! मह फार्म भेड़ पालन और प्रवन्ध के बारे में अधिकारियों भोर चरवाहों को 
प्रशिक्षण भी देता है। देश में ऊन की विपणन तथा वर्गीकरण प्रणाली सुधारने 
के लिए 5 ऊन बोईमेड़ निगम भी कायम किए गए हैं। 


सारे देश में लगभग 5,720 पशु चिकित्सालय तथा ग्रौषपधालय तथा भव्य 
9,900 पशु चिकित्सा सहायता केद्ध कार्यरत हैं । ये संस्थाएं ग्राम बीमारियों 
के रोग निरोध तया रोकथाम के कार्य करती हैं । पशुओों की दीमार्ियों की रोकथाम के 
लिए प्रयोग किए जाने वाले टीके का देश में ही उत्पादन करने के लिए देश के विभिन्न 
भागों में 78 टीरय उत्पादन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी केगस्द्र मिलकर 
पशुमों की वोम।रियों की रोकथाम के लिए 4,000 लाख टोके, एंटोजन इत्यादि 
तैयार करते हैं। 

केन्द्रीय कृषि मत्तालय द्वारा एक राष्ट्रीय पशु चिकित्सा तथा जीव संबंधी 
उत्पादों का किस्म (क्वालिटी) नियंत्रण केन्द्र स्थापित कर रहा है ताकि जानवरों 
के लिए देश में तिम्ित विभिन्न टीके, श्ौर उनकी बीमारी का पता लगाने 
में प्रयोग होने वाले प्रतिकर्मको (रिएजेंट्स) का स्तर भोर गुणवत्ता बनायी रखी 
जा सके। 

कृषि मंत्रालय 5. क्षेत्रीय रोग जाच प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है 
जो तेजो से रोगों की जाच करेंगी तथा दुस्साध्य तथा नएन्‍-नए रोगों की 
जाच ,के मारे में विशेषज्ञ सलाह देंगी । इसके प्रतिरिक्त केन्द्र द्वारा प्रायोजित 
कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 राज्य रोग जाच प्रयोगशालाप्री की क्षमता 
बढ़ाई जा रही है। राज्यों में लगभग 250 रोग जाच॑ प्रमोगणालाएं 
कार्य कर रही है । 

देश में पशुभों को होते वाले प्लेग के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
क्रियान्वित किया जा रहा है। इस बीमारी से मृत्यु की दर जो 950 के 
दशक के मध्य में 96 प्रति लाख प्रतिवर्ष थी, कम होकर छठ! पंचवर्षीय योजना 
काल में ! प्रति लाख रह गई है। 

चालू योजना को अवधि के दोटान विभिन्न सतरे वासे दोत्नों में यास 
किस्म की नीतियों को लागू कर बीमारी के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रयास किये 
जायेंगे । 


देश में इस समय सार्वजनिक भौर सहकारी छोतों में विविध झाकाए्प्रकार के 


244 डेयरी सयत्र हैं। इनकी शुल स्थापित क्षमता 42 लाख लीटर श्रति 
दिन हैं भौर इनमे 985 के दौरान प्रतिदि॥ 705 साथ सोटर दूध का 


उत्पादन हुमा। 


390 
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3978 में करीब 485.5 करोड़ रुपये की लागत की दूसरी आपरेशन 
फ्लड-योजना के अन्तर्गत समेकित डेयरी विकास का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू 
किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जो मुख्य कार्य किए गए, उनमें 
ग्राम, जिला और राज्य स्तरों पर तिस्तरीय सहकारी ढांचे का गठन, तकनीकी 
निवेश की व्यवस्था और सहकारी ढांचे के माध्यम से ग्रामीण दुख उत्पादन की 
परिरक्षण क्षमत्ता तथा उसकी बिक्री की व्यवस्था करना शारभिल है । इस 
तरह उपभोकताश्रों को सुविधा देने लथा उत्पादकों के हितों की' रक्षा करने 
के लिए प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों तथा उत्पादक क्षेत्रों में दूध परिरक्षण और विपणन 
की सुविधाएं आवश्यक हैं। 985-86 के दौरान इस दिशा में काफी प्रगति हुईं। 


माचे 3986 के भप्रतीय डेयरी तिगम ने विभिन्न उत्पादों की विक्की से 
269, 3 करोड़ रुपये का धव संचय किया । जबकि भारतीय डेयरी निगम 
ने 36, 8] करोड़ रुपये की राशि विभिन्न राज्योंकिद्ध शासित प्रदेशों में भ्रपनी 
परियोजनाओं के. विकास पर खर्च की। 


माचें, 986के श्रंत तक यह कार्यक्रम 64 दुश्धशालाओों में लागू किया 
जा रहा था जिसके अंतर्गत 49,865 ग्रामीण सहकारी समितियां श्रौर सहकारिता 
के अन्तर्गत आने वाले 45.24 लाख फार्म परिवार शामिल हैं। मार्च 7986 
के दौरान ग्रामीण डेरियों द्वारा औसतन 93. 54 लाख किलो प्रति दिन दूध इकदूठा 
किया गया । इस वर्ष के दौरान सर्वाधिक दूध फरवरी 986 के महीने में इकट्ठा 
किया गया जो 00, 26 लाख किलो प्रति दिन था।. मार्च 986 के दौरान 
मेट्रो डेयरियों से औसतन 30. 48 लाख लीटर प्रति दिन दूध वितरित हुआ । 
मार्च 986 के श्रंत तक 8,58 गांवों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएँ मुहैया 
कराई जा रही थीं श्र 22,808 ग्रामीण सहकारी समितियां मवेशियों का विपणन 
कर रही थीं। 

इटोला (बड़ौदा) में हिन्दुस्तान पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड को अ्रक्तूवर 985 
में आई० डी० सी० की सहयोगी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। यह 
कारखाना सूरत, इंदौर और जयपुर के अ्पूर्तिक (असेप्टिक) पैकेजिंग स्टेशनों को 
लेमिनेटेड कागज उपलब्ध कराता है। यह कारखानां आई० डी० सी० की शोर 
से प्रणाली की स्थापना, नियमित स्विसिग तथा अ्रतिरिक्‍त पुर्जों की सप्लाई और 
आपरेटरों के प्रशिक्षण को लेकर आ्राहकों से समझौता करने के वाद अपूर्तिक पैकेजिंग 
प्रणालियां लीज पर देता है। अप्रैल, 985 से मार्च 986 तक कंपनी की कूल 
बिक्री 748. 63 लाख रुपये की रही । आपरेशन फ्लड प्रोग्राम के अंतर्गत बड़ी 
और छोटी लाइनों के 95 दूध टैंकरों के रूप में लंबी दूरी की यातायात व्यवस्था 
तेयार की गयी। इन टेंकरों की कुल क्षमता 33.25 लाख लीटर है। 7.07 
लाख लीटर क्षमता के 8 टैंकरों का आदेश व्या गया है । 82. 43 लाख लीठर 
कुल क्षमता के सड़कों पर चलने वाले 758 टैंकर लिये गये हैं और 22. 62 
लाख लीटर क्षमता के 28 टैंकरों का आदेश दिया गया है। ठोस दूध के 
पाउडर के लिए 8,300 एम० टी० तथा मक्खन तेल तथा सफेद मक्खन के लिए 
2200 मीटूक ठन की भंडारण क्षमता श्रव तक विकसित की जा चुकी है। 


मठली-पालन 


उत्पादन 


प्रपोपीषरण 


मह्त्य बन्दरपाहू 


क्पि 39 


मछलीपातन के क्षेत्र में श्तिवर्ष करीव 29 साख टन मछली से ब्रोटोन समृदद 
खाद्यपदायों का उत्पादन हो रहा हैं और इनसे प्रतिवर्ष करीब 400 करोड़ 
रुपये की विदेशी मुद्रा प्रजित हो रही है। इनसे 5 करोड़ से भी अधिक सोगों को 
प्रत्यक्ष और पप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है जिनमें मे अधिकांश महप्रारों के 
परंपरागत समुदायों में झाते हैं . 


भारत में 950-5 में मछली उत्पादन 7.5 लाख टन था, जो 982-82 
में बढ़कर 23.7 लाख टन हो गया है। 

2984-85 में 28. 58 चाय टन उत्पादन अभी तय का सबसे भ्रधिक उत्पादन 
है। छठी योजनावधि के दोरान सपूर्ण मछली उत्पादन की वृद्धि +3. प्रतिशत 
प्रति वर्ष की होगी ॥ 984-85 का उत्पादन स्तर 985-86 में भी कायम 
र्ह्दा। 

भव 200 समुद्दों मील के विसिष्द श्रायिक क्षेत्न में गहरे समुद्र 
में मछली पकड़ने की संभावनाओ्रों पर ध्यान दिया जा रहा है शोर आशा 
है कि देश में मछली उत्पादन भर बढ़ जाएगा ॥ 

984-85 के दौरान 384. 29 करोड़ रुपये मूल्य के 86,787 टन समुद्री 
सामान का निर्यात क्रिया गया । 985-86 के दोरान 398 करोड़ रुपये मूल्य के 
83,657 टन समुद्री सामान का तिर्यात किया गया। मूल्य के रूप में मह तिर्यत 
एक रिकाई था | 


जिन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के प्रयास कम द्वोते हैं, वहां यंत्रीझन झाधुनिक 
नौकाएं उपसब्ध करायी गयी हैं, लेकिन जहा मछली पकड़ने के लिए पहले 
से ही काफी संख्या में नोझाएँ लगी हुई हैं, वहा मधीनी नोफाएं नहीं दी गईं हैं। 
3984-85 में मशीनी नोकामों की सख्या 20,000 थी, जो 985-86 में 
बढ़कर 22,000 हो गई। इस समय समुद्र से व्यापारिक उद्देश्य से मछली पढड़ने 
के लिए 688 (20 मीदर या प्रप्रिक लम्बाई के) जहाज है । 

मछनी पकड़ने वाली कपनियों को श्रासान शर्तों पर कर्ज देने की सिफारिश 
जहाजरानी विकास फड समिति को की गई है। यह करे गहरे समुद्र में मछली 
पकड़ने वाली 95 नौफाओं को खरीदने के लिए इन कपतियों ने मागा हैं। केसर सरकार 
की एक सेवी योजता सदकारी अनुदान से परपरागत जहाज के मोटरीकरुण की है । 
इसके प्रन्तमंत 985-86 में 500 परपरागत जहाजो के मशीनीकरण की 
स्वीकृति दी गयी । 985-86 के दोरान उठाया ग्रया एक अन्य महत्वपूर्ण 
कदम, तट पर उतरने वाले उन्नत किस्म के जहाज का प्रवेश था। 50 
जहाजों के लिए सरकारी प्रनृदाव को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। 


सभी बड़े और छोटे बंदस्याहों तया समुद्र तट के साथन्साय सगे सभी उपयुक्त 
स्थानों पर मछली पकने थाले जद्ाजों के लिए बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध 
की जा रही हैं। सरकार परंपरागत दंग के देगी जद्ाजों से सेकर महरे समुद्र 
में मछली पकड़ने वाले स्‍झ्ाधुनिक जहाजों ठझ विभिन्न किस्य के जहानों के 


धर 


: 392 


गारतोष मत्त्य 
सर्वेक्षण 


अन्तरवेशीय मछली 
पालद 


घछजी पलऊ . 
घिकातस एजेंसी 
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लिए तीन प्रकार के बंदरगाह बनाते पर विचार कर रही है। गहरे समुद्र में मछनी 
पकड़ने के लिए जहाजों की जरूरत पूरी करने के लिए बड़े व्यापारिक वंदरगाहों 
के पास -6 मीटर गहरे बड़ी श्रेणी के मत्स्य बंदरगाह बनाए जाएंगे । 
बड़ी मशीनी सौकाओं झौर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले मध्यम श्राकार 
के ट्रालरों को खड़ा फरने की सुविधाएं देने फे लिए 4 मीठर गहरे, छोटे मत्त्य 
बंदरगाह बनते का प्रस्ताव है । उन छोटे मछुप्तारों के लिए जो पुरानी 
चौकाएं या छोटी गशीनी नौकाएं रखते हैं, छोटे-छोटे केत्द्र बनाने का प्रस्ताव 
है। 

अब तक कोचोन, राययौक, विशायापततनम श्र मद्रास में 4 बड़े मत्स्प 
चंदरगाह; तूृतीकोरिव, मछलीयत्तमम, काडिवफरै, विश्विन्जम, फारवाड़, मालपे, 
हेतावर, धमड़ा और पोर्ट ब्लेयर में 9 छोटे मत्त्म बंदरगाह तथा 73 बहुत 
छोटे मत्स्य फेद्ध बनकर पूरे हो चुके हैं । एक बड़ा और 7 छोटे मत्स्य 
बंदरगाह तवा 3 छोटे मत्स्य केद्ों को बनाने का काम चल रहा है। 


भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण विभाग (जो पहले श्रस्वेषणात्मक मछली पालन परियोजना, 
बंबई था) समुद्र तट पंर भ्ौर गहरे समुद्र में 6 स्थानों पर 27 द्वालरों की सहायता से 
मछली पकड़ने की संभावनाओं 'के बारे में सर्वेक्षण कार्ये कर रहा है।. 
ये द्वालर बड़े हैं भौर एनमें मछली पकड़ने की विभिन्न सुविधाएं, जैप्ते पेंद से, पानी 
के बीच में से या कोने से मछली पकड़ने की सुविधायें उपलब्ध हैं। इस परि- 
योजना के श्रच्तर्गंत 40 फैथम गहराई तक सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा 
हो चुका है भौर इसके परिणाम मछली पालन उद्योग को उपलब्ध कराए 
जा रहे हैं। 40 फैपम से अधिक गहरे पानी में सर्वेक्षण शुरू हो चुका हैं भौर 
महाद्वीपीय क्षेत्र के किनारे पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की संभावनाओं का 
पता चला है। विशेष आधिए क्षेत्ञ के अंतर्गत दूना सम्पदा पर योजनावद्ध ढंग से 


सर्वेक्षण किया जा रहा है। 985-86 के भंत तक इस विभाग द्वारा 3, 35 ला 
प्ग किलोमोटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है। 


भारत में अंतर्देशीय मछन्नी पालन के क्षेत्र में विशाल रॉभाववाएं भौर साधन 
हूँ। एस क्षेत्र से 977-72 में 6.9 लाख ठन मछली उत्पादन हुआ, जो 


984-9 5 में 70 लाख 82 हजार टन, तथा 985-86 में 77 लाख 
39 हजार टन हो गया। 


केन्द्र हारा चजाए जा रहे कार्यक्रम के पस्तर्गंत देश भें 86 मछली पालन विकास 
एजेंसियां बनाई गई हैं । इस सभी एजेंसियों ने मिलकर देश में श्रव तक . 36 लाय 
हेवटेयर जल-नझ्षेत्र में वैज्ञानिक ढंग से मछली पालन की सुविधाएं विकसित की हैं भौर 
फरीव 90,000 मछली-पालकों को वैज्ञानिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई 
है। 973-74 में एक हेक्टेयर जल-दझषैत्र में 50-किलोग्राम मछली उत्पादन होता 
था, जो: 984-85 में बढ़कर करीब 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। 
मछली पालक विकास एजेंसियों द्वारा जलचर टेकनोलॉजी केझ की स्थापना 


मत्य्य बीज 
उत्पादन 


बारे जल में 
मछली पानल 


प्रशिक्षण औोर| 
अनुसन्धान 


घिफनेट 


भष्ठमारों के लिए 
कह्पाण फार्य क्रम 


क्षषि 2393 


की गयी हैँ। इसका उद्देश्य 3,000 किलो प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता वाली 
उच्च उत्पादन टेक्नोलाजी का प्रदर्शन करना' हैं । 


अंतर्देशीय मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता मित्रों 
है। पाचवी पंचवर्षीय योजना में मत्त्य के बीजों का उत्पादन 9] करोड़ 30 
लाख तक हुम्रा था, जबकि 984-85 के दौरान 563. 9 करोड़ मत्स्य 
बीजों का रिकार्ड उत्पादन हुमा है। 985-86 में मत्स्य बीजों का उत्पादन 
653. | करोड़ या। सातवीं योजना के झ्ंतिम वर्ष (989-90) में ,200 करोड़ 
मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य है। 


खारे पानों में मछली पालन के विकास के लिए केद्ध की सहायता से 
एक योजना शुरू की गई है। इसके प्रंतगंत जल-क्षेत्र का विकास किया जायेगा 
और खारे पाती वाले डेढ़ लाख कच्चे तालावों को मछली पालन फार्मों का रूप 
दिया जायेगा। इस कार्येक्रम के प्रन्तर्गंत मछली के बीज तैयार करने के लिए 
मछली पालन केन्द्र भी बनाये जायेंगे, जिनके माध्यम से मछली पालन करने 
वाले किसानों को बीज वितरित किए जायेंगे । ,060 हेक्टेयर क्षेत्र मे 2 
परियोजनाएं स्वोकृत की जा चुको हैँ। 


बंबई के मछली पालन शिक्षण के केन्द्रीय सस्थान और वैरकपुर में इसकी यूनिट 
अंतर्देशीय मछली पालन प्रशिक्षण केन्द्र दया प्रागरा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र 
में प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। हेदरावाद स्थित केन्द्रीय मछली पालन विस्तार 
प्रशिक्षण केन्द्र में उम्मीदवारों को मछली पालन संबंधी विस्तार तरीकों का 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 


कोचोन स्थित मछली पालन, समुद्री भौर इंजीनियरी प्रशिक्षण को केख्रीय संस्थान 
पविफनेट गौर मद्रास तया विशायापत्तनम में स्थित इसझे दो यूनिटों मे प्रशि- 
क्षाथियों को समुद्र में मछली पकड़ने के जहाजों के सवध में तथा वहां काम 
करने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। सस्वान में एफ वर्य में विभिन्‍त प्रकार 
के 5 पाठ्यक्रमों में 330 से 40 0 प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं । 

तोन संस्यान समुद्र से और अतर्देशोय साधनों से मछत्ती उत्पादन करने 
की विभिन्न समस्याम्रों पर अनुसंधान कार्य करते है। ये है--केन्द्रीय समुद्री मछलो 
पालन पनुसंघान संस्थान भर केन्द्रीय मछती पालत तकनीक संस्थान, कोचान 
तथा केन्द्रीय अंतर्देशोय मछनी पालन भ्रनुसंधान सस्यान, बेरकपुर। 


परम्परागत मछुप्रारो की हालत सुधारने के लिए सरकार के दो महत्वपूर्ण कार्रक्रर 
हैं । सामूहिक दुर्घटता बीमा योजना के झल्वव सर तक 3. 2। लाख मढ़ूदार्दे 
को लाया जा चुका है। समिति प्रश्वितिरत के झत्तर्रत पजीकृत सछयप्रायों छे रहिए 
राष्ट्रीय कल्याण फंड की स्थापना भो क्षौ जो मछुपररों के चुने हुए रू 
में पीने के पानी, भ्रावास, सड़क, चिक्रित्या जैंदों नागरिक सुविधाएं झुदैा कणपींा 
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'कृषि अनुसंधान 


भारतीय कृषि 


अनुसंधान परिषद 


भारत 4986 


कृषि मंत्रालय में 973 में गठित कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग देश में कृषि, पंशु- 
पालन और सछली पालन के क्षेत्रों के भ्रनुसंधान और शिक्षण संबंधी गतिविधियों 
में समत्वय का काम करता है । यह विभाग इन क्षेत्रों में ओर इनसे सम्बन्धित क्षेत्रों मे 


' कार्यरत राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ अन्तरसंस्थात्मक आर सस्थाना 


के भीवर तालमेल करने में भी मदद करता हैं । विधाग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
का सरकार के साथ सम्पर्क बनाने का भी काम करता है। 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का गठन जुलाई 929 में एक पंजीकृत समिति के 
रूप सें किया गया था । परिषद योजनाएं बनाने पाली शीर्ष संस्था हैं और यह कृषि 
पशुपालन और मछली पालन पिज्नान के क्षेत्रों में होने घाले अनुसंघान कार्य मे समत्वेय 
करती है तथा केनद्ध और राज्य सरकारों के अन्तर्गत आने घाली पिस्तार एजेंसियों 
तथा देश के लगभग सभी राज्यों में स्थित 23 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से इन 
अनुसंधान कार्यो को खेतों तक पहुंचाने में मदद करती है । 

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश-शर में फैले सहकारी अनुसंधान संगठनों 
के जरिए समन्वित रूप से काम करती है। इसमें केन्द्रीय संस्थाएं, राज्य कृषि घिकंव- 
विद्यालय और अन्य शैक्षिक तथा वैज्ञानिक संस्थाएं हिस्सा लेती हैं। मुख्यालय में 
शीर्ष स्थान पर फसल विज्ञान, जन्तु विज्ञान, बागवानी, मत्स्य पालन शिक्षा, कुषि 
विस्तार, भूमि श्रौर कृषि इंजीनिर्यारंग के सात डिवीजन हैं । हर डिवीजन 
उप महानिदेशक के निर्देशन और नियंत्रण में है। 


इसके पास, 47 केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं, 4 परियोजना निदेशालयों, 
4 राष्ट्रीय अनुसंधान व्यूरो, 7 राष्ट्रीय अनुसंधान केच्धों, 68 अश्खिल भारतीय 
समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, बड़ी संख्या में टेक्नोलॉजी हस्तांतरण परि- 
योजनाओं, 23 कृषि विश्वविद्यालयों, 530 श्रस्थायी योजनाओं और एक कृषि अनुसंधान 
प्रबंध की राष्ट्रीय अ्रकादमी, का भरापुरा तंत्र है। सभी प्रमुख राज्यों में कम से कम एक 
कृषि विश्वचिद्यालय है । महाराष्ट्र में 4, उत्तर प्रदेश में 3 और हिमाचल प्रदेश और 
विहार में 2-2 कषि विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वचिद्यालय राज्य स्तर पर अनुसंधान, 
शिक्षा और चिस्तार की तिहरी जिम्मेदारी उठाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान 
संस्थान, नयी दिल्‍ली और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान 
इज्जतनगर को भी चिश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है और ये स्तातकोत्तर स्तर की 
शिक्षा तथा कृषि और पशु पालन चित्नान के विभिन्न विपयों में क्रमशः स्नातकोत्तर और 
डॉब्टरेट डिग्रियां प्रदान करते हैं। भारत॑य कृषि अनुसंधान परिषद प्रतिवर्ष कृषि और 
सम्बद्ध विषयीं में सकड़ों वर्ज' फे और फ़ेलोशिप प्रदान करती है। 


भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विस्तार व्यचस्था के अन्तर्गत वैशानिक 
विस्तार भतिविधियां चलाते हैं जिनका उद्देश्य है--किसानों और पिस्तार कारये- 
कर्ताओं को आधुनिक टेक्नोलॉजी की तत्काल व्यावहारिक जानकारी देना और 
डैब्नोलाजी पर अमल के दौरान प्राप्त किये अनुभवों की तत्काल जानकारी प्राप्त करता । 
देवनोलॉजी हस्तांतरण परियोजनाओं में 48 राष्ट्रीय प्रदर्शन, 52 संचालन अनुसंधान 
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परियोजनाएंकिद्द, 89 कृषि विज्ञान केद्,, 8 प्रशिक्षक प्रशिक्षण केद्ध, 00 प्रयोग- 
शाला से खेत तककेन्द्र, 45 अनुसूचित जाति और झवुभूचित जनजाति कल्याण 
परियोजनाएं तथा तिलहनों और दलहनों के वादे में राष्ट्रीय संचार और प्रशिक्षण केद 
की दो परियोजनाएं शामिल है । 

भारतीय कृषि प्रतुसंधात परिषद द्वादा विकसित अधिक उपज देने पाली किस्मों 
ओर उच्चत तकनोकों से कृषि के क्षेत्र भें नए अवसर उपलब्ध हो गए हैं। प्रधिकान 
फसलों के लिए वैज्ञानिकों नें ऐसी उन्त किसमें तैयार की है जो मधिक उपज देती 
है, बीमारी और कीड़ी का सामका कर सकती है तया देग के हर हिल्‍्मे भौर जलवायु 
में उगायी जा सकती हैं । 

आरतीय कृषि श्रनुसंघान परिषद ने अपने फसल की किस्मों में सुधार 
कार्यक्रम के ब्रन्तगंत 985 के दौरान विभिन्न फसलों में पौधों की 77 नयी 
किसमें जारी की | ये हैं : चावल-35, गेहूं-20, ज्वार-2॥, बाजरा-१8, 
अरहर-0, मूगवीन-0, भ्रन्य दालें-9, चना-4, मवक्रा-5, जौ-5, कपांस-7, 
मूगफली-5, रेपसीड और सरसों-6, भलसी-3, तिल-2, सोयावीव-2, प्रण्डी-, 
रामतिल-] और चारे को फसलें-7। इनके भतिरिक्त, यादात्नों, चारे, रेणों 
ओर व्यावसायिक फसलों की अनेक नई किस्मों का पता लगाया गया है और इन्हें 
उपयोगी प्राया गया हैं। इनका किसानों के खेतों में मिनिकिद के माध्यम से 
परीक्षण किया जा रहा हैँ। इसी ढरें पर 986 के दौरान 44 नई किस्मों की 
सूचना दी गयी ओर देश के विभिन्न भागों के लिये उपयोगी 5 किस्मों का 
पता लगाया गया। 

भारतीय कृषि अ्रनुसंघान परिषद ने कृषि विमाग के सहयोग से तिलहनों के 
उत्पादन की तेज करने के लिए एक टेक्नोलॉजी मिशन” विकेसित झिया है। 
इस मिशन के प्रन्तर्गेत तिलहनों के उत्पादन में ग्रात्मनिर्मेरता हासित करने तथा 
खाद्य तेलों के भारी भायात को कम करने का प्रयास किया जा रहा हैं। दालों 
का उत्पादन प्रधिकतम करने और स्यायित्व देने के लिए इसी तरह का एक 
कार्रवाई कार्यक्रम तैयार किया गया हैं। भारत के पूर्वी राज्यों के ममृद्ध क्षेत्रों 
में चावल की उत्पादकता बढाने पर भी जोर दिया जा रहा हैं। बीमारियों और 
कीहो की एडीकृत रोफयाम को, मुख्य फसकों की उत्पादन टेस्नोलॉजी में उच्च 
प्राथमिकता दी गई हू। इसके श्रन्तर्गंत बीजों को ग्रच्छी हालत में रखता, प्रति- 
रोध रपने वाले पौधों का विकास करना, कीटनाशक दवाओं के जरूरत पर भ्राधघारित 
प्रयोग शामित्र हैं । फंसलो के सुधार कार्यक्रमों को दीघकालिक स्तर पर समर्थत 
देने की वृष्टि से देशी और विदेशी जननद्वव्य संसाधनों के रूप में देश की परारि- 
स्थिति की संपदा को सुरक्षित और समृद्ध करने पर काफी जोर दियाजा रहोाहे। 

भारत विश्व का पहला देय है जिसने कप्रास की संकर किस्म तैयार की है। प्रनेक 
ऐसी नयी किसमें तैयार की गयी है जो कम अवधि में प्रच्छी किस्म की अधिक उपर 
देती हैं और बीमारियों वा सामता करने में अधिक सद्यम हैं । 

यप्ना अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का प्रमुख स्थान है। गन्ने की तीन हजार 
ऐसी किसमें विकसित को गयो हैं, जो कम भ्रवधि में फसल देती हैं और जिनमे सुक्रोश की 
भात्रा भधिक होती है। आनुवंधिक और किस्म सुधार के लिए इन्हें गल्‍्ने के ४४० -< 
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द्रव्य के रूप में सरक्षित रखा जाता है ।ऐसी किसमें अब 25 से अश्रधिक देशों मे 
वोई जा रही हैं | जूट की भी ऐसी नयी किसमें तैयार की गयी हैं, जो श्रधिक 
उपज देती हैं। इससे उप्नत किस्म का जूट मिलता है और ये किस्से खेतों में अधिक 
पानी इकट्ठा होने पर भी खराब नहीं होतीं । 

मानव और पालतू पशुश्नों को पालने के लिए शुप्क भूमि को उपयोगी 
वनाने और इसके प्रबंध की उपयुक्त और अ्रभावशाली टेक्नोलॉजी 
विकसित करने के लिए अनुसंघान जारी हैं । ग्तिमान वालू के टीलों को 
स्थिर करने, रेगिस्तान में वन विकसित करने, रेंज भूमि की उत्पादकता 
बढ़ाने, कुशल जल संरक्षण तथा लागू करने की प्रणालियां और भूमि को बंजर 
होने से बचाने के लिए विभिन्न उपायों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का विकास 
किया गया है और इन्हें सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया जा रहा हैं। 

खाद्यान्न, चारे और फलों की फसलों को शुप्क भूमि में सफलतापूर्वक पैदा किया 
जा रहा हैं। सौर और पवन ऊर्जाओं को शुष्क क्षेत्रों में संग्रहीत किया जा 
रहा है। फसल के नये तरीकों और रसायनों तथा अ्रन्य कृषि तत्वों का इस्तेमाल 


. कर क्षारीय भूमि को उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। 


खारी भूमि के प्रवंध के लिए भी टेक्नोलॉजी का पूर्ण विकास कर लिया गया 
है। इसमें अर्ध॑-सतही निकासी प्रणालियां, कृषि बन कार्यक्रम और खारे भूमिगत 
पानी को अ्रच्छे पानी के साथ मिलाकर प्रयोग में लाने के क्षेत्र में नये परिवतेनों 
का भी समावेश किया गया है। 
भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद के वैज्ञानिकों मे विभिन्न किस्म की जमीन 
में कटाव को नियंत्रित करने के विभिन्न भूमि संरक्षण उपाय भी विकसित किये 
हैं । सूखे क्षेत्रों में फलल की उत्पादकता को बढ़ाने में भी काफी सफलता हासिल 
की गई है। परिषद के वैज्ञानिकों हारा किये गये मौसम संबंधी जल संतुलन 
विश्लेषण से देश के विभिन्न मौसमों वाले क्षेत्रों में एक फसल, अंतर-फसल और 
दो फसलों को उगाने के लिये सबसे उपयुक्त समय की पहचान मुमकिन हो सकी 
है। उपयुक्त किस्मों/संकर किस्मों वाली फसलों की पहचान की गईं हैं और 
संबद्ध फसलों और भूमि प्रवंध के तरीकों को विकसित किया गया हैं। उर्वरकों 
के कुशल उपयोग के लिए अनुसंधान पर भी जोर दिया जा रहा है। 
कृपि संबंधी अनुसंघान का जोर- विभिन्न कृषि सामग्रियों (इन्पुट्स) के 
श्रन्तगंत तीत्रतर फसल चक्र, फसलों के चक्र में भूमि के उपजाऊपन को बनाये 
रखने, प्रति इकाई उत्पादन की पोपक तत्वों की जरूरतों, उर्वेरकों और आें- 
निक खादों के प्रत्यक्ष, पश्चातृवर्ती और कुल प्रभाव तथा गहन कृपि व्यवस्था में 
उर्वरकों के प्रयोग के प्रभावों पर है। अनावश्यक कड़ी मजदूरी और रोजगार 
में नुझसान के विना उत्पादकता बढ़ाने हेतु मानव, जानवर और इलेक्ट्रो-यांत्रिकी 
शक्ति के अधिकतम उपयोगी मिश्रण से भारतीय कृपि के यंत्रीकरण के लिए 
कृषि जऔौजार और मशीनरी का विकास किया जा रहा है । कृषि उत्पादों और 
उप-उत्पादों के संसक्षण तथा किसानों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा अपने उत्पादों 
के उत्पादन और विपणन के लिए स्थान की जरूरत के हिसाव में फतल के बाद 
काम आने थाली टेक्नोलॉजियों का विकास किया गया हैं । पशुविज्ञान में 
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अनुसंधान का जोर मूलतः चयन, भझच्छी स्वदेशी नस्‍लों को श्रेणीवद्ध करने तथा 
विदेशी नस्‍्लों एवं स्वदेशी नस्‍्लों से मिश्रित नस्ल विकसित करने पर था। 

भारतीय कृषि अनुसंघान परिषद के संस्याव देश के सम्पूर्ण विकास के 
लिए मत्स्यपालन भ्नुसंधान और प्रशिक्षण को झावश्यक् मदद देते हूँ। देश में 
मछलियों के भंढारों के संरक्षण और विस्तार के लिए इल्नाहावाद में मछली 
जेंनेटिक संसाधन ब्यूरो स्थापित किया गया है।प्राउन वोज उत्पादन में हाल ही 
की सफलता तथा मोती संवर्धन टेक्नौलॉजी से देश झोंगों के प्रमुख नि्त्रिक 
देश के रूप में विश्व में भ्रपती स्थिति बनाये रख सकेगा। 

सब्जियों और फलों की विभिन्न नई एवं संकर किस्मों का विकास किया 
गया हूँ। पेड़-पौधों और फसलों के क्षेत्र में श्रनुसंधान में महत्वपूर्ण सफलताएं 
हासिल को गई हैं। 

भारतीय कृषि शझ्नुसंधाव परिषद्‌ को सरकार से फड मिलते हैं और कृषि गत 
उत्पाद उपकर अधितियम, 2940 से होते वाली झाव भी परिषद को जाती है । 


पहली व्यापक कृषि संगशवा 970-77 को ब्राघार धर्व मातकर की गयगीं | 
दूसरी संगगदा 7976-77 भें की गयी। इसकी रिपोर्ट जादी कर दी गयी है। 
इसमें कृषि सामग्री का सर्वेक्षण भी शामिल किया गया, जिमके [प्रन्तर्गंत विभिन्न 
उर्वेरकों, खादों और कीटताशकों के उपयोध, मव्ेथियों, कृषि मंगीनों और ओऔजारों 
के बारे में नमूना जाच के द्वारा भ्रॉकठे इकटूठे किए गए। 


980-83 में तीसरी कृषि सगणना पूरी हुई। पहली बार संगणना में 
अनुसूचित जातियो भौर जनजातियों की भूमि जोतों के बारे में प्रतग से भाकड़े 
इकट्ठे किए गए। ]980-8] के लिए कार्येशील भूमिजोतों और क्षेत्र को सेशर 
अस्थायी संख्याओं के अखिल भारतीय अनुमान पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 
980-8] के लिए विधिन्न सामाजिक समूहों, जैसे प्रतुमुचित जातियों ओर 
जनजातियो के कार्यशील भूमिजोतों और क्षेत्र की प्रस्‍्यायी संख्या के भ्रणित 
भारतीय भ्रनुमान भी जारी कर दिए हैं।जारी किए गए झांकड़ों से पता चलता 
है कि देश में कार्यशील भूमिजोतो की कुल संख्या 8.94 करोड थी। श्रनुसूचित 
जातियों के पास 8. 07 करोड भूमिजोते थी जो कुल भूमिजोती का 3 प्रतिशत 
से थोड़ा भ्रधिक है। जनजातियों से संधित भूमिजोतो की सझ्या 69 लाख थी जो 
कुल का करीब 8 प्रतिशत है। श्रन्य सामाजिक समूहों के जोतों की संख्या 7. 24 
करोड़ थी जो कुल जोतों का 8 प्रतिशत है। देश में कुल कार्यशील क्षेत्र /6, 28 
करोड़ हेक्टेयर था। भनुसूचित जातियो का कुल कार्यशील क्षेत्र ।. 76 करोड़ 
हेवटेयर था जो कि कुल कार्यशील क्षेत्र का 7 प्रतिशत था। भनुसूचित जनजातियों 
के हिस्से में . 6 करोड़ हेक्टेवर कार्यशील क्षेत्र था जो देश में कुल कार्गशील 
क्षेत्र का 0 प्रतिशत है। भन्‍्य सामाजिक समूहों के पास 3. 45 करोड़ हेक्टेयर 
कार्यधील क्षेत्र था जो कुल कार्यशील क्षेत्र का 83 प्रतियत है। 7980-8 
की कृषि संग्णना के पूरे परिणाम राज्यों और केद्ध शासित प्रदेशों से भराप्त 
किए जा चुके हैं तवा भयिल भारतीय स्वर पर राज्यगव प्राँकड्रे तैयार करिए जा 
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सहकारिता 


समितियों की 


भारत 986 


रहे हैं। कृषि सामग्री सर्वेक्षण 987-82 संबंध/ आंकड़े राजस्थान को छीड़कर सभी 


' राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं । 


चौथी कृषि संगणना 7985-85 को आधार व्षे मातकर चलने का कार्य- 
ऋ्रम है। कृषि संगणना के एक हिस्से के रूप में कृषि सामग्री सर्वेक्षण भी 986- 
87 को आधार वर्ष मानकर किए जाने का कार्यक्रम' है । कार्य-सूचियों और निर्देशों 
की छपाई तथा देखरेख और फील्ड स्टाफ़ का प्रशिक्षण जैसे आरम्भिक काम पहले 
ही हाथ में लिए जा चुके हैं। सभी राज्यों और केन्न शासित पदेशों में कृषि 
संगणना का काम किया जाएगा । चौथी कृषि संगणना के लिए फील्ड का काम 
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है । 


7904 में पहली वार भारत में सहकारिता के घिचार ने मूर्तेरूप ग्रहण किया 
जब सहकारी ऋण समिति कानून लागू किया गया । इसका उद्देश्य गाँवों मे महा- 
जनी प्रथा समाप्त करना और ऋण समितियों का पंजीकरण करना था। वाद 
में 92 मे सहकारी समिति कानून लागू किया गया जिसमें गैर ऋण सहकारी समि- 
तियों और सहकारी परिसंघों के पंजीकरण की व्यवस्था थी । तब से सहकारी 
आन्दोलन में उल्लेखनीय प्रगति की है, पिशेषकर कृषि ऋण, कृषि उत्पादों के परिरक्षण 
और विपणन, इंषि साज-सामात्न की आपूर्ति और उपभोक्ता पघस्तुओं के घितरण 
के क्षेत्र मे यह आंदोलत काफी सफल रहा है। जून 984 के श्रन्त तक देश मे 2, 62 
लाख सहकारी समितियां कायेरत थीं जिनमे से 65 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में मुख्य 
रूप से किसानों, भूमिहीन श्रमिकों और ग्रामीण जनसंख्या के अन्य धर्गों की सेधा कर 
रही थीं। 96 0-67 और 983-84 के बीच चुनें हुए वर्षों मे भारत के सहकारी 
आंदोलन की विशेषताओं और संचालन के शांकड़े सारणी 5, 3 में दिए गए हैं: 


सारणी 45.3 सहुकारी समितियों का विकास 


3960- 970- 4976- 980- 798[- 982- १98 3- 
63 7 76 83 842 83 84 








संख्या (लाख) 3.3 3.2 3,4 2.99 2.88 2.97 2. 64 
समितियों की 

सदस्य संख्या 

(लाख) 352... 644 848 ,062 4,49 ,208 ,237 
हिस्सा पंजी 

(करोड़रुपये में) 222. 858] 4,529 2,088 2,00 2,305 3,90 
कार्यशील पूंजी 


(करोड़ रुपये में) 7,382 6,80 2,432 20,02] 2,000 2,887 32,748 


इस सारणी के झकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 960-63 और 983- 
84 के बीच के 23 घर्षों मे सहकारी समितियों की सदस्य संख्या तिगुनी, हिस्सा पूंजी 
5 गृनी, और कार्यश्नील पूंजी 24 गुनी से भी अधिक बढ़ी है । 


प्राथमिक कृषि 
ऋण समितियां 
विषयन और 


परिरक्षण सहकारी 
समितियां 


भंडारण 
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कुल मिलाकर सबसे अधिक सहकारी समितिया कृपि ऋण क्षेत्र में है। जून 984 
के अन्त में 92,496 प्रायमिक कृषि ऋण समित्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के 97 प्रतियत से भी 
अधिक भाग में कार्यदत भीं। इत समितियों की सइस्य संख्या 30 जून, 984 
को 6.67 करोड़ थी ।श्रायमिक कृषि समितियों में श्रव समाज के सभी वर्गों को 
सदस्यता पाने का अधिकार है ताकि कमजोर घर्गों के लोग भी इनका फायदा उठा सके । 
जून 984 में इा समितियों की हिला पूंजी 720. 75 कराई थी और लपु भवधि 
के 2,858 करोड़ कराये के कृषि ऋण 983-84 के दौराव दिए गए थे । 


सहकारी विपगन ढोँचे मे लगभग 4,30 सहकारी विपणन समितियां हैं जो देग 
की सभी प्रमुख कृषि मण्डियों में काम कर रही हैं। इनके श्रन्तर्गत 3,789 प्राथमिक 
विपयान समितियाँ, 33 राज्य स्तरीय सहकारी विपगन परिसंघ और एक राष्ट्रीय 
कृषि सहाय विपणन परिसंब कार्यरत हैं। 984-85 में सहकारी समितियों ने 
कुल 3,032, 25 करोड़ झपवे मूल्य का कृषि सामान बेचा । इत समितियों ते 984- 
85 में नी प्रश्व रुपये के अनाज का व्यापाट किया जबकि 968-69 में ये राशि 
2 अरब 20 करोड़ रुपये थी । 984-85 के दौरान राष्ट्रीय €पि सहकारी विपत प॑रि- 
संघ के 39, 82 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जबकि 976-77 में उससमें 
30. 53 करोड़ रुपये का कारोबार किया था । 

सहकारी क्षेत्र में स्थायित्त परिसक्षय इकाइयों की व्यवस्था दो अलग-प्रतग 
तथीकों से की गयी हैं। ।. स्वृतन्त परिरक्षण समितियों हारा स्थापित इकाइयों, 
और 2 सहकारी व्रिंयशत समितियों के सहयोग से स्थापित इकाइयो। पहले पर्ग 
में सहकारी चीनी मिलें कृताई मिलें और वितायक निष्कर्य गे संयंत्रों जैसी बड़ी इकाइपाँ 
श्राती है जबकि चावल मिल, तेल मिल, कयरास को ओठाई और शोधन इकाइयाँ, 
पंटमन की गांठ बनाने को इकाइयों जैसी मध्यम और लघु इकाइपा दूसरे धर्ग में प्राती 
है। 984-85 के दोराव 2,448 इकाइयों सहकारी क्षेत्र भें लगायी गषीं। 
इस अ्रवधि में गन्ने के मौसम के दो रान 83 सहकारी चीनी मिलों में उत्तादन हो रहा 
था। इन मिलों में कुल 36.37 लाख टन चीनी का उसोदव हुप्ना जो देश के कुल 
चोनी उत्नादन का 59. 2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय स्वर पर राष्ट्रीय सहकारी चीनी 
मिल परिसंध सलाह देवा हैं भ्रोर इसका एक तकनीकी सेल है । 


राष्ट्रीय सहुझारी विकास निगम विभिन्न स्त॒रों पर सहकारी समितियों की मं्ारण 
क्षमता बड़ाने के लिए विपोजत, वित्तीय और अन्य खुबियाओं के प्रबन्ध की व्यवस्या 
करता है। जून !985 के भन्द तक सहकारी क्षेत्र में 79.00 लाख दत भारत 
क्षमठा जुटाई गयों जवकि 960-6 में महू क्षमा श्राठ लाख देव थी। 984- 
85 के दौरान 6 सहकारी शोत भंडार बनाये गये जिनकी झुल क्षमता 3-7॥ 
लाव टन थी। निगम ते दस राज्यों में 38 लाय टन क्षमता के 27 हजार योदामों 
और झालू बाय उसादन करने पाले 5 राज्यों में 430 शीत भंडारों के निर्माण फा 
विशाल कार्यक्रम शुरू किया हैं। इसके लिए यूरोप्रोय आर्थिक समुदाय जौर प्र 
रष्ट्रीय विकास संघ से वित्तीय सहायता मिल रही है । 
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भारत 4986 


भौद्योगिक सहकारी ग्रामीण और लघु उद्योगों तथा हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में सहकारी समितियों का 


समितियां 


४ मुख्य स्थान है । 30 जूच 98] तक देश में 48,864 भौद्योगिक' सहकारी समितियों 


' “ थी जिनकी सदस्य संख्या 36. 89 लाख थी । 


सहुकारी कताई 
प्चिति कु 


कृषि साज-सामान 
फी आपूर्ति 


भारतीय फृपक 
उर्वरक सहकारी 
संगठन 


राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी परिसंघ की स्थापना सदस्य समितियों के उत्मादतों 
की बिक्री में मदद करने के उद्देश्य से की गयी थी । यह परिसंघ श्रपती स्थिति मजबूत 


करने के लिए प्रयास कर रहा है । 


984-85 में कुल 89 सहकारी कताई मिल काम कर रही थी । इनमें 40 मिलें 


, « उत्पादकों की और 49 बुनकरीं की थीं। 984-85 के दौरान सहकारी क्षेत्र में 


22.49 लाख 'तकुए स्थापित थे । 
कताई मिलों ने राष्ट्रीय स्तर:पर श्रखिल भारतीय सहकारी कताई मिल परि- 
संघ बनाया है । यह परिसंघ विकास और प्रोत्साहन का काम देखता है । 


भारत में किसानों की मदद के लिए सहकारी समितियां खेती के काम आने घाली 


पस्तुओं के उत्पादन और घितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश भर में 
वितरित कुल उर्वरकों में से करीव 44 प्रतिशत का वितरण सहकारी घितरण व्यघस्था 
$ जरिए किया जाता है । इन सहकारी समितियों ने हाल में कुछ नए क्षेत्रों में कार्ये 
भी शुरू किए है । 


भारतीय कृषक उवेरक सहकारी संग्रठत (इफको) देश में बड़े पैमाने पर उर्वरकों 


का उत्पादन करने घाला अनूठा सहकारी संगठन है। यह देश के कुल उत्पादन में 
43 . 3 प्रतिशत नाइट्रोजन उर्वरकों और 27 . 6 प्रतिशत फास्फेट उवेरकों का उत्पादन 
करता है। यह संस्था 967 में सरकार और सहकारी समितियों के समर्थन से पंजीकृत 


की गयी थी। इसका उद्देश्य सहकारी समितियों से सम्बद्ध किसानों के लाभ 


के लिए उर्वरकों का उत्पादन और विपणन करना हैं। इफकों के सदस्यों में राष्ट्रीय 
स्तर के परिसंघों से लेकर 6 राज्यों और तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण स्तर 
की कुल 26 हजार सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। इसके अन्तर्गत गुजरात में कलोल' 
में अमोनिया और यूरिया उर्वरक संयंत्र और कांडला में एन० पी० के० उर्वरक संयंत्त 
भी हें। 

इफको ने नेप्या पर आधारित अमोनिया और यूरिया संयंत्र इलाहाबाद में 
फूलपुर में लगाया है इसमें प्रतिदितं 900 टन' श्रमोनिया और डेढ़ हजार टत्त यूरिया का 
उत्पादन होता हैं। इस संयंत्र में मार्च 98 में उत्पादन शुरू कर दिया था । 

इफको की विपणन नीति में सिर्फ उर्वरक की ही नहीं वल्कि खेती में काम 


: झाने घाली भ्राधुनिकतम टैक्नोलॉजी उपलब्ध कराना भी शामिल है। इस काम के लिए 


उसके तीन सो से अधिक प्रशिक्षित कृषि टैक्वोलॉजिस्ट गांव-गांच में किसानों की मदद 
कर रहें हैं। ये कार्यकर्ता किसानों को संतुलित उबेरकों , उन्नत किस्म के बीजों 
ओऔर अन्य आ्रावश्यक साज-सामात का उपयोग करना सिखाते हैं श्लौर मिट्टी के परीक्षण 


तथा सहकारी समितियों से ऋण दिलाने में मदद करते हैं । 











कृषि 40] 
कार्यशील सहुकोरी डेयरी, मछलो पालन और मुर्गी पालन जँसे कार्यत्रमों के! लिए कार्यशील सहूकारो ब्रमिधियां 
समितियां कमजोर ध्यों की सेवा मे सगी होती है। ये सहकारी समितियां छोटे और मधोले 

किसानों ओर गछुपरों जैसे समुदाय के विभिन्न धर्गों के लिए रोजगार और झाम के 

प्रषसर बढ़ाती हैं। राष्ट्रीय सहकारो विकास निगम पिभ्रिश्न सहकारी समितियों को 
दित्तीय सहायता उपत्तब्ध कराता है । 


डेयरी सहकारी 


37 दिसम्बर 978 तक देश में चालू 90 डेयरी संयंत्रों में से 80 सहडारी क्षेत्र में 
समितियां 


थे। 30 जूब 984 तक 39,678 प्राथमिक दुग्ध प्रापूति सहकारी समितियों ्थी 
जिनके सदस्यों की संख्या 35.47 लाख थी। 983-84 कै दौरान इन सहकारी 
समितियों में 384.0 करोड़ रुपये मूल्य के दुध और उससे वनी चीजों का कारोवार 
हुथा। प्राथमिक दुग्ध सहफ़रों समितियों के 270 संघ है । 970 में राष्ट्रीय सह- 
कोरी डेयरी परिसंध की स्थापना हुई । 


सछलो पालन मछली पालन सहकारी समिति में प्राथमिक स्तर पर मछली पालकों की सहकारी 

सहकारी समितियां समितियां होती हैँ, उसतेः बाद प्रायमिक मछली पालक सहकारी समितियों मेः परि- 
संघ बनाए गए। इनमें जिला और केन्द्रीय परिसंघ तथा राज्य स्तर के परिसंघ शामिल 
हैं। 979-80 में मछुप्रारों की सहकारी समितियों का भ्रखिल भारतीय परिसंप 
कायम किया गया। 30 जून 984 को देश में मछुझारों की 7,44 प्राथमिक सहकारी 
समितियां थी, जिनकी सदस्य संख्या 7. 688 लाख थी ॥ 


भुर्गों पालक जून 984 के ग्रन्त तक देश में कार्यरत !,537 प्राथमिक मुर्गी पालक सहकारी समि- 
सहुकारों समितियां पतियों की सदस्य संख्या 87,000 थो । 


बहु-उदेशीय जनजातियों के प्रायिक विकास कार्यत्रम के प्रत्पगंद जठजातोय इलाकों में कार्यरत 
ऋनजातोीय सहकोरी फ्रायमिकः सहकारी समितियों का पुदगंठन करडेः उन्हें बहु-उद्ेंशीय बताया जा रहा 
समितियां है। ग्राम प्रदेश , विहार, भष्य प्रदेय, महाराष्ट्र, राजत्यान, पश्चिम बंगाल भर 


उड़ीसा में राज्य स्तर पर सहकारी जनजातीय विद्रास तिगम|परिसंघ स्थापित किए 
गए है। थे संस्थाएं छोटेन्मोंटे वन-उलादों और उपभोकता पस्तुओं की बित्री के 
लिए शोर्ष संगठनों के रूप में काम करती है । 

श्रम अनुवन्ध और निर्माण सहकारी समितियां भी बनायी गयी है जिनका उद्देश्य 
अपने संदस्थो को उचित मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध कराना और डेकेदारों द्वारा 
उनका शोपग रोकना है । 982-83 के दौरान 7,323 श्रमिक सहवारी समि्ियाँ 
और घन श्रमिक सहझारी समिद्रिझ्ाय कार्यरत थीं जिनको सदस्य संख्या 2. 07 लाये 
थो। 

983-84 के दौरान चुनी हुई प्राथमिक गर ऋण रूहकरी समितियों की 
संख्या, सदस्य संख्या और दार्यशील पूजी सारणी 8 . 4 में दर्शामी गर्धी है । 
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अ्ाथमिक सहकारी 
समितियां 


प्रशिक्षण और 
अवुसंघान 


शपष्ट्रीय स्तर के 
सहकारी परिसंघ 


लघु एवं सीमान्‍्त 
कूषक कार्यक्रम 











भारत 986 
सारणी 35.4 
समितियां संख्या सदस्य संख्या कार्यशील पूंजी 
| (हजार) (लाख) 
दुग्ध आपूर्ति- समितियां 39,678 3,546 6,669 
मुर्गी पालक सहकारी समितियां ],537 87 626 
मछली पालक समितियां 7,44 768 4,020 
वन श्रमिक समितियां 3,532 209 5, 522 
श्रम अनुवन्ध और निर्माण समितियां १5, 797 897 7,903 


भारत में सहकारी प्रशिक्षण का प्वि-स्तरीव सुतियोजित ढांचा मौजूद हैं। इसमें 
पू्णे राष्ट्रीय सइकारों प्त्रत्थ संध्यातव, जिये वैकुए्ठ मेहता सहकारी प्रवत्ध संस्थान 
कहा जाता है, वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है। मध्यम दर्जे के कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण के लिए 7 सहकारी प्रशिक्षण कालेज श्रौर उससे नीचे के स्तर के 
कर्मचारियों के प्रश्मिक्षण के लिए 87 सहकारी प्रशिक्षण केद्ब शामिल हैं। 
वेकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रवन्ध संस्थान ओर राज्यों के मुख्यालयों में 
स्थित 7 सहकारी प्रशिनज्षग कालेज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियव की राष्ट्रीय 
सहकारी प्रशिक्षण परियद के वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। 
इस यूजियत के लिए वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह सरकार करती है । सहकारी प्रशिक्षण 
केसर राज्य सहकारी यूवियनों और राज्य सरकारों की देख-रेख में काम करते हैं । 


पिछले एक दशक में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सहकारी परिसंघों के उदय से सहकारिता 
के बुतियादी ढांचे को वयी दिशा मिली। सहकारिता के क्षेत् में भारतीय राष्ट्रीय 
सहकारी यूतिवत एक शोर्ज संध्या है। राष्ट्रीय स्तर के अन्य सहकारी संगठनों में-- 
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विषणत परिसंध, श्रखिल भारतीय राज्य सहकारी वेंक 
परिसंध, राष्ट्रीय सहकारी चीनी मिल परिसंघ, राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास 
बैंक परितंव, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंध, राष्ट्रीय शरौद्योगिक सहकारी 
सप्रिति परिवंव, अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल' परिसंध, राष्ट्रीय सहकारी 
झावाप्त परितंव, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी परिसंघ, शहरी वैंक और ऋण 
सहकारी समिति का राष्ट्रीय परिसंघ, श्रमिक सरकारी समिति परिसंघ और 
अखिल भारतीय हयकरधा वस्त्न विषणत सहकारी समिति । 


तीसरी कुपि संग्णता (7980-87) के अनुसार 2 हेक्टयर से कम भूमि 
वाले छोटे और सीमान्त किसान कुल जोतों के 74, 5 प्रतिशत के मालिक 
हैं लेकिन केवल 26.3 प्रतिशत कार्यशील क्षेत्न पर खेती करते हैं । छोटे 
और सीमान्त किसानों की उपज बहुत कम है और इनके पास भूमि भी 
बहुत खराब है। इनकी प्रति हेक्टयर जोत पर निर्भर संख्या बड़े किसानों की 
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सिचाई क्षमता 


सिंचाई... 


कृषि भ्रभी तक भारतीय श्रर्थव्यवस्था' का मुख्य अंग बना हुआ है । पानी 
इस क्षेत्र की क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है जिससे कि यह क्षेत्र 
देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए जल-संसाधनों का उचित 
विकास और उनका कुशलतापूरवेक उपयोग महत्वपूर्ण हो जाता है। 

देश के भूतल और भूमिगत जल संसाधनों के विकास और तियमन के 
लिए “नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण करने का दायित्व जल संसाधन 
मंत्नालय पर है। लेकिन, चूँकि जल राज्य सूची में है और राज्य ही जल संसा- 
धरनों के विकास तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की योजना बनाने, घन जुटाने 
और क्रियान्वित करने का कार्य करता है, इसलिए इस मंत्नालय का मुख्य कार्य 
देश में सिंचाई विकास के लिए सहयोग, समन्वय और मिरीक्षण करना है। 
मंत्रालय के भुख्य कार्य क्षेत्नानुसार तियोजन, समस्वय, नीति-निर्देशशल, तकतीकी 
परीक्षण, सिंचाई परियोजनाओं में सहायता, विदेशी श्रनुदाव दिलाने में मदद, 
अंतर्राज्यीय विवादों का निपटारा तथा अंतर्रज्यीय परियोजनाओं का क्रियान्वयन 
है। सिंधु जल संधि तथा फरवका बांध परियोजना भी इस मंत्रालय के प्रशासन 
में आते हैं। जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई के (वाढ़-नियंत्रण सहित) क्षेत्र में 
राज्यों के लिए वाषिक तथा पंचवर्षीय योजनाएं बनाने और उनके पुननिरीक्षण 
में योजना आयोग की मदद करता है। केन्द्रीय जल श्रायोग इस मंत्रालय की 
प्रमुख तकनीकी शाखा के रूप में काम करता है। 

मंत्रालय को जल का राष्ट्रीय संसाधन के रूप सें नियोजन, विकास और 
प्रबंधन का सम्पूर्ण दायित्व सौंपा गया है। इस दिशा में पहले कंदम के रूप में 
राष्ट्रीय जल नीति संबंधी एक दस्तावेज बनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय . जल- 
संसाधन परिपद्‌ द्वारा ग्रठित केन्द्रीय मंत्रियों के एक दल की देख-रेख में तैयार 
किया जा रहा है। 


देश में सिंचाई सुविधाप्रों के विकास के लिए अवबरत तथा योजनावद्ध कार्य क्रम 
सन्‌ 957 में नियोजित विकास के प्रारंभ होने के साथ-साथ अपनाया गया था । 
पंचवर्षीय योजना के लाग होने से पहले देश में सिचाई-क्षमता 226 लाख हेक्टेयर 
थी जिसमें से 97 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनाओं से 
तथा 29 लाख हेक्टेयर लधू सिंचाई योजवाओों से प्राप्त हुई । 

वर्ष 7984-85 के अंत तक सिंचाई क्षमता बढ़कर 675 लाख हेक्टेयर हो 
गई जिसमें से 300 लाख हेक्टेयर बड़ी तया मझोली सिंचाई योजनाओं से 
तथा 375 लाख हेक्टेयर लघू सिंचाई योजनाओं से प्राप्त हुईं। सातवीं पंच- 
वर्षीय योजना में 729 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का 
लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 43 लाख हेक्टेयर बड़ी तथा मझोली सिंचाई 
योजनाओं से तथा 86 लाख हेक्टेयर लथू सिंचाई योजनाओं से प्राप्त होनी है। 


बड़ो त्या भप्तोती हु 
सिंचाई परियोजनाएं 


झ्ारणो 76.4 
सिंचाई क्षमता 
सौर उसका 
उपयोग 


सु सिचाई 
कार्यक्रम 
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सातवी योजना में बड़े, मझोले तया छोटे घ्रिचाई कार्यक्रमों के लिए श्रतुमोदित 
व्यय लगमग 4,360 करोड़ रुपये तथा कमान क्षेत्र के विकास के लिए ,67॥ 
करोड़ रुपये रखा गया है। 

स्िचाई के क्षेत्र में विकास-नीति का मुख्य जोर सन्‌ 200 तक देश में 
पानी के परावत्तेन तथा संग्रहय की प्रचलित विधियों से ,30 लाय हेक्टेयर 
की कु सिंचाई क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने का लद्ष्य रपा गया है। फलतः 
इसमें से 585 लाख हेफ्देयर सिंचाई क्षमता बड़ी तथा मझोली सिंचाई परि- 
योजनाप्ों से तया शेंप लघु परियोजनाप्रों से पूरो होने को झाशा है । 


957 से 7985 तक की प्रवधि में 246 बढ़ी तया ,059 भपझोली योजनाएं 
क्रियान्वयन वे लिए ली गयी ! इनमें से 65 बड़ी तया 626 मझोली योजनाएं 
7985 तक पूरी कर लो गयी। सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 7 नयी 
बड़ी योजनाएं तया 66 नयी मझोली परियोजनाएं णुरू की गईं। सातवीं योजना के 
दौरान 56 बडी तथा 303 ममोली परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं। 

बड़ी तथा मझोली सिंचाई परियोजनामों से प्राप्त पिचाई-ट्षमता को योजना" 
बार ब्यौरा सारणी 6.व में दिया जा रहा हे । 

योजनापधि के प्रंत में संवित क्षमता तथा उसका उपयोग (लाख हेक्टेयर में) 








|. ओजता पहली दूसरी तीसरी वापषिक चोषी.. 
पूर्व. योजना योजना योजता योजना योजना 








(66-69) 
क्षमता - ४ 97 422 743 66  787. 207 
उपयोग ५ न. जी, ]40 34 52 68 487 











पांचची बापिक छठी सातवी योजना 
योजना योजदा योजना (लक्ष्य) 





(78-8 0) 
शमता . - «. 248 266 300 43 (प्रतिरिकत ) 
उपयोग .- ». 22 226 253 39 (अतिरिक्त ) 





लघु सिंचाई कार्यक्रम में भूततीय जल संसाधनों का विकास सम्मिलित है। 
इस कार्यक्रम के भ्रन्तर्गंत सामान्य कुप्मों की युदाई, कम गहरे निजी नलकूपों 
तथा गहरे सावंजनिक नलयु्पों का निर्माण, वुओं की खुदाई तथा उनको गहरा 
करने का कम तया परावतेन योजना के द्वारा भूतलीय जल के विकास की 
छोटी योजनाएं, छल संग्रह योजनाएं श्रौर लिएट प्िकाई परियोजनाएं शादित 
हैं। इनमे मे प्रत्येक का कृषि योग्य कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेएए हे एडिश 
नही है। 
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सारणी 36.2 
लघु सिचाई 
परियोजनाओं से 
स्िचाई क्षमता 


भारत 7986 


भूतलीय जल के विकास की योजवा जो कि लघु सिंचाई कार्यक्रम का 
महत्वपूर्ण अंग है, मूलतः जनता का कार्यक्रम है जो मुख्य रूप से व्यक्तिगत 
तया [सहकारी प्रयासों से क्रियान्चित की जाती है। इसके लिए वित्तीय 
संसाधन मुख्यतः संस्थागत ख्रोतों से प्राप्त किये जाते हैं। इस प्रकार इस 
कार्यक्रम से राजकोपष पर बहुत कम भार पड़ता है। यह काफी विस्तृत कार्यक्रम 
है तथा किसानों को सिंचाई की तात्कालिक और विश्वसनीय सुविधा उपलब्ध 
कराता है। सिंचाई के जल की आभ्रापूर्ति के स्तर को सुधारने तथा नहर के 
कमान क्षेत्र में जल भर जाने और भूमि के क्षारीकरण से बचाव के लिए 
"महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करता है। छोटी सिंचाई की ऐसी भूतलीय जल 
परियोजनाएं जिनको सा्वजनिक' क्षेत्र की निधि से वित्तीय सहायता प्राप्त होती 
है, ऐसे कई क्षेत्रों में जिनमें से अधिकांश अत्यधिक सूखे से प्रभावित क्षेत्र शामिल 
हैं, सचाई के साधन उपलब्ध कराती हैं । इन योजनाओं में प्रारंभिक निवेश 
तुलनात्मक रूप से कम होता है तथा इनको शीक्रता से पूरा भी किया जा 
सकता है! इसके श्लावा ये योजनाएं श्रम-प्रधान' भी हैं तथा ग्रामीण लोगों 
को रोजगार के पर्याप्त श्रवसर उपलब्ध कराती हैं। सारणी 6,2 में छोटी 
सिचाई योजनाओं से सिंचाई क्षमता में वृद्धि दर्शाई गई है। 


(संचित क्षमता लाख हेक्टेयर में) 





भ्रवधि छोटी सिंचाई योजनाओं की क्षमता 
चरम क्षमता ४ वि * २ 550. 00 
4950-53 के अंत में क्षमता ; री 29. 00 
पहली योजना ६ ल्‍ म २ 40, 00 
दूसरी योजना प् 5 ४ म 747 , 50 
तीसरी योजना र ५ है 70., 00 
वापिक योजना (968-69) ग 390.00 
चौथी योजना के श्रन्त में. . ५ 235, 00 
पाँचवीं योजना के श्रन्त में. ., ॒ ४ 273. 00 
वापिक योजना (7 97980) के भ्रन्त में . 300. 00 
छठी योजना के अन्त में. ., * ५ 375. 00 
985-86 के झअन्त में (सम्भावित) - डर 39.00 





४ एएछएणछएा्णरम 25 आपर अब अत आम पलट पका प 70 2 335 अर की शपप औ आकर 
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कमान सेत्र विकास केख[दराटा प्रायोदित छूमात क्षेत्र के विकास का कार्यत्रम पांववीं पंचवर्षीय 


कार्यक्रम 


देश बी चुती टुई बढ़ी ठया मझोली सिचाई परियोजनार्मो छे पानी कया बेंद्तर 
ठया ब्रधिक शीश्मता से उपयोग सुनिश्चित कंझना था। इस बार्यक्रा के 
प्रस्वत मुख्यतः फार्म दिवास के ये कार्य पाते हूँ: खेतों में मिचाई के लिए 
मनालिया ठया शत निवास के लिए नालों का निर्माण; पहां प्रावस्यक हो वहां 
भूमि को उचित प्राकार के टुकड़ों में विमाजित करना! सड़कें बनाना, घफबन्दी व 
खेतों की सीमापश्मों बा फिर में निर्धारण करना; प्रत्येक जोत को पानी की एक 
समान प्रौर प्रसंदिस्ध प्रापू्ति सुनिश्चित कराने के लिए बाड़ावन्दी या 
क्रमानुसार पानी वितरण की व्यवस्या लागू करना, उप्रशरणों लया ऋष उपलब्ध 
कराने वी स्यवस्था करना; दृषि-अ्रसार, मंदियों भौर गोदामों का निर्माण तथा 
मूमिगत जल वा सम्दन्धित वार्मी # लिए विकास करना | 

साठवी बोडना में जत्नन्यवन्ध दया जज-वितरण व्यवस्था में सुघार करने, खषेत्रीय 
स्तर पर कार्य करते वाले कर्मचारियों तथा किसानों को प्रशिक्षित करने, कार्य 
छक्र्मों बी परियेषना दया दाज्य-स्वर पर जाँच और मूल्यावत करने तथा किसानों 
को उत्बग्वन्ध के कार्य में सहमागी बनाने पर श्रधिक जोर दिया था रहा है। 

प्रमी इस कार्यक्रम के प्रन्त्गंत 28 रासश्यों तवा एक केद्ब शाथित्र प्रदेश 
वी 32 चुनी हुई बड़ो ठया मम्ोती परियोजनाएं भ्राती है जिनझआ कुल क्षेत्रफल 
लगभग 73 साख हेवटेयर है। 

कमान क्षेत्र वि्ञास-कार्यक्रम को इस तीन स्रोतों से घन प्राप्त होता 
है; शब्पों को दृछ चुने हुए कार्यों के लिए वदशवर्स के श्राधार पर दी 
जाने वाली कद्धीप सहायता में, साब्प सरकारों के झयते संसायनी से तथा फार्म 
दिवास बारयों, विपभत और भंडारण के लिए सस्यागत साख में । 


कमान क्षेत्र विदस दा्यत्रस का प्रन्तिम सलदय कमान क्षेत्र में ब्रॉपि 


ड्लादन को प्रधिकवस करता लया द्वपि उत्पयादझता को बढ़ाता है। प्रत्येक 
अमान दोत्र विवम्स प्ररियोजना में, हर फ्सती मोसस के लिए, सघन फ्रमलत 
कटाई परीक्षण करने के निरदेश दिए गए हैं ताकि सिचित कमान क्षेत्रों की डृपि- 
उत्तादवता में वृद्धि का प्रमावी रूप से माप्रा जा सत्रे। इस कार्यक्रम के परि- 
धामस्वस्थ परियोजना क्षेत्र वी प्रति द्ेवटेयर उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई 


है । 








दर्पष 4986-87 से वित्रोपण वी एक नई पढ़ति लागू की गई है। इसके 
प्रनुमार 40 हेक्टेयर में 5-8 हेक्टेयर ठक शक्षमदा वाली श्विंचाई नहरों के 
निर्मात्॒ में बराबरी के बराबर पर अनुदान दिया जाएगा, भर्वात्‌ 50 प्रतिशत 
फर्चे केन्द्र सरबार द्वाद्य दया 50 प्रतिशत शाम्य सरकारों दास वहन किया 
जाएगा। खेती तक पानी ले डाने वाली छोटी नहरों के तिर्मात के लिए भी 
बरादयी के प्राघार पर वित्तीय सहायता देने की योजना ऊो। विस्तार किया जा 
य्ह्या है। 


रे 


हा 


बाढ-मियंत्रण 


बोर्ड 


उपलब्धियां 


शभ३०४५ए.३१ [॥7०७9 


राज्यों|उत्तर-पूर्व के केद्र शासित अदेशों तथा सिक्किम, जम्मू और कश्मीर 
तथा हिमाचल प्रदेश की कुछ उपयुक्त लघु-सिंचाई परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा 
प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम” के अ्रन्तर्गेत ले लिया गया है। 


7954 में आई भवानक वाढ़ के वाद यह अनुभव किया गया कि बाढ़-मियंत्रण 
के क्षेत्र में किए जा रहे अयासों को एक सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत तेज 
किए जाते की आवश्यकता है । तदनुसार 954 में राष्ट्रीय वाढ़-नियंत्रण कार्य- 


क्रम चाल किया गया। यह कार्यक्रम तीन चरणों--तात्कालिक, शअल्पकालीन 


तठा दीब॑कालीन--में विभाजित था । तात्कालिक चरण में आंकड़ों को सघन 
रूप से एकत्र किया जाना था तथा बाढ़ से सुरक्षा के आपातकालीन उपायों को 
क्रियान्वित किया जाता था। अल्यकालीन कार्यक्रम मोटे तौर पर दूसरी योजना 
के साथ-साथ प्रारंभ हुआ था। इसमें तटवंधों के निर्माण, कुछ शहरों की बाढ़ से 
सुरक्षा, कुछ गांवों को नदी की सतह से ऊंचा उठाने आदि के कार्यक्रम शामिल 
थे। दीर्बकालीत कार्यक्रम में बांधों के निर्माण, तथा पहले ही पूरे किये जा 
चुके कार्यों मे होते वाले कारों को स्थाप्री बवाने के साथ-ही-साथ तटवंधों, सदी 
के निकास आदि से सम्बन्धित नये कार्यों को भी हाथ में लेने की व्यवस्था है। 


राज्य स्तर पर एक तकतीकी सलाहक्रार समिति, राज्य वाढ़-नियंत्रण बोर्ड द्वारा 
श्रनुमोदित प्रस्तावों की जांच करती है। राज्य स्तर पर नीतियों का निर्धारण भी 
इसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी योजनाओं के तकनीकी तथा झार्थिक' 
दृष्टि से व्यवह।रिक होते को विस्तार से जांच केद्दीय जन आयोग दारा की जाती है 
और उपके बाद वे के दर द्वारा अनुमोदित को जाती हैं। ब्रह्मपुत्न घाटी की बाढ़-समस्या की 
गम्भीरता औ,और ज॑टिजता को महपुष काटने हुए सरक्नार ने 37 दिप्तशखर 987 
को ब्रह्मपुत्त वो का गठत किया। बोर्ड के महंत्वप्रर्ण कार्य हैं: ब्रह्मपुत्र घाटी 
में सर्वेक्षण तथा अलैयग करता, वाडइ-निर्यत्रण और तटीय कटाव पर नियंत्रण 
के लिए मास्टर प्लान तैप्रार करना तथा ब्रग्ममुत्न थाले के जल-संसाधनों के 
सिंचाई, जन्न-विद्युत, नौनयरिवहत तथा अन्य लाभदायक उद्देश्यों के लिए विकास 
का ध्यान रखते हुए जल निकास में सुधार लाना । 


954 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के शुरू किए जाने से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना के 
प्रारंभ तक इस क्षेत्र में लगभग 976 करोड़ रुपयों का परिव्यय किया जा चुका 
था। छठी योजवा में इस क्षेत्र के लिए 7,045 करोड़ रुपयों के परिव्यय 
की व्यवस्था की गई थी जिसमें से 870 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में तथा 75 
करोड़ रुपये केंद्रीय ज्लेत्र में व्यय किए जाने ये । परन्तु राज्यों के संसाधनों की 
कमी के कारण छठी योजना में अनुमानित परिव्यय 779 करोड़ उपये रहा। 

954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के प्रारंभ से मार्च 7985 तक 
लगभग 4,462 किलोमीटर नये तटबंध तथा 26,79 किलोमीटर लम्बी नहरें 
बन चुकी हैं। इसी अवधि में शहरों को बाढ़ से बचाने की 375 योजनाएं 
तथा गांवों को चदों तल से ऊंचा उठाने की 4,700 योजनाएं भी पूरी की 
गईं । इसके अतिरिक्त समुद्रतट (विशेष रूप से केरल में) के कठाव को रोकने 


बाढ़ फा पर्वौनुमान 


बाढ़ की स्थिति 


झंतर्राग्पीय जप्त- 
विदाद 
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के उपाय किए गए। कदयय को भराशंडय वाले 320 कित्रोमीटर समुद्रतट में ते 
290 किलोमीडट को मार्च 985 तक बचाया जा चुका था। इन समो योजनाओं 
से वगमय 30 लाख डरेक्टेयर भूमाय को सनुचिर सुरक्षा प्रदान की गई । इसे प्रलावा 
बनेक बाध परियोजवाएं पूरी की गईं जिनसे ने के निवने भायों में बाढ़ के जोर को कम 
फरने में सहायता मित्रों है। इनमें से उल्नेडतीय परियोजनाएं हैं: महानदी पद 
बना होराहुंड॒ बाद, दामोइर नदी पर बने बाघ, सतजुद नदी पर बना साया 
बांध, व्याप्त नशे पर बना पोंग यात्र तथा ताप्री सरी पर बना उकाई बांधा 


सरकार ने बाढ़ के खतरे को चेतावनी देने के 'लिए बाढ़ पूर्वातुमान संगठन” बनाया 
है। इप्रका उद्देश्य बचाव तथा राहत के कार्य से सम्बन्धित एजेंसियों तथा 
आपातकाल के लिए बाढ़ विरोधों व श्रनुरक्षण संगठनों को सचेत करना है। इसके 
उत्तर तथा दक्षिण क्षेत्र के मुख्यालय क्रमशः पटना और हैदराबाद में हैं। केन्द्रीय 
बाढ़ पूर्वानुमान संगठन ने, झयने 22 मडलों से सम्पद्ध 45 बाइ-पूर्वातुमान 
केद्रों की एक ऐसो व्ययस्था विकसित की है जो देश की सबसे प्रधिक बाढ़ 
लाने वाली प्रधिकाश प्रत्तर्राज्यीय नदियों से सम्बन्धित प्रावश्यकतामों को 
पूरा करती है। इन मंडलों के झघीन कार्य कर रहे नियंत्रण कक्नों द्वारा दी 
गई चेतावर्तिया बाद से जूमने तथा राहत कार्य संचालित करने में प्रत्यन्त 
उपयोगी पाई गई हैं। इसो प्रकार वैजातिक "प्रगाह्ी से संवालित जल-ैजञानिक 
प्रज्षण भो जद सताधत परियोजवाग्रों के प्र/योजत में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध 
हुए है । 


धर्ष 985 के दौरान निम्न राज्यों में छोटे या व्यापक स्तर पर बाढ़ का 
प्रकोत रहा: प्रान्न प्रदेश, प्रपन, विहाए, गुजरात, हरियाणा, कर्ताटक, केरल, 
अध्य प्रदेश, मइराष्ट्, मंगियुर, मेवालये, (संगानेग्झ, उद्योग, पंजाब, राज॑त्वान, 
सिक्किम, तमिलनाडु, त्ित्रुअ, उत्तर प्रदेश भौर पश्चिम बंगाल । राज्य सरकारों 
फेप्राप्त सुबता के आवुवारबाइ से कुत 4,059 करोड़ हुये का नुकपान 
हुआ । 


अंवर्राज्यीय नरी यात्रा वह क्षेत्र है जिपका जयप्रहयग क्षेत्र एक से अधिक 
शाज्यों में हो या जो दो राज्यों के बीच की सोमा पर हित हो। देश के समी 
महत्वपूर्ण नद्दीन्याले भन्तर्राज्यीय हैं। कई से नदियों के एक से प्रधिक 
आज्यों से होफर वहों के ऋरण कमोन्‍करमों संश्ित राज्यों के वीच सिंचाई 
तथा भन्य सलामदायक उद्देश्यों के लिए नदियों के पाती के उपयोग, वितरण 
तथा निर्यत्रेथग को लेकर मतमेदों का हो जाता स्डामाजेक हो है । इसका 
मुख्य कारग हे स्वाद के ए.4 देश में वियो जी) पिफव हायंक्रम के प्रारम्भ 
होते के झाद विवई, जव-वियुत उप्तादन, घरेलू तथा प्रोधोंगेक प्राउरछता्ों के 
लिए जन भाषूति जैसे पघिभिन्‍त लाभदायक कार्यो के लिए जल साधनों का 
तीद्र गति से घिउास | 
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सिधु जल समर- 
झोता हि 


भारत बंगलादेश 
संयुक्त नदी सायोग 


जहां तक संभव हो विवादों को सम्बन्धित | राज्यों के वीच आपसी 


समझौते द्वारा या केद्ध की सहायता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है । 


यदि कभी आवश्यकता हुईं तो न्यायाधिकरणों द्वारा भी' फैसला: कराया जाता 
है । ह ह 

हाल ही में कई अन्तर्राज्यीय जल-विवाद सुलझाए गए । इसमें से कुछ हैं : 
थीन बांध (रावी), वाणसागर बांध (सोन), राजघाट बांघ (वेतवा) के निर्माण से 
सम्बन्धित समझौते; इसके अतिरिवत दामोदर-वाराकर, अजय, मयूराक्षी, महानन्दा, 
सुचर्णरेखा, कन्‍्हार नदियों तथा महारशप्ट्र और उड़ीसा तथा महाराष्ट्र और मध्य 
प्रदेश की कुछ अंतर्राज्यीय नदियों के विकास सम्बंधी घिदाद भी सुलझाए गये। 

कृष्णा, गोदावरी और नमेंदा नदियों के पानी का संबंधित राज्यों के बीच 
बंटवारे का मामला इन राज्यों से संबंधित न्यायाधिकरणों द्वारा सुलझा लिया गया है । 
ये न्‍्यायाधिकरण भारत सरकार ने अंतर्रज्यीय जल-विवाद श्रधिनियम, 956 
के अन्तर्गत गठित किये थे। 


अभी दो प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद ऐसे हैं जो पूरी तरह से 
सुलझ नहीं सके हैं। इन विवादों का संबंध कावेरी और यमुना के जल का 
अधिक विकास तथा उपयोग करने से है। 


मार्च 982 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने; महसूस: किया कि.ऐसा माहौल 
बनाया जाएं जिसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ 'राज्य तथा क्षेत्रीय आवश्य- 
कताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जल ,कार्यक्रम तैयार किए जा सके। 
इस उद्देश्य के लिए सरकार ने राष्ट्रीय जल-संसाधन परिपद [का गठन किया 
जिपका अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया गया तथा सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और 
सम्बन्धित केन्द्रीय: मंत्री इसके सदस्य बनाएं गए। [परिपद, का एक कार्य जल- 
'संसाधनों के विकास के लिए अंतर्राज्यीय विवादों को सुलझाने के तरीके सुझाना 
हीहै। 


अंतर्राष्ट्रीय समझौते 


भारत और पाकिस्तान ने 9 सितम्बर 960 को [सिधु जब समझौते पर 
हस्ताक्षर किये जिसमें सिन्धु नदी के जल के उपयोग के सम्बन्ध में दोनों 
देशों के अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण तथा सरीमांकन किया गया 
है । यह समझौता 3 अप्रैल 960 सेलागू हुआ । समझौते के अनुसार दोनों 
सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक 'स्थायी सिन्धु आयोग' बनाया गया 
है जिसका उद्देश्य समझौते के क्रियान्वयन के लिए [सहकारी प्रवन्ध करना है। 


भारत वंगलादेश संयुक्त नदी आयोग से जून 972 में काम करना शुरू किया । 
इसके उद्देश्य हैँ: (अ) भाग लेने वाले देशों के बीच संयुक्त नदी व्यवस्था से 
अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रभावशाली संयुक्त प्रयासों को सुनिश्चित करने द्वेछु 


विदेशों सहायता 


केस्ीय संवदम 
संस्बाएं 


सिचाई 4 
सम्पर्क बनाता, (प्रा) बाढ़ नियंत्रण को योजना, [तैयार करता तथा 
संयुक्त परियोजनाओं के क्रियास्त्रघन को संस्तुति देना, (इ) बाढ़ की चेतावती, बाढ़ 
पूर्वानुमान और चक्रवात की चेतावनी देने -के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करता, 
(६) वाढ़-नियंत्रण तथा मिचाई को परियोजनाम्रों | का अध्ययन करना ताकि 
इस क्षेत्र के जल-संमाधनों का दोनों देशों की जनता की पारस्परिक भलाई के 
लिए समानता के आधार पर उपयोग किया जा सके, (उ) दोनों देशों को 
प्रभावित करनेवाली बाढ़ नियंत्रण की समस्या पर मितजुब कर अनुसंधान के लिए 
प्रस्ताव तैयार करना | 


भारत को बड़ी, मध्यम और लघु परियोजनाओं तथा सी० ए० डी० 
परियोजनाओं के क्रियात्ववन के लिये विश्व बैंक तया श्रन्य द्विपक्षीय और बहु- 
पक्षीय एजेंसियां सहायता देती हँ। इस प्रकार को बाहरी सहायता का मुझ 
माध्यम कम ब्याज पर कर्ज देने वाली विश्व बैक की अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ 
(प्राई० डी० ए०) रही है। 985 के वित्तीय वर्ष के अंत तक सिंचाई के 
लिए विश्व बैंक की कुल सहायता 388.6 करोड़ अ्रमरीकी डालर रही है। 
बैंक से सहायता भ्राप्त कुल 46 पस्िंचाई परियोजनाएं या तो क्रियान्वित हो गई 
हैं या होने की स्थिति में है। 

विश्व बैंक ग्रूप के अतिरिक्त अंतर्राप्ट्रीय विकास एजेंसी, अमरीका (यू० 
एस० ए० झ्राई० दी०) तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (झ्ाई० एफ० ए० 
डी०) जैसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी भारत में सिंचाई विकास के लिए 
मदद दे रही हैं। छठी और सातवी योजना के दोरान महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 
राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को 
क्रियान्वित करने के लिए प्रमरीका को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 3. 425 
करोड़ अ्रमरोकोी डालर का ऋण दिया। राजस्थान नहर परियोजना, मध्य प्रदेश 
मध्यम सिंचाई परियोजना, उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्यूबवेल परियोजना और महा« 
साप्द्र में भीमा (सी० एं० डी० ए०) परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि 
विकास कोष ने स्वतन्त् रूप से या विश्व बैंक के साथ मिल कर ] करोड़ 
अमरीकी डालर की ऋण सहायता दी है) 


सिंचाई के लिए यूरोपीय भ्राथिक समुदाय से भी अनुदान सहायता मिलती 
है। तमिलनादु, महाराष्ट्र, गुजरात ओर प्रांध्न प्रदेश की छोटी सिंचाई परियो- 
जनाओं के लिए इस समुदाय में 8. 2 करोड़ यूरोपीय करेंसी यूनिट के समझौते 
पर हस्ताक्षर किये गये हैं। 

शभ्रमी लगमग 3] बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को विदेशी 
सहायता प्राप्त होनी है। 


सिचाई विभागों के दो सवद् कार्यालय--क्ेद्रीय जल आ्रायोग झौर केस्रीय 
मृदा एबं सामग्री अनुसंवातशाला, नई दिल्‍्लों तया नौ अ्रव्ोनस्प कार्यातद 
हृ। 
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सम्बद्ध कार्यालय 


अधीनस्थ संगठन 
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किद्रीय जल आयोग' जल संसाधनों के विकास के क्षेत्न में देश का अग्रणी अभि- 
यांत्रिक संगठन है जिसे सम्बन्धित रॉज्य सरकारों से परामशे कर वाढ़-नियंत्रण, 
सिंचाई, तौ-परिवहन, जल-विद्युत उत्पादन आदि के लिए देश भर के जल 
संसाधनों के नियंत्रण, परिरक्षण तथा उपयोग करने की योजनाओं को प्रारंभ 
करने, उनका समन्वय करने तथा उनको आ्ागे बढ़ामे का उत्तरदायित्व सौंपा गया है । 
945 से इसके गठन से हीं कमीशन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते की दिशा में 
काफी आगे बढ़ चुका है। 

जल संसाधनों के विकास के क्षेत्र में चोटी .का स्थान रखने वाले अ्रभि- 
यांत्रिक संगठन के रूप में विगत चार दशकों में प्रगति की दिशा में जो कदम 
उठाए गए, उनसे प्राप्त अनुभव से आयोग ने नियोजन, अन्वेषण, प्रबन्ध व जल 
संसाधनों के विकास की रूपरेखा तैयार करने में पर्याप्त ज्ञान अजित कर लिया 
है । यह अपने इस ज्ञान को संसार के विकासशील देशों के साथ बांट रहा हैं। 
आयोग का कार्य चार पक्षों में विभाजित है। ये पक्ष हैं: आकल्पन एवं श्रनु- 
संघान खण्ड, नियोजन तथा प्रगति खण्ड, जंल संसाधन खण्ड तथा बाढ़ नियंत्रण 
और जल-निकास खण्ड । एक केंद्धीय यांत्रिक संगठन राज्य सरकारों को जल 
संसाधनों के विकास की परियोजनाएं बनाने में सलाह देता है । 

कमीशन का एक सुस्थापित क्षेत्नीय संगठन भी है जो कुछ विशिष्ट नदी- 
घाटी योजनाओं के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण करने, मौसम विज्ञान के जल से 
सम्बन्धित आंकड़े- एकत्र करने और वाढ़ का पूर्वातुमान लगाने के कार्य में 
संलग्न है । हे ; 

किन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला' ऐसा अग्रणी संगठन है. जो नदी- 
घाटी परियोजनाओं के निर्माण में काम आनेवालें, भयान्त्रिकी और निर्माण- 
पदार्थों. से सम्बन्धित समस्यात्रों से सम्बन्ध रखता है। अनुसंघधानशाला देश भर के 
अभियंताओं को निर्माण, आकल्पन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारी देने में 
सक्रिय भूमिका' निभा रही है। यह कार्य संयुक्त राष्ट्र विकास-कार्यक्रम के 
विशेषज्ञों के. सहयोग से" राष्ट्रीय स्तर 'की कार्यशालाओं का श्रायोजन करके 


* किया जाता है। 


सिचाई विभाग के नियंत्रण में नो अधीनस्थ संगठन आते हैं। ये संगठन हैं 
(१) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे; (2) केद्रीय भूतलीय 
जल बोडड, फरीदाबाद; (3) फरक्‍्का वैराज परियोजना, तथा फरक्का बैराज नियंत्रण 
बोर्ड, तथा फरकक्‍्का बैराज परियोजना के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा 
अधिकारी, पश्चिम बंगाल, (4) गंगा वाढ़-नियंत्रण श्रायोग, पटना; (5) सोन नदी 
आयोग, पटना; (6) बाणसागर नियंत्रण वोर्ड, रीवा; (7) माही नियंत्रण बोर्ड, 
उदयपुर; (8) तुंगरभद्रा बोर्ड तथा (9) सरदार सरोवर-निर्माण परामर्शदात्नी समिति, 
बदोदरा । 

केन्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे देश का ऐसा अग्रणी संगठन 
है जो जल, ऊर्जा-संसाधनों तथा नौ-परिवहन के क्षेत्र में व्यावहारिक तथां 
आधारभत पअ्नुर्संघान कार्य कर रहा है। केन्द्र की अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियां 
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इसको दप्ष प्रयोगशालामों में संदालित की जाती हैँ । 970 में यह केसर 
प्रंतर्देशीय जल-मार्गों तथा नौ-परिवहत से सम्बन्धित झनुसधान कार्य कर रहा है जो 
एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रों के लिए संयुक्त राष्ट्र के आाधिक व सामाजिक भायोग 
(एस्कप) की मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय प्रयोगशाला है । इसकी सेवाओं का उपयोग 
अरब, भ्रफ्तोका तवा दक्षिण-पूर्द एशिया के देश करते है । 


केन्रीय भूतलीय जल परिवद देग स्वर का शोर्पस्थ संगठन है, जिसे 
भूतलीय जल समाधतों के राप्ट्र स्तरीय सर्वेक्षण, खोज, विकास, प्रवन्ध तथा 
नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौपा गया है। 954 में गठित तथा 972 में 
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के भूतलीय जल स्कंध के साथ मिलाकर 
पुनर्गठित यह परिषद क्षेत्रीय जल-बैज्ञानिक सर्वेक्षण व भूतलोय जल के प्रन्वेषण 
सम्बन्धी अध्ययन का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों 
के पर्ववेक्षण, राज्यों को भूतलीय जल के विकास और प्रवन्ध की योजनाएं 
बनाने में सहायता देने, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रपने प्रधिकारियों, 
केन्रीय एजेंसियों व रज्य सरकारों के अधिकारियों को सेबारत प्रशिक्षण देने 
जैसे कार्य इसके प्रन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं । 

केन्द्रीय भूततीय जल परिपद 'के दो मुख्य स्कंप हँ--जल-वैज्ञानिक तथा 
अ्रभियान्तरिक । परिपद भूतलीय जल के विकास की गतिविधियां संचालित करने 
के; लिए प्राधारमूत नोति कार्यक्रम श्रौर कार्यनीति वनाता है। देश में तीन 
सहित ऑंफित, 9 क्षेत्रीय कार्यालय (निरेशरों के नियंत्रण में), 0 राज्य स्तरीय 
इकाइयों के कार्यालय तया 2 अभियांत्रिक मंडल खोले गए है । इसके भतिरिकत 
केरल के तदवर्ती भागों के भूततीय जल के प्रध्यपन की परियोजना का निदेशालय 
सवा विह्वर, पश्चिम बंगाल व उड़ोसा में कप्ताई श्रोर सुवर्णरेखा नदियों के 
चाले में भूतनोय जल के प्रध्यवत्र के लिए एक-एक परियोजना-निदेशालय स्थापित 
किया गया है। 

फर्क बैराज उसियोजता का निर्माद भागोरवी-हृगली नदी व्यवस्था के क्षेत्र 
तथा इसकी नौनरिवहुत क्षमता में सुप्रार करके कलकृता बन्दरगाह की सुरक्षा व 
रखरवाव की प्रावश्पकता को पूरा करने के लिए किया गयो है। भागीरयी 
नदी, फीडर नहर तवा फरककरा बैराज का नौ-यरिवहन नियंत्रक, हल्दिया-इलाहाबाद 
अनर्रेशीय जलनागे के प्रंग है, जिनके लिए एक प्रधिनियम घनाया गया है। 
इस परिवोजता के मुख्य घटक हैं: (प्र) गंगा पर 2,240 मोटर लम्बा बराज, 
जिध पर रेल भौर सड़क पुल भों होगा एवं मवररक नदी सस्वस्ी प्रशिक्षण फा 
केंद्र तथा दाहिंतो ओर का मुब्य निवंत्रक। वेशज को जल-निकास क्षमता 
76,455 क्यूरेक्स (27 लाथ क्यूसे+सत) है। (पा) जंगीपुर में भागीरयी पर 
23 मीटर लम्या बैराज, जिनको जन-निकास झमता ,700 क्यूमेक्स (60,000 
क्यूपेक्त) है | (इ) ,333 क्यूमेन्‍्व (40,000 पयूरे्स) जब ले 
जाने को क्षमता वालों फोडर नहर तथा फरवक्ा बेराज को दाहिनी झोद के 
मुख्य निर्वंतक से 38.38 किनोमोडर सस्ती फोडर नहर जो जंगीयुर 
बेटाज के बाद भागोरयी से मित्र जुतो है, और (ई) नौसरिवहतन सम्बन्धी 


थ 4द 
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कार्य जैसे नियंत्रक, मनियंत्रक-नहरें, नौ-परिवहन के लिए आश्रय-स्थल, प्रकाश 
व्यवस्था तथा अन्य आधारभूत ढांचा। | 

दोनों बैराजों से सम्बन्धित सभी प्रमुख कार्य तथा फीडर नहर के निर्माण का 
कार्य पूरा हो चुका है। फरवका वैराज और इस' पर बने रेल-सड़क पुल ते असम, 
पश्चिम बंगाल तथा शेष भारत के बीच एक संचार-यूत्र प्रदान किया है जो कि 
उत्तर-पूर्वी भारत के लिए अत्यधिक महत्व का है । 

जंगीपुर बैराज गंगा से भागीरथी की ओर पानी के बहाव को नियंत्रित करता 
है साथ ही यह फीडर नहर से गंगा में पानी के वहाव को भी रोकता है। 
फीडर नहर के पूरा हो जाने से तथा 2] अप्रैल 975 को इसके चालू होने 
के बाद से भागीरथी-हुमली नहर शुरू हुई। इस तरह नहर में नियंत्रित रूप 
से पानी छोड़ते का मुख्य उद्देश्य पूरा हुआ । 

975 में फीडर नहर के चालू हो जाने से जंगीपुर कस्बे के पास भरहीरों 
के इदे-गिदे का काफी बड़ा भू-भाग साल भर पानी में ड्बा रहता था जिसका 
कारण पाती का एक ओर से दूसरी ओर को निकजन पाना था। प्रभावित क्षेत्र से 
जमा हुए पानी का निकास करके फीडर नहर के चालू होने से पहले की स्थिति 
में वापस लाने के लिए पंगला-बन्सलोई थाले में जलमस्त क्षेत्र की योजना का 
काये प्रारंभ हुआं। . . - ५ | 

फरक्का में जल-परिवहन नियंत्रक के निर्माण तथा परीक्षण का कार्य मई 986 
में पूरा हुआ। यह नियंत्रक श्रव चालू किये जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। 
इसके चालू हो जाने से हल्दिया से इलाहाबाद तक पहला राष्ट्रीय जसमार्ग 
बनकर तैयार हो जाएगा। इस जलमार्ग का जल-भूतल परिवहन मंत्रालय हारा 
और विस्तार किया जाएगा। ह 

गंगा की प्रकृति अ्रपने प्रवाह में आनेवाले तट को काठने की है । वैरशाज 
से ऊपर बायीं ओर के तटबंध को श्रधिक मजबूत बनाने की योजना स्वीकृत 
की जा चुकी है।गंगा भागीरथी के उद्गम से ऊपर तथा नीचे की ओर के 
दायें तट को काटती जा.रहो है। जंगीपुर बैराज परिसर के समीप 
कटठाव रोकने तथा अवच्य संरक्षण सम्बन्धी कार्यों को संचालित करने की अनुमति 
दी जा. चुकी है। 

अप्रै। 972 में स्थापित गंगा बाढ़-नियंत्रण आ्रायोग का मुख्य कार्य 
गंगा के थाले में बाढ़-नियंत्रण के लिए विस्तुत योजना बनाना तथा राज्य सरकार 
की एजेंसियों के माध्यम से इसको समन्वित रूप से क्रियोन्वित करवाना है। 


« आयोग गंगा के थाले में वाढ़-नियंत्रण, जल-निकासी, पानी के जमा होने को रोकने 


तथा नदियों व समुद्र आदि से भूमि के कठाव को रोकने की योजनाओं को तकनीकी 
जांच-पड़ताल और परीक्षण कराने के लिए उत्तरदायी है। अनुमान है कि प्रत्येक 
योजना पर 60 लाख रुपये या इतसे अधिक खर्चे किये जाएंगे । 


जनवरी 976 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा विहार के वीच हुए अस्तर्राज्यीय 
समझौते के अनुपालन में सिंचाई मंत्रालय ने (जों अरब जल संसाधन मंत्रालय हैं) 
वाणसागर नियंत्रण वोडे गठित किया। इसका उद्देश्य बाणसागर बांध तथा सोन 


सांधिधिक संस्थाएं 
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नदी से सम्बन्धित अन्य योजनाम्रों को कुशलतापूर्वक, कम खर्च पर भौर शीघ्र 
क्रियान्वित करना था । (नहर तया विद्युत परियोजवाएं इसके ग्रलावा हैं जो सम्बन्धित 
ज्यों द्वारा क्रियान्वित को जाएंगी। ) 

माही नियंत्रण बोर्ड को, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है, सरकार ने 
राजस्यांन तया गुजरात के परामर्णग से 977 में गठित किया था । इसका 
उद्देश्य माही-बजाज सागर परियोजवा दो शोध पूरा कराता था जो दोनों 
राज्य सरकारों का संपुक्त उपक्रम है। अब निय्रंत्रग बोईड पर परियोजना के 
तकनीकी तथा वित्तीय पक्षों के मतिरिक्त पहली इकाई की सारी जिम्मेदारी 
भी है। 

वदोदरा स्थित सरदार सरोवर-निर्माण प्रदामशंदात्री समिति का गठव 
तमंदा जल-विवाद न्‍्यायाधिकरंण के अवुसार कित्रा गया था। इसका उद्देश्य गुज- 
रात को सरदार सरोवर परियोजना को लागतों, इसके तकनीकी पक्षों, पहली 
झौर तोपरी इकाई (वाध तथा विद्युतशक्ति से सम्बन्धित भाग) के डिजाइन 
तथा वाधिक कायें के कार्यक्रम को जांच-पड़ताल करता था । यह परियोजना एक 
अंतर्राज्पीय परियोजता है जिममें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान 
फायदा उठा रहे हूँ। 


सिचाई विभाग के अंतर्गत तीन त/विधिक संस्थाएं है। ये संस्थाएं हूँ : अरह्मपुत्र 
बोर्ड, वेतवा नदी बोर्ड श्रौर नमंदा नियंत्रण प्राधिकरण । 

सरकार ने ब्रह्मयुत्र बोई अधिनियम, 980 के प्रधोन ब्रह्मपुत्न बोर्ड का 
गठत किग्रा था। इसका एक विशेष उद्देश्य ब्रह्मपुत्त घाटी में बाढ तथा तटीय 
कठाव के नियत्रण तथा जल-निकासी को सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार 
करता था। बराक घाटी भी बोई के क्षेत्राधिकार में प्राती है। प्रधिनियम में 
यह व्यवस्था की गईं है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड सर्वेक्षण तया अस्वेषण का कार्य करेगा 
तथा वहुद्देशीय परेपोजताप्रों को परियोजता-रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट 
बाढ़ तथां तटीय कठाब के निर्मत्रंण के साप-साय घाटी के जल संसाधनों के 
सिंचाई, जतविद्युत, नौनयरिवहन तया अन्य लामकारी उद्देश्यों के लिए विकास 
तथा उपयोग हेतु, मास्टर प्लान बनाने के लिए है। बोर्द मार्च 982 से कार्य 
कर रहा है। 

यमुना की सहायक नदी वेतवा पर चनो राज॑घाट वाध परियोजना मध्य 
प्रदेश भौर उत्तर प्रदेश की पश्रंतर्राज्यीय परियोजना है। इन राज्यों के बीच 
973 में हुए पंतर्राज्यीय समझोते के अनुसार राजघाट बाघ परियोजना को 
क्रियान्चित करने के लिए, एक नियंत्रण बोर्ड बनाने का निर्णय लिया गया। 
तदनुसार बेतवा नदी बोई अभ्रधिनियम, 976 के ग्रधीन बेतवा नदी बोर्ड का 
गठमे किया गया। बोडे का कार्यात्रय झासोी में है। 


नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक मंतर्राज्यीय सगठन_है जिसका गठन सरकार ने 
नमंदा जल-विवाद न्‍्यायाधिकरण केः निर्ययों के भ्नुसार किया था। 
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पंजीकृत समितियां . 


सार्वजनिक क्षेत्र 
के प्रतिष्ठान 


भारत 3986 


इसने दिसम्बर 980 से कार्य करना प्रारम्भ किया। प्राधिकरण का मुख्य 
कार्य नमंदा के थालें विकास के लिए बनी परियोजनाओं में समन्वय स्थापित 
करना तथा उनको दिशा-निर्देश देना है। 


जल-संसाधन मंत्रालय के श्रधीन' तीन पंजीकृत संस्थाएं कार्य कर रही हैं। इनके नाम 


हैं: राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, केद्धीय सिंचाई तथा विद्युत परिषद तथा राष्ट्रीय 
जल-विज्ञान संस्थान । बी ; 

सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रारूप की रूपरेखा 
तैयार की है जिसके दो घटक हैं: प्रायद्ीपीय नदियों का विकास तथा हिमालयी 
नदियों का विकास । प्रारम्भ में प्रायद्वीपीय नदियों के विकास के लिए सर्वेक्षण 
तथा अन्वेषण का कार्य करने का निर्णय लिया गया है । इस उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए जुलाई 982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के नाम से जल-संसाधन 
मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था गठित की गई। एजेंसी के मुख्य 
कार्य ये हैं : राष्ट्रीय प्रा््प-योजना के अंतर्गत प्रस्तावों की व्यावहारिकता 
का सत्यापन करने के लिए सम्भावित वांधों के निर्माण-क्षेत्र व उनसे जुड़ी 
नहूरों का विस्तृत अध्ययन तथा अन्वेषण करना, विभिन्‍न प्रायद्वीपीय नदियों 
में जल की मात्रा सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन करता ताकि अतिरिक्त जल को 
उन राज्यों की निकट भविष्य की तक्कंसंगत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद श्रत्य 
राज्यों को दिया जा सके । इसके अतिरिक्त यह एजेंसी प्रायद्वीपीय नदियों के विकास 
से सम्बन्धित योजनाओं के विभिन्‍न घटकों के औचित्य से संबंधित रिपोर्ट भी तैयार 
करती है। इसका अध्ययन-कार्य प्रगति पर है तथा इसके आठवीं योजना के श्रंतत 
तक पूरा हो जाने का भ्रन्‌ मान है । 

केद्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड को, जिसका गठन 927 में किया गया 

सिंचाई तथा विद्युत के क्षेत्र में समस्त अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों को 
समन्वित करने का कार्य सौंपा गया है। यह अनुसंधान के नतोंजों को व्यवहार 
में लाने को प्रोत्साहन देता है। | 

राष्ट्रीय जल-विज्ञान संस्थान की स्थापना 978 में एक स्वायत्तशासी संस्था 


के रूप में की गयी थी । इसका मुख्यालय रुड़की में है। संस्थाव एक 


अग्रणी राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन है जिसे आधारभूत, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
जल-विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करने का 
दायित्व सौंपा गया है जिनका राष्ट्रीय श्रायोजता तथा जंल संसाधनों के क्षेत्र 
में विकासात्मक गतिविधियों से गहरा सम्बन्ध है । 


वाटर एंड पावर कन्सल्टें्सी संवित (इंडिया) लिमिटेड का गठन जून 969 
में विद्युत तथा जल-संसाधनों के विकास तथा उनके उपयोग के क्षेत्र में भारतीय 
विशेषज्ञता को प्रदर्शित तथा समन्वित करने के लिए किया गया था। कम्पनी 
जल विद्युत तथा ताप विद्युत, बांध, समन्वित सिंचाई (जिसमें नदी के निचले 
भाग से. सम्बन्धित पक्ष भी शामिल है), भूतलीय जल, पानी की आपूर्ति तथा 
इसको शुद्ध करने, अंतर्देशीय जल-मार्ग तथा नौ-परिवहन-सम्बन्धी सर्वेक्षण श्रादि के 
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भ्रतिरिक्त जल संताधनों के विकास के हुए पक्ष में सलाहकार सेवा प्रदान 


करती है। यह कम्पनी वित्तन्योषण करने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के - 
साथ पंजीक्षत है। 


॥7 


ग्राम विकास 


भारत गांवों में बसता है श्रौर इसके 5,76 लाख गांवों में से लगभग 
50 प्रतिशत गांव दुर्गम स्थानों में स्थित है.। सामाजिक-आधिक पिछड़ापन 
इन गांवों की विशेषता है। लम्बे समय तक ये गांव उपेक्षित तथा झलग- 
थलग पढ़े रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रामीणः जनता की स्थिति को 
सुधारने के लिए समन्वित रूप से प्रयास किये गये हूँ । 

वर्ष 7950 वह यादगार साल था जब संविधान लागू किय्रा गया 
तथा पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए योजना आयोग का गठन 
किया गया। 

प्रामीण क्षेत्रों का विकास सभी पंचवर्षीय योजनाओं के सर्वोच्चिलक्ष्यों में से एक 
रहा है। छठे दशक के प्रारंभिक वर्षों में सामुदायिवः विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों 
में बुनियादी विस्तार व विकास सेवाएं आरम्भ की गई । इस कार्यक्रम से ग्रामीण 
लोगों में विकास की संभावनाओं के संबंध में जागृति पैदा हुईं तथा बाद में सातवें 
दशक के मध्य में कृषि-कार्यी में प्रमुख प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों को तुरन्त श्रपताया 
जाना संभव हो सका । मध्यस्थ भूस्वामियों के हटाए जाने, पद्ठेदारी पद्धति में सुधार 
होते तथा पंचवर्षीय योजनाओं के परिणामस्वरूप प्रतेक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक- 
श्राथिक विकास के लिए प्रावश्यक भौतिक व संस्थायत ढांचा तैयार हो गया। 

आठवें दशक के मध्य में सूखे की आ्राशका वले क्षेत्रों के विकास के 
लिए एक विशेष कार्यक्रम अ्यनाया गया तथा 980 से कुछ पहले रेगिस्तानी 
इलाकों के विकास के लिए अ्रन्य विशेष कार्यक्रम बवाएं गए । 977 में 'काम के 
बदले अनाज' कार्यक्रम शुरू किया गया जिसका उद्देश्य निर्धन ग्रामवासियों को, विशेष रूप 
से रोजगार की कर्मा के समय रोजगार के अवसर प्रदात करना था । इसके साथ ही 
स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लाभ का भी लक्ष्य रखा गया । इस कार्यक्रम 
को अक्तूबर 980 में “राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम' को नया रूप दिया गया । 
पवेतीय व जनजातीय क्षेत्रों जैसे कम संपन्न या श्रसुविधाग्रस्त इलाकों में 
क्षेत्रीय श्रसमानताओं को मिटाने के उद्देश्य से विकास को विशेष उप-योजनाएं 
चलाई गईं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युतीकरण, सड़कों में श्रौर मकान बनाने में 
प्रामीण इलाकों को उचित समयावधि में मूलमूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के 
लिए न्यूवतम-आ्रावश्यकता-कार्यक्रम तैयार किए गए । कृपि-संबंधी भ्ौद्योगिक 
निवेश को बढ़ावा देने के लिए अ्रल्पविकसित इलाकों को विशेष वित्तीय रियायत, 
प्रासान शर्तों पर ऋण तथा श्राथिक सहायता भी सुलभ करवाई गई । 

979 में ग्रामीण युवकों की वेरोजगारों दूर करने के उद्देश्य से 
स्वरोजगार हेतु *राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना” (ट्राइसेम) शुरू को गई । उचित 
प्रौद्योगिकी को विकसित करने के बाद उसे देश के सभी गांवों में पहुंचाने के 
लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण प्रौद्योगिको विकास परिषद्‌ 


की स्थापना की गई है। 5 अगस्त 983 को रोजगार के अधिक अवसर 
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समन्वित 
प्राम-विकास 
कायक्रम 


सातवों पंचवर्षोप 


साहदी पंचवर्षीय 
योजना का परि- 
व्यय और लद॒य 
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सुलभ करादे के लिए भूमिद्वीन ग्रामीग रोजगार कार्यक्रम के साम से गरीढों 
दूर करने का एक नया कार्यक्रम लागू फिया। 


समस्वित ग्राम विकास कार्यक्रम (झाई० भार० डी० पी०) का उद्देश्य गरीबी की 
रेखा से नीवे रहने वाले परिवारों को सहायता देना है. ताकि उनका भ्राय-स्तर 
गरीबी की रेया से काफी ऊपर हो जाए । इस उद्देश्य को। प्राप्ति ऐसे परिवारों को 
उत्पादद के उपकरण उपलब्ध कराकर की जा सकती है। इस कार्यत्रम 
के लिए सरकार आधिक सहायता देती है तथा वैकिंग सस्वाएं ऋण देती हैँ। 
यह भी विचार है कि इसका लाभ उठाने बालों में 30 प्रतिशत परिवार झनु» 
मूचित जाति और जनजातियों के तथा 30 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए। 

यह कार्यक्रम जिला ग्राम विफास एजेंसी! (डी० झार० डी० ए०) द्वारा 
कार्यान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की भध्यक्षता 
में एक समन्वय समिति होती है जो विकास के सभी पहलुओं में प्रगति की 
समीक्षा करती है। जिला ग्राम विकास एजेंसी का समापति कार्यक्रम को जिला 
स्तर पर कार्यन्वित करने में तालमेल रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निमाता है। 
जिला ग्राम विकास एजेंसियों के मार्गदर्शन के लिए एक प्रवन्ध समिति होती है। 
इस प्रबन्ध समिति में संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, जिला परिषद्‌ का प्रध्यक्ष, 
केद्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक का पश्रध्यक्ष, जिला उद्योग 
केद्ध का भहाप्रवन्धक, कमजोर वर्गों के दो प्रतिनिधि (इसमें से एक भनुमूचित 
जाति तथा ग्रनुमगूचित जनजाति का हो सकता है) तथा महिलाओं की 
एक प्रतिनिधि रहती है। कार्यक्रम के स्‍प्रायोजन और कायस्वियन के लिए निला 
परिपदों और पचायतें समितियों से पूरा सहयोग लिया जाता है।लाम उठाने 
वाले परिवारों का चुनाव प्राम सभा की बैठक में किया जाता है। 


सातवी पंचवर्षीय सोजसा से इस कार्यक्रम की नीति के दो पहलू हैं पहुला, 
छठी पंचवर्षीय योजना से मिली सफलतामो को मजबूत बनाया जाए तथा जो परि- 
बार झाज भी गरोबी की रेखा से ऊपर नहीं उठे है उत्हें पूरक सक्वायता दी जाए। 
इस काम के लिए प्रत्येक धर का सर्वेक्षण क्रिया जाएगा । सर्वेक्षण तथा दी जाने 
बाली पूरक सहायता कै बारे में विल्तृत मार्गदशिकाएं जारी वी जा चुकी हैँ. । नीति का 
दूसरा पहलू है--तये लाम उठाने वालों तक पहुंचता । उन्हें इस दंग से सहायता 
दी जाएगी क्रि पहली बार प्राप्त सहायता से हो वे गरीबी को रेखा को पार कर 
ले 


सातवी योजना में इस कार्यक्रम के लिए कल परिव्यय 2358 8 करोड 
रुपये है, जिसमे सें वेद्रीय क्षेत्र में 7),86 79 करोड़ रपये भोर राज्य क्षेत्र मे 
॥,72. 02 करोंद रपये रखा गया है । योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि 
2 करोंट परिशार गरीबी की रेखा को पार कर लें । इन परिवारों में छटो पंचदर्षीय 
योजना के दौरान चने ग्रएं वे परिवार भो शामिल है जिन्हें पूरक सहायता दी जानी 


है 


"420 


समन्वित प्रात 


सारत १986 


समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए सातवीं योजना 


विकास (कार्यक्रम में निम्तलिखित कदम उठाएं गए हैं: 


की कार्यक्षमता 


घढ़ाना 


(72 


(7) 


गरीबी की रेखा की सीमा बढ़ाकर 6,400 रुपये वाबिक प्रति परिवार 
कर दी गई है । 


(2) इन परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उनकी झाव 


(3) 
(4 


अिजनननी 


(77) 


वजनी 


(3) 


सीमा बढ़ाकर 4,800 रुपये वाधिक प्रति परिधार कर दी गई है. । 
तथापि पहले उस परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा 
जिनकी वाषिक आय 3,500 रुपये तक है । उसके बाद 4,800 रुपये 
तक की आय वालों को शामिल किया जाएगा । 
प्रति परिवार सहायता के लिए अधिक धन दिया जाएगा ताकि नए 
लाभ उठाने वालों को उसके निवेश से समुचित आमदती हो सके । 
ऐसे परिवारों को जिन्हें छठी योजना में सहायता दी गई किन्तु जो गरीबी 
की रेखा को पार नहीं कर सके थे और उसमें उदका कोई दोष नहीं था, 
प्रक सहायता दी जाएगी । 
अभी तक सबको समान सहायता की नीति अपनाई जाती थी पर 
अब आथिक स्थिति के आधार पर चुनाव किया जाएगा । 
लाभ उठाने बालों की पहचान के लिए जनन-प्रतिनिधियों का और अधिक 
सहयोग लिया जाएगा । 
इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर की संस्थाओं की पहचान करके या जिला 
पूर्ति एवं विषणन संस्थाओं की स्थापना करके तालमेल में सुधार के 
प्रयास किए जायेंगे । 
लाभ उठाने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर 30 कर दिया 
जाएगा । 
प्रशिक्षण के काम में अधिक तालमेल के लिए एक नई योजना शुरू 
की जाएगी और इसके अस्तर्गत “संयुक्त ग्राम प्रशिक्षण एवं प्रौद्योगिकी 
कन्द्र' (सी० आर० टी० टी० सी०) स्थापित किए जाएंगे । । 
विकास खण्ड, जिला और राज्य स्तर के प्रशासनिक ढांचे को और 
अधिक चुस्त और आवश्यकतानुसार मजबूत बनाया जाएगा । ग्राम 
विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वितत करने बाली वर्तमान प्रशासकीय 
व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति नियुक्त 
की गई थी। समिति ने हाल में अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस पर 
विचार किया जा रहा है । 
बैंकों के, विशेषकर ग्रामीण बैंकों के कामकाज मेंसुधार लाया जाएगा। 
लाभ उठाने बालों में जागरूकता पैदा करने वाला वातावरण बनाया 
जाएगा और उसका समृचित संगठन किया जाएगा || 
ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रश्चिक्षण देने की समन्वित 
त्राम विकास कार्यक्रम, की योजनाएं कार्यान्वित करने में स्वैच्छिक 
संगठनों का और अधिक सहयोग लिया जाएगा ताकि नये तरह की 


3986-87 के 
लिए भ्रावधान 
ओर सद्य 


सूछे के लिए 
फार्यक्रम 


मदस्वल विकास 


कापत्रप 
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परिवारोस्मुखी परियोजवाप्नों को प्रौर भ्रत्रिह्त अभावकारों ढंग से 
कार्यान्ित किया जा सके । 
(4) कार्यक्रम के बेहतर संवालत के निझ 'मात्रिक समवर्ती मूल्यांकत! को 
मई प्रणाली शुरू की गई है जितके मत्तेगत 36 जिले 72 यण्ड शोर 
0 वर्तमा4 लाभ उठाने वाले तया 0 पुराने सलाम उठाते वाने (जिर्हें 
दो वर्ष पहले शाहायता मिली थो) शामिल किए जाएंगें। 
वर्ष 986-87 में मसमन्वित् ग्राम विकास प्ररियोजना के लिए केश्रीय बजट में 
287. 50 करोड सपये रखे गए हैं । राज्यों का हिस्सा मिला कर इस कार्पक्रम के लिए 
कूल 543, 83 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अर्तंगत 32 लाख परिवारों को 
सहायता देने का प्रस्ताव है। इनमे से 20 लाख परिवार पुराने होंगे जिन्हें पृरक महा- 
यता दो जाएगी प्लोर 72 लाख परिवार नए होंगे । 


बर्ष 970-7! में एक ग्राम तिर्माश कार्यक्रम बताया गया जिसका उद्देश्य सूखाप्रस्त 
क्षेत्रों मे रोजगार उपलब्ध कराना, परिसम्पत्तियो का निर्माण तथा सूखे के कुप्रभाव 
को कम करना भा । चोयी योजना के मध्यावधि मूल्याकत में इसका नाम "भूखे की 
समावना वाले क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम (ड्राट प्रोत एरियाज प्रोग्राम) रखा गया । 

इस कार्यत्रम् के मुख्य उद्देश्य है () सूखे से उत्पन्न कुप्रभावों को कम करने 
के प्रयास करना, (2) जन साधारण की, खास कर समाज के कमजोर वर्गों की 
झ्राय में स्थिरता लाना, (3) पर्यावरण संतुलन वनाए रखना। 

इस समय यह कार्यक्रम 3 राज्यों बे 90 जिलों के 65 विकास यण्डो में 
लागू है । इस कार्यक्रम के लिए 350 करोड़ झुपये खर्च करने का प्रावधान 
था जो केद्ध प्रौर शज्य द्वारा प्राधा-प्राधा दिया जाना था। योजना प्ायोग से 
इस कार्यक्रम के लिए 404. 30 करोड़ झरये की स्वीकृति प्रदान की । इसमे से 
337. 4। करो: रुपये यर्च किए गये है । 


मह कार्यक्रम 977-78 में शुरू किया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य मदस्थलीयकरण पर 
नियंत्षण पाना भौर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की प्राय, रोजगार तथा उत्पादन का 
सर बढाने के लिए परिस्थितियां निर्माण करना है । इस कार्यक्रम के भ्रन्तगंत चलायी 
जाने वाली मृठ्य यतिविधियां इस प्रकार है 

(क) दुक्लारोपण ५ धासवाली जमीन का विकास तथा रेत के टीलो को बढ़ते 

से रोकना; 

(ख) भूमि जल का विकास भोर उपयोग; 

(ग) जल क्षेत्रों का निर्माण करना; 

(थ) नलझुपों को बिजली पहुंचाने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण, झौर 

(ड) झृषि, बागवानी या पशु-पालन को बढ़ावा देना । 

यह कार्मक्रम देश के गर्म तथा ठण्डे दोनों तरह के मण्स्थलीय क्षीत्नों में चलाया गया 

है इसके अस्तगंत, गर्म मण्स्थल क्षेत्र के 8 जिलों में भौर (ठण्डे मरस्यत क्षेत्र के! 3 जिलों 
में काम चल रहा है । इसके प््तर्गत कूल 3] खण्ड प्रात है । 


श्ीण जल 
आपूर्ति 


राष्ट्रीय प्रामीण 
रोजगार कार्य क्रपत 


भारत 7986 डे 

छठी योजना के दौरान 00 करोड़ रुपये के ख्चे का प्रावधान किया गया था 
जो कि केन्द्र और राज्यों द्वारा आधा-आ्रघा बांदा जाना था । योजना आयोग के 
घापिक व्यय अनमोदन के आधार पर इसे घटा कर 94. 85 करोड़ रुपये कर दिया 
गया। छठी योजता में इस कार्यक्रम पर 73. 55 करोड़ रुपये खर्च किये गये है । 


समस्त ग्रामीण जनता को पीने का पाती उपलब्ध कराना सरकार के प्रमुख 
उद्देश्यों में से एक है। यह बीस सूत्री कार्यक्रम का ही अंग है। पांचवीं योजना से इसे 
राज्य-योजनाओं के न्यूततम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर दिया गया है । 
समस्याग्रस्त गांवों की पहचान करने के कार्य में राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार 
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए० झआर० डब्ल्यू० एस० पी०) के तहत 
सहायता दे रही है । समस्याग्रस्त गांव वह है जहां .6 किलोमीटर की परिधि में 
पीने के पानी का कोई सुरक्षित साधन नहीं है और पानी 5 मीटर से अधिक गहराई 
पर उपलब्ध है । पर्वतीय इलाकों में इस श्रेणी के अच्तर्गत वे गांव झाते हैं जहां पानो 
निवास स्थान से 00 मीटर से अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध है । अन्य समसस्‍्याग्रस्त 
गांव वे हैं जहां उपलब्ध पानी में अत्यधिक खारापन, लौहतत्व, फ्लोराइड और 
विपले तत्व हैं तथा हैजा, गिनी-कृमि जैसी बीमारियां है । 
छठी योजना के प्रारंभ में पहचाने गए ऐसे 2. 37 लाख गांवों को सुरक्षित 

पीने का पानी उपलब्ध कराया जाना था। योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 
2457. 63 करोड़ रुपये खर्च किए गए । छठी योजना के दौरान कड़े प्रयत्नों 
एवं भारी खर्चे के फलस्वरूप .92 लाख समस्याग्रस्त और 0.47 लाख अन्य 
गांवों में पाती उपलब्ध कराया जा सका । 

सातवीं योजना का उद्देश्य वर्तमान मानकों के आधार पर सम्पूर्ण ग्रामीण 
आवादी को १. 6 किलोमीटर की परिधि के अन्दर प्रति व्यक्ति प्रतिदिव 40 लीटर 
पानी उपलब्ध कराया है । 


सभी पंचवर्षीय योजनाओं में एक प्रमुख लक्ष्य यह रखा जाता रहा है कि 
गरीबी, वेरोजगारी तथा अल्प-रोजगार में पर्याप्त कमी लाई जाए। इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने की नीति यह रही है कि रोजगार के अवसरों में काफी वृद्धि करके 
गरीब लोगों के हिंत में आय और उपभोग के अनुपात का फिर से निर्धारण करने 
के प्रयास किए जाएं। अतीत में ग्रामीण जन-शक्ति कार्यक्रम, ग्रामीण रोज- 
गार की जोरदार योजना, ग्रामीण रोजगार का प्रायोगिक सघन कार्यक्रम तथा काम 
के बदले भ्रनाज जैसे रोजगार बढ़ाने के कार्यक्रमों से जो अनुभव मिला, उसी के 
फलस्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की रचना हुई । यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा 
प्रायोजित योजना के रूप में अक्तृवर 7980 में प्रारम्भ किया गया और इसका खर्चे 
केद्ध तथा राज्यों द्वारा आधा-आधा वहन किए जाने की व्यवस्था की गई ! इसके 
तीन मुख्य लक्ष्य रखे गए: लाभकारी रोजगार के अतिरिक्त अ्रवसर जुटाना, 
स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण तथा गांवों में बसे गरीब लोगों के 
भोजन में पौष्टिक तत्वों को बढ़ाना । 
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सा्दुय ग्रामीण रोदगार कार्यक्रय के प्रस्तर्गेत ऐसे समी बाम चलाये जा 
सकते हैं, जिनसे स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माय होता हो। परल्नु 
प्रनृन्चित जाति झौर जनजाति के सोगें की भाई के टैसे काम भी हाय में 
लिए जाने की प्नुमति है, जिनसे व्यक्तिगत रूप से किसी को साभ पहुँचता 
हो। इमके ग्रंठगेत शुरू की जाने बालों परियोजनाप्रों की मृच्षी ग्रामीण लोगों बी 
प्रावश्यकताओों पर आधारित छार्यों को ध्यान में रख कर तैयार की जाती है। 
ये समी कार्य प्रामसमाप्रों की बैठकों में तय होते हैं। हर साल जिला ग्रामीण 
विकास एजेन्सियाँ उपलब्ध घत को देखते हुए इस सूची में शामिल परियोजनाप्मों में 
में ही वापिक कार्य योजनाएं बनाती हैं। यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विशरास 
एजेंसियों के माध्यम से ही क्रियान्वित क्या जाता है। 


इस कार्यत्रम के लिए राज्यों को घन राशि एक निश्चित सूत्र के प्राघार 
पर दी जाती थी । इसमें 75 प्रतिशत महत्व खेतिहर मजदूरों तया सामान्य 
किसानों की भ्रौर 25 श्रतिशन महत्व गावों भें गरीबी को दिया जाता भा। 
अड इस कसौटी को बदल दिया गया है। पब्रव 50 प्रतिशत महत्व खेविहर 
मजदूरों, भीमान्त किसानों नया सीमान्त कर्मचारियों को तथा 50 प्रतिशत महत्व 
ग्रामोण इलाकों में गगेत्री के प्रभाव को दिया जाएगा। जिलेब्रार सहायता देने में। 
भी इसी कसौटी को ध्यान में रखा जाएगा। जहा जिलेबार गरीबी का अनुप्रात प्राप्त 
नहीं होगा बहा उस जिले की अनुसमूचिद्र जाति तया झतुमूचित जनजातियों की संख्या 
को ध्याद में रखा जाएगा । जिला स्तर पर होने वाले व्यय का कमन्से-क्म 50 श्रति- 
शत वैतत आदि पर खर्च किया जाएगा। राशि का दस धतिशते उन कामों के लिए 
रखा जाएगा बितसे प्रनुमूचित जाति तथा जतजातियों को सीघे लाभ पहुचे । 
इसमें स्वच्छ ग्रामीश् शोचातयों के लिए रखी यई छ करोड़ दपये की सहायता 
शामिल है । सामाजिक बातिकों के लिए पहले 0 प्रतिशत राशि रखी जाती थी 
जिसे 7985-88 में बदाऋर 20 प्रतिशत भ्रोर 986-87 से 25 प्रतिशत कर 
दिया गया । इसमें से 5 प्रतिशत राशि अनाज के रूप में होगी। भावदित राधि का 
0 प्रतिभत ऐसी परिमम्पत्तियों के रख-स्थाव के लिए व्यव करने की ब्रमुमति 
दो गई है जिनके लिए नियमित व्यवस्था न को गई हो । इस कार्यक्रम में लग्रे लोगों को 
न्यूननप्त वेतन दिया जाता है । वेतत वा कुछ भाग सस्ते मुच्यके ब्रनाज के रूप 
में दियाजाता है | यह मूल्य मेंढ़् के लिए ॥ 50 झुपयें प्रति शिलो शबा चावत 
.85 रुपये प्रति झिलों है । 985-87 से 50 प्रतिशत बेवन ग्रनाज के रूप 
में दिया जाता है जो राज्य सरकारों को मुफ्त में दिया जाता है। 

छठी योजना में इसके लिए बुल ,620 करोड़ दुपये रखें गए थे पर ॥;873 
करोड़ रुपये खर्च किए गए । योजनावधि में कुल ,834 करोड़ रपये दे ब्यय मे 
37,750 लाख कार्य दिवसों का रोजगार मिला। सातवी परदवर्षोय योजदा में 
शाफ्रीय ग्रामोण रोजगार कार्यत्रम के निए 2487 4 उकरोड़ द्पवे बे वरिव्यय की 
व्यवस्था है जिससे 4450 खाया काये दिवसीं का रोजगार मिलेया । 

इस कार्यक्रम से भतिरिका रोजगार की व्यवस्था के साथन्‍्माय स्यावी आामृदायिक 
संपत्तियों का भी विर्माण हुआ है। इससे मजदूरों को स्यूततरम मजदूरी मिल 
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प्रामीण सूमिहीन 
रोजगार गारण्दी 
कार्यक्रम 


भारत 7986 


रही है और उनके भोजन के पौष्टिक स्तर में सुधार हुआ है। इससे लोगों के गांवों 
से शहरों और कस्वों की ओर पलायन को रोकने में भी कुछ हद तक मदद मिली है। 
कार्यक्रम को लागू करने से गांवों के गरीबों को पर्याप्त राहत मिली है तथा सड़कों 
के निर्माण के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में सुधार होने से व्यापार और वाणिज्य 
की सुविधाएं बढ़ी हैँ। 


कुछ समय से यह महसूस किया जा रहा था कि गांवों में गरीवी का श्रधिक सीधे तथा 
परल तरीके से निराकरण .किया जाए क्योंकि जब खेती-बाड़ी में काम कम 
हो जाता है तो ऐसे समय में भूमिहीव मजदूरों के लिए रोजगार की विशेष समस्या 
पैदा हो जाती है। इसलिए 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (आर० 
एल० ई० जी० पी०) नाम से एक नई योजना 983-84 से प्रारम्भ की गई है । 


इस कार्यक्रम के दो आधारभूत उद्देश्य है : 


3. ग्रामीण भूमिहीन लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाना तथा 
उनका विस्तार करना, जिससे प्रत्येक भमिहीन मज़दर के परिवार के 
कम-से-कम एक सदस्य को साल में 400 दिन तक काम अ्रवश्य मिल 
सके । 


2. गांवों में बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए स्थायी सम्पत्तियां बनाना, 
जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विकास हो सके । 


छठी योजना में इस कार्यक्रम के लिए 600 करोड़ रुपये रखे गए। 983-84 
में इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राज्यों तथा केच्ध शासित प्रदेशों को 00 करोड़ 
रुपये दिये गये। 984-85 के बजट में इस कार्यक्रम के लिए 400 
करोड़ रुपये का प्रावधान था । इसका पूरा खर्च केन्द्र सरकार उठा रही 
है। केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों और केद्ध शासित प्रदेशों में वितरण का वही 
मापदण्ड रखा गया है जो रा०्ग्रा०्रो०का० के लिए है। इस प्रकार से निर्धारित धन 
के लिए राज्य सरकारें योजनाएं तैयार करती हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
वैकाये भी हाथ में लिए जा सकते हैं जो 20-सूत्री कार्यक्रा और 'च्यूनतम 
आवश्यकता कार्यक्रम से सम्बन्धित हों । योजना के कुल खर्च का कम से कम 50 
प्रतिशत घन वेतन के रूप में दिया जाना जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक 
किलोग्राम अनाज वेतन के भाग के रूप में दिया जाता है । शेष मजदरी नकद दी जाती 
है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाज रा० ग्रा० रो० का० की भांति रियायती 
दरों पर दिया जाता है । 


जो भी योजनाएं शुरू की जानी हों, उनके लिए ग्रामीण विकास मतालय में गठित 
रा० ग्रा० रो० का०|ग्रा० भू० रो० गा० का० के वारे में केन्द्रीय समिति से मंजरी 
लेनी होती है । कौन-सी योजना किस एजेंसी द्वारा चलाई जानी है, इसका फैसला राज्य 
सरकारें या केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन करते हैँ । मार्च 3), 985 तक विभिन्‍न 
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 906.37 करोड़ रुपये की 
अनुमानित लागत की तीन सौ अठारह परियोजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं । 


प्राम विकास 


उद्योग, रोधा और 
ध्यवसाय घटक 


425 


3984-85 के दौरान 30 करोड कार्य दिवसों के रोजगार की व्यवस्था करने का 
लक्ष्य निधारित या गया था डिन्‍्तु 25.76 करोड़ कार्य दिवसों के रोजगार को 
ही व्यवस्था की गई जो ह्रि लक्ष्य का 8586 प्रतिशत है । 

सातवीं योजना में 743.78 करोड़ रुपये रखे गए है, जिमसे 0. 3 
करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार मिलेगा । 985-86 में 606. 33 करोड़ रपये 
श्रावंटित किए गए थे जिनसे 23, 9 करोड़ कार्य दिवसों का रोजगार मिला जबकि 
लक्ष्य 20. 57 करोड़ कार्य दिवसों का था। इस तरह लघ्य के मुकाबले 2. 77 
प्रतिशत सफलता मिली । वर्ष 986-87 के लिए 633. 65 करोड़ रपये 
रखे गए हैं श्रौर 23. 64 करोड कार्य दिवसों के रोजगार का लथ्य रखा गया है । 
भ्रगस्त 986 तक के अस्थायी झांकड़ों के भ्रनुसार 6.42 करोड़ कार्यदिवर्सों को 
रोजगार मिला जो लय का 27.व6 प्रतिशत है । 

सातवी पंचवर्षीय योजना में गुणवत्ता और ग्राकार सबंधी परिवर्तेत लाए 
गए है। 985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यत्रम के प्रत्तगंत 
00 करोड रुपये रखे गए थे जिससे झनुमूचित जाति मौर जनजातियों के लिए छोटे- 
छोटे घर झौर आवाय बताए जाते थे / 7989-87 में इस कार्यक्रम का साम 'इदिरा 
भावास योजना' रखा गया भोर इसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । 
चर्ष 985-86 के लिए निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत सामानिक वानिकी के 
लिए रखा ग्रया । 986-87 में इसे बढ्कर 25 प्रतिशत कर दिया गया । प्रसियर्ष 
6 करोड़ रुपये ग्रामीण स्वच्छ शोचालयों के लिए रखे जाते हैं। ग्रामोष्र भूमिहीत 
रोजगार गारटी योजना के भ्रन्तेगत सातवी प्चवर्षीय योजना में 2, 5 लाख ग्रामीण 
स्वच्छ शौचालय थनाए जाएंगे । राष्ट्रीय ग्रामोण रोजगार कार्यफ्म की तरह भ्रावटित 
श्र का 0 प्रतिशत ऐसे कामों पर सर्च किया जाएगा, जिससे पक्‍्रनुयुचित जाति 
और ज॑बजातियों को सीधे लाभ होगा । 


फरवरी 979 में उद्योग, सेवा और व्यवसाय पटक (प्राई० एस० बी०)को स० ग्रा० 
वि० का० में शामिल कर त़िया गया, जिसका उद्देश्य द्वितीय प्रोर तृतीय सेक्टरो में 
रोजगार के झ्रवसरों को प्रधिक से श्रधिक बड़ावा देना था । क्योकि कषि क्षेत्रों से 
स्व-रोजयार दिलाने के ग्रवसर सृष्ति विद तड़ पहुंच चुक्के थे । 

आाई० एस* द/० के धस्तगत चुने गये समी परिवार स० ग्रा०वि०का० के प्रति- 
मानों के प्रनसार सहायता पाने का अधिकार रखते है। गैर भादिवासी परिवारों को 
योजना झै भत्तगत 33) प्रतिशत की दर से ग्राथिक सहायता दी जायेगा जिसकी 
अधिकतम समा गैर सूपे की सभावना वाले क्षेत्र के लिए 3,000 ग़पयें तथा सूखे 
की संभावना वाले श्षेत्र के लिए 4,000 रुपये है| प्रादिवासी परिवारों को दी 
जाने वाली ग्राथिक सहायता की भ्धिकतम सीमा 5,000 रुप० है जो कि योजना पर 
किये जाने बाते सर्च के 50 प्रतिशत की दर से निश्चित की गयी है। परिवारों को 
दो जाने वाली प्राविक सहायता की राधि सस्यागत वित्त की मंदद से प्रमशः 
6,000 रुपये, 8,000 रुपये तया 5,000 रुपये तक बढायी जा सकती है। छठी 
योजना में 44.5 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की गयी जबकि निर्षास्ति 
लद॒य 50 लाख परिवारों को सहायता प्रदान करते गा था। 


ग्राम विकास ब2प 
बाजार श्लोर विषणन रीतियों का सांविधिक नियमन, (3) छामिक्यविक्षण , 
(4) वाजार-विस्तार, (5) वाजार-अनुसंघान, सर्वेक्षण स्‍प्लोर योजना बताना, 
तथा (6) शीतसंग्रहायार म्रादेय, !980 एवं मांस खाद्य वदार्ष झादेश, 
973 को लागू करना | 


स्रेगोफरण भोर 


विपणन भौर निरीक्षण निदेशालय लगभग 4[ कृषि-जिन्सो पर तिर्षात से पहले 
मानशो करण 


प्रनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण प्रादेश लागू करता है। देध के भन्दर ही खपत के लिए जिन 
महत्वपूर्ण पदार्थों का एगमाओ के प्रन्तर्गत श्रेणीकरण हुमा है उनमें कपास, 
वनस्पति तेल, थी, श्रीम, मक्खन, पंटें, चावल, गेहूं, झाटा, गुड़, वूरा, सुपारी, करो 
पाउडर, जीरा, कांगड़ा चाय, दालें, शहद, पिसते मसाले, खाद्य आत्ू भौर फल प्रादि 
शामिल हैं। 
एगमार्क' के ग्न्‍ल्तगंत श्रेणीकृत उत्पादों को शुद्धता और गुणवत्ता 

के परीक्षण के लिए भलेपी, प्रमूतसर, बंगलूर, भोपाल, मुवतेश्वर, वम्बई, 
कलकता, कोचित, गुवाहाटी, ग्राजियाबाद, गुस्तूर, जयपुर, जामनगर, कानपुर, 
कोप्िकौद़, मद्रास, मंगलोर, पटना, राजकोट, तूतीकोरिन प्रौर विददनगर में 2॥ 
अ्रयोगशालाएं खोली गईं हैं। एक केन्द्रीय 'एगमार्क! प्रयोगगाला सागपुर में भलग 
से है जो भावश्क परयक्षण-सुविधाएं प्रदान करने वालो शीर्य॑स्थ अ्रयोगशाला है। 
बम्बई, कबकता झौर मद्रास्त की केल्द्रीय भौर क्षेत्वीव एऐगमार्र/ प्रयोगशालामों 
को जीवर्वशानिक परीक्षण- इफ्राईया स्थापित करके भौर प्रधिक उपयोगी बताया जा 
रहा है । 

किसानों के लिए गुणवत्ता के प्रनुरूप कीमत रखने के लिए 94 करोंउ रुपये 
मूल्य के कृषि पदार्थों को 984-85 के दौरान विभिन्न राज्योंकिद शासित प्रदेशों 
में खोले गए 945 श्रेणीकरण कैद्ों में द्वित्री से पहले श्रेणीक्त किया गया था; 
उक्त निदेशालम ने 742 कृषि-पदार्थों का श्रेणी-विशेषीकरण किया है । 


घागार-निषमन बाजारों का नियमन राज्य सरकारें करती हैं। विपणन प्रोर निरीक्षण निदेशासय 
विषणन के लिए विधि-तिर्माण भौर उसे लागू करने के सम्बन्ध में सलाह देता 
है। मार्च 985 के प्रत्त तक देश में नियमित वाजारों की संख्या 5,695 थी । 
बह निदेशालय तम्बाकू, पटसत, कपास, सूगफ़ली झौर काजू जैसे महत्वपूर्ण 
जिन्सो के सम्बन्ध में श्रेणीकरण की सुविधाएं प्रदान करने के लिए चुने हुए नियमित 
बाजारों को उत्पादकों के स्तर पर वित्तीय सहायता देता है । 
यह निदेशालय चुने हुए विनियभित बाजारों को, सुविधामों के विकास के 
लिए कैन्द्रीय सहायता देने की एक योजवा सन्‌ 7972-73 से कार्यान्वित कर रहा 
है । इसके भर्न्तेंगत कमान क्षेत्रों के बाजार, व्यापारिक फसलो के बाजार तथा 
कूव और सब्जियों के बाजार झाते हैं। ग्रामीण भोर वितियमित बाजारों वी सहा- 
यता के लिए 977-78 में एक नई योजना शुरू की गई । इस योजना के भस्तगंत 
7985-86 तक 2,636 ग्रामीण आयमिक बाजारों तथा 337 प्रामीण थोक 
बाजारों के विकास के लिए 36, 82 करीड़ रुपये का सहायठा भनुदात दिय” हर” ४७» 


बाजार अनुसंधान 
और सर्वेक्षण 


कपास श्रेणीकरण 
पोजना 


शीत संग्रहग्रर 
आदेश और मांस 
खाद्य पदार्थ आदेश 


ग्रामीण भोद्ाम 


सारत 4986 


योजना के प्रारम्भ से लेकर मार्च 986 तक 547 चुने हुए नियमित बाजारों 
को 2,309 करोड़ रुपये की केद्धीय सहायता प्रदान की गई है । 


वाजास-अनुसंधान और सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत इन दी कार्यक्रमों को 
कार्यान्वित किया जा रहा है: () बाजार अनुसंधान और योजना निर्माण, 
तथा (2) वाजार-योजना निर्माण और डिजाइन | पहली योजना के श्रन्तगंत 
निदेशालय क्षि-विपणन की समस्याओं का पता लगाने और अध्ययन करने के 
लिए पशुधन, महत्वपूर्ण कृषि पदार्थों तथा फलों का देशव्यापी विपणन- 
सर्वेक्षण करता है। बाजार योजना-निर्माण और डिजाइन केन्ध की ओर से 
ताजे फलों और साग्र-सब्जियों के भ्रमेक थोक बाजारों का सर्वेक्षण, उनके 
विकास और सुधार के सम्बन्ध में सुझाव देने के उद्देश्य से कराया जा चुका हैं। 
यह केन्द्र चुने हुए फलों और साग-सब्जियों की पैकिंग, श्रेणीकरण तथा विपणन 
का अ्रध्ययत करेगा और अ्रधिकारियों को फल और सब्जी बाजारों के डिजाइन 
के सम्बन्ध में सलाह देगा। 


969-70 में कपास के श्रेणीकरण की एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में 
सूरत में एक कपास श्रेणीकरण केन्द्र स्थापित किया गया था। इसकी सफलता से 
प्रोत्ताहित होकर ऐसे ही जित पांच और केन्द्रों को स्वीकृति दी गई वे हैं : महाराष्ट्र 
में नागपुर, कर्नाठक में राबचूर, तमिलनाडु में तिहुपुर, मध्य प्रदेश में खंडवा 
और पंजाब में श्रवोहर । 


980 का शीत संग्रहागार आदेश, इस निदेशालय हारा शीत संग्रहागार-उद्योग 
का सुनियोजित ढंग से विकास करने के लिए लागू किया गया है ताकि प्रशीतन 
स्वास्थ्यकर, स्वच्छ और उपयुक्त ढंग से हो तथा खाद्य पदार्थों को वैज्ञानिक ढंग 
से रबने के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन हो सके। 30 सितम्बर 985 तक 
],70 शीत संग्रहागारों को इस आदेश के अन्तर्गत लाइसेंस दिया गया जिनकी 
क्षमता 32, 00,845 घन मीटर थी इनके अ्रतिरिक्त राज्य सरकारों ने अपने 
तनियमअधिनियमों के श्रन्तगेत कई लाइसेंस दिये। 

यह निदेशालय सामिप खाद्यपदार्थ आदेश, 973 को भी पूरे देश 
में इसलिए कार्यान्वित करता है ताकि मनुष्यों के खाने के लिए मांस से बने हुए 
पदार्थों की गुणवत्ता पर सुनिश्चित रूप से नियंत्रण बना रहे। नवम्बर 985 तक 
इसके लिए90 लाइसेंस स्वीकृत किये जा चुके हैं। 
979-80 से ग्रामीण भण्डारों की राष्ट्रीय शृंखला की स्थापना के लिए विशेष कार्यक्रम 
कार्यान्वित किया जा रहा है। यह योजना सहकारी समितियों, बाजार समितियों तथा 
राज्य गोदाम नियमों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है | इन गोदामों 
की क्षमता 200 टन से 000 टन तक की है । इन गोदामों के निर्माण पर 50 प्रतिशत 
खर्च अ्रनुदान से होगा जो कि राज्य तथा केल्य सरकारों द्वारा बराबर-बरावर 
दिया जाएगा तथा 50 प्रतिशत घन व्यापारिक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से ऋण 
के रूप में लिया जाएगा। 


पूमि सुग्रार 


पिदौ लिपों का 

उन्मूलन तगा 
स्वामित्व अधि- 
छार प्रदान करन 


भूमि की हरबन्दी 
तथा अतिरिक्‍त 
भूमि को वितरण 
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ये गोदाम अनाज तथा दूसरे कृषि उत्पादों (जिनमें जल्दी नष्ट दो जानें वात्री 
वस्तुएं भी शामिल है) के लिए भण्डारण की कमी को पुरा करेंगे | ये गोशम विशेष रूप 
से प्लदे संकट के समय मनमाने दामों में बिक्री को रोकेंगे, फसल के समय से 
परिवहन व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव को कम करेंगे, उर्वरक बीज प्रादि को छोटे 
तथा सीमान्त कृपकों की पहुच में लाएंगे तथा घटिया गोदामों के कारण होने वाली 
मात्ना तया गृणों की क्षति की कम करेंगे। इस थोजना के प्रन्तगेंत 7985-86 
के भ्न्त तक गांवों में 3,85 गोदामों के निर्माय की स्वीकृति दी जा चुकी 
है जिनकी क्षमता 9. 76 मीट्रिक टन होगो और इयर लिए 723, 4 दाय 
रुपबे >त हैद्वीन प्रभुदान दिया दा हैँ ( 


योजना प्रक्रिया अपनाए जाने के समय से ही भूमि सुधार को ग्रामीण भौर 
पग्रायिक विकास की प्रमुय नोतियों में स्थान मिला हुआ है। पुराना कृषि ढांचा 
कृषि को भ्राधुनिक बनाने तथा श्रौर भ्रधिक समताबादी | समाज की ध्थापना के 
संब्यों के अनुकूल नहीं या | इसलिए भूमि सुधार कार्येझम को रचना इस ढंग से की 
गई है कि उसमे गांवीं में परम्परागत सामस्तवादी सामाजिक झ्राथिक ढाचा छिन्‍्न- 
भिन्‍न ही जाए, कृषि के तरीफो की आधुनिक बनाने में तेजो भाए तथा कृषि उत्पादकता 
में वृद्धि हो । इत कार्यक्रम को उद्देश्य प्रधिकाधिक निर्धत किसानों और 
खेतिदर मजदूरों कों आधिक विकरात की मुख्यधारा में शोमिल करता है । इससे 
गरीबों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाने में मदद मिलती है तथा वे स्वयं को 
सामानिक जीवन की सुख्य धारा का अंग महसूस करते है। इसे। झारण भूमि सुधार 
कार्यक्रम को केवल भ्राथिक विकास का ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्यान 
का भी साधन माना गया है। सातवीं योजना में भूमि सुधार को गरीबी-उस्मूलंन 
नीति के मूलभूत हिस्ते के रूप में ख्वीकार किया गया है । 





सती करने को विचोलिया प्रथा के उन्मूलन से पुराना सामन्तवादी ढांचा 
टूट गया है तथा करीब दो करोड काश्वकार सीधे सरकार के सम्पर्क में श्रा गर् हैं । 
अ्रधिकतर राज्यों में पट्टेदारों को मालिकाना अधिकार मिल गए हैं। इराके फरा: 

अब तक 97. 0 लाख पढ्रेदारों को 67.87 लाप हेक्टेयर भूमि पर मालिकाना 
ग्रधिकार मिद चुके है। 


7950 वथा 2960 के दशकों में प्रतेक राज्यों से भूमि हृदबंदी कानून 
बनाएं। इसके फलस्वरूप सरकार ने 26, 45 लाख एकड से श्रधिक जमीन प्रधि* 
ग्रहण की भौर उममे से 20. 70 लाय एकड जमीन भूमिहीन लोगी में बाढी। 
972 मे जारी किये गए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के भ्रनुसार राज्यों ने भूमि ह्द्बन्दी 
कानून फिर से बनाए। इन कानूनों पर तेजी के! साथ प्रमल किया जा रहा है। प्रव तक 
44. 67 लाय एकड़ भूमि झतिरिक्त धोषित की जाचुकी है। इसमें से 30. 94 लाधथ 
एकड़ जमीन को सरकारी भधिकार में लिया गया है। जिसमें से 22. 50 थाय दकड़ 
जमीन भूमिहीन सेतिहर मजदूरों तथा मद्दायता योग्य प्रन्य वर्गों के 78. 05 लाए 
परिवारों में बांदी गई है। कुल मिलाकर 57. 39 लाख एकड जमीन का अधिप्रहण 


हृदवन्दी कानून 
लागू करने में 
कानूनी अड़चनें 


भूमि सम्बन्धी 
कानूनों को 
संवेधानिक 
संरक्षण 


वित्तीय सहायता 


सृमि अभिलेख 


किया गया है और 43. 28 लाख एकड़ जमीन 34, 55 लाख परिवारों में वितरित 
की गई है। 


भूमि सुधार उपायों से ग्रामीण समाज के विभिन्‍न वर्गों के बीच आशिक- 
सामाजिक सम्बन्धों में बदलाव झाता है, इसलिए इन्हें लागू करना अत्यन्त कठिन है। 
हालांकि इस वात के अनेक प्रशासनिक और कानूनी उपाय किये गए हैं कि भूमि 
सुधार के मामलों को अ्रदालतों में चुनौती न दी जा सके, किन्तु फिर भी लोग इन 


सुधारों के क्रियान्वयन में देरी करने का कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। 


44, 55 लाख एकड़ जमीन मृकदमेवाजी में फंसी हुई है, इसलिये इसका वितरण श्रभी 
नहीं किया जा सकता। सरकार भूमि सुधार उपायों के क्रियान्वयन में प्रगति पर 
वरावर नजर रखे हुए हैं। 


संविधान (47वें संशोधन) अ्रधिनियम, 984 के द्वारा 4 अन्य भूमि कानूनों 
को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है जिससे इन्हें संवैधानिक 
संरक्षण प्राप्त हो गया है। 9 वीं अनुसूची में शामिल कुल202 कानूनों में से 69 
कानून भूमि सुधारों के बारे में है। 


भूमि हृदवंदी कानून के अन्तर्गत वितरित अधिकांश भमि छटिया किस्म 
की होने के कारण इसे प्राप्त करने वालों को श्रच्छी खेती के लिए काफी घन लगाना 
पड़ता है। इसलिए इन लोगों को 975-76 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के 
अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन लोगों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्ये- 
क्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिद्दीन ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 
के लाभ देने के मामले में भी प्राथमिकता दी जाती है। भ्रव तक ग्रामीण विकास विभाग 
हारा राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को 28.7 करांड़ रुपये दिये जाचुके हैं। 
इस समय यह सहायता 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाव से दी जाती है । 


भूमि अभिलेखों का सही और तिथिवार पूरा होना भूमि सुधार उपायों को कारगर ढंग 
से लागू करने, खासकर पट्टेदारों और साझे काश्तकारों को पढ्टे की सुरक्षा प्रदान 
करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। काश्तकारों को ऋण तथा क्पि के काम 
आने वाली वस्तुओं की सहायता आसानी से मिल सके, इसके लिए भी भूमि 
अभिलेख आवश्यक है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, 
पंजाव, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 
भूमि अ्रभिलिख काफी हद तक ठीक हैँं। अधिकतर राज्यों में भूमि अभिलेख 
वापिक फसल रजिस्टर से अद्यतन किये जाते हैं। श्रांध्र प्रदेश, असम, विहार, गुजरात, 
हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिविकम, त्रिपुरा और पश्चिम 
बंगाल में इन योजनाओं के अन्तर्गत संशोधन के लिए सर्वेक्षण तथा मामले निपटाने के 
कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । 

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों से कहा गया है कि वे निश्चित समय में 
पूरे होने वाले कार्यक्रम चलाकर भूमि सम्बन्धी रिकार्ड को जल्दी -से-जल्दी अद्यतन 
करते की कोशिश करें। 


चरबस्दों 


गांवों में छड़कों 
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भूमि अ्रधिग्रहण कानून, 894 सार्वजनिक उद्देश्यों तथा कम्पनियों के लिए 
भूमि वा अ्रधिग्रहण करने सम्बन्धी देश का आधारभूत ग्रधिनियम है । भूमि प्रधिग्रहण 
(संशोधन ) कानून, 984 से इसमें व्यापक रूप से सुधार हो गया है। इस कानून में 
भूमि अधिग्रहण प्रत्निया के तहत क्लेवटर द्वारा अतनः भूमि दिये जाने तक तोन 
दर्ष की समय-सीमा का प्रावधान है, 


छोटी-छोटी कृषि जोतों के कारण क्वांप को युक्विसंगत बनाने और इसमें पर्याप्त 
घन संगाने तथा श्रन्य उपकरणों के उपयोग क्‌४ कार्य बिन हो जाता है। इसलिए 
इन छोटी-छोटी जोतों की चकवन्दी करना कृपि की श्रर्य व्यवस्था तथा वा 
कुशलता बढाने का झावश्यक उपाय है। इसके साय ही, इससे कम खर्च झौर बढ़िया 
ढंग से गांवों के नियोजित विकाम में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। प्रधिवत्तर राज्यो 
में घकवन्दी योजना लागू करते के लिए कानूनी उपाय भी झिखे गए हैं। झव तक 
525. 60 लाख हेक्टेयर भूमि की चकबन्दी की जा चुवी है।यह काम ज्यादातर 
उत्तरप्रदेश, पजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक मे हुप्रा है। 

केग्द्र सरकार धौर राज्य सरकारो की यह स्वीकृत नीति है कि इृषि क्षेत्र में 
सुधार लाने के; उद्देश्य से भूमि सुधार कानूनों पर अमल किया जाए। केरद्र सरवार 
ममय-समय पर राज्य सरकारों को याद दिलाती रहती है कि वे भूमि सुधार कानूनों 
वा केवल निर्माण ही न करें, बहिकि उन्हें बहुत तेजी में लागू भी करें ताकि इन उपायों 
के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकें ॥ सरकार राज्यो पर इस बात के लिए भी जोर डालती 
रही है कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे प्रदालती कार्रवाइयों के मामलों का जल्दी-से- 
जल्दी निपटारा हो झौर उन मामलों का भी पता लगाया जाए जिनमें भूमि सुधार 
के कानूनों को उल्लंघन क्रिया गया हो । राज्य सरकारों से यह भी कहा 
गया है कि वे पट्टेदारो तथा बटाईदारों के हितों की रक्षा के प्रबन्ध करें, जोकि 
ग्रामीण निर्धन वर्गों में सबसे कमजोर हूँ। 





ग्रामीण विकास विभाग गावों तक पक्की सड़कें बनाने के काम को उच्च 
प्राथमिकता देता है, क्योकि यह ग्रामीण विकास के लिए प्रावश्यक बुनियादी सुविधाझों 
का महत्वपूर्ण अंग है। गावों में सड़कें बताना राज्यों के न्यूनतम प्रावश्यकता कार्यत्रमों 
का भ्रग है तया राज्पोकिस्दर शासित प्रदेशों की योजनाप्रों में इसके लिए घन की व्यवस्था 
की जाती है। 





छठी योजना के दस्तावेजों मे सन्‌ 990 तक ,500 से अधिक की ग्रावादी वाले 
सभी तया ,000 से ),500 के बीख को जनसंख्या बाले 50 प्रतिशत गांवों को 
पक्की सड़कों से जोड़ने का निश्चय किया गया था । इस तरह के झ्ाधे गावो में छठी 
योजना की ग्रवधि में ही सड़कें बनाने का निश्चय किया गया । 

योजना प्रायोग को मिली सूचना के ग्नुसार न्यूनतम प्रावश्यकता कार्यक्रम 
के ग्न्तेगत 8,000 मावों को मड़कों से जोड़ा गया जबकि लक्ष्य 20,000 मावों 
का था । सातवी योजना में गावों में सड़कें बनाने के लिए राज्यों की योजनाम्रो में 
7729. 40 करोड़ दफ्ये रखे गए है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा 
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ग्रासोण क्षेत्रों में 
भहिला तया 
बाल विकास 


भारत 7986 


प्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम' के अन्तेगत निर्धारित राशि का उपयोग 
स्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम' के अन्तेंगत गांवों में सड़कें बताने के लिए पूरक 
कोष के रूप में होगा । सातवीं पंचवर्षीय योजना में 24,000 गांवों को सड़कों 
से जोड़ने का लक्ष्य है ताकि न्यूनतम श्रावश्यकता कार्यक्रम के अन्तेंगत निर्धारित 
लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अतिरिक्त छठी पंच- 
वर्षीय योजना से राज्यों में केन्र-समथित योजना भी चलाई जा रही है । इसके 
अन्तर्गत राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए शतप्रतिशत 
सहायता दी जाती है । छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 6. 50 करोड़ रुपये 
रखे गए थे जिसमें से 4 करोड़ रुपये दिए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना भें इसके 
लिए 4 करोड़ रुपये रखे गए हैं । 

सरकार ने विहार, गुजरात , हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, 
राजस्थान और तमिलनाडु की कुछ चुनी हुईं सड़कों पर पुल बताने के लिए 3. 54 
करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के लिए 985-86 में 3.5 
करोड़ रुपये रखे गए थे जवकि 986-87 में 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है । 

सरकार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के डाक पीड़ित क्षेत्रों के त्वरित 
आधिक विकास के प्रश्न पर भी विचार कर रही है । इन क्षेत्रों के दीधकालीन सामा- 
जिक-आथिक, विकास के लिए कार्यवीति के निर्धारण, दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शन 
के लिए जो समिति बनाई थी, उसने अन्य वांतों के श्रतिरिक्त यह भी सुझाव दिया 
है कि इन क्षेत्रों में करीव 279 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का विकास किया 
जाए। योजना आयोग ने 985-86 में इसके लिए 4 करोड़ रुपये दिए तथा 
3986-87 के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई । सातवीं योजना में इस 
काम के लिए धन वाधिक आधार पर दिया जाएगा। 


गआमीण क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास (डी० डब्ल्यू० सी० आर० ए०) कार्य- 
क्रम का मुख्य उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे वाले परिवारों की महिलाओं पर ध्यान 
केन्द्रित करके उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए झाय बढ़ाने वाले कामों में उनके 
लिए अवसर पैदा करना है । इसके लिए जिलों का चयन कम साक्षरता और ऊंची 
शिश्वु मृत्यु दर के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण महिलाओं के विकास 
के लिए व्यक्तिगत प्रयासों के सफल न होने से इस कार्यक्रम में यह परिकल्पना 
की गई है कि 5-20 ग्रामीण स्त्रियों के समूह बनाएं जाएं जो आय बढ़ाने वाली 
गतिविधियों में भाग ले सके । चूंकि यह कार्यक्रम समस्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 
की एक उप-योजना है इसलिए इसके लिए धन भी उसी के बजट में से आता है और 
उसकी संरचना भी वही होती है । इसके अतिरिक्त हर समूह को 5,000 रुपये 
दिए जाते हैंजो आवतंक निधि के रूप में होते हैं। राज्यों के लिए धन केन्द्रीय सरकार, 
राज्य सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय वाल आपात कोष (यूनीसेफ) वरावर- 
वरावर मात्ना में देते हैं। संघीय क्षेत्रों को 0,000 हपये प्रति समह केन्द्र सरकार 
देती है और 5,000 रुपये यूनीसेफ । यूनीसेफ कर्मचारियों का व्यय भी उठाता 
है । 985-86 में इस कार्यक्रम ने उल्लेखनीय प्रगति की। उक्त वर्ष में 4,754 
समूह चनाए गए और 530, 70 लाख रुपये खर्च हुए। 


ंचायतों राज 


प्राम विशत्त 3338 

7986-87 में यह कार्येक रखो के 25 धोौर जियो गे भी गज जिया था 
रहा है भौर ऐसे 7500 पयूद पगाए गागे का सक्ष्य रखा गंगा है। 9880-67 
में इस काम फे लिए 30, 05 करोड़ दल्ये रखे यह है अप गाली थोजता 
का बुत परिव्यय 48, 05 करोड़ दुपये का है। 


इस कार्यक्रम का कार्यशेत्त यड़ाते घौर वार्यान्वित कद मे एवल्छिक गंतध्यो 
का सहयोग लेने कफ्रे लिए भारतीय जनकार्य विकोग' (पी० ए० डी० भाई७) मागक 
संस्या को 985-86 में एफ करोश एपये दिए गए ताकि कह फदे इस कार्य गी 
लगी रस्थाओं को अगुदान दे सके / 985-86 में 42 रैच्छिक गंशप्नों की ऐगी 
प्रियोजनामों को स्वीकृति दी गई। 986-87 में भी लोहा गंधदयों वो 
प्रतुद्ात देंगे की व्यवरया की गई है ( 


7985-86 मे इगी कार्यक्रा # एक धंध कि रुप मे महुदृशी गाहुदागिए 
केसद्ों के निर्माण का कार्यक्रा भी हाय मे तिया गंगा ।उे फेस एस बंटीएनध्त 
होगे जहां महिलाएं भण्ने सायूहिक कार्या दे लिए गिल सबंगी । इतवा उ्योह प्रशि* 
क्षण शरीर नई प्रोधीगिकी के प्रदर्शक के लिए भी किया जा सदेगा | ]090-87 सी 
इस कार्यक्रम के प्ररोंगत जिलों से 400 यहुद्ेश्शीम सामुदायिक कैद यगाते को 
श्ष्य है । 


7947 फो बाद से ॥ई दास्यों ने वेधानिफ रूपःरों प्राम ऐेबासर्त रथाधित पी है| 
ग्राम, दवाक झोर जिला स्तर एपर रथानीय रवेशागित की हे द्षिग्तरीय ध्यकाधा 
959 में सायू की गई थी । परत्तु कई राफ्या में दा रवरीय घषगा हुक तरीय धयकरथा 
लागू हैं | रा्य पते यहाँ की परिरिथवतियां के धवूटत पंचायती वो बचा तैधार 
करते हूँ । 

पयायती राज व्यवस्था के विभिन्न स्तर गंगदसारगव दुष्टि से १रागर एड शत है) 
इसप्रे पिछदे वर्गों, मदिलाशों श्रौर सदकारी गायाप्रों को कियेय प्रविविधिरव दिया जावीं 
है । ग्रामीणों द्वारा ग्रामीणों से मे ही पुती| जाते काली ये पचायी हि चर प्रागायाएं 
को बढ़ीवां देंगे, बिविस्सा, प्रयूति श्लौर सटिशा सवा बास वरयाण के लिए सुविधाएं 
जड़ाते, मंयकत पराणाही, सदेवों और दुश्ी के रख-हयीव या सौपाई-त्यवा या 47 कान 
देखती है । हुछ रयाती पर परभायतों का प्राथमिक शिक्षा की ध्यव्या जखते घौर 
भु-ाजरव यूसेत का काम भी सौंधा गया है । ग> प्रा वि बार्षक्षण हवा प्र्य दाम 
विकास कार्यक्रमों के से़त नि्वनता-उन्मूसेत वार्य कर्मों पे लाममोदियोँ वी वड़बाट़ का 
साम भी पंचायतों की साँस गया है । 

मेपालय और गाधावैशट को छाहकर झव देश के शमी रा्यों मैं वषायरदी शर् 
खायू दो गया है पहाड़ी। शोर मिठारम वो छाोड़हर सभी फट दम ££॥ 44 
हे की तचाकों बने गयीं है । ठग शमय दस 2,0%,987 प्राम बचाए 4045 
पंधावत समितियाँ और 340 दिखी वरियदे ई । 

प्राण दिवार है वायेदर्सी का खाने के दिए ब्राम रदर पर वाद, 27टाए 
सर्विवियाँ और विद्यालय शदियादी हवा है) चदी हुई कवायद वर रत के हाटी 


रू 
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न्याय पंचायतें 


भारत 7986 


विकास कार्यक्रम चलाने का दायित्व होता है। गांव का विद्यालय, जो कि एक सामुदायिक 
केन्र भी होता है, गांव के लोगों की शिक्षा, मनोरंजन और संस्कृति सम्बन्धी आवण्य- 
कताग्रों की पूति करता है। महिला और युवकों के संगठन, किसान और दस्तकारों 
के संघ जैसी संस्थाएं विभिन्न विकास कार्य सम्पन्न करने के लिए पंचायतों से तालमेल 
रखकर काम करती हैं । 

पंचायती राज संस्थाओं को कर तथा उपकर आदि के रूप में धन एकत्न करने के 
वैधानिक अधिकार प्राप्त है । इस तरह वे कुछ विश्ञेप प्रकार की भूमि, मेलों, उत्सवों और 
वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाती हैं और चुंगी वसूलती हैं। वे. ऐसी सामुदायिक 
सम्पत्ति भी बनाती हैँ जिससे पंचायत को आय होती रहें। उनको राज्य सरकारों 
से अनुदान थी मिलता है ।__ 

पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा दायित्वों की परिभाषा न केवल 
कानून द्वारा की गई है, वल्कि राज्य सरवारों द्वारा दिए गए प्रशासनिक निर्देशों 
में भी उनकी भूमिका तथा कार्यो का स्पष्टीकरण किया जाता है। गुजरात, 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इन संस्थात्रों पर 
महत्वपूर्ण विकासशील कार्यक्रलापों के निष्पादन का दायित्व सौंप रखा है। 
कुछ राज्यों में न्याय पंचायतें या ग्राम श्रदालतें काम कर रही हैं जिनसे गांवों के 
लोगों को जल्दी और कम खर्च पर न्याय प्राप्त होता है 
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धाद्र प्रसनन्‍्ध 
(उत्पादन) 


खाद्य और नागरिक आपूर्ति 


50/३0/8408 हि 78 गा स्वावना 37 दिस्नम्वर 984 को की 
हू, व्माग प्रौर नागरिक आपूर्ति विभाग । 
चांद्य विभाग का मुख्य दायित्व देश को खाद्य अर्य॑-व्यवस्था का प्रदन्ध करना 
है .. इसमें _जदिल तथा बृहद काय॑े, जैसे खाद्यान्नों की सरकारी खरीद, कमी 
वाले क्षेत्रों में उसे उचित समय में पहुंचाना, भ्रनाज के सुरक्षित भंडार रखता तथा 
वैज्ञानिक रीति से भ्रनाज के भंडारण की समुचित क्षमता प्राप्त करना है। विभाग को 
उत्पादन, स्ट्राक तथा मूल्य स्तरों पर गहरी नजर रखनी पड़ती है । उचित 
समय पर स्टाक से मास बाजार में देवा पढ़ता है तथा झ्ायात करना पड़ता है 
ताकि उचित मूल्यों पर उपयुक्त मात्रा में माल उपलब्ध रहे। 

नागरिक भ्रापूर्ति विभाग पर दन कार्यों का उत्तरदायित्व है--मूल्य तया प्रावश्यक 
वस्तुओं की उपलब्धि पर नजर रखना; चोर वाजारी की रोकथाम झौर भावश्यक वस्तुग्रो 
की ग्रापूति बताये रखते संबंधी 2980 के प्रधिनियम के पालन की व्यवस्था ढरला; 
सार्वेजनिक वितरण व्यवस्था; उपभोवताओं के हितों की रक्षा; तथा उपभोगता 
सहकारी समितियों का प्रवन्ध करना; वनस्पति घी, तिलहनों, खाद्य तेलों, भौर वसा 
की श्रापूति, मूल्य ओर वितरण का समन्वित प्रवंध करना; वायदा व्यापार पर 
नियंत्रण तथा नापतोल श्र मानक से संबंधित कार्य भ्राते है। नापतोल निदेशालम; 
चनस्पत्ति, खाद्य तेल भौर वसा निदेशालय; भारतीय मानक सस््यान, नई दिल्‍ली; 
फारवर्ड भाकिद कमीशन, बंबई; और हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम लि०, 
नई दिल्‍ली; नागरिक प्रापूर्ति विभाग को इपके काये में सहायता देते हैं। 


खाद्यान्न 


वर्ष 984-85 के फसल वर्ष के लिए, दक्षिण-पश्चिम मानमुत्र भनुरूल नहीं 
रहा, जबकि वर्ष 983-84 में वर्षा बहुत भरच्छी हुईं। खरीफ की फसल में साद्यान्न 
की उत्पादन बर्ष 2983-84 मे 8 करोड़ 92 लाख टन था जो घट कर वर्ष (9884-85 
में 8 करोड़ 45 लाख टन हो गया। इसका सुझय कारण है, मोटी दालों का 
उत्पादन 2 करोड 88 लाख टन से घटकर 2 करोड 60 लाख टन हो जाना। 
मानयूत के वाद के समय में भी, वर्षा कम होते के कारण, मेह़ के उत्पादन मरे कुछ 
कमी आयी, जबकि वर्ष 980-8 के बाद में इसमे लगातार बृद्धि होती रही है। 
वर्ष 984-85 में खाद्यान्न का बुल उत्पादन 34 करोड 55 साख टन रहा जबकि 
7983-84 में उत्पादन ॥5 करोड़ 24 लाख टन नहा जो कि एक 
रिकाई है | निलहतों का उस्तादन | करोड़ 29.$ लाख टन हो गया जो कि 


इस वर्ष के लिए निर्धारित वापिक सदय के लगमंग वराबर है। 
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मूल्य की स्थिति 


भारत 4986 


वर्ष के दौरान एक वार फिर दक्षिण-पश्चिम मानसून का जोर कम रहा, 
जिसके कारण मोटी दालों के उत्पादन में ग्रिरावंट आयी। जवकि मानसून के 
वाद में, रबी की फसल के दौरान अच्छी वर्षा हो जाने से, खाद्यान्न (गेहूं को 
शामिल करते हुए) का रिकार्ड उत्पादन रहा। कुछ राज्यों में खराब मौसम के 
बावजूद भी धान का उत्पादन 6 करोड़, 42 लाख टन रहा जो कि एक नया रिकार्ड 
है। 985:86 में खाद्यान्न का कूल उत्पादन. 5 करोड़ 5 लाख ठन रहा जो 
कि 984-85 के मकाबले 50 लाख टन अधिक है। तिलहनों का उत्पादन घटकर 
4 करोड़ .। लाख, 50 हजार टन हो गया। . ऐसा मुख्यतः गृजरात, महाराष्ट्र, 
इत्यादि राज्यों में, खरीफ में होने वाली मूंगफली की फसल के लिए अच्छा मौसम 
न रहने के कारण हुआ है। गन्ने की. फसल .ें सुधार. हुआ और वर्ष 985- 


. 86 में इसका उत्पादन 7 करोड़ 7 लाख टन रहा जबकि वर्ष 984-85 


में यह 7 करोड़ 3 लाख टन ही था। 


दालों के थोक मूल्य जो कि अगस्त 984 तक बढ़ रहें थे, इसके बाद 
सितम्बर से घटने शुरू हो गये। दालों का अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक 
जो कि अगस्त 984 में 249..6 था, दिसम्बर 984 में घटकर 239. 4 
हो गयाऔर इस प्रकार इसमें 4.7 प्रतिशत -की गिरावट झ्ायी। मूल्यों में यह 
गिरावट मौसम के अनुसार .घटती-बढ़ती रही। जनवरी 985 में मूल्यों में वृद्धि 
हुई और अप्रैल 985 तक ये बढ़े हुए मूल्य स्थिर रहे. और मई 4985 से 
मूल्यों में वृद्धि फिर शुरू हुई और यह वृद्धि सितम्बर 985 तक बनी रही। 
अप्रैल 985 से सितम्बर 985 के बीच दालों के लिए सूचकांक में 0. 3 
प्रतिशत की वृद्धि हुई और इस प्रकार यह .244, 5 से बढ़कर 269.6 हो गया। 
985-86 की फसल कठने के कारण मूल्य फिर गिरने लगें। दालों के लिए 
सूचकांक सितम्बर 985 में 269. 6 से घटकर दिसम्बर 985 में 262. 
हो गया। 986 की पहली तिमाही में दालों के मूल्यों में फिर वृद्धि हुई। मार्च 
986 में दालों के लिए सूचकांक 273, 3 था, अ्रत: दिसम्बर 985 के मुकाबले 
इसमें 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दाल की कमी वाले समय में दालों के मूल्य 
जूच 986 में फिर बढ़ने. लगे, इस समय सूचकांक 269. 7 था। जूत 985 
के मुकावले में इसमें 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। | 

दालों का थोक मूल्य जो कि मई 984 से बढ़ रहा था, वाजार में नई 
खरीफ फसल की दालों के आ जाने से, दिसम्बर 984 से घटने लगा। थोक 
मूल्य में गिरावट का यह्‌ क्रम अप्रैल 7985 तक चला। दालों के सूचकांक जो कि 
नवम्बर 984 में 470,2था, 8.व प्रतिशत घटकर जून 984 में 43.| 
हो गया, हालांकि थोक मूल्य जलाई 985 से बढ़ने लगे और यह क्रम ,ववस्बर 
985 तक चलता रहा। दालों के लिए सूचकांक जून 984 के 48. 7 से 4. 7 
प्रतिशत बढ़कर नवम्बर 985 में 494. 3 हो गया। दिसम्बर 985 से थोक 
मूल्यों में लगातार ग्रिरावट आती रही। दालों का सूचकांक नवम्बर 985 के 
494.3 से 7.5 प्रतिशत घटकर जून 986 में 407.9 हो गया। दालों 
का सूचकांक जून 986 में पिछले वर्ष के मुकाबले 5,4 प्रतिशत कम था। 
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वर्ष 985-86 की रबी की फसल में सभी किस्म के गेहूं का यरीद मूल्य 
वढ़ाकर 57 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया । वर्ष 984-85 में गेहूँ 
का खरीद मूल्य 52 रुपये प्रति विवटल था। वर्ष 986-87 की गेहूं की फसल 
के लिए खरीद मूल्य 62 रुपये प्रति खव्रिदल तिर्घारिल किया गया है। केद्रीय 
भेडार से सार्वेजनिक वितरण प्रणाली और रोलर श्राटा मिलों को जो गेहूं दिया 
गया, उसका दाम 0 अगस्त 984 से 772 झूपग्रे प्रति किले निर्धारित 
किया गया ! यह मूल्य 3 जनवरी 986 तक लागू रहा। 7 फरवरी 986 
से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और रोलर झाठा मिलों को दिये जाने वाले 
गेहूं के दामों में 8 रुपये प्रति क्विटल की बुद्धि कर दी गयी और यह 90 झेपये 
प्रति विबटल निर्धारित किया गया। 

रोलर आराठा मिलों को दिये जाने वाले गेहू के मूल्य में ] अप्रैल 986 से 
वृद्धि कर दी गयी और यह 220 रुपये प्रति क्विटल निर्धारित क्रिया गया जबकि 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दिये जाने वाले गेहूं का दाम नहीं बढ़ाया गया और 
यह 90 रुपये प्रति क्विटल ही रहा। रोलर झ्ाटा मिलों को दिये जाने वाले 
गेहू के मूल्य में 6 जुलाई 986 से फिर संशोधन किया गया और यह 205 
रुपये प्रत्ति विवटल निर्धारित किया गया । वर्ष 985-86 के खरीफ मोसम में 
घान की साधारण किस्म के लिए खरीद मूल्य 42] रुपये, श्रच्छी किस्म के 
लिए 46 रुपये और बहुत प्रच्छी किस्म के लिए 50 रुपये निर्धारित किया 
गया। वर्ष 986-87 को फसल में धात का खरीद मूल्य बढ़ा दिया गया और 
साधारण किस्म के लिए 46 रुपये, ग्रच्छी किस्म के लिए 50 रुपये और बहुत 
अच्छी किस्म के लिए 54 रुपये कर दिया गया। वर्ष 985-86 की फसल 
में धान की विभिन्न किस्मो के लिए खरीद मूल्य के मुकाबले मे इस प्रकार 4 प्रतिशत 
की वृद्धि की गयी। साधारण, भ्रच्छे ओर बहुत भ्रच्छे किस्मों के चावलो के निर्यत 
मूल्य 0 अक्तूबर 985 से क्रमशः 27 रुपये, 229 रपये और 244 रुपये 
निर्धारित किये गये । 5 जनवरी 984 से लागू इन किस्मों के चावलों के 
निर्गंत मूल्यो के मुकाबले में ये 9 रुपये प्रति विवटल प्रधिक हैं। विभिन्न किस्मी 
के चावलों के निर्गेत मूल्यों में ॥ फरवरी 986 से 4 रुपये प्रति विंवटल 
की और वद्धि की गयी। ये मूल्य साधारण किस्म के लिए 23 रुपये प्रति किवटल, 
अच्छी किस्म के लिए 243 स्पये प्रति विंवटल और बहुत अच्छी किस्म के लिए 
258 झुपये प्रति क्विटल निर्धारित किया गया। चावलों के लिए निगत मूल्यों 
में । अक्तूबर 986 से फिर संशोधन किया गया और साधारण, श्रच्छी और 
बहुत प्रच्छी किस्मों के लिए क्रशः 239 झुपये, 253 रुपये ओर 266 रुपये 
प्रति विवटल कर दिया गया। हि 

वर्ष 986-87 की फसल में मोटे भनताजों, जँसे ज्वार, वाजरां, मवका, 
दागी का खरीद मूल्य 32 रुपये प्रति किवटल निर्धारित किया गया। वर्ष 986- 
87 के मौसम के लिए बाजरे का खरीद मूल्य 32 रुपये प्रति विवटल निर्धा- 
सिति किया गया। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विषणन सघ ने दर्ष 986-87 की 
फसल के मोटे भ्रताज की खरीद में प्रमुख भूमिका निभायी। राष्य की सहकारी 
विपणव एजेन्सियों या राज्य द्वारा मनोनीत एजेन्सियों मे इसमे सहयोग दिया। 
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सरकारी खरीद 


वितरण 


सुरक्षित भण्डार 


भारत 3986 


इस खरीद में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई नेफेड तथा राण्य सरकार 
की अन्य. एजेन्सियों को कर दी जायेगी। 


सरकार ने अपने इस संकल्प को दोहराया है कि वह किसानों द्वारा पैदा किया गया 
अच्छी झौसत किस्म का सारा अनाज सरकारी खरीद मूल्य पर खरीद लेगी । 984- 
85 की फसल में से कुल 203.55 लाख टन अनाज की सरकारी खरीद की 
गईं, जबकि 983-84 की फसल में यह खरीद 770,77 लाख टन थीं । 
१985-86 की फसल से सरकारी खरीद का कार्य चल रहा है और 
9 सितम्बर ]986 तक 203, 70 लाख टन अनाज की सरकारी खरीद की जा 
चुकी है। सरकारी खरीद का यह अब तक का सर्वोच्च रिकार्ड है 

१965 में संसद के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित भारतीय खाद्य निगम अनाज 
की खरीद, भंडारण, वितरण तथा किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने 
जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश की सेवा करता है। निगम ने चय॑ 7985-86 के दौरान 
0,39 0 करोड़ रुपये वापिक का कारोबार किया। इस अवधि में कूल 209 लाख 
ठव खाद्यान्त, चीनी आदि को खरीद तथा 29 लाख टन की बिक्री की गयी । 


सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बड़ी संख्या भें उचित दर की दुकानें चलती' 
हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को उचित मूल्य 
पर खाद्यान्त उपलब्ध कराना है । 980 में 49.9 ज़ाख ठन खाद्यान्न का वितरण 
किया गया जो 98 में घटकर 30.] लाख टन रहू गया। इसका मुख्य कारण 
यह है कि 7980-8] में अच्छी फसल होने से खाद्यान्न वाजार में आसानी से मिलने 
लगे। परन्तु 7982 में देश के कुछ भागों में वर्षा न होने के कारण अनाज के बाजार भावों 
में वृद्धि को रोकने के लिए सार्वजनिक वितरण के लक्ष्य को बढ़ाकर 47, 7 लाख 
टन कर दिया गया। 983 में 62. । लाख टन खाद्यान्न का वितरण किया 
गया। वर्ष 984 में खाद्यान्त के घितरण में गिरावट आई और यह घटकर 33. 3 
लाख टन हो गया । यह गिरावट पिछले वर्ष की तुलना में 7,8 प्रतिशत कम है । 
इसका कारण अच्छी फ़लल का होना तथा खुले बाजार में खाद्याल्व का 
आसानी से उपलब्ध होना है । वर्ष 985 में खादयान्‍्त वितरण बढ़कर 758 
लाख टन हो गया | इसका मुख्य कारण है वर्ष 984 के मुकावले 38. 5 प्रतिशत 
अधिक चावल तथा गेहूं का मिलों को दिया जाना । 


खाद्यानों का सुरक्षित भण्डारं बताता और उसे कायम रखता राष्ट्रीय खाद्य नोति 
के महत्वपूर्ण आधार हू। सुरक्षित भण्डार बनाने का मुख्य उद्देश्य वर्ष भर खा द्यास्तों 
की बरावर आपूर्ति तथा मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना है । 

सरकार ने निर्णय किया है कि सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा कायम किए जाने 
वाले. सुरक्षित भण्डार को मात्रा 00 लाख टन होनी चाहिए जिपमें 50 लाख 
टन गेहू तथा 50 लाख टन चावल हों। यह सुरक्षित भण्डार परिचालन भण्डार 


- के अतिरितत होगा । यह भण्डार | अप्रैल! को न्यूनतम 65 लाख टन तथा 


3 जुलाई को अधिकतम 4 लाख टन होना चाहिए । -- 


स्दादा को स्थिति 


जनज।तोय क्षेत्रों 
में पद्चान्नों एा 
वितरण 


आयात तपा 
निर्यात 


मेष्डरण 
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) जनवरी 986 को सार्वजनिक एजेन्सियों के पास याद्ात्त का 
स्टाक 2.5] करोड़ डन था जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को यह 2.26 
करोड टन या। ! जनवरी 986 का स्टाक स्तर किसी भी वर्ष में इसी तारीय के 
स्टाक स्वर से अधिक है। गेहूं केः स्टाक की स्थिति विशेष तौर पर बेहतर थी। 


समद में 9 नवम्बर, 985 को, जनजातीय क्षेत्रों में घटी दरों पर याद्यात्त 
वितरण योजना सहित कई विकास योजनाओं की धोषणा की गयी। इस योजना के 
अन्तगंत, स्त्रे कृत जनजातीय विकात परियोजनाओं के अन्त त भाने वाले क्षेत्रों में रह 
रहे लोगों को, घटी दरो पर गेहूं ? रूपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम भौर साधारण 
चावल रपये 85 पैसे प्रति किलोग्राम की दर मे वितरित किया जा रहा है। यह 
योजना सभी एकीहगत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रो श्रौर नागालंट, मेघालय, 
#ग्रहणाचल प्रदेश, मिजोरम, सक्षद्वीय, दादरा और नागर हवेली के जनजातीय 
बहुल राण्यो, केद्र शासित प्रदेशों में चलाई जा रही है । 798] की जनभणना 
के झनुमार एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में 5 करोश 36 लाख 
गौर जनजातीय बहुल राज्यों में 34 लाथ लोग रह रहे है। इस प्रकार इनयों कुल 
जनसंख्या 5 करोड़ 70 लाख है। यह निर्णय किया गया कि इसके लिए पिभिन्न 
राज्य सरकारों, केद्र शासित प्रदेशों को भारतोय खाद्य निगम गेहू ॥ रुपये 25 
पैमे प्रति किलोग्राम श्रौर माधारण चावल ] रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम वी दर 
में उपलब्ध करायेगा। याद्यान्न भण्डारों को एक जगह मे दूसरी जगह ले जाने में 
होने वाले खर्चों के लिए 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से माजिन की प्रनुमति दी गयी । 


वर्ष 985 में सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ग्रेट भ्रीर चावल 
का ग्रायात नहीं किया। वर्ष 985 में चासमती चावल का निर्यात खुले 
सामान्य लाइसेस के आधार पर जारी रहा। देश में गेह की उपलब्धता में सुधार 
के कारण, यह निर्णय क्रिया गया कि 6 प्रप्रेल 985 में सीमित थ्रीमा के प्रस्त- 
गत गेह और गेह के उत्दादन (मेंदा, मूजी, होलमील झ्राठा) के निर्यात की 
अनुमति दे दी जाए। इस वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निमम ने सोवियत संघ 
को 2 लाख 7 हजार दन गेहू का निर्यात किया भौर मुनाफा कमाया तथा सूखा 
पीडित ग्रफ्रीकी देशों को ! लाख टन गेहू सहायता के रूप में भेजा। भारत 
द्वारा वियतनाम को 50 हजार टन गेहूं क्रम के रूप में श्रौर मारीशम को 
१0 हजार टन गेहू का झाटा श्रौर 200 टव चने की दाल भेट स्वरूप देने का भी 
मिर्णय. किया ग्रया। 


सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम, केद्वीय भंडारागार निगम तथा 6 राज्य 
अडाराग'र गिगम--तीन ऐसी एजेन्सिया है जो बड़े पैमाने के भंडार/गोदाम बनाने में 
सभी हुई है । खाद्ानों का भंडारण करने वाली एजेंन्सियों में भारतीय 
खाद्य निगम प्रमुप है। अपने गोदाम बनाने के प्रतिरिकत निगम अन्य 
कक्षेद्ध शासित प्रदेश अध्णायल प्रदेश और मिजोग्म ने 20 फरवरी 987 को 
राज्य का दर्जी प्राप्त कर लिया है 


440 


किस्म सियंत्रण 


अनाज बचाओो 
अभियाद 


भारत 4986 


स्रोतों जैसे केद्रीय भंडारागार निगम, राज्य भंडारागार निगम, राज्य सरकारों 
तथा निजी उद्यमियों से भंडारण क्षमता किराये पर प्राप्त करती हू। केद्धीय 
भंडारागार निगम तथा राज्य भंडाराग।र निगम के मुख्य कार्य उपयुवत स्थान पर जमीन 
प्राप्त करके उस पर योदाम बनाना तथा उनमें कृषि उत्पाद, उर्वरक तथा कुछ 
अन्य मदों का भंडारण करना है। ये निगम प्राथमिक तथा विपणन समिति स्तर 
पर भंडारण की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। कृषि तथा ग्रामीण विकास 
मंत्नालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों के लिए गोदामों की राष्ट्रीय प्रिड 
वबसाने की योजना बनाई है। 

34 मार्च 986 को केन्द्रीय धंडारागार निगम की कुल छतदार भंडारण 
क्षमत्ता 53.47 लाख टन थी। (36,2 लाख दन अपनी तथा 7.35 लाख 
टन किराये पर) निगम 30 ऐसे भंडार।गा र भी चला रहा है जो सीमा शुल्क कार्यालयों 
से सम्बद्ध हैं। ऐस भण्डारागारों की कुल भंडारण क्षमता 3] मार्च 986 को 5. 93 
लाख टन थी। केन्द्रीय भंडाराया: निगम दिल्ली और अमृतसर में एयर कारगों 
कम्पलेक्स भी. चलाता है। केन्द्रीय भंडारागार नियम के राज्य भंडारागार निममों में 
6 सहायक निगम हैं ।3] मार्च 986 को राज्य भंडारागार नियमों की छुल भंडारण 
क्षमत्ता (अपनी स्वयं की तथा किराये पर प्राप्त की गई) 79. !2 लाख दन थी। 
भंडारण और अनुसन्धान डिवीजन देश भर में अनाज की खरीद के बारे में एक 
समान शर्तें और नियम तैयार करता है। यह अनाज के आयात और निर्यात के 
तकनीकी पहलुओं के नोति सम्बन्धी मामले भी निपटात्ता हे और भारतीय खाद्य निगम, 
राज्य सरकारों तथा अनाज के भण्डारण से संबद्ध अन्य एजेंसियों को संरक्षण प्रदात 
करता है और किस्म नियन्त्रण के बारे में परामण सेवाएं उपलब्ध कराता है । इस 
के लिए केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में आयातित और देश में खरीदे 
गए खाद्यान्‍्त के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। नई दिल्‍ली, कलकत्ता और 
हैदराबाद में तीम किस्म नियन्त्रण इकाइयां स्थापित को गयी हैं, जो खाद्यान्न की 
किस्म पर निगाह रखती हैं। 


भण्डारण के दोपपूर्ण और अनुपयुक्त तरोकों के कारण फसल की कटाई के 
वाद और सामुदायिक स्तर पर काफी अनाज का नुकसान हो जाता है । 
सरकार मे इस समस्या से निपटने के लिए 'ल्षनाज बचाओ अभियान! चलाया है ! 
इस योजना का उद्देश्य खेत और सामुदायिक स्तर पर भण्डारण सुविधाओं में 
सुधार करके नुकसान को रोकने के लिए शिक्षा, प्रोत्साइन और प्रेरणा के जरिए 
उचित तकनेक उपलब्ध कराया है | [अवाज के भण्डारण और कीड़ों की रोक-- 
थाम के लिए आसान लेकिन कारगर दरीकों को लोकप्रिय बचाया जा रहा है। सुधरी 
किस्म के धातु के बने घड़े वर्तत और अच्छे कीटनाशक भी सप्लाई किए जाते हैं। 

अनाज वचाओं अभियान! की गतिविधियां ॥7 क्षेत्रीय दलों के माध्यम से 
चलायी जा रही हैं, जिनमें तकनीकी स्टाफ होता है । हापुड़ का भारतीय अनाज 
भण्डारण संस्थान और हैदराचाद, लुधियाना, जबलपुर, जोरहाट और उदयपुर 
भें स्थित इसके क्षेत्रीय केन्द्र भी इन दरों की सहायता करते है 


पौष्टिक आहार 


खाद्य गौर नागरिक आपूर्ति द्दा 
खाद्य विभाग के पौष्टिक आहार पिभाग द्वारा पौष्टिकता से सम्बन्धित विकास, 

उत्पादन और श्राह्मार को बढ़ावा देने के झनेक कार्यक्रम शुरू किये गये। 

ये कार्यक्रम विशेष हूंप से, इन कार्यक्रमों में लगे कार्यकर्ताओं और इनके लाभा- 

धियों को प्रशिक्षण देने और इन्हें शिक्षित करने तथा पूरक भोजन कार्यक्रमों तो 

ग्रावश्यकताओ को पूरा करने के लिए चलाये गये। 


पिछले दो दशकों मे झधिक समय में, पोष्टिक भाहार के बारे में शिक्षा 
देना इस विभाग की श्रमुष गतिविधि रही है। देश के विभिन्न भागों में विभाग 
ने खाद्य एवं पौष्टिक धाहार का प्रचार करने के लिए बहुत-सी संवल-इकाइयों 
का गठन क्या है। में इकाइया भोजन और पौध्टिकता के विभिन्न पहलुओं पर, 
जैसे कम यर्च पर श्राहार की पौष्टिकता बढ़ाना, खाना तैयार करते समय पौष्टिक 
रत्वों का संशक्षण करना, व्यक्तिगत सफाई रयना और बातावरण को शुद्ध रखना 
तथा उपयुक्त भ्राहार की आदत डालना झादि जानकारी देती हैं। यह जानकारी 
लोगों को वार्यत्रमों के प्रदर्शन के जरिये दी जाती है। इन प्रदर्शनों मे फिल्मो, 
स्लाइड शो, प्रदर्शनियों झ्रादि की मदद ली जाती है | ये कार्यक्रम राज्य सरकारों 
और. स्वयंसेदी संगठनों वी सहायता से श्रायोजित किये जाते हैं। ये इकाइया 
जनजातीय क्षेत्रों मे गेह के इस्तेभाल की बढ़ाया देने केः लिए प्रदर्शन कार्यक्रम भी 
चलाती है। वर्ष 985 के दौरान लगभग $ लाख 50 हजार लोगों ने इन 
कार्यत्रमों का लाभ उठाया। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में भोजन को डिब्बा- 
संद करने और फतसंरक्षण के लिए सामुदायिक केल्दो को भी चला रहा है जिनमें 
विशेषकर मूहूणियों के लिए, धर में हीं फल और सब्जियों के संरक्षण का 
प्रशिक्षण और जानकारी दी जा पहो है। इसके पभ्रतावा, ये केर्द्न क्षेत्रों में जाकर 
पौष्टिक झाहार के बारे में शिक्षण कार्यत्रम भी झ्रायोजित करते हैं। वर्ष 985 
के प्रन्तगत लगभग 22,528 लाभाथियों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया। 


यह विभाग पोष्टिक आहार कार्यत्रभ के कार्यकर्तानों और लामाधियों के 
लिए विभिन्न भाषाओं में प्रचार सामग्री नी उपलब्ध कराता है जिसमें फोल्डर, 
पोस्टर, आर्टकार्ड, भोजन के बारे में छोटो-छोटो कितादें शामिल हैं। यह विभाग 
फिल्म प्रभाग के सहयोग से भोजन में पौष्दिवता के बारे में छोटो फिल्में भी 
बनाता है। लोगों में प्रोप्टिक भोजन के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए, 
सारे देश में, वर्ष 982 मे मई के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय पौष्टिक प्राहार 
सप्ताह मनाया जाता है। 

बगलूर, हैदराबाद, कलकत्ता और कानपुर में, वर्ष 985 के दोशन 3] 
साथ 60 हजार लिटर मिल्टन ( मूगफली पर श्राधारित प्रोटीन प्राइम्नोलेट टोन दूध ) 
का उत्पादन किया गयां। 20,884 लाख म॑द्विए टन ऊर्जायुक्त्र याद्य पदार्यों, शिशु 
ग्राह्दार का उत्पादन किया गया, जिसका इस्तेमाल समाज कत्याण के प्राह्मर कार्य- 


अऋर्मो में किया गया। 
दूध को विटामिन युक्त करने के कार्यक्रम के प्रन्तग्रेत दिल्ली की मदर 
डेयरी तथा कलकत्ता और दिल्ली दृश्य योजनाओं के भन्तर्गंत्त प्रतेदित 0 
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खाद्यान्त संवर्धन 


के 


भारत 3986 


लाख 70 हजार लीटर दूध को पौष्टिक बनाने के लिए विटामिन ए' से युक्त 
किया गया। यह योजना कर्नाटक और सिक्किम में क्रमशः मार्च 985 और 
सितम्बर 985 में शरू की गई । इन दोनों डेयरियों में प्रतिदिन 3 लाख 


- 55 हजार लीटर दूध को विदामिन यकक्‍त किया गया। इस विभाग में, लोगों में 


खून की कमी दूर करने के लिए नमक को लौहयुकत करने के वारे में टेक्नो- 
लॉजी के विकास करने के लिए एक परियोजना शुरू की। नमक को लौहयुक्त 
करने का एक फार्मूला तैयार किया गया, जिसको कई परीक्षणों के बाद 
उपयुकत पाया गया । तमिलनाडु में, राज्य सरकार के नमक निगम द्वारा 
75,000 मोंट्रिक ठन लौहयुक्त नमक तैयार करने की एक योजना को मंजूरी दे 
दी गई। 


यह विभाग आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 के अन्तर्गत जारी फल-उत्पाद आदेश, 
955 के अनुपालन की व्यवस्था करता है । इस आदेश में विभिन्न पदार्थों के उत्पादन 
में व्यूततम वैधानिक स्वास्थ्य तया स्वच्छता की शर्तों के पालन करने तथा फलों तथा 
वनस्पति उत्पादों के उत्पादन तथा विपणन पर किस्म नियंत्रण का प्रावधान 
है। यह गुणवत्ता नियंत्रण खाद्यान्नों में प्रणुकृत किये जाने वाले अनुमति प्राप्त रंगों, 
परिरक्षकों तथा अ्रन्य योगजों के मानक भी निश्चित करता है । इस आ्रादेश के 
अन्तर्गत उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों पर लेवल लगाने 
तथा विपणन को शर्ते भी निर्धारित की गयी हैं । 


यह विभाग निर्यात (किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम 963 
के श्रन्तर्मत मनियमन एजेंसी भी है जो फल तथा सब्जियों के निर्यात 
का नियमन करती है। निर्यात किये जाने वाले फल उत्पादों का जहाजों में 
लादने से पूर्व, इस दृष्टि से निरीक्षण किया जाता है कि निर्यात किए जाने वाले उत्पाद, 
फल उत्पाद आदेश में निर्धारित विनिर्देशन या केता विनिर्देशन के अनुसार हैँ । 


फलों के रस तथा गूदे का भी संयंत्रों में. निरीक्षण किया जाता है 
ताकि निर्यात किए जाने वाले माल की किस्म सही रहें। 

उद्योग के नियमन के लिए विभाग के संगठनात्मक ढांचे में फल तथा 
सब्जी परिरक्षक निदेशालय तथा उसके वम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्‍ली में 
चार क्षेत्रीय कार्यालय हैं। फल तथा सब्जियों की किस्म पर नियंत्रण 
रखने के लिए विभाग की चार प्रयोगशालाएं बम्बई, दिल्‍ली, कलकत्ता तथा 
मद्रास में स्थित हैं। 

विहार फल तया सब्जी विकास निगम लिमिटेड जो विहार सरकार का 
उपक्रम है, हाजीपुर (जिला वैशाली) में फल तथा वनस्पति संवर्धन संयंत्र लगा 
रहा है जिसकी पूंजीगत लागत 93. 68 लाख रुपये होगी। खाद्यात्ष विभाग 
की भी इसमें 49 लाख रुपये के समता शेयरों तया 70 लाख रुपये के 
दीघकालीन ऋण की वित्तीय हिस्सेदारी है। 

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड, जो माचे 982 में 
सरकारी कम्पनी में परिवर्तित कर दी गई थी श्रौर जिसका मुख्यालय गुवाहाटी 


पान कटने का 
उद्योग 


मूल्य प्रबन्ध 
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में है, उत् क्षेत्र में वैदा होने वाले फल उत्सादों छे विपन को सुविधा उपलब्ध 
कराता है। यह त्रिपुरा में 2. 3 करोड़ रुपये की अनुमादित लागत से फलों के 
रेस पा कस्सेट्रेट बनाने का वगरपाना भी लगा रहा है । 

मार्डन फूड इंडस्ट्रोज (प्राई) लिमिटेड 3 बड़े शहरों में भपनो बेवरी 
इकाइयों की सहायता से उपमोक्ताओं को विटामिन तवा खहिग युद़क 
स्वास्थ्यवर्धक ब्रेड उपलब्ध कराता है। इसका 'रधिका' नामक पेय, जिसमें 
बोतल बंद स्व, झ्राम, झ्रमहूद तथा अतन्नाव् का रस होता है, बड़ा लोकप्रिय 
हो रहा है। 


घान कूटने के उद्योग के झाधुनिकीकृरण के लिए ग्रांध प्रदेश, दमिलतादु, उत्तर 
प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में हुलर मशीन के श्राधुनिकीकरण 
की एक नई योजना लागू की जा रहो है। इस योजता के भ्रन्तर्गत हुलर के मालिकों 
को धान कूटने के आधुनिक झ्रौजार खरीदते तथा सगातें, इस मशीन कै संचालन का 
निर्देश देने घाली इकाइया स्थापित करने तथा इस विषय पर गोध्ठियां प्रायोजित 
करने के लिए 50 प्रतिशत भनुदात दिया जाता है। प्राधुनिक भौजारों की गुणवत्ता 
के नियंत्रण की उचित व्यपस्था के लिए दक्षिणी, पुर्वी तया उत्तरी प्रत्येक क्षेत्र 
में एक-एक धान मित्र मगीत परीक्षण कैन्द्र स्थापित किया थया है। भांप्र प्रदेश, 
कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलताड़ु तथा परिचिम बंगाल में एक्- 
एक तथा उत्तर प्रदेश में दो शरसार सेवा कै द् स्थपित किये है । घान कूटने संबंधी यें 
विस्तार सेवा केद्ध भ्राधुनिकीक रण के लाभ का सदेश लोगों में फैलाने के लिए स्पापित 
किये गये हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संत्यान, खड़गपुर का पोस्ट ह्वार्वेस्ट टेक्नोलॉजी 
सेंटर तया धान संवर्धन भनुर्सघान केन्द्र तिस्वहूर' (तमिलनाडु) घान संवर्धन तथा 
इसमे प्राप्त होने बाले उपोत्पादों के उपयोग के अनृप्रयुक्‍त्त पक्षों पर भनुसंघान 
तहया विरासत में लगे हूँ । 


नागरिक आपूर्ति 


वर्ष 985-86 में मुद्रास्फीति की दर साधारण रही। कच्चों जूट, कप्राम, नारियल 
का तेल, चाय, काली मिर्च झौर ससालों के दासो में काछी कमी के 
कारण ऐसा हुआ | वर्ष के दौरान कुछ आवश्यक जिन्‍्सो जैसे महू, मोटा अनाज, 
आलू, मास, चीनी, गुड़, मिट्टी का तेल झ्ीर बनस्प्रति के दाम बढ़े! मार्च 7986 
में मुद्रास्फीति की वधिक दर 5.4 प्रतिशत थो। जबकि सार्च 4985 श्र मार्च 
]984 में यह क्रमशः 6.2 प्रतिशत भौर 9.2 प्रतिशत रही । 

इस वर्ष दालों का थोक मूल्य सूचकाक बढ़ता रहा | दालों के थोक मूल्य 
सूचकांक धटते-बढते रहें । चना, अरहर ओर ममूर का सूचक्राक वढा जबकि 
मूंग और उड़द का सूचकाक घटा । झातू, मांस, चीनी, गुड वनस्पति, काली 
मिर्च, मिट्टी का तेल, पेट्रोल झादि के दामों में वृद्धि के कारण ही झुख्यतत 
मुद्रास्फीति की दर 5.3 प्रतिशत हो गईं | मूंगफलो, सटसो, जिगाली और 
करदी के तेल के दामों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए, इसीलिए इन जिन्‍्सो 
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के सूचकांकों में बहुत थोड़ी वृद्धि हुई । नारियल का तेल, चाय, मिर्च, हल्दी, कपास 


' और जूट के थोक मूल्य सूचकांकों में वहुत कमी श्रायी | 


आवश्यक वस्तुएं 


चर्ष 985-86 के दौरान उद्योगों में लगें मजदूरों के लिए उपभोक्ता 
सूचकांक बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गया जबकि वर्ष 984 में यह वृद्धि 5 
प्रतिशत थी | 


वर्ष 984-85 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन में थोड़ी कमी आयी। 
वर्ष 984-85 में खाद्याननों का उत्पादन, वर्ष 983-84 के उत्पादन, 5., 24 
करोड़ टन से घटकर 4, 62 करोड़ टन हो गया, जो कि 4,] प्रतिशत कम 
है। मक्का के उत्पादन में थोड़ी वृद्धि हुई जबकि चावल, गेहूं, ्वार, वाजरा, 
रागी और जौ का उत्पादन घटा। वर्ष 984-85 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 
कमी मुख्यतः: कम वर्षा और देश के कूछ भागों में सूखा पड़ते के कारण हुई। दालों 
के उत्पादन में भी कमी आयी। वर्ष 984-85 में दालों का उत्पादन , 22 
करोड़ “टन रहा जबकि वर्ष 7983-84 में यह ॥ करोड़ 29 लाख टन था, इस 
प्रकार इसके उत्पादन में 5.4 प्रतिशत की कमी आयी। इसी श्रवधि', में अ्रहर 
का उत्पादन 3.5 प्रतिशत बढ़ा जबकि चने का उत्पादन .4. 3 प्रतिशत कम 
हो गया | वर्ष 984-85 के दौरान खाद्य तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुईं । 
प्रमुख खाद्य तेलों का उत्पादन वर्ष 983-84 में 33 लाख 8 हजार ढन से बढ़ 
कर वर्ष 984-85 में 33 लाख 92 हजार टन हो गया। संगठित श्रौद्योगिक 


क्षेत्र में आम इस्तेमाल की: वस्तुओं के. उत्पादन में भी 984 के मुकाबले 985 


में सुधार हुआ।। ये वस्तुएं हैं:--गेहूँ का आठा, चीनी, चाय, सूती कपड़ा, तमक, 
माचिस, मिट्टी का तेल, फ्लोरिसेंट ट्यूब, सीमेन्ट, बेद्री के सैल, शिक्षु भ्राहार, 


- विस्कूट, सावुन, दांतों के लिए पेस्ट श्र पाउडर, ब्लेड, जूते-चप्पल, टेट़रा 


खपलब्धता 


साइक्लीन, एस्परिन, क्लोरोक्वीन, कागज, गत्ता, साइकिल के टायर और लालदेनें। 
वर्ष 985 में, वर्ष 984 के मुकावले वनस्पति, विजली के वल्व (इनकेन्डीसेन्ट), 
साबुन, सोडा ऐश, पेनसलीव, स्ट्रपटोमाइसीन, विटामिन-ए, विटामिन-सी, एनालजीन, 
इन्सुलीन, सल्फा ड्रग और पेन्सिलों का उत्पादन कम हुआ । 


वर्ष 985-86 में, मिट्टी के तेल को छोड़कर सभी आवश्यक जिनसों और 
आम उपभोग की अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य रूप से संतोषजनक रही। 


कुछ राज्यों के कुंछ जिलों में मिट्टी के तेल की आपूर्ति में कमी रही। कुछ जगहों 


उपलब्धता सुधारने 
फे उपाय 


पर चीनी और वनस्पंति घी की कमी होने की भी खबर थी । वर्ष 985- 
86 के दौरान झावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का उचित प्रवच्ध होने से त्योहारों 
और कमी वाले मौसंम में भी चीनी, खाद्य तेल, वनस्पति घी आदि आसानी से 


' उपलब्ध ॒रहें। 


सरकारी नीति में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और आपूर्ति व्यवस्था 
सुधारने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ामें, उपलब्धता सुधारने, आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करमे और मूल्यों पर 
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नियंत्रण रखने के लिए भ्रनेक उपाय किए गए। इनमें से कुछ मुझ्य उपाय इस 


प्रकार हैं : 


(7) 
(2) 
(») 


(4) 


(5) 


(०) 


(7) 


(8) 


उत्पादन तया उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादनों 
के समर्थन और खरीद मूल्यों में वृद्धि की गई । 

सातवी योजना मे तिलहनों ओर दलहूनों की पैदावार बढ़ाने के 
कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । 

थ्रावश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य तेल, दाल तथा पैंद्रोलियम 
पदारयों के घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करमें के लिए उनका 
श्रायात किया गया साकि झापूर्ति मांग के झनुरूप बनाएं रखी जा 
सके । 

20-मूत्री कार्यक्रम के पग्रन्तर्गत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को 
विस्तृत और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि देश के अ्रधिक से 
अधिक लोगों, खासकर ग्रामीण, पिछड़े, दुर्गंभ ग्रौर दूर-दराज के 
लोगों को इससे लाभ पहुंचाया जा सके । देश में उचित मूल्य 
की दुकानों की सख्या वड़ुकर 3.28 लाख हो गई है। 983-84 
में यह संख्या 3.5 लाख थी । मिट्टी के तेज़ के संबंध में राज्यों। 
केसर शासित प्रदेशों को विधेष रूप से सलाह दी गई है कि वे 
सुनिश्चित करें कि सावजनिक वितरण के लिए निर्धारित मिट्टी के तेल 
का प्रयोग, औद्योगिक तथा गैर-घरेलू कार्यों में न हो । 

सार्वजनिक वितरण प्रणालो द्वारा विभिन्न वस्तुओं की प्रापृर्ति 
(मोटे भ्नाज लेवो चीनी तया श्रायातित खाद्य तेलों को छोड़कर) 
984 के भुकावले 985 में भ्रधिक रही । 

पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.30 लाख टन के मुकाबले 
2985 में चं।नी का उत्पादन बढकर 64.94 लाख टन हो गया । वर्ष 
985 के दौरान 39, 96 लाख टन चीनी वितरण के लिए जारी की गई 
थी, जबकि 984 में 38. 06 लाख टन लेवी चीनी जारी को गई । इस 
प्रकार 984 के मुकावले 985 में 8. 5 प्रतिशत भ्रधिक चीनी खुले 
बाजार में बिक्री के लिए जारी की गई । 

देश में उत्पादित तेलो को उपलब्धता बहुत श्रच्छी रही और इस 
दौरान दार्मो में कमी बनी रही | सामान्य मूल्यों पर बाजार मे तेलों 
के उपलब्ध होने के कारण, वर्ष 985 के दौरान केवल 6 लाख 
46 हजार ठन झायातित खाद्य तेल ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को 
दिया गया, जबकि वर्ष 984 के दौरान 9 लाख 63 हजार टन दिया 
गयाया। 

कम वजन के पैकेट को योजना के ग्रन्तर्गंद 7984-85 में 4.33 लाख 
टन आयातित खाद्य तेल का वितरण किया गया; जबकि 983- 
84 में यह मात्रा .76 लाब टन तथा 982-83 में यह मात्रा 
0.40 लाद टन थी। वर्ष 984-85 के दौरान कम घजन के 
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पैकेट की यह योजना 5 राज्योंकिंद्र शासित प्रदेशों में चल रही थी 
इससे पहले यह योजना 20 राज्यों[किन्ध शासित प्रदेशों में लागू थी । 

(9) सरकार की नीति है कि खाद्य तेलों का आयात कम किया जाए 
और देशी खाद्य तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाए तथा 
देशी खाद्य तेलों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उपभोक्ताओं को 
प्रोत्साहित भी किया जाए। इसीलिए वर्ष 985-86 के दौरान 
केवल 0 लाख 72 हजार ठन आयातित खाद्य तेल का आयात किया 
गया, जबकि 984-8 5 में 8 5 लाख 85 हजार ठत और वर्ष 983- 
84 में 44 लाख 9 हजार ठत खाद्य तेल का आयात्त किया गया था । 

(0) देश में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उप- 
भोक्‍ता सहकारी समितियों का विस्तार शिया जा रहा हैं। समाज 
के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए यथासंभव सहकारी क्षेत्र में 
खुदरा बिक्री केद्ध कायम करनें और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 
उचित दर की दुकानें खोलने त्तया उपभोक्ता सहकारी समितियों 
को आशथिक रूप से समर्थ बनाकर उनके वर्तमान ढांचे को मजबूत 
करने पर सबसे अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 


सार्वजनिक वित्तरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्ति को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय 


अणाली 


है। यह मूल्यों पर नियंत्रण रखती है, मुद्रास्फीति को कम करती है तथा मुख्य आवश्यक 
वस्तुओं की उचित दामों पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति सुनिश्चित करती है, विशेष 
रूप से समाज के कमज़ोर तथा दुर्वल वर्गों के लिए उचित दर की दुकानों की संख्या, 
जो मार्च 979 में 2. 39 लाख थी, मार्च 986 में बढ़कर 3.28 लाख हो गई। 
वर्ष 985-86 में ही 9,000 उचित दर की दुकानें खोली गईं जवकि लक्ष्य 
6,025 दुकानों का था । लगभग 79. 5 प्रतिशत दुकानें ग्रामीण इलाकों में हैं जिनमें 
से एक तिहाई दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं । 

गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल और मिट्टी का तेल, घरेलू उपयोग 
में काम आने वाला कोयला और नियंत्वित मूल्य पर बिकने वाला कपड़ा--इन सात 
बहुत जरूरी वस्तुओं की खरीद तथा उनके राज्य सरकारों को वितरण की जिम्मे- 
वारी केन्द्र सरकार की इन संस्थाओं की है : भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राज्य 
व्यापार निगम, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति तथा कोल इंडिया लिमिटेड । 
सार्वजनिक क्षेत्र की विशिन्न त्तेल कम्पनियों को सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रीय 
विक्रय मूल्यों पर इन वस्तुओं की आपूर्ति का काम सौंपा गया है। अच्तिम विक्रय 
मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों को केन्द्रीय विक्रय मूल्यों में भ्राकस्मिक 
खर्चे जैसे परिवहन व्यय आदि जोड़ने का अधिकार है । 

आम जनता के उपयोग की अ्रन्‍्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते 
के साथ-साथ उचित दर की दुकानों की आशिक व्यवहार्यता में सुधार लाने के 
उद्देश्य से, राज्य सरकारें इन सात वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी वस्तुओं 
' को भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल कर सकती है, जिनकी वे सरकारी 
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खरीद कर सकती है। वृष्ठ राज्य सरकारों, जैसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाइ ने 
दालो, दियासलाई, नहाने का साबुन, भाइविल टायर और दूयूब, भरम्यास पृश्तिकाओं, 
टार्चे के सेल भ्रादि को भी उचित दर की दुकानों से उपभोश्ताओं को विनरण 
करना शुरू कर दिया है। केद् सरकार चाज्य सरकारो(विद्र शासित प्रदेशीं को 
इस सम्बन्ध में सहायता प्रदान करती है तथा सा्दजनिक वितरण प्रणाली के 
माध्यम से इनके समुचित वितरण के लिए श्रमुय्य उत्पादकों से विधार-विमर्म 
करती है । 

सार्वजनिक वितरण प्रणालो के प्रशासन तथा संगठन कौ जिम्मेदारी संबंधित 
राज्यो/केद्र शासित श्रदेशों के प्रशामनों की है। सार्वजनिक विवरण प्रणाली दी 
कार्य-प्रणाली बी समीक्षा समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ मिलकर वी 
जाती है और इसमे सुधार के लिए ग्रावश्यक कदम उठाए जाते हैं। प्रावश्याः 
कत्तुओ मी श्राएति में सुधार लाने के लिए क्रेद्त सरकार राज्योतिदध शासित अदेशी 
से विचार-विमर्श कर इन वस्तुओं की उपलब्धता|ऋमी वी साप्ताहिक तथा सासिक 
जाच करती है तथा इसके साव-साथ श्रावश्यक कार्रवाई वी जाती है। सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली वी समय-समय प* समीक्षा करते के लिए केल्ध स्वर पर एक 
सलाहकार समिति कार्य कर ही है । 

उचित दर की दुकानों के कार्यों पर नजर रफपने के लिए राम्यो/ 
केन्द्र शासित प्रदेशों में जिला, ब्लाफ भ्रौर तालुझा स्वर घर उपमोक्ता सलाह- 
कार समितियां कार्य कर रही है। ऐसी समितियाँ विसी ने पिसी 
रूप भें सभी राज्यों)सद्व शासित प्रदेशों में गठित हो गईं हैं, ऐसी भूचना मित्री 
है । 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार को 20-सूत्री कार्यक्रम कक एप महत्वपूर्ण 
मूत्र थद्ा दिया गया है । जहा उचित दरों की दुवाने नही है या कम हैं, उन इलाऊी में, 
उचित दर की दुकानों की सझ्या वढ़ामे तथा दूर-दराज के क्षेत्रों में चलती-फिरती 
दुआनो के गठत पर विशेष जोर दिया गया है इसपर विस्तार की मुख्य परेघानी 
ग्रामीण क्षैत्रों तथा विशेष कर दृर-दरान तथा दुर्गम इलाकों में है। 

अब तक 2 शीज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश में नागरिक श्रापपूरति 
निगमी का गठन किया गया है जो कि खरीदने, भण्डारी में सुरक्षित ज्पने और 
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रमेक प्रावश्यश वस्तुओं वी प्रापृति का 
यम कर रहे है। उत्तर-पूर्दी सस्यों, नितंगे स्िरितरम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर 
और केन्द्र शासित प्रदेश अडमान निेवा* द्वीप समूह शामिल हैं, में सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली की ग्राधारमूत सुविधाओं को बढाने मे: लिए केद्ध सरकार वो 
एक योजना चलायी जा 5ही है, जिसमे नागरिक प्राप्ति निगम बनाने और भार 
गहों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मातवी योजना में मोजना 
श्रायोग ते इस कार्यक्रम के लिए 2 करोड 50 लाये के परिव्यय वी मजूरी दो 


है। पा 
नागरिक झापूति विभाग ने निर्णय त्तिया है कि यह विभाग, सातवीं योजन 
32 27223 कट शासित मदेशों गो छोटे- 

की बाकी प्रवधि से पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों भौर कैद शासित अदैना काछा 
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थाद्य तेत 
भर्पव्यवस्था 


घमस्पति उद्योग 


दिलायफ फर्षित 
पल 


पिराई का तेल 


भारत 2986 


छोटे पैकटों में श्रायोडीन युक्त नमक और चीनी को आपूर्ति करने के लिए शत- 
भतिशत वित्तीय सहायता देगा । इसके लिए 986-87 के चालू वित्त वर्ष में 
60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । वर्तमान में, श्ररणाचल प्रदेश भौर 
मिजोरम को योजता के श्रन्तर्गत सहायता दी जा रही है । 


तेल्न तथा वनस्पति थी झ्रावश्यक उपभोवता पस्तुएं हैं। भावश्यक वस्तु श्रधिनियम, 
955 के अन्तर्गत इन्हें आवश्यक वस्तुएं घोषित किया गया है । ये भावव पोषण 
के महत्वपूर्ण सहायक तत्व हैं। इनका प्रयोग औद्योगिक कार्यों में भी किया जाता 
है। 

तागरिक श्रापूर्ति विभाग के अच्तर्गंत नवम्बर 976 में वनस्पति, वनस्पति 
तेलों भौर वसा के निदेशालय की स्थापना की गई । देश में वनस्पति, वनस्पति तेलों 
भौर खली के व्यापार के लिए खाद्य तेलों के उत्पादन, मूल्य, गुणवत्ता नियंत्रण, 
आापूति और वितरण के समस्वित प्रबंध की पूरी जिम्मेदारी इस निदेशालय की 
है। 


पनस्पति उद्योग ने 930 में सीमित उत्पादन के साथ शुरुआत की थी और 
तेजी से विकास करते हुए 985 में इसका उत्पादत 8,97,09 ठन तक पहुंच 
गया । इस समय देश में 94 वनस्पति इकाइयां हैं जिनकी वाधिक अनुशापित 
ता 5. 33 लाख टन है । इसमें से कुछ क्षमता का उपयोग भारजरीन, बेकरी 
में काम श्राने चाले तेल, शोधित तेल और सावन बनाने में काम आने वाले तेल 
के उत्पादन फे लिए भी होता है । ह 


3] जुलाई 986 को देश में विलायक विधि से तेल तिकालने वाले का रखानों 
की संख्या 65 थी, जिसकी कुल वाधिक स्थापित क्षमता 7,77,370 टन तेल और 
7/02/ 54,750 टवे खली निकालने की थी। 985 में विलायक से निकाले गए 
सब प्रकार के तेलों का कुल उत्पादन 3 79,322 मीट्रिक टन था । 


संगठित क्षेत्र में तिलहनों की पिराई करने वाली करोव 230 इकाइयां हैं, जिनकी 
चापिक क्षमता 50 लाख उन तिलहन की पिर १ । शअसंगठित क्षेत्ञ में इन 
इकाइयों की संख्या के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इनकी संख्या एक लाख 
से भ्रधिक होने का अनुमान है तथा उत्तकी यापिक क्षमता 75 लाख टन के लगभग 
ह्टै। 

आम लोगों के इस्तेमाल के लिए गैर-परम्परागत खाद्य तेलों का उत्पादन 
बढ़ाने और जहां तक संभव हो उनके दामों में वृद्धि को रोकने के लिए कई सुरक्षा 
शर्तों के अधीन वनस्पति यूनियों को मुंगकली और सोयाबीन के रिफाइन्ड तेल 
हे चने मिश्चित खाद्य तेलों को बनाने और बेचने के लिए अनुमति दे दी गई 
है 
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बनस्पत्ति तेलों की भापूर्त बढ़ावे और देश में खाद्य तेलों के बेहतर प्रबंध 
के लिए 8 करोह 39 लाख झुपयें के धनेक प्रायोजना कार्यत्रम शुरू किए गए 
हैँ। इस योजना के दो अमुख कार्यक्रम हैं : 
(१) जनजातीय क्षेत्रों में, तिलदनोंतिल के पेड़ों जोर वतस्पतियों के विकास, 
और 


(2) बनस्पति तेलों के संबंध में अनुसंध्रान और विकास। 


चावल की भूसी, सोयाबीन और पेड़ों से प्राप्त होने वाले तिलहनों के ठेल 
के अच्छे इस्तेमाल ओर उत्तादन को बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विचार 
करने के लिए एक उच्च स्तरीय, अन्तर-मंत्रालय समन्वय समिति का गठन किया 
गया है। नागरिक श्रापूर्ति बिमाग में विज्ञान और टेकनीलॉजी कार्यक्रमों के समस्तरित 
विकास के लिए विज्ञान सलाहकार समित्ति का गठन भी किया गया है । 





स्वुस्तान वनस्पति गणेश फ्लोर मिल तया अमृतसर आयल वक्स के राष्ट्रीयकरण से, जिनको 
ले निगम सरकार में उद्योग (विकास और नियमन) अ्रधिनियम के प्न्तर्गंत पपने कब्जे 
में ले लिय्रा है, एक नई सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान वनस्पति तेल निगम के 
नाम से 33 मार्च 3984 को पंजीकृत की गई। ये दोनों राष्ट्रीयक्रत इकाइयाँ 
भी सरकारो कम्पनों में मिला दी गई। इस समय हिन्दुस्ताव घनस्पति तेल 
निगम वनस्पति घी, रिफाइंड खाद्य तेलों और नाश्ते के खाद्यसदार्थयों का उत्पादन 
कर रहा है । यह निगम बाधा, एक, दो और 5 किलोग्राम के छोटे-छोटे उपभोक्ता 
पैकेदों में आयातित खाद्य तेनों को विक्रो को एक योजना भी चला रहा है। 
आशा है कि यह निगम वर्ष 985-86 में 220 करोड़ 77 लाख का कारोबार 
करेगा । 


उपभोकता उपभोक्ताग्रों को उचित मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुओरों को उपलब्ध कराने 

सहकारी सम्तितिपां के लिए भोर इस प्रकार वस्तुओं को गुणवत्ता और मूल्यों पर तियंत्रण रखने 
श्रौर सेवाएं प्रदान करने के लिए, शहरी ओर ग्रामोण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की 
महकारी संस्थामरों को बढावा दिया जा रहा है ओर उन्हें कारगर बताया जा रहा 
है ताकि ये संस्याएं सार्वजनिक वितरण प्रणाल्री में सहायक सिद्ध हो सकें भोर 
एक प्रत्र॒ल उपभोक्ता सुरक्षा आ्लान्दोलन चला सकें। इन उपभोक्ता सहकारी संस्थानों 
के श्रन्तर्गत निचले स्तर पर 6,508 उपभोक्ता सहकारी भण्डार, जिला स्तर पर 
599 केन्द्रीय थोक उपभोक्ता सोसाइटियां, राज्य स्तर के 23 उपभोक्ता संघ/ 
राज्य विषणन और उपभोक्ता संघ तथा शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता 
संघ प्राते हैं। ये सहकारी संस्थाएं शहरी क्षेत्रों में 33,500 युदरा सहकारी भंडार 
चला रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि ऋण सोसाइटियों को उपभोक्‍ताश्रों के लिए 
आवश्यक पस्तुग्रों|मामानी के वितरण का काम दिया गया है। 94,000 कृषि ऋण 
सोमाइटियों में से लगमंग 50 प्रतिशत सोमाइटियां श्रावश्यक उपभोक्ता सामान के 
वितरण का काये कर रही हैं । 


चाट छ छा 


अइ हु ऋभू६३ ७ चाप 


केद्र सरकार, राज्य सरकारों पर इस नीति को लागू करने के लिए जोर 

डाल रही है, जिससे सहकारी संस्थानों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य 
में ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 37 मार्च 986 को कुल 3,27,873 उचित 
दर की दुकानों की 33, 5 प्रतिशत यानि ,09,946 दुकानें सहकारी क्षेत्र में 
थीं । वर्ष 7984-85 में शहरी क्षेत्रों में खुले उपभोक्ता सहकारी भंडारों से 
सामानों की कुल विक्नरी बढ़कर 4 अरव 63 करोड़ रुपये हो गई जबकि वर्ष 
7983-84 में यह 43 श्रव 38 करोड़ रुपये थी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक 
कृषि ऋण सोसाइटियों द्वारा उपभोक्ताओं को वर्ष 984-85 में 5 अरब 
75 करोड़ रुपये का सामान बेचा गया जबकि वर्ष 983-84 में यह बिक्री 4[ 
प्ररवः 98 करोड़ रुपये के वराबर थी । 

शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ आवश्यक वस्तुओं की 
बड़ी मात्ता में सरकारी खरीद करने तथा देश भर में फ़ैली अपनी 24 शाखाओं 
की सहायता से सम्बद्ध संगठनों को इन वस्तुओं की श्रापृर्ति में लगा हुझ्रा 
है । राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ 5 संवर्धव तथा उत्पादन इकाइयां भी चलाता है । 
परिसंघ राज्यों द्वारा नामजद एजेन्सियों के द्वारा नियंत्रण मूल्य पर दिए जानें वाले कपड़ें 
के वितरण की राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय समिति है। 30 जूब 985 को परिसंघ के | 
पूंजीगत निवेश 4. 75 करोड़ रुपये के थे, जिसमें से सरकार का हिस्सा 2. 03 करोड़ 
रुपये था । 983-84 में राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ का विक्री कां। 
कारोबार 56. 77 करोड़ रुपये था, जो 7984-85 में बढ़कर 56. 83 करोड़ | 
रुपये हो गया । 

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी परिसंघ ने सरकार की वित्तीय सहायता से 
एक परामर्श एवं संवर्धन कोष्ठ का गठन किया है। देश में सहकारी संस्थानों को 
विशेषज्ञ अवन्ध सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता सहकारी संस्थाग्रों के 
क्षेत्र में विशेष और जानकार व्यक्ति इस कोष्ठ में मियुक्त किए गए हैं। इस 
कोष्ठ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद में 
इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं की आ्राथिक व्यापार 
और प्रक्रिया संबंधी तथा संगठवात्मक कार्यकुशलता को बढ़ावा देने में यह्‌ कोष्ठ 
सहायता कर रहा है । सहकारी उपभोवता भंडारों में स्वयं सेंवा प्रणाली लागू करने ! 
में, इस कोष्ठ की सेवान्रों को लाभदायक बताया गया है। 

शहरी इलाकों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास के लिए केन्द्र समथित 
योजना के, भ्रन्तर्गंत, राज्य परिसंधों को उदार झाथिक सहायता दी जाती है। यह 
सहायता व्यापार के विस्तार, शाखा और वितरण केन्द्र खोलवे तथा उपभोक्ता 
उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध करायी जाती है। केद्धीय|योक उपभोक्ता 
सहकारी समितियों को विशाल[छोटे ग्राकार के खुदरा विक्री केद्ध भौर विभागीय भंडार 
खोलने के लिए सहायता दी जाती है। कालेजों/विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए 
सामूहिक रसोई केन्द्र खोलने के लिए भी सहायता उपलब्ध करायी जाती है । 
राज्य परिसंघों और अच्छी तरह काम करने वाले थोक भंडारों को विशेष क्षेत्र में 
क्षेत्रीय वितरण केद्र खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है । 
भाठ लाख से अधिक आवादी वाले कस्बों में, एक करोड़ रुपये सालाना से 


दाप्र और नागरिर आपूर्ति ख्बडा 


झधिक का कारोबार करते वाले घोक भंडारों को; घततीनफिरतो दुकानों के लिए सहायता 
उपलब्ध करायी जाती है। इससे नगरों के बाहरी इलाकों में रहने वाले म्ौषोगिक भौर 
भवन निर्माण श्रमिकों दवा कमजोर वर्यों के सोगों आदि की जरूरतें पूरी हो सडेंगी । 
पूर्वी और पूर्वोत्तर राम्यों में धाटे में चलने वाले राज्य परिसंघों तथा थोहुकिद्ीय 
भंडारों को स्यिति सुधारने के लिए भो सहायता दो जाती है । 

सातवीं योजना में, राज्य सरकारों के माध्यम से बहुत से उपमोक्‍ता सह 
कारी भंढारों और राज्य सहकारो संधों को इस कार्यक्रम के प्रन्तमंत 79 करोड़ 
50 लाये झपये की वेद्भीय सद्ायता दी गई है। वर्ष 7985-86 के प्रल्तगंत 2 
विमागीय भंडार और 27 भावाएँं खोलने, चतती-फ़िरतो दुकानें चलाने, 4 थोड 
भंडारों को शुरू करने ओर टाज्य सहकारों परिमंधों को स्थापना के लिए 2 
करोड़ । लाख रूपया दिया गया है। 

नई दिल्ली में, 966 में स्थापित सुपर बाजार उत शीर्ष रुत्पानों में से एक 
है, जिमने खुदय तकतीकों भोर स्वस्य व्यापारिक परम्पाप्रों को प्रपनाया है 
शोर एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार की वल्लुप्रों भौर सेवाप्तों को उपलब्ध 
कराकर उपमोक्‍्ता सहकारी झांदोलव को एफ नई दिशा दी है। यह ठोत महत्ववूर्े 
विभागीय भंडार प्रोर 0। शायाएं चला रहा है जितमें दिल्‍ली के विभिन्न भार्गों 
में फैली 26 दवापरों की दुकानें भी शामिल हैं । इसक्रे झलावा 72 चतदी-फ़िरती दुकातें 
ऐसे स्थानों पर चलाता है, जहां इसकी नियमित शायाएं खुती हुई नहीं हैं। समी 
याद्यथदार्यों की, सुपर वाजार की प्रयोगनाला में जांच की जाती है। सुपर बाजार की 
कुल बिक्री वर्ष 7984-85 में 45 करोड़ 32 लाय रुपये से वड्कर वर्ष, 985> 
86 में 66 करोड़ 35 लाख हो गई है । 

केद्ध द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रा के अन्तर्गत, ग्रामीण यर्शोक्तों कोर्मत्रम 
को सरकार वित्तीय सहायता उपनब्ध कया रही है। जिभिन्न राज्यों में 
आयमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों का शेयर पूंजी प्राघार तैयार करने के लिए 
यह वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सोसाइटियां इस सार्वजनिक विवरण प्रयाती 
के भन्त्गत ग्रामीण क्षेत्रों मे रह रहे उपभोक्ताप्रों, विशेषकर कमजोर वर्ग के सोगों को 
उपलब्ध कराए जाने वात सामान पर छूट देने में सहायता करती हैं । सातवीं योजना में 
इस कार्यक्रम के भन्तर्गत, प्रामीण सहकारी सोसाइटियों को वित्तोग सहायता देते 
के लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपये तिर्धारित किए गए हैं । इस योजवता ब्यय का 
लममभग 0 प्रतिशत भाग जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित क्रिया गया है। बर्षे 
4985-86 में इस कार्यक्रम के भन्तर्गत 3 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गईं। 

सरकार ऋण गारंटी योजना सागू करके उपमोक्ता समितियों को सहायता 
कर रही है ताकि वे भरती कार्यशील पूजो को भावरयरझुता की पूदि के लिए साष्ट्रीयागत 
जैंकों तया सहायरों बैंकों में सम्पत्ति को बंवझ रखकर या सामान धरोहर रखकर 0 
प्रतियव के एक समान धटौ दर के सीमान्त घन्तर से नकद ऋतष श्राप्त कर सर ! प्राम 
तौर पर यह सौमात्त भ्न्तर दंधक ऋणग के मामते में 40 प्रतियत तथा घरोहर 
ऋष के मामले में 25 प्रतियत है। वा 7985-86 में 7 उपमोकता मंशा झे 
लिए छेस्द्र सरदार द्वारा लो जाने वाली गारंटी की सीमा, 290 साय टफ्य शए 
ऋुल नकदी साख सीमा के स्वर तक बढ़ाई जा चुकी है ! 
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प्रपमोक्ता सुरक्षा 


कासूती उपाय 


सारत १986 


केद्ध सरकार. ने उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलव को उच्च प्राथमिकता दी है। उप- 
भोवताओओं से संबंधित मसलों का प्रमुख विभाग, नागरिक झापूर्ति विभाग, उप 
भोवता सुरक्षा के लिए उपाय दामक एक योजना चला रहा है । इस योजना के 
अन्तर्गत उपभोवता सुरक्षा क्षेत्त में कार्यरत उपभोवता संगठनों को वित्तीय सहायता 
दी जाती है। यह विभाग उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/ 
विभागों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है जिससे कि उपभोवताओं की बेहतर सुरक्षा 
के लिए इन कानूनों की समीक्षा की जा सके और इसमें संगोधन किया,जा सके | 
उपभोवता सुरक्षा के बारे में एक विधेयक विचाराधीन है जिसमें कि उपभोवताओं 
की समस्याओं के जल्दी तिराकरण करने की व्यवस्था की गई है। नागरिक आपूर्ति 
विभाग ने राज्य सरकारों|किद्ध शासित प्रदेशों के प्रशासनों को सलाह दी है कि 
वे अ्पने-पपने राज्यों भौर केनद्ध शासित प्रदेशों में उपभोवता आन्दोलन को बढ़ावा 
देने के लिए कदम उठाएं । इसके श्रच्छे परिणाम निकले हैं। विभाग मे माचे 7985 
को एक राष्ट्रीय कार्यशाला और जनवरी 986 में उपभोवता सुरक्षा पर एक अखिल 
भारतीय ग्रोष्ठी का श्रायोजन किया था, जिसमें 00 से अ्रधिक स्वयंसेवी उपभोक्ता 
संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उपभोवताझोों की विभिन्न समस्याञ्रों पर 
विचार-विमर्श किया । चालू वित्तीय वर्ष में भी नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राज्य 
ध्तर की, क्षेत्रीय और झखिल भारतीय गोष्ठियां आयोजित करने की योजना है । 

देश में उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन को उद्देश्यपूर्ण बनाने तथा अ्रच्छा निदे- 
शन देने के लिए एक उपभोक्ता सुरक्षा सलाहकार परिषद बनाई गई है।यह 
परिषद उपभोक्ता हितों से संबंध रखने वाले सभी मुद्दों पर सरकार को सलाह देती है । 
परिषद ने अब तक चार बैठकें की हैं और इसकी सलाह पर उचित कारंघाई की 
जा रही है या की जा चुकी है । 


उपभोक्‍ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने अनेक वेधानिक उपाय किए हैं। 
आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, खरीद, मूल्य नियंत्रण और वितरण सम्बन्धी मुख्य 
कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, 955 है। चूंकि 955 के अधिनियम की 
व्यकस्थाएं, मामलों को जल्दी निपटाने और कालाबाजारी तेया जमाखोरी करने वाले 
भसामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने में पूरी तरह प्रभावी और उपयुक्त नहीं 
थीं, इसलिए सरकार भने- आवश्यक वस्तु (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 9874 
द्वारा इस कानून में संशोधन कर दिया। सितम्बर 982 से लागू संशोधन 
शधिनियम में दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाओं को और अधिक कड़ा बनाया गया तथा 
इसके अधीन अपराधों के लिए सरकारी तौर पर न्यायिक जांच की भी व्यवस्था 
की गयी । 

मूल्य वृद्धि की रोकथाम और बेईमान व्यापारियों को आवश्यक वस्तुओं का 
छत्िम अभाव पैदा करने से रोकने के लिए अवतूबर 979 में आवश्यक वस्तु 
आपूर्ति और कालावाजारी रोकथाम अध्यादेश, 979 जारी किया गया | इस 
चध्यादेश में आवश्यक और अधिक खपत वाली चस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालने 
की किसी भी गतिविधि में लगे लोगों के लिए निवारक नजखंदी का प्रावधान 
है। फरवरी 980 में संसद के एक कानूच ने इस अध्यादेश का स्थान ले लिया। 


भावफीकरण और 
गुणवत्ता नियन्त्रण 
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इस भ्रष्पादेश के लागू होने के दाद से 37 दिमम्थर 985 तक 874 व्यक्तियों को 
नजरवंद करने के आदेश दिये गये । बय ]985 में ही 00 व्यक्ियों को 
नजरबंदी के आदेश दिये ग्रये ) 





भारत की राष्ट्रीय मानक संस्या--मारतीय मानक संस्था (आई० एस० आई०) 
को स्थापना जनयरों 947 में हुई थो। संस्या के उद्देश्य और कार्य इस प्रसार 
हैं: राष्ट्रीय मानक तैयार करके उत्हें आम इस्तेंमाव के विए जारी करता, नाप-वो के 
की इकाइयों के मानकों के लिए सरकार को प्रिझारिशें देता; उद्योगों में मानकीफरण 
भर गुणवत्ता निर्यत्रण को बढावा देता, आई० एस० आई० प्रमागौफ़रण योजना 
का संचालन और मानकों से संवद्ध आऊड़ों और अस्य जातझारी का प्रधार करता । 
भारतीय मानक संस्या (प्रमाणन चिह्ल) श्रधिनियम, 952 सागू करके भारतीय 
मानक संस्था को यहू वैधानिछझ श्रश्चिकार दिया गया कि वह देश के उलादकों को 
श्राई० एस० ग्राई० मानक चिह्द का इस्तेमाल करने का छाडमेंस जारी करेगा) 
इस संस्था को देश भर के 37,000 सदस्यों का सहयोग प्राप्त है। इनमें 
ड््योगों, शिक्षा श्लोर प्रनुसंवान राम्याग्रों, परीक्षण प्रयोगगालागड्रो, उपमोस्ता संगठनों 
भौर सरकार के प्रतिनिधि शामिल है। मानक तैयार करने का फाम सम्बद 
प्रभागीय परिषदों के मार्ग निर्देशश में सचालित ॥] तझनीड़ीं प्रभाग करते हैँ। 
भ्रत्र तद्गध विभिन्न मामलों में करीब 3,622 भारतीय मानक तैयार किए जा 
चुके है । 3] मार्च 986 को इन में से 2,959 मानक मान्यता प्राप्त थे भौर 
663 की मान्यता रद कर दी गई । वर्ष 985-86 में (संशोधन मानक सहित 
92] मानक जारी फिए जा रहे हैं। 
प्रमाणन घिल्लों के क्षेत्र मे 37 मार्च 986 तक ,207 भारतीय मानकों 
के प्रत्तगंत 6,027 प्रौद्योगिक इकाइपा 8,520 लाइयमेंसों के प्रनुगार उतसतादत 
कर रही थीं । 
परीक्षय कार्यक्रम के लिए देय में बड़ी सझया में सार्वजनिक प्रौर लिजी 
प्रयोगगालाओं का उपयोग किया जाता है। भारतीय मानक सस्‍्या में भी मानआा 
परीक्षा प्रयोगवालाएं स्थापित को हैं। थे प्रयोगयालाएं दिस्ती, (साहिंदागाद) 
बंबई, कतकता, मंदास, चण्डीगड (मोह्षाली) प्रोर प्तता में कायेरत हैं। 
भारतीय मानक सल्‍्था गे विर के सभी देशो की राष्ट्रीय मातझ सस्याप्रों 
से सम्पर्क स्वाधित किया है गोद यह प्रार्सद्वीर मानक संगठन तथा प्रवर्शदीय 
इलेफ्ट्रो-्येक्लीडत झायोग के सझतीकी कार्यों झोर नीति नियोजन में भी सक्रिय 
रूप से भाग लेता है। हा 
सह सस्या विभिन्न धतर्राष्ट्रीय फ्ंलोशिप योजनापों के प्रत्तगंत स्‍नेक 
विकासगीत देशों के! मानक इजीनियरों को प्रशिक्षण देते में मदद कर रही 
है। भारत ने कई विझासशील देशों में मानक्रीऋरण संगठत स्थापित करने में 
तकनीकी मार्गदर्शन भी किया हैं। 


मापत्रो के सानझ पहने दें? में छाग्योल के भजीरोगरीब तरीके प्रयोग विए जाते थे। स्वतत्नता 


के परयात्‌ देश में जिन महत्ववू्ग सुधारों की घोपया की गई उनमें से एके मीट्रिक 
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प्रणाली लागू करके नापतोल प्रणाली में एकीकरण लाना था। 956 में संसद में 
मानक वाद तथा माप अधिनियम के पास हो जानें से सारे देश में नाप-तोल को 
मीट्रिक प्रणाली ही एकमात्र प्रामाणिक प्रणाली है। नाप-तोल (प्रवर्तन) विधेयक 
को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा 958 में अपनाया गया ताकि इसकी 
घाराओों को लागू किया जा सके । वाणिज्यिक लेन-देन में प्रयोग होने वाले 
नाप-तोल उपकरणों की समय-समय पर उचित जांच तथा प्रमाणन के लिए अधिनियम 
में संस्थागत ढांचे का प्रावधान किया गया ताकि उपभोक्‍ता लेन-देन की परिशुद्धता 
के प्रति आश्वस्त हों। नाप-तोल निदेशालय उपभोक्ता के हितों की रक्षा से 
सम्बद्ध सभी गतिविधियों, विशेष तौर पर नाप-तोल पर नियामक नियंत्रण और 
उपभोक्ता को जागरूक बनाने के कार्यक्रमों के लिए एक केन्ध के रूप में कार्य 
करता है। 
देश के वैज्ञानिक और प्रीद्योगिक तथा औद्योगिक विकास के लिए मीद्ी- 

लॉजी भावकों का विकास तथा उनका सही कार्याव्वयन आ्रावश्यक है। मीद्रो* 
लॉजी के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृति के साथ-साथ चलने के लिए धया अपने 
अ्रधिनियमों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए नवीनतम विकास के साथ अपने 
नियमों को मिलाने के लिए संसद धारा 956 के अधिनियम के स्थान पर एक 
विस्तृत विधान मानक, बाट तथा भाप अधिनियम, 976 पास किया गया। यह नया 
अधिनियम अधिक विस्तुत हैं और इसमें वाणिज्यिक लेन-देन के साथ-साथ 
औद्योगिक मानदण्ड और सावेजनिक स्वास्थ्य और मानव सुरक्षा के मानदण्ड 
भी शामिल हैं। पैकेट बन्द वस्तुओं के नियमन से संबंधित 976 के अधिनियम 
की धाराएं तया उससे संबंधित नियम, सितम्बर 977 में क्रियास्वयन के 
लिए अधिसूचित किया गया। नियमों की समय-समय पर समीक्षा की जःती हैं ताकि 
उनको उपभोक्ता संरक्षण की दृष्टि से अधिक कारगर बनाया जा सके । 

प्रवर्तेत के मामलों में एकरूपता लाने के लिए संसद द्वारा मानक बाढ़ 
तथा माप अधिनियम, 985 बनाया गया है । यह अभ्रधिनियम राज्य सरकारों के; 
इस सम्बन्ध में बनाएं गए वर्तमान अ्रधिनियमों का स्थान लेगा । इसके प्रावधानों 
के भन्तगंत बाठ, माप, बाजार में तोलने और मापने के उपकरणों, औद्योगिक 
उत्पादन, सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा भर मानव सुरक्षा आदि के बारे में 
कारगर कानूनी नियंत्रण की व्यवस्था है । 985 के इस अधिनियम को तेजी से लागू 
करने के लिए राज्यों और केन्र शासित प्रदेशों को आदर प्रारूप नियम भेजे गए 
हैं। 

नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत इंडियन 
इंस्टीट्यूट श्राफ़ लीगल मीट्रोलॉजी, रांची, नाप तोल तथा इससे संबंधित विपयों पर 
प्रशिक्षण देता है। यह संस्थान दक्षिण तया -दक्षिण-पुर्वे एशिया में अपनी तरह 
का एक मात्र संस्थान हैं तया यहां पर श्रन्य विकासशील देशों से भी प्रशिक्षणार्थी 
आते हैं। भुवनेश्वर में इस क्षेत्र के उद्योगों को सुविधाएं देने के लिए दो क्षेत्रीय 
संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गईं है । 

राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्‍ली नसापतोल के राष्ट्रीय मानकों के 
आधुनिकीकरण, स्थापना, कार्यान्वयन, परिरक्षण और भनुरक्षण की देखरेख करती है । 
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कि संदर्भ, सहायक भोौर कार्येश्नीत मानकों के उत्पादन का बम भारत ग्रगगर 
हम बम्बई डकत्ात में होता है। यह टकसाल इस क्षेत्र के: बहुद से धन्य देशों 
मे भी मानक, संबंधी भावश्यकता पूरी कस्ती है। 


अगाऊ अवुवन्ध (नियम) भधिनियम, 952 देः भ्रन्तर्गत भगाऊ बाजार भागोग 
(फार्य्ड मार्केट कमीशत) का गठन किया गया था । यह भागोग इस प्धिनियम 
के कार्यान्ययन के लिए जिम्मेदार वैधानिक संस्था है। श्रायोग प्रगाऊ व्यापार के 
चुनिंदा केन्द्रों पर, मान्यता प्राप्त संघों के! माध्यम से, इस स्‍प्धिनियम की नियमन 
व्यवस्थाओं के ि भाने वालो सभी वस्तुओं के भगाऊ व्यापार वा नियमन करवा है 
श्रौर ऐसे बाजारों में सट्टेबाजी रोकने के लिए भी कार्रवाई करता है। यह युछ भावशयक 
वस्तुओं सहित अनेक जिन्सों के मूल्यों पर नजर रखता है, भायोग किसी वस्तु के प्रयाऊ 
ब्यापार पर प्रतियन्‍थ सगाने के बारे में, सरकारी नोति को लोगू करते में, 
राज्य सरकारों तया केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रणासतो को सहायता भी करता 
है .। भायोग का मुध्यालय बंबई में भ्ौर शाखा कोमलिय फलऊत्ता में है। 


विनियमन के अधीन सरकार द्वारा जिन जिन्‍्सों में परिवर्ततीय विशेष 
डिलीवरी/प्रपरिवर्तनीय विशेष डिलीवरी संविदाप्रों को मंजूरी दी गई है, वे हैं : 
(क) फ्यूचर व्यापार 
(7) काली मिर्च 
(2) प्रदरक 
(3) गुई 
(4) भ्रंढी के वीज भौर 
(5) भाषू 
(प्रंडी के बीज भोद भालू फ्यूचर व्यापार की प्रनुमति 
ऋरमणः 6 भ्रप्रेल 7985 भौर 5 मई 985 की दी गई थी) 
(ख) एन० टी० एस० डी० संविदाएं 
(2) कपास 
(2) मूंगफली भौर 
(3) मूंगफली फा तेल 
(ग) टी० एस० डी० झौर एन० टी० एस० डी० सविदाएं 
(7) जूड भौर जूट से बने सामान 
गैर मानूनी फाखई व्यापार को रोकने के लिए इस पधितियम के दण्ड 
संबंधी प्रधवधान को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। भौर भागोग 
का कार्य इस संबंध में उन्हें परामर्श देना है। इसके भलावा इसशा कार्य संबंधित 
पुलिस भधिकारियों को ऐसे व्यापार की सूचता देना, उनके द्वारा बरामद किए 
गए कायजातों कौ जांच करना झोर इन्हें विशेषज्ञ सलाह देना भी शामिल है । 
_जररींज् 
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ध्यापार चिह्न 


भारत १986 


यह झायोग पुलिस|सजा दिलाने वाले श्रधिकारियों, मजिस्ट्रेटों, नागरिक 
आपूर्ति भ्रधिकारियों श्रादि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और गोष्ठियां भी आयोजित 
करता है जिससे कि इस अधिनियम के भन्तर्गत होने वाले अ्रपराघ्रों की बारीकी के 
बारे में उन्हें जानकारी हो सके । 

श्रायोग तिलहन, रझई ओर पटसन जंसी वस्तुओं के गर-कानूनी व्यापार के 
विरुद्ध कारंवाई करता हैं। यह श्रगाऊ अ्रनुवन्ध (नियमव) श्रधिनियम, 952 
के शअ्रन्तगंत अपराधों की प्रवृत्ति, कार्यभ्णाली आर शअ्रन्य सम्बद्ध पक्षों के बारे 
भें राज्य पुलिस शभ्रधिकारियों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण-पाद्यक्रम 
शझायोजित करता है। 


व्यापार भीर व्यापारिक माल चिह्न भ्रधिनियम, 958 के श्रन्त्मंत व्यापार चिह्तों के 
पंजीकरण, उनकी बेहतर सुरक्षा शोर बाजार में विव ने वाले माल पर इनके प्रयोग में 
होने वाली जालसाजी कोरोवने की व्यवस्था है। व्यापारिक चिन्नु पंजीकरण 
कार्यालय इस अ्रधिनियम के परिपालन के लिए स्थापित वैधानिक संगठन 
है । यह पेटेंट डिजाइन शोर व्यापार चिह्नों के, महानियंत्रक के, अंतर्गत काम 
करता हैं। पेटेंट डिजाइन भौर व्यापार चिह्न महानियंत्रक उक्त, श्रधिनिम्म ,के 
अधीन व्यापार चिह्नों के [रजिस्ट्रार (पंजीकार) ' हैं । इसका मुख्य वार्यालय बंबई 
भें और तीन झाजाएं कलकत्ता, दिल्‍ली प्रौर मद्रास में हैं। 


]9 


ऊर्जा 


ऊर्जा प्रत्येक प्राविक गतिविधि को किसी-न-किसी रूप में अवश्य प्रभावित करती 
है भ्रौर इसकी उपलब्धता तथा लागत पर राष्ट्र का भायिक भविष्य, प्रगति 
तथा वहां की जनता का जीवन तर, काफ़ी हद तक विरभर करता है। पत्य 
विकासशील देशों की तरह भारत में भी ऊर्जा की झावश्यकता गैर-दाणिश्यिक 
स्रोतों जैसे लकड़ी, उपले, बेकार कृषि पदायों भादि और वाबिज्यिक स्रोतों 
जैसे विजली, कोयला, तेल्न तथा परमाणु ईंधन से पूरी होती है। यद्यपि भारत 
के गांवों में ऊर्जा की प्रावश्यकताओो को प्रूत्या करमे के लिए, विशेषतौर पर 
घरों में प्रयोग के लिए, ऊर्जा के गैरन्वाणिज्यिक स्रोह प्रयोग करने फी परम्परा है, 
परन्तु देश में ऊर्जा के सबसे सरल झौर सर्वतोन्मुयी साधन कोयला, तेल 
(प्राइतिक गैस सद्वित) तथा बिजली माने जाते है। 

समाज की ऊर्जा को आावश्यकरतांगों को उचित मूल्यों पर प्रा करने के 
लिए परम्परागत कर्जा के साधनों के विकास की जिम्मेदारी छ्तीन विभिन्‍न 
विभागों/मंत्रालयो भ्र्यात ऊर्जा श्रौर कोयला विभाग वया पेट्रोलियम मत्तालम 
फी है । घितम्वर 982 में स्थापित गेर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग सौर; 
पवन धौर वायो-ऊर्जा जैसे गैर-परम्परागत/वैकल्पिव/नये भौर मवीकरणीय 
स्रौतीं के! विकास तथा प्रोत्साहन पर लगातार ध्यान दे रहा है। देश में कुल 
ऊर्जा की उपलब्धता में महत्वपूर्ण योगदान के लिए; परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 
परमाणु ऊर्जा के विकास में तेजी लाई णा रही है। 

सरकार की ऊर्जा नीति का सुख्य उद्देश्य यह है कि ऊर्जा के मामले में 
झात्मतिर्भेर बनने के लिए ऊर्जा के देशी साधनों (परम्पणगत तथा गैर+ 
परम्परागत) का विकास किया जाएं, ऊर्जा को सुरक्षित रघा णाए भौर इसके 
दुष्पयोग को रोका, जाए । 

अत्तर्राष्ट्रीय स्तर १९ देश की ऊर्जा स्थिति की क्यातार समीक्षा करने 
के लिए. तथा संगठित शोर समन्वित भाधार पर भविष्य में ऊर्जा के विकल्प 
सुशाने के लिए सरकार ने माच॑ 983 में ऊर्जा पर सताहकार बोर्द गठित 
किया है। बोर्ड ने भ्ब तक दो बार सिफ़ारिशं की हैं जित पर विचार कर 
लिया गया है तपा भ्रधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। 


बिजलो 

बिजली, ऊर्जा की सबसे सुविधाजनक भौर उपयोगी किस्म है। इसलिए 
अन्य ऊर्जा साधनों की तुलना में इसकी मांग बहुत प्रधिक तेजी से बढ़ी है। 
नाप हो पिछले गुछ दशकों में बिजली उद्योग के घाकार भौर तक्तीड़ी 
विकास में भी कई गुना वृद्धि हुई है ! उद्योग भौर कृषि इन दोर्नों क्षीत्रों 
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घमोननागत विकास 


भारत 3986 


में बिजली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भ्रतः बिजली की खपत की मात्रा देश में 
उत्पादकता और विकास दर की सूचक होती है । इसे देखते हुए विकास कार्यक्रम 
में बिजली के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। 

भारत में बिजली विकास की शुरुआत सन्‌ 900 में कर्माठक में शिव- 
समुद्रम में पन-विजली घर से हुई । बिजली का उत्पादन हालांकि इस शताब्दी 
के शुरू में होते लगा था, लेकिन 947 तक इसके उत्पादन के बारे में कोई 
खास प्रगति नहीं हुईं। तब तक विजली उत्पादन की कुल क्षमता 79 लाख 
किलोवाट थी और इसका उत्पादन मुख्यतः शहरी क्षेत्नों के निकट होता था। 
लेकिन पंचवर्षीय योजना की शुरुआत से बिजली उत्पादन कार्यक्रमों में बहुत 
तेजी आई । बिजली क्षेत्र में भारी पूंजी निवेश की जरूरत पड़ती है और हमारी 


राष्ट्रीय योजना के कुल खर्च का अधिकांश भाग इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 


होता है । 


पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भाजड़ा नंगल, दामोदर घाठी, हीराकुड 
क्रौर चम्बल घादी जैसी अनेक प्रमुख नदी-घादी परियोजनाएं आरम्भ की गईं। 
इनसे बिजली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई | प्रथम योजना समाप्त होने तक बिजली 
उत्पादन क्षमता 34.2 लाख किलोवाट हो गई थी। 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में मूल और भारी उद्योगों के विकास के झाथ- 
साथ बिजली उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया गया । दूसरी योजना के श्रंत 
तक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 57 लाख किलोवाट हो गई । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण इलाकों को विजली पहुंचाने पर विशेष 


* ध्यान दिया गया । इस दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी अंतर्राज्यीय बिजली 


ग्रिड प्रणाली की स्थापना । बिजली के क्षीत्रवार विकास के लिए देश को पांच 


क्षेत्रों में बांद दिया गया । इन क्षेंत्ञों की विद्युत प्रणालियों के समेकित संचालन 


के लिए प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रादेशिक बिजली बोर्ड स्थापित किया गया। 
तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद की तीन .वाधिक योजनाओं भें तीसरी 


पंचवर्षीय योजना के दोरान शुरू किए गए कार्यक्रमों को पूरा करने पर जोर दिया गया। 


चौथी पंचवर्षीय योजना में इस बात पर जोर दिया ग्रया कि राज्यों के 
विद्युत कार्यक्रमों में सहायता के लिए महत्वपुर्णं स्थानों पर विद्युत उत्पादव 
कार्यक्रमों के विस्तार के लिए केन्रीय सहयोग जरूरी है । 

तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीन वाधिक योजनां और चौथी पंचवर्षीय योजना में 
विद्युत उत्पादन में काफी प्रगति हुईं। इस दौरान स्थापित क्षमता बढ़कर 33. 07 लाख 
किलोवाट हो गई, जिसमें से 3 , 86 लाख किलोवाट पन-विजली परियोजनाओं से, 
१92. 8] लाख किलोवाट ताप विजलीघरों से और बाकी 6. 4 लाख किलोवाट विजली 
पांचवीं पचवर्षीय योजना के अस्त में परमाणु विजली घरों से मिलती थी । 

छठी योजना के दौरान 96. 66 लाख किलोवाट क्षमता बढ़ाने की (47, 68 
लाबकिलोबाट पन-विजली से, 742. 08 लाज किलोवाट ताप-विजली से तथा 6. 90 
लाख किलोवाट परमाणु बिजली से) योजना बनाई गई परन्तु वास्तविक उपलब्धि 
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42, 26 लाख किलोदाट (पत-विजली से 28. 73 लाए दिलोवाट, टाप दिजली 
से 08. 98 लाप किलोवाट तथा परमाणु बिजली से 4, 55 लाथ दिलोवाट) 
अर्थात लक्ष्य का 72. 3 प्रतिशत हुई । 

सातवीं योजना के दिजली कार्पक्रम के भ्न्तर्गत 222, 45 लाय किलोबाट 
भरतिरिबत विजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 55, 4 साय किलोवाद 
पनविजली संयंतों से, 59. 99 लाख किसोवाट ताप विजली संयंत्रों से और 7. 05 
लाख किलोबाट परमाणु विजली संयंत्रों से उत्पादन किया जाएगा । 

वर्ष 985-86 में 42. 33 लाख किलोवाट प्रतिरिक्त बिजली का उत्पादन 
हुप्रा; इसमें से 0, 7 लाख किलोबाट पनब्रिजली, 29. 77 लाय किलोवाट ताप* 
बिजली और 2. 35 लाख किलोवाट परमाणु विजली थी। 985-86 के प्रन्त में 
स्थापित क्षमता 466. 03 लाख किलोवाट बिजली उत्पादन की थी जिसमे से 54. 77 
लाख किलोवाट पनविजली की, 298. 56 लाख किलोवाट ताप मिजेली की और 
32.70 लाख किलोवाट परमाणु विजली की उत्पादन क्षमता थी । 
संगठन 
बिजली, संविधान की समरवर्ती सूची में शामितर है, इसलिए इसके विकास 
की जिम्मेदारी कैंद्र भौर राज्यों दोनों पर है। केन्द्र में बिजली विभाग 
विद्युत कर्जा के विकास भोर इसके उत्पादन, संचार, वितरण भौर संरक्षण फा 
काम देखता है । महू विभाग ऊर्जा नीति से सम्बद्ध मामलों में भी तालमेल 
रखता है । यह विभाग विजली के वादे में कातून बनाने पझ्लौर विशुत 
अधिनियम, 90 के परिपालन के लिए भी काम करता है ॥ इस भ्धिनियम में 
१986 में अनधिकृत रूप से वियुत-घोरो के प्रभावी रूप को रोकने फे लिए संशोधन 
किया गया है। विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 948 विद्युत उद्योग के प्रधासनिक ढांचे का 
आधार है। इस अधिनियम में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण की स्थापना भोर उसे राष्ट्रीय 
दिजली नीति के विकास, विभिन्न एजेंसियों के कार्यकलापोी भौर 'राग्य विजत्ती 
बोर्डों के कामकाज में तालमेल को जिम्मेदारी सौंपने की व्यवस्था है । इस अधि- 
नियम में 976 में संशीधद किया गया भौर केद्धीय बिजली प्राधिकरण का 
दायरा भोर काम बढ़ा दिया गया भोौर बिजली हत्पादन के लिए कम्पतियों 
स्थापित करने को व्यवस्था की यई॥ 

केन्द्रीय. बिजली प्राधिकरण बिजली विभाग को तकनीकी, वित्तीय तथा 
झाधिक मामलों में परामअ् देता है) केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन तथा प्रेषण परियोजना 
के निर्माण तथा संचालन का कायें केन्द्रीय विद्युत नियमों जेसे शाप्ट्रीय 
ताप बिजली निगम (एन० टी० पी० सी०); शाद्धीय दी पत्र बिजली निगम 
(एन० एच० पी० सी०) सपा पूर्वोत्तर बिजली निगम (नीपको) को सौंपा गा है 
जिनका भ्रशासनिक नियंत्रण बिजली विभाग करता है। दामोदर घादी निगम 
प्रधितियम, 948 के भघीन गठित दामोदर घाटी निगम ठया पंजाब पुनर्गठन 
अधिनियम, 7966 के प्रधीन गठित भायड़ा-ख्यास्त प्रवन्धक बोई भी इसे 
विभाग के प्रशासमिक नियंत्रण में हैं। इसके भ्रतिरिक्त यह विभाग व्यास 
निर्माण बोर्द (बी० सी० बी०) तपा शप्द्रीय परियोजना निर्माण नियम 


हर 0 तय 


सुनिट (१4-]9_ सदा 
संयंत्रों द्वारा तथा 50 .9 33 रब 
बचे 8-0 प्रतिशत अधिक रे 
प्रतिशत 


घदीकरण[मधुः देश 
द्लकीकरण योजता उद्देश्य से 2* ताप 
शुरू किया गर्मी ! 43478 मेगावाट उत्यादव लेंगे 
कार्यक्रम अन्तर्गत तवीके और आधी कर्ण किया गयी । कांग्रे- 
हो की आाशो हैं. तगीं ड््स 


रा्ट्रीय फेलीम दुश में विदयुत्‌ दींसमियर 
. ,.. दिपस्वर 4950 में 6के० वी० और 


क्षेत्रीय बिजली 
बोड/क्षत्रोए मार 
प्रेषण केन्द 


न्‍्जाँ 458 


सम्बाई 0,000 सक्िद किव्मी० थी, जो मार्च 966 में बदुहुर 45,060 म्टि 
किलोनीटर, मार्च 4980 में 3.5 लाख कि० मों० तया मच ]986 में 7.62 साख 
ज्ि० मो० ही गई । इस समय प्रयोग में लाई जा रही ग्रविरदम द्रायनिगन वोल्टेज 
400 के ० वी ० है। मात्र 9986 दड़ 460 केए बो० दनता की लगमन 7300 सदिट 
किलोमीटर को लाइनों का निर्माण द्वो चुका था । इनमें से लममग 7000 सर्किट 
दिलोमीदर लाइनों वा उपयोग मा होते लगा हैं । 

चोयी प्रंचदर्धीव योजना से पढ़ले, देश में ट्राममिगत प्रयाली का विकास 
अधिकतर साब्य प्रणालियों के रूप में झिया जाता था। ऐसा इसलिए था, बर्तोकि 
विजलीघर -मुख्यतः शज्यकेद्र में बनाई गए। तीसरी योजना में जब राब्य 
द्राममियन प्रणोतिया काफी सीना देक विफृतिन हो गईं तो एक क्षेत्र के भोवर 
ही अलग-अलग राज्यों की प्रभातियों के अन्वर्सस्वद्ध संबावत की संमावनाओं पर 
विवार किया गया। इस समय उन्तर-दूवीं क्षेत्रकों छोडफ़श, देंगे ेझे बाही सभी 
क्षेत्रों में 220 कें० पीर की काफ़ी अच्छी अन्द.मस्वद्ध प्रणानी उपउच्य है। 

4975 में दो विद्युत निननों यद्भीय दापन्विजदी निगन भौर याप्दीय 
प्रमनविद्ननी तिगम का सृजन करके, केंद्ध ने ब्रिद्ठ प्रमाली को विडेसित करते में 
एक बडी भूमिका निमाई हूँ। 

ये संगठन प्रपती उत्यादत परियोजताओं के श्रग के रूप में 400 के वी 
को ट्रासमिगन प्रणाली को निर्मित कर रहे है। साथ ही राप्ट्रीय विवती प्रिड 
के झंग के रूप में 400 के० वीं७ की प्रवर्रात्वीय प्रोर प्रन्दर्थव्ीय द्रासमिगत 
साउने बनाई गई हैं। शाद्रीय विद्युद त्रिड एड प्रणाती से दूधरी प्रणाली में 
बिजली अतरश पह्लौट उसझे समत्दित संकवन के कार को बडावा देगा; दा 
देग के साधनों का सर्वोच्न उपयोग हो सझे | 

आरत में भव सुदुइ होवीर वियदी प्रभावित द्वी मर्द हैं। प्रतेद् यज्पों 
की प्रणालियों के बीच विजती का विगत प्राशनद्वझत हो सक्क है, नि्कि 


कारम वर्तनाने क्षरता का बेंटवर उपयोग हो रही है। 




















द्रारम्म में केंद्र विशेत के राज्यों में समत्वित सकारत के दिए और फ्िग 
एक सुनियोत्रित साद्वीय बिजली ब्रिट्ट बनाने के उद्देस्थ से 7964 में 5 
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झद्रों में से प्रत्येक में क्षेत्रीय बोड स्थापित गह। ये पक 
बोई दरियाणा, दिनावेत व्रवंग, अन्सू प्रीट करनीर, 


$ हूँ; उत्रर्दक्षेद्र विजन 
पंजाब, राजत्थान, 
विजनी वो, जिलमें गुनटाठ, मत्य प्रदेश, मद्धाराप्ट्र गौठा, दसना भौर दीक, 
दादरा प्ौट सागर दवीटी गामिल हैं; देक्षिती श्षेद्र विजती बोर्ड, जिसमें बदन 
ब्रदिण, कर्नाठग, केटन, दलितताद और परशिविरि आनित हैं; पूर्ठी झोत्र विजची 
बोझ, जितने विद्वाद, उड़ीसा, परिवत बसाद ब्ौर लिग्किस ऋमित हैं दास पूररिदिट 
क्षेत्र विजती बो्, विससे अनन, मेजादक, संबिएुर, लाना, विद्या, अवावरक 
प्रदेश झट मिवोट्स शानित दैँ। 
समी प्रात क्षेत्रों नें परियालते प्रकिया के विशास के लिए पर परिशलत 
मद प्रोगत ऊंद्ध स्वन्‍ीद 














462. झारत ]986 


करने के लिए पांचवीं योजना में अंतरिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केद्ध स्थापित कियें 


' गये थे। स्थायी क्षेत्वीय भार प्रेषण केन्द्र ने देलीप्रिटर और ठेलेव्स, लोड फ्रीवर्वेंसी 


छर्जा क्षेत्र के लिए 
वृरसंचार 


राज्य बिजली बोर्ड 


हान्तर्राष्ट्रीय सहयोग 


कन्द्रील आदि सुविधाओं सहित, वंगलूर में (दक्षिणी क्षेत्र) 976 से कार्य 
शुरू कर दिया है। | 

पांचवीं योजना के अंत में उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में अ्रॉकड़ों 
की प्राप्ति तथा विश्लेषण के लिए आन-लाइन कम्प्यूटर, ठेलीमीटरी, त्वरित 
आकृति बोर्ड आदि सुविधाओं सहित चार स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र 
स्थापित करने का कार्य किया गया। 984 के दौरान पश्चिमी तथा उत्तरी 
क्षेत्र में तथा 986में पूर्वी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेपण केद्ध स्थापित किए 
गए तथा वे इन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर विद्युत प्रणाली की [कार्यपद्धति की 
तिगराती कर रहे हैं। 


आधुनिक कम्प्यूटर-आधारित भार प्रेषण केन्दों का सन्‍्तोषजनक (संचालन 
आंकड़ों के दूर-दूर तक सही और कुशल स्थानान्तरण पर ही निर्भर है। 
इसलिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जो कि सार्वजनिक संचार संजाल (नेटवर्क) से [प्रलग 
है, एक भरोसेमन्द और कुशल संचार प्रणाली के विकास की श्रावश्यकता 
महसूस की गई। इन श्रावश्यकताशों पर योजना श्रायोग हारा ऊर्जा क्षेत्र 
झौर कई संचार एजेन्सियों के सहयोग से एक गहन, विश्लेषण भी किया गया 
है। केन्द्रीय विजलो प्राधिकरण इस समय सम्‌चे विजली क्षेत्र के लिए एक मास्टर 
(विशाल) संचार योजना बना रहा है। भव उपग्रह, झ्राष्टिकल फाईवर, डिजिटल 
रेडियो तकनीक जैसी आधुनिक संचार प्रणालियों पर श्राघारित ठोस्त योजवायें बताई 


जा रही हैं। इनमें से कुछ को सातवीं योजना के दौरान लेने का प्रस्ताव है । 
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22 राज्यों में से 8 राज्यों में राज्य बिजली बोर्ड बना दिए गए हैं और वे 
मुख्य रूप से अपने-अपने राज्यों में विजली के उत्पादन और ,वितरण का 
काम करते हैं। मणिपुर, -तिपुरा; सिक्किम, दागालैंड और मिजोरमस में अभी 
बिजली बोड बनने है। - 


रु पु 

भूठान में 336 मेगावाट (4:84 मेगावाट) की स्थापित क्षमता की 
चूखा पन बिजली परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह 
कार्य भारतीय अ्रभियंताओं की एक टीम कर रही है। भारत हारा वित्त- 
पोषित इप्त परियोजना का कार्याव्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा मानीदर (देंख-रेख) किया 
जाता है । इसमें केन्द्रीय विजली प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल निगम सलाहकार रूप सें 
सेवाएं उपलब्ध कराते हैँ। इस परियोजना के प्रवन्ध में सक्रियता से सस्वद्ध होने के 
कारण विद्युत विभाग परियोजना के प्रवन्ध व्यवस्था के लिए निवेश तथा तकनीकी 


3. 7] फरवरी 987 को जारी असाधारण राजपत की अधिसूचता के अनुसार केन्द्रशासित 
प्रदेश जरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ने 20 फरवरी 987 से राज्य का दर्जी प्राप्त 
किया । * 


462. भारत 3986 


छर्जा क्षेत्र फे लिए 
वूरसंचार 


क्रने के लिए पांचवीं योजना में अंतरिम क्षेद्रीय भार प्रेषण केन्द्र स्थापित कियें 
गये थे। स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र ने टेलीपमिटर और टठेलेक्स, लोड फ्रीववेंसी 
कन्ट्रोल आदि सुविधाओं सहित, बंगलूर में (दक्षिणी क्षेत्र) 976 से कार्य 
शुरू कर दिया है। 

पांचवीं योजना के अंत में उत्तरी, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्रों में आंकड़ों 
की आप्ति तथा विश्लेषण के लिए आन-लाइन कम्प्यूटर, देलीमीटरी, त्वरित 
आकृति बोर्ड आदि सुविधाओं सहित चार स्थायी क्षेत्ञीय भार प्रेषण के 
स्थापित करने का कार्य किया गया। 984 के दौरान पश्चिमी तथा उत्तरी 
क्षेत्र में तथा 986में पर्वी क्षेत्र में स्थायी क्षेत्रीय भार प्रेवण केख स्थापित किए 
गए तथा वें इन क्षेत्रों में सीमित पैमाने पर विद्युत प्रणाली की हकार्यपद्धति की 
निगरानी कर रहें हैं। 


प्राधुनिक कम्प्यूटर-श्राधारित भार प्रेषण केलत्नों का सन्तोषजनक [संचालन 
श्रांकड़ों के दूर-दूर तक सही और कुशल स्थानान्तरण पर ही निर्भर है। 
इसलिए ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जो कि सार्वजनिक संचार संजाल (नेटवर्क) से टश्नलग 
है, एक भरोसेमन्द और कुशल संचार प्रणाली के विकास की श्रावश्यकता 
महसूस की गई। इन आवश्यकताओं पर योजना झायोग द्वारा ऊर्जा क्षेत्र 
झौर कई संचार एजेन्सियों के सहयोग से एक गहन, विश्लेषण भी किया गया 
है। केद्रीय विजलो प्राधिकरण इस समग्र समूचे विजली क्षेत्र के लिए एक मास्टर 
(विशाल) संचार योजना बना रहा है। श्रव उपग्रह, आप्टिकल फाईवर, डिजिंटल 
रेडियो तकनीक जैसी आधुनिक संचार प्रणालियों पर झ्राघारित ठोस योजतायें बनाई 


जा रही हैं। इनमें से कुछ को सातवीं योजना के दौरान लेने का भ्रस्ताव है । 


राज्य बिजली बोर्ड 


शन्तर्राष्द्रीय सहयोग 


8५3५० “लक ७४+क-००० ०००३ २०५ ०. 


22 राज्यों में से 8 राज्यों में राज्य विजली बोर्ड बना दिए गए हैं और वे 
मुख्य रूप से अपने-अपने राज्यों में बिजली के 'उत्पादत और ,वितरण का 


काम करते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा; सिक्किम, तायालैंड और मिजोरम में अभी 


बिजली बोर्ड बनने हैं। 


रे ड्र ह 

भूटान में 336 मेगावाट (4:84 मेगावाट) की स्थापित क्षमता की 

चूखा पतन बिजली परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। यह 
कार्य भारतीय अभियंताओं की एक टीम कर रही है। भारत द्वारा वित्त- 
पोषित इस परियोजना का कार्याव्वयन ऊर्जा विभाग द्वारा मानीटर (देख-रेख ) किया 
जाता है । इसमें केद्रीय विजली प्राधिकरण तथा केद्वीय जल निगम सलाहकार रूप में 
सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस परियोजना के प्रबन्ध में सक्रियता से सम्बद्ध होने के 
कारण विद्युत विभाग परियोजना के प्रवन्ध व्यवस्था के लिए मिवेश तथा तकनीकी 





3. ॥7 फरवरी 987 को जररी अताधारण राजपत् की भधियूचता के अनुसार केर्द्रशासित 
प्रदश बअध्णाचत प्रदंश और मिजोरम ने 26 फरवरी 987 से राज्य का दर्जा प्राप्त 
फिया । हि 


ग्रामोण विद्ुतीकरण 


दिजली निगम 


झ्जों - 463 


कार्यों का समन्वय करता है। इस परियोजना की पहली इकाई सितम्बर 986 
में शुरू होने की श्राशा है। 
भारत, भूटान में भी गिस्ता पनविजली परियोजना का निर्माण कर रहा है 
जिसमें 500-500 किलोवाट क्षमता के तीन यूनिट बनाएं जायेंगे और खालिंग 
प्रनविजली पत्योजना भी भारत बना रहा है जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमठा में 
200-200 किलोवाठ के तीन यूनिट है। इन दोनों छोटी पतब्चिजली परियोजनाओं 
का काम भी काफी होचुका है । 
भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर एक विजली समन्वय बोडें बताया 
है जो दोतों देशों के बीच सम्पर्क रखेगा भौर विजली के वारे में सहयोग की 
संभावना का पता लगायेगा। 
भारत ने ग्रफगनिस्तान की चारदेह-घोर्वन्द चरण-तवार ()९ 00 किलोवाट)+ 
बैमियान पनविजली परियोजना (3:८250 किलोवाट), खुल्म पनविजली परियोजना 
(2%400 किलोवाट) और फँजाबाद पनव्िजली परियोजना (385 किलोवाट) 
के लिए उत्पादन और ट्रासमिशन उपकरण सप्लाई किए हैं और इन परियोजनाओं 
के निर्माण और इन्हें चालू कराते में भी सहयोग कर रहा है। फैजाबाद में 85-85 किलो- 


. बाद क्षमता के तीद यूनियों बाली पनविजली परियोजना में उत्पादन श्रव शुरू 


हो गया है । भारत सलमा पनविजली परियोजना के लिए डिजाइन और परामर्श 
सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है । इस परियोजना में तोन यूनिट होगे जिनमे से 
प्रत्येक की स्थापित क्षमता 3. 5 मेगावाट होगी ॥ 


20-सूत्ली कार्यक्रम में ग्रामीण विद्युतीकरण को दिए गए महत्व को देखते हुए 
इस कार्य के विकास को बहुत गहनता से मानीटर किया जा रहा है | समन्वित 
प्रयासों के परिणामस्वरूप मार्च 986 तक कुल 5.76 लाख गांवों में से 
3.90 साख गांवों भ्र्थात 67.76 प्रतिशत गावों का विद्युतीकरण करने में 
सफलता मिली। सिंचाई के लिए विद्युतीकृत किए गए पंप सेटों|नलकूपो की 
संख्या बढ़कर 6, 5 लाख से ऊपर हो गई। 985-86 के दौरान 20,024 
गांवों का विद्युतीकरण किया गया जवकि लक्ष्य 20,648 गांवों के विद्युतीकरण 
का था। 

पंप सेटों|नलकूपी के विद्युतीकरण का निष्पादन बहुत प्रभावशाली रहा। 
पंपसेटों के विद्युतीकरण में उपलब्धि 3. 66 प्रतिशत रही। 3.90 लाख 
बंप सेटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य था जबकि 4.43 लाख पंप सेटों का 
विद्युतीकरण किया गया। ग्रामीण पश्रव॑व्यवस्था मेंहो रहे परिवर्तनों को पूर्ति 
के लिए पंप सेटों में प्रसाधारंण वृद्धि को गई। 


दाष्ट्रीय ताप-बिजली नियम का ग्रठत) नवम्बर 975 में हुआ था। 
सावजनिक क्षेत्र के इस उद्यम को देश में ताप बिजली कौ योजना बनाकर; 
उसके समन्वित विकास को बढ़ावा देने झोर उसे चलाने की जिम्मेदारी सौंपी 
गई। निगम को बड़े कोयला क्षेत्र वाले ताप-विजनोपरों को सग्राकर, उत्हें 
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सारत 3986 


चलाने श्रोर सम्बद्ध ट्रांसमिशन जाल विछाने का काम भी सौंपा गया। निगम 
की अधिकृत शेयर पूंजी 4,000 करोड़ रुपयें है। 

राष्ट्रीय तापविजली निगम इस समय 0,900 मेगावाट की कुल स्थापित 
क्षमता के सात बड़े ताप विजलीघर वना रहा है। ये विजलीघर उत्तर प्रदेश में 
सिगरौली में, मध्य प्रदेश में को रवा में, आन प्रदेश में रामगुंडम में, पश्चिमी बंगाल में 
फरवका में, मध्यप्रदेश में विन्ध्याचल में, उत्तर प्रदेश में रिहन्द में और विहार में कहलगांव 
में बनाए जा रहे हैं । निगम 5,000 किलोमीटर लम्बाई की द्रांसमिशन 
लाइनें भी विछा रहा है। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 9607 करोड़ 
रुपये है। सिगरौली में 200-200 मेगावाट के 5 यूनिट, को रवा में 200-200 मेगा- 
वाट के तीन यूनिट, रामगुंडम में 200-200 मेगावाट के तीन और फरकक्‍्का में 200 
मेगावाट के एक यूनिट में उत्पादन शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय ताप विजली निगम 
दिल्‍ली में बदरपुर ताप विजलीघर का प्रवन्ध-कार्य एक एजेंसी के रुप में सम्भाल 
रहा है | 

95/ में केन्ध सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर राष्ट्रीय परियोजना 
निर्माण नियम की स्थापना की । इसका उद्देश्य बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं, 
बिजली परियोजनाओं और भ्रन्य भारी इंजीनियरी परियोजनाओं का विर्माण करना 
था । विविधीकरण योजना के अंग के हूप में इस निगम का द्रांसमिशन लाइनें विछाते 
का काम भी अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव है । 


राष्ट्रीय पन-विजली निगम का पंजीकरण नवम्बर 975 में किया गया । 
इसे देश में समन्वित पत्र विजली की योजनाएं बनाकर, उन्हें चलाने और बढ़ावा 
देने के साथ-साथ केद्धीय क्षेत्र में पत-विजली घर लगाने; राज्यों के बीच द्वांस- 
मिशन लाइनें विछाने और सम्बद्ध कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस निगम 
की अधिकृत पूँजी 400 करोड़ रुपये है। यह निगम दुलहस्ती, सलाल (जम्मू और 
कश्मीर) , कोइलकारों (विहार), चमेरा (हि०प्र)), और ठनकपूर (उन्म्र०) की 
पन-विजली परियोजनाञं, का निर्माण कर रहा है। 

ग्रामीण विद्युतोकरण निगम की सार्वजनिक निगम के रूप में स्थापना 
जुलाई 969 में हुई। इसका उद्देश्य ग्रामाण विद्युतीकरण योजनाओं को 
वित्तीय सहायता देकर गांवों को बिजली पहुंचाने के काम को बढ़ावा देना झौर 
राज्यों में ग्रामीण विद्युत सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना बोर 
उन्हें बढ़ावा देना है। इसको अधिकृत शेयर पूंजी 300 करोड़ रपये है । 
37 मार्च 986 को इसकी चुकता पूंजी 67 करोड़ रुपये थी जो पूरी की पुरी 
सरकार छ्वारा दी गई है। मार्च 3986 के झन्त तक निगम ने 7257 
प्रमीण विद्युतोकरषण की योजनाओं को स्वीकृति दी, जिसमें 3360 करोड़ 
रुपये के ऋण वितरण, 2.99 लाख गांवों दया 30.74 लाख नलकूपों का 
विद्युतीकरण शामिल है । इस स्वीकृत योजना के झत्तगेत 3 लाख 90 हजार 
गांवों का विद्युतीकर्म किया गया तथा 2.80 लाख नलकूपों को बिजली 
दी गई । निनम से कुल 3553 करोड़ उपये के 


ऋण की सहायता 
हज 
दो। 


| 
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पूर्वोच्तर ब्रिजली निगम अप्रैल 976 में पंजीकृत हुआ। यह मिगम 
पूर्वोत्तर क्षेत्र में समन्वित व्िजली प्रणाली तैयार करता है और उसे बढ़ाया ऐप 
है बोर पूर्वोत्तर परिषद्‌ के जरिये केम्द सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र में विजती 
विकास के लिये क्षेत्रीय मोति बनाकर भेजवा है। इस समय यह निगम फौपिली 
पन-विजली परियोजना का निर्माण कर रहा है, जिसको स्थापित क्षमता 50 
भेगावाट होगो। निगम ने कागालेंड में दोयंग पन विजलो परियोजना का कार्ये भी 
हाथ में लिया है | इ्कों स्थापित क्षमता 05 मेगावाट होगी। 


दामोदर घाटी निगम 2858 में संसद के एक अधिनियम के तदत गठित 
किया गया था और इसे बिहार तया पश्चिम बंगाल में १24,235 बगें किलोमीटर 
दामोदर घाटी क्षेन्न के समन्वित विकास का काम सौपा गया। एह निगम इस 
घाटी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण, तिचाई और बिजली के उत्तादद और द्रोसमिशत 
के अलावा नौबहन, भू-संसक्षण तग्रा घादी मे सार्वेजनिक स्वास्प्प, कृषि, औद्योगिक 
स्तथा आविक विकास का काम भी देखता है। निगम के दुर्गा, बोरारो 
तथा चंद्रपुरा में तीन ताप विजनीपर हैं, जितकी कुल स्थापित क्षमता ॥,३45 
मेगावाट है। 

निगम के तिलैया, मैयोन, कोनार और पंचेट में चार बहुउद्देररोर बाद हैं। 
चिलैया, मैयोन और पंचेट बांधों पर 04-04 मेगावाट क्षमता के तोव िबरीइर 
भी है। निगम बोकारो “डी” में 20-20 मेगावाट क्षमता के देव दाप दियदीि 
उत्पादन यूनिट भी लगा रहा है और पंचेट में 40 मेगावाट क्षमता झा दिबदिगर 
पम्प यूनिट स्थापित कर रहा है । बोकारो “डी” में 20 मेदाइड कम रहा घुनिंड 
अगस्त 986 में चालू करने का कार्वक्रम है। अन्य यूनियों कर मरे आस उतने 
पर है। सरकार ने दामोदर घाटी निगम द्वारा पर्चित इंपा् से इडुद् 
20-20 भेगावाद के तीन यूनिटवाला ताप वि रे 








हनदपच मे २. 
घर इतान अ. रे मठ के 3४ 





हू 








30 मेगावाट क्षमता के तीन यूनि्ों वाले गैस दर्वाइनबर बताते को हद ते संजय 
दे दीहै। 

पंजाव पुनर्गठन अधिनियम, 966 के अद्वीव राह प्रबन्ध और 
व्यास परियोजना का तिर्माण कार्य क्रमशः भावड़ प्रकद् बोई झट व्याद दिनाॉम बोर 


के पास थे । भ्रधिनियम की व्यवस्थानुमार ब्याद प्रदिेवल्द दो 
के बाद, भाषड़ा-व्यास प्रवन्ध बोर्ड ने, भाद्झ उक्स्र बोई; दा दिए जाए खडे 
प्रबन्ध कार्य तथा व्यास परियोजना दार प्रटे बिदरदद आई पे क्वाब में के 


लिए। 

भाषड़ा-व्यास प्रवन्ध बोईड, शादइस्व्यद प्रमारि: 
पनब्रिजली घरों का प्रवस्थ कार्य देखखा है। रर 
भावयडा>-बायां (540 मेगावाट), रगृदाद प्र7 मेबखाट), छोटका (77 मेगादाट 





देहरु--प्रथम चरण (660 मेयावाट) देदर--िदीए च स्तर ( 330 मैगाडाट), पी: 
अथम चरण (240 मेगावाट) औ रप--पि्कीय वे ८८ (29 देदाबाद ]) वादे ;विबरकी 

दी चर पड द) दादे विबरकी- 
घरों का प्रवन्ध शामिल है। इन विजदीयसे की ठुद स्वाविद खप्दा 2,704 मेबदाट 


ह्डै। 


99806 
ऋएरत 
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देश में बिजली क्षेत्र की प्रशिक्षण संबंधी भावश्यकताएं पूरी करने 
कै ०२६४8 जववरी, 980 में, विजली इंजीनियर प्रशिक्षण समिति की 
शीप॑स्थ राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापना की गयी । यह समिति राज्य 
विजली वोर्डों के विभिन्न विजलीयरों के प्रशिक्षण कार्येक्रमों में समस्वय 
स्थापित करती है और साथ ही अपनी प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी घलाती 
है । समिति के नैवेली, दुर्गापुर, वदरपुर (नई दिल्ली) और नागपुर में चार क्षेत्रीय 
ताप विजलीघरों के कामिक प्रशिक्षण संस्थान हैं। ये संस्यान ताप विजलीधरों/ 
राज्य विजली बोडों के भ्रापरेटरों और इंजीनियरों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम 
चलाते हैं, जिनमें प्रारम्भिक प्रशिक्षण, सेवारत लोगों के लिए पुतश्चर्या | अल्पावधि 
पाठ्यक्रम और काम कर रहे लोगों के लिए प्रॉन-जॉद/मॉन-प्लांड प्रशिक्षण कार्यक्रम 
शामिल हैं। बदरपुर के अशिक्षण संस्थान में लगाया गया सिमुलेदर 270 मेगावाट 
हे ताप बिजली यूवरिटों के इंजीनियरों और आपरेटरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता 

॥ 

केद्धीय बिजली प्रनुसंधाव संस्थान की स्थापता 2960 में तत्कालीन केद्रीय 
जल और विजली झ्रायोग (विजलीशाखा) के भ्रधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गयो 
थी। कर्नाटक समिति अधिनियम, 960 के श्रम्तगंत इसका पुनर्गैठत करके इसका 
पंजीकरण एक समिति के रूप में किया गया | 6 जनवरी, 978 के बाद से यह 
समिति के रूप में ही काम कर रहा है १ यह संस्थान बिजली क्षेत्र में भ्रनुसंघाव और 
विकास की शीर्ष संस्या है | यह बिजली के उपकरणों, ट्रांसमिशत उपकरणों और 
वितरण उपकरणों की भ्रनुसंघान और परीक्षण जरूरतों को पूरों तरह पूरा करने के 
उद्देश्य से राष्ट्रीय|पमन्तर्राप्ट्रीय मानदण्डों के भ्रनुसार विजली के यंत्रों की जांच 
ओर परीक्षण फरता है। केन्द्रीय विजली अनुसंधान संस्थान का स्विचंगीयर परी*« 
क्षण और विकास केद्ध तो भोपाल मे है, परन्तु इसका मुख्य परिसर (काम्पलैक्स) 
ओर प्रयोगशालाएं बंगलूर में है । 

विभिन्न राज्य विजली वीड्डों और भ्रन्य सेवा-संगठनों ने विजली क्षेत्र के विभिन्न 
क्षेत्रों में भ्नुसंधान करने और संचालन सम्बन्धी समस्याएं हल करने के लिए भनु- 
संधान केन्द्र स्थापित किए हैं। केन्द्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड विभिन्न अनुसंधान 
केन्द्रों अनुसंधान गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता हे ओर उनके श्रध्ययनों 
के परिणामों की जानकारी राज्य बिजली वोड़ों और भन्य संगठनों तक पहुंचाता 
है । इन भ्रध्यमनों के लिए आधिक सहायता बिजली विभाग अनुदान सहायता 
के रूप में देता है। केल्दीय सिंचाई और विजली बोर्ड सी० झआाई० जी० श्रार० ई०! 
के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में भी काम करता है । 


कोयला 


कोयला भारत में ऊर्जा का प्रायमिंक्त साधत मादा जाता है और जीवावशेप 
इंधद की कमी तथा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग के लिए ऊर्जा को 
चैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण 


 कान्फ़रेस्स इन्टरनेयनल डेस प्रेन्ट्ड रेसलाबस इसेक्ट्रीकवक्स । 
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उत्पादन 


परियोजना और 
आयोजना 


संसाधन 


छघत्तत 


भारत 4986 


. होने की थ्राशा है । देश में विजली की जरूरतें काफी ह॒द तक कोयले के इस्तेमाल 


से बिजली तैयार करके ही पूरी की जा रही हैं 


उपभोक्ता क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को पूरा करते के लिए कोयले का उत्पादन 


बढ़ाने के लिए कर्दम उठाए गए हैं। 980-8] से पूर्व कुछ वर्षों तक कोयले" 
का उत्पादन लगभग 0 करोड़ टन स्थिर रहने के वाद 980-8 में इस 
के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। 980-84 में कुल उत्पादन . 4 करोड़ 
ट्स हुआ। अगले वर्षो में भी उत्पादन, बढ़ाने की गति बनाएं रखी गई तथा 
983-84 में देश में कोयले का उत्पादन बढ़कर 3,82 करोड़ दव 
के स्तर तक पहुंच ययां। उत्पादन में यह वृद्धि खुली खानों के तेजी से” 
विकास पर लगातार वल देने तथा जहां भी सम्भव हुआ भूमिगत खानों में 
मशीनीकरण लागू करते के कारण हुई। 985-86 में 5. 42 करोड़ रुपयें 
टन कोयले का उत्पादन हुआ, जो उससे पिछले वर्ष के मुकाबले 4.6 प्रतिशत 
अधिक हैं | 


सरकार ने 985-86 में कुल 3.92 करोड़ टन वाधिक उत्पादन क्षमता 
की 6 कोयला परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिन पर कुल पूंजीगत लागत करीब 
66]. 69 करोड़ रुपये आएगी | इन 6 परियोजनाओं में से 2 नई हैं, तीच 
की लागत का फिर से अनुमान लगाया गया है और एक के लिए अग्रिम कार्य प्रस्ताव 


है । 


भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण द्वारा किए गए नवीनतम (जून 985) सर्वेक्षण के 
श्रनुसार देश में 200 मीठर गहराई तक 0.5 मीटर की परतों के 
5,590. 78 करोड़ टन कोयले का भण्डार होने का अनुमान है । 


कोयला निकालने का काम सबसे पहले 774 में पश्चिम बंगाल में राचीग्ंज में 
पभारम्भ हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ कोयले की खुदाई में तेजी आई और इसका 
' उत्पादन 4950 में - 3 करोड़ 20 लाख टन से बढ़ कर 985-86 में 
5 करोड़ 42 लाख ठन से अधिक हो गया। 

सरकार ने 972 में कोकिंग कोयले की खानों का और 973 में गैर 
कोकिंग कोयले की खातों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस भ्रकार देश में कोयले 
का उत्पादन अब लगभग पूरी तरह सरकारी क्षेत्र में है। जिस एक खाच का 
राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया, वह एक बड़ी गैर-सरकारी इस्पात कंपनी की अ्रपनी 
कोयला खान है। 

सावेजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से कोल इंडिया लि० 
अपनी सहायक कम्पनियों के माध्यम से करता है। कोल इंडिया लि० की स्थापना 
975 में नियंत्रक कंपनी के रूप में की गई और इसकी पांच सहायक कंपनियां 
बनाई गई, जिनके नाम हैँ--भारत कोकिग कोल लि०, सेंदूल कोलफील्ड्स 
लि०, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा सेंट्ल माइम 
प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि० | 


कोयले को सा 
करने के कारदाने 


हंरतण 
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प्रबन्ध कुशलता बढाने के उद्देगय से चार कोबता उत्तादक कंम्पतियों को दो 
या तीन डिवीजनों में बांदा गया है । पूवरोत्तिर कोयला क्षेत्र [नाथें ईने 
कोल फील्ड्स) को, जिसमें असम और पड़ौसी क्षेत्रों की कोयदा खानें शामित्र हैं, 
एक पभ्रलग डिवीजन का रूप दिया यया और इसे कोव इश्डिया लिमिटेड के अधीन 
कर दिया गया । 

सैंट्रल कोल फील्द्स लिमिटेड और बैस्ट्ने कोव फीज्दूस विमिटेड की पूंजी 
लागत और उत्पादन बढ़ाने के प्रस्ताव के दृष्टियव तथा विस्तृत भोगोनिक क्षेत्र 
जिसमे ये कम्पनिया कार्यरत हैँ, एंवं तकतीकी तया संवार संबंधी समस्याओं को 
ध्यान में रख कर दो नई कम्पनिया कोठ इंडिया की सहायक कम्पनियों के रूप में खो दी 
गईं। इनमें से एक कम्पनी नादन कोत फील्ड्स लिमिटेड है, जिसका मुख्यालय 
उत्तर प्रदेश में सियरोलों में है और दुसरी कम्यती है, साउय ईस्टर्ल कोल फोहइस 
लिमिटेड जिसका मुख्यालय मध्यप्रदेश में विलासठुर में है । इन दोनों कम्पनियों को 
28 नवम्बर, 985 से कम्पती झधिनिमम के अस्तर्वत निगधित कर दिया गया है । 

कील इण्डियां लिमिटेड की कुल अधिकृत पूजी 50 श्ररब रुपये है । मियरेनों 
कोलियरीज कम्पती लिमिटेड, जो केसर सरकार और ग्राप्त प्रदेश सरकार की संयुक्त 
परियोजना है, भी कोयले के उत्ताइन में लगी है । ग्रास्‍्न प्रदेश को साटी झानतें 
इसी के श्रद्मीत है ग्लौर यह केवल गैरकोकिय कोपला निकालती हैं । दक्षिण 
भारत में कोप्ले की जरूरत मुख्यतः यही कम्पनी पूरी करती है। 














एक गैर-कोर्फिंग कोबले को सफाई करने वाले कारखाने सहित कोयले की 
सकाई करने बाले 20 कारबाने इस समय देश में कार्म कर रहे हैं, जिनकी 
कुल क्षमता 333.6 लाख टव प्रति वर्ष है। इस समय कोयले की सफाई 
वाले 4 कारखाते निर्मापाधीन हैं जिनमें से तीन मध्यम दर्ज के कोकियग 
कोयते तथा एक गैद-कोकिंग कोयले की सफाई के लिए है। मधुवन्द (विद्वार) 
में एक नये कोयले की सकाई करने के कारखाने की परियोजना को सरकार नें 
अनुमोदित कर दिया है । 


कोयला खातों में संरक्षण और सुरक्षा का काम स्वर्य कोयला कंपनियां 
देखती हैं भौर इसके लिए कोयला खान (संरक्षण झौर विकास) अधिनियम, 975 
के झंतर्गंत गठित कोयता संरक्षण भर विकास परामर्श समिति उनका मार्गेदशंल 
करती है । 


कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के कल्याण कार्यों को भी कोयला 
उद्योग प्रायमिकता देता है । 985-86 में मजदूर (कल्याण पर 302 
करोड़ शपये खर्च करने का प्रावधान है जबकि यह खर्च 987-82 में 
42.82 करोड़ झपये का था। इसके प्रतिरिकत कोयला खान कल्याण संगठत 
में भी 2 करोड़ झपये खर्चे किए, जिमके कल्याण कार्य कोयता कम्पनियों के 
कल्याण कार्यों बेर अतिरिक्त होते हैं। कत्याण कार्यों जैसे मझान निर्माण, पानी 
3 आम का कल. नाई ईक्‍जकक मार उभोरंजज सक्चितां बला ७७ 
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भूरा कोपसा 


नेदेसी लिग्नाइट 
निगम 


भारत 7986 


कल्याण कार्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है । राष्ट्रीकरण के समय मकानों की 
सुविधा 20 प्रतिश्त;कोयला मजदूरों को उपलब्ध थी, जो बढ़कर भव लगभग 
43. प्रतिशत कोयला सजदूरों को प्राप्त है । राष्ट्रीयरण के समय 
2,27,000 कोयला मजदूरों को साफ पानी उपलब्ध था, जो शअ्रव बढ़कर १6 
लाख कोयला मजदूरों को उपलब्ध है। इस समय इनकी चिकित्सा के लिए 
444 झपघालय तथा 65 अस्पताल हैं, जिनमें विशेषज्ञों सहित 973 डॉँव्टर 
हैं। कल्याण गतिविधियों में वेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से समुचे कोयला 
खान कल्याण संगठन का ! अक्तूबर, 7986 से कोल इण्डिया लिमिटेड में विलय 
कर दिया गया है । 


कोयला कम्पनियां कोयला खानों पर सुरक्षा समिति की सिफारिशों, खातों 
में सुरक्षा पर विभिन्‍न सम्मेलनों तथा बढ़ी खान दुर्घटनाओं की जांच के 
लिए नियुक्त जांच न्यायालय की सिफारिशों के क्रियान्वयन को गहनता से 
मॉनीटर करती हैं। कोल इण्डिया लिमिटेड के मुख्यालय के सुरक्षा बोर्ड को 
सुरक्षा के मामले में नीतियां बनाने तया उसके कार्यान्वयन को मॉनीटर 
करने की जिम्मेवारी सोंपी गई है । कोयला खानों में सुरक्षा मानक तथा 
नीतियों के कार्वानवयन की समीक्षा के लिए कोयला खानों में सुरक्षा पर तदर्थ 
समिति भी कार्य कर रही है। गज 
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लगातार कोशिशों के परिणामस्वरूप खानों में ग्रम्भीर चोढों तथा 
मृत्यु दर, संख्या में तथा प्रति 70 लाख टन उत्पादन की दर से, काफी कम 
हो गई है। सुरक्षा समिति ने कोयला खानों में 983 तक प्रति 0 लाख हसन 
उत्पादन पर मृत्यु दर कम करके 2 तथा 7992 तक ३ करने की सिफारिश 
की है। परन्तु 985 में ही मृत्यु दर 7.09 कर दी गई है। इसी प्रकार 
कोयला खानों पर सुरक्षा समिति ने प्रति 70 लाख टन उत्पादन पर 
गम्भीर चोटों की दर कम करके 7980 तक 5 तथा 987 तक 72 
करने की सिफारिश की है, परन्तु 985 में ही यह दर कम करके 4.04 
कर दी गई है। 


भूरा कोयला (लिग्नाइट) यद्यपि केलोरीफिक की दृष्टि से सामान्य कोयले से घटिया 
है (एक ठन गोंडवाना कोयला 2 ठने लिग्ताइट के बराबर है) परन्तु इसके 
भण्डारों की भोगोलिक स्विति के कारण दक्षिणी क्षीत्रों के लिए इस खनिज का 
बहुत महत्व है। इस क्षेत्र में कोयले की भी कमी है। 


केद्ध सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला नेवेली लिग्वाइट निगम, कोयला विभाग 
को प्रशासनिक देख-रेख में काम करता है। यह कम्पनी नवम्बर 3956 में 
पंजीकृत की गई। इसका उद्देश्य एक समस्वित परियोजना को अपने हाथ में लेना; 
उसे क्रियान्वित करना भ्रौर उसका प्रवन्ध संभालना था। इस परियोजना में एक 
खुली लिग्नाइट दान (वापिक क्षमता 65 लाख टन), 600 भेग्रावाट क्षमता 


का 477 


का लिस्ताइट ताप विजलोधर, यूरिया तैयार (, 52 लाख टन प्रति यर्ष) करने वाला 
एक उर्वरक कारथाना, एक ब्रिक्योटिंग भोर कार्वन संयंत्र (4, 36 लाख टन प्रति 
वर्ष) तथा मिट्टी साफ करने का संयंत्र (6,000 टन प्रति वर्ष) शामिल हैं। 986- 
87 में तिललाइट उत्पादन का सक्ष्य 76 लाख टन रखा गया है । 

तमिलनाडु में दक्षिण गर्काठ जिले में तेवेली में 3 परव 30 करोड़ टव लिग्वाइड 
का भण्डार ही दक्षिश्र में पृथ्वी के नोचे मिलते वाले इंधन का एकमात्र स्रोत है। वही 
लिग्नाइट को सबसे पहले श्रगसत 96] में पत्रा चलाओर मई 962 से 
नियमित उत्पादन प्रारम्भ हो गया। निगम की अधिकृत पूजी ,१40 करोड़ रुपये 
है । 

दक्षिणी क्षेत्रों में विजली की कमी दूर करते के लिए सरकार में फरवरी 
4978 में 44. 77 करोड़ रुपये की लायत की 47 लाख टन लिग्नाइट 
की वापिक क्षमता की दूसरी खान तथा 23. 98 करोड़ रपये की लागत 
के 630 मेगावाट (3/८20) क्षमता के दूसरे ताप विजलीघर की मंजूरी 
दी। फरवरी 983 में सरकार ने इन दोनों परियोजनाम्रों के लिए क्रमशः 
270. 79 करोड़ रुपये भौर 483. 42 करोड रुपये के संशोधित प्रनुमाव मंजूर 
किए । 

सरकार ने 334. 77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से दूसरी खान की 
क्षमता 47 लाख टन से बढ़ाकर ] करोड 5 लाख टन करने, 638. 95 करोड रुपये 
की झनुमानित लागत से दूसरे विजलीघर की क्षमता 680 मेगावाट से 4470 मेग्रावाद 
करने तथा 87. 55 करोड़ रुपये की भ्रनुमानित लागत से 400 के० वी० ट्रांसमिशन 
प्रणाली चरण-] की विस्तार योजनाओं को स्वीकृति दे दो है। इन परियोजनाओं पर 
कार्य चल रहा है। 


तेल 


वेट्रोलियम उद्योग ने भारत में स्वतललता के बाद ही तरक्की करता शुरू 
किया । 950-57 में देश में तेल का उत्पादन लगभग 2,5 लाख टन 
झभौर खपत 37 लाख ठव थी, जबकि 2984-85 में उत्पादद 2.90 
करोड़ टन हुआ झौर खपत करीब 3. 88 करोड़ टव हुईैं। 984-85 में देश की 
जरूरतें पूरी करने के लिए लगभग 4.36 करोड़ टन खनिज तैले और 60.92 
लाख टत पेट्रोलियम पदार्यों का प्रायात किया गया । इसो झवधि में 64.8 
लाख टन पतिज तेल तथा 9. 33 लाख टन पेट्रोलियम पदायोँ का निर्यात किया 
गया । इस अवधि में खविज तेल का कुल श्रायात 7. 64 लाख टन प्रौर पेट्रो- 
लिथम पदार्थों का कुल आयाव 5.6 लाख टत हुमग्ना । इस पूरे शर्ष के दौरान 
3.56 करोड़ टन तैल का शोबद किया गया ॥ 

भारत में तेल उद्योग के तीत मुक््य भंग है : () तेल को खोज पोर 
उत्पादन; (2) तैलजोघन ठवा वियणव; और (3) पेट्रोर्सायत तथा भनृुप्रवाहृ 
एकक 
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भारत 986 


पेत फी खोज भारत में तेल की खोज तथा उत्पादन नियोजित और व्यापक ढंग से 956 


और उत्पादन 


, में तेल और प्राकृतिक गैस श्रायोग की स्थापना के वाद ही प्रारम्भ हुआ । 


498 में सरकार द्वारा वर्मा श्रायल कम्पनी के शेयर खरीद लेने के फलस्वरूप 
झ्रायल इंडिया लि० देश में तेल का अन्वेषण और उत्पादन करने वाला दूसरा 
सार्वजनिक उपक्रम बना । शआआयल इंडिया ने पूर्वी क्षेत्रों, ज्हां वह तेल क्री खोज 
में संतरत थी, के अलावा अ्रव महाददी थाले में, राजस्थान के कुछ भागों में 
तथा अंदमान में श्रपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। 


तेल और प्राकृतिक गैस ,आझ्रायोग तथा आयल इंडिया लि० के प्रयासों में 
सहायता के रूप में, देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में तेत की खोज के लिए कुछ 
प्रतिष्ठित विदेशी कंपनियों को आ्रामंत्रित करने का निश्चय किया गया । सौराप्ट्र, 
केरल-कोंकण, कावेरी, पलार, [क्ृप्णा-गोदावरी श्रौर महानदी के छः थालों के 
27 क्षेत्रों पर तेल खुदाई के लिए कंपनियों को आ्रामंत्रित किया गया है। तेल के 
उत्पादन में स्वदेशी प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये, तैल-खोज भर खुदाई के 
काम में तेल भ्रीर प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० की सेवाएं 
उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, भारत की सार्वजनिक और निजी कंपनियों को 
विदेशों की प्रतिप्ठित कंपनियों से सहयोग करने को प्रोत्साहित किया जा रहा 


है । 

तेल की खोज और उत्पादन की दिशा में प्रयास बढ़ाने के श्रच्छे परिणाम 
मिले हैं और खनिज तेल के उत्पादन में वृद्धि हुई है । छठी योजना के प्रारम्भ 
में, देश में खनिज तेल का वापिक उत्पादन 05.] लाख टन था, जो छठी योजना 
के अंतिम वर्ष 984-85 में बढ़कर 290 लाख टन हो गया । इस प्रकार छठी 
योजनावधि के दौरान तेल का उत्पादन तीन गुना हो गया । 985-88 में 
तैल का उत्पादन 30,4 लाख टन हुआ । 


खनिज तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी बढ़ गया है। 
985-86 में तेल और प्राकृतिक गैस श्रायोग और आयल इंडिया लि० ने 
495 करोड़ घन भीटर गैस सप्लाई की, जबकि 984-85 में 44 करोड़ 
घन मीटर ग्रैस सप्लाई की गई थी। 986--87 के लिए गैस सप्लाई का लक्ष्य 
468 करोड़ घन मीटर है। दक्षिण थालों जैसे नये गैस क्षेत्ञों का पता लगाने 
श्र तेल का उत्पादन बढ़ने से अगले कुछ वर्षों में प्राकृतिक गैस के उत्पादन 
में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है ॥ 

छठी पंचवर्षीय योजना में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पता लगाने और 
उन्हें बढ़ाने पर जोर दिया गया है और योजनावधि में 79 करोड़ 80 लाख 
टन तेल के प्रारंभिक [भूगर्भीय भंडारों का पता लगाना संभव हो सका है। 
श्रसम क्षेत्र में स्थिति खराब होने के कारण, देसी रियों और समुद्रतटीय प्लेट- 
फार्मों के मिलने में देरी होने की वजह से और उड़ीसा, राजस्थान तथा अंदमान 
आ्रादि में, कुछ कुंग्रों में उत्पादन -परीक्षण की सुविधाओं की कमी और अन्य 
परेशानियों के कारण तेल की खुदाई और श्रन्य कार्यों में प्रगति कम हो 
गई थी। 


तैसशोधरू शारणाने 


कोचीम तेतशोधरू 
कारणाना 


मद्रास तेत्शोधश 
कारदाना 


करों 473: 


इस समय 2 तेलशोधक कारखाने हैं मोर ये सभी सावंजनिक क्षेत्र में हैँ! 
इनमें 984-85 में 3.56 करोड़ टन तेल साफ किया गया 


इनमें 
मथुरा तेन्रशोधक कारखाना भी शामिल है, जो मई 983 में यूणे रूप ठे 


चालू हुआ। 


4976 में सरकार ने ट्राम्वे में बर्मा शेत्त रिफाइनरी भोर विशाखापत्तनम - 
में कालट॑बस रिफाइनरी तथा इन दोनों की सहायक संस्यामों को भपने हाय में ले 
लिया,। मई 978 में बर्मा शेल का नया नाम भारत पेट्रोलियम निगम रखा गया भौर 
कालटैब्स रिफाइनरी को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिगम में मिल्रा दिया गया। 
गुवाहाटी, बरीनी, कोयाली, हल्दिया, डिगबोई झौर मथुरा तेल शोधक कारपाने 
भारतीय तेल निगम के भ्रधीन है, जबकि मद्रास तथा कोचीन के तेलशोधक कार- 
खाने (संयुक्त क्षेत्र की) कम्पनियों के अधीन हूँ। भ्रन्तिम चार बर्षों के दौरान सभी 
तेलशोघक कारखानो का उत्पादन, वर्तमान दोमता झौर उनके वास्तविक काम का 
ब्यौरा सारणी 9.4 में दिया गया है,। 


498-82 में 60 लाख टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक नया तेलशोधक 
कारखाना मथुरा में स्थापित किया गया, जिससे तेलशोधक क्षमता 
बढ़कर 378 लाख टन प्रतिवर्ष हो गई। छठी योजना भवधि में विभिन्न 
विस्तार परियोजनाो के लागू हो जाने के परिणामस्वरूप ॥ मई १985 
तक कुल तेलशोधन क्षमता बढ़कर 4 करोड़ 55 लाख टन हो गई थी। 
इससे मध्यम दर्जे के शोधित तेल उत्पाद, जैसे मिटटी का तेल, द्वाई स्पीड 
डीजल भ्रादि की उपलब्धता में छुघार हुआ। 


सरकार ने हरियाणा भे करनाल में 60 लाख टन क्षमता का तेलशोधषः 
कारखाना लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है लेकिन सरकार फा विचार 
हैं कि यह कारयाना झौर मंगलौर का प्रस्तावित तेलशोथक कारखाना संयुक्त 
क्षेत्र में बनाया जाए। 


महू कारखाना सितम्बर 963 में स्थापित किया गया भौर इसकी वाधिक 
उत्पादन क्षमता 25 ज्ञाख टन थी, परन्तु भगस्त 973 में कारखाने के विस्तार 
के बाद उत्पादन क्षमता 33 लाख टन ही गई। और 984--85 में इत 


विस्तार यौजना के पूरा होने से उत्पादन क्षमता बढ़कर 45 साथ वन हो 
गई[। 


यह कम्पनी दिसम्बर 2975 में स्थापित की गई थी भौर इसकी भधिइृत्त पूंजी 
१3. 50 करोड़ रुपये थी। यह कंपनी भारत सरकार, नेशनल ईराहियन भ्रायल 
कंपनी भौर भमरीका की ए० एम० झो० सी० भो० इंडिया (इंक) के बीच समझोते 
के फलस्वरूप बनाई गई। इस कारवाते को वापिक क्षमता 56 साथ टन तक पहुंच 
मई हैं । 





लत | 


अर्गों संरक्षण 
पोजनाएँ 


पाइप लाइन 


भारतोय तेल दिएम 


जा 478: 


तेलशोधक कारदाने ऊर्जा संरक्षण योजना का क्रियान्यन कर रहे है जिनमें (7) 
भदिटियों की मरम्मत/प्रतिस्थापवा; (2) वायलरों का प्रतिस्थापन; (3) 
एप्रर प्रीद्वीटरों|इकोनोमाइजरों की संख्या बढ़ाना; तथा (4) हीट एक्सबेंजरों 
की संध्या बढ़ाना शामिल है । 

जब यह 987 में प्री तरह तैयार हो जाएंगे तो इससे करोड़ों रुपये के 
इंधन की बचत होगी । छठी योजना के दौरान तेलशोधक कारखानों ने 5, 99 


करोड़ टन तेल परिष्कृत किया । इस समय के दौरान कुल्न क्षमता का उपयोग 
90 प्रतिशत से भधिक रहा। 


964-65 से पहले नहोरकदिया तेल क्षेत्र से बरौनी भोर युवाहादी तेलगोधक 
कारणानों तझ खनिज तेल पहुँचाने के लिए एक पाइप लाइन बनाई गई थी। 
उसके बाद से विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थ पहुंचाने की अनेक पाइप लाइवें बिछाई जा 
चुकी हैं) ये है +--युवाहादी-प्िलीगुड़ी, कोयाली-अहमदाबाद, बरौनी-छानपुर और 
हल्दिया-मोरीग्राम राजवंध पाइप लाइनें। गुजरात के तैल क्षेत्रों से कोयाली 
जप कारखाने तक खनिज तेल पहुंचाने के लिए भी पाइप लाइनें बिछी 
हुई हैं। 


खनिज तेल की 7,075 किलोमीटर लम्बी एक पाइप लाइन सलाया से मथुरा 
बरास्ता वीरमगराम, भारतीय तेल तिग्रम ने बिछाई। इसकी एक शाखा मथूरा से 
कोयाली तक बनाई गई। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए दिल्ली भौर भम्माला होकर 
जाने बाली एक पाइप लाइन मथुरा से जालन्थर तक बिछाते का काम तीन परणों 
में दिसम्घर 982 में पूरा हुआ। 


इम्बई से पुणे तक वेद्रोलियम पदार्थ पहुंचाने की पाइप लाइन बिछाने का काम 
अव पूरा हो चुका है । इसका उद्देश्य पुणे, मिराज, शोलापुर, युलबर्गा, बीजापुर, 
रायघूर झोर सिडन्दराबाद की जहूरतें पूरी करने के लिए पेट्रोन्रिमम परदार्ष 
अम्बई तेवशोधक खारणाते से प्रुणे तक के जादा है? 


सलिगम 


आरतीय तेल निगम की स्थापना ? सितम्बर 964 को इंडियन रिफाइमदीज 
लि० (स्पापित 958) के साथ इंडियन श्रायलर कंपनी (ध्यापित 4959) को 
सम्मिलित करके की गई। निगम के तीन प्रभाग हैं: 7. विपणन प्रभाग, मुख्यालय 
बम्बई; 2. तेलशोधकू भोर पाइप लाइल प्रभाग; मुख्यालय दिल्ली; भोर 
3. झसम तेल प्रभाग, मुख्यालय डिंगबोई) 

आरतोय तेल निगम का भनुसंघान भौर विकास कैद फरीदाबाद? 
हरियाणा में है ! यह केसर तकनीकी सद्धायवा उपलब्ध कराता है कया चिकनाई 
बाला भाधनिक तेस विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह केन्द्र स्थायी सदृत्व क्के 
वैकल्पिक ईंघन तैयार करने की संभावनाओं का पां लगाने का भी काम कद 
रहा है। 


सारत . पेंद्टो- 
लियम मिगस 


“हिल्बुस्तान पेट्रो- 
भलियम निगम 


संगठन|उपक्रम 


१984-85 में तेल उद्योग की कुल बिक्री में 59.2 प्रतिशत हिस्सा भार- 
तीय तेल निगम का था। 3] माच॑ 3985 को निगम को देश में खाता पकाने 
की गैस को 038 एजेंसियां, पेट्रोल और डीजल के 4,996 खुदरा बिक्री केच्ध 
और मिट्टी के तेल|लाइट डीजल की 2,68। एजेंसियां थीं। 


जनवरी 976 में दो वर्मा शेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बाद बर्मा शेल 
रिफाइनरीज का नाम वदलकर ॥2 फरवरी 976 से भारत रिफाइनरीज लि० कर 
दिया गया। यह देखते हुए कि कंपनी तेलशोधत और विपणन दोनों काम संभा- 
लती है, । अगस्त 977 को इसका नाम भारत पेट्रोलियम निगम रख दिया गया। 

कंपवी के मुख्य कार्य ऊर्जा और गैरूऊर्जा दोनों प्रकार के पेट्रोलियम 
पदार्थों का उत्पादव और पेट्रोलियम उत्पादों का कुशल वितरण तथा विपणन 
हैं। इसके अतिरिक्त निगम पेढ्रो-रसायन के क्षेत्र में कुछ शोधन धाराप्रों को 
मूलभूत माल के रूप में इस्तेमाल करके अपनी गतिविधियों में विविधता लाने 
के प्रयास कर रहा है। 

983-85 में उद्योग की कुल विक्री में भारत पेट्रोलियम निगम का योग 
दान 8.2 प्रतिशत था। 3] मार्च 985 को इसकी खाना पकाने की गैस 
की 409 एजेंसियां, पेट्रोल और डीजल के 3,486 खुदरा बिक्री केद्ध और मिट्टी 
के तेल की 809 एजेंसियां थीं। 


हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम अमरीकी कम्पनी एस्सो ईस्टर्न के राष्ट्रीयकरण के 
कारण १5 जुलाई 974 को अस्तित्व में ग्राया। सरकार ने 3] दिसम्बर 976 
को कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लि० को भो अपने हाथ में ले लिया 
और उसे इसी निगम में शामिल कर दिया। 

इस निगम के मुख्य कार्य हैं: खनिज तेल शोधन, चिकनाई वाले तेलों का 
उत्पादन, चिकनाने वाले पदार्थों, ग्रीस और पेट्रोलियम उत्पादों और सम्बन्धित 
सहायक पदार्थों का उत्पादन व मिश्रेण तथा देश भर में खाना पकाने की गैस 
की विक्री। 

984-85 में उद्योग को कुल बिक्री में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम का 
हिस्सा 8,0 प्रतिशत रहा । 3] मार्च 3985 को निगम की खाना पकाते 


33 गैस की 776 एजेंसियां तथा पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री के 3,503 
न्द्र्धे। 


इंजीनियर्स इंडिया लि० को स्थापना 965 में हुई और यह 967 में 
पूरी तरह सरकारी नियंत्रण वाला संस्यान वन गया। यह कम्पनी सार्वजनिक 
तथा निजी दोनों प्रकार के संगठनों को पेट्रोलियम शोधन, पाइपलाइन, पेट़ो- 
रसायन, उर्वरक, रत्तायव, सोमेंट, कागज, विजलो, अलौह धातु संयंत्र, समुद्र 
इंजीनियरी तथा अन्य उद्योगों के क्षेत्र में तकतीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करती 
है। इसके अतिरिक्त यह प्रतिष्ठान प्रक्रिया, डिजाइन एवं विकास, संयंत्र को चाल 
करने झौर उसका संचालन करने, ताप तथा पिण्ड स्थानान्तरण उपकरण, 


भारतोप गम 
प्राधिकरण 


ऊर्जा दवा 


परयोविरण प्रम्रिपराव्रियी प्रायोडन, लागत इंजीनियरी, श्लौर सामग्री चयना संदंधी 


समस्याओ्रों तथा निरीक्षण, परिवहत और सीमा शुल्क के निपदारे के बारे में 


विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराना है! कम्पती के दास अपनी श्रलग कम्स्यूटर 
प्रणाली है श्रोर वह विभिन्न संस्थाओं को इलेस्ट्रालिक भॉकड़ों के आधार पर 
सवाए प्रदान क्र रही है $ 


भारत सरकार तथा अमरीडी कस्प्ती तुद्ेजोसल कारपोरेशन के वीचः 
दिमम्वर 965 में हुए समझतेते के अनुसार जुलाई 966 में लुद्रीजोल इश्डिया 
को स्थाउना हुई। यह कम्पनी वेद्रोलियम श्राधारित इंश्रनों के लिये योगशील 
रतायन तथा ब्राध्ारमृत क्षेत्रों में काम श्राने वाले स्नेहक (सुद्विकट) बताती है ।* 
यद कम्पनी कुछ प्रमुख मध्यवर्तों पदायों का देश में ही निर्माण करती है. पर 
इस बात के श्रयास किए जा रहे है कि इसके लिए उत्तरीत्तर भ्रधिक स्वदेशी: 
कच्चा माल इस्तेमाल क्या जाए। 





राई? वी० परी कम्पनी लि० भारतीय तेल विगम से खरीदे पेट्रोलियम 
पदार्थों को पित्री करती है तथा इसके तीद गौर प्रमाग भी हैं । ये है. इंगीनियटी 
प्रमाण, तैस प्रमाग और रसायत प्रमाग । पहले प्रभाग में कयो-कंटेनर जैसी उच्च 
मिबति बस्तर बैयार द्वोती है, दूसरा प्रभाग प्रौद्योगिक विस्फोटक बनाता हैं। 


वालमेर लारी एण्ड कम्पनी लि> जी कि श्राई० बी० पी० की सहायक 
कम्पती है, विकनाने बाली ग्रीम और ल्यूब वैरस का उत्पादन, चाय का हिर्याठः 
तथा पर्मटन व्यवसाय करती है 


बीको लारी लिमिटेड का मुद्य काम विजलों की मोटरों धौर श्विचगियर 
उपकरणों के उत्ादन झौर जितनी के सावन्याब रोटेटिय म्थीनों की सरस्मत्ष 
करना है । 

दण्डियन प्रायव ब्वैडिय लि० पूरी तरह सरकारी कम्पनी हैं तथा बहू 
भारतीय तेल नियम लि० की सद्वायक्र कम्पी है। यह स्नेहकों को मिश्रित करतो है । 


पूर्ण रूप से भारत सरकार के अ्धीत सरकारी प्रतिष्थन, झारतीय मैस प्राधिकरण 
की स्थापना 6 अगलत 7984 को 5 अखब झसये की अधिहत पूंजी से की गई। 
इस क्पनी का सुद्य कार्य सभी तरह की प्राहतिक गैस की विकी-श्यवस्था करना 
श्र उसे तैयार करके उसका श्रेभीकरण और लानेसे जाने को गवस्यथा करना 
है | भारतीय गैंस प्राधिकरण श्रव हजीरा गैत पादप लाइन परियोजना की लागू 
कर रहा हैं विमत्री अनुमावित लागत 37 ग्ररद 77 लाख झ्पयें है। इस परि- 
योजना के गन्तर्येत गूज़रान में हनोरा से मध्य प्रदेश, राजस्थान भौर उत्तर प्रदेश 
के रास्ते छः उर्वरक कारखानों (उत्तर प्रदेश में चार झौर मध्य प्रदेश तथा 
शाजस्थान में एक-एक) की दस की जहूरतें पूरी करने भौर पाइप खाइ्म के 
आसपास बनने वाले तीन विजलीघरों में में दो (राजस्यात में पंठा में और 
उत्तर प्रदेश में औरेया में) वी गैस संबंधी जरूखें पूरी करत के चिए 3,730 - 


ट 


श8 


बन संघान और 
विकास 


भारत 986 


किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बताने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को 
योजना हैं। पाइप लाइन की प्रारम्भिक क्षमता | करोड़ 82 लाख घन्मीटर गैस 
प्रतिदिन सप्लाई करने की है । 


इस परियोजना के जुलाई 989 में पूरी हो जाने की झाशा है । 


तैल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तीव अनुसन्धान संस्थान वनाए हैं। ये हैं: 
केशबदेव मालवीय पेट्रोलियम श्रस्वेषण संस्थान, खुदाई टेक्नोलॉजी संस्थान तथा 
भण्डारण अध्ययन संस्थान ! 


देहरादुन में 963 में स्थापित केशवदेव मालवीय पेट्रोलियप अन्वेषण 
संस्थान पेट्रोलियम भूविज्ञान, अस्वेपण भूभीतिकी, वेल-लागिग तकतीक तथा प्रन्य 
सम्बन्धित विपयों में अनुसन्धान करता है । 

खुदाई टेक्नोलॉजी संस्थान भी देहरादून में है और यह तेल की [खुदाई के 
काम को तेज करने, भ्रधिक सुरक्षित तथा कम खर्चीला बनाने के उपायों के लिए 
अनुसन्धान करता है। यह खुदाई के तरल पदार्थों और कीचड़-योगशील पदार्थों 
की क्षमता सुधारने के लिए जुदाई तकवीकें विकसित करता है। 


अहमदावाद स्थित भग्डरण अध्ययन संस्थान, भण्डारण इंजीनियरी के ज्षेत्र में 
अनुसन्धान करता है । अहमदाबाद में इसकी १5 मुख्य प्रयोगशालाएं, एक विकास 
दल तथा एक भण्डारण निर्माण दल तथा देहरादुन में एक क्षेत्र विकास दल है। 


इन संस्थानों के अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस शआ्रायोग इंजी- 
निर्यरिग और समुद्र टेक्नोलॉजी तथा उत्पादन टेक्नोलॉजी संस्थाव नामक दो 
भोर संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रहा है। 

तैल' तथा प्राकृतिक गैस आयोग का देहरादून में एक कम्प्यूटर केद्ध 
है, जो भूकम्प संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करता है । 


ऊर्जा फे गैर-परम्परागत स्रोत 


तेजी से समाप्त हो रहे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों के पूरक रूप में तथा ग्रामीण 
क्षेत्रों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने ऊर्जा के नये तथा 
पार-वार इस्तेमाल हो सकने वाले साधनों के विकास तथा प्रोत्साहन को प्राथमिकता 


भीर यहां 2 मार्च 7987 को ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों का आयोग तथा 6 
सितम्बर 982 को ऊर्जा मंत्रालय में गैर-परम्परागत ऊर्जा स्लोत विभाग बनाया 
गया। कर्जा के अ्रतिरिकतत साधनों का श्रायोग नीतियां तथा कार्यक्रम बनाता है 


जवकि गैर-परम्परायत ऊर्जा स्रोत विभाग उनको क्रिणन्वित करने के लिए 
जिम्मेदार है। यह विभाग ऊर्जा मंत्रालय का हो एक अंग है। 


दापोगेत विकास 
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गैर्परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने भनुसत्धान तथा विकास से संबद्ध 
बहुत सी परियोजदाम्रों तथा कार्यक्रमों के सायन्साथ मयें तथा मवीकरणीयः 
कर्जा के स्रोतों के निरूपण भौर विस्तार सेवापरों को क्रियान्वित करके, भारत 
में ऊर्जा के क्षेत्र में माम कमाया है। 

इस विभाग नें, जो कर्जा के भ्रतिरिकतत साधनों के भागोग के सचिवालय 
के झूप में कार्य भी करता है, चण्डोगढ़, हैदराबाद, मोपाल परहमदाबयाद तथा 
तखनऊ में एक-एक क्षेत्रीय कार्यालय थोला है । गुवाहाटी में जल्दी ही एक 
श्रौर क्षेत्रीय कार्यलिय खोला जाएगा । गोवर गैस कार्मंत्रम की [प्रगति पर निगाह 
रखने के लिए देश भर में बड़ी संख्या में निगरानी यूनिट योले जा रहे है । 
योजनावधि (985-90) में भी भौर क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की योजना है । 

विभाग की स्थापदा के थोड़े से समय में ही ऊर्जा के नये भौर वार-वार 
इस्तेमाल हो सकने वाले स्रोतों तथा उपकरणों का विकास करने भौर उनका 
उपयोग करने को दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई हैं ॥ यह इसी तथ्य से सिद्ध 
हो जाता है कि प्रदर्शश शौर व्यावसायीकरण के लिए श्रब विभिन्न तकनीकें भौर 
प्रणालियां उपलब्ध है । 

देश में भाज 220 से भी भ्रधिक उत्पादक विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों" 

तथा उपकरणों के उत्पादन तथा विकास में लगे हूँ । सैकड़ों सरकारी विभागों, 
सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्याम्रों, निजो संस्थानों तथा व्यक्तितयों में जल तापत 
प्रणालियों, पवन चक्कियों, फ़ोटोवोल्टाइक लाइट तथा पंप, उन्नत घूल्हे तथा बायोगेस 
संयंत्र अपनाएं है । इन उपकरणों में उन्नत चूल्हे, सौर ऊर्जा के कुकर, थायोगस 
संयंत्र, पानी के पंप प्रधिक लोकप्रिय हैं। ऐसा भ्रनुमान है कि इस शताब्दी 
के प्रंत्त तक ऊर्ना को कुल मांय की 20 प्रतिशत श्रापृत्ति ऊर्जा के गेर- 
परम्परागत साधनों से की जा सकेगी। 


'बायोगैस नवदीकरणीय कर्जा का एक महत्वपूर्ण द्विस्सा हैं। वायोगस संयंत्र 


का एक उप-उत्ाद है-नरिष्कृत् खाद । इसके भन्‍्य सलाम है-- 
इंघन के लिए पेड़ों की भ्रन्धाघुध कटाई में कमी, स्वच्छता की धल्पिति भें 
सुधार, ग्रामीण मद्दिलाप्ों में नेत्न-रोगों की कमी भोर भोजन पकाने में भारानी। 
बायोगैस की एक विशेषता यह है कि यह कई तरह के फाम भा सकती है ! इससे 
खाता पकाया जा सकता है, रोशनी की जा सकती है भौर ऊर्जा पैदा की जा सकती है। 

985-86 के लिए विमाग नें .50 लाख वायोगैश संयंत्र लगाने 
का लक्ष्य रखा था जबकि .93 साख सर्यत्र लगाएं जा चुके है। इन संयंत्रों 
से हर साल 6, 5 लाख टन लकड़ी की बचत होगी तथा इंधन और उर्वरक के 
रूप में हमारी प्र्य॑व्यवस्था को सालादा 54 करोड़ रुपये का श्ाभ हीगा। 
जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में वायोगरैस संयंत्र लगाता चाहते है, उन्हें सद्धायता' 
देने के लिए राज्यों के पास केद्वीय प्रवुदान उपलब्ध हैं! पराब संयंत्रों की 
मरम्मत, संयंत्र खगते के बाद उसकी देखभाल भौर मानीर्टारिग की क्रियाविधि 
हया इन्हें उपयोग में लाने वालों को प्रशिक्षण देवा भी इस योजना का के 
अंग है। प्रनुस्रंधान विकास भोट प्रदर्शत के फलस्वहूप गोवर गैस संयंत्रों के पुराने 


शोर ऊर्मा 
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कार्यदल बनाया गया, जितमे श्रधिकांशठः महिलाएं थी। देश में इस मसय 
करीब 20 लाख उत्नत किस्म के बूल्हे काम कर रहे है। इन चूल्हों से प्रतिवर्ष 
लगभग 77 लाख टन ईघव की लकड़ी को बचत होती है, जिमका मूल्य 
66 करोड़ रुपये है। उनकी कार्य-दक्षता 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच 
है । बडे श्राकार के सामुदायिक मॉडल भी तैयार किए गए हैं जो 50 से 200 
व्यक्तियों के लिए उपयुत्त है और बहुत लोकप्रिय भी हुए हैं। इस समय घरेलू 
चूल्हों के 40 से श्रधिक मॉडल उपलब्ध कराए जा रहे है । 


देश में उपलब्ध सौर ऊर्जा के विद्याल भंडार कौ बैज्ञानिक्र ढंग से 
इस्तेमाल करमे के लिए योजनावद्ध, प्रनवरत प्रयास किए जा रहें हूँ। 
सौर ऊर्जा के उपयोग का सरल एवं सावारण उपाय, इसे सौर ताप 
ऊर्जा में परिवर्धिथ करना है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में इसका व्यावसाथिक 
स्वर पर उपयोग किया जा रहा है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां तिम्न दर्जे 
की ताप कर्जा की आवश्यकता है। इनमें खाना पकाना, पानी गर्म करना, 
खारे पानी को साफ़ करना, स्थाव गरम करता, फत्तत सुखावां झौर रेफी- 
जरेटर इत्यादि शामिल हूँ। उच्च ताप वाले उपयोगों के लिए विभिन्न प्रकार 
के सस्ते सौर कलेक्टर्म विकसित करनें के प्रयास किए जा रहे हैं। 37 
मार्च 986 को देध भर में 900 से प्रधिक सोर ऊर्जा से पानी गरम 
करने की छोटी झौर बड़ी प्रणालियां काम कर रही थीं। इसमें सत्रप्ते बड़ी 
प्रति दिन 40 हजार लिटर से अधिक क्षमता वाली प्रणालियाँ होटल जनपथ 
(नई दल्ली), लोधी होटल (नई दिल्‍ली) पग्रोर भोपाल डेयरी में काम कर 
रही हैं। 3 मार्च 986 को 200 से अ्रधिक सौर ऊर्जा से पानी 
गर्म करने वाली प्रणालियों को लगानें का काम चल रहा था। इसके अलावा 
32 सौर भट्िटयों, 20 की हुई फसल सुखाने के काम पआ॥लानें वाले सौर 
यंत्र श्रौर खारे पाती को शुद्ध करने वाले 43 सौर यंत्रों को लगाने का काम 
भी हाथ में लिया गया है। 

विभिन्न प्रणालियों में इस समय कुल 33000 एम“ से ज्यादा क्षेत्र का इस्ते- 
माल कलेक्टर-श्लेत्र के रूप में किया जा रहा है। इसमे वे करीब 40,000 सौर- 
कुकर शामिल नही हैं जो इस समय प्रयोग में लाए जा रहे है । ग्रामीण क्षेत्रों में 
सौर-ऊर्जा में ब्रिजलीं बनाने के लिए छोटे और मझे।ले ग्राकार हे सौर विजली 
घर बनाने की भी योजत्रा है। 

सौर-फोटोवोल्टाइक्स के क्षेत्र में सोर सेलों श्रीर माइ्यूल्स के निर्माण 
की तकतीझ का विकराप्त देश में ही झिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 200 से 
अधिक सौर-फोटोबोल्टाइक्स पम्प लगाएं गए हूँ जो पीने का पानी प्रववा 
सिंचाई के लिए पाती उपलब्ध करा रहे हूँ। पत्र कुछ लोग निजी तौर पर 
भी इन सौर पम्पों के मालिक हैं, जिनका उपयोग वें अश्रपनी लघु सिचाई के 
लिए करते हैं। ऐसे 300 से अधिक मावों में सौर फोटोवोल्टाइक्य से 
सड़कों को वत्तिया जलाने का काम चल रहा है, जहां सामान्य रूप से ामद 
कभी विजली नहीं पहुंच सकती थी। दूरदराज के गांवों में सौर विद्युतीकरण 
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का लद््य है। इस प्रकार की 23 प्रणालियां चल रही हैं | इफमें से अधियाश प्रणा- 
लियां सामृदाबिक वायोगैस सं्यत्रों पर या नवविवार्मित मैसीफायसे पर वेद्धित हैँ 
जो कि बिजली का उत्तादद कृपिजस्थ पदायों, पवद-ऊर्जा तथा ईधन-लकड़ों के 
अपशेपों से करते हैं। परिस्त्वितियों के अनुसार अन्य झ्ावक््यय तत्व इनमें मिला 
दिए जाते हैं। इव प्रणालियों को कर्जा ग्राम बहते है। 2985-90 की योजना- 
बधि में ऐसी 5000 प्रघालिया स्वापित करने का प्रस्ताव है । 





शहरों के तरत और ठोस दीनो प्रकाद के मलबे से ऊर्जा पैदा करने तथा 
इस प्रक्रिया में शहरी पर्यावरण को सुधारते की ओर विशेष बल दिया जा 
रहा है। विभाग ने जुताई 984 में डेनमार्क की एक कम्पनी के साथ एक 
परियोजना के बारे में समझौता क्रिया था, जिसके तहत दिल्‍ली शहर में प्रति- 
दिते जमा होने वाले 300 टन मलबे के भस्मीकरण का प्रस्ताव था। 
यह संयंत्र उप-उत्पाद (बाइ-प्रोडबट) के रूप में लगभग 3. 75 मेगावाट विजली पैदा 
करेगा तया इसके निर्माण पर सम्मय 8 करोड़ रुपये की लागत प्राने का 
अनुमान है। शहरो के निम्न कैलोदी क्षमता थाले मलदे को बिजली में परिं- 
बतित करने की दिशा में यह भस्मीकरण संयंत्र प्रयोग के तोर पर प्रत्यन्त 
ही महत्वपूर्ण है। 

अम्बई में एक पायरॉोलाइसिस संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 
ठोस शहरी मलबे का इस्तेमाल क्रिया जाएगा । इसमें भ्रतिदित 600 
टन कूड्ााकचरा जलाकर 6 मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। गन्ने की घोई 
जलाकर 9 मेगावाट फालतू विजली पैदा करने के लिए एक अन्य परियोजना 
तमिलनाडदू स्थित सहकारी चीनी मिल में शुरू की गयी है। घान की मूसी 
ओर पुप्राल पर श्राधारित 5 और 6 मे० या० क्षमता के दो विद्युत संयंत्र 
दंजाव में लगाने वी योजना है । 

गैसर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ओर दिल्ली 
में मल सीवेज पर श्राघारित वायोगैस सयक्ष लगाने मे मदद वी है। नदियों के कितारे 
बसे वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर और वंग्लूर जैसे शहरों में सीवेज 
गैस संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है। गगा का प्रदूषण दूर करने 
के लिए यह विभाग सक्रिय रूप से योजना तैयार कर रहा है, जिसे केन्रीय गया 
प्राधिकरण वी देख-रेख में लागू क्षिया जाएगा। 

कई स्वानों पर मेगावाट क्षमता का कृषि-्ताप विजली उत्पादन करने के 
प्रस्तावों को प्रतिम रूप दिया गया है | कई पब्रन्य प्रस्ताव झमी विचाराधीन है । 

दिल्‍ली में एक विजलीघर बनाया गया था जो भूमि के भराव पर प्राधारित था । 
इस वर्ष इसझा विस्तार होने को आशा है । 


बायोमास से कर्जा प्राप्त करने के लिए जो योजनाएं चलाई णा रही 
है उनके भ्वावा इस क्षेत्र में नई भवधारणाए और तरीके विकसित हिए जा 
रहे हैं। जंबली बायोमास की दिशा में वृक्षारोपण द्वारा बिजली व ऊर्जा 
प्राप्य करने वी एक विल्झुल ही नई घवधारपा शुरू वी गयी है। इसमें बेरार 
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पिछले 30 वर्षों में भ्रोद्योगिक उत्पादन में विविधता भोर गुणवत्ता दोनों 
ही दृष्टियों से द्रुत यदि से विकास हुमा है। 2980-85 की छठों 
गोउना भवधि में पभोद्योगिक उत्पादन की भौसत वृद्धि दर लगभग 6 प्रतिशत रहो । 
यद्यपि इस वृद्धि में लगभग सभी उद्योग-समूहों ने प्रंशदान क्रिया, पर विशेष 
बृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थों, रसायनों और रास्तायनिक उत्ादों, धातु-उत्लादों, 
इलेक्ट्रॉतिक भोर विजली को मशोनरी, परिवहन उपकरण शोर विजली उत्पादन 
भादि क्षेत्रों में हुई। विशुद धरेलू उत्सादों में निर्माण-क्षेत्र का योगदान 970-77 
में 43. 4 प्रतिधत से बढ़कर 984-85 में ॥5 प्रतिशत हो गया। 


विभिन्न पंचवर्षीय योजना पवधियों में चालू उद्योगों में नई इकाइयों तथा 
नए उपक्रमों की स्थापना से उद्योग के ढांचे का विस्तार श्रोर विविधीकरण 
हुभा । इसके परिणामस्वरूप भौद्योगिक इकाइयों को संख्या काफी बढ़ी है ! 957 में 
लोहा भौर इस्पात उत्पादन के लिए कैवल दो बड़ी इकाइया थीं। पश्रव 6 विशाल 
इस्पात संयंत्र है, जिनकी क्षमता लगभग 89 लाख टने की है। इन्होंने 7985-86 
में लगभग 78 साख टन बिक्रीयोग्य इस्पात का उत्पादन किया । इस 
संयंत्रों में उत्तादित इस्पात ने देश में सुई से लेकर भारी मशीनों तक इंजीनियरी 
के श्रनेक सामात बनाने में श्रात्मनिर्भरता को बुनियाद रखी है। नए उद्योगों के 
क्षेत्र में खेदी के ईबटर, इलेक्ट्रॉतिक भ्रौर उर्वेरक उधोग, जिनका 95॥ में 
प्रस्तित्व भी नहीं था, इतने विकसित हुए कि इनका झ्रायात नाममात्र को किया 
जाने लगा ! दवा और रसायन उछ््योग में भी तेजी से बद्धि 
हुई ! कपड़ा उद्योग, पट्सत भौर सूत के कपड़ों तक ही सीमित नहीं है । भ्राज 
कई कारखाने विभिन्न प्रकार के क्द्विम रेगे तैयार करते हैं। मशीन तैयार करने 
डाले उद्योगों में भी तेज॑। से प्रगति हुई है | देश का इजीनियरी उद्योग विजली उत्पादन, 
रेल, सड़क-प्रिझहत गौर शचार के झगझ्ंगं सभी उप्रकरण उपलब्ध करा 
सकता है । चीनी पोर सीमेंट उद्योग के लिए मशोनों, पावर बॉयलरों, बस्तुमों को 
लादमे-उतारने बेर उपकरण भोर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुप्री के बढ़ी स्या में 
उत्पादन मेँ ग्रात्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। हाल के दर्पों से इसेंकट्रॉनिक्स 
उद्योग, पेंड्रोट्सायन ठया पर्मोप्वास्टि/ उद्योगों में भा तेडी से प्रगते हुई 
है। 

स्वतन्व॒ता के बाद देश के भौद्योगिक विफास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्भ बात मह 
हुई है कि सरकारी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुप्रा है। 95 में 29 करोड़ पे 
के निवेश के केवत पांच ही गैर-विभागोय सरकारी उपक्रम थे। 37 मार्च 985 
को इनको संख्या 22॥ ही गई, जिनमें 42,87 करोड़ दपवे की पूर्जी लगी 
थी। यह उपक्रम प्रव इस्पात, कोयला, एल्यूम नियम, छावा, भारी भौर ह्ल्वेः 
इजोनियरी उत्पाद, उर्देरक, भाधारमूत रखायन, दवाएं, खतिज, पेद्रोलियम चंदा 
रेस इजन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, विमान भोर जद्धाज जैसी विविध घीजें बनाते हैं। 
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948 के नीति संबंधी प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया कि निरन्तर 
बढ़ते हुए उत्पादद का और समान वितरण का अर्थव्यवस्था के लिए बहुत 
महत्व है । साथ ही राज्यों के कार्यक्रमों में, उद्योगों के विकास में उसके सक्रिय 
योगदान पर बल दिया गया। 956 की संशोधित नीति में श्राथिक विकास की 
दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करमे और औद्योगीकरण की रफ्तार तेज करने के बारे 
में विशेष रूप से स्पष्ट निर्देश दिए गए । सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार करने और 
एक बड़े तथा निरंतर वृद्धिशील सहकारी क्षेत्र का विकास करने पर विशेष ध्याच दिया 
गया । नीति में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार नए औद्योग्रिक उपक्रम 
स्थापित करने में उल्लेखनीय और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी ले । साथ ही निजी क्षेत्र को 
भी विकास और विस्तार का समुचित अवसर प्रदान करे। 

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तथा सुनियोजित विकास की झावश्यकता 
को देखते हुए यह निर्धारित किया गया कि जो उद्योग बुनियादी और सामरिक 
महत्व के हैं या जो जनोपयोगी हैं, वे सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिएं। 
साथ ही जो उद्योग आ्रावश्यक हैं और जिनके लिए इतने बड़े निवेश की जरूरत 
है, जिसे केवल सरकार कर सकती है, वे भी सार्वजनिक क्षेत्र में होने चाहिए । इसलिए 
सरकार ने उद्योगों को जिसे सरकारी योगदान को आधार वनाकर, तीन वर्गों 
में वर्गीकृत करने का फैसला किया। पहले वर्ग में वे उद्योग आते हैं जिनके भावी 
विकास की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी । दूसरे वर्ग में वे उद्योग 
आएंगे, जो उत्तरोत्तर सरकार के स्वामित्व में श्राते जाएंगे और जिनमें नए उप- 
क्रम स्थापित करने में सरकार पहल करेगी। किन्तु निजी क्षेत्र भी सरकारी क्षेत्र 
का पूरक वनकर सहायता करेगा। तीसरे वर्ग में वाकी सभी उद्योग ग्राते हैं और 
उनका विकास पूरी तरह निजी क्षेत्र की पहल और उद्यम पर छोड़ दिया गया । 
उद्योगों के 77 समूहों को अनुसूची क' में और 2 समूहों को प्नुसूची ख' में शामिर 
किया गया है। उद्योगों के शेष समूह तीसरे वर्ग में आते हैं। 

अनुसूची क' के उद्योग हैं : () हथियार और गोला-बारूद तथा रक्षा संबंधी 
धन्य साज-सामाव; ( 2) परमाणु ऊर्जा; (3) लोहा भोर इस्पात; (4) लोहे भोर इस्पात 
की भारी ढलाई श्लौर गढ़ाई; (5) लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए, खबन 
कार्य के लिए, मशीनों व औजारों के निर्माण के लिए शौर सरकार द्वारा निर्धारित पअ्त्य 
बूनियादी उद्योगों के लिए प्रावश्यक भारी संयंत्र तथा मशीनें; (6) द्रवद्यालित तथ 
'वाष्पचालित टरवाइनों सहित विजली के भारी संयंत्र; (7) कोयला और भूरा कोयल 
(लिग्ताइट); (8) खनिज तेल; (9) लौह अ्रयस्क, मेंगनीज भयस्क, क्रोम भयस्क, 
जिप्सम, गन्धक, स्वर्ण शोर हीरों का खनन; ( 0) तांबे, सीसे, जस्ते, मोलिब्डेसम 
और वुलफम का खनन झौर संसाधन; () परमाणु कर्जा (उत्पादन भौर उपयोग पर 
नियन्त्रण ) श्रादेश 953 को अयुसूची में वरणित खनिज; (32) वायुयान, (3) विमा- 
नन; (74) रेल यातायात; (5) जलयान निर्माण; (6) टेलीफोन और टेलीफोच 
के तार, टेलीआ,्राफ झ्योर बेतार उपकरण (रेडियो सेटों को छोड़ कर) ; और (7 7) 
बिजली का उत्पादन भौर वितरण। 

अनुसूची 'ख के उद्योग हैं : (१) खनिज पदार्थ रियायत नियम, 949 की 
घारा 3 में दी हुई परिभाषा में बताए गए गौण खनिज पदार्थों' के श्रतिरिवः 
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सभी खनिज पदायें; (2) एल्पूमोनियम तथा झन्य प््तोह घातुएं जो प्रनुनुची का 
में शामित्र नद्वीं; (3) मधीनी मोजार; (4) नोह मिशित धातुए मोर भौजायी इस्पात; 
(७) भौषध, रंग-सामग्री ओर प्लास्टिक की यस्तुओं, का निर्मान करने वाले [उद्योगों 
जैसे रासायनिक उद्योगों के लिए प्रावश्यक बुनियादी शौर मध्यवर्ती उत्ताइ, ( 6) एटी- 
वायटिक दया भ्रन्य प्ावश्यक भोपषधिया (7) उर्वरक (8) कृत्रिम रबड़; कोयले का 
का्वनीकरण; (0) रासायनिक सुगदी; (7) सड़क परिदरहन ग्रौर (2) समुद्दी 
परिवहन । 

यद्यपि सरकार ने इन बर्मो के उद्योगों की सूचिया बनाई हैं, तथापि 
इस प्रस्ताव द्वारा इसमें नमनीयता बस्ती गई है जिससे कई उद्योग 
दोनों क्षेत्रों में हो सकते हैं| प्रथम वर्ग मे जो निजी उद्योग विद्यमान है, उन्हें विस्तार 
की श्रनुमत्ति दी जा सकती है तथा सरकार भी राष्ट्रीय हित को देखते हुए 
अपने उद्योगों के विस्तार के लिए निजी उपक्रमो का सहयोग ले सकती है। 
इसी तरह विजी उपक्रमों को भी इस क्षीत्न में स्वयं भ्रकेले था सरकार 
के सहयोग से भाग लेने का भ्रधिकार होगा | सरकार की औद्योगिक नीति का 
बुनियादी ढांचा झ्ाज भी इसी प्रस्ताव पर आधान्ति है। 


भारत के संविधान में उद्योगो के सबध में विधायी शवितयों का विभाजन सघीय 
सूची और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। सघीय मची में ऐसे उद्योग 
आते हैं जो संसद द्वारा सामरिक महत्व श्रयवा देश की रक्षा के लिए श्रावश्यक 
घोषित किए जाते है, और वे उद्योग, जितके लिए संसद कानून बनाकर 
घोषणा करती है कि इनका नियन्नण सार्वजनिक हित में आवश्यक है। संविधान 
में विधायी शक्तियों के वितरण के प्रनुरूप 954 का उद्योग (विकास और 
निवमन) श्रधिनियम बनाया गया । इस भ्रधिनियम द्वारा यह बिधायी व्यवस्था की 
गई है कि कुछ उद्योगों के विकास तथा नियमन के लिए सरकार की ओौद्योगिक 
नीति को कार्यान्वित करने के लिए श्रावश्थक कानून बनाए जाए । 

इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार को नई ओद्योगिक क्षमता स्थापित 
करने के लिए लाइसेंस देने का प्रधिकार मिल जाए ताकि पूजीनिबेश वाछित औद्यो- 
गिक गतिविधियों की ओर मोडा जा सके और आमतौर पर इस बात का नियमन 
हो सके कि उद्योगों की स्थापना फ्रिन स्थानों में की जाती है। इससे क्षेत्रीय विकास 
में संतुलन स्थापित हो सकेगा | इस तरह ओद्योगिक लाइसेंस सुनियोजित झ्ाथिक 
विकासप्त का एक महत्वपूर्ण साधन है । 


समय-समय पर ओद्योगिक लाइसेंस प्रणाली की कई उच्च स्तरीय समितियों 
में बिल्तृत विवेचना की है । जहां ये सुझाव दिए गए हैं कि लाइमेंस प्रणाली को 
सुचार बनाया जाए और उसमें सुधार लाया जाए ताकि दुतगति से ओद्ोगिक 
विकास के मार्ग भें थाने वालो परेशानियों को दूर किया जा सऊँ, वही यह बात 
स्वीकार की जाती है कि सुनिरोजित विकास के लिए औद्योगिक लाइसेंस एक 
जोरदार साधन हैं! नियामझ लाइसेंस देने की प्रक्रिया भव प्रधितियम की पहली 
पनुमूची में दिए गए 70 से ग्रधिक उद्योगों पर लागू होती है । 
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4956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के अंतर्गत जो नीति संबंधी ढांचा 
निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर तथा औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली द्वारा 
इस नीति को कार्यान्वित करने के वारे में जो अध्ययन किए गए, उनके श्राधार 
प्र सरकार ने 970 में और फिर 973 में इस नीति में संशोधन किए।. 
१973 के नीति संबंधी वक्तव्य में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यव- 
हार अधिनियम के उपवन्धों को ध्यान में रखा गया है, जो इसलिए बनाएं गए 
थे कि आर्थिक प्रणाली इस तरह न चले कि जनहित के विपरीत आर्थिक सत्ता 
कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाए। साथ ही इससे ऐसे महत्वपूर्ण मूल उद्योगों 
को बढ़ावा मिला है, जो भविष्य में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध 
होंगे । इनमें वे उद्योग भी शामिल हैं, जो मूल उद्योगों से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। 
इनके अ्रतिरिक्त ऐसे उद्योग भी इनमें शामिल है, जो अर्थव्यवस्था के विकास 
के लिए बुनियादी और सामरिक महत्व के हैं तथा जिनकी दीर्घकालिक निर्यात 
संभावनाएं हैं । उद्योगों के 9 समूहों की एक सूची तैयार की गई (जिसे झ्रामतौर पर 
परिशिष्ट-] उद्योग' कहा जाता है) जिनमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक 
(एम० आर० टी० पी० ) व्यवहार अधिनियम 969 में परिभाषित बड़े औद्योगिक 
प्रतिष्ठान भाग ले सकेंगे और इन उद्योगों की स्थापना में योगदान दे सकेंगे, वशर्ते कि 
वे सार्वजनिक क्षेत्र या लधु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित न हों । इस सूची में जिन 
उद्योगों को शामिल नहीं किया गया, उनके लिए सामान्यतः बड़े औद्योगिक प्रति- 
घ्ठानों को तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उनके अधिकांश उत्पादन 
का निर्यात न किया जाए। इस सूची में उल्लिखित उद्योगों में विदेशी कम्पनियाँ 
और उनकी सहायक कम्पनियाँ तथा उनकी शाखाएं भी भाग ले सकती थीं । 
973 के नीति संबंधी वक्तव्य में जहां कहीं संभव हो और उचित हो, मध्यम 
तथा लघु और सहायक उद्योगों को बढ़ावा देने की वात कही गई इसके द्वारा 
औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिय के कुछ पहलुओं को भी सरल बनाया गया, जैसे 
औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए उपक्रम की स्थायी परिसम्पत्ति की सीमा एक 
करोड़ रुपये से वढ़ा कर पांच करोड़ रुपये कर दी गई और लघु उद्योग क्षेत्र के 
लिए कुछ क्षेत्र सुरक्षित रखने की वात भी दोहराई गई । 


980 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया को कुछ 
क्षेत्रों में और अधिक उदार बनाया गया, जैसे लघु उद्योगों और सहायक इकाइयों 
के लिए निर्धारित निवेश की सीमा का बढ़ाया जाना; लाइसेंसों का अनुमोदन 
जिससे कि उनकी तात्कालिक उत्पादन क्षमता का पता चले, स्वतः स्फूर्त विकास के 
उपवन्धों को और अधिक उद्योगों पर लागू करना; लाइसेंस प्रक्रिओं को और 
सुचारू बनाना, जिससे विलंव कम किया जा सके; प्रदूषण नियंत्रण तथा पारिस्थितिक 
संतुलन बनाए रखना आदि । औद्योगिक लाइसेंस चीति को उदार बनाना तथा 
तेजी से औद्योगिक विकास करना, एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। पिछले 
कुछ महीनों में इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं । 


क्षमता का अधिकतम उपयोग और अधिकतम उत्पादन को प्रोत्साहन देने 
के लिए (ताकि बड़े पैमाने पर होने वाले उत्पादन के लाभ प्राप्त किए जा सकें) 
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और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए तथा निर्माताओं को 
नमनीयता प्रदान करने के लिए (जिससे कि वे अपने विभिन्न उत्पादों का उत्पादन 
बाजार की मांग के अनुरूप कर सकें), उद्योगों के 28 समूहों को व्यापक स्वरूप 
प्रदान करने की एक योजना लागू की गई है । है 

उद्योगों के 26 व्यापक वर्गों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया है, बशर्ते 
कि वे कुछ शर्तें पूरी करते हो, जैसे (क) ये औद्योगिक उपक्रम, एकाधिकता तथा 
अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० भार० टी० पी०) अभ्रधिनियम तथा विदेशी- 
मुद्दा बितियमन अधितियम (फेरा) के अंतर्येत न श्राते हों; (ख) निमित वस्तु लघु 
उद्योगों के लिए सुरक्षित न हो; और वह औद्योगिक उपक्रम गैर-अनुमति वाले 
इलाके में स्थापित न हो । बाद में 82 मुख्य औपधियों और उनसे तैयार दवाओं 
को भी लाइसेंस उपवन्धों से मुक्त कर दिया गया । 

उद्योगो को लाइसेंस मुक्त रखने की योजना को बाद में एम० आर० टी० 
पी० और (फेरा) कम्पनियों पर भी ऐसी वस्तुओं के लिए लागू कर दिया गया जो 
राष्ट्रीय महत्व की हो, या जिनके निर्यात की संभावना हो, बशतें कि ऐसे उपक्रम 
केद्वीय सरकार द्वारा घोषित पिछड़े इलाको मे उद्योग स्थापित करने के लिए 
आवेदन करें। 

उत्पादन बढ़ाने, अधिक निर्यात करने तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने 
की आवश्यकता को देखते हुए, इन उद्योगो की सूची का और प्रधिक विस्तार 
किया गया है और श्रव उनके अंतर्गत उद्योगों के 32 समूह प्राते है । 

भ्रपनी प्रस्थापित क्षमता का अ्रधिकतम उपयोग कर सकने के लिए, क्षम- 
ताओं के पुनः अनुमोदन की एक यीजना प्रप्रैल 982 में लागू की गई। इस 
योजना के अतर्गंत औद्योगिक लाइसेंस में जो क्षमता दिखाई गई है, उसका पुनः 
श्रनुमोदन इस आधार पर किया जा सकेगा कि पिछले पांच वर्षों में जिस वर्ष 
अधिकतम उत्पादन हुआ्ना था, उसमे उस वर्ष के उत्पादन का /3 और जमा कर 
दिया जाएगा (वशर्ते कि वह उपक्रम श्रपती क्षमता का 94 प्रतिशत उपयोग कर 
चुका हो) । इसके लिए उसे नया ओद्योग्रिक लाइसेंस नहीं लेना होगा। 350 से 
भी भ्रधिक औद्योगिक उपक्रमों ने इस यीजना का लाभ उठाया है। भ्रव इस 
योजना को और भ्रधिक उदार बना दिया गया है । जिन उपक्रमो ने 80 प्रतिशत 
क्षमता-उपयोग प्राप्त कर लिया हो, वे भी इस सुविधा के हकदार वन गए है। 
यह योजना सातवी योजता की अवधि (985-90) तक प्रभावी रहेगी। औपधियों 
और फामास्थुटिकल्स वस्तुमों के मामले में यह अनुमोदन बुनिधादी औषधियों और 
उनसे तैयार औपधियो के श्रनुपात पर निर्मर करेगा । 

उदार लाइसेंस नीति का एक और पहलू यह है कि कच्चे माल के श्रायात 
के लिए विदेशी मुद्रा की सीमा वढ़ा दी गई है और इस प्राधार पर ओद्योगिक 
लाइसेंस से छूट का दावा किया जा सकेगा। जिन उपक्रमों की स्थायी परिसम्पत्ति 
5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें औद्योगिक लाइसेंस तभी लेना होगा, जब कच्चे 
माल का झभायात 40 लाख रुपये से झ्धिक का द्वोया उत्पादन के फैक्ट्री मूल्य के 
5 प्रतिशत से भ्रधिक हो । भव मोद्रिक सीमा बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी 


गई है ! 


पहली ओर 


तोसरी योजना 
प्था वापिक 
योजनाओं फो 
छपसाब्धियां 


उद्योग हे 


कर दी गई। विजली के भारी सामान और भारी मशीनों, औजार उद्योगों त्या 
भारी मशीन निर्माण एवं भारी इंजीनियरी उद्योगों की अ्रन्य शाखाओं मे उद्योगों 
की स्थापना की गई। सीमेठ और कागज उद्योगों के लिए मशीर्ने बनाना १हल्नी 
बार शुरू किया गया। रसायन उद्योग के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई। इसके 
फलस्वरूप केवल नाइट्रोजन उर्वेरकों, कास्टिक सोडा, सोंडा ऐश और गंधक के भ्रम्ल 
जैसे भ्राधारभूत रासायनिक पदार्थों के बड़े कारखानों की स्थापना और इन पदार्थों 
के उत्पादन में वृद्धि ही नहीं हुई वरन्‌ यूरिया, श्रमोनियम फास्फेट, पेनिसिलिम, 
कृत्रिम रेशे, औद्योगिक विस्फोटकों, पालिथिलीन और रग-सामग्री जैसी नई वस्तुओं 
का उत्पादन भी प्रारम्भ हुआ । कई भ्रन्य उद्योगों के उत्पादन में भी भारी वृद्धि हुई 
जितमें साइकिल, सिलाई मशीन, टेलीफोन तथा विजली के सामान के उद्योग शामिल 
है । कर्मचारियों ने नए हुनर सीखे तथा औद्योगिक प्रवन्धकों के लिए नए वर्ग का , 
विकास हुआ । संग्रठित उद्योग्रो में उत्पादत इन दस वर्षों में दुगुना हो यया। 
औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक जो 950-57 में 00 था, 960-6 में 
बढकर '94 हो गया। देश के प्रमुख नगरों के श्रासपास नई औद्योगिक वस्तिया 
बस गयीं और का रखाने स्थापित हुए । 


तीसरी पंचवर्षीय योजना और वाद की वापिक योजनाओं के भ्राठ वर्षों में 
औद्योगिक प्रगति में बहुत घट-बढ़ होती रही । पहले चार वर्षों में औद्योगिक 
पूंजी निवेश और विकास के लिए परिस्थितियां श्रपेक्षाकृत श्रनुकूत रही और 
उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके वाद लगभग तीन वर्षों तक देश की श्र्॑व्यवस्था 
पर भारी बोझ औव दवाव पड़ा, जिससे औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर घटने 
लगी । पहले तो यह धीरे-धीरे घटी और बाद में तेजी से और श्रन्त में तो करीब- 
करीब गतिहीनता की स्थिति भ्रा गई। परन्तु इस अवधि के श्रन्तिम बर्ष 7968- 
69 में" इसमें सुधार के स्पष्ट लक्षण दिखाई दिए । 

964-65 के बाद औद्योगिक विकास में गिरावट श्राने के कई कारण 
थे, जिनमे सबसे प्रमुख कारण यह था कि 965 कै सधपं और 3965-66 और 
]966-67 के दो वर्षों में निरत्तर सूघा पडने के कारण उद्योगो पर लगातार 
बरा प्रभाव पड़ता रहा | 965 में कुछ समय के लिए विदेशी सहायता बन्द होने 
की वजह से कच्चे माल व कल-पुजों की कमी का कई उद्योगों पर बहुत विपरीक्त 
प्रभाव पड़ा 


जिन उद्योगों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के श्रपने उत्पादन लक्ष्य 7965-66 
तक पूरी तरह था लगमय प्राप्त कर तिए थे, वे हैं --- एल्यूम्रीनियन, मोडट 
गाड़ियां, इलेक्ट्रिक ट्रासफार्मर, सूती कपड़ा मिलो की मशीनरी, मशीती झऔजार, 
चीनी, पटसन का सामान, विद्युतवालित पम्प, डीजल इंजन और पेट्रोलियम से 
बने पदार्थे | दूसरी ओर इस्पात और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के उ्घादव 
में भारी कमी हुई वाद के वर्षों में उर्वरक, भारी रासायनिक प्रदा्े, झोमेंद 
और पेट्रोलियम उत्पादों जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में दृद्धि हुईं ॥ 
उत्पादन में इस घटन्वड् के बावजूद इस भ्रवधि में कुछ महत्ववर्ण उप्नव्णय 
हुईं, जिनके फलस्वरूप भझौदययोगिक ढाचे में विदिधवा झाई 2 कद 








अप्थ्त £ 986 





चोयी योजना 
के दोरान प्रगति 


उद्योग 493 


क्षेत्रों में भारी क्षमता का सृजन हुआ । कई बड़ी परियोजनाएं, णो तृतीय पंच- 
वर्धीय योजना के आरम्भ में शुरू की गई थी, पूरी कर ली गईं झौर उनमें 
उत्पादन आरम्भ हो गया, विशेषकर भारी इंजीनियरी सामान भौर मशीनों के 
क्षेत्र मे । हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और माइनिंग और एलाईड भशीनरी 
कॉर्पोरेशन के विभिन्न कारखानों तथा बिजली के भारी सामान की परियोजनाप्ों 
में उत्पादन आरम्भ हो जाने से लोहा और इस्पात, खनन तथा विद्युत उत्पादन 
जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, भधिकतर देशी प्रयत्वों से ही क्षमता का भौर विस्तार 
करना संभव हो सका। रेत और सड़क परिवहन तया संचार के क्षेत्न में उप» 
करणों के झौर रेल के इंजनों तथा डिब्बों की आपूर्ति के बारे में वस्तुतः 
देश आत्मनिर्भर हो चुका था । कपड़ा, चोनी और सीमेंट जैसे परम्परागत 
उद्योगों के लिए मशीनें बनाने की क्षमता का विकास किया गया और इनके डिजाइन 
सैयार करनें में तथा इंजीनियरी के क्षेत्र में क्षमद्रा का विस्तार किया गया। निर्माण कार्य 
जी तकनीकी जातकारी या तो प्राप्त कर ली गईं थी भ्रथवा विकसित कर ली गईं थी, 
जिसने कि उबवरक, रेयन और घुलनशील लुगदी जैगे उद्योगों की परियोगनाओं के डिजा- 
इन था झूपरेया वदाने मे लेकर कारखाने लगाने तक का वार्य अधिकतर देशी प्रयत्तों से 
ही पूरा किया जा सकता था । इस्पात और प्लोह धातुओं की उत्पादन-क्षमता में उल्ले- 
खतीष वृद्धि हुईं । पेट्रोलियम, उर्वरक और पेट्रो-रासायनिक उद्योगों में भी क्षमता का 
पिस्तार करने में सफलता मिली । 


चोथी योजवा में औद्योगिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन निष्पदन और निवेश दोनी की दृष्टि 
से आजा से कम था। सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक विकास पर 3, 050 करोड रुपये के 
प्रावधान के मुकाबले निवेश झनुमानतः 2,700 करोड रुपये रहा। लौह अयस्क, पेट्रोलियम 
ओर पेट्रो-रासायनिक पदार्थों जैसे कुछ क्षेत्रों में निवेश की प्रगति सामान्यतः सन्तोपजनंक 
थी, किन्तु लोहा और इस्पात, अ्लौह धातुएं, उर्वरक और कच्चे कोयले जैसे क्षेत्रों 
में ऐसा नहीं था। परियोजना मूल्यों में हुए विस्तार का हिंसाव लगाया जाए तो पस्तुव. 
समस्त निवेश में गिरावट कही अ्रधिक मिलेगी । 
ऑँद्योगिक उत्पादन में भ्रसन्‍्तोषजनक वृद्धि के श्रनेंक कारण थे । इस्पात और उर्वरक 
जैसे कुछ नाजुक उद्योगों मे विभिश्न यूनिटों में परिचालत समस्याओं के कारण उत्पादन 
स्थापित क्षमता से बहुत कम रहा। चीनी ओर वस्त्र जैसे कृषि पर भ्राधारित अन्य उद्योगों 
में भी असामान्यताएं वनी रहीं,। निवेश की श्रपर्याप्त प्रगति ने औद्योगिक मशीनरी की 
मांग को कम किया, जिसका पूंजीगत माल बनाने धाले उद्योगों के उत्पादन स्वर पर 
विपरीत प्रभाव पड़ा । इस्पात और अलोह धातुओं की कमी में अन्य इंजीमियरी उद्योगों 
के उत्तादन पर भी बुरा असर डाला । हु 
दूसरी ओर मिथ्व धातु और विशेष इस्पात, एल्यूमीनियम, मोटर गाडियों के टायर, 
वेद्लियम घोवन उत्तोद, इलेस्ट्रानिक्सि, मशीनी औजार, ट्रैक्टर ठया भारी ब्रिज्ली 
उपकरण उद्योग जैये बहुत ते उद्योगों 





गों में उत्पादन में काफो यृद्धि हुई चौथी योजना के 
अन्तिम धर्षों में सस्कारी क्षेत्र के उपऊमों ने भी उत्पादन में उत्साहबधेक प्रगि दिखाई । 
इसके भ्रतिरिक्त औद्योगिक भ्राधार का और विस्तार विया गया और किस्म सुधार तथा 
श्रात्मग्रिभत्सा की दिद्या में काफी प्रति हुईं । 





हि 


पाँचवीं योजना ' 


के दौरान प्रगति 


छठी योजना 
के दौरान प्रगति 


उ्ढ३ ७४३ बी. चर च्ज सा 


पांचवीं योजना में महत्वपूर्ण उद्योगों के तीत्र विक्रास और निर्यातोन्‍्मुख माल तथा 
बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने चाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। 
संशोधित योजना में औद्योगिक क्षेत्र के चिकास की औसत दर 7 प्रतिशत घाषिक आंकी 
गई थी । खाद्य, उर्वरक और तेल के मूल्यों में आशातीत वृद्धि के कारण वे सभी अनुमान 
बुरी तरह गड़बड़ा गए, जिनके ग्राधार पर पांचवीं योजना का प्रारूप तैयार किया गया था । 
इस नई घटनाओं के कारण खाद्य और ऊर्जा के मामले में कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त करने 
के लिए समयवद्ध कार्यक्रम बनाना भी आवश्यक हो गया । श्रागे की चापिक योजनाएं 
इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर तैयार करनी पड़ी । 
पांचवी योजना के प्रारूप में कुल 33,4! करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्ताचित 
था, जिसमें से 37,280 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 6,6॥ करोड़ 
शुपये निजी क्षेत्र के लिए थे। परल्तु नवम्बर 973 में तेल के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि 
के फलस्वरूप, अभूतपूर्व मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाने से 976-में योजना में काफी 
काठ-छांट करनी पड़ी । संशोधित योजना में कुल 69,38। करोड़ रुपये का परिव्यय 
रखा गया---42,303 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और 27,408 करोड़ रुपये 
निजी क्षेत्र के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में 3, 000 करोड़ रुपयें का वस्तुनिवेश 
शामिल था। शेष 39,303 करोड़ रुपये चालू परिव्यय के रूप में था । 
पांचवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 39,303 करोड़ रुपये की जो संशोधित 
राशि रखी गई थी, इसमें से 0,20 करोड़ रुपये श्रर्थात्‌ कुल निर्धारित राशि का 
25. 9 प्रतिशत उद्योग तथा खनिज क्षेत्र के लिए था। बड़े और मधण्यम उद्योग के लिए 
9,69] करोड़ रुपये तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपये रखे 
गए थे । 
है 
छठी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए योजना राशि 97,500 करोड़ रुपये रखी गई । 
बड़े उद्योगों और खनिज क्षेत्र के लिए कोयले और पेट्रोलियम सहित कुल मिलाकर 
20,407 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए। इस राशि का काफी बड़ा भाग अर्थात्‌ 
9, 0 8 करोड़ रुपये केद्धीय क्षेत्र में तथा शेष ,389 करोड़ रुपये राज्य क्षेत्र में था । 
इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में 980-88 के दौरात 30,323 करोड़ रुपये की पूंजी 
का भ्रावधान है। ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए 7,780 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 
छठी योजना के दौरान औद्योगिक नीति का उद्देश्य घर्तमान क्षमताओं का 
श्रधिक्तम उपयोग तथा पूंजीगत सामान और . मध्यवर्ती चस्तुओं तथा 
उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन्न में प्रचुर वृद्धि और उत्पादकता में सुधार 
करना है। पांच वर्ष की भ्रवधि, में औद्योगिक उत्पादन की वापिक विकास दर को 
8 प्रतिशत प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। 
औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार छठी पंचवर्षीय योजना में 
ओऔसत वाषिक विकास दर 5. 5 प्रतिशत रही | इस अवधि में विकास की दर काफी 
असमान रही--980-8 में 4 प्रतिशत, 4987-82 में 8. 6 प्रतिशत, 982-8 3 
में 3.9 प्रतिशत, 4983-84 में 5, 3 प्रतिशत और 98 4-85 में 5. 8 प्रतिशत । 
) वेह समूचे निर्माण क्षेत्र की वास्तविक विकास दर 


सातवीं योजना 





उद्योग 


कै मुकावते आमतोर पर कम है। सूचकांक (प्राधार 29705300) में कई कमियां 
हैं। उत्तमें हाल ही में विकसित हुए उद्योगों, जैसे इसेक्ट्रानिक्स, पेट्रो-रसायव आदि 
को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया क्योंकि 27970 से पहले ये उद्योग नहीं थे । 
इस 20324: में लघु क्षेत्र में होने वाली ऊंची वृद्धि दर भी परिलक्षित नहीं होती । 
ओद्यौगिक उत्पादन के संशोधित सूचकांक के (ब्राधार 980-877:00) शीक्ष 
तैयार होने की संबावना है। 


छठी योजना में उद्योगों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से पदा चलता है कि 
प्रत्यूमीनियम, जत्ता, सीसा, धर्मोप्लास्टिक, पेद्रो-रमायन के मश्यवर्ती उत्पाद, विद्युत 
उपकरण, मोटरवाहन और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे उद्योगों के लिए क्षमता 
बनाने के लक्ष्य प्राप्त हो गए है ! पेट्रोलियम, मशीनी ओऔजार, यात्री कार, मोटर साइ- 
किल और स्वूटर तथा टेलीविशन जैसे उद्योगों में उत्पादन लब्य प्राश्य कर लिए यए । 
किन्तु कोवला, इच्पात, भ्रवौह धातुओ, सीमेंट, औपधियों तथा फार्मास्पुथिकल, बड़ा, 
पटसन की वस्तुओं, वाणिज्यिक घाहनों, रेल वैगनों, चीनी जैसे उद्योगों के उत्पादन में 
कभी बवायी गयी । 

छठी योजना की टेकआलाजी से सम्बन्धित कुछ श्रमुख उपलब्धियों में 500 
मेगावाट के विश्ुत उत्ादन यूनिट का चालू किया जाना, 500 मेगावोट के इर्बो- 
जेनरेटर तया वायतर का उत्रादन शुरू होता, प्रन्वर्राट्रीय स्वर की ओबुनिफ 
टेकतालोजी दी 800 सी० सी० की कम तेल की खपव करने वाली यात्नी कारों का 
निर्माण णामिल है। उर्वरक के क्षेत्र में ,350 टन प्रतिदिन क्षमश वाले उर्वरक संयंत्रों 
का निर्माय शुरू हो गया है । इस्पात के क्षेत्र में पूरी तरह स्वदेशी 3,200 घन 
मीटर की ब्लास्ट भट्टी तया 7 मीटर ऊंची कोक ओवन बैंदरी और उपकरण 
भ्रव देश में ही बताये जा रहे हैं? इसी प्रकार प्रव खबन के लिए बड़े प्राकार की 
भारी मशीनों जैसे लम्बी दीवार के झनन उपकरण, 8 घन मीढर को हाइड्रोलिक 
खुदाई मशीनों श्रादि का निर्माण किया जा रहा है । 

इलेक्ट्रानिक उद्योग में जिसे सातवी यीजना में सूयोंदिय उद्योग कहा गया हैं, 
छठी योजना ये लद्य से श्रधिकत उदादन हुआ है। एल० एस० आई०बी० एल० 
एस० झाई० संक्िटों जैते क्षेत्रों में तथा 8 और 6 विद माइक्रों कम्प्यूटर चिप, 
ऋम्प्यटर और माइक्रो प्रोसेसर, सचार उपकरण, प्रसारण तथा दी० वी» ट्रांसमिशत 
उपकरण, माइक्रो इलेक्ट्रानिक उपकरण, इलेक्ट्रानिक सामग्री और पूर्जे श्रादि के 
विर्माग में उच्च स्वर की ठेकवालोजी प्राप्त कर ली गयी है । 


सातवी योजना में सार्वजनिक क्षेत्न के लिए कुल ॥,80,000 करोड़ रुपये रखें 
गए हूँ, जिसमें से ऊर्जा क्षेत्र के लिए 54,822 , 26 करोड़ रुपये, बडे और मध्यम 
उद्योगों के लिए 79,708. 09 कटोड़ रुपये और ग्रामोण और लघु उद्योगों के लिए 
2,752. 74 करोड शुपये हैं ।इस परिव्यय का बडा भाग केंद्रीय लैत् की योज- 
नाओं/वरियौजनाओं पर खर्चे किया जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र हे का 57.4 
प्रतिशत और उद्योग व खनिज दीत्र (द्रामीय व लबु उद्योगों सहिव) है 82० 


प्रतिशत । 
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सातवीं योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए (भ्रर्थात्‌ 
सामाजिक न्याय सहित विकास और उत्पादकता में सुधार) औद्योगिक क्षेत्र की 
नीतियों और कार्यक्रमों में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया जाएगा : 

(क) जरूरी वस्तुएं और जन उपभोग उपभोक्ता सामग्री पर्याप्त मात्रा 
में मुहैया करना, जिनकी किस्म स्वीकार योग्य हो और कीमतें उचित 
हों। ह | 

(ख) मौजूदा परिसम्पत्ति से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते के लिए 
उद्योग के ढांचे को ठीक करना, उत्पादकता में सुधार लाना तथा 
प्रीद्योगिकी का स्तर बढ़ाना; 

(ग) भ्रधिक विकास क्षमता वाले सूर्योदय (सनराइज') उद्योगों तथा 
प्रत्य उद्योगों का विकास करना, जिनकी देश में और निर्यात बाजार 
में बड़ी मांग है ताकि वे विश्व में उच्च स्थान प्राप्त कर सकें। 


(घ) सामरिक महत्व के क्षेत्रों में प्रात्मनिर्भरता प्राप्त करते और अपनी 
कुशल और प्रशिक्षित जनशवित के लिए रोजगार की व्यवस्था 
करने के लिए. एक समन्वित नीति का विकास करता । 


सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 8 प्रतिशत वृद्धि दर की 
परिकल्पना की गई है । योजना के पहले वर्ष श्र्थात्‌ व985-86 के लिए 7 प्रति- 
णत का लक्ष्य रखा गया था जबकि वास्तविक उत्पादन दर 6, 3 प्रतिशत रही, 
तथापि पिछले वर्षों के कार्य-निष्पादन को देखते हुए औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन 
को संतोषजनक कहा जा राकता है । 


सार्वजनिक क्षेत्र 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की 
गयी। उद्देश्य यह था कि 947 से पहले विदेशी शासक, जिन आाथिक नीतियों पर 
चल रहें थे, उन्हें बदल दिया जाए, क्योंकि उस समय देश में जो लाभ प्राप्त होता था, 
उसका बड़ा भाग विदेशों में चला जाता था। साथ ही उत्पादव बढ़ाने और 
धन के उचित वितरण के लिए भी सार्वजनिक क्षेत्र को महत्व-पूर्ण माना गया। 
948 भ्ौर 956 के ब्रौद्योगिक नीति प्रस्तावों में सार्वजनिक क्षेत्न की 
भूमिका भर उसके काये-क्षेत्रों के बारे में स्पष्ट किया गया था। 956 के 
प्रस्ताव में कहा गया--“समाजवादी स्वरूप को झपनाने और नियोजित तथा तीखत् 
विकास के लिए जरूरी है कि मूलभूत भौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी उद्योग 
या जन-उपयोगी सेवाएं सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत होनी चाहिएं।” पहली झौर 
इसरी योजलाम्रों में यह धारणा निहित थी । उद्देश्य यह था कि बिजली, 
कोयला, इस्पात, उर्वरक, परमाणु-ऊर्जा और मशीन निर्माण जैसे मुख्य उद्योगों को, 
सावंजनिक क्षेत्र में शामिल करके और शेष उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए 
छोड़कर मजबूत औद्योगिक ढांचा उपलब्ध कराया जाए । 


' 


ऋ्गाः 
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नल नल तनमन लत मनन तप 005 5 2, 


3. सेवा उपक्रम : 


(9) व्यापार 
तथा विपणन 
सेवाएं 824. 6] 23.33... 936. 93 2.49 


(४) परिवहन 

सेवाएं 2794. 8] 6.20 2583, 9 6.03 
(3) ठेका तथा 

निर्माण सेवाएं. 265, 84 0.75... 370. 49 0.86 


(४) भौद्योगिक 
विकास तथा 
तकनीकी परा- 
मर्शदात्वी सेवाएं. 94, 9 0.26 04. 67 0.24 


(९) लघु उद्योगो 
का विकास 47.86 0.3 54. 23 0.33 


(थं) पर्यटक 
सेवाएं 90.67 0.26 9. 37 0.26 


(शा) वित्त सेवाएं. 835. 75 5.49 2077, 94 5-49 
(शं॥) अनुच्छेद 

25 के अधीन 

पंजीकृत 

कम्पनियां 66.00 0.29. 444. 92 0.49 


योग (3) 549. 73 प5.37.. 6357. 74 4, 85 





4. बीमा कम्पतनिया 427. 00 0.34. 78.50 0. 28 





कुल योग 35,394. 48 400.00 42,87. 26 400.00 








984-85 में उपकृमों का छुत कारोबार 54,668 करोड़ रुपये था 
जबकि इससे पिछले घर्ष यह 47,272 करोड़ रुपये का था, यावि इसमें 45.64 
प्रतिशत की वृद्धि हुई; 7983-84 और 2984-85 में उपग्रमों के नकल 
का विवरण सारणी 20. 3 में दिया गया है। 





ऑओद्योगिक निष्पादन 


सूतो दस्द्ध 


उद्योग 50१ 
और भाड़े से आमदनी के रूप मे अजित विदेशी मुद्रा 305 करोड़ रुंपये थी जबकि 
3983-84 में 505 करोड़ रुपये अजित किए गए थे। निर्यात किए गए कुछ 
उत्पाद थे---औद्योगिक बायलर, इलेकट्रानिक उपकरण, मशीनी औजार, कच्चा लोहा, 
रेल डिब्बे, इस्पात और विजलीघरों के लिए उपकरण । 

984-85 के ब्याज और कर के हिसाब को छोड़कर मूल्यहास का हिसाव 
लगाने के वाद इन उपक्रमों को कुल 4637 करोड़ रुपये का लाभ हुम्ना । ब्याज 
अदा करने के वाद, किन्तु कर थादि देते से पहले लाभ 29 करोड़ रपये का हुआ । 
5 उपक्रमों में कुल 323 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि 90 उपकरमों में 
कुल 094 करोड़ रुपये का घाटा हुआ 

सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा छठी योजना अबवृधि में 980-8] से 984- 
85 के दौरान 3,790 करोड़ स्पये के कुल आन्तरिक संसाधन जुदाए गए। 
उक्त अ्रवधि में लाभाश, निगम कर, उत्पादन शुल्क झादि के रूप में राजकोप में 
27,557 करोड़ रुपये जमा कराए गए । 

34 मार्च 985 को केन्द्रीय सार्वजनिक झपक्रमों में कर्मचाध्यों की संख्या 
2. 8] लाख थी । 984-85 में सा्वेजनिक उपक्रमों में प्रति व्यक्ति मिलने 
बाला औसत वार्षिक बेतव 24,30] रुपये था, जबकि ]983-84 में यह 
2],546 रपये था । 


चुने हुए उद्योगों में 950-53 से लेकर विभिन्न वर्षों मे जो उत्पादन हुआ वह 
सारणी 20. 4 मे दर्शाया गया है। 

औद्योगिक उत्पादन का अत्त्यायी सूचकांक (आधार : 970%700) 985- 
86 “में 6.3 प्रतिशत चढा । 985-86 में खनन और पभ्रस्तरखानों के क्षेत्न 
में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुईं।दिजली उत्पादन में 8. 6 प्रतिशत, कपड़ा उद्योण 
में 2.0 प्रतिशत, रवड़ उत्पाद में 2.9 प्रतिशत, रसायन ओर रसायन उत्पादों मे 
5. 3 प्रतिशत, पेट्रोलियम पश्शोष्रन उत्पादों मे 20,  श्रत्रिशत, घातु उत्पादों में 
6.7 प्रतिशत, मैर-विद्युत मशीनरी में 0. 5 प्रतिशत, विद्युत मशीनरी में 6. 2 प्रतिशत, 
खाद्य उत्पादन में 4 प्रतिशत, पेय पदार्थ उद्योग में 8.4 प्रतिशत, चमड़े के जूते में 
3. 9 प्रतिशत, कागज के उत्पादन में 2. 9 प्रतिशत, और परिवहन उपकरणों में 
३७ प्रतिशत और विविध निर्माण उद्योगों में 9. 9 प्रतिशत की बुद्धि हुई | तथापि 
इसी अवधि में तम्बाकू उद्योगों के उत्पादव में (-. 4 प्रतिशत) की गिरावट थ्राई । 

95, 96, 977 के समूहवार सूचकांक (960500) और 2980- 
8, 987-82, 982-83, 983-84, 984-85 ओर 985-86 के 
समूहवार सूचकाक (9705व00) सारणी 20. 5 में दिए गए है। 


प्रमुख उद्योग 
सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा एकल उद्योग है। भारत मे सूती वस्त्र 
उद्योग का प्रारम्भ ३88 में हुआ, जब कलकत्ता के पास फोर्टे ग्लास्टर 
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पंठसन 


चोनो 


उद्योग 509 


में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। संरक्षण प्रदान किए जाने और स्वदेशी 
आन्दोलन के कारण भूतरी उस्व उद्योग की तेदी से प्रगति हुईं। 937 में सूती 
कपड़! मिलों की सख्या बढ़कर 389 हो गईं थी, जिनमें 2,03,464 करपे थे । 
मार्च 985 के श्न्त में 955 मिलें घीं (674 में कवाई और 287 में कताईलुनाई 
दोनों कार्य होते थे)। इनकी स्थापित क्षमता 244.2 लाख तहुवे और 
2.7 लाये करघे की थी। 947 में सूती धागे का उत्तादन 59, 7 करोड़ किलोग्राम 
ओर कपड़े का उसादव 350 करोड़ भीटर हुआ । 985-56 में मिल क्षेत्रों 
में सुती धागे का उत्पादद 22. 7 करोड किलोग्राम और सूती बस्तर का 337.6 
करोड़ मीटर रहा, जबकि विन द्धित क्षेत्रों में 92 2. 2 करोड़ मोटर उत्पादन हुमा । 


पटसन उद्योग देश के सबसे पुराने उद्योगों में मे है |मह देश के लिए विदेशी मुद्दा 
कमाने का प्रमुख साधन है और इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में इसका 
महत्वपूर्ण स्थान है । देश में सबसे पहली विद्युत चालित पदसत मिल 859 
में कलकत्ता के पास रिशरा में स्थापित हुई थी ओर नवमे यह उद्योग तेजी से 
बढ़ता गया 4 947 में देश के विभाजन के कारण इस उचद्यीग्र को महत्वपूर्ण 
कच्चे माल से वंचित रहना पड़ा । 947-48 में कच्चे पट्सत फा उत्पादन 
केवल 6, 5 लोय गांठों का रह गया, जवकि विभाजन से पहले उत्पादन 65.70 
लाख गाठें था । 967-62 में कच्चे पटसन का उत्पादन 80 लाख गादों के 
रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया । 

2985-86 में पटसन के मौसम (जुलाई-जून) में पट्सन की शानदार 
फसल हुई और कच्चे पटसन का उत्पादत 220 लाख गांठो तक पहुच गया जबकि 
984-85 में केवल 73 लाख गाठों का उत्पादन हुआ था। 985-86 (प्रप्रैल- 
मार्च) में पएट्सन के सामान का 3. 52 लाख टन उत्पादन हुप्ना जबकि पिछले 
वर्ष 3 70 लाख टन हुमा था। 985-86 (पप्रैल-मार्च) में 270 करोड रुपए 
के प्रट्समत के सामान का विर्शद हुमग्मा जबकि ग्रत बर्ष में यह 299. 93 करोड़ 
रुपये था । पिछले कुछ वर्षों से देश के निर्यात व्यापार में कई कारणों से पटसन 
का भाव गिरता जा रहा है। कृत्रिम रेशों के सामान से पट्सत के सामान को कडी 
प्रतिस्पर्धा क प्नी पड रही है । 

देश में 69 पटयन मिलें हूँ (इनमें वे 3 मिलें शामिल हूँ जो स्थायी 
तौर पर बंद हो गई हैँ) जिनकी कूल स्थापित क्षमता 44,376 करपों की 
है । इनमें से 6 पठसन मिलें राष्ट्रीपक्ृत क्षेत्र में हैं जो देश की कूल उत्पादन क्षमता का 
लगभग 22 श्रतिशत उत्पादन कर रही हैं ! प्रदयव उद्योग लगभग 40 चाय 
क्षपक' परिवारों और लगभग 2. 5 लाख औद्योगिक श्रमिकों को जीविका प्रदान 
करता है | इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग देश में कच्चे पट्सव तथा 
पटसन की वस्तुओं की खरीइ-फरोक्ष्त से जुडे हैँ । 





चीनी उद्योग का देश के प्रमुख कुपि आधारित उदोगों में दूसरा स्थाव है। 950-5॥ 
में चीनी मिलों की संख्या 38 थी, जो 985-86 में बढ़कर 358 हो गई । 
चीनी का उत्पादद 950-57 में 7,34 लाख टन था; जो 977-78 में 
बढ़हर 64. 62 लाख टन हो गया था लेकिन उसके बाद उठादन में कमी जायी 


सीमेंट 
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फिसका गुख्य कारण गन्ने की खेती के क्षेत्र में कमी आना था । 978-79 में 
तीनी पा उत्पादय पटकर 58,444 लाख टन रहु गया और 7979-80 
में तो गह और भी घठफर 38, 59 लाख ठने रह गया। इसके पश्चात विकास संबंधी' 
पिभिष्त उपायों मे परिणामस्वरूप चीनी का उत्पादन फिर बढ़ने लगा । 
7980-87] में चीनी फा उत्पादद 5.48 जाय टव तथा बढ़ा और 98-89 
में यहु 84. 38 बाय टन के रिकार्ड स्तर तका पहुंच गया । 98283 में 
दरीनी वा उत्पादन रियार्ड स्तर के मिकट 82, 32 लाथ उस था । 983-84 
में फूछ प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भीनी का उत्पादत परमार 89.6 
जाय टन रह गया । 

सरकार ने बढ़ती हुई मांग को देखते हुए चीनी का उत्पादन बढ़ाने के 
लिए कई कंदग उठाए जिनके फलस्थरूप 984-85 में चीनी का उत्पादन बढ़ 
फर 0. 44 लास टन हो गया । व985-86 में उत्पादन और प्रधिक बढ़कर 70 
लाख टन हो गया । 7983-84 और 984-85 भें उत्पादन में कमी और प्ांत- 
रिक सपत में वृद्धि के फारण चीनी का श्रायात फरना प्निवार्य हो गया ताकि 
दैश में सीनी उचित कौमतों पर गिलती रहे । 4984-85 में 4, 83 लाख टन चीनी 
शायात को गई और 985-86 में 9, 35 लारा टन । 6 लाख टन और चीनी 


, फा भी झायाव किया जा रहा है जो प्प्रैल-सितम्थर, 986 के दौराम देश में 


पहुंच. जाएगी । स्वतंत्ञता प्राप्ति के थाद चीनी उद्योग .फे विफास में एफ 
उल्लेसनीय बात यह रही फि सहकारी क्षेत में इस उद्योग का काफी विस्तार 
हुआ । प्रस्तूबर 985 में 3958 घीनी मिलों में से 86 मिलें सहकारी क्षेत्र 
में थीं । 

6 प्रगस्त 978 से 6 विसम्बर 979 की संक्षिप्त भ्रवधि के लिए 
पीनी पर से पूरी तरह नियंत्रण हटा लेने के बाद सरकार ने 7 दिसम्बर, 979 
से फिर तीनी पर प्रशिक निमंत्रण लागू कार दिया और दोहरी मूल्य नीति 
झपनाईं । यह नीति शत्मी जारी है । इस नीति के अंतर्गत हर कारणाने में 
तैयार सीती का एक निर्धारित भाग सरकार, नियंत्रित-मगूल्य पर लेवी के रूप 
में ररीद जेती है और बागी चीनी को बिना फिसी नियंत्रण फे खूले बाजार में 
वेचने की प्रनुमति दे दी जाती है। 984-85 तक लेवी का और खुली बिक्री 
चीनी का शवुपात 65:35 था। 985-86 में यह पनुपात बदल कर 55:45 
फर दिया गया। | 


सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम मद्राया में 7904 में आरम्भ हुआ था। एस रामय 
सीमेंट के 720 कारणाने हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 3] भार्च 4986 को 
जगभग 4.55 करे टन प्रतियर्ण है। 7985-86 में सीमेंट का कुल उत्पादन 
(सब प्रकार की विस्मों सहित ) 3. 3 करोड़ दम हुआ जबकि 980-87 में यह 
. 87 फरोड़ टन था । 950-5। में सीमेंट उत्पादन सात्ष 27, 3 साख ठम ही था । 

सीमेंट फी कीमत और वितरण को युवितयुवत बनाने के लिए सरकार ने 
28 फरवरी 982 से सीमेंट को झ्राशिक रुप से नियंत्रण मुक्त करने का फैसला 
फिया। झ्राजकल पुरानी सीगेंद इफाएयों को अपने उत्पादन का 60 प्रतिशत लेवी 


कागज ओर गत्ता 


सबबारी फागज 


उद्योग हा 


के रूप में नियंत्रित मूल्य पर देना पड़ता है। जिन इकाइयों मे भपना वाणिज्यिक 
उत्पादन जनवरी 982 के वाद शुरू किया और जिन इकाइयों की रुग्ण माना 
जाता हैं, उन्हें श्रपने उत्पादन का 40 प्रतिशत लेदी के रूप में देना पढ़ता है। 
सेबी सीमेंट इन कामों के लिए दिया जाता है--केद्दीय और राज्य संस्कारों 
तया केद्दीय और राज्यों के नियमों के निर्माण कार्य के लिए, भ्रधिमूषित पिछएरं 
हुए जिलों में स्वापित होने वाले बड़े और मध्यम स्वर के उद्योगों और लघु 
उद्योगों को कारखानों के विर्माण के लिए, छोटे उपभोक्ताओं की उनके तिर्धारित 
क्षेत्रफल वाले मकान बनाने के लिए तया थोड़ी मात्रा में रिहायशी मकानों की 
मरम्मत के लिए । 

इस उद्योग मे काफी बड़ी राशि ग्राधुनिकीकरण और विस्तार, प्रीकत्सिनेटरों 
भऔर अ्रदूपण विर्यत्नण उपकरणी जैसे इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेत्रिपिटेटर श्रादि लगाने में व्यय 
की है। 

सरकार ने यह फैसला किया कि समी कारणानों का कारबाना धारक 
भूल्य एक ही होगा केपल आ्राडिनरी पोर्टलेंड सीमेंट (ओ० पी० सी०), पोर्टलैंड 
स्‍्लैंग सीमेंट (पी० एस० सी०) और पोर्टलेंड पोज्जेलाना सीमेंट (पी० पी० सी०) 
के धारक मूल्य ही श्रलग होगे। ओ० पी० सी०/पी० एश० सी० के मामले में धारक मूल्य 
375 रुपये प्रति टन तया पी० पी० सी० का धारक मूल्य 360 रुपये प्रति टन है। 
4 श्रक्तूबवर 982 से सभी सीमेंट कारखानों को सीमेंट पैकिंग के लिए उन्नत 
बुनाई वालों नयी बोरियो का प्रयोग भ्रनिवार्य कर दिया गया है । 

सभी छोटे सीमेड कारखाने (66,000 दन प्रति वर्ष खंगर और पिसाई कार्यों 
की क्षमता तक) मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्‍्त हैं । जून 983 में सीमेंट (किस्म) 
नियंत्रण भ्रादेश, 7962 को संशोधित किया गया ताकि संघु सीमेंट कार्खातों 
सहित सभी सीमेट उत्पादकों के लिए भारतीय मानक संस्या का प्रमाण-चिस्द्ध 
लेता भ्रावश्यक हो जाए । 

भारतीय सामेंट निगम लिमिटेड केस्द्रीय क्षेत्र में सीमेट उत्पादव करने 
वाला एकमान्न सार्वजतिक प्रतिज्यात है । निगम के 6 राज्यों में 9 कारयाने हैं, 
इनमें से कर्वाठफ, हिमाचत्र प्रदेश, भ्तम तवा हरियाणा में एक-एक, प्रास्ध 
प्रदेश में 2 और मध्य प्रदेश में 3 कारयाने हैं । 


कागज उद्योग, जिसमे सुगदी, कागज, गता तया असबारी कागज शामिल हैं, 
देश के बुनियादी महत्व के उद्योगों में से एक है। 950-5 में कागज तथा 
गत्ते का उत्पादन करने वाली 77 मिलो की स्थापित क्षमता ॥,36,600 टन 
थी ( उद्योग ने तव से सगातार तेज प्रगति की है और ॥ जनवरी, 986 को 
देश में 26. 55 लाख टन वाविक स्थापित क्षमता की 27] इकाइयां कार्य रत थीं। 
वर्ष 95 के . 09 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष 985 में उत्पादन 


१5 लाख ठन रहा । 
कुछ ही समय पहले तक नेशनल न्यूजब्रिड एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर 
(म०प्र०) देश में अबवारी कागज का उत्तादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। 
इस मिल ने, जो श्रव सार्वजनिक क्षेत्र में है, 955 में उत्पादन प्रारम्भ किया था । 


नल 
बॉ 


प्प 
कै 
॥3 


सिनेमा मोर 
एक्स-रे फिल्मों 
की रोलें 


लोहा और इत्पात 


भारत 3986 


कर्नाठक में मंसूर पेपर मिल राज्य सरकार का एक उपक्रम है । इसकी 75,000 टन 
की वापिक क्षमता की अबबारी दगगज परियोजभा ने 98 में उत्पादन शुरू किया । 
सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजमा हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन (अंब हिब्दुस्तान स्यूजप्रिं 
लिमिटेड ) की 80,000 दम वापिक क्षमता वाली इकाई, केरल न्यूजप्रिंट प्रोजेक्ट ने 
982 में उत्पादभ शुरू कर दिया । तमिलनाडु न्यूजप्रिंट और पेपर्स लिमिठेड (राज्य _ 
सरकार का एक उपक्रम) की प्रस्थापित क्षमता 50000 ठत वाधिक है | यहाँ 985 
में उत्पादन शुरू हो गया । इस तरह अव अखबारी ' कागज की प्रस्थापित क्षमता बढ़ 
कर 985 में 2. 80 लाख टत वापिक हो गई है। 98-82 में देश में अ्खवारी 
कागज का घरेलू उत्पादन 55,027 टन था जो 985-86 में 2.70 लाख 
टन हो गया । | 


सिनेमा श्रौर एक्प्र-रे फिल्‍मों की रीलें, फिल्‍म तथा ग्राफिक कला और औद्योगिक 
फोटोग्राफी में काम आने वाली फिल्में तथा फोटो पेपर बनाने के लिए सरकार ने 960 
में उडगमंडलस में हिन्दुस्तान फोटो फिल्‍म मैस्यूफैक्चारिग कम्पत्ती लिमिटेड 
की स्थापना की । इस कारखाने की कुल स्थापित क्षमता (समन्वित उत्पादन भर 
जम्बी परिवर्तन के लिए) 753.24 लाख वर्ग मीटर की' है । 


भारत में लोहा श्रीर इस्पात उद्योग का आरम्भ 870 में हुआ, जब बंगाल 
आयरन व्र्स कम्पनी (इसको की पूर्ववर्ती) ने कुल्टी, पश्चिम बंगाल में अपने संयंत्र की 
स्थापना की । लेकिन बड़े परिमाण में उत्पादन का प्रयास 907 में जमशेदपुर में टाटा 
आयरन एण्ड स्टोज कम्पतों को त्यापना के साथ आरम्भ हुआ । इसके बाद .99 
में बनपुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पती की स्थापना हुई । 923 में 
भद्रावती में विश्वेशवरेया आयरन एण्ड स्टील बक्से की स्थापना के साथ सार्वजनिक 
क्षेत्र की पहली इकाई ने झार्य शुरू किया । 

स्वतन्त्रता के बाद इस्पात उद्योग के विक्रास के बारे में पहली पंचवर्षीय 
योजना पर विचार किया गया, लेकिन इसका काम दूसरी पंचवर्षीय योजना 
में जाकर हो हो सका, जिसमें 0-0 लाख टन इस्पात पिण्डों की क्षमता की 
3 परियोजनाएं भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्थापित की गईं। निजी क्षेत्र 
के दो इस्पात कारणानों, 'टिस्को' और 'इस्को' की उत्पादत क्षमता क्रमशः 20 
लाख दन और 0 लाख टन तक बढ़ाने का काम हाथ में लिया गया। सार्वजनिक 
क्षेत्र के तीनों कारखानों में उत्पादद 956 और 902 के वीच आरम्भ हुआ। 
निजी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार 959 में पूरा हुआ । तीसरी पंचवर्षीय 
योजना में सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के विस्तार और बोकारो 
में एक और इस्पात कारखाने की स्थापना पर जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय 
योजना का आधार यह था कि वर्तमाव इस्पात कारखानों की क्षमता का 
अधिकतम उपयोग किया जाए और सेलम (तमिलनाडु), विजय सगर (कर्नाटक) 
ओऔर विशाखापत्तनम (आन्ध्र प्रदेश) में नये इस्पात कारखाने स्थापित करके 


इस्यात की उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ा दी जाए क्रि यह पांचवीं योजना की 
बावश्यकतानों को पुरा कर सके। 
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पर्हु परदे पोपना के इन्ठ में हो, यो रिपिषत रूमर हे एक इइ एसरे 
समा हो रई. रह रुन्पर होमाहप॥ ३७३३ मे शो 


ह 
इल्पाठ सेरंद्र के प्यन चर के पूथ हे बाने पर इस्णय उच्दरर शर्त मे पर 
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व4 जुदाई 3972 को नरतह्ाए ने इष्डिदन झारण एएइ स्टीव पम्राोरे 
(इसको) छा प्दस्ध् झरने हाथ में ले लिया था तथा उसके शाम में सुधार फाफे 
को दृष्टि से उपज्ा स्वामित्द भी ॥7 जुदाई 976 को एप रूर ऋए गिर एश १ 

आजकल बोह्ारों इक्तात कारयाने छोर शिप्लाई इत्यात शारयाते झ| 
विस्तार करके प्रत्पेक को क्षमता 40 ला टने का रूच्छा इस्पात शो या रहोहै। 
बोकारों में लोहा और इस्पात बनाते वाली भ्रषिस्पेश इसाइपों में पष्यारत्र शुरू 
हो गया है और इनमें मई 95$ तरू 4 लाख टन के उद्ाइव सर्प के पिए 
आवश्यक सुविधाएं जुटाए जाने की भाशा है। दिलाई में शिल्षार रू श्यर दो 
चरणों में पूरा करते की योजना बनाई गई है। एहणे चरप को रूधी इशएए में 
उत्पादन शुरू हो गया है। दूसरे चरण की इश्पररों में भो उत्तरोप्र शर्त हो 
रही है और मार्च 988 तक यहां पूरो तरह उल्पाइन शुरू हो णाऐे की पाए है । 

दुर्गापुर स्थित झलाय स्टील प्लांट (मिथ इस्पात कारयाने) रो शब्णा 
,60,000 टन मिश्र इस्पात पिंड और विशेष इस्पात यनाने को है। भ्ाषरण 
इसकी क्षमता बढ़ा कर 2,60,0७७ ठन कच्चा इस्पात को जा रही है। इफरे लिए 
परिष्कृत वी० ए० डी०[वी० ओ० डी० प्रत्तियाएं ओर निरुतर ढश्ाई का उपरोण 
किया जा रहा है। सेलम इस्पात कारयाने की क्षमता 32,000 दस रठेगणेस रडीप 
की चादरें|तारों की है। मार्च, 7982 में यहो वाणिर्यिक उत्पादण शुरू हो गो) 
इस कारखाने में परिष्कृत स्टेनलेस स्टील की पादरें|तारें बनती है थो औौधोषिक 
क्षेत्र में और रसोई का सामान बनाते के फाम् भातों है। 

भिलाई, बोकारो और मिथ इस्पात कारयागों कौ परिस्तार गोशगाएं पुरी 
हो जाने पर, इन कारसानों की जो क्षमता हो णाएगी, यह शारणी ४0.९ में 





दिखाई गई है । 
(हमार हम में) 
सारणी 20.6. कारजाता संयंत्र निर्धारित कमा 
इस्पात कारणानों 4२७२ >र> ७ मल रन मम पक ट, 3० 
को क्षमता वर्तमान कच्मा इर्पात विधी बोर 


दशा 
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सावंजनिय क्षेत्र 

स्टील भ्रयारिटी भराफ इंडिया जि० 
पिलाई हि हु ६ 4,000 सं 
दुंगपुर ४ ५ 5 ),000 0१७ 





वशाखापत्तनम 
_स्पात कारघाना 


प्पंज लोहा 


सेल्म इस्पात 
हारखाना 


मेटालॉजिकल एंड 
इजीनियरिय 
प्र्सल्टेन्ट्स 


उद्योग 545 


विजशायापत्तनम इस्पात परियोजना (वी० एस० परी०) भारत में पहली एकीवात 
इस्पात योजना है जिस्ते दक्षिणी क्षैत्न में आन्ध्न प्रदेश में विशायापत्तनम के नजदीक 
स्थापित किया जा रहा है । विशाखापत्तमम इस्पात परियोजना के डिजाइन में कई 
भ्राधुनिक टेक्‍्नोलॉजिकल विशेषताओं को शामिल किया गया, जैसे शुष्क शमन 
सुविधाओं सहित 7 मीटर ऊंची कोक ओवन वैटरियां, 3200 घन भीटर वाली 
ब्लास्ट भटूटी शत-प्रतिशत निरन्तर ढलाई की सुविधाएं आदि । 

इस संयंत्र का निर्माण कार्य दो चरणों में पूर्ण होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 
34 लाख उठने तरल स्टील का उत्पादन होगा। 

परियोजता की लागत के लिए सरकार ने 3,897. 28 फरोड रुपये की 
मंजूरी दी है जिसमें उपकरणों के लिए 679.50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा 
भी शामिल है। कीमतों के लिए प्राघार वर्ष 798 माना गया है। संयंत्र का 
निर्माण कार्य प्रगति पर है। 


स्पंण लोहे को मुख्यतया लथु इस्पात संयंत्रों मे इस्पात ढालने के लिए रही 
(स्ट्रेप) धातु के स्थान पर कच्ची सामग्री के तौर पर प्रयोग किया 
जाता है। देश मे उपलब्ध गेर-कौकिग कोयले के विशाल भंडारों के इस्तेमाल करने 
के महत्व को ध्यान मे रखते हुए और कोकिंग कोयले के साधनों को सुरक्षित 
रखने की दृष्टि से आन्प्र प्रदेश में कोठागुडम में एक विशेय परियोजना शुरू 
की गई है। यह यू० एन० डी० पी० सहायता प्राप्त परियोजना है। संयत्र 
में देशी लौह अमल्क तथा गैर-क्ोकिंग कोयले से स्पंज लोढ़े का उत्पादन हुमा 
है। संयत् की उत्पादन क्षमता को 30,000 टन प्रति बर्ष से बढाकर 60,000 
टन प्रति वर्ष किया जा रहा है। यद्द विस्तार योजना पूरी हो चुकी है तथा जुलाई 
985 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की भाशा है । 


सेलम इस्पात कारखाने की उत्पादन क्षमता 32,000 टन स्टेनलेस स्टील 
चादरे|तारों की है। मार्च 7982 से इसने व्यापारिक उत्पादन करना शुरू कर 
दिया है। औद्योगिक क्षेत्र में काम में श्राने वाले प्राधुनिकतम स्टेनलेस स्टील 
चादरोतारों के उत्पादन में भी संयंत्र सक्षम है। 


भेटालजिकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेस्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (मेकोन) को 
पहल सेंट्रल इजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरों कहा जाता था, जिसडी स्थापना 
लोहे तथा इस्पात के क्षेत्र में सलाहकार तथा इंजीनियरी सेवाएँ उपलब्ध कराने 
के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एइकाई के रुप में 959 में की 
गईं थी । 973 में मेकोत को एक स्वतन्त कम्पनी के रूप में गठित किया गया 
और यह स्टोल अवरारिटी झाफ इंडियः (सेल) की सद्दायक् बने गई। 978 
में सार्वजनिक क्षेत्र के लोहा तथा इस्पात उद्योग का पुनर्गठन किया गया तो 
मेकोन को सिल' से झलग करके इसे मीधे इस्पात और खान अबाडप है 
प्रशासनिक नियत्रण में कर दिया गया। 





इन्जोनियर 
उद्योग 


उद्योग छाप 


मेक्रोन निम्नलिखित कार्य निष्पादित करता है--लौह तवा झलौह घातुन 
कर्म उद्योगों की स्थापता में तकतीकी परामर्श, डिजाइन तैयार करने झौर इंजी- 
नियरी तथा परियोजना के तकनीकी प्रबंध के वारे में सलाह देना, कोफ़ ओवन 
बैटरियो। (7 मीटर ऊंची कोक ओवन सहित) और झुप्क कोक प्रगीतन संमंत्रों 
ओर रोलिंग मित्रों के लिए डिजाइन तैयार करना और उपकरण मुहैया करना। 
लौह और अलौह घातुओं आदि के प्रोसेमिंग लाइन्स के लिए डिजाइन और 
इंजीनियरी सेवाएं मुहैया करना । 

इसे जो प्रमुख ठेके मिले है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं--(क) विशासखा- 
पत्तनम इस्पात कारखाने के लिए कारजाने के डिजाइन, उपफरण और प्रणालिया 
तैयार करना, कोक ओवन वैटरियों, रोलिग मिलों, गैस क्लीनिय प्लाट ग्रादि को 
निमित और चालू करना, इन सब पर काम चालू है। 

(ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाना, राउरकेला इस्पात कारखाना और इंडियन 
आयग्न एुड स्टील कम्पनी लि० के आधुनिकीकरण के प्रस्तावों के बारे में 
परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (ग) देश के विभिन्न रक्षा संस्थानों के लिए डिजाइन, 
इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (घ) मंगलौर स्थित 3,0 एम० 
टन क्षमता वाले के० ग्राई० ओ० सी० एल० के पेलेटाइजेशन प्लांट के लिए व्यापक 
इजीनियरी सेवाए प्रदान करना । इसमें परियोजना प्रवंध भी शामिल हैं। (डिजाइन 
और इंजीनियरी का काम पूरा हो चुका है और अब कारखाना निर्माणाधीन है), 
(छ) मै ० सेंचुरी ट्यूबस नई दिल्‍ली के लिए तथा मै० मुनक गल्वा शीट्स, नई दिल्‍ली 
के लिए गिनी गल्वानाइजिंग लाइन्स का निर्माण तथा उसके लिए इंजीनियरी, 
आपूर्ति और निर्माण कार्य का निरीक्षण तया उसे चालू करना, (च) मै० पेन्नार 
स्टील्स लि० हैदराबाद के लिए कोल्ड रोलिंग मिल्म का डिजाइन और आपूर्ति, 
(&) मै० पावरेक्‍्स स्टील लि० हैदराबाद के लिए हाई स्पीड स्टील प्लाट के लिए, 
विस्तृत इंजीनियरी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना, (ज) दुर्गाफुर और राउरकेला 
इस्पात कारखानों के लिए कोक ओवन बेटरिया लगाने के लिए डिजाइन इंजी- 
नियरी देखमाल सेवाएं प्रदान करना और उन्हें चालू करना मेकोन अब नाइ- 
जीरिया में श्रजाओकुटा स्थित , 3 एम० दत वापिक क्षमता वाले ब्लास्ट भट्दी 
पर आधारित समन्वित इस्पात कारखाने के लिए परामर्श परियोजना प्रवध और 
तकनीऊी सेवाएं मुहँया कर रहा है । 

पिछले दशक में मेकोन में काम करने वाले तकनीकी विश्येपन्षों की सख्या 
तेजी से बढ़ी है। 7970 में यहां केवल 600 तकनीकी कामिक थे, जिनमे से 400 
इंजीनियर थे और 200 मानचित्रक | अब यह संख्या बढ़कर 2,00 हो गई है, 
जितमे से ,500 योग्यता प्राप्त इजीनियर है और 600 मानचित्रक हैं। इनके 











अतिरिक्त 660 अन्य तकनीकी व गैर-तफलीकी व्यक्तित भी है।इस तरह यहा 


कुल 3,700 व्यक्ति काम कर रहें है । 


भारतीय इंजीनियरों उद्योग इस समय स्रयेव्यवस्वा! के| विभिन्न क्षेत्रों के पूजीगत 
साज-सामान की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। पिछले लगमग तीन दशकी में 
इस उद्योग की स्विति एकदर्म बदल गई है। उद्योग मे झ्रायात पर तिर्मरता 
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भारी इंजीनियरी/| 
भारी अभिपांत्िक 
क्ौद्योगिक 
मशोनरी 


सारत 3986 


समाप्त करके आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और अब ईजीतनियरी वस्तुओं का निर्यात 
लगातार बढ़ता जा रहा है ।चोथी योजना के दौरान देश में स्थापित बिजली 
उत्पादन क्षमता के लगभग 75 प्रतिशत को आयातित उपकरणों से प्राप्त किया 
गया, लेकिन पांचवीं योजना के दौरान इस स्थिति को उलठ दिया गया, 
जवकि देश में ही मिमित 85 प्रतिशत उपकरण लगाए गए । अश्रथ॑व्यवस्था के 
इस्पात तथा अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा ही अनुभव रहा है! 
पिछले तीन दशकों के दौरान नियोजित विकास, उत्पादन क्षमताओं का 
विस्तार, तकनीकी सुयोग्यता की प्राप्ति, अ्रत्याधुनिकता तथा उत्पादन विविधता के 
परिणामस्वरूप, इंजीतियरी उद्योग के विकास से भारत से इंजीनियरी वस्तुओं 
का निर्यात भारत के कुल निर्यात का महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है। 956-57 
में इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 5 करोड़ रुपये था, 980-87 में यह निर्यात 
900 करोड़ रुपये से भी अधिक था और 987-82 में यह वड़कर !,060 
करोड़ रुपये, 9982-83 में ,250 करोड़ रुपये, 983-84 में ,70 करोड़ रुपये 
तथा 984-85 में ,300 करोड़ रुपये हो गया । 956-57 में पूंजीगत सामान 
तथा 'ठर्नकी' परियोजनाञों का निर्यात 2 प्रतिशत था, जो 980-84 में 
बढ़कर 37 प्रतिशत दया 984-85 में 42 प्रतिशत से ज्यादा हो गया। आशा 
है कि इस दशक के ग्रन्त तक यह निर्यात 50 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा । 


सरकारी श्रौर गैर-सरकारो क्षेत्र में अनेक एकक हैँ, जो इस्पात कारजानों 
के लिए उपकरण, खनन उपकरण, उर्वेरक रसायन, पेट्रोरसायन और पेद्रोलियम 
उद्योग के लिए प्रक्रिया उपकरण, परिवहव उपकरण, जैसे रेलवे के लिए वैभत 
और दूसरे मशीनी उपकरण वना रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात कारखानों 
के उपकरणों का निर्माण भारी इंजीनियरी निगम, रांची (स्थापित 958) कर 
रहा है । इसके तीन संयंत्र हैं--भारी मशीन' निर्माण संयंत्र, ढलाई भट्टी मंयंत्र 
और भारी मशीव उपकरण संयंत्र । 7985-86 में इन तीन संयंत्रों हारा कुल 
उत्पादन 207 करोड़ रुपये का था, जबकि 984-85 में 95 करोड़ रुपये 
का उत्पादन हुआ । 

खनत झोर सम्बन्धित मशीनरी निगम, दुर्गापुर में वर्ष 985-88 के 
दौरान 49 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों का उत्पादन हुआ।। 

भारत हँवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लि० (वी० एच० पी० वी०) एक पूसरा 
एकक है जो सार्वजनिक क्षेत्र में 7966 में स्थापित हुआ । यह कारखाना इवेपो- 
रैशन (वाप्पीकरण संयंत्ष) टिटानियम एनोड्स, हीट एक्सचेन्जर, प्रेशर वेसल्स, स्टोरेज 
टेक, मल्टीलेयर ठेसल्स, लघु आ्राक्सीजन संयंत्र, कायो कंटेनर्स, इण्डस्टियल बॉयलर्स 
स्फायसे, टनेज आाक्सीजन संयंत्र आदि बनाता है 985-86 में इनका कुल 
उत्पादन 97 करोड़ हुपये का था । ध 


भारत पम्प एण्ड कम्प्रेस्स लिमिटेड, इलाहाबाद बहुत से उद्योगों के लिए 
रेसीप्रोकेटिय और सेन्ट्रीफुगल पम्प्स और कम्प्रेसस वना रहा है। रिचर्डसन 
एण्ड श्रुडास लिमिटेड, त्िवेणी स्ट्रकचरल लिमिटेड, तंग्रभद्य स्टील प्रोडक्ट्स 
लिमिटेड, ब्रेथवेंट्स एण्ड कम्पनी, जेसप एण्ड कम्पनी सार्वजनिक कषेत्त के 


परिवहन उपकरण 
ओर ट्रैक्टर 


शीनी औजार 


उद्योग थे 59 


भारी उद्योग एकक है, जो इत्पात संरचनाओं के डिजाइन तैयार करने 
मोर विद्युत ट्रांमगोशव टावरों के निर्माण में लगे हुए है । सार्वजनिक 
क्षेत्र का एक और भारी उद्योग, हंगली डॉक एण्ड पोट इंजीनियर्त लि०, 
जिमका जून 984 में टाप्ट्रीकरण किया गया था, तेल तथा 
प्राकृतिक ग्रेस आयोग के लिए विभिन्‍न प्रकार के बहारों, वेशलों, 
क्राफ्टों, डरेंजरों, फ्लोटिंग ड्राई डॉकों, मछली पकड़ने के ट्राप्तरों, 
समद्रों प्लेटफार्म, सप्लाई व सपोर्ट वेसलों के निर्माण में लगा है और साथ ही 
ग्रेआयरन, झलोहू ओर मिश्र धातुओं की इलाई की मशीनों और उपकरणों का 
उत्पादन भी फर रहा है, जो चाय, चीनी, रासायनिक उर्वरक और भपन्‍्य इंजी- 
नियरी उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं । इनके श्रलावा यह उपकरणों के सामान्य 
निर्माण और मशीनों से संबंधित कार्य मे भी लगा है। 

सा्वंगनिक क्षेक्ष में चार एकक रेलवे वैगन तैयार करते है । ये हैं। 
बने €टैण्डड कम्पनी लिमिटेड, ब्रेयवेट्स एण्ड कम्पनी, जेसप एण्ड कम्पनी और 
भारत वैगत एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड। वैगनो के अतिरिक्त बनें 
स्टैण्डड कंपनों लि० पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, विहार और तमिलनाडु के अ्रपने 
विभिन्न सर्यत्रों में रीफ़ैक्टरों का भी उत्पादन कर रहा है। जेसप एंड कंपनी 
अपनी कलकत्ता वर्कशाप में फ्रेम, स्ट्रकचरल्स और पेपर मशीनरी का उत्पादन 
कर रहो है। 


985 में परिवहन के क्षेत्र में ।,05,300 व्यापारिक घाहनों, 38,700 कारों, 
28,500 जीपों तथा 9530 रेलवे वैगतों का उत्पादन हुआ । 985 में 80,800 
कृषि ट्रैँबटर भी बनाएं गए । 

मारुति उद्योग लिमिटेड ने, जो कि छणापान की सुजुकी मोटर कम्पदी के 
वित्तीय व तकनीकी सहयोग से इस $क्षेत्र में श्राई हे, दिसम्बर 983 से कम्पनी द्वारा 
निर्मित प्रथम कार का वितरण किया । 3985-86 के दौरान 33,306 यात्री 
कारें तथा 26,665 वैन विभित की गईं । 


मशीनी श्रौजारीं का उतलादन संगठित क्षेत्र में (सार्वजनिक और 
लिजी, 960 में 6 करोड़ रुपये से, 984 में 297 करोड़ रुपये तक 
बढ़ा है। 985 में मशीनी भौजारों का उत्पादन 30! करोड़ रुपये का हुआ। 
देश में मशीती औजारों के कुन उल्लादव का लगमंग 5 प्रतिशत निर्धात किया 
गया । 

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिठेड मशीनी झौजारों का एक प्रमु निर्माता 
है । एच० एम० टी० के अनेक कारखानों में निमित मशीनी झौजारों का 
उत्पादन 7985-86 में 46 ऊरोड रुपये था । 

केनद्रीय. मशीनी श्रीजार संस्यान, बगलूर (जी सरकार का एक अनुदान 
आप्त संस्वान है) देश का प्रमुख अनुसंघाव भौर विकास संगठन है जो नये 
डिजाइनों के विकास, प्रोटोटाडपों के मूल्यांकन, मशीनी झौजारों के परीक्षण 


प्रागा इुल्स 
लिमिटेड 


भारी विद्युत उप- 
करण सम्बन्धी 
उद्योग 


भारत 43986 


और अनसंधाव द्वारा मशीनी औजार और इंजीनियरिंग उद्योगों को तकनीकी 
सहायता उपलब्ध कराता है। 


प्राग टल्स लिंसिटेड (पी० टी० एल०) सार्वजनिक क्षेत्र का एक रक्षा उपक्रम 
हैं, 25 अप्रैल, 986 से इसको उद्योग मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग 
के अन्तर्गत कर दिया गया है । यह कम्पनी कई तरह के मशीनी उपकरण 
बनाती है, जो इस प्रकार हैं--कटर और टूल ग्राइंडर, सरफेस ग्राइल्डर, पीसने 
वाली भशीनों में काम आने वाला खराद, श्लेड रोलिंग मशीनों और खुदाई 
की मशीनों । हाल ही में विविध उत्पादन कार्यक्रमों के तहत कम्पनी ने अपनी 

उत्पादव सीमा को बढ़ाया है । सी० एन० सी० मशीन केर्द्तों ने श्रंड रोलिग 
भशीनों और औजारों की किस्मों में सुधार किया है । कम्पनी 986-87 में 
3१, 70 करोड़ रुपए का उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करते की आशा करती है, जी कि 
4985-86 के 2. 94 करोड़ रुपये के उत्पादन के मुकाबले 45 प्रतिशत भ्रधिक होगा । 


विद्युत शक्ति उपकरण उद्योग देश में आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने 
में पुर्णड्पेण सक्षम है । सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स 
लिमिटेड' देश में विजली उत्पादन के उपयोग में झाने वाले उपकरण तैयार करने 
वालो प्रमुख उपक्रम है। उपकरण तैयार करने के कारखाने भोपात्, त्रिची, 
हैदराबाद, हरिद्वार, रानीपेट, जगदीशपुर और बंगलूर में हैं। वर्ष 985-86 के 
दौरान कुल उत्तादन, 3,700 करोड़ रुपये श्रांका गया था,:जो कि वर्ष 984-85- 
के ,482 करोड़ रुपये उत्पादन की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। 


उबेरक उद्योग में तीन दशकों के आयोजन और विकास से भारत विश्व के प्रमुख 


: उर्वेरंक उत्तादक देशों में से एक हो गया है। नाईट्रोजनयुक्त उबेरकों के उत्पादन 


में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। कृषि के विकास में उर्वरक मुख्य 
साधन हैं और इसीलिए देश की विकास चीति में उर्वरक उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है | 
अक्तूबर 986 को देश में 40 वड़े उर्वरक कारखाने थे जिनमें साधारण चाइद्रोजन- 
युक्त मिश्वित और फास्फेटीय उवेरकों का उत्पादन होता है। इसके अलावा' 
करीब 55 छोटे कारखाने हैं, जिनमें केवल सुपर फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन 
होता है. और 6 कारखानों. में इस्पात कारखाने के सह-उत्पाद के रूप में अमो- 
नियम सल्फेट का उत्पादन होता -है । 

4986 की पहली छमाही में गृजरात्त में हजीरा स्थित कृपक भारती 
कोझ्ापरेटिव लि० के विशाल नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कारखाने में वाणिज्यिक 
उत्पादन शुरू हो गया । पारोदीप (उड़ीसा) में स्थित पारादीप फास्फेट लिसिटेड 
के विशाल डाई अमोनियम फास्फेट कारखाने में भी उत्पादन शरू हो गया | 
हल्दिया (प० बंगाल) स्थित हिन्दुस्तान लीवर लि० के लघ डाई अमोनियम 
फास्फेट कारखाने में भी उर्वरक बनते लगे। एक और नाइट्रोजन युक्त उर्वरक 


कारखाने (हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन को नामरूप-ती] परियोजना ) में 
शीघ्र ही उत्पादन होने लगेगा। 


उद्योग 52] 
नाइट्रोजन उत्पादन-दामता 295-52 में 85 हजार टन से बढकर 
। अक्तूबर 7986 को 67.42 लाख टन हो गयी। फास्फेट्ीय उवेरक उत्पादन 
क्षमता 795-52 में 63,000 टन से बढ़कर 986-87 में 20 लाख 23 
हजार टत हों गयी । 957-52 में नाइट्रोजन का उत्पादयद 6,000 दस 
और फास्फोरस-पेंटक्साइड का उत्पादन ॥] हजार ठन था, जबकि 985-86 
में उर्वरक उत्पादद करीब 43.28 लाख टन नाइट्रोजन झौर 4 लाख 28 हजार 
टन फास्फोरस-येंटाकसाइड का हुआ। 986-87 में उत्पादद और अ्रधिक 
बढ जाएगा। नाइट्रोजन युक्त उर्बेरकों का उत्पादन 5.75 लाख टन और 
फास्फोरेस पेंटाक्साइड उर्बरकों का 7.75 लाख टन हो जाएगा । 


उबेरको की क्षमता और उत्पादन में जोरदार वृद्धि होने के बावजूद प्रभी 
भी देश की उर्वरकों की सारी ग्रावश्यकता धूरी करने के लिए काफी भात्रा में 
उवेरक झ्रायात करने पड़ते हैं। इसलिए देश की उर्वरक क्षमता को और प्रधिक बढ़ाते 
पर निरन्तर जोर दिया जाता है गौर उसके लिए एक महत्वाकाक्षी कार्यक्रम 
हाथ में लिया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी तट पर मिलने वाली 
गैंस पर श्राधारित छह विशाल नाइट्रोजन युक्त कारखाने मध्यवर्ती और उत्तरी स्षेत्न 
में बनाए जाएंगे | इनमे से एक कारखाना मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयनंगर 
में, एक राजस्थान में सवाई माधोपुर जिले में विलोपा में और शेष चार उत्तर 
प्रदेश में सुलतानपुर, बरेली, बदायू और शाहजहापुर जिलों में लगाए जाएंगे । इनके 
श्रतिरिक्‍्त श्रसम॑ में नामरूप स्थित नामरूप-य] परियोजना के अश्रन्तर्गत भी गैस 
पर श्राधारित नाइट्रोजन युक्त उवं रक कारखाना पूरा होने वाला है | प्रान्प्न प्रदेश में 
काकीताडा मे नेष्या पर अ्रर्धा 6त नाइट्रोजन युक्त उर्ब रक कारखाना भी स्थापित किया 
जा रहा है । मिश्रित फ़रास्फेट उर्वरक बनाने के भी पाच नए विस्तार कारपाने 
स्थापित किए जा रहे हैँ । सिगल सुपर फार्स्फेट के रूप में श्रतिरिक्‍्त फास्फेटीय 
उर्वेरक क्षमता बढ़ाने के लिए भी लाइसेंस/प्राशयपत्न जारी किए जा रहे है । इस 
समय जो परियोजनाएं चल रही हैं उन सभी के पूरा हो जाने के बाद नाइट्रोजन 
युक्‍त उर्वरकों की क्षमता लगभग 95 लाख टन और फास्फीरस पेंढावसाइड 
उर्वेरक की क्षमता 29 लाख टन हो जाएगी | सातवी योजना भें योजनावधि के 
अ्रन्त (989-90) तक 92. 53 लाब टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक और 28. 9] 
लाख टन फास्फोरस पेंटाक्साइड क्षमता का सक्ष्य रखा गया है । 


सरकार ने कानूनन उर्वरकों की कीमतो पर नियत्रण रखा हुआ है ताकि 
किसानो को देश भर में उचित और समान कीमतों पर उर्वरक मिले सके | तथापि 
मूल्यों को कम रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष प्रधिकाधिक राशि सबसिडी वेः रूप में देती 
रही है | देश में बने उर्वेर्को पर दिए जाने वाली सबसिर्डो की राशि 987-82 
में 275 करोड़ रुपये से वढ़कर 7/600 करोड रुपये हो गईं। सवसिई। को सीमा 
के भीतर रखने के लिए सरकार ने, 3! जनवरी 986 से उर्वरको के वैधानिक 
मूल्य वढ्ा दिए है । पर इस वृद्धि के बावजूद श्राज भी उ्वरको के मूल्य उसी 
स्तर पर हैं जिस पर पाच वर्ष पहले थे। 


कीटनाशक दवाएं 


कोषधियां और 
फार्माध्युटिकल्स 


उद्योग 525 


एनहाइड्राइड, एस्रिटोन, बूटानोल, व्यूटाइब और एथिल एसिटेट, पोलिथिलोन, 
स्टाइरीन, पी० वी० सी० और कृत्रिम रबड़ । 


कीटनाशक दवाओं के उद्योग ने कृषि और स्वास्थ्य कार्यत्रमों में व्यापक भूमिका 
निभाई है । पिछले तीन दशकों में इसने भ्रच्छी प्रगति की है। कीटनाशक 
दवाए भारत में मूल रूप से 7952 में दननी शुरू हुई जब कलऊत्ता में शिगरा में 
बेजीन-हैक्साकलोराइड बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की गयी । इसके बाद दिल्‍ली 
में 954 में डो० डी० टी० मंयंत्र की स्थापना की गयी । ग्राज देश में तकभीको स्तर 
की 50 कीटनाशक दवाओ का उत्पादन किया जा रहा है। तशनीकी स्तर 
की कौटनाशक दवाओं के यनाने में 50 कारछाने लगे हुए हैं ।00 से अधिक 
कीटनाशक दवाओ को देश में प्रयोग के लिए प्रमाणित किया गया है । इस समय 47 
इकाइयों में टेकनीकल ग्रेड की कोटनाशक दवाओं को तैयार किया जाता है. और 
500 से प्रधिक कारखाने कीटनाशक दवाओं के फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं । 

देश में कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में वृद्धि होने से टेवनीकल ग्रेड के कीटनाशफों 
के आयात में छाफी कमी आई है । मए कीटनाशी रसायनो जैसे सियेटिक पाएरेश्रायड्स 
तथा गेहूं के खर-पत्वार को नष्ट करने वाले रसायनों के उत्पादन के लिए बड़ी संख्या 
में अतिरिक्त स्वीकृतिया दी गई हैं। कीटनाशी फार्मूलेशनों के आयात की झ्ोमतौर १९ 
अनुमति नहीं है । 

भात्त 3954 मे स्थापित हिन्दुस्तान इन्सेसिटसाइड्स लिमिटेड की स्थापना हुई । 
इस समय इसके अधीन तीन कारखाने है --दिल्ली, उद्योग मंडल, (केरल) 
झौर रासायनी (महाराष्ट्र) । इस समय यह कंपनी देश में उपयोग में आने 
बाली तीन बडी कीटनाशी दवाओं डी०डी० टी०, दी० एच०सी० झोर मेलायीयान 
के उत्पादन में लगी हुई है। यह पभ्पने उत्पादन का अभ्रधिकांश भाग राप्ट्रीय 
मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए देती है । 


भ्रौषध और फार्मास्युटिकल उद्योग स्वाघीनता के बाद से भारत के निजी झौर 
सार्वजनिक दोनो क्षेत्नों में हो असाधारण रूप से विकसित हुमा हैं भौर भाज यह 
पूर्ण रूप से सगठित है। 950 के दशक में यह मुख्य रूप से आ्रायातित रसायनों 
पर मिर्मेर था और इसका उत्पादन औषधीय पौधों श्रौर जड़ीं-बटियो तक हीं 
सीमित था। प्रधिकांश श्रौपधियो का निर्माण केवल झायातित दवाप्मों से ही किया 
जाता था। योजना और विकास के ,तीम दशकों की अभ्रवधि में भौषध उद्योग का 
विकास प्रभावशाली ढंग से हुआ । 960-6व में 60 करोड़ रुपये मूल्य की 
मुख्य दवाओं कं उत्पादन हुआ जो 984-85 में वढकर 3 अरव 77 करीड़ 
रुपये मूल्य का हो गया तथा फार्मूलेशनो का उत्पादन 984-85 में ॥,82 
करोड़ रुपये का हुआं। 985-86 में इनआा श्रनुमानित उत्पादन क्रमशः 4 6 
करोड़ रुपये तथा ,945 करोड रुपये मूल्य का होने को झाशा है। 

यद्यपि मुख्य मध्यवर्ती और विलायक औपधियों का झायबात 979 
80 के 220 करोड़ रुपये के मुकाबले 7983-84 में बढ़कर 63.,34 करोड़ 
रुपये हो गया, तथापि कुल तैयार औपधियों के कुल मूल्य के मुंकावले 


भारत 3986 


औपधियों के आयात का प्रतिशत 979-80 के 8, 3 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 
983-84 में 6.6 प्रतिशत रह गया। आजकल ' जो मुख्य औपधियां आयात की 
जा रही हैं, वे वही हैं जो या तो देश में वनती नहीं या जिनकी क्षमता मांग पूरी 
करने के लिए पर्याप्त नहीं । मुख्यतः: इन औषधियों का आयात किया जा रहा है। 
रिफाम्पिसीन के सेफेलेक्सिीन, प्रेडनिसोलीन, एम्पीसिलिन, सोडियम पाइराज़िनामाइड, 
इबुप्रोफेन, विटामिन वी-6, नाप्रोक्सन, वेटामिथासोन, एफ़ीडिन और एरगाट के 
झल्कलायड । 

इसके अलावा औषधियों और फार्मास्युटिकल (श्रौपधीय अंडी के तेल को छोड़- 
कर) के निर्यात में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। 985-86 में 46 करोड़ रुपये 
का निर्यात हुआ जबकि 984-85 में 3 करोड़ रुपये तथा 983-84 में 
5 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था । 

इनमें से श्रतेक दवाएं विभिन्न एंटीवायटिक है--जैसे पेंसिलीन, स्ट्रेप्टो- 
माइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनीकोल; एरिश्रोमाइसिन, . सेमीसेन्थेटिक, 
पेंसिलीन इत्यादि । इनमें से सल्फा श्रौषधियों का क्षेत्र भी विस्तृत है, जैसे सल्फा- 
सोमाइडीन, सल्फामोक्जोल, सल्फाडाइमाइडिस, थालिल सल्फेथाजोल, इत्यादि । 
विटासिन भी अब देश में वनने शुरू हो गये हैं, जैसे--विटामिन ए, बी, बवी-2, 
थी 6, बी-2, सी, डी, ई, पी, के० और फालिक अम्ल आदि । 

जव 29 मार्च 4979 को जब नई औपध नीति घोषित की गई थी, तब 3 
फेरा कम्पनियां थीं जिममें प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत से अधिक थीं। 
तब से भ्रव तक 26 मामलों में विदेशी पूंजी का प्रतिशत घट गया है। इसमें से 
20 में तो विदेशी पूंजी 40 प्रतिशत या उससे भी कम हो गई है । एक विदेशी 
कम्पनी एक भारतीय कम्पनी में मिल गई है और गैर-फेरा कम्पनी बन गई है। 
आजकल ओऔपषधि के क्षेत्र में केवल दस फेरा कम्पनियां हैं। 

औषधि (मूल्य नियंत्रण) आ्रादेश 979 के जारी होने के बाद 2285 मुख्य 
औपधियों और 0,000 फार्मुलेशन पैकों की कीमतें संशोधित की गई हैं। इस 
आदेश के अन्तर्गत 75 प्रतिशत औपधियों की कीमतें कानूनी तौर पर नियंत्रित हैं । 

औषध निर्माण उद्योग के इस विकास के कारण भारत तीसरी दुनिया 
के देशों में अग्रणी हो गया है। यह वात सर्वत्र स्वीकार की जाती है कि सभी 
विकासशील देशों में भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग में अ्रधिकतम प्रकार की 
दवाइयां बनती हैं और,यह अधिकतम समन्वित है | तैयार औषधियों में (अर्थात 
जिस रूप में वे रोगियों को दी जाती हैं जैसे ठिकिया, कैपस्यूल आदि) देश 
आत्म-निर्भर हो गया है । तैयार औपधियों के निर्माण में प्रयुक्त बहुत-सी 
मुख्य औषधियों के मामले में भी देश अब आत्मनिर्भर है । भारतीय 
आपध उद्योग अब उत्पादन तकनीक और उत्पादों के स्तर के मामले में 
प्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बरावरी की स्थिति में आ गया है। उद्योग द्वारा उपचार 
और निरोधात्मक दवाइयों और टीकों के उत्पादन से देश में 7947 से स्वास्थ्य 
के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है | मलेरिया के अलावा हैजा, प्लेग, चेचक, तपेंदिक 
जैसे संक्रामक रोगों पर भी नियन्त्रण पा लिया गया है । 


साजनिक क्षेत्र के 
प्रतिष्ठान 
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औद्योगिक (विकास ओर नियमन) प्रधिनियम, 95] के तहत राष्ट्रीय भौषधि भौर 
फार्मास्यूटिकल विकास परिषद को स्थापना की गयी। दवा उद्योग के विकास 
में सार्वजनिक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निमाई है। सार्वजनिक क्षेत्र में पहली 
कंपनी, दि हिन्दुस्तान एंटो्रायटिक्स लिमिटेड की स्थापना 954 में पुणे के 
पास पिम्परी में पेंसिगलिन के उत्पादन के लिए की गयो। 

द इंड्यिन दुग्स एंड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (भाई० डी० पीं० एल०), 
को 956 के कंपनी मधिनियम के तहत 5 अप्रैल 96] की निगमित किया गया | इसके 
अधीन पाच संयंत्र का्ये कर रहे हैं। एंटीवायटिक दवा्रों के निर्माण के लिए 
ऋषिकेश में, सिथ्रेटिक दवाझ्री के निर्माण के लिए हैदराबाद में, सर्जरी उपकरणों 
और फार्मूलेशन के लिए मदास और गुड़गाव में, प्रौर दवाझ्रों, माध्यमिक रसायनों के 
लिए मुजफ्फरपुर में इसके सयंत्र कार्यरत हैं । 

द इंडियन ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स लिमिटेड ने 983-84 में 72.55 
करोड़ रुपये सूल्य की तुलना में 7984-85 में 72. 74 करोड रुपये मूल्य की 
दवाएं, फार्मूलेशन और सर्जरी के उपकरणों का उत्पादन किया | 983-84 की 
तुलना में इसका विक्रय मूल्य (निर्यात सहित) 08. 35 करोड़ रुपये से बढकर 
]984-85 मं 20.90 करोड रुपये हो गया। इस प्रकार इसकी विकास दर 
4.6 प्रतिशत रही। 

पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश श्लौर उद्दीसा में राज्य सरकारों 
के साथ ग्राई० डी० पी० एल० चार सहयोगी संस्थाएं चला रहा है। 
ये ह--मंगरूर में पी० एस० आई० डी० सी७ द्वारा स्थापित पंजाब मेज प्रोडक्ट्स 
लिमिटेड (जो डेक्सट्रोज, स्टाचे, ग्लूकोज ग्रादि का उत्पादन झरता है,) जयपुर में 
राजस्थान ड्रग्स एड फर्मास्थूटिकल्स लिमिटेड, लखनऊ, में यू० पी० ड्रग्स एंड 
फर्मास्यूटिकुल्स कं० लि० और भुवनेश्वर में उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स 
लिमिटेड । 

] मार्च 954 को निगमित हिन्दुस्तान एंटिबायटिवर्स लि० पेन्सिलित, 
स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पिसिलिन, जेन्टामाइसिन, हैमिसिन और ओऔरियोपयूणिन का 
उत्पादन कर रहा है । इसकी तीन सहायक कम्पनियां है जो राज्य सरकारों ओर वित्तीय 
संस्थाओं के सहयोग से स्थापित की गयी हैँ । इन कम्पनियों के नाम हैं--महाराष्ट्र 
एंटिवायटिक्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि०, नागपुर; कर्नाटक एंटिवायटिक्स एण्ड फर्मा- 
स्थूटिकल्स लि०, 'गलूर तथा गोग्रा एटिवायटिव्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिं०, 
पणजी । 

सरकार ने तीन रुग्ण औषध निर्माण कम्पनियों का शघ्द्रीयकरण भी 
किया है. ये हूँ स्मिय स्टैनीस्ट्रीट फार्मात्युटिकल्स लि० जिसे भ्रौद्योगिक (विकास 
और नियमत) अधिनियम, !95व के ग्रधीतन 4 मई, 972 को प्रधिगृहीत किया 
गया तथा पहली अक्तृुवर 977 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। यह कम्पनी 
केवल फामू लेशनो का ही उत्पादन कर रही है। बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मा 
स्पूटिकल्स लि० का 5 दिसम्बर 9977 की अधिग्रहण क्षिया गया तथा 45 
दिसम्बर 980 को उसका राष्ट्रीयकरण किया गया | इस समय इस कम्पनी की धार 
निर्माण इकाइयां है, जिनमे से दो पश्चिम बंगाल, एक कोनपुर और एश बसखाई 
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में है। यह कम्पनी गंधक ये असल, फिटकरी, ऋ्ौम साल्ट जैसे रसायनों 
तथा साबुन, बालों का तेल, समस्धियां आदि घरेलू बस्तुओं, तथा डैप्सीन, कैफीन, 
एम्पिसिलीन, डायसीसाइपलीन जैसे औपधों और फामस्थिटिकल तथा उनके फार्म लेशसों , 
फा उत्पादन कर रही है। सरकार द्वारा वंगाल उम्युनिटी लि० का भधिग्रहण 
38 मई 078 को किया गया तथा 4 झक्‍्तुवर, 984 को इसका राष्ट्रीयकरण 
किया गया। यह कम्पनी, सेरा, एंटिवेवेम और वलोरोक्वीन फास्फेट का उत्पादन 
फर रही हूँ। 


पेट्रो- रसायन उद्योग झब तेजी से भागे बढ़ने की स्थिति में हे। अपती बेहतर 
विश्वेषताओं के कारण पेट्रो-रसायन उत्पाद परम्परागत कच्चे सालों जैसे-लबड़ी, 
शीशा और धातु एत्यादि की जगह जे रहे हैं। घरेलू और उयोगों के काम आने 
यालो यस्‍्तुओं, दोनों के लिए इनकी पझ्त्यधिक संभावनाएं है। विभिन्न क्षेत्रों में 
प्लास्टिक के उपयोग से ऋातिकारी परिवर्तेत भा रहे हैं । कृषि के क्षेत्र में टपकत 
(ड्रिप) सिंचाई, घासपात से ढकने, पादप गुहों झ्ादि उपायों से किसानों की भ्राय 
बढ़ाई जा सकती है। नहरों की सतह पक्की करने से और प्लास्टिक पाए्टपों के 
जरिए पानी ले जाने से, रिसाव से होने वाली पाती की बरबादी को रोका जा 
सकेगा और दुलंभ जल स्रोतों का लाभकारी उपयोग हो सकेगा । इसी तरह फल 
और सब्जियों को पैक करने सें प्लास्टिक के उपयोग से लकड़ी की बचत हो 
सकेगी, जो पारिस्थितिक कारणों के लिए जरूरी है। प्लास्टिक का उपयोग मोदरों 
और रुझूटरों के पुर्जे, इलेब्ट्रनिक और दूरसंचार के उपकरण और औद्योगिक 
पैफेजों के लिए थैलियां बनाने में भी किया जा सकता है। पेद्रो-रसायन उत्पादों 
से कृत्रिम डिटजेंट (प्रक्षालक) बनाए जाते हैं, जिससे सावुन बनाने में तेल की 
सपत से बचा जा सकता है और वह तेल मनुष्य के खाना पकाने के काम झा 
सकता है । पालिएस्टर, फाइबर और फिलामेंट हमारी तेजी से बढ़ती हुई झ्राबादी 
के लिए उत्तित मूल्य पर चस्त्रों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। यह सरकार की 
वस्त नीति फे भी झनुरूप है। 

पेट्रो-रसायन उद्योगों के विकास में एक उल्लेखनीय कदम 978 में उठाया 
गया, जब झाई० पी७ सी० एल० के नेफ्था फ्रैकर की स्थापना हुई। चालू योजना 
में एक और बड़ा उपक्रम महाराष्ट्र गैस क्रैफर काम्पलेवस पूरा हो जाएगा। 

985-86 में पेट्रो-रसायनों और कृत्रिम रवड़ का उत्पादन 3॥] हजार 

टने हुआ था। झाशा हैँकि 986-87 में यहु बढ़फर 323 हजार टन हो जाएगा । 
कुत्िम रेशों का उत्तादन भी 985-86 के 94 हजार टन के मुकाबले 8 
प्रतिशत चहुकर 986-87 में 229 हजार टन हो जाएगा। पेट्रो-रसायन मध्य- 
पर्ती उत्पादों जैसे एफीलोनिद्राइल (ए७ सी« एन«), रैप्ोलेक्टम, डिसेथाइल टेरी- 
पपालेद (डी: एम० टी०) और लोनियर झ्ाल्काइल बेंजब (एल० ए० वी०) का 
उलादन भी 985-86 के 8 हुजार टन के मुकाबले 47 प्रतिशत बढ़ कर 
980-87 में 73 हजार टव हो जाएगा। 

. सायन और पेट्रो-स्तायच विभाग के झन्तगंत श्ाने वाले उपक्रमों के 
नाम ६--() भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लि० बदोदरा (झ्राई० पी० सी एल७), 
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(2) पेट्रोफिल्स को-प्रापेस्टिव लि० वदोदरा, (पी० सोौ० एन०), (3) सेंद्रल इंस्टी- 
ट्यूड आफ प्लास्टिक इजीनिर्यारिंग एंड टृल्म, मद्राम (सी० श्राई० पी० ई० टी०) । 

भारतीय पेट्रो-रसामन निगम लि० (पेट्रोलियम को कच्चे माल के रूप मे 
इस्तेमाल कर) कृत्रिम आगेनिक रसायन, प्लास्टिक, रेशे और रेशो के भध्यवर्तो 
उत्पाद वनाता है| निगम के उत्पादन उच्च-कोटि के होते है और पिछले प्रांच 
वर्षो में यहां क्षमता का उपयोग 90 प्रतिशत या उससे भी भ्रधिक होता रहा है । 
980-8 में इसकी शुद्ध विक्नी 238. 49 करोड रुपए की हुई जो 985-86 
में बढ़कर 593 करोड रुपए हो गई | 980-8] में कुल उत्पादन 262. 54 
करोड़ रुपये का हुम्आा था, जो 985-86 में बढ़कर 534, 00 करोड़ रुपये का 
हो गया। प्रर्थात्‌ उसमें शत-प्रतिजन की वृद्धि हुई | श्राशा है कि 986-87 मे यहां 
334 हजार टन उत्पादन होगा, कुल विक्री 566 करोड़ रुपये की होगी और 
कराधान से पहले लाभ 70 करोड रुपये का होगा । 

पेट्रोफिल्स कोश्रापरेटिव लि० (पी० सी० एल०) की स्थापना पालिएस्टर 
फिलामेट यार्न बनाने के लिए हुई थी ।पी० सो० एल० की यह नीति है कि अपने 
उत्पाद झावंठित करते समय अपने सदस्यों को तरजीह दी जाए ताकि सदस्य सहकारि- 
सताओ की जझूरतें पूरी होती रहें । 3। भ्रगस्त 985 को 079 सहकारी 
समितियां पी० सी० एल० की सदस्य थीं। समिति की अधिकृत पूंजी 20 करोड़ 
रुपए हैं जिसमे से चुकता पूजी 4. 92 करोड़ रुपये है। इसमें से 3. 7 करोड 
रुपये सरकार ने, एक करोड रुपये राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने और 
0.75 करोड़ रुपये सहकारी समितियों ने (जिसमें शेयरों भे लगा उनका घन भी 
शामित्र है) दिए है । 980-8व के मुकावज़े, 985-86 में उत्पादन 4080 टन 
से बढ़कर 8,70 टन; बिक्री 6. 65 करोड़ रुपये से बढ कर 32. 87 करोड़ 
रुपये; कर से पहले का लाभ 7. 34 करोड रुपये से बढ़कर 25. 46 करोड रुपये हो गया । 
आन्‍्तरिक रूप से जुटाएं गए संसाधन भी 26.63 करोड़ रुपये से बढ़कर 
37. 50 करोड़ रुपये हो गए | अनुमान हैं कि 986-87 में यहा उत्पादन 8,720 
उन होगा, माल की विक्री से 70.90 करोड रुपये मिलेंगे और कर चुकाने से 
पहले का लाभ 3. 2 करोड़ रुपये होगा। 

सौ० झाई० पी० ई० टी० की स्थापना 968 में संयुवत राष्ट्र विकास कार्य- 
क्रम (यू० एन० डी० पी०) के प्रन्तगंत हुई थी, ताकि विशेष प्रकार का प्रशिक्षण 
दिया जा सके और प्लास्टिक उद्योगों के विकास और वृद्धि में सहायता दी जा 
सके । इसको मुख्य उद्देश्य यह है कि लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, तकतीको के 
उपयोग की विधि वतायी जाए, जांच और किस्म नियत्रण का काम किया जाएं, 
परामर्श और सलाहकार सेवाएं प्रदान की जाएं तथा प्रलेयषन (डाकुमेटेशन) किया 
जाए । सी० झ्राई० पी० ई० टी० का एक विस्तार-केन्द्र श्र्मदावाद में स्थापित 
किया गया, जिसने 98-82 में काम शुरू कर दिया। इससे प्रोत्साहित होकर 
सातदी योजना में ऐसे चार और केन्द्र खोलने का कार्यत्रम है। 39805-87 में 
इनमे से तीन केन्द्रों के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। ये केन्द्र लबनऊ, हैदराबाद 
और भुवनेश्वर में खोले जाएंगे। इन केन्द्रों में क्रमशः इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटठर- 
गाड़ियों, इंजीनियरी - और प्लास्टिक तथा आवास और पैकेजिंग पर जोर दिया 


खनिज संसाधन 


वबाक्ताइट 


बेराइट्स 


कोयला गौर 
लिग्वाइट 


फोमाइट 


ताँवा अयस्क 


बच ७ए 2०7०७ 


जाएगा । यहां लम्बी अवधि के प्रशिक्षण-पाद्यक्रमों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 
987-82 के 67 के मुकाबले, 985-86 में बढ़ कर 755 और लघु अवधि 
के कार्यक्रमों में 46 से वढ़कर 255 हो गई। अनुमान है कि दीर्घे-अवधि के पाठ्यक्रमों 
में 7986-87 में यहां 35 प्रशिक्षणार्थी होंगे । 


खनन तथा खनिज . 


भारत खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक समृद्ध देश है । देश में पाए जाने 
वाले कुछ प्रमूख खनिज पदार्थों के अनुमानित भंडार आगे बताए गए हैं । 


वॉक्साइट के महत्वपूर्ण मंडार आन्ध्र प्रदेश, विहार, गोवा, गुजरात, जम्मू और 
कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु 
और उत्तर प्रदेश में हैं । यह अनुमान लगाया गया है कि देश में वाक्साइट को 
भंडार 265. 37 करोड़ ठन है। 


भारत में वैराइट्स के 7.30 करीड़ टन का सुरक्षित भंडार है जो विश्व में 
सर्वाधिक है। इनमें श्रधिकतर भंडार कुडप्पा जिले (आन प्रदेश) के मंगमपेट 
में हैं। राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, 
कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा बहुत बैराइट्स पाए जाने की 
जानकारी भिली है। ः 


ग्रोंडवाना किस्म के कोयले के भंडार आन्ध्र प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा, पश्चिम वंगाल, तथा तृतीयक (ठश्ियरी )कौोयले के भंडार अरुणाचल प्रदेश, 
प्रसम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर तथा नागालैंड में पाए जाते हैं। कोकिंग और 
गैर-कोकिंग कोयले के कुल श्रनुमानित भंडार 5,826 करोड़ ८न हैं । इसमें से ग्रोंड- 
वाना कोयले के भंडार 5, 742 करोड़ टव तया तृतीयक कोयले के भंडार 84 करोड़ 
टन है । भूरे कोयले (लिग्नाइट) के महत्वपूर्ण भंडार गुजरात, जम्मू और कश्मीर, 
पांडिचेरी, राजस्थान और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। कुल अनुमानित भंडार लगभग 
429 करोड़ ठन हैं, जिनमें से 330 करोड़ टन अकेले नेवेलि क्षेत्र, तमिलनाडु में हैँ । 


क्रोमाइट के श्राथिक महत्व के भंडार आंध्र प्रदेश, विहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, 
उड़ीसा और तमिलनाडु में पाए जाते हैं।डलीवाले और बारीक किस्मों सहित 
भू-संस्थित क्रोमाइट के कुल भंडार लगभग 3. 53 करोड़ ठन हैं। 


मुख्य तांवा अयस्क बिहार के सिंहमभूम क्षेत्न में, मध्य प्रदेश के बालाघाट, और 
राजस्थान के अलवर और श्ुनझुनू क्षेत्र में पाया जाता है। कुछ मात्रा में तांवा 
अयस्क आन्ध्नर प्रदेश के खम्मम जिले में, कर्नाटक के चित्रदु्गं और हासन जिले में, 
उया सिविकम में पाया जाता है। अनुमान है कि खनिज तांबे का कुल भंडार 
56. 63 करोड़ टन है जिनमें कुल 62.93 लाख टव तक धातु है। 


वश 


डोलोमाइट 


सोना 


आंग्न-सह-मिट्टी 


प्लुओरस्पार 


जिप्सम 


प्रेफाइड 


ड्योग 53] 


देश में हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र क्षेत्र पन्‍ना होरा क्षेत्र है। 
पन्ना क्षेत्र में अनुपभानत: 5,3,000 करेंट होरों का भंद्वार है । वताया गया है कि 
आपध्रप्रदेश के वजराकछर क्षेत्र में तवा उ0प्र0 के जुंगल क्षेत में हीरों की थोज के 
दौरान कुछ हीरे मिले है। 


आाप्न प्रदेश, अम्णाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम वगाल में विभिन्न स्थानों पर डोलोमाइट प्राप्त 
होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विभिन्न श्रेणियों के डोलॉमाइट के लगभग 
395 करोड़ टन के सुरक्षित भडार है 


देश में सोते की तीन महत्वपूर्ण खाने हैँ । कोचार छिले में कोलार की मोना 
खानें त्था रायचूर जिले में हट्टी सोना खान हैं। ये दोनों कर्ताठक में हैं। 
तीसरी खान आस्ध्र प्रदेश के भ्रनंवपुर जिले में रामगिरि में है। लेकित सोने का 
उत्पादन मुख्य रूप से पहली दो खानों से होता है | सोने को थोह्ी-सी मात्रा 
आान्‍्क्र प्रदेश में अ्न्वेषण के लिए किये गये खनन में निकाले गये अमरक 
से प्राप्त हुई है | इसके अलावा विहार में किये जा रहे खनन में तांबे की 
मिट्टी से उप-उत्पाद के रूप में सोना प्राप्त होता है। देश में सोना अ्रयस्क का 
कुल ग्रनुमानित भंडार 6] लाख दन है, जिसमें सोने की कुल मात्रा 85. 33 
टन है। रामगिरि सोना क्षेत्र में विकसित किये जा रहे येप्पामाना खान के 
तैयार होने पर तथा चित्तूर जिले के चिगरगूंटा खान के विकसित होने पर आंध्र 
प्रदेश में सोने के व्यावसायिक उत्पादन के शुरू होने की आशा है। 


उच्च-ताप-सह्‌ इंटों को बनाने के लिए भारत में अग्निन्‍सह-मिट्टी के विभिन्न 
स्रीत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यह आन्श्र प्रदेश, विहार, गुजरात, कर्नाटक, 
क्रेरल, मध्य अदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाई तथा प्रश्चिम 
बंगाल में उपलब्ध हैँ । अभ्रनुमान है कि भारत में अग्नि-सह-मिट्टी के 49, 28 
करोड टन के सुरक्षित भंडार है। 


गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फ्लुओ रस्पार के भडार प्राप्त होते की जानकारी 
मिलो है जिनमें लगभग . 9 करोड टन प्लुओरस्पार के सुरक्षित भंडार है। 


देश में लगभग 24.86 करोड टन जिप्सम होने का झनुमान है, जिसमे से 
राजस्थान, जम्मू और कश्मोर तथा तमिलनाडु में क्रश' 07. 08, 4. 93 
और .82 करोड़ टन है । 


ग्रेफाइट उड़ीसा, विहार, आम्ध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु तथा गृजरात में 
पाया जाता हैं। इसके उत्पादन में उडीसा का प्रथम स्थान है। जानकारी के 


अनुसार ग्रेफाइट का 3.27 करोड़ दव का सुरक्षित भडार है, जिसमें 0 से 40 
प्रतिशत तक कार्वेन है । 
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शल्मेनाइट 


लौह धयस्क 


फोशोलिन 


सोसा-जत्ता 
चयस्फ 


घूना पत्थर 


सेंगनोज धपस्क 


भष्नपा 
निकल सम्त्फ 


तेल 


भारत 4986 


यह्‌ मुख्यतः भारत के पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तों पर और चहां की समुद्र- 
तदीय रेत में पाया जाता है । इस प्रकार के जिन भंडारों में से धातु निकाली 
जाती है, उनमें केरल, उड़ीसा झौर तमिलनाडु के भंडार महत्वपूर्ण हैं। समुद्रतटीय 
रेत में फुल 6 करोड़ टव से प्रधिक इल्मेनाइंट होने का अनुमान है । 


इस समय लौह अयस्क के खनन का फाम मुख्यतः विहार, गोचा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, 
महाराष्ट्र और उड़ीसा के क्षेत्रों में हो रहा है। इसका कुछ उत्पादन अआँध प्रदेश 
तथा राजस्थान में हो रहा है। देश में लौह अयस्क का अनुमानित भंडार ,757 
करोड़ टन है, जिसमें हेमाटाइट लौह अयस्क का ॥,47 करोड़ टन भौर 
मेग्नेटाइड लौह अयस्क का ७0 करो ड़ टन है। 


भारत में कोश्ोलित तथा अन्य मिट्टियों (क्‍्ले) के स्रोत बड़ी मात्रा में है । बड़े उत्पादक 
राज्य हे : राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिस बंगाल, दिल्‍ली, बिहार, केरल, 
उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गुजरात । अनुमान है कि सफेद मिदृटी और बॉल बले 
सहित झोओलित के कुल भंडार 04 करोड़ ठन के है । 


सीमसा-जस्ता क्‍्यस्क के ज्ञात भंडार ग्रास्श्न प्रदेश, उड़ीसा, सि विक्रम, राजस्थान शोर 
गुजरात में हैं । फुल सुरक्षित भंडार लगभग 35. 85 करोड़ उन होने का अनुमान है । 
इसमें सीसे झोर जस्ते की घातू मात्रा क्मशः 49 लांख टन तथा . 6 करोड़ टन है! 


चूना पत्थर देश में भारी मात्रा में पाया जाता है तथा सभी राज्यों में इसके 
भंडार हैं। अ्रधिक साता में उत्पादन करने वाले राज्य हैं: मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, 
आंध्र प्रदेश, गुजरात, विहार, छड़ीसा, राजस्थाव तथा कर्नाटक । इनमें सभी 
श्रेणियों के चूना पत्वर के लगभग 7,320 करोड़ टन सुरक्षित भंडार हैं 


मैगनीज झयस्क के महत्वपूर्ण भंडार आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात 
कर्नाटक, उड़ीसा और गोवा में पाए जाते हैं। देश में सैंगनीजु श्रयस्क का कुल 
3, 50 करोड़ टन का सुरक्षित भंडार है। 


आधिक पे के अपश्रक के भंडार आन्ध्र प्रदेश, विहार झौर राजस्थान के तीच 
क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 


उड़ीसा के कठक, क्योंश्र और मयूरभंज जिलों में निकल अभयस्क पाए 
जाते हैं । कुल सुरक्षित विकल अयस्क का भंडार 6. 50 करोड़ टन है। 


असम, तिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गंगा घाटी, हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा पश्चिम 
बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गृजरात के 
समुद्र तव्वर्ती इलाकों में तेल के प्रचुर भंडारों वाले क्षेत्र मौजूद हैं। अब तक 
जिन तेल भंडारों का पता चला है, उनमें 5. 08 करोड़ ट्व कृच्चा पेल 


है। 


कॉसफेट पनिज 


दंस्टन 


उप्मसहू पनिज 


अन्य प्रनिज 


घनिन उत्पादन 
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मध्य प्रदेश के छतरपुर, सागर श्रोर क्षाबुआ जिलो, राजरधान के 
उदयपुर, जैसलमेर तथा बासवाड़ा जिलों और उत्तर प्रदेश के देहरादून, टिहरी 
तथा ललितपुर जिलों में फास्द्रेंट के भंडार मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त विहार, 
आध्र प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल गौर तमिलनाडु में व्यापारिक महत्व के 
अ्पाटाइट भंडार मिलने की भी गूचना है। अनुमान है कि देश में 8, 7 4 करोड 
टन रॉक फास्फेट [प्रताडाइट सहित) के भार हैं। 


टरस्टन राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा कर्नाठक में पाया गया है तथा 
कुछ टरस्टस मिलने की सूचना प्रान्ध्र प्रदेश, मागालैड, विहार तथा उत्तर प्रदेश 
से भी मिली है ॥ झनुमान है कि भारत में टम््टन का सुरक्षित भार लगभग 
4.55 करोड़ टन का है जिसमे 0,225 टस टंग्स्टस झाय्साइड है। 





मैग्नेसाइट के महत्वपूर्ण भडार तमिलनाडु के सेलम जिले, उत्तर प्रदेश के अल्मोढा, 
चमोंदी श्र पियौरागढ जिले दया कर्नाटक के मैसूर श्रीर हासन जिले 
तथा क्रम मात्रा में जम्मू तथा करमीर और केरल में पाये गये हैं । 
अनुमान है कि इन भंडारों में लगमग 23.9] करोड टव मैल्लेसाइट है । 
व्यानाइट और सिलिमेवाइट श्रन्य दो महत्वपूर्ण ऊप्मसह्‌ ग्रनिज हैं । 
क्यानादट का ब्रिहार के गिहमूमि जिले, महाराष्ट्र के भद्ारा जिले और कर्नाटक 
में पता चला है। व्यानाटट का कुल भंडार 30 लाख टन श्राका गया है । टैलेदार 
मिसिप्रेनाइट मेघालय, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मिलता है। हेसके श्रतिरिसत 
सिलिमेनाइट केरल, उड़ीमा और तमिलनादू के भमुद्र के रेतीले तटो में भी मिलता 
है। अनुमान है कि ढेलेदार और भमुद्र के रेतीले लटो में मिलने वाले सिलिप्रेनाउइट 
के कुल भडार .70 करोट टन है 











भारत में कई झत्य खनिज भी प्राप्त हुए है जैसे : क्राईसोटाइट एरवेस्टस [श्राप्न प्रदेश 
तथा बिहार), वेल्टोबाइट (विद्वार, गुजरात, जम्मू ओर कश्मीर, तमिलनाडु तथा 
राजस्थान) कैलसाइट (गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्माठकः तथा दतर प्रदेश), 
कौसूंडम (मध्य प्रदेश, ग्राप्त प्रदेश, कर्नाटक तथा मद्दाराष्ट्र), ग्रारमेट (राजस्थान सथा 
आध्र प्रदेश), इमेरल्ट (राजस्थान), फल्यपार (राजस्थान, प्राप्न प्रदेश, कर्माठक 
तथा तमिलनाडु), पाइराइट (विद्वार तथा राजस्थान), स्टेठाइट (राजस्थान, 
श्राप्न प्रदेश, विहार तथा कर्नाटक ), वामिस्यूलाइट (तमिलनाडु, श्राप्न प्रदेश, राजस्थान 
तथा गुजरात) तथा वोलोस्टनाइट (राजस्थान), क्याट्टूज तथा भ्रन्य सिलिका पनिल 
टनके विशाल भंडार है, जो भारनके समी राज्यों में फैले है । इसके श्रतावा भवन 
निर्माण के पत्थरों के वियाल मंदार है जिनमें ग्रेनाइट और सगमरमर महत्वपूर्ण है। 
आन्ध्र प्रदेश, वर्नाटक, दाजस्वान और तमिलनाडु में व्यापक पैमाने पर तथा 
पश्चिम बंगाल में कम मात्रा ग्रेनाइट का खनन होता हैं | संगमरमर का 
दाजस्थान, हटियाण। ओर गुजरात में ध्यापक रूप से यनन द्वोता है । 


भाख में खनिन उत्ादन (परमाणु खतिजों को छोड़कर) के मूल्य में पिछदे 
दस वर्षों में प्रत्यधिझ वृद्धि हुई है। 975 में यह ॥,72 कठोद गवये था 


भारत 4986 


बच 


जो बढ़कर 984 में 8062. 8 करोड़ रुपये तथा 985 में 8,487. 3 करोड़ 
रुपये हो गया || 

7985 में खनिज उत्पादन का सूचकांक (आधार 4970:-:700) 240 
था, जबकि 7975 में यह 729 था। 

7985 में ईंधन खनिज का अंश सबसे अधिक अर्थात्‌ 7335. 5 करोड़ 
रुपये था जो कुल मूल्य का 87 प्रतिशत था। उसके वाद अबथातु खनिज 
(छोटे खनिजों सहित), जिसका मूल्य 625.4 करोड़ रुपये था और जो कुल 
का 7 प्रतिशत था। धातु खनिजों का स्थान उसके वाद था जिसका मूल्य 
522.4 करोड़ रुपये था और जो कुल मूल्य का 6 प्रतिशत था । 

इंधन खतिजों में पेट्रोलियम (कच्चा तेल) का उत्पादन 7985 में 29,909 
हजार टन तथा कोयले का उत्पादन 749, 277 हजार टन था। पिछले वर्ष 
की तुलना में पेट्रोलियम के उत्पादन में 7 प्रतिशत तथा कोयले के उत्पादन 
में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई । 

985 में धातु खनिजों में लौह अयस्क का उत्पादन 42,545 हजार टन, 
तांवा अयस्क 4,72 हज़ार टत, क्रोमाइट 567 हजार टन, मेंगनीज अ्रयस्क 
,240 हज़ार टन, ज॑स्ता कन्सन्‍्ट्रेट 87 हजार टन, वाक्साइट 2,2॥ हजार 
टन और सीसा कल्सन्ट्रेट 35 हजार टन हुआ । 

4984 के मुकाबले 985 में लौह अयस्क और जस्ता कंसन्‍्ट्रेट के उत्पादन 
में प्रत्येक में एक-एक प्रतिशत, तांवा अयस्क में 6 प्रतिशत, क्रोमाइट में 23 


प्रतिशत, मैंगनीज अयस्क में 9 प्रतिशत और वाक्साइट में 2 प्रतिशत की वृद्ठि 


हुई । सीसा कंसन्‍्ट्रेट का उत्पादद 984 के स्तर पर स्थिर रहा 


अधातु वर्ग में चूनें का पत्थर मुख्य खनिज है और 985 के दौरान 
उसका 48,070 हजार टन का उत्पादन हुआ। उसके बाद एपाठाइट और 


' फास्फोराइट 929 हज़ार ठ०, डोलोमाइट 2,27 हज़ार टन और मेग्नेत्ताइट 


खलिज विकास 


477 हेंजार टन का उत्ादन हुआ । 

7985 में चूने के पत्थर का उत्पादय 984 के मुकाबले 5 प्रतिशत 
और एपेटाइट तथा फास्फ़ोराइट का 4 प्रतिशत वढ़ा । व985 के दौरान डोलोमाइट 
के उत्पादन में 7 प्रतिशत गिरावट आ्राई जबकि मैग्नेसाइट का उत्पादन 984 
के स्तर पर ही रहा। 


संविधान के अन्तर्गत खनिज अधिकार और खनन अधिनियमों का प्रशासन राज्य 
सरकारों के नियंत्रण में है, परस्तु खनन और खनिज (नियमन और विकास) 
कानून, 957 तथा इसके अन्तर्यत्त निर्धारित नियमों और व्यवस्थाओं के तहत 
खनिजों के विकास को केन्द्र सरकार नियंत्रित करती है। यह नियम केचद्ध को 
निम्न उद्देश्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है: 


. विकास लाइसेंस और खनन पढ्टे देना, 


खनिजों की 
खोज 


भारतोय भूगर्भ 
सर्वेक्षण 


भारतोप छान ब्यूरो 
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2. खनिजों का सरक्षण झौर विकास, भौर 
3. पुराने पट्टों में सुधार करना । 


खनत और खनिज (नियमन और विकास) कानून, 957 पहली जून 958 
से लागू हुआ । 972 में इसमें कई संशोधन किए गए। 


सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ संगठन खनिज स्थलों के नकशें बनाते, खोजने, अनुसंधान 
प्रोर दोहन के काम में लगे हुए हैं, इनमें से कुछ का वर्णन इस प्रकार है :- 


भारतीय भूगर्म सर्वेदाण (जी० एस० आई०) की स्थापना 85 में मुख्य 
तौर पर पूर्वी भारत में कोयले को संभावनाओं का पता लगाने के लिए की 
गई थी । इसका मुख्यालय कलकत्ता में है। समय के साथ-साथ इसके कार्य 
का विस्तार किया गया झौर स्वाघीनता के बाद ओऔद्योगीकरण की बढती हुई 
मांग को पूरा करने के लिए इसके काम-काज को और तेज किया गया । इस समय 
जी० एस० आई० एक प्रमुख एजेंसो है, जिसे देश में भन्गर्म सर्वेक्षण का पूरा 
काम सौंपा गया है। 


भारतीय खान ब्यूरो (आई० बो०एम०) एक वैज्ञानिक श्ौर तकनीकी संगठन 
है जो इस्पात तथा खान मत्नालय के खाव विभाग के प्रन्त्गंत कार्य करता है। 
कोयला, आंणविक [खनिज, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस झौर अन्य गौण खनिजों के 
अतिरिक्त यह्‌ ब्यूरो मुख्य रूप से देश मेउपलब्ध खनिज भण्डारो के संवर्धन, 
संरक्षण तथा वैज्ञानिक विकास के लिए उत्तरदायी है । 


इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह खानों का निरीक्षण और भ्रध्यपन करता 
है तथा घटिया दर्जे के श्रयस्क और खनिजों के परिष्करण तथा खनन की विशेष 
समस्याओं के बारे में अभनुसंघान करता है । यह्‌ खनिज साधनों के सर्वेक्षण तथा 
भूगर्भीय मूल्याकन के बारे में भी तकनीकी परामर्श सेवाएं भ्रदान करता है और 
परिष्करण संयंत्रों सहित खतन परियोजनाओं के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार 
करता है। 


खनिज व्यापार में सहायता के लिए यह ब्यूरो बाजास-सर्वेक्षण करवाता 
है भोर 'खनिजसंसाधतों को सूची' तैयार करता है'! भारतीय खान ब्यूरो 
खान तथा खनिजों संबंधी आंकडों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है और 
खनिज तथा खानों के बारे में समय-समय पर आ्ाँकड़े प्रकाशित करता है। 
यह प्रत्येक खनिज पर प्रवस्ध के रूप में तकनीकी प्रकाशन प्रकाशित 
करता है तया उनसे संबंधित विपयों पर बुलेटिन निकालता है। इसके मुख्य 
प्रकाशन है--इंडियेन मिनरल्स ईपअर बुक ( वापिक ), बुलेटिन झाफ 
मिनरल इन्फार्मेशन (त्ैमासिक), कब्जम्पशन भ्राफ नान-फेरस मेटल्स इन इंडिया 
(कापर, लेड, जिक) (त्रेैमासिक), मिनरल स्टेटिस्टिक्स आफ इंडिया [पर 
वापिक), स्टेटिस्टिकस झ्राफ मिनरल प्रोडक्शन (मासिक), फारेन ट्रेड इन मिनरल्स 
एण्ड मेटल्स (बापिक) और इंडियन मिनरल इंडस्ट्री एट ए ग्लान्स (बापिक)। 
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के प्रतिष्ठान 
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इसका मुख्य कार्यालिय नागपुर में है। अजमेर, बंगलूर, कलकत्ता, देहरादून, गोवा, 
हैदराबाद, हजारीबाग, जबलपुर, मद्रास, नेल्लौर और उदयपुर में इसके प्रादेशिक कार्यालय 
हैँ। नागपुर में उपकरणों से लैस एक श्रयोगशाला तथा कच्च धातु के शोधन 
संत्रंधी अनुसंधान के लिए एक मुख्य संयंत्र हैं। कच्चे धातु के शोधन के लिए 
ही अजमेर तथा वंगलूर में एक-एक प्रादेशिक प्रयोगशाला स्थापित की गई 
है। 


खनन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के 6 श्रतिष्ठान हैं। ये हैं--हिन्दुस्तान 
जिंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत ग्रोल्ड माइंस लिमिटेड, भारत 
एल्यमी नियम कम्पनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड श्र मिनरल 
एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड । इनमें से नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड 
अभी निर्माणाधीन है। मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशश लिमिटेड खनन और 
खुदाई के कार्य करता है तथा शेप कारबाने अलौह घातुझ्नों का उत्पादन करते 
हैं। इसके श्रलावा सिविकेम खनन निगम में 49 प्रतिशत समता अंश (इव्विटों शेयर) 
सरकार के हैं। यह कंपनी तांवे, सीसे और सांद्रित जस्ते का थोड़ी मात्रा में 
उत्पादन करती है । 

देश में जस्ते और सीसे के खनन और गलाने को क्षमता विकसित करते के उद्देश्य 
से जनवरी 966 में हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड को निगमित किया गया। शुरू में राजस्थान 
के मोछिया में प्रतिदिन 500 टन का उत्पादन होता था तथा बिहार के तुन्दू में प्रतिवर्ष 
3,600 ठन सीसे को स्मेल्टिग (धातु, गलाने का कार्य ) होती थी जबकि इस समय 
हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड की सात खानों में प्रतिदित 8,740 टन के उत्पादन की क्षमता 
है और उसके घातु गलाने वाले 3 कारखानों में प्रतिवर्ष 70,9000 टन धातु तैयार करने 
की क्षमता है। जत्ते और सीसे के अलावा कंम्पती में उप-उत्पादों के रूप में कैडमियम 
(305 टन प्रतिवर्ष ), चांदी (48, 8 टन प्रतिवर्ष), गंधक का अम्ल (,62,000 ठन 
प्रतिवर्ष), फास्फोरिक एसिड (26,000 टन प्रतिवर्ष) और अन्य वस्तुओं जैसे सिंगल 
सुपर फास्फेट, जिक सल्फेट, कापर सल्फेट आदि का उत्पादन भी होता है । 

नवंबर 967 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 

को अलय कर के निगमित किया गया। इसके अंतर्गत खेतड़ी, कोलीहन, दरीबा 
ओर राखा तांवा परियोजनाओं में खुदाई साधनों की खोज, खनन, और तांबे 
को गलाने की योजनाएं चलाई जाती हैँ। इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 
की सात यूत्रिटों में उत्पादन चल रहा है। ये हैं--राजस्थान के झुंझुनू जिले में 
खेतड़ी तांबा परियोजना; विहार में सिहभूम जिले के घटशिला में इंडियन 
कापर कॉप्लेक्स; मध्य प्रदेश के वालाधाट जिले में मलंजखंड तांवा परियोजना; 
सिहभूम जिले में राखा तांवा परियोजना; राजस्थान के भ्रलचर जिले में दरीबा 
तांवा परियोजना; शुंझुनू जिले में चांदमारी तांवा परियोजना और सिहभूम 
जिले में लापसो क्यांनाइट खानें । इस समय हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड 
देश में मूल तांबा उत्पादन करने वाली एकमात्त कंपनी है । लेकिन यह 
कंपनी सोना, चांदी, सेलेनियम, तेलूरियम, निक्कल झौर निक्कल सल्फेट की भी 
खोज कर रहा है, क्योंकि त्तांवे केसाथ इन धातुओं की भी थोड़ी मात्ता मिलीं है । 
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भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड देश में सोने छा उत्पादन करने वाली सबसे 
पहली कंपनी है। दूसरी कंपनी हट्टी गोल्ड माइंस लिमिटेड है जो कर्ताठक 
सरकार का प्रतिष्ठान है । भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड विश्वप्रस्चिद्ध कतार 
स्वर्णवानों को चलना रहा है । एक प्राईवेट कंपनी के द्वारा कोलार क्षेत्र में सोने के 
खनन का कार्य 880 से क्रिया जा रहा था, जिसका 956 में सरकार मे 
शप्ट्रीयरण कर दिया । भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड को 972 में निममित 
किया गया ताकि यह इन खानों को अपने हाथ में लेकर उन्हें चला सके । 
कोलार स्वर्ण क्षेत्र में तीन खानों में काम चल रहा है। ये है--मैसूर यानें, नंदी- 
दुर्ग श्लौर चैम्पियन रीफ। 
इसके भ्रतिरकत यह झ्ान्प् प्रदेश की ग्रेप्पामाना खाद परियोजना की जाच करा 
रहा है। सर्वत्र मांग वाली इस धातु का खनन बहुत कठिन परिस्थितियों में करना 
पड़ता है | कोलार स्वर्ण क्षेत्र मे बहुत ही अधिक गहराई पर काम हो रहा है। इस 
समय शायद वह विश्व की सबसे गहरी खान है, जहां 2,90 भीटर की गहराई 
पर सोना निकाला जा रहा है। 985-86 में इस खान से एक टन खनिज मे से 
3. 4 ग्राम सोना प्राप्त होता था । 
सार्वजनिक क्षेत्र ,मे पहला प्रूरी तरह एकीकृत एल्यूमीनियम कास्ताना भारत 
एल्यूमिनियम कम्पनी लि० के अन्तर्गत बना । यह कम्पनी मुख्यतः एल्यूमिनियम परि- 
योजनाओं के निर्माण, संचालन और भ्रबंध के उद्देश्य से 27 सितम्बर965 को निगमित 
हुई । इसने मम्यप्रदेश के कोरवा में एक एकीकृत परियोजना स्थापित की है जो भ्रमर- 
कंटक|फुटकापहाड़ क्षेत्रों के वावसाइट भण्डारों पर श्राधारित है । कोरबा कोरखाने का 
एल्यूमिना संयंत्र अप्रेल 973 में चालू किया गया था| सितभ्वर 7984 से इसका 
चौथा चरण चालू हो गया है| धातु गलाने वाले कास्खाने की वाधिक सस्यापित 
क्षमता एक लाख टन एल्यूमीनियम है और अक्तूबर 984 से मह लगभग 
ब्रपनी क्षमता के बरावर काम कर रहा है ( 
भारत एल्यूमिनियम कम्पनी उड़ीसा के गंधमर्दन खानो में बावसाइट का वैकल्पिक 
स्रोत बना रहा है क्योकि ग्रमरकंटक और फुटकापहाड़ की वर्तमान खातों में इसका भण्डार 
धीरे-धीरे कम होता जा रहा है| राष्ट्रीय ताप विद्युत नियम जिटन की सहायता से 
भारत एल्यूमं। नियम कम्पनी के लिए, कोरवा में 270 मेगावाट (49< 67. 5 मे०्वा०) 
क्षमता का ताप बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। इस संयत्र के पहले यूनिट 
में जून 987 भें और चौथे और पअन्तिम यूनिट मे, इस वे के श्रन्त में काम शुरू 
होगा । 
सरकार ने आसनसोल (पश्चिम बंगाल) के निकट जकायतगर स्थित एल्यूमीनियम 
कारपोरेशन प्राफ इण्डिया लि०, कलकत्ता की एक रुणण इकाई एल्यूमीनियम उपक्रम 
का 2 जून 984 में राष्ट्रीयकरण करके उसे नेशनल एल्यूमीनियम कम्पती लि० को 
सौंप दिया । 
उड़ीसा में एकीकृत एल्युमिना[एल्यूर्म. नियम कारखाने के रुप में 2 जनवरी 98 
को नेशनल एल्मूमियन कम्पनी लि० की स्थापना की गईं। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर 
में है तथा उसके मुख्य घटक हैं; (क) कोरापुट जिले के पंचपटमली में एक खुले मुंह 
की बावसाइट खान, जिससे प्रतिवर्ष 24 लाख टन बावसाइट निकाला जाएगा; (ख) 
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कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में पंचपटमली पहाड़ी की तलहटी में 8 लाख टन क्षमता का 
एल्युमिना संयंत्र, जिसमें 4 लाख ठन प्रतिवर्ष के दो भाग होंगे, (ग) देंकानल जिले के 
अंगल में 2,8,000 टव प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता का एल्यूमिनियम स्मेल्टर जिसमें 
दो पॉट लाइनें है जिनमें प्रत्येक की क्षमता ,09,000 टन है, और (घ) अंगुल में 
600 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव विद्युत संयंत्र जो वहां से 5 किलोमीटर दूर स्थित 
स्मेल्टर को बिजली देने के लिए है। इस परियोजता की अनुमानित लागत 
2408 .4 करोड़ रुपये हैं। वाक्साइट की खान और क्रशर त्वम्बर 4985 
में पूरे हो चुके हैं और एल्यूमिना और एल्यूमीनियम स्मल्टर के पहले चरण में 
शी प्र हो काम शुरू होने की श्राशा है । 
सिविकम में रांगयौ के भोतांग बहु-घातु खान भंडारों में केन्र सरकार और 

पिक्किम सरकार का संयुक्त प्रतिष्ठान सिविकम खनत निगम काम कर रहा 
है। इस खान में से निकलने वले खनिज को संसाधित करके राँगपौ संयंत्र के 
लिए तांबा, सीता और सान्द्रित जस्ता तैयार किया जा रहा है। 

व्यापक खोज कार्य तथा प्रमुख खनिज परियोजनाओं को परामर्श और विशेषज्ञ 
सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए खनिज श्रन्वेषण निगम को 972 में पंजीकृत 
किय्रा गया | इनके अतिरिक्त यह निगम खान-निर्माण, बांध बनाने के लिए 
भू-तकनीकी कार्य तथा नलकूपों के लिए खुदाई का काम भी करता है | निगम, 
जिसका मुख्यालय नागपुर में है, सरकार की तरफ से विकास गतिविधि के तौर 
पर और सार्वजनिक तया निजी क्षेत्रों के पश्रतिष्ठानों और राज्य सरकारों 
के लिए ठेके के आधार पर खत्तिजों की खोज का काम करता हूँ । 
985 के अन्त तक निगम ने 8.8 लाख मीटर से भी अभ्रधिक की खुदाई 
(ड्रिलिग) की है और अपनी स्थापना से श्रव तक 927,00 मीटर क्षेत्र में खनन 
अन्वेषण का काम किया है। अव तक जिन खनिज भण्डारों का पता चला है, उनका 
मूल्य लगभग 6,00,000 करोड़ रुपये आंका गया है। विश्व बैक द्वारा निगम 
को तंजानिया में कोपले की खोज की प्रतिष्ठित परियोजना के लिए परामशंदाता 
संगठन का कार्य सौंपा गया है। विशेष बात यह है कि निगम के खोज से संबंधित 
सभी कार्य, बिना किसी विदे परामर्शदाता संगठन या विशेषज्ञ की सहायता 
के, भारतीय विशेषज्ञों द्वारा किए जाते हैं। 


बागान उद्योग 


भारत को अर्थव्यवस्था तथा विदेश व्यापार में बागरान क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । 
चाय, काफी, तम्बाकू, रवड़ और इलायची हमारी महत्वपूर्ण बागान फसलें हु । 


भारत अब भी विश्व में काली चाय का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक 
है। 985 में चाय का अनुमानित उत्पादन 65. 7 करोड़ कि० ग्रा० था जबकि ]984 
में 64.5 करोड़ कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ था । चाय उत्पादकों में भारत ही 
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एकमात्र देश है जो बढ़ी मात्रा में सी ०टी ०सी० प्रौर परम्परागत दोनों फिल्‍मों की घाय का 
उत्पादन करता है । सी०्टी०सी० में रंग गहय थात्रा है तथा इससे भ्धिक प्याते घाय 
बनायी जा सकती है, साथ ही चाय की थैतियों के लिए यह झ्धिर उपयुवत है । देश के 
अन्दर खपत के लिए सी०टी०सी० की सस्ती किस्म की चाय पत्ती और चूर्ण ज्यादा पसन्द 
किये जाते है, और इनके उत्पादन में अनुमानत: प्रतिवर्ष , 5 करोड़ शि/०ग्रा० की दर से 
बृद्धि हो रही है । भारत में सी०टी०सौ० चाय का अनुमानित उत्मादन 47, 5 करोड 
कि० ग्रा० है जिसमें से,प्रधिकांश की देश में ही खपत हो जाती है । परम्परागत चाय में 
मह॒क तो झ्रधिक होती है लेकिन उससे प्रपेक्षाइत कम प्याले चाय बनतो। हैं । भारत में 
इसका ग्रनुमानित उत्पादन 48 करोड फि०ग्रा० हैं जिसकी भ्रधिकांश मात्रा निर्यात की 
णाती है । 
भारतीय चाय का 98 प्रतिशत उत्पादत श्रसम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिल- 

नमाडु में होता है। स्वतन्त्रता के वाद भारत ने मुख्यतः उन्नत किस्म की रोपण सामग्री 
क्या उपज बढ़ाने वाली श्रत्य वस्तुओं को ययेध्ट उपयोग करके अपने उत्पादन में दुगुने 
से प्रधिक की वृद्धि कर ली है| चाय मुख्य रूप से श्रमिक-प्रधान उद्योग है और इसमें 0 
लाख व्यक्तियों को अत्यक्ष रूप से तथा थ्रन्‍्य 0 लाख व्यवितयों को सहायक व्यवसाय 
के रूप में प्रप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुप्ना है । 

चाय भारत के लिए विदेशी मुद्दा श्रणित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। 
985-86 के दौरान 2,4 करोड़ क्ि० ग्रा० चाय का निर्यात हुआ जिसका 
मूल्य 67], 9! करोड़ र० था ।चाय वोर्ड की स्थापना चाय श्रधितियम 953 
के प्रन्तगंत चाय उद्योग का विकास करने के लिए हुई थी। थोड में एक श्रध्यक्ष 
और 30 श्रन्य सदस्य हैं जो चाय वागानों के मालिकों, कर्मचारियों, निर्माताओं 
और व्यापारियों तथा चाय उपभोक्ताओं और संसद सदस्यों और प्रमुख चाय उत्पादक 
राज्यों की सरकारो के प्रतिनिधि होते हैँ । 

भारतीय चाय, विशेष तौर पर, डिब्बा बंद चाथ, चाय के थोरे तया तैयार घाय, 
के निर्यात के लिए स्थायी बाजार बनाने के उद्देश्य से 97 में भारतीय 
ज्ञाय व्यापार नियम की स्थापना की गई। निगम के श्रन्य कार्यों में धरेनू खपत 
के लिए चाय का विपणन, चाय वबागानों का प्रबंध, चाय के गोंदामों तथा 
चाय उद्योग के लाभ के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध काराना शामिल है । 
मिंगम को श्रव एस० टी० सो० के पूरक के रूप में पदिषतित कर दिया 
गया है ॥ 





कॉफी (कह्वा) की खेती मुख्य रूप से दक्षिण के तीन राज्यों श्रयति कर्नाटक, केरल और तमिल- 
नाडु में ही होती है। कॉफी का उत्पादन करने वाले गैर-परम्परागत राज्य हैं---प्रान् प्रदेश, 
उड़ीसा तया पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्य 4 978 में कॉफी की खेती . 7 लाख द्वेउटेयर 
भूमि में हीती थी, जबकि 984-85 में 2,34,53व लाख हेवटेयर भूमि में कॉफी को खेती 
की गई । कॉफी की संगम 97.8 प्रतिशत छोटी जोतें 0 हैसटेयर से कम की है । 
औसत उत्पादकता जो 978-79 में 485 ऊ़िन्ग्रा० प्रति हेक्टेयर थी, 984-85 
में बढ़कर 935 कि० ग्रा० प्रति हेवटेयर हो गई। कॉफी की फल का उत्पादन-घक्र 
इस प्रकार देखा गया है कि जित वर्ष कॉफी की उपज बद्भत होती है, उसके श्रगले वर्ष बहुत 


कॉफी 


540 


तम्बाकू 


घइलायचोी 


भारत 986 


कम हो जाती है ।986-8 7 के दौरान कॉफी का उत्पादन अनुमानतः . 60 लाख टन 


होगा जबकि 985-835 में उ्तादव अनुमानत्त: 4. 20 लाख टन था । 985-8 6 में 


274. 98 करोड़ रुपये मूल्य की 99,298 टव कॉफी का निर्यात किया गया । कॉफी वो 
ने, जिस पर कॉफी उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व है, कॉफी की उपज और किस्म 
में सुधार के लिए कॉफी विकास योजना शुरू को है । इस प्रयोजन के लिए वह कॉफी 
उत्पादकों को ऋण देता है । 

काफी अधिनियम के अधीन कॉफी के संपूर्ण उत्पादन को विक्नी के लिए अ्रनिवार्यतः 
कॉफी बोर्ड के पास इकठ्ठा किया जाता है । देश के वागानों में कॉफी को विक्री मुख्यतः 
नीलामी के जरिये होती है और श्ारक्षित मूल्य न्यूनतम निकासी मूल्य के आधार पर तय 
किया जाता है । निर्यात के लिए कॉफी की विक्की, अलग निर्यात नीलामियों में होती है और 
उसका आरक्षित मूल्य लन्‍्दन के टर्मिनल मूल्य के श्राधार पर तय किया जाता है । वोडे 
के पास कॉफी के इकठठे किए जाने तथा देश के अन्दर होने वाली विक्री और निर्यात होने 
वाली कॉफी की अलग-अलग नील।मी की इस अनूठी व्यवस्था से, कॉफी उत्पादकों को उनके 
उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल पाया है । 


तम्बाकू (अनिर्भित) के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा और उसके निर्यात में 
पांचवां स्थान है। श्रन॑तिम अनुमान के अनुसार, 985-86 में तस्वाक्‌ू का उत्पादन 4.8 
लाख टन था जिसमें से 0. 98 लाख टन वर्जीनिया तम्बाकू था। तम्बाकू के निर्यात का 
लगभग 80-85 प्रतिशत वर्जी निया फ्लू क्यों (वी०एफ०सी० ) तम्वाकू के रूप में होता है । 
कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप 04874. 72 हेक्टेयर क्षेत्र के 68834 
उत्पादकों का पंजीकरण किया गया है । | 

तम्बाकू बोर्ड का यह उत्तरदायित्व है कि वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादव का 
नियमन करे और उसके विपणन की व्यवस्था करे ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य 
मिल सके और तम्बाकू और तम्बाकू-उत्पादों के निर्यात को वढ़ावा मिल सके । 


रबड़ एक महत्वपूर्ण बुनियादी' कच्चा माल है जिसका उपयोग बहुत-सी' वस्तुओं के निर्माण 
में होता है । रवड़ का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण के राज्यों श्रर्थात केरल, तमिलनाडु 
और कर्नाठक में होता है | रबड़ की खेती का कुल क्षेत्ष 947-48 में 63,000 
हेक्टेयर था, जो वढ़कर 984-8£ में 35,000 0हेक्टेयर हो गया । रबड़ की प्रति हेक्टेयर 
उपज इस समय औसतन 860 कि० ग्रा० है जवकि979-80 में यह 777 कि० ग्रा० थी । 
रबड़ के बागानों के अधिकांश मालिक लघु स्तर के हैं, जिनकी संख्या 2, 30,000 
हे । वे कुल 77 प्रतिशत रवड़ क्षेत्र के मालिक हैं। उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए 
और प्राकृतिक रबड़ की मांग और पूर्ति की स्थिति की विवेचना करने के लिए. 
978-79 से रबड़ के आयात की अनुमति दे दी गई है। 985-86 में प्राकृतिक 
रड़ का उत्पादन 3.98 लाख टन और खपत 2, 35 लाख ठन हुई । रबड़ वोर्ड 
इस उद्योग के विकास का काम देखता है। ] ; 


. इस समय इलायची को खेती अमुख रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तक ही सीमित 
है। अनुमान है कि 3] मार्च 986 तक देश में एंक लाख हेक्टेयर भूमि में इलायची 
की खेती हो रहो थी । 7985-86 में छोटी इलायची का श्रनुमानित उत्पादन 47,00 


परिभाषा 


बायात नीति 


उद्योग हवा 


टन था। 985-86 में 63 . 39 रु० प्रति कि०ग्रा० के इकाई मूल्य से 53 , 46 करोड़ 
रुपये मूल्य की 3272 टन इलायची का निर्यात किया गया | 'इलामची अ्रधिनियम, 
965 के अधीन गठित इलायची बोर्ड, इलायची उद्योग के हर क्षेत्र भ्र्थाठ उत्पादन, 
विपणन, निर्यात, अनुरुंघान झ्ादि की देखरेख करता है । 


प्रामीण ओर लघु उद्योग 


कम पूजों निवेश तथा ग्रामोण तथा अर्ध-शहरो क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने को उच्च 
क्षमता के गुणों को देखते हुए, लघु उद्योगों के विकास को प्रत्येक 
पंचवर्षीय योजना में उच्च प्रायमिकता दी गई है। इसे नये 20-सूत्रो कार्यक्रम 
में शामिल कर लेने से इसका महत्व और भो बढ गया है, क्योकि इस कार्यक्रम में 
हस्तशिल्प, हयकरघा, लघु तया ग्रामीण उद्योगों के उत्थान तथा उनकी तकनीक के 
ग्राधुनिकोकरण पर जोर दिया गया है 

लघु उद्योगों ने पिछले दशक से अ्रसाधारण प्रगति कर देश की. प्रय॑व्यवस्था में 
महत्वपूर्ण तया विशेष स्थान वना लिया है। कुल ग्रौद्योगिक उत्तादन का लगभग 
49 प्रतिशत उत्पादष ग्रामीण श्रौर लघु उद्योग करते हैं। लघु उद्योग विकास 
संगठन के श्रन्तगंत शभ्राने वाले उद्योगों का योगदान 33 प्रतिशत है। 

984-85 में अनुमान है कि लघु उद्योगों मे 50,520 करोड़ 
रुपये मूल्य की वस्तुप्रों का उत्पादन किया (979-80 की कीमतों 
के ग्राधारप पर 34065 करोड़ रुपये का) और इन उद्योगों में लगभग 
90 लाख लोगों को रीजंगार मिला। इस ब्य के दोरान लघु उद्योगों की वस्तुग्रो का 
निर्यात भी वढ़कर 2580 करोड़ रुपये तक पहुच गया। 


लघु उद्योगों की परिभाषा में पूजी निवेश की सीमा 985 में बढ़ा दी गयी है । संयत्र 

तथा मशीनरी पर निवेश की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 35 लाख रुपये तथा 
सहायक इकाइयों के मामले में यह सीमा 25 लाख से बढाकर 45 लाख रुपये कर 
दी गई है । इमके अलावा सेवा प्रदान करने वाले सभी उद्यम लू सस्यानों के रूप में 
पंजीकृत होने के योग्य बने रहेंगे, वशरते कि यह ग्रामीण क्षेत्रों और 5 लाख या उससे 
कम आवादी वाले शहरो में स्थापित किए जाएं और उनमें सुंथंत्र तथा मशीनरी में 
पूंजी-निवेश 2 लाख रुपये से श्रधिक न हो। इस प्रकार पंजीकृत होने पर वे उन सभी 
छूटों तया प्रोत्साहनों के हकदार होगे जो लघु उद्योगों और सहायक उद्योगो को मिलते 


हूँ 


नयी प्रायात और निर्यात नीति मार्च 988 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों तक लागू 
रहेंगी । लेकिन लाइसेंस वापिक श्राघार पर ही दिए जाते रहेंगे। नीति को और अधिक 
उदार बनाया गया है जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से शी क्रता और झासानी से प्रायात की 
सुविधा दिलाकर उत्पादन बढ़ाने मे मदद करना, आयात में हर संभव बचत करना, देश मे 
होने वाले उत्पादन को समर्थन देना तथा सक्षम झ्रायात प्रतित्यापन को बढ़ावा देना है! 


४] 


।00 | 
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बतेमान श्रायात नीति में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित वना दिया गया है तथा निर्णय लेने के 
प्राधिकार का विकेन्रीककरण कर दिया गया है और लाइसेंस का क्षेत्र कम कर दिया 
गया है। 

53 भदों के मामलों में सीधे श्रायात की व्यवस्था कर दी गयी है । 
इनमें से 77 मंदों की ओपन जनरल लाइसेंस (ओ० जी० एल०) की 
सूची में, 20 मदों को सीमित स्त्रीकर्य सूची में और 6 को प्रतिवन्धित सूची में डाल 
दिया गया है | स्वत: लाइसेंसिंग वर्ग को समाप्त कर दिया गया है तथा स्वत: अनु- 
मत्य सूची की अधिकांश मदों को ओ० जी० एल० के अन्तर्गत लाया गया हैं। इस 
सूची की मदों में से 467 को ओ० जी० एल० तथा 60 मदों को सीमित स्वीकार्य सूची 
में डाल दिया गया है । इससे पिछली खपत के प्रमाण-पत्र प्राप्त करने और अधिकांश 
मदों के आयात के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं रह जायेगी । इससे खास तौर 
पर लघु उद्योग क्षेत्र को लाभ होगा । 

7984-85 की नीति के ग्रीन नये|प्रस्तावित एकक 5 लाख रुपय्रे के लागत- 
वीमा-भाड़ा' मूल्य से, स्वत: स्वीकार्य मदों के आयात का लाससेंस प्राप्त कर सकते है 
जिस पर वे 50,000 रुपये की सीमित स्वीकार्य मदों का ग्राधात कर सकते हूँ । 
स्वतः लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त करने के परिणामस्वरूप यह सीमा तदनुपार 
कम करके 50,000 रुपये कर दी गयी है । ये एकक झो० जी० एल० के अधीन मदों 
का भी झायात कर सकते हैं। पिछड़े क्षेत्रों में व्यावसायिक विययों के स्वातकों| 
डिलोमाधारियों द्वारा अ्रयवा भूतपुर्वें सैनिकों/भनुसूचित जातियों व जवजातियों 
के व्यक्तियों द्वारा स्थापित उद्योगों के मामले में, लाइसेंस की अधिकतम मूल्य सीमा 
7. 5 लाख रुपये से कम करके 75,000 रुपये कर दी गयी है । 

आधुनिकीकरण और निर्यात उत्पादन के लिए मशीनरी की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए औद्योगिक मशीनरी की 20] मदों को ओ० जी० एल० के० अधीन 
आ्रायात किए जाने वाले पूंजीगत सामान को सूची में शामिल कर दिया गया है । पूंजीगव 
सामान से सम्बन्धित आवेदनों पर विचार करने के लिए, क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधि- 
कारियों तथा आयात-निर्यात महानियंत्रक के कार्यालेय में, तदर्थ लाइसेंस समिति के 
महानियंत्रकों की शक्तियों को बढ़ाकर क्रमश: 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तथा 
20 लाखरुपये से बढ़ाकर करोड़ रुपये तक कर दिया गया है । 

पंजीक्षत निर्धातक नीति (आ्रर० ई०पी० ) लाइसेंस के उपयोग के क्षेत्न को बढ़ा दिया 
गया 35 । ऐसे पंजीक्षत निर्यातक, जिनका पिछले दी वर्षों में किसी वर्ष कुछ चुने हुए 
का निर्यात उनके उत्पादव के लिए न्यूनतम निर्धारित0 प्रतिशत से कम, किल्तु 
मूल्य में ] करोड़ रुपये से अधिक हो, लबु उद्योग एकक के मामले में आर० ई० पी० 
लाइसेंस पर 5लाख सपये तक मूल्य के पूंजीगत सामान का आयात कार 
सकते हैं । ह 

कुछ वस्तुओं के देश में उपलब्ध होने के कारण, कच्चे माल के संघटकों की 
7 मर्दों को, सीमित स्वीकार्य सूची से हटाकर प्रतिवन्धित सूची में और 67 मदों 
को ओ० जी० एल० स्वतः स्वीकार्य सूची से हटाकर सीमित स्वीकार्य सूची में डाल 
दिया गया है। कम्प्यूटर प्रणाली की झआयात-वीति को उदार बनाया गया है। सभी 
व्यक्ति श्रपने उपयोग के लिए 30 लाख रुपये (लागत-वीमा-भाड़ा) लागत की 


जिला उद्योग केन्द्र 


ऋण सुविधाएं 
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कम्प्यूटर प्रणाली का ओ० जी० एल० के अन्तरत झायात कर सकते है| भाषात| 
निर्यात पास-बुक स्कीम नामक एक नयी योजना शुरू वी गयी है ताकि 
निर्यातक निर्यात-उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातित सामग्री प्राप्त कर सक्ें। 
तथापि यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब कभी भावश्यक हो, सार्वजनिक सूचनाएं 
जारी करके सरकार इस नीति में समय-समय पर संशोधन/परिवर्तन करती रहती 


हैं। 


क्रेद्ध द्वारा प्रायोजित जिता उद्योग केद्ध कार्यक्रम के प्नन्तगंत, ग्रामीण और पर्ध- 
शहरी क्षेत्रों में फैले हुए लघु, झौर बहुत छोटे, ग्राम और बुटीर उद्योगों के संवर्धेन के 
लिए, जिला-स्तर पर एक केन्द्र की व्यवस्था की जाती है, जिसका उद्देश्य जिला 
स्तर पर निवेश से पहले, निवेश के सप्रय तथा निवेश के बाद के चरणों में यया संभव 
सभी आवश्यक सेवायें और समर्थन उपलब्ध कराना हैं। इस कार्यक्रम को मुख्य 
जोर देश के ग्रामीण क्षेत्रों और छोदे शहरों में ऐसे औद्योगिक एककों की स्थापता 
पर है जी इन क्षेत्रों में रोजगार के ग्रधिक अवसर पैदा कर सके। 

इस समय स्वीकृत जिला उद्योग केद्रों की संख्या 49 है, जितके अन्तर्गत 
428 जिले है। चार महानंगर--वम्बई, दिल्‍ली, कलकत्ता और मद्रास इस कार्यक्रम 
की परिधि से बाहर है । 
जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम सातवी पंचवर्षीय योजना भे जारी रहेगा । पहली 
अप्रैल 985 से प्रति केन्द्र केन्द्रीय सरकार का भाग बढा कर चार लाख रुपये 
कर दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि छठी पंचवर्षीय योजना की प्रवधि 
(980-8। से 984-85) में 6.37 लाख छोटी और कारीगर पर 
आ्राधारित इकाइयों स्थापित की गई, जितसे 52. 70 लाख व्यक्तियों को रोजगार 
के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हुए । 


बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त 
क्षेत्र” माना जाता है। वाणिज्यिक वैको को श्रपने कुल ऋणों का 40 प्रतिशत 
प्राथमिकता वाले क्षेत्र” को देना पड़ता है, जिसमे से 5 से 6 प्रतिशत सीधे कृषि 
कार्यो के लिए देने पड़ते हैं और शेप लघु उद्योगों, छोटे धन्धो, छोटे परिवहन 
चालको और कृषि कार्यों के लिए परोक्ष रूप में होते है | दिसम्बर 985 के 
श्रन्त तक बैंकों ने जो कुल शुद्ध ऋण दिए थे, उतमें से 5 9 प्रतिशत लघु उद्योग 
क्षेत्र के लिए थे । 


दिसम्बर 985 के अन्च तक लघु उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता 
वाले क्षेत्र के लिए देय राशि में से हिल्सा 35.9 प्रतिशत था | दिसम्वर 
985 के अस्त में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने लगभग 5 67 लाख लघु 
उद्योगो[(ऋण लेने वालों की सहायता को । तघु उद्योग क्षेत्र के लिए देय राशि 7375 
करोड़ रुपये थी । 984- 85 भें राज्य वित्त निगमों द्वारा लघु उद्योगों की वित्तीय 
सहायता के लिए स्वीकृत राशि 540 करोड रुपये थो और 369 करोड़ रुपये 
बिवरित किए गए 
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लधु उद्योग विकास 
संगठन 


भारत 986 


लघ॒ उद्योग विकास संगठन 26 लघु उद्योग सेवा संस्थानों, 32 शाखा हुस्थानों, 
40 विस्तार केल्धों, 4 क्षेत्रीय परीक्षण केल्द्रों, 2 संक्रिया (प्रोतेस) व उत्पाद विकास केन्द्रों 
के माध्यम से लघु उद्योगों को व्यापक रूप से परामर्श सेवायें, तकनीकी, प्रवन्धकोय, 
झवधिक व विपणन सहायता देता है । लघु उद्योग विकास संगठव ने हाल में 
लघु उद्योगों के लाभ के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी समर्यन कार्यक्रम शुरू किए हैं। 
इसके लिए (क) संक्रिया व उत्पाद विकास केख्र; (ख) औज्ार कक्ष और प्रशिक्षण 
केन्द्र; (ग) विशेषीकृत संस्थायें, यानी विधुतमापक यंत्र, औजार, डिजाइन; और 
(ध) क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र और उनके क्षेत्र परीक्षण स्टेशन स्थावित किये गये हैं। रांची 
में कांच और सिरेमिक के लिए, मेरठ में खेलों और मनोरंजन की सामग्री के लिए तथा 
भागरा में फाउण्डरी और फोजे टेक्तालॉजी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता 
से) के लिए तीन संक्रिया व उत्पाद विकास केन्द हैं। ये केल्व संक्तिया तथा विकसित 
किए जाने वाले उत्पादों के परीक्षण की सुविधाओं में सुधार करेंगे । सातवीं योजना 
भ्रवधि में प्लास्टिक की वस्तुओं, सेण्ट्रीपयूगल पम्पों, आटो और मिनिय्रेचर लैम्पों, 
कृषि औज़ारों और उपकरणों, द्रांसफार्मरों, वैल्डिग टेक्नोलॉजी, घरेलू उपयोग के 
विजली के सामान, यांत्रिक डिजाइन, औजार और खिलौनों, रसायनों, डीजल इंजनों 
आदि के लिए 0 और केन्द्रों की योजवा बनायी गयी है। 

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संघीय जर्मन गणराज्य की सहायता से 
कलकत्ता, लुधियाना और हैदराबाद में स्थापित औज्ञार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र, 
इंजीनियरी उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया, संघटकों के मानकीकरण, उन्नत किस्म के 
औजारों के प्रयोग के बारे में परामर्श सेवायें दे रहे हैं तथा उच्च किस्म के औजारों, 
जिग, फिक्स्चर, प्रेस औजारों, गेज़ों के डिजाइन और निर्माण के लिए सुविधाएं 
प्रदान करते हैं। ये उद्योग को ताप संसाधन की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं और 
साथ ही औजारों के डिजाइन और औजार बनाने के क्षेत्र में कुशलता बढ़ाने के 
लिए, दीर्घ अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों तथा भ्रल्पकालिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों 
की व्यवस्था करते हैं। इंस्टीट्यूट फार डिजाइन एण्ड इलैक्टकिल मेजरिंग 
इल्स्ट्रमेंटस, बम्बई जैसी विशेषज्ञता वाली संस्थाएं भापक उपकरण उद्योग को 
कलिब्रेशन, उपकरणों के परीक्षण, जियों, औजारों और फिक्स्चरों के निर्माण, प्रवाह 
माषकों के क्षेत्र में नये उपकरणों के विकास जैसी सेवा प्रदान करती हैं। जालत्थर 
स्थित संस्थान, हाथ के औजारों के निर्माण की कुशलता में वृद्धि करने के लिए संयुक्त 
राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से स्थापित किया गया है। उद्योग मंत्रालय ने 
उत्तर-अदेश सरकार और दिल्‍ली प्रशासन के माध्यम से लखनऊ और नयी दिल्‍ली 
में दो औजार कक्षों की स्थापना की है जो इन क्षेत्रों के औजार सम्बन्धी तथा प्रशि- 
क्षण की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे । 

यांत्रिक, विद्युत, धातुकर्मी और रासायनिक क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र की गुण- 
वत्ता को बढ़ाने के लिए चार महानगरों में चार क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित 
किए गए रा हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में उद्योय की किस्म नियंत्रण व परीक्षण की आव- 
हे को पूरा करने के .लिए इन 4 क्षेत्रीय परीक्षण केल्धों के अधीन 7 
फील्ड परीक्षण स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उत्तरप्रदेश में रामनगर में एक इले- 
क्ट्रोनिक सविस एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित होने घाला है! 


राष्ट्रीय पुरस्कार 


शिक्षित बेरोजगार 


>पवकों के लिए£ 


स्व॒रोजयार 


उचम 
व्यापार 
स्थान 
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सरकार ने 983 से तघु उद्योग क्षेत्र में उद्येमियों को मान्यता और प्रोत्साहन देने के 
उद्देश्य में श्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार देने की योजना शुरू की है। पहले तीन अखिल भार- 
तीय पुरस्कारों में क्रमश: 25,000 रुपये; 20,000 रुपये और 5,000 रुपये नगद 
दिए जाते है। प्रत्येक राज्य/किद्धे शामिते प्रदेश के छोटे उद्योगों में मे एक-एक उद्यमी 
को सधु उद्योग क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार और 
0,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है 


औद्योगिक विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन के केन्द्रीय श्रभिकरण के रूप में जिला उद्योग 
केंद्रों के महत्व और उनकी भूमिका को स्वीकार कच्ते हुए, शिक्षित वेरोजगा र युवाओं 
की अपना काम-धंध्ा शुरू करते वी सुविद्ा देने की सन्‍्कार द्वारा घोषित नयी योजना, 
क्रियांन्बयन के लिए जिना उद्योग केंद्रों को सौंप दो गषी है। इस योजना के 
अभ्रधीन ये केद्र 8 से 35 वर्ष की आयु के तथा मैट्रिक या उससे ऊपर को परीक्षा 
उत्तीर्ण किए हुए, शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उद्योग, सेग और छोरेन्मोटे व्यापार 
के जरिए, अपना काम धंधा शुरू करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक जिले में जिला 
उद्योग केस के ग्रधीन एक कार्य दल गठित विया गया है जिसमें लीड बैग, लघु उद्योग 
सेवा-संस्थान और रोजगार कार्यालय लाभाथियों का पता लगाते है। ये लाभाधी 
25,000 झूपये तक का सम्मिश्र ऋण प्राप्त कर सपते हैं । ऋण पर ब्याज की निर्घा रिठ॒ 
दर पिछडे क्षेत्रों में 0 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा अन्य क्षीत्रों में 42 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। 
सखपर द्वारा दी जाने वाली सहायता, उयमी दारा वेक से लिए गए रण के 25 
प्रतिशत के वरावर, पूंजीगत सहायता संत्रमिई्टी के रूप में दी जाती है। उद्यमी को 
ऋण मिल जाने के वाद सवसिडी बैंक को जारी कर दी जाती है जो बैंक द्वारा 
ऋण लेने वाले के नाम पर निश्चित ग्रवधि की णमासाशि के रूप में रखी णाती 
है। ऋण क्रे३, भाग की झदायगी होने पर, शेप |4 भाग को ऋण लेते वाले 
के नाम पर रखी जमा शशि से समायोजित कर दिया जानता है । 

984-8$ में इस योजना का विस्तार किया गया, जिसमें यह संशोधन किया 
गया कि कम से कप्त 50 प्रतिशत मामले उद्योग क्षेत्र के हो और छोटे व्यवसाय के 
लिए 30 प्रतिशत प्ले श्रधिक मामले मंजूर न किए जायें। [देश के परव॑तीय क्षेत्रों में 
उद्योग क्षेत्र के लिए 30 प्रतिशत सोसा निर्धारित की ग्यो है किन्तु व्यवसाय के 
लिए कोई भ्रधिकतम सीमा लागू महीं की गयी है| 

जिला उद्योग केनद्न कार्यदल में उस जिले के दो प्रमुख बैकरो को शामिल 
कर के इनका विस्तार किया गया हैं। 985-86 में विना किसी संशोधन के 
यह योजना जारी रही। 





नीतियां निर्धारित करने भौर उद्यम विकास के क्षेत्र में विभिन्‍न एजेंसियों को गतिविधियों 
और कार्यक्रमों को समोक्षा करने और उनमें तालमेल रखने के लिए ठया विभिन्‍्त लक्ष्य 
समूहों की ग्रावश्यक्ताडों के अनुसार, विशेष कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य 
से, 983 में एक शाप्ट्रीय उद्यम विकास बोर्ड तथा राष्ट्रीय उद्यम और लघु 
व्यापार विकास संस्थान का गठत किया गया। यह संस्थान प्रेरकों, प्रशिक्षकों 
भ्रौद उद्यमियों के लिए प्रश्चिक्षण कार्यक्रम चलाता है, देश में उद्यमियों के विभिन्‍न समूहों 
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के प्रशिक्षण के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करता है, परीक्षाएं और टेस्ट आ्रायोजित 
करता है, लघु व्यापार विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और श्रांकड़े तैयार करता है तथा 
उद्यम प्रौर व्यापार विकास के क्षेत्र में अ्धिकारियों/प्रेरकों के लिए गोष्ठियां, वकेशाप 
और सम्मेलन भ्रादि आयोजित करता है । ेु 

यह संस्थान राष्ट्रीय-स्तर का शीष॑-संस्थान है भौर उद्यम तथा छोटे उद्योगों और 
लघु व्यापार विकास के विभिलत पहलुओं से संबद्ध एजेंसियों और संस्थानों के बीच 
विचारों के श्रादान-प्रदान के लिए एक मंच की भूमिका भी निभाता है । 


राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि०, जिसकी स्थापना 955 में हुई थी, लघु उद्योग एककों 
को कियया-खरीद के श्राधार पर मशीनों की सप्लाई करता है शौर सरकारी 
विभागों तया कार्यालयों से आडेर प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। यह 
दुर्लभ और भ्रायातित सामग्री की खरीद औौर' देश तथा विदेशों में उनके उत्पादों की 
बिक्नी में भी लघु उद्योगों की सहायता करता है । निगम विश्व के अन्य विकसित देशों 
को पूरी तरह तैयार (टर्नकी) परियोजनाओं का निर्यात करता है। इसके श्रतिरिक्त, 
यह ओखला (नयी दिल्‍ली), हावड़ा, राजकोट और मद्रास स्थित अपने प्रोटोटाइप 
विकास व प्रशिक्षण केद्धों में भ्रनेक' टैक्नीकल व्यवसयों में प्रशिक्षण देता है । ये प्रीटो- 
टाइप विकास व प्रशिक्षण केद्ध मशीनों और उपकरणों के प्रोटोटाइप त॑यार करते 
हैं और उनके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उन्हें लघु उद्योग एककों को देते हैं। 


हस्तशिल्प में बहुत-सी कलाएं शामिल हैं, जिनके पीछे सदियों का अनुभव भौर निपुणता 
है। यह क्षेत्र रोजयार के श्रवस्तर उपलब्ध कराता है श्रोर देश को विदेशी मुद्रा श्रजित 
करने में सहायता करता है, इसलिए भारत की भ्रर्वव्यवस्था में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण 
है । 985-86 में दस्तकारी की वस्तुओं (जवाहरात और आभूषणों के अलावा) 
का निर्यात अवंतिम रूप से 392. 34 करोड़ रुपये हो गया । 

सरकार को हथकरघर और हस्तशिल्प के विकास सम्बन्धी मामलों पर सलाह 
देने के उद्देश्य से जुलाई 98 में श्रखिल भारतीय हयकरपा श्रौर हस्तशिल्प बोर्डे गठित 
किया गया था। अक्तूबर 984 में बोर्ड का पुनर्गठव किया गया । परल्तु केद्रीय 
क्षेत्र में हस्तशिल्प के विकास के लिए विभिन्‍न योजनाएं चलाने का दायित्व विकास भ्रायुवत 
(हस्तशिल्प) के कार्यालय का है। इसके वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और नई दिल्‍ली' 
में पांच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कलकचा, वम्बई, बंगलूर और नई दिल्‍ली में चार क्षेत्रीय 
डिजाइन भ्रौर तकनीकी विकास केद्ध हैं। नई दिल्‍लो' में एक राष्ट्रीय हस्तशिल्प संग्रहा- 
लय भी स्थापित किया गया है । वंगलूर श्ौर नई दिल्‍ली स्थित डिजाइन केख्यों को 
स्वायत्त समिति में परिवर्तित करके उनका नाम “रंगतंत्” रख दिया गया है जिससे कि 
वे भ्रधिक प्रभावी रूप से काम कर सकें । 


हथकरघा क्षेत्र को राष्ट्रीय वस्च्-नीति तया छठी योजना के दस्तावेज में श्रत्यधिक महत्व 
दिया गया है और नए वीस-सूत्री कार्यक्रम में भी इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है । 
विकेद्धित क्षेत्र में कृषि के बाद इसो उद्योग में सबसे अधिक लोग लगे हुए 
हैँ । सहकारी समितियों का क्षेत्न बढ़ाने को सरकार की नीति और संगठवात्मक 


_मीकी विफास 


उद्योग दा 
ढांचा उपलब्ध कराने के लिए 985-86 के भ्रन्त तक, सहकारी क्षेत्र में लाए 
गए करघों की संख्या बढ़कर, लगभग ॥9 लाख हो जाने की प्राशा है। 


सातवी योजना का शक्ष्य 460 करोड़ मीटर रखा गया है और श्नुमान है 
कि 985-86 में हथकरघों पर 588. 6 करोड मीटर कपड़ा बना था । निर्यात 
के क्षेत्र में हयकरधा क्षेत्र को महत्वपूर्ण सफनताएं मिली हैं। जहां 967-68 
में केवल . 6 करोड़ रुपये के हयकरघा वस्त्र का निर्यात किया गया था, वहां 
985-86 में यह बढ़कर 362. 00 करोड़ रपये तक पहुंच गया। 


तकनीकी विकास महानिदेशालय, एक तकनीकी सलाहकार संस्था है जो सरझार को 
इस्पात, खनन, वस्त्, पटसन, कोयला, चीनी, और वनस्पति उद्योगों को छोड़कर भन्‍्य 
सभी झ्रौछोगिक क्षेत्रों मे तकनीकी सलाह देता है। तफनोकी विकास महानिदेशालय 
का प्रशासनिक नियंत्रण, उद्योग मंत्रालय करता है श्रौर यह महानिदेशालय झ्ौद्योगिक 
लाइसेंस, विदेशी सहयोग, पूंजीगत वस्तुओ्रों, कच्चे माल भ्रौर कल-पुर्जों के प्रायात 
के प्रस्तावों की तकनीकी दृष्टि से जांच करता है । यह इंगीनियरी भौर रसायन 
उद्योगों को उत्पादन इकाइयों के विभिन्‍द चरणों में, विदेशी निर्भरता पूरो तरह 
समाप्त करने के कार्यक्रम की जांच करता है और इस कार्यक्रम की प्रगति पर निगाह 
भी रखता है। यह विदेश ध्यापार भ्रायातनिर्यात नीतियों और सीमा शुल्क तथा 
उत्पादन शुल्क श्रादि के बारे मे [तकनीकी राय भी देता है। वैसे यह मुख्य रूप से उद्योग 
के विभिन्‍न क्षेत्रों के सम्पूर्ण नियोजित विकास के लिए जिम्मेदार है। यह विभिन्‍न 
उद्योगों की माग का झनुमान तैयार करता है श्रौर उपलब्ध क्षमता के प्रनुसार, घामियाँ 
दूर करने के बारे में उपयुवत टैबनोलॉजी प्रपनाने की सिफारिश भी करता है। 


बढ़ते हुए ओऔद्योगीकरण के साय-साथ बड़ी संब्या में उद्योग, तवनीकी विकास 
महानिदेशालय में पंजीकृत हुए है और यह महसूस किया गया है कि इसके क्षेत्रीय 
कार्णलय पोलने से उद्योगों की बेहतर सेवा हो सकती है । इसी दृष्टिकोण से मद्रास, 
कलकत्ता श्रोर लखनऊ में क्षेत्रीय फार्यालय खोले गए । 

यद्यपि तकनीकी विकास महानिदेशालय के ग्रन्त्गंत श्राने वाले उद्योगों को संख्या 
बहुत बड़ी है, परन्तु 32 चुने हुए उद्योगों की प्रगति की देख-रेख पर ही विशेष ध्याव 
दिया जा रहा है। 970 को भाघार वर्ष मानकर यदि कुल उत्पादन सूचकांक 00 
रा जाए तो इन उद्योगों का योगदान 39.7 होता है। 984-85 के मुकाबले 
985-86 में इन उद्योगों के कुल विकास में भनुमानत: 7.] प्रतिशत की वृद्धि 
हुई है । 

जिन कारपानों में संयंत झौर मशीनों पर 5 करोड़ रुपये तक की पूजी लगों हो 
भौर जहां निर्धारित सीमा तक कच्चे माल भौर कल-पुर्जों के लिए विदेशी मुद्दा की 
जरूरत हो, उनके पंजीकरण का स्‍भ्रधिकार इस तकनीकी विकास महानिदेशालय को ही है । 
जिन कारवानों को भौद्योगिक लाइसेंस श्ले मुक्त 'रखा गया है, उन्हें इस महानिदेशालय 
में पंजीकरण कराना होता है। ऐसे कारखानों के पंजीकरण में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 
984 और 985 में क्रमशः 95, और 796 योजनाए पंजीकृत हुई । इनमें से 
पिछड़े क्षेत्रों के लिए 984 में 744, झोौर 985 में 40 योजनाए थी । 
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985 में उद्योगों में विशेष जोर प्लास्टिक श्रीर पोलिमर उद्योगों पर दिया 
गया जिनके लिए 794 एककों को पंजीकृत किया गया, इसके बाद धातुकर्मी उद्योग 
(07 एकक), औद्योगिक गैसे (विविध रसायन) (227 एकक) तथा आधोगिक 
मशीनरी (27 एकक) का स्थान था । क्षेत्रीय वितरण के सम्बन्ध में 985 में सबसे 
पहला स्थान उत्तर-प्रदेश (335 एकक) का रहा । उसके वाद महाराष्ट्र (228 
एकक), मध्य प्रदेश (789 एकक) ओर श्रांछ्न प्रदेश (778 एकक) का स्थान था। 

तकनीकी विक्लस महानिदेशालय विभिन्‍न कारखानों को पंजीकरण देने में 
पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने की क्षेत्रवार-नीति भ्रपनाता है। पिछड़े इलाकों और 
अन्य इलाकों में पंजीकरण की संख्या बढ़ते रहने की भाशा है । 


देश में औद्योगिक रुणता की स्थिति से तिपटने के लिए सरकार ने 
अ्रक्तूवर 987 में एक मार्गदर्शक नीति को घोषणा की थो, जिसे केद्धीय मंत्रालयों, 
राज्य प्रकारों और वित्तीय संस्थाओं की सहायता के लिए, फरवरो 982 
में संशोधित किया गया । इस मार्मनिर्देशों के महत्ववूर्ण पहलू ये हैं: 

(॥) केन्द्रोय सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय अपने-अपने. भ्रधीन 
घाटे वाले उद्योगों के वररे में, घाटे को स्थिति को रोकने झऔर उसमें 
सुधार करने के लिए जिम्मेदार होंगे । इन घाटे पर चलने वाले उद्योगों 
के कामकाज पर निगाह रखने के लिए वे केद्ध सरकार की श्रोर से 
भूमिका निभाएंगे और ऐसे उद्योगों की स्थिति फिर से मजबूत करने 
के काम में तालमेल भो रखेंगे । उपयुक्त मामलों में प्रमुख 
औद्योगिक क्षेत्रों मे जहां रुग्णता व्यापक है, वे स्वाया समितियां भी 
स्थापित करेंगे । 

(2) वित्तीय संस्थाएं घाटे वाले उद्योगों के कामकाज पर निगाह रखने की 
व्यवस्था को बनायेगी, ताकि इस तरह के समुचित उपाय समय पर किये 
जा सके जिससे उद्योगों के-घाटे में जाने की संभावना को रोका जा सके। 
ये संस्थाएं उन कारखानों से समय-समय पर झ्रावश्यक जानकारी मांग्रेंगी, 
जिन्हें वे सहायता देती हैं और इन कारखानों के निदेशक मंडल में 
अपने मनोनीत निदेशकों से भी रिपोर्ट मांगेगी। इन रिपोर्टो के विश्लेषण 
का काम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक करेगा और विश्लेषणों के 
परिणाम सम्बद्ध वित्तीय संस्थाओं और सरकार को भेजे जाएंगे । 

(3) वित्तीय संस्थाएं और बैक, उद्योगों के घाटे पर चलने की आशंका को 
रोकने के लिए समुचित आवश्यक उपाय करेंगे। घाटे की स्थिति चढ़ने 
पर वित्तीय संस्थाएं भ्रगर ये समझेंगी कि उद्योग की स्थिति सुधारी जा 
सकती है तो वे इसका प्रवन्ध अपने हाथ में ले सकती हैं। इसके 
लिए वित्त मंत्रालय उपयुक्त मा्गेदर्शी सिद्धांत भेजेगा । 
जहां वैंक और वित्तीय संस्थाएं उद्योगों की घादे की स्थिति रोकने या 
उनकी हालत सुधा रले में असमर्थ होंगी, वहां वे इन का रखानों के बकाया 
ऋणों को सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के श्राधार के अनुसार मानेंगी 


(4 
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उद्योग 549 
परन्तु ऐसा करने से पहले वे इस मामले को रिपोर्ट सरकार को 
देंगी, जो यह फैसला करेंगी कि उद्योग का राष्ट्रीकरण किया 
जा सकता है या उस उद्योग की स्थिति सुधारने के लिए प्रवन्ध- 
कार्य में मजदूरों को शामिल करने जैसे कोई प्रन्य वैकल्पिक उपाय 
किये जा सकते हैं । 

(5) जहां उद्योग का रदाष्ट्रीकरण का फैसला किया जाए, वहां औद्यो- 
मगिक (विकास और नियम) अधिनियम 954 की व्यवस्थाओं के 
अन्तगंत 6 महीनों के लिए उसका प्रवन्ध सरकार प्रपने हाथ में 
ले सकती है ताकि वंह उंसके राष्ट्रीयकरण के बारे में प्रावश्यक 
कारंवाई कर सके । 

(6) जिन ओऔद्योगिक प्रतिप्ठानों का प्रवन्ध इस समय औद्योगिक (विश्स 
और नियमन) अधिनियम, 95व की व्यवस्थाओं के प्रन्तर्गत चल 
रहा है, उन्हें उपरोक्त सिद्धान्तों के भ्रनुसतार चलाया जाएगा। यह 
फेसला किया जाएगा कि इन अ्रतिप्ठानों का राष्ट्रीयकरण था 
कोई श्रन्य वैकल्पिक उपाय किया जाए । यदि कोई विकल्प उचित 
नही दिखाई पड़ता तो सरकार उसे उद्योग को गैर-प्रधिमूषित (डी- 
नोटिफाई) करने पर विचार कर सकती है । ऐसी स्थिति में बैक 
और वित्तीय संस्थाएं उपक्रमों को देव बकाया राशियों के बारे में 
सामान्य वैकिंग प्रक्रिय के झनुसार कार्य करेंगी। 


सरकार ने औद्योगिक (विकास और नियमन) भ्रधिनियम की ध्यवस्थाओ के अन्तगंत 
घाटेवाले अनेक औद्योगिक प्रतिष्ठानों का प्रवन्ध श्रपते हाथ में लिया है, ताकि उन्हें 
विभिन्न बैंकों और वित्तीय मस्थाओ के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रवन्ध कार्य में 
समर्थन दिलाया जा सके । जुजाई 986 में औद्योगिक (विकास और नियमन) प्रधि- 
नियम के भ्रन्तर्गंत सरकार ने 6 औद्योगिक प्रतिप्ठानों का प्रवन्ध संभाला हुप्रा घा। 
परन्तु भ्रभी तक प्रवस्ध भ्पने हाथ में लेने की नीति कारगर सिद्ध नहीं हुई और 
ये रण इकाइयां अपने पैरो पर यड़ी नही हो सकी ) इसलिए बर्तेमाव नीति प्रवत्ध 
अपने हाथ में लेने के पक्ष में नही है। केवल उद प्रतिष्ठाती का श्रवन्ध सरकार 
अपने हाथ में थोड़े समय के लिए लेती है, जिनका राष्ट्रीयररण करता होता है । 
ऐसी इकाइयों की संख्या 979 में 9 थी जो 982 में घटकर एक रह गई | 
4982 के वाद किसी इकाई का अ्रवन्ध झपने हाथ में नही लिया गया । 

लिन इकाइयों का श्रवन्ध सरकार ने उद्योग (विकास और नियमत) प्रधि- 
नियम के श्रन्तगंत संभाल लिया है, उनके भविष्य का निर्णय कई विकल्पो पर विवार 
करके किया जाता है, जैसे उसका राष्ट्रीयकरण करना, पुनर्गेंढत करना या लाभ 
कमाने बाली कम्पनियों से मिला देना। यदि कोई भी विकल्प संभव नहीं होता 
और ऐसा लगता है कि बृतियादी रूप से ये इकाइया अपने पैरों पर खड़ी नही 
हो सकती तो इन उद्योगों को भन-अधिसूचित (डिवोटिफाई) कर दिया जाता है 
और कणम्पनी का प्रवन्ध सरकार छोड़ देतो है। 7985-86 में जुलाई तक विभिन्न 
विकल्पों पर विंचार करके और यह देखकर कि इन्हें प्रपने पैरों पर खड़े करते छे 
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भारत 986 


अयास विफल हुए हैं, तीन इकाइयों-को अ्रन-अधिसूचित कर दिया गया है। जनवरी 
3985 से जुलाई 7986 की अ्रवधि में ग्यारह इकाइयों में से दस का राज्य सरकारों 
मे और एक का केद्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकरण कर दिया है । 


सरकार ने घाटे में चलने वाली यूनिटों की स्थिति सुधारने के लिए, विना सीधे हस्तक्षेप 
किये, झने के रियायतें देते का फैसला किया है । ये रियायतें हैं : 

(4) सरकार ने 977 में आयकर कानून में धारा 72-ए जोड़कर संशोधन 
किया, जिसके द्वारा घाटे वाले यूनिटों की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से, 
अपने में विलय करते वाली लाभ वाली कम्पनियों को करों का लाभ 
दिये जाने की व्यवस्था की गई है । करों का यह लाभ इस रूप में 
होगा कि वे इकट्ठे व्यापार घाटों को भ्रपने खातों में दिखा सकती हैं शोर 
जो टूट-फूट श्रौर अ्रवमूल्यन घाटे वाली कम्पनी के खाते में नहीं हुआ, 
उसे लाभ वाली कम्पनी विलय के वाद अपने खाते में शामिल कर 
सकती है । 

(2) पहली जनवरी, 7982 से एक यौजना शुरू को गई है, जिसके अ्रन्तगंत 
लघु उद्योग क्षेत्र में घाटे में चल रही इकाइयों को उदार शर्तों पर 
सीमान्त (माजित) राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था है ताकि वे अपनी 
स्थिति सुधारने के लिए बैंकों और श्रत्य वित्तीय संस्थाओं से श्रावश्यक 
घन प्राप्त कर सकें । 


सरकार ने रूरण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपवन्ध) अधिनियम, 985, 
बनाया है, जिसके अन्तर्गत और बातों के साथ-साथ एक अ्र्ध-स्यायिक निकाय 
की स्थापना की व्यवस्था है। इसका नाम है, औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण 
वो्ड और इसका काम है औद्योगिक रुग्णता की समस्या को प्रभावकारी ढंग से 
हल करना । यह बो्ड रुण्ण इकाइयों की पुनर्स्थापना के बारे में निर्णय लेगा 
ओर हर मामले के गुणावगु्णों पर विचार करके कदम उठाएगा। बोर्ड को कई 
विकल्पों पर विचार करने का अ्रधिकार दिया गया है, जैसे प्रवन्ध संभालना, किसी 
अन्य औद्योगिक कम्पनी में मिला देना, रुणण औद्योगिक कम्पनी के किसी प्रतिष्ठान 
को पूरा का पुरा या उसके किसी भाग को वेच देना या ठेके पर दे देना, और 


ऐसे ही अन्य निवारक, सुधा रात्मक या उपचारात्मक कदम उठाना, जिन्हें आवश्यक 
समझा जाएं । 


विदेश व्यापार 
का सूर्य 


वाणिज्य 


विदेश व्यापार 


स्वाधीनता से पहले भारत का व्यापार एक परम्परागत भौपनिवेशिक भौर 
कृषि भ्रघान देश की तरह का था। विदेश व्यापार मुख्यत: ब्रिटेन भोर राष्ट्र 
मंडल के भन्‍्य देशों तक ही सीमित था। निर्यात छूछ प्राथमिक वस्तुभों का ही 
होता था। भायात भी सीमित ही था, जो मुख्य रूप से तैयार सामान का 
द्वोता था। ऊपर से देखने में व्यापार-संतुलन भनुकूल लगता था, परन्तु वास्तव में 
भौद्योगिक उत्पादन भौर भ्राधिक विकास दोनों ही कम थे। 

सन्‌ 947 के बाद महत्वपूर्ण भौद्योगिक प्रगति के फलस्वरूप भारत के 
विदेश व्यापार की पूरी तरह कायापलट द्वों गई है। पभ्रव यह स्यापार कूछ 
ही देशों गौर कुछ ही वस्तुओं तक सीमित नहीं है। भराज विश्व के लगभग सभी 
देशों के साथ भारत के व्यापारिक सम्बंध हैं प्रौर निर्यात होने वाले या पभाषात 
किए जाने वाले सामान की सूची में भव लगभग 6,660 वस्तुएँ शामिल हैं! 
निर्यात होने वाली वस्तुप्रो में विभिश्न प्रकार के भौद्योगिक तया कृषि झेत्रों के 
उपकरण, हेस्तशिल्प, हवकरघा, कुटीर व शिल्प उद्योग की वस्तुएं सम्मिलित हैँ। 
परियोजना-निर्यात ने, जिनमें परामर्श सेवा, नगर निर्माण तथा 'टर्न-की! परि- 
योजनामों के ठेके शामिल्र हैं, गत वर्षों में महत्वपूर्ण तरक्की की। 

इसी धरह देश को भर्येव्यवस्था के विकास की भावश्यकताओं के कारण प्रायात 
में भी भारी वृद्धि हुई है । स्वभावतः भव भायातित दस्तुभों में बहुत 
प्रिवर्तत हो गया हैं। भब मुख्यतः भत्याधुनिक मशीनों एवं दुर्लेभ क्चे माल 
का तथा देश के भोधोगिक धौर कृषि विकास्त के लिए जरूरी ह्यूब्रिकेन्ट 
तेल तथा रासायनिक खाद का भावयात होता है | विकास के लिए प्रायातित' 
उस्तुप्रों की अधिकता तथा वस्तुओं के मूल्यों में तीद्र वृद्धि के कारण पिछले 
कूछ वर्षो से देश का व्यापार सस्तुलन प्रतिकूल है। 


भारत का कुल्न विदेश व्यापार (आयात झौर निर्यात, पुठनियति ब्हित) 
निरंतर बढ़ रहा है भोर 977-72 से 985-86 के बीच यह लगभग नो गुना 
बढ़ा है। झायात तथा निर्यात का मूल्य, विदेश व्यापार का कुल मूल्य तथा व्यापार 
संदुलत के 7950-5! अरब तक के चुने हुए बर्षों के प्राकड़े सारणी 2. में दिए 
गए है । 

आज की कीमतों के झ्राधार पर भारतीय निर्यात--छठी पंचवर्षीय योजना 
(980-85) के दौयन' 3. 2 अतिशत प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा, जवेक्ति भ्रायात 
में 4.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस काल में निर्यात वृद्धि की दर में बढ़त तथा 
पावात वृद्धि की दर में कमी के कारण 977-78 से 7980-87 वे दोरान 
द्रुत गति से हुए व्यापार घाटे में कमी झाई । यह बात महत्वपूर्ण है कि निर्यात मूल्य 
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में वापिक वृद्धि 9980-8] के 4.6 प्रतिशत से बढ़कर 98-82 में 6. 3 
प्रतिशत, 982-83 में 2. 8 प्रतिशत, 7983-84 में .0 प्रतिशत तथा 
984-85 में 2. 3 प्रतिशत हो गई, जबकि भ्राथात में वापिक दर 980-84 
के 37.3 प्रतिशत से घटकर 98-82 में 8, 4 प्रतिशत, 7982-83 में 5, 0 
प्रतिशत, 983-84 में 0. 8 प्रतिशत तथा 984-85 में 8, 5 प्रतिशत रहे गयी । 
फ़लस्वल्प, व्यापार संतुनन का घादा 4989-87 में 5,838 करोड़ ठपये से कुछ 
घटकुर 984-82 में 5,802 करोड़ रुपये तवा 7982-83 में 5,504 करोड़ 
रुपये रह गया । तथापि 7983-84 में व्यापार घाटा बढ़कर 6,063 करोड़ छपये 
हो गया । श्रन्य बातों के प्रतावा मार्च 984 की वंदरगाहों पर हड़ताल जैसो 
अप्रत्याशित घटनाएं इसके लिए कारणभूत थी। वर्ष 984-85 भारत के विदेश 
व्यापार, विशेषतयां निर्मात के क्षेत्र में अच्छी उन्‍्दरति का वर्ष था । नवीनतम उपलब्ध 
ब्राकडों के अनुसार, 984-85 में भारत का कुल निर्यात 22. 3 प्रतिशत की 
बढ़त के साथ 7,855, 5 करोड रुपये हो गया, जबकि 8, 5 प्रतिशत की वृद्धि 
के साथ प्रायात 72,273. 25 करोड़ रुपये था, जिससे व्यापार संतुलन का घाटा 
कम होकर 5,38. 0 करोड रुपये रह गया । 

विश्व की भ्रमुख प्रयव्यवस्थाओं में धीमापन, गतिहीवता तथा विकमित देशों 
द्वारा बढ़ते हुए सरक्षणवादी प्रतिवधी के कारण, भारत के बहुत से उत्पादनों 
तथा बस्तुय्रों के लिए विश्व का व्यापार माहौल कठिन होता जा रहा है । 

नवीनतम उपलब्ध अनन्तिम भ्राकड़ों (जून 986 तक संशोधित) के भनुसार 
सातवी योजना के पहले साल, 985-86 में ),005, 3] करोड रुपये के ठिर्यात 
ने 7.2 प्रतिशत की कमी दर्शायी, जबकि 9,622. 27 करोड़ रुपये के भ्रायात 
ने 4. 3 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई । 

अतर्राष्ट्रीय कारणों के अलावा हमारे कुल ह#िर्यात्र में कम्मी का एक कारण 
यह भी है कि कच्चे तेल का निर्यात, जी 984-85 में ,,563 करोड़ रुपये तक 
पहुच गया था, देश में तेल शोध क्षमता में वृद्धि होने के कारण भ्रप्नैेल 985 
के बाद लेगभग खत्म हो गया । 7985-86 के दौरा सिर्फ़ 35. 5 करोड रुपये 
के कच्चे तेल का निर्यात किया गया । लेकिन अझनतन्ति्म झाकड़ो के भ्रनुमार कच्चे तेल 
को छोड़कर, अन्य चीजो का 985-86 में किर्यात 0,870, 76 करोड़ रपये का 
हुआ, जो पिछले साल के 0,29. 99 करोड रुपये की तुलदा में 5.6 प्रतिशत 


अधिक था । 





(मूल्य करोड रपयों में) 
दप झायाव निर्वति विदेश व्यापार व्यापार संतुलन 
(पुनननिर्यात सहित). का कुल मूल्य 
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|| 2 3 4 8 
975-76 5,264. 78. 4,036, 26 9,30, 04. -१,228., 52 
980-87 72,849.75 6,770.77. 49,259., 86 --5,838 , 44 
98-82 3,607.55 79,805.9.7. 2,43, 46 -5,80. 64 
7982-83 74,8306.97 8,803,.3] 23,770. 28. 5,503. 66 
983-8475,83, 66 9,770, 77 25,6802.47.. -68,060., 75 
7984-85 77,773, 25 77,8558, 75 29,028.40.. +-5,378 . 0 
985-867 9,622, 27 47,005, 97 30,628. 8 -8,96. 36 





79857-60 के दश्क में तिर्याव लगभग स्थिर रहा, जो औसत 600 
करोड़ रुपये वाषिक था। इसमें 7967 और 7966 के बीच वृद्धि होती 
शुरू हुई । अवमूल्यन के पश्चात्‌ निर्यात धीरे-धीरे बढ़ता तो रहा, परन्तु 
इसकी वृद्धि-दर अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू स्थिति के अनुसार घटती-बढ़ती रही.। 
अवमूल्यन वर्ष 966-67 में 7,093. 78 करोड़ रुपये से बढ़कर एक दशक के बाद 
7976-77 में निर्यात व्यापार 5,42. 7] करोड़ रुपये हो गया था। निर्यात 
में यह वृद्धि जारी रही तथा 985-86 में यह अनंतिम रूप से ,005. 9 
करोड़ रुपये तक पहुंच गई। 


हाल के कुछ वर्षों में निर्यात न केवल बढ़ा है बल्कि उसमें बहुत विविधता 
भी भाई है। अब अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाने लगा है, जैसे--- 
पूंजीगत माल व अन्य इंजीनियरिंग साम्रग्नी, रसायन व रासायनिक उत्पाद, चमड़ा 
व चमड़े का सामान, सिले-सिलाए कपड़े, रेशमी, ऊन्ती व रेयन के वस्त्र, रत्न व 
झाभूषण, हस्तशित्प, तैयार खाद्य सामग्री व समुद्री सामग्री आदि । परम्परागत निर्यात 
वस्तुओं जैसे वागान-फ़सलों, कृषि सामग्री, खनिज पदार्थे, कपास तथा पटसन कौ 
वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । 


गतिशील निर्यात क्षेत्रों में इंजीनियरी वस्तुओं का निर्यात 977-72 से 
4983-84 के 0 वर्षों में 22 करोड़ रुपये से बढ़कर 826 करोड़ रुपये हो. : 
गया । चमड़ा व चमड़ा उत्पादों (जूते सहित) का निर्यात 02 करोड़ रुपये : 
से बढ़कर 463 करोड़ रुपये, सिले-सिलाए वस्तों का 4 करोड़ रुपये 
से 692 करोड़ रुपये, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात 30 करोड़ रुपये 





3. झ्ांकड़े भ्रवमूल्यन से पूर्व के हैं । 
2. जमृतिम, जून 986 तक संशोधित । 
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सै 375 करोड़ रुपये तथा मछली भोर इससे बने पदार्थों का 4 करोड़ रुपये 
से 364 करोड इपये भौर हाथ से वने कालीन का निर्यात 2 करोड़ रुपये से 208 
करोड़ रुपये हो गया है। 

यद्यपि चाय, पठसन की बनी वस्तुओं झौर सुती कपड़े जैसी प्रमुख परम्परा- 
यत वस्तुओं के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से वृद्धि हुई है, तथापि झन्तर्शप्ट्रीय वाजार 
में मांग श्रौर पति की स्थिति के अनुसार इनमें काफ़ी परिवर्तन होता रहा है। 

हाल के वर्षों में बहुत-सी वस्तुप्ों भ्रौर उत्पादों के निर्यात के लिए विश्व 
की व्यापारिक और आवधिक स्थिति ब्रधिकाधिक विकट होतो जा रहो है। ओद्योगी- 
कृत देशों में, व्यापक वेरोजयारी के साथ-काय विरतर मरी कीस्यिति से विशय 
की भ्र्थव्यवस्था में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। इससे भारत जैसे विकासशील देशों के 
निर्यात पर भभीर दुष्प्रभाव पड्मा है। पिछले कुछ सालों में विश्व के व्यापार के 
विकास में स्पष्ट गतिहास झ्रामा है ॥ 950 से 975 की ग्रवधि में. भन्त- 
रष्ट्रीय व्यापार में श्रत्यधिक विस्तार हुआ, लेबिन 975 से 3979 
तक विश्व व्यापार की मात्रा में लयमभग 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की भ्रौसत दर से 
चूद्धि हुईं दया 7980 मे वृद्धि दर लगभग ौियिर रही । ययपि पिछले वर्षों में विख्त्र को 
भर्य-व्यवस्था में सुधार के सक्षण दिखायी दिए हैं, लेकित सुधार की यह प्रक्रित श्रव तक 
सीमित कया भ्रयमान लगती है. तथा ग्रस्वर्राष्द्रीय. व्याधारिक त्वितिभ्रव॑ भी धराब 
है। 

इस सन्दर्भ में यह वात भी धान देने योग्य है कि खराब अन्तर्राष्ट्रीय श्राविक स्वथित्ति 
को देखते हुए हाल के पर्षों मे निर्यात के क्षेत्र में देश की उपलब्धि सराहनीय रही । सारणी 
24, 2 भें पिछले तीन वर्षों में चुनी हुई वस्तुओं के निर्यात की स्थिति दिखामी भयी है । 

भारत से मुख्य रूप से निर्यात होने वाली वस्तुओं की देखने से पता समता 
है कि 7983-84 के मुकाबले 984-85 में जिन वस्तुओं के निर्यात में महत्वपूर्ण 
बूद्धि हुई है उनमे चाय, पटसन से वनी चीजें, सिले-सिलाए वस्त्र, सूती कपड़े, 
मसाले, रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद श्रौर लौह भ्रयस्क शामिल है । कच्चे तेल ने भी 
निर्यात बहने में महत्वपूर्ण मोगदान दिया। दूसरी झोंर रत्त ओर ग्राभूषण, धातु 
से बनी वस्तुए, मछली तथा उससे वन पदार्थ, खली, कच्चा तवारू शोर चमडा 
तथा उससे बसी चीजों के नियत में 984-85 में गिरावट भ्राई। 

7984-85 की तुलना में 7985-86 में रतन और श्ाभूषणों का निर्यात 

236. 40 करोड़ रुपये, सिले-सिलाए वस्तों का 749, 47 करोड़ रुपये, लौह प्रवस्‍्क 
शुग 07. 36 करोड रुपये, मसलालों का 80.94 करोड़ रपये, चमड़ा तथा उससे 
बनी वस्तुओं (जूतों सहित) के 64. 0 करोड़ स्पये, मछली और उनसे 
अने पदाों का 52.77 करोड़ झुपये और मशीनरी तथा परिवहन 
उपकरणी का 48. 6 करोड़ रपये बढ | दूसरों झोर देश में तेस-शोधन क्षमता के 
चढ़ने से कच्चे तेल का निर्यात ,428, 0] करोड़ रुपये से कम हो गया। 984-85 
के मुकाबले 985-86 में जिन दूसरी चीजों के तिर्यात में कमी हुई है, उनमे चाय॑, 
रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद, पटसन से बनी वस्पुएं, सूती वस्तत, कच्चा तवाकू, धातु 
से बनी बस्तुएँ झौर खली शामिल हूँ । 
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सारणी 2. 2 
चुनी हुई वस्तुओं का निर्यात 
(मूल्य करोड़ रुपयों में) 
ऋ०  वंस्तुएं 4983-84 3984-8 8 3985-867 
सं० 
9 3 4 5 
7. चाय . मि 545.77 707, 86 644., 97 
2 काफी तथा उसके 
स्थानापन्न पदार्थ 787. 74 98, 3 235, 64 
3. कच्चा तम्बाकू तथा 
कचरा तंवाकू. 755. 63 448., 63 75. 36 
4. काजू की गिरि , 450, 79 474. 48 25, 33 
5. मसाले ; 776.67 474.06 255.00 
6. खली ि 25. 58 32. 8 ]23., 54 
7. मछली तथा मछली 
सेवने पदार्थ . 359.32 335, 82 388, 59 
8. लौह श्रयस्क . 40, 57 447. 23 554, 59 
9. सूती वस्त्र ह 304. 77 472., 87 37. 57 
0. सिले-सिलाए वस्त्र 69. 94 857, 84 ,007. 37 
44. पूर्णतः तैयार सूती 
क्स्त्त ह 90. 70 92.03 , 702, 53 
42. पटसन से बनी वस्तुएं 
(रस्सी तथा सूत 
सहित) : 774,70 34, 07 269. 60 
3. चमड़ा तथा चमड़े 
से वनी चीजें (जूतों 
सहित) ४ 463. 6 456, 77 520, 87 
44. रसायन तथा सम्बद्ध 
उत्पाद ४ 34, 88 370, 59 285. 89 
5. रत्त और आभूषण ,294, १3 4,264.70 3,498, 70: 
6, हस्तनिर्मित कालीन 
तथा सम्बद्ध ऊनी 


वस्त्र . ० 207, 59 227. 07 2.28. 57 


वतन 


चागिज्य 557 


72 3 4 5 
47. मशीनदी तया परि- 
चहते उपकरण . 540. 76 554. 94 603, 55 


78. धातु से बनी वस्तुएं 
(तौहा तथा इस्पात 





कोछोड़कर) . 496. 37 483. 45 56. 35 

9. कच्चा तेल... 7,23.40 ,563.26 735. 45 
कुल निर्यात (प्रन्य 9,770. 77. 7॥,653.93._ 7],005,9 
बस्तुओं सहित) 74,855-57* 





3. 984-85 ठथा 985-86 के अंडिड्रे अतन्ठिम है ॥ 
2 मार्च 3986 में संथोधित ॥ 


983-84 से 985-86 तक किये गये सृद्य ग्रायातों को उनके मूल्य के 
माथ सारणी 2.3 में दर्शाया गया है। भारतीय प्रयंव्यवस्था के भधिर तेजी 
से विकास के लिए पैट्रोलियम तथा पैद्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लोहा तथा इस्पाठ, 
प्लौह धातुओं, अन्य भौद्योगिक कच्चे माल, विशेष किस्म की मशीतों ठया पूंजीगत 
साज-मसामान, पुर्जों भौर संघटकों पश्रादि का पर्याप्त आयात श्रावश्यक है। 


विश्व में पेट्रोलियम तया सम्बद्ध उत्पादों की कीमतों में तीद्व वृद्धि होने 
में देश के कुल झ्ायात व्यय में काफी वृद्धि हुई। श्रायात के मूल्य में 979- 
80 प्रौर 980-87 में क्रमश- 34, 2 ठया 37. 3 प्रत्िगनत की वृद्धि हुई, लेकिन 
वृद्धि का यही स्तर 987-82 वे 982-83 में 8.4 और 5.6 प्रतिशत, 
]983-84 में 0,8 प्रतिशव, 984-55 में 8. 5 प्रतिगव एवं 985-86 त 
]4 .3 प्रतिशत तक पहुंच गया । 


भारत में मुख्य रूप से आयात होने वाले पदार्थों को देखने मे पता चलता 
है कि 983-84 के मुकाबले 984-85 में जिन वस्तुओं के श्रायात में उल्वेख- 
नीय वृद्धि हुई उनमें पेट्रोलियम तया पेट्रोलियम पदार्व, उत्पादित उर्वरक, रसायद 
(कार्बनिक और ग्रकार्वनिक), वनस्पति तेल (खाद्य त्त) और कागज, गत्ते तवा 
उनसे बना सामान शामिल है । खाद्यान्न तवा उनसे बने पदार्थ, मशीनरी तथा 
परिवहन उपकरण, लौह तथा इस्पात, मोती, वहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्न, कृत्रिम 
तथा पुननिमित धागे, भ्रवात्विक खनिज, उत्पाद, श्रलौह धातु ओर घातु से बनी 
चीजें, ये कुछ वस्तु-ममूह है, जिनका आ्रायात 3983-84 के भुकावले 984-85 
में कम हुआ | 


4984-85 के मुकाबले 985-86 में मशीनदी तथा परिवहन उपकरणों 
के झ्रायात में 85. 97 करोड रुपये, तोहा और इस्पात में 437. 30 करोड़ रुपये, 
अलौह धातु में 722. 9 करोड़ रुपये, कृत्रिम रेजिद तथा प्लास्टिक सामान गझ्रादि 
में 408. 7 करोड़ रुपये, रसायनों (कार्वनिक तया अझ्रकार्बनिक) में 00. 9 रुपयो, 
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मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के रत्नों में 74. 02 करोड़ रुपये और धात्विक 
उत्पादों में 55. 24 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई। दूसरी ओर पेट्रोलियम तथा पेट्रो? 
लियम पदार्थों का आयात 394. 94 करोड़ रुपये, वनस्पति तेल का (खाद्य तेल) 
26. 26 करोड़ रुपये, खाद्यान्न तथा उनसे बने पदार्थों का 82, 46 करोड़ रूपये; 
तथा अधात्विक खनिज उत्पादों का 63, 35 करोड़ रुपए कम हुआ । 

यह वात महत्वपूर्ण है कि श्रनिवार्य उपभोग की वस्तुओं की मांग तथा 
प्रगतिशील श्रर्थव्यवस्था में विनियोंग की जरूरतों को पूरा करने की दृष्ठि से 
भारत में आयात किया जाता है । 


(मूल्य करोड़ रुपयों में) 





बरंणी 2:39 . ** सें० वस्तुएं 983-84 984-857 ]985-867 
मुख वध्तुओं 3. पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पदार्थ 
ने भायात और सम्बद्ध सामग्री 4,837.99 5,382, 09 4,990. 4 
2. उर्वरक (कच्चा) 06. 77 774.02. 745.80 
3. उत्पादित उर्वरक 204.48  75.,02 803. 06 
4. लोहा भौर इस्पात व,948.67 777,33 4,24. 90 
5. श्रलीह घातुएं | 390.64  345.74 . 467. 33 
6. कागज, गत्ते श्रौर उनसे बना 
.पमान 756, 59 75.72 95. 24 
7. वनस्पति तेल (खाद्य तेल) 734.05 १330,49  643, 93 


8. कार्वनिक और श्रकार्बनिक-रसायन 659.88 769.73 869, 34 
9. मशीनरी और परिचहुन उपकरण. 3,73. 54 2,67.58 3,469. 49 


0. धातु से बने उत्पाद ' प48.67 429,56.. 84, 79 
37. भ्रन्न तथा उससे बनी वस्तुएं 808.52 70.07 87.85 
(अर) गेहूं 643.38. 707.47.. 49.27 
2. मोती, बहुमूल्य तथा कम मूल्य के 
रन 3,097. 94 ॥१027. 72 ,0, 74 


33. कृत्रिम श्रोर पुनर्तिमित फाइबर 04. 87 48.84 85 . 70 
4. कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक का | 





सामान आदि ]98.82 782.,.36 290, 47. 
]5. अधात्विक खनिज उत्पाद | 
[(मोती जादि के अतिरिक्त ) 79.40. 430, 52. 80.57 
77092.92 


ऋझुल योग (अन्य वस्तुओं सहित) 75,83.46 7,773. 250 49,622. 27 
५४7४ श्र आइना 03 ॥. 23.2 नकल कह अनबन हर जा क: अ मल पद मत कफ मम तन कर लक मन जि कक लक 
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2. मार्च 986 में संशोधन | 


विदेश दयापार को 
दिशा 


दाजिज्य 555 


विश्व के सपी क्षेत्रों के छाय, चाहे थे विचावटील हों था विजद्वित, मारद के 
प्रायात-निर्षाद व्यापार संबंध हैं। भार दिउ्लीए सनझोंदों मौट भवेद्ध मझदेईं“ 
खात्मक क्रियाकलापों द्वारा भन्य देंयों के खाद परते धादिदइ शौट ब्ययरिक 
संबंधों को विकसिठ करना चाहदा हैं। 
विभिन्न क्षेत्रॉक्यल्नेत्रों के साथ भारठ के तनिर्द्र और प्रापद ही 
हुपरेखा सारण! 27,4 में दी यदी है । तिशोंठ के बारे एें, इंगाड्धि टाविर 
2,4 में दिया गया हैं, यह उल्लेबनीय है छि सेत्रों भौर दहतेंदों को छियें 
गये कुल निर्याद में भारत से उत देगों को छिपे बे झऋच्दे 
नहीं है, कित्तु इनके विर्वाउ को कुद योद में झामित्र कर विदा गद्य हैं १ तिर्दाव के 
कुल योग में से कच्चे तेल को हठाने से यह मालून हप्रा हैछि 985-86 के दोयव 
एशिया और प्रशांत क्षेत्र के आविक ठया सामाजिक आदोप के सदर देयों में मारदीर 
वस्तुओ्रों का सवते बड़ा बाजार था, जितसे चाय भारत के कुत निर्यात का 24.0 
प्रतिशत निर्धात हुमा । उत्के दाद इन क्षेत्रों का स्थान या: पूर्वी यूसेप 22. 3 प्रदिउत, 
उत्तरी भ्रमरीका (संयुक्त राज्य अनरोका और कवाडा) 20.2 प्रतिदत, यूरोरीय 
साझा वाजार 8, 6 प्रतिशव,गेंप एथ्रियाई और प्रदांव मझद्रायरीद क्षेत्र $-7 
प्रतिशत, भ्रफीका 3. 3 प्रतिशत, यूरोरोर मुक्त ब्यावार क्षेत्र (६० एड टो० ए०)-८० 
2. | प्रतिशत, शेष परिचनी यूरो 0. 6 प्रतिशधव, और दक्षियों ठया शेष झनरीभा 
0. 8 प्रतिशत । किल्तु, 4985-86 के दौरान सर्वाधिक्र आयात यूरोरोप साज्ा 
बाजार देशों से हुमा, जिसका भारत के कुल आयात में 25.5 प्रतिशत हिस्ता 
था | उसके बाद एसक्रेप क्षेत्र 24. 2 प्रतियतत और शेष एशिया तया प्रशांत महा 
सागरीय क्षेत्र, मुख्य रूप से परिचमी एशिया, 6. 3 प्रतिगत का स्थान था। 983- 
86 के दौरान भारत के कुत आयात में मत्य क्षेत्रों[उन्‍-केबों का हिल्सा इस प्रकार 
था; उत्तरी अमरीका (संयुक्त राज्य झमरीका तया कनाडा) 2.9 प्रतिशत, पूर्दी 
यूरोप 0. 9 प्रतिशत, प्रकीका 3. 3 प्रतिशत, देक्षिण झमरीका तथा शेत्र झनरीका 
2. 7 प्रतिशत, यूरोपीय मुक्ठ व्यापार क्षेत्र 2.6 प्रतिगत, और शेर परिविमी पूरोप 
.4 प्रतिशत । 
संयुक्त राज्य झ्मरीका सोवियत संघ तथा जापात, भारत के लिए प्रमुख 
व्यापारिक देश रहे है। प्रनन्तिम आधार पर 985-86 में भारत और सपुक्त 
दाज्य अमरीका के वीच 4,057. 2 करोड़ रुपये का कुंल व्यापार हुम्रा, जिसमें 
,994, 25 करोड़ रुपये का निर्यात तथा 2,062, 87 करोड़ रुपये का भाषात था। 
इसी वर्ष सोवियत संघ के साथ कुल व्यापार 3,594. 97 करोड़ रुपये का (निर्यात 
,937 , 44 करोड़ रुपये तया भ्रायात ,657. 03 करोड़ रुपए) हुप्ता। जापान 
के साथ कुल व्यापार 2,968. 64 करोड़ रुपये का (निर्षात ,90, ] करोड़ 
द्पये 2 3,778. 53 करोड़ रुपये) हुम।। इन तीन प्रमुख देशों के प्रदावा 
जिन देश कस भारतीय सामान की काफी मांग हैं, उनमे मूरोपीय साझा 
बाजार के देशों में जमेंत संघीय गणराज्य, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, इटली और 
नीदरलैंड, पर्िविम एशियाई क्षेत्र में सऊदी भरब, संयुक्त भरब भभोरात, ईराक 
दया कुबंत और एसकेप देशो में ईरान, सिंगापुर, हागकांग तथा भ्रास्ट्रेलिया शामिय 
हैं। इनमें से अधिकाश देश भारत में होने वाले झायात की दृष्टि से भी गदब[ूणे 
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आयात भौर| 
नियत नीति 


निर्मात संवर्धन 


भारत 7986 


है. प 


हैं, यंध्रपिं विदेशी व्यापार में बढ़ता हुआ -घाटा| 980-87 के वाद कम हुआ 

लेकिन फिर भी. विश्व के बहुत से क्षेत्रों के साथ भारत का व्यापार घाटा 
काफी अ्रधिक बना हुआ हैं, और इसलिए इन देशों को होने वाले निर्यात को बढ़ाने 
के लिए और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । 


पिछले कुछ वर्षो में देश की आयात-निर्यात नीति. को निर्यात और उत्पादन 
के अश्रनकल बनाया गया है । कच्चे माल, मशीनों के उपकरण, पूंजीगत सामग्री 
और प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाने के संबंध में अनेक प्रावधान इस नीति के 
तह॒ते रखे गए हैं, जिससे ये प्रक्रियायें सरल हो जाएं और आगे चलकर कारगर सिद्ध 
हों। नयी ग्रायात तथा निर्यात नीति, जो, अप्रैल 985 से मार्च 988 तक के तीन 
वर्षों के लिए घोषित की गयी है, निर्यात बढ़ाने तथा आयात प्रतिस्थापन को 
प्रभावशाली रूप से वढ़ावा देने के लिए तैयार की गयी है | नीति के उद्देश्य हैं । 
आयात-निर्यात नीति में निरन्तरता तथा स्थायित्व बनाए रखना, श्रायातित निवेशों 
को सरलता तथा शीघ्रता से उपलब्ध कराकर उत्पादन में वद्धि करता, निर्यात उत्पा- 
दन के लिए आधार को मंजजत करना और निर्यात में वद्धि के लिए प्रयास करना, 
घरेल उत्पादन व श्रायात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना, उत्पादन, में प्रौद्योगिक उस्कृष्ठता 
और आधुनिकीकेरंण को सुलभ बनाना तथा उद्योगों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल 
बनाने और निर्णय लेने वी शवित का विकेद्रीकरण करने के उद्देश्य से लाइसेंस व्यवस्था 
का क्षेत्र सीमित करना, जिससे समय और संसाधनों के रूप में लागत घटाई जा सके । 


निर्यात को बढ़ांवा देनां एक राष्ट्रीय कार्य है। निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार ने 
श्रनेक कदम उठाए हैं, जो संस्थागतं ढांचें और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित है । सरकार 
का उद्देश्य निर्यात को अधिक से श्रधिंक बंढ़ाना है, लेकिन साथ ही' देश की जरूरत 
की वस्तुओं को श्रंघांधुंध बाहर भेज कर उसकी झाथिक॑ व्यवस्था को डावांडोल भी' 
नहीं करना है। इस प्रकार निर्यात पर नियंत्रण, कूछ सीमित वस्तुओं पर ही 
किया जाता है, जिन्हें बाहर भेजने से पूर्व इस बात के ध्यान रखना जरूरी है 


कि ऐसा देश के अंधिकेतम हित की दृष्टि से किया जाए। 


निर्यात संवद्धन के लिए नकद प्रतिपूर्ति योज॑ंना एक महत्वपूर्ण साधन है। 
नकेद श्रतिपूर्ति योजना का 'लाभ विशेष मामलों में दिया जाता है, और इसका 
मुख्य उद्देश्य निर्यातकों को निर्यात की 'गईं वस्तुओं के उत्पादन के लिए अपेक्षित 
प्रयुक्त सामग्री पर उनके द्वारा दिये ग्रये करों श्र शुल्कों की वापसी ने होने 
पर मुआवजा देना है। शुल्क वापसी योजना में, जिसमें निर्यातकों को कच्चे 
माल भऔ्रौर निर्यात उत्पादों की पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर 
दिये गये सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपुति की जाती है, 
संशोधन किया गया है तोकि शुल्के वापसी के दावों की शीघ्र भ्रदायगी की जा 
सके। निर्यात-उत्पादन को बढ़ाने के लिए बड़े निर्यात घरानों और विदेशी म॒द्गा 
विनियमन अ्रधिनियम के अ्रधीन आने “वाली कम्पनियों को, 2 फरवरी 973 
की ओ्रौद्योगिक नीति के परिशिष्ट में शामिल किये गये उद्योगों की सूची के अतिरिक्त 
भा अन्य उद्योगों में क्षमता स्थापित करने की अनुमति दी गईं है। निर्यात के लिए 


१७०॥॥ ५. हु] 
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“स्वायत्तशासों 
संत्याएँ 


पमारत 3986 


आवश्यक परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हूँ। 
अन्तर्दशीय निर्यातक इन्लैंड कन्टेनर डिपो जो दिल्‍ली, बंगलूर, कोयम्बट्र, श्रवारपठी, 
गुंदूर, गुवाहाटी और लुधियावा में स्थित हे, पर निर्यात संबंधी सभी औपचारिकताएं 
प्री करके अपने कारों कन्टनर सौंप सकते हूँ । ये कस्टेनर डिपो शुष्क बन्दरगाह की 
सभी सुविधाएं प्रदात करने के साथ-साथ आई० एस० ओ० कन्टेचरों द्वारा बायात और 
निर्यात होने वाले पदार्थों के परिवहन की सुविधा भी प्रदान करेंगे । निर्यात के लिए वित्त 
उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष बैंक--निर्यात-आ्रायात बैंक बनाया गया है । व्यापार 
विकास प्राधिकरण और व्यापार मेला प्राधिकरण विश्व के विभिन्न भागों में अम्तर्राष्द्रीय , 
मेलों का आयोजन/प्रदर्शन करके भारदीय वस्तुओं का प्रचार कर रहे हैं । 


गुजरात के कंडला मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सांताक्रुज (बम्बई) इलेक्ट्रा- 
निकी निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, इन दो वर्तमान निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों के अलावा 
कोचीन, मद्रास, फाल्ठा और नौएडा में बनाए जा रहे नए विर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र 
विकास के विभिन्न चरणों में हैं। कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्ञ से 988- 
86 में हुए निर्यात ने 237. 79 करोड़ रुपये का नया कीतिमान बनाया, जबकि 
यहां से निर्यात 984-85 में 238. 75 करोड़ रुपये तथा 4983-84 में 
07. 50 करोड़ रुपये था। यहां काम करने वाली इकाइयों की संख्या निरन्तर 
बढ़ती हुई 980-84 में 52 से 985-86 में 74 तक पहुंच गई | सांताक्रुज 
इलेक्ट्रानिक निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र से 7985-86 में निर्यात 85. 45 करोड़ रुपये 
हुआ, जवकि 984-85 में यह 95. 80 करोड़ रुपये तथा 7983-84 में 88. 62 
करोड़ रुपये था । इस क्षेत्र में काम करने वाली इकाइयां 980-84 में 37 से 
वढ़कर 985-86 में 59 हो गयीं । नए निर्यात प्रोसेसिग क्षेत्रों में से मद्रास तथा 
फालवटा क्षेत्रों में निर्यात योग्य वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो गया है । मद्रास क्षेत्र 
में 6. 85 करोड़ रुपयों की लागत से वन रही 88 परियोजनाओं, जिनमें 32 विदेशी 
सहकाये के प्रस्ताव भी हैं, को मंजूरी दी गयी। फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र में 
3. 22 करोड़ रुपयों के निवेश वाली स्वीकृत परियोजनाओं में से 9 प्रस्तावों में 
विदेशी सहकार्यता शामिल है। चौएडा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए 4. 3 करोड़ 
रुपयों के निवेश वाले स्वीकृत 25 परियोजना प्रस्तावों में से 70 मामलों में विदेशी 
सहकारयंता शामिल है। 

सरकार ने उत्पादन में स्थानीय ५रिस्थितियों से लाभ उठाने और मुक्त व्यापार 
क्षेत्र को सभी सुविधाएं प्राप्त करमे के लिए 3। दिसम्बर, 980 में शत-प्रतिशत 
निर्यातोन्मुख योजना शुरू की है | दिवम्घर 985 तक 93 इकाइयों ने 
उत्पादन प्रारम्भ कर दिया था, तथा जन 986 तक 365, 50. करोड़ 
रुपये का निर्यात होने का अनुमान है । ये यूनिट अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत 
गर्वेध आयात लाइसेंस से देश के अ्रच्दर ही बेच सकते हैं। 


वाणिज्य मंत्नालय श्रौर वस्त्र तया आ्रापतति मंत्रालय के अधीन बहुत-सी स्वायत्तशासी 
स्थाएं हूं, जो निर्यात के विश्वास और संवर्धन के क्रियाकलापों से सम्बद्ध हैं। 
चाय, कॉफो, रवर, इलायची झौर तम्बाक के उत्पादन, विकास और 
निर्यात के लिए पांच सांविधिक वस्तु बोईड हैं। निर्याव निरीभग परिषद कन्नकत्ता 


वाणिज्य > 683 
जो कि एक सांविधिक संस्था है, निर्यात योग्य विभिन्न वस्तुमों के किस्म नियंत्रण 
और ५ हैक] 68५ जांच के लिए उत्तरदायी है। 00002 60000; 
भारतीय विदेशी व्यापार सस्यान, पंजीकृत से; 
निम्नलिखित कार्य करती है : नी जोक शा है को 
3. पदाधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण) 
2. विदेश व्यापार में आने वाली समस्याओं पर अनुसंधान के लिए व्यवस्था 
करना, 
3. विपणन्र अनुसंधान, क्षेत्र सर्वेक्षण, वस्तु सर्वेक्षण और बाजार सर्वेक्षण का 
आयोजन करना: तथा 
4- शोघ तथा बाजार प्रध्ययत से संबंधित इसकी गतिविधियों से प्राप्त सूचना 
का प्रचार-प्रसार करता । कं 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिय, वम्बई, जो कि 966 में स्थापित की गई थीं; 
एक पंजीक्षत संस्या है । इसका मुझ्य उद्देश्य पेकिंय उद्योग में काम झाने थाले कच्चे 
भाल के संबंध में अनुसंधान करना, पैकिंग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित 
करना, अच्छी पैकिंग की आवश्यकता के लिए चेतना का विकास करना आदि हैं । 
अभी 8 निर्यात विकास परिषदें काम कर रही है, जिनमें से 7 वाणिज्य मंत्रालय 
ओर 7 वस्त्त तथा प्रापृ्ति मंत्रालय से सम्बद्ध हैं।ये कम्पनी प्रधिनियम के प्धीन 
पंजीकृत ऐसी संस्थाएं है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है. तया जो परामर्श और 
संचालन दोनों ही प्रकार के कार्य करती हैं । निर्यात प्रयासों में वे. किखानों, उत्पादकों 
ओर निर्यातकों का सक्रिय सहयोग लेती हैं । में परिप्दे पंजीकृत निर्यात्रकों के लिए 
आयात नीति के अन्तगंत पंजोकरण प्राधिकारी का भी कार्य करती हैं । 
क्पिजन्य तथा तैयार खाद्य पदाये निर्यात विकास प्राधिकरण 3 फरवरी 
१98 6 को गठित किया गया । यह नया प्राधिकरण कृपिजन्य पदार्यों के मिर्यात 
के लिए केर्द्रविदु के रूप मे काम करेगा तथा यह हमारे तैयार खाद्य पदार्थों को बढ़ें 
हुए सूल्य के रूप. (वेल्यू एडेड फोम) में वेचने पर ध्यान केंद्रित करण | यह गुणवत्ता 
के लिए कारगर उपायों को भी प्रचलित करेगा । 
फैडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आगेनाइजेशन, नई दिल्‍ली विभिल्त निर्यात 
(विकास संगठनों और संस्याओं का शीर्षस्थ संगठन है। यह सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त लिर्याठकों को सम्पूर्ण सहायता देने के लिए प्रारम्भिक सेवा इकाई के रूप में तथा 
देश में सलाहकारी सेवाओं के क्षेत्र में निर्यात अयत्तों को बढ़ावा देने के लिए एक कैर ऐेय 
समन्वय अभिकरण के रूप में भी कार्य करती है । 
इंडियद कौंधित आफ आविद्रेशन, नई दिल्‍ली; जो कि सोसायदी पंजीकरण अधि- 
नियम के बन्तर्मत स्वापिए की गई है, व्यापारियों, विशेषकर ऐसे व्यापारियों जो कि धन्‍्त+- 
शॉप्ट्रीप व्यापार में संलग्द हैँ, के बीच वाणिज्यिक दिवादों को तिपटाने के एक साधन 
के रुप में मध्यस्थता को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य करती है 
व्यापार विकास प्राधिकरण को स्थापना जुलाई 970 में एक पंजीकृठ 
धोसायटी के रूप में नई दिल्‍ली मे मुख्यालय के साथ हुई थी । इसका प्रारम्मिक उद्देश्य 
भध्यम और छोटे क्षेत्रों के उद्यमियों को प्रोत्साहित व संगठित करना है, छाकि वे झ्पनी 


प्रम्यद्ध/अधीवस्थ 
गर्यात्तय 


भारत 39 86 


व्यक्तिगत निर्यात क्षमताओं का विकास कर सकें । यह प्राधिकरण वैयक्तिक रूप से 
प्रत्येक निर्यावक को उनके निर्यात करने के श्राशय से लेकर संग्रह करने झोर सूचना 
का सम्पादन करने, उत्पाद विकास वाजार अनुसन्धान और विश्लेषण करने में 
सहायताप्रदान करता है । यह उनको निर्यात वित्त के बारे में भी सलाह देता है तथा 
निर्यात आदेशों के प्राप्त करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता देता है । 


समुद्री उत्पादव तिर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन एक सांविधिक संस्था है, 


इसकी स्थापता अगस्त 972 में की गई थी । यह समुद्री उत्पाद उद्योग के 
संवर्धन विशेषकर निर्धात के लिए उत्तरदायी है ॥ 


व्यापार पर केचद्रीय सलाहकार परिपद्‌, जिसमें व्यापर-ज्ञान और वाणिज्य 
के क्षेत्र में अनुभव रखते वाले विभिन्न संगठनों और व्यक्तियों के प्रतिनिधि 
सम्मिलित हैं, सरकार को निम्न मामलों से सम्बद्ध विषयों पर सलाह 
दंती है: 

., श्रायात और निर्यात वीति कार्यक्रम; 

2. आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण का परिचालन; 

3. वाणिज्यिक सेवाओं का संगठन और विकास; तथा 


4. निर्यात उत्पादन का संगठन और फैलाव । 


आयात भर निर्यात के मुख्य नियंत्रक के अधीन कार्यरत आयात-निर्यात व्यापार 
नियन्त्रण संगठन मुख्य रूप से सरकार की आयात व निर्यात नीतियों के कार्यान्वयन 
के लिए उत्तरदायी है । इस संगठन द्वारा लोहे और इस्पात तया अयोमिति धातुओं 
के श्रायात और निर्यात के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था की जाती है॥ 
ग्रायात श्रौर निर्यात के मुख्य नियंत्रक के. भ्रधीनस्थ कार्यालय अगरतला, श्रहमदावाद, 
श्रमृतूसर, बंगलूर, भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़, कटठक, कोचीन, गवाही; 
हेदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नई - दिल्‍ली, नया कांडला, पणजी, पटना, 
पांडिचेरि, राजकोट, शिलंग, श्रीवगर और विश्लाखापत्तनमूं. में. स्थित 


हु। 


ए्‌ 


वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीत, सागबुर और पुणे स्थित निर्यात 
विकास कार्यालय भी आयात-निर्यात के क्षेत्रीय संयक्‍त मुख्य नियंत्रक या 
श्रायात-निर्मात के उप-मुख्य नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन. कार्यरत 
है) 

वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिको महानिदेशालय, कलकत्ता, सांख्यिकीय सूचना 
प्रौर वाणिज्यिक आसूचना के संग्रहण और प्रसार के लिए प्राथमिक श्रभिकरण है । 
निदेशालय वाणिज्य, सांख्यिकी और सम्बन्धित क्षेत्रों में श्रमेक प्रकाशन झौर 
पत्रिकाएं प्रकाशित करता है। यह व्यापार के विकास से सम्बन्धित विभिन्न 


विपयों पर श्रध्ययन्न आयोजित करता है । यह वाणिज्यिक विवादों को चुलझाने 
में भी सहायता करता है । 


वाणिज्यिक सम्बन्ध 


दक्षिण एशियाई खेद 


याबिज्य 565 

कंडिल्ा मुफ्त व्यापार क्षेत्र; गांधीधाम; सांतातुज निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, बम्बई, 
फ़ाल्या निर्यात प्रवर्धन सत्र, मद्मास निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र, कोचीन दियाति अवध्धन 
क्षेत्र वा नौएडा निर्यात प्रवर्धत क्षीत्न में स्थित विकास झायुक्‍तों के कार्यालय इन 
स्षेत्रों में प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। ये क्षेत्र शत-प्रविशत निर्यातोन्मुख इकाइयों के 
लिए बनाए गए है । 


भारत में शत्त्‌ सम्पत्ति की देखभाल शत्रु सम्पत्ति संरक्षक, बम्वई द्वारा की जाती 
है । संरक्षक पाकिस्तान द्वारा ली गईं स्म्पत्तियों के विरुद्ध भारतीय दावों को पंजीकृत 
करता हैं । यह ऐसे भारतीय नागरिकॉ|कम्पनियों को अनुग्रह अनुदान देंता है, 
षितकी परिसम्पत्तियां पाकिस्तान द्वारा सितम्बर 965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान 
या बाद में जब्त कर ली गई हैं । संएक्षक का कार्यालय 939 में दुपरे विश्वयुद्ध के 
दौरान श्रस्तित्व में आया । इसको दो प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं:-- 


7. भारत में चल झौर अचल संपत्तियों का संरक्षण, प्रवन्धव झौर प्रशासन; [मौर 

2. ऐसे भारतीय नागरिकों, जिनकी सम्पत्ति प्राकिस्तान में छूट गई थी, के 
दादों का तिपटारा। गनुग्रह योजता के अन्तर्गत दर्ज किए गए 53,549 
दावों में से /4,330 मामले हिपटाए जा चुके हैं। इस योजना के प्रंतर्गत 
दावेदारों को दिसम्बर 7985 तक 57,72 करोड़ रुपये का भुगतान 
किया जा चुका है । 


अन्य देशों के साय भारत के आथिक शौर व्यापारिक रुम्बन्धों को प्रोत्साहन' 
देने के लिए प्रथाप लगातार जारी हैं। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में 
वर्तमान में 65 वाणिज्यिक कार्योल्य|प्रतिनिधि कार्यरत हैं, जिनमें 'गैट' के लिए 
भारतीय राजदूत भी रुम्मिलित है।यह राजदूत भारत के जेनेवा स्थित स्थायी 
मिशन में प्रंकटाड' के लिए उप-स्थायी प्रतिनिधि भी हैं। ये व्यापारिक कार्यालय 
वाणिज्य मंत्रालय के वर्जट नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं तथा भन्‍्य देशों के 
रथ आाथिक और व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैँ । वे विदेशों से 
आारत के व्यापार और आथिक रूम्बन्धों को बढ़ावा देने मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाते हैं! मिशन के मुखिया को रूमस्त वाणिज्यिक श्रौर प्राथिक मामलों में सलाह भोर 
धहायवा देने के अलावा वाणिज्य प्रतिनिधियों का यह भी कार्म है कि वे सरकार की 
बाजार के नियमित रुझान को देखकर, व्यापार और आथिक भीतियों के निर्धारण 
में सहायता करें। उन पर अपने क्षेत्र में व्यापार विकास को झ्राशाओ्रों श्रौर सामान्य 
आधिक स्थिति को भी देखने का दायित्व है। विदेशों में हमारे बांणिज्यिक प्रति- 
निधियों को निर्यात तथा आयधिक क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण विकास से अवगत 
कराने के लिए जून 984 से मंत्रालय से दूतावासों के लिए मासिक सूचना-पत्न 
(शयूज़ लेटर) की व्यवस्या शुरू को गई। 


दक्षिण एशियाई क्षेत्न में भारत के पड़ीसी देश जैसे अ्रफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, 
बंगत्ादेश, [नेपाल, श्रीलका, मालदीव और भूटान रुम्मिलित हैं। इस क्षेत्र के साथ 
भारत का व्यापार ईदान से पेट्रोलियम पदार्थों के श्रायात के कारण पश्रसंतुलित 


म्ज्जज 


रे चर अं की पी हज 


रहा है। आपसी लाभ के क्षेत्रों का पता लगाने और इन देशों में निर्यात वृद्धि में 
आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए निजी और द्धरकारी दोनों क्षेत्रों से 
विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों का आ्रादान-प्रदान किया जाता है । 

24 जून 978 को दोनों देशों के वीच हुए समझौते के अनुप्तार भारत 
और अफगानिस्तान के बीच व्यापार मुक्त परिवर्तेनीय मुद्राओं में किया जाता 
है। जून 986 में भारत के एक व्यापार शिष्टमंडल ने काबुल की यात्रा की 
तया दोतरफा व्यापार बढ़ाने, विशेषतया भारत से गैर-परंपरागत वस्तुओं का 
निर्यात बढ़ाने के लिए अफगानी अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चाएं 
कीं। | 

भारत तथा ईरान ने 9 नवम्बर 985 को एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किए । इसके मुख्य मुद्दे थे: '(॥) ईदान से तेल के आयात को भारत से निर्यात 
होने वाले माल के साथ जोड़ा गया, तथा (77) पहले से चले भरा रहे अभनिभित 
एल/सीज की रुकावटटे कुछ हद तक दूर कीं । ह 

भारत-ईरान संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक तेहरान में 0-2 जनवरी 
986 को हुई । इसमें दोतरफा व्यापार तथा आथिक संबंधों को और अधिक 
बढ़ाने के बारे में निर्णय लिए गए । 

पाकिस्तान से नया व्यापार समझौता न होने के कारण, दोनों देशों के बीच 
व्यापार आयात-निर्यात नीति तथा निर्धारित कार्यप्रणाली के अनुध्षार होगा। 
पाकिस्तान के वित्त, नियोजन तथा आथिक मामलों के मंत्री ववम्बर 985 में भारत 
आए तथा उन्होंने बढ़ते हुए भारत-पाकिस्तान व्यापार के बीच श्रानि वाली 
रुकावटों को दूर करने के लिए विचार-विमश किया। जव पाकिस्तान 
ने अपनी गैर-सरकारी कंपनियों को भारतीय निर्यातकों के साथ 42 वस्तुओं के 
लिए सीधे व्यापार करने की इजाजत देने की घोषणा की, उस समय भारत के 
वित्त मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने जनवरी, 986 में पाकिस्तान की 
यात्राकी। ह 


वंगला देश के साथ भारत का व्यापार 980 के व्यापार समझौते के 
अंतर्गत होता है। इसमें अत्यंत अनुग्रहीत देश (मोस्ट फेवर्ड नेशनप्ष) की शर्तों 
के अंतर्गत मुक्त परिवतेनीय मुद्राओं के जरिए व्यापार का प्रावधान है । 
हर छह मास वाद दोतों देशों के बीच हो रहे व्यापार की प्रगति की समीक्षा 
का भी प्रावधान इस समझौते में है । भारत-बंगला देश व्यापार समीक्षावार्ता नई 
दिल्ली में मई, 7986 में हुई त्था उसमें वर्तमान व्यापार समझौते को अक्तूबर 
3989 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया १ 

भारत-नेपाल व्यापार का नियमन अवैध व्यापार रोकने के लिए व्यापारिक 
सहयोग समझौते की दोनों देशों के बीच की संधियों द्वारा होता है । इस संधि पर 
978 में हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों की सरकारों द्वारा गठित समिति 
की आठवीं वैंठक नई दिल्ली में अगस्त 985 में हुई ॥ इस बैठक में व्यापार 


हि तथा अवैध व्यापार नियंत्रण के लिए सहयोग समझौते के कार्य की समीक्षा 
की गई । 


वूर्बी एशिया 


पक्चिभ एशिया 
सोर उत्तर अझ्योका 


वाणिज्य 


ह्छ7 

इममें नेपाल के _ उेट्पादन तया निर्यात के आधार में वद्धि छे लिए एक 
ठोस' कैरयकस बनाने की जरूरत महसूस की गई | इस दिशा में समिति में भारत- 
नेपाल विनिषयोग प्रवर्तत बैठक आयोजित की; कुछ परियोजनाप्ों की संभावनापों 
का पता लगाने के लिए अध्ययत करने का निर्णय लिया तथा नेपाल थें संयुक्त 
उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न उद्योगों का पता लगाया। घरिज तथा 


घातु व्यापार निगम द्वारा मेपाल कोयला संस्या को कोयला निर्यात के लिए एक 
नई सार्वजनिक क्षेत्र पर आधारित प्रणाली जारी करने के लिए दोनों देश सहमत 
ही गए । सीमा पर चल रहे अवैध व्यापार पर ध्यान रखने तया उसका निर्यन्नण 
करने और इक्न दिशा में चोकसी बढ़ाने तथा सूचनाओं का आदान-अदान करने 


के लिए भी दोतों पक्ष सहमत हो ग्रए । नेपाल के साय की प्रारगमन संधि 23 मार्च 
989 तक बढ़ाई गईं । 


श्रीलंका के साथ व्यापार 96। में हुए एक व्यापार समझौते के अन्दर्गत होता 
है। यह समझौता एक सामान्य समझौता है, जिसमें यह प्रावधान है कि यह तव तक 
लागू रहेगा जब तक कि इसको संगोधित न कर दिया जाए या किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे 
पक्ष को तीन माह को पूर्व सुचना देकर इसे समाप्त न कर दिया जाएं। 


फरवरी 986 में प्रधानमंत्री की मालदीव यात्रा के दौरान दोनों देशों 
के बीच एक ग्रायिक और तकतीडी सहयोग के द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताझ्र 
किए गए । 24 करोड रुपयों के रहायता कार्यक्रम को भो घोषधा की ग्रवी । पहली 
बार तुतीकीरिन (भारत) तथा माले (मालदीव) के बीच पाद्षिक जहाज सेवा 
अगस्त 985 से शुरू हुई | तिर्यात की प्रमुख वस्तुएं इस प्रकार है: चीनो, मठाले, 
सूत तथा कपड़ा, धातु से वनी चीजें रमायन तथा संबंधित उत्पादन । 


पूर्वी एप्लियः क्षेत्र में 27 देश हैं, जिनमें जाप्रान, प्रास्ट्रेलिया और न्यूजीसंण्ड जैसे 
3 झ्रौद्योगिक देश शामिल हैं। बाजार की दृष्दि से गह क्षेत्र उत्तरोत्तर विकास- 
मात है। इस क्षेत्र में पूंजीनिवेश की काफी प्रधिक संभावनाएं है। भारत ने 
पूर्ची एकिया क्षेत्र को 7985-86 में 2060. 85 करोड़ रुपये का सामान निर्यात 
किया जवकि आयात 3,838 ,97 करोड़ रुपये का रहा। 7978-79 वक इस पूरे 
क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में बना रहा। इसके बाद ताड़ 
के तेल, सीमेट, उर्वरक, कोयले, गेह़े, करूचे लोहे, इस्पात, पहियों भोर घुर्ियों 
आदि के काफी मात्रा में आयात के कारण व्यापार संतुलन ड्ल्टा ह्ढो स्या ॥ 

इस क्षेत्र को निर्याद किए जाने वाली हमारी ग्रमुख वस्तुएं हैँ: कपड़ा, सिले- 
मिलाएं वस्त्त, कपस, अयस्क दया उसके सारकृत, चाय, काया समुद्र से प्राप्त 
उत्ताद, चमड़ए ऐेवा उससे बन वस्तुएं प्रामदे ) #(९ ४९४ पु जैसे विक- 
छिंत बाजारों की हमारी इंजीनियरी बस्तुओों का निर्यात बढ़ रहा है । 


आरत के विदेश व्यापार में पश्चिम एशिया वया उत्तरी अफीका के देशों का 
महत्वपूर्ण स्थान हैं। ५984-85 में इन देशों को भारत का निर्यात ,024, 08 
करोड़ रुपयों का या, क्योंकि इस क्षेत्र से भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भ्ायात 
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करता है, अत: व्यापार संतुलन भारत के हित में नहीं है । उर्वरक तथा खनिज फास्फेट 
जैसा भौद्योगिक कच्चा माले भी भारत की इस क्षेत्र से मिलता है। तेल की कीमतों 
में कमी के बावजूद विशेषतया इंजीनियरी सामान, क्ृपिजन्य उत्पाद तथा रत्व 
और आभूषणों के निर्यात के विकास के मामले में इस क्षेत्र से काफी झआाशाएं 
हूँ । ह 
इस क्षेत्र के देशों में परियोजना निर्माण के ठेके प्राप्त करने की दिशा में 
महत्वपूर्ण सफलता मिली है। ऐसे देशों में ईशाक, और अल्जीरिया विशेष हैं। 
सऊदी अर ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जहां पहले से स्थापित परियोजताओं 
के रखरखाव तथा परिचालन से सम्बन्धित सेवाओं की व्यापक सम्भावना पाई गई है । 
इस क्षेत्र के ! देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हैं। ये देश हैं; 
मिख, अल्जीरिया, ईराक, जोड्डन, कुवैत, लीबिया, मोरक्‍कों, यमन, सीरिया और 
ट्यूवीशिया। इनमें से कुछ देशों के साथ भारत ने संयुक्त आ्रायोग भी स्थापित 
किये हैं ताकि ऐसे उपाय किए जायें, जिनके जरिये व्यापार में प्रगति व विस्तार 
के प्रयत्त किये जा सके । 


प्रक्नोका महाद्वीप से पारस्परिक सहयोग, व्यापार श्रौर संयुकत रूप से कारखाने 
आ्रादि लगाने के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अ्रवेक कदम उठाए 
हैं। भ्रधिक से अ्रधिक श्रफ्रोकी देशों के साथ व्यापार समझौते करना, वियगन 
के बढ़ते हुए कार्य -को निपटाने के लिए विपणन विभागों को कारगर बनाना, 
झविदजान में इंजीनियरी निर्यात प्रोत्साहन परिषद्‌ का कार्यालय खोलना, 
लाइवेरिया में व्यापार विकास परिषद तथा हरारे (जिम्बाब्वे) में परियोजना 
उपकरण निगम के कार्यालय को स्थापना भ्रादि इनमें से कुछ कदम हैँ। इस क्षेत्र 
के जिन देशों के साथ भारत ने व्यापार समझौते किए हैं, उनमें इधोपिया, घाना, 
केनिया, लाइबेरिया, सेनेगल, युगास्डा, ज़िम्बाब्वे, जाम्बिया, वाइजीरिया और 
केमेरूत शामिल हैं। 

भारतीय प्रधानमंद्री की ग्रफ़ीका के जांबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, तंजानिया तथा 
मारीशस आदि देशों की यात्रा के कारण व्यापार और द्विपक्षीय सहयोग के 
विकास तथा संयुक्त उद्यमों के कई भ्रवप्तर खुल गए हैं । 

बहुपक्षीय सहायता प्राप्त परियोजनाञ्रों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का 
पता लगाने के लिए एक स्थायी समिति बनाई गई है । सहायता-प्राप्त परियोजनाएं 
हासिल करने में. भारतीय कंपनियों के प्रस्तावों की अपफलताओं के कारणों का पता 
लगाने का कार भी यह-रुमिति करेगी। अ्रफीका झाथिक आयोग की 27वीं बैठक 
यौंड, केमेरून में हुईं। इस आयोग की वापिक बैठकों में भारत ने हिस्सा लिया। 


भारत के विदेश व्यापार में पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र का भ्रभी तक प्रमुख स्थान है। 
कच्चे तेल को छोड़कर भारत ने इस क्षेत्र को 985-86 में श्रपने कुल निर्यात्त 
के 22.3 भ्रतिशत मूल्य के सामान का निर्यात किया। इस प्रवध्ति में इस क्षेत्र 
से किया जाने वाला आयात कुल आयात का 0.9 प्रतिशत रहा। इस म्षेत्त 
में किये जाने वाले ग्रायात में पिछले कई वर्षों में वस्तुओं को दृष्टि से अनेक 
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परखितेन भो भाए हैं । इस दौरान गैर-परम्परागत व उत्पादित सामाद के वियात 
पर जोर दिया जाता रहा है। सोपियत संप भारत का सदसे वहा ब्यापार- 
भागोदार बना रहा है । 985-86 के दोरान भारत का सोवियत संघ को विवि 
7937., 44 करोड़ रुपये रहा जबकि भाषात 657. 03 रोड हपपे रहा । 
रुपयो में भुगतान करने वाते क्षेत्र के पांच देशों, सोवियत संघ, पोजैड, पेशे हो - 
वाकिया, जमेन जववादी गणतत् तथा रोसानिया के साथ पपने व्यापार समपौतों 
का भारत ने पाच और वर्षों के लिए नवीकरण किया भारत भौर इन देशो के बौच 
व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसाायिकत लेवन्देत का भुगतान प्यरिवर्ततीय भारतीय 
रुपयों में किए जाने का प्रावधान इन समझौतों में है। इस प्रणावी के धंतर्गेत 
द्विपक्षीय व्यापार संतुलित झ्राधार पर होता है, जित्ममे एक समयात्रधि में भागात 
तथा निर्यात वरावर होता है। द्विपक्षीय भाधार पर होते बाते रुपयो में सेम-देग 
मे मुक्त विदेशी मुद्रा का प्रयोग किए बिना भारत को जरूरी कब्ता मास तपा 
औद्योगिक वस्तुएं प्राप्त करने में मदद की है। इससे भारत के परपरायत तथा गैर- 
परंपरागत पदार्थों के निर्यात के लिए निश्चित बाजार भो मिता है। इस प्रकार 
“हुपयों में व्यापार करने की व्यवस्था ने, मुक्त विदेशी मुद्दा बयाने तथा निर्यात 
बढ़ाने में भारत को मदद की है । 
पूर्वी यूरोप के समाजवादी देशों के राय व्यापार बढ़ाने तथा विश्यृत करने 
की दिशा में बराबर प्रयत्न किए जा रहे हैं । इन रिगा में कई कदम उठाए जा रहे 
हैं, जैसे व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में हिस्पा गेना, विभिन्न सरकारों के समुरतत 
आयोगो की बैठके झ्रायोजित करना भोर बस्तुप्रों के भादन-प्रशन के लिए 
वापिक व्यापारिक समझौते करना । 
पूर्वी यूरोपीय दैशों को मुख्य रूप से निययति किए जाने वाली पोजें हैः कृषि- 
जन्य उत्पादन, खनिज तथा भगरक, रत्तायन तथा समवर्गीय उत्पाद, घमड़ा तथा 
उससे बती वस्तुएं, कपड़ा तथा इंजोनियरी यस्तुएं भाई । इन देशों से भारत में 
मुख्य रूप से आयात की जाने वाली वस्तुएं है । कच्या तेश तथा पेट्रोतियम उत्पाद, 
उर्वरक, अलौह धातु, भधवारी कागन, रतायन, मशीनरी तथा उपकरण भौर प्रत्य 
झौद्योगिक कच्चा भात ! 


पश्चिमी यूरोप भारतीय विदेश व्यापार की दृष्टि रे एफ गहृत्वपूर्ण धोत है। इस क्षेत्र 
को 985-86 में कच्चे ऐेल के भलावर भारत मे! कुल निर्मात पय 2. 9 प्रतिशत 
निर्याठ हुआ। इसी भवधि में भायात मी प्रतिशतता कुल भायात की 29 , 6 प्रतिशत 
रही। भाषिक दृष्टि से इस क्षेत्र में दो प्रमुप गठबत्धत हैं : ई० ६० शी०, (इंगलैण्ड, 
जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रारा, इटली, बेल्गियम, भीदरलेण्ड, ररजेम्य्ग, डेनगार्क, भागरसैण्ए 
और ग्रीस) और ई० एफ० दी० ए० [ता्यें, स्वीडन, किनर्लण्ड, प्रास्ट्रिया, स्विंटजर- 
सैण्ड और पुर्तगाल) । इसके भलावा स्पेन, टर्की, गाल्ठा ओर साइप्रगा णेरों पत्म देश 
भी हैं। भारत से पश्विमी यूरोर के देशों को निर्यात की एक यातियत मह है कि 
इस क्षेत्र में किए जानें याते तिर्यात का भधिकांश गिर्यात केवत सात देशों को 
किया गया, जिनमें दूस्‍्सैप्, जन रंवीय यथ राज्य, मीरटरसण्ड, इटली, काँत, येल्निवग 
और स्विटजरलैण्ड पाते है। इतते जाहिर हू।ता है कि अधिकोश पश्चिमी यूरोपीय बाजार 
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अभी तक लगभंग अछते पड़े हैं। पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र के देशों से भारत को श्रधिकतर 
उत्पादित वस्तुओं का आयात होता है, जिसमें संयंत्र तथा मशीनरी, रसायन, इस्पात 
तथा परिवहन उपकरण शामिल हैं; जबकि इन देशों को होने पाले निर्यात में परम्परागत 
घस्तुएं श्राती हैं जिसमें कपड़ा, सिले-सिलाए स्तन, चाय। तम्बाकू मसाले, चमड़ा, 
हस्तशित्प की वस्तुएं श्रादि शामिल हैं । 

बुसेल्स स्थित भारतीय व्यापार केन्द्र एक महत्वपूर्ण संस्था है जो पश्चिमी यूरोप 
में भारतीय निर्यात वृद्धि का ध्यान रखती है। भारत के निर्यातकों को. वितरण 
प्रणाली, क्वालिटी और पैकिंग की ' आवश्यकताओं, प्रचलित फैशन, 
परिवर्तित होने वाले डिजाइनों श्रादि थिषयों के वारे में सूचना भर बाजार 
आसचना उपलब्ध कराने के अ्रतिरिक्त, यह केन्द्र निर्यातों के प्रकार को बढ़ाने में 
सहायता देने का महत्वपूर्ण कार्य भी करता है । पश्चिमी यूरोप में विभिन्न 
निर्यात प्रोत्साहन संगठनों जैसे व्यापार विकास प्राधिकरण, इंजीनियरिंग 
एक्सपोर्ट प्रमोशन कौंसिल, राज्य व्यापार निगम आदि के विदेश कार्यालय खूले 
हुए हैं। इनमें व्यापार विकास प्राधिकरण का स्टॉकहोम स्थित एक शोर कार्यालय 
जुड़ गया है जो स्कैण्डेनेवियाई देशों की आवश्यकता पूर्ति करेया। 

पश्चिमी यूरोप के अ्रधिकांश देशों के साथ भारत के व्यापारिक रुमझौते 
हैं । इनमें भारत-यूरोपीय आथिक समुदाय का वाणिज्यिक तथा झाथिक रुमझौता 
सबसे महत्वपूर्ण है । वर्ष 985 के दौरान, कार्यकारी .गुटों की बैटकों में भारत- 
यूरोपीय श्राथिक समुदाय के आ्िक संबंधों के पुनरीक्षण के श्रलावा संयुक्त 
आयोग[समितियों की विभिन्न बैठकों में द्विपक्षीय आधिक संबंधों का भी पुनरीक्षण 
किया गया । बुसेल्स के भारतीय व्यापारिक केर्ध में एक कम्प्यूटर सूचना प्रणाली 
स्थापित की जा रही है जिससे कि उसके कार्ये को और बढ़ाया जा सके तथा व्यापार 
के लिए उसकी उपयुकक्‍्तता बढ़े । पश्चिमी यूरोप के 2 देशों में से ब्विटेन,जर्मन संघीय 
गणराज्य, इटली तथा फ्रांस--इन चार देशों को निर्यात बढ़ाने हेतु विशेष प्रयत्नों के 
लिए चुना गया है । 

यूरोपीय आथिक समुदाय के साथ बराबर बढ़ते हुए व्यापार घाटों के संबंध 
में सदस्य देशों तथा यूरोपीय आथिक समुदाय को यह जोर देकर बताया गया कि 
चुनी हुई भारतीय वस्तुओं को सम््‌दाय के' बाजारों में (अधिक सुलभ प्रवेश दिए 
जाने की समय-समय पर की गई भारत की मांग को मान लिया जाए। कच्चा तम्बाकू, 


चमड़े की वस्तुएं तथा कपड़ों जैसे पदार्थों के सुलभ प्रवेश के लिए भारत विशेष 
रूप से इच्छुक रहा है । 


संयुवत्त राज्य अमरीका भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ 


बड़ी मात्रा में आयात तथा निर्यात होता है। संयुवत राज्य भ्रमरीका को निर्यात फी 
जाने वाली भदों में. कच्चा पेट्रोलियम, हीरे, सिले-सिलाये वस्त्न, काज, समद्री 
उत्पाद, चमड़े तथा चमड़े से तैयार माल, कालीन तथा कम्बल, रसायन तथा 
उससे संवंधित उत्पाद, पट्सन से बना सामान आदि प्रमख हु । पिछले कुछ 
वर्षो में विभिन्‍्त प्रकार के सामान. का-निर्यात किया जाने लगा है तथा अब भारत 


दक्षिणो अमरीका 


विदेशों में 
एंपुवत उद्यम 


सांजनिक क्षेत्र 
की एजेंसियों 
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गैर-परम्परागत चस्तुएं, जिनमे तैयार माल और प्रत्यधिक मूल्य डी वस्ट्रएं भी 
शामिल है, का भी निर्यात करता है। 


कनाडा में भारतीय उत्पादों, विशेष तौर पर गैर-परम्परागत वस्तुओं; की माँग 
बढ़ रही है ( भारत से कनाडा को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में प्रमु्ध हें कपड़ा 
तथा सिले हुए वस्त्त, इंजीनिर्यारण का सामान, रसायन, चमड़ा ठया चमड़े के 
उत्पाद, पटसन के गलीचे त्तथा दरियां, चाय, कीमती रत्व|प्रामूषण, मग्ाले, कॉफी, 
फल तथा सब्जियां तथा हस्तशिल्प की वस्तुएं घामिल हैं। कनाडा को हूति वाले 
निर्यात की विशेषता यह है कि पारम्परिक कच्चे भाल का स्थान धीरे-धीरे परिध्ुत 
तथा भ्र्ध-परिष्कूत माल लेता जा रहा है । 


दक्षिणी भ्रमरीकी क्षेत्र में लैटिन अमरीका तथा अन्य कैरीवियाई देग भाते हैं। इस दो व 
के साथ भारत के विश्व व्यापार का 6 प्रतिशत व्यापार होता है) भारत प्रव भी इस 
क्षेत्र का एक उपेक्षित साझेदार है । इस क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार हमेशा प्रप्तंतुलित 
रहा है । इस क्षेत्र में प्रजेस्टीता, वेनेजुएला, मकिंसको, ब्राजील, ट्रिनिडाड तथा 
टोबागो, गुयाना, पेरू, चिली, कोलम्बिया और मयूबा ही भारत के महत्वपूर्ण निर्यात 
क्षेत्र रहे है। ब्राजील, मैक्सिको; ट्रिनिडाड तथा टोबागो, बेनेजुएला तथा भ्रजेन्टीना 
आपूर्ति के महत्वपूर्ण साधन रहे है। पिछले कूछ धर्ो में ब्राजील तथा प्रजन्दीना से 
घनस्पति तेल तथा गेहूं का काफी भत्ता में आयात किया गया है । झ्रधिक दूरी, सीधे भोपहन 
की कमी तथा भारत की तकनीकी एवं नियांत क्षमताओं के बारे में इन देशों में जान- 
कारी के अ्भाष के कारण दक्षिणी अमरीकी क्षेत्र से अभी तक व्यापार संतुलन अनुकूल 
नहीं रहा है । फिर भी, स्थिति को सुधारने के लिए प्रयत्त किये जा रहे हैं । 


भारत ने तृतीय विश्व की विकास प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपनों नीति 
के एक भाग के रूप में विदेशों मे संयुक्त उद्यम स्थापित किए है। दिसम्बर 985 
के अंत तक 208 सयुक्त उद्यम थे जिनमें से 56 ने कार्य प्रारम्भ कर 
दिया था तथा 52 कार्यान्वित होने की विभिन्‍न अवस्था में थे। क्रियाशील' हो 
चुके 86 भारतीय संयुक्त उद्यमों में से 0 उद्यम उत्पादन-्न् के हैं जिस्म 
हल्के इंजीनियरी क्षेत्र का स्थान पहला तथा उसके बाद वस्त्-उद्योग का है। 
भ्रत्य उद्योग जिनमें संयुक्त भारतीय उद्यम स्थापित किए गए हैं, ये हैँ: रघायत 
तथा ओपधि निर्माण, खजूर के तेल का परिगोपषन वया आसवन, लोह तथा इत्पाव 
से बनी बस्तुएं, लुगदी तया कागज, शौघ्या ठया शीदधे से बनती वस्तुएं, खाद्यन्य/मग्री, 
अभड़ा तथा रबर से बती वस्तुओं से संब्रधित उद्योग झादि। गैर-उतादत क्षेत्र में 
सबसे ग्रधिक संख्या व्यापार तथा विपणन क्षेत्र में है, इसके बाद होटल तया रेस्वर्स, 
इंजीनियरी, ठेके व निर्माण कार्य, सलाहकार सेवा झ्ादि गाते हैं । यदि श्षेत्रदार 
विचार किया जाए तो संयुक्त-उद्यमों में से अधिकवर दक्षिय कर दक्षिय पूर्व एनिया 
के पड़ौसी देशों में स्थित है, इंप्के वाद ग्रक्रीडा का साम दाता है । 


देश के आयाठ तथा निर्यति व्यापार में सरकारी माऊेदारी को बगावा देते के शिए मे?- 
कारो क्षेत्ध में कई एजेंसियां स्थापित की गई हैं। 
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सारत :986 


: 956 में राज्य व्यापार निगम एक स्वायत्तंशासी निगम के रूप में गठित 
किया गया । इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विदेश व्यापार की विस्तृत करना तथा 
भारतीय विदेश व्यापार की प्रगति के लिए चल रहे निजी व्यापार तथा उद्यमों के 
प्रयत्नों को बढ़ावा देना रहा है । इस म्‌ख्य उद्देश्य के अलावा समय-समय पर निगम 
को कुछ और कारये भी सौंपे गए हैं। ये हूँ: उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए 
आधारभूत कीमतें देना, कुछ झ्रावश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए 
बफर सस्‍्टाक रखना तथा सरकार के माध्यम से आ्रायात या निर्यात होने वाली 
वस्तुओं का उचित प्रबंध करना । 7985-86 में निगम ने 2,523 करोड़ रुपये 
का कारोबार किया। इसके अन्तर्गत 377 करोड़ रुपेये का निर्मात;। 2,37 
करोड़ रुपये का आयात एवं 75 करोड़ रुपये की घरेलू विक्री सम्मिलित 


है । 


परियोजना और उपकरण निगम, (राज्य व्यापार निगम का सहयोगी 
निगम है । इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी उपकरणों तथा परियोजनाश्रों 
के निर्यात को बढ़ावा देना था। रेल के डिब्बों, भारी उपकरणों के निर्यात तथा 
टर्ने की परियोजनाओं के कार्यात्वयत में इस निगम को विशेषज्ञता हासिल है। लिग्रम 
भाल के उत्पादन में तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता तथा समय पर अनुवंध को 
पूरा करने की दृष्टि से एजेंसियों की क्षमता का पता लगाने का कार्य भी करता 


है । 


भारतीय चाय व्यापार निगम 97व में स्थापित हुआ ताकि भारतीय चाय, 
विशेषकर डिब्बा बन्द चाय की थैलियों व इंस्टेंट चाय के लिए स्थायी बाजार ढूंढ़ा जा 
सके । यह घरेलू उपयोग के लिए चाय का विपणन करंता है तथा इसके अधीन चाय के- 


वागात तथा भण्डारण का प्रबन्ध करता है एवं चाय. उद्योग के लिए लाभदायक दूसरीं 
सूविधाएं प्रदान करता है । 


| भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम खनिज व धातु के विदेश व्यापार में महत्व- 

* पूर्ण योगदान देता है । यह निगम मुख्य रूप से लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, कोयला, 
क्रोम तथा वाकसाइट का निर्यात करता है और मुख्य रूप से उर्वरक, अलौह धातु, 
श्रौद्योगिक कच्चा माल तथा इस्पात का आयात करता है । निगम उत्पादक देशों 
भ्रौर दूसरे पा से बिता तराशे हीरों का आयात भी करता रहा है। इन बिता 
तराशे हीरों को निगम रजिस्टर्ड निर्यातक नीति (आर० इ० पी०) तथा अग्रिम 
पेशगी लाइसेंस के अधीन भारतीय निर्यातकों को बेचता है । तराशे हुए तथा पालिश किए 
हीरों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार..में निगम ने एक अच्छी शुरुआत, की है। हाल ही में 


- भारतीय खतिज तथा धातु व्यापार निमम ने दूसरे वुछ क्षेत्रों में अपने कार्य का विस्तार 


करते हुए व्यापक व्यापार-गृह का रूप ले लिया है। स्फटिक, चसड़े का 
चानिश, एल्युमितियम की तारें, काफ़ी, नीगर के बीज, पीतल से बनी चीजें, सोयाबीन का 
प्रेके, चावल, तम्बाकू, काजू, कीलें, औद्योगिक दस्ताने, रसोई के बर्तन, औद्योगिक 
पर्दे, जे की मशीनें, तथा विभिन्न इंजीनियरी और रसायन की वस्तुओं जैसी ' 
अनेक चीजों का निगम ने निर्यात किया है । । “कक 


वाणिज्य 
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माइका ट्रेडिय कारपोरेशन माफ इंडिया ॥ जूत 974 को स्थापित 
किया गया था। यह खनिज व्‌ घातु व्यापार निगम का ऐसा अकेला सहयोगी 
विगम है, जो अप्रक॒ को छीजन तया कचरा सहित तैयार अश्नकू के निर्यात कारये 
की देखभाल करता है । निगम 90 श्रतिशत से अधिक खरीद केवल छोटे 
व्यापारियों से करता है । अन्नक को छोजव के अतिरित अप्रक उत्तादों 
का निर्यात बढ़ाने के लिए नियम ने वढ्भुत-त्ी परियोजवार जैड़्े विल्वड माइक्रा छ्ण्ड 


भाइका केपेस्तीटर यूनिट, माइक्रोताइज्ड माइका पाउडर प्लॉट, माइका पेपर यूनिट, 
स्थापित की है। 


भारतीय निर्यात-साथ दया गारिंटी निगम लिमिटेड को स्थापना विर्यात दुर्घटन, 
चीमा निगम के रूप में सन्‌ 957 में को गई थो। बाद में 5 जनवरी 4964 में 
इसको निर्यात साख तथा गारण्दी निगम में परिवर्तित कर दिया गया तथा 2 
दिसम्बर १983 को इपक/ नाम फिर से बदन कर भारतीर निर्यात साथ गारंटी 
निगम कर दिया गया है । इसका मुझ्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 
भारती4 निर्यात्रकों एवं वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात) साख बीमा झौर अदायंगी की 
गारण्टी की सुविधाएं प्रदान करना है। 


भैलों तथा ध्रदर्शनियों द्वारा देश की राज्य नीति को नई,दिशा प्रदान करने हेतु कम्पनी 
एक्ट 956 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी के रूप में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण 
की स्थापना की गई । इसने इन मेलों तथा प्रदर्शवियों का कार्यभार व्यापारिक मेलो का 
आयोजन करने वाली भूतपूर्ज संह्याए-प्रदर्शनी तया व्यापारिकप्रचार महानिदेशालप तपा 
भारतीय व्यापार मेला प्रदर्शनो परिषद्‌ से लिया है । इस प्राधिकरण से मार्च 977 
से कायें आरम्भ किया है तथा अब तक कई महत्ववू्ण व्यापारिक मेलीं का आपोजन 
किया जा चुका है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के मुझय कार्य इस भकार 
है; अंतर्शष्ट्रीय व्यापार मैलों में भाग लेवा, विदेशों में केदस भारतीय प्रदशशनियों 
का आयोजन; भारत में मेले तथा विशिष्ट वस्तुप्रो का श्रदर्ध। भारतीय 
दादिणें| को मेलों में स्मीथे भाग लेने के लिए सहायता, अन्वर्सष्ट्रीय मेले तथा जन- 
संचार के माध्यमों द्वारा व्यापारिक प्रवार का आयोजन आदि । 


आउन्तरिक व्यापार 


देश के विस्तृत श्लेत्रफल, भिन्न-भिन्न स्थानों को भिन्न-भिन्न प्रकार की जल- 
बाय तथा विभिन्न प्रकारके प्राकृतिक साधनों के कारण भारत का आतरिक व्यापार 
इसके बाह्य व्यापार से कई गुना अधिक है । इसे पांच मुख्य शो॑जों के अन्तर्गत वर्गीकृत 
(क्या ज( सकठा है:(3) रेलमाए दरण छिएा जाने दाला व्यापार, (2) नदी मांग 
द्वारा किया जाने वाला व्यापार, (3) तटीय व्यापार, (4) अन्य वाहनों द्वारा किया 
ज्ञाने वाला व्यापार, और (5) बायुमार्ष ह्वारा किया जाने वाला व्यायार। आतरिक 
च्यापार संबंध पूरी और सही-सही जातका री सभव नहीं है, क्योकि विशेषतः मंद (4) और 
(3) हारा किए जाने वाले व्यापार के अधिकृत आकड़े उपलब्ध नहीं है। 


874: 


रेल ओर नदियों 


हरा व्यापार 


तटीय व्यापार 


भारत 4986 


रेल और नदियों हारा किए जाने वाले व्यापार के आंकड़े रेलों तथा स्टीमर कम्पनियों के 
बीजकों के-श्राधार पर लिए गए हैं। अप्रैल 965 से ये निर्यात के श्राधार पर संकलित 
किए जा रह हैं। इन आंकड़ों के लिहाज से भारत को कई व्यापारिक भागों में विभाजित 


- किया गया है, जो भारत संध के राज्यों का मोटे तौर पर प्रतिनिधित्व करते हैँ। बम्बई, 


कलकत्ता, कोंचीन और मंद्रास, मुख्य बन्दरगाह वाले शहरों का एक श्रलंग खण्ड 
है। कम महत्वपूर्ण वन्दर्गाहों को अन्य बन्दरगाहों की कोटि में रखा गया है, जिनमें 
से प्रत्येक को एक अलग व्यापार खण्ड माना जाता है। अप्रेल 49प7 से व्यापार खण्डों 
की संख्या 38 हो गयी है । 

78 चुनी हुईं प्रधान वस्तुओं के सन्दर्भ में दिये हुए आंकड़े केवल मात्रा 
से सम्बन्धित हैं, क्योंकि रेलवे तथा अश्रन्तरदेशीय स्टीमर वीजकों के मूल्यों के 
श्रांकड़े उपलब्ध नहीं हैं।वर्ष 978-79 से मात्नाएं शूद्ध भार के रूप में नहीं, 
बल्कि कुल' भार के रूप में व्यक्त को गई हैं। अप्रैल 960 से अगस्त 965 
तक नदी मार्ग द्वारा किया जाने वाला व्यापार केवल एक स्टीमर कम्पनी हाराही 
तीन व्यापार खण्डों में किया गया। कम्पनी से अपनी जल सेवाओं को सितम्बर 
965 से बन्द कर दिया । इसके वाद से एक नई स्टीमर सेवा प्रारम्भ की 
गई तथा तब से नदी मार्म द्वारा किया जाने वाला व्यापार अन्तर्देशीय जल 
परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा ही दो व्यापारिक खंडों, श्रसम तथा 
कलकत्ता के मध्य किया गया । 


तटीय व्यापार को दो मुख्य शीपंकों के अंतर्गत रिकार्ड किया जाता है: (3) 
आंतरिक व्यापार भ्र्यात्‌ एक समुद्री खंड के विशभिन्न बन्दरगाहों के बीच व्यापार 


भौर (2) बाहय व्यापार श्रर्थात्‌ एक सम्‌द्री खंड तथा अन्य सभी समुद्री खंडों के 
बीच व्यापार । 
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धघारणी 22.4 
रेसवे की प्रगति 


रेसवे का आधु- 
निकीकरण 


परिवहन 


न 


रल 


भारतीय रेल राष्ट्र को जोवन-रेखा है और परिवहत का मुख्य साधन है। अप्रैल 
853 में अपनी छोटी-सो शुरुप्राव से लेकर जब कि प्रयम्र रेलगाड़ी बम्बई 
से थाना (34 किलोमीटर लम्बो) तक च्यो थी, भारतोय रेल झपने 6,850 कि० 
मी० लम्बे रेल-मार्गों (3 मार्च, 985 को) के साथ प्रव एशिया की सबसे 
बड़ी और विश्व को चौयो बड़ी रेल प्रणाली है। यह देश का सबसे चढ़ा 
सरकारी प्रतिष्ठान भी है। 

भारतीय रेल को कुल परिमम्पत्ति 3 मां, 985 को 0,377.3 करोड़ 
रुपये थी तथा 6. 03 लाख नियमित कमचारी थे। 984-85 की भ्रवधि में 
333, 32 करोड़ व्यक्तियों ने यात्रा की तथा 26,48 करोड़ टन माल ठढोया 
गया। भारतीय रेल की प्रतिदिव लगभग ,270 रेलगाड़ियां चलती हूँ जो 
7,093 स्टेशनों को जोड़ती हैं। भारतीय रेलवे तीन प्रकार की लाइनों का 
प्रयोग करती है। ये हैं: बड़ी लाइन, छोटी लाइन ग्रौर संकरी लाइन । रेलवे 
के पास 0,28 इंजन, 33,583 यात्री डिब्दे और 3,65,390 मात्र डिब्बे 


हूँ 
सारणी 22.7 और 22.2 में 950-5 से चुने हुए वर्षों को 
सरकारी रेलवे को प्रमति दिखाई गई है। 





वर्ष मार्ग की लम्बाई (कैलोमीटर)  चालूमार्गे यात्री माल 
ट“धपपपपतथिएतशण-++++++ (किलोमीटर) (लाख) (लाख 
विद्युतीकृत श्रविद्ुवीक्.. कुल टन) 


]950-5व 388 53,208 53,596 59,3]5 72,840 930 
4960-67 748 55,499 56,247 63,602 5,940 ,562 
970-77 3,706 56,084 59,790 7],669 24,3]] ,965 
980-87 5,345 55,895 67,240 75,860 36,25 2,200 
98-82.. 5,473 55,757 6],230 75,964 37,044 2,458 
१3982-83 5,8]5 55,570 6,385 76,797 36,554 2,560 
7983-84 5,974 55,489 6,460 76,407 33,252 2,580 
]984-०85 6,325 55,525 6,850 70,963 33,332 2,648 





सारणी 22.7 श्रौर 22. 2 रेलवे के आधुनिकोकरण की प्रवृत्ति को भो दर्शाती हें 
950-57 से विद्युतीकृत रेल मार्ग की लम्बाई 6 गुनी से मधिक बढ़ी है। भाप 
इंज्नों का (जिनका निर्माण 972 से बन्द कर दिया गया है) स्थान अब धीरे-धीरे 
विद्युत ग्रोर डोजल इंजव ले रहे है। 
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सारणी 22.2 
इंजन मौर डिब्बे 


रेल इंजन कोर 
डिब्बीं का निर्माण 


भारत १986 


पंचवर्षीय योजनाओं (2950-57) के आरम्भ से डीजल इंजनों की 
संख्या 77 गनी बढ़ी है अर्थात्‌ 7957 में केवल 7 से 994-85 में 2905 
और घिद्यत चालित इंजनों की संख्या 77 गुृनी बढ़ गई यानी 72 से ॥,253 
हो गईं। 984-8 5 में डीजल और विद्युत इंजनों द्वारा कुल ठव किलोमीटरों में 
कुल माल यातायात का 96 प्रतिशत ढोया गया। सिगनल और दूर संचार 
के सुधार और आधुनिकीकरण में भी काफी प्रगति हुई । 984-85 में 4,82 
किलोमीटर की दूरी में बंहुमागीय सुक्ष्म तरंग व्यवस्था चालू थी | 4,693 
किलोमीटर रेलवे मार्ग पर स्वचालित सिगनले लगाए गए । 


इंजनों की संख्या याक्षी डिब्बों माल डिब्बों 
वर्ष ब्ज्ज्जज-ज+ जज की सेंख्या४_ की संख्या 
भाप डीजल विद्युत फुल 
3950-5]7 8,20 पे प्र 8,209 49,628 2,05,596 


4950-6] ]0,373 78] 73] 0,624 * 28,439 3,07,907 
970-74.. 9,387 4,769 602 74,758 35,45 3,83,990 
980-8] 7,469 2,403 ),036 0,908 38,327 4,00,9 46 
98-82.. 7,245 2,520 ,704 0,869 37,960 3,92,062 
982-83.. 6,292. 2,638 ॥,457 . 0,087 37,539 3,83,429 
98 3-84 6,277 2,800 ॥,94 0,274 37,934 3,74,757 


4984-85 5,970 2,905 7,253 40,728 38,583 3,65,390 


भारतीय रेलवे ने उपकरण श्रौर भण्डारों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने 
में उल्लेखनीय प्रगति की. है । 7950-57 में योजनावद्ध विकास के झारम्भ 
में भारतीय रेलवे अंपने उपकरणों व भण्डारों का 23 प्रतिशत आयात करता 
था जो 984-85 -में कम होकर 5.7 प्रतिशत रह गया। 
पंचवर्षीय योजनाओं के अ्रधीन रेलवे के विकास पर खर्च में भी उत्तरीत्तर वृद्धि हुई 
है | पहली योजतों में यह खर्चे 422 . 28 करोड़ रु०, दूसरी में ।,043. 70 करोड़ २०, 
तीसरी में ,685 . 84 करोड़ 5०,चौथी और पांचवीं में ऋमश: ,49., 66 करोड़ रु 
झौर ,497 , 93 करोड़ रु० था । 
छठी योजना के दौरान योजना व्यथ में उल्लेखनीय वद्धि हुई है। इस व्यय 


की कुल राशि 6299 , 96 करोड़ रु० है। छठो योजना के श्रस्तिम वर्ष 984-85 
, का अनुमानित व्यय 2, 58 7.9 9 करोड़ ₹० था। 


' रैल इंजन चितरंजन लोकोमोटिव बस, चित्तरजंन भौर डीजल लोको- 


मोटिव वक्स, वाराणसी में बनाएं जाते हें। इन दोनों कारंबानों की प्रशासनिक 
जिम्मेदारी रल मन्चालय की है। 

चितरंजन लोकोमोटिव बक्से (सो० एल० डब्ल्यू० ) ने सबसे पहला रैल इंजन 
950-5 में बनाया श्रौर 959-60 में इस कारखाने ने प्रतिवर्ष 773 रेल 


इसमें वहुएकक विद्युत चालित (ई०एमण्यू०) भी शामिल हैँ । 


परिवहव डे 





इंजन बनाने शुरू कर दिए। दिदम्बर 2973 में इ् कारघाने ने भार मे 
चलने बाला भन्तिम इंजन बनाया। इस प्रकार रुच 2,35॥ रार-इंदन 
के बाद इस काराने ने प्रमुद रेल मार्यों के लिए दिष्ठुत घौर शोडन्म्टडइड्रॉनिड 
शंटिंग रेल-इंजन बनाने का काम हाय में लिया । इसे झवदि में 
पर चलने वाले अधिकांश भाष इंजन टल्को! नाम के एक विद खेत दाने 
ने बनाए। 
चितरंजन लोकोमोटिव व्क्स ने 96-62 में स्‍झपना पहना शो सो» 
विद्युतवालिव रेल-इंजन बनाया भोौर 967-68 में. पहने 
हाइड्रोलिक शर्टिग रेल-इंजन का निर्माण क्िया। मार्च 3985 टुइ इस 
में कुल मिन्नाकर ),028 विद्युतवालित रस-इंजन, <93 
शंटिय रेल-इंजन भौर संकरी लाइन पर चलने वाले 60 डीजन-इाइड्रोहिड 
इंजन बनाए । 
बड़ी लाइन पर चलने वाले डीजल-विद्युतदालित रेइ-इंजन (हेंवी इयूदे सदमे) 
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (ढी० एल० डब्ल्यू०) में बनाए जाते हैँ । इस कारघाने 
ने बड़ी पटरियों पर चलने वाले रैल-इंजनों का निर्माण कार्ये 9963-6$ में शुरू 
क्रिया भौर 968-69 से इसने छोटो पटरियों पर चने दासे रेस इंजन बनाने भी 
शुरू किए। तब से एक भी डीजल-विधुतचालित रेत-इंजन का झायाउ नहीं हुपा। इस 
कारखाने ने मार्च 985 तक विभिन्‍न प्रकार के ,974 इंजन बनाए। 
प्रधिकतर सवारी गाड़ियों के डिब्बे इन्टोग्रल कोच फैक्टरी (भाई० सी० 
एफ० ) पैराम्बूर में बनाए जाते हैं। यह कारखाना भी परिवहन मन्त्रालय, रैल विभाग 
के भ्रधीन है । इस कारखाने के उत्पादन-कार्य में दो सरकारी उपक्रम बी० ई० एम० 
एल० भोर 'जिसप्स/ं भी सहयोग देते हैं । रेलवे की पूरी भावश्यकतापों को 
में तीनों कारखाने पूरा करते हैं। 
इन्टीग्रल कोच फैक्टरी ने सवारी डिब्बे बनाने का कार्ये 955-56 में 
प्रारम्भ किया भौर मार्च 985 तक इसने पूरे साज-सामान के घाथ 5,827 
सवारी डि्वें बताएं । इन्टीपल कोच फैक्टरी भौर जेसप्स' द्वारा तैयार हिझ 
गए रेल डिब्वों में ई० एम० यू० भी सम्मिलित हूँ। इन डित्खों में रा शर 
वाला विद्युत उपकरण एक अन्य सरकारी उपक्रम-अऔरत हैवी इनम्ट्रिडल्द 
लिमिटेड द्वारा बनाये जाते हैँ । 
रेल विभाग को जितने माल डिखों को ब्रावशकता होती है दे दे 
जनिक पोर निजी क्षेत्र के कारखाने पूरा करते हैं। इन कारबातों 
में तीन रेल कार्यगरालाएं भो झाना योगदान देतों हैं। 98 
मिलाकर वार पहियों वाले 2,37! माल डिछ्वे बनाए गद जितने 
डिब्तरें इत फारखानों ने बताएं । 
रेल विभाग की पहियों और एक्सल की मोजूद बदर्खबदः सके 
से केवल आंशिक रूप में ही पूरी हो पाती है। बाकी ह््च्सि 
हैं। रेल विभाग ने विदेशी मुद्रा की बचत के विए बंदरृद 
ओर एक्सल बनाने का एक कारखावा लंका है ॥ इद 




















578. 


पाद्दी यातायात 
और सुविधाएँ 


भारत 7986 


लगभग 70,000 पहिये और 23,000 एक्सल तैयार दोंगे। यह 75 सितम्बर 
984 को चालू किया गया था और मार्च 7985 तक इसने 788 व्हील सेटों का 
निर्माण किया था । 


3984-85 में 333. 3 करोड़ से भ्रधिक यात्रियों मे रेल से सफर किया जब कि 
4950-57 में यह संख्या 728 . 4 करोड़ थी । दूसरे दर्ज से 7950-5 7 में हुईं 84 . 47 
करोड़ र० की आय के मुकाबले 984-85 में ।,292 करोड़ रु० की झाम हुई। 

दूसरे दर्जे के लिए भौसत किराया प्रति यात्री किलोमीटर पैसेंजर गाड़ी के 
लिए 5.2 पैसे तथा डाक और एक्सप्रेस के दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिए 7. 42 


- पैसे, पहले दर्जे के यात्रियों के लिए 24.4 पैसे, और वातानुकूलित दर्जे के लिए 


भेंट्री रेल, फलफतता 


52.3 पैसे था। 


रेल प्रशासन यात्रियों , विशेषकर दूसरी श्रेणी में सफर करने बालों को दी 
जाने वाली सुविधाओं में सुधार के लिए लगातार प्रयत्न कर रहा है। रेल में 
सफर करने वाले यात्तियों में से. 96.6 प्रतिशत दूसरी श्रेणी में यात्रा करते हे । 
दूसरी श्रेणी के यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए किए गए उपाय 
हैं: दूसरी श्रेणी के डिब्ठों में महेदार शायिकाश्रों|सीटों की व्यवस्था, मेल और 
एक्सप्रेस गाड़ियों में शायिकाओं की संख्या में वृद्धि, आरक्षण प्रणाली में सुधार, 
जलपान/पैन्द्री वाहनों के इस्तेमाल की सुंविधा, जनता भोजन की बिक्री और साफ- 
सुथरे वातावरण की व्यवस्था । आरक्षित डिब्बों में भीड़ को कम करने के लिए 
द्वितीय श्रेणी के शयनयानों|दो ठायर वाले वातानुकूलित ढिब्बों|प्रथम श्रेणी के 
&>ल वाले डिब्यों में यात्ती टिकट निरीक्षक और परिचारक की व्यवस्था की 
गई है। 

बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का काये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । 
7,093 स्टेशनों में से 6,046 स्टेशनों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। 2,995 
स्टेशनों और 88 जोड़ी गाड़ियों पर खान-पान का प्रक्‍न्ध किया गया है। 


7984-85 का. वर्ष महत्वपूर्ण रहा.। इस वर्ष- भारतीय रेल ने मेट्रो युग में प्रवेश 
किया | इसी वर्ष कलकत्ता में एस्प्लेनेड और -भवानीपुर के बीच पांच स्टेशनों को 
जोड़ने वाला 3. 5 कि० मी० का मार्ग वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोल दिया 
गया। बाद में दमदम और वेलगाचिया के बीच 2.2कि० भी० का मागें भी खोल 
दिया गया। अ्रव एस्प्लेनेड और. भवानीपुर के- वीच सुबह नो से 77 बजे तथा 
अपराज्त तीन से श्राठ वजे के दौरान बीस-वीस मित्रट के अंतराल पर, रेल सेवा 
उपलब्ध है । 

इस श्रणाली के अंतर्गत रेलमार्ग उत्तर में दमदम से प्रारंभ होता है और 
6. 43 कि०्मी की दूरी तय करके टालीगंज पर समाप्त होता है। इस मार्ग पर 7 
स्टेशन बनाने की योजना है इनमें से दो टमिनल स्टेशन यानी दसमदस और टाली- 
गंज भूमि के ऊपर तथा शेष 45 स्टेशन भूमिगत होंगे। दक्षिण में भवानीपुर 
श्र टालीगंज के बीच शेप रेलमार्ग के निर्माण का कायें पूरा करने के हर 
संभव प्रयास जारी हैँ, ताकि ठालीगंजः तक मेट्रो रेलें चलाई जा सके । 


माल यातायात 


प्रशासन 


रेत वित्त 


परिवहूत ह्य9 


रैलवे ने 7950-5। में कुल 9.3 करोड़ टव माल को दुलाई की घी जब कि 984- 
85 में लगभग 26, 5 करोड़ टन माल ढोया गया। 984-85 में माल भाड़े से 
प्राप्त श्राय 3,465 करोड़ रु० थी । माल दुलाई में तेजी लाने के लिए महत्व« 
पूर्ण मार्गों पर बहुतन्सी द्रुतगामी मालगाड़ियां चलाई गई हैं। 

घर तक सामान पहुँचाने के लिए एक कन्टेनर सेवा भी चालू है। ये कन्टेनर तेज 
मालगाड़ियों के जरिए नियत कार्यक्रम के क्‍नुसार गारण्टी से पहुंचाएं जाते हैं। 
984-85 के दौरान माल को डिब्बों में चढ़ाने -उतारने के लिए 70 मार्गों 
पर एक योजना कार्यान्वित की गई । 


सरकारी रेलों के प्रशासन भौर प्रवन्ध का उत्तरदायित्व रेलवे बोर्ड पर है जो समग्र 
रूप से एक फरेद्धीय मनन्‍्ती की देख-रेख में काम करता है तया उसकी सहायता 
के लिए एक राज्य स्तर का मत्री भी होता है । बोई का एक झधष्यद 
होता है जो रेल विभाग में सरकार का पदेन प्रधान सचिव होता है ॥ 
इसके भलावा एक वित्त प्रायुक्त भौर चार भ्रन्य सदस्य होते हैं जो रेल घिमाग में 
सरकार के पदेन सचिव होते हैं। 


रेलवे को 9 क्षेत्रों में विभकत क्रिया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक 
महाप्रवन्धक होत। है, जो रेलों के परिचालन, रखरखाव भोर वित्तीय मामलों के 
मिये रेलवे बोर्ड के प्रति उत्तरदायी होता है। 

ये नौ क्षेत्र, कोष्ठक में उनके मृख्यालय भौर मार्ग किलोमीटर सहित हैः 
उत्तरी क्षेत्र (वई दिल्‍ली: 20,977), उत्तर-पूर्वी (गोरबपुर : 5,63), उत्तर-पूर्वी 
सीमात (मालीगांव-युवाहाटी : 3,739), मध्य (वम्वई-बी० टी० : 6,472), 
दक्षिणी (मद्रास: 6,722), दक्षिण-मध्य (सिकन्दराबाद : 7,37)/ दक्षिण 
पूर्वी (कलकता : 7,075), पश्चिमी (वम्बई-चर्चंगेट: 0,295) भौर पूर्वी 
(कलकत्ता : 4,270) । 

जनता झौर रेल प्रशासन के बीच सहयोग विभिन्न समितियों के जरिये 
सुनिश्चित किया जाता है, जिनमें ये शामिल हैं: (7) राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता 
परामर्ं समिति, (2) क्षेत्रीय रेल उपमोक्ता परामथ समितियां; भौर (3) 
भण्डलीय उपभोक्ता परामर्श समितियां ॥ 


. 4924-25 से रेल वित सामान्य राजस्व से अ्रलय रहता है। रेलवे की प्रपनी 


निधिया प्रौर खाते हँऔर रेल बजट संसद में मलग से पेश किया जाता है। 
रेलवे वितियोजित पूंजी पर सामान्य राजप्व में लामांथ देती है। इस योगदान की 
माता पर संसद को कनवेंशन समिति समय-समय पर विचार करती है। श्रव तक 
ऐसी छः समितियां गठित की जा चुकी हैं। 980-85 की प्रवधि के दौरान 
दिए जामें वाले साभांश को दरें 37 मार्च, 980 तक रेलवे पर विनियोजित 
पूंजी पर 6 प्रतियत (जिप्में यात्वी भाड़ा कर पादि के बदलें में 37मार्च, 


कर्मचारी कल्पाण 


झतुन्सघान 


प्रशिक्षण _ 


और 


3964 को भुगतान कीपूंजी पर १.5 प्रतिशत, भी शामिल है) तथा ॥ अप्रैल; 
980 से व्यय की गयी पूंजी पर 6.5 प्रतिशत, अश्रन्तरिम उपाय के तौर पर है। 


रेल कर्मचारियों के लिए बहुत-सी कल्याण योजनाएं चल रही हैं। 
7950-5] में रेल कर्मचारियों की संख्या 9.] लाख थी जो 984-85 में 
8. 03 लाख (6 , 03 लाख नियमित व 2. 0 लाख अनियमित) हो गई। इनके 
कल्याण से सम्बन्धित प्रमुख योजनाओं में श्रावास और चिकित्सा सुविधाओं, 
पहाड़ी स्थानों पर अवकाशगृहों और विद्यालयों तथा छात्रावासों का 
प्रवन्ध शामिल है। 95] और 985 (3] माचें) के बीच कर्मचारियों के 
लिए लगभग 5.97 लाख रिहायशी मकान, 07 श्रस्पताल और 623 स्वास्थ्य 
केन्द्रों का निर्माण किया गया। पहाड़ी जगहों और अन्य स्थानों पर अवकाश 


'गृहों की संख्या 33 थी। 


अनुसन्धान, डिजाइन और मानक संगठतल, रेलवे की एक पृथक क्रियात्मक ' 
इकाई है, जिस पर रेलवे में सभी तरह के अनुसंधान और तकलीर्क 
विकास का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय मानक संगठन (सी० एस० झो०) की 
स्थापना 930 में की गयी थी तथा इस पर रेलवे द्वारा प्रयोग 
की जामे वालो सभी प्रकार की सामग्री, उपकरणों श्रौर परिसंपत्तियं 
के विनिर्देशों और डिजाइनों के मानकीकरण की जिम्मेदारी थी । रेल परिवह्‌र 
की भारी मांग और दुर्लभ विदेशी मुद्रा की वचत को देखते हुए रेलवे द्वारा प्रयोग 
किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों के लिए भारतीय टेक्नोलॉजी ४ 
विकास की तत्काल आवश्यकता थी ।. इस काम के लिए 952 में लखनऊ २ 
रेलवे परीक्षण और अनुसंधान केन्द्र (आर०्टी०आरं०्सी०) की स्थापना की गयी 
957 में इन दोनों संगठनों--सी ० एस० ओ० और आर० ठी० आर० सी० के 
मिलाकर वर्तमान अनुसंघान डिजाइन और मानक संगठन (आर० डी० एस० श्रो० 
बनाया गया । इसमें रेलवे के कामकाज के सभी क्षेत्षों के विशेषज्ञ हूँ । 


रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे, उत्पादन इकाइयों और उद्योग तथा व्यापार: 
लिए अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (झार० डी० एस० श्ो०) ए 
सलाहकार और परामर्शंदात्ता के रूप में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मालगाड़िंग 
के डिब्बे, रेल की पटरियों, पुलों और ढांचों तथा रेलवे द्वारा प्रयोग किए जानें वा 
सभी प्रकार के उपकरणों के मानकीकरण में उत्तरोत्तर वृद्धि करना है। इस संगठ 
के पास दूसरा महत्वपूर्ण काम, रेलवे के कामकाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में अन 
संघान के काम को अपने हाथ में लेना है । आर० डी० एस० ओ०, रेलवे प्रचाल 
के सभी क्षेत्रों में पिछले कई वर्षों से रेलवे की मदद कर रहा है तथा उसने उन्हें इ 
योग्य वत्ताया है कि वे रेल उपकरणों में से अनेक का निर्यात कर सके । 


रेलवे के चार केद्धीय प्रशिक्षण संस्थान हैं: 


(१) सिविल इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए एडवास्ड द्वैक ठेक्नोलॉजी 
भारतीय रेल संस्थान, पुणे । 


परामर्स तैयाएं 


जहानराबी निफाय 


 जहावरानों 
| कम्पनियों 


परिवहन 58 
(2) घिगनल और दृस्संचार विभाग के प्रधिकारियों भौर कर्मचारियों के 


प्रशिक्षण के लिए प्रिगवल इंजोनियरी और दूर-संचार का भारतीय रेल संस्थान, 
सिऊन्दराबाद । 


(3) प्रशिक्षणार्थों अधिकारियों के लिए मेकेनिकल और इतैक्ट्रिकल इंजीनियरी 
का भारतीय रेल संस्थान, जमालपुर, और 


(4) सभी राजपत्ित अभ्रधिकारियों के सामान्य प्रशिक्षण के लिए रेलवे स्टाफ 
कालेज, चबड़ोदरा | 


ड्ः 

रेल मत्ालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में. दो संस्थाएं हैं जो रेल तकनीक भौर रेस परि- 
यौजनाग्रों के क्रियान्वयन में उच्च स्तर की परामशे सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये हैं; रेस 
इण्डिया टेव्दीकल एण्ड इकनामिक साविस (राइट्स) और इंडियन रेलवे $सट्रवरान 
कम्पनी (हरकान) । रेल इण्डिया टेक्‍्नीकल एण्ड इकनामिक स्विस, परिवहन 
टेक्नोलॉजी के समी क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराती है भोर 'इरकान! 'टर्ने- 
की! ब्राघार तथा अन्य शर्तों पर भारत तथा विदेशों में रेलवे परियोजनामों के निर्माण 
कार्य में लगी हुई है । 


जहाजरानी 


विकासशोल देशों में भारत का अव्यापोणिक जहांजी बंड्ा संदसे बड़ा 
है भ्ौर जहाजी टन भार में विश्व में उसका स्थान सोलहवां है। 30 जून, 996 को 
भारद का चालू टन भार 55.83 लाख जो० भार० टी० (सकल टन) 
था जबकि स्वतन्त्रता के समय . 94 लाख जी» प्रार० टी० ही पा । 


राष्ट्रीय भहाजरानी मण्डल एक ऐसा निक्राय है जिसकी स्थापना व्यापारिक जहाजरातो 
अधिनियम, 3958 के तहत की गई है। यह जहाजणनो से सम्बन्धित मामलों 
पर सरकार को सलाह देता है। भक्विल् भारतीय जद्वाजरानी पर्रिषद, जहाजरानी 
सम्मेलनों और कम्पनियों के साथ भाड़ा तय करने भौर जदह्ाजरानी समस्‍्यापों के बारे 
में विचार-विमर्श करतो है । भारतीय राष्ट्रीय जहाज-मालिक संगठन, राष्ट्रीय 
जहाजराती, जद्दाज निर्माण भौर सम्बद्ध उद्योर्गी को बढ़ावा देती है । 


इस समय देश में 55 जद्धाजतानी कम्पनियों हूँ जिनमें से 9 पूर्णवया तदोथ स्थापार में 
कार्येरद है, 29 वैंदेशिक व्यापार में तथा शेष 7 घटीय पौर वेदेशिक दोनो प्रकार के 
ध्यापार में कार्यरत हैं । एकमात्र सरकारी जद्दाजदानी कम्पनी--मा रतीय जहाजयनी 
निगम>-वटीय भौर वेदेशिक दोनों हो ब्योपार कस्ती हैं। 

भारतीम जहाजरादी निगम दुतिया को सबसे बड़ी जहाजराती पझ्लाइनों में 
से है। जून 986 के अन्त तक इसके परा्त 3. 32 लाख सकल टते भार के 
337 जद्दाज ये जो लगभग सब महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर चत्त रहें पे; 


584 


भारतीय जहाजरानी 
पंजिका 


सारत 4980 


भारतीय जहाजरानी' निगम को 984-85 में कारोबार से 66, 37 करोड़ रु० 


' की भ्राय हुई । भारतीय जहाजरानी निगम का ठव भार (जहाज) समस्त 


भारतीय टन भार (जहाजों) का लगभग 56 प्रतिशत है । 


सार्वजनिक क्षेत्र की एक अन्य कम्पनी मुगल लाइन लि० का 30 जून 986 

को भारतीय जहाजरानी निगम में विलय कर दिया गया । 
एक लाख या इससे भ्रधिक सकल टन भार के स्वामित्व वाली गैर-सरकारी क्षेत्र 
की बड़ी जहाजरानी कम्पनियों में ये शामिल है--सिधिया स्टीम नेवीगरेशन कम्पनी 
लि० (4. 03 लाख सकल टन भार) , ग्रेट ईस्टने शिपिंग कम्पनी लि० (4. 50 लाख 
सकल टन भार), इंडिया स्टीमशिप कम्पनी लि० (3.07 लाख सकलः टन भार); 
दामोदर वल्क करियर्स लि० (. 73 लाख सकल टन भार), चौघुले स्टीमशिप लि० 
(2. 27 लाख सकल टन भार), साउथ इंडिया शिपिंग कॉरपोरेशन लि० (2. 47 


, लाख सकल टन भार) और रत्वाकर शिपिंग कम्पवी लि० (.33 लाख सकल 


टन भार) । 


भारतीय राष्ट्रीय पोत वर्गीकरण सोसायटी की स्थापना, सर एु० रामास्वामी 
मुदलियार की श्रध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित संचालन समिति की सिफारिशों 
के श्राधार पर, कम्पनी श्रधिनियम, 956 के अंतर्गत, घारा-25 कम्पनी के रूप में; 
मार्च, 975 में की गई । सोसायटी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:-- 

7. भारतीय जहाजरानी पंजिका में वर्गीकृत व्यापारिक नौ-वहन का विश्वस- 
नीय तथा सही वर्गीकरण और रिकार्ड उपलब्ध कराना, 

2. जहाजों तथा श्रन्य समुद्री संरचनाओं के निर्माण तथा समय-समय पर 
किए जाने वाले सर्वेक्षण के लिए मानक तैयार करना तथा उन्हें 
लागू करना, 

3. डिजाइनों को स्वीकृति करना, सर्वेक्षण करना तथा भू-आधारित प्रतिष्ठान, 
मशीनरी, सामग्री और सभी प्रकार के उपकरणों के बारे में प्रतिवेदन 
जारी करना, और 

4. अनुसंधान और विकास कार्य के जरिए, भारत में समुद्री प्रौद्योगिकी 
विकसित करना । 


भारतीय जहाजरानी पंजिका का मुख्यालय वम्वई में तथा वाह्य बंदरगाह 
कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, विशाखापत्तनम, मद्रास, कोचीन, गोवा, राउरकेला भ्ौर 
तिरूचिरापल्ली में हैं । भारतीय आम बीमा निगम और शुल्क सलाहकार समिति; 
दस करोड़ रुपए तक की कीमत के सभी तटीय झौर बंदरगाह जलयानों को, 
भारतीय जहाजरानी पंजिका के एकल वर्गीकरण के लिए स्वीकार करते हैं। 
भारत सरकार ने, भारतीय जहाजरानी पंजिका को अंतर्राष्ट्रीय भार-वहन 
मार्ग आवंटित करने और भारतीय ध्वज पोतों पर माल पोत सुरक्षा संरचना का 
सर्वेक्षण करने के लिए भ्रधिकृत किया है। 7986 के मध्य तक 25 जहाजों को 
ये भार-वहन मार्ग झाबंटित किए जा चुके थे । 


प्रशिक्षण संत्याएं 


परिवहन 585 
अच्छे स्तर की सेवा बताएं रखने भौर अपनी सेवाओं को विश्वव्यापी 
बनाने के लिए, भारतीय जहाजरानी पंजिका ने विश्व की सभी प्रमुख पंतर्राष्ट्रीय 
वर्गीकरण सोस्चायद्ियों से आपसी सहयोग के समझोते किए हैं। इनके प्रंतमेत 
जहाजों को भारतीय जहाजरानो पंजिका तथा उसके साथ समझौता करने बाली 
सोत्तायटी में, दोनों जगह, वर्गोृत कराया जा सकता है । इस व्यवस्था के भंतगंत 
सारे विश्व मे स्वेक्षण का प्रबंध किया जाता है। इन समझौतों के माध्यम सें, 
भारतोय जहाजरानी पंजिका को, विभिन्न स्रोतों से, अपनी विविध सेवाप्नों के लिए, 
आवश्यकता पड़ने पर, तकनीकी सहयोग भी मिल जाता है । 
अगस्त, 986 की समाप्ति तक, सोस्ताइटी के वर्ग में कुल 39.7 लाये 
जी० भ्रार० टी० के 443 जद्दाज तथा आई० आर० एस० वर्ग के विभिन्न प्रकार के 
492 जहाज भारत भ्रोर विदेशों में निर्माणाधीन थे। भारतीय जहाजरानी पंजिका 
निर्मातामों के कारखानों में मशीमरी, उपकरण भौर कलपुर्जों के निरीक्षण भौर 
प्रमाणीकरण के कार्य में भी सक्रिय भूमिका निभाती है। 
भारतीय जहाजराबी प॒जिका ऐसे मालिकों की झोर से विनिर्देशन' सेवाएं 
भी उपलब्ध कराती है जो सामान्यतः झपने विशेषज्ञों को पोत-निर्माण स्थलों 
वर नए वतिर्माण की रोजमर्रा देखभाल के लिए नियुक्त करने में भसमर्थ होते है! 
पंजिका ने अब तक भारत और विदेशों में लगभग ॥00 जहाजों को इस प्रकार की 
सेवाएं उपलब्ध कराई है । 
मैर-समुद्री औद्योगिक क्षेत्र में, जहां भारतीय जहाजरानी पंजिका तृतीय पक्ष 
द्वारा निष्पक्ष निरीक्षण सेवाएं उपलब्ध कराती है, तेत श्र प्राकृतिक ग्रैस भागोग, 
भारतीय तेल निगम लि०, भारत हेवी इलेकिट्रकल्स लि०, इत्यादि जैसे भ्रनेक बड़े 
संगठनों ने भो कई प्रकार के उपकरणों के लिए इन सेवाझ्रों का उपयोग किया है। 
इन उपकरणों में इलेक्ट्रिक लेबल लिंग 'हैलें, फुलेमप्रूफ उपकरण, ए० पी० श्राई० 
स्तर की विशेष पाइपें, हाई वोल्टेज श्र हाई पावर उपकरण तथा पश्रम्नि-शमन उपकरण 
इत्यादि शामिल हैं । 
झारतीय जहाजरानी पंजिका पोवई (बम्बई) में 24,000 वर्ग मीटर के 
भखंड पर एक पूर्णरूप से सुसज्जित प्रनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना 
भी कर रही है। प्रसिद्ध धत्तर्राष्ट्रीय वर्गोकरण समितियों मे जिस श्रकार 
अपने सम्बद्ध देशों में श्रनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किये हैं, उसी 
प्रकार मह पंजिका भी प्रथम चरण में, लगभग 3000 वर्ग मीटर में विस्तुत 
अनुसंघान एवं विकास सुविधाओं से युक्‍त भवनों का निर्माण करेगी । 


व्यापारिक नौवहन अ्रधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 प्रतिष्ठान हूँ । 
बअशिक्षण जहाज टी० एस० राजेन्द्र वम्बई, नौपरिवदन कैंडेंटों के लिए समुदद-पू 
प्रशिक्षण कोर्स चताता है। लालवहादुर शास्त्री नाविक झौर इसी निर्यारिग कालेज, 
बम्दई नौपरिवहन भौर प्रभियांतिकी के समुद्रोत्तर प्रशिदाण कोसे चल/ता है । 

समद्ी इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय वम्बई भोर कलकत्ता मे समुद्री 
इंजीनियरी के कैंडेटों को प्रशिक्षण देता है। डेक भौर इंजीनियरी रेटिगो भोर 
अंडार्टियों को समुद्र में काम पर लगाने से पूर्व प्रशिक्षण देने वाले तीन रेटिंग प्रति- 


है 


पोत निर्माण 


सलाहकार सेवाएं 


भारत 986 


प्ठान टी० एस० “भद्ग/, टी० एस० 'मिखला” और टी० एस० “तोलक्षी” बंद कर दिए 
गए हैं । 


भारत में चार बड़े श्रौर चार मझौले आकार के पोत कारखाने हैं। ये सभी 
पोत कारखाने या तो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं या फिर राज्य सरकारों के उद्यम हैं। 
इनके श्रतिरिक्त निजी क्षेत्र में 32 छोटे पोत कारखाने हैँ जो छोटे पोतों की घरेलू 
मांग को पूरा करते हैं। कोचीन के कोचीन शिपयार्ड और विशाखापत्तनम के हिन्दु- 
स्तान शिपयाड्ड में, बड़े-से-बड़े श्राकार के क्रश: 86,000 डी० डब्ल्यूण टी० भर 
45,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज बनाए जा सकते हूँ । 

इस समय जहाजों की मरम्मत के लिये 5 मुख्य सूखी गोदियां हैं--5 
वम्बई में, 6 कलकत्ता में, 2 विशाखापत्तनम में शौर 2 कोचीन में । इसमें से 
अधिकांश शुष्क गोदियों में ।0,000 श्रचल टन भार (डी० डब्ल्यू० टी०) से 
कम के ही जहाज झा सकते हैं; परन्तु बम्बई की एक गोदी में 20,000 अश्रचल 
टन भार तक के श्रौर विशाखापत्तनम के हिन्दुस्तान जहाज निर्माण घाट 
की एक गोदी में 70,000 अचल टन भार और कोचित की एक गोदी में एक 
लाख भ्रचल टन भार तक के विशाल जहाज भी झा सकते हैं। 


इस उद्योग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम बनाने तथा नीति संबंधी निर्णय 
लेने के लिए, पोत-निर्माण और पोत मरम्मत खंड नामक एक अ्रलग विभाग स्थापित 
किया गया है । इप्त विभाग का प्रमुख एक विकास सलाहकार होता है | जून, 984 में 
राष्ट्रीयकृत सावंजनिक क्षेत्र के उद्यम भेपर्स हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स 
लिमिटेड (एच० डी० पी० ई०) कलकत्ता को, जुलाई, 986 में सड़क परिवहन विभाग 
के प्रशापसकीय नियंत्रण में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस क्षेत्र के लिए सातवीं 
योजना में 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जो योजनाएं विचाराधीन हैं या जिन्हें 


क्रियान्वित किया जा रहा है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 
. एच० एस० एल० की सुविधाओं का आधुनिकीकरण; 
2. एच० एस० एल० की पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि; 
3. कलकत्ता और वम्वई बंदरगाहों की शुप्क बंदरगाह सुविधाओं का 
* आधुनिकीकरण, 
4. राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना; 
5. कलकत्ता में तलकर्पंण पोत मरम्मत की विशेष सुविधा जुटाना; और 
6. पोत अनुपंगी क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता देने की योजना । 


देश में मछली पकड़ने के काम आने वाले जहाजों की मांग को पूरा करने 
के लिए भारत में पोत-निर्माण के छोटे कारखानों को सशक्त बनाया जा रहा है। 
इस समय देश में विभिन्न पोत निर्माण काररखानों में 55 जलपोतों के निर्माण का 
काये चल रहा है । 


परिवहन कष्ढ 
हिल्दुस्ताव शिपयार्ड हिन्दुस्ताव शिपयाड्ड में 947 से 89 जहाज बने हैं। इसकी वर्लमान उत्पादन 
क्षमता 27,500 डी० डब्ल्यू० दो० के 4. 28 जहाज प्रतिवर्ष की है । एक मूखों गोदी 
के अलावा, जो 977 से चालू है, पश्चिम वेसिन परियोजता जहाजी की मरम्मत के 
लिये आंशिक रूप से चालू कर दी गई है। टेक्नोलॉजी के प्राधपुनिकोक रण, भाधारभूत 
ढाचे के विस्तार भौर नयी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस समय 66 
करोड़ रुपये की खागत से इस शिप्योर्ड का गपुनिकीएरण किया जा रहा हैं। 
कोचीन शिपपार्ड जापान के सहयोग से निर्मित कोचीन के जहाज निर्माण घाट में 85,090 डी० 
इब्ल्यू० टी० के जहाज तिर्माण के लिए एक गोदी तथा ,00,000 डी० हब्ल्यू० 
टी० तक के जहाजो की मरम्मत के लिए एक और गोदी बनाने को व्यवस्था है।इसते 
75,000 ढी० डब्ल्यू० टी० के दो जहाज भारतीय जद्दाजरानी नियम को दिये हैँ । 
इसमें अब 86,000 डो० डब्ल्यू० दो० के तेस टेंकरीं का विर्माण श्ारस्भ किया है 


जहाजरानों सहायता सरकार सामान्य जहाजरानी सहायता की देखभाल करती है जब कि राज्य 
पतन न्यास और अन्य अभिकरण स्थानोय सहायता के लिए उतरदायी हैं, 
परन्तु लाईटहाउस एक्ट, 927 के अनुसार सरफार समस्त सहायताओं पर 
लाईटहाउस और लाईटशिप्स विभाग के जरिए सामान्य निमन्‍्त्रण रखती है । 
यह विभाग जलपोतो और भ्रति उच्च फ्रीकवेंसी! वाले घायरलैस सेटो की देथ-रंप के 
साथ-साथ नौपरिवहन से संवधित उपकरणों की भी साज-समाल करता है । इसके 
अतिरिक्त विभाग 52 लाईटहाउस, 2 लाईट वायस, 3 फॉग सिंगतल्स, 4! रेडियो 
बीकत्स, 2 डेका नेवीगेंटर चेन स्टेशन, एक लाइट बेसल, 70 रेकोंस भौर 32 
एच० एफ०[शी० एच० एफ०[आर० टी० सैट का भी प्रवन्ध करता है। सातवी योजना 
के प्रतमंत नवीन योजनाओं एवं प्राकस्मिक खर्चे के लिए 33 07 करोड़ रुपये को 
प्रवधान किया गया है । 


अन्तर्देशीय जलमार्ग 


भारत में मशीनीकृत नौ-परिवहन योग्य जल्न-मार्गों की लम्बाई लगभग 5,200 
किलोमीटर है, किन्‍्तू कैवल ,700 किलोमीटर का ही वास्तविक उपयोग हो 
पाता है। कुल नहरों की क्षम्बाई 4,300 किलोमीटर है, जिसमें फेवल 485 
किलोमीटर ही स्टीमर चलाने योग्य है। इसमें से भी केवल 33] किलोमीटर का ही 
वास्तविक उपयोग हो पाता है। 

नौ-यरिवहद योग्य महत्वपूर्ण नदियों में हैं--गंगा, बक्षपुत्त भौर उनकी 
सद्मायक नदिया, गोदाबरी, कृष्णा, महानदी, नमेंदा भौर तापी हया उनकी 
नहरें, केरल का प्रप्रवाही जल भोर नहरें, भारत प्रदेश भौर तमिलनाड मे वरकिधण 
नहर भौर गोवा में माडवी भौर जुवारी नदियों को जोडने बाली कम्बर्गुआ नहर 
ठया सन्दरवन में बहने वाली बरमाती नदिया ॥ 

'प्रन्तरदेशीय जल परिवहन राज्य सूची का विषय है। विकास कार्यक्रम भधिकतर 
शाज्य सरकारें ही केद्ध प्रवतित योजनाप्रो के रूप में कार्यान्वित करती हूँ। 
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धत्तदशीय जल 
परिवहुत निकाय 


भारतीय भंतर्देशीय 
एउत्तमार्ग प्राधिकरण 


प्रमुख बन्दरगाह 


भारत 5986 


सातवीं योजना के अंतर्गत अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए 200 


करोड़ छपये का प्रावधान है, जिसमें से वर्ष 7985-86 के लिये 38 करोड़ रुपणे 
दिए गये । 


केद्गीय अन्तर्वेशीय जल परिवहन बोडें, नई दिल्‍ली देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन 
के विकास के लिए नीति निर्घारित करता है । 


जल-भूतल परिवहन [मंत्रालय का अन्‍न्तर्देशीय. जल परिवहन 


निदेशालय उत राज्यों को तकनीकी सलाह देता है जो अन्तर्देशीय जल मार्गों| के 


विकास के लिए जिम्मेदार हैं। निदेशालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय पटना में 
कार्यरत है । 

राष्ट्रीय जल मार्ग (गंगा-भागी रथी-हुगली तदियों का इलाहाबाद, से हल्दिया 
तक का भाग) अधिनियम, 982 में यह व्यवस्था की गई है कि इस जल मांगे के 
विकास, नियमन और जहाजरानी तथा नौपरिवहन के लिए इसके प्रभावकारी 
उपयोग की जिम्मेदारी केद्धीय सरकार की होगी। हल्दिया-फरवका भाग में नदी 


सेवा शुरू कर दी गई है । सेवा का भ्रधिक विस्तार तभी सम्भव होगा जब फरवका 
पर नौवहन जलपाश बन जाएगा। 


भारतीय श्रंतरदंशीय जलमार्ग प्राधिकरण प्रधिनियम, 985 30 दिसम्बर 


985 को सांधिधिक रूप ले चुका है। इस प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव 
विचाराधीन है ॥ 

केन्द्रीय अन्तदेशीय जल परिवहन नियम, जो एक सरकारी उपक्रम है, की 
स्थापवा 967 में कलकत्ता। सें हुई थी। यह निगम वांग्लादेश के रास्ते 
कलकत्ता और असम के बीच मालवाहक नदों सेवा का संचालन करता है । यह - 
कलकत्ता ओर फरकक्‍्का एवं कलकत्ता और कछार के बीच नदी। सेवाओं का भी 


संचालन करता है। इस निगम की अन्य गतिविधियों में जहाज (निर्माण तथा 
जहाज मरम्मत आदि कार्य शामिल है । 


बन्दरगाह 


दश में 7 बड़े बन्दरयाह हैं, जिनमें न्‍्हावा शेवा बन्दरगाह निर्माणाधीन है। इसके 
अतिरिक्त 39 छोटे कार्य रत बन्दरगाह हैं (कुल 226 छोटे वन्दरगाहों में से) जो 
6,000 किलोमीटर लम्बे समुद्र-तठ पर फैले हुए है । बड़े बन्दरगाहों के प्रबन्ध का 
सीधा संवैधानिक उत्तरदायित्व सरकार का है । जबकि छोटे तथा मंझोले स्तर के 


बन्दरगाह संविधान की समवर्ती सूची में हैं श्लौर उनका प्रवन्ध तथा प्रशासन संबंधित 
राज्य-सरकारें करती हैं । 


भारत के पश्चिम तट पर कांडला, बस्वई, मर्मुगाओ, न्यू मंगलीर' श्रौर कोचीन प्रमुख 
बन्दरगाह हैं। बम्बई का नया प्रमुख बन्दरगाह न्हावा शेवा है जिस पर 506 करोड़ रुपये ' 


परिवहन क्रय 
लागत भामे का झनुमात है । इसमें तीन महत्वपूर्ण रूप से यंत्रीएत बन्‍्टेनर घाट, बड़े भाकार 
नेः शुब्द् मालवाही जहाजों को सम्भालने के लिए दो यंत्रीकृत घाट भौर एक घाट 
जहाजों के रख-रखाव के लिए बनाया जा रहा है। यह परियोजना 7988 तक चाल 
हो जाते की झाशा है । के 

तृत्तीकोरिद, मद्रास, पिशाखापत्तनमम, पारादीप ठया कलकत्ता-हुल्दिया पूर्वी 
तट के महत्वपूर्ण बंदरपाह हैं | इन बंदरगाहों का प्रबंध प्रमुख बंदरयाह न्यास 
अधिनियम, 963 के भनुसार किया जाता है । प्रत्ये्र प्रमुप बंदरगाह के प्रबंध 
एवं जहाजरानी उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करने थाला एक न्‍्यासी मंधल 
होता हैं ॥ 

बम्बई प्रमुख बंदरमाहों में सबसे बडाहै | यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है? 
सभी वंदरगाहों से किये गये कुल कारोबार के पांचवें हिस्से से भी भ्रधिक का 
कारोबार यहां से किया जाता हैं, जिसमें पेट्रोलियम तया शुष्क पदार्य मुख्य हैं । 
घ॒र्प 984-85 में सभी प्रमुख बंदरगाहों से किये गये कारोबार का 23, 6 प्रतिशत 
यह से किया भया । 98 5-86 में सभी प्रमुष बंदरगाहों से किये गए कारोबार पग 
20.8 प्रतिशत यहाँ से किया गया । काडला एक ज्यारीय बंदरगाह है । घहो एक 
मुफ्त व्यापार क्षेत्र भी स्थापित किया गया है। यहा से सभी प्रकार की पत्तुओं का व्यापार 
किया जाता है जिनमें मुख्यतः कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक, पाद्यान्‍न 
कपास, सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल, धस्तुओं की छीलन श्रादि है । 984-85 
में 457.5 लाख टन के मुकाबले 985-86 में 64.9 लाख टन माल 
का कारोगर हुआ । 984-85 में वुल व्यापार संचालन को देखते हुए 
मर्मुगाओं का चोया स्थान रहा जिसमें उसका भाग 3. 6 प्रतिगत था । 984-85 
केमुकाबले 985-86 में यहां से 86 लाख टन अधिक मं.ल का कारोबार हुमा। 
फुद्रेमुख खनिज लोहे के निर्यात के लिए सुविधाएं जुटाने हेतु न्यू मंगलौर का विशेष 
रूप से घिकास किया गया है ॥ यहां से उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, याद्य तेल, ग्रेनाइट 
और प्रन्य सभी प्रकार की घस्तुओं के झायात-निर्यात या संघालन किया जाता 
है । बेम्बनाद झील के प्रवेश द्वार पर कोचीन एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ 
से उर्वरक, कच्चा माल, पेट्रोलियम उत्पाद, सामान्य माल के भेजने और 
प्राप्त करने की व्यघस्था है । तूत्तीकोरिन बंदरगाह से नमक, कोयलो, 
खाद्य तेल, रसायन, यादान्न, चीनी, शुष्क पदार्थों तथा पेट्रोसियम उत्पाद का 
आ्रामात-निर्यात किया जता है । 

पूर्वी तट पर मद्रास सबसे पुराना बंदरगाह है, जहों से खबिज लोहे का 
मिर्यात्त करने के लिए एक बाहरी बदरगाह का विकास किया गया है। साथ ही 
कच्चे तेल, पेट्रोलियम उटाद, तया विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्यात के 
लिए प्रलग से एक प्लेटफार्म दिमित क्या गया है । जिन धन्य वस्तुओं 
को यहो से भेजा या प्राप्त किया जाता है, वे हैं- तेल, उर्वरक ठथा शुष्क 
पदार्थ । पारादीप से खनिज लौह ठया वृष मात्रा में कोयला 6या शुप्क 
पदार्थों के व्यापार का सचालन होता है । वलवता नदीय बंदरगाह है, जहाँ 
से विविध घस्तुओं का शायात-निर्याव विया जाता है । कलवत्ता बंदरगाह 
पर जो सुविधाएं उपलब्ध हैं, उदकी पूरक सुविधाएं एक सयी मशीमीकात गोटी 
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प्रणाली हल्दिया में उपलब्ध कराती है जो कलकत्ता से आगे गहरे समुद्र से 
जहाजों को खींचकर लाने में समर्य हैं । हल्दिया गोदी में कोयला और तेल 
के लदान के लिए कन्टेनर युक्त लंगरगाह है । इस बन्दरगाह से मुख्यतः कोयला, 
कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उवेरक और अन्य प्रकार के शुष्क पदार्थों का आायात- 
निर्गात किया जाता है' । 

छठो योजना में न्हावा शेवा के अलावा दूसरे बड़े वन्दरगाहों के विक्रास के लिए 
527 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया था । इस योजना में बन्दरगाहों पर उपलब्ध 
वर्तमान सुविधाओं के आधुनिकीकरण तथा देश की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करें 
के लिए बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया गया था । मद्रास, तृत्तीकोरिन, 
विशाखापत्त नम, पारादीप, च्यू मंगलौर, मर्मुगाओं और कांडला में सामान्य माल के 
लिए लंगरगाह के पूरा होने, वम्बई और कोचोन में पी० श्रों० एल० के लदान की 
श्रतिरिक्त सुविधायें, मद्रास में एक पूर्ण रूप से सुविधा-सम्पन्न कन्टेनर गोदी, तूती- 
कोरिन में एक कोयना घाट और बम्बई तथा मद्रास वन्दरगाह पर कन्टेनर रखने के 
उपकरणों की सुविधा प्राप्त करमे, हल्विया. में कोयला उत्तारने-चढ़ाने के 'संयंत में 


सुधार श्रौर पारादीप में लौह-खनिज उत्तारने-चढ़ाने के संयंत्र में सुधार के फल- 


स्वरूप छठी योजना अवधि के दौरान बन्दरगाहों की क्षमता में 3. 70 करोड़ दन 
से श्रधिक की वृद्धि हुई है। इस योजना के पूरा होने पर वन्दरगाहों की क्षमता 
73.27 करोड़ टन हो गयी है, जब कि योजना के प्रारम्भ में 0, 3 करोड़ 
टन थी । ेृ | 

सातवीं योजना में नहावा शेवा सहित प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए 
955 करोड़ रुपये रखे गए हैँ और 986-87 की वापिक योजना में इस कार्य के 
लिए 300. 09 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। 

मद्रास और विश्ञाखापत्तनम में पेट्रोल, तेल और लुब्रिकठों से संबंधित कार्य 
की आंतरिक सुविधा हो जाने तथा पारादीप में उर्वेरक गोदी वतन जाने के बाद 
985-86 में वंदरगाहों की क्षमता में 92 लाख ठन की और वृद्धि हो गई। 
हल्दिया में कच्ची धातु से संबंधित कार्य की सुविधा के रुपांतरण के बाद, 986- 
87 के दौरान 0 लाखठन की और क्षमता बढ़ने की आशा है 

985-86 में सभी प्रमुख बन्दरगाहों से कुल 2 करोड़ टव का फारोबार 
किया गया, जब कि 984-85 के दौरान यह 0.67 करोड़ टन था । यह वृद्धि 
लगभग १2.5 प्रतिशत थी । 

मद्रास में कल्देतर की सुविधा उपलब्ध कराते के विचार से 8 दिसम्बर, 
983 से एक सम्पूर्ण कन्टेनर टमिनल चालू हो गया है। इसमें दो वड़ी गैंट्रि क्रेनों 
और दो ट्रांसफर क्षेनों की विशिष्ट सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। बम्बई में 
तीन ट्रांसफर केनें पहले ही लगायी जा चुकी हैं श्रौर दो बड़ी गैंद्ि क्रेनें लगायी जा रही 
हैं। कोचीन में कन्टेनर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निर्माण कार्य चल रहा 
है जिसमें अन्य उपकरणों के अतिरिक्त दो ट्रांसफर क्रेनें और दो ठाप लिफ्ट 
ट्रक भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मार्च 985 में कलकत्ता बन्दरगाह के लिए 
0. 36 करोड़ २० की दो यार्ड गैंट्री क्रेनों के अतिरिक्त एक कन्टेनर सुविधा उपलब्ध 
कराने वाली योजना मंजूर की गयी है। कन्‍्टेनर रखने वाले बन्दर्गाहों को रेल 


छोटे और मझोते 
बन्दरगाह्‌ 


भात्तोष तलक्ण 
मिमम 
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मार्गों द्वारा विभिन्न स्थानों पर बने दन्टेनर डिपों में जोड़ गया घिनका सम्पर्क 
अन्टेनर फरेट केन्दों से है। इससे माल भेजने वाले और पाने वालों के बीच उनके 
निरटतम स्थान तक कन्टेनरयुक्त माल लाते और ले जाते की सुविधा प्राप्त होगी। 

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन बन्दरबाहों पर 984-85 में 3,08,035 
#न्टेनरों को उत्तारा-चढाया गया, जब कि ॥ 983-84 में 2,39,94] कन्टेनर उत्तारि* 
चढ़ाए गए थे । 


छोटे वंदरगाहों के विकास के लिए घन का श्रावधान संबंधित राज्य क्षेत्र 
योजनाओं भें किया जाता है। मांतत्री योजना के दौरान, केन्धीय क्षेत्र के अंतर्गत दी 
छोटे बंदरगाही का दर्जा बढ़ाने के लिए 20 करोड़ रुपये स्द्रीकार किए गए है। 
इनमें से एक बंदरगाह पूर्वी और दूसरा पश्चिमी घाट में होगा परन्तु अंडमान और 
तिकोबार द्वीप समृह तथा लक्षद्वीप और पाडिचेरि में बंद रगाह सुविधाओं के विकास 
का प्रावधान कैद्धीय क्षेत्र योजनाओं में किया गया है। 


भारतीय तलकर्पेण ड्रेजिंग निगम की स्थापना मार्च 976 में वन्दरगाहों के तलकर्षण 
पर किये जाने वाले व्यय तथा रफ-रखाव के लिए को गई । श्स समय नियम 
के पास 8 निकपेण पोत (ड्रेजर) मोर दूसरे सहायक जलयानों का वेड़ा है। 
2985-8 6 में निगम ने 94 लाथ क्यूविक मोटर का तलकर्षण शिया । 


सड़कें 


भारत को सहुक व्यवस्था विश्व की विशालतम सड़क व्यवस्थाओं में से एक है। 
37 मार्च 982 तक देश में सड़कों की कुल लम्बाई 25,45,89] कि० मी० थी। 
सातवीं योजना में देश में सड़कों के सतुलित और समन्वित विकास पर जौर दिपा 
गया है। इसके लिए सड़कों के तीन वर्ग बनाए गए हैं : 

(4) प्रायमिक सड़क-“जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग प्राते हूँ । 

(2) सहायक और पूरक सड़कें जिनमें राजकीय राजमार्ग और जिला स्वर 
की प्रमुख सड़कें आती हैं । 

(3) ग्रामीण सड़कें, जिनमें ग्रामीण और अन्य जिया सम्पर्क मार्ग शामिल 
हैं । ग्रामीण, और आदिवासी इलाकों में सड़कों के विकास के लिए 
पर्याप्त घन का प्रावधान किया गया है । 

प्रथम तीत यौजनाओं एवं तौन वाधिक योजनाओं में ,04 करोड़ रुपये 

सड़क विकास पर व्यय किये गये। चौथी, पांचवी एवं छठी योजना का व्यय 
क्रमश: 862 करोड़ रुपये, ,353 करोड़ रुपये एवं 3,439 करोड़ रुपये था। सातवा 
योजना में कैस्द्रीय क्षेत्र में सड़क विकास के लिए !,09. 75 करोड़ इुपये, राज्य 
क्षेत्र में 3856. 98 करोड़ इपये एवं संघ शामित क्षेद्र के लिए 53 3 करोड दुपयें 
छा प्रावधान है । 


990 


शप्ट्रीय राजमार्ग 


राज्य क्षेत्र की 
त्त्ड़्फ 


पोमावतों सड़कें 
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राष्ट्रीय राजमार्गों की पुरी व्यवस्था सरकार करती है । 7947 में समन्वित और 
संचार सड़क प्रणाली के लिए 2,500 कि०्मी० के सम्पर्क मार्गों और हजारों पुलियों 
तथा पुलों के निर्माण की आवश्यकता थी। उसके बाद के वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्रणाली में नई सड़कें बनने के कारण और अधिक सम्पर्क मार्गों की आवश्यकता 
हुईं। 3 मार्च, 93 6 तक कुल 4,587 कि० मो० लम्ब सम्पर्क मार्गों का निर्माण 
तथा 22,995 कि० मौ० कच्ची सड़कों का सुधार किया गया । इसके अलावा 
23,933 कि० मी० लम्बी इकहरो सड़कों को चौड़ा और मजबूत करके दोहरी 
सड़कों में बदला गया और 427 वड़े पूल निभित किए गए । मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 
आ्यवस्था में सड़कों की कुल लम्बाई 3,937 कि० मौ० है। सातवीं योजना में 
राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 709 . 75 करोड़ र० का प्रावधान किया गया है। 
यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई, सड़कों को कुल लम्बाई के 2 प्रतिशत हिस्से के 
वरावर है, पर लगभग एक तिहाई यातायात उन्हीं पर होता है । 


राज्यों के राजमार्ग और जिला तथा ग्रामीण सड़कों के प्रवन्ध की जिम्मेदारी राज्य 
सरकारों की है। राज्यों और केद्ध शासित क्षेत्रों में विभिन्‍त एजेंसियां इनकी देखभाल 
करतो हैं। आमीण इलाकों में व्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़कों का 
विक्षास किया जाता है। इसका उद्देश्य (,500 या इससे: अधिक आबादी वाले सभी' गांवों 
तथा ,000 से 7,500 की आवादी वाले 50 प्रतिशत गांवों को 3990 तक 
पक्की सड़कों से जोड़ना है! सरकार राज्यों में कुछ चुनो हुई सड़कों के विकास 
में मदद भी. देती है। 


उत्तरी और उत्तरपूर्वी सीमांत क्षेत्रों में सड़कों तथा संचार सुविधाओं में तीन 
तया समन्वित सुधार करके आधथिक विकास में तेजी! लाने तथा रक्षा की तैया- 
रियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से माचे 960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड कीं 
स्थापना की गई थीं। भ्रव इन विकास कार्यों में राजस्थान, जम्मू और फश्मीर, 
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैण्ड, लिपुरा, 
मणिपुर, विहार, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, श्रश्णाचल प्रदेश, मिजोरम' तथा 
भूटान भी शामिल कर लिए गए हैं। 


सीमा सड़क संगठन (वी०आर“्श्रो०) अपने कार्य विभाग के माध्यम से 
ही करता है। यह एक प्रात्मनिर्भर, यंत्रों से लैस चलता-फिरता बल है और 
राष्ट्र के सम्मुख संकट झ्ाने की स्थिति में सेवा को इंजीनियरी सहायता देता है । 
सड़कें बनाने के श्रलावा, सीमा सड़क संगठन ने हवाई अ्रहे तथा इमारतें भी 
बनाई हैं तथा सुरक्षा सेवाओं की प्रचालन आवश्यकताओं से संबंधित अन्य 
निर्माण कार्य किए हैं। संगठन अब तक लगमग 78,500 कि० मी० सड़कें 
बना चुका है तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली लगभग 
77,500 कि० मी० सड़कों का रख-रखाव करता है। 


सहकों को तम्दाईँ 


सारणी 22.3 
भारत में सड़कों 
की सम्याई 
(37 मार्च 

4983 तक ) 
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982-83 प्रें भारत में राष्ट्रीय भौर राजकोय राजमार्गों तवा राजकीय लीक 


20608 की कच्ची झौर पदको सड़कों की कुल लम्बाई 5,54,204 कि० 
० १ सइकों का राज्यवार ब्योरा| सारणी 22.3 में दिया गया 


है । 








(किलोमीटर में) 

हि राज्यकैस्द्र शासित प्रदेश पवकी सड़के कच्ची सड़के मल 
अखिल भारतीय राज्य 730732.. 8,23,072 5/54,204 

3. आंध्र प्रदेश 67,087 66,908 4,33,995 
2- प्रसम 7,924... 24,842... 32,466 
3. बिहार 29,245... 54,970... 84,85 
4- गुजणत 48,780... 74,672... 63,392 
5. हरियाणा 23,287 3,60... 24,447 
6. हिमाचल प्रदेश 4,704... 6,742.. 20,846 
7. जम्मू भोर कश्मीर 7,494 4,369... 7॥,8 63 
8. कर्नाटक 68,736..._ 46,073. 4,4,209 
9. कैरल 24,667.... 90,989 ,04,850 
१0. मध्य प्रदेश 58,230... 54,946 ,3,76 
. महाराष्ट्र 92,845.... 9॥/029.. ॥83/74 
32. मणिपुर ,973 3,494 5,464 
3. मेघालय 2,762 2,483 5,245 
]4, नाग्रालैण्ड 878 8,453 6,337 
१5. उड़ीसा 36,784.. ७४०2,702. 79,486 
6. पंजाब 37,033... 70 777. 47745 
47. राजस्थान 42,422... 33,850... 75772 
!8. सिविकम 2,78 59 $,]77 
49. तमिलनाडु 8 8878.. 63,846. ,45,524 
20. तिपुरा .294 7,098 8,392 
24. उत्तर प्रदेश ब2,8... 8॥962  ॥/94/7 73 
_अिषबगत ७ न अआफियाण पश्चिम बंगाल 25,336. 3॥०88. 57/007 


_आ््ल्यबंगत अिीलश्ंंृिि: 
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अनलने >जमनन>र, 





। 2 3 4 5 
फेख शासित प्रदेश 

23. अंदमान एवं निकोबार ठीपसमृह 583 83 664 
24. अ्ररणाचल प्रदेश 2,05]. [0,693 2/744 
25, चंडीगढ़ ]8 न 8£ 
26. दादर श्रौर नागर हवेली 27 43... 260 
27. दिल्‍ली 8,844 7,052 45,896 
28. योथा, दमन व दीव 3,28 7 247 96 6,083 
29, लक्षद्वीप -- न न 
30, भिजोरमों ),768 4,4 94 2,662 
3]. पांडिब्रेरि ,28 ,53 2,37 





है . 7] फरवरी 987 को जारी अ्रस्ाधारण राजपत्र की अधिसूचना 
के अनुसार 20 फरवरी 987 से केद्ध शासित प्रदेश श्ररूणाचल प्रदेश 
ग्रौर मिजीरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया । 

: 2, केघल राष्ट्रीय राजमार्ग श्र।र रेल मार्ग । 


सड़क परिवहन श्रधिकतर राज्यों श्रौर केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूर्णतः भथवा श्रंशतः यात्री परिवहन 
का राष्ट्रीयकरण का राष्ट्रीयक्रण कर दिया है। 37 मार्च, 7985 को सारे देश में श्रतुमानत: 40 
प्रतिशत बसे सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही थीं। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 
950 के भ्रन्तर्गंत श्रनेक राज्यों में सांविधिक निगम स्थापित किए जा चुके हैं । 
प्रत्य में राष्ट्रीयकृत सेवाश्रों का परिचालन विभागों या नगर-निगमों या 
पंजीकृत कम्पनियों द्वारा होता है | श्रधिकांश बड़ें तगरों में नगर बस सेवाएं 
राज्यों के अधोन हैं। माल परिवहन लगमग पूर्ण रूप से गर सरकारी क्षेत्र में ही है । 


शाप्ट्रीय क्षेत्रीय... सामान की झावाजाही को सुगस बनाते के लिए राज्य सरकारों(कित्ध शासित 
परमिट योजना. प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा जिन धाहनों को राष्ट्रीय परमिट विए जाते हैं, उनकी 
संख्या पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। इस सिलसिले में 28 जनवरी, 


]986 को एक श्रध्यादेश के जरिए, मोटर वाहन श्रधिनियम, 939 में संशोधन कर 
दिया गया है। 


पात्नी चाहुन सार्वजनिक क्षेत्र में यात्री वाहनों की संख्या 970 के 35,93 से बढ़कर 93# 
में 86,756 हो गई । राज्य परिवहन निकाय, शिन्मे लगभग 6. 25 लाख 
फर्मचारी समे हुए हैं, हर रोज लगभग 4,25 करोड़ यात्रियों को लाते-ले 
जाते हैं । 

परिवहुन निकाय कैन्र और राज्यों की नीतियों श्रौर परिवहन के विभिन्न साधनों के संचालन में समत्वय 


सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने एक परिवहन विकास परियद्‌ की स्थापना 
की है। श्रन्तर्राण्यीय परिवहन श्रायोग, श्रन्तर्राण्यीय मार्गों पर सड़क परिवहन 


सुआवजा फोय- 
भ्र(ष्चिकरण 


संफ्ठन 


पॉरबहुन 593 
सेवाशों के विकास, समन्‍्दय झौर वियमन के लिए जिम्मेदार है । ब्ायोग के 
अयत्नो के फलस्वरूप अब लगभग सभी राज्यों और केद्ध शासित प्रदेशों के पन्तर्राज्यो य 
मार्गों पर माल झौर यात्रा सेवाओं के लिए पारस्परिछ व्यवस्था है । 

राज्यों के सड़क परिवहन सस्यानों की एक एसोसिएशन, 62 राज्य परिवदन 
संस्थानों तथा दो एसोवियेट सदस्यों थ्रीचक्रा और भूठान (भ्रस्याय/) के क्यों में 
समन्वय करन, अ्रक्रियाओ में एकरूपता लाने, उच्च स्तर की सेवा सुनभ कराने भौर 
मरिसव्ययिता स पस्चालन करन के लिए 3963 मे स्थापित्त की गई थी । 


4982 में मोटर बाहुन अधिनियम, 4939 में किए गए संशोधन को तरंसंगत मानते 
हुए सरकार में एँस दुघदनाग्रस्ते व्यक्तियों को मुप्रावजा देसे के लिए एक मुम्रावजा 
काप स्थापित किया हैं, जिन्हें मोटर वाहन टक्कर मार कर भाग जाते 
हू। अर्थात्‌ ऐसा सड़क दुर्घटवाए जिश्नमें उचित प्रयासों के वावजूद भी टवकर 
मारते वाल वाहन भ्रथव। चालक का शिवाख्त न को जा सके और उसका प्रता-पता ने 
लगे | मृतकों के मामल से मुआवजे का राशि 5,000 र० ग्रौर गम्भीर रूप से धायल 
व्यक्तिया के लिए ], 000 ९० हू । मुआवजा काप का शुरूप्रात एक करोड़ रु० से की 
गया था, इसका अबन्ध मुझावजा कांप प्राधिकरण करता है। इसमे हर साल प्राम 
बामा निगम (जो० भ्राई० सो०) श्रारबामा कम्पनियों द्वारा 70 प्रतियत , केद्ध सरकार 
झोर राज्य सरकारो द्वारा क्रमश. पतन्वह-पद्वह प्रतिशत पनुदान देकर बृद्धि की 
णावो है । 

मुआवजा कौप योजना को राज्य संरकारें लागू करतो हैं। इसमे मृतक भयवा 
गम्भोर रूप से घायल व्यक्ति क कानूनों उत्तराधिकारों को ग्रपना दावा ठहसोलदशय 
परगना अधिकार के पात्ष पेश करना होता है, जा मुआ्रवजा जाच ग्राधिकारी के रूप में 
प्रथम सूचना-रिपोर्ट श्रौर चिकित्सा रिपार्ट के भाधार पर मामले में तुरन्त कार्रवाई 
करता हैं तथा मुआवजा दिलाने को विफारिश जिलाबोश से करता है । 


पर्यटन 
भारत में पर्यटन के विकास्त की उतनी ही प्रधिक सम्भावना है, जितनी धपिक 
इसमें विविधता है । भ्राधिक-से-प्रधिक पर्यटकों को प्राकपित करने के लिए देश 
में पर्यटन व्यवस्था को सुदृंढ़ किया जा रहा है धोर विदेशों में प्रोत्साहन कार्य 
किए जा रहे हैं । परयंटत भ्राऊर्षणों में विविधता लाने के लिए, तटीय 
तथा पर्वतीय स्थलों के विकास का काम हाथ में लिएा गंगा है। 3984 
के ],93,752 के मुझावले 985 में 2,59,384 विदेशी पर्यद्वा 
(पाकिस्तान तथा बाग्ला देश के पर्यटक मित्राकर) भारत प्राए । परयेटन 
से 984-85 में भनुमावव 4,300 करोड र० की विदेशी मुद्रा दी भाष 
हुई जब कि 983-84 में ॥,225 करोड़ र० की हुई थी 

इन यौजनाओ में पर्यटन सुविवाओं के विकास के लिए नया दुष्टिकोग प्रपताया 
गया है, जिसके प्रनुततार कूछ यात्रा मा्यों की परिकल्पना की गईं है। इन मात्रा 
भागों पर पड़ने वाले विभिन्‍न पर्यटन केन्द्रों को विकृ्तित किया यया है! 
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संगठन 


मावास और अन्य 
सुविधाएं 


भारत 4986 


पर्यटन मंत्रालय संवर्धनात्मक तथा संगठनात्मक दोनों ही प्रकार के कार्ये करता 
है। यह भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा. नागरिक उड्डयत. विभाग के सहयोग 
से कार्य करता है। पर्यटन-वाजार में प्रचार तथा पर्यटव-विपणन का कार्य, वि- 
देशों तथा देश में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं। भारत में क्षेत्रीय कार्यालय 
वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में तथा उपकार्यालय आगरा, औरंगाबाद, 
वंगलूर, भवनेश्वर, कोचीन, गुवाहाटी, हैदरावाद,. इम्फाल,. इटानगयर, जयपुर, 
खजुराहो, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, शिलंग, त्िवेद्रम और वाराणसी में हैं। 
भारत के वैंकाक, ब्रुसेल्स, शिकागों, दुबई, फ्रैंकफर्ट, जेनेवा,. कुझआलालम्पुर, कुवैत, 


काठमांडू, लंदन, लास एंजेल्स, मिलान, त्यूयाक, पेरिस, सिंगापुर, स्टाकहोम, सिडती, 


टोक्यो, ठोरंटो और वियना में नियमित पर्यटन कार्यालय हैं। 


, इन कार्यालयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए. भारतीय दूतावास, एयर इंडिया 
और पर्यटन मंत्रालय अंग्रेजी, जन, स्पेलिश, फेच, इतालवी, फारसी, प्ररबी, कोरियत 
जापाती और थाई भाषाप्रों में पर्यटक. प्रचार. साहित्य. प्रकाशित करते हैं। 
देशीय पर्येटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दी में भी साहित्य प्रका- 
शित किया जाता है। देशीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्नालय ने 
एक प्रेरक संवर्धन श्रभियान चलाया. है । इसके प्रेरक संदेश. इस प्रकार हैं:-- 
भारत को खोजिए--स्वयं को पाइए,' भारत में आप विश्व को देखेंगे! | पर्यटन 
कार्यालयों में पर्यटकों की रुचि की फिल्में और छाया-चित्र पुस्तकालय भी होते 
हैं । 


पर्यटन मंत्रालय ने पक्षी-अभयारण्य भरतपुर में तथा श्रन्य वन्य जीव-स्थलों-काजीरंगा, 
सांसणगिर, जालदापाड़ा, कान्हा श्रौर दांडली में वन विश्राम गृहों का निर्माण 
किया है। भारतीय पर्यटन विकास निगम भरतपुर के वन विश्वाम गृह का तथा काजीरंगा, 
सांसगगिर, कान्हा, किस्ली, जलदापाड़ा और दांडली के विश्वाम गृहों का 
प्रवन्ध॒ राज्य पर्यटन विकास निगम करता हैं। वेतया, रणथम्भौर, सिमलीपाल, 
भांडवगढ़, नंदन कानन और मानस वन्य-प्राणी अभयारण्य विश्वामगृहों का निर्माण 
कार्य विभिन्न चरणों में है। भरतपुर, मानस, काजीरंगा, कान्हा, वेतिया, 
इटंकी, नंदव कानन, लमजाओ पाके, जलदापाड़ा, कार्वेट, दुधवा, रणथम्भौर 
ओर मुदुमलाई अ्रभयारण्यों में नौकाओं, हाथियों तथा मिनी बसों हारा वन्य 
प्राणियों को देखने की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं । 


घामिक महत्व के स्थानों पर तीर्थ-यात्रियों को किफायती श्रावास सुविधा 
उपलब्ध कराने के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 7860 के अन्तर्गत 
नवम्बर, 978 में, भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक सोसायटी 
स्थापित की गई । सोसायटी का प्रमुख उद्देश्य धर्मेशालाओं|सरायों|मुसाफिर- 


खानों तथा देश में इस प्रकार की अन्य संस्थाओं का निर्माण, विस्तार, देखभाल 
ओर संवर्धन करना है। | 


पर्वेटन मंत्यान 


पर्पडन घताहुदार 
बोर 


परिवहन े 


मारतीय तया विदेशों पर्दक्ों के विए मंत्रायय ने दस स्थानों पर ग्राद्दी 
निवासों का निर्माण शुरू किया हैं। चायू व्रिचीय वर्ष के दौदात इस प्रहार के 
भौर भी निवासों का निर्माण शुरू करे की योजना है। 


ह्मि स्कींग तया जल सक्रीय की व्यवस्था जवाहरवात नेहरू स्टॉंग औौर 
परबंतारोहण संस्वात, गुलमये करता हैं! इस समय विभाग को पनुमोशि पूरी 
में 275 यात्रा एजेंट तब पुत्र कॉ्रर्ता (होजवेवर्स), 203 पररेदक . टैवंसी 
प्रचालक और 32,609 कमरों से युक्र 577 होटत हैं। 29,248 कमरों शी 
अनुमानित ख्षमता वाली 304 होठल परियोजनाओं को स्वोहृति दी गई है । 
प्रयंटक यातायात को अ्रोत्याहित करने के लिए मुद्रा विनिमय और सीमा शुल्ह 
विर्यत्रण सम्बस्धी नियमों की उदार बनाया गया है। अधिकांश देशों से आने वाते 
यात्रियों को वीसा की आवश्यकता हीती है लेकिन देश में आते का आशायत्र [लिंदिय 
परमिट) मास्यत्रा प्राप्त यात्रा एजेंटों द्वादा आयोजित यात्रा द्तों और विशेष काएफों छे 
सफर करने वाले पर्येटकों को दिए जाते हैं । 
रेल विभाग धरेलू पवरेटकों को बारउपों प्रौर बृत्त यात्राप्रों के विए रिपायती 
टिकद देता है । छात्रों को विशेष छूट दी जाती है । 
विदेशों पर्वंदकों और: प्रदास्ता भारतोगों के लिए परिवर्तव बोग्य 
मुद्राप्रों के मुगवात पर 'इग्डदेल पार! को सुविधा उउतदय है। भारत योजा 
यीौतनता के अर स्थारी हथ्े से बार रहते वाते भारतीय वे विदेगों 
पर्यदक परिवर्वेतवोग्य मृद्रा में मुगवात करडे इश्डियत एयर लाईंस की घरेलू. उड़ान 
सेवा का 2 दि तक लाम उठा सकते हैं। इस सेवा से मार्ग में कहीं भी का जा सकता 
है। इसके अवाबा इंडियन एमर लाइन्स ने दो रियागती दिक्द भी शुद्ध दिये हैं 
भारतीय रेलवे और राजह्याव प्रयेडते विकास नियम ने राज्य के पर्यटन ह्यनों 
की और लोगों को मकृरित ऋरते के लिए संध्ुक्तर झूसे से 'वैजेंस आज ठद्बीन! रेलगाड़ी 
सवा शुरू की है 
पर्वटन प्रवालकों को प्र बड़ी रेस लाइन के किसी भी मार्च पर, चार्दर 
सैवा के रूप में, वहले आजी-दतें पाग्ों” के प्राबार पर, वृद्दे भ्राफीय 
पर्यटक रेल सेवा--“द ग्रेट इंडियन रीइए/--उपत्तब्य हैँ । 


झारतीय पर्दन तथा यात्रा प्रबंध व॑गति की ह्वायदा खववरी, 7989 
कह की गई । इसका पंजीकृत कायलिय नई हिल्‍्ती में हूँ। पढ़े पर्यटन प्रव॑ंध। 
शैक्‍्तरां प्रदंध, परदित योजना और बित, विश्यत इव्रादि जैसे स्यावमायिक 
क्षपपों पर गोप्टियां, कार्यक्रारी विज्नास कारेक्स (ई० डी० पी०) तथा कार 


शालाएं श्रायोजित करता है ! 
विदेगों थे ठपा भारत के एड भाग मे दूदरे माय में पर्यटर खाकबात को बड़ा या 


देते के लिए प्रवशरढ ठरायों पर विवार वया विदारिय इसे डे कल परमेदन 
सतादह्ार बोई गठित डिंद्ठा गंगा हैं। बौई वरंट्व जबाब को यतिविधि हा 


समीक्षा करता है दया उचित उप्माम सुम्राठा हैं। 
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ग्रतीय पर्यटन 
ब्कास नियम 


भारत 4986 


भारतीय पर्यटतल विकास तिगम की स्थापना, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 
अन्तर्गत पर्यटन के वाह्यय ढांचे के-निर्माण के लिए, | श्रक्तूबर, 7966 को की 
गई । निगम होटलों की सबसे बड़ी झांखला शअ्रशोक ग्रुप के होटलों, समुद्र तट 
पर बने विश्वामगृहों, पर्यटक पर्विहन सेवाओं, कर-मुक्त दुकानों, एक यात्रा 
एजेंसी तथा ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रमों का संचालन करता हैं तथा विशेषज्ञ 
परामर्श सेवाएं प्रदान करता है । भारतीय पर्यटन विकास निगम को झडने र होटल 
रिप्रजेंटटिव्स लि० हांगकांग, टूस्ट हाउस फोर्टे लि०, यू० के० और गोल्डन ट्यूलिप 
वल्ड-वाइड होटल्त लि० हालैण्ड से विपणन समझौतों के माध्यम से, अत्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर भी विपणन और आरक्षण सुविधा मिलती है । भारतीय पर्मठन 
विकास निगम के अशोक ग्रुप के दिल्‍ली में आठ और आगरा, औरंगाबाद, 
बंगलूर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, हसन, मैसूर, जयपुर, जम्मू, खजुराहो, मदुरई, 
पटना, उदयपुर और वाराणसी में एक-एक तथा कोवलम और ममल्लपुरम में 
समुद्रतटीय विश्वामगृह हैं ॥ निगम भरतपुर में" एक वन-विश्वामगृह, बोधगया, 
कुल्लू और मनाली में तीन यात्री विश्वामगृह और चार एयरपोर्ट रेस्तराओं 
समेत सात रेस्तरां -भी चलाता है। 


अशोक यात्रा और पर्पटन प्रभाग (अश्रशोक ट्रेब्ल्स एण्ड टूर्स डिवीजन) की 
परिवहन सेवा शाखा के कोवलम और शुवनेश्वर में दों परिवहत काउंटरों तथा 
श्रीनगर में अनुकूल ऋतु में कार्य करने वाली एक यूनिट को मिलाकर निगम की 
देश में 4 ए० टी० टी० यूनिटें हैँ। 37 मार्च, 986 को इसके बेड़े में 764 वाहन 
थे। इन वाहनों में वातानुकूलित और डीलक्स कोचें, लिमोसीन और पर्यटक कारें, 
शामिल हैं। ए० टी० टी० डिवीजन की यात्रा एजेंसी को आई० ए० टी० ए० से 
मान्यता मिल गई है । इस तरह यह अ्रव सर्वसुविधासम्पन्न यात्रा एजेंसी बन गईं है। 
इसने इंडियन एयरलाइंस के लिए “टिक्ठठट बांटने” का कार्य भी शुरू कर दिया है। 

निगम की सांस्कृतिक शाखा, निगम के होटलों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम 
आयोजित करने के श्रलावा, लाल किला (दिल्ली), सावरमती आश्रम (अ्रहमदाबाद ) 
और शालीमार गार्डन (श्रीनगर) में तीन ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम चलाती है । 
बक्सर में निगम द्वारा तुलसीदास के रामचरित मानक्ष पर आधारित, ध्वनि और 
प्रकाश कार्यक्रम को संचालन हेतु विहार सरकार को सौंप दिया गया है। 

निगम अपनी बम्बई, कलकत्ता, दिल्‍ली, मद्रास और त्िवेनद्रम स्थित कर-मुक्त 
दुकानों और सम्राट होटल, नई दिल्‍ली की कर-मुकत दुकान के जरिए पर्यठकों को 
खरीद फरोख्त की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 

निगम की राज्य सरकारों(राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से होटल 
खोलने की सांझी उद्यम योजना के अन्तर्गत श्रव॒ तक छः परियोजनायें शुरू की जा 
चुकी हैं। गुवाहाटी, पुरी, रांची और भोपाल की सांझी परियोजनायें संभवत: 7986- 
87 के दौरान पूरी हो जायेंगी | पांडिचेरि और इटानगर की दो अन्य परियोजनाओं 


को 987-88 के दौरान पूरा करने की योजना है। 


निगम होटलों के डिजाइन तैयार करने तथा होटल निर्माण व प्रबन्ध के क्षेत्र 
में तकनीकी और परामश्श सेवाएं भी प्रदान करता है। देश में इसकी परामर्श सेवा 


विमान 


हवाई भह्ढे 


संचार केन्द्र 


परिवहन 59 


परियोजनाओं में शासकीय स्वामित्व वाले दो होटनों--शिलंग में होटल पाइन- 
बुड भ्रशोक, और इम्फाल में होटल अशोक की प्रवस्थ-च्यवस्था तथा हैदराबाद, 
कौचीन और पुणे में होटल निर्माग, गोवा में पादिवारिक समुद्र तटीय विश्वामगृह 
निर्माण और नई दिल्ली मे रेल यात्री निवास तिर्माण के लिये परामर्श सेवाएं 
शामिल हूँ । यह पप्नेटर मंदाालय की ओर से वन विश्वाम गृहों, युवा होस्टतों, 
पर्यटन केस्दों और स्मारकों मे फ्लडलाइट व्यवस्था श्रादि की डिजायनिंग योजना 
तथा निर्माण सम्बन्धी कार्य भी करता है | भारतीय पर्यटन विकास निगम ने, 
विदेशी परामर्श परतयोजनाओं के क्षेत्र मे, इराक में मोसुल और डोकन की दो होदल 
पश्योजनायें पूरी क< ली है । 

भारतीय भोज और भारत की सास्कृतिक विरासत की लोकप्रियता बढ़ाने 
और इनके संवर्धन के लिये निगम देश-विदेश में भोज व * सांस्कृतिक उत्सव 
आयोजित करता है। भ्रमरीका में एक वर्ष तक चले “भारत महोत्सव” [फेस्टीवल 
आफ इण्डिया) के दौरान निगम ने 26 जून से 7 जुलाई, 2985 तक वाधशिगटन 
डी० सी० में लगे भास्तीय मेले मे भोज का प्रबन्ध किया और प्रसिद्ध “विडोज 
ऑन द वबल्डे' रेस्तरां में 25 सितम्बर से 9 अक्तूबर, 985 तक भारतीय 
आहार समारोह का भ्रायोजन किया। 
नागरिक उड्डयन 

नागरिक उड्डयन विभाग का उत्तरदायित्व हवाई अ्टो की व्यवस्था करना, 
नागरिक उड्डयबन विकास और विनियमन सम्बन्धी राष्ट्रीय योजना तथा कार्यक्रम 
तैयार करना और वैमानिक यातायात तथा यात्री संवाहकों व विमान द्वारा सामान 
लाने,ले जाने के कार्ये को विनियमित करना है। विभाग नागरिक विमान परिवहन 
के व्यवस्थित विकास और विस्तार कार्यक्रमों के विषय में सलाह देता है और उन 
कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। 


3] दिप्तम्वर, 985 को।0 ग्लाइडरों को मिलाकर देश में चालू (करूनट) 
पंजीकरण प्रमाणपत्त वाले 739 नागरिक विमान थे, इनमे से 275 के पास 
उड़ान भरने में सक्षम होने के चालू प्रमाणपत्र थे। 985 के दौरान भारतीय 
पंजीकृत विमान, अपनी निर्धारित सेवाओं के अन्तर्गत .0824 करोड़ यात्रियों 
को ले गए । 


जून, 2986 को मंत्रालय की देखन्रेख मे 9 बढ़े झौर 26 छोदे 
नागरिक हवाई अट्डे थे । इनके अलावा रक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों,|सा्वजनिक उपक्रमों, 
निजी व्यक्तियों तथा पतोइंग कनव जैसे निकायो के नियंत्रण|स्वामित्व॑दिख-रेख में भी 
अनेक हवाई अट्ठें काम कर रहे है ॥ 


3 जूब, 986 को वैमानिक संचार सेवा के 0 वैमानिक सचार केन्ध 
से । यह विभाग विमानों की सुचाद उड़ान के लिए संचार एवं मार्म-निर्देश 
सुविधायें उपलब्ध कराता है । 
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हवाई परिवहन 


उहुयन पलव 


ग्लाइंडिंग क्लब 


प्रशिक्षण फ्रेन्त्र 


इन्दिरा'.. गांधी 
शष्ट्रीय उड़ान 
भकादमी 


विमान कामिक 


भारत 986 


अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू वायु परिवहन के लिए सार्वजनिक क्षेत्ञ के दो निगम-इंडियन 
एयरलाइन्स और एयर इंडिया, नियमित विमान सेवाश्ों का संचालन करते हैं । इन 
दोनों नियमों का गठन 953 में, हवाई निगम अधिनियम, 7953 के अधीन किया 
गया था। 

37 दिसम्बर, 986 को एयर इण्डिया के वबेड़े में नीं बोइंग-747, 
तीन एयर वस-ए 300, पांच एयर वस-ए 30 थीं तथा 989 के प्रारम्भ में 
इसमें एक और ए 30-300 विमान शामिल किये जाने की संभावना थी। 
एयर इण्डिया ने पांच पुराने बोइंग 707 का उपयोग बन्द कर दिया है। इण्डियन 
एयर लाइन्स के वेड़े में 70 एयर बस, 26 बोइंग 737 विमान, 8 फोकर 
फ्रेंडशिप विमान और दो एवब्रो हैं। भारत के 59 देशों से विमान-सेवा सम्बन्धी 
समझौते हैं । 


देश में 78 निजी उड्डयन (फ्लाइंग ) क्लब हैदराबाद, गुवाहाटी, बम्बई, नई दिल्‍ली, वड़ो- 
दरा, तिरुअनन्तपुरम, इंदौर, नागपुर, मद्रास, जालंधर, कोयम्बंटूर, पटियाला, अमृतसर 
बनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान), हिसार, जमशेदपुर, करनाल शोर लुधियाना 
में हैं। राज्य सरकारों के छ. उड्डुयन विद्यालय|प्रशिक्षण संस्थान पटना, बंगलूर, 
भुवनेश्वर, कलकत्ता, जयपुर श्रौर लखनऊ में हैं । 


अहमदाबाद, नई दिल्‍ली, पिलानी, नासिक, कानपुर, पिजौर श्रौर हैदराबाद में 
7 ग्लाइडिंग क्लब हैं। उड्डयबन वलव के 7 ग्लाइडिंग विग अमृतसर, जयपुर, पटना, 
जालन्धर, हिसार, पटियाला और लुधियाना में हैं । इसके अलावा पुणे में एक सरकारी 
ग्लाइडिंग केन्द्र भी है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित है । 


इलाहाबाद के नागरिक उड्यन प्रशिक्षण केन्द्र में एक हवाई अड्डा विद्यालय श्रौर एक 
संचार विद्यालय है। यहां हवाई यातायात-नियन्त्रकों, परिचालकों श्रौर तकनीशियनों 
को प्रशिक्षण दिया जाता है। विमान- चालकों को जमीन पर उड़ान से सम्बन्धित कार्यो 
का प्रशिक्षण भी दिया जाता है । अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, कलकत्ता में बचाव 
श्ौर अग्निशमन कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। 


वाणिज्यिक पायलटों के प्रशिक्षण की सुविधाओं का मानकीकरण करने तथा 
प्रशिक्षण की बेहतर सुविधायें जुटाने के लिये फ़र्संतगंज (3० प्र०) में इन्दिरा गांधी 
राष्ट्रीय उड़ान श्रकादमी (इग्रुआ) नामक एक राष्ट्रीय उड़ान श्रकादमी की 
स्थापना की गई है। 


मत्नालय ने 6979 विमान कर्मचारी लाइसेंस (एयर क्यू लाइसेंस) दिये हुए 
हैं।_ इनमें से 2707 निजी पायलेट लाइसेंस तथा 378 वाणिज्यिक पायलेट 
लाइसेंस हूँ। 


झारतीय अन्त- 
रॉप्ट्रीप विमानन 
दत्तन प्राधिकरण 


राष्ट्रीय विभाव- 
पत्तव प्राधिकरण 


भारतीप हसोकोप्टर 
निम 


विमान टेक्सों सेवा 


रेतवे सुरक्षा 
आपोग 
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भारतीय प्रन्तर्राद्यीय विधावततत प्राधिकत्य की स्यातता दस्खं, कंरद्ता, 
दिल्ली और मद्गात के अ्वर्राद्भरीय हाई प्रहों के संद्लत, प्रवसथ और विदाम 
के लिये की गई। प्राविकरग माल तवा विदेगों में हुआई अद्टों की योजता 
बवाता है और उतके विकास से संदंवित मामतरों पद परम भीदेठा है । 
986 के दोधयन यातायात की बढ़ती हुई झावाशहताओं को पूछा करे के 
लिये बम्बई और दिल्ली हवाई गझ्रह्टों पर दो अन्तर द्धीय टवितव और मंद्राव हदाई 
भ्रहें पर एक नयवा अल्रेंगीय टमिवत शुद कर दिया है। 





तीसरी एयरलाइल्स सेव वाधुदुत को एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के रूप में जनवरी 
98 में शुरू क्रिया गधा | इसको स्वायत्रा पूर्वे तर लेव के दुरंम इवाकों तथा व्यापार, 
घाणिज्य और पर्यटन को दृध्टि से महर्ववूर्ग उन स्थानों को विनान सेवा से जोड़ने के 
लिये की गई, जहूां इशिडया एं4९ लाइस्स को वितवान सेवा उतजश्य नहों थी 
बायुदृत देश में 52 स्थानों को जोड़ो वानों ॥77 साप्ताहिक विनान सेवायें 


प्रदान करता है। इसके वेड़े में 40 डोनि4र, दो फोफ़ फ्रेंडशिस विधान और दो 
एग्नो विमान हैं। 


राष्ट्रीय विभानरतन प्राथिकग की स्थायता जिवाब यातापात विवत्रग 
सेवा तथा विमान संवालत सहायता प्रदान कले, संवार और तिर्माय सल्दस्शी 
व्यवस्या करने तथा सभी अ्रत्वर्राद्रीध हवाई भअ्रह्ठों और ना्माक्क्ति एकनिशों की 
प्रवस्थ-व्यवस्था करने के लिग्रे जून, 986 में को गई। इयके कार्यों में विमात 


पद्टिपों, टैक्सोसद्धियों, अत्य सुविधाओं तथा अग्नि शमत सत्र की देव-रेब को 
“व्यवस्था करना भी शामिल है। 


भारती4 हेललोकोप्टर तियम्र की स्थापना व पंजीकरण दुर्गंग और कठिन क्षीत्रों 
में वायु-मार्गे द्वारा पेट्रोव आदि पहुँचाने को सुविधा उपचच्ध कझाते, पर्यटकों को 
च्वार्टर सेवा प्रदान करने तथा प्रत्तरा-नगर (एक नगर से दूपरे सगर के लिए) 
दरिवहन सुबिणा जुटाने के लिए, कम्पी प्रधिनियम के! अंतर्गत १5 अ्रवतुदर, 
“[985 को किया गधा । निगम 42 हेलीकोप्टर प्राप्त करने के प्रयात्त कर रहा 


है 


सरकार ने समय को बचत करने, आने-जाने को सुविधा बढ़ाने, विदेशी पर्यटकों 
और उच्च-स्तरीय व्यापारिक दलों को श्राकपित करने के लिए देश में हवाई 
टैक्सी सेवा चलाने की झनुमति दे दी है । 


आरायोग रेल यात्रा में सुरक्षा संबंधी मामलों को निपटाता है तथा अपने दायित्व 
को पूरा करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम और उसके तहत निर्धारित किए 
शए चेघानिक करंव्यों को निभाता है। पहले इसे रेल निरीक्षणालय के नाम से जाना 
जाता था तथा मई 94 तक यह रेलवे बोड्ड के श्रघीन था। बाद में इसे अलग 


भारतीय होटल 
व्िम 


भारत 4986 


क्र दिया गया तथा उड़्डयन शाखा से सम्बद्ध करके संचार मंत्नालय के अधीन 
कर दिया गया। मई 967 से यह नागरिक उड़डयन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण 


| मेंहै । 


आ्रायोग- का प्रमुख कर्तव्य रेलवे को उसकी विनियमन, निरीक्षण और अन्बे- 
पण संबंधी समूची प्रक्रिया के बारे में सलाह देवा तथा झावश्यक एहतियात 
बरतने के लिए कहना है ताकि रेलों में रुमुचित सुरक्षा व्यवस्था की जा सके । 


भारतीय होटल निगम पूरी तरह एयर इंडिया द्वारा नियंत्षित कम्पनी है। एयर 
इंडिया की इस सहायक कम्पनी को, एक कम्पनी के. रूप में, 7977 में निगमित 
किया गया । यह बम्बई हवाई अड्डे, दिल्‍ली हवाई अड्डे और: श्रीनगर में सेन्टॉर 


'होठल तथा बम्बई श्रौर दिल्‍ली हवाई अड्डों पर दो फ्लाइट किचन' चलाता है। 


इसने हाल ही में जृह बीच' (समुद्रतट) पर भी एक होटल खोला है । 


भौसम विज्ञान 


875 में अखिल भारतीय आधार पर गठित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 
मौसम विज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने वाली राष्ट्रीय. एजेंसी है। 
विभिन्न प्रकार की 400 वेधशालाझों से मौसम संबंधी आंकड़े एकत्न किए जाते 
हैं और विभाग में, उन्हें तैयार किया जाता है। भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग 
और भारतीय उष्ण कटिवंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, मौसम विज्ञान के वि- 
भिन्न क्षेत्रों में मौसम की पूर्व सूचना, मौम वैज्ञानिक उपकरण ज्ञान, राडर मौसम 
विज्ञान, भूकम्प विज्ञान, कृपि मौप्तम विज्ञान, जल मौप्तम विज्ञान, उपग्रह मौसम 
विज्ञान, और वायु प्रदूषण में मूलभूत और व्यावहारिक अनुसंधान करते हैं। पुणे 
का संस्थान कृतिम वर्षा लाने के लिए बादल बनाने के बारे में भी परीक्षण 
कर रहा है। 

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, वंगलूर; भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, 
बम्बई और भारतीय उष्णकटिवंधीय मौद्रम विज्ञान संस्थान, पुणे-जों पहले भार- 
तीय मौसम विज्ञान के अंग थे, 4977 से स्वायत्त संस्थान के रूप में काम कर 
रहे हैं। बंगलूर संस्थान सौर तथा तारक भ"तिकी, रेडियो खगोल' विद्या, कास्मिक 
विकिरण आदि में अनुसंधान ,करता है। बम्बई स्थित संस्थान में चुम्वकीय अव- 
लोकनों का संकलन किया जाता है और भू-चुम्बकत्व में अनुसंधान होता है। 

यह विभाग मौत्म विज्ञान. सम्बन्धी अनुसंधान करने वाले कुछ विश्वविद्या- 
लयों को फ़ण्ड देता है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ टेक्नोलॉजी, नयी दिल्‍ली में एक केर्द्र 
हारा भौसम सम्बन्धी अनुसंधान के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय मौसम गतिविधि केन्द्र 
स्थापित किया जा रहा है । 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का. मुख्यालय नई दिल्‍ली में है। इसका 
एक कार्यात्मक कार्यालय प्रणे में है जो जनवाय विज्ञान तथा पूबे-सूचना का काम 
संभालता है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर और नई दिल्ली में पांच क्षेत्रीय 


सक्रवात (तूफान) 
पूर्द सूघना 
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मौझम विज्ञान केद्ध हैं। कलकत्ता में विभाग का स्थितौय खगोल विज्ञान केद्ध 
है, जो प्रंग्रेजी मे इंडियन इफेमेरिस” भौर श्रंग्रेजी, हिन्दी, मंस्द्ृत तथा 9 
पा भारतीय भाषाओं में टाप्ट्रीय पंचांग! का संकलन और प्रकाशन करता 
॥ 

राज्य सरकारों के साथ बेहतर तालमेल के लिए बारह राज्यों की राज- 
धानियों--भ्रहमदाबाद, वंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, ग्रुवाहाठी, हैदयवाद, जयपुर, 
लखनऊ, पटना, श्रीनगर, तिवअनन्तपुरम झौर चण्डीगढ में मोसम विज्ञान केन्द्र खोले 
गये हैं। तिर्अनन्तपुरम का केन्द्र ऊपरी वातावरण की मौसम विज्ञान संबंधी राकेट खोज 
के लिए थुम्वा और वालासोर स्थित राकेट प्रक्षेपण केन्द्र के साथ सम्पर्क 
रखता है। कृपकों के लाभ के लिए सन्‌ 7945 से मौसम विज्ञान केंद्रों से प्रतिदित 
कृषि मौसम बुलेटिन जारी किए जा रहे हैं। ये बुलेटिन राज्यों की राज- 
धानियों में स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र भी जारी करते हैं, जिनमें भपने-पपते 
क्षेत्रो के संबंध में जानकारी होती हैँ श्रौर जिलावार मोसम की पूर्व सूचना तथा 
खराब मौसम के बारे में चेतावनी होतीं है। विभाग ने मद्रास, पुणे कलकत्ता, 
नई दिल्‍ली, भोपाल, चण्डीगढ़, श्रीनगर, पटना और भुवनेश्वर में द्रपि मौसम 
विज्ञान सलाहकार सेवायें प्रारम्भ की हैं। इन केन्द्रों से किसानो के लाभ के लिए 
कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करने के वाद सप्ताह में एक या दो वार मौसम विज्ञान 
परामर्श दुलेटिन जारी किए जाते हैं। 

मौसम विज्ञान विभाग भारी वर्षा, तेज हवाओ, तूफान श्रादि के बारे में 
श्राम जनता तथा गैर-सरकारी और सरकारी संगठनों के लिए चेतावनिया जारीं 
करता है। इनमें उ्यन, रक्षा सेवाएं, जहाज, वन्दरगाह, मछली पकडने वाले 
संगठन, पर्वतारोहण अभियान दल और क्ृपि विशेषज्ञ शामिल हैं। 

क्षेल्रीय जल आयोग के वाढ़ भविष्यवाणी संगठन को मॉसम सवधी जान" 
कारी देने के लिए दस विभिन्न स्थानों पर मौप्तम कार्यालय कार्य कर रहे है । 

विभाग में कृषि भौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान संबंधी प्रशिक्षण, हिन्द" 
महासागर और दक्षिणी गोला पर मौसम विश्लेषण, उपकरण, जल मौसम 
विज्ञान, उपग्रह मौसम विज्ञान, उड्डयन सेवार्ये, भूकम्प विज्ञान, रेडियो मोसम॑ 
विज्ञान और मोसम विज्ञान सबंधी दूरसंचार के लिए झलग-अलग निदेशालय हैं। 


बन्दरगाहों भौर जहाजो को तूफान की चेतावनी वम्बई, कलकत्ता, विशाख्ापत्तनम, 
भुवनेश्वर भर मद्रास कार्यालयों से दी जाती है । यह चेतावनी तटीय झौर द्वीपीय वेध- 
शालाग्रों, भारतीय समुद्र में मोजूद जहाजों, तटीय तूफान चेतावनी राडारों भ्रौर मौसम 
उपग्रह को प्राप्त बादलों के चित्रों से प्राप्त आकडो पर आधारित होती है | तूफान की 
चेतावनी देने वाले राडार केन्द्र, वम्बई, गोआ, कलकत्ता, मद्रास, कराइकल, पारादीप, 
विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम में हैं । कलकत्ता, मद्रास, विशाखापत्तनम, बम्बई, 
पुणे, नई दिल्‍ली, गुवाहाटी और भुवनेश्वर के स्वचालित चित्र प्रेषण केन्द्रों को मौसम 
उपग्रह से चित्र प्राप्त होते हैँ | मद्रास स्थित तुफान की चेतावनी और अनुसघान 
करने वाला केन्द्र केवव उष्णकटिवंधीय चक्रवातों से सम्बद्ध समस्याओ्रो का 
अध्ययन करता है| 
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पर्यटक मौसम 
विज्ञान सेवा 


आँपजडोंफा 
मआदाव-अदातव 


हस्पेश कार्प क्रम 


भारत 7986 


केन्द्र और राज्यों के पर्यट्व विभाग, पर्यटकों को जलवायू संबंधी जानकारी 

देते के लिए मौततम केस्ों से सम्पके रखते हैं। पर्यटकों को जलवायू की - पूर्व 
पूजता देते के लिए कझ्मीर में गुजनां स्थित पर्यडक सौत्तम विज्ञान कार्यालय 
कार्यरत हैं । 


तीन गति के दूरपंवार चैरतों के माउयत से कई देसों के प्राव मौउम सम्बन्धी 
आंकड़ों का आशासअदशत होता है। विद मौत जिल्ञात संबठत के जलवायू 
तिगरानी कार्यक्रम में भारत के प्रदयोग के रूप में नई दिल्‍ली में क्षेत्रीय मोपम 
विज्ञात केद्ध और क्षेद्रोप दूरपंवार केन्द्र कार्य कर रहे हैँ । 

अस्तर्राट्रीप नागरिक उड्डयत संगठन को योजरा के अधीन नई दिल्ली में एक 
क्षेत्रीय पूर्व तूबता केंद्र भो है। यू केंद्र 40" उतर 307 पूर्व से, 40" उत्तर 25” 
पूर्व श्रौर 0" उत्तर 30 पूर्व से, 0!” उत्तर 95 पूर्व तक के क्षेत्र के लिए प्रतिदित 
संतही और ऊपरो वायुपडइत के पूर्व सुबरा चाई तैवार करके उतका अध्यवत 
करता है। नागरिक उड्डबन और पड़ौसो देशों के लाभ के लिए यह पूर्व सूचना 
क्षेत्रीय दूरपंवार के दर ते तवारित को जाती है। विख क्षेत्र भविष्यवाणी प्रणाली के 
झंतर्गत इप केस का दर्जा वड़ाकर इप्ते 'आंवजिक क्षेत्र भविष्परवागो केद्ध/ बता 
दिया जाएगा । र 


30 आगत्त, 983 को मारतीय राड्ट्रीय उपत्रई (इस्सेड--।बी) सकलतायृवेक 
छोड़ा गया और हिल्जी | में प्रमुव प्र/कड़ा प्रयोग कैद को इत्र योग्य बताया गया कि 
उपग्रह से प्राप्त जावकारों का उप्वोग किया जा तह्। 3 अफूबर, 933 से 
इंत उपप्रद से बाइजों के चित्र प्राश्त हो रहे हैं, जिवका। उप्ोग मौज की भविष्य- 
वाणी में खाउतौर से प्रमुद्री तुकाओ के बतने और उनके झांगे बढ़ते के बारे 
में जानकारी और आवश्यक चेतावनी जारी करने में किया जा रहा है। 
विभाग ने 8 आपुपुरक आँकड़ा प्रयोग केन्द्र और 00 झँकड़ा संकलन 
प्लेटफार्म स्थापित किए हैं। आपदा चेतावनी प्रणाली (डी० डब्ल्यू० एस०) के अंतर्गत 
दो और आंकड़ा संकलन प्लेटफार्म स्थापित किए जा रहे हैं। उत्तर तमिलनाडु और 
दक्षिण अआ्रांध्र प्रदेश में आपदा को ग्रागंका वाले तटीय क्षेत्रों में ॥00 डी० डब्ल्यू ० 
सुप्त० रिप्लीवर लगाए गए हैं। उष्ण कटिवंधीय चक्रतवातों और शअ्रन्य प्राकृतिक आप- 
दाओं के वारे में, इन्सैठ के चित्रों की सहायता से, विभाग द्वारा दी गई चेतावनियां 
श्रौर अधिक विश्वसनीय सावित हुई हैं । 
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डाक सेवाएं 


पिछड़े क्षेत्रों 
में शक्‍धर 


संचार 


भारत में आधुनिक डावन्‍्प्रणात्री 837 में आरम्भ हुईं। तभी जनदा को सर्वप्रथम 
डाक सेवा उपलब्ध हुई थी। पहला डाक टिकट 852 में करायी में जारी किया 
गया, जौ केवल तिंध में दैध था। 854 में डाक विभाग जद स्पापित डिया गया, 
उत्त समय देश में लगभग 700 डाकभर पहले से ही थे। मनीमार्टर प्रणाली 
4880 में प्रारम्म हुईं, डाकघर बचत बैंक 4882 में ठया डाक जीवन बीमा 
7884 में शुरू हुआ। रेलदे डाक सेवा 907 में झौर हवाई डाक सेवा 97 
मैं प्रारम्म की गई। 

डाक-तार मंडल, जो डाक भौर दूरसंचार सवाप्रों का प्रबन्ध कर्ता है, देश में 
सबसे प्यादा रोजगार देने वाले संगटनो में से एफ है। ह॒धे भ्रव दो भप्डलों मे विभवत्त 
कर दिया गया है । प्रत्येक का संबंध डाक और दृर-सचार सेवाभों से है।यह 
विभाजन 37 दिसम्बर 984 हे डाव-तार विध्राग को दी भ्रतय-प्रलथ विभाी 
भ्र्यात दाक विभाग भीर दूर संचार विभाग में बाटे जाने के फलस्वरूप किया गया है ॥ 

| संचालन के उद्दंश्म से देश को 6 डाक सझितों, 6 डाझु सिविल सिवा, 
2 डाक विद्युत सबिल्नों में विभवत डिया ग्रया है। डाक विभाग के जरिए संचार 
मंत्नालय बुछठ एजेंसी-कार्य भी करता है, एँसे--डावघर दचत दैफ फ्ा संचालन, 
राष्ट्रीय बचत पद्च तथा डाक जीवन बीमा पालिएियां जारी करना एवं यूतिद 
दृस्ट भाफ इंडिमा की यूतिटों को बेचना । दिल्‍ली, कलकत्ता गश्रोर बंगलूर में 
निजी मोटरकार भालिक निर्दिष्ट डाकघरों मे वाहन घर वा भी भुगतान कर 
सपते है। यह वर्मचारी चयन आ्रायोग द्वारा संचालित परीक्षा के भावेदनपत्नों 
तथा प्रायकर विवरण सब्धी, अपन्नो, को भी देचता है। 


37 मार्च, 7286 को देश में डुद //44,247 डाकपर ,थे जिनमें 
से 5,682 शहरी क्षेत्रों में ठया 2,28,559 ग्रामीण क्षेत्रों में थे। देश में 
भौसतन 5,206 ध्यवित्यों के लिए एक डापधर था जो 22. 6 वर्ग विशोमीटर 
क्षेत्र में काम करता था। इसके झ्तिरिकत देश के 69,623 गांवों को चनल्रती- 
फ़िरदी डाक सेवा का लाम पहुंचाया गया। 37 मार्च, 984 तक 99 प्रतिशत 
गांवों में प्रतिदिन डाक बादी जाते लगी थी। 


ग्रामीण क्षेत्रों में डाकधर खोलने को संशोधित भीति के भन्तगंत पिछडे, 
पर्ददीय तथा जनजातीय क्षीत्रों में डाकधर खोलने के नियमों को उदार बनाया 
गया हैं भौर इन्हें 28 प्रगस्त, 978 से लागू किया जा चुका है। नियमों में 
दील दिए जाने की नीति के श्रन्तगगंत डाकधर खोलने के लिए पव॑तीय क्षेत्रों को दो 
जाने व.ली रियांयत को सितस्वर 98व से निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार भव 
नंगे डाकधर खोलने के लिए निम्रमों में दी जाने वाली ढील कैवल जनजातीय भौर 
पिछड़े क्षत्रो १२ हूं. लागू हैं ती है। स्‍झब ग्राम पचायत बाले विसी भी गाव मे यदि 3 


डाफ-प्रेपण 


४ दब्रुत ढाक सेवा 


टिकट संकलन 


भारत 986 


कि०्मी० के दायरे में कोई डाकबवर नहीं है श्रीर प्रस्तावित ड/कबर से इ त्की अनुमानित 
लागत के कम से कम 25 प्रतिशत के वरावर झाय होने की संभावना है तो 
वहां अव डाकब्र खोला जा सकता है। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें नहीं 


: हैं, वहां के लिए एक अतिरिक्त शर्ते यह रखी गई है कि वहां की जनसंख्या 


कम से कम 2,000 हो। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्नों के ग्राम पंचायत वाले 
गांवों में यदि प्रस्तावित डाकधर से 3 कि० मो० दायरे में कोई और डाकघर 
नहीं है और प्रस्तावित डाकधर से अनुमानित लागत के कम से कम 70 प्रतिशत 
के वरावर आय होने की संभावना है तो डाकधर खोला जा सकता है। 
डाकघर के लिए प्रस्तावित जिन गांवों या ग्राम समूह में आय और लागत की 
इस शर्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी नहीं है, दहां लगभग व, 5 किं० 
मी० के दायरे में कम-से-क्म 7,000 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए) 


देश में श्रौद्योगयोकरण तथा जनसंख्या और साक्षरता की दर में वृद्धि के कारण 
डाक में भी अ्रत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। डाक स्थल और वायु दोनों मार्गों से 
ले जायी जाती है। स्थल मार्ग से डाक ले जाने के लिए अनेक साधन इस्तेमाल किए 
जते हैं जैसे--रेल, मोटर गाड़ियां, नाव, ऊंट, घोड़े तथा साइकिलें श्रादि । हवाई 
मार्गों से जुड़े प्रमुव तगरों को डाक वितातों द्वारा सीधे भेजी जाती है और आगे 
के अन्य नगरों को स्थल मार्ग द्वारा भेजी जाती है। 

आल अ्रप योजता' के अन्तर्गत सामान्यतः सभी अन्तर्देशीय पत्न, लिफाफे, 
पोस्टकार्ड, रजिस्टड्ड पत्र और मतीआडेर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विमानों 
द्वारा पहुंचाए जाते हैं। - 


7975 में एक नई योजना--द्रुत डाक सेवा प्रारम्भ की गई। है इस सेवा 
के श्रन्तर्गत अब सभी राज्यों को राजधानियां, सभी केन्द्र शासित प्रदेशों के 
मुख्यालय तथा प्रमुख व्यापारिक नगर झाते हैं। ऐसी सभी गैर-पंजीकृत डाक की 
वस्तुएं, जिनके पतों पर पोस्टल इन्डेक्स नम्बर (पिव कोड) लिखा 
हो तथा जो द्वुत डाक सेवा के विशेष लैटर वाक़्सों में डाली जाएं, इस 
सेवा द्वारा भेजी जाती हैँ । इस योजना के अनुसार डाले गए पत्र सामान्यतः 
दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा, राज्यों के अंदर जिलों के 
अधिकांश मुख्यालयों को राज्य .को राजधानी से जोड़ती है। इस समय देश 
में 45 राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र और 40 क्षेत्रीय द्रत डाक सेवा केन्द्र हैं। 


डाक विभाग 937 से विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है । 98 4- 

85 के दौरान डाक विभाग ने 38 स्मारक|विशेप डाक टिकट जारी किए । 
इनमें बोगनवेलिया तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सा) पर दो-दो टिकट 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेतत शताब्दी पर चार टिकटों के सैट भी शामिल हैं । 
॥ मई, 985 को अगरतला (पूर्वोत्तर परिमंडल) में एक नया टिकट 
संकलन ब्यूरो खोला गया | इसे मिलाकर टिकट संकलन ब्यूरो की कुल संख्या 
45 हो गईं। इसके अतिरिक्त पांच टिकट संकलन काउंटर भी खोले गए तथा एक 


विदेशों डाक 
ध्यवस्था 


पिन फोड 


डाकघर बचत 
बेक 
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रा बंद किया गया। इसके फलस्वरूप प्रव इन काउंटरों की संदया 40 हो 
गई है । 

विभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है और देश में भी प्रदर्शनियां 
आयोजित करता है । 


भारत घिश्व डाक संघ (यू० पी० यू०) का सदस्य है। यू० पी० यू० के सदस्य देशों 
की कुल संख्या लगमण 68 है। यह संपुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट एजेंसी है, 
जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं को संगठित करना, उन्हें सुघारना और इस क्षेत्र में 
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह सदस्य देशों के डाक विभागों के प्रापमी 
सहयोग और उनमे तालमेल के बारे में जानकारी भी संकलित करता है। इसके 
अतिरिक्त भारत एशियाई-प्रशान्त डाक संघ (ए० पी० पी० यू०) का भी सदस्य है! 
यह विश्व डाक भंघ के ही श्रधीन एक छोटा डाक संघ है, जिसके कुल 9 देश 
सदस्य है। इस संघ का उद्देश्य मदस्य देशों के वीच डाक संबंधों का ! विस्तार 
करना, उन्हें सुगम वनाना और सुधार करना तथा डाक के मामलों में भ्रापस्ती 
सहयोग को बढावा देना है। घटी डाक दरे ऐसे पत्नो और पोस्ट-कार्डो पर लागू 
होती हैं जिनका आदान-प्रदान एशियाई प्रशांत पोस्टल संघ के संदस्य देशो के 
वोच स्थल-मार्ग द्वारा होता है । भारत राष्ट्रमंडलीय देशों के डाक प्रशासनों वी 
कार्न्फेंस का भी सदस्य है । इस समय भारत 'साक' देशों की डाक सेवाओं वी तकनीकी 
समिति का ग्रध्यक्ष है। विश्व के लगभग सभी देशों के साथ भारत के सीधे डाक 
संचार सपक॑ है। कुछ देशो के साथ डाक का आदान-प्रदान किसी तीसरे देश के 
माध्यम से किया जाता है। भारत से भेजी जाने वाली विदेशी डाक प्रामतौर पर 
ममुद्री जहाज तथा विमान में ले जायी जाती है। 

१ प्रगस्त, 986 को विदेशों में कुछ खाम-खास स्थानों के लिए एक दुत- 
गामी डाक-सेवा शुरू की गई। इसे अन्तर्राष्ट्रीय द्रतगामी डाक सेवा के नाम से 
भी पुकारा जाता है। यह एक समयवद्ध डाक वितरण मेवा है। इसके भ्रन्तगंत ढाक 
द्वारा प्रेषित वस्तुओं को निर्धारित समय के ग्रन्दर वितरित करने की गारंटी 
होती है । ऐसा न होने पर डाक व्यय लोटाने का प्राववान होता है। 

भारत की 37 देशो के साथ मनीग्रार्डर सेवा व्यवस्था भी है । 


बढ़ती हुई डाक सामग्री को शीघ्र तया सद्दी ढंग से पहुचाने के लिए 972 
में डाक सूचक अंक (पिन कोड) चालू किया गया / पिन कोड छ. अको की 
वह संख्या है, जिससे प्रत्येक विभागीय डाक वितरण कार्यालय (धाखा डाकघर 
को छोड़कर) के स्थान आदि का पता लगाने मे मदद मिलती है। इसके पहले 
अक से क्षेत्र, दूसरे से उपक्षेत्र, तीसरे से छठाई मिले का पता चलता है, जबकि 
अतिम तीन अको से यह पता चलता है कि डाक-छटाई जिदे से चिंटूठी किस 
वितरण डाकघर में पहुचनी चाहिए। 


डाकघर बचत बैंक देश का सबसे बड़ बचत बेक है, जिसके पास देश भर 
मे सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग ॥,44,000 डाक घरो का जाल 


डाक-प्रेपण 


प्रुत्त डाक प्लेवा 


टिकट संकलन 
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कि०्मी० के दायरे में कोई डाकबर नहों है प्रीर प्रस्तावित डाकवर से इ सकी अनुमानित 
लागत के कम से कम 25 प्रतिशत के बराबर आय होने की संभावना है तो 
वहां अव डाकवर खोजा जा सकता है। जिन गांवों में ग्राम पंचायतें नहीं 
हैं, वहां के लिए एक अतिरिक्‍त शर्ते यह रंखो गई है कि वहां की जनसंख्या 
कम से कम 2,000 हों। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के ग्राम पंचायत वाले 
गांवों में यदि प्रस्तावित डाकंधघधर से 3 कि० मी० दायरे में कोई और डाकघर 
नहीं है और प्रस्तावित डाकधर से अनुमानित लागत के कम से कम १0 प्रतिशत 
के वरावर आय होने की संभाववा है तो डाकघर खोला जा सकता है। 
डाकधर के लिए प्रस्तावित जिन गांवों या ग्राम समूह में श्राय और लागत की 
इस शर्ते के अतिरिक्त ग्राम पंचायत भी नहीं है, यहां लगभग ,5 कि० 
मी० के दायरें में कम-से-क्म ,000 या उससे अधिक व्यक्ति होने चाहिए)। 


देश में श्रौद्योगीकरण तथा जनसंख्या और साक्षरता की दर में वृद्धि के कारण 
डाक में भी अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। डाक स्थल और वायु दोनों सार्गों से 
ले जायी जाती है। स्थल मार्ग से डाक ले जाने के लिए अनेक साधत इस्तेमाल किए 
जाते हैं जैसे--रेल, मोटर गाड़ियां, नाव, ऊंट, घोड़े तथा साइकिलें आदि । हवाई 
मार्गों से जुड़े प्रभु चारों को डाक विज्ात्ों द्वारा सीधे भेजी जाती है और आगे 
के अन्य नगरों को स्थल मार्ग द्वारा भेजी जाती है। 

भ्राल अप योजना” के अच्तगत सामान्यतः: सभी श्त्तर्देशीय पत्न, लिफाफे, 
पोस्टकार्ड, रजिस्टर्ड पत्र और मनीगआड्डर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के विमानों 
द्वारा पहुंचाए जाते हैं।. 


4978 में एक नई योजना--द्रुत डाक सेवा” प्रारम्भ की गई। | इस सेवा 
के अन्तर्गत अ्रव सभी राज्यों की राजधानियां, सभी केन्र शासित प्रदेशों के 
मुख्यालय तथा प्रमुख व्यापारिक नगर आते हैं। ऐसी सभी गैर-पंजीकृतः डाक की 
वस्तुएं, जिनके पतों पर पोस्टल इल्डेवस नम्बर (पिन कोड) लिखा 
हो तथा जो द्रुत डाक सेवा के विशेष लैटर बाज़सों में डाली जाएं, इस 
सेवा द्वारा भेजी जाती हैं। इस योजना के अनुसार डाले गए पत्र सामान्यतः 
दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा, राज्यों के श्रंदर जिलों के 
प्रधिकांश मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ती है । इस समय देश 
में 45 राष्ट्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र और 40 क्षेत्रीय द्रुत डाक सेवा केन्द्र हैं। 


डाक विभाग 937 से विशेष/स्मारक डाक टिकट जारी कर रहा है । 98 4- 

85 के दौरान डाक विभाग ने 38 स्मारक[विशेष डाक दिकट जारी किए। 
इनमें बोगनवेलिया तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) पर दो-दो टिकट 
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेप शताब्दी पर चार टिकटों के सैट भी शामिल हुँ । 
! मई, 985 को अगरतला (पूर्वोत्तर परिमंडल) में एक नया टिकट 
संकलन ब्यूरो खोला गया। इसे मिलाकर टिकट संकलन ब्यूरो की कुल संख्या 
45 हो गई । इसके अतिरिक्त पांच टिकट संकलन काउंटर भी खोले गए तथा एक 
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व्यवस्था थी। देश भर में भप्रेंच' 7948 मे केवल 328 टेलीफोन एक्सचेंज ये। 
उस समय कार्यरत कनेवशनों की कुल संख्या 86,000 थी। सम्दी दूरी के पब्लिक 
कॉल भाफिसों की संस्या केवल 338 और टेलीग्राफ भाफिसों की संख्या 3,324 
थी। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हुई दूरसंचार सेवाओं की प्रगति का 
विवरण तालिका 23. में दिया गया है। 
तालिका 23. 4 
स्वतंबरता-प्राप्ति के बाद देश में दूर संचार सेवाओं के 
क्षेत्र में हुई प्रयति का विवरण 




















क्र» सं० मद॑वस्तु ? भप्रैंल को उपलब्ध भांकड़ों के भनुसार 
रि 948 3985 3986 
है 2 3 4 5 
॥. टेलीफोन एक्सचेंज 327 0,72 7!,480 
(संख्या)। 
2. स्थानीय एक्सचेंज क्षमता .00 33:07 36. 65 
(लाखलाइनें) «+ 
3. सीधे कार्यरत कनेक्शन 0.82 28, 98 3. 65 
(डी०ई०एल० ) (लाख लाइनें) 
4 टेलीफोन स्टेशन 3.68 37. 74 40. 57 
(लाख) 
5, सम्बी दूरी के सार्वजनिक 338 37,459 24,025 
टेलीफोन (संख्या) 
6. स्थानीय पीसीओजू) कुछ नहीं 8,335 39,869 
(संख्या) 
7. ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज... कुछ नहीं 29 37 
टी० ए० एक्स० (संख्या) 
8, टी० ए० एक्स० क्षमता कुछ नही 85,770 94,270 
(त्ाइनें) 
9. द्रुंक हस्तचालित एक्सचेंज 350 $,586 3,592 
(संख्या) 
0. टी० ए० एक्स» से जुड़े कुछ नही 267 338 
स्टेशन (संख्या) 
१7. एस० टी० डी० रूट कुछ नहीं 456 776 


(प्वाइंट टु प्वाइंट) (संख्या) 
32. अन्तनंगरीय चैनलो का 
प्रघालीवार विवरण 
(क) कोएविसयल केबल कुछ नही 34, 46 37,066 
प्रणाली (चैनल) 
आह न श026200 2296 7402 लक कलम जनक इक अप 
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डाक जीवन बीमा 


शव 


4 | 


भारत 4986 


फैला हुआ है। 37 मार्च, 7986 को विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय वचत योजनाओं 
के तहत जमा बचत राशि 27,339. 00 करोड़ रुपये थी। 


डाक जीवन वीमा को सरकारी कर्मचारियों के कल्याण की एक योजना के रूप 
में फरवरी, 7884 से शुरू किया गया था। स्वतंत्नता प्राप्ति के बाद राज्य द्वारा 
अपने कर्मचारियों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई। इसी पृष्ठ- 
भूमि में डाक जीवन बीमा के कार्य-क्षेत्र का भी विस्तार होता रहा | इस समय 
डाक जीवन बीमा योजना के लाभ कई वर्गी के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं;-- 
3. केन्द्र और राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी; 
2. सरकारी वित्त संस्थानों के कर्मचारी; 
3. स्थानीय कोष और स्थानीय निकायों के कर्मचारी; 
4. विश्वविद्यालयों, केद्रीय विद्यालयों और सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं 
के कर्मचारी; 
5. राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी; 
6. केन्र/राज्य सरकारों के सावंजनिक क्षेत्न के उपक्रमों के कर्मचारी, 
तथा | 
7. आचलिक ग्रामीण वेंकों के कमंचारी । 


वर्ष 984-88 में डाक जीवन वीमा योजना की पालिसियों [की संख्या 
7,56,49 7 हो गई । इन पॉलिसियों के अन्तगंत किए गए बवीमों की कुल, राशि 
9 भरव, 42 करोड़, 83 लाख रुपये थी जव॒कि 983-84 में पॉलिसियों की संख्या 
0,84,72 और कुल बीमा राशि 8 भ्ररव, 9 करोड़, 42 लाख रुपये थी। इस 
तरह 984-85 में, उससे पिछले वर्ष की तुलना में, पॉलिसियों की संख्या में 
लगभग 6. 67 प्रतिशत और कुल बीमा राशि में 46, 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 
यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । 


भारत में दूरसंचार सेवाएं ठेलीग्राफी और टेलीफोन के आविष्कार के कुछ ही समय 
बाद शुरू हो गईं । पहली देलीग्राफ लाईन 854 में कलकत्ता और डायमंड हावबेर 
के बीच शुरू की गई। मार्च 3854 में आग्ररा से कलकत्ता तक ठेलीग्राफ द्वारा 
संदेश भेजे जाने लगे थे। 900 तक भारतीय रेलें भी देलीग्राम और टेलीफोन 
सेवाओं का उपयोग करने लगीं । कलकत्ता में देलीग्राम की तरह टेलीफोन सेवा 
भी ठेलीफोव के आविष्कार के केवल छः वर्ष बाद, वर्ष 788-82 में शरू हो गई। 
700 लाईनों की क्षमता का पहला स्वचालित एक्सचेंज 93-4 में शिमला 
में शुरू किया गया । 

इन सब उपलब्धियों के बावजूद स्प्तत्नता-प्राप्ति से पूर्व दुर-संचार सेवाओं 
के विकास की गति कुछ धीमी ही रही । सन्‌ 947 में स्वतंत्नता-आप्ति. के समय 
भारत में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में एकदम निम्त स्तर की दूरसंचार 


टेलीफोन सेवा 
(सम्दी दूर) 


हृश्तचानितत ट्रंक 
भेद 


संचार 609 





वर्ष 985-86 के आंत में देश में सम्बी दूरी के सावजनिश टेसीशोनों 
की संख्या 24,025 यी। इनके जरिए इतने ही गांव देलोफ़ोन नेटवर्क से जे 
थे | स्थानीय पब्लिझ कॉल झाफ़ितों दी संख्या 9,869 थी। 






ट्रेंक स्वचालित एक्सचेंजों वी 
में काफ़ी सुधार हुप्ला है। विभाग की नीति 
बालित एक्सचेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिद्री 


लैस होंगे 


मे 
देश के 42 में से 380 दिला मुख्यालय सीधे अपतेन्‍्पते राज्यों की राज- 


घानियों ढं। टेलीछोन लाइनों मे झुड़े हैं। 7॥ शिवा मुख्यावय उपोक्ता द्रंछे दाय- 
लिंय (एस० टी० डी०) के जरिए अयने-म्पते राज्यों बी शाजघानियों से जुड़े है। 
देश के 42 बितों में से 470 जिने एस० टो० ढी० द्वार श्ध्ीय राजधानी से 
जुड़े हैं 








37 मार्च, 986 को देन में हस्तचालित ट्रक एकसचेंजों वी संख्या ॥,592 थी। 
ये एक्डर्ेंड 58,854 ट्रक सॉकिटों के जरिए एक दूमरे में जुड़े थें। 985-86 
के दौरान कुल 29 करोड़ एक लाख ट्रेंक वाले बुक की गईं। | इनमें में 74 प्रविदत 
ट्रंक कालों का वास्तव में उपयोग हु्रा । 


डिमांड ट्रंड सविस्त हिसांड ट्रंक मधिस मंदसे पहदे 97 में वम्दई-्लंगलौर रूट पर शुरू को गई। 


अन्‍्तर्राष्ट्रीय 
टेलीफोन सेवा 


अऋव यह मेरा 3,04 रूटों पर उपलब्ध है। 


इस समद ,026 चनवों पर विन्व के 47 देशो के विए सीध्री प्रस्तर्साद्वीय प्वा्ंट- 
दुष्वाइंट ट्रेंक सबिस उपलब्ध है। (45 देशों के लिए उपग्रह छे माध्यम से) 
बम्बई, कलद॒ना भौर मद्रास महानग्रों तवा 74 श्रत्य शहरों के दयमोफ़्ता 
आस्ट्रेलिया, सिगरायुर, हांग्राग, फास, जापान, इटली, प्रान्ट्रिया, दवार्लेड, टर्वी, 
जर्मनी, वेल्लियम और झ्रमरीझा के उपनोक्‍्दाओं से, पूर्तत स्वचादित प्रसाली 
जरिए, सीधे डायत कन्के बाव-चीत कर सऊते है। वर्ध 985-86 के दौरान प्रनु- 
मानतः 0 करोड़, 3 लाख मिनटों की टेलोडोन सेवाएं प्रदात वी गईं, जितझआ भुन- 
तान झिया गया । चार महानदरों ठया प्रहमशाबाद, बंदयोर, चंडीगढ़, यो 
एर्नाडुलम, टैदसवाद, इस्दौर, जबठुर, हालेबर, लखनऊ, लुद्ियाना, मदुराई, 
पु, तिःप्रतत्तदुश्म, गुवाह्मटी, पटता, बंदसौर और कोउम्बटूर में टिमोट झ्रोपरेदर 
डायलिंग सविटों (प्राइ० ओ० ढो०) के जरिए 45 देगों के दिए प्रदंनवत्वालित 
* ब्रद्याती की द्ंकढा सेव उप्ठत्य है। मारत से प्रादिस्ताव, 























भूठान (साक्देसों) के लिए ह्वबालित छंवर्सद्भीय द्ँक सेदा उपलब्ध है! 


देलीफोव सेवा 
(स्थानीय ) 


| बी मम बा मालज अक क मलिक 
या 22 20 सट्टा 
(ख) माइकरोवेव [मि० कुछ नहीं 22,43. 30,927 
| एच० एफ० प्रणाली 
(नल) 
(ग) ओपन वायर 426 23,092 25,099 
(बैनल) 

(घ) उपग्रह (चैनल) नहीं 2,033 3,990 

१3 सावेजनिक देलीग्राफ 3,324 35,257 37,42* 
आफिस (संख्या) 

44. टेलेक्स एक्सचेंज कुछ नहीं १87 209 
(संख्या) 

5. टेलेक्स एक्सचैज चेंज क्षमता कुछ नहीं 39,095 40,075 
(लाइनें) 

6. देलेक्स उपभोवता कनेक्शन कुछ नहीं 26,253 30,80 
"(सं 

]7: कार्यरत मीटरयुक्त कॉल कुछ नहीं ,206-9 ,382-£ 
यूनिटे (ढेलीफोन) | 
(करोड़) 

9. कार्यरत आपरेटरूनियंत्रित "4 20.2 9. * 
टुंक कालें (करोड़) 

9. कार्य रत मीटर्युक्त कॉल कुछ नहीं 2,09,462 2,8334 
यूनिटें (टेलेक्स) ! 
(हजार) 

20. बुक किए गए टेलीग्राफ 2.7 6,52 ता 
संदेश (करोड़) 

2. वास्तविक निर्धारित पर: 37 3,729 5,400 
सम्पत्तियां (करोड़ रूपये ) 

22. कुल राजस्व (करोड़ रुपये) 2-78 ,242- 03 4,309-3] 

23. कुल आय (अधिशेष ) कुछ नहीं 424. 99 44. 69 
(करोड़ रूपये ) - 

कक 2290 230 अल) 


२० ल्‍्मिलिता 


इस समय देश के सभी शहरों (26)/ कस्वों (3,029) और . 77000 बड़े-बड़े 
गांवों में ,480 देलीफीन एक्सचेंज के मार्ध्यम से ठेलीफोत सेवी उपलब्ध है । 
34 मार्चे, ।986 को ठेलीफोत एक्सचेंजों की उपकरणों से लें क्षमता 30 लॉर्ड, 
65 हजार लाइलों की थी । उस दिन काप्रैरत सीधी लाइलों की संख्या 3! लीड। 
65 हजार और प्रतीक्षा सूची में पंजीछत उम्मीदवारों को संख्या दस लाख थी। 
टेलीफोन नेटवर्क में एनोलॉग और डिजिटल ठाईप के इलेवट्रोनिंक एक्सचेंज भी 
उपयोग में लाएं जाने लगे हैं 


अल्तर्राष्ट्रीय 
टेलेश्स सेवा 


दूरतंचार 
(टेलीकौम) 
कारखाने 


जयी सेवाएं 


संचार हवा 
प्रन्वर्राष्ट्रीय टेलेक्च सेवा 46 देशों को सोधें हो 3,087 चैनलों धर उपत्ब्ध है 
हे देशों में प्रन्तर्राष्ट्रीय टेवेक्य सेवा का लाभ उठने वाले, भाखीय टेलेक्स 
नेटवर्क्स से जुड़े सभी लोग पूरी तरह से स्वचालित यंत्रों के जरिए जुड़े हैं। दिल्ली, 
बम्बई और सद्राम में उपचब्य ग्ेटेक्स (04775) छेवा झारा यह संश्रव हो सशा 
है। वर्ष 985-86 में अनुमानतः चार करोड़ चालीस लाख मिनटों की टेलेक्स 
सेवाएं प्रदान की गई, जिनका भुग्ठान किया गया । 


बम्बई, कलकत्ता, जउद्रवपुर भौर मित्राई स्थित चार विभागीय दूरसंबार 
कारखाने हस््तचालित ट्रेंक तया लोकल बोर्ड, प्री० बी० एक्स० बोर्ड, मवाईन 
बाक़्स, टेलीफोन, स्विच बोर्ड का, ढी० प्री० वाक्स, सीटी वाक्स, लाईन स्टोर, 
टेलीग्राम उपकरण, माईकोवेव टावर (इस्पात की जाली की तरह के) इत्यादि 
अनेक प्रकार के उपकरण वनाते हैं। इन उपकरणों का उपयोग दूरसंचार सेवाओों 
के विकास और परिचालन के लिए किया जाता हैं। 

इन कारखानों ने 984-85 के दौरान 33 करोड़, 40 साथ रपये 
का | उत्पादन किया। इसमे पहले इतना अधिक उत्पादन कमी नहीं हुप्मा 
था। ,आारखानों में औद्योग्रिह श्रमिकों सहित कुल 7,89 कर्मंचारों वार्य 
करते हूँ। 

« « - संग्रठत में भआाधुनिक्रीकरण ,का मदृत्वाकाशी कार्यक्रम शुरू किया है 
जिसके प्रन्तर्गत () जबलपुर में ट्यूब बनाने का आधुनिक कारखाना लाने; 
(2) कल्ककृता के आधुनिक केदल टमिनेगन वाह्स बनाने झौर (3) परिचम 
बंगाल में खड़गपुर में एक यत्तीकृत प्राधुनिक फ्ार्कड्री स्थापित करने की योजना 
ऊ्रियान्वित की जा रही है। 


(7) 37 दिसम्ब<, 985 से दिल्ली में चलपी-फ़िरठी देफीफोन सेवा 
शुरू की गई है, 
(2) 37 दिसस्व॒र, 985 मे दिल्ली में रेडियो पृष्ठाइत सेवा (रेब्यो 


पेजिंग सर्वित) शुरू को गई है। 

(3) जुलाई, 986 से वम्बई, दिल्‍ली झौर मद्रास में एक वैकेट ध्विच्ड 
डाटा नेटवर्क मे प्रायोगिक तौर पर कार्य शुरू किया हे, 

(4) 9,600 बिदूस तक की गति के झ्लाकड़ा सक्टि पट्टं एर उपलब्ध 
कराए गए हैं । 

(5) 986-87 के दौरान दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता भौर मद्रास में 
डाइरेक्टर्यी इन्तवारी, टेलीफोन विल, इत्यादि सम्दन्धी कार्ये का ऋम्प्यूटरीवरथ 
कर दिया जाएगावग 


7 (6) जुलाई, 2986 में विश्मरतत्तपुरम्‌ में हत्वचालित ट्रक एक्सचेजों 


में ट्रुंक बुकियग टिकेंटिय, कालों का संसाधन, बिल बताता, इत्यादि जैसे हाय 


में किए जाने वाले व्यत्रों का सफलठाएूवंक कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। 


65१0 


प्रेषण प्रणालियां 


सार्वजनिक 
हेलीफोन सेवा 


वलेबस सेवा 


भारत 3986 


985-86 के दौरान हस्तचालित श्रन्तर्राष्ट्रीय ठेलीफोन परियात् (ट्रैफिक) 
के श्रन्तगंत सफलतापूर्वक उपयोग में लाई गई कॉलों की संख्या 24 लाख, 50 हजार 
थी। म 
भारत के पहले अ्रन्तर महाद्वीपीय टेलीफोन केन्द्र ने नवम्बर 973 से 
कार्य आरम्भ किया | एक देश से डायल घुसमाकर सीधे ही दूसरे देश, से ठेलीफोन 
द्वारा बात करने की सुविधा सबसे पहले बम्बई से ब्लिटेन के बीच शुरू हुई । इस 
सुविधा को अगले चार वर्षों की श्रवधि में धीरे-धीरे श्रन्य तीन महानगरों में भी 
शुरू किया गया। सीधे डायल घुमाकर अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधा व्यवस्था में 
भारत के 78 से श्रधिक शहर, आरास्ट्रिया, झरास्ट्रेलिया, वेल्जियम, फ्रांस, जमेनी (संघीय 
गणराज्य) हांगकांग, इटली, जापान, मलेशिया, ,नीदरलैण्ड, सिग्रापुर, तुर्की और अम- 
रीका से जुड़ गए हैं। देश में टेलीफोन के राष्ट्रीय मेटवर्क से जुड़े सभी केच्धों तक 
यह सेवा बढ़ाएं जाने की योजना है। 


लम्बी दूरी के दूरसंचार नेटवर्क में माइक्रोवेव/यू० एच० एफ० के माध्यम से 
30,827, कोएऐक्सियल माध्यम से 37,066, खुलीतार वाली लाइनों के माध्यम से 
27,098, और उपग्रह के साध्यम से 3,956 अ्रन्तरनगरीय चैनल हैं। 74,022 
कि० मी० मार्ग के क्षेत्र में 474 वायरलैस स्टेशन कार्यरत हैं। लगभग 6,300 
स्पीच सकिट पट्टे पर काम कर रहे हैं । 


98] की जनगणना के अनुसार देश में जितने भी शहर (26) और कस्वे 
(3,209) हैं, उनमें तथा बड़ी संख्या में गांवों में 37,424 सार्वजनिक टेलीग्राफ 
श्राफिसों के माध्यम से सार्वजनिक टठेलीग्राफ सेवा उपलब्ध है । देवनागरी टेलीग्राफ 
सेवा 6,400 टेलीग्राफ आफिसों में तथा फोटो टेलीग्राफ सेवा [(प्रतिकृृति) जिन 
6 स्थानों में उपलब्ध हैं वे इस प्रकार हैं:--अहमदावाद, बंगलौर, वम्बई, दिल्ली, 
हैदराबाद, पुणे, जयपुर, जालंधर, लखनऊ, पणजी, पटना तिरुश्ननन्तपुर, कलकत्ता 
गुवाहाटी, मद्रास मौर नागपुर । 

पटूटे पर कार्य कर रहे टेलीप्रिटरों की संख्या लगभग 4,750 है। आ्राधुनिकी- 
करण कार्यक्रम के अंतर्गत तार-प्रेषण में होने वाली देरी को कम करके उसमें तेजी 
लाने के उद्देश्य से प्रमुख तारघरों (टेलीग्राफ आफिसों) में माइक्रोप्रोसेसर पर 
आधारित स्टोर एण्ड फा्वे्ड” ठेलीग्राफ (एस० एफ० दी०) प्रणालियां स्थापित कर 
दी गई हैं। 

एस० एफ० टी० प्रणालियां बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, नई दिल्‍ली, पटना, अहमदा- 
बाद, जयपुर, एनॉकुलम, आगरा, कोयम्वतूर, बंगलौर, गुवाहाटी, विजयवाड़ा और 
तिरुचिरापलली में लागू की गई है। वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, कटक और सिलि- 
गुड़ी में भी इन प्रणालियों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है । 


टेलेक्स नेटवर्क में 209 एक्सचेंज हैं। इसकी उपकरणों से लैस क्षमता 40,075 
टेलेक्स लाइनों की है । इसमें कार्यरत कनेक्शनों की संख्या 30,80 है । दिल्‍ली, 
वम्बई, कलकत्ता और भद्गास सें इलेक्ट्रोतिक टेलेक्स एक्सचेंजों की स्थापना से 
ओर अच्छी टेलेक्स सेवाएं उपलब्ध होने लगी हैं। | 


महानगर टेलोफोन 
निगम लिमिटेड 


हिन्दुस्तान 
टेलीमभिदस 
लिमिटेड 


इंडिपत टेलीफोन 
इंडस्ट्रीज लिमिटेड 


संचार 63 


प्रणालियों को स्थापित करने और चालू करने के बारे में विशेषज्ञ सेवा प्रदान 
करता है। 


महानगर टेलीफोन निगम की स्थापना दिल्ली भर बम्बई टेलीफ़ोन 
जिलों में, सावंजनिक देलीग्राफ सेवाओं को छोड़कर टेलीफोन-टेलैक्स भौर 
अ्रन्य॒ ठेलीकाम सेवाओं के प्रवंध, नियंत्रण, परिचालन भोर विकास के 
लिए की गईं। महानगर टेलीफोन निगम लि० का एक प्रमुख उद्देश्य यह 
भीथा कि निगम दिल्ली और वम्बई तथा दूरसंचार विभाग के भ्रन्य भ्रगो की 
दूरसचार सेवाओं के विकास के लिए जनता से ऋण लेने जैसे उपायों के जरिए 
पर्याप्त धन की व्यवस्था कर सके। निगम वम्वई झौर दिल्ली के साढ़े सात लाख 
टेलीफोन उपभोक्ताओं पर 2,500 टेलैस्स उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा 
उपलब्ध करता है। इसके अतिरिक्त यह इन शहरों में भाकड़ा सेवा, चलती- 
फिरती टेलीफोन सेवा झर रेडियो (पेजिंग) सेवा भी प्रदान करता है। 


हिन्दुस्तान टेलीप्रिटर्स लि० (एच० टी० एल०) दूरसंचार विभाग के 
प्रंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है । यह देलीप्रिटर तथा सहायक कल-पुर्ने 
बनाता है और दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग, रेल तथा भन्य उ्रपमोकताम्रो 
की आवश्यकताओो को पूरा करता है। इसकी फैक्टरी मद्रास भौर स्थानीय 
कार्यालय वम्बई, दिल्‍ली, कलकत्ता और वंगलौर में है । इलेबट्रोतिक टेली- 
प्रिटः बनाने की एक पौर फैक्टरी मोसोर (तमिलनाडु) में लगाई जा 
रही है। यह फैक्टरी फ्रास्त की मैससे संग्रेम के तकतीकी सहयोग से लगाई 
जा रही है। हिन्दुस्तान देलीप्रिटर लि० ने 985-86 के दौरान 8,622 इलेकट्रो- 
मेकेनिकल टेलीप्रिटट, 775 इलेवट्रोनिक टेलीप्रिटर भ्ौर उनके कलपुर्जे 
बनाएं । 986-87 के दोरान इसकी योजना लगभग 3,500 इलेक्ट्रोनिक 
टेलीग्रिदर बनाने की है। भविष्य मे इलेक्ट्रोनिक मकेनिकल टेलीप्रिटरो का 
उत्पादन धीरे-धीरे वंद कर दिया जाएगा। 


इंडिया टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० (श्राई० टी० झाई०) बंगलौर दूर- 
संचार विभाग रेल, रक्षा तथा ग्राहको के काम आाने वाले झनेक प्रकार के 
दूरसचार उपकरण बनाता है। इसका पंजीकृत भोर कार्पोरेट कार्यालय बगतौर 
में और पाच उत्पादत यूतिटें बंगलौर, नैनी, परालघाट रायबरेली श्रौर श्रीनगर 
में हैं। इसके दो अनुसधान शौर विकाम प्रभाग बंगतोर भ्रौर नैमी में हैं। 
आआई० टी० भ्राई०” की एक शौर यूनिट फ्रास की मैंससे सी० प्राई० टी० 
झल्कावैल के तकनीकी सहयोग से मनकपुर (3० प्र०) में स्थापित की जा रही 
है। यह यूनिट ई-70 टाईप के इलेकट्रोनिक स्विद्िग उपकरण बताएगी। 
3986-87 के दौरान डिजिटल इसेकट्रोनिक स्विचिंग उपकरणों के उत्पादन का 
लक्ष्य 7 लाख 20 हजार लाइनें है । 2990 में परियोजना पूरी हो जाने के बाद 
प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों के उत्पादन का लक्ष्य रहेगा। 
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अनुसंधान भीर 
विकास 


टेलीकम्यूनीकेशन्स 
न्सल्दंद्स इंडिया 
लि [5 


भारत 4986 


विभाग का अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्य मुख्यत दिल्‍ली स्थित 
दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र करता, है। इस केन्द्र की सेवाओं (का उपयोग इंजीनि- 
यरिय संबंधी मामलों पर सलाह देने भर दूरसंचार प्रौद्योगिकी |के क्षेत्र में निजी 
से हो रहे परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में भावी आवश्यकतानुकूल उत्पादों के विकास 
के लिए किया जाता है। , 

दूरसंचार इलेक्ट्रोनिक्स विभाग| ने, अगस्त 984 में, डिजिटल 
इलेक्ट्रामिक स्विचिंग सिस्टम की; आधुनिक स्वदेशी भ्रौद्योगिकी विकसित 
करने के लिए, टेलीमैटिक्स विकास केद्ध सी० डी० ओण० टी० की 
स्थापना की । अगस्त 7984 से प्रारंभ की गई इस परियोजना को 36 
भहीने की अ्रवध्ि के भीतर पूरा करने की योजना है। परियोजना पर 35 
करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे दोनों विभाग मिलकर समान रूप से बहन 
करेंगे । दूरसंचार अनुसंधान केचद्र (टी० आर० सी०) डिजिटल प्रौद्योगिकी 
का उपयोग करने वाले उपकरणों और प्रणालियों के विकास कार्य में लगा 
हुआ है । पल्स कोर्ड मांडयूलेशन (पी० सी० एम०) तकनीकी में नवीनतम 
प्रौद्योगिकी पर आधारित , उपकरणों तथा डिजिठल रेडियो और आप्टिकल 
फाइवर संचार प्रणाली जैसे बड़ी क्षमता वाले संचार माध्यमों का विकास 
किया जा रहा है। | 

दृर्संचार अनुसंधान केलद्र ने देश के दूरसंचार नेटवर्क में आंकड़ा 
संचार (डाटा कम्यूनिकेशन) लागू करने की व्यापक योजना बनाई है । एक 
सार्वजनिक आंकड़ा नेटवर्क की शुरुआत प्रायोगिक तौर पर की गई है। नेटवर्क 
के प्रमुख केन्द्र (नोड्जू) वम्बई, नई दिल्‍ली और मद्रास में हैं। दृरसंचार अनु- 
संधान केन्द्र द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन के फलस्वरूप ,200 विद प्रति 
सेकिंड तक की गति के पब्लिक स्विचड टेलीफोन नेटवर्क (पी० एस० दी० 
एन०) द्वारा आंकड़ा सेवाएं शुरू की गई हैं। 

दूरसंचार केन्द्र. की विकास संबंधी प्रमुख मौजूदा गतिविधियों में, सा्व- 
जनिक दूरसंचार नेटवर्क को अधिकाधिक डिजिटल नेटवर्क में परिवर्तित करने 
का कार्यक्रम भी शामिल है ।. इससे शताब्दी के अन्त तक एक राष्ट्रव्यापी 
समेकित सेवा डिजिटल नेटवर्क (आई० एस० डी० एन०) स्थापित करने में 
सहायता मिलेगी । इसमें ध्वनि-युक्त (वॉइस) तथा ध्वनिरहित (सॉन-बॉइस) 
दोनों ही सेवाशों को महत्व दिया जाएगा। 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम 

टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंट इंडिया लिमिटेड की स्थापना संचार मंत्नालय 
के अन्तर्गत 978 में विशेषज्ञ परामश, तकनीकी, अर्थशास्तीय तथा इंजीमि- 
यरी सेवाएं प्रदात करने के लिए की गई ।- टी० सी० झाई० एल० मख्यत 
कम्प्यूटरों पर: आधारित दूरसंचार; प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अग्रणी उद्यम 
है । इसने एशिया और अ्रफ्रीका के अनेक देशों में दूरसंचार परियोजनाएं 
सफलतापूर्ण पूरी की हैं। दटी० सी०आई० एल० भारत शौर विदेशों में विभिन्न 
संगठनों की मौजूदा और 24 वीं सदी की प्रौद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए, उन्हें दूरसंचार प्रणालियों के डिजाइन तैयार करने, दरसंचार 


बांक्ड्रे 


पटटे पर उपलब्ध 
टेलॉपिटर सेदाएं 


शेसोविजन 


ब्युरीश्क्स 


इन्होटेल 


प्राइम 


संचार 


एयरलाइन, अंठर्राद्रीय चैकिय संत््याएं, मौसम विमाय इत्यादि प्वाइंट 
डू खाईद अंवर्रा्ट्रीय आंडद्ा प्रेघय सहिदों का उपरोग पढने से 

ईसों के तिये कर रहे हैं। इस समय पढ़ें पर दिग्े गये प्रॉक्‍्ड्रा सब्टों रो 
संब्या 20 है। 


पट्टें पर उपतत्ध अंदर्योद्भोप ठेलोप्रियर चैदव सुदिया प्रत्तर्सद्धोय ब्यागरे 
घरयनों, बैडों, एयट्वाइनों, दूतावानों, मोयद और नागरविमादत विमा्सों 
जैसे दुस्मंचार सेवाओं को बड़े देमाते पद उपयोग करने वादे उपमोस्ताप्रों में 
काहो खीकद्रिय हें। इत उपमोक्‍्दाओोों को दिनव-यव्र विसनोय संचाद सिविया 
को प्रावत्थकवा होती है। यह पढति आशिक दृष्टि में भी उपयोगी है ,पौर 
इसके जरिए तक्काव सम्पर्क मे झायादोी होठी है! छतस्वस्प, प्रविदधिश 
ग्राहक्त देस सुविधा छा लाम लेने लंग्रे हैं। इस समय पढ्टे पर दिए गए 62 
टेलीविंटर चैनल काम कर रहे है। 










विदेश संचार विगय ठाप्रह दे माध्यम में ग्््सद्वीर ठी० बी० प्रसादमों 
का सँधे रिले करता हैं । यह सुविधा बम्बई भौर नें दिल्‍वी में उपचब्य हैं। 
इसके विर बुद्धि। सामास्यवः श्रति महत्ववृर्य व्यक्तियों को खात्राप्ी, खेचों लंबा 
[ प्रत्य बदताग्रों के प्रसारय के लिए की जाती है। 985-86 के दौ<र्यन !7,288 
पविदंद के समय-समय पर प्रसारित द्वोते बाते 270 कार्यक्रम हसा 2॥,94 
मिलंट के ॥,895 ग्रतृदंधित कार्यक्रमों का प्रेष्य छियया ग्रगाषा 






बम्बदट श्र दिली कऋेद्धों से, प्रतोश्ों के ए्झ 
डिजिदल प्रतितिदि सेवा (बूरोकठ) उरब्च प्रान्द्रिया, 


हर 
व 


आरस्ट्रेविया, वहरीन, कताड़ा, जनती, (संघीय 
इंठची , जागाते, कोडिया, छोरियाई गेगतेत्र, हु 
शथा्ट्ट और इस्लैम्ट के विय्रे प्रदान की जाती है। 


| 
घट 





श् 


अंदर्रोप देवीदोन सम्मेवत (इस्फोटेल) सुविधा मो शुरू अर 
है। अभी यद बन्चई में दपतच्य है। इसको सहायता से दाद चाट ग्रार्सद्रोर 
द्क्लों (वाद्यिं) तक के साथ टेलीड्ीत सम्मेजत छट सझता है। इस्कोटेल के 
लिये उाझरयों का विर्माय विदेश संत्रार वियमर लि० ओ प्रतुदयात और विकास 
ग्रतूमा/ ने किया था। 








जब कोई ग्रादइ दो या दो में प्रविद्र अल्वर्यद्धीय 


पर लेता है ठो उठे मंदिंग संत्रेयाा को सुदिया परियाइत की 
विप्रि (स्टोर एर्ड छाखदे मोड) से संदेश स्विबित प्रदातो 





बी जाती है। यह सुविया अन्चर्यद्धोथ सॉब्दि यद्भोय सडिद के देश! टमितनों 
(जी झितद्वात केवल वस्बई में है) ठया उपमोक्ताओ्रों डाय चुने गए 50 नस्वरों 
दर उापदस्य है। 
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वर्देश संचार 
निगस लिसिटेड 


टेलीग्राफ 


भसआरत 4986 


सरकार ने आई० टी० आई० की पालघाट इकाई के विस्तार की योजना 
को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के भअ्रनुसार यूनिट की प्रतिवर्ष 0,000 
उपकरण लाइनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर, डेंह लाख लाइनें करने का 
प्रस्ताव है। विस्तार योज़ना के अंतर्गत यूनिट टुंकः स्वचालित एक्सचेंज उप- 
करण, ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज उपकरण, निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज 
उपकरण आदि बनाएगी । डिजिटल ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज उपकरण बनाने 
की परियोजना फ्रांस की मंसर्स सी० आई० दटी० अल्कातेल के सहयोग से 


- क्रियान्वित की जा रही है। 


985-86 के दोरान कम्पनी ने कूल 2 अभ्ररव, 78 करोड़, 35 लाख 
झूपये की विक्री की, जबकि इसके पिछले वर्ष (4984-85) में उसने 2 अरब 
36 करोड़ 93 लाख रुपये का कारोबार किया। 985-86 के दौरान कम्पनी 
के 68 करोड़ 86 लाख रुपये के प्रेसण उपकरण बनाने के अतिरिक्त 7 लाख 
34 हजार ठेलीफोन यंत्र, 86 हजार क्रास बार लाइनें 67,883 इलेक्ट्रोनिक 
लाइनें, ,98 स्ट्राजर रैक, 85,000 स्ट्राजर सेलेक्टर श्रौर 37,000 सट्भगाजर 
रिले सैंट बनाए । 


झारत सरकार के उपक्रम विदेश संचार निगस लिसिटेड कीं स्थापना 
अप्रल 7986 को संचार मंत्रालय के विदेश संचार सेवा विभाग 
को निगम में परिवर्तित करके की गई। विदेश संचार निगम लि० भारत की 
अन्तर्राष्ट्रीय दृरसंचार सेवा का कार्य करता है। यह अपने चार केद्धों (गेट 
वेज) वम्बई, नई दिल्‍ली, कलकत्ता और मद्गास के माध्यम से कार्य करता है । 
ये शहर अन्तर्राष्ट्रीय सकिटों के निकट है। साथ ही इन्हीं शहरों से सर्वाधिक 
डाक विदेशों को भेजी जाती हैं। इस तरह इन केन्द्रों के जरिए भारत की 
जनता को यथा संभव सर्वोत्तम विदेश संचार सेवा उपलब्ध कराई जाती हु। 
. ये सेवाएं भारत में मद्रास और मलेशिया में पेतांग के बीच बिछे चाौड़े 
बैंड के अंत: सागरी टेलीफोन केवल तथा हिन्द महासागर के ऊपर 
स्थापित “इन्टेल्सैंट' उपग्रह के माध्यम से प्रदान ॥ जाती हैं । उपग्रह पुणे के 
निकट अर्वी तथा देहरादून स्थित दो भूनकेद्रों (अर्थस्टेशन) से जुड़ा हैं । एक 
ट्रोपोस्केटर संचार संयोजक भी भारत को सोवियत संघ से जोड़ता है । 
वम्बई, नई दिल्‍ली और मद्गरास में कम्प्यूटर नियंत्रित गेठवे टेलीफोन और 
टेलेक्स एक्सचेंज भारतीय जनता को आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन और टेलेव्स 
सेवाएं उपलब्ध करते हैं। वम्वई गेटवे की कम्प्यूटराइण्ड संदेश प्रेषण प्रणाली से 
भ्ंतर्राष्ट्रीयटेलीग्रा | की छंठाई में मदद मिलती है । ऐसी ही प्रणाली 
दिल्‍ली में भी शुरू की जा रही है। मद्रास के लिए भी ऐसी प्रणाली के श्रादेश 
दिए जा चुके हैं। | 


36 देशों के लिये सार्वजनिक संदेश तार सेवा 48 चैनलों पर सीधी 
संचालित की जाती है। एक अनुमान के अनुसार 985-86 के दौरान 2 
करोड़, 70 लाख देत्तशुल्क शब्दों का प्रेपण किया गया। 


मांकड़ें 


पदूठे पर उपलब्ध 
टेलोपियर सेवाएं 


देलोविजन 


ब्यूरोफेक्स 


इन्क्ोटेल 


प्राइम्स 
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एयरलाइनें, अंतर्राष्ट्रीय वैकिंग सस्याएं, मौसम विभाग इत्पादि प्वाइंट 
दु प्वाइंट अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा प्रेषण सकिटों का उपयोग पहले से ही भनेक 


देशों के लिये कर रहे है। इस समय पढ्टे पर दिये गये भाकड़ा सकिटों को 
संख्या 20 है। 


पट्ट पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय टेलीप्रिटर चैनल सुविधा भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार” 
घरानो, वैकों, एपरलाइनों, दृतावासों, मौसम और नागरविमानन विभागों 
जैसे दूरसंचार सेवामो को बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले उपभोक्ताप्रों में 
काफी लोकप्रिय हैं। इन उपभोक्ताओं को दिन-राज़ विश्वसतीय सचार [सुविधा 
की आवश्यकता होती है। यह पद्धति झ्राथिक दृष्टि से भी उपयोगी है (प्रौर 
इसके जरिए तत्काल सम्पर्क करने में आसानी होती है। फलस्वरूप; प्रधिकाधिवः 
ग्राहक इस सुविधा का लाभ लेने लगे हैं। इस समय पढ्टे पर दिए गए 62 
टेल्लीप्रिटर चैनल काम कर रहे है। 


विदेश सचार तिगम उपग्रह के माध्यम से पब्न्तर्राष्ट्रीय टी० वी० प्रसारणों 
को सीधे रिले करता है । यह सुविधा वम्वई भौर नई दिल्‍ली में उपलब्ध है। 
इसके लिए बुक्रिंग सामान्यतः अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यात्रा्रों, खेलों तथा 
| झन्य घटनाओ्रों के प्रसारण के लिए की जाती है। 985-86 के दौरान 7,288 
मिट के समय-समय पर प्रसारित होने वाले 270 कार्यक्रम तथा 2,94॥ 
मिनट के ,895 अनुवंधित कार्यत्रमों का प्रेषण किया गया;। 


बम्बई झौर दिल्‍ली केद्धों से, प्रलेखों के द्ुतगामी सप्रेषण के लिए एक 
डिजिटल प्रतिलिपि सेवा (व्यूरीकक्स) उपलब्ध है। इस समय यह सेवा श्रास्ट्रिया, 
आस्ट्रेलिया, वहरीन, कनाडा, जमेनी, (सघीय गणतंत्न फिजी, होगकाग, इंडोनेशिया, 
इटली , जापान, कौतिया, (कोरियाई गणतत्न, कुवैत, हालैण्ड, न्यूजीलैण्ड, सिंगापुर, 
थाईलैण्ड श्रौर इग्लैण्ड के लिये प्रदान की जाती है। 


प्रंतर्साष्ट्रीय टेलीफोन सम्मेलय (इन्कोटेल) सुविधा भी शुरू कर दी गई 
है। झ्रभी यह वम्बई में उपलब्ध है! इसको सहायता से ग्राहक चार श्रत्तर्राष्ट्रीय 
पक्षों (पारियों) तक के साथ टेलीफोन सम्मेलन कर सकता है। इन्कोटेल के 
लिये उपकरणों का तिर्माण विदेश संचार तिगम लि० के झनुसधानव भर विकास 
झनुभाग ने किया था। 


जब कोई ग्राहक दो या दो से अधिक अन्‍्तर्राष्ट्रीय देलोग्राफ सर्किंद पढे 
पर लेता है तो उसे संदेश संप्रेपण को सुविधा परिचालन की गई संग्रह भौर अग्रेपण 
विधि (स्टोर एण्ड फारवई मोड) से सदेश स्विचित प्रगाती के जरिए उपतब्ध 
की जाती है। यह सुविवा प्रत्तर्राष्ट्रीय सकिद राष्ट्रीय सकिड के गरेटवे” टमिवलों 
(जो फिलहाल केवल वम्बई में है) तया उपभोक्ताओं द्वारा चुने गए 50 नम्वरों 
पर उपलब्ध है। 


अन्य सेवाएं 


विदेश संचार 
निगम लि० को 
विकास योजबाएं 


शेतार योजना मौर 
समन्धय स्कन्धघ 


भारत १986 


विदेश संचार निगम लिमिटेड समाचारपत् संवाददाताओं, समाचार एजेंसियों 
और प्रसारण संगठनों को, मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय घटवाशों का विवरण भेजने 
की सुविधा प्रदान करता है। यह कार्यक्रम प्रसारण सेवा वायस कास्ट के नाम 

भी जानी जाती है। विदेश संचार नियम लि० द्वारा समाचारों के तीक् प्रसा- 
रण के लिये समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं में अन्तरापष्ट्रीय 
प्रेस बुलेटिन सेवा तथा प्रसारण प्रेपण और ग्रहण सेवा भी शामिल है। नई दिल्‍ली 
के उपभोक्ताओं के लिये फरवरी 4983 से प्रायोगिक तौर पर, संग्रह और 
अग्रेषण टेलेक्स * (स्टोर एण्ड फार्वड ठेलेक्स--एस० एफ० टी०) सेवा शुरू की 
गई है। यह सुविधा इग्लैण्ड, हांगकांग, जापान और अमरीका के लिये है। 
विकास सेवा 
भारत की विदेश संचार सेवाओं में निरंतर सुधार करके उन्हें उन्नत राष्ट्रों 
की संचार सेवाओं के समकक्ष लाने के लिये विदेश संचार निगम लि० ने अनेक 
अल्पकालीस तथा दीर्घ कालीन योजबदायें वद्ाई हैं । इनके श्रन्तगत उपकरणों 
ओर सेवाझ्ों को आधृत्तिक बनाया जाएगा, उनका विस्तार किया जाएगा तथा 
नई प्रौद्योगिकियां अपनाई जाएंगी । बड़े बैंड की एक अंतः सागरी टेलीफोन 
केवल प्रणाली प्रदान करने के लिये एक आशय पत्र जारी किया गया है। 
भारत और संयुक्त अरव अमीरात के वीच ,380 वाइस ग्रेड चैनल की क्षमता 
वाली इस प्रणाली के अगस्त 987 के अन्त तक तैयार होने की आशा है। 
विदेश संचार तिगम लि० के अ्र्वी स्थित विक्रम उपग्रह भू-केद्ध (अर्थ स्टेशन) 
में डिजिटल स्पीच इन्टपोलिशन सहित टाइम डिवीजन मल्टीपल ऐक्सेस प्रणाली 
चालू कर दी गई है। अ्र्वी भू-केद्र (अर्थ स्टेशन) और वम्बई ग्रेटवे के बीच 
के डिजिटल माइक्रोवेव लिक के लिये उपकरणों के लिये ठेका दे दिया गया है। 
आशा है यह कार्य 4987 की प्रथम तिमाही तक पूरा हो जाएगा। एक तटीय 
भू-केद्ध स्थापित करने की परियोजना की रूपरेखा भी काफी हद तक तैयार कर 
ली गई है। यह केच्ध इनमर्सेट उपग्रह के म्राध्यम से समुद्री यात्ना के दौरान 
जहाजों को दिन-रात विश्वसनीय संचार सुविधा उपलब्ध कराएगा। 

विदेश संचार निगम लि० की एक महत्वपूर्ण विकास योजना कलकत्ता 

गेंटवे केन्द्र के विस्तार की .है। इस ग्रेटवे में भी निगम के अ्रन्य गरेटवे केद्धों के 
समान सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। 


वेतार योजना और समन्वय स्कन्धर की स्थापना 952 में की गयी थी। यह एक 
रेडियो नियमन प्राधिकरण है जिस पर देश में रेडियो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल का 
लियमन और समन्वय करने की जिम्मेदारी है । यह अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार यूमियम 


(आई० टी० यू०), दूर संचार से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए संयुवत 
राष्ट्र संघकी एक विशिष्ट एजेंसी है तथा इस क्षेत्र के एक अन्तरशासकीय संगठत-- 
एशिया प्रशांत टेलीकम्यूमिटी (ए० पी० टी०, की एक नोडल एजेंसी है । यह स्कत्ध 


अपने क्षेत्रीय संगठन के सहयोग से काम करता है दिसे अनुश्ववण संगठन कहा जाता 
है । यह नियोजव, समन्वय, कार निर्धारण प्रौर मियमन से सम्बन्धित सभी कार्य करता 
है तया मारत में? डियो फ्रोक्वरेंसयों के इस्तेमाल से सम्बन्धित सभी मामलों 


अनुष्नवण संगठन 
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की देखभाल करठा है। यह भारतीय तार बधिनियम, 885 के तहठ भारत में समी 
वेतार केन्दों के कामदाज, रखरखाव भौर प्रतिप्ठापत के लिए लाइमेंस भी जारी बता 
है तथा झंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन के अधीन इटरनेगतल फ्रोक्वेंसी रजिस्ट्रेशन 
बोड में फ्रोकोंसी का पंजीकरण कराता है ॥ प्राधिव्व भाग्तीय फ्रीरवेंसी में व्यवधान 
पुंद्ा करने वाली फ़ोक्वेंसी की जाच पड़ताल भ्ौर उन्हें दर करने के लिए बदम 
उद्यता है इसके प्रन्य कार्य हैं--मारतोय तार प्रधिनियम, 885 के प्रधीन वेतार से 
संबंधित नियमों /विनियमों का निर्धारण तया उनका क्रियान्वयन, संयुक्त राष्ट्र 
विकास कार्यत्रम|पन्तर्राप्ट्रोय दुर संचार यूनियन तथा एशिया प्रैसिक्रिक टेलीवम्यू- 
निठी की परियोजनाओं के लिये भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध कराना, 
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन (मैरोबी-982) के द्वारा घोषित इंटरलेगनल 
रेडियो रेगूलेशन्स में बताए गए मानकों के झनुसार रेडियो भ्राफिसरों, विमान 
चालको, नाविकों आदि के लिये दक्षता प्रमागपत्रे की परीक्षाएं प्रायोनित करना 
तथा रेडियो उपकरणों को सचालित करने के लिये लाइसेंस देना, लाइसेंस 
प्राप्त बेतार उपकरणों का लाइसेंस की निर्धारित शर्तों भर लियमों के प्रनुमार 
संचालन सुनिश्चित करना तथा संतोपजनक प्रमारण के लिये उपकरणों को 
ऐसे स्थान से संचालित करना कि इसमे अन्य प्रसारणों में व्यवधान पैदा न॑ हो, 
तथा प्रंतर्राष्ट्रीय दुर सचार यूनियत और एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिदी की 
बैठकों तया सम्मेलनों में भाग सेने के लिये समन्वित राष्ट्रीय तैयारी। 

देश में बेतार इस्तेमाल करने वालों को अपनी सेवाओं के लिए योजना तैयार करने 
और उसकी व्यवस्था करने के बारे में यह सलाह देता है। यह फ्रीक्वेंमियों के समनु- 
देशन से सम्बन्धित समी मामलों भ्ौर उपग्रह संचार-प्रणाली के लिए भून्यंतिक 
कक्ष में व्यवस्था तया इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय और बन्‍्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय 
के लिए भी जिम्मेदार है । 


संचार मंत्रालय के अनुय्वग मंगठन ने जावृत्ति प्रवन्ध प्रौर रेडियो विनियमी के कार्यो 
न्वयन के लिए अनुश्रवण (मानिर्टरिंग) केस्ों की श्यता स्थापित की है | ऐसे 27 केन्द्रों 
अहमदाबाद, भ्रजमेर, बंगलूर, बम्बई, भोपाल, कलकत्ता, दाजिलिंगं, दिल्ली, 
डिद्रगढ, गोप्ना, गोरखपुर, हैदराबाद, जालंघर, मद्रास, मंगलोर, नागपुर, रांची, 
शिलेग, श्रीनगर, तिरुप्रनन्तपुरण प्रौर विशाखापत्तमम में काम कर रहे है। 
उत्तरी अंचल की आवश्यकतामों को पूरा करने के लिये पहला चलता- 
फिरता माइक्रोवेव मानीटरिंग टमिनल दिल्ली में स्थापित किया गया है ताकि 
माइक्रोवेव बैंड पर इस्तेमाल होने वाले रेडियो के अनुश्रवण को सरल बताया जा 
सके भर इस प्रकार उसका कुशल संचालन हो सके । यह चलता-फिरता ठमिनल 
इस समय रेडियो प्रसारणों में विब्त पड़ने की शिकायतों, रेडियो शोर सर्वेक्षण, 
नगर माइत्रीवेद मानीटरिग लिक्स के लिये जगहों के चयन, वर्तमान स्टेशनों के 
सुसंगत विकिरण स्तर की जाच पड़ताल आदि के देखभाल का काम करता है। 
बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित चार विशेष इकाइयां 
शेडियों संचार में वाधा पैदा करने बाले तत्वों के मूल स्रोतों एवं मान्ना का पता 
लगाती हैं भौर रेडियो स्पेक्ट्रम पोल्यूथव को दर करने हेतु उपाय सुझाती हैं । 


2 ॥ 


भारत १986 


अजमेर, बंगलूर, वम्वई, कलकत्ता, हैदराबाद, दिल्ली, जालंधर, मद्रास 
नागपुर, झौर शिलंग में दस ऐसे एकक स्थापित किये जये हैं जो क्षेत्नवार यह 
निरीक्षण करते हैं कि लाइसेंस प्राप्त झौर झधिकृत स्टेशन रेडियो नियमितता 
झवतुबंध की घरों के झनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। 


24 


कार्यशील जनसंख्या 


श्रम 


हल चलाने वाला झौर मशीत चलाने वाला मानव ही वास्तव में सबसे 
झ्रधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय साधन है । संविधान में भी यह बात स्वीकार फी 
गई है भौर इसलिए उसमें कहा गया है कि समी मजदूरों के लिए काम की 
उचित और मानवीय परिस्थितियां होदी चाहिए । संविधान की दो भौर महत्व- 
पूर्ण व्यवस्थाएं हँ--निर्वाह्‌ योग्य वेतत भौर समान कार्य के लिए समान वेतन । 
इनका उद्देश्य यह है कि भारतीय श्रमिकों को समुचित न्याय मिल सके । सरफार 
ने श्रमिको की सामाजिक सुरक्षा, रक्षा व उनके कल्याण के लिए कई कानून भो बनाएं 
हैं । श्रौद्योगीकरण के प्रारम्भिक वर्षों में श्रम नीति मुख्यतः: श्रमिक शवित के 
संगठित क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई पी । संपठित क्षेत्रों के श्रमिकों की वास्तविक 
आय श्रौर कार्य में स्थितिके सुधार को ध्यान में रखते हुए, आजकल भंम्नंगठित 
क्षेत्रों के श्रमिकों के द्वितों की ओर घ्याव दिया जा रहा है। अप्तंगछित क्षेत्रों के 
लिए भी कुछ अधिनियम झौर नियम तैयार किए गए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 
948 को इस क्षेत्र के बहुत से श्रमिक वर्गों पर लागू किया गया है । 


भारत में श्रमिकों की संख्या 987 में लगभग 24.46 फरोड़ या देश कौ 
कुल जनसंख्या का 36.77 प्रतिशत थी। भारतीय भर्ष॑ब्यवस्था के संगठित 
झेत्र में सर्वाधिक श्रमिक फ़ैकिंट्रयों काम करते हैं ।! 982 में चालू 
फैकिद्रयों में, जिनके प्रांकड़े उपलब्ध हैँ, प्रतिदिन रोजगार का भनुमानित भौसत 
73,53 लाथ था 5 

महाराष्ट्र में फैक्ट्री कमंचारियों की संडया सबसे झधिक (,58,9 65) थी, 
इसके पश्चात पश्चिम बंगाल (9,7,95), तमिलनाडु (7,90,803), गुजरात 


+ (6,94,652) तथा श्रान्प्न प्रदेश (5,26,470) श्राते हूँ । 978 में सी 


खातों में काम करने वाले श्रमिकों को प्रतिदिन भौसत संख्या 7,4,777 थी 
(3,0,70 खानों के प्रंदर, 2,06,2 खानों की सतह पर तया 2,25,486 


3. फैक्ट्री भधिनयम, 948 के प्र/तगंत फ़ेकट्री की परिमाषां-इस प्रकार को गई है--कोई 
भी ऐसा स्थान प्रांगण सहित, जद्ां पर 0 या १0 से प्रधिक्र श्रमिक काय कर रहे 
हो, या पिछले 22 महीनों में किसी दिनभी कराये गय॑ करते रहे हो, भोर उसके किसी भी 
आग में निर्माण कार्य के लिए बिजती का उपयोग किया जा रहा हो। जहां विजली का 
अ्रयोग नदिया जोठा हो, वहा श्रमिकों की संब्या 20 या उससे प्रधिक होती चाहिए । 
धषपितियम में श्रमिक उस स्यक्ित को कहा गया है जिसका छिसी निर्माण प्रक्रिया में या किसी 
मशीनरी था उध्के हिस्से भ्रयवा स्पात को सफाई में उपयोग किया जाता दो, या शिसी 

प्रस्य प्रकार के काम में, जिसका सबध तिर्मात्र प्रक्रिया के विषय से सबधित हो प्रोर 
जिसकी सीधे या डिधो एजेंदी के दर निवुदि को जादी हो, चाहे. उसे मजदूरी दी जाती 
हो या नहीं । 


2. भस्थायी । 


6520 


भजदुरी, भत्ता तथा 
बोनस 


बाप 


सारणी 24, 3 
श्रमिकों की कमाई 
का सामान्य: 
सूचकांक 


सजदूरी का 
नियमन 


न्यूनतम मजदूरी 
अधिनियम 


भारत 4986 


खानों के वाहर) । खान अधिनियम, 952 के अंतर्गत कोयला खानों में काम करनें 
वाले श्रमिकों की संख्या 978 में &,80,592 थी । 


सारणी 24.] में श्रमिकों की स्थिति (लिंग और कायंवार) दिखाई गई है। 


च्प्ड 


सारणी 24.3 में विभिन्‍न राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में कारखाना मजदूरों 
की औसत सालाना कमाई दिखाई गई है । 


सारणी 24. 3 में आय का अन्तर दिखाया गया है । 
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मजदूरी का भुगतान समय-समय पर संशोधित मजदूरी भुगतान भ्रधिनियम, 936 
तया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 द्वारा नियंत्नित होता है । मजदूरी भुगतान 
अधिनियम, 7936 तथा न्यूनतम मजदूरी श्रधिनियम, 948 सिविकम के अ्रतिरिक्त 
सारे देश पर लागू होते हैं। मजदूरी भुगतान अधिनियम, 936; फैक्ट्री श्रधिनियम, 
948 के तहत फैक्ट्री घोषित किए गए संस्थानों सहित किसी भी फैक्ट्री, रेलवे एवं 
ओद्योगिक संस्थानों, जैसे ट्राम-वे या मोटर परिवहन सेवा, वायु परिवहन सेवा, वन्दरगाह; 
भ्रन्तर्देशीय पोत, खान, खदान या तेल क्षेत्र, बागान, कार्यशाला (जहां वस्तुएं उत्पादित 


: होती हैं) तथा भवनों, सड़कों, पुलों और नहरों श्रादि के निर्माण, विकास तथा अ्रनुरक्षण 


कार्य करने वाले संस्थानों में नियुक्त व्यक्तियों पर लागू होता है । 

ये अधिनियम केवल उन पर लागू होते है, जो प्रति-माह औसतन ,600 रुपये 
से कम मजदूरी प्राप्त करते हों । | 

श्रमिकों द्वारा कमाई गईं मजदूरी को मालिक रोक नहीं सकते, न' ही वे 
अनधिकृत रूप से कटौतियां कर सकते हैं । श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान निश्चित 
दिवस के पूवे हो जाना चाहिए। केवल उन्हीं कार्यों या अवहेलनाओं के लिए जुर्माने 
किए जाते हैं, जो सम्बद्ध सरकार द्वारा मान्य हैं। कुल जुर्माने की राशि काम की अवधि 
में दी जाने वाली मजदूरी के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती । यदि मजदूरी की 
मदायगी देर से की जाती है.या गलत कटौतियां की जाती हैं, तो मजदूर या उनके संघ 
अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित रोजगरारों में समयोपरि (ओवरटठाइम) 
भुगतान न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 के अनुसार किया जाता है । 


न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 948 के अन्तर्गत सरकार विशिष्ट घन्धों में कार्ये 
कर रहें कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर संकती है। इस अधिनियम 
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झारत 49 86 


अमजीवी पत्चरार 
अधिनियम 


ठैका मजदूर 


जप 623 


में उपयुक्त समय-पंतराल के बाद, जो 5 यर्ष से भधिक नहीं होगा चाहिए, पूर्व- 
निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को समीक्षा एवं संशोधन का प्रावधान है । जुलाई 980 
मे हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेतव ने यह सिफारिश की थी कि भधिक से अधिक दो वर्ष 
के अन्तराल पर, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 50 भ्रंक बढ़ने पर, दोनों में से जो भी 
पहले हो, न्यूनतम वेतन में संशोधन किया जाएं । 


समाचासपत्र प्रतिष्ठानों में काम कर रहें व्यक्तियों तथा श्रमजोवी पत्तकारों मी सेवा- 
शर्तों को नियमित करने के लिए 8955 में श्रमजीदी पत्रकार तथा अन्य कर्मचारी (सेवा- 
शर्ते) तथा घिविध उपबंध अधिनियम बताया गया । इस अधिनियम को 
एक विशिष्ट धारा द्वारा औद्योगिक विवाद अधितियम की धांदाप्रों में कुछ सशोष्न 
करके श्रमजीवी पत्रकारों पर लागू किया गया। 26 जुलाई 98व को अध्यादेश द्वारा 
अधिनियम में संशोधद किया यया, नितका उद्देश्य “धमजीबी पत्रकार" शब्द की परिभाषा 
में प्रबर्दे करके भ्रंशकालिक संवाददाताप्रों को शामिल करता भौर समाचारपत्र 
प्रतिष्ठानों दारा समाचारवत्न कर्मचारियों (अंशकालिक संवाददाताओं सहित) की 
बर्खास्तगी/सिवामुक्ति|छंटनी की रोकथाम करना है। 

चाद में इस श्रध्यादेश की जगह संसद के एक प्रध्विनियम ने ले सी । 
अधिनियम में यह व्यवत्था है कि संमावारपत्न संत्यानों में काम करने बाले 
पत्चकारों श्रोर गैर-पत्रकारों की विभिन्न श्रेणियों के वेतन निर्धारण के बारे में 
सिफारिश करते के लिए मजदूरी बोई/ट्विब्यूबल (न्यामाधिकरण) बनाएं जायें । 
झाजकल पललेकर ट्रिब्यूनत की सिफारिशों के झाघार पर वेतन दिए जा रहे 
हैँ जिनकी सिफारिश सरकार को 3 प्रगस्त 980 को द्वी गई थी । इन 
सिफारिशों के बारे में सरकारी ,प्रादेश मामूली, संजोधनों सहित 20 जुलाई 
4987 को प्रकाशित हुए थे । 

पत्निकर द्विब्यूनल की पिफारिशें मिलने के बाद मंहगाई वढ़ जाने के 
कारण, ये मांग की जा रही थी कि समाचारपत्न संस्वातनों के कर्मचारियों को दिए 
जाने वाले वेतनों पर विदारार्थ नए मजदूरी बोर्ड नियुक्त किए जायें । इन भागों 
को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 जुलाई 985 को दो मजरी बोडें, 
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्‍्यायाधोश स्याममूति यू ० एन० वचाबत 
की श्रब्यक्षता में बताए --एक श्रमजीदी पतकारों के लिए और दूसटा गैर- 
पत्नकार कर्मचारियों के लिए । इन वो्डों ने भयनी अ्रत्तरिम रिपॉट दें दी हैं, 
जिनमें एक मई 986 से मूल वेतन का 7.6 प्रतिशत भ्रन्तरिम राहत के 
रूप में देने की सिफारिश की गई है । इस राहत की न्यूवतम राशि 45 रुपये 
होगी । मजदूरी बोर्ों की सिफारिशें भौर उत पर मिले झवेदनों पर विचार 
करने के बाद ंसरकार ने फैसला किया है कि भन्‍्तरिम राहत मूल वेतन का 
5 प्रतिशत हो भौर उसकी न्यूनतम राशि 90 दपये हो । यह फैसला ! जूत 
4986 से लागू कर दिया यया है । 


ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधितियम, 970, जा फरवरी 977 ते समूचे 
परत में लामू किया गया, कुछ संस््यानों में ठेका मजदूर व्यवस्था का निममन के 


छ्द््व 


सस्‍त्ी तथा पुष्प 
श्षमियों फे लिए 
समान पारिश्रमिंक 


स्त्नी भमिफ 


घंधुभा संजबूर 


फारत 2985ए 


है तथा कुछ परिस्थितियों गें उसका उन्मूलन करता हैं। गणदूरी की अदायगी न्दोने 
पर उराके लिए गुय्य मालिक फो जिम्शेदार भी ठहराया णाता है । 


रामान पारिश्रमिक अ्रधिनियग, 97 8 सती तथा पुझप श्रमिकों को समा कार्य या रामान 
स्वरुप के कार्म के लिए! रागास परारिश्रमिक शौर रोजगार के गामले में रित्रयों के साथ 
किसी प्रयार के गेंद-गाव के विशश व्यवस्था करता है । श्रधिनियम के उपबन्ध 
सभी प्रकार के रोजगारों पर लागू किए गए है । श्रधिनियम में राजाहकार समितियों के 
गठग की व्यवस्था है, जो रिश्नयों को रोजगार के श्रधिक श्रवसर पेगे पर रालाह देंगी । 
ऐसी रागितियां कैछीय रारकार के भ्रधीत तथा अ्रधिगगंश राज्य सरकारों और केन्द्र 
शारित प्रदेशों में स्थापित फर दी गई हैं । 


श्रम गंतालय मे कई स्वैच्छिया संगठनों फो वित्तीय राहायता दी है, ताकि मे 
सत्नी श्रमिकों के लाभ के लिए परियोजना घाजू पारें। 

श्रग मंत्रालय स्त्री श्षमिकों से सम्बद्ध श्रमिवा कामूों श्ौर कानूनी उपबन्धों 
गी भी विवेचना फर रहा है, ताकि उनकी कमियों,झौर लुटियों का पता लगाया 
जा राके श्रौर उन्हों दूर करने के लिए, यदि णझूरी हो तो, कानूनों में संशोधन 
किया जा राके । रामान पारिश्रमिक श्रधितियम में संशोधन की बात विचाराधीन 
है 


बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्गूलत ) प्रधिभियग, 976 के श्रन्तर्गत 25 श्रवतृूवर 975 
री सारे देश में बंधुओं मजदूरी की प्रथा रामाप्त कार दी गईं। यहू कासून के लागू 
प्लोने पर राभी वंधुश्रा मजबूर हर तरह की बंधुश्रा मजदूरी मे दायित्य से गुगत 
हो गये और उनके कर्णों को गाफ कर दिया गया । गुगत कराये गये बंधुआा 
मणदूरों का पुतर्यार 20-सूत्री कार्मक्रा का अंग है। 


यंधुश्ना मजदूरी प्रथा उन्मूलन. भ्रधिनियग, 976 के हान्तर्मत बंधुश्ना 
गजबूरों का पता लगाने, उन्हें गुगित दिलाने तथा उनका पुनर्वास करने की पूरी 
जिसोदारी राष्य रास्फारों फी है । 2 राज्यों में बन्धुओा गजदूरी की प्रथा 
के प्रचलन की सूचना गिली है। से राज्य है: श्रान्श्र प्रदेश, विहार, गुजरात, 
गर्नाटया, गैरल, गध्य प्रदेश, गहाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तगिजनादु, उत्तर प्रदेष 
भौर एरियाणा । राज्य सरकारों है प्राप्त श्रग्यतग रिपोर्टों से पता अजता है. णिन 
वंधुओ भजदूरों का पता चजा, उसकी सांय्या 2,05,023 थी श्रौर उसनमों से 
3/60, 268 था पुनर्वास पिया जा चुका था । बंधुआ गजपूरों का पता णगामे 
श्रौर फ़िर उन्हें गुगंत फरामे तथा पुरर्वास करने का काम निरन्तर घजने यवाणा 
काम है| इरालिए राध्य सरकारों से कहा गया है कि थे प्रप्ने राष्यों में बंधुश्ना 
मजहूरा का पता लगाने के लिए रागय-सगय पर रावेंक्षण करती रहें, और उनतेों 
जल्दी रे गुकत कराने तथा उनका पुनर्वास परे के लिए श्रायश्यक कदम उठाती 
रहे, ताकि बंधुा भजपूरों के पुनर्वास कार्यक्रम फो रामय-बद्ध कार्यक्रम बनाया 


बोनस 


ओद्योगिक सम्बन्ध 


कोधोगिक रोजपार 


स्थायी आदेश 


ख्र्म 625 


जा सके । विभिन्न राज्यों में दापिक ओर लै-मासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते 
हूँ ।॥ ।फ़रखरी 986 से प्रति बंधुप्मा सजदूर को दी जाने बाली राशि की 
अधिकतम सीमा 4,000 रुपये से बढ़कर 6,250 रुपए कर दी गईं है । इसमें 
में आधी राशि केन्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। 


कर्मचारियों से सम्बन्धित लाभ में बंटवारे का अधिकार बोनस भुगतान अधिनियम, 2965 
में निश्चित किया गया है। बोनस भुगतान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 980 
के अनुसार अधिनियम में कम से कम वोनस 8. 33 प्रतिझ्त या 00 रुपये, इनमें 
में जो अधिक हो, देने को व्यवस्था है, चाहे इसके लिए निर्धारित झधिशेष की व्यवस्था 
उपतब्ध हो या नहीं । वापिक मजदूरी का अधिकतम बोनस 20 प्रतिशत एक निश्चित 
फार्मूले के अनुसार ही भुगतान योग्य है। बोनस का भुगतान निर्धारित अधिग्रेष के स्थान 
पर उत्पादन[उत्पादकता से जुड़े हुए एक अन्य फ़ा्मूले के अनुसार निमोक्‍्ता एवं 
मजदूरों के वीच आपसी समझौते के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान में अपनायी जाने 
बाली कोई भी अन्य पद्धति तियम के विरुद्ध होगी। निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 
प्रतियोगिता कर रहे सार्वजनिक क्षेत्ञ के उपक्रमों के सिवाय मह अधिनियम 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू नहीं होता । यह अधिनियम लाभ 
के लिए काम न करने वाले संस्यानों, जैसे भारतीय रिजर्व बैक, भारतीय 
जीवन बीमा निगम श्र विभागीय उपक्रम आदि पर भी लागू नहीं होता । तथापि 
यह सभी बैंकों पर लागू होता है ॥ 

बोनस भुगतान श्रधिनियम, 2965 की घारा 32 (५) के भनुसार केस्द्र 
सरकार या राज्य सरकारो के किसी विभाग तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित 
उद्योगों मे लगे हुए कर्मचारी इस भुगतान के अन्तगेत नहीं श्राति । 

9885 में अधिनियम में सशोधन करके सरकार ने वोनस की अभदायगी 
के लिए कर्मचारियों की मासिक आय की सीमा ,600 रुपये से बढ़ा कर 2,500 
रुपये कर दी है । तथापि ,600 रुपये से 2,500 रुपये के वीच मजदूरी या 
चेतन पाने वालो को ,600 रुपये मासिक वेतन पाने वालों के समान ही बोनस 
मिलेगा । 


ओऔद्योगिक विवाद झधिनियम, 4947 ऐसा प्रमुख केन्द्रीय कामून है, जिसमे 
ओऔद्योगिक विवादों को हल करने की व्यवस्था है। इसके श्रतिरिक्त अश्रनुशासन 
सहिता (958) और अश्रौद्योगिक शाति प्रस्ताव (962) से भी सुचारू 
ऑआरद्योगिक सम्बन्ध बनाये रखने में मदद मिलती है। 


औद्योगिक शाति बनाये रखने के उद्देश्य से श्रौद्योगिक रोजगाद (स्यायी झ्रादेश ) 
श्रधिनियम, !948 पारित हुआ्ना, जिसके प्न्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने उन औद्योगिक 
संस्थानों के लिये, जहां 400 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, भादर्श 
नियम तैयार किये। इस अधिन्यिम का 967 में संशोधन किसा गया। मह 
स्वाधित सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि बह इसे उन सस्यानों 


पर भी लागू करे, जहां 700 से कमर कामग्रार काम करते हैँ। 


कार्य समितियाँ 


प्रबन्ध में फा्मिकों 
थी भ्रणीदारी 


सारत 7986 


39683 में किये गये एक और संशोधन के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकार 
द्वारा तैयार किये गये झ्रादर्श स्थायों आदेश उनके श्रन्तर्मत आने वाले तमाम झ्ौद्योगिक 


संस्थानों पर तब तक लागू रहेंगे, जब तक कि औद्योगिक संस्थानों द्वारा बताये 


गये स्थायों आदेश प्रमाणित नहीं किये जाते। केरद्धीय सरकार मे 49 सई 982 
की अधिसूचता के द्वारा सरकारी नियंत्रण के सभी श्ौद्योगिक संस्थानों में 
एवं एसी खातों में जहाँ 50 से श्रधिक लेकिन 400 से कम कर्मचारी नियुक्त हों, 
श्रौद्योगिक रोजगार (स्थायों आदेश) अधिनियम को लागू किया है । 


उन झौद्योगिक संस्थानों में जिनमें 700 या उससे अधिक श्रमिक काम करते हैं, कार्य 
समितियां स्थापित की गई हैं। इनमें मालिकों और श्रमिकों का समान प्रतिनिधित्व 
रहता है और इनका उद्देश्य दोनों के बीच शांति की भावना को बनाए रखते के लिए 
अधिक कारगर कदम उठाना तथा सौहार्द एवं अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना है। 
30 जून 986 तक 625 प्रतिष्ठातों में कार्य समितियां कार्य कर रहीं थीं । 


सरकार ने प्रवन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के लिए अ्रक्तूवर 975 और 
जनवरी 977 में लागू पिछली योजनाओं. की विवेचचा की और इस विवेचना 
तथा अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार ने अपने 30 दिसम्बर 
4983 के एक भ्रस्ताव <वारा केद्धीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रवन्ध में 
श्रमिकों की भागीदारी की एक नई और व्यापक योजना लागू की । राज्य 
सरकारों से भी अ्रनुरोध किया गया है कि वे भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के 
'उपक्रमों में इस योजना को लागू करें । निजी क्षेत्र को भी यह योजना लागू 
करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । 

इस योजता के अन्तर्गत एक त्वि-पक्षीय समिति बनाई गई है, जिसमें केन्द्रीय 
सरकार के मंत्नालयों/राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्ञ के बड़े उपक्रमों और केन्द्रीय 
ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि होते हैं । यह समिति समय-समय पर इस 
योजना की. प्रगति कौ विवेचता करती है और उसमें सुधार लाने के उपाय 
सुझाती है। क्वि-पक्षीय समिति की सहायता के लिए मानीरिंग (निगरानी) 
सेल बनाया गया है। इस त्रि-पक्षीय समिति की तीन वौठकें हो चुकी हैं और 
इनमें निम्नलिखित विषयों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है--मंत्नालबों| 
विश्ञागों द्वारा अपने उपक्रमों की समय-समय पर की गई विवेचनाएं, इस योजना 
के काम करने के ढंय का समय-समय पर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन, प्रवन्धकों 
और श्रमिकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन सम्बन्धी अ्रध्ययन 
आदि । विभिन्न औद्योगिक त्वि-पक्षीय समितियों में भी इस योजना की प्रगति 
पर विचार-विमर्श किया जाता है | यह योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के 
94 उपक्रमों में शॉप फ्लोरसंयंत्र स्तर पर लागू की जा चुकी है । कुछ 
'ओऔर उपक्रमों में भी इस योजना के लागू करने का काम चल रहा है । 

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी पर 25-26 नवस्वर 986 को 
भारतीय श्रमिक सम्मेलन में भी विचार हुआ । सम्मेलन ने सिद्धात्त रूप में 
'यह स्वीकार कर लिया कि सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र में प्रवन्ध में 


अनुशाप्तत संहिता 


श्रोध्योगिक शांति 
प्रत्ताव 


राष्ट्रीय संप्पस्यता 
प्रोर्ताहुत घोड़े 


शिकापढों, रे 
सम्बन्धित प्रक्रिया 


कामगारों की 
जबरन छुट्टी मौर 
घंडनी 


श्रम 62797 
पमिकी की भागीदारी योजना लागू की जाए । यह योजना कानून द्वारा शागू 
की जाए था नहीं प्रोर इसे कार्मानिवत करने का तौर-तरीडा क्‍या हो, इस 
प्रश्य को भारतीय[श्रमिक सम्मेलन ने स्थायी श्रमिक समिति को सौंप दिया है। 


4958 में हुए भारतीय थ्रम सम्मेलन में दैयार की गई अनुशासन संद्विता यह अपेक्षा 
करती है कि मालिक श्रौर मजदूरों के झगड़ो का निपटारा करने के लिए सीधी कार- 
बाई का सहारा ने लेकर वर्तमान व्यवस्था का उपयोग किया जाएं । कर्मचारियों व 
श्रमिकों के सभी केद्द्रीय संगठनों ने तथा कई अन्य संगठनों मे भी इसे स्वोकार किया है । 

केन्द्र और राज्यों के कार्यात्वयन संगठन विवादों को तय करने में सहायता 
करते हू । अखित्त भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़कर, मालिकों भ्ोर मजदूरों 
के केन्द्रीय संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिप्ठानो ने भी विवादों को छातवीन के 
लिए ऐसी समितियां या कक्ष गठित किए हैं, जो उनसे सम्बद्ध सदस्थों को भौद्योगिक 
न्यमाधिकरण (ट्विब्यूतलल) भौर श्रम अदालतों जैसी निषली अदालतों के निर्णयों के 
खिलरफ उच्च न्यायालयों में अपील करने के अति हतोत्साहित करती हैं। केद्वीय' 
प्रतिष्ठान जिन मामलों में अपील करना चाहते हैं, उतकी छानवीन के लिए भी एक 
ऐसी पद्धति 964 से अपनायी जा रही है । 


4962 में मालिकों और मजदूरो के केद्वीय संगठनों मे एक ग्रौद्योगिक प्रस्ताव स्वीकार 

किया । इस प्रस्ताव का आशय यह था कि देश में उत्पादन मैं किसी प्रकार का विष्न 
न पड़े, और न उत्पादन को रफ़्तार कम हो, वल्कि उत्पादन की मात्रा अधिकतम बढ़ायी 
जाएं श्ौर सुरक्षा प्रयासों को हर संभव ढंग से बढावा दिया जाए । प्रस्ताव की प्रगति की 
समीक्षा करने के लिए अगस्त 963 में एक स्थायी समिति का गठन किया गया । 
बाद में इस समिति को केन्द्रोय कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन सम्रितिं में मिला दिया गया। 


अनुशासन संहिता तथा भ्रौद्योगिक शान्ति प्रस्ताव दोनो आपसी झगड़ों को स्वेच्छिक 
मध्यस्थता द्वारा फैसला करने पर जोर देते हैँ। लगभग सभो राज्यों तथा केन्र शासित 
प्रदेशों के प्रशासनों ने संध्यस्थता प्रोत्साहन बोर्डों की स्थापना कर दी है मा इस उद्देश्य के 
लिए कुछ अन्य संस्थागत प्रबन्ध कर दिये हैं । 


अनुशासन संहिता के अन्तगंत कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रबन्धको 
को ऐसी प्रत्रिया स्थापित करनी होगी, जिससे झगड़ों की पूरो जांच के बाद फँसला हाँ 
सके । केन्द्रीय भ्रौद्योगिक सम्बन्ध तत्न प्रवन्धकों को केन्द्र के श्षेत्नाधिकार भें प्राने 
बाले उपक्रमों में श्रमिकों की शिकायती की जांच के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया को 
अपनाने के लिए प्रेरित करता है । 


ओद्योगिक विवाद (संशोधन) अधितियम, 976 के अन्तर्गत मात्रिकों के जबरन 
छुट्टी, छंटनी भौर तालाबन्दी के अधिकार पर समुचित पावन्द्री लगा दो गई है। अब 
मापिक को तालावन्दी करने से पहले विशिष्ट प्राधिकारी या उपयुक्त सरकार से ऐसा 
करने की पूर्व-अनुमतति लेनी पड़ेगी । उस नोटिस में जबरन छुट्टी, छंटवी भौर ऐसे 
झौद्योगिक संत्याव को जिसमें 300 या उससे अधिक कामग्रार नियुक्त है, बन्द करने 
के कारणों को पार्यना-यत में साफ-साफ़ लिखना पड़ेगा। संशोधित अधिसियम में 
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समझौता और 
स्थाय निर्णय 


राष्ट्रीय भ्रम 
संस्थान 


श्रमिक शिक्षा 


झारत 4986 


कारखाना बन्द करने से सम्बन्धित प्रावधान कारगर नहीं थे, परन्तु झ्ौद्योगिक 
विवाद (संशोधन) अधिनियम, 982 के द्वारा स्थिति को अब ठीक कर दिया 


गया है । 


केद्रीय श्रौद्योगिक सम्बन्ध संगठन, जिसे केन्द्रीय मुख्य श्रम आयुक्त का संगठन भी कहा 
जाता है, का काम श्रौद्योगिक विवाद श्रधिनियम, 947 के अन्तर्गत श्रौद्योगिक 


. झगड़ों को रोकना, उनके बारे में जांच-पड़ताल करना और उनको निषटाना है। 


यही संगठन केद्धीय सरकार के उद्योगों में भी कुछ श्रम काबूवों को लायू करने 
के लिए जिम्मेदार है। 

जब औद्योगिक विवाद आपसी वातचीत के द्वारा तय नहीं होते, तो समझोता 
कराने वाला संगठन झगड़ा निपटाने की कोशिश करता है । जब सार्वजनिक 
उपयोग की सेवा में कोई श्रौद्योगिक विवाद हो या होने की आशंका हो और 
इसके लिए 947 के श्रौद्योगिक विवाद अधिनियम की 22वीं धारा के भ्रच्तगंत 
कीई सूचना प्राप्त हो, तो समझौता अधिकारी के लिए समझौते की कारंवाई करता 
अनिवार्य है | दूसरे, श्रौद्योगिक संस्थानों में यह कार्रवाई ऐच्छिक है। 

झद्योगिक विवाद अधिनियम में श्रौद्योगिक झग्रड़ों में ऐच्छिकपनिवाय्य 
रूप से समझौता कराने की व्यवस्था है। केन्द्रीय उद्योग क्षेत्र के विवादों को निपठाने 
के लिए 0 श्रोद्योगिक न्‍्यायाधिकरण (ट्रिव्यूनल) एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए 
गए हैं। इनमें से 3 धनवाद सें, 2 बम्बई में और एक-एक कलकत्ता, जबलपुर, 
चण्डीगढ़, दिल्‍ली और कानपुर में है । राज्यों के अपने अलग न्यायाधिकरण और श्रम 
न्यायालय हैँ । कलकत्ता का न्‍्यायाधिकरण और श्रम न्यायालय और वम्बई का 
औद्योगिक त्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय राष्ट्रीय न्‍्यायाधिकरण के रूप में कार्य कर 
रहे हैँ । 


केद्धीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान की स्थापना 972 में की गई । 
इसने [ जुलाई 974 से एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य करना प्रारम्भ 
किया। संस्थान के शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रों को मूलतः केद्धीय और राज्य, 
सरकारों, श्रमिक संघों के नेता, ग्रामीण मजदूरों के संगठनकर्ता, खेतिहर मजदूरों के 
नेताओं तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के उद्योग प्रबन्धकों और पर्यवेक्षकों 
के लिए बनाया गया है । 


श्रमिक शिक्षा योजना 958 में प्रारंध की गई । इसका क्रियात्वयन केन्द्रीय 
श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाता है | इस योजना का उद्देश्य यह है कि 
आमीग श्रमिकों सहित श्रमिकों के सभी वर्गों को राष्ट्र के सामाजिक व आधिक 
विकास में भागीदार बनाग्रा जाए, वे अपने सामाजिक व आ्राथिक परिवेश की 


समस्याओं तथा जिम्मेदारियों को अ्रधिक अच्छी तरह समझें और अपने में से 
नेतृत्व को बढ़ावा दें | 


आजकल यह बोर्ड तीन स्तरों पर अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करता है, 
() खुली प्रतियोगिता द्वारा शिक्षा अधिकारियों का चयन करता है और उन्हें 


खत 629 


प्रशिक्षित करता है, (2) विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में शिक्षा अधितारियों की नियुवित 
करता है, जहां वे चुने हुए श्रमिकों को भ्रध्यापक के रूप में प्रशिक्षण देते हैं, 
(3) यह सुनिश्चित करता है कि ये श्रमिक अ्रध्यापक अपना प्रशिक्षण पुरा 
करने के बाद अपनी-अपनी इकाइयों मेँ सभी श्रमिकों के लिए कार्यक्रमों का 
आयोजन करते है | ये कार्यक्रम उद्योगों, खानो, बागानों, हृपि भौर प्रसंगठित छेत्नों 
के श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के लिए आ्रायोजित विए जाते है । 


भारतीप श्रमिक शिक्षा संस्थान बम्वई, बोर्ड के प्रशिन्षण अधिकारियों के 
लिए तथा केद्धीय ट्रेड यूनियन संगठनों श्रौर सघो द्वारा प्रायोजित सक्रिय ट्रेड 
यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम झायोजित करता है। 
यह संस्थान, बोड्ड के क्षेत्रीय और उपंक्षेत्रीप केन्द्रों को प्रशिक्षण सम्बन्धी श्रावश्यक 
जानकारी भी प्रदान करता है । 


चुने हुए श्रमिकों को क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय केल्ों में श्रमिक-अध्यापकों 
के रूप में तीन महीने की भ्रवधि का कालिक नियमित प्रशिक्षण दिया जाता 
है । हर वर्ग में 25 प्रशिक्षार्थी लिए जाते हैं | इन प्रशिक्षाथियों को द्वेड 
गूनियनें भेजती है. और मालिक या नियोक्ता उन्हें प्रशिक्षण की अवधि में प्रूरा 
चेतन देते है प्रौर उन्हें काम पर समझा जाता है । 

पाद्यक्रम में ट्रेडयूनियन को संगठन, उसका विकास ठथा कार्यकलाप सम्मिलित 
रहते है । इसके अतिरिक्त कर्तव्य, राष्ट्रीय दृष्टिकोण और सामुदायिक हिंत 
पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है | हमारे देश के इतिहास, विशेषकर स्वा- 
धीनता संधपे के बारे में जानशारी, स्वतत्नता की खातिर किया गया त्याग और 
बलिदान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राप्त सफलताम्रों का मूल्याकन करने के लिए 
देश के झाधिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी तया वर्तमान स्थिति की वास्तविकता 
के बारे में जानहारी भी पाठ्यक्रम में शामिल है । सभी प्रशिक्षण कांर्यत्रमों 
में 'सर्वोपरि राष्ट्र' के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है | 


सार्वजनिऊ, निजी व संहझारी तथा ग्रामीण क्षेत्रों रे श्रमिकों की बढती 
हुई ग्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोर्ड ने लघु अवधि के कई विशिष्ट 
कार्यक्रम भी चालू किए है । धरबन्धकों प्ररर श्रमिकों के प्रतिनिधियों के सथुक्ष 
पाठ्यक्रम भी झायोजित फिए जाते है । नेतृत्व का विकास, उत्पादकता शिक्षा 
मर श्रमिकों ठथा प्रवन्ध कामिकों की प्रवन्ध में भागीदारी आदि विपयो पर 
भी विद्येप पादंदकस झायोजित गिए जाते हैं । 

अपाहिज श्रमिको, महिला श्रमिको, मकान भझादि बनाने वाले श्रम्किें 
की क्रियात्मक शिक्षा सम्बन्धी आवरपकतायें पूरी करने के लिए नपेनलुले आक्ष्म 
हैयार फिए जत्ते हूँ । 

एक प्रायोगिक परियोजना के अन्तगंत बोर्ड ने 977-78 मरे ग्रानीय 
श्रमिकों के लिए चयन के झाधार पर एफ कार्यत्रम शुरू क्या था । झद 
नियमित कार्यक्रम बन गया है । ग्रामीण श्रमिक कार्ेत्रम का मूच उद्देम्थ 
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प्जदूर संघवाद 


मजदूर संघ 
अधितियम 


'मजब्र संधों की 
सदस्यता 


भारत 3986 


कि वे लोग स्वयं अपनी समस्याएं समझे और उन्हें अपनी सहायता से हल करें 
और अपने संगठतों का विकास करें। ? 


भारत में प्रथम विश्व युद्ध (7974-798) से पहले श्रमिक आन्‍्दोलनों 
ने संगठित स्वरूप नहीं लिया था। देश के कई इलाकों से इस शताब्दी 
के प्रथम १4 वर्षों में श्रमिकों | संगठित कार्रवाई के मामले सामने आये। 
कहीं यह कार्रवाई श्रमिकों की मांगों को लेकर हुई, तो कहीं राजनीतिक उद्देश्यों 
के लिए। 


99 में अत्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना से देश में मजदूर संघों 
के विकास पर असर पड़ा। कुछ मजदूर संघों ने स्वतन्त् रूप से कारेवाई करने 


' और अपनी गतिविधियां एक श्रौद्योगिक केन्द्र इकाई तक ही सीमित रखने का 


फैसला किया तो दूसरी और कुछ संघों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गतिविधियों 
में तालमेल की जरूरत महसूस की। भारतीय श्रमिकों के एक वर्ग ने अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित श्रवसरों के माध्यम से श्रमिक वर्ग को श्रन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर संगठित करने का विचार रखा। इसके परिणामस्वरूप 920 में श्रखिल 
भारतीय स्तर पर एक परिसंध--अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस--की स्थापना 
हुई। मजदूर संघ कानून, 926 के लागू हो जाने पर मजदूरों के संगठित होने 
के अभ्रधिकार को औपचारिक सान्‍्यता मिल गई। 


मजदूर संघ अधिनियम, 926 में मजदूर संघों के पंजीकरण की व्यवस्था है। 
मजदूर संघ के सात या उससे ज्यादा सदस्य, संघ के नियमों कं। समर्थन करने 
और पंजीकरण के बारे में अधिनियम की व्यवस्थाश्रों का पालन करते हुए, मजदूर 
संघ अधिनियम के अन्तर्गत मजदूर संघ के पंजीकरण के लिये आ्रवेदन कर सकते 
हैं। अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत मजदूर संघों को कुछ मामलों में दीवावी और 
फौजदारी कार्रवाई के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है। 


मजदूर संघों को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहित राष्ट्रीय और अच्तर्राष्ट्रीय स्तर 
पर त्ि-पक्षीय सलाहकार समितियों, विकास परिषदों और बोडों श्रादि में प्रति- 
निधित्व देने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय (केन्द्रीय) केन्द्रीय मजदूर संघ 
संगठनों की सदस्यता की जांच-पड़ताल करता है। 37 दिसम्बर 968 तक के 
लिए चार केद्धीय मजदूर संघ संगठनों से सम्बद्ध संघों की सदस्यता की आराम जांच- 
पड़ताल 969 के दौरान की गई थी। ये संगठन हैं--भारतीय राष्ट्रीय मजदूर 
संघ कांग्रेस, श्रखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, हिन्द मजदूर सभा और संयुक्त 
मजदूर संघ कांग्रेस । 


हाल में ऐसे अनेक नये मजदूर संघ संगठन बने हैं, जो श्रखिल भारतीय 
स्वरूप और सदस्यता का दावा करते हैं। अ्रतः दस केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों 
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2233 22388 66007 कक 
का फैसला किए संगठन है: 
(7) भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस (इंटर) 
(2) अधिल भारतोय मजदूर संघ कांग्रेस (एटक) 
(3) हिन्द मजदूर सभा (एच० एम० एस०) 
(4) यूलाइटेड ट्रेड थूनियत कांग्रेस (यूटक) 
(5) स्रेंटर भाफ इण्डियन ट्रेड मूनियत (सीटू) 
(6) भारतीय मजदूर संघ (बी० एम० एस०) 
(7) यूनाइटेड ट्रेंड यूनियन कांग्रेस (यूटक) (एल० एस०) 
(8) नेशनल फ्रठ झ्राफ इण्डियन ट्रेड यूनियन (एन० एफ» प्राई० टी० यू०) 
(9) ड्रेड मूनियत कोभआईनिशन सेंटर (टी० मू० सी० श्री०), और 
(0) राष्ट्रीय श्रम संगठन (एन० एल० प्रौ०)। 
श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों के बीच भ्राम सहमति ने होने के कारण जांच 
>की काम शुरू नहीं ही सका । उनमे तीत्र मतभेद होने के कारण सरकार ने 
एक उपाय निकाला। इसके प्रनुसार दस केन्द्रीय संगथ्मों से कहां गया है कि 
ज्जे 34 दिप्तम्बर 980 तक सदस्यता की जाच के लिए भ्पने दावे प्रेश मरें। 
एटक प्रौर सीदू को छोड़कर सभी केन्द्रीय संगठनों मे अपने दावे पेश फिये। 
एटक झ्ौर सीद्‌ से सम्बद्ध मजदूर सदस्यों की सूची मजदूर संघों के पंजीयक 
के कार्यालय से प्राप्त की गई । जांच-पड़ताल फा काम नवम्बर ]98] में शुरू 
किया गया। श्रव यह काम प्रूरा हो गया हैं भौर 3 दिसम्बर 980 पी भन्तिम 
जांच-पड़तात के परिणामों की घोषणा सारणी 24, 4 में दी गई है । यह पोषणा 
30 श्रग॒स्त !984 को की गई । 


सारणी 24.4 
केस्यीय मजदूर संघ संगठनों की सदस्यता 














श्रम केरद्रीय अध्यधित (बलेम्ड) प्रमाणित 
संघ्या संगठन ल्‍-+++त+त+5 ८+++-++++++ 
संघो की सदस्यता सो की सादस्वता 
संख्या सख्या 
॥१ 5 3 ब $ छः 
छ् 2. इंटक 3३,457... 35,09,326 0004. 22,30,28 
2. बी० एम० एस० ॥,725 38,79,728 3,333. १2,], 348 





3. इन ग्रांदडों में डशारू भोर ठार विभाग के बी०एम०एस० हे 43 संपों तथा इटक के एश 
संप को शामिल सहीं किया गया है, बयोदि इस विषय पर एव प्रापत्ति उठाई गईं है। 
मामले की धाय जांच के बाद स्‍झखिम विशेष पिया जाएगा । 
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कर्मचारी 
मुआवजा 
अधिप्तियप्त 


प्रसूति सम्बस्धी 
लाभ 





भारत 2986 











2 5 | 5 6 
3, एच०एम०एस० 7,722. 8,48,47 426 7,062,882 
4. यूटक (एल०एस० ) 54 2, 38, 897 34 6, 27, 359 
5. एन० एल० श्रो० 249 4,05,89 72 2,46, 540 
6. यूटक 678 6,08,052 75 ,65,64 
7. टीव्यू०्सी ० 
सी० 82 2,72,229 65 , 23, 048 
8. एन०एफ० 
ग्राईण्टीग्यूण०... 66 5,27,375 80 84,23 
9. एटक ,366* 0,64, 330£ 3,080 3,44, 7 46 
0. सीट 7,737. 70,33, 4327 ,474 3, 3, 03] 
योग 70,776. 7,23,86, 699 6, 543 67,26,86 





सामाजिक सुरक्षा 

929 में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम पारित होने के साथ ही भारत में सामा- 
जिक सुरक्षा प्रारम्भ हुई। इसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारियों और उनके परिवारों को, 
जिनकी अपने सेवा काल के दौरान किसी औद्योगिक दु्वेटना भ्रौर कूछ 
विशेष रोगों से ग्रस्त हो जाने पर मृत्यु या अपंगता हो गई हो, 
मुआवजा देने का प्रावधान है । अधिनियम में मृत्यु, पूर्ण अपंगता और 
अस्थायी अपंगता के लिए अलग-अलग पैसाते पर मुआवजा दसे का प्रावधान है। 
इस अधिनियम के अन्तर्गत विशेष खतरे वाले व्यवसायथों में लगे कर्मचारियों को भी 
शामिल कर लिया गया है, पर इसमें व कमचारी शामिल नहीं हैं, जो कर्मचारी राज्य 
वीमा अ्रधिनियम, 948 के अ्रन्त्गत लाभान्वित हैं । 


929 में तत्कालीन वम्बई सरकार द्वारा प्रसृति लाभ कानून को लागू कर श्रगला 
फंदेम उठाया गया। इसके तत्काल पश्चात अन्य राज्यों ने (जिन्हें प्रोविस्स के ताम से 
जाता जाता था) इसी विषय पर कानून लागू किये। विभिन्‍न राज्य सरकारों द्वारा 
उपलब्ध श्रसूति लाभों में एकरूपता लाने के लिए सरकार ने प्रसृति लाभ 
अधिनियम, 96 पारित किया, जिसने इस विषय पर विभिन्‍त्र राज्यों में लागू 
कानूनों का स्थान ग्रहण किया । 

हे प्रसूति लाभ अधितियम, 96 कुछ संस्थानों में प्रसव काल से पहले भौर बाद 
में छठ समय तक के लिए महिलाओं के रोजगार का नियमन करता है और 
उनके लिए प्रसूति और दूसरे लाभ उपलब्ध कराता है। कर्मचारी राज्य बीमा 
अधिनियम, 948 के अन्तर्गत आते वाले कर्मचारियों को छोड़कर यह भ्रधिनियम 
खातों, कारखातों, सकंस उद्योग भौर बागानों तथा इसी प्रकार के प्रत्य सरकारी संस्थानों 





2, एटक कक सीढ़ू की श्रष्यथित सदस्य संख्या इनके श्रमिक संघों के पंजीयक के रिकार्ड से 
सी गई है, क्योंकि संघ श्रांकड़े उपलब्ध कराने में असमर्थ रहे । 


5. « बनी कत 9 ०३५८-८3 ८- 


कर्मचारी राज्य 
बोमा योजना, 


कर्मचारी भविष्य 
निधि 


चरम 633 


पर लागू होता है। मह प्धिनियम राज्य सरहारों द्वारा प्न्य संह्यानों पर भी लागू 
किया जा सकता है। इस पअ्धिवियम के मल्तगेत कोई वेतन सीमा निर्वारित नहीं है। 


कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 2948 का पारित होना सामाजिक सुरणा के हित में 
बद्गुत महत्वपूर्ण कदम या । यह अब तक केवल उन कारयानो में लागू था जहां सारा साल 
काम होता है, मशीने विजली से चलती हैं भौर कम से कम 20 आदमी काम करते है। 
लेकित अब यह राज्य सरकारों दारा धीरे-धीरे उन छोटे कारखानों, होटलों, रेस्तरापों, 
दुकानों, सिनेमावरो आदि, जहां 20 या 20 से अधिक आदमी काम करते हो, पर 
भी लागू किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियी पर लागू होता है, जिनका प्रतिमाह वेतन 
,600 रुपये से कम है । 

इस अधिनियम के अन्तगेत श्रमिकों को आवरस्मिक वोमारी, प्रमूति, रोजगार में 
चोट की अवस्था में उनके इलाज का प्रवन्ध करने झौर उन्हें नकद भत्ता देने तथा चोट 
से मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पेंशन देने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति के 
परिवार को, जो इस नियम के अन्तर्गत आता है, हर प्रकार के इलाज की सुविधाएं 
उत्तरोत्त र दी जा रही हैं । 

3 दिसम्बर 985 को इस योजता के अन्तात 89 कर्मचारो 
राज्य बीमा अस्पताल झौर 42 उप अस्पताल थे, जिनमें बिस्तरों की संख्या 23,2। 
थी । औयधालयों को संख्या ।,26 थी । इस योजना को 6. 80 लाय कर्मचारियों 
तक पहुंचाया जा चुका है | 


952 के कर्मचारी भविष्य निधि तथा विदिंध उपबंध अधिनियम द्वारा प्रौद्योगिक 
कर्मेचारियों फो अवकाश-प्राप्ति पर कई प्रकार के लाभ उपलब्ध हैं। इनमें भविष्य 
निधि, पारिवारिक पेंशन और जम! राशि से सम्बद्ध बोभा शामित है । 38 दिसम्बर 
985 तक जम्मू और करमीर को छोड़कर सारे भारत में इसके बख्तगंत 73 
उद्योग वर्ग पे, जिनमे 20 या उससे अधिक व्यक्तित काम करते हैँ। यह कामून उन 
संस्थानों पर लागू नहीं होता, जी 792 के सहकारों समित्ति अधिनियम यथा 
[कसी अन्य कानून, जो सहकारी समितियों से सम्बन्ध रखता है और 
जिनमे 50 से कम लोग काम करते है तथर जिनकी मशीनें बिजली से नहीं चलती, के तहत 
पंजीवृत्त है। ! सितम्बर 3985 से यह योजना 2,500 झदपये तक मासिक वेतन 
पाने वालों पर लागू होती है । 

इस निधि के लिए मातिकों को कर्मचारियों को दी जाने वाली मजदूरी व महंगाई 
भत्ते को कुल राशि के सवा छह प्रतिशत के बराबर अपना हिस्सा देना होता है (कुल 
राशि में कर्मचारियों को दी गई खाद्य रियायतों का नकदी मूल्य भौर अनुरक्षण भत्ता 
भी शासित है) । इतना ही हिल्सा कर्मचारियों को भी देवा होता है ॥ सरकार ने 
23 उद्योगों के लिए, जितमे 50 था इसमे अधिक व्यक्त काम करते है, यह हिस्सा 
बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है । 

54 दिसम्बर 985 के भ्रस्त में भविष्य निधि योजना में भंशदावाओों को सख्या 
.37 कशेड़ थी। 
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मृत्यु होते पर 
सहायता ; 


एम्पलायज डिपाजिट 


लिक्ड इंश्योरेन्स 
स्कीम 


पारिवारिक पेंशन 


आनुतोषिक यो जा 


भारत १986 


जनवरी 964 में कर्ंचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत मृत्यु उपरान्त सहायता 
निधि स्थापित की गई, जिसका उद्देश्य गैर छूट प्राप्त संस्थानों के मृतक के उत्तरा- 
घिकारियों या नामजद व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उसका लाभ 
मृतक कमंचारियों के उत्तराधिकारियों या चामजद व्यक्तियों को मिलता है, जिनका 
मासिक वेतन (मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदि को मिलाकर) मृत्यु के समय 3,000 
रुपये से अधिक नहीं है । भविष्य निधि के रूप में मिलने व/लों राशि , 250 रुपये , से 
जितनी कम होती है, उतनी ही राशि मृत्य-उपरान्त सहायता के अन्तर्गत दी 
जाती है । 


सामाजिक सुरक्षा की एक और योजना है--एम्पलायज डिपाजिट लिक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 
976, अर्थात भविष्य निधि में जमा धनराशि से जुड़ा बोमा । यह योजना 3 अगस्त 
978 से लागू हुईं। इसके अनुसार, कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके वारिस को भविष्य 
निधि की धनराशि के अतिरिक्त एक और धनराशि मिलेगी, जो पिछले तीन वर्षों में निधि 
में मौजूद औसत धनराशि के वरावर होगी, वशर्ते कि निधि में औसत धनराशि 3,000 
रुपये से कम न रही हो । इस योजना के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान 0,000 रुपये 
होगा, जिसके लिए कर्मचारी को कोई अंशदान नहीं करना पड़ेगा । 


औद्योगिक मजदूरों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों के लिए लम्बी 
अवधि तक धत सम्बन्धी सुरक्षा देने की दृष्टि से मार्च 97] से 
कर्मचारी पारिवारिक पेंशन योजना शुरू की गई। कर्मचारी भविष्य निधि योज- 
ताओों में मालिकों और कर्मचारियों के अंशदान के एक भाग को अलग करके इसके 
लिए धन प्राप्त किया जाता है। इसमें केन्द्र सरकार भी कुछ भाग जमा करती है । निधि 
की सदस्यता की अवधि के आधार पर पारिवारिक पेंशन की राशि न्यूनतम 60 रुपये से 
लेकर अधिकतम 320 ठुपये प्रतिमाह है । इसके अतिरिक्त 60 रुपये से 90 रुपये तक 
अस्थायों पारिवारिक पेंशन को राशि प्रति माह देने की स्वीकृति भी प्रदान 
की गई । 


972 के आनुतोषिक (्रेच्युटी) अदायगी अधिनियम के अच्तर्गत कारखाना, 
खानों, तेल क्षेत्रों, वागानों, गोदियों, रेलवे, मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, कम्पनियों, 
दुकानों, तथा अन्य संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी आतुतोपिक के हकदार हैं। 
इस अधिनियम के अन्तर्गत वही कर्मचारी आते हैं जिधका, वेतन या मजदूरी 
,600 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है । अधिनियम के अन्तर्गत एक वर्ष 
के सेवाकाल के पीछे 5 दिन का वेतन आनुतोपिक के रूप में दिया जाता हैं 
और वह अधिकतम 20 महीने के वेतत के बराबर हो सकता है । विशेष मौसम 
में चलने वाले (सीजनल) कारखानों में हर मौसम के पीछे सात दिन का वेतन 
आनुतोषिक के रूप में दिया जाता है । अगर किसी कर्मचारी को मालिक के 
साथ किए गए किसी पंचाट (अवाड्ड) या. संविदा या इकरार के अन्तर्गत आनु- 


तोषिक पाने की बेहतर शर्तें मिली हैं तो, यह अधिनियम उसे उनसे चंचित नहीं 
करता । 


श्र 
4 635 


फ्राप की शर्ते कौर कारबातों में काम की शर्तें फैक्ट्री अधिनियम, 7948 के द्वारा नियम्रित्त की 


कल्पाण 


जाती हैं। इस भ्रधिनियम के अनुसार प्रौड़ श्रमिकों के लिए सप्ताह में 48 घंटे काम 
कै लिए निश्चित हैं एवं किसी भी कारखाने में 74 साल से कम उम्र के बच्चों 
का काम पर लगने की मनाही है | भ्रधिनियम के अन्तर्गत रोशनी, साफ हवा, 
मुसक्षा, स्वास्थ्य त्तया कल्याण सेवा के न्यूवतम मानक भी निश्चित हैं, जिनका 
पालन मालिकों को भ्रपने कारबानों में करना पड़ता है। मिन कारयानों में 30 
से ब्रधिक महिला श्रमित्र काम करती हैं, वहां उनके बच्चों के लिए बाल-यूहों की 
व्यवस्था करनी पड़ती हैं । जिन कारधानों में 50 से प्रधिक व्यक्ति काम करते हैं, 
वहां कारखाते के मालिकों को उनके लिए झ्राश्रय-स्थल, विश्वाम-गूहे तथा भोजन 
के लिए कमरों की व्यवस्था करती पड़ती है। जिन कारखातों में 280 से प्रधिए 
व्यक्ित काम करते हैं, वहां श्रमिकों के लिए भ्रावश्यक सुविधाओं से युक्त कै्दीनो 
की भी व्यवस्था उन्हें करती पड़ती है। जिन कारखानों में 500 या देसमें प्रधिए 
कर्मचारी काम करते है उनमें कल्याण अधिकारी की तियुतित करता प्रावशार 
है । 2 दिसम्बर 986 को लोहसमा में फरसट्री (संशोधन) विधेयक 7280 
देश क्रिया गया जिसके द्वारा 948 के फंक्ट्री एक्ट में संशोधन करके कार 
सुरक्षा की व्यवस्थाओं को और भ्रधिक कडा कर दिया गया है। खान प्रधि" 
नियम, 952; वागान मजदूर प्रधिनियम, 957; वीडी श्रौर स्रिगार 7र्मभारी 
(रोजगार की शर्तें) भ्रधिनियम, 966; ठेफा सजदूर नियमन प्रौर उसमूतत 
प्रधिनियम, 7970; मोटर परिवहन कर्मचारी श्रध्ितियम, 7962 धादि के 
अ्रस्तर्गत खातों और वागानों के कर्मचारियों के लिए भी सुविधाएं प्रदाभ * 

गई है। 

कोयला, प्रभ्रक, लौढ अयस्क, मैंगनीज श्रयस्क, चूना-पत्वर भोर डोमोर४ 

खातों श्रौर बीडी उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए झ्नायात, फिर 

मनोरंजन और अन्य कल्माण सुविधाएँ नियोजित प्राधार पर प्रदान अपर 7 

लिए. साविधिक कल्शण निधि का सूजन किया गया है ! 


निधि के लिए घनराशि श्रश्नक निर्यात पर लगे सीमा शुरू इश २० + 
लोहा भौर मैंगतीज प्रयत्क निर्यात के सीमा शुल्क पर उपर, शताज के 
पर लगे उत्पादन शुल्क और लौह-अयस्क, इस्पात सत्र भोर सोसट हि ४० 
कारबातों मे इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर झोर डोलोमाइप हे ज्ध्< हे 
उपकर लगाकर प्राप्त की जाती है । वीड़ी श्रमिकी की देाद हे 


नराशि तैयार बीडी पर लगे शुल्क पर उपकर लगाकर प्रादा शो शा २६ 

वे भ्रधितियम जिनसे निधि स्थापित की यई है, इन गाए रिजतरे * 
खान भोर मैंगनीज श्रयस्क खाद श्रमिक हल्याण उपर इजेलिटि+ बल 2 
प्यस्क खान, मेंगतीज अयस्क खान तथा क्रम झरह इत्इलज अपण 
अधिनियम, 976; चूता-यत्वर भौर डोतोमाइट बल इन झपाय मेरे और 5० 
972; कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधितिसत अहुच् बापइल अप 
अधिनियम, 2946 और बीड़ी कर्मचारी कक्टरय इंच उ्याशा अार्र> 
79884 
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बागान संजदूर 


भारत 7986 


वायान मजदूर अधिनियम, 957 में वागान मजदूरों के कल्याण तथा बागानों 
में कार्य करने की शर्तों को नियमित करने का प्रावधान है । अधिनियम राज्य सरकारों 
द्वारा लागू किया जाता है | यद्यपि अधिनियम को 95व में पारित किया गया था, 
परन्तु यह ॥ अप्रैल 954 से लागू किया गया। तंब भी केवल वही 
अनुच्छेद लागू किये गये जो, बगैर किसी नियम निर्धारण के लागू किये जा सकते 
थे । सम्बन्धित राज्य सरकारों ने श्रम मंत्रालय के निर्देशों का अनुसरण करते हुए 
अपने-अपने कानूतों का निर्माण प्ितम्त्रर 7955 से अग्रैल 959 तक को अवधि के 
दौरान किया । 

वायान मजदूर अधिनियम, 95] के कार्याव्वयत के दौरान अनुभव की गईं 
कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा अधिनियम का क्षेज्ञ बढ़ाने के लिए बागान 
मजदूर (संशोधन) विधेयक, 987 संसद द्वारा पारित किया गया और इस्ते 26 
जतवरी 982 से लागू कर दिया गया । 

यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू है तथा इसके 
अन्तगगंत ऐसे समस्त चाय, काफों, रवड़, सिनकोना, और इलायची बागान आते हूँ जो 
पांच हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के हैं श्लौर जिनमें 5 या अधिक श्रमिक लगें 
हुए हैं। 750 रुपयें तक मासिक वेतन पाने वाले श्रमिक, इस अधिनियम के अच्तर्गत 
आते हैं। अधिनियम में अब वागानोीं के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान है । 
संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, समस्त वायानों में मजदूरों और उनके 
परिवारों तथा ऐसे समस्त व्यक्तियों के लिए, जो कि बाहर निवास करते हैँ 
परन्तु वागान में रहने की अपनी इच्छा लिखित रूप में प्रकट कर चुके हैं बशर्ते कि 
वे 6 महीने (की नौकरी कर चुके हों, निवासी स्थान की व्यवस्था करने 
का प्रावधान है। ज़ागानों में मजदूरों के लिए अस्पताल और ओऔपधालय की 
भी व्यवस्था करता जरूरी है। कुछ वागानों में मजदूरों के बच्चों की शिक्षा 
के 'लिए प्राथमिक स्कूलों की भी व्यवस्था है। चाय बोर्ड की सहायता से कुछ 
वागानों में लाभदायक हस्तकला जैसे--सिलाई, बुनाई और टोकरी बनाने 
का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां पर मनोरंजन की सुविधाएं भी प्रदान 
की जाती हैं। 


फैबट्री अधिनियम, 948 में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, 
स्वास्थ्य श्रौर कल्याण का प्रावधान है। यह उद् फैकिट्रियों में, जिनमें 7000 या इससे 
अधिक कर्म चारी कार्य करते है श्रौर उन फैक्ट्रियों में जहाँ शारीरिक चोट, विपावतता 
या राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित वीमारियों' का जोखिम है, सुरक्षा 
अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है। उनके श्रधीन तैयार अधि- 
नियम और कानूनों को राज्य सरकारें अपने फैक्ट्री निरीक्षणालयों द्वारा लागू 
करती है। हे 

॥॒ ग्रोदी मजदूर (रोजगार का नियमन) अधिनियम, 948 के अधीन गोदी मजदूरों 
के स्वास्थ्य भर कल्याण के उपाय सुनिश्चित करने तथा जो कर्मचारी गोदी मजदूर 
नियमन, 948 की परिधि के अन्तर्गत नहीं आते, उनकी सुरक्षा करने के लिए योदी 
मजदूर (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 96। तैयार की गई थी। 


राष्ट्रीय सुरक्षा 
अश्पिदू 


“राष्ट्रीप सुरक्षा 
पुरस्कार 


“श्रमबीर पुरस्कार 


धम 657 
भारतीय गोदी मजदूर अधिनियम 934 के भन्वगेंत जहाज पर काम करने वाले 
झ्रौर जहाज के साथ काम करने वाले कर्मचारी प्रात़ते है। 

2 कम सलाह सेवा महानिदेशालय झौर श्रम संस्यान, बम्दई भौद्योगिक कर्म- 
चारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य भोर कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर सरकार, उद्योग 
भ्रौर अन्य संस्यातों को सत्ाह देने घाला एक सम्पूर्ण निकाय है । यह गोदों मजदूरों 
की सुरक्षा श्रीर स्वास्थय सम्बन्धी कानूनों को लागू कराता है । 

जोखिम पर नियंत्रण झोर व्यावसायिक स्वास्थ्य के बचाव तथा यतरनाक उत्पादत प्रति- 
क्रियाओं में कार्य करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा के लिए सरकार ने समस्वित कार्रवाई 
मोजना का एक शप्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है। इस कारंवाई योजना में काम के वातावरण 
में सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए सरकार, प्रबंध तथा श्रमिक संगठनों की जिम्मेदारियां 
निश्चित की जाती हैं । दम कारंबाई योजना के प्रन्तर्गत सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक 
उद्योगों में पूर्ण सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली, प्रकोप्ठ की ग्रादर्श योजनाएं भोर “सुरक्षा भोर 
स्तास्थ्य दुर्घटता में कमी कार्रवाई योजना, (सहारा) भी शामिल है। 


राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ की स्थापना सुरक्षा उपायों को बढावा देने, दुर्घट- 
सा्मों को रोफने, खतरों को कम करने तया मानव कंप्टीं को कम करने के 
लिए 966 में को गई थो। इसे स्थापित करने के अन्य उद्देश्यों में सुरक्षा 
पर व्याख्यात कार्यक्रम और सम्मेलन आयोजित करना, शैक्षणिक अमियानों को 
चलाना, नियोक्‍्ताओं और श्रमिकों में चेतता का विकास करना तथा शैक्षणिक 
श्रौर भूचता सम्दन्धों आंकड्टों को इकट्ठा करता शामिल हूँ । 37 भाचें 985 
को परियद्‌ के 2,693 सदस्यों में से ।,456 सिगमित संदत्ष्य, 4 ध्यक्षियत 
सदस्य, 33 श्रमिक संघों के सदस्य और 53 आजीवन सदस्य थे । 

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ के स्थापना दिदस के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 
सारे देश में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है । 


ग्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों मे अच्छे सुरक्षा उप्राथों को मान्यता देने तथा दुर्घटना 
सोकयाम कार्यक्रम के लिए प्रवस्थकोंओर श्रमिक्रों, दोनों का उत्साह बडाते 
तथा दिलचस्पी को बनाये रखने के लिए सरकार ने 965 में राष्ट्रीय छुरक्षा 
पुरस्कारों की स्थापना की । पुरस्कार कार्यक्रमों को स्थापना ऐसो फैकिट्रयों के 
लिए की गई थी, जो फीकी अधिनियम, 948 के अन्तर्गत पंजीकृत थीं। 
परन्तु 97 से बन्दरगाहों भौर ऐसी फैकिद्रयों के लिए, जो अधितियम के अन्तर्गत 
नहीं आती थीं, अलग योजनाएं प्रारम्म की गईं । वर्तमान में ऐसी 
दस योजनाएं चल रही है । 


्रमवीर पुरस्कार! कारवानों, घावों, वागानों और गोदियों में काम करने वाले 
भ्रमिकों के लिए 7965 में शुरू किए गए । ये पुरस्कार श्रमिकों के प्रशंसनीय 
कार्यो जैसे प्रधिक उत्तादन, मितव्ययता व कार्येक्षता के लिए दिए 


प्रधान मंत्री के 
श्रम प्रस्कार 


खान मजदूरों फी 
सुरक्षा 


राष्ट्रीय सुरक्षा 
पुरस्कार (खालें 


खान सुरक्षा 
संगठन 


ली, 


जाते हैं। प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कारों से अलग दिखाने के लिए इतका नाम बदल कर 
विश्वकर्मा पुरस्कार रखा जा रहा है। 

प्रधात मंत्री के श्रम पुरस्कार प्रधानमंत्री ने धनवाद में 985 में मई 
दिवस को जो घोषणा की थी, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक योजना 
लागू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार ये पुरस्कार 
उन श्रमिकों को दिये जाते है जो उत्पादन बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान 
देते हैँ तथा अपने कतंव्य पालन में अनुकरणीय लगन तथा रुचि लेते हैं । महत्व 
के अनुसार इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं --अ्रम रत्न, श्रम भूषण, श्रम वीर 
और श्रम श्री श्रम देवी। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या 
पर घोषित किए जाते हैं । इन पुरस्कारों के अ्न्तगगत सनदा और क्रमशः एक 
लाख रुपये, 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये नकद दिए 
जाते हैं । 


संविधान के अनुसार खानों, में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तया कल्याण - 
की जिम्मेदारी सरकार की है। यह मामला खान अ्रधिनियम, 952 के द्वारा नियमित 
है, जो आणविक खनिजों तथा तेल क्षेत्रों सहित सभी प्रकार की खानों पर लागू होता है। 

खान सुरक्षा महानिदेशालय को खान अधिनियम, 952 के प्रावधानों तथा उसके 
अन्तर्गत बनाए गए नियमों भर अ्रधिनियमों को [लागू करने का कार्य सौंपा गया है । 
इस निदेशालय और राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिपद्‌ मे खातों में सुरक्षा की दशा: 
सुधारने के लिए प्रचार और दृश्य-श्रव्य साधनों तथा अन्य साधनों द्वारा 
अपने प्रयास जारी रखे । उत्तका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि खनिकों में 
सुरक्षा के श्रति जागरूकता पैदा हो और वे सुरक्षा सम्बन्धी गतिविधियों में 
सक्रिय भाग लें । राष्ट्रीय खान सुरक्षा परिषद्‌ के अधिकारियों ने प्रवन्धकों 
तथा अन्य संगठनों द्वारा आयोजित पाठ्यक्रमों और गोष्ठियों में भाग लिया, 


पुनश्चर्या पादूयक्रम चलाए, प्रदर्शनियां लगाई और प्राथमिक चिकित्सा प्रतियोगिताएं 
आयोजित कीं । 


खानों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार 983 में शुरू किए गए । इस 
योजना का उद्देश्य यह है कि जो खानें 952 के खान अधिनियम के अ्रन्तगेत आती 
हैं शौर जिनमें सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय काम हुआ है, उन्हें राष्ट्रीय [स्तर पर 
मान्यता दी जाए । 

यह योजना 4982 से लागू हुई और ऐसी खानों का पता लगाकर वर्ष 982 


',गैथा 983 के पुरस्कार उन्हें दिए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार वितरण समारोह 


3 जनवरी 986 को नई दिल्‍ली में हुआ जिसमें वर्ष 984 के पुरस्कार 
वितरित किए गए । ; 


खानों में सुरक्षा विषय पर सम्मेलन दो वर्षों के अन्तराल से होता है । एं सा पहला 
सम्मेलन 958 में कलकत्ता में हुआ | छठा सम्मेलन जो कि नई दिल्‍ली में 3-4 
जनवरी 986 को हुआ उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किया. । इस 


रोमगार 


राष्ट्रीय रोजगार 
सवा 
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सम्मेलन में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, मालिकों झौर श्रमिक संगठनों के प्रतिमिधियों 
नें संरद सदत्ये तया व्यावसायिक संस्याग्रों ने भाग लिया ।' इसमें यानों मे 
सुरक्षा के विविध पहलुओं पर विचार क्रिया गया ओर इस बात पर विचार विया 
गया कि खातों में छर गिरते और अन्य कारण्यें से होने वाली दुर्घटनाशों को कैसे 
कम किया जाए । इसमें यानों में कामकाज को सुरक्षित बनाने के लिए, श्रमिको 
और प्रवन्धकों द्वारा अतिरिक्‍्ता उपाय अपनाने की सिफ्लारिश की गई / इस 
सिकोरिशो में खातों के विशेक्षण तंत्न को मजबूत बताने की प्रावश्यकत्ता पर भी 
बल दिया गया । 


संगठित क्षेत्र, अर्यात्‌ दस या इसमे अधिक व्यक्षियों को काम पर लगाने 
वाले सार्बजनिक क्षेत्र तया गैर-कृषि क्षेत्र के समी प्रतिष्ठातों में रोजगार मार्च 
984 में 242. ! लाख से वदृकर मार्च 985 में 246.0 (प्रस्थाई) लाय हो गया । 
यह वृद्धि 4983-84 की [.4 अतिशत को तुलता में .6 प्रतिशत पी। 
पिछले माल को तरह हीं सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि 2,5 प्रतिशत 
रही। जिजी क्षेत्र में रोजगार में कमी 7983-84 में 2,4 प्रतिद्रत के मुकाबले 
१984-85 में 0.3 प्रतिशत हुई। 


सातदी योजना के प्रयन्न में कही गया है कि छठी योजना में 356 लाप मानक 
जन वर्षो (प्रतिदिन 8 घंटे काम कर भौर वर्ष में 273 दिन काम) के रोजगार 
को सुविधाएं जुटाई गई। यह भी झनुधान लथाया यथा फि सातवों योजना के शुरू में 
(१5 वर्व से झ्रधिक उम्र के) बेरोजगार लोगो को सघया 92 लाध थी । सातवीं योजना 
की अवर्धि # इस पायु वर्य के श्रमिकों की सख्या मे 393. 8 साय लोगों की शुद्ध वृद्धि 
होगी भौर 403.6 लाब मानर जन वर्यों का नवे। रोजवार मिलेगा | 


राष्ट्रीय रोजगार सेवा के भ्रधीन 720 रोजगार कार्याताम भौर 80 
विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरों हैं । ये ब्यूरो रोजगार घाहने 
वाले सभी व्यक्तियों की सहायता करते हैं। इतमें विशेष बरगे श्री शामिल होते हैं । 
जैसे भुवपुवे विकलांग सैनिक, भनुसूचित जातिया भ्ोर जवजातियां, स्त्रियां प्रादि।! 
इन्हें नियोजाम्रों द्वारा सूचित किये गए रिक्त स्थानों के लिए मेजा जाता है । राष्ट्रीय 
रोजगार सेवा कूछ प्रस्थ काम भी करती है, जैसे व्यावसायिक मार्मेदगेन भौर रोज- 
गार सवंधी परामर्ण, रोजगार, बाजार की सूचना इकटूठी करना तथा लोगो तह 
पहुंचाना, रोजगार तया व्यावत्तायिक्र अनुसंधान के बारे में सध्ययत करना ताडि 
रोजगार और जनशत्रित की वारे में तोतिया निर्धारित करते के लिए वाहिल जान- 
कारी प्रदान की जा सके । 

959 के रोजगार कार्यालय (रिक्त स्थानों का अनिवार्य जाप) अधि- 
नियम के अन्तगंत सभी सरकारों झौर तिजी क्षेत्र में ऐसे गैर-कृपिं परतिष्ठातों का, ट 
जिनमें 25 या 25 से अधिक आदमी काम करते हों, यह दायित्व हा कि अप 
यहां रिक्त स्थानों की सूचना (कुछ अपदादों के साथ) अधिनियम के का ते 
व नियमी के अनुसार, रोजगार कार्योलयों को दें और इम्रप्सप्रण 
करें 


640 


तारणी 24.5 
रोजगार कार्यालयों 
फी गतिविधियां 


भशासनत 


प्रशिक्षण और 
मनुसंधान 


व्यादतायिक 
सार्गदर्शन 





सारत 4986 


सारणी 24, 5 इन रोजगार कार्यालयों की गतिविधियों को दिखाती हूँ । 


रोजगार पंजीकृत रोजगार पाने चालू रजिस्टर ज्ञापित रिक्त 

कार्यालयों अभ्यर्थियों वाले अभ्यर्थियों में अभ्यथियों. स्थानों 

की संख्या/॑ की संख्या की संख्या की संख्या. की संख्या 
(हजारों में) (हजारों में) (हजारों में) (हजारों में) 


4956 4438 4,670.0 389.9 758.5 296. 6 
977 437 5,429. 9 507.0 5,099. 9 843. 6: 
4976 547 5,609, 4 496.8 .9,784. 3 845, 6 
3987 592 6,276. 9 504.8 47,838. ] 896, 8 
3982 69 5,862. 9 473,4 79,753. 0 , 89.9* 
983 652 6,755. 8 485,9 2,953, 3 826. 0 
3984 666 6,239. 0 407.3 23,546. 8 707.8.' 
9 8578. 7 


3985 720 5,82१. 5 388.5 26,269, 


नल अत 





3. इसमें विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदशन ब्यूरो शामिल नही हूँ । 


नवम्बर 956 से रोजगार कार्यालयों पर दिनप्रति-दिन का प्रशासनिक वियंत्तण 
राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। अप्रैल 969 से राज्य सरकारों को” 
जनशक्ति और रोजगार योजनाञ्रों से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण भी दे दिया गया । 
केन्द्रीय सरकार का कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर पर नीति-निर्धारण, कार्य-विधि 
ओऔर मानकों के समत्वय, विभिन्न कार्यक्रमों के विकास तथा प्रशिक्षण तक सीमित 


है। 


रोजगार सेवा में अनुसधान तथा प्रशिक्षण के लिए केद्धीय संस्थान, श्रम मंत्रालय में 
रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन 964 से कार्य कर रहा है।- 
यह संस्थान ये कार्य करता है :--() राष्ट्रीय रोजगार में कमियों के प्रशिक्षण 
की आवश्यकता का निर्धारण करता; (2) विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय रोजगार 
के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण देवा तथा योजना बताता, (3) रोजगार 
सेवाओं में आने वाली कठिनाइयों पर अनुसंधान करना, तथा (4) कैरियर: 
संबंधी साहित्य का संकलन और प्रकाशन और व्यवसाय-मार्मदशेंव तथा कैरियर 
परामश्लें कार्यक्रमों में उपयोग के लिए श्रव्य-दृश्य साधनों का उत्पादन । 

विभित्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न देशों के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षार्थी 
अफसरों के लिए यह संस्थान पाठ्यक्रम का प्रवन्ध करता है। 


युवक-युवतिियों (ऐसे अभ्यार्थी जिन्हें काम का कोई अनुभव नहीं है) और” 
प्ौढ़ व्यक्तियों को (जिन्हें खास-खास कामों का अनुभव है) काम-घन्धे से सम्बद्ध- 
मार्यदर्शश श्र रोजगार सम्बन्धी परामर्श दिया जाता है । 985 में 35- 


विशजांगों के लिए 
शौजगार कार्यालय 


लतृसूचित जाति 
तथा अनुसूचित | 
जनभातिं फे बेरोज- 
गार यूपकों के 
लिए मार्गदर्शन 


प्रशिक्षण 


कारोगरों का 
प्रश्चिक्षण 


श्म 547 
सेजगार का्यलियों तथा 80 विश्वविद्यालय रोजगार सूचना भोर मार्गेदर्गन 
ब्यूरो में व्यावताथिक मार्मदशन एकक काम कर रहे थे । 

रोजगार सेवा अनुप्तधान भौर प्रशिक्षण के केद्धीय संस्थान में एक आजीविका 
अध्ययव केर्द्ध स्थापित किया गया है, जो युवक-्युवतियों तथा अन्य मार्येदर्शन 
चाहने वालों को व्यवसाय सम्बन्धी साहित्य देता है । 30 चुने हुए जिलों में 
प्रायोगिक तौर पर एक विशेष योजना चन्ाई जा रहो है, जिसके प्न्तर्गत चाहने 
बालों को इस वात के लिए प्रेरित ह़िय्रा जाता है कि वे झरना यूद का रोजगार 
चलाएं भौर इसके लिए उन्हें मार्गगदन भी दिया जाता है 


शारोरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय 
हैं, जो पटना, मद्रास, अहमदाबाद, वंगलूर, लुधियाना, बम्वई, कलकत्ता, घण्डीगढ़; 
दिल्‍ली, हैदराबाद, जबलपुर, कानपुर, जयपुर, तिझ्अवंतपुरभ, शिमला, युवाद्वादो; 
अगरतला, इम्फाल, चडोदरा, सूरत, राजकोट तथा भुवनेश्वर में स्थित हैं । 

विकलागों के लिए अहमदाबाद, ब्ंगलूर, अम्बई, दिल्ली, हैंदरावाद, जबज< 
पुर, कानपुर, कलकत्ता, मद्रास, लुधियाना, सीतामढ़ी, गुवाहाटी, भुवनेश्वर भोर 
तिरुअनन्‍्तपुरम में 4 व्यावसायिक पुनर्वात केलद्ध काम कर रहे हैं। ये करद्र 
घिकलागों व्यापक रूप से पुनर्वाप सेवाएं प्रदान करते है । 


अनुमू चित जाति तया अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार व्यक्षित्रयों में आत्मविश्वास 
बढ़ाने के लिए 8 प्रशिक्षण व भागेंद्शन केर्द्र दिल्ली, मद्रास, कानपुर, 
जग्रपुर, हैदराबाद, तिदअनंतपुस्म, सूरत, जबलपुर, एजल, संची, बंगलूर, हितार 
राउरकेला, इम्फाल, कलकत्ता, नागपुर, मंडी और गृवहटी में काय कर रहे है। 


शवाप्रों को किशोरावस्था में ही आजोविका के लिए तैयार करने के उद्देश्य से 
रोजयार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय मे विभिन्न प्रशिक्षण कार्मक्रम शुरू किए 
है। जहां तक सम्मव होता है, ये कार्यक्रम राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत बताये जाते 
हैं. भौर विदेशी सहयोग से भी बनाये जाते हैं 


१5 से 25 साल को उम्र वाले युवक-युवतियों की 38 इंजीनियर भोर 26 गैर" 
इंजीनियरी घन्धों में प्रशिक्षण देने के लिए समूचे देश में भ्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 
खोले गए है।इस समय ,447 संस्थाएं, जिनमें कुल 2, 64 लाए स्थान हैं, देश में 
कारीगरों को प्रशिक्षण दे रही है ! इंजोनिपरी धंधों के लिए ट्रेनिय काल 6 भाह से 2 
दर्द का है, परन्तु सभी ये र-इंजीनियरी घंधों के लिए ट्रेनिंग काल एक वर्ष है। भधिकतर 
प्रंधों में प्रवेश के लिए शैज्ञणिकर योग्यता 8वीं या मैट्रिकुलिशन से 2 वर्ष कम या 
इसके बरावर है । 64 धन्धों के अलावा राज्य सरकारों तथा केन्ध शाघ्तित प्रदेशों 
मे अपने क्षेत्रों को भावश्यकतानुसार, प्रतिरिकत धघों के लिए प्रशिक्षण शुद्ध किया 
द्दै। 


6842 


दशित्प-प्रशिक्षकों 
फा प्रशिक्षण 


उच्च व्यावप्ताथिक 


प्रशिक्षण योजना 


भारत 4986 


कारीगरी का प्रशिक्षण पाने वालों की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए रोजणर 
तथा प्रशिक्षण महानिरदेशालय इंजीनियरी धन्धों के लिए प्रशिक्षण पाने वाले कारीगरों के 
घुनाव के लिए भ्रभिरुचि (एप्टीच्यूड ) परीक्षा का श्रायोजन करता है। यह परीक्षा 
विभिन क्षेत्नों के उद्योगों में. भी लागू कर दी गई -है ताकि, एप्रेन्टिस एक्ट; 
496व के अधीन उपयुक्त उम्मीदवार को एप्रेन्टिस नियुक्त किया जा सके। 

, प्रशिक्षण विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों के "अनुरूप 98-82 में चार 
आदशं ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों--हल्द्वानी (उत्तर प्रदेश), कालीकट (केरल); 
जोधपुर (राजस्थान) और चोदवार (उड़ीसा)-क्ी स्थापता की जा चुकी है। 
इसका उद्देश्य कारीगरों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः संगठित करना 
है। इस कार्य क्रम में पहले कारीपरों को व्यापक आधार वाले प्रायमिक प्रशिक्षण और बाद 
में आदर्श प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। 


मौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास, लुधियाना तथा 
हैदराबाद के 6 केन्द्रीय संस्थानों में शिल्प प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है । इने 
छः संस्थानों में से मद्रास स्थित संस्थान को छोड़कर सन्‌ 982 के दौरान 
अन्य पांचों को उच्च प्रशिक्षण संस्थान (ए० टी० श्राई०) के रूप में पदोस्तत कर 
दिया गया है। ये छः संस्थान, जिनकी क्षमता ,44 प्रशिक्षणार्थी लेने की है, विभिन्‍न 
फामों का प्रशिक्षण देते हैं। बम्बई संस्थान में रासायनिक वर्ग के व्यापारों में भौर 
बुनाई व्यापारों में और हैदराबाद संस्थान में होटल और खान-पान सम्बन्धी मामलों 
में प्रशिक्षकों को ट्रेनिंग देंने के लिए. सुविधाएं जुदा दी गई हूँ तथा फानपुर और 
लुधियाना के संस्थानों में क्रशः छपाई, और खेतीवाडी के यंत्रों से सम्बन्धित 
प्रशिक्षण को सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। प्रत्येक केन्धीय संस्थान से 
एक श्राद्श प्रशिक्षण संस्थान सम्बद्ध हैं, जिसमें प्रशिक्षणाथियों को व्यावहारिक 
प्रशिक्षण दिया जाता है। 


अवतूवर 977 में 'उच्च व्यावसाथिक प्रशिक्षण योजना' मामक एक परियोजना 
कई प्रकार के उन उच्च तथा परिष्कृत कौशलों का प्रशिक्षण देने के लिए चालू 
की गई है, जिनका प्रशिक्षण श्रत्यः व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों 
के भ्रन्तगंत नहीं दिया जाता। यह योजना बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, 
मद्रास तथा लुधियाना में स्थित ७: उच्च प्रशिक्षण संस्थानों और 5 राज्य सरकारों 
के श्रधीव चुने हुए 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलाई गई है। आधु- 
निकीकरण करके उक्त योजना के श्रन्तर्गत विभिन्न उच्च पाठ्यक्रम चलाये जा 
रहे हैं। पूरे देश के लिये मद्रास का उच्च प्रशिक्षण संस्थान शीर्ष संस्था का 
काम करता है और प्न्य पांच उच्च प्रशिक्षण संस्थान (जो पहले केन्द्रीय प्रशिक्षण 
संस्थान कहलाते थे), जहां यह प्रणाली लागू की गई, प्रादेशिक संस्थाओं के रूप में 
काम करते हूँ। 985 में 9,800 औद्योगिक कामिकों को प्रशिक्षित किया गया। 
इसेकट्रॉनिकी और प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए 
974 में हैदराबाद में एक उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। इसमें 
धरेलू, औद्योगिक, चिकित्सा सम्बन्धी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रक्रिया उपकरणों के 


श्रम 645 
क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण दिया जाता है इसलेक्ट्री निकस वे प्रक्रिया सम्बन्धी उपकरणों 


के लिये 983 से देहरादून (उत्तर प्रदेश) में एक प्रन्य संस्थान की स्थापना 
की गई है । 


कोरमंनों-सूपर- फोरसनों को अध्विन्षित करने के तिथे एक संस्थान की स्थापना बंगलूर में 974 

घाइनरों को में की गई थी। यह इस समय काम कर रहे 'शॉप फोरमेनों' और सुपरवाश्जरों 

प्रशिक्षण को तया भविध्य में ऐसे पद पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को तकतीकी एवं 
अवन्धन क्षमठा का ओर उद्योगों से भाये श्रमिकों को उच्च तकनीकी हुमरों का 
प्रशिक्षण देता है। दक्ष फोरमेलों की बढ़ती मांग छो पूरा करते के लिये केंद्रीय 
सरकार ने सन्‌ 982 में जमग्ेदपुर में द्वितोम फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान की 
स्थापना की। 


एप्रेन्टिस प्रशिक्षण एग्रेन्टिस एक्ट व96व के भन्तर्गत मालिकों के लिए विशिष्ट उद्योगों में 
पोनना एग्रिन्ट्यों का लगाना भ्रनित्रायें है। यह भ्राधा र॒पृत प्रशिक्तय होता है जिसके साथ-साथ 
केद्रीय एप्रेन्टिसशिप (प्रशिक्षु) परिषद्‌ के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण मानदण्डों के भ्रनुतार ठीक काम के वारे में या व्यवस्था के बारे में 
प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रद॒ तक इस भ्धिनियम के भन्‍्तगेंद 27 वर्गों के 
उद्योगों तया 34 धन्धों को (3 घन्धों को छोडकर) शामित्र किया गया है । 
१973 के एप्रेन्टिसशिप (संशोधन) अ्रधिनियम के प्रन्तगंत झनृमूचित जातियों| 
जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये स्थान सुरक्षित करने और इंजीनियरी के 
स्नातकों तथा डिप्लोमाघारियों के लिये रोजगार बढ़ाने की व्यवस्था है। 
यह भ्रधितियम लगभग 3,375 संस्यानों में लागू है। मार्च 986 के 
भ्रन्त॒ तक विभिन्न प्रशिक्षण पराद्यक्रमों के भ्रन्त्गंत लगमग , 37 लाख एप्रेन्टिस 
प्रध्चिक्षण प्राप्त कर रहे थे । मार्च 986 के भ्रन्त तक इंजोंनिर्पारिंग प्रौद्योगिकी से 
संबंधित विपमों पर लगमग 77 प्रकार के ऐसे क्षेत्र तैयार किए गए है, जिनमें लगभग 
45,248 स्नातक तथा डिप्लोमाप्रारी एप्रेन्दिस प्रशिक्षण ले रहे हैँ । 


श्रौद्योगिक काम>- जो लोग उद्योगों में बिता किसी नियमित प्रशिक्षण के प्रवेश करते हूँ, उनके लिए सध्या 

गारोके लिए क्ेध- छासोत कक्षाएं समायोजित की गई हैं। इस पाठ्यक्रम में वे भौधोगिक श्रमिक, उनकी 

कातिक प्रशिक्षण उम्र भद्दे इ& भी हो, प्रवेश पा सकते है, जिन्हें किसी विशेष धर्प में दो बर्य का काम 
करने का प्रनुभव प्राप्त है भौर जिनका नाम उनके मालिक भिजवाते है। प्रशिक्षण की 
अवधि दो वर्ष की है। केद्धीय प्रशिक्षण संध्यान, मद्राप तथा 48 बौद्योगिक प्रशिप्षण 
मंत्यानों और प्रांच ए० टी० आई० में यद पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । 


ध्यावतायिक प्रशि- देशो प्रशिक्षण विधियों के विकास के लिए 968 में कपतकत्ता में क्रेस्ट्रीय इमेचारी 
क्षण अनुसंधात.. प्रधिश्षण तथा पनुसन्धान संस्यान स्थापित क्रिया गया । संस्थान में केस 
तथा राज्य सरकादों के प्रधिकारियों तथा कर्मचारियों एवं उद्दोगों से भाए 
लोगों के लिए (जिनडे तिर्यन्रण, निदेधन प्रौर संवालत में प्रशिक्षण कार्यक्रम 
चतते हैं ) प्रशिन्नम कार्येक्र चलाए जाते हैं। इसझे अलावा यह घन्यीं ओड 


महिलाओं के लिए 
ध्यावसांयिक प्रशि- 
क्षण कार्यक्रम 


शासीण अभिक 


प्रभीण श्रमिक 
सर्वेक्षण 
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प्रशिक्षण विधियों सम्बन्धी अर्नुसन्धान को व्यवस्था करता हैं, प्रशिक्षण सहायता-सामप्री 
तैयार करता हैं और उद्योगों को भ्रौद्योगिक प्रशिक्षण विधियों में परामर्श देता है । 


केद्रीय. महिला प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्‍ली को राष्ट्रीय महिला च्याव- 
सायिक प्रशिक्षण संस्थान में बदल दिया गया है । संस्थान महिलाओं के 
लिए. विशेष व्यवसायों' में : प्रशिक्षक प्रशिक्षण. मूल प्रशिक्षण तथा पच्चतर 
प्रशिक्षण देतां है । बम्बई, बंगलूर तथा: तिरुअनंतपुरम में महिलाश्रो के लिए तीच 


'छेतब्वीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान काय कर रह-है । 


समय-समय पर किये गये विभिन्‍त अध्ययनों और ग्रामीण श्रमिकों से की गई 
पूछताछ से पता चला है कि विभिन्न कानूनी और अन्य योजनाओ्रों का लाभ ग्रामीण 
इलाकों तक नहीं पहुंचा है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण श्रमिकों में 
संगठन की कमी है। सरकारं ने महसूस किया कि ग्रामीण श्रमिक उचित ढंग 
से शिक्षित और संगठित होकर ही आथिक विकास से सामाजिक लाभ प्राप्त 
कर सकंते हैं। अतः ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने के लिये खण्ड स्तर परु 
श्रबंतर्तिक संयोजकों को नियुक्त करने के लियें एक योजना तैयार की गई है । राज्य 
सरकारें इस योजना को लागू कर रहीं हैं श्र प्रत्येक संयोजक को 200 रुपये 
प्रति माह मानदेय भौर 50 रुपये प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाता है । संयोजक 
श्रमिकों को उतके अधिकारों और कतेव्यों के बारे में शिक्षित करते हैं और उन्हें 
बताते हैं कि संगठन का क्‍यों महत्व है ।' इससे श्रमिकों को सहकारी समितियों; 
मजदूर संघों और भव्य प्रकार के संगठन' कायम करने में मदद मिलती है। 
प्रारम्भ में 45 खण्डों में यहु योजना शुरू की गई । 983-84 के दौरान 


'यह योजना 595 खण्डों पर लागू कर दी गई । इनमें से 425 खण्डों में यह योजना 


पहले ही लागू कर दी गई थी' | 984-85 में4 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों 
(पांडिचेरि सहित) में अवैतनिक ग्रामीण संयोज्कों के ,000 पद स्वीकार 
किए गए ताकि ,000 विकास खण्डों में यह योजना लागू की जा सके । 985-86 
में श्रवेतनिक ग्रामीण संयोजकों के 500 और पद भी राज्यों|किद्र शासित श्रदेशों 
के लिए स्वीकार किए गए | इस तरह अब ऐसे पदों की कुल संख्या ,500 
हो गई है । मई 986 तक इन में से 863 नियुक्तियां की जा चुकी थीं। 


सरकार ने अब तक चार अखिल भारतीय ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण (इन्वबायरीज) 
किए हैं। पहले दो सर्वेक्षण, जिन्हें खेतिहर श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 
7950-5 तथा 956-57 में किए गए। अन्‍य दो सर्वेक्षण, जिन्हें ग्रामीण 
श्रमिक सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है, 963-65 में तथा 974-75 में 
किए गए। अन्तिम दो सर्वेक्षणों का कार्यक्षेत्र बढ़ा दिया गया तथा उसमें सभी 
ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू श्रमिक भी शामिल कर लिए गए । 

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य, अन्तराल के दौरान ग्रामीण खेतिहर 
मजदूरों के लिए उपभोवता मूल्य सूचकांक की तुलनात्मक सारणी तैयार करना 
भौर कृषि/|ग्रामीण|घरेलू श्रम की महत्वपूर्ण सामाजिक-आधिक विशेषताशों के 
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विश्वसनीय तथा अद्यवन अनुमान तैयार करवा तया उनसे प्रदाह तया परिवर्तन 
का अध्ययत करना हैं। इन सर्वेक्षणों में एकत्रित आंकड़े जतसांडिपकीय संरचना, 
रोजगार तथा वेरोजगारो की सीमा, आय, घरेलू उउमोग यर्चे, ऋषों प्रादि के साम- 
साथ नवीनतम सर्वेक्षण, खेतिदर मजदूरों में शिक्षा, मजदूर संघ तथा अन्य 
न्यूनडम मजदूरी अधिनियम (तथा इसडे अधीव निरिवत को गई मजदू रो) में 
सम्दच्धित हैं। 

जूब 975 में राष्ट्रीय समृता सर्वेक्षण के 29वें दौर के साथ दूसरे प्रामोश 
श्रमिक सर्वेक्षण के क्षेद्रगत कार्य का समाकलन किया गया । क्षेत्रों से प्र(प्त सर्वेशणों 
की जाच के पूरा हो जाने पर सारणिमा बनाने का काम शुरू क्रियो गया। इनके 
श्राधार पर सभी रिपीर्ट (तोन संक्षिप्त तथा चार विस्तृत) जारी कर दी गई है। 

ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण का एन० एस० एस० भो० के प्रत्येक पांच साल में 
होने वाले रोजगार- वे रोजयार सर्वेक्षण के साय समाकजन कर दिया गया है । तदनुसार 
रोजगार-वेरोजगार सर्वेक्षण (32वा चक्र जुलाई 977 से जून 978 तक) में 
ग्रामीण खेतिहर तया घरेलू श्रमिकों से संबंधित लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलू शामिल 
चे, जो ग्रामीण श्रमिक सर्वेक्षण 974-75 में झाते थे । इस दौरान संकलित आकड़ों 
पर कार्य चल रहा है। 2983 के दोरान (एल० एस० एस० झो० का 38वां चक) 
समन्वित प्रबन्ध के अधीन अनुवर्ती चक्र पूरा किया गया । 


प्रवास प्रधितियम , 2983 जो 30 दिसम्बर 983 से लागू हुआ, विदेशों में रोजगार 
के लिए भारतीय नागरिकों के प्रवास का नियमन करता है। इसका उद्देश्य भावी मियोक्ता 
तया इच्छुक प्रवासी या भरती एजेन्ट तया इच्छुक प्रवासी के बीच संबंधों का सही 
संचालन करना है, ताकि प्रवासी को विदेश में रहने तया कार्य करने की भ्रच्छी परि- 
स्थितियों का विश्वास रह भोर बह बेईमान भरती एजेन्ट के घोये से सुरक्षित रहे। 
नियोक्‍ता भारतीय मिशन को प्राज्ञा लेकर सोधे या श्रम मत्ालय में पी कृत मरतों एजेन्टों 
द्वारा भारतीय श्रमिकों को विदेशों में रोजयार के लिए नियुक्त कर भरते है! 
8 अ्रक्यूबर 986 तक श्रम मत्नालय में ।,00। नियोक्‍्ता एजेन्ट पजीझुत विए गए 
है. । इसके लिए तियुक्त हिए जाते वाले व्यक्तियों की सप्ण के प्रनुतार ? लाप 
आुपये से 5 लाख रुपये तझ जमानत ली गई है । श्रम मत्ालय ने इच्छुक प्रवामियों 
के सूचनार्थ भरती एजेंटों [की दो खण्डों में एक डायरेक्ट्रों अराशित वी है, जो 
कि समूल्य पुस्तक के रुप में उपलब्ध है । एजेंटो को प्रत्येक प्रवासी से सेवा-गुल्क 
के रूप में 2000 रुपये से श्रधिक लेने की इजाजत नहा है । 

इस प्रधिनियम भें वेईमान मस्ती एजेस्टो के ग्रिलाफ कानूनी भौर दडात्मक 
वारंवाई करने की व्यवस्था है । भ्रधिनियम के तद्वत प्रवामियों से घोषाघडी जँगे 
बहुत से अश्रपदाघों को संगेय अपराध बता दिया गया हैं । प्रप्रिनियम के कई 
उपबन्धों के तहत श्रम मत्ालय ने तियमों का उल्लंघन करने बाले बहुत से 
शजेन्टों के विषद्ध बतरंबाई की है । पा मामलों में पेजीतरण प्रमाणपत्न रह कर 
दिये गए हैँ श्रौर 26 मामलो में उन्हें तिलम्द्रित कर दिया गया हैं । एप भरती 
एजेंट की बैंढ ग्रारस्दों के रुप में जमा की गई जमानत जब्त कर लीग ॥ 
प्रवासी महासंरक्षक के कार्मालिय में तथा प्रवासी सरक्षकों के सात कार्यालयों 
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सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था शुरू की गई है । शिकायतों के निराकरण के 
लिए श्रवासी महासंरक्षक सहित वरिप्ठ श्रधिकारी सप्दाह के तीन दिन--सोमवार, 
' बुधवार और शुक्रवार को प्रवासी महासंरक्षक कार्यालय में तथा मंगलवार और 
शुक्रवार को प्रवासी को संरक्षक कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं। 

प्रवासियों के हितों को सुरक्षित भर संरक्षित करने हेतु श्रमिकों की मांग 
करने वाले देशों में जन-शक्ति समझौते हस्ताक्षरित करने के प्रयास किये जा 


रहे हैं । 
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मादास 
भसावशयदूवाएं 


आवास 


मारत में प्राश्ाम की समस्या के दो पहतू ईँ--सझानों करी कर्मी भौर उनरा (परमम- 
वैपजदक) आर । ब्ावास को समस्या कई दर्षों से दिगड़ती ही चत्ी गई है । श्यके 
कार हूँ : (3) क्र कब्र वृद्धि; (2) ऋद्सैक्रत की दुत थति; धौर 
(3) मझततों की में प्रवेश्ाइव कम वृद्धि | शदरी और ग्रामीय प्रावम समस्पाएँ 
दिऋदूमरे मे मित्र डिल्त करोदढं। जझ भहसे ददातों में आवास समस्या मुद्यतयां 
मीडू-माद, झुस्याकॉरडियों और प्रत्चिद्वतव 'वस्तियों मे सडग्रित है, वही ग्रायोध 
क्षैवरों में ग्रावम्यर सेवाग्रों का प्रमाव श्र खराब वातावरण हैं । भारत को झायास 
समस्या का कोर्ट मी समाधान, दतमें से किसी को भी उपेक्षा नही बर साता । 
















स्वतंत्रता के बाद, भारत सें भारी परिवर्वद आए हैं । स्वतंत्रता के बाद प्रजनाई 
गई तीवियों द्वारा रोजवार के बेहतर झवसर प्रदान किए गए हैं. और स्वास्य्थ की 
दैसमाव में सुदार दुँ्रा है । इतमे प्रदेश सोगों को [प्रतिरिस्त श्रामइती हुईं । धौर 
दडती ब्राबादी की झोसत श्रायू में वृद्धि दर । श्रावास को जरूरत वाजे परिवारों की 
बढ़ती सदर दया मकानों के स्वर के सवाल पर भी ग्राजाएं बढ़ती जा रही है। प्रतः 
भारत की ग्रावास तीवि मकानों रू तिर्साद् में वृद्धि तथा लोगों को स्वर ध्रपने मत्रान 
वनाने के विए प्रोचादत पर केद्धित है । द्वाताकि काफ़ी लोगों के जीवन-स्तर में युधार 
हुआ दै, लेकित यह मी एक्ट्रेस साफ़ है कि मूतभूव भ्रममानवाएं वैसी-की-बैंसी ही बनी 


टई हूँ 
टूई हूँ । 





सपुझत राष्ट्र का झनुमान हैं कि प्रावास स्थिति को और विगड़ते में रोकने के लिए 
भोरत जँदे विकासमील देश ये, श्ाते वाचे 2-3 दशक में प्रति बर्प८ एक हजार प्रावादी 
पर 8-0 मकानों के निर्माण की दर हासित बरसी होंगी ॥ राष्ट्रीय निर्माण संगठन 
मे संगगता के ग्राश्ार पर घनुमान लगाया है कि 985 के दोराठ देश में 247 साथ 
मदाती की कमी द्वीगी + इनमें से 788 साख सकातों वी कसी ब्रामीण दीजी में और 
59 लाख कमी शहरी झ्षेत्रों से होगी । सत्ानों वी इतनी कसी के श्रलावो, 7985-90 
के बीच उवमख्या में वृद्धि के कारण मोटे तौर पर 462 लाये मकानों है की धोर जस्स्त 
ह्ीगी, जितमें मे 24 साय ग्रामोत् दत्री श्रौर 38 साय शदरी क्षेत्रों मे होगी । प्रावारा 
मे सई॑प्रित तमाम दीवियों को रई दिया देते के लिए मिम्ते कदम उाने होगे -(॥) 
मकानों के लिर्मात के लिए पर्याप्त वित की व्यवस्था, (2) शहरी फ्षेद्री मे उपयुव॒र 
भूमि का विकास; (3) आमीण दंत में मानी के विर्धाश के लिए स्थान शा निर्धारण 
प्रीर निर्मान तथा मूमिद्वीठ मजदूरों को सहायता की स्यवस्या, तथा (4) + मशान 
जिर्माद में कम लागत बाली सकतीकी वा विकार भर प्रयोग । प्रवास, राज्य ने अधि- 
कार झेत्र का विपय है. लेकित बैद्ध सररार, सामाजिक घावास वायत्रमो मे प्रभाव- 
झाली घोर झुगत प्रम के संदर्भ में सामात्य कार्येत्रमों और दृष्टिकोश को ऐिकर राष्ट्रीय 
महि के प्रतियादठ के किए जिम्सेदार है। इनमे विगेष तौर मे 20ऐ.पी हमें 
ऋथ के अस्दर्गठ प्राते बाते कार्यक्रम दाते है । राज्य सरारों था बढ उधारदायित्य 











मं के अस्तर्गत 
॥ कार्यक्रम 


।जिक आवास 
नाएँ 


भारत 4986 


बनता है कि वे योजना प्राथमिकताओों और स्थानीय जरूरतों के भ्रनुसार सामाजिक 
आवास योजना क़ो लागू करें । | ह 

लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में, आवास का स्थान खान 
और कपड़े के बाद आता है । आवास गतिविधियों के माध्यम से योजना के 
कई मूलभूत उद्देश्यों की पूति होती है । जिनमें आवास उपलब्ध कराना, जीवन 
का स्तर सुधारना-खास तौर से जनसंख्या के गरीब तबके का, काफी संख्या में 
अतिरिक्‍त रोजगार के अवसर पैदा करता और श्आथिक गतिविधियां तथा श्रतिरित 
ऐच्छिक बचत पैदा करना, शामिल हैं । 


पहली योजना में झावास पर कुल विदियोग ,50 करोड़ रुपये का था, 
जो श्र्थतंत्न के कुल विनियोग का 34 प्रतिशत था । छठे दशक में योजना 
की शुरुआत से, परिमाणात्मक रूप से आवास पर सार्वजनिक क्षेत्ष का विनियोग 
करीब दस गुना बढ़ गया है । सातवीं योजना में इस मद पर 3,45 करोड़ 
रुपये की व्यवस्था है, जबकि श्रर्थतंतज् में कुल विनियोग '3,48,48 करोड़ 
रुपये का है । छठी योजना के भ्रन्तगत अर्थतंत्न में [कुल विनियोग के प्रतिशत 
से यह १3.5 प्रतिशत अश्रधिक है । ; 


भारत में सामाजिक झावास योजनाएं 952 में नियोजन, की शुरुआत से ही संगटित 


' तरीके से प्रारम्भ हुईं और अनेक सामाजिक आवास योजनाएं शुरू की गई । 


झ्रावास से केन्द्र और राज्य सरकारों का सरोकार लंबे समय से रहा है। 
यह व्यक्तिविशेष और सामाजिक कल्याण में इसके श्रत्यन्त महत्व को 
प्रतिववित करता है । स्वतंत्रता से ही सरकार ने स्वीकार किया है कि श्रावास 
मुहैया करने में, राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका श्रदा करनी है । फलस्वरूप 
आवास में राज्य की भागीदारी बढ़ती चली गई और इस पर सार्वजनिक 
व्यय में निरत्तर वृद्धि होती चली गई । सामाजिक झावास कार्यक्रमों को 


लेकर केच्ध सरकोर की भूमिका कर्ज और अ्रनुदात के रूप में राज्य सरकारों 


और केद्ध शासित प्रशासनों को व्यापक वित्तीय सहायता देता और कार्यक्रमों 
को प्रगति पर नजर रखने तक सीमित हैं । राज्य सरकारोंकिद्ध शासितः 
प्रशासनों को इन कार्यक्रमों के श्रन्तर्गत परियोजनाएं तैयार करने, इन्हें मंजूर 
करने और लागू करने तथा तत्पश्चात्‌ तिर्माण में लगी एजेंसियों को वित्तीय: 
सहायता देने के पूरे अधिकार दिये गए । चौथी योजना के प्रारम्भ से राज्यों. 
को आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए 'एक मुश्त अनुदान 
श्रौर एक मुझ्त ऋण के रूप में, पूरी केद्धीय सहायता दी जाती है । इसमें: 
ऐसी कोई शर्ते नहीं लगाई जाती कि विकास या योजना की किस मंद पर 
कितना व्यय किया जाए । परल्तु, शहरी विकास मंत्रालय 20-सूत्री कार्यक्रम 
.के अन्तर्गत झाने बाली योजनाओं की प्रयति पर नजर रखता है । 

जुलाई 7982 में सभी सामाजिक आवास योजनाओं को आय समूहों 
के आधार पर पांच श्रेणियों में फिर से वर्गीकृत किया गया । वे हैं: 
(7) आथिक रूप से कमजोर तबके के लिए आवास योजनाएं; ( 2) कसः 


आवास 849 
झाय समूह के लिए पभावासीय योजनाएं; (3) मध्यम भ्राय समूह के लिए ध्यवास 
योजनाएं; (4) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराए शी भ्रावासीय 
गोजना; भोर (5) भूमिहीन मजदूरों के लिए ग्रामीण प्रावास-र्थान-निर्माण 
सद्दायता योजना ॥ 


आवास-त्पान केद्वीय क्षेत्र मे भसनूबर्‌ 97] [में ग्रामीण भूमिहदीन मजदूरों को मकान 
निर्माण सहापता बनाने के लिए जगह वा भावंदन और निर्माण के लिए सहायता की योजना शुरू की 
योजना गई । प्रप्नेैल॑ 974 में इस [योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित जिया 
गया भौर न्यूनतम झावश्यकता कार्यत्रम में शामिल कर लिया गया । यह नये 
20-यूत्री कार्यक्रम का भी हिस्सा है | यह योजना 8 राज्यों भौर 6 बेन्र शासित 
प्रदेशों में चादू है । 
छठी योजना के दोराव इसके लिए 354 करोड़ रुपये फरा श्राधान किया 
गया है, जिसमें 770 करोड़ रुपये मकान बताने की जगह के लिए तथा 84 
करोड़ रुपये निर्माण सद्दायता के लिए हैँ । योजना में 280 रुपये प्रति परियार 
स्थान के विफास शौर 500 रुपये प्रति परिवार निर्माण सहायता की व्यवस्था 
है । छठी योजेता के दौरात 54,33 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए 
जगह भ्रौर 9,33 लाख परिवारों को निर्माण सहायता दी गई । 
सातवीं योजना के दौरान भी मऊ़ान बनाने के लिए स्थान के झ्रावंठन तथा 
निर्माण सहायता की योजना जारी है । वित्तीय प्रायधाद जो छठी योजना वे 
दोरान प्रपर्याप्त माने गएं, बढ़ाकर स्थान-विकास के लिए 500 दुपये तथा 
निर्माण सहायता के लिए 2,000 रुपये प्रति परियार कर दिए गए हैं । 
सातवीं योजना में इस बौजना के लिए 577 करोड़ रुपये का प्रावधान है। 
इसमें से 36 करोड़ रुपये स्थान दिलवाने तथा 54 करोड़ रुपये निर्माण 
सद्ायता के जिए हैं ॥ 
सातवीं योजना के पहले वर्ष श्र्थात्‌ 985-86 में, 9.4॥ लाय परिवारों 
को मकान बनाने के लिए स्थान भ्रावंटित किए गए तथा 4,3 लाय परिवारों 
बड़े निर्माण सहायता दी गई ॥ १986-87 के दौरान (जून 986 तक) 
त,48 लाख परिवारों को मकान बनाने के लिए स्थान तथा 0.88 लाख 
वरिवारों को निर्माण सहायता दी गई 


बेपरों के लिए अन्त- संयुक्त राष्ट्र मद्वासभा नें 987 को 'विघरों के लिए प्रन्तर्साप्ट्रीय प्रावास वर्ष! 
रॉघ्द्रीय आयात वर्ष की घोषणा की है | इसके उद्देष्य हैं : हा 
. 987 तक कुछ गरीब भौर सुविधाद्ीनों के परिवेश में सुधार; ,भौर 
2. 2000 ई० तक सभी गरोत्रों श्रौर सुविधाहीनों के आवास और 
परिवेश में सुधार के तरीकों और साधनों का प्रदर्शन करना । 
सखगर इस श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रावास बर्ष के उद्देश्यों के प्रति प्रतिवद्ध है । 
देश में प्रावास्त समस्या की ग्रम्मीरता को महसूस करते हुए भारत ने 
987 को वेघरों के लिए प्रन्तर्राष्ट्रीय श्रावास वर्ष के छूप्र में मनाते का 


650 


आवास चित्त 


सारत 986 


स्वागत किया तथा इसके लिए ॥ लाख अमरीकी डालर का विशेष योगदान दिया 
है । सातवीं योजना द्वारा 2 करोड़ रुपये का प्रावधान वेघरों के लिए भरन्तर्राष्ट्रीय 
आाबास बर्ष' को विभिन्न गतिविधियों के लिए किया गंया है । 


आवास वित्त मकान निर्माण और निर्माग ग्रतिविधियों में सबसे महत्वपूर्ण 
तत्व है । आवास के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका साधारण लेकिन प्रोत्साहित 
करने की है । आवास के लिए वितियोग का बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से आते 
की आशा है । देश में, हाल ही के वर्षों में, अनेक विशेष एजेन्सियों का प्रादुर्भाव 
हुआ है । लेकित फिर भो आवास के लिए वित्त का बड़ा हिस्सा कुछ चुनिन्दा 
केन्रीय वित्त संध्याओ्रों से ही आता है जिनमें भारतीय जीवन वीमा निगम, 
भारतीय जनरल वीमा निगम, आवास और शहरी विकास निगम, कर्मचारी 
प्राविडंट फंड संगठत आदि शामिल हैं । राज्य की शीर्षस्थ सहकारी श्रावास 
समितियों, राज्य आवास बवोर्डों तथा आवास और शहरी विकास प्राधिकरणों, 
राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैकों आदि द्वारा भी फंड मुहैया किए जाते हैं और इसके 
माध्यम से फंड दिए जाते हैं । ह 

केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। | 
राज्य और क्षेत्वीय स्तर पर इसकी सहयोगी संस्थाएं होंगी । 


शहरी विकास 


4979-80 में छोटे और मध्यम नग्रों के एकीकृत विकास के लिए केद्ध ।रा समर्थित 
जो योजना शुरूकी गई थी, वह छठी योजवा (7980-85) के दौराव जारी 
रही । विभिन्न राज्यों और केद्ध शासित प्रदेशों में एक लाख से कम जनसंख्या 
वाले 23। नगर लिए जाने का प्रस्ताव था । देश की कुल शहरी जनसंख्या 
और राज्य की शहरी जउसंख्या के अतुतात को आधार बवाकर श्रत्येक राज्य 
के नगरों की संख्या निर्धारित की गई थी । वाद में, इस योजना के श्रन्तगेंत 
कुछ और अतिरिक्त नगरों को भी स्वीकृत किया गया । इससे पहले, केन्द्रीय- 
ऋण की सहायता नग्रों की स्त्रीकृञ योजताओों के आधार पर जारी की जाती 
थी । ऋणग-सहायता या तो 40 लाख रुपये तक या परियोजना की कुल लागत 
की 50 प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, होती थी । 

भूमि अ्रधिग्रहण और विकास, ट्रैफिक और यातायात, बाजार झौर मंडियां तथा 
वृचड़खाने वे मर्दे हैं, जो इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय मदद पाने के 'योग्य हैं। 
बाद में कम लागत सफाई की मंद को भी केन्द्रीय सहायता में शामिल कर 
लिया गया | हर नगर 5 लाख रुपये केन्द्रीय मदद पा सकता था । बशर्तें 
कि इसके लिए राज्य सरकारें/लागू करने वाली एजेन्सियां अपने साधनों में से 2 
लाख रुपया दें । तव से इस योजना को संशोधित किया गया है। श्रव हर नगर 
अधिकतम 52 लाख रुपये की मदद पा सकता है तथा इसमें कम लागत सफाई 
व्यवस्था के लिए 6 लाख रुपये अ्रनिवार्य रूप से हों । इससे अतिरिक्त कम लागत सफाई 
व्यवस्था के लिए वरावरी के आधार पर 8 लाख रुपये की मदद की व्यवस्था भी है, 


मावरात्त 


शहरों भूमि फा 
समाजीकरण 


शहरी झुग्गी झोपड़ी 
झोत्रों में पर्यावरण 
सुधार 


इसमें झुग्यी-झोपड़ी बुधार, रठर उठाना, बम सागत सफाई व्यवस्था, निवारण 
चिकित्सा सुविधाएं, स्वास्थ्य की देखभाल, बगीचों भौर छेस हे मेंदानों घादि जैसी 
मर्दे शामिल है। इस योजना को राज्य सस्वारों को स्वयं हाथ में सेना होगा । 

37 मार्च 985 तक 235 नयरों में स्वीडत मोजनापों दे: लिए दिमिप्त राज्य 
सरकारों झौर केन्द्र शासित प्रशाद्नतों को 63.57 करोड़ रपये की रकम दो जा 
चुकी थी। झातवी योजना झे दौरान, योजना भायोग में 88 करोड़ रुपये निर्धा- 
रिठ दिए हूँ। थालू योजनाओं पर 33 करोड़ रुपये तथा मई पोौजनार्भों पर 
55 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है । 987 बी जनयघना के भाधार पर, 
विभिन्न शज्यों ग्रौर केन्र शादित प्रदेशों के 202 झतिरिक्त नगरों को भी, इस 
योजना के झंठगंठ शामित्र करने का प्रस्ताव है । सातवीं योजना के दौरान 
दिसम्वर 986 तक 59 नए नगर स्वीकृत किए जा चुके थे । 7985-88 के 
दौरान चालू योजनामोों के साय-साय नए नगरों के लिए 6,50 करोड़ रपये 
दिए गए | 4986-87 के दौरान दिसम्बर 986 तक 3.9] करोड़ श्पयों 
मंजूर किए जा चुके थे । 


शहरी भूमि (सीमा भौर नियमन) प्रधिनियम, 7976--7 फरवरी 976 
से लागू हुमा । इस प्रधिनियम में निम्न प्रावधात हूँ: (7) शहरी इसाको 
में खाली भूमि के स्वामित्व प्रौर कब्जे पर सीमावन्दी लगाता; सीमावन्दी शहरी 
क्षेत्रों के वर्गोकरण के भनुछार श्रेषीवद्ध भाधार पर की जाएगी ; (2) पविरिकत 
खाली भूमि का राज्य सरकारों द्वाय अधिग्रहण ठया झ्ाम अल्याध को पूर्ति के 
लिए पतिरिकत खाली भूमि के निबटान के भधिकार; (3) नकद या बाढ़ के 
रूप में एक राशि का भ्रधिग्रद्दित प्रतिरिक्त भूमि के लिए भुगतान; ( 4) यात्री 
झूति की छुछ विशेष श्रेणियों के मामले में छूट; भौर (5) योग्य भूमि को भविष्य 
में भ्ावासीय मकानों के निर्माण के लिए भ्रतग रखना! 


समाज के कमजोर वर्गों के लिए भावासोय इकाइयों के तिर्माण के लिए, 
इस पअ्रधिनियम में सीमा से प्रधिक भूमि रखने की स्‍नुमति का भी प्रावधान 


है । 

यह भधिवियम जम्मू-झण्मीर, केस, मागानरष्श सौर छ्िडिक्म छो छोड़ 
सभी साज्यों भ्रौर शेन्द शासित प्रदेशों में सागू होगा है । इन घार याज्यों ने 
अब तक इस भ्रधिनियम को स्वीकार नदीं किया है। तम्रिलनाद ने 978 में 
अपना प्रसंग ही कानून बतायायथात 


छठी योजना झवधि में शुग्मी-झपड़ी वाले श्री सेत्नों के एक गरोह निवाध्यो 
के लिए पर्यावरण सुविधा की प्रनेड योजनाप्ों पर भ्रनुमानतः 57.45 का 
झूपसे ध्यप किये मये॥ यह मोजना न्यूनतम भावश्यवठा कायेकम का भर है । 
यह 2972 में लागू को गई योजना शा ही भस्ता कदम है जिछके प्त्र॒यंत छल 


प्रापूतिि, जलमल निवासी, छफाई, बबईे शास्दे, सामुदायिक शोचालय दया राज्ठो 


'652 


शहरी आवश्यक 
सेवाएं 


जत बापू्ति भर 
प्ताई 


भारत 7986 


में प्रकाश जैसी सुविधाएं, चुने हुए शहरी क्षेत्रों के शुग्गी-जोंपड़ी निवासियों 
को मुहैया की गई । छठी योजना के दौरान, 94 लाख 'शझुग्गी-झोंपड़ी निवाध्तियों 
को इत्त योजना के तहत लाभान्वित किया गया । सातवीं योजना का लक्ष्य 90 
लाख तय किया गया है जिस पर 269. 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी । 
4985-86 के. दौरान, 20. 57 लाख झुर्गी-झोंपड़ी चालों को इस योजना के 
श्रंतगंत सुविधाएं प्रदान की गई। 


पिछले कई वर्षों से, यूनिसेफ शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तगत 
छोटे और मध्यम नगरों के विकास और कम लागत की सफाई व्यवस्था के 40' 
से अधिक परियोजनाश्रों के अंतर्गत, विभिन्न राज्यों के शहरी गरीबों को आ्रावश्यक 
सेवाएं मुहैया करने के लिए मदद देता रहा है । यह मदद प्रतिवर्ष करीब 7 
लाख डालर रही है । सातवीं योजना के दौरात शुरू की गई शहरी झावश्यक 
सेवाएं नामक केन्द्र समर्थित योजना में इन तोनों वत्वों को एक साथ ले जाया 
गया है । इस योजना के अंतर्गत समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ जीवन 
की दशा और स्तर सुधारने तथा शहरी कम आय बाले परिवारों के बच्चों के 
विकास का लक्ष्य तय किया गया है । एक “जिले को तियोजन की इकाई के 
रूप में श्रपनाया गया है और इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत को 


'यूनिसेफ, राज्य सरकार[स्थानीय तिगम और केन्द्र सरकार 40: 40: 20 के 


अनुपात में वहन करेंगे। यूनिसेफ ने योजना अवधि के दौरान 92 लाख डालर की 
मदद का दावा किया है, जित्का मतलब है कि शहरी आवश्यक सेवा योजना का 
आकार करीव 230 लाख डालर या करीब 27 करोड़ रुपये का होगा । इसके 
अ्रंतर्गत योजना श्रवधि में पूरे देश के 36 जिलों के करीब 200 नगरों को लाने 
का प्रस्ताव है । ध् 


जल आपूर्ति भशौर सकाई राज्य के क्षेत्र में श्राते हैं और इतते संबंधित योजनाएं 
संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र शाप्ित प्रशासनों हारा तैयार श्रौर लागू की 
जाती हैं । श्षातवीं योजना (985-90) में शहरों में जल आपूर्ति, निकासी 
और कम लागत की सफाई योजनाओं के लिए 2,988 करोड़ रुपये का प्रावधान 
किया गया है । यह आशा की गई है कि सातवीं योजना के अंत तक जल आपूर्ति 
कौर निकासी-सफाई की सुविधाएं ऋ्रशः 86.40 प्रतिशत और 44. 70 प्रति- 
शत शहरी आवादी को मुहैया कर दी जाएंगी। 

जल आपूर्ति श्रौर जलमल निकासी 'के क्षेत्र में नियोजन, डिजाइन, अ्रमल; 
रखरखाव और प्रवन्ध में मानव संसाधत विकास के कदम के रूप में अनेक 
प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । सरकार ने जल आपूर्ति वितरण भौर 
जलमल निकासी की व्यवस्था के नियोजन और डिजाइनिंग के लिए माइक्रो- 
कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू किया है तथा जल आपूर्ति और जलमल निकासी एजेंसियों 
'के इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । 24 एजेंसियों को माइकऋौ- 
कम्प्यूटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । उपयुक्त प्रवन्ध 


राध्ट्रीप राजधानों 
छोत्र 


निमरणि एजेंसियां 


झावास और शहरी 
विकास नियम 


आवास 653 
सूचना ध्यवस्था के विकास के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है स्‍भौर 
अ्रणाली विकास पर एक प्रोजेक्ट टीम काम कर रही है । 

_ दैकीय स्तर पर एक वैधानिक बोर्ड की रथापना के द्वारा राष्ट्रीय राजपधाती 
क्षेत्र के विकास की योजना को फ़िर से सक्रिय करते का फैसला विया दया है। 
इस थारे में शहरी विकास मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश, हरियाधा भौर राजयान 
के मुख्यमंत्रियी भौर दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच एक रुमझौता हो गया है। 


इस कारये के लिए संसद ने राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र नियोजन बोर्ड भधि- 
नयम, 2985 भी बना लिया है । 27 मार्च 2985 को राष्ट्रीय राजानी 
क्षत्ष नियोजन बोर्ड का भी गठन कर दिया गया। हि 


राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को 2960 में नियम बनाया गया । यह देश 
में इंजीनियरिंग निर्माण सेवा का एक धग्रणी संगठन है भौर देश-विदेश में भ्राधु- 
निक निर्माण कार्य/'टर्नको' ठेके के काम में झक्रियंता से लगा है । इसकी परि* 
योजनाएं नेटवर्क प्रणाली में रखी जाती है। कई बढ़े भौध्योगिक ढांचे वे ग्रिजली- 
घरों, सीमेंट कारखानों, उर्वरक सयत्ष मशोधकों, विशाल प्रार० सौर सील 
घिमनियो, पुलों धोर फ्याइभोवरों, हवाई भ्रडडों, भालीशान होटलों, 00 एम० 
जी० डी० के जले शोधन प्वांट, भौर जद्दाजी कार्य भादि को पूरा करने का श्रेय 
इस निगम को जाता है | इस निगम को | प्प्रेंल 985 से प्रनुमुची 'सी' 
से भनुसूची बी श्रेणी में लाया गया है । सगठनात्मक भौर वित्तीण ढांची को 
सुदृढ़ करने तथा अवध की श्रातरिक व्यवस्था में सुधार से नियम भव पहले से 
भी प्रप्चिक उत्पादन भौर बेहतर काम दे; लिए तैयार है। 


आवाप्त और शहरी विकाय निगम (हुडको) एक सरकारी उपक्रम है, 
जिसकी स्थापना 970 में एक शिखर संगठन के रूप में बी गई सषा 
जिसका मुख्य कार्य आ्रवाद झौर शहरी विकास कार्यक्रम को ऋण-वित सुहैया 
करना है । इप कार में मूल रूप से जोर निम्न भाय समूहों तथा प्राधिक 
रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए प्रावात को प्रोत्माहन देना है। 

हुडको की श्राय के मुख्य स्रोत शरकार का इकिंवटी मोग्दान, भारतीय 
जीवन बीमा से कर्ज तथा साभांशों को जारी करना है । छठो योजना में ७७० 
करोड रुपये के कर्ज की ध्यवस्वा है भौर योजना के दौरान उनके द्वारा ।,050 
करोड़ रुपया कर्ज देना तय हिया गया है। 

. 33 दिसम्बर 986 तक बुल स्वीहुत कर्ज भौर वास्तव में वादी गई 
कर्ज की रकम क्रममः 2,306. 40 करोड़ रुपये भौर ,422. 60 करोड रुपये 
थी ॥ भ्रव तक स्वीकृत की गई ग्रोजनापों की परियोजता लागत 3,53,977 
करोड़ रुपये है । इससे 24.83 लाख प्रावासीय इकाइयों के निर्माण में पद्दद 
मिलेगी । इसके अतिरिवत, हुडशो के ऋणो के प्रयोग से 7, 98 बाय प्यादीं 
बए विकास भी किया जाएगा ॥ इसमें से 55 प्रदिशत में भी प्रधिक प्ताट 
झ्राधिक रूप से कमजोर तेवकी भ्ौर कम भाग वाले झमूहों के है। 


8584 


हिन्दुस्तान प्रीफेव 
लिमिटेड 


केन्रीय सार्वजमिक 
निर्माण विभाग 


राष्ट्रीय. भवन 
मिर्माण संगठन 


भारत 4986 


हिन्दुस्तान प्रीफैव लिमिटेड (जो पहले हिन्दुस्ताव हाउसिंग फैक्ट्री के चाम 
से जानी जाती थी), नई दिल्‍ली, 955 में पूरी तरह सरकार के स्वामित्व 
वाली कंपनी बनी । यह कंपनी कंकरीट के बिजली के खंबे तथा रेलवे स्‍ली- 
परों के उत्पादन में लगी है । कंपनी लकड़ी के जोड़ने वाले सामान तथा 
विभाजक और विद्युतरोधी ब्लाकों का भी निर्माण करती है । इसके अलावा 
कंपनी प्रीफिव सामान्य निर्माण कार्य भी करती है । कंपनी होरा बनाए गए 
दरवाजे, खिड़कियों के शटर जैसे लकड़ी के सामान को गुणवत्ता देश में सबसे 
अच्छी है। श्रौद्योगिक ढांचे के लिए पूर्व संरचित सामान से केवल इस्पात की 
ही बचत नहीं हुई है वल्कि इससे निर्माण की गति भी तेज हुईं है तथा कुछ 
हद तक निर्माण की लागत को कम करता भी मुमकिव हो सका है। 


केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग केन्द्र सरकार के समस्त भवनों के डिजाइन 
तैयार करने, निर्माण, रखरखाव तथा मरम्मत के तमाम कार्य करता है। 
परन्त्‌ रेलवे, संचार, आणविक ऊर्जा, प्रतिरक्षा सेवाओं और आकाशवाणी इस 
विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव 
भी यही करता है तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक निर्माण विभागों के 
ऊपर तकनीकी नियंत्रण भी यही विभाग रखता है । सार्वजनिक उपक्रम जिसके 
पास स्वयं अपने सिविल इंजीनियरिंग संगठन नहीं हैं, उन्होंने भी अपने निर्माण 
कार्यो का जिम्मा केन्द्रीय सा० नि० वि० या सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और 
सलाहकार संगठनों को सौंप दिया है | के० सा० नि० वि० अछँ-सरकारी संग्रठनों 
की ओर से भी डिपाजिट आ्राधार पर काम करता है। 

के० सा० नि० विभाग ने वास्तुकला की दृष्टि से भूमि के नक्शे तैयार 
करने तथा वायवानी और ढांचा तैयार करने के क्षेत्र के साथ-साथ नागरिक निर्माण 
ओर सेवाओं की व्यवस्था करने में उल्लेखनीय तकनीकी योग्यता विकसित की 
है । विभाग के पास एक खासी विकसित वास्तुकला शाखा, जटिल ढांचों के 
डिजाइन तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय डिजाइन संगठन, परियोजनाओं को 
लागू करने के लिए फील्ड यूनिटें तथा विभिन्न स्टील के सेवा प्रतिष्ठानों के 
लिए विजली और यांत्ििकी शाखाएं हैं । 
अनुसंधान 
राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन शहरी विकास मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है 
जिसकी स्थापना 954 में की गई थी श्र जो भवन अनुसंधान और इसमें 
प्रयोग के श्रयासों को जारी रखे हुए हैं। देश के विभिन्न भागों में फैली इसकी 
पद्रह क्षेत्रीय ग्रामीण आवास शाखाएं, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों 
में जुटी हैं और ग्रामीण गरीबों के लिए आवाप्त परियोजनाएं लागू करने में 
राज्य सरकारों को तकनीकी सहायता और सुझाव भी देती हैं। ये शाखाएं 
देश के विभिन्न भागों के मौसम के उपयुक्त कम लागत से बने घरों के प्रदर्शनों 
का भी आयोजन करती हैं। इत्त तरह के घर 20 वर्ग मीटर के क्षेत्न में, 
स्थानीय स्थिति के अनुसार, 6,000 रुपये से भी कम लागत से तैयार किए जा 


सगर और प्राम 
नियोजन संग्रठन 


सावास 655 
सकते हूँ । संगठन ने नई निर्माण तकतीकों झौर सामग्री को प्रोत्साहन देते 
के उद्देश्य से, देश के विभिन्न भागों में प्रयोगात्मक झावास योजनापों के प्रतर्गत 
परियोजनाएं शुरू की है। 

संगठन, संयुक्त राष्ट्र तथा एथिया एवं प्रशात प्रायिक्र भौर सामानिक 
भ्रायोग (28040) के क्षेत्रीय झ्ावास केन्द्र के रुप में भो काम करता है । यह दो 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी सदस्य है। ये प्रंतर्राष्ट्रीय संगठन हैँ : भदव प्रमुसंघाल 
अध्ययन झौर प्रलेयन की प्तर्राष्ट्रीय परिषद तथा भंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण श्रावास 
एसोसिएशन । 


नगर झौर ग्राम नियोजन संगटन, शहरी भौर क्षेत्रीय विकास से संबंधित सभी 
मामलों में तकनीकी सलाह सकाय है| मह सभी राज्य सरफारों भौर केस्द 
शाप्षित प्रशासनों को तकनीकी सलाह भौर मदद देता हैं । संगठन सार्वेजनिक 
उपक्रमों भौर स्थातीय निकायों को भी विकाम के लिए परियोजना कार्यो पर 
अपनी परामश सेवाएं प्रदान करता है ॥ 
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िष्ि के छोत 


न्याय ओर विधि 


भारतीय गगराज्य के संविधान में प्रन्य ग्रधिकारों के प्तावा जीवन और 
प्यवित्गप स्पतंत्रता से झनुचित रूप से यंचित किए जाने फे विरुद्ध सुरक्षा प्रदान फी गई 
है। संविधान के झनुच्छेद 2] भें यह व्यवस्था है फि,किसी भी ज्यवित को फानून 
दारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंग्रता से वंचित पहीं 
फ्िया जा सकता । 

950 में भारत द्वारा गणतंत्ात्मक संविधान पभपनाए घाने से यर्तेमान कानूनों 
फी भिरन्तरता तथा न्यायालयों फे एकीकृत ढांसे में कोई विध्त नहीं पड़ा। भनुच्छेद 
372 में उपबन्ध है कि भारत शासन श्रधिनियम, 935 शोर भारतीय स्वतन्तता 
धधिनियम, 947 के रए हो जाने पर भी, एस संविधान के प्न्‍्य उपबन्धों 
के भन्तगत थे सब कानून, जो एसके प्रारम्भ होने से ठोक पहले भारत राज्य 
क्षेत्र में लागू थे, तथ तक लागू रहेंगे जब तक कि वे सक्षम विधानमण्डल 
या धन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बदले ने जाएं अयवा निरस्त या संशोधित म॑ किए 
जाएं। भनुच्छेद 975 यए उपबन्ध फरता है कि “भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वत्र दीवानी, 
दाण्डिफ भौर राजस्व क्षेत्राधकार वाले सभी न्यायालय, सभी प्राधिकारी तथा 
न्यायिक, फार्यपालफ झौर झ्रनुसचिवीय भधिकारी एस संविधान के उपबन्धों के 
गधीन रहते हुए झपने-प्रपे कारये फरते रहेंगे ।” कानून के कुछ क्षेत्रों 
फो जैसे दण्ड-विधि शौर प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, वस्तीयतों, उत्तराधिकार, 
विशेष प्रकार फी संविदा सहित संविदामों--जिसमें कृषि भूमि से संबंधित संविदा 
शामिल नहीं है, प्रलेयों भौर दस्तावेजों के पंजीकरण, साक्ष्य भादि को समवर्ती 
सूची में रखफर न्यायपालिफा फी एकता व एकरूपता बनाए रखी गई । 


भारत में विधि के मुख्य स्रोत हैं--संविधान, विधान, परम्परागत नियम और 
न्यायिक-निर्णय । संसद, राज्य विधानभमण्डलों भौर फेन्‍्द्र शासित प्रदेशों के विधान 
मण्डलों द्वारा फानून घनाए जाते हैं। इसके भतिरिक्त भी कानूनों का एक 
विशाल समूह है जिसे भ्रधीनस्थ विधान फहुते हैं। वह नियमों, विनियमों भोर 
उपधपिधियों फे रूप में होता है। एनकी रखता केन्द्रीय ग्रौर राज्य सरकारें तथा 
स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायतें तथा भन्य 
स्शानीय निकाय फरते हैँ। पधीनस्थ विधान, संसद या संबंधित राज्य झथवा 
फेच्द्र शासित प्रदेशों फे विधानमण्खलों द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित प्राधिकारे के भ्रधीन 
घनाया जाता है। परिष्ठ न्यायालयों जैसे उच्चतम न्यायालय झौर उच्च न्यायालयों 
के न्यायिक निर्णय भी विधि फे एक महत्वपृणं सोत हैं । उच्चतम स्यायालय 
द्वारा घोषित कानून भारत राज्यक्षेत्र फे क्‍्न्वर्गत सभी न्यायालयों को मात्य होता 
है। भारत विविधताग्ों का देश है, घतः न्यायालय कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थाय 
फरते समय स्पानीय प्रयाओें झौर परम्पराशों को भी, जो कानून, नैतिकता 


पादि के विएद्ध नहों हैं, एक सोमा तक मान्यता देते हैं और ्पान में 
रखते हैं। 


विधि की प्रयुद्ित 


न्याय और विधि 67 

संघद को संघ सूचो में दिए थए विषयों पर कानून बनाने का भधिकार 
है, जवकि राज्यों के विधानमण्डल राज्य सूदी में दिए गए विषर्यों पर कानून 
बना सउते हैं। जो विषय राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं दिए गए है,, उत 
धर एकगात्न संसद हू कानून बना सकती है। समवर्तों सृद्री में दिए गए दविषर्यों 
पर संसद एवं राज्य विधातमंडल दोनों ही कानून बता सत्ते हैं। डिल्तु उनमें 
मतभेद होते की स्थिति में संसद द्वारा बताया गया कानून लागू होगा भौर रास्प 
विधानमंडल द्वारा बनाई गईं विधि का प्रतिदूल घंग ठव तह मास्य नहीं होगा जब 
तक ऊ्रि राज्य विधानमंदल द्वारा बनाई गई विधि राष्ट्रपति के विचारधोनत न 
हो पोट उस १२ राष्ट्रपति को पतुमति न मिले । शप्ट्रपति को भवुमति मिस 
जाने पर वह कानून उस राज्य में लागू होगा । 


संम्रद द्वार बनाये गए कानूनों झा विस्तार भारद के सम्पूर्ण राम्पक्षत 
या उसके किसी भी भाग पर हो सकता है । राज्य विधानमंदल द्वारा बनायें 
गए कानूठ, साधारणठ्या सर्वंधित राज्य के राज्यक्षेत्र में ही सागू होंगें। इस 
प्रकार राज्य सूची प्रोर समवर्ती सूची के प्रंतर्गत श्ाने वाले विषयों पर एक राज्य 
द्वारा बनाए गए कानून दूसरे राज्य या राज्यों से मिन्‍म हो सकते हैँ। 


भारतीय संविधान की एक मरतयूर्ण विशेषता यह है झि संधात्मक प्रणाली 
अपनाने भौर अ्पने-प्रपने ख्षेत्नों में केद्घोय भ्धिनियमों तथा राज्य प्रधिनियर्मों 
के भ्रस्तित्व के बावजूद, इसमें साथारणतया, क्र प्ौर राज्य दोनों के कानन 
के संबंध में न्याय करने के लिए न्यायालयों की एक संगठित स्पदत्पा है। 
सम्पूर्ण न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम स्थायालय त्वीतरि है भौर प्रत्येक राज्य या 
राग्यप्तमूह के लिए एक उच्च न्यायालय तथा उच्च ग्यायालर्यों के सोचे प्रतेक 
प्रधीनस्थ न्यायालय है । 


न्यायपालिका थाम ठौर पर कार्यपानिका से पृथक है । कुछ श्पों में 
साधारणतया छुठपुट भोर स्थानीय प्रकार छे सिविल भौर दाष्डिक विवादों का 
फ़मता करने के लिए पंचायत न्यायालय मो विभिन्न नामों से कार्य करते हैं, 
लेसे न्याय पंचायत, पंचायत भ्रदालत, ग्राम कचहरी भादि। विभिन्न रा्पों को 
विधियों में न्‍्यायात्॒यों को भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रधिकार क्षेत्र दिए गए हैं । 


हुए राज्य को न्यायिक जिलों में बांदा गया है जिसका प्रमुख जिता भौर स्ेगन 
न्यायाघीय होता है। वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से युकत्र प्रधान घिविल न्यायाधीश 
होता है भोर वह ऐसे अपरायों सहित, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। 
समी प्रपराधों को सुन सकता है। वह जिते में सर्वोच्च न्यायिक श्धिकारी होता 
है । उसके नीचे सिविल न्यायालय होते हैँ, जिन्हें विभिन्न राज्यों में भिन्न-मिल्त 
नामों से पुकारा जाता है, जैसे मुंसिफ, भवीनस्थ न्‍्यावाधीश, सिविल ्यायाधीय 
प्रादि। इसी प्रकार, दाश्डिक स्यायपरातिका में सुझ्य न्यायिक मजिस्ट्रेंट भौर प्रथम 
सथा द्वितीय श्रेगी के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। 
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उच्चतम न्याघालय भारत के उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश श्रौर श्रधिक-से-प्रधिक 


287 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। न्यायाधोर 
65 वर्ष की आयु तक पद पर रह रुकते हैं । उच्चतम न्यायालय का न्यायाघीर 
होने के लिए आवश्यक हूँ कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो और वह किर्स 
एक उच्च न्यायालय का या लगातार दो अथवा अधिक उच्च न्यायालयों क 
कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो; श्रथवा किसी एक उच्च न्यायालय क 
झ्थवा दो या उससे श्रधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम-से-कम 0 वर्ष तब 
अधिवक्ता रह चुका हो; अश्रथवा वह राष्ट्रपति' की राय में एक पारंगत विधिवेत्त 
हो । उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्‍्यायालय के तब! 
न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिये तथा उच्चतम न्यायालय के सै 
उच्च न्यायालयों के सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों को उस न्यायालय के न्यायाधीशों ' 
रूप में बैठने और कार्य करने के लिये भी प्रावधान किया गया हैं । 
संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्नता को बना 
रखने का प्रयास अनेक तरीकों से किया गया है । उच्चतम न्यायालय का को 
भी न्यायाधीश अपने पद से तव तक नहीं हटाया जा सकता, जब तक कि उस 
प्रमाणित कदाचार अथवा श्रक्षमता के श्राधार पर हटाए जाने हेतु राष्ट्रपति 
आदेश न दिया हो । ऐसे श्रादेश का आधार संसदीय प्रस्ताव होगा। प्रस्ता 
की पुष्टि प्रत्येक सदन को समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थि 
और मतदाच करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो तिहाई बहुमत दा 
की जानी चाहिए। इस प्रकार समर्थित अस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष सैर 
के उसी अधिवेशन में रखा जाना चाहिए। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय ' 
न्यायाधीश रहा हो, वह भारत में किसी भी व्यायालय में भ्रथवा किसी भी श्र 
प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। . 
भारत का उच्चतम न्यायालय नयी दिल्‍ली सें स्थित है। 37 अगर 
986 को उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीश थे: 
प्रधान न्यायाधीश : कि पी८ एन० भगवतीः 
न्यायाधीश : आर० एस० पाठक, झो० चिनप्पा रेए 
ए० पी० सेन, ई० एस० वेंकटरमैया 
वी० बी० एराडी, सव्यसाची मुखर्ज 
एम० पी० ठक्‍्कर,रंगवाथ मिश्र , 
वी० खालिद जी०, एल० श्रोशझ्ा+ 
वबी० सी० रे, एम० एम० दत्त, 
के० एन० सिंह, एस० नटराजन 
. उच्चत्तम न्यायालय (व्यायधीशों की संख्या) संशोधन श्रधिनिषम, 986 के ता 
9 मई 986 से स्णयशीशों की संख्या 37 से बढ़ाकर 35 कर दी गई है । 
2. 37 दिसम्वर 986 को श्री पी० एन० भगवती के सेवा निवुत होने पर श्री आर० ए+ 
पाठक ने जनवरी 7987 से भारत के प्रधान न्यायधोणश के पद का कार्य 
ग्रहण किया । 


चच्चतम स्पाधातव 
का अधिकार क्षेत्र 


ध्याव और विधि 859 
उच्वतम न्यायालय को प्रारम्मिक, घरीतोद भौर परामर्त संरंधी प्रविदार 
प्राप्त है। इसके प्रारम्भिक भधिक्वार का विल्लार संध्र भौर एक या प्रथिह 
राज्यों के बीच प्रयवा एड भोर संध भौर झिसो राज्य या राम्पों तथा 
दूसरी झोर एक या अ्रधिक राज्पों के बीच पझयवा दो या प्रधिक राम्पों के मौव 
किसो भी विवाद तझ है, यदि उम्र विवाद में फिप्तो सीमा तक (विधि झा या 
तथ्य का) कोई ऐसा प्रश्त॒ प्रस्ततिहित है जिस पर फिसो वैध भधिडार का अस्वित्व 
या विस्तार निर्मर करता है। इसके भ्तिरिकता संविधान का प्रनुच्छेद 32 उच्चतम 
स्थामालय को मूल भ्रधिकारों को लागू करने के बारे में व्यापक प्राइम्मिड भ्रधिकार 
प्रदान करता है । इसके लिए उस्ते निदेग, स्‍प्रादेश या समादेश जिनके प्रन्तगत 
बनन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रधिकार-पृष्ठा भौर उद्येषण के समादेश 
(रिट) भी हैं, जारी करने क्वा अधिकार दिया गया है । 

_ उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया गया है हि वह किसो भी सिविल|दाण्डिक 
मामले को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूमरे राज्य के उष्च न्‍्पाथालय में 
अयवा एक राज्य के उच्च न्‍्यायालम के अ्रधोनस्थ न्यायालय से दूसरे राग्य के 
उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसों सक्षम अ्रधिकारिता वाले न्यायालय में भेजने का 
निर्देश दे मकृता है । यदि उच्चतम न्यायालय को इस बात से सम्दृष्टि ही जाती है कि 
एक्-से या सारत: एक-से विधि-प्रश्नों वाले मामले उसके पौर एक या एक से प्रप्रिक उच्च 
न्यायालयों के समक्ष भ्रयवा दो या उससे प्रधिकर उच्च न्‍्यायातयों के समय सम्बित हूं 
और वे प्रश्त व्यापक महत्व के मूल प्रश्व हूँ, तो वह उच्च न्यायालय या उच्च 
न्यायालयों के समक्ष लम्बित मामले या मामलों को भपने पास संग्रा सकता 
है भौर उनका फैमना स्वयं कर सइुता है। 


किसी उच्च न्यायालय के निर्भय, डिप्रो या भंतिम प्रादेश में संविधान की 
व्याख्या से सम्बद्ध कातून के तात्विक प्रश्व पर उच्चतम न्यायालय के अपीलीय 
प्रधिकार क्षेत्र का ग्राथय-- सिदिल पभौर दाण्टिक दोनों मामलों मैं-- 
स्वंधित उच्च म्यायालय से प्रमाण-प्त द्वारा या उच्चतम न्यायालय की 
विशेष ग्रनूमति पर लिया जा सकता है। सिविल मामलों में उच्चतम 
न्यायालय में ठभमी अपील वी जां सकती है, जब संबंधित उच्च न्यायालय 
प्रमाणित्त कर दें कि (क) मामले में व्यापक महत्व का मूल कानूती प्रश्न 
अन्दनिहित है तया (ख) उच्च स्यायालय को दृब्टि में उक्त प्रश्त का समाधान 
उच्चतम स्मायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दाण्डिक मामले में 
उच्चतम न्यायालम में भ्रपोल् की जा सकती है, यदि उच्च न्यायालय ने (क) 
किसी प्रमियक्त व्यक्ति की दोपमुक्त के प्रादेश को भ्पील में उलठ दिया है 
और उसे पमृस्युदण्ड या प्राजीव्द कारावास या कम-से-क्म 0 वर्ष के 
कादवास का ग्रादेश दिया है, अथवा (खत) श्रने अ्रधिकार क्षीत्र में स्थित 
प्रधीतस्थ किसी स्थायालय से कोई मामला भपने समक्ष विचाराय मंगवा 
लिया है ग्लौर उमें अमिषुक्त को दोषी ठदराया है तथा उसे मुंत्युददृण्ड 
या ग्राज़ोवन कारावास या कम-से-कम 0 वर्ष के का्वास का आदेश 
दिया है, भववा (ग) प्रमाणित कर दिया है कि मामला उच्चतम न्यायालय 
में अपील करने के लायक है। ससद उच्चतम स्पायालय को ऐसी भोर शक्तियाँ 


उच्च न्यायालय 
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दे सकता है, जिनके श्रनुतसार उच्चतम न्यायालय किसी दाण्डिक कार्यवाही 


'में किसी भी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, अंतिम श्रादेश या दण्डादेश 


के विरुद्ध अपील ग्रहण कर सकता है श्नौर उत पर सुनवाई कर सकता है। 

.. उच्चतम स्यायालय को भारत के सभी न्यायालंयों श्रौर अधिकरणों पर अपील 
संबंधी अत्यन्त व्यापक अ्रधिकार प्राप्त है, क्योंकि वह अपने विवेकानुसार भारत के 
राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित या किसी 
मुकदमे या मामले में किसी निर्णय, डिग्री, अ्वधारण, दण्डादेश या प्रादेश के 


' विरुद्ध अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है। 


, उच्च न्यायालय को उन मामलों में विशेष परामर्श संबंधी श्रधिकार प्राप्त है 
जो संविधान के अनुच्छेद 743 के अ्रधीन राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से इसे 
विचारार्थ सौंपे जाएं। इसके श्रतिरिक्‍त संविधान के अनुच्छेद 37(), श्रायकर 
अधिनियम 967 की धारा 257, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, 
अधिनियम 4969 की धारा 7(2), सीमाशुल्क अधिनियम 962 की धारा 30क; 
केन्द्रीय. उत्पादशुल्क तथा नमक अधिनियम 944 की धारा 35ज तथा स्वर्ण 
(नियंत्रण) अधिनियम 968 की धारा 82गर के अधीन मामले उच्चतम न्यायालय 
को भेजें जा सकते हैं। 


लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, एकाधिकार तथा श्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार 
अधिनियम, अ्रधिवक्‍ता श्रधिनियम, न्यायालय अवमानना श्रधिनियम, सीमाशुल्क अ्रधि- 
नियम, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क श्रौर नमक अधितियम, आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र ( विशेष 
भदालतें ) अधिनियम 984 तथा श्रततंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियाँ ( विवारक ) 
आधिनियम 985 के श्रन्तगंत भी उच्चतम न्यायालय में श्रपील की जा सकती है । 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 952 के भाग 3 के अन्त त 
उच्चतम न्यायालय में सीधे निर्वाचन याचिकाएं भी दायर की जा सकती हैं । 


उच्च न्यायालय राज्य के न्याय प्रशासन में शीर्षस्थ होता है। देश भर में 38 उच्च 
न्यायालय हैं । इनमें वे दो उच्च न्यायालय भी शामिल हैं, जिनके श्रधिकार 
क्षेत्र में एक से अधिक राज्य हैं । केचद्ध शासित प्रदेशों में से केवल दिल्‍ली का ही 
झपना उच्च न्यायालय है । अन्य आठ केद्ध शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के 
उच्च न्यायालयों के अ्रधिकार क्षेत्र में आते हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक 
मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा समय- 
समय पर नियुक्त किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 
राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधान न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श 
से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त करने की प्रक्रिया यही है। 
अंतर केवल इतना है कि इनके संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के सुद्य 
त्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते 
हैं ओर वे भी उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश हटाए जा सकते हैं । न्यायाधीश के पद के लिए वही व्यक्ति 
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हो या इतनी ही भवधि तक किध्ी उच्च न्‍्यायातय या सवातार दो या अधिक 
उच्च ज्यायातयों में प्रधिवक्ता के रूप में वकालत कर चुरा हो । 

प्रत्येक उच्च न्यायालय को मूल प्रधिकारों की रक्षा या धन्य दियी 
प्रमोजेन के लिए भपने प्रधिकार दवीव्र के प्ंवर्गत किसो स्पढित, प्राधिकारी 
झौर सरकार को निर्देश, धादेश या समादेश (उन समरादेगों सहित जो पंदी 
प्रत्यक्षीकरण, परमादेस, प्रतिपेध, प्रधिरारणशून्ठा प्रौर उद्मेषण के रूप में है) 


जारी करते का प्रधिकार प्राप्त है। 


इस भ्रधिकार का प्रयोग उन क्षीत्रों के संबंध में भो, मधिकारिता 
का ध्योग करते वाले किसो भी उच्च न्‍्यागालम द्वारा किया जा सबता है; 
जिनके धंदर ऐसे भ्धिकार के प्रयोग का कारण पूर्णतः या धंघतः उत्पप्त होता है 
भले ही ऐसी सरकार या भाधिकारी का कार्यालय पथवां ऐसे व्यकितरों 
का निवास स्थान उन क्षेत्रों के भ्रन्दर ने हो। 

उच्च न्यायासयों को भपने प्रधिरार क्षेत्र के प्न्तगंत सी स्यायातरों पर 
भ्रधीक्षण संरंधी भ्रधिकार प्राप्त है। वे ऐसे न्यायालयों से विवरण मंगवा शर्ते 
हैं, उनकी कार्येंणेली भोर कार्यवाहियां को व्यव्स्वित झूणे के लिए पामास्य 


नियम जारी कर सड़ते हैं शोर फार्म निर्धारित कर सकते हैं 


मु 


तथा पुस्तकों, 


प्रविष्टियों भोर सेप्रा-्यजिकाम को सुब्यवस्थित रूप मे रपने के लिए एक विशेष 
प्रकार की व्यवस्था का निर्धारण कर सकते हैं। 


उच्च स्यायालयोँ का स्पान भौर उनका प्रधिकास-प्ेद्न नीदे सारी 


26. 7 में दिया पषा है । 




















20002 02298 नाम स्पापना वर्ष पधिकार क्षेत्र न्पायाल्प बात स्थान 
का श्रधिकार-जेत 77 हु हु पर नन+ 
पर स्पान ८० 
3. इलाहाबाद १866 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद (सथनऊ 
में न्‍्थायपीठ) 
2, प्रान्ध प्रदेश 4954. भ्रारप्न प्रदेश हैदराबाद 
3. बम्वई 86॥ मद्दाराष्ट्, दादरा. बर्खई (नागपुर, पणजी 
एवं नायर हवेली तथा भोर औरंगाबाद 
योग्र।, दमण तया दीव. में न्‍्यायपी5) 
4, कलकत्ता 286. पश्चिम बंगाल ठदा..._ कलझुता (पोर्ट स्लेयर 


अंदमान घोर निकोबार में प्रस्यायी स्यायपरीट ) 
द्वीप समूह 
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प्रशासनिक 
न्यापाधिकरण 


भारत 3986 








| 2. 3 4 
5. दिल्‍ली 7966 दिल्‍ली दिल्ली 
6. भृवाहाटी 972 अ्रसम, मणिपुर, मेघा- गुवाहाटी. (इस्फान्न; 
लय, नागालड, त्रिपुरा, शभ्रगरतला, शिलंग भौर 
मिजोरम ओर  कोहिमा में अस्थायी 
अरुणाचल प्रदेश न्यायपीठ) 
7. गुजरात 7960 गृजरात प्रहमदाबाद 
8. हिमाचल प्रदेश 974 हिमाचल प्रदेश शिमला 
9. जम्मू और कश्मीर 7928 जम्मू भौर कश्मीर श्रीनगर श्र जम्मू 
0. कर्नादक 7884  कनठिक बंगलूर 
37. केरल 956 केरल और लक्षद्वीप एनकुिलम 
42. मध्य प्रदेश 956 मध्य प्रदेश जबलपुर (गवात्रियर 
'झौर इंदौर में 
न्यायपीठ) 
3. मद्रास 86। चमिलनाडु और मद्रास 
पांडिच्चेरि 
44. उड़ीसा 948 उड़ीसा कंटक 
5. पटना 926 बिहार पटना (रांची 
में स्यायपीठ ) 
6. पंजाब भौर 947 पंजाब, हरियाणा चण्डीगढ़ 
(हरियाणा शौर चण्डीगढ़ 
7. राजस्थान 949 राजस्थान जोधपुर (जयपुर में 
न्यायपीठ 
975 सिक्किम गंगठोक 


8., सिक्किम 





संविधान के अनुच्छेद 323(क) के अनुसार, “संसद, विधि द्वारा, संघ या किसी 
राज्य श्रथवा भारत के राज्यक्षेत्र में या| भारत सरकार के श्रधीन विसी स्थानीय 
या अन्य, प्राधिकारी के संबंध में, लोक सेवाश्ों और पदों के लिये भर्ती तथा 
उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा-शर्तों के संबंध में विवादों भौर शिकायतों 
के, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायनिर्णयन (एडज्यूडिकेशन) या सुकदमे 
संबंधी उपबंध कर सकेगी।” तदनुसार प्रशासनिक न्यायाधिकरण अभ्रधिनियम, 


पारिवारिक 
ध्यापातम 


अधीनत्य सापालप 


स्याय ओर विधि 
वा 563 


7985 पारित छिद्ा गया । इसझे अंतर्गत केद्ध सरकार के कमचारियों के लिये 
एंक केद्धीय प्रशावनिक व्यायाधिकरण का निर्माण किया गया जो 2 सवस्वर 
7985 से कार्यरत हुम्रा। इम्त स्थायाधिकरण की प्रधात पीठ दिल्वी में 
तथा इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास और वम्बई में इपकी हँयेर्ड-यीठ हैं। जून 
7986 तक इतकी नो औौर न्यायपीठों ने अहमदाबाद, वेंगलूर, चंडीगढ़, कदक, 
गुवाहादी, हैदराबाद, जबलपुर, जोधपुर भौर पढ़ना में काम करना जुक्ट कर 
दिया है। राज्य संरकार के कर्मचारियों के लिये इसो कानून के तहत इसे 


प्रकार के न्यायाधिकरण हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक झौर उड़ी में स्थापित हिए 
गए हैं। 5 


केंद्रीय प्रशावनिक न्यायाधिकरण को किसो प्रखित भारतीय सेवा, केंद्रीय 
सिविल सैवा या विविल पद या रक्षा से शुई सिविल सेवाग्रों या पदों (जिनशी 
भर्ती प्रश्त॑त्िक प्रशधिकारियों दया हुई हो) की जियुक्तित, सेवा शर्तों या उनमे 
साथ जुड़ी वातों के वारे में (उच्चत्तम न्यायालय के सिवाय) एक न्‍्यामालय की 
सभी ब्रध्िकारिता, शक्तियों झोर प्राध्िकार प्राप्त है। कर्मचारी राज्य बीमा नियम 
जैसी श्रम मंत्रालय के प्रधीन संस्थाओं पर भो केंद्रीय प्रशावनिक न्‍्यायाधिकरण 
की श्रधिकारिता व्याप्त है। सरकार इस न्‍्यायाधिकरण का स्यायक्षेत्र धदाकर स्थानीय 
संस्थाम्री, नियम प्रोर सोधाय्यों इत्यादि पर भी इवकी प्धिकारिता लागू करने 
के बारे में सोद रही है। राज्य के स्यावाधिकरणों को राज्य कर्मचारियों के 
बारे में इसी प्रकार की प्रधिकारिता प्राप्त है। 
दम प्रकार के न्यायाधिकरणों की स्थापना से कर्मवारियों की नियक्ति! भौर 
सेवा शर्तों के बारे में सभी विवादों प्रौर परिवादों (कम्पलेन्टम) पर उचित 
न्यायाधिकरण ही विद्यार कर रहे हैँ क्योंकि उन्चतम स्पायातय के मिवाय भौर 
कोई न्यायालय इस प्रकार के मामलों पर विचार नहीं कर सकता। 
न्यायाधिकरण को पीठों ने पहले ही काफ़ी पुराने मसलों को निपटा दिया 


है। 


पारिवारिक न्यायालद प्रधितियम, 984 के प्रन्तर्गत विवाह संवंधी भोर दूसरे 
दारिवारिक विवादों को सुलझाने और तेजी से निपठाने के लिये पराटिवारिक 
न्यापाल्॒ण स्थापित किए जाते हूँ भौर ऐसा एक न्यायालय राजस्थान में कार्मेरत 
है। श्रधितियम के तहत राज्य सरकारों द्वारा पारिवारिक व्यायालय, दक्ष ताप 
से अधिक जनसंत्या वात शहरों या दूसरे ऐसे क्षेत्रों में जहां राज्य सरकारें जरूरी 
समझें, स्थापित किये जाते हैं। 


सम्पूर्ण देश में धव्रोतस्पस्थायालदों की संस्वना भौर उनके कार्य हु्युढ धिश्वाध्पों 
को छोहकर स्पूनाविक रूर से एडन्से हैं। एक राय को कई जित्ों में बोटा 
गया है। प्रपेए डिचा प्रवाव विदिन स्थायाता के अधिकार क्षेत्र में भाता है । 
उसका प्रभख जितना ल्ावाधोीय होता है । कमी-कमी प्रविल्ित जिया न्यायाधीय 
प्री उसझी सहायता करते हैं। जिया स्यायाधोश के प्रयोव विभिन्‍न श्रेणियों के थिविल 
स्थायालयों का एक तंत्र होता है। 


664. 


सिविल ,न्याथालय 


पहान्यायवादी 


अहाधिवकता 


वधि व्यय ताय 


भारत 7986 


मकदमों की सुनवाई करने के अ्रतिरिवत सिविल न्यायालय अनेक विषयों के बारे में 
प्रपने श्रधिका रों का प्रयोग करते हैं, जैसे मध्यस्थता, संरक्षता, विवाह, विवाह-विच्छेद 


और प्रमाणित वसीयतनामा । महत्वपूर्ण नागरिक अधिकारों का निर्धारण 


करने के लिए कुछ विशेष अधिनियमों के श्रधीन न्‍्याथिक कल्प शभ्रधिकरण भी 
स्थापित किए गए हैं जो सामान्य न्यायालयों से भिन्न हैं। कुछ मामलों में उनके 
आदेशों के विरुद्ध अ्रपील सामान्य सिविल न्यायालयों में की जा सकती है । 
प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अ्रपीलीय श्रधिका र क्षेत्र के अधीन रहते हुए भ्रपने 


, अ्रधीनस्थ सभी स्यायालयों पर अधीक्षण की शबित प्राप्त है। 


दण्ड न्यायालयों का गठन; संगठत तथा उनकी. प्रक्रिया दण्ड प्रक्रिया 
संहिता, 7973 द्वारा विनियमित होती हैं। यह संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता; 
898 को निरस्त करके 7 अग्रेल 7974 से लागू हुई थी। 


भारत के महान्यायवादी की नियुवित राष्ट्रपति द्वारा की जाती है श्रौर वह तब तक 
पद पर बना रहू सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे । इस पद पर 
नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता व्यवित में 
होनी चाहिए । महान्यायवादी का यह कत्तेंग्य है कि वह भारत सरकार को 
उन विधि विषयक प्रश्नों पर सलाह दे श्रौर विधि संबंधी वे श्रत्य कार्य 
करे, जो एसे राष्ट्रपति द्वारा भेजे या सौंपे जाएं। अपने कत्तंव्यों का 
पालन करने के लिए एसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई एवं संसद 
की कार्यवाहियों में भाग लेने का श्रधिकार प्राप्त है; परन्तु उसे संसद में मतदान 
का अधिकार नहीं है। 

अपने कांयों के निवेहन के लिए महान्यायवादी को महासालिसिटर झौर 
दो अ्रतिरिक्त महासालिसिटरों की सहायता प्राप्त होती है। 


हर राज्य में एक महाधिवक्‍ता होता है । उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की 
जाती है और वह अपने पद पर तव तक बना रह सकता है जब तक राज्यपाल उसे 
चाहें । इसके लिए व्यक्त को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुवतत किए जाने 
के योग्य होता चाहिए। उसका कत्तेव्य राज्य सरकार को उन विधिधिपयक प्रश्नों पर 
सलाह देना झीर विधि संबंधी वे सभी काम करना है, जो एसे राज्यपाल द्वारा भेजे 
या सौंपे जाएं। महाधिववता को मतदान के अ्रधिकार के बिता राज्य के विधान- 
प्ंडल की कार्यवाहियों में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। 


भारत में घिधि-व्यवसाय से संबंधित कानून, श्रधिवक्‍ता अ्रधिनियम, 967 
झोर उसके भ्रधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ (वार कौंसिल श्राफ इंडिया ) द्वारा 
बनाए गए नियम हैं। यह विधि-व्यवसायियों से संबंधित तथा राज्य विधिज्ञ 
परिषदों भश्रोर भारतीय विधिज्ञ परिषद्‌ के गठन के लिए कानून की एक 
स्वयंपुर्ण संहिता है। वही व्यक्ति वकालत कर सकता है, जो राज्य विधिज्ञ 
परिषदों में से किसी एक में अ्रधिववता अ्रधिनियम के श्रधीन भ्रधिवक्‍ता के रूप में 
नामांकित हो। किसी भी राज्य विधिज्ञ परिषद के -अ्रन्तगंत नामांकित अधिवक्ता 


न्याय कौर विधि 665 


निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी घत्य रारय विधिन परिषद्‌ में स्थानॉविरण के लिए 
आवेदन कर सता है। कोई भी व्यक्ति एक पे भ्रधिक राज्य के बार कॉतित 
में भ्रधिववता के रूप में नाम्रांकित नहीं द्वो सझता। एटार्नी भौर भधिवस्ताकी 
दोहरी परदति, जो बम्बई भोद कलरुता उच्च न्यायातयों में थो, 5 स्‍र्टूबर 
2976 से समाप्त कर दी गई । प्रधिवक्ताप्रों के दो वर्ग हँ--वरिष्ठ प्रधिवरता! 
झौर 'भन्य प्रधिवस्ता' । यदि उच्चतम न्यायातय या उच्च स्यायालय की राय 
है. कि कोई भ्रधिववदा भपनी योग्यता, स्याय्रिद भ्रतुभव, विश्ञेप ज्ञान प्रपवा 
विधि प्रनुभव के फलस्वरूप वरिष्ठ भ्रधिववता के नाम से भ्रमिद्दित किए जाने को 
योग्यता रखता है, वो उसे उसकी सम्मति से यह पद नाम दिया था 
सकता है। 

वरिष्ठ प्रधिवक्ताओं पर, भारतीय विधिड परिपद्‌ की तरह विधि ब्यवमोय 
मे संबंधित कुछ विपयों पर प्रतिदंध लगाए गये हैं। विधि-व्यवश्नाय के विपय 
में वरिष्ठ प्रधिवसता पर खगाए गए कुछ प्रतिवंध ये है: 

बह पंजीवद भ्रधिवक्ता के रूप में दर्ज हुए बिना उच्चतम न्यायात्रय में 
मा राज्य रजिस्टर के! भाग-2 में दर्ज हुए बिना किसी न्यायालय या स्थायाधि- 
करण में पेश नहीं होगा। वह झदालती बहुत (युक्तिवादप्रतिपाइन) या घपय- 
वर्दी का मसौदा बनाने में परामर्श नहीं लेगा, किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण 
में गवाही' लेने (सादय) था मस्तौदा बनाने संबंधी काम में प्रतुदेश नहीं लेगा 
या संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज तैयार करने जैसा कोई कार्य नहों करेगा। 
बहू, किसी न्‍्यामालय में हाजिर होने के लिये किसी मुवक्किल से कोई परामर्श 
या भनुदेश नहों लेगा, भादि। वह राज्य रजिस्टर के भाग दो में दज भधिवक्ता 
दी किसी मामले में पेशी संबंधी सेवाएँ प्राप्त करने के लिये जो वह छचित 
समझे, फीस देगा। 

प्रधिवक्ता के रूप में नामोंकत के लिए शिक्षा झादि के झुछ मानदंड निर्धारित किए 
गए हैं । व्यावसायिक माचार-नसहिता एवं स्तर को विनियमित्त करने, पूर्व 
सुनवाई के प्रधिकार, वरिप्ठठा) तया नामांइव के लिए प्रमोग्यता श्रादि से 
सम्बद्ध कुछ नियम बनाए गए हैं।' 

प्रत्येक अधिवरता इस बाव का घ्यात रखेगा कि जिस थ्यवित को बकील 
की वास्तविक रूप से भावश्यकवा है, वह कानूनी सहायता पाने का हकदार है, 
झसे ही वह पूरा या पर्योप्त प्रारिश्रमिक ने दे सके झौर प्रशनी भ्राधिक 
स्थिति की सीमाओं के भीतर रहते हुए; गरीोव भोर दलित बयें को 
निःशुल्क कातूनी सहायता देना प्रधिवक्‍ता का समान के भ्रत्ति एक महाव 
दायित्व है । पवस्ताओों 

विधिज्ञ परिपदी को पभपने रजिस्टर मेँ अंकित ग्रधिवक्तामों पर भ्रनुधासतिक 
अधिकार प्राप्ठ है। किन्तु प्रधिवक्तामों को भारतीय विधित पदिपिद्‌ में प्रपीत 
बारने छया इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय में भपीत करने का 
भधिकार है | 5 

विधि व्यवसाय में छंगे व्यक्तियों को सामाजिक सुरदी उपलब्ध कैयत 

कं ल करने मेन ये संसद दंदस्थ स्वायदाति 

के धपायों रो सभी पहलुओं से पक्‍्क्‍उध्यमन करने के लिये रंसझद उदस्य स्पायत:र 
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विधि आयोग 


भारत 3986 


श्री बहुरूल इस्लाम की श्रध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति 4 जुलाई 985 
को गठित की गई थी" समिति में आठ सांसद, भारत के महान्यायवादी, भारतीय 
विधिज्ञ परिषद्‌, दिल्‍ली की विधिज्ञ परिषद भ्रौर कुछ ख्यातिप्राप्त अधिवक्ता 
शामिल थे। रुमिति ने अपनी रिपोर्ट 7 मई 986 को पेश कर दी है। 


सभी दरों में लम्बे समय से यह माना जाता हैं कि घिधि के स्वरूप श्ौर अन्तर्वस्तु 
का समय-समय पर पुनरीक्षण होता 'रहता चाहिए। बदलती हुई सामाजिक 
शरीर श्राथिक अवस्थाओं एवं कूल श्राचार संबंधी घिपयों की परिवर्तित संकत्यनाश्रों 
के फ़लस्थरूप समय-समय पर घंर्मान घिधि का पुनरावलोकन करना श्रावश्यक 
हो जाता है। एक ऐसे स्थाई मिकाय के विनय जिसे घिध्ि के कमबंद्ध पुचत- 
राघलोकन का कास सौंपा जाए, इस काम की संतोपप्रद ढंग से पूरा नहीं 
किया जा सकता। पिभिन्‍न देशों में घिधि आयोग की स्थापना की धारणा के 
पीछे यही आधारभूत दृष्टिकोण रहा है । 

भारत में विधि श्रायोग का गठन 955 में क्रिया गया था श्रौर तब से 
समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता रहा है। कानून को संशोधन भ्रौर सरली- 
करण द्वारा अद्यतन बनाना तथा समय की युवितिसंगत मांगों के श्रनुरूप बनाने 
के लिये न्याय-प्रशासन का पुनरावलोकत, भ्रादि विधि आयोग के प्रधान कार्य हैं। 

ग्यारहवां विधि आयोग 3 सितम्बर 985 को तीन वर्ष के लिये गठित किया 
गया जिश्नके अ्रध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं। भारत 
सरकार के सचिव के स्तर के एक सदस्य-सचिव हैं और इलाहाबाद उच्च 
न्‍्यालय से सेवा-निवृत्त एक न्यायाधीश इसके अश्रंशकालिक सदस्य हैं । यद्यपि 
तीन पूर्णकालिक सदस्य तथा तीन श्रन्य श्रंशकालिक सदस्यों के लिये प्रावधान 
है लेकिन इन रिक्‍त स्थानों के लिये नियुकितियां नहीं की गयी हैं। 

विधि श्रायोग ने अब तक भारत सरकार को 3 रिपोर्ट पेश की हैं। 

विधि श्रायोग को विचारार्थ सौंपे गये विपय ये हैं: 
(7) न्याय-प्रशासन की व्यवस्था का पुनरीक्षण करते रहना, जिससे यह 
सुनिश्चित हो सके कि यह समय की युवितसंगत मांगों के अनूरूप है भोर 


- विशेषतया यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि (क) मामलों में विलम्ब न हो, 


तैजी से निपठारा हो श्लौर खर्च कम हो जिध्से कि इस महत्वपूर्ण सिद्धांत 
पर भी कि निर्णय न्यायसंगत औ्रौर निष्पक्ष होने धब्यद्रिए, कोई प्रभाव 
पड़े विधा मामलों का तेजी से और मितव्ययी ढंग से मिवटाश ही सके; 
(ख) विलम्बः करने वाली वारीकियों और युक्तियों को कम करने भौर बिल्कुल 
समाप्त करने के पह्देश्य से प्रक्रिा सरत की जाए जिप्मसे कि वहीं श्रपने श्राप में 
लक्ष्य न वन जाए, बल्कि वह न्यायआप्ति का साधन बनी रहे; और (ग) न्याय-प्रशासन 
से सम्बद्ध व्यक्तियों का कार्य स्तर ऊंचा उठे | 

(2) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में वर्तमान विधियों पर 
विचार करना भ्रौर उसमें विकास तथा सुधार के तरीके सुझाना तथा ऐसे विधान 
का सुझाव देता जो निर्देशक सिद्धांतों को क्रियात्वित करने तथा संविधान की 
अस्तावना में वणित एद्देश्यों की प्राप्ति के लिए श्रावश्यक हों। 
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(9) व्यापक महत्व के केद्रीय प्रधिनियमों झा पुनरीद्षण रझूरता, तारि वे 
सरल बताए णा सके शया विसंगतियों, पस्‍्रन्यप्टताप्रों शोर प्समानताभों को दूर 
किया जा सके। 
(4) इस बारे में सिफारिश करता कि कानून पुस्तिका को प्रधतन बनाने के लिए 
6त मूल नियमों भौर उनके उन भागों को; जिमकी उपयोगिता नहीं [रू गई है; 
किस श्रकार समाप्त किया जाए। 
(5) विधि भोर न्याय-प्रशासत संबंधी धन्य किसी भी विषय पर, जो एसडे 
पास भेजा जाएं, विचार करता झभौर सरकार को पभ्रपपी राय से भवगत 
कराना । 

इस बीच भारत सरकार ने 87 फ़रधरी 986 को विधि भायोग को न्यायिक 
सुधार बग काम भी सौंपा है, निम्तका वर्ग क्षेत्र इस प्रकार है: 

(42) न्याय दिवाते के काम को विक्रेल्धित करने की जरूरत इन तथ्यों 

हारा पूरी की जाएगी-- 

(प्र) विवादों को सुलझाने के लिये ग्रामीण इलाकों में न्याय पंचा- 
यदों या दूबदी अफियामों को स्थापित करना, प्रसारित करना 
शोर मजबूत करना; 

(थ) उचित क्षेत्रों झौर केद्धों में परिभाषित भधिकारिता वाली जन- 
स्हयोगपुर्णे न्याय प्रणाल्ली बताना; 

(स) उच्चतम न्यायालय भौर उच्च न्यायालयों पर काम का बोझ 
कमर करने के लिये भौर प्रणात्रियां स्थापित फरना। 

(2) थे बातें जिनके लिये संविधार के साय 74(प्र) के मवुसार स्यायान 
घिकरण (सेवा-त्यायाधिकरणों को छोड़कर) तत्परता से स्थापित 
किये जाने हैं भौर उनके स्थापन तथा कार्य से जुड़े हुए पहलू 

(9) राझतों के तेजी से निप्रटारे, भवावायक मुकदमेवाजी तथा) मामत्रों 
की सुनवाई में देरी को समाप्त करने, कार्य-पद्धति तथा कायें- 

प्रणालिक कानूनों में सुधार भौर ऊपर भाग (म) भोर (ब) 

के लिये अनुरूप कार्य-पद्वतियां विशेष रूप से विकसित करने की 

दृष्टि से कार्यप्रणालिक कानून; 

(4) भधीनस्थ न्यायालयों झोर भधीनस्थ न्यायपालिका में वियुकितियों 
के छिपे पद्धति; 

(४) न्यायिक भधिकारियों के लिये प्रशिक्षण; ही 

(6) न्याय दिलाने की व्यवस्था को मजबूत करने में विधि ब्पवसाय की 
पिता; की भोर से चलाये च्ड्टे 

सरकार सार्वजनिक उपत्रमों की भोर से चत्ाये जा 

(7) सुकदमों, 222 चर्तेमान पद्धति का पुनरीक्षण तथा सरकार भौर 
इस उपक्रमों के भपने विवाद सुलझाने के लिये ब्यवह्या्य वियम बताने 
की) बांउनीयठा: 
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(8) मुकदमा करने बाले व्यक्तियों के ऊपर मुकदमे के खर्च का भार 
. कम करने. की दृष्टि से; 
(9) अखिल भारतीय न्यायायिक सेवा का निर्माण; श्ौर 
(0) दूसरी ऐसी बातें जिन्हें आयोग उपरोक्त विपयों के सन्दर्भ में 
ठीक या आवश्यक समझें या सरकार जिन्हें समय-समय पर आयोग 
को बिचारार्थ भेजे। 
विधि आयोग ने अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में निचले स्तर पर न्याय 
संस्था की पुनरंचना के कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और उसने 
“निचले स्तर पर बिवादों को सुलझाने के लिये वैकल्पिक फोरम” पर एक कार्य- 
कारी दस्तावेज तैयार करके उसे विभिन्न निकायों और व्यक्तियों में उनके 
अभिप्राय और टिप्पणियां जानने के लिये वितरित किया। श्रायोग ने देश के 
विभिन्न भागों में सात कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। 


भारत में विभिन्‍न धर्म और मतों के लोग रहते हैं। उन्तके पारिवारिक कार्यक्रलापों 
से संबंधित विषयों जैसे विवाह, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार आदि के संवध से 
उन पर भिन्‍्व-भिन्‍न व्यक्तिगत कानून लागू होते हैं । 


“विवाह विषयक कानून को विभिन्न धर्मों के लोगों पर लागू विभिन्न भ्रधिनियमों 


में संहितावद्ध किया गया है ।वे हैं: 

. हिन्दू विधवा पुनविवाह अधिनियम,- 856; 2. संपरिवर्ती (कन्वर्ट) 
विवाह-विघटत अधिनियम, 866; 3. भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 
7869; 4. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 872; 5. काजी अधिनियम; 
7880; .6. आनन्द विवाह अधिनियम, 909; 7. बाल विवाह अश्रवरोध अधिनियम, 
929; 8, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 936; 9. मुस्लिम विवाह- 
विघटन भ्रधिनियम, 939; 0. विशेष विवाह श्रधिनियम, 954; 4. हिन्दू 
विवाह अ्रधिनियम, 7955; 42. विदेशी विवाह अधिनियम, 969॥ 

विशेष विवाह श्रधिनियम, 954 “जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्‍त 
सम्पूर्ण भारत में लागू है और यह भारत के उन नागरिकों पर भी लागू 
होता है जो जम्मू भर कश्मीर राज्य के रहने वाले हैं, किन्तु जिनका श्रधिवास उन राज्य- 
क्षेत्रों में है, जिन तक इस अधिनियम का विस्तार है। जिन व्यक्तियों पर यह 
प्रधितियम लागू होता है, वे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट तौर पर 
विवाह रजिस्टर करवा सकते हैं, भले ही वे पुधक-पृथक धर्म के मानने वाले हों। 
अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी अन्य रूप में सम्पन्न 
विवाह इस अप्रधिनियम की अ्पेक्षाओं के अनुरूप -है/ तो उसे विशेष विवाह भ्रधिनियम 


के श्रघीन रजिस्टर किया जा सकता है। 


हिन्दू विवाह- अधिनियम, .955 का विस्तार जम्मू भर कश्मीर 
राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है श्रौर यह उन हिन्दुश्रों पर भी लागू होता 
है जो उन राज्यक्षेत्रों में निवास करते हैं, .जिन तक अधिनियम का विस्तार है; 
किन्तु उक्त राज्यक्षेत्रों के बाहर हैं। इसके अतिरिक्त यह उव सब घर्मे व सम्प्रदाय 


न्याप और विधि 659- 


के हिन्दुप्नों पर लागू होता है जो बौद, सिख तथा जैन है । इसमें वे खव भी शामितत हैं 
जो प्रपने प्राथको मुस्लिम, ईसाई, पारमी यः यहूदी नही मानते । रिन्‍्तु यह घधिनियम 
तब तक पनुयूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होता, जय तक झहि सरकार 
निर्देश है दे । हिन्दू विवाह भ्रधिनियम, 955 को प्रधिनिदर्मित करके हिन्दुभों में 
प्रचलित रीति को संहितावद्ध करने का प्रयात्त दिया यया है। इस ध्रधिनियम को बनानें 
के बावजूद इस देश के न्यायालयों ने हमेशा यह घार्था व्ययत को है: 

“बम, हिन्दू विधि के प्रन्तगंत विवाह वी संकल्पना में हिन्दू-विवाद 
भ्रधिनियम बनाने से कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुए हैँ वस्तृतः उस संबल्पता के 
बुनियादी ढांचे को विल्कुल भी नहीं छुपा गया है भौर भ्रभी ठक विवाह एक संस्कार 
ही बना हुप्रा है।हिन्दुप्ों के लिए विवाह करार या संदिदा की विषयवस्तु नहीं 
है, भपितु दो भात्माशों का भाध्यात्मिक मिलन है। हिन्दू विवाह के पनुष्ठापन' 
के लिए प्रग्ति के समक्ष पवित्र प्रतिक्ता करना धोर 'सप्तपदी/ न्यूनतम प्रावश्यवताएं 
हैं ।! (शकड्ुन्तला बनाम नौलकंठ, 3973, महाराष्ट्र लॉ जनेंत, पृू० 3) । 

विबाह-विच्छेद संबंधी उपवन्ध हिन्दू विवाह झधिनियम की धारा 3 में स्‍भ्रोर 
विशेष विवाह भ्रधिनियय की धारा 27 में दिए गए हैं। इन पधिनियमों के 
अ्रधीन पति या पत्नी द्वारा जिन सामान्य प्राघारों पर विवाह-विच्छेद की मांग की 
जा सकती है, वे इन प्रमुय शीर्षों के प्रन्तगंत श्राते है: 

जारता, परित्याग, करता, विदतेचित्त, रति रोग, दुष्ठरोग, परस्पर भहमति 
प्रौर झात वर्ष से जीवित ने सुना जाना। 

जहां तक ईमाई रूमुदाय का संबंध है, विवाह र विवाह-विच्छेद संबंधी 
उपबंध भारतीय प्िश्वियन विवाह भ्रधिनियम, 872 शोर भारतीय विवाह- 

विच्छेद अधिनियम, 869 में दिए गए हूँ। ईसाई समुदाय पर लागू विवाह» 

विच्छेद संबंधी उपवंध भारतीय विवाह-विच्छेद प्रधितियम की घारा 0 में दिए 
गए है। इस घारा के प्रनुरार, कोई पति इस झाधार पर विवाह-विच्छेद की 
भाग कर सकता है कि पत्नी जारकर्म की दोषी है, किन्तु पत्नी इस प्राधार पर 
विवाह-विच्छेद माँग सकती है कि उमका पति घर्मे-परिवर्सत करके किसी दूसरे धर्म 
को मानने लगा है भौर उम्ने किसी दूसरी स्थ्री से विवाह कर लिया है या वह 
(क) झूगोन्न जारता; (ख) जारफर्म संहित द्विविवाह; (ग) जारकर्म सहित 
विसी प्रन्य स्त्री से विवाह; (घ) बलात्कार, गुदामैयुन या प्रशुयमन; (छ) 
जारता से युक्त ऐसी ऋरता जो जारता के विना भी उसे विवाह-विच्छेद के लिए 
हकदार बना देती, ए मेन्‍्दा छट टोरो (मह रोमत चर्च द्वारा बनाई गई विवाह- 
विच्छेद की एक पद्धति है जो जारता, दोषपूृर्ण झाचार, करता, धर्मद्रोह, धर्म 
विमुखता के झ्राधारों पर न्यायिक पृथक््रण के समकक्ष है); शोर (च) दो 
वर्ष या इपसे श्रधिक समय से युक्तियुवत कारण के बिना परित्याग सहित जारता 
का दोपी है। 

जहां तक मुझ्लमानों वा संबंध है, उनके विवाह के बारे में देश में प्रचतित 
मुस्लिम कानून लागू होता है। जहा तक तलाक (विवाह-विच्छेद) का संबंध है, 
मुल्लिम पत्नी को विवाद-विच्छेद के बहुत प्रतिबंधित अधिकार प्राप्त हैं। 
अतिखित झौर पारम्परिक कानून ने निम्नलिदित रूपों में ताक की मांग करने 
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की इजाजत देकर उनकी स्थिति को वहतर बनाने का प्रयास किया है: (क) 
तलाक-ए-ताफविद : यह श्रत्यायोजित तलाक का एक रूप है | इसके पनुसार; 
पति विवाह संविदा में तलाक के अपने अधिकार को प्रत्यायोजित कर देता है। 


. उस संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंध किया जा सकता है कि उसके 


द्वारा कोई दूसरी पत्नी ले लेने पर प्रथम पत्नी को उसे तलाक लेने का श्रधिकार 
होगा। (ख) खुला: यह विवाह के दोनों पक्षों में हुए करार के अनुसार विच्छेद 
है, जिसके लिए पत्नी को विवाह आदि के बंधन से मुक्त होने के लिए पति को 
कुछ प्रतिफल देना पड़ता है। इत्तकी शर्ते आपस में तथ कर ली जाती है और 
प्रायः पत्नी को अपना मेहर या उत्तका एक हिस्सा छोड़ना पड़ता है। (ग) 
मुबरंत: यह आपसी सहमति द्वारा तलाक है। 

फिर, मुस्लिम विवाह-विच्छेद श्रधिनियम, 939 द्वारा मुस्लिम पत्नी को 
निम्नलिखित आधारों पर तलाक का अ्रधिकार दिया गया--(7) चार 
वर्ष से पति का कोई पता न हो, (2) पति दो वर्ष से उसका भरण-पोपण 
नहीं कर रहा हो, (3) पत्ति को सात वर्ष या उससे अधिक समय का कारावास 
दे दिया गया हो, (4) किसी समुचित कारण के विना तीन वर्ष से पति अपने वैवाहिक 
दायित्वों का निर्वाह व कर रहा हो, (5) पति नपुूंसक हो, (6) दो वर्ष से 
पागल हो गया हो, (7) क्रुष्ठरोग या उम्र रति रोग से पीड़ित हो, (8) अगर 
शादी, पत्नी की आयु 5 वर्ष की होने से पहले हो चुकी हो और पूर्णता तक 
न पहुंची हो, (9) क्र बर्ताव रहा हो | 

पारसियों के वैवाहिक संबंध, पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनिक्म; 
936 के अनुसार होते हैँ । अधिनियम में पारसी शब्द को परिभाषा 
जरथुस्ट्र पंथी. के रूप में की गई है। जरथुस्ट्र पंथी वह होता है जो 
पारसी घमम को मानता है । 'पारसी” शब्द नस्ल का दोतक है। इस 
अधिनियम के अन्तगंत प्रत्येक विवाह .और विवाह-विच्छेद को सभधिनियम में 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर कराना भ्रावश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया 


. का पालत ने करने से विवाह गैर-कायूनी नहीं होता। भ्रधिनतियम में केवल शक से 


विवाह की व्यवस्था है। 


जहां तक यहूदियों के विवाह-विषयक नियमों का संबंध है, भारत में इसकी कोई 
संहितावद्ध विधि नहीं है। आ्राज भी वे अपने धार्मिक तियर्मों के अनुसार चलते हूँ। 
यहुदी लोग विवाह को सिविल संविदा न मान कर दो व्यक्तियों केबीच ऐसा संबंध 
मानते हैं, जिसमें अत्यन्त पवित्न कर्तेग्यों का पालन करना द्वोता है। उनमें पर- 
पुरुष या पर-स्तो गमन अथवा कूर वर्ताव किए जाने पर न्यायालय के माध्यम 
से तलाक दिया जा सकता है। उनमें भी एक विवाह का प्रचलन है। 

जहां तक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तिगत कानूनों का संबंध है, सरकार की यह 
नीति रही है कि इन समुदायों के पहल करने पर ही उनमें सुधार किए जाएं। 


978 के अधिनियम द्वारा हाल ही में संशोधित वाल विवाह श्रवरीध श्रधिनियम, 
929, में अंब्र प्रावध्ान है कि पुयष की विवाह-भायु 2। वर्ष होगी और स्त्री 
की 28 वर्ष | इस संशोधन को ] भ्रवतूवर 978 से लागू किया गया है । 


दत्तक प्रहण 


स्याय और विधि 673 
यद्यपि गोद लेने का कोई सामफ्य कानून नहीं है फिए भी हि्दुओं भें राभृूष 
द्वारा तथा बूछ अत्यन्त इल्पप्ंत्यक् सोगों में प्रया द्वारा इसकी इजारत दो 
गई है। चूकि बालक का देत्तक-प्रहण एक कानूनी संबंध है, घ्तः यह व्यवितगत 
कानून का विषय है ! मुसलमान, ईसाई घोर दारत्तियों में दशक प्रहण संबंधी 
कोई कानून नहीं है। उन्हें संरशक तया प्रतिपाल्य घधिनियर, 890 के बधोद 
न्यायालय में क्‍्लाबेदन करना होता है । मुसतमान, ईसाई झोर पारसी उरत 
प्रधिनियम के अधीन बच्चे को पालन-पोषण दे लिए ले सबते है । यह घातक 
वयस्क हो जाने पर भ्रपने सब पंद्धों को तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसके 
अतिरिक्त ऐसे वालक को विरासत का बापनूनी प्रधिकार प्राप्त नहीं है। 

जो विदेशी भारतीय बालकों को गोद लेना चाहते है, इन्हें उपरोषध 
अधिनियम के अधीन न्यायालय में भ्ावेदद करना होता है। पदि न्मापादय 
डालक को देश के बाहर ले जाने की भनुमाति दे देता है, वो विदेधी विधि 
(पानी संरक्षक पर लागू विधि) के भनुसार दत्तक ग्रहण देश के बाहर होता है। 

दत्त ग्रहण संत्रंधी हिल्दू विधि को हिन्दू दत्तक भौर भरण-योषण प्रिति- 
नियम, 956 के रूप में संग्रोधित भौर संहिताबद्ध किया गया है, जिसके 
भअन्तगंत सामर्थ्यवान हिल्‍्दू पुरुष या स्त्री किसी लड़के या लड़की को गोद से 
सकते हैं । 


कौदुम्बिक बानून के ग्रन्य पहलुप्रों की प्रांति, किसी प्रवयत्क बाखक की 
संरक्षकता के प्रश्न के संबंध में भी कोई एकरूप कानून महीं है। इसके लिए 
तीन विभिन्न विधि-पद्धतियाँ प्रचलित हँ--यानी हिस्दू विधि, मुस्लिम विधि भौर 
संरक्षक तथा प्रतिपात्य प्रधिनियम, 890 । 

संरक्षक तोन प्रकार का हो सत्ता है : नेसगिक संरक्षक, वश्तीयती संरतक भोर 
न्पायालय द्वारा नियुक्त संरेक्षक । संरक्षकता के प्रश्य का निश्चम करने के लिए दो” 
सिन्न बातें ध्यान में रखनी होतो हँ--भवयस्फ का संरक्षक भोर उसकी सम्पत्ति 
का संरक्षक | प्रायः ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति को नहीं सौंपी जातीं। 

अल्पवयस्कता भौर मंरदाकता से सम्बद ट्िन्दू विधियों को हिस्तू प्रल्पवयस्कता 
और संरक्षरता भ्धिनियम, १956 द्वारा संहिताबद्ध किया गया है। प्रसंहिताबद 
विधि की तरह इसमें मो पिता के श्रेष्ठ प्रधिकार छो कायम रखा गया हैँ । 
इसमें कहा गया है कि बालक 8 वर्ष की प्राय तक प्रवयस्‍्क रहता है । 
लड़कों गौर प्रविवाहित पुत्रियों दोतों का, नेसग्रिक संरक्षक पहले पिता 
होता है भौर उसके बाद माता । पांच वर्ष से कम झायु के बालकों की संरदाक्ता 
के मामलों में ही माँ हे प्रश्चिहार को प्रधाववा दो जातो है । सरवैध बच्चों के 
मामले मे, मा को पिता से बेहतर अ्धिरार प्राप्त हैं | प्रधितियम के घतुमार 
बालक के शरोर भोर उत्को सम्पत्ति में कोई भन्तर नहीं रपा है है ॥ ्ग्‌ 
संरक्षकता का अमिआ्य दोनों पर नियंत्रण रखना है ! झधितियम ४ नदेगावुह्ाई 
संरक्षकता के प्रश्न का निश्चय करते समय न्यायालय को के ्िं '- 


सर्वोपरि स्थान देता चाहिए। ' 
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मुस्लिम विधि में पिता को प्रधानता दी गई है। इसके अ्रन्तगंत संरक्षकता झौर 
श्रभिरक्षा में भी श्रन्तर किया गया है। संरक्षकता का संबंध प्राय: सम्पत्ति की संरक्षकता 
से होता है। सुन्तियों के अनुसार, यह अधिकार पहले पिता का है शौर उसकी अनु- 
पस्थिति में उसके निष्पादक (एक्जीक्यूटर) का है । यदि पिता ने कोई निष्पादक नियुक्त 
नहीं किया है, तो संरक्षकता का अभ्रधिकार दादा को मिलता है। शियाञ्रों में एक 
श्रन्तर यह है कि पिता को एकमात्न संरक्षक माना जाता है, किन्तु उसके मरने पर 


यह अ्रधिकार दादा का होता है, न कि निष्पादक का। फिर भी, दोनों विचार- 


धाराओों के विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जीवित रहने पर पिता ही एकमात्र 
संरक्षक है। मां को पिता के मरने के वाद भी नैसग्रिक संरक्षक नहीं माचा जाता। 


जहां तक नैसग्रिक संरक्षक के भ्रधिकारों का संबंध है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है कि पिता का श्रधिकार सम्पत्ति श्रोर शरीर दोनों पर होता है। यदि 
अ्रववस्क बालक मां की अ्भिरक्षा में है, तब भी देखभाल और नियंत्रण का 
सामान्य अभ्रधिकार पिता को प्राप्त होता है। पिता फिर भी मां को एक संरक्षक 
के रूप में नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार भले ही मां को सैसग्रिक 
संरक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त न हो, फिर भी पिता की वसीयत के अन्तगंत 


उसके संरक्षक नियुक्त किए जाने के वारे में कोई आपत्ति नहीं है। 


मुस्लिम विधि के अनुसार, अभ्रववस्क बालक (हिजानत) की अभिरक्षा 
फा मां का भ्रधिकार एक पूर्ण श्रधिकार है। पिता भी उसे इससे वंचित नहीं 
कर सकता। अनाचार के आधार पर ही- मां इस अ्रधिकार से वंचित की जा 
सकती हैं। किस आयु में मां का अ्रभिरक्षा का श्रधिकार समाप्त हो जाता है, 
इसके बारे में शिया सम्प्रदाय का मत है कि हिजानत पर मां का प्रधिकार 
केवल स्तनपान छूड़ाने की श्रवधि तक होता है, जो बालक की दो वर्ष की श्रायु 
होते पर समाप्त हो जाता है। 'हनफी' विचारधारा के अनुसार यह श्रधिकार 
चालक के सात वर्ष का होने तक रहता है। लड़कियों के बारे में शिया विधि 
के अनुसार, मां का अधिकार तब तक रहता है, जब तक लड़की सात वर्ष की 
न हो जाए और हनफी विचारधारा . के अनुसार यह श्रधिक्रार लड़की के युवा 


होने के आरम्भ तक रहता है। 


संरक्षक और प्रतिपॉल्य श्रधिमियम, 7890: यह अधिनियम सभी 
समुदायों पर लागू होता है। इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि पिता का 
भ्रधिकार प्रधान. है और अन्य कोई व्यक्ति तब तक नियुक्त नहीं किया जा 
सकता जब तक कि पिता अयोग्य न पाया जाएं। अधिनियम में यह भी व्यवस्था 


.. है कि न्यायालय को अधिनियम के अनुसार संरक्षक नियुक्त करतें समथ बालक की 


भलाई ध्यान में रखनी चाहिए। 


पत्नी का भरण-पोषण करने की पति की जिम्मेदारी विवाह से उत्पन्न होती 
है। भरण-पोषण का अ्रधिकार व्यक्तिगत विधि में आता है। 

दण्ड प्रक्रिया संहिता 973 के अनुसार, भरण-पोषण का अ्रधिकार पत्नो को 
और ग्राश्चित बालकों को ही नहीं दिया. गया है, अपितु निर्धन मात्ता-पिता श्ौर 


स्थाय और विधि 673 
तलाकणुदा पत्नियों को भी दिया गया है। परन्तु पत्तों घादि क्य दावा प्रति 
के पास पर्याप्त साधन होते पर निर्भर करता है। सब प्राश्रित ब्यक्षितयों के भरण- 
प्रोषण का दावा 500 *० अति साह धक सोसित रखा गया है। दब्इ प्रक्रिया 
संहिता के ग्रन्व्गंत भरणन्पोप्रण के अधिकार को शामिल करने से यह एक बहुत 
बड़ा लाभ हुप्रा है कि उषचार शीघ्र भौर सस्ता हो गया है। डिन्तु वे तलाकशदा 
पत्िियां, जिन्होंने रूदिजन्य या व्यक्तिगत विधि के प्न्तर्नत मित्तने दाली धनराशि प्राप्द 


की है. दष्ड प्रक्रिया मह्िता के प्रन्तर्गत भरण-वोपण का दावा दरसे को हमदार 
नहीं हूँ 


दिल्‍्दू विधि के अनुदार, पत्नी को प्रपनें पदि से भरध-योप्ध प्राष्ठ 
करने दा पूर्य प्रधिक्ार है, हिल्तु थदि बह पतिदता नहीं रहती है, दो 
वह ब्रपरते इस प्रध्रिकार से वचित दो झाठी है । भरप-पोषण का उसता भ्रधिक्तर हिल्‍्दू 
दतक भौर भरण-पोषप भधिदियम, 956 में संहितावद्ध है। भरण-पोषण को रकम 
निर्धारित करने में स्पायालय परतेक दातों को ध्यान में रखता है, ऊँसे दोनों वर्षों दो 
स्थिति भौर दूँसियत, दावेदार को उचित जरूरतें प्लौर पति की देंनदारी 
तथा दापित्व। न्यायालय इस वात का भी निर्णय करता है कि पत्नो वा पति थी 
पृथक रहता न्‍्यायसंगठ है या नहीं। न्‍्यायसंगत मानने योग्य कारण झधिनियम में 
उल्लिखित है। 


मुंझदमा चलने को भंवधि के दौरान भरणसोपण, निर्वाद-स्यप भोर विवाह 
संबंधी मुकदमे का खर्च भी या तो पतिद्वारा वहन किया जाएगा या पतली दाण, 
यदि दूसरे पक्ष (पति या पत्नी) की प्रपते मरघ-पोगण के लिए कोई स्वतंत्र धाय 
नहीं ,है । स्वायो भरणभोपण के भुगतान के बारे में भो यही झिद्ाठ लागू 


होगा । 


तलाकगुदा मुस्लिम महिलाओं के हिंतो का संरक्षण ठपा तत्योबश्रो बातों 
के लिये मुस्लिम महिला (तलाक पर प्रधिकारों का संरक्षय) झवितियक, 988 
में यह प्रावधान है, इस प्रधिनियम के तहत मुस्लिम महिलाओं को दूदरी चों 


के गलावा, ये प्रधिकार प्राप्त हैं: 


(प्र) इदठ' के दौरान पूर्व पति द्वारा उचित प्लौर स्पाउसंगद खाद्- 
सामग्री समा निर्वाहें भत्ता दिया जाएगा; 





(ब) यदि तलाक थे पहले या बाद में हुए उपके बच्चों का भरमसोइक 
तलाकशुद्य महिला युइ करती है तो उपदे पूर्व पति झंय उे 
उचित झौर न्यायसंगत खाद्यम्रामगप्रों पौर निर्वाह रत्ता हर बच्चे 
केः बाद दो साल तक मिलेगा; 





(सम) 'महए या डावर' (पति की पर एल हो झ््हिके 
पमंश), जो भी विवाह के भ्वमर पर या बाद में समुस्लिन 

के प्रनुगार पतली की देना ठय हुमा हो, वह तलाइंशुद्य मिस को 
मिलेगा; 
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(४) पियाहू से पहले, पियाहू के घकत था बाद में उसे उसके सि्तों 
गा रिश्तेदारों, पति था उसके मित्रों श्ौर रिश्तेषारों से मिल्ली सभी 
संप्तियां भी तजाकशुद महिला को भाप्त होंगी। 
एसके झलाया गए फानूब एएस के बाद खुद फो भरण-पोषण ते कर सकते 
पाली तलाकशुदा सुस्लिस महिला फे लिगसे भी प्रावधान करता है । एसके भ्रनुसार 
मजिरदेट एश महिला फी संपत्ति फे पारिसों फो, उचित झोर न्यायसंगत निर्वाह 
शा, जो उसे ठीक णगे, ऐसे के श्रापेश ऐ सकता ऐ। ऐसे झादेश देते परत 
मजिस्देर भमहिजा फी जरूरतों, उसके वियाहित जीवन के रुत्र श्लौर वारियों 
की भाग फो ध्यान में रखेगा। यह तिर्याएं भत्ता पारिसों हरा उसी प्रनुपात 
भें एिया जाएगा जिय ग्रनुषात में थे उस महिला फे संपत्ति के उत्तराधिकारी 
पनेंगे तथा मे उप्त काल में निर्याए भत्ता ऐेंगे जैसा कि मजिस्ट्रेट ने प्रादेश 
में कहा ऐगा। 
शंगर एस महिला के बच्चे हैं तो संजिस्ट्रेट सिरे (उन बच्चों फो ही निर्वाए 
भर्तों पैसे फो फंगा, जेकित बच्चों की शरामर्थश की एशा से वह तलाक- 
शूदा सहिता के माता-पिता फो निर्याएनभत्ता देने का झ्रादेश पेगा। यदि महिला 
फे रिश्तेषर न ऐों या ये एस सहिला के भरण-पोषण में पसमर्थ हों तो उस 
एाजत में सणिस्द्रेट परफ शधिनियम, 954 फी धारा 9 के तहत घनागे गये 
उस राज्य पाफ बोडे फो, जो एस भहिला के नियासन्स्थान के क्षेत्र में कार्यरत 
ऐ, एस एसाकशूए सहिा फो उच्तित लिर्याह भत्ता ऐसे का पादेश देगा। 

पारसो पिवाह घोर पमियाए-पिच्छेद ग्रधितियम, 936 भरण-पोषण के 
लिए फेयल पत्नी के अधिकार-शूफदों के दौरान तिर्षाह-ज्यय एवं स्थायी 
तियोए-ध्यम दोनों--फो मान्यता दंत है । 

जिस प्रयधि फे दौरान पियाह्‌ विषय याद व्यायालय में चलता है, 

उसके लिए स्वायाजय पझषधिकतम रकम पति फी शुद्ध भाय का (पा भाग, 
पस्मी को दिला सकता है। स्थागी भरण-पोषण की राशि तय फरमे में स्थायालय; 
भुगतान फरने की पति की दोमता, पत्नी की एपनी धस-सम्पत्ति स्‍श्ौर दोनों के 
पापरण फो ए्यान में रखते हुए पसिर्णय करेगा कि स्यायसेगत दया है? यह 
शादेश तय हम प्रभावी रहेगा जब तक पत्नी पतिप्नता भौर प्रविवाहित रहेगी । 


ऐसाएँ पत्मी के भरण-पोषण के पधिफारों के मारे में भारतीय वियाह 
विष्केद प्रधितिगण, 869 लागू होता है। एसके उपबंध भी यही हैं, जो 
पारसी परिधि के प्न्‍्तगेत हैं और भरण-पोएण, पादकालीस निर्वोह्श्यय एंवे 
स्थागो मिर्याह-स्यग ऐोसों फो मंजूर फरते समय पही बातें लागू की जाती हैं! 


905 से पहुसे उपराधिकार के विषय में धगेक झानूव थे। 925 में 
भारतीय उत्तराधिकार शपधितियम पारित फिया गया । दस भधिनिमम 
का उ्ेश्य उन घनेझ विधियों फो समस्वित करता था, जो उस समय 
धर्तित्प में थीं। भुसजमानों शोर हिन्दुशों के उत्तराशिकार के विधय में लाग 
होने जाले कायूबों को इस गझधितियम से हतलग रखा गया। उत्तराषिकार 
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संबंधी कानूनों को सर्मानदत करते समय दो स्पष्ट स्फीर्मो को प्रपदाया ग्रया--प्रधम 
भारतीय ईसाइयो, यहूदियों भोर विशेष विवाह भ्धिनियम, 955 के प्रधीन 
विवाहित व्यक्तियों के सम्पत्ति-उत्तराधिकार के बारे में धोर दसरी पारियों 
के उत्तराधिकार संबंधी भधिकारों के बारे में। 


प्रभम स्कीम में, याती उन व्यक्तियों के संदर्भ में, जो पारसी नही थे, प्राधधात पा 
कि यदि किसी व्यक्ति की बिता वीयत लिखे मृत्यु हो जाए भोर उसकी विधवा भोर 
पारम्परिक वंशज जीवित हों, तो विधवा एक तिद्वाई सम्पत्ति के नियत हिस्ते की हकदार 
हीगो भोर शेष उत्तराशिकारी बचे हुए दो तिहाई हिस्से के हकदार होंगे ॥ 
बाद में विधवा के भ्रधिदारों को बेहतर बनाने की दृष्टि से इस विधि में संशोधन 
किया गया भौर उसमें यह प्रावधान किया गया कि जहां किसी निर्वश्तोयह्ठी की सुर्पु 
हो जाए प्लौर उसकी विधवा जीवित हो तथा कोई पारम्परिक वंशज न हो, तथा 
छम्पदा का शुद्ध पू्य 5,000 रु० से श्रप्िश न हो, वह रुम्पुर्ण सम्पत्ति कौ 
हकदार होगो। जहां सम्पदा का मूल्य 5,000 *० से प्रधिक है, बद्ां दह भुगठान 
तक 4 प्रतिशत को दर पर ह्याज सहित पोच हजाई छपये की राशि 
के लिए हकदार होगी भौर शेप में बह भपने निर्वेसीयतों हिस्से को हगदार है। पह 
भ्रधिनियम झिसी व्यक्त पर प्रपनों सम्पत्ति को वसीयत करने के मापले में कोई 
प्रतिबंध नहीं लगाता। 


दूसरी स्कीम के भन्तर्गत, भ्रधिनियम में पारसी निरवेसीयतों उत्तराधिकार के 
लिए प्रावधान है ! पारमो निर्वंसीयती पर लागू होने वाले नियम को विशेषता 
यह है कि हिल्दू विधि के प्रनुरूप भौर मुस्लिम विधि मे भिन्न, पुष घौर सती 
पारसी निर्देमीयदी को सम्पत्ति के उत्तराधिकार के बारे में पृथ+-पृषक नियम हैं। 
उदाहरण के लिए, यदि किसी पारसो पुरुष की मृत्यु के वाद उसकी विधवा धोर 
बच्चे हूँ, तो सम्पत्ति का वँंटवारा इस प्रकार होगा कि प्रत्येक पुत्र भोर विधवा 
बग हिस्सा प्रत्येक पुत्री के हिस्से से दुगूना होगा। इसके भतिरिक्त जब पुरुष 
की म्त्पु के बाद दिघदा भौर यब्चों के माय-्साथ माता-पिता-नरोदों या 
उनमें से एक जीवित हो, तो सम्पत्ति का बंटवारा इस प्रकार किया जाएगा 
कि पिता को पुत्र के हिंस्ये के प्ाथे के बराबर मिल्लेया भोर माता हो पुर) के 
हिस्से के भाधे के बरावर 

दिस उत्तराधिकार प्रधिनियम, 956 की टउस्लेदनीप विशेषताएँ 
हँ--विवेश्नीयत्ती की सम्परति की विरासत पाने में पुरुषों के सम्तान ल्ियों। के 
प्रधिकार को भी भाग्यता घोर स्त्री वारिसों को जीवनपर्यन्त सम्पदा फी समाप्ति ॥ 


भारत के प्रधिदाश मुसलमान सुप्रो विधि के “हनफो! सिद्धान्दों का पासन करते 
हैं भ्ौर न्यायालय यह मान कर काम करते हैं कि मुसलमानों पर हनफी विशि 
रूपगू होती है,जद तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध ने शिया जाए। यधपि शिया भौर 
सुप्ती सम्प्रदागों में बहतन्सी बाते एकनसी हैँ, फिर भी बुछ बाते भिन्न हैं। 
सुन्तो विधि के भनुद्तार, विरासत संदंधो हुटान के पद पर्व-स्तामी पारस्परिक 
कानून के परिशिष्ट माने जते हैं और उसमें पुरुषों को श्रेष्ठ स्थिति को इताए 
रखा गया है। 
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फानुदी सहायता 


भारत 7986 


हिन्दू और ईयाई विधि से अलग मुस्लिम विधि व्यक्ति के वत्तोयत करने के 
अधिकार को प्रतिबन्धित करतो है । मुसलमान: श्रयनी सम्पत्ति के केवल एक- 
तिहाई की वसीयत कर सकता है। णदि कोई वसीयव एक तिहाई सम्पत्ति से 
ग्रधिक नहीं है, तो वारिसों की सहमत्ति के बिना भी किसी अजनब्री व्यक्ति के लिए की 
गई वस्तीयत विधिमान्य होगी, किन्तु वारिसों की सहमति के बिता किसी एक वारिस 
के लिए की गई वसीयत विधिमान्य नहीं होगी । उत्तराधिकार श्रारम्भ होने पर 
वसीयत के वारिसों की सहमति प्राप्त करनी होगी और वसीयतकर्ता के जोवन- 
काल में व्तीघत के लिए दी गई महमतति उसकी मृत्य के बाद वापस ली जा सकती है। 
शिया विधि के अनुसार, मंसलमानों को सम्पदा के व्ययनीय एक-तिहाई तक 
को वसीयत की स्वतंत्नता प्राप्त है। 


कानूनी सहायता का मूलभूत अ्रधिकार संविधान के अनुच्छेद 4 में| वर्णित 
है जिसमें राज्य को आदेश दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को काबून के 
समक्ष समता या विधि द्वारा प्रदत्त समान संरक्षण [ते वंचित न करे । अनुच्छेद 2, 
राज्य को, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित 
करने से रोकता है, ऐसा केवल विधिसम्मत क्रिया-विधियों द्वारा ही किया जा सकता 
है। अनुच्छेद 39(क) में इस बात पर जोर दिया गया है क्रि आथिक और अ्रन्य 
अयोग्यताझों के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित 
न किया जाए। 

सरकार की इच्छा थी कि देश में कानूनी सहायता की व्यापक योजनायें 
शीघ्रता से तैयार करके क्रियान्वित की जाएं, इसलिये उसने उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीश न्‍्यायमूरतति पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार 
प्राप्त लघु समिति सितम्बर, 7980 में गठित की। सितम्बर, 985 में यह 
समिति प्नर्गठित की गईं। भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० 
भगवती को इस समिति का मूख्य संरक्षक तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
श्री आर० एन० मिश्र को कार्यकारी अ्रध्यक्ष बनाया गया । इस समिति ने राज्यों 
श्रौर केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किये जाने के लिये एक श्रादर्श योजना तैयार 
की है। इस योजना के श्रन्तर्गत ऐसे प्रत्येक नागरिक को, जिसकी सभी स्रोतों 
से वाषिक आय छः हजार रुपये से श्रधिक न हो, मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी 
चाहिए । ऐसे अ्रदालती मामलों में, [जिनमें एक पक्ष श्रनुसूचित जाति या 
जनजाति, खानावदोश जाति, सती अथवा बालक हो, आय सीमा की शर्ते लागू 
नहीं होगी । 

इस आदशे योजना के अनुसार, कुछ राज्यों में “कानूनी सहायता व सलाहकार 
बोर्ड” स्थापित किए जा चुके हैँ । वोर्डों ने उच्च न्यायालयों और जिला स्तरीय 
न्यायालयों में तथा अधिकतर जगहों पर तालुका स्तर पर भी कानूनी सहायता समितियाँ 
स्थापित की हैं। 

उच्चतम न्यायालय में अस्तुत किये जाने वाले मामलों के बारे में 
कानूनी सहायता देने के लिये 'उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति' का 
गठन किया गया है। 


पुलिस 


सोमा सुरक्षा बल 


ग्याय और विधि जज 


देश में पुलिस बल को कानून वे व्यवस्था बनाय रखने, प्रपरा्थों का पता 
लगासे घोर उनकी रोकथाम करने का दायित्व सौंपा गया है। भूंकि संविधान कै 
प्रनुधार, 'कानूत, व्यवस्था प्रौर पुलिस राज्य के विषय हैं, श्तः आर में पुलिस 
की व्यवस्था बनाये रुपना भौर इस पर नियंत्रण रखना राज्यों फा कार्य है। 

राज्य में पुलिस बल का प्रधात महानिदेशक पृतिस/महानिरीक्षक पूत्रित 
होता है। राज्यों को क्षेत्रीय भागों में बांदा गया है, जिन्हें रन कहते हैँ। 
प्रत्येक रेंड्र एक उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रण में होती एक रेंज 
में कई जिले होते हैं। जिला पुलिस के कई उप-विभाग होते हैं, जैसे पुलिस 
खण्ड, पुलिस सकिल भ्ौर थाने। सिविल पुलिस के भ्लावा राज्यों की अपनी सशस्त्त 
पुलिस भी होती हैं और उतको अपनी सूचता शाखाएं शौर अपराध शाखाएं 
आदि होती हैं । 

दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, बंगचूर, हैदराबाद, ग्रहमदाबाद झौर 
नागपुर जैसे महानगरों में पुलिस व्यवस्था सीधे पुलिस आयुक्त के झधीत है। पुलिस 
प्रायुकत को मजिस्ट्रेट की कुछ शक्तियां प्राप्त हैँ। 

विभिन्न राज्यों के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भारतीय पुल्षिस सेवा (प्राई० पी* 
एस०) से भाते है जिनका चयन झखिल भारतीय प्राधार पर किया जाता 
है। पुलिस उप अधीक्षक से लेकर नीचे पुलिस सिपाही तक के पदों पर नियुक्ति, 
प्रोन्नति और काडर पर नियंत्रण स्वयं राज्य सरकारें करती है। 

केन्द्रीय सरकार के अनेक केन्द्रीय सशस्त्र बल है, जो भारत 'संघ के प्रन्य सशस्त्र 
बत्ों के समान हैं। केल्रीय भासूचना ब्यूरो झोर केन्द्रीय झस्वेषण ब्यूरो (सी० बी० 
आई०) के प्रतिरिकत केद्वीय सरकार की कई ऐसी संस्थाएं हैं जहा पुलिस प्रधिकारियों 
को प्रशिक्षण दिया जाता है। ये संस्याएं अपराधियों की वैज्ञानिक भौर तकनीकी 
तरीके से खोज और जाँच मे मदद करती हूँ। 


सीमा सुरक्षा वल (बी०ए8०एफ०) 965 में बताया गया था । इशे भारत की 
अन्तर्राष्ट्रीय सीमाप्रों, विशेष रूप से पाकिस्तान झौर बांग्लादेश की सीमामों पर स्थायी 
रूप से चौकेसी रखने का काम सौंपा गया है। इसके वेधानिक कार्य है: () सीमा 
क्षेत्र के चोगो मे सुरक्षा को भावना बढ़ाना; (2) सीमा पर "मभपराध तपा 
भारत राज्यक्षेत्र मे प्रमधिकृत झावागमन को रोकना; तथा (3) तत्करी भौर 
प्रन्य गैरकानूनी गतिविधियों को रोकना। इसके भतिरिवत महू बत युदकारा 
में पैना के साथ, अनुपरक भूमिका निभाता है झौर सीधे सेना के रंयालनारगक 
नियंत्रण में काम करता है। सशस्त्र बल होने के नाते विभिप्त प्रान्वरिफ 
सुरक्षात्मह कार्य करने के लिये इससे कहा जाता है तया इशे शिविर प्रशाशन 
के सहायताय भी लगाया जाता है। 
उस बल का मुख्यालय दिल्लो में है झोर इसका प्रधान महानिदेशक होता 
है। यह सीमा ज्षेत्र में कार्यरत प्रन्य बलों जैसे सीमा शुल्क, राजस्थ प्रागुघना 
भोर स्थानीय पुलिस अधिकारियों से पर्याप्त सम्पर्क रफता है। सीमा स्तम्मों का 
पूरक एक प्रतिरिक्‍्त कार्य है, जो भारतीय सर्वेक्षण प्रधिकारियों के रादूपोंग से 
या जाता है। वल के चार बड़े प्रशिक्षण संस्थान है, जिनके नाम है : () टेकापुर 
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गृह रक्षक दल 


भारत 3986 


(ग्वालियर) में बी० एस० एफ० अकादमी जिसमें अफसर, अधीनस्थ अफसर 
और शअ्रन्य रैंकों को शुरुआत में तथा बाद में उच्च प्रशिक्षण [दिया जाता है, 
(2) हजारीबाग का प्रशिक्षण केन्द्र और स्कूल जिसमें विशेष हथियारों और 
जंगल का प्रशिक्षण दिया जाता है; (3) इन्दौर में हथियारों श्रौर सामरिक 
प्रशिक्षण का केन्द्रीय स्कूल; श्ौर (4) नई दिल्‍ली में सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल । बल ने 
टेकनपुर में अश्रु गेस के गोले और ग्रेनेड गोले बनाने का एक कारखाना खोला ह। 
यह कारखाना देश के अनेक पुलिस बलों की जरूरतें पूरी करता है। इसको 
वर्तमान क्षमता 50,000 नगर प्रतिवर्ष है। देश भर में श्रश्न॒ गैस के गोलों की 
आवश्यकता को यह कारखाना पूरी करता है। इसके अतिरित बी० एस० एफ० 
ने छोटे हृथिथारों की मरम्मत के लिए बहुत-सी वक्षेशाप स्थापित की है जो केन्द्र 
शासित प्रदेश और राज्य पूलिस संगठनों की पिस्तौल, राइफल, कार्बाइन जैसे 
हथियारों की मरम्मत संबंधी जरूरत पूरी करती है । 


गृह रक्षक दल एक स्वयंसेवी वल है । यह दल दिसम्बर 946 में साम्प्रदायिक दंगों और 
नागरिक श्रशांति पर काबू पाने में पुलिस की सहायता करने के लिये अस्तित्व में आया । 
इसके बाद अनेक राज्यों ने नागरिकों के स्वयंसेवी संगठनों की अवधारणा को लागू किया । 
962 में चीनी ग्राक्मण के बाद केन्द्र ने,राज्यों श्रौर केन्द्र शासित प्रदेशों के अलग-अलग 
स्वयंसेवी संगठनों को एक ही स्वयंसेवी दल में मिला देने की सलाह दी । फलस्वरूप 
गृह रक्षक दल अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। गृह रक्षक दल का काम आंतरिक 
सुरक्षा बनाये रखने में किसी भी प्रकार की संकटकालीन स्थिति--जैसे हवाई 
हमले, आागजनी, तूफ़ान, भूकम्प, बाढ़, महामारी आदि के समय लोगों 
की मदद करने में पुलिस के सहायक के रूप में कार्ये करना है । यह दल 
विशेष सेवाओं को बनाये रखने, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करने तथा निचले 
तबके के लोगों की रक्षा करने में प्रशासत को मदद देता है। सामाजिक, 
आथिक और जनकल्याण से संबंधित कार्यकलापों में भी इस दल की भूमिका 
है। नागरिक प्रतिरक्षा भी इस दल के कर्तव्यों में है। 


गृह रक्षक दल दो प्रकार के होते हँ--शहरी और ग्रामीण । सीमा प्रदेशों में 
गृह रक्षक दल के सीमा विंग के रूप में बटालियन बनाई गईं है, जो सुरक्षा 
बलों के सहायक के रूप में काम करती है। देश में गृह रक्षक दल की अधिकृत 
संख्या 5 लाख 6 हजार है किन्तु अभी तक यह 5.02 लाख तक ही पहुंच 
पाई है । श्रव तक यह संगठन केरल, तागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप 
तथा दादरा और नागर हवेली के अलावा देश के अन्य सभी राज्यों व केन्द्र 
शासित श्रदेशों में विद्यमान है। 


राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के गृह रक्षक दल अधिनियम के श्रत्तर्गत 
इसमें भर्ती की जाती है। गृह रक्षक दल में जन साधारण के विभिन्न प्रति- 
निधिक समूह के लोगों में से जैसे डाक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, व्यवसायी, 
सरकारी कमेचारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, कालेज 
तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थी, कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रों के 


न्याय और विधि 679 
कामिक भादि की भर्ती की जाती है, जो अपने समुदाय में सुधार के लिए 
भपना शेष समय संगठन को दे सकते हों। भारत मा, प्रत्येक नागरिक जो 
8-50 वर्ष के झायू वर्ग में झावरा है, यूह रक्षक दल का सदस्य दत सकता 
है। दल के सदस्य की कार्य भवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है। इमझे सदस्यों 
को कई प्रकार की सुबर-खुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें दर्दी तथा घुताई भत्ता, 
प्रशिक्षण के दोराव श्रावासीय सुविधाएं, साहठपूर्ण तथा गोरवशाली कार्य 
करने पर नकद पुरस्कार तथा पदक दिए जाते हैं। गृह रक्षक को कार्य या प्रशि- 
क्षण के लिये बुलाये जाने पर उसे नियत दर के अनुसार कार्य या प्रशिक्षण 
भत्ता दिया जाता है। कार्य॑[प्रशिक्षय के दोरान मदि कोई गृह रक्षक पायल 
दो जाता है प्रयवा उसी मृत्यु हो जाती है तो वह सरवार द्वारा निपद 
दर के प्नुसार मृत्यु अयवा घायल सद्दायवा भनुददान पाने का अ्रधिवारी है। 
मृतक के परिवार को प्रन्त्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। जो व्यक्ति मंगठत 
में गृह रक्षक के रूप में 3 साल तक कार्य कर लेता है तथा जो बुनियादी 
तथा भ्द्यतत पाय्यक्रम के भन्त्गंत प्रशिक्षण प्राप्त कर सेठे हैं, उन्हें केन्द्र सरबार 
गयी वर्ग गा तथा वर्ग 'घ! सेवाप्रों के प्रन्दर्गत नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाती 
है। साथ ही साथ उस राज्य सरकार के कार्यात्य में भी उनकी नियूक्तित 
की जा सकती है जिस राज्य में उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। गृह रक्तक के 
रूप में प्राप्त किया गया भ्रनुभव भविष्य में सौदे गए कार्य-निष्यादन में श्रतिरिक्त 
सुविधा प्रदान करता है। 


गृह रक्षक दल का कानून व व्यवस्था कायम करने, भ्पराधों मी रोकथाम, 
डादुओं के द्िलाफ प्रभियात, सीमा चोकसी, वाढ-प्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य, 
मद्यनिषेध, प्रमुख कारखानों की देख-रेख, वनों की सुरक्षा, पहरेदारो, भीषण 
दुर्घटनाप्रों के समय राहत, प्रग्तिशमत, चुनावों को देव-रेख भौर समाज कल्यात जैसे 
कागयकलापों में पुलिस का हाय बँटाने के लिये दिन-प्रतिदित बढ़ी संख्या में उपयोग 
किया जा रहा है। राष्ट्रीय संव्टकालीन स्थिति में नागरिक सुरदा का पहता 
आर गृह रक्षक दल के कत्घों पर पड़ता है। ये इस कार्य के लिये भच्छी तरह 
प्रशिक्षित होते हैं। 


यूह रक्षक दल की भूमिका व लक्ष्य, इन्हें भर्ती करने व प्रशिक्षण देने, 
प्रस्त्र-शस्त प्रदान करने, इनके प्रतिप्ठानों का झायिक भार वहन करने 
झौर पनन्‍्य मुख्य विषयों से संबंधित नीति का विर्धारण गृह मंत्रालय 
करता है । गृह रक्षक दल पर किये गये व्यय केद्र भौर राज्य 
सरकार. प्राधा-भाघा वहन करती है । 986-87 में राज्य 
सरकारों द्वार गृह संरक्षक दल बताने प्रोर उनके प्रशिक्षण में किये 
सर्च की प्रदायगगी के लिये 20 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया 


है। 


गृह संरक्षक दल ठया सामाजिक प्रतिरक्षा दलों के कार्यों के व्यावसायिक 
मानदंडों में सुधार तथ विभिन्न राज्योंकरिद शादित प्रदेशों के उनके सदस्यों 


खीय रिजर्दे 
लस बल 


न्रीप भौद्योगिक 
रक्षा वल 


सम राइफहस 


फेनद्रीय मग्वेवण 
ब्युरो 


भारत 7986 


में एकात्म भावना को बढ़ाने के लिये, अखिल भारतीय गृह संरक्षक दल तथा 
प्रिविल प्रतिरक्षा दल का व्यावसायिक और खेलकूद अ्रधिवेशन प्रति वर्ष होता है जिरे 
राज्य सरकारें वारी-वारी से आयोजित करती .हैं। माचें 7986 में ग्यारहवां 
अप्विवेशन ग्वालियर में हुआ था जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रायोजित किया 
था। 27 राज्य सरकारों(केद्ध शासित प्रदेशों ने इसमें हिस्सा लिया और हरियाणा 
के दल ने सर्वश्रेष्ठ चैंपियन टद्रोफी जीती। 


केद्रीय रिजरवें पुलिस बल की स्थापता 939 में की गई थी और इसे क्राउन 
रिप्रेजेन्टेटिव की पुलिस कहते थे। स्वाधीनता के बाद कऋराउन रिप्रेजेन्टेटिव की 


- पुलिस का नाम बदल कर केन्द्रीय रिंजव पुलिस रख दिया गया। बाद में इसमे 


बल भी जोड़ दिया गया। यह महानिदेशक के अधीन काम करता है । इसका 
मुख्यालय दिल्ली में है । 

बल का प्रमुख कार्य "सभी राज्यों को कानून और व्यवस्था वर्नाये 
रखने में सहायता प्रदान करना है । बाहरी आक्रमण के समय वल' का कुछ 
भाग सेना के अधीन कार्य पर लगाया जाता है । 


इस वल की स्थापना 969 में सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले 
श्रौद्योगिक उपक्रमों की, और अ्रधिक रक्षा तथा सुरक्षा के लिये संसद द्वारा बनाये 
गये एक अधिनियम के श्रन्तगंत की गई थी. । केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 
(संशोधित) श्रधिनियम 983, जो 75 जून 7983 को प्रभावी हुआ, के अंतर्गत 
केन्धरीय औद्योगिक सु रक्षा बल को संघीय शासन की सशस्त्न सेना घोषित किया गया । 
इस बल का प्रधान महानिदेशक होता है जिसक़ा मुख्यालय नयी दिल्‍ली में है। इस 
बल को मुख्यतः: इस्पात और उवेरक, संयंत्रों,. तेल शोधक कारखानों, वन्दरगाहों, 
श्रन्तरिक्ष अधिष्ठानों, परमाणुं ऊर्जा संस्थानों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तैनात किया 
गया है। 


अप्रम राइफल्स देश का सबसे पुराना अनुसैतिक (पैरा मिलिटरी ) दल है। 
इसने उत्तर्-पूर्वी क्षेत्र में पिछले 57 वर्षों में वहुमूल्य सेवायें प्रदान की हैं। 
अंतर्राष्ट्रीय श्रम राइफल्स ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में श्रभी तक गैस्प्रशासित 
इलाकों में नागरिक प्रशाप्तत को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 
अपने इस कार्य को निभाते हुए इसने अपने अनुकरणीय व्यवहार, नागरिक 
व्यवहार, कार्यक्रम दिप्पादन और निस्वार्थ सेवा से अपने श्राप को लोगों और 
विश्ेषतया अपने जनजाति वांधवों में अ्रतिप्रिय. वना लिया है। 

चल में लगभग 40,000 सैतिक हैं । यह एक महानिदेशक के अधीन कार्ये 


करता है. इसका मुख्यालय शिलांग में है। अधिकतर बल॑ सेना के अधीन कार्य कर 
रहा है । 


केन्द्रीय भ्रन्वेषण ब्यूरो ( सी०बी०आाई० ) की स्थापना अप्रैल 963 में हुई थी। इससे 
पहले इस संगठन को विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (स्पेशन पुलिस एस्टेन्लिश्रमेंट) के रूप में 
जाना जाता था। जिसे दिल्‍ली विशेष पुलिस स्थापना पझ्पितियम, 7946 के 


सागरिफ रक्षा 


न्याय और विधि कं 


प्रन्रगंद बनाया गया या भौर जो इसो भ्रधिनियम के भनुसार संचालित होता 
था। 963 में केन्द्रीय प्रन्वेषण ब्यूयों की स्थापना के बाद इस संगठन के कार्ये- 
कलापों को विस्तृत कर दिया गया। प्रस्वेषण के भलावा पन्तर्शाष्ट्रीय भपराछ& 
पुलिस संगठन (इन्टरपोल) के अधीन कार्यरत भारत के राष्ट्रीय केम्द्रीय ब्यूरो, 
केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान (फोरेसिक साइंस) प्रनुसन्यानगाला झौर केस्द्रीय प्ंगुलिठाप 
(फिगर पिट ) ब्यूसे के कामों में भी इस सगठन को हाथ बंटाना पड़ता है। 

केन्द्रीय भ्रन्वेषण ब्यूरो भपने विशेष पुलिस स्थापना विभाग के साथ केन्द्र सरकार 
की भ्रमु भन्वेषक एजेंसी है। यह ब्यूरो केन्द्र सरकार या उसे नियमित उपक्रमों 
के कर्मचारियों से सवंधित कदाचार के मामलों की जांच करता है | इगके द्वारा 
अन्वेषण किये जाने वाले मामले इस प्रकार है: 

ऐसे मामले जिनमें केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय महायता दिये जाने वाले प्रति- 
प्ठानों और निगमों के हितों को हानि पहुंचती हो; ऐसे मामले जिनमे केद्रीय 
कानूने, जिन्हें केल्द्र सरकार लागू करना चाहती हो, भंग होते हो, धोप्राधडी, 
फरेव या पैसे के दुश्पयोग के बड़े मामले; तथा संगठित गिरोहों भौर पेशेवर 
अ्रपराधियों जिनके प्रंवर्राज्यीय प्रौर प्रंतर्राप्ट्रीय स्तर पर भट्टे हैं, से संवधित 
मामले। वेन्द्रोय अन्वेषण ब्यूरो उपरोक्त मामलों में प्रन्वेषण का प्रधिकार दिल्‍ली 
विशेष पुलिस स्थापना भधिनियम, 946 से प्राप्त करता है। 

985 में केद्वीय भ्रस्वेषण ब्यूरो ने 729 मामलों को भ्रस्वेषण के लिये 
लिया, जिनमें 968 शाजपत्रित दर्जे के भ्रधिकारी, 623 दूसरे सरकारी कर्मचारी 
भौर 935 गैर-मरकारी श्ादमी संलिप्त थे। इसी साल, भल्वेषण के परिणाम- 
स्वरूप 630 मामलों में कानूनी कारंवाई शुरू की गई जिनमें 285 राजपत्नित 
दर्जे के कमंचारी, 422 दूसरे कर्मचारी स्‍भ्ौर 306 गैर-सरकारी व्यक्तित शामित्र 
थे। 988 में जिन मुकदमों का फैसला हो गया उनमें न्यायालयों ने 49 राज- 
परत्नित श्रधिकारियों, 46 दूसरे सरकारी कर्मचारियों श्रोर 44 गैर-सरकारी 
व्यक्तियों को दोषी पाकर दंडित किया। 

क्रेन्द्रीय प्रस्वेषण ब्यूरो भन्तर्राप्ट्रीय स्तर के भपराधियों की भनुक्रमणिका (इन्देवस) 
तैयार करता है भौर भ्नेक विदेशी राष्ट्रीय प्रपराध ब्यूरों की मदद से भगृलि के 
निशानों का सत्यापन करता है। इन्टरपोल देश मे प्रतेक प्रवर्तन |प्रभिकरणों 
को भी सूचना भेजता है। 


नागरिक रदधा का उद्देश्य है--शब्रुतापूर्ण भ्राक्मण की स्थिति में जनजीवम 
की रक्षा करना, भनतवरत उत्पादन बनाए रखना भोर ऐसी व्यवस्था करना जिससे 
सम्पत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचे। घोर संकड की स्थिति भे इसका लष्य 
लोगों के मनोदल को ऊंचा बनाएं रखना है। 

सरकारी नीति के प्रनुसार नागरिक रक्षा के कार्ये सामरिक तथा तकनीकी 
महत्व के चुने हुए स्थानों भौर वृद्दत संयंत्र क्षेत्र तक सीमित हैं। यधर्षि 
इसको रक्षा मूलतः स्वैच्छिक प्राधार पर संगठित किया जाता हैं। तथापि 
इसमें कूछ मह्त्वपृ्ण स्पामी कर्मचारी होते हँजो युद्ध की स्थिति में बढ़ाये जा 


82 


नतशमन सेवाएं 


ट्रीय. पुलिस 
दी 


भारत 7986 


सकते है। नागरिक रक्षा संचार प्रणाली का लक्ष्य तत्काल चेतावनी देने 
की प्रणाली की स्थापना करना और असुरक्षित क्षेत्रों में चार चैनलों के 
नेटवर्क का कार्यान्वयन करना है। 
तागरिक रक्षा में स्वयंसेवकों की वर्तमान लक्ष्य संख्या 6. 6 लाख है । इनमें से 

3.73 लाख स्वयंसेवक भर्ती किए भए हैं और 3.60 लाख को दिसम्बर 
3985 तक प्रशिक्षण दिया गया है । | « 

गृह मंत्रालय नागरिक रक्षा कार्यों की राज्यों द्वारा प्राधिकृत मदों पर 50: 50 खर्चे 
केरता है, किन्तु उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम वंगाल के पांच उत्तरी जिलों में नागरिक 
'शक्षा कार्यों पर किया गया सम्पूर्ण खर्च केन्द्र सरकार वहन करती है। 

राष्ट्रीय नागरिक रक्षा कालेज, नागपुर प्रशिक्षकों, स्टाफ अफसरों, राष्ट्रीय कैडेट 
कोर, भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाथियों तथा निजी भर सावंजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम श्रायोजित करता है। 


'अग्तिशमन सेवाएं गृहमंत्रालय के नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय का ही 
अंग हैं। एक राष्ट्रीय अ्रम्निशमन सेवा कालेज नाग्रपुर में स्थित है। यह 
अग्तिशमन में व्यावसायिक और स्तातक दोनों पाठ्यक्रम श्रायोजित करता है। 
दिसंबर 978 में यहां भ्ग्निशमन इंजीनियरी में एक तिवर्षीय स्तातक पाठ्यक्रम 
चलाया गया । इस स्नातक पाठ्यक्रम के लिए यह कालेज नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध 
है। इस कालेज में विदेशों से भी प्रणिक्षार्थी श्राते हैं। भ्रव तक इसमें 
8,702 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें विदेशों के 68 उम्मीदवार 
शामिल हैं। 

अ्रस्निशमन सलाहकार और अग्निशमन उपसलाहकार विभिन्‍न राज्यों में 
जाते रहते हैं और उनकी प्रग्निशमन सेवाओं में सुधार लाने के लिए उन्हें 
शआ्रावश्यक सलाह देते रहते हैं। 

सामान्य वीमा निगम से कहा गया है: कि वें अ्रग्निशमन सेवाओं के 
विकास के लिए राज्यों को 980-8व से पांच वर्ष तक के लिए दीघविधि 
ऋण देने की व्यवस्था करें। 

'स्थायी अभ्रश्तिशभन सलाहकार परिषद' सर्वोच्च राष्ट्रीय' निकाय है, 
जिसमें अग्निशमतन सेवाओं के सभी. पहलुझों से संबंधित नीतियां बनायी जाती 
हैं। नागरिक सुरक्षा महानिदेशक इसका श्रध्यक्ष होता है। सदस्य सचिव के रूप में 

' इसके पांच सलाहकार होते हैं। राज्यों|किन्द्र शासित प्रदेशों में श्रग्तिशमन सेवा के 
प्रधान इसके सदस्य होते हैं। 


948 में आ्ावू में सरदार वललभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अभ्रकादमी की 
स्थापना की गई। इसे 975 में हैदराबाद लें जाया गया। इस' श्रकादमी में 
भारतीय पुलिस सेवा के सभी स्तर के श्रघधिकारियों के साथ ही विदेशी 
अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें .पुलिस प्रशिक्षणा््यों के 
लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए जाते हैँ। संगोष्ठियां, परिसंवाद तथा निबंध 


लपराप शास्त्र 
तथा स्यापिक 
वितान संत्यान 


कारागार 
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प्रतियोगिताएं प्रायोजित की जाती हैं और पुलिस से संबंधित विषयों पर शोध-यत, 
ग्रंथ झौर वापिक पत्रिज्रएं प्रताशित की जाती हूँ 


अपराध शात्त्र तथा न्यायिक्त विज्ञान संस्थान कौ स्थापना 97] में, 
प्रनूसधान भ्ौर प्रशिक्षण कार्य शुरू करने के उद्देश्य से की गई। इसमें 
अपराध स्याय प्रयालों के विभिन्न कार्यक्रताप्ों भौर सरकारी विभागों ठथा 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपकसों से झाए प्रधिकारियों के लिए प्न्त:सेवा प्रशिक्षण 
आयोजित किया जाता है। कोलवों योजना के पअन्वर्गंत विदेशों प्रशिक्षयार्थी भी 
कुछ प्रादयक्रमों में शामित होते हैं) यह संस्थान कतिपय विश्वविधालयों की 
एम० फ़िल० तथा पी एच० डी० डिद्री प्राप्त करने हेतु भनुसंधान करने के 
लिए मान्यताप्राप्त है। यहां से द इंडियन जल झ्राफ क्रिमिनोल्ोजी! भौर 
(किमिवतिस्टिक' त्वमासिक पत्रिका प्रकाशित होती हैं। 


“कारागार, सुधारगृह भोर इसी प्रकार की पहन्य संस्पाएं, उनमें कंद व्यक्ति 
भर भन्‍्य राज्यों के कारागारों तथा भ्रन्य संत्थामों के उपयोग के लिये प्रबंध -- 
यह विषय संविधान की झातवों भनुसूची की राज्यसूची में शामिल है! रैदियों 
के भरण-थ्रोपण भौर देख-रेध सहित कारागारों का प्रशायत भौर प्रबंध, राज्यों 
द्वारा भ्रंगीकृत भौर समय-समय पर संघोधित तीव भधितियमों--कारायार भरधि- 
नियम, 894; बंदी अधिनियम, 7900 भोर बंदी स्थानान्वरण झपिनियम, 
4950 द्वारा होता है। कारागारों का द्विनश्नतिदित का प्रशात्त उन भ्धितियमों 
के भ्रधीन बनाए गए ग्लौर भपने-पपने राज्य की काटायार निदेशिका में समाविष्ट 
नियमों के झनुसार क्या जाता है। 


देव में छई प्रकार के कारागर हैं--हेन्द्रीय काययार, जिला स्तरीय 
कारागार, उप-कारागार, खूते वाणयार, मद्दिला कासग्रार तथा युवा प्रपराधियों 
के लिये संस्थान) राज्यों में जेलों की प्रशासनिक व्यवस्या का प्रधान कायगार 
महानिदयीक्षक होता हैं। 

देश में काययगार प्रशासन के विभिन्न पहलुपोों की जांच करने भौर काटा- 
वाद्य हेतु झ्ावश्यक्र मिारियें करने के श्रयोजनत से 25 जुलाई, 980 को, 
न्यायाधीश ए० एन० मुल्ला की भय्यक्षता में, कारागार सुधार संबंधी जो भधिल 
भारतीय समिति गठित की गई थो, उसने मार्च 983 में प्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
की। रिपोर्ट में, कासग्रार प्रथाउत के विभिन्न पदलुमों पर प्रवेक मिकरारियें 
हैं ।॥ उन पिफ्ारियों में से कुछ तो राज्य सरकारों भौर केन्द्र शामित 
प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्याव्विव की जानो है तथा छुछ भन्‍्व दिक्रादियों वा 
केद्ध सरकार गौर कुछ स्‍त्य का राज्य सदरहारों द्वारा परिपालत किया जाना 
है। इनमें मतेद ऐसी विफारियं हैं जिनके क्रियाल्यवन के लिये पर्याप्त घन 
की प्रावस्‍्यकठा है। श्रायमिकता के झाधार पर डुछ क्षीत्र झनिवार्य| मात्र 
गए हैं झौर उन्हें रार्वान्वित करने के लिये वित्तोद प्रावश्यकता धाव्ये 2 
आयोग को भेजो गई/ भामोग से बुछ् पूंजी देने की विद्यारिथ की भौर 


984 


संसद द्वारा बनाई 


गई विधियां 
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निर्णय किया कि 985-89 की चार वर्ष की श्रवधि के लिए विभिन्न राज्य 
सरकारों को 37.56 करोड झुपये की राशि दी जाए। श्रायोग का प्रस्ताव 
है कि इस धन का उपयोग युवा श्रपराधियों, महिला कीदियों तथा पागल बंदियों 
को श्रतिरिवत सुविधाएं देने और कारायार सुविधाएं जैसे जल की आपूर्ति 
सामूहिक शौचालय श्रौर बिजली की व्यवस्था करने में किया जाए। जेल कर्म- 
चारियों को भी श्रच्छे शावास प्रदान किए जाएंगे। 

इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्र शारित प्रदेशों के प्रशासनों 


, के परामर्त से अन्‍य सिफारिशों पर भी विचार किया जा रहा है 


शमारतों श्र कारागार यहलियतों, जिनके लिये 37, 56 करोड़ रपयों 
की राशि रखी गई है, के श्रलावा कार्य-योजना श्रीर व्यवसाय प्रशिक्षण श्रादि जैसे 
श्रमिक कल्याण कार्यक्रम शूझ करने का भी प्रस्ताव है। 986-90 के लिये 
विभिन्न राज्यों श्रौर केन्द्र शासित प्रदेशों को शमान श्राधार पर धन देने के 
बारे में सरकार बिचार कर रही दूँ। 


985 के दीरान: 93 विधेयक कानूनों के रूस में श्रधिनियभमित हुए । 
इनमें संविधान (52वां संशोधन) श्रधिनियम, 985 भी शामिल्र हैं। इनकी 
एक सूची सारणी 26.2 में दी गई है। इस वर्ष के दौरान बनाय्रे गये कुछ 
कानूनों का कार्यक्षेत्र श्रीर प्रयोजन इस प्रकार है ; 


(3) अचल सम्पत्ति, माँग तथा अर्जन (संशोधन) 985: 970 से 
पहले भागी हुई सभी स्म्पत्तियों को 0 मार्च 985 से पहले 
भांग से मुक्त कर देता था। लेकिन छनमें से कुछ सम्पत्तियों की 
सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये मंत्रालयों|विभागों श्रौर दिल्‍ली प्रशासन 
को जरूरत थी। 6 मार्च 988 को या उससे पहले मांगी हुई 
संपत्तियों के क्षतिपूर्ति के! पुन; पुनः दिये जाने वाले हिस्से में संशो- 
धन करने का भी विचार था। इसके लिये 8 मार्च 7985 को 
एक श्रध्यादेश जारी किया गया जिसके तहत मांगी गई संपत्तियों 
को रखने की श्रधिकतम कालाबधि दो साल वार दी गई। एस 
कानून ने श्रध्यादेश का स्थान ले लिया है। 

(2) भोपाल ग्रस रिसाव दुर्घटना दावों का निपटारा अधिनियम, 985: 
2 श्रीर 3 दिसम्बर 984 को भारतीय यूनियन कार्बाइड फ्रम्पनी, 
जो श्रमेरिका की यूनियन कार्बाइट निगम की सहायक कम्पनी है 
के भोपाल संयंत्र से श्रत्यन्त श्रनिष्टकारी श्रीर श्रशाधारण रूप से 
घातक गैस के रिसाव से जो दुर्घटना हुई थी बह श्रपनी प्रकृति 
ओर परिणामों की दृष्टि से श्रधाधारण थी। उसमें बहुत बड़ी संख्या 
में जान-माल का भारी नुकश्ान हुमा। इस दुर्घटना में जो व्यक्ति 
बच गये, वे श्रभी भी उम्तके दुप्रभावों से पीड़ित हैं श्रौर श्रागे चलकर 
उनमें जो जटिलतायें पैदा होंगी उनका राही प्रंदाजा श्रभी नहीं 
लगाया जा सकता। शस दुर्घटना से पीड़ित लोगों के छितों का पूरी 
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(3) 


(4) 


(5) 


तरह से संरक्षण भौर जीवहानि एवं व्यक्तिगत नुकपान के निये 
हजनि या क्षतिपृर्ति के दावों पर जल्दी एवं कारगर रूप से उनके हित 
में कार्य करने हेतु शाप्ट्रपति में 20 फरवरी 985 को एक प्रध्या- 
देश जारी किया था। इममें दुर्घटना-यीड़ितों के द्वितों के संरक्षण 
के लिये एक झायुक्त की नियुक्ति तपा जरूरी योजनाएं बनाने का 
भो प्रावधाव था। उपरोक्त क्‍्सलधिनियम में इस प्रध्यादेश का रवान 
ले लिया है। 


हयरूरधा (उत्पादन के लिये पदायों का आरक्षण) अधिनिषम 
985 : यह प्रधिनियम केद्ध सरकार को भ्रधिकार प्रदान करता 
है कि वह अधिसूचित भादेश द्वारा कुछ पदार्वों या पदा्षों के कुछ 
प्रकारो का घ्िफे हथकरघों द्वारा उत्पादन के लिये झारक्षण करे। 
इन पदार्यों के विद्युत करघे से या प्रन्य प्रकार से उत्पादन पर रोड 
लगाए शोर इस झ्रादेश के उल्लंघन को दंदनीय बनाये। इस प्रधि- 
नियम में इसकी घाराप्रों को लागू करने के लिये दूतरी जरूरी 
चीजों का भो प्रावधान है। निर्यात, प्रनुसंधाव या हथकरपा उद्योग 
के विकास के लिये भगर जरूरी हो तो इस प्रादेश में उल्लिपित 
पदार्थों को छूट प्रदान करने का प्रधिकार भी इस प्रधिनियम द्वारा 
केन्द्र सरकार को दिया गया है। 


केद्र शासित प्रदेशों की सरकार (संशोधन) अधिनियम 985: 
संविधान (वावनवा संशोधन) अधिनियम, 985 द्वारा संविधान में 
जोड़े गये दसवें परिशिष्ट द्वारा केन्द्र शासित भ्रदेशों की सरकार 
अधिनियम, 963 में प्रस्तुत प्रधिनियम द्वारा संशोधन कर के उप« 
रोकत परिशिष्ट में दल-बदल के झभाघार पर भ्रयोग्यता संबंधी 
धाराप्रों को प्रावश्यक परिवर्तन के साथ केन्द्र शासित प्रदेश की 
विधानसभा वेः सदस्यों पर भी लागू किया गया। 


आतंकवादी तथा विघटनकारो गतिविधियाँ (निवाश्ण) अधिनियम, 
985 के देश के कुछ हिस्सों में निर्देवतापूर्ण हत्याप्ो, भागजनी, 
लूटमार भोर दूसरे घृणित प्रपराधों में संतिप्त प्रातंकवादियों की 
रोकथाम भोर विधटनकारी गतिविधियों को 'रोकने के लिये यह 
अधितियम पारित किया गया। दूसरी चीज़ों के प्रतावा यह झधि- 
नियम भ्रातंकवादियों भ्रोर विघटनकारी इृत्यो के लिये कड़े दण्ड 
का प्रावधान करता है तथा केनद्धर सरकार को जरूरी श्रोर उचित 
नियम बनाने का भ्रधिकार प्रदान करता हैं जिससे कि वह इस 
की वारदातों से निपट सके। अपराधों की जल्द सुनवाई के लिये 
निदिष्ट (डेजिग्नेटेड) न्यायालयों की स्थापना करने का प्रावधान 
भी उपरोक्त अधिनियम में है | मूल रूप में पारित कानून जम्मू 
और कश्मीर राज्य में श्रांशिक रूप से लागू होना था। इसे पूर्ण 
रूप से लागू फरने के लिये प्ातंकवादी तथा विघटनकारी गति- 
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॥ ( 6 


पे कनननी, 


+िमकननरी, 


(7 


विधियां . (निवारण) संशोधन भ्रधिनियम 7985 (7985 का 
46वां) पारित किया गया जिसने इसी उद्देश्य से जारी किए श्रष्या- 


, देश का स्थान ले लिया। 


मुद्रा (संशोधन). अधिनियम, 985: देश में रेजगारी की कमी 
को समाप्त करने के लिये मुद्रा श्रधिनियम, 906 में संशोधन 
करके उक्त अधिनियम केन्र सरकार को विदेशों से सिकक्रे आयात 
करने का श्रधिकार प्रदान करता है। 


. कम्पनी (संशोधन) अधिनियन 985: इस अ्रधिनियम में 956 


के कंपनी अधिनियम की धारा 293 (श्र) की जगह एक नई 
धारा की व्यवस्था है जो सरकारी कंपनियों श्रौर तीन साल से कम 
समय के लिये अस्तित्व में रही कंपनियों द्वारा राजनीतिक प्रंशदानों 
पर चले .आ रहे अतिवन्ध की श्रवधि को बढ़ाती है। नई घारा 
दूसरी कम्पनियों द्वारा उनके श्रौसत शुद्ध मुनाफे के पांच प्रतिशत 


तक राजनैतिक अंशदानों की. श्रनुमति देती है वशर्ते कि उनके 


निदेशक वोड द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। 
अपने लाभ-हानि के लेखे-जोखे में इस प्रकार के श्रंशदानों को दर्शाना 
कंपनी के लिये बाध्य होगा ।इस' प्रावधान को तोड़ने वाली किसी 
भी कंपनी की उस श्रंशदान के तीन गुना रकम जितना जुर्माना 


|. किया जा सकता है। और कंपनी के दोषी पाये गये श्रधिकारी 


. (8) 


को तीन सोल' तक सज़ा श्रेथवा जुर्माना किया जा सकता है। 


कंपनी अधिनियम की धारा 529 श्रीर 530 में किये 
संशोधन के अनुसार कंपनी बंद होने की स्थिति में कर्मचारी (अपने 
श्रम और प्रयत्नों के फल में जायज हिस्से से वंचित नहीं किये 
जाएंगे । सातवीं लोकसभा की भ्रदर विधान समिति की सिफारिशों 
को लागू करने के लिये श्रधिनियम की धारा 396 में भी [सिशोधन 
किया गया है, जिसके श्रनुसार निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस धारा 


'के तहत सम्मेलन-श्रादेश में देय क्षतियूतरि के मूल्यांकन आदेश पर 


अपील के बाद कंपनी विधि बोडे को क्षतिपूर्ति के पुनर्मूल्यांकन 
का अधिकांर दिया गया है। 


उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) 
संशोधन अधिनियम, 985 : इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश 
हारा मोटरकार के रख-रखाव को देखते हुए भत्ता तीव सौ रुपये 
प्रतिमाह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। 


(9) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 79853 


स्वाधीवता के. बाद श्रौपदारिक शिक्षा प्रणाली में भ्रत्यधिक विस्तार, 
के बावजूद शिक्षा पर दवाव लगातार बढ़ता जा रहा है श्रौर यह 


: प्रणाली सभी को शिक्षा के समान अ्रवसर नहीं दे पाई है। इस 


कठोर प्रणाची में श्रत्य वातों के अलावा कक्षाप्रों में उपस्थिति भी 
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(70) 


(77) 


(72) 


भावश्यक्र है। बहुत से विद्यापिभ्रों को इसने हतोत्साहित किया 
है। दृस्प भिक्षा प्रणाती के क्षेत्र में, जो हि सस्ती घौर पारगर 
है, कई विकसित और विकासशील देशों के अनुप्रवों मे फायदा 
उठाने के लिये यह भधिनिमम पारित किया गया। यह प्रध्रितियम 
देश की मिश्ना व्यवस्था में दुस्‍स्य शिक्षा प्रधाती की शुद्मरात भौर 
विकास के लिये प्रावधात करता है जो कि पढ़ने बालों, विशेषतया 
समाज के दुर्दंत वर्यों के लिये सचोले भोर खुले शिक्षा कार्यत्रम 
प्रदाव करेगी। 

बांट और माप के मानर (प्रवर्तत) अधिनियम, 985: बयालीसवे 
संविधान संशोधन द्वारा वाट भौर माप को लागू करना राज्य-भूची 
से निकालकर समवर्तों सूत्री में शामिल किया गया था यर्योक्त 
बहुस॑स्य राज्यों में भ्रपने प्रवर्वेत विधानों का बुनरीद्षण नहीं रिया 
था। यह संसदीय कावून देग भर में न केवल प्रवर्तन पद्धति में 
बल्कि वाद नाप भौर इनके उपकरणों के वैधानिक नियंत्रण की 
व्याप्ति भौर प्रसार में भी समानता लावा सुनिश्चित करता है। 
मानत्र सुरक्षा के लिये म्ावश्यक व्यावश्ायिक लेन-देन तथा भोय 
गिक मापों और क्रप-विक्रय संवधी यथासंता लाकर उपभोक्ताप्ों 
को वेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिये यह भ्रधिनियम पारित 
किया गया है। इसके प्रताका, झारम्मिक झोर समयन्‍्समय पर 
बाद शोर माप का सत्यापन, प्रयोग के दौरान जांच भौर उपयोग 
करने वालो का पंजीकरण पादि प्रावधान काफी हद तक उपभोक्ताप्रों 
के हितो का संरक्षण करेंगे। 

भारतोव यूनिट ट्रस्ट (संशोधत) अधिनियम, 29857 भारतीय 
यूनिट ट्ुस्ट दो दशकों से भधिक समय से कार्यरत है भोर इसकी 
संरचना तथा शक्तित में काफी यूद्धि हुई है। यह भ्रधिनिषमम उसके 
कार्य की व्याप्ति को भौर बढ़ाठा हैं ताकि लोगों द्वारा जमा किए 
धन का यह टूस्ट भारत और विदेशों में प्रधिक उत्पादक रूप 
से विनियोजन कर सके। इसते रकम धारकों को भच्छा मुनाफा 
होगा भौर न्यात्त विनियोजन के भ्रवसरों के उचित उपयोग का 
उद्देश्य भी पूरा हो मकेगा। झ्धिनियम गैर-प्रावासीय भारतीयों के 
के विनियोजन का प्रवन्धव, सोधे ऋण, हुण्डियों पर कटोठी, पढे 
पर देना तथा भन्य दांतों भोर न्यात्त के दावों के प्रवर्तेन के लिये 
विशेष प्रावधान करता है। 

आहउूचना संगठन (अधिकारों पर प्रतिदस्ध) अधिनिषम, 7985: 
भामूचता ब्यूरो तया पअनुसंधान भौर विस्तेषण घंड (ण) के 
कर्मचारियों द्वारा उतके कर्तव्यों का उचित प्ररिषातत भोद उतमें 
प्रनुणासत बनाएं रखते के लिये सविधान के भागनात द्वारा 
प्रदत उनके भ्रधिकारों पर किस हृद तक प्रतिबन्ध हो--पढ इस 
अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। 


:88 भारत 7986 


, (43) न्यायाधीश | संरक्षण) अधिनियम, , 7985: संविधान के श्रनुसार 


(4 


नी 


(5) 


न्यायपालिका संसदीय लोकतन्त़् का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। श्रपने 
स्याययिक कर्तव्यों को निर्भभ तथा निष्पक्ष रूप से निभाने के लिये 
न्यायाधीशों को जरूरी स्वतंत्नताएं प्रदान करना इसीलिये श्रावश्यक 
हो जाता है। यह अ्रधितियम प्रावधान करता है कि न्यायाधीशों 
या उनके समान न्यायिक काम करने वाले लोगों पर न्यायालयों 
में किये गये उनके कामों: के लिये मुकदमा नहीं हो सकेगा। 


नशीली दवाइयां तथा मनोविकारी पदार्थ अधिनियम, 4985 5 
भारत में श्रनेक केद्रीय और राज्य सरकारों के अ्धिनियमों द्वारा 
नशीली दवाओं का वैधानिक नियंत्रण किया जाता है। समय के 


* बीतने के साथ तथा राष्ट्रीय श्रौर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे 
' नशीली दवाश्रों के श्रवैध व्यापार तथा प्रयोग में श्राएं परिवर्तत 


को देखते हुए वर्तमान कानूनों में अनेक कमियां पाई गई। इस 
जरूरत को श्रविलम्ब पूरा करने के लिये यह अ्रधिनियम पारित 
किया गया। नशीली दवाओं तथा मनोविकारी पदार्थों पर यह एक 
व्यापक श्रधिनियम - है,, जो वर्तमान कानूनों में संशोधन करते हुए 
उन्हें एकीकृत करता है। यह अधिनियम दवाओं के अ्रवंध प्रयोग 
पर वर्तमान नियमों को भी दृढ़ करता है। इस श्रधिनियम ने इस 
दवाओं, शौर पदार्थों के व्यवसाय से संबंधित श्रपराधों के लिये 
सजा में वृद्धि की है। यह. मनोविकारी पदार्थों के कारगर नियमन 


'के लिये प्रावधान करता है तथा. नशीली दवाओं और मनोविकारी 


पदार्थों पर हुए श्रंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, जिनमें भारत भी शामित्र 
हुआ है की सिफारिशों को लागू करने के लिये प्रावधान करता है। 
राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण अधिनियम, 7985: नागरिक 
उड्डयन के महानिदेशक की श्रध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति 


. की सिफारिशों को सूरत रूप देने के लिये यह अधिनियम पारित 


किया , गया। इस. समिति ने देश .के विभिन्न भागों में स्थित हवाई 
अ्रह्ों और उनके यातायात 'नियमन सेवाओं के विकास, निर्माण 
तथा ,प्रवंधत के लिये एक वैधानिक प्राधिकरण बनाने के लिए 
सिफारिश की थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेप चार वर्षों 
में विभिन्न हवाई श्रहों के विकास कार्यक्रमों के लिये 34. 26 
करोड़ रुपयों का व्यय अस्तावित है। इस अ्रधिनियम के अंतर्गत 
गठित 'हवाई अड्डा प्राधिकरण देश के हवाई श्रद्दों तथा नागरिक 
क्षेत्रों के विकास, निर्माण और प्रवन्धन का दायित्व लेगा तथा हवाई 
यातायात, दूरसंचार श्रौर वायुयान परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराएगा। 


: यह अधिनियम - उन सभी हवाई श्रद्टों, नागरिक क्षेत्रों, वायूयान परि- 


वहन संचार 02 तथा दूसरे उच सभी हवाई श्रड्डों पर लागू 
होगा जो ट्रीय हवाई शअ्रह्मा प्राधिकरण श्रधिनियम, 977 
के दायरे से वाहर है तथा जो संघ की समस्त्न सेनाश्रों के नियंत्रण 


भ्याप ओर विधि 


(36) 


(77) 


(3) 
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में नहीं है। यह कानून उन भयनो प्र भी लागू होता है जो 
प्राधिकरण द्वारा इस अ्रधितियम में दिए बहब्यों क्रो विभाने रे 
लिये जरूरी है। 
भारतीय मंतर्देशोष जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2985: 
राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (8980) ने दूसरी बातो के भत्ताका, 
राष्ट्रीय जलमार्यों के लिये एक प्राधिकरण गठित करने का सुझाव 
दिया यथा। मुझाव के भनुसार यह प्राधिकरण भपने क्षेत्रीय कार्यालयों 
के द्वारा जनमार्गों झे विदास, रुप-रयाव भौर प्रवधन के लिये 
एक शिपर संस्था के रूप में कार्य करेगा। कम प्रदूषण, समान के 
दुरबंल वर्गों मैं रोजगार निर्माण, कर्जा-उत्पादन तथा कम [पर्च के 
उद्देश्य से इस प्राधिकरण द्वारा जलमार्यों का अंतर्देतीय जल-परि- 
वहन के मूल ढाचे के रुप में विकास व भी समिति ने सुझाव 
दिया या। समिति की इन सिफारिशों को कार्यरूफ देने के लिये 
यह अधिनियम पारित किया ग्या। 
प्रदत्त विधान प्रावधान (संशोधन) अधिनियम, 985:. (डेली- 
गेटेंड लेजिस्लेशन प्रोवीजन एमंडमेंट एक्ट) : यह अभधिनियम उसके 
परिशिष्ठ में दिये विभिन्न (9) कानूनों में संशोधन करता है ! 
इसका प्रमुय्ध उद्देश्य प्रकाशन, नियम बनाने झोर दूसरे प्रदत्त विधानों 
से संवंधित संसद के दोतों सदनों के प्रदत विधान समितियों की 
सिफारिशों कौ कार्यहृप देना है। 
केस्रीय उत्पादन शुल्क सूची अधिनियम, 985: वर्ष 7984 में 
केन्द्र उत्पाद शुल्क गूची पर एक तकनीकी प्रध्ययन दल बनाया 
गया था जिसका कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सूची की सरचना की 
व्यापक जांच करना था। इस दल ने एक विस्तृत केद्वीय उलाद 
शुह्क सूची अपनाने का सुझाव दिया जो कि 'समात वस्पु-वर्णर 
और सकितिक प्रणाली के पह्रन्तर्शप्ट्रीय सम्मेलन में से ५ 
वर्गीकरण प्रणाली पर मुख्य रूप से आधारित हो पौर जिशे ० 
उलाद शुल्क के दायरे में लाने के लिये जरूरी 48 
गये हो। दल ने यह भी सुझाव दिया था कि एक मर 
निमम द्वारा एक नई सूची बनाई जाए, जिसे शैसीन हे 
सूची कहा जाएगा। ख्तरीर हु 
अध्ययन दल द्वारा प्रस्तावित सूती 49 
प्रणाली पर भ्राधारित है तथा उसके इनले 
कानूनी सभी प्रकार के विंचारी वा पिन 
अधितियम की प्रमुख मा 
बस्लुप्रो को एक हो श्रेणी में रखा हि 
करों में समावता हों; उताई दे | 5 
पर वतेमान कर ढांचे को इहर्स पी 7 


दीर 
दरार 
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भारत 986 


उत्पाद शुल्क नियम, 944 के श्रन्तर्गत जारी की गई। छूट अश्रधि- 
सूचनाओं धारा कुछ मामलों में- शुल्क की कारगर दर के बारे में 
प्रावधान किया जा सवाता है। भ्रधितियम की धाराप्रों के तहत 
सरकार फो कुछ परिस्थितियों में श्रधिशुचना द्वारा परिएिष्ट में 
दी गई शुल्क शी दर बढ़ाने का श्रधिकार होगा। शुल्क वृद्धि की 


कुछ सीमाएं होंगी,। ऐसे श्रधिकार सिर्फ श्रापातकालीन परि- 


स्थितियों में ही प्रयोग में लाये जाएँगे श्रौर इस प्रकार की दरें 
बढ़ाने फी | श्रधिगुचताश्रों को संसद की स्वीकृति की श्रावश्यकता 
रहेगी । 


(79) सीमाशुल्क सूचों (संशोधन) अधिनिव्म, 7985: यह भ्धिनियम 


सीमाशुल्क शूची प्रधितियम, 9785 में संशोधन फरके उसे एक 
नए परिशिष्ठ से प्रतिस्थापित करता है जोकि समान पस्तुवर्णन 
श्रौर सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क की सॉकेतिक प्रणालियों पर 
प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के श्रनुरूप है। 
एस राम्मेजन में भारत ने जून 988 में हस्ताक्षर किये थे। 
एस' कोश (सांकेतिक प्रणाली) में घार-प्रंकीय स्तर के शीर्षक 
है, जिन्हें पांचवें श्रौर छठे श्रेक तक उप-शीर्षकों में विभाजित किया 
गया है। यह शांशोधन श्रधिनियम सीमाशुल्क प्रायात सूची में समान 
प्रणाली लागू करने का एक साधन है। 
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वा सेवाएं 


राष्ट्रीय सेया 
प्रोमना 


युवा कार्य तथा खेलकूद 


भारत के संविधान के भ्रनुसार खेलकूद राज्य का विषय है तथा सरकार कौ 
भूमिका मुख्यतः इसको बढ़ावा देने की है जो कि खेलकूद परिसंघों को उनके 
कार्यालयों में सुधार करने के दिशानिर्देश देकर, प्रशिक्षण शिविरों को चलाने 
तथा भ्रत्तर्राष्ट्रीय खेलकूद स्पर्धाओ्रों में टीमों को भेजने के लिए वित्तीय सहायता 
देकर, राज्यों की खेलकूद परिपदों को अनुदान स्वीकृत करके तथा विभिन्‍त 
प्रकार के खेलकूदों के प्रशिक्षकों के लिए संस्थान स्थापित करके निभाई जाती है। 
सरकार सूचनाओं के श्रादान-प्रदान के केसर का | भी कार्य करती है। कई 
राज्यों ने खेलकूद को स्कूलों के श्रनिवार्य विषय के रूप में लागू कर दिया है 
तथा कुछ राज्यों ने खेलकूद-स्कूल व ब्ेेलक्द-छात्रावास श्रादि शुरू किए हैं। 

33 दिसम्बर 984 को पुराने खेलकूद विभाग को युवा-कार्य तथा खेल- 
कूद विभाग का नया नास दे दिया गया । 


युवा कार्यक्रम दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं। पहला, विकास की 
प्रक्रिया में नवयुवकों की प्रभावी भागीदारी के लिए उनकी दक्षता तथा उनके 
व्यक्तित्व का विकास; दूसरा, राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उतकी भागीदारी 
के सीधे श्रवसर उपलब्ध कराना। 


राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य पहली डिग्री के छात्रों को स्वैचछिक एवं चयनात्पक 
श्राधार पर समाज-सेवा श्रौर राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में शामिल करना है। 
यह योजना 969 में शुरू की यई थी और लगभग 40,000 छात्रों को इसके 
श्रन्तर्गत लिया गया था । 986-87 में इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों की. संख्या 
धीरे-धीरे बढ़कर 7.70 लाख हो गई है। यह योजना सभी राज्यों और केन्द्र 
शासित प्रदेशों में श्रीर लगभग सभी विश्वविद्यालयों के 3,500 से ज्यादा 
कॉलेजों में चल रही है। भ्रव इस योजना को प्रायोगिक तौर पर कुछ राज्यों 


श्रौर । शासित क्षेत्रों में जमा दो स्तर के छात्रों के लिए भी शुरू कर दिया 
गया है। 


4976-77 के बाद से ग्रामीण पुतर्निर्माण के कार्यक्रमों पर तथा ऐसी 
गतिविधियों पर बल दिया गया है, जिनका उद्देश्य सामाजिक शभ्रौर श्राथिक रूप 
से कमजोर वर्गों के लोगों की स्थित्ति में सुधार लाना है। राष्ट्रीय सेवा योजना 
के छात्र|छात्राएं सड़कों, स्कूली इमारतों, गांव के तालाव व पोखर घनामे भौर 
उनकी मरम्मत करने, पेड़ लगाने श्रादि के भ्रतिरिक्त मिम्न प्रकार के कार्यत्रमों में 
भी भाग न्ेते है: 

(श्र) पर्यावरण का संवर्धन तथा संरक्षण; 

(भरा) स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा पोषाहार कार्मेक्रम; 

: (६) महिलाओं के सामाजिक स्तर में सुधार; 


मेहर युवा केस 


युवा कार्य तया खेलकूद 
प् 69$ 
(६) कल्याघकारी मंस्थाप्रों में सामाजिक सेवा; 
(उ) उत्तादन-उन्मुख वारयत्रम; 
(ए) ग्रापातकाल के दौरान कायं ; तया 
(ऐ) शिक्षा तया मनोरंजन के कार्यक्रम जिनमें प्रौकदिशा ठपा स्छर 
हे पूर्व शिक्षा शामिल हैं। ह गा 
शक राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र स्थानोय प्रधिवारियों दया सदुद्ययों थो 
भन्‍्त्र राहत तया पुरर्वात कार्यक्रमों के क्रियास्वयत में भी संदायदा प्द्मद 
करते हैं। डर 
है छुट्टियों के दौरान रचनात्मक कार्यक्रमों में छात्रों रो शामिल अइरते 
उद्दश्य में बढ़े पैमाने पर शिविर प्रायोजित करते के कार्यक्रम छाए गई द् 
जिनमें ग्रामीण लोगों को स्वानीय प्रावश्यकताप्ों से संबंधित दुछ पढलुप्रों पर 
कार्य किया जाता है । 'प्रामीण विकास के लिए युदा” विषय के प्रल्वर्रव सष्द्ीय 
सेवा योजना के स्वयतेवड्नों में से प्राथे स्वयसेवक चुने दुए हांवोंशिदररों की 
नकदी वस्तियों में प्रायोजित विशेष शिविर कार्यकर्मों में साग लठे हैं'। 
शाप्द्रीय सेवा यो जता कार्रंक्रपों को वेद्वर पर्गवरम ह लिए युवा कार्यक्रम 
से संबंधित गतिविधिदा प्राताकर एड नहीं दिया|दे दी गई है, जितेद़ा 
उद्देश्य विद्यावियों में देश को परारिदेयलको मम्दंगो। सनह्याप्रों के देख 
तया प्रकृति के प्रदि जागइशता पैदा करता है । इस कार्यक्रम की इुठ 
गतिविधियां इस प्रकार 'हैं: (प्र) झीलों में | घसतवार निकालना: 
(प्रा) वृक्षारोपण से पहले किए जाने वाले कार्ये जैसे जमीन की सफाई 
बाड़ बवाना, गइडे खोझतां ग्रौर खाद देता; (३) पढ्माड़ों को चोटियों तया 
सामुदायिक स्थानों पर वृक्षारोपण; (६) सोखते गददे तया कम्पोस्‍्ट खाद के गददे 
बनाना; (उ) पार्कों का निर्भाय; (ऊ) पर्यावरण की स्वच्छता; तथा (९) 
विद्याधियों, प्रध्यापकों तथा समाज के प्रन्य सदस्यों में पर्यावरण की समस्‍्यारमों 
के लिए जागरुकता पैदा करा । 986_3 रा/प्ट्रोय सेवा योजना के स्वयंसेवक 
जन सासरता कार्यक्रम में भी भाग ले रहे हैं! 
शाष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रमों के दौरान तथा विशेष शिविर 
कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित पहलुम्रों पर विशेष ध्यात दिया जाता है, जो 
परिवार नियोजन कार्यक्रम तया 20 मूत्री कार्यक्रमों के भ्रतिरिक्‍त हैं । (भा) 
चरित्र-निर्माण पर वल; (प्रा) पर्यावरण में सुधारः (इ) राष्ट्रीय एकता 
की शपय; (६) सामुदायिक गायन; (3) संस्कृति का विकास; (ऊ) शारीरिक 
दक्षता; तया (ए) अनुमूचित जाति तथा प्रनुमुूचित जनजाति के विद्याधियों 
की सहभागिता । 
राज्यों तया विश्वविद्यालयों के स्तर पर सम्पर्क स्थापित करने तथा विभिन्‍न 
झाप्द्रीय सेवा योजता इकाइयों के कार्यक्रमों को समस्वित करने के लिए देश में 
5 क्षेत्रीय राष्ट्रीय सेवा योजना केन्द्र कार्य कर रहे हैं। 


मेहरू युवा केन्द्र को योजना 972 में प्रारम्भ की गयी थी, जिसका उद्देश्य 
गैर-छात्रों तया ग्रामीण युवकों की सेवा करना था। युवकों के व्यक्तित्व का 
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यचा प्रतिनिधि- 
भंडलों फ़ा्‌ 
लादान-अरदान 


राष्ट्रीय एफत्ता 
को प्रोत्साहन 


भारत 7986 


विकास तथा उनको रोजगार पामे की दृष्टि से भ्रधिक योग्य वनावा भी इस 
योजना का उद्देश्य है। 972 में 30 नेहरू युवा केन्द्रों की साधारण-सी संख्या 
से शुरुआत के वाद से, अब देश में लगभग 250 नेहरू युवक केच्र कार्य कर रहे 
हैं। इन केन्द्रों द्वरा जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, वे हैं: 


युवा नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण शिविर, राष्ट्रीय एकता शिविर, सामु- 
दायिक गायन, कार्य-शिविरों की तरह की समाज-सेवाएं, बायो-ग्ैस संयंत्नों की 
स्थापना, व्यावसायिक प्रशिक्षण केद्ध, युवा क्‍्लवों का श्रायोजन, प्रशिक्षण शिविरों 
के माध्यम से ग्रामीण तथा देशी खेलकूद का विकास, खेल प्रतियोगिताएं श्रादि। 


नेहरू युवा केसद्ध युवकों को बायो-गैस संयंत्ञों के बनाने, रख-रखाव तथा 
चलाने का प्रशिक्षण देने में सफल रहे हैं। मधुमक्खी पालन सिखाने, अर्घ- 
सैनिक प्रशिक्षण देने, गांवों में धुआं रहित चूल्हे को लोकप्रिय बनाने और 
इसको बनामे का तरीका बताने तथा सार्वजनिक सुविधाओं जैसे. रास्तों, सामु- 
दायिक केच्धों, श्रादि के मिर्माण का प्रशिक्षण देने जैसे कार्यों में भी नेहरू युवा 
केत्र सफल रहे हैं। नेहरू युवा केन्द्र हर साल देश के विभिन्‍न भागों में कई 
राष्ट्रीय एकता शिविर श्रायोजित करते हैं। कई स्थानों पर ट्राइसम (ग्रामीण 
युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण): योजना भी नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा 
क्रियान्वित की जा रही है। नेहरू युवा केन्द्रों के कार्यों में विविधता लाने के 
प्रयास भी किए जा रहे हैं ताकि युवा वर्ग -को ये श्रधिक लाभ पहुंचा सके। 


स्काउट और गाइड एक अन्तर्राष्ट्रीय आ्रानदोलन है, जिसका उद्देश्य बालक- 
बालिकाओं के चरित्र का विकास करना है ताकि वे श्रच्छे नागरिक वन सकें 
तथा उनमें वफादारी, देशभक्ति और दूसरों के प्रति विचारशील होने की भावता 
का विकास हो। स्काउट और ग्राइड आन्दोलन वालक-बालिकाओं के संतुलित 
शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देता है। भारत स्काउट और गाइड इस गति- 
विधि को बढ़ावा देने वाला प्रमुख संगठन है, जिसे युवा कार्य तथा खेलकूद 
विभाग से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। अखिल भारतीय वाल स्काउट संघ 
दूसरा ऐसा संगठत है जो स्काउट और गाइड आन्दोलन में लगा है तथा मुख्य 
हूप से गैर-छात्र युवकों के बीच कार्य करता, है। इसको भी युवा-कार्य तथा 
खेलकूद विभाग से अनुदान श्राप्त होता है। 


सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग युवा प्रति- 
निधिमंडलों को विदेश भेजता रहा है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान से लाभा- 
न्वित हो सके । इन प्रतिनिधिमंडलों के साथ वे श्रधिकारी भी जाते रहे हैं जो 
युवा-नीति निर्धारण से संबंध रखते हैं । 


युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने की योजना 
को क्रियान्वित कर रहा है । इस योजना सें निम्न बातों की व्यवस्था है; 
(भर) देश के एक भाग से दूसरे भाग में युवक-युवतियों की आ्रादान-प्रदान यात्राएँ 


घुवाओों फे लिए 
प्रदर्शनी 


साहसिक कार्यों 
को प्रोत्साहन 


युवा कार्य तया खेलरूद गर्व 
करवाना ताकि उनको देश के विभिन्न भागों मे रह रहे) तोषों के परिवेश, 
पारिवारिक जीवन, सामाजिक रोति-रिवाजों प्रादि से परिचित कराया जा सके, 
जिससे उनको देश को विशालता का, इसकी विविध व्यवस्थापों के होते हुए भी 
उनमें भ्रस्तविष्ठित मूलभूत एकवा का भान हो से तथा उठमें भारतोण 
होने का गौरव पैदा हो सके; (प्रा) नेहरू युवा केंद्रों, स्वैब्छिक एसेसियों 
तया शैक्षिक संस्याम्रों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में छात्र तथा गैर- 
छात्र युवाओ्रों के राष्ट्रीय एज्ा शिविर आयोजित करना। राष्ट्रीय एकता 
शिविरों में नवयुवकों|युवत्तियों को प्रंतर-क्षेत्नीय परम्पराभ्ों, रीति-रिवाजों; 
साहित्यिक व सास्कृतिक विरासत की जानकारी दी जाती है। राष्ट्रीय महत्व के 
मसलीं जैसे, स्वतंत्रता भान्दोलन भौर जातिवाद, छूप्रा्टत थ दहैज-प्रधा जैसी 
कूरीतियीं के उन्मूलन तया राष्ट्र भर में स्वीकृत मूल्यों जैसे जनतंत्र, समाजवाद 
व धर्मनिरपेक्षता से उनको परिचित कराया जाता है। 


राष्ट्रीय सेवा के लिए स्वयंसेवकों की योजना 977-78 में शुरू की गई थी, 
जिसका उद्देश्य विश्येष रूप में ऐसे युवक/युवतियों को, जिन्होंने भ्रपना पहला 
डिग्री पाद्यकम पूरा कर लिया है, पूरे समय के लिए एक निर्श्तित भ्रवधि तक 
स्वैच्छिक आ्राघार पर राष्ट्र-तिर्माग को गतिविधियों में झा।मित्र होते के प्रवसर प्रदान 
करना था। मुवक(युवतियों को सृूजनात्मकक तंया रचनात्मझ कार्ये के प्रवसर 
प्रदाव करे सप्रय शाप्ट्रीप मेज स्वयंसेवक अपनी एक्षिक पृष्ठभूमि तथा 
योग्यता को भो ध्यान में रखते हे। वर्तमान व्यवस्था के भअस्तर्गत स्वयंसिवक 
नेहरू युवा केन्द्रों से सम्दद रहते हैँ! 


7986-87 वर्ष के दौटान, युवाओं के लिए प्रदर्शनियों का एक नया कार्यक्रम 
शुरू किया गया | लोक नृत्यो और लोकगीतों, कलाइृतियों, कला और हस्तकला, 
पुस्तकों, घेल रृद तवा शिक्षा विज्ञान, उद्योग, वाणिम्य, कृषि, प्रतिरक्षा, सामाजितव- 
कल्याण, पर्यावरण, ग्रामीण विकास ओर पर्यटन ग्राद्दि झेत्रों के विकास पर पद 
शैनियों के प्रायोजव के लिए राज्य मरकारोडिद्र शाम्नित प्रदेशों के प्रशासनों, 
स्वयंसेवी संस्याओं, नेहरू युवा केद्मों और विश्वविद्यालयों सहित शिक्षा संस्थाओं 
को वित्तीय सहायता दी जाती है। युवा कार्य ओर खेलकूद विमाग स्वयं भी इस 
कार्यक्रम के अंतर्गत उपरोक्त विषयों पर अन्य विमागीय एजेंसियों के साथ मिलेकर 
राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शतियों का श्रायोजन करता है । 


यूवा कार्य या सैलझूद विधाग के वात साहमिक कार्यों को प्रोत्साहन देने की 
एक योजना हैं, जियका उद्देश्य जोखिम उठाने, सामूहिक रूप से कार्य करते 
बी भावता, चुनोठी भरी स्थितियों में तत्काल भोर सम्कत प्रतिक्रिया व्यकतत 
करते की क्षमा तया सदवर्शीलता को विवर्सित करता हैं। इस गोजना के 
अ्रत्तगत जिन गतिविधियों की चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है वे 
हैं; पर्वंतारोहम, ध्रमत्र, पदयात्रा, आकडे जमा करने के लिए खोज-यात्ता, पर्वे- 
तीय इलाकों, जंगलों, मस्स्थलों दया समुद्र के जोब-जन्तुप्रों तया वनत्पतिं का 


१02 


युवा विधामालय 


युवाओं 
प्रशिक्षण 


को 
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श्रध्ययन, तटीय क्षेत्रों से समुद्र-यात्रा, रैफ्टिय तथा साइकिल चलाना श्रादि । 
इस प्रकार की गतिविधियों को सुलभ बनाने के लिए प्रशिक्षण सुविधा जुटाने 
के साथ-साथ, संस्थाओं की स्थापना तथा विकास के लिए सहायता देने का भी 
प्रावधान है। भारतीय पर्वतारोहण फाउन्डेशन, नई दिल्‍ली को उसके स्थापना 
तथा -कार्यक्रमों सम्बन्धी खर्चे चलाने के लिए सहायता प्रदान करने के श्रतिरिक्त 
विभाग हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दाजिलिग और जवाहर पर्वतारोहण तथा 
शीतकालीन खलकूद संस्थान, जम्मू और कश्मीर को भी सहायता प्रदान करता है । 


युवाओं को यात्रा के लिए प्रेरित करने के लिए युवा विश्वामालय (यूथ होस्टल) 
बनाए गए हैँ। नवयुवक युवतियों को शैक्षिक यात्राओं, सैर-सपाठे, ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक केद्धों की यात्राओं के समय सस्ती ठहूंरने की सुविधा उपलब्ध कराने के 
लिए ये विश्वामालय वनाए गए हैं। इनका उद्देश्य इस प्रकार के सांस्कृतिक सम्पर्को 
के द्वारा राष्ट्रीय एकता और बेहतर आपसी समझ को बढ़ाना है। सरकार द्वारा 
युवा विश्वामालयों के निर्माण की योजना को केन्द्र तथा राज्य सरकारों के संयुक्त 
प्रयास के रूप में चलामें का विचार है। जहां केद्ध सरकार निर्माण पर हुभा 
खर्च उठाती है, वहीं राज्य सरकारें निःशुल्क जमीन के साथ-साथ पानी, बिजली, 
सढ़कें तथा कमेचारी-आवास उपलब्ध कराती हैं। देश में यूबवा। घिश्नामालय योजना 
को बढ़ावा देंने के लिए अमृतसर, झोरंगावाद, भोपाल, डलहौजी, दाणिलिंग, गांधी- 
नगर, हैदरांवाद, जयपुर, मद्रास, मैसूर, नैनीताल, पणजी, पंचकुला, पॉंडिचेरि, 
पटनी टॉप, पोर्ट ब्लेयरं, पुरी तथा तिरुअनंतपुरम में 78 युवा विश्रामालय 
पहले ही वन चुके हैं तथा इन्होंने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है । 
शिलंग, श्राग़रा, दीमापुर और इंफाल में युवा विश्रामालय जल्दी ही शुरू 
हो जाएंगे । नाम्ची (सिक्किम), नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश), कुरुक्षेत्र (हरियाणा) 
में युवा विश्ञामालय 3987-88 के दौरान पूरे हो जाएंगे । पटना (बिहार), 
अ्रगरतला (त्रिपुरा), एजोल (मिजोरम), गुवाहाटी, नौगांव, गोलाघाट (श्रसम), 
तुरा (मेघालय), मदुराई और तिरूमावेली (तमिलनाडु), ए्कुलम और कालीकट 
(केरल), भुवनेश्वर, कोरापुत, जोशीपुर-सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार 
पर, और सागर तट पर गोपालपुर (उड़ीसा), पटियाला (पंजाव), हसन और करवार 
(कर्नाटक), तिरुपति और विशाखापत्तनम (प्रांध्र प्रदेश) में युवा विश्रामालयों के 
निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी है और निर्माण कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। 


986-87 के दौरान युवाओं को प्रशिक्षण की एक और नई योजना शुरू की 
गयी । इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों(किनद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, 
नेहरू युवा केन्द्रों, शिक्षा संस्थाओं, और पंजीकृत स्वयं सेवी संगठनों द्वारा प्रस्तावित 
युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। 
इन क्षेत्रों में पशुपालन, डेरी और मुर्गीपालन, फार्भिग, कृषि, सहकारिता, स्वास्थ्य- 
शिक्षा जौर पोषण, स्थानीय स्तर पर प्रवन्ध, घु्रांरहित चूल्हों, बायो-गैस संयंत्रों 


भोर ऊर्जा के अन्य गैर-पारंपरिक ज्ञोतों के प्रयोग के वैज्ञानिक तरीकों के प्रचार 
आदि क्षेत्र शामिल हैं। 


वित्तीय सहायता 


राष्ट्रीय घेफूद 
शोति 
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एक धन्य नई योजना-युवानलबों को मदद ढी यौजता-जिसका सब्य देश में युवा 
क्लब आंदोलन को बद्मवा देगा है, 986-87 वर्ष झे दौरान शुरू शो गयी। 
इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष पूरे करने वाले पंजीह़त युवा गयवों को पुस्थकालय 
और पढ़ते की खुविधाओं, खेलबुद कार्यक्रमों, सांस्टृतिक कार्यक्रमों, शारीरिक दक्षता 
2९ जैसी विधिन्न युवा यतिविधियों हे लिए वित्तीय सहायता दी 
णाती है। 


मुवा-कार्य तया खेलमूद विभाग स्वेच्छिक युवा संगठनों को स्यावसायिक प्रशिदाण 
से सम्बन्धित कार्यक्रम चलाने वेः लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। 
इस कार्यक्रमों का उद्देश्य हैः सवयुककों/युवतियों की क्रियात्मक योग्यता में सुधार 
साना, ताकि वे पूर्णकालिक रोजगार, स्वरोजगार या सहायक रोनगार घताने 
लायक बन सके, सर्वेश्षण और शोध कार्य संचालित करना तथा सेमिनार भागमोजित 
करना। युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने में सहायता देने को 
भी व्यवस्था है। कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेनेवालों में प्रपति परिवेश के प्रति 
प्रालोचनात्मक जानफारी विकसित करना है। 


सरकार ने राष्ट्रीय खेलकूढ नीति भंगीकार की हैं भौर इस नीति की प्रतियाँ 27 
झगस्त 984 को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रणपी गयीं। इस 
का उद्देश्य उद निर्देशों पर जिनका अ्रनुतरण किया जाता है तथा उन उुँश्यों 
पर, जित पर कार्य किया जाना है, ध्यान केन्द्रित करना है। 


यह प्रस्ताव निम्नलियित सूत्रों पर भ्राघारित है: 


(7) थांवों भोर नगरों में खेलकूद भ्रौर शारीरिक शिक्षा के लिए 
मुल्न सुविधामों का प्रवध करने के लिए समयवद्ध कार्यक्रम की 
झ्रावश्यकता । (2) खेल मैंदानों प्रोर खुली जगहों को ठीझडाक 
बनाये रखने के लिए केन्द्र भोर राज्य सरकारों द्वारा प्रयल । 
(3) पुरुष भौर महिला पिलाड़ियों को प्रोप्टक भोजन उपलब्ध 
कराने हेतु प्रथले । (4) छोटी उम्र में ही प्रतिमाशात्री पिला- 
डियों का पता लगाना प्रौर उन्हें तैयार करना। (5) स्कूलों भौर भन्‍य 
राष्ट्रीय संस्याभों में खेलकूद भोर शारीरिक शिक्षा को विपर्मित विषय 
के रूप में शिक्षा का भ्रभिन्न प्रग बनाना। (6) खेलरूद में उल्लेषनीय 
सफलता पाने वालों को समुचित प्रोत्माहन देना। (7) सेलरूद 
संस्थाएं खोलने के लिए प्रयत्ल करना। (8) रोजगार के मामले में 
खिलाडियों वा विशेष ध्यान रखना। (9) स्रेलइुद को बढ़ावा देने 
के लिए स्वयंसेवी संस्थामों का सहयोग लेदा। (0) साष्द्रीय खेल 
परिसंध प्रादि द्वारा प्रंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताप्रों में भाग सेने वाली 
राष्ट्रीय टोमों की तैयारों के लिए कारगर योजनायें सागू करता। (7) 
भस्तर्राष्ट्रीय श्रतियोगिताप्री में ठमी भाग लेवा जब प्रतियोगी भरेष्धित 
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स्तर प्राप्त कर लें। (2) उन खेलों में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन 
देता जिन्हें ओ्ोलिपिक, एशियाई अथवा .राष्ट्रमंडल खेल में माच्यता 
प्राप्त है भौर जिनके विश्व स्तर के परिसंघ. बने हुए हैं। (73) भारतीय 
पुरुष और महिला खिलाड़ियों को खेलों का समुचित साज-सामात 
उपलब्ध कराना। (74) खेलकूद को बढ़ावा देने वाली गेर-सरकारी 
संस्थाओं को प्रोत्साहन देता। (5) खेलों झौर शारीरिक शिक्षा में 
अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहव ; और (6) देश में देलों के प्रति 
जागरुकता पैदा करते और उसे बनाये रखने के लिए प्रचार साधनों 
का उपयोग । | । 


विभिन्न खेलों में उच्च स्तर के प्रशिक्षक तैयार करने की जिम्मेदारी नेताजी 
सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान को सौंपी गई है। राज्य खेल परिषदों अथवा राज्य 
सरकारों के सहयोग से पूरे देश में राज्यों की राजधानियों श्ौर भव्य नगरों 
में क्षेत्रीय खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना भी गह 
संस्थान चलाता है। इस संस्थान का दक्षिण में बंगलूर में केन्द्र है जिसकी 
स्थापना 975 में की गई थी । इसका पूर्व केन्द्र कलकत्ता में 7983 में कायम 
किया गया। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भौर उसके दक्षिण और पूरे 
के केच्दों में योग्य प्रशिक्षकों को विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण देने के लिए नियमित 
पाद्यक्रम उपलब्ध हैं। 44%, हे ; 


राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत संस्थान में ,00 शिक्षक (कोच) 
हैं, जो विभिन्न खेलों में युवा पुरुष श्रौर महिला खिलाड़ियों को विशेष 
प्रशिक्षण देते हैं। इसके श्रतिरिक्त नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान 
ने चुने हुए विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थाओं की 
सोसायटी के क्षेत्रोय केत्र (फील्ड-स्टेशन) भी खोले हैं। जिंनमें खेलकूढ 
इकाइयों श्रौर शारीरिक शिक्षा विभाग £ भौर जहां कालेजों और विश्वविद्यालयों 
के प्रतिभाशाली पुरुष और महिला खिलाड़ियों को विशिष्ट प्रशिक्षण देने की 
सुविधाएं उपलब्ध हैं। - ४ हे 
संस्थान ने खेलकूद विज्ञान के संकाय भी स्थांपित किए हैं जो-हर तरह से 
पूर्ण हैँ श्रौर जहां खेलकूद में आ्राधुनिकता लाने के लिए खेलकद श्र सम्बद्ध 
क्षेत्रों में नई-सेननई खोज की जाती है।...* हे 
संस्थान एजेंसी के रूप में सरकार के कुछ और कार्यक्म भी चलाता है, जैसे 
>गामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं, महिला खेल रुमं।रोह, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज 
छात्रवृत्ति श्रादि । यह राष्ट्रपे० रूल परिसषों के सहयोग से भारत की उन राष्ट्रीय 


.दीमों को विशेष प्रशिक्षण को सुविधाएं भी दिलाता है जो अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकावलों 
में भाग लेने बाली हों । ह 


सरकार ने 970-7 में देशभर में ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिवाएं आयोजित 
करने की योजना शुरू की थी, इसके दो उद्देश्य थे। पहला तो यह कि ग्रामीण 
क्षेत्र के युवाप्रों को बड़ी संख्या में देश की खेलकूद गतिविधियों की मुख्यधारा 


शुश रू डे शा क्ोस्चए हे 


घेल-प्रत्िम! 
पोज छात्रपृत्ति 


महिला खोलशूद 
को प्रोत्साहन 


राग्य मरधाएों 
को अनुदात 
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राष्ट्रीय शारीरिक 
दक्षता कार्यक्रम 


अर्जुन पुरस्कार 


द्रोणाचार्य पुरस्कार 


राष्ट्रीय युवा 
प्रस्कार योजना 


भारत 498 6 


कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए प्रशिक्षण शिविर तथा खेलकूद प्रतियोगिता 
आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल 
संस्थान कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली पुरुष और महिला खिलाड़ियों को 
300 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है । प्रत्येक छात्रवृत्ति 3, 600 रुपये वाधिक होती है। 


शारीरिक दक्षता के विचार को लोकप्रिय. बनाने तथा साथ-ही-साथ शारीरिक 
दक्षता के उच्चतर मानदंड कायम करने हेतु लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए, 
यह योजना राज्य-सरकारों, तथा केद्ध शासित प्रदेशों के प्रशासनों तथा 
अन्य चुनी हुई एजेंसियों के सहयोग द्वारा 7959 से चलाई जा रही है । 
राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा कॉलेज ने सरकार की ओर से एजेंसी आधार 
पर इस योजना को लागू किया | इस योजना को भ्रव भारतीय खेल प्राधिकरण को 
हस्तांतरित कर दिया गया है जो लक्ष्मीवाई कॉलेज की तकतीकी मदद और सहयोग 
से इसे लागू करेगा। लक्ष्मीचाई कॉलेज यह मदद अपने राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता से 
संबंधित योजना कार्यक्रम के एक अंग के रूप में प्रदान करेगा। 


अर्जुन पुरस्कार 4967 में शुरू किए गए थे। इनका उद्देश्य ऐसे प्रतिभाशाली 
पुरुष व महिला खिलाड़ियों को खोजना है, जिन्होंने विभिन्‍न खेलों के क्षेत्र में विशिष्टता 
हासिल कर ली है। प्रत्येक श्र्जुन पुरस्कार विजेता राष्ट्रपति से एक कांस्य प्रतिमा 
तथा भ्रशस्ति-पत्न पाने का अधिकारी है। इसके श्रतिरिक्त 3983-84 से विजेताओं को 
5,000 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती है, जो पहले के नियमों के झ्नुसार उनको 
24 महीने तक दी जाने वाली 200 रुपया प्रति माह की छात्रवृत्ति के स्थान पर है। 
अब तक 300 पुरुष ओर महिला खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिए जा चुके हैं। 


सरकार ने 4985, से द्रोणाचार्य पुरस्कार योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य देश 
में खेलकूद का स्तर उठाने तथा खास तौर से खेलकूद में मान्यताप्राप्त क्षेत्रों में 
प्रशिक्षकों का सम्मान बढ़ाने त्तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उत्कृष्ट 
खिलाड़ी प्रशिक्षित कर देश का गौरव बढ़ाने में, उनकी श्रसाधारण और श्रेष्ठ 
सेवाओं को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करना है । इस पुरस्कार में एक पदिटिका, 
एक नामावली, एक ब्लेज़र और टाई तथा 25, 000 रुपया नकद दिया जाता है। 985 
के दौरान तीन खेल प्रशिक्षकों को एथलेटिक्स, मुक्केवाजी और कुश्ती के क्षेत्र में 
द्रोणाचाय पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 


राष्ट्रीय विकास और साम्राजिक सेवा के लिए असाधारण कार्य करने वाले युवकों 
और स्वयं सेवी युवा संगठनों को मान्यता देने के उद्देश्य से 985 में यह योजवा 
शुरू की गयी । इस योजना का उद्देश्य युवकों में अपने समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व 
का भाव पैदा करना तथा उन्हें स्वयं एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित 
करना भी है । इस योजना के अंतर्गत सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय विकास के 
विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रति वर्ष 50 तक पुरस्कार दिए 
जायेंगे, जिनमें से एक स्वयं सेवी युवा संगठन -को दिया जायेगा । राष्ट्रीय युवा 


यात्रा अनुदान 


सिथेटिफ पदिंदयां 
ओर कृत्रिम 'तल 


प्रोत्पाहन सुविधाएँ 


राष्ट्रीय कल्पाण 
कोप 


भारतीय पेल 
प्राधिकरण 


युवा कार्य तया खेलकूद... 7०7 
पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले हर व्यक्ति को एक पदक, एक नामायली (स्त्रॉल) 
और 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार उसके भ्रधाधा रण कार्य के लिए दिया जाएगा । 
स्वयंसेवी युवा संगठन के मामले में पुरस्कार की राशि ,00,000 रुपये होगो। 
पुरस्कार के लिए युवकों और स्वयंसेवी संस्था का चयन केन्द्रीय चयन समितिद्वारा 
राज्य सरकारों की प्विफारिश के आधार पर किया जाएगा । राज्य सरकारे जिला 
स्तर की चयन समितियों की सिफारिशों के भ्राधार पर अपनी सिफारिशों देंगी । 


विदेश में विशेष प्रशिक्षण और भनुसघान के लिए खेल-विद्यनो और प्रनुसंधात- 
कर्ताओं को यात्रा प्रनुदान योजना के अंतर्गत सरकार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा व्यय 
प्रदान करती है।इस योजना का उद्देश्य खेलकूद से संवधित मामलों में प्रनुमंधात 
और विशेषज्ञता प्राप्त अ्रध्ययत को बढ़ावा देना है । 


सरकार ने सियेटिक पट्टिया और कृत्रिम तल विछाने की एक नई योजना तैयार 
की है | इसका उद्देश्य इन आधुनिक सुविधाओं को छिलाड़ियों की बड़ी संख्या को 
उपलब्ध कराना है। सातवीं योजना के दौरान 26 सियेटिक पट्टियों और कृन्निम 
तलों की स्थापना में मदद देने का प्रस्ताव है। 


सेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्माहव देने की योजना के अंतर्गत 
दो तरह की सुविधाएं स्वीकृत की गयी हैं । ये है; () अंतर्राष्ट्रीय येल प्रतियोगिताएं 
जीतने वाले खिलाड़ियों को 50,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक के विशेष 
पुरस्का र। 986 के सिपोल एशियाई खेलों में पदक विजेताओं को पुरस्कृत करके 
इस दिशा में शुरुप्रात की गई है भौर (2) स्टूलो में खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए 
एयलेटिक्स, हाकी, वास्केटवाल और वालीबाल की जिला स्तर की प्रतियोगिताएँ 
जीतने वाले स्कूलों को 0,000 रुपये तक के नकद पुरस्कार । 


खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण-कोप की स्थापना सरकार ने 982 में की थी। 
इसका उद्देश्य ऐसे विलक्षण प्रतिमाशाली पुरुष|महिला पिलाड़ियों को वित्तीय 
सहाग्ता देना था जो प्रव खेलों के क्षेत्र में सक्रिय नहीं रह गए हैं तथा निर्धेनता की 
स्थिति में जीवन विता रहे है। 


भारतीय खेल प्राधिकरण (एस० ए० प्राई०) को 6 मार्च 984 को एक 
सोसायटी के रूप में पजीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य खेलकूद] को बढ़ावा देना 
तया नई दिल्‍ली में एशियाड 982 के लिए बनाए गए प्राघारमूत ढांचे तया प्रन्‍्य 
सुविधामों की देखरेख करना था। लोगों में खेलरझूद के प्रति जागरूकता पैदा करने 
के लिए प्राधिकरण राई तरह की गतिविधियां झ्रायोजित करता है । 
] श्रप्रैल 984 से दिल्ली के निम्नलिखित स्टेडियमों को व्यवस्था, देखरेख 

तथा उपयोग की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को साँप दी गई है। 

(प्र) जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, 

(भा) राष्ट्रीय स्टेडियम, 

(६) तठुगल॒काबाद शूटिंग रेंज, 
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पर्वतारोहण 


भारत 4986 


(ई) ताल-कढोरा तरणताल, 
(उ) हौजखास ठेनिस स्टेडियम तथा 
(ऊ) यमुना वैलोड्रोम 
इंदिरा गांधी स्टेडियम को दिल्‍ली विकास प्राधिकरण ने युवा मामलों और 
खेलकद के सरकारी विभाग को 5 जनवरी 3987 से सुपुर्द कर दिया है। इसके बदले 
प्राधिकरण को मुआवजा दिया गया । विभाग ने सरकार की ओर से स्टेडियम के रख- 
रखाव, प्रबंध और उपयोग की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण को सौंपी है। 


भारत में पर्वतारोहण खेल के रूप में हालांकि 9वीं शताब्दी में शुरू किया गया 
लेकिन हिमालय क्लब की स्थापना 927 में हो गई थी। 953 में एक भारतीय 
तेनजिंग नोगें ने सर एडमंड हिलेरी के साथ जब विश्व में पहली बार एवरेस्ट 
शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, तब से भारतीयों के लिए पर्व॑तारोहण 
की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 
954 में दार्जिलिंग में की गई। 

भारतीय परवेतारोहण फाउंडेशन का जन्म 957 में चो ओयू अभियान 
के लिए एक प्रायोजक समिति के रूप में हुआ। यह अपनी तरह की एकमात्र 
राष्ट्रीय संस्था है । 5 मई 958 को चो ओयू अभियान की सफलता के बाद 
समिति को और अ्रभियानों को प्रायोजित करने का प्रोत्साहन सिला। 5 जनवरी 
396] को एक स्थायी संगठन की विधिवत स्थापना कर दी गई और इसका 
वर्तमान नाम इसे दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्‍ली में है। 

इस फाउंडेशन के मुख्य उद्देश्य पवेतारोहण अभियान, स्कीईंग, चट्टानों पर 
चढ़ने, ऊंचे पहाड़ों पर पैदल भ्रमण श्रायोजित करना, उन्हें सहायता देना और 
उन्हें आधार प्रदान करना है। साथ हीं अन्य साहसिक कार्यों को बढ़ाने के लिए 
प्रोत्साहित करना, सहायता देना और योजनाओं को कार्यरूप देता भी फाउंडेशन 
के उद्देश्य हैं। इन कारयों के लिए यह युवा-कार्य तथा खेल-कृद घिभाग से वित्तीय 
सहायता प्राप्त करता है । 

अपनी स्थापना के बाद से फाउंडेशन पर्वतारोहण में प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति 
देता है तथा चुने हुए पर्वेचारीहियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर झ्रायोजित करता है। 
इसके अलावा फाउंडेशन भारतीय अभियान दलों के लिए परवंतारोहण के उपकरण 
जुटाने व उनके सामान का रख-रखाव करने, ऊंचे पहाड़ों पर पैदल भ्रमण 
और साहसिक कार्यों को प्रोत्साहन स्वरूप आ्थिक सहायता देने तथा हिमालय में 
पर्यावरण व वन्य जीवन को बनाए रखने और उसमें सुधार लाने के कार्यो में मंदद 
करताआ रहा है। 

भारतीय पव॑तारोहण फाउंडेशन विदेशी अभिय्राव दल के लिए शिखरों पर 
चढ़ने का कार्यक्रम दर्ज करता है, उन्हें सरकार से स्वीकृति दिलाने में मदद 
करता है और उनके लिए सम्पर्क अधिकारी का प्रवस्ध करता है। जरूरत - पढ़ने 
पर यह मोसम संबंधी प्रसारणों की व्यवस्था करता है और बचाव कार्यों के 
लिए वायुसेना से हेलीकाप्टर प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करता है और उपयुक्त 
एजेंसियों के माध्यम से जमीन के रास्ते बचाव भ्रौर खोज कार्य करवाता है। 


युवा कार्य तया खेलकर 709 

ई 
आरतीय और विदेशियों तथा दोनों के संयुक्त पर्वतारोहयों की संस्या छठे दंगक 
में एकन्दो से बढ़केर 966 में 5, 7975 में 45, 980 में 35 और 986 
में 55 तक पहुँच गरग्मी है। केवत मझारतीय वर्बतारोहश प्रमियानों की कुल संख्या 
एक हजार से भी अधिक है । 


भारतीय पर्वतारोहण फारउंडेआत ते शप्द्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वर 

पर अब तक 39 प्रभियाव भायोजित किए हैं। इन प्रमियानों में शामिल हैं: 
958 में चो झोयू (8,53 मीटर) पर प्रायेटप; 96] में नीलइंठ (6,596 
मीटर) धर पहला भारोहण; 96। में श्रल्लपूर्णा नात (7,937 मीटर) पर पहला 
आरोहण; 2964 में सन्‍्दादेवी सुख्य शियर (7,8 7 मीटर) पर पहला पारोहंप: 
और 987 वा प्रथम महिला आरोहर जिसमें तील भारोय महिलाएं इस चोट 
पर पहुंची; 965 में एवरेस्ट (8,848 मीटर) प्रमियान, जिसके 9 सदस्य भियर तक 
पहुंचे तथा इसके बाद 984 का सम्मिलित प्रमियान, जिसमें पहली भारतीय महिला 
जिखर तक पहुँची तथा प्न्य तीत महिलाएं 8,000 मीटर मे प्रधिक की ऊंचार्द तक पहुंची 
कुल 5 पबतारोंही चोटी पर पहुंचे, इनमे से एक फु दोरजी बिता आवसोजत के शियर 
पर जा पहुँचे । 977 में कामेट (7,746 मीटर) पर तीन भारतीय महिंवाधों ने 
पहली दार चढ़ने में सफलता पायी । 39 सफल अंतराष्ट्रीय प्रत्ियानों में शामिल 
हैं; 968 में कैलाश भारत-जापान महिला पर्वतारोहण; भारत-प्रिटिश छंगाबेंग 
वरवंतारोहण (974) पहलो वार, भारत-अमरीका सेंदा देवी पर्ववारोहय (976) 
उत्तर से पहली बार, 976 में भारत-जापानी दल का नन्‍्दा-देवो को पार करने वा 
अभियान, जिसमें न केवल मुख्य तथा पूर्वी शिखरों पर बढ़ाई की गई थी वेल्कि दोनों 
शिपरों को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर सम्बी प्रवेतताता को भी पार विया गया 
भा; 976 में कामेट और झबि गामित पर भारत-जापानी महिला भभियान; 4987 
में भारत श्रौर न्यूजीलेण्ड के (वंतारोहियों द्वारा हिमालय के भारव्यार जाने का 
अ्रभियाद, जिसमें उन्हींते 9 महीनों में कंचनजंघ में कराकोरम तेक 5,000 
किलोमीटर की दूरी तय की तथा 00 दरें पार किये; भारत-ज-पॉन मामोस्तोग 
कागड़ी पर्वतारोहण (984) पहली बार, भारत-जापान सासेर कॉगड़ीना 
पर्बतारोहण (985) और भारत-भधमरीका मिया कागड़ी पर्वतारोहण (7986) । 


आंरतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन भारतीय पर्ववारोहियों को उल्लेखनीय धौर 
सगातार पर्वतारीहण करने के लिए स्वर्ण पदक भी प्रदान करता है। यह पदक 
396 से देना शुरू किया गया । 986 तक 2 पर्वेतारोही इसे पा चुके है, थे हैं -- 
पेनजिग नोगें, एन० डी ० जयाल, सोनम ग्यात्तो, जॉन डायस, एस० एस० बहती, 
नरेख्द कुमार, नवांय ग्रोम्दु, एुचच० बी० बहुगुथा, लेक्टितेन्ट कर्नेस प्रेम चन्दें 
गुरदयाल सिह, सोनम वास्पाल झोर कुमारी बचेद्ी पाल । 


आरतीय पर्वतारीहण फाउंडेशन भारतीय पर्वतारोहियों को एल्पाइव स्टाइव सहिद 
अवतारोहण की प्राधुनिक तकनीझों में प्रशिक्षित करने के लिए, हर व“ 
कालीन शिविर प्रायोजित करता है। भव तक इस तरह के नो शिविर प्रारोजिद 





भारत 7986 


किए गए हैं। फाउंडेशन ने चट्ठानों पर चढ़ने के शिविर भी शुरू किए हैं। 985 में 
ऐसा पहला शिविर आ्रायोजित किया गया और हर वर्ष दो शिविर आयोजित करने 
वी योजना है ! 

फ्राउंडेशन पर्यटन विभाग, एयर इंडिया थौर हिमालय क्षीत्र के राज्यों के 
साथ मिलकर, हिमालयन पर्वतारोहण और पर्यठ्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन 
करता है । 983 से अब तक इस तरह की चार प्रतियोगिताएं आयोजित की जा 
चुकी हैं । 

फाउंडेशन एक अद्वें-वापिक रटाप्ट्रीय साहसिक कार्य पत्रिका द इंडिवन 
मप्टेनीयर भी प्रकाशित करता है । 
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भारत और विश्व 


भारत की घि५देश नीति के भूल झाधार, प्रथम श्रधानमंत्री जवाहरणाल मेहरू 
(7999-7964) मे घाज .से लीन दशक से भी पहले विश्चित कर लिए थे। 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति से कुछ समय पूर्व सितम्बर 946 में श्री मेहरू ने घोषणा की थी --- 
“हम महाग्क्तियों की गुटबत्दी और दाव-येचों से, जिनके कारण 
दुनिया को विश्व युद्धों की विभीषिका के दौर से गुजरना पड़ा था तथा जिनसे 
प्रव और भी प्रधिक व्यापक स्वर पर स्वेनाश हो सकता है, घपने को 
यथास्म्भव दूर ही रखता चाहेंगे। हमारा पिश्वास है कि शाति और स्पतन्त्रता 
अविभाज्य हैं और किमी एक क्षेत्र की स्वतन्त्रता को हड़पे रखने से दूसरे 
लेत्र की स्वतस्वता पर आच प्रा सकती है तथा इस अडृार संग्र और युद्ध हो सकते 
हैं। हम उपनिवैशों एवं दासता में जकड़े राष्ट्रों की स्वाधोनता चाहते है तपा 
सँद्धान्तिक और व्यावह्वारिक रूप में हम सम्पूर्ण मानव जाति के लिए 
समान अवसरों के एक्षघर हैं। हम कहीं भी, किसी भी रूप में नाजी प्रभाविषाद की 
घिचारधारा का घोर विरोध करते है। हम किसी भी प्रन्य देश पर प्राधिपत्य 
नहीं चाहते और भन्य राष्ट्रों के ऊपर भपनी पिशेष स्थित्ति का दावा नहीं करते, परन्तु 
हम यह भ्रघश्य चाहते है कि हमारे लोग जह/ भी जाएं, उनके प्रति बराबर का धादर- 
पूर्ण व्यवहार किया जाएं; उनके प्रति हम किसी भी प्रकार का भेदभाष नहीं पाहते । 
आपसी दुश्मदी, घृणा और भन्दरूनी झगड़ों के बावजूद, दुनिया नजदीकी सहयोग 
ओर विश्व राष्टरमण्डल की स्थाएता की ओर लाजमो तौर पर बढती जा रही है । 
स्व॒तन्त भारत एक ऐमे विश्व की स्थापना में प्रपता योगदान करेगा जिसमें स्थतन्य 
'राप्ट्रों के बीच निर्वाध महयोग होगा और एक धर्ग या गुट दूसरे का शोषण नहीं करेगा ।" 
7948 में जदयाहरताल नेहरू ने पहली बार एशियाई सम्बन्धो पर एक सम्मेलन 
आयोजित किया गिसया उद्देश्य यह बताना था कि एशिया भव प्रपने पैरों पर यडा 
ही गया है। श्री मेंहृह के पर्दों में, इसका तात्पय यह नहीं था कि भारत “प्रतापश्यक 
रूप से नेतृत्व चाहता है” वल्कि यह था कि वह “दुसरों से परस्वर सहयोग के लिए 
उनकी मदद करेगा तथा पहल करेगा ॥” 
पांचवें दशर के प्रन्तिम घर्षों में भन्तर्राष्ट्रीय घाताघरण बदलता घला गया। 
जैसे-जैसे शीत युद की प्रा्ंर्ाए बढ़ीं और प्तिद्वद्दी सैनिक गुट प्रत्ित में धाने 
लगे, भारत ने झपती सारी शक्ति और ससाधनों झा उपयोग राष्ट्रीय विवासे और 
सामाजिक प्रगति पर लगाने के लिए और सभी राष्ट्रों के दीच शाति और सहयोग को 
ब्ोत्माहन देने के लिए युटननिरपरक्षता की नीति ध्पनाएी। गुटननिरपेश्त नीतिका 
बात्पें था--डिसी देश था वृष देशों के गुटों के बिठा जुड़ें विभिन्न धत्वर्राद्धीय 
मामलों पर भपने स्वस्थ निभय लेना । इस सीठि के प्रतुमार भारत ने भरने पढौसी 
देशों के साय मैद्ीपूर्ण संबंध स्थापित करने की दिया में पहल की, उपिदेशयादी प्रमुल 
मे गपने को स्वाधीन करने का प्रयल्ल करने पाले देगी को समर्थन प्रदान रिया और ममव- 
समय पर विश्य के विभिन्न भागों में घत्वर्राष्ट्रीय संरट को कम बरने का प्रदान जिया । 


या 


ड 
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भारत 3986 


उपनिवेशी सामले दो शताब्दियों से अधिक समय तक उपनिवेशी आधिपत्य में रहने के बाद और 


रे 
छठ 


दशक में 
नई भूमिकाएं 


प्रजातीय अश्रह्ंकार के कुछ निक्ृष्ट तथ्यों को भगतने के पश्चात भारत ने स्वाभा- 
विक रूप से उपनिवेशवाद तथा प्रजातीयवाद का विरोध करने घाले मामलों को प्राथ- 
मिकता दी। भारत ने इण्डोनेशिया को उपनिवेशवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में 
मैतरीपूर्ण सहयोग दिया । भारत की पहल पर जनवरी, 7949 में नई दिल्‍ली में 8 
सदस्वीय सम्मेलन हुआ, जिसमें इण्डोनेशिया को आजाद कराने के लिए तुरन्त कदम 

उठाने हेतु संयुक्त राष्ट्रसंघ से अनुरोध किया गया। एशियाई एकता की यह प्रथम साकार 
अभिव्यक्ति थी। उसके वाद भारत -ने अन्य स्वतन्तता आन्दोलनों को भी इसी प्रकार 

सहयोग दिया और उपनिवेशवादी ताकतों से, अधीन राष्ट्रों को श्राजादी देने को कहा। 


द्वितीय विश्व युद्ध के वाद 950 में विश्व को पहली वार एक गम्भीर संकट 
के दीर से गुजरना पड़ा । कोरिया के युद्ध में भारत.ने किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं 
किया और शान्तिपूर्ण समझौते पर जोर देते.हुए अपनी स्वतन्त॒ नीति कायम रखी। 
भारत नें इस युद्ध के वढ़ जाने के खतरों के खिलाफ भी चेतावनी दी थी और कहा 
था कि यदि एक पक्ष की सेवाएं दूसरे पक्ष की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ेंगी तो इस 
से युद्ध भड़कनें की आशंका हो जायेगी। इस संरचनात्मक दृष्टिकोण का अ्न्ततः 
सम्मान किया गया और भारत को युद्ध-वन्दियों के मामलों को सुलझाने के लिए संयुक्त 
“राष्ट्र संघ प्रत्यावर्तेन आयोग' का अध्यक्ष चुना गया । इसी प्रकार छठे दशक में हिन्द-चीन 
संकट के दोरान भारत ने परोक्ष रूप से सक्रिय भूमिका निभायी । यद्यपि पहले जिनेदा 
सम्मेलत में भारत किसी भी पक्ष के रूप में उपस्थित वहीं था, फिर भी सम्मेलन 
हारा वियतनाम, कम्प्य्चिया और लाओस के भविष्य - को लेकर किए गए निर्णयों में 
उसने अपने प्रभाव का उपयोग किया। भारत से लगभग दो दशकों तक तीन 
श्रन्तरोप्ट्रीय थ्रायोगों के अध्यक्ष की भूमिका निभाई। 956 में मिस्र पर ब्रिटेन, 
फ्रांस और इसराइल के हमले के बाद जब स्वेज संकट से अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और 
सुरक्षा के लिए संकट उत्पन्न हो गया तो भारत नें इस हमले की भत्सेना की और संयुक्त 
राष्ट्रसंघ तथा उसके वाहर भी इस हस्तक्षेप के खिलाफ जनमत तेयार किया । 
इस संकटपूर्ण स्थिति को शान्त करने के लिए पेश किए गए भारत के प्रस्ताव, बाद में 
शान्तिवार्ता और समझौते भें सम्मिलित किए गए । संयुक्त राष्ट्र संघ में और उसके 
बाहर मिन्न को दिए गए भारत के सैद्धान्तिक समर्थन के कारण विदेशी सेनाओं को 
मिस्र की सीमाओं से वाहर जाना पड़ा ओर इस समर्थन से स्वेज नहर पर मिल्न की 
प्रभुसता स्वीकार कराने में भ्री सहायता मिली। भारत ने सिदाई प्रायद्वीप में संयुक्त 
राष्ट्र की आपातकालीन सेना के लिए सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी। कांगो संकट 
के समय भी भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । इस अफ्रोको राष्ट्र की 
एकता ओर प्रादेशिक अखण्डता को बनाए रखने के लिए वहां भेजी गयी संयुक्त 
शप्ट्र सेना में भारतीय सैनिकों ने विशेष रूप से सेवा की । लेवनान और साइप्रस में भी 
भारतीय राजनयिकों और सैनिक ब्रधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शान्ति सेना के 


| माध्यम से कासे किया । 


भारत नें ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को परततमान राष्ट्रमण्डल का स्वरूप देने में मख्य 
भूमिका निमायी है। भारत ने नप-स्वतन्वता-आ्रप्त देशों में स्थायित्व और प्रगति को 


गुथनिरपेक्ष ता 


शरीमती इंदिरा मांधी 
का प्रधानमंत्तित्त 
काल 


भारत और विश्व 

743 
प्रत्माहन देते में प्र्ज्ञ ग्राविक सहयोग तय राष्ट्रमप्टन जँसे संगठनों के साष्यम मे 
सक्रिप रुचि दिवावी वर्मा से मय राष्ट्रमगइत वी सदस्यता त्याग दी थी फिर भी 
दाष्ट्रअण्डव ने उसे 6,090,000 परष्ड की सद्ायत्रा दी । इसना हो नहीं, भारत 
नें प्रत्म देयों मे भी अनुरोध किया कि वे वर्मा को इसी प्रकाद की सहादवा दें! भारत 
को इस पहुल ने वाद में कोलस्थीयोजना तैयार करने में सहायता दी । इस छत के 
आयिक विकास में इस योजना की मह्लपूर्ण भूमिका रही है । 
_ गष्दमख्डल और विख के मामने में भारत की भूमिा के फदस्वद्य ही 33 तघम्पर 
मे 29 नघम्बर 7983 ते राष्ट्रमण्डतीय राष्ट्राप्पक्षों का सदसे बड़ा सम्मेतद 
पहली बार नयी दिल्‍लों में सम्धप्न हुआ । इस खिखरर सम्मेलन में पांच महाद्वीपों 
के 42 देशों के भाग लिएा, ब्रिकसित और विकासशील देगी के प्रतिनिधियों को 
इस सम्मेलन में विश्य की राजनीतिक और धाविक स्थिति पर वरिचार-प्रिमर्श करने का 
प्रवत्तर प्राप्त हुप्रा । राष्ट्रमप्डल जैसे मंच पंट विभिन्न दृष्टिकोगों और विचार- 
घारानों के प्रतिनिधियों को उपस्थिति स्वामातरियः ही हे परत्तु सन्तोपष कौ बात 
यह हैँ. कि मतमेद होते हुए भी खिवर सम्मेलक द्वारा जारी जिए गए प्रल्तिम 
दस्तावेजों में शान्त्रि और विकास से सम्बद्ध मामलों में दृष्टिपरोग और उद्देश्य की 
एकरूयत्रा पायी गयी। नसाउ में 46 नवम्धर से 22 नवम्बर 985 तक चलते 
वाले राष्ट्रमंडल देशी के पअ्रध्यक्षो क वम्पेलन (चोगम) में प्रधानमत्ती श्रो राजोध 
गाधी के मुए्प भाषण की वजह से विश्व शाति वी घोषणा! को स्वीशार 
विफ, गया । 





प्रमेक राष्ट्री की उपनिरेशवाद से मुत्रित होने पर भारत की गुढ़-निरपेक्ष 
नीति को बड़े पैमाने पर स्वीकृति मित्री । पहला गुट-निरपेक्ष सम्मेतत 96॥ 
में बैलग्राद में हुआ जिसमे 25 देशो ने माग लिया था । बेलब्राद शान्ति छोषणा 
की काफ़ी व्यापक प्रतिक्रिया हुई । इस सम्मेलन ने गुट-निरपेक्ष देशों के बीच समय- 
समय पर होने वाले विद्वारों के प्रादात-प्रदान और विवार-विमर्श की उपदेया 
को सिद्ध कर दिया । वब से ग्रत्य देश भी गुट-तिरोेन्ष ग्राहदोलन में सम्मिलित 
हुए है. और इसती वर्तमान सदस्य संख्या 00 तक पहुंच गई है । इसके प्रति- 
(रह. दर्ेबो देए एर्पवेश्रर और प्रतियियों छे रूद में भी है । सदस्य सल््या 
में दृद्धि होने के बावजूद इस झास्दोलत ने शान्ति, तिरस्तीकरण, विकास और 
स्वतत्नता के पश्नमें ही ग्रपता मूल स्वर बनाए रखा है । कुछ मामूली मत 
जद के बावजूद गृद-निरपेक्ष शप्ट्रों के बीच एकता और प्रान्दोलन को मजयूती 
के खाथ आगे बढ़ाने की प्रावश्यकता को व्यापक समय और स्थीहततिप्राप्त हुई है। 


गट-निरपेक्ष भरानयोलत में भारत की भूमिका का भनुमान इसी बात से 
लगाया जा सपता है कि मार्च 3983 में गूट-निरोक्ष शियर सम्मेलन का भायोजने 
नई दिल्‍ली में उिया गया और भारत को इसरा अध्यक्ष चुता गया । थीमठी 
इन्दिरा गांधी से प्रध्यक्ष के रूप में भ्पने प्रमुख भाषण में विश्व में शान्ति, 
न्याथ और प्रमति की दिशा में गृढ-निरपेक्षता के खिद्धास्तों के प्रति वचनबद्धता 
और गहरी तिप्ठा तथा न्याय और समानता पर नई अन्तर्राष्ट्रीय भायिदा 
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श्री राजीव गांधी 
का प्रधानमंत्रित्व 
काल 


निरस्त्नीकरण : 


भारत 34986 


व्यवस्था की स्थापना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के संकल्प 
को दोहराया । ऐे ह 


34 अक्तूबर, 984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी भारत की 
विदेश नीति में आधारभूत परिवर्तत नहीं आया । प्रधानमंत्री पद संभालने के 


. तत्काल बाद, श्री राजीव गांधी ने जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा 


गांधी की विरासत में हासिल मूलभूत दृष्टिकोण और विदेश नीति के 
सिद्धातों के प्रति भारत की वच्ननवद्धता .को दोहराया। उन्होंने कहा : 
“हमने हमेशा शांति के लिए काम करने में विश्वास किया है। हमारी नीति 
पारस्परिकता और आपसी हित के आधार पर सभी देशों के साथ मित्रता 
की है । गुृठनिरपेक्षता तथा न्याय, समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित 
नई आशिक व्यवस्था के प्रति हमारी वचनवद्धता अटूट है। इसका अर्थ 
है शांति और विकास से संबद्ध मसलों के प्रति पूर्ण समर्थण। हम देशों 
की स्वतन्त्रता की हिफाजत करने तथा गैरूहस्तक्षेप और गैर-दखलंदाजी के 
सिद्धांतों का समर्थन करते हैं ।” 


न 


भारत ने वार-बार परमाणु हथियारों के खिलाफ और पूर्ण निरस्त्रीकरण के 
पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। भारत नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के 
प्रति दृढ़ता से बचनवद्ध हैं। भारत उन तमाम कदमों और उपायों के खिलाफ 
है जो प्रकृति से भेदभावपूर्ण हैं और जो आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के 
भारत के कार्यक्रम के रास्ते में रोड़ा बनते हैं । नाभिकीय (परमाण्‌ ) हथियारों 
में कठौती के लिए जेनेवा में अमरीका और सोवियत संघ के बीच वार्ता का 
भारत ने विशेष रूप से, यर्मजोशी से स्वागत किया । जेनेवा शिखर वार्ता में 
अमरीकी राष्ट्रपति और सोवियत पार्टी नेता ने इस बात को स्वीकारा कि 
“नाभिकीय युद्ध जीता नहीं जा सकता और कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए ॥” 
इन नेताओं की इस स्वीकारोक्ति से स्वाभाविक रूप से भारत और श्रन्य देशों 
में यह आशा बंधी कि हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने की दिशा में प्रगति 
होगी; यह परमाणु शक्तियों की इस बात की स्वीकारोक्ति भी थी कि निरस्त्ी- 
करण की दिशा में सार्थक कदम उठाने का मूलभूत उत्तरदायित्व उन्हीं का है। 
न्‍्यूयार्के में संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष अधिवेशन में, 
अपने अभिभाषण में, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने “विश्व के नाभिकीय 
सैन्यवाद के पागलपन से उपचार तथा मानव की सूजनात्मक प्रतिभा का समृद्धि 
के लिए, नकि विनाश के लिए प्रयोग” करने पर जोर दिया । उन्होंने जनवरी, 
985 में 6 देशों के शिखर- सम्मेलन द्वारा जारी किये गये दिल्‍ली घोषणापत्र 
के उद्देश्यों को दोहराया, जिसमें अर्जेन्टीना, ग्रीस, भारत, मैक्सिको, स्वीडन और 
चेंजानिया के नेता शामिल थे। इस घोषणापत्र में सभी नाभिकीय हथियारों के 


आधिक मसले 


भारत बोर विश्व प्रा 

परक्षणों पर 32 भहीतों की रोक नथा इसक्षो पुष्टि की प्रक्रिया हेंः लिए 
सुद़िधाएं मुहँगा करने के लिए कहा गया था। प्रमर्येक्ष झौर सोवियत संथ 
के नैतीओों के साथ उनको बैठकों में इस वाव पर पुनः जोर देने का स्‍भवसर 
मिला कि भारत हमादो विदेश नोति के एक चिएवालिक उद्देश्य तथा गुट 
निरपेक्ष प्रांदोतत के एक प्रमुख मकसद, दोनों के ही रूप भे निरस्वीगरण 
को कितना महत्व देता है। साथ ही साथ, भारत जैविकय भोर रामायतिक 
हंधियारों के अ्योग भौर उत्तादन, जिममे प्रंतरिक्ष युद्ध का कार्यत्रम भी 
सामित है, का लमिरंतर विरोध करता रहा हैं / 


विश्व अ्र्य॑तंत्र सकद की स्थिति में बना हुमा हैँ । हालाकि विकृस्तित प्रौर 
विकासशील दोनों देशो को हो काफी कष्ट उठाते पड़े हैँ, असत्ती भार विश्ास- 
शील देशों को ही झेलता पड़ा है। विश्व में घठता मुद्दा अ्रवाह, पस्वर्राष्ट्रीय 
वित्तीय संस्याम्रो द्वारा शर्तें सक्ष करने के साथ-साय निर्यात को प्रपनी वस्तुपों 
के दाम कम रखने से, विक्रामशील देश' सबसे भ्रधिक प्रभावित हुए। पिकृत्ित 
देशों में बढ़ते संसक्षणवाद से समस्या प्रौर उत्तम्ी । भारत ने प्नन्प गुट-निरपेशा 
देशों के साथ इस रूझान को बदलने और भ्रन्तर्राष्ट्रीय भाधिक सहयोग को 
मजबूत करने के लिए कई तरीकों के कोशिश की, लेकिन इन प्रयासों में बहुत 
मामूली सफलता ही हाथ लगी । सभी देशों को शामिल कर विकास के लिए 
मुद्रा और वित्त पर प्रस्तावित भन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कही भी साकार हीता नजर 
नहीं झाता । विकसित देशों के वोन सम्मेलन ने हालाकि उत्तर-्दक्षिण पर्न्त- 
नि रता की कोसी बातें की, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो विफासशील 
देशों के लिए किसी रूप में मददगार होता। विकसित देशो के अभ्रष्याप्त 
प्रत्युत्तर को देखते हुए, यही सही रास्ता थां कि विकासशील देशों के बीच 
भ्रधिक सहयोग कौ और ध्यान दिया जाये, जितसे 77 के समूह” तथा गुटनिरपेक्ष 
दोनों ही देश शामिल हैं / एशिया भौर प्रफीका के देशों के साथ सहयोग बढाने 
में भारत की तत्परता को भारतीय तकनीकी झोर झाथिक सहयोग कार्यत्रम 
(प्राई० टी० ई० सी०) में भ्रभिव्यक्ति मिली, जिसके भ्रत्तगंत 60 देश भाते 
है । इसके प्रन्त्गंत होने वाला खर्चे 964 में 4.46 लाख झुपये मे बढ़ाकर 
7985-88 में 9 करोड रुपये कर ढिया ग्रय्ा है। 


संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अत्तर्राप्ट्रीय विचार-विमर्श मे 985 में भी 
एक वास्तविक गतिरोध बना रहा । पश्चिमी भौद्योगिक देश भौर पास तोर से 
प्रमदीका, संयुक्त राष्ट्र में किसी भी गंभीर विचार-विमर्श से कन्नी फाटते रहे 
तया उत्तर-दक्षिण वार्ता को अ्धिकाधितत ग्राद, (6/77) भतर्राष्ट्रीय 
भद्रान्‍्कोप और विश्व बेक जैसे विशेष मसलो के लिए बने भचों तक सीमित 
किया जा रहा है। इनका रवैया सयुकतत राप्ट्र को सामान्य विधार- विमर्श 
प्रौर बहस के लिए इस्तेमाल करने कया हैं और इसमें वे कोर्ई गौर विचार" 
विमर्श भौर तिर्णय नहीं होने देना चाहते । बडे प्ोद्योगिक देशों की बरदुपक्षीय 
प्रणाली को नजरअंदाज कर दीपेकालीन मसलों पर झ्ापस में ही समझौते 
करने की इच्छा भी अधिकाधिक प्रखर हो रही है। प्रपनी गंभीर भायिक 
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भारत 3986 


समस्याओं के कारण, अनेक विकासशील देशों को विकसित देशों के दबाव में 
आना पढ़ा है। 

संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण आधिक मसलों पर वार्ता को फिर से चालू 
करने के उद्देश्य. से कुछ अन्य विकासशील देशों के साथ भारत ने मुद्रा, वित्त, 
ऋण, व्यापार, संसाधनों के प्रवाह श्रौर विकास के, एक दूसरे से जुड़े मसलों, 
तथा इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुसंगत और एकीकृत तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 
की विवेचना के लिए, विचार-विमर्श का श्रावाहन किया । झाथिक और सामाजिक 
परिपद्‌ की बैठकों के दौरान यह विशेष ध्यान का विपय वन गया । 


तीसरे संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास रणनीति 
की समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया में इन व्यापक मसलों पर विचार-विमर्श 
जारी रहा । इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से एक सर्वसम्मत निष्कर्ष पर 
पहुंचने के लिए भारत में 77 के समूह के अध्यक्ष तथा समिति के श्रध्यक्ष के 
साथ निकट सहयोग से काम किया । इस मसले पर दो वर्ष के 
विचार-विमर्श के दौरान इस तरह का सकारात्मक परिणाम संदेहों के घेरे में 
था और इस प्रगति से भारत प्रोत्साहित हुआ। 77 के समूह में काराकस 
एक्शन प्रोग्राम को लागू करने के लिए तीक्र प्रयास प्रारंभ हुए । कुछ महत्वपूर्ण 
पहलकदमियों जिनमें प्रगति हुईं, में एक है व्यापार प्राथमिकताश्रों पर विश्व 
व्यवस्था की स्थापना, जिसके लिए विचार-विमर्श शुरू हो गया है। 


भारत ने स्वतन्त्र रूप से भी ओर गुटनिरपेक्ष श्रांदोलन के भ्रध्यक्ष की 
हैसियत से भी, मानवता के बड़े हिस्सों में आथिक तकलीफ, विकसित श्ौर 
विकासशील देशों के बीच बढ़ती खाई तथा विकास और निरस्त्वीकरण के बीच 
की करीबी कड़ी की ओर वार-बार ध्यान खींचा । सातवें गूटनिरपेक्ष शिखर 
सम्मेलन के निर्णयों का पालन करते हुए, आंदोलन ने नाभिकीय निरस्त्नीकरण 
ओर श्रत्तर्राष्ट्रीय आथिक सहयोग पर अपने प्रयास केन्द्रित किये । प्रधानमंत्री 
ने आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से 22 अक्तूबर को संयूक्‍त राष्ट्र 
मुख्यालय में गृटनिरपेक्ष देशों के विशेष पूर्ण श्रधिवेशन को संबोधित किया । 
श्रांदोलन दुनियां के विभिन्न भागों की घटनाश्रों, खास तौर से दक्षिणी अफ्रीका, 
मध्य पूर्व, मध्य अमरीका और साइग्रस, से जूझता रहा। 7985 में सुरक्षा परिषद्‌ 
के भारत सहित गुटनिरपेक्ष सदस्यों ने इन और अन्य मसलों पर विचार-विमर्श 
में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सातवें शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकृत श्राथिक 
सहयोग के कार्यानीतिक कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए इसने अ्रनेक 
अनुवर्ती कदम उठाये । अप्रैल में नामीविया के सवाल पर नई दिल्‍ली में गृटनिरपेक्ष 
समत्वम ब्यूरो की मंत्रिस्तीय बैठक हुईं। यह वैठक मार्च 3985 में 
दक्षिण श्रफीका की स्थिति पर विचार के लिए हुई ब्यूरो की क्षेत्रीय बैठक के 
बाद वुलायी गयी। इस बैठक में नामीविया के सवाल पर एक महत्वपूर्ण 
घोषणापत्र श्रौर कार्रवाई का कार्यक्रम मंजूर किये जाने के अलावा अफ्रीका की 


ताजुक झाथिक स्थिति सुधारने के लिए आंदोलन की एक कार्रवाई योजना 
स्वीकृत की गयी। 


केत्रीय. सहयोग 


भारत और विश्द पट 


भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्नीय सहयोग को बढ़ावा देने मे इसने झम्म से 


की दक्षिण एशियाई ही सक्रिय भूमिका झदा की है। पहला दक्षिण एश्याई शिप्वर सम्मेलन दिमवर 


एसोसिएशन 


श्रोलेका 


पाकिस्तान 


985 मे ढाका में संपन्न हुआ, डदिसका परिधाम या दक्षिध एकियाई क्षेत्रीय 
महयोग एमोमिएशन (एस० ए० ए७ प्रार० सी०) का उदय । प्रधानमंत्री राजीव साध 
ने अ्रपति उद्घाटन भाषण में शिखर सम्मेलन को एवं नये सबेरे की शस्प्रात 
बताया ओर कहा कि एसोसिएशन वो झनस-ब्रांदोलन बसना होगा ॥ ञ्ग्हः 
भ्रागे कहा कि क्षेक्नीय सत्योग “सामूहिक प्रात्मनिर्भरता वा वह रास्ता दियाता 

जिस ५२ चलकर क्षेत्र में गरीबी, श्रकिक्षा, कुपोपण भौर बीमारी को समस्याप्रो 
में पार पाया जा सकता है।” एसोसिएशन के घोषणाप्त्न मे शा्याध्यक्षों की 
बापिक तथा मत्रिपरिपद्‌ वी छमाही बैंटवा का प्रावधान हैं, जो कि संगठन का 
सर्वोच्च नीति निर्धारक संकाय हैं | एक स्थायी सचिवालय वायम बरतने वा भी 
निर्णय किया गया हैं और विदेश मंत्री इसके स्थान, ढांचे, साधन प्रौर कार्यो 
के बारे में विस्तृत खाका तैयार करेंगे! दूसरा शिय्रर सम्मेसन नवम्र 986 
में दिल्ली में तय जिया गया हैँ) 

984 मे प्रधानमंत्री पद सभालते के वाद, प्रधानमंत्ती श्री राजीव गाधी 
ने जोर देकर कहा, “हमारे उन निकट पड़ोसियों के साय सर्वध मजबूत परने वी 
झोर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिनके साथ हमारी गहरी देविहासिक श्रौर 
सांस्क्त्षिक कड़िया जुडी हैँ ॥” 


इस नीति का अनुसरण करने हुए, प्रधानमंत्री ने दक्षिण एशियाई देशों के नेताप्रो 
के साथ समझदारी विकसित करने के लिए प्रनेक सक्रिय कदम उठाये श्रौर दक्षिण 
एशियाई नेताओं से मुलाझात के हर झ्वसखर का उपयोग किया, जिसके परिणाम- 
स्वरूप हर देश के साथ द्विपक्षीय सद्रधों का माहौल सुधरा। 


श्रीलया की भ्रनसुलझी समस्या और वहा तमिलों वी हत्या की भ्रधिकाधिक 
रिपोर्ट गहरी चिन्ता का विषय बनी हुई है । सोहादंपूर्ण समाधान में मदद के 
लिए उच्च उतर पर संपर्क बताये रखे गये। श्रीलकरा की सरकार को भारत 
का यह दृष्टिकोप्र स्पष्ट कर दिया गया कि इस मसले पर सैनिक समाधान 
घोपने के प्रयास कामयाब नहों होंगे। इन प्रथामों के कारण श्रीलका से प्राने 
बाले शरणायियों की संख्या वढकर ),24,000 तक पहुच गयी। श्रीलका के झातरिक 
संक्द के समाधाव के दिकाऊपद का एकमात्र रास्ता बह राजनीतिक हल हैँ 
जिसके तहत शरपघरा्थी सम्मान श्र सुरक्षा से ग्रपने घरो को लौट सकें। 


वाविस्तान द्वारा अपनी प्रतिरक्षा जरूरतों से कही अधिक आधुनिक हथियार 
हासिद करने और पारिस्तान द्वारा परमाणु बम बनाने के प्रयास की सभावना से 
आरत को चित्ता बनी रही। पाकिस्तानी नेताओं द्वारा उच्च स्तर पर दिये गये 
झ्राख्यामनों के बावजूद सिख उपग्रवादियों को सोमा पार से मदद दिया जाना जारी 
रहना भी भारत के लिए इतनी ही चिन्ता का विषय रहा । फिर भी, इन 
घटलाओं के बावजूद भारत शिमला समझौते को भावना के प्रति अपनी 
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बंगलादेश 


नेपाल, भूटान 


भारत 986 


वचनवद्धता के अनुरूप प्राकिसतान के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध 
विकसित करने के अपने प्रयास जारी रखे रहा । पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
श्री जिया-उल-हक के साथ हुई चार बैठकों के आधार पर, वे 7 दिसम्बर 985 
को नई दिल्‍ली की यात्रा पर आये, जिसमें दोनों पक्षों ने घोषणा की कि वे 
एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करेंगे। दोनों पक्षों ने सहयोग 
के विकास के रास्ते से वाधाओं को दूर करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों 
का कार्यक्रम भी तय किया । राष्ट्रपति जिया और हमारे प्रधानमंत्री की वैठक 
के विर्णों का पालन करते हुए, जनवरी १986 में भारत के वित्तमंत्री ने 
पाकिस्तान की यात्रा की और श्राथिक और व्यापारिक सहयोग बढ़ाने पर वार्ता 
की । दोतों देशों के प्रतिरक्षा सचिव सियाचेन ग्लेसियर क्षेत्र की स्थिति पर 
विचार करने के लिये मिले । दोनों देशों के विदेश सचिवों ने स्थायी शांति, 
मैत्री और सहयोग के निर्माण के लिए संधि या समझौते का एक विस्तृत मसौदा 
तैयार करने के लिए विचार-विमर्श किया । लेकिन कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं 
पर मतभेद वरकरार रहें। 


नसाऊ में राष्ट्रमंडल शिखर वैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने बंगलादेश के 
राष्ट्रपति इरशाद से बातचीत की । यह फैसला किया गया कि गंगा के पाती 
की लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान का रास्ता ढूंढने के 
लिए दोनों देशों के सिंचाई मंत्रियों की बैठक होनी चाहिए । ववबम्बर में 
बंगलादेश के सिंचाई मंत्नी की नई दिल्‍ली यात्रा का परिणाम था कि सहमति 
के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये, जिसके अन्तर्गत! जल संसाधन मंत्रियों को 
दोनों देशों में उपलब्ध साझे जल संसाधनों का संयुक्त अध्ययन करना था। 
इससे फरक्‍्का में गंगा के पानी का वहाव बढ़ाने की समस्या का दोनों देश 
समाधान तिकाल पाते । ज्ञापत्र में यह भी प्रावधान था कि इसकी वैधता 
के तीन वर्षों के दौरान, 982 में हस्ताक्षर किये गये सहमति के ज्ञापन की 
शर्तों और नियमों के अ्रनुसार फरक्‍्का में गंगा के पानी का बंठवारा होगा । 
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसियेशन के दिसम्बर, 985 में हुए शिखर 
सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री पुनः राष्ट्रपति इरशाद से मिले । इससे पहले 
वे जून में भी उनसे मिले थे, जब वे तूफान पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त 
करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने के साथ ढाका गये थे। इस तूफान 
ने मई 4985 में वंगलादेश के तटवर्ती इलाकों में तवाही मचा दी थी। इन 
दोतों ही अवसरों पर, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने की भारत की इच्छा 
का इजहार किया गया । बंगलादेश से अवैध तरीके से लोगों के, भारत आता 


जारी रहने की समस्या पर भी, भारत की चिता से उचित स्तरों पर वंगलादेश 
के अधिकारियों को अवगत कराया गया । 


नेपाल और भूटान के साथ भारत का सहयोग निरन्तर बढ़ता चला 
गया । सितम्बर, 9885 में महामहिम नेपाल नरेश ने अपनी दिल्ली यात्रा 
के दौरान व्यापक विचार-विमर्श किया । नेपाल की विकास परियोजनाओं में 


मालदोव, वर्मा 


अफंगानिस्तान 


हिन्द महासागर 


दक्षिण-पूर्व एशिया 


भारत और विश्व ग्र9 
भारत की मदद की सराहना की गयी। दोनों देशों के बीच पारगमन संधि 
का भार्च 989 तक बढ़ाया गया । इस संधि से भारत के रास्ते नेपाल को 
समुद्री मार्ग मिलता है। महामहिम भूटान भरेश फरवरी 9835 में भारत झाये 
प्रौर सितम्बर मे प्रधानमत्नी ने थिपृ की यात्ता की। भूटाठ के सवेतोमुद्ी विक्रास के 
लिए भारत काफी मदद मुहैया करता रहा। * 


वर्ष के दौरान मालदीव और वर्मा के साथ भो संबंध सुदृह़ हुए जो कि 
फरवरी, 985 में मालदीव के टाप्ट्पनि श्री गयूम की यात्रा शोर प्रधानमंत्री 
की हाल ही की माले की यात्ना से रेखाकित होता है। विदेश राज्य मंत्री ने भी 
वर्ष के दौरान रगून की यात्रा की । 


वर्ष के दौरान भारत के अफगानिस्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार 
जारी रहा । प्रगस्त, 985 में आविक, व्यापार धौर तकनीकी सहयोग पर 
भारत-प्रफगान संयुक्त समिति का सातवां प्रधिवेशन मंत्रों स्तर पर दिल्लो 
में संपन्न हुआ । भारत पश्रफगानिस्तान में राजनीतिक समाधान का समर्थन 
करता हैं, जो अफगान मामली में गैर-हस्ततप भौर गैर-दखलंदाजी 
पर प्राघारित हो और सभी संवधित देशों के वैध हितों को ध्यान में 
रपता हो। 


हिन्द महासागर में बडी शक्तियों की सैनिक उपस्थिति में तिस्‍्तर वृद्धि 
को भारत वेचेनी से देखता रहा भोर इस प्रवृति को रोकने के लिए 
प्रन्य॒ गुट निस्षेक्ष देशों के साथ द्विपक्षीपष आधार पर प्रप्तशोत्त रहा 
भारत प्राशा करता है कि तटवर्ती देश बड़ी शक्तियों के साथ गुटयंदी 
नहीं करेंगे या इन्हें ऐसी कोई सुविधाएं मुहैया नहीं करेंगे शिनसे जवादबी प्रति- 
क्रिया पैदा हो। भारत इस बात सें भो बहुत चिन्तित हैं कि हिन्द महासागर 
को शात्ति का क्षेत्र बनाने के संयुक्त राष्ट्र के 497 के धोषणापत्न के बाबजूद, 
बाहरी शक्तियों के सामरिक गठबंधन में त्टवर्ती भौर क्षेत्रीय देशों को शामिल 
करने के प्रयासों से इस क्षेत्र में महाणरिियों की होड़ ग्रौर भो तेज हुई। नये 
कमान ढांचे केः विकास से हथियारों का जमाव श्र भी बड़ेगा प्रौर बाहरी 
शक्तियों को हस्ताक्षेप की क्षमत्ता प्रदान करेगा । 





दक्षिय-पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए । आधसियान' (ए०एस० 
ई०ए.०एन० ने देशों मे इस बात की चेतना के अधिकाधिक सकेत मिल रहेह कि कप्ूचिया के 
मसले पर भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण, इनमे से हर देश के साथ द्विपक्षीय सबध विकतित करने 
के मार्ग में आडे नहीं आने चाहिए। इसी के बाद आसियान देशो का एक प्रतिनिधि 
मडल भारत यात्रा पर आया जिसमे मलेशिया, सिंगापुर और बुनी के प्रतिनिधि 
शामिल थे | इसकी पुष्टि शप्ट्रपति श्री सुहार्तों के नई दिल्‍ली मे रुकने ,तया थाईलैंड 
और मलेशिया के विदेश-मत्तियों की यात्रा से हुई । इन यात्राओ ने द्विपक्षीय 
सहयोग मजबूत करने तया क्षेत्नीय और अतर्राष्ट्रीय मसलों पर समझदारी बढ़ाने 
के अवसर प्रदान किए ॥ 
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[ंघ एशिया जापान 


बास्ट्रेतिया, 
न्यूजीलैट 


परश्चिम एशपिया 
गाडी के देश 


नारत 3985 


हिन्द-चीन के देशों के साथ संबंध निरंतर विकसित हुए । प्रधानमंत्री की नवम्बर 
985 में हनोई यात्रा तथा सितम्बर 984 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के 
महासचिव की भारत यात्रा से यह स्पप्ट होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी को मरणो- 
परांत वियतनाम के सर्वोच्च सम्मान गोल्ड स्टार आड्डर से विभूषित किया जाना 
न केवल शांति और आजादी के एक असाधारण योद्धा को व्यक्तिगत श्रद्धांजलि 
थी, बल्कि यह भारत के प्रति वियतनाम के सम्मान की अ्रभिव्यक्ति भी थी। 
वियतनाम और लाओस के साथ आशिक क्षेत्र में आदान-प्रदाव बढ़ रहा है । 
ओर भारत द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता को कंपूचिया में सराह्य गया है। 


भारत चीन जनगणतंत्र के साथ संवंध सुधारने के प्रयास जारी रखे हुए है, लेकिन 
साथ ही इस वात को भी दोहराता रहा है कि सीमा-विवाद के न्‍्यायोचित और 
संतोपजनक हल के बाद ही संबंधों में वास्तविक सामान्यीकरण हो सकता है। च्यूयार्क 
में भारत के प्रधानमंत्री ओर चीन के प्रधानमंत्री की वैठक से एक अवसर मिला, 
जब सीमा विवाद के हल पर जोर दिया गया और नवस्वर, 985 में नई 
दिल्‍ली में हुई छठे दौर की अधिकारिक स्तर की वार्ता का आधार तैयार हुआ, 
जिसके दौरान दोनों ओर से अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए गए। दोनों प्रतिनिधि 
मंडलों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। नवम्बर 


में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें दोनों देशों के बीच 986 
में अधिक व्यापार की व्यवस्था है । 


985 में प्रधानमंत्री की टोकियों यात्रा जापान के साथ मैक्रीपूर्ण संबंधों में एक 
और कदम का परिचायक थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के 
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में संयुक्त समिति की स्थापना 
का प्रावधान है । जापात और भारत के लोगों को, एक-दूसरे के करीब लाने में, 
987-88 में जापान में प्रस्तावित भारत महोत्सव और भारत में जापान 
सप्ताह का श्रायोजन, एक श्रवश्यक गति प्रदान करेंगे। दोनों देशों के उद्योग और 
व्यापार, तिजी और सार्वजनिक दोनों ही के, विभिन्न हलकों में आादान-प्रदान से 
भारत के औद्योगिकरण और टैकनोलॉजी के हस्तानातंरण के क्षेत्न में दोनों देशों के 
बढ़ते सहयोग को और मदद मिलेगी। भारत तथा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया और 
मंगोलिया के बीच संवंध विभिन्न स्तरों पर मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान से सुस्पष्ट हैं । 


आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ संबंध और भी सुदृढ़ हुए। न्यूजीलैंड ने नई 
दिल्‍ली में श्रपना मिशन फिर से स्थापित कर लिया है। स्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने 
अप्रत, 985 में भारत की यात्रा की तथा प्रधानमंत्री के साथ बातच्रीत की। 


स्व जगत के साथ हमारे परंपरागत और पुराने समय से चले आ रहे संबंधों 
के अनुरुष वर्ष के दौरान भारतीय और अरब नेताओं के बीच लगातार यात्राओं 
का आादान-प्रदान होता रहा। प्रधानमंत्री सेजून 985 में मिश्र और अल्जीरिया 


अफ्रीका 


भारत ओर विश्व ज््टा 
की यात्रा की। आशा की जाती हैकि भारत और प्रल्जीरिया के बीच सती शेर 
में सहयोग, खासतौर से व्यापार और उद्योग में, महत्वपूर्ण बुद्धि होगी। सुल्तान 
कावूस के राज्याभिषेक की 5दी वर्षण्रठ के भ्रव्यर पर प्रधानमंत्री मे नयभ्वर, 
985 में ओमाब को पहली राजकीय यात्रा की। भाग्त तथा संपुफ्त प्रस्य प्रमी- 
रात, ईरान, कुबत और वहरीन के बीच मंत्रिस्तरीव यात्राओं के प्रादानअदाम में 
भारत और इन देशों के बीच श्राथिक और व्यापारिफ प्राद्ान-प्रदान को और 
अधिक बढ़ाने में मदद मिली । इसके अलावा इन यात्राओं से एक दूसरे के दृष्टि- 
कोण को समझने में भी मदद मिली । भारत द्वारा परिचम एशिया और याही के 
देशों के साथ कायम किए गए संयुक्त झायोगों की बैंठएों से दिपश्ीय व्यापार 
ओर श्राविक संबंधों पर, बातचीत का अवसर मिला । जिससे झाने वाले वर्षों में 
भ्रधिक श्राथिक सहयोग की संमावनाएं बनी । खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक, 
ब्राथिक और ओद्योगिक सहयोग का क्षेत्र विस्तृत करने का भारत ने हर प्रयाग 
किया 
भारत फिल्िस्दोनी लोगो के मूल भ्रधिकारों का दृढ़ता से समर्थन करता 
रहा । भारत की मंदद से फिलिस्तीनी सवाल पर गुटनिरपेक्ष समिति की बैठक बुलाबी 
गई जिसने सिफारिश की कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय शाति 
सम्मेलन का आयोजन क्रिया जाए जो कि फिलिस्तीनी लोगो के सूल प्रश्चिफारों 
को हासिल करते और अ्रमल में लाने तया पश्चिम एशिया में व्याप्त और 
स्थायी शांति का सबसे बेहतर रास्ता है। भारत ने ट्यूनिस में फ़िलिस्तीन मुनि 
संगठन के मुख्यालय पर इज राइली थमबारी पर प्रपना प्रसंतोष जाहिर क्रिया 
भारत आशा करता है कि लेबनान में शाति और स्वायित्व बहाल होगा। 
भारत एक मजबूत, संयुक्त और गुटनिरपेक्ष लेवनान के पक्ष में है। सहारवी प्रसव 
लोकतांबिंक गणराज्य को मान्यता देने पर मोरबफों द्वारा राजनयिक सबंध तोड़ने 
के फैसले पर भारत निराश हुप्रा । भारत ने इस, सैद्ान्तिक मान्यता की घोषणा 
करने से पहले मोटकक़ों को भ्रपनी स्थिति स्पप्ट करने का हुर संभव प्रयास किया। 
ईरान और इराक के वीच दुखद टकराव, इसे खत्म करने के तमाम प्रयासों 
के बावजूद, छठे वर्ष में शवेश कर गया। 





अ्रफ्रीकी देशों के साथ संबंध सुदृढ करने की अपनी नीति पर भारत चलता रहा 
है। ब्रप्रैल, 985 के दौरान नामीबिया पर गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरों की प्रसाधारण 
मंत्रिस्तरीय बैठक हुई और इस बैठक के दौरान भारत ने श्रपने यहां स्वापों के 
प्रतिनिधि को पूर्ण राजनयिक मान्यता देने के फैसले की घीषणा की। रंगभेदबाद 
के पूर्ण विरोध की भारत की लंत्रे समय से चली था रही नीति के भ्रनुप्तार, भारत 
ने हर मौके पर दक्षिण प्रफीका की नस्‍्लवादी नीतियों की भर्तना की और संयुक्त 
राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर झमल का श्रावाहन किया जिसमे नामीजियां 
की स्वतंत्रता के लिए कहा गया है | असतूबर, 985 भें सेमाऊ में दाष्ट्रमंडल 
शिपर बैठक के दौरान, दक्षिण अग्रक्रोका के! खिलाफ कार्रवाई के लिए एक समयवद्ध 
कार्यक्रम तैयार करने में राष्ट्ररडल सदस्यों के बीच सर्वेक्तम्मति हासिल करने मे 
भारत ने भ्रग्रणी भूमिका झदा की । 


पूर्वी यूरोप सोवि- 
यत संघ 


पश्चिमो यूरोप 


कक. २ अक  ज, 


भारत ने शअ्रफ़ीका के सूखाग्नस्त देशों' की मदद के लिए, हर संभव प्रयास 
किया और इथियोपिया, सूडान, सोमालिया, केन्या और तंजानिया को एक लाख 
ट्त गेहूं उपहार स्वरूप दिया। इसके अलावा अफीका में श्रकाल और सूखे के लिए 
अफ्रीकी एकता संगठन के आपातकालीन कोष में भारत ने 9 करोड़ रुपये का 
योगदान दिया । 


सोवियत संघ और अन्य पूर्दी यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों का विकास 
जारी रहा । प्रधानमंत्री की सोवियत संघ की यात्राओं से शीर्पस्थ स्तर पर भारत- 
सोवियत संबंधों की समीक्षा का श्रवसर मिला । इसके परिणामस्वरूप आशिक, 
तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग तथा भारत की औद्योगिक परियोजनाओं में 
सोवियत भागीदारी के महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच 
व्यापार अगले 5वर्पों में, पिछले 5 वर्षों की तुलना में, दोगुना हो जाने की आशा है। 
7987 के लिए प्रस्तावित भारत महोत्मत्त और सोवियत सांस्कृतिक महोत्सव 
दोनों देशों के लोगों को एक-दूसरे की सांस्क्रेतिक परंपराओं को वेहतर ढंग से 
समझने का अवसर प्रदान करेंगे । भारत और भन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के साथ 
संबंधों में भी इसो तरह का विकास हुआ । नवम्बर 985 में उपराष्ट्रपति श्री 
वेंकटरमण ने बुलयारिया, जमंन जतववादी गणतंत्र और यूगोस्लाविया की राजकीय 
यात्रा की । वर्ष के दौरान पौलैंड की मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष ने नई दिल्‍ली की 
राजकीय यात्रा की । अक्तूबर में हंगरी के उप-प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान 
हंगरी के साथ विज्ञान और टेक्‍्नोलाजी में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर 
किए गए । विज्ञान और टेक्नोलाजी के क्षेत्र के साथ-साथ आाथिक और व्यापारिक 
क्षेत्रों में भी सहयोग का स्तर बढ़ाने के लिए पूर्वी जर्मनी, पौलैंड और रूमानिया 
के साथ संयुक्त आयोग की बैठक हुई । 


भारत की उदार बनायी गयी आयात नीतियों के परिणामस्वरूप पश्चिसी यूरोपीय 
देशों ने भारत के साथ व्यापार और आर्थिक संबंधों में अ्रधिक दिलचस्पी प्रदर्शित 
की और अर्थत्तंत्र को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलाजी को आधुनिक स्तर 
पर लाने की हमारी जरूरत को देखा। पश्चिमी यूरोपीय देशों से उच्चस्तरीय प्रति- 
निधिमंडलों की एक के बाद दूसरी यात्रा, इस नए रुझान का प्रमाण है। पश्चिमी 
देशों में विकसित हो रहे शांतिवादी आंदोलन ने भी इन्हें भारत की ओर श्राकपित 
किया जिसने शांति और निरस्रीकरण के आवाहन में अग्रणी भूमिका अदा की। 
प्रधानमंत्री की कुछ पश्चिमी देशों--प्रिटेन, फ्रांस और हालैंड की यात्रा तथा ब्रिटेन, 
स्वीडन और ग्रीस के प्रधानमंत्रियों तथा हालैंड की महारानी की भारत यात्राओं 
से इस प्रवृत्ति के संकेत मिलते हैं। भारत को पोप के आगमन पर भी भसन्नता 
है। पेरिस में संपन्न भारत महोत्सव ने फ्रांस के लोगों में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक 
विरासत तथा इसके श्रर्थतंत्र की संभावनाओं के प्रति भी नई जागरू कता पैदा 
की। - 


संयुक्त राज्य 
अमरीका 


कनाडा 


लैटिन अपरोकषा 
तया करंवियन देश 


मध्य अमरोका 


भारत और विश्व 723 
प्रधानमंत्री की अमरोटों सप्ट्रपति के साथ बैठकों ने, पहली जून 985 में; वाबिय- 
टन में और फिर ग्रक्यूबर में न्यूयाई में, मार की नीतियों और पर्यिकयों के 
प्रत्ति श्रमरीका में बेहतर समझ विहूमित करने में मदर दी । प्रवानमंत्रो,को प्रमरोरी 
कांग्रेस को संवोधित करने का मम्माव दिया गया। वाशिगटन से प्रवास के दो रान 
उत्होंने श्रमरीका में भारत महोत्मव का औयचारिक रूप से उद्घाटव क्रिया, 
जो 986 के अंत तक जारी रहा ! इस यात्रा के वाद उच्च टेवनोबाजो के हस्तावरण 
पर सहमति के ज्ञापन को अमल मे लाने की प्रक्रिया को अतिमा रूप दिए जाने 
से उम्मीद की जाती है कि भारत और प्रमरीका के बीच महपोग के नए द्वार 
खुलेंगे । हालाकि भारत ने पाकिस्तान को झ्राधुनिक हथियारों की आपूर्ति तपा 
परमाणु क्षमता प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर प्रपनी चिन्ता से भी 
अमरीका को गझ्रवगत कराया । 


नमाऊ में राष्ट्रमण्डल सरकारों के प्रमुखों की वैठक मे प्रधानमंत्री हों 
कनाडा मे प्रधानमंत्री के साथ झातसी हितों के मामलों पर बातचीत का अवसर 
मिला । नवम्बर, 985 में जब कनाडा के विदेश मंत्री नई दिल्‍ली की मात्रा 
पर प्राये तो आगे बातचीत हुई। 

पश्चिमी यूरोत और उत्तरी भ्रमरका के कुछ देशों के साथ भम्बस्धों में 
इस कारण जटिलता पैदा हुई कि कुछ सरकारों ने वहा रह रहे मारत विरोधी विघटन- 
कारी तत्वों के त्ति झवुकूलता का रवैया भ्रउनाया। यह मसला संबंधित सरकारों 
के साथ निरन्तर उठाया गया और भारत को विश्वास है किये देश प्रातकवादों 
सतिविधियों के खतरों के प्रति अब बेहतर ढंग से झ्रवगत हैं | इत देशों में 
भारतीय समुदाय के भारी बहुमत की पंजाब श्लौर प्रमम समझोतों पर प्रनुकूल 
प्रतिक्रिया रही । 


भारत तथा लैटिन अमरीका और कैरेवियन देशी के बोच प्रतेक यात्रा 
में भारत भ्रौर इन देशों के बीच सम्बन्धों को बढ़ाने में मदद मिली। इन यात्नाग्रो 
में, प्रजन्टीना और मेक्सिको के राष्ट्रपतियों तथा' द्विनिडाड भौर टोवेगो के प्रधान- 
मंत्री की भारत यात्राएं उल्लेखनीय थी। मारत भर इन देशों के बीच भ्रायिक, 
वैज्ञानिक, तकतीकी भौर सास्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। प्रधानमंत्री 
ने क्यूबा की यात्रा की। क्यूवा द्वारा मरणोपरात श्रीमती इन्दिया गाँधी को प्रपने 
सर्वोच्च सम्मान सें विभूषित करना, इस बात को प्रदर्शित करता है कि क्यूबा में 
आरत का कितता सम्मान है और विश्व शांति मे श्रीमती इंदिरा गाघी के योग 
दान की वह कितनी इज्जत करता है। भारत श्र वयूब्रा के बीच एक प्रौर 
महत्वपूर्ण घटना, दोनों के बीच झ्ाणविक उर्जा का शातिपूर्ण कार्यों के लिये उपयोग 
के समझौते पर, हस्ताक्षर करना था। मैक्सिकों श्ौर कोलम्बिया में प्राकृतिक 
विषदाप्रों से जान-माल के भारो नुकसान पर भारत को बहुत दुख पहुचा। 





मध्य श्रमरीका भौर खास तौर से निकारागुप्रा में हिमा जारी रहने पर 
भरत ने गहरी डिस्ता व्यवद वद्े] भारत ने कोन्‍्दाडोस ग्रुप के शाति प्रोर क्षेत्र 


प्रवासी भारतीय 


विदेशिक प्रचार 


भारतोय सांस्कृतिक 
संदंध परिषद 


भारत १986 


से तनाव दूर करने के प्रयासों पर अपना निरन्तर समर्थन व्यक्त किया। भारत ने 
समर्थन भर के गठत का भी स्वागत किया, जिसमें अजेन्टीना, ब्राजील, पेरू 
और उरुखे शामिल हैं। 


बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग दुनिया. भर के अनेक देशों में जाकर 
बसे हैं। इन देशों के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान दिया 
है। भारत सरकार की नीति है कि जो भी भारतीय दूसरे देशों में जाकर वस 
गये हैं और वहां की नागरिकता हासिल कर चुके हैं, उन्हें उसी देश के साथ 
अपनी पहचान बनानी चाहिये। अ्रधिकाधिक रूप से यह स्वीकार किया जा रहा 
है कि प्रवासी भारतीय प्रवास के देशों और भारत के बीच मैद्रीपूर्ण 
सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के प्रयासों में समझदारी का एक माध्यम प्रदान कर 
सकते हैं। इन्होंने अपनी मूल भूमि और प्रवास के देश दोनों को ही लाभान्वित 
कर यह प्रदर्शित कर दिया है कि हुनर, विशेषज्ञता, टेक्नोलॉजी और विनियोग 
के स्त्रोत की इतमें संभावनायें हैं। इन्हें और अधिक सलाहकार और सूचना 
सेवायें मुहैया करने के लिये कदम उठाये गये हैं । 


जब एक जीवंत और उत्थानशील भारत आकार ग्रहण कर रहा है, यह 
महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विकासक्रम की जानकारी सही परिप्रेक्ष्य में 
व्यापक विश्व को मुहैया की जाये। सरकार ने श्रव्य-दृश्य (भ्राडियो विजुअल ) 
और प्रिन्ट माध्यमों में अधिक से अधिक आधुनिक तरीकों का बेहतर इस्तेमाल 
कर, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास किया। मतदान के माध्यम से नई 
सरकार का उदय और पंजाव॑ं और असम में समझौतों के माध्यम से संकट के 
शांत पड़ने और इन दोनों राज्यों में सफलतापूर्वक स्वतस्त्न और लोकतांत्िक 
चुनावों को, विदेश में समाचार माध्यमों ने व्यापक रूप से स्थान विया'। यह तथ्य 
कि भारत में बड़ी संख्या में विदेशी पत्चकार बिना किसी बाघों के घटनाओओ्रों 
की रिपोर्ट करते हैं, अपने आप से भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की ताकत का 
वयान है और पूरे विश्व में इसकी सराहता की गई है। 


भारतीय संस्कृतिक सम्बन्ध परिषद अन्य देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बढ़ाने के लिए एक मुख्य एजेंसी के .रूप में काम करती है। भ्रपने आदान- 
प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद ने 50 जाने-माने विदेशी विद्वानों, कलाकारों, 
लेखकों और वृद्धिजीधियों का भारत में स्वागत किया । परिपद ने काफी संख्या में 
विदेशी कलाकार दलों के कार्य क्रों का भारत के विभिन्न प्रमुख नगरों में 
आ्रायोजन किया। इसके अतिरिक्त 00 से भी अधिक लोगों को व्यक्तिगत रूप से 
तथा 80 कलाकार दलों को परिपद ने विश्व के विभिन्न भागों में भेजा जिममें 
सबसे महत्वपूर्ण पी० सी० सरकार ( जूनियर ) के जादू दल की सोवियत यात्रा 
थी । 


पिदेशी मिशन 
पासपोर्ट दपतर 


भारत और विश्व 
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विदेशमंत्री प्री० शिवशंकर के नेतृत्व मे महत्वपूर्ण व्यवितियों के एक प्रतिनिधि 
मडल की चीन-यात्रा झ्रायोजित को गई । परिषद ने झनेकः महत्वप्र्ण प्रदर्ग नियो 
का ग्रायोजन किया या इनमें सहयोग दिया । 

अतर्राप्ट्रीय सदभाव के लिए 984 का जवाहर साल नेहरू पुरस्वार 
भसरणोतरात दिवंगत प्रधानमंत्री श्रोमती इंदिरा गांधी को दिया गया । 
983 वे लिए यह पुरस्कार झ्रास्ट्रियां के भूतपूर्व चासलर डा० डुनो त्रिएस्यी 
को दिया गया था। 

परिषद के तत्वावधान में, वाल्मीकि विश्व कविता उत्सव का झायोजन दिया 
गया । भारत और विश्व साहित्य/ पर एक भत्तर्राष्ट्रीय गोप्टी के झायोजन के 
लिए परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यलय के आधुनिक यूरोपीय भाषा विभाग, 
विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग, भारतीय इतिहास झनुसंधान परिषद, भारतीय 
समाज विज्ञान अनुसधान परियदे झौर साहित्य अकादमी के साथ सहयोग किया। 
शिक्षा प्रौर संस्कृति पर भारत-ग्रमरीकी उपग्रायोग बे! सचिवालय के रुप मे, 
985 में भ्मरीका भें भारत महोत्मव के कारण, परिषद की ग्रतिविधियों में 
भारी तेजी आई । मद्गोत्मव के उद्घाटन कार्येत्रम मे भारत के पं० रविशेकर 
का सितार वादन शामिल था। 

]985 के दौरान परिपद ने पग्नतेक प्रकाशन निकाले। चने हुए प्रवाशणनों 
का विभिन्न देशों में, पुस्तक मेलो में प्रदर्शन किया गया । 

विदेशों में भारतीय प्रध्ययन वेल्द्ों की योजना के एक भाग के रूप में 
परिषद ने भारतीय शिक्षको को विभिन्न विदेशी संस्थानों में भेजा । फिंणी, 
गयाना, सरीनाम और बीन में सास्कृतिक केखदो ने, संगीत नृत्य भायोजनों, 
ममीनारों तथा प्रन्य तरीकों मे जानकारी दे कर, भारतीय जीवन प्रौर संस्कृति 


क्रो प्रचार किया । 


भारत की छवि प्रतिविम्बित करने तया राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए 
विदेशों में (36 मिशन औौर केद्ध हैं । ठुल 2 पासपोर्ट दफ्तर हैं जो लगभग 
सभी राज्यों में फैले हुए हैं । 
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उद्योग 





राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश 





असम 
क्षेत्रफल : 78,438 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या: 3,98,9 6, 843 
राजधानी : दिसपूर (अस्थायी ) मुख्य भाषा : श्रसमिया 


अजीत हनन जनननननजना+ 


मजदूरों का 2/3 से अधिक भाग हृपि में लगा है तथा यह जनसंप्या के 77 अतिशत 
से अधिक भाग को पोषित करती है। धान मुख्य खाद्य फ़लल है। नकदी फ़सलें 
पटसन, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना तया आलू आदि हैं। 
राज्य में मुख्य वागवानी उत्पाद--संतरे, नींबू, केला, श्र्मानास, सुपारी, 
नारियल, अमरूद, लीची, आराम, कटहल आदि लघु क्षेत्र में पैदा किये जाते हैं। 
राज्य में कुल 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है जिसमें से 79. 6 प्रतिशत 
खाद्यान्न की खेती का क्षेत्र है। अकेले धान की ही खेती 23.6 लाख हेक्टेयर 
में होती है। 
आरक्षित बच के,रूप में श्रेणीवद्ध वन क्षेत्र7 7272. 98 वर्ग किलोमीटर या राज्य 
कूल क्षेत्र का लगभग 22 प्रतिशत है। अवर्गी कृत वन 0, 063. 8]वर्ग कि० मी० है । 


कृपि-भ्राधारित उद्योग में चाय का महत्वपूर्ण स्थान हैं। राज्य में लगभग 755 चाय 
बागान हैं । विश्व के कुल चाय उत्पादन का एक चौथाई असम में होता है और गुवाह्मटी 
चाय बिक्री केंद्र श्रव विश्व का सबसे बड़ा चाय विक्नी केख बन गया है। 
पेट्रोलिपण जोर इसके उत्पाद दूसरे मुख्य उद्योग हैं। डिगवोई तेलशोधक 
कारखाना, गुवाहाटी तेलशोधक कारखाना और बॉोंगाईयांव तेलशोीधक कारखाना 
ओर पेड्रो-केमिकल कांप्लेक्स, तेलशोधक कारखानों में मुख्य स्थान रखते हैं। 
इसके अलावा बोगाईयांव तेलशोधक कारखाने के उत्पादों पर श्राधारित उद्योगों 
की स्थापना को प्रायमिकता दी गयी है और तदनुरूप 20 जून 7986 के 
कामरूप जिले में नाथकूची गांव में पोलीस्टर स्पिनिंग मिल की स्थापना की गयी। 
कामरुप में एक सार्वजनिक क्षेत्न का उर्वरक कारखाना, सिलहट में पट्सल का का र- 
खाता ओर जोगीघीगा, जागीरोड़ तथा पंचगांव में कागज के कारखाने भी लगाये 





टिपणी : जिल्लों के नाम, क्षेत्रफत और जनसंख्या सेन्सस ऑफ इंडिया 2987-- सिरीज- 
इंडिया पार्ट-। थी ()) प्राइमरी स्रेन्सत एवस्ट्रेडड--जनरल पापुलेशन, के भ्रनुसार हैं । 


सिंचाई एवं बिजली 


महत्वपूर्ण पर्यटन 
स्य्ल 


सरकार 


विधान सभा 


उच्च न्‍्यापातय 
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गये हैं। हृथकरघा, रेशम उत्पादन, बेंत और बांस का सामान, लकड़ी का सामान, 
धातु और ताबें के बर्तत महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग हैं। इरा और मुर्गा जी 
क्षमताओं का उपयोग करने के [लिए सोएलकुचो में निर्याति-प्रधात हयकरपा 
प्रश्योजना स्थाप्रित की गयी है । 

खनिन तेल, कोयला, चूना पत्थर, उच्च-ताप-मह, ईंटो और डोलोमाइट के 
उत्पादन में भी प्रसम का विशिष्ट स्थान है। 


विशाल श्रह्मपुत्न॒ और इसकी भहायक नदियों की बदौलत प्रसम में पन- 
बिजली की प्रपार क्षमता है। इस पूरे क्षेत्र की बिजली उत्पादन क्षमता 2,000 
मेगावाट झ्ाकी गयी है, जो देश की वुल क्षमता का 30 प्रतिशत है। इस समय 
भ्रसम राज्य विजली वोडं द्वारा तीन मुख्य विजली परियोगनाएँ घत्राथी जा रही 
है । उत्तर-पूव॑ विजली शक्तित निगम (नीप्को) 2976 में शुरू किया गया तथा 
इसी के धाथ 700 मेग/वा्ट के कापिली विजलीयर के तैयार हो जाते से मियम सरम 
की बिजली की जरूरत को पूरा कर सकेगा। सातवीं योजना के अंत तक सभी 
परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त होने पर भ्रसम से बिजली उत्पादन को 
स्थावित क्षमता बेढकर 695 मेंगाबाट हो जायेगी। 

राज्य में बड़ी, मध्यम और छोटो योजनाओं की मदद से बुल 3,86,769 
हैक्टेयर भूमि में सिचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इस पर 297 करोड़ रपये यर्च 
होगे, जिसकी सातवी योजना में व्यवस्था की गयी है। इसके प्रतावा, हाज॑ है 
में केन्द्र सरकार ने डित्रूगढ़ के पास कयालगुड़ी में गैस पर भ्राघारित 260 मेगावाट 
की बिजली परियोजना स्थापित करने का फैसला किया है। यह प्रस्तावित विजली- 
घर उत्तर-पूर्व क्षेत्र में भवसे बडा होगा | इसकी स्थापना जापान के महयोग 
से की जायेगी। 


पर्यटकों की दिलचस्पी के महत्वपूर्ण स्थान हैँ : कामाख्या, प्रस्वॉवलदा, 
उप्ानस्द या पीकोक आईलेड, वश्िप्ठाश्रमं, नवगृह मंदिर, काजीर्गा, मानस, 
सौताई रूपा, वत्यजीवन अ्रभयारष्य तया शिवसागर, हाजो (युद्ध मंदिर के रूप में 
जाना जाता है ), माजुली (विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीय), वावाद्रव (थी श्रोशंकरदेव 
कत जस्मस्थल), पोग्मा सवा की मस्जिद और दृश्यपूर्ण चान्दुवी झील। 





राज्यताल ; भोष्म नारायण सिह 
मुख्यमंत्री : प्रफूल्ल बुमार महंता 
झध्यक्ष ४ पुलकेश बर्या 


मुख्य स्यायाधीश : पी० सी० रेही 


जे माम्पई 
मुख्य सचिव: जें० मी ताम्पुई 


उद्योग 


सिचाई और 
विगली 
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उत्पादन का लगभग 55 श्रतिश्त और वर्जीनिया तम्बादू के उत्पादन का सगभग 
94 प्रतिशत यहां होता है । 

... राज्य के बुत् क्षेत्र के 23.3 प्रतियत भाग में बन हैं । मुद्य बन-उत्ताद 
हैं: साववान, यूक्लिप्टस, काजू, बांस तथा यापटवुद्ध इत्यादि। 


हैदराबाद झौर विज्वाखापत्तनम के आसपास अनेक बड़े उद्योग है। उद्योगों में 
मशीनी भोजार, संश्लिप्ट श्रीपध, भौषधियां, भारी विजली मशीनें, जहाज, उ्ैरक, 
इलैक्ट्रानिक उपकरण, विमानों के कल-ुर्ज, सीमेंट झौर सीमेंट उत्पाद, रसायन, 
एस्वैस्टस, शीशा वेया धड़िया शामिल हैं। 

विश्ञायापत्तनम में इस्पात संयंत्र पर तेजी से कार्य हो र्टा है। रेलगाड़ी के िब्यों 
की मरम्मेत के लिए विष्पत्ति में वर्कदाप की नीव डाली जा चुकों है। रामागुण्डस 
कोयले पर आधारित उर्चरक संयंत्र ने बाणिण्यिक उत्पादग प्रारम्म कर दिया है। 
भई 985 में मेंडक के जद्दीरावाद में प्राल्वित निशान लाइट कमगियत ब्होपल 
प्लॉट दा उद्घाटन किया गया ! 

कोफीनाडा मे संयुक्‍त उद्यम के रूप में इफको 708 करोड़ रुपये को लागत का 
उर्वरक कारखाता स्थापित करेंगा। 

भ्राप्त प्रदेश में अच्छे किस्म का क्रिसोलाइट एस्वेस्टस होता है। भारत 
के कुल धारीस्फांटक (वैराइट्स) उत्पादन का लगभग 75 श्रतिशत ब्रह्म होता 
है | अन्य महत्वपूर्ण यनिज है--्तॉवा, अयस्क, मैगनीण, अभ्रक, कोयला और चूता- 
पत्थर । मैंगनीज प्रवस्क उत्पादन में इस राज्य का देग में छठा स्थान है। 
सारे दक्षिण में सियरेनी कोयंसा यानों में कोयले की आपूर्ति की जाती 


है । 


कार्यानिवित महत्वपूर्ण सिचाई परियोजनाओं में नागार्जुनसागर परियोजना, प्रकायम 
बराज, तुंगमद्रा निवली सतह नहर, कुरनूत-्युडप्पा नहर, काइम परियोजना, 
रोमपेस जलनिकासी परियोजना और ऊपरी पेश्लार परियोजना शामित हैं। 
श्रीरामसामर परियोजना, वामसघारा परियोजना, पोलावरम वहु-उद्देशीय परियोजना 
तथा सोमाशिला परियोजना बे महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जित पर काये चल 
रहा है । तेलुगु गंगा परियोजना, जिसका उद्देश्य मद्रास के लिए पीमे का 
पानी तथा रायलसीमा घोर नेल्लोर जिलो के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध 
कराना है, 983 में शुरू की गई। 

महत्वपूर्ण बिजली परियोजनाएं है: मछऊुण्ड, ऊपरी सिलेख तथा निचली 
पघिलेर, तुगमद्गा वांघ, सागाजुनेश्वागर ओर विजामंसागर पनविजलों परियोजना 
और नेल्लोर, रटामागृण्डम तथा कोठामण्डम, विजयवादा तथा हुसनसागर 
(हैदराबाद) ताप विजलोपर । मार्च 986 तक स्थापित क्षमता ७366 
मेगावाट थी । मार्च 986 तक 23,680 गावों तक बिजली पहुच गयी थी 
और 7. 33 लाख पपसेटों को चालू कर दिया गया था। राज्य का प्रतिष्ठित 
श्रीसैलम पतविजली परियोजना तिर्माणाधीन है ॥ 


730 भारत 3986 
सरकार राज्यपाल : कुमुदबेन मणिशंकर जोशी 
मुख्यमंत्री ४ एन० टी० रामाराव 
विधान सभा अध्यक्ष : जी० नारायण राव 
उच्च न्यायालय मुच्यन्यायाधीश : के० भास्करन 
मुख्य सचिव : श्रवण कुमार 
8323 0 जिला क्षेत्रफल जनसंख्या 
जनसंख्या ए्‌ है 
मृत्यालय (वर्ग किलोमीटर) 
| 2 3 
. आदिलावाद 36,]28 ]6,39, 003 
2. अनन्तपुर 9,30 25,48,02 
3. चित्तूर 5,52 27,37,36 
4. कुडप्पा 5, 359 39,33, 304 
5. पूर्व गोदावरी 0,807 37,04, 040 
6. गुण्ट्र 4,39 34,34, 724 
7. हँदराबाद 2]7 22,60,702 
8. करीमनगर ],823 24, 36,323 
9. खम्मम 36,029 7,5, 574 
40, कृष्णा 8,727 30,48, 463 
१7. कुरनूल १7,658 24,07,299 
2. महबूवनगर ]8,432 24, 44, 69 
33. मेडक 9,699 व8,07,39 
44. नलगोंडा 44,240 22,79, 685 
5. नेल्लॉर ]3,076 20,4,879 
46. निजामात्राद 7,956 6,79, 683 
7. प्रकासम ]7,626 23,29, 574 
8. रंगारेड्डी 7,493 ]5,82,062 
49. श्रीकाकुलम 5,837 9,59, 352 
20. विशाखापत्तनम 7,6] 25,76,474 
2]., विजयनगरम 6,539 48,045,96 
22, वारंगल 32,846 23,00,295 
23. पश्चिम गोदावरी 7,742 28, 73,958 


मुख्यालय 


4 


आदिलावाद 
अनन्तपुर 
चित्तूर 
कुडप्पा 
काकीनाडा 
गुण्ट्र 
हैदराबाद 
करीमनगर 
खम्मम 
मछलीपत्तनम 


कुरतूल 
महवृवनगर 
संगारेडी 
नलगोंडा 
मेल्लीर 
निजामाबाद 
श्रोंगोल 
हैदराबाद 
श्रीकाकुलम 
विशाखापत्तनम 
विजयनगरम 
वारंगल 


कृषि 


उद्योग 


राज्य तपा केद्ध शासित प्रदेश 


उड़ोता 


क्षेत्रफल : ,55,707 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 2,63,70,277 


राजधानी : भुवनेश्वर 


मुख्य भाषा : उडिया 














76 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि पर निर्मर है। कुल फसल शोध 87. 46 साथ 
हेक्टेयर में से 8, 79 लाख हैस्ट्रेयर सिचित हैं जिसे गातवी योवना में बड्कर 
20 लाख हेक्टेयर करने का लद्यय रखा गया है। महत्वपूर्ण फ्ालें हैं--चावत्त, 
दालें, तिलरहत, पटसन, मेस्ता, गन्ना, नारियल भौर हल्दी। 

राज्य केकुत्न क्षेत्र का लगभग 42.7 प्रतिशत वन,है। मुख्य वन उत्पाद है : 
साल, सामवान, शोशम, लाख, टसर, जड़ी-्यूटियां प्ौर केन्दू पत्तियां। 


खनिज, समुद्री पदार्य, रसायन, वन तथा कृषि पर भ्राधारित उद्योगों के विकास 
के लिए उद्डीता में प्रधुर प्रौद्योगिह संदाधन विद्यमान हूँ! 

इसके विशाल खनिज भडार, व्यापक समुद्र तट, दरे-मरे जंगल और नाना 
प्रकार के उृषि उत्पाद, तीत्र ओद्योगीफरण के लिए श्रादर्श प्राघार प्रदान करते व । 

औद्योगिक नीति, 7980 और 986 के प्रमल से उद्योगों के तेज विकाझत 
के लिए अनुकूल माहौल तैयाद किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में गरावों 
में उद्योग-धंघों, लघु, मध्यम और बढ़े उद्योगो का निरतर विकास हुम्ला । दिसस्वर 
986 के अंत तक 70 मध्यम और बड़े उद्योगों में उत्पादन शुरू हो गया। 
70 और उद्योग क्रियात्वमन के विभिन्न चरणों में हैं और 0। उद्योगों की स्थापना 
का निर्धारण हो गया है। 

राज्य में दस्तकारों पर भाधारित उद्योगों की सख्या 5,42,080 है | सातवी 
योजना में राज्य में 46,500 छोटे उद्योगों तथा 3,75,000 दस्तकार प्राधारित 
इंकाइयीं का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 986 की नर्द औद्योगिक नीति में 
मुख्य जीर भ्राधुनिक उद्योगों के विकास, टेशतोलाजी के उच्चीकरण, मौजूदा 
इकाइयों का भ्राधुनिकीकरण और राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना पर 

। 

ऐ केदोय क्षेत्र के प्रंतेंगत स्त्रा पित परियोजनाएं हैं , राउसतेसा में इस्पात कारयाना', 
छतरपुर में बालू काप्तेवस, तलचर में भारी जले स्मंत्न, म्ेश्वर मे कोच मरम्मत 
कार्यशाला, कोरापुत में एल्यूमीनियम काप्तैक्स, तलचर में व्रिजली घर, पारद्वीप में 
उर्वेस्क कारखाना, संवलपुर के पैकमल में गधमर्दत खनन परियोजना । केद्धीय क्षेत्र मे 
छतरपुर, वीलागीर और वालासोर मे प्रतिरक्षा परियोजनाएं मी कायम की जा रही 
है । इनसे व्यापक रोजगार मिलेगा । 

उड़ोसा औद्योगिक विकास निगम राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए उत्तर- 
दायी है, इनमें शामिल हैं हीराकुड में प्रोपर्जी मिल, वरवित में स्पज प्राइप प्लाट, 
सोनीपुर और बारीपाड्ा से स्पिनिंग मिलें, चोदवार, झारसुगृदा और वार्गढ़ से 






प३32 


उऔसचाई और 
बिजली 


सरकार 


विधान सत्ता 
उच्च स्पायालय 


जिलों का क्षेत्रएल 


जनसंस्या और 


मुख्यालय 


सारत 498.6 


कपड़ा मिलें, बारगढ़ में सलैंग सीमेंट प्लांट, चन्दुका में व्वायलर पाइपिंग और 


'एस्सेसरीज प्लांट, वारगढ़, में हीरा सीमेंट वक्‍्से, बारविल में कलिंग आयरन वकस, 


जाजपुत रोड़ में फेरो कोम प्लांट, हीराकुड में हीरा केवल वर्क्स और हीराकुड 
इंडस्ट्रियल वक्‍से तथा री-रोलिग मिल हीराकुड, चौदवार में टाइल फैक्ट्री तथा 
भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट कंस्ट्वशन आर्गनाइजेशन । 

उड़ीसा औद्योगिक ओत्साहुब और विनियोग सिगम राज्य में संयुक्त और 
निजी क्षेत्र में बड़े और मध्यम उद्योगों के विकास में प्रेरक की भूमिका अ्रदा कर 
रहा है। इन उद्योगों में शामित्र हैं: वारीपाड़ा में पी० वी ० सी०-एक्स० एल० पी० 
ई० कांप्लेक्स, तलचर में भओौरिचेम' कोरापुट जूट लिमिटेड, घारमंडल तथा 
वारीपाड़ा भें निक्‍कों उड़ीसा लिमिटेड। 


947 से राज्य में सिंचाई की सुविधाओं में काफी विस्तार हुआ है 
हौराकुड बांध परियोजना एक बहूद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना है। इसका उद्देश्य 
सिंचाई और बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और नौवहन है। वालिमेला पन-विजली 
परियोजना, मच्छाकुंडा पन-विजली परियोजना, तलचर ताप विजलीघर, इंद्रावती 
पत-विजली परियोजता और रेंगाली बांध परियोजनाएं राज्य की अन्य महत्वपूर्ण 
बिजली परियोजवाएं हैं। 

दिसम्बर 986 के अंत तक पत्र और ताप विजलीघरों की कूल स्थापित 
क्षमता ,234 मेगावाट थी । 990 के अंत तक इसमें भारी वृद्धि होगी जब॑ कपः 
कोलाब बहुद्देश्यीय परियोजना, इन्द्रावती पन-घिजली परियोजना तथा रेंगाली बाँध 
परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी । 

गाँवों में उत्पादक-गतिविधिंयों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विद्युतीकरण 
का व्यापक महत्व है। राज्य के कूल 5,639 गांवों में से 24,952 गांवों का 
विद्युतीकरण हों चुका है । 











राज्यपाल : विशम्भरनाथ पांडे 
मुख्यमंत्री : जानकी बललभ पटनायक 
अध्यक्ष : प्रसन्‍्त कुमार दास 
मुख्य न्यायाधीश : हरि लाल श्रग्रवा ल 
मुख्य सचिव : ज्ञात चन्द 
जिला क्षेत्रफल जनसंख्या. मुख्यालय 
(वर्य किलोमीटर) 
है 2 डे रथ 
१. वालासोर 6, 3]7 22,52,808 बालासेर 
2. वोलांगीर 8,93: 34,59,773 बोलांगीर 


-3. कृठक . 4१3,१482 46,28,8086 कंटक 





घोष 


राज्य तथा केद्र शासित प्रदेश 

















793 
अं लसलपन तन न८ 5 
| 2 3 4 
| & कैकनात ...... 70>  प्र्घात्ता क्क्ल 7 रा 40,827 5,82, 787... ढेंकानाल क 
5. जम न्‍" 72, 534 26,69,899... छत्नपुर 
6. कालाहांडी 2,772 73,39,92.... भवानी पत्तन 
2! 64 8,303 7],4, 622 क्‍्योंसर 
8. को गपुट 26,96 24,84,005.. कोरापुट 
9. मयूरभंज 70,48 35,8],873.... बारीपाड़ा 
0. फूलबनी 4,49 7/77,280... फूलबनी 
3. पुरी 0,82 29,2,045 पुरी 
2. सम्वलपुर 77,56 22,80,976.. सम्बलपुर 
_!3. मुन्दरगढ़ __972 3,37,37... मुत्दरगढ़ 
उत्तर प्रदेश 
क्षेत्रलल : 2,94,44 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : ],08,62,04 3 
राजधानी : लखनऊ मुख्य भाषा : द्िन्दी 











उत्तर प्रदेश सरकार ने हरित क्रान्ति में सफलता प्राप्त करके कृषकों 
को एक नई दिशा प्रदान की है । राज्य की कृषि नीति को व्यवहारिफ 
स्वरूप प्रदान करने के लिए (प्रयोगशाला से खेतों तक” कार्यक्रम को व्यवहार 
में लाया गया है। 

बर्ष 985--86 की यरीफ़ फसल के दौरान याद्यान्न का उत्पादन 
लक्ष्य 406 खाख टन थां। इसमे 75 लाय टन चावल था। ज्यार, बाजरा 
और मा का उत्पादन क्रमंश' 4. 34 लाप टन, ७ 33 लाये दन और 5. 35 
लॉप टन था। वर्ष 985-86 के लिए खाद्यान्न का कुल उत्पादन सदय 334 
लाख टन सपा गया है। 


उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यो मे मे एक है । हयकरघा उद्योग यद्दा का 
सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हैं श्रोर सूती तया ऊनी कपड़ा, चमडा धर जूता, शराब, 
कागज झौर रासायनिक पदार्थ, कृषि उपकरण तथा काच शौर काच की चीजों के 
उद्योग अन्य प्रगतिशील उद्योगों में से हैं । 

राज्य मे अतेक सार्वजनिक्र प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। ये हैं-- 
हरिद्वार में भारत हँवी इलेक्ट्रिकल्स; ऋषिकेश में इडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स 
लि०; वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव फंक्ट्री; गोरयपुर प्रौर इलाहाबाद में उर्वरक 
कारखाने; सिंगरौली कोयला खानें, सियरौली; माडने वेकरी, दातपुर; भारत पम्प्स 
एण्ड कम्प्रेसर, नैनी ; इंडियन टैलीफोन इंडस्ट्रीज, नेनी भौर रायबरेली; तिवेणी स्ट्रव्॒रल्स 
नैनी; दूंडला में डीप फ्रीज मीट प्लांट; लखनऊ मे हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०; 
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ट्रांसफामेर फैक्ट्री, झांसी; अपड्रान केपेसिटर लि० और अपट्रान डिजिटल सिस्टम लि० 
लखनऊ तथा चुरक और डल्ला में एक-एक सीमेंट कारखाना। मिर्जापुर जिले के कजराहूट में 
एक नया सीमेंट कारखाना वन गया है । गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, 
लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा कानपुर में भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता 
निगम भी हैं । कृत्रिम अंग निर्माण निगम, कानपुर; तेल शोधक कारखाना, मथुरा; 
फाउंड्री फोर्ज, हरिद्वार अन्य परियोजनाश्रों में हैं। राज्य कपड़ा निगम के अन्तर्गत 
ग्यारह कत्ताई मिलें चल रही हैं । एक अन्य बड़ा उद्योग इंडो-गल्फ फटिलाइजर्स 
सुल्तानपुर में स्थापित किया जा रहा है । 

परंपरागत हस्तशिल्प हँ--रेशमी कपड़ा, धातु के वर्तन और वस्तुएं, लकड़ी का 
काम, मिट्टी के वर्तन, पत्थर का काम, गुड़िया बनाने का काम, चमड़े की 
कलात्मक वस्तुएं, हाथीदांत की वस्तुएं, बक्से आदि बनाने के लिए कागज की 
लुगदी, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थ, बांस का सामान और वाद्ययन्त । 
खादी और ग्राम उद्योगों के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 

राज्य में उपलब्ध खनिजों में हैं: चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, 
कोयला, तांबा, जिप्सम, कांच बनाने के काम आने वाली बालू, संगमरमर और 
फास्फोराइट । 


राज्य में देश की कुछ सबसे पुरानी नहरें हैं : पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी एवं 
निचली गंगा नहरें, आगरा नहर, वेतवा नहर, शारदा नहर, घसन नहर श्रौर 
केन नहर । 947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सचाई परियोजनाएं हैं: मातादीला 
बांघ, ओवरा पन झशौर ताप बिजलीघर । इतके अलावा अनेक छोटी और मंझोली 
सिंचाई परियोजनाएं भी पूरी की गईं । यमुना और टिहरी पनबिजली 
परियोजनाओं पर काम चल रहा हैं। 

जो बड़ी सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, वे है : टिहरी बांध, लखवार 
व्यासी बांध, पूर्वी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण, नारायणपुर * 
पम्प नहर और दिहादी पम्प नहर। 

उत्तर प्रदेश में 960-67 में बिजली की संस्थापित क्षमता 376 मेगावाट थी जो 
985-86 में बढ़ कर 4,084 मेगावाट हो गई। मार्च 986 वक 64,840 
गांवों को और 32,034 हरिजन वस्तियों को विजली प्रदान की गई, सिंचाई के लिए 
4/9 8,452 निजी तलकूपों और 25, 085 राजकीय नलकूपों को बिजली प्रदान की गई। 


राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों में आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और 
लखनऊ इत्यादि तथा मसूरी, नैनीताल, लैंसडाउन, अल्मोड़ा, रानीखेत, पौड़ी 
गोपेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे पर्वतीय स्थान हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यंगोत्री, यमुनोत्री, 
हरिद्वार, मथुरा, अयोध्या, इलाहाबाद, वाराणसी, सारनाथ, चित्रकूट, नैमिषारण्य 
जगेश्वर जैसे धामिक स्थान है। बहुत से नए स्थान जैसे शुक्रताल, विन्ध्यम ओवरों 
(मिर्जापुर), महोबा, गोरखपुर, तवाब्गंज (उन्नाव), भीमताल, कौसानी, डाक 
पत्यर (देहरादुत), कुशी नगर (देवरिया), श्रावस्ती (बहराइच), सेनकिसा 
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(फर्द्खाबाद) कारवेट नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पाक भी प्रयंटन सथसों 
के रूप में देंगी से विकसित हो रहे हूं । 


राज्यपाल £ मोहम्मद उस्मान झआरिफ 
मुख्यमंत्री : वीर बहादुर सिह 
सभापति : पीरेद्ध बहादुर मिह चंदेल 
अध्यक्ष £ नियाज हसन 

मुख्य न्यायाधोश : कालाम्ज जगन्नाय शेट्टी 


मुख्य सचिव : जे० ए० कल्याणदध्णन 














जिला क्षेत्रफल जनतंख्या. मुकष्यालय 
(वर्ग कि०मी०) 
॥ 2 3 4 

3. झ्रागरा 4,805 28,52,942... भागरा 
2. प्रलोगढ़ 5,09 25,74,925.... धलीगढ़ 
3. इलाहाबाद मठ 37,97,033... इसाहाबाद 
4. प्रल्मोड़ा 5,385 7,57,373 अत्मोड़ा 
5 आजमगढ़ 5,740 35,44,30.... प्राजमगठ 
8 बहराइच 6,877 22,768, 245 बहराइच 
7 बलिया 3,489 9,45,376 बलिया 
8 वादा 7,624 5,33,990.... वादा 

9 बाराबंकी 4,404 79,92, 0743 बारावकी 
0. बरेलो 420 22,73,030 घरेतो 
7. बस्ती 7,228 35,78,0699. इस्ती 
42, विजनोर 4,848 9,39,264 बिजनौर 
3. बदायूं 5,768 9,7],946.._ बदायू 
4. बुलंदशहर 4352 23,58,270... बुलंदशहर 
5. चमोलो 9,025 3,64, 346 चमोली 
36. देहरादून 3,088 7,6,668.. देहरादुन 
47. देवरिया 5,445 34,9 6,564 देवारिया 
६8. एटा 4,446 78,58,692.. एटा 
79 इटावा 4,326 37,42,65] इटावा 
20. फैजाबाद 4,5॥3 23,82,55.. फैजाबाद 


27. फ्रहंखादाद 4274 9,49,37.. फ्तेहगढ 





ब्क 
47 


५ 


49. 
50. 
4. 
52. 
53. 
सं 
55. 
56. 
57. 


* कानपुर ( शहरी ) 
* अमर (ग्रामीण) 


* खड़ी 2३ 


तलितपुर 


* तनऊ 
- मैनपुरी 
* मरा 

* मेरठ 

४2. हर हे 
43. 
44. 
45. 
46. 


मुरादाबाद 
भुजफ्फरनगर मर ० 
नेनीताल 
पीतीभीत 
पिवीरागढ़ 
प्रतापगढ़ 
रायबरेनी 
रामपुर 
पेहारनप्र 
भाहज:; हापर 
त्ती पाएर 
४ पानपुर 
च्छ्स्ति गड़वाल 
उप्ताव 
उत्तरकाणी 
वायणतोी 


तज 03०००... ग+०>>.. 


4, 752 
5, 40 
3,3५9: 
7,352 
6,292 
2,590 
7,765 
3,986 
४,565 
४, 038 
5, 024 
332. 2 
5,848 8 
7,680 
35,039 
2, 528 
4, 3 43 
3,8 |[ 
3,977 
74, 20 
3,967 
4,776 
6, 794 
3३,499 
5, 85 6 
3,74 7 
4,609 
2,369 
5,595 
4, 575 
5, 743 
4,4३3 6 
4, 42 रे 
४,558 
$5,06 
5,09 


जल मल बह मलिक 


327,043, 0 06 
++#.. 


हि ाक 5 4 
उप कप 
5, 72, 42] फतेहपुर 


0,327, 82 7 
79, 44, 669 
28, 34, 562 
37,95, 20] 
78,43,30 
77, 94, 768 
22, 74, 926 

9,86, 2 38 
25, 32, 734 
77, 37, 037 
72, 33, 49 2 
20, 08, 23 
79, 52, 680 

>,77, 648 
20, 74, 5 2८ 
77,266, 202 
5, 60, 447 
27, 67, 246 
20, 39, ] 48 
37, 49, 406 
22, 74, 48 7 
77, 36, 523 
0, 08, 3 2 
4, 89, 267 
78, 07, 049 
78, 86, 940 
74, 78, 627 
26, 73, 56] 
6, 42, 66८ 
23,£ 7, 28 4 
20,42, 2278 

4,97, 77 0 
78, 22, 59 ] 

7, 90, 948 


) >> 


पोड़ी 
गाजीपुर 
गोंडा 
गोरखपुर 
गाजियाबाद 
हेमीरपुर 
हरदोई 
झरईं 
जौनपुर 
झांसी 


फेननपुर 


फानपर 
कानपुर 
खेड़ी' 

त्र लितपुर ; 
चवबनऊ 


मेनपुरी 


मयुरा 


मेरठ 


मिजपुर 


मुजफ्फरनगर 


नेनीताल 
पीलीभीत 
पियौरागढ़ 
प्रतापगढ़ 
रायबरेली 
रामपुर 
पेहारनपुर रु 
पाहेजहांपुर 
तापुर 
पुल्तानपुर गे 
नरेद्चनगर 
उन्ताव 


उत्तरकायी २ । च्फा श् ) 


पाराणसी 


राज्य तया फेल शासित प्रदेश 737 


कर्नाटक 








क्षेत्रफल : ,9,797 वर्ग किलोमीटर जनसंख्य ] : 3,7035,734 
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कर्ताटक कृपि-श्रधाव राज्य है। करीब 76 प्रतिशत आवादी ग्रामीण क्षेत्रों मे निवास 
करती है । करीब 7 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि और इससे संवधित गतिविधियां में 
लगी है, जो राज्य की करीब ४9 प्रतिशत आय का स्तोव है / राज्य के कुल भूमि क्षेत्र 
में से ,06,05,085 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है जो कुल क्षेत्र का 56 
प्रतिशत है । खेती वाले कुल क्षेत्र के 2, 7 प्रतिशत क्षेत्ष में सिचाई की सुविधाएं 
उपलब्ध है प्रमुख खाद्य फसलें चावल, रागी, ज्वार, मक्का, गेहूँ, वाजरा और दालें 
है । मूगफली, गन्ना, कपास, शहतूत, तवाकू, नारियल, सुपारी, कॉफी, काजू, इलायची, 
चाय, मिर्च और अंगूर प्रमुख नकदी फनें हैं । प्रति हेक्टेयर कॉफी उत्पादन में राज्य 
का पहला स्थान है | 

बन क्षेत्र 38,644 वर्ग कि० मी० है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 
का 20 प्रतिशत है । इसमें चन्दन, सागवान, रवड़, बांस, शीशम, झनेक नर्मे लकडियां, 
नारियल और प्रन्य छोटी-मोदी चीजों का भी उत्पादन होता है। बन उत्पादों के 
मामले में, राज्य का प्रति हेक्टेयर वन उत्पादन में दुमरा स्थान है । 


ओऔद्योगीकरण के मामले में कर्नाटक श्रग्मणी राज्यों में से हैं। कर्ताटक में सार्वजनिक 
क्षेत्र के ये प्रतिष्ठान है--भारत प्र्थ मूवसे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हँवी 
इलेबिट्रकल्स, हिन्दुस्तान ऐरोनोटिव्स, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इंडियन टेलीफोन इइस्ट्रीज, 
नेशनल एरोनोटिकल लेबोरेट्री तथा ब्हील एण्ड एक्सल फैक्ट्री | सयुक्त और निजी 
तथा लघु औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रनेक फंकिदृया हैं। इनके द्वारा उत्पादित पद्मायाँ 
में शामिल है : काच, बैटरिया, स्पार्क प्लग, लैस्प, रेल के डिब्बे, विमान, टेलीशोन 
उपकरण, इलेपट्रॉनिक और दूरसचार उपकरण, पहिए और एक्सन, ब्रिगली की 
मोटर, कपडा, सिल्क, चन्दत का तेल, विजली का साम्रात, चीनो प्िंटूटो के वर्जन, 
मृत्तिका शिल्प, चीनी, कागज, सधारिद्न (केपेसिटर), खनन के धातु के औजार, 
सीमेंट श्रादि । भद्रावती स्थित सरकारी स्वामित्व का विश्वेस्वरैया प्राय रन एण्ड स्टील 
लिमिटेड 77,000 टन प्रति बर्ष की क्षमता के साथ विशेष किस्म के इस्पात और 
मिश्रित इस्पात का उत्पादन करता है। राज्य की एक प्रन्य मह॒त्वप्रूणं परियोजना 
कुद्रमुख खतिज लोहा परियोजना है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्तादन में कर्तादक 
पहले स्थान पर है । वस्तुत. बंगलू र को “भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर' के रूप में जाना 
जाता है। कच्चे रेशम के उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर है और इसका 85 
प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है। अपने चन्दद के साबुन और तैत के लिए भी 
यह विश्व वाजार मे प्रसिद्ध है। 7984-85 में लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ 
के उत्पादन में 28 प्रतिशत वृद्धि हुई ॥ 
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सिंचाई और 
बिजली 


धघरकार 


विधान परिषद 


विधान सभा 


उच्च स्यायाोत्रय 


जिलों का क्षेत्रफल, 
जनसंसया और 
सृय्यालय 





भारत 4986 


राज्य खनिज संसाधनों में भी समृद्ध है। श्रच्छे किस्म का कच्चा लोहा, तांबा; 
मैगनीज, कोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर और मेग्नेटाइट महत्वपूर्ण खनिजों में 
से हैं। इस राज्य को सोने के उत्पादन का भी यौरव प्राप्त है। 


कर्नाटक में गोदावरी वेसिन (थाला), कृष्णा वेसिन, कावेरी वेसिन तथा पालार और 
पत्नार वेसिन है, जो मुख्यतः सिचाई के लिए पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। 
काली और शरवती जैसी कुछ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बिजली 
उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। देश का यह पहला राज्य है जिसने 887 
में गोकाक झरने पर विजली का उत्पादन किया था । शिवसमुद्रम पन-बिजली 
परियोजना, शरवती पत-विजली परियोजना और काली नदी की विजली परियोजना, 
राज्य में कुछ महत्वपूर्ण विजलीघर हैं। राज्य के पास रायचूर में ताप विजलीघर 
है जिसकी स्थापित क्षमता 2050 मेगावाट है | राज्य की कुल स्थापित विजली 
क्षमता 229. 8 मेगावाट है तथा 985-86 में कुल ऊर्जा उत्पादव 847. 5 करोड़ 
वाट था। राज्य में कुल स्थापित विजली क्षमता में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुईं है। 
मा्चे 4986 के अंत तक 3,32 गांवों (जिनमें छोटी वस्तियां भी शामिल हैं) 
में विजली पहुंचाई जा चुकी थी । 4,89,$57 पंपसेटों या नलकूपों को विजली दे 
दी गयी थी | विजली-विकास में भारत में राज्य का छठा स्थान है । 


राज्यपाल : अशोक नाथ बनर्जी 
मुख्यमंत्री : रामकृष्ण हेगड़े 
सभापत्ति : रामाराव पोत्दार 
अध्यक्ष : बी० जी० बानाकर 


मुख्य न्यायाघोश : पी० सी० जैन 


मुख्य सचिव : टी० आर० सतीशचर्रत 











जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) 
| धर 3 | 
! बंगलूर 8,005 49,47,60 बंगलूर 
2. बेलगांव 3, 379 29,80,440 बेलमांव 


3. वेलारी 9,885 74,89, 225 बेलारी 





राज्य तथा केद शासित प्रदेश 
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4- बीदर 5,448 9,95,69॥ बोदर 
5. बीजापुर 77,069 24,04,782 बोजापुर 
्ु विकमगलूर म््2ण 9,!,769 चिकुमगतुर 
7. चित्रदुर्ग १0,852 37,77,499 चित्रदुर्ग 
8. दक्षिण कन्नड ह,44 23,76,724 मंगलूर 
$- घारबाड़ 33,738.. 29,45,487 घारवाड़ 
१0- गुलवर्गा 46,224 20,80,643 गूलवर्गा 
7. हासन 6,84 3,57,074 हासन 
2. कोडगू 4,702 4,6,888 मरकेरा 
१3- कॉलार 8,223 79,05,492 कोलार 
4- माया 4,967 24,88,09 मांडूया 
45. मैसूर 7,954 25,95,900 मैमूर 
6: शायचूर 74,077 47,83,822 शायचुर 
7. शिमोगा 70,553 46,56,734 शिमोगा 
8. टुमकुर !0,598 79,77,854 टुमरुर 
9. उत्तर कलह 70,327 70,72,034 कारवाद 
केरल 
202 न 5 5 जय पन  मान लक 
क्षेत्रफत : 38,863 वर्ग किलोमीटर जनसद्या : 2,54,53,680 
राजधानी : तिरुप्रतन्तपुरम (व्रिवेन्द्रम) मुख्य भाषा : मलयालम 








केरल की कुल काश्व को जमोन के 2.7! प्रतिशत भूमि में घिचाई की 
व्यवस्या है। इस राज्य में प्रचुर नकदी फप्ले है: काजू, सुप्ारों, नारिमंत 
कपास, विलद्न, काली मिर्व, गन्ना, रवड़, कॉी, चाय, प्रररक भोट बड़ी इलायची 
ब्यापक रूप से उगाई जातो है । खाद्यालों में घात भ्ोर टैपियोका को खेतों होड़ो है। 

राज्य के कुल क्षेत्र के 24 प्रतिशद भाग में वन हैं। केरल को वेद 
सम्पदा में कुछ अच्छी प्रसिद्ध किस्मों को लकड़ियां जैसे सागवान, काली लकड़ी 
(स्लैकबुड), झावनूस, सापड्युड भो८ शीयम शामित्र है, जिनकी विदेशी 
बाजार में बढुत मांग भोर ऊंचा मूत्य है। देश के मठतो-उत्तादन का एक 
बडा भाग केरल राज्य से प्राप्ध होता है 


2240 अं 20 हे 
4. कैरल विधातसमा के लिए 23 मार्च 937 हो चुनाव हुमा भोर थी ई०्के० तयतार को 
26 मार्च 987 मो मुच्यमंत्री के रूप में शरएय दिलायी गई । 


740 सारत 3986 


उद्योग... केरल के प्रमुख उद्योग हैं : नारियल तथा वारियल की जढा, काजू, रबड़, चाः 
हे मिट्टी के बर्तन, बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टेलीफोन तारें, ट्रांसफार्म' 
ईटें और टाइलें, औपध और रसायन, श्राम इंजीनियरी सामान, प्लाईवुड, बी 
तथा सिगार, सावुन, तेल और उबेरक, खपची और कलई। 
हाल के वर्षो में सूक्ष्म नाप-तौल उपकरण, मशीनी उपवारण, पेट्रोलियम और पेढ्ें 
लियम उत्पाद, उर्वेर्क्त और सम्बद्ध उत्पाद, पेंट, रबड़, रेयन, लुगदी, कांग्रर 
प्लाईवुड, भ्रखवारी कागज, कांच और अलौह धातुओं के अनेक महत्वपूर्ण कारखा 
लगाए गए हैं। 
केरल को प्रमुख निर्यात वस्तुएं है : काजू, चाय, कॉफी, काली मिचे और प्रन्य मसा' 
लाइमग्रास श्रॉइल, समुद्री खाद्य, शीशम, नारियल जंटा और उससे तैय। 
सामान । ॥ 
राज्य में उपलब्ध महत्वपूर्ण खनिज हैं--- लाईमेनाइट, रटाइल, मोनेजाइट, जिर्को: 
सीलोमेनाइट, कड़ी मिट्टी, सफ़टिक बालू (वर्वा्टज सैण्ड) । 


सिंचाई ओर. 947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं : छलाकुडी, पीची, मलमापुज 

बिजली तेय्यार, पोथुंडी, गायत्री|वालायार, वाझानी, मंगलमू, चिराकुझी । इसके झलाद 
काल्लदा, पम्वा, पेरियार घाटी, चित्तूरपुन्ना, कृट्टीअडी, वान्हीरामपुञ्ना, पश्महरू 
मृवत्तुयुझ्ा, छिमोनी, श्रट्रापडी, करापुझा, मीनाछिल और इष्दामलयार परियोजना 
भी चालू हैं। मुख्य बिजली परियोजनाएं हैं: पल्लोवासल सेनगुलाम, नेरियमेंगलः 
पेन्तियार, पेरिंगलकुथु, शोलायार/शवरीगिरि, कुट्टीयड्डी और इड्क्‍की । 


भारी वर्षा और तेज बहती नदियों और चश्मों के कारण राज्य में पनविजली उत्पाध 


की बहुत क्षमता है । 
सरकार राज्यपाल : पार्थतारथि रामचर्तन 
मुख्यमंत्री ४ के० वरुणाकरन 
विधान सभा अध्यक्ष : वी० एम० सुधीरत - 


उच्च न्यायालय. सख्य न्यायाधीश: विजय कुमार सिद्धेश्वर स्वामी मालीमय 




















मुख्य सचिव : वो० रामचद्धन 
जिलों का क्षेत्रफल, जिला बडे " गा 
जनसंख्या और ; (वर्ग किलोमी मु जल 
सुख्यालय ब््ल्टर 22220 न 
] ४ 3 4 
कवर. > मम ०... 
. अल्लेपी 4, 883 23,50,745 अहलेपी 
2. कंच्नानुर 4, 958 ' 28,03,467 कन्नानूर 
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राग्प तथा केद्ध शासित प्रदेश 

















7्डा 
शरण जल. 
ह। है 5. ६ हि 
है। 47:८० ॥#एए"भशशणनाणाय «3 अमल कक 
3. एर्णकुलम 2,403 25,35,294.. एपॉडुलम 
4. इंड्डक्की 5,06] 9,7,636 पेनवु 
5. कासरगाड उपलब्ध नही उपलब्ध नहीं कामरगाड 
6. कोट्टायम 2,204 6,97,442 कोट्टायन 
7. कौजिकोड 2,345 22,45,265 बोजिकोड 
5. मलप्पुरम 3,548 24,02,704 मलप्पुरम 
9. पालपघाद 4,480 20,44,399 परातपाद 
30. पधानामथीटा.. उपलब्ध नहीं उपलब्ध नहीं परपानामबीदा 
47. विवलोन 4620... 28,3,650 मिउतोन 
2. ब्विचूर 3,032 24,39,543 विचूर 
3. तिष्म्ननन्तपुरम 2,92 25,96,82 ठिष्प्रनन्तपु रम 
24 वायनाई 2732 5,54,026 बातपेटा 
गुजरात 
संबरफल : ,96,024 वर्ग किलोमोटर जनमंय्या :; 3,40,85, 799 
राजधानी : गाधीनगर मुख्य भाषा * गुजराती 





गजरात वर्षास और मूंगफतों के उत्पादन में, देश में प्रथम स्थान पर तपा तम्बाकू 
उत्पादन में दुसरे स्थान पर है। यहा कपास और मूगफलों का प्रच्ठा साजार है । 
इसी को वजह से यहां कपंडा, तेल तया साथुव जैसे महत्वपूर्ण उद्योग विकसित हुए । 
अन्य महत्वपूर्ण मकदी फसलें हैँ--ईमवगोल, सफेद जीरा, गन्ना, बाम तथा 
केला । राज्य की प्रमुख याद फसलें हैं--धान, गेहूं प्रौर बाजरा | स्थानीय कीं 
हैँ ज्वार भौर भयफ़ा उयाया जाता हूँ। 
]984-85 में रूई बृग उसादन 9 लाख गाठ तथा खाद्यान्न का उत्ादन 
सह 


5.,00 लाख टन हुआ।। इसहे झलावा भनाज का 5.5 लाख टव झर तिलहूड 
का 22, ॥ लाख टबव उल्तादन हुआ । 


| तथा 
नी 


गुजरात में 9.66 लाख हेक्टेयर भूमि में वन हैं। वनों में उपलब्ध 
वृक्षों की जादियां हँ--सागवान, खैर, सादद, ह॒ल्दावों श्रौर मानवल बांस । 


राज्य में 4 राष्ट्रीय पार्क तथा 7] अभयारण्य हैं। 


गुजरात कपड़ा उद्योग में प्रमुख रधान रखता है।लेविन बदोदरा में हेलशोधक 
कारखाने की स्थापना इसके बदलते औद्योगिक आधार का सूचक है| इस का रखाने 
में विमानों के इंधन, रसायनों, उर्वरकों, दवा तथा औषधियों और रंगों का भी 
उत्पादन किया जा रहा है। राज्य में श्रनेक प्रकार के उत्पादन करने वाली इंजी- 
नियरिंग. इकाइयों की भी स्थापना हुई है। देश के कुल नमक उत्पादन का दो- 
तिहाई, स्रोडा एश का करीब 90 प्रतिशत, कारिटक सोडा और वलोरीन का 36 
प्रतिशत्त, भौषधियों और इनसे तैयार पदार्थों का एक तिहाई तथा| एश्ञोडाइस भौर काले 
गन्धक (| गौर डीजल इंजिन का 72 प्रतिशत उत्पादन गुजरात में होता है । | 

राज्य में डेयरी उद्योग ने भी भारी प्रगति |की है। राज्य में 3 दुग्ध प्रोसेसिंग 
संयंत्रों की कुल क्षमता करीब 30 लाख लीटर प्रति दिन है और 70 लाख से भी 
श्रधिक दुःध उत्पादक इसके,सदस्य हैं । | 

राज्य में जानवरों के लिए चारा बनाने के 70 कारखाने हैँ जिनमें प्रतिदित 
3500 मीट्रिक व चारे का उत्पादन होता है और इससे दुग्ध उत्पादन में मदद 
मिलती है । राज्य सरकार डेयरी उद्योग को सहकारी ढांचे और व्यापक वित्तीय 
मदद के माध्यम से विकसित कर रही है। खैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूचि- 
यमन की सफलता से श्रन्य जिलों को भी प्रेरणा मिली है मौर वे डेयरी विकास के 
इस ढांचे को भ्रपना रहे हैं, जिसे श्राम तौर पर आनन्द ढांचे के रूप में माना जाता है। 

अंकलेश्वर, खम्बात और कालोल क्षेत्रों में तेल. और प्राकृतिक गैस की 
व्यापक खोज और उत्पादन से गृजरात पहले ही देश के तेल नक्शे में अपना 
स्थान बना चुका है। कोयाली में तेलशोधक कारखाने की स्थापना से इस क्षेत्र में 
पेद्रोकेमिकल उद्योगों का काफी विकास हुआ है। 

7985 के अंत तक कार्येशील फैक्टरियों की संख्या करीब 2,963 थी । 
लघु क्षेत्र की इकाइयां 7985 में 60,000 से भी अ्रधिक थीं। प्रवासी भारतीयों 
ने करीव 362 परियोजनाओं में 790 करोड़ रुपये का विनियोग किया है । 

इसके अलावा, ग्रांघीनगर में केवल इलेक्ट्रोनिक्स के लिए वनायी गयी 


: एस्टेट में 50 लघु इकाइयों के अलावा, अनेक वड़ी और सध्यम इकाइयां भी 
' स्थापित की गयी हैं । 


राज्य का समुद्रतट 7600 किंलो मीटर लंबा है, जिसमें ४0 वंदरगाह हैं । इनमें 
एक बड़ा बंदरगाह, 77 मध्यम और 28 छोटे हैं। सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्रों में अलंग 
ओर साचना -में जहाजों के यार्ड विकसित हुए हैं। जामनर, पोरबंदर, जाफरावाद, 
भावनगर श्रादि बंदरगाह नए उद्योगों तथा व्यापार और वाणिज्य में व्यस्त हैं। 


महत्वपूर्ण सिचाई परियोजनाओं में उकई, कडाना, काकरापार, माही के दायें 
तट से नहर परियोजना-4, शेह्चुंजी (पालिटाना),  दंतीवाड़ा, हाथमाटी, 
मेशवा भोर भादर परियोजनाएं मुख्य हैं । इसके अलावा सावर्मती नदी 


सरफार 


विधान सप्ता 


उच्च न्पायालय 


बिलों का क्षेत्रफत, 
जमसंदपा और 
मुष्यालय 


राज्य तथा कैद शासित प्रदेश बदउ 
पर केलदेंजर के समीय घोरोई झभौर परानम में जनाधय शताए गए 
हैं। दमणगंगा, कार्जत, सुखो शोर वतरझ परियोजनामोों पर जोर-शोर 
मे कार्य हो रहा है प्रोर सरदार मरोबर (नमंदा) परियोजता पर कार्य चत 
रहा हू। 

985 तक 0.62 लाख हेस्टेयर को विदाई धम्ता पैदा कर लो 
गई है। 68 मझोली विचाई परियोजनाएं पूरों कर सी गई हैं। 

985 में राज्य की पनविजली तथा ताप विजलों वी गुल स्थापित 
झमता 3,383. 5 मेगावाट थी । कुल 7,50 यावों बा विदुतीररण शिया जा 
चुका हैँ भौर 3,22,68॥ नलर्प चानू हो बुके हैं। 


राज्यपाल £ रामहृष्ण तिवेदों 
मुख्यमंत्री £ प्रमर्रमह चोघरो 
अध्यक्ष ४ नटबर लाल चन्द लाल माह हु 


मुख्य न्यायाधीश : पुलियनंगृड रमैया प्रिल्वे गोवुलहप्णन 


मुख्य सचिव: आर» बी० चद्धमौलि 


र््-७....हन्‍न्‍न्‍हनननतत_+त__तत_तम___7+5 


जिला क्षेत्रफत जनसंस्या.. मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) 


0... ...3तततनत_त_ै__ है 





2 3 4 

__ .. ७ अल्‍ 0$ आस आस आ$ आअ् नमन न सारा 
!. प्रहमदाबाद 8,707 38,75,794... भ्रहुमदाबाद 
2. प्रमरेली 6,760 30,79,097... प्रमरेली 
3. बनासकांठा 32,703 6,67,974.. परालनपुर 
4. भड़ोच 9,038 १2,96,45... भडोच 
5. भावनगर 39,255 48,79,340.... भावतगर 
$. गांधीनयर 649 2,89,088 गांघीनगर 

» 7. जामतगर 24,25 3,93,076._ जामतगर 
8. जूनागढ़ ]0,607 2॥,00,709... जूतागढ़ 
9. छेंडा 7.94 30,75,0 27 खेड़ा 


40. कच्छठ 45,652 70,50,6] पुज 


+ 


._है..फह..++++_++++ंन्+्४/भनभ/]/ जा 


पि 











भारत 7986 

॥। 2 3 4 
7. मेहसाना ह 9,027. 25,48,787... मेहसाना 
2. पंचमहल 8,866 23,2,689 गोघरा 
43- राजकोट 7,203 20,93,094 राजकोट 
4. सावरकांठा 7,390 35,02,284. हिम्मतनगर 
5. सूरत 7,657 24,93,27 सूरत 
6. सुरेन्द्रनगर 0,489 0,34,85... सुरेखनगर 
]7. डांग 4,764 3,73,664 अहवा 
8. बड़ोदरा 7,794 25, 58,092 वड़ोदरा 
9. कल्साड़ 5,244 37,74,36. वल्साड़ 
जम्मू और कश्मीर 








क्षेत्रफल : 2,22,236 7 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 59,87, 389+ 


राजधानी : श्रीनगर (भ्रीष्मकाल में). मुख्य भाषाएं : कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, 


जम्मू (शीतकाल में ) उर्दं, लद्ाखी, वाल्टीं; 
पहाड़ी, यूजरी और दार्दी 





लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है । धान, गेहूं और 
ज्वार यहां की प्रमुख फसलें हैं। जौ, वाजरा और ज्वार कुछ हिस्सों में उगाया 
जाता है। . चना की खेती लद्दाख में की जाती है 

' खाद्यान्न उत्पादन 4985-86 में 72, 46 लाख टन से बढ़कर 986-87 
में 4. 43 लाख टन के स्तर पर पहुंच जाने की आशा है। विश्व बैंक की , मदद से 
राज्य सरकार ने 6. 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय कृषि विस्तार परि- 
योजना शुरू की ताकि प्रति हेक्टेयर उपज को बढ़ाया जा सके । 

राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5 प्रतिशत भाग वन हैं जिनका क्षेत्रफल 
लगभग 2,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें लद्ाख की विस्तृत वंजर भूमि की 





3. इसमें भर-कानूनी ढंय से पाकिस्तान के कब्जे में 73,84 वर्ग किलोमीटर, गैर-कानती 
ढेंग से पाकिस्तान धारा चीन को दिया गया 5,780 वर्ग किलोमीटर तथा गैर-काननी 
ढेंग से चीन के कब्जे में 39,555 वर्म किलोमीटर क्षेत्र शामिल है । 


- जनगणना के आंकड़ों में चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाल क्षेत्रों की जनसंठ्या 
शामिल नहीं है क्योंकि वहां जनगणना नहीं फी जा सकी । 


उद्योग 


सिंचाई और 
विजली 


- सरकार ५ 


विधान ,सभा 


राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश 745 
गणता नहीं की गयी है जहाँ 5 अतिशत से भी प्रधिक भूमि में बन हैं । 
7985-86 वर्ष के दौरान राज्य को वनों से 47,67 करोड़ शपये राजस्व के 
रूप में प्राप्त हुए । 


राज्य भरकार हस्तशित्त और हयकरपा उद्योगों को विनेष प्रापमिरता 
दे रहो है | कश्मीर के हस्तदित्पों को उत्हप्टता की दृष्दि से हमेशा सर्रशरेष्ठ 
माना जाता है। बुट्टी, लकड़ी पर नक्‍्कराणों, कातीन, घाल भादि पर घिल्म को परसरा 
कश्मीर में काफी पुरादो है। इस क्षेत्र में राज्य के लगमंग 7.85 साथ लोगों 
को रोजगार प्राप्त हुआ है । करमीरी हस्तयित्पों से विगेष४र ब्राचीनों के 
द्वाण देश को भारी संख्या में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । 899 5-8 6 में संगमग 
40 करोड़ रुपये कश्मोरी हस्तशित्य सामानके नियात से प्राप्त हुए । 93 5- 
86 के दौरान 405 करोड़ झुपत्े मूल्य के सामान का उत्तादन हुमा तया 59,000 
सड़के-लड़कियो को सरकारों य्रोजनाम्रों के अस्त विधिस्स थिल्मों में 
प्रशिक्षण प्रदोन किया गया 

राज्य के हयरफ॒घा उद्योग में कुछ समय पहले मन्दों झाने सगी थी। सरकार 
के प्रयासों से इसे फिर से गति प्राप्त हुई है। एक हयकरधा विद्ात्त निगम ग्रठित 
किया गया है जो देश में उपलब्ध वर्तमान करपों के प्राधुनिकोकरण में लगा है। 
निगम के उत्पादनों में मुख्य रूप से ऊनो हयरुरघा वस्त्र हैँ निम्म्में मोटे ऊनो पछ्तच, 
जैसे दवीड, ब्लेजर, केम्बल, घाल की तरह के वस्त शामिल हैं। निगम नें 
985-8 6 में 2.75 करोड़ रुपये को सामान बेचा, जिसके 939 6-87 में 
$ करोड़ रुपये से प्रधिक हो जाने की आशा है। विलवेहरा में एक खेल वाम्प्तेक्स भी 
बनाया जा रहा है । 

संघ उद्योग क्षेत्र में पंजीकृत उद्योगों की संख्या 79,000 में प्रधिक हो चुकी 
है, जिनसे 86,73 लोगों को रोजगार मिल रहा है। 








इाज्य की अपव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, इसलिए सिंचाई सुविधाप्रों 
पर. विशेष जोर दिया जा रहा है। लिपट सिचाई परियोजवाएं तपा छोटी 
६उत्चाई परियोजनाएं भी .कियान्वित की जा रहो हैं । 

बिजली की क्षमता णो 950 में 5 मेगावाट थी, इस समय बढ़कर 209 मेगावाट 
हो गई है । विजली के विकास पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। सातवीं मोजना क्के 
दौरान बिजली क्षेत्र के लिए 292. 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। छठी 
योजना में यह 28 करोड़ रुपये या । 986-87 के दौरान 70.90 करोड़ रुपये 
का प्रावधान किया गमा जबकि 983-84 में यह 27.75 करोड़ रुपया था। 


राज्यपाल ; जगमोहनों 


भ्रध्यक्त : मंगत्र राम छर्मा 





3. 7 भा 936 को य्य में राष्ट्रपति शासन घोषित कर दिया गया। 
2. जम्मू प्लौर बश्मोर विधान समा के लिए 23 मार्च 937 तो चुदाई हुप्ा गौर 
डा० पाह्य प्रस्ुत्या को २३ मार्च १987 को मुझयमत्री वे हूपए में हपय दितायो गई। 


726 भारत 986 


'उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश : डा० श्रादर्श सेन आनन्द 


मुख्य सचिव: बी० के० गोस्वामी 














जिलों फा क्षेत्रफल, 
जनसंख्या और जिला . क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
मुख्यालय (वर्ग कि०्मी०) 
3. अनंतनाग ... 3,984 6:56,357 अनंतनाग 
2. बंदगर्म .. 3,377 3,67,262 वदगम 
3. वारामुला .. 4; 588 6,70,42 बारामुला 
. &. दोदा १,694 4/25, 262 दोदा 
5. जम्मू 3,097. 9,43,395 जम्मू 
6. कारगिल 74,036 , [65,992 कारगिल 
7. कठुआ : 265] ,.. 3,69,23 कठुमा 
8. कुपवाड़ा 2,379 3,28, 743 कुपवाड़ा _ 
9. लद्गाख ; 82,668... 68,380 लेह 
0. पुलवामा... - ,398 . 04,078... पुलवामा 
77. पुंछ 7,674 2/24,97 पूंछ 
१2. राजौरी 2,630 3,02,500 राजीरी 
3. श्रीनगर 2,228. 7,08,328... श्रीनगर 
4. उधमपुर 4,550 4,53,636 उघमपुर 
।, गैरकानूनी ढंग स चीन के कब्जें में 37,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्ञ भी शामिल है । 
तमिलनाइ 
क्षेत्ररल : ,30,058 वर्ग कि०मी० जनसंख्या : 4,84,08, 077 
राजघानी : मद्रास ह मुख्य भाषा : तमिल 
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ड्ययोग 


छिचाई बोर दिनती 


मुद्य पर्यटन केख 


विधान समा 


राज्य तपा कद शासित ::८ प्रा 
दच्य बाद छत्से हैं: चावद, मर्हा, छ्वार, बादण, राग शोर दाखें॥ 
मुख्य नकदी फद्तों में गन्ना, ठिनदने, कपास, पिच, केला, का, चाय भौर रख हूँ । 

 उज्य में 22,36 बर्ये दि०मी० सत्र में थन है मुख्य दन उत्पाद में इमारठो 
सकड़ी, घत्दत को सकड्ी, पतल्कवुट दया जतानेकी मच्झी हूं । व्ट्य इन बहयादों 
में बांध, यूवियप्टस, रवबढ़, चाथ (हरी पत्तियां), गग्नू, घहद, हाथी दाग 
छया वाटल इाढ़े आदि शामिल है। 


मुख्य उद्योगों में सूर्ती दस्त, रासायक, उवरक, कागज सबा इसडे! उतकाद घोर 

$ 322 22203 28 हे मं, झाईशिल 
प्रिटिंग हैं ठया सहयोग उद्योगों मे डीजल इंजन, आंटोमीवाइल धया पुर्जे, साईगिन, 
झ्ीमेंट, चीनी, लोहा और इच्याठ तथा रेलवे इंजन वे सवारों डिब्बे मय निर्माव 
मुख्य हैँ । 

राज्य में अनेक श्वरकारी उद्यम है । इनमें मुख्य ये हूँ: नेवेती लिखाइट 
डॉम्सलेक्स्र, इंदीग्रतव कोच फैक्ट्री, हाई प्रेशर बायलर मुंमंत्र, हिन्दुम्शान फोटो 
फिल्म, हिन्दुस्ठान टेलीपिंट्सं, मद्रास रिध्याइतरीज, मद्रास फटिताइजस और 
हैंदी ब्हीकत फ़कट्री तथा पुगालुर पेपर ट्री । 

शब्प में चूना पत्पर, मेंगतीज, अभर, सछूटिव, ईलरपार, मेमर', बॉस्माइट, 
टिग्नाइट ठया जिप्यम आदि खनिन उपलब्ध हूँ । 

झज्य तैयार चमड़े, घालों और घमड के सामात, सूती कपड़ों के सामान 
रेसे, घाय, कॉफी, मताले, इंजोतियरिय साम्रान ठया सम्बासू और गाले इमारतों 


पत्यर का निर्यात्तक हैं । 


घ्वंदवा प्राप्ि के बाद से फक्रियालित सुख्य शिचाई योजवाओं में हैं: लोअर भवानो, 
अमशावती, वैंगई, पैरस्वशुलमन्यलियार, शृष्णागिरी, सनूर, पृल्लास्बड्रोन 
कतातई हाई लंवत नहर, गोदुस्स वथी, बितूस्वद्टावाम्रल ओर पैप्नानियर 
योजनाएं ! 

राग्य में कुल 8 पत विजलीपर, तले कप विजलीघर धपा एक परमाणु बिजसी- 
धर हैं । 983 में विग्रतपदूट जिले के बलपरकम' में परमाणु विध्युत केसर नेजायें 
शुरू कर दिया दे ! 


महत्वपूर्ण दयटन केत्द हैँ: केदागमंडलम (ऊटी), कोडईकताल, मामल्लापुरम, 
धिरकाजुगूतद्म, हांचीहुरम, मदुरे, शमेश्वरम, कनन्‍्याकुमारी तंजावुर, वड्लूर 
विडियाप र, वेदा्य गत, कीर्टल्म, भारवाट शोर मुंदुमलाई बन | 

राज्यपाल : सुन्दर लाल खुराता 


मुध्यमंद्वो : एमं० जी० शरमचन्द्रत 


अध्यक्ष + परी० एच० पांडया 
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उच्च स्यायादव 
जिलों का क्षेत्रफल, 


जनसंख्या और 
मुख्यालय 


भारत ]986 


मुख्य न्यायाधीश : मधुकर नरहर चन्दूरकर 

















मुख्य सचिव : ए० पद्मनाभन 
जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
(वर्ग कि० मी० ) 
|| 4 3 4 
. चिगलपट्ट 7,863 36,6, 508. कांचोपू रम 
2. कोयम्बदूर 7,469 30,60,84.. कोयम्बटूर 
3. धर्मपुरी 9,622 9,97,060 धर्मपुरा 
4. कन्याकुमारी ,684 4,23, 399 नाग रक्ोइल 
5. मद्रास 70 32,76,622. मद्रास 
6. मदुर 2,624 45,35,897. मदुर 
7. नीलग्िदि 2,549 6,30,69 ऊदागमंडलम 
8. उत्तरी आरकाट 2,268 44, 4, 324 वेल्लोर 
9. रामनाथपुरम 2,590 33,35,437.. मदुरै 
0. सेलम 8,650 34,4,77 सेलम 
7. दक्षिणी आ रकाट 40,895 42,04,869 कुड्डालूर 
2. पेस्यार 8,209 20,68,462.. इरोड 
33. पुडक्कोट्ट 4,664 ,56,83.. पुडक्कोट्ट 
4. तिरूचिरापल्ली 4,095 36,2,320 तिरूचि रापलली 
5. तंजावूर 8,280 40,63, 545 तंजावूर 
१6, तिरुनेलवेलि 77,429 35, 73, 757 तिरनेलवेलि 


टिप्पणी : 20 अ्वतूबर 3986 को जारी किए गए असाधारण राजपतन्न की श्रधि- 
सूचना के अनुसार तमिलनाडु विधान परिषद ॥ नवम्बर 986 से 
समाप्त कर दी गयी है । 


ल्विपुरा 
घेन्नफल 
शराजधाती : अग रतला 








: 40,486 बर्ग कि० भी ० 


मुख्य भाषाएं 
काकवो रक तथा मणिपुरी 


जनसंख्या : 20,53, 058 


: बंगला, 


धान, गेहूं, पटसन, गन्ना, मेस्ता, झालू और तिलहन मुख्य फसलें हैं। लगभग 2,50,000 
हेवटेयर क्षेत्र में लेत्ती की जाती है। श्रनाज के कुल उत्पादन में, पिछले वर्ष की 
नुलना में, 984-85 में करीब 2.व0 प्रतिशत की कमी का कारण सूखा और 
बाढ़ थे । इस दोरान 3,4,000 हेवटेयर पर एक से अधिक बार बुबाई की गयी 
जबकि इससे पहले बर्य यह क्षेत्र 84,500 हेक्टेयर था । 


ह्द्योग 


सिदाई ओर 
बिगलों 


राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ४४ 


ब्ियुरा का मुख्य उद्योग चाय है। राज्य मे 49 घाय बागान हे जो 5,527 हेफ्देयर 
क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इनमे प्रतिवर्ष 45 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है । 
इस उद्योग से सयभग 0,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होता है । चाम के पौधे सपाने 
के लिएं आठ श्रमिक सहकारी समितियों वा गठन किया गया है। दिपुरा घाय 
विकास निगम ने भी चाय के पोधे लगाने का काये शुरू कर दिया है । 

अगरतला में सार्वजनिक क्षेत्र में स्थावित पदपत मिल में प्रतिदिन 20 टैप 
पटपन तैयार होता है इसमे लगभग 2000 व्यक्ित्यों को रोजगार मिवा हु है। 
राज्य में स्थापित लघु उद्योगों में अल्यूमीनियम के बेन, भारा मीन, रटीज 
फ़र्नोंचर, बढ़ईगिरो, ड्राई बैंटरो, भ्रौषध, चावल मिल, दपड़े घोने वा शत, 
टायर पर नया ढाल चढ़ाना, पौ० वी० सी० के पाइप, प्रादा मिल, परह्यू्ीएण 
सुचालक, चमड़े वा सामान, पोलीयीन पाइप, प्लाईवुड, फलों की दिव्ययप्यो, सोरदत्ती, 
तेल की मिलें आदि महत्वपूर्ण है । 


राज्य में हयकरपा उद्योग एकमात्र प्रमुख उद्योग है पोर बुनाई एक जुरबातीय 
घरेलू उद्योग है । उत्तम हथकरपा माल तैमार करने के पिए विभिन्न 
स्थानों में उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण देने का कार्य नो पादहण झेए कर रहे 
हैं । व्रिपुय हस्तशिल्व एवं हथकरघा विकास नियर इझपने उत्पादों की 
विक्री करता है। 


एक शीर्ष बुनकर समिति करीब 40 प्राइमरो दुदरूर झूटझारी समितियों 
की जरूरतों की पूर्ति करती है।मह संगठत हर बई अपेटरद 3करोड़ रुपये मूल्य 
के उत्पादों का विपणन करता है। इन सग्रठनों को प्रोल्टाइन को गतिविधियों ्चे 
करीब 7000 बुतकर लाभान्वित हो रहे है । 





राज्य मे रेशम उद्योग तेजी से विक्षनिठ हो सह है। करीब 200 एकड़ क्षेत्र 
में शह॒तुत की खेती हो रही है जिसमे प्रति वर्ष 5009 किनो को हून ( कोया) के उत्चादन 
का अनुमान है। झ्रग र्तला में हस्तकला का डिवाइन केंद्र काम कर रहा है। करीब 
5000 शिल्पी हस्तशित्ल वस्तुओं (मुख्य रूर से देंत जौर वास) के उत्तादन में लगे 
है। 








राज्य की द्ियाई क्षमद्रा जो पहली अर््नच्त 978 दक 383॥ हेक्टेयर भूमि के लिए थी, 
स्थायी योजनाओं के दारा 3 झा 984 दक बदकर 3,689 हेक्टेयर भूमि के लिए 
हो गई । मध्यम घिंदाई क्षेत्र में गुरदी, छोदई ओर मनु नदियों को तीन परिणेजदां 
के लिए क्रमगः 5.88 करोड, 7. 0 करोड़ और 8. 9 ररोड एपये वी झनुररिउ 
लागत की स्वीठूृदि दी एके है। गुझती परियोजदा 988-87 के दौर 
झारम्म वी जावेगी, जवॉरि छोदई परियोजना नयम्दर, 984 में मोसम्म हों 
गयी थी है 
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[एप पर्यडन-स्थल 


(रक्षार 


देघान सत्ता - 


उच्च न्यायालय 


जलों का क्षेत्रफल; 7 


जनसंदपा 
पृर्यालय 


और 


भारत 986 


जुलाई 986 तक, 2,000 से भी श्रधिक यांवों का विद्युतीकरण किया गया 
और करीब ,000 पंपसेटों को बिजली पहुंचायी गयी । राज्य की स्थापित क्षमता 
25 मेगावाट है जबकि इसकी जरूरत 27 मेगावाट की है। 


राज्य में मुख्य पर्यटन स्थल ये हैं: नीरमहल, सिपाहीजाला, माताबाड़ी, डमवबूर- 
लेक, कमलसागर, जुम्पई हिल तथा उनाकोडि। 


राज्यपाल : जनरल के० वी० कृष्णा राव (अवकाश प्राप्त) 
मुख्यमंत्री : नृूपेन चक्रवर्ती हि - 


प्रध्यक्ष : अमरद्र शर्मा 

















"त्रिपुरा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हैं। गुवाहादी उच्च 
न्यायालय की एक पीठ अग्ररतला में काम कर रही है। 
मुख्य सचिव : एन० पी० नवानी 
जिला पझत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) 
3. उत्तर त्रिपुरा : 3,8 72 5, 4,248 कंलाशहर 
2. दक्षिण तिपुरा 3, 587 5,3 5, 558 उदयपुर 
3. पश्चिम त्िपुरा 3,033 9, 76,252 भगरतला 
५ 
नागालड 
क्षेत्रफल ४ 6,579 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या ४ 7,74993 9 
राजघानी .: कोहिमा ..., मुख्य भाषाएं : श्रांभो, कोन्‍्याक, 


धंगामी, सेमा 
और लोथा 








उद्योग 


िचाई 


विधान सभा 


निर्तों का क्षेत््रकत, 
जनसंस्या ओर 
मुदयालय 


राज्य तथा केस शासित प्रदेश 7 
नागा की 90 प्रतिशत जनसंदया का सुझ्य घ्यवसाय कृषि है। घावस यहाँ 
एडूमात्र महत्वपूर्ण दाद्यान्न है । ध्ुम खेती 68,500 हेक्टेयर भूमि पर होठी है पोर 


पहाड़ के ढात्तों पर, जद्दाँ प्रिचाई की सुविधा है, 5,250 द्वेश्टेयर छेत में 
ह:%2 मुविधा है; 5, 250 द्देश्टेपर शव में घावन की 


राज्य में एक चौंवी मिल, एक पत्प भौर पेपर मिल तथा एक प्लाईवड फवट्रो है) 
हयकरषा तया रेशम प्रमुख कुटीए उद्योग हैं । लघु उथोग की तीन हजार एड सौसे 
अधिक इकाइयों कार्यरत हूँ। सिनद्रोनेला घास के 75 फार्म हैं। राज्य में पाएं 
जाते बलि सत्रिजों में हैं: कड़ी मिट्टी (क्‍्ले), कोयला, काँच, घूना-पत्थर तथा रेत 
फरवरी 986 में एक यंडसारी चोनी मिल शुरू की गई । 


राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाप्रों का कार्य भ्रधिकतर घावल उत्पाइन करने वाली 
धाटियों की सिंचाई के लिए, पहाडी चरमों की दिशा बदलना ही है। नागाजेट में 
जुलाई 986 वेक 890 गांवीं में बिजली पहुंच चुकी थी। 





राज्यपाल : जनरल के० वो० इृष्याराव (प्रवक्ाश प्राप्त) 
मुख्यमंत्री : एस० सी० णमीर 
अध्यदा. :; ई० टी० इजूंग 
मुख्य सचिव : आई० लागकुमार 
जिल्ला क्षेत्रफल जनसंध्या. मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) 
१. भीहिमा 4,047 2,50,05. कोहिमा 
2. मोकोऊचुंग ॥.65 ,04,793... मोकोकुचुग 
3. वीघा ल्‍628 57,583. वोबा 
4. जूल्हेबोदो ,255 6॥,76. जूत्हेगोढो 
5. फेक 2,026 70,688. फा 
6. मो 7796 78,938. मोन 
#. ह्यूवसांग 4,228 3,52,332.. त्यूनसाग 
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क््षि 


उद्योग 


चाई भौर विजली 





भारत 3986 


पंजाब 
क्षेत्ररल : 50,362 चर्ग कि० मी० जनसंख्या : ,67,88,95 
राजधानी : चण्डीगढ़ | मुख्य भाषा : पंजाबी 





पंजाब के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 83, 5 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती 
है। 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। राज्य में खाद्यान्नों-विशेषकर 
गेहूं भ्रौर चावल की बहुतायत है। भ्रन्य मुख्य खाद्यान्त हैं--मवका, वाजरा, ज्वार, चना, 
जो तथा दालें । मुख्य नकदी फसलों में तिलहन, गन्ना, तम्बाकू, कपास तथा आलू शामिल 
हैं। 7985-86 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 7 , 62 लाख टन रहा। पंजाब हालांकि 
देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल . 54 प्रतिशत है लेकिन 984-85 की 
फसल के दौरान इसने केन्द्रीय पूल में 59. 4 प्रतिशत गेहूं और 43. 6 प्रतिशत 
चावल का योगदान दिया । 
4984-85 के दौरान 2,2,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बन थे । 


राज्य में अनेक लघु-उद्योग हैं । साइकिल, सिलाई मशीन, हाथ के श्रौजार, 
खेल तथा चमड़े का सामान, मशीनी औजार, हौजरी तथा ऊती वस्त्र, चेन, 
नट तथा बोल्ट आदि मुख्य लघु उद्योग उत्पाद हैं। 3 मार्च 986 को कुल 
,0,268 पंजीकृत लघु स्तर की मेन्युफैक्चारिंग इकाइयां थीं, जिनमें 744 करोड़ 
रुपये लगे हुए थे। इसके श्रलावा 343 बड़ी और मध्यम इकाइयां हैं जिनमें 20 
करोड़ रुपये से भी अ्रधिक की पूंजी लगी है। 

पंजाब राज्य औद्योगिक विक्रासत निगम ने श्रव तक 53 परियोजनाओं को 
विकसित किया है, जिनमें लगभग 300 करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश है। 


947 के पश्चातू जिन मुख्य सिंचाई निर्माण कार्यों को पुरा किया गया, 
वे हैं--भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नहरें, हरिके बैराज तथा यहीं से निकली 
सरहिन्द फीडर नहर और माधोपुर हेडवकक्‍्से को बैराज में परिवर्तित करता। 
रावी नदी के फालतू पानी को व्यास नदी में छोड़ने के लिए माधोपुर-व्यास 
संपर्क बनाया गया था । ऐसी ही एक सतलुज-व्यास सम्पर्क परियोजना भी पूरी कर ली 
गई है । पन-विजली परियोजना में व्यास नदी पर पौंग बांध मुख्य है। माचे 979 में 
बांध का चौथा यूनिट चालू किया गया था। अ्रक्तूवर 4 983 में मुकेरियाँ पन 
विजली परियोजना के तीन युनिटों वाला पहला बिजली घर (पावर हाउस) 
शुरू किया गया । सितम्बर 984 में रोपड़ थर्मल प्लान्ट के प्रथम चरण 
का प्रथम यूनिट तथा मार्च 985 में द्वितोथ चरण का द्वितीय यूनिट चालू किया 
गया। 

!985-86 में विद्युत-विकाप्त के विभिन्‍न क्षेत्रों में कुल संस्थापित क्षमता 
2459 मेगावाट थी। राज्य ने पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है । 


सिंचाई हेतु वर्ष 985-86 के दौरान 2582 नलकूपों तथा 34,674 पम्पसैटों 
को बिजली प्रदान को गयी । 


सरकार 


दिघान समा 


उच्च मभ्यायातय 


जिलों का क्षेवफल, 
छनसंदया और 
मुख्यातय 


कृषि 


राक्य तथा केस शात्तित प्रदेश 753 
राज्यपाल : भिद्धार्य शंकर रे 

मुख्यमंत्री £ सुरजीत सिंह वरनासा 

पध्यक्ष : सुरजीतसिह मिन्‍्हास 

मुख्य न्यायाधीश : हृदयनाथ सेठ 


मुख्य सचिव: पी० एच० दैष्णव 


हा ता ्तत+क्‍तततमत_न व त++ 











जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालप 
प्‌ (वर्ग कि० मी०) 
ले 2 5 4४० 5 
3. प्रमृतसर 5,087 2,88,490.. प्रमुतसर 
2. भटिंडा 5,557 3,04, 604 भरा 
3. फरीदकोट 5,740 4,36,228 फरीदकोट 
4. फिरोजपुर 5,874 ]3,07,804.. फिरोजपुर 
5. गुरदासपुर 3,562 5,3,435 गुरदासपुर 
6. होशियारपुर 3,88] 2,43,807... द्वोशिपारपुर 
7. जालन्धर 3,404 7,34,574 जातन्धर 
8. कपूरयला ,633 5,45,249... अयूरपला 
9. लुधियाना 3,857 8,8,972.. लुधियाना 
१0 पटियाला 4,584 ]5,68,898 पटियाला 
. रूपनगर 2,085 7,6,662 झूपनगर 
]2 संगरूर 5,07 4,0,250 संगरूर 





पश्चिम बंगाल 





क्षेत्फल : 88,752 वर्ग किलोमीटर जनमभख्या : 5,45,80,647 
राजधानी : कलकत्ता मुख्य भाषा : बंगला 





राज्य की 50 प्रतिशत ग्राय तया 55 प्रतिशत लोगों को रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त 
होता है । कुल 76,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र के लगमग 36 प्रतिशत भाग में सिचाई 
की सुविधा है । देश के चावल उत्पादक राण्यों में पश्चिम वगाल का मुख्य स्थान है । 


. पजार में ।] मई 997 को राष्ट्रपति शासत को घोष णा को गई । 


2. पश्चिम बंगाल वियान समा के लिए 23मार्च 937 को चुतात्र हुप्रा प्लोर थरों ज्योति 
बसु को 3। मार्च 987 को सुदुयमत्नी के ूथ से गा दिवायोी गई ॥ 


/ 54 


उद्योग 


सिचाई और 
बिलली 


भारत 3३९७७ 


7984-85 में चावल की खेती का क्षेत्र 5,98.5 हजार हेक्टेयर था। 
देश में पटसन उत्पादन का 55, 4 प्रतिशत और चाय उत्पादन का 24, 0 प्रतिशत 
उत्पादन राज्य में होता है। पटसन और चाय के निर्यात से राज्य काफी मात्रा में 
विदेशी मुद्रा अजित करता है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं : आलू, तिलहन, दालें, पान के 
पत्ते, गन्ना, तम्बाकू, गेहूँ, जी और मक्का । 

राज्य के 3. 4 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं। प्रमुख वत उत्पाद इमारती लकड़ी, 
शहद, जलाने की लकड़ी, लकड़ी का कोयला और वांस हैँ । 


पश्चिम वंगाल देश का मुख्य श्रौद्योगिक राज्य है, जिसमें 984 तक 7628 पंजीकृत 
कारखाने (रक्षा कारखानों को छोड़कर) कार्यरत हैं। मार्च 985 तक पंजीकृत लघू 
उद्योग की इकाइयों की अनुमानित संख्या 202940 थी । 

दुर्गापुर के मिश्रधातु इस्पात के कारखाने के श्रतिरिक्त दो इस्पात कारखाने 
हैं--एक दुर्गापुर में तथा दूसरा बर्नपुर में । अन्य प्रमुख 'उद्योग हैं--इंजीनियरिंग, 
मोटर गाड़ियां, रासायनिक पदार्थ, दवाइयां, अल्यूमीनियम, इमारती लकड़ी तैयार 
करना, पटसन, सूती कपड़ा, चाय, कागज, कांच, चमड़ा, जूता, हड्डी की खाद, 
साइकिल, डेयरी आदि | केन्रीय सरकार के कई सार्वजनिक संस्थान, जिसमें रेल- 
गाड़ी के इंजन, तार, उर्वरक, समुद्री जहाज निर्माण तथा रक्षा सामग्री बनाने वाले 
संस्थान शामिल है, इस राज्य में हैं। राज्य सरकार ने भी कई सार्वजनिक संस्थान 
जैसे चीनी, रासायनिक, इलेक्ट्रानिक, चमड़ा, दवाईयां, फोटो-रसायन, इलेक्ट्रोममेडिकल, 
कपड़ा तथा सहायक उद्योगों की स्थापना की है। झासनसोल, दुर्गापुरे, हल्दिया, कल्याणी; 
खड़गपुर, संथालदिह, सिलीगुड़ी, फरवका, कूच विहार, हावड़ा और वज-बज में 
नए-नए उद्योग क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। कलकत्ता से 50 कि० मी० 
दक्षिण में फल्टा में मुबत व्यापार क्षेत्र धनाया जा रहा है । 

क्रोयला और चीनी मिट्टी, दो महत्वपूर्ण खनिज राज्य में पाए जाते हैं । 


947 से कार्यान्वित महत्वपूर्ण बहुद्देश्शीय परियोजनाएं हैं--दामोदर घाटी 
परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कांगसावती परियोजना । तीस्ता बैराज परियोजना 
पर कार्य चल रहा है । 2 मध्यम सिंचाई योजनाएं सूखाग्रस्त पुरुलिया, वीरभूमि . 
और बांकुटा जिलों में शुरू की गई । तीन को छोड़कर, सभी योजनाएं स्थापित हो गई 
हैं और पांच योजनाएं पूरी हो चुकी हैं । 

राज्य में बिजली आपूर्ति का काम पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोड्ड 
कलकत्ता, विजली आपूर्ति निगम दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड और दामोदर घाटी निभम 
के हारा किया जा रहा है। 984-85 में दामोदर घादी निगम को छोड़कर राज्य की 
उपरोक्त थर्मल यूनिटों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता क्रमशः 3,737 मेगावाठ, 
2,34 मेगावाट और 705 मेगावाट था । इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल राज्य 
विजली वोर्ड के अ्रधीव 00 मेगावाट के गैस टरवाइन , 43 मेगावाट की क्षमता 
वाले पनविजली एकक झ्जौर 5. 5 भेगावाट क्षमता के डीजल एकक से भी विजली 
उत्पादन हो रहा है | इस प्रकार 984-85 में दामोदर घाटी परियोजना को छोड़कर 
राज्य की कुल विडली उत्पादन क्षमता 6,750 भेगाबाट थी । 


प्रमुष पर्यटन स्थल 


सरकार 


दिपान सभा 
5च ग्पायाोत्य 
जिलों का क्षेत्रफल, 


जमसंदया पोर 
मुह्यालय 


राज्य तथा के शासित प्रदेश फ्छ 

वर्ष 98न्‍-86 में पश्चिम दंगाल में दिजली की गुल स्थापित क्षमता 3,353 
(अस्थायी) मे ०वा० थी; विजलो उत्पादन की स्थापित क्षमता 4976-77 में ॥,625 
मेगावाट से बढ़कर 985-86 में 3,353 मेगावाट हो गई, इस प्रकार ,728 
मेगावाट की वृद्धि हुई । यह दृद्धि पश्चिम बंगात राज्य बिजली बोडड द्वारा 988 
मेगावाट की भ्रतिरिकत क्षमता पैदा करने, सी० ई० एमस० सी० द्वारा 20 मेगावाट, डो ० 
पी० एल० के पग्रन्तगेत 0 मेगावाट, डो० वौ० सी० के अंतर्गत 20 मेगावाट तया 
एन० टी० पी० सी० के अंतर्गत 20 मेगावाट पतिरिक्त ह्षमता पैदा करने से हुई। 

बाई०ई०सी० द्वारा दित्तोय महायता के भ्न्तगंद प्रामीण छेक़ों में दिदुदो- 
करण के विचार से मार्च 977 तक 0,987 गाँवों में बिजली पहुंचाना सम्मव 
हो पाया । इसके वाद के भाठ वर्षों में 8,220 यात्रों का वियुततोकरण सम्मव हों 
पाया | इस समय राज्य में 50, 43 प्रतिशत गाँवों में विजतो है । 984-85 वर्ष में 
कुल 39,43 पम्पसेटों को विजली पहुंचाई गई । 


प्रमुख पर्यटन स्थल हैं : कलकत्ता, दीघा (मिदनापुर), बक्झली समुद्री सैरगाह, 
सुन्दरवन (24 परणना), वंदेल, तारकेश्दर, कामरपुकुर हया दुगली 
(हुगली), शान्तिनिकेतत तथा वाकरेश्वर  (बीरमूम), दुर्गापुर (मर्दमान), 
विष्णुपुर (बांकुरा), मूिदाबाद, गोर तथा पंदुआा (माल्दा), दाजिलिंग, मिरिक, 
कालिमपांग तथा कृत्तियाग (दामिलिग), जाल्दापाडा ठथा दूअर्स (जलपाईपुड़ी) । 


राज्यपाल ४ नुरुल हसन 
मुख्यमंत्री : ज्योति दसु 
प्रध्यक्ष £ हाशिम अऋदुल हलीम 


मुद्य न्यायाधीश : भ्तिल कुमार सेन 





मुख्य सचिव: एस० वी० कृष्णन 
.............ह+ननलनलनलनतननतहततततम्+ 
जिला क्षेत्रफल जनसंख्या भुध्यालप 
(वर्ग किलोमोटर) 
__ _.0.08ह8हऑक्‍.........._......्हन+त._तलतहलह६न६ल६६न6€ 
| 2 3 4 
न ट न न नर मल विन लत ला दच्ि का का 2० 
]. बाकुरा 6,882 23,74,85 बांकुरा 
2. बर्देमान 7024 48.35,388 बर्दमान 
3. बीरमूम 4,545 20,95,8 29 सूरी 
4. कलकत्ता! 38, 733 47,25,006 कलकत्ता 
5. दाजिलिंग 3,49 0,24, 269 दाजिलिय 
6. हावड़ा ,467 29,68,86 हावड़ा 
2. हुगली 3,49 35,57,306 बिनसुराह 





..02...े++-++--पपभ/+++ै58ै्55_* 


कपि 


उद्योग 





है 2 3 रु 





8. जलपाईगूड़ी 6,227 22,4,877 जलपाईगुड़ी 
9. कूच विहार 3,387 2,7, 643 कूच बिहार 
0. माल्दा.. 3,733 20,3,87 इंग्लिण बाजार 
]. मिदनापुर 4,08] 67,42,796 मिदनापुर 
2. मुशिदाबाद 5,324 36, 97, 552 बरहामपुर 
3. नादिया 3,927 29, 64,253 कृष्णनगर 
4. पुरुलिया 6,259 १8,53,807 पुदलिया 

5. 24 परगना 74,052., 67 99,9,439 श्रलीपुर 
36. पश्चिम दीनाजपुर 5,358 24,04, 947 वेलूरघाट 





।.. इसमें तीन मगरपालिकाएं शामिल है । (गार्डन रीच 2.95 वर्ग दि० भी०, दक्षिणी 
उपनंगर 30, 38 वर्ग कि० मी० तथा जादवपुर 40 वर्ग दिए मी०) । 
2. पाद टिप्पणी | में निर्दिप्ट तीन भगश्पालिकाग्रों को छोड़कर । 


टिप्पणी : 24 परगना जिले को उत्तर 24 परगना तथा दक्षिण 24 परगना से बाँटठा गया 
है जिनके! जिला मुख्यालय क्रमशः अलीपुर भौर वरारसात हूँ। जनसंख्या के बारे में तसना- 
त्मक झांकड़े अभो उपलब्ध नहीं है । 





बिहार 
क्षेत्रफल ; ],73,877 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 6,99,4,734 
राजधानी : पटना मुख्य भाषा : हिन्दी 


भीगोलिक दृष्टि से विहार 774 लाख हेक्टेयर भूमि पर फीजा हुआ है। इस विस्तृत 
भूमि का 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य है। अभी 35 लाख हेबटेयर भूमि १९ खेती 
होती है। घान, गेहूं, मबका और दालें विह्ार की प्रमुख खाद्य फसलें हैँ । नकदी फम्नलों में 
मुख्यतः गस्‍्ता, तिलहन, तम्बाकू, पटसन और आलू पैदा किए जाते हैं। 

राज्य के कुल भागोजिक क्षेत्र का 9 प्रतिशत भाग वन है। वनों के महत्वपूर्ण 
उत्पादन है--इमारती लबड़ी, केन्दु-एत्तियां, लाख, गोंद, साल के बीज इत्यादि ।॥ 
विहार राज्य वन विकास निगम महुआ, कारंज और कुछुम जैसे बीजों को एकत्रित 
करता है। 

यहां 2 संरक्षित वन-क्षेत्र दया दो चिड़ियाघर हैं 


विहार राज्य आद्योगिक विकास निगम की आगामी नई परियोजनाएं हैं:---चांदी में स्पंज -- 
आयरन, जमुई में जी० आई० शीट्स, भोजपुर में नायलम, लातेहर में सालवेन्ट एक्स- 
ट्रेचश व प्लांट, रांची में घड़ियों की फ़ैक्ट्री, पतरातू में सीमेन्ट प्लान्ट, जसिदीह में 
ट्रांस्मीशन टावर त्तथा गया स्थित बिहार फासनस, इत्यादि 


सिचाई और विजली 


मुझ्य पर्यथ्न स्थल 


सरकार 


« विधान परिषद 
दिघान सप्ता 
उच्च ग्पायालतय 
जिसों का क्षेद्रफत, 


जनतंहवा ओर 
मुहयासय 


राज्य तया केन्द्र शाप्तित प्रदेश फ्ठा 
उद्योगषतियों को सभी प्रकार की मदद उपलब्ध कराने के लिए पंस्रगत विंडो 


व्यपस्था शुरू की गई है। 985-88 के दौरान0,22 लघु उद्योग इडाइपाँ 
पंजीकृत की गईं । 


बड़ी और मध्यम सिंचाई पर्योजताओं के जरिए विहार में 65 लाख देपटेय र 
मिचाई की कुल क्षमता है। स्वतंत्रता से पहले स्थापित दामता 4, 04 लाय हापटेमर 
थी । स्वरतव्नता के वाद, मिचाई क्षेत्र को प्रायमिकता दो गयी और भव 985-86 
तक बिहार में स्िचाई की स्थापित क्षमता 29. 35 साय हेस्टेयर लेदर तरू फैस चुह़ो 
है। सातवीं योजना (2985-90) के कार्यक्रम के अतर्गत 35 हजार हैस्टेयर की 
अतिरिक्त मिचाई क्षमता पैदा की जाएगी । 

राज्य की प्रमुख विजली परियोजनाए--पतरानू ताप विजलीपर, बरौनों 
ताप विजलोघर, मुज्जकरपुर ताय विजवोबर, झ्त्र्ग रेखा पन-विजयोधर तथा 
दामोर र घाटों नियम के श्रवोत बोज़ारो, बद्धपुर धोर दर्गापुर तार विजलीपर के साय- 
साथ त्लैया, माइयात एवं पंचेट पन-विनलोधर है | जुलाई 986 तक 3,347. 6 
मेग।बाद इकाई विजलो पैदा की गई, 9,743 पपमेटों को चालू किया गया तथा डुल 
2,27 गावो में बिजली पहुचाई गयी | 


राजगीर, बोौधगया, जमगेदपु र, बोह़ारों, नालर्दा, पटना, रॉचों, सापाराम, वैशालो, 
हजारीबाग, बेतला, भीमवाघ औ्रादि पर्यटकों के रचितस्यल हैँ। गया के निशद 
स्थित बोधगया वौद-धर्म का केन्द्र है। जमशेदपुर तथा बोकारों इस्पात के लिए 
विख्यात हैं। नालर्दा प्राचोन समय में भारत का महान बिशानकेद्र था । प्राचीत 
नगर पाटलियुव्र ही राज्य को बर्तमान राजघानों पद्ना है। सामाराम इसलिए 
प्रसिद्ध हैँ कि वहां दिल्‍ती के बाइगाह शेरथाह सूरो का शातदर मक़बस बना है । 
हजारीबाग और बेतला में राष्ट्रीय पार्क हैं तथा एक वस्यजोवन प्रमयारण्य भी 
है! वैशाली प्राचोत लिब्छत्री राज्य को राजधाती थी। 


राज्यपाल : पी> वेकट सुधा 
मुख्यमंत्री £ बिन्दे ध्वरी दुबे 

समापति : उमेश्वर प्रधाद वर्मा 
प्ध्यक्ष ४ राश नंदत झा 

मुख्य न्यायाधीश : सुरजीत सिह संघावालियां 


मग्य सचिद : के० के० श्रीवास्तव 


जिला क्षेत्रफल जनसमयपा मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) 
!] 2 3 4 
7]. प्रौरंगादाद 3,305 32,37,072.... घौरगादाद 
2. बैगूसराम 9958 34,55,343. बेगूसराय 
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27. 
28. 
29. 
30. 
3१. 
32. 
33. 
34, 
35. 
36, 
37. 
38. 
39. 


कननीनीज जज: 


. लिम्ता जहामाबाद गा 3॥ णुताएं १3990 को उद्घाटन फ््पि गया ॥ 


है 


. भागलपुर 


भोजपुर 
दरभंगा 
देवघर 
घनवाद 
गया 
गिरिडीह 
गोहा 
गोपालगंज 
गुमला 
हजारीबाग 
जद्ानावादों 
कटिहार 
खगाड़िया 
लोहरदग्गा 
मधेपुरा 


« मधुबनी 
. मुंगेर 


मुज्जफरपुर 


« नालन्दा 
» नवांदा 

* पलामू 

« पश्चिम चम्पारन 
« पटना 


पूर्व चम्पा रत 
पुणिया 
रांची 
रोहतास 
सहरसा 
संयाल परगना 
साहबगंज 
समस्तीपुर! 
सरन 
पिहुमूम 
सीतामढी 
सीवान 
वंशाली 





4 3 
5,589 26,2,427 
4,098 24,07, 600 
2,279 20,08,93 
2,478. 6 7,08,828 
2,996 24,5,00 
6,545 3,34,75 
6,892 7,3,462 
2,0,4. 7,3,405 
2,033 3,62,23 
9,077,.4 40,7,23 
77,65 23,98,30 

3,569 .30 9,83, 667 
3,057 7,40,837 
3,885.8 79,68,653 
3,490, 9 2,29,786 
3,788, 5 $864,033 
3,50 23,25,8 4 4 
68,398, 7 25,46, 7 74 
3,72 23, 57, 388 
2,367 -6,4, 325 
2,494 0,99,77 
2,749 3,97, 528 
5,228 9,72,60 
3,202 30,9, 207 
3,968 24, 25, 50] 
7,943 35,95,7 07 
7,574,]. 78, 23,45 
7,23 23,66, 325 
4,07],8 49,89,770 
5,58, 3 2,5, 542 
3,405,4 0,79,753 
2,904 १97,6,876 
2:647 20,84, 322 
3,440 28,6,799 
2643 79,32,/ 47 
2,2१9 7,78,930 
2,036 36,62,527 





] 


भागलपुर 
आरा 
दरभंगा 
देवधर 
घनबाद 
गया 
गिरिडीह 
गोड़ा 
गोपालगंज 
गुमला 
हजारीबाग 
जहानाधा द 
कटिहार 
खगाड़िया 
लोहा रूग्ा 
मधेपुरा 
मधुबनी 
मूंगेर 
मुज्जफरपुर 
विहा रशरीफ 
नवादा 
इाल्टनगंज 
बेतिया 
पटना 
मोतिहारी 
पूणिया 
शांवी 
सासाराम 
सहरसा 
दुमका 
साहबगंज 
समस्तीपुर 
छपरा 
ऋआाइवासा 
सीतामढ़ी 
सीवान 
हाजीपुर 


कपि 


उच्चोग 


पिचाई तथा 


(दिसलो 


राज्य तया केद्ध शाप्तित प्रदंश 759 


मध्य प्रदेश 


नबनसलक+- 2 > न +न न 7८ 


श्ंत्रफल : 4,43,446 वर्ग किलोमीटर जनमडग : 5,2,78, 844 


राजधानी : भोपाल मृझ्य भाषा: हिन्दी 





मध्य प्रदेश की प्रयंव्यवस्था कृषि » पर प्राधारित हैं । लगभग 80 प्रविगठ 
जनसंख्या गावो में रहती है। कुल भूमि के 43. 5 प्रतिशत क्षेत्र पर पेतो होती है 
तथा उम्में मे केबल 4, 4 प्रतिशत भाव पर मिव्राई सुत्िया है। मालवा क्षेत्र कयास के 
लिए उपयुक्त काली मिट्टी से भरपुर है। निचले स्वातियर, वुन्देतसण्ड, बधेवखण्ड तया 
छत्तीसमढ़ मैंदानों की मिट्टी हल्की है जबकि नर्मदा पाटी में गहरी, कछारी भूमि है। 
यहां की मुख्य खाद्य फसलें ज्वार, गे प्रौर चावत है ठया मोटे प्रताजों में कोंदे, 
कुृतकी” क्ादि है। वाणिज्य फसलों में विनदृत, कपास व गन्ना है। राज्य सोयाबीन 
उत्पादन में श्रीघ्र ही सफ़्वता प्राप्त करेगा / 

राज्य के कुल झोत्र के 32 प्रतिशत क्षेत्र में बन हैं। इनमें प्रधिरोशतः 
साल, सलाइ, सागवान, भाजा, बेहड़ा, हरा, महुग्रा, झादि के वन है ॥ 


राज्य के बढ़े उधीोगों में हैं :-- भित्ताई इस्पात मंयंत्र, भारत हैवी इलेविट्रकल्स, 
भोपाल; भोरत अल्यूमीनियम कारखाना, छोरबा; सिजपोरिटी पेपर मिल, 
द्वोगंगाबाद; करेंसी प्रिटिय प्रेस, देवास; प्रधवारी कागज की मि, नेप्ानगर; 
पेपर मिल, अमल; मलकोलाइड फैक्ट्री, नीमब; चमड़े के सामात को फीटरी, 
देवास; विस्फोटक पदायों का कारखाता, झोरदा; तथा जवलबुर स्थित वाहन 
कारधाना, आयु्ध कारयाता, गत कैंरिज कारयावा तश्य डाक तार कार्यंगाला 
आटोमोदाइल काप्लेइस, पीतमपुर झौर बेनूस में स्थित एच० एम० टी० घड़ी 
असेबलिंग इकाई ै राज्य में [4 सीमेंट प्लाट हूँ । इनमें से तीन सा्देजनिक क्षेत्र में हैं । 
राज्य में साल्वेंट एक्सट्रेरशन प्लांटों को सबसे बड़ी संदया हैं। इंदौर तथा उज्जैन के 
क्षेत्र, कपड़ा मिलीं के लिए प्रसिद हूँ । राज्य में 4 प्रीद्योगिक विदाय कैस्द्र विकतित 
किए जा रहे ह। 

मध्य प्रदेश खनिज सम्पदा से समृद्ध है, मुख्य खनिज हैं :--उच्च स्वर का घूना 
पत्थर, डोलीमाइट, लौह भयसस्‍्क, मैंगनीज भयररू, तादा भयस्क, कोदला, चट्टानी 
फास्फेट भोर बावसाइट । यह राज्य हीरे तथा टिन प्रवस्क का उत्पादक है। प्पी 
हाल ही में बल्तर जिसे. भो दित के भण्डार प्राये गये है। 


छठी थोजता के भठ में सभी साधतों को मिलाकर यज्य को जिचाई-शनता वयगग 
2। प्रतिशत है। राज्य में 7 नदी प्रणालियों है । सातवी पच्षीय योजना के दौरान 
5. 5 साथ हेक्टेयर भूमि में मिचाई द्मता पैदा करने का अस्ताब है। 


भहत्वपूर्ण पर्यटन 
स्व्ल 


सरकार 


विधान सभा 


उच्च न्यायालय 


जिलों का क्षेत्रफत 


जनतंब्या बौर 
मृच्यातय 








बन 
की 


समय 22 वड़ी परियोजनाएं जोर-शोर से कार्य कर रही हूँ जिनमें से & 
नहुमुखी हैँ । वे हैं : चंबल, राजघाट, वाण सागर, सहानदी जलाशय, हसदेव- 
वंगो और वार्यी। 36 बड़ी परियोजनाएं हँ---तवा, वर्ना, हसदेव दाएं तट की नहर; 
ऊपरी वेनगंगा, वार्थिर्पुर वाएं तट को नहर, उभिल, कोलार, सिद्ध चरण-त; 
भांडर नहर, हलालोी, सुक्ता, पैरी, कोडार, जोंक, रंगवाम, एच० एल० सी० और 
घनवार | 
वर्तमान में जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत 5 बड़ी परियोजनाञों, 4 
महझोली तथा 929 लघू योजनाओं, जिन पर अनसानतः 708 करोड़ रुपये खर्चे 
होंगे और जितकी क्षमता 4. 65 लाख हेक्टेयर होगी, पर कार्य चल रहा है। 
कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं--ग्वालियर, खज॒राहो, रांची, विदिशा, उदयेश्वर; 


उदयमिरि, ओरछा, स्िपुर, उज्जैन, अमरकंटक, भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टा्ें-- 
जबलपुर; कान्हा का राष्ट्रीय पार्क, शिवपुरी, बांधवगढ़, पत्ता (खजुराहो से 32 




















किलोमीटर दूर), भोपाल, भीमवेकटा, भोजपुर, मांडु ओंकारेश्वर, महेश्वर और 
पंचमढ़ी ] 
राज्यपाल : के० एम० चांडी 
मुख्यमंत्री : मोती लाल वोरा 
अ्रध्यक्ष : राजेन्द प्रसाद शुक्ला 
मुल्य न्यायाधीश : जी० जी० सोहमी (कार्यवाहक) 
भुव्य सचिव : के० सी० एस० आचार्य 
जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर) दिन 
ह। 2. * 3 4 
3. बालाघाट... 9,229 १4,47,870..._ वालाघाद 
2. बस्तर 39,774: 38, 42, 8 54 जगदलपुर 
3. बेतूल 40,043 9,25,387... बेतूल 
4. भिड 4,459 .9,73,86... भिंड 
5. भोपाल 9772... 8,94,739 भोपाल 
6. विलाउपुर .49,897.. 29, 53,366 बिलासपुर 
7. छतरपुर 8, 687 8,86, 660 छत्तरपुर 
8. छिंदवाड़ा 4,85 2,33,73... छिंदवाड़ा 
9. दमोह 7,306 7,2, 453 दमोह 
30. दतिया 2,038 3,87,893. दतिया 


१७७४ आयात कक ला दललिक मल चल निजता 
क्लडसस  सकलककफलरॉॉ्रोःञः:ःस जज >> तल औ जज 


राज्य तया केख शाप्तित प्रदेश 


है] 


77. देवास 
१2. घार 

3. दुगे 

]4. पूर्वी निमाड़ 
5. गुना 

6. ग्वालियर 
१7. होशंगाबाद 
38. इन्दोर 
१9. जवशपुर 
20. झाबुआ 
2. मंडला 
22. मंदसौर 
23, मुरेना 
24. नरमिहपुर 
25. पतन्ना 

26. रायगढ़ 
27. रायपुर 
28. रायसेन 
29. राजगढ़ 
30. राजनादगाव 
34. रतलाम 
32. रीवा 

33. सागर 
34. सतना 
25. सीहोर 
36. सिवनी 
37. शहडोल 
38. शाजापुर 
39. शिवपुरी 
40. सोधी 

4]. सरगुजा 
42. टीकमगढ़ - 
43. उम्जेन 
44. विदिशा 
45, पश्चिमी निमाड़ 


2 


72020 
8,753 
8,537 

40,779 
4,065 
5284 
40,037 
३,898 
70,60 
6,782 
43,269 
9,794 

40,594 
5,33 
7,35 

32,924 

24,258 
8,466 
6,54 

37,27 
486] 
6,34 

40,252 
7,502 
6578 
8,758 

44,028 
6,96 

]0,278 

30,526 

22,337 
5048 
6,09 
7,377 

१3,450 


3 


7/95,309 
70,57,469 
78,90,467 
7753,580 
0,0],985 
44,07,879 
70,03,939 
74,09,473 

24,98,743 

7,95,68 

70,37,394 

72,63,399 
73,03, 23 

6,50,445 

5,39,978 

4,43,97 
30,79,476 
7/70,542 
8,0,384 
3,67,504 

7/82,729 
72,07,583 
33,23,32 
77,53,387 

6,57,38 

8,09,773 
43,45,]25 

8,40, 2457 

8,65,930 

9,90,467 
6,33,476 

7/36,987 
44,7,002 

7,83,098 
46,30,943 





छा 


4 


देवास 
घार 
ड्गं 
घंटवा 
गुना 
ग्वातियर 
होयेंयाबाद 
इन्दोर 
जंदसपुर 
झावुपरा 
मंद्रता 
मंदसौर 
मुर्रेता 
नर्सनिददुर 
द््प्रा 
शरगढ़ 
शगपुर 
रायसेन 
शारगद 
राजतादगांव 
सपान 
रीवा 
सागर 
ख्वना 
सीद्वोर 
सिवनी 
शहडोल 
शाजापुर 
शिवपुरी 
सीधी 
अम्बिकापुर 
टीकमगढ़ 
उज्जन 
विदिशा 
घरगौन 





उद्योग 


पदाई ओर दिजलो 


महाराष्ट्र 





क्षेत्रफल : 3,07, 690 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : 6,27,84,7 
राजधानी : वम्बई ॥ मुख्य भाषा : मराठी 


बनी 


महाराष्ट्र के लगभग 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। राज्य के कुल कृषि 
क्षेत्र के लगभग 3.व4 प्रतिशत भाग में सिंचाई की व्यवस्था है। प्रमुख खाद्य 
फसलें हैं---गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का, वाजरा और दाल । महत्वपूर्ण नकदी फसलें 
हैं--ऋपास, गन्ना, मूंगफली, तम्बाकू, कसुम्भ और सूर्य मुखी । संतरा, केला, अंगूर और 
प्याज प्रमुख फ़लद;र फ़सलें हैँ । 

महाराष्ट्र ने व्यापक जल-विभाजक विकास कार्यक्रम हाथ में लिया है जिसके 
अन्तर्गत प्रत्येक गांव में योजनावद्ध ढंग से जल-विभाजक क्षेत्रों का विकास किया 
जाएगा । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक 
तालुका में एक गांव कृषि पंढारी' के रूप में चुना है । कुल छ्लेक्ष के 7. 24 
प्रतिशत भाग में वन फैले हुए हैं । 


यद्यपि देश की कुल जनसंख्या का 9.2 प्रतिशत भाग ही इस राज्य में रहता है, फिर भी 
कुल भ्रौद्योगिक इकाइयों का लगभग 7] प्रतिशत, श्रमिकों का 7 प्रतिशत से अधिक, 
पूंजी निवेश का 6 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों का 25 प्रतिशत 
इस राज्य में हैं । 

कुछ प्रमुख उद्योग जिसका महाराष्ट्र के औद्योगिक उत्पादन में प्रमुख स्थान है,... 
इस प्रकार हैं---रसायन तथा रासायनिक उत्पाद, वस्त्र, विद्युतीय तथा गैर-विद्युतीय 
मशीनरी श्र पैट्रोलियम तथा उससे सम्बन्धित उत्पाद । खाद्य उत्पादों में चीनी 
सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है। अन्य महत्वपूर्ण उद्योग हैं --आ्रौषधी, इंजीनियरी 
सामान, मशीनरी औजार, इस्पात और लौह ढहलाई और प्लास्टिक का समान । 
यहां पर परिष्कृत इल॑क्ट्रानिक सामान भी बनता है। 

वम्बई हाई में अपतदोय तेल क्षेत्र तथा वेसीन उत्तर तेल क्षेत्ष का विकास 
राज्य में श्रौद्योगिक विकास की महत्वपूर्ण घटना है। 

महाराष्ट्र चलचित्न उद्योग में अग्रणी है। 

नासिक, भौरंगावाद, नागपुर, जलगांव, रोहा और अहमदनगर में नये उत्पादन 
केन्द्र बन रहे हैं। 


योजना अवधि के दौरान श्रर्थात्‌ 795] से 980 तक, नौ बड़े और 90 मध्यम, 
,09] राज्य क्षेत्र की छोटी सिंचाई परियोजनाएं तथा 340 लिफ्ट (पानी खींचने 
की) सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गयीं। छठी योजना (980-85) के दौरान 
6 बड़ी, 35 मध्यम, 274 राज्य क्षेत्र को छोटी परियोजनाएं तथा 5 लिफ्ट सिंचाई 
परियोजनाएं पूरी की गयीं। छठी योजना के प्रारंभ तक कुल 7, 20 लाख 
हेक्टेयर भूमि में सिचाई की क्षमता विकसित की.गयी, जिसमें 2, 74 लाख हेक्टेयर 
योजना के पहले का क्षेत्र भी शामिल है । छठी योजना के दौरान 5, 50 लाख 


राज्प तया केद्ध शासित प्रदेश 7॥9 


हेक्टेयर की श्रतिखिति सिंचाई क्षमता पैदा की गयी। इस तफू छटी घोजगा के 
पंत अर्थात्‌ जून, 985 तक कूल 23.70 लाख देस्टेपर वी शिवाई हा पैदा 
की गयी । 

984-85 वर्ष के दौरान राज्य में पन, ताप, नाभिरीय घौर गैश दर्पाद 
बिजलीपरों की गैर-तिर्धारित (डीरेटेड) क्षमता 630 मेगरावाद थी । हुआ गिता 
कर मार्च, 4985 के पंत तक 33,963 नगरों झौर गांवों में प्रौर 9, 37 पाप 
पंप सेटो को बिजली पहुचाई गयी । 





महत्वपूर्ण पर्येटन. भ्रजन्ता, एलोरा, एलिफेन्टा, कन्हेरी, कारला यहां के महत्वपूर्ण पर्यटग गेस्य हैं पा 
कण महावलेश्वर, मयेरत भौर पंचगनी पर्वतीय स्थल हैं। पंदरपुर, नातिफ, शिरडी, 
प्रौद्यानागनाय, नादेंड़ भौर गणपति पुल घामिक स्पल हैं । 





पसरकार राग्यपाल ४ शंकर दयाल शर्मा 

मुख्यमंत्री ४: एम० बी० चव्हाण 
विधान परिएद सभापति ४ जें० एस० तिलक 
विधान सभ्ता प्रध्यक्ष ४ शंकर राव जगताप 


उच्च स्यायालय.. मुण्य न्यायाधीय : एम० एच० केनिया 


मुख्य सचिव: के० जी० परांजपे 








जिलों ढक क्ेदफल, जिला क्षेत्रफत जवसंच्या मुख्यालय 
जनसंसया कौर (चर्गं कि० भी०) 
मुद्यालय |] 2 3 4 
है 8 या 25 न पल मल 
. भ्रहमद नगर 7,048 27,08,309.. प्रहमदनदर 
2. भकोला १0,575 38,26,952.. प्रकोता 
3. भ्रमरावती 2,22 38,67,40.. प्रददर्दी 
4. श्रौरंगाबाद 9,72 75,88,03... धौर्गाशद 
5. भण्डारा 9,23 8,37877. सखद 
6. बीड 0,624 4,2, 342... ईड 
7. वृहत्तर बम्बई 603... 82,43,.405. ऋ्ऋई 
8. बुलढाणा 9,66] 5,9 धर7... इन्दाणा 
9. चन्धपुर 40,490 प4,75,278.. ऋढटा 
0. घुले 73,50... 22254 दर 


न्ञग्ज्््््नज््््ष्णआ-्ाभा न ख”_”_”_य्]्तत_तत35त+ 


पि 


भारत 4986 








] 2 3 हि 
84. गड़कीजोली 5,44 3 6, 37, 336 गडकीजोली 
2. जलगांव 3!,765. 26,8,27 4 जलगांव 
33. जालना 8,656. 0,32,57 जालना 
4. कोल्हापुर 7,633 24,65,427 कोल्हापुर 
5. लादुर 7,304 42,93, 530 लाटुर 
6. नागपुर 9,937. 25,88,87 मागपुर 
7. नांदेड़ 70,802. 47,49, 334 नांदिड़ 
8. मासिक 5,8530 29,9,739 नासिक 
9, उस्मानाबाद 7,50 0,29,702 उस्मानाबाद 
20. परभर्णी 8,038 6,42,60 परभणी 
24. पुणे 5,642.. 4,64, 470... पुणे 
22. रायगढ़ 7,48 4, 86, 452 रायगढ़ 
23. रत्नागिरी 8,249 3,79, 635 रत्तागिरी 
24. सांगली 8,572 8,3,22 सांगली 
25. सतारा 0,484... 20, 38, 677 सतारा 
26. सिन्धुदुर्ग 5,29 7,72,559 कुदाल 
27. शोलापुर 4,874. 25,9],220 शोलापुर 
28. ठाणे 9,558 33,5,562 ठाणे 
29. वर्घा 6,30 9,26,68 वर्धा 
30. यवतमाल 3, 584 7,37,423 यवतमाल 


नााजफ।फकफककपधफपजन-लल"---...हहक्‍ुईुह[ई[हुई[हरईन्‍08[हई[ईहऑुईुऑऔ[ऐ80ीहे 8 | 


मणिपुर 


+55सससककसकसससखसककसकलक्ंंं ंं>७9७,७)७४अओओ ७ ओ>७-++++>>- > » ......... 
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ल्षेतब्रफतः : 22,327 वर्ग किलोमीटर 


शजधघानी : इम्फाल 
पल लाप न वन 58 53 


जनसंख्या : 74,20,953 
मुख्य भाषा : मणिपुरी 








मणिपुर के 66 प्रतिशत लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। राज्य का करोब 92 प्रतिशत 
सत्र पहाटी है तथा वनों से घिरा है । आरक्षित बनों में ,377 वर्ग किलोमोटर सेव 
धात्ा दे जबकि संरक्षित वनों में 4,7 वर्ग किलोमीटर सषेत्र श्राता है। बेहतर किल्‍्म 
पते लाकटा बाते वक्ष लगाकर रक्षित बन क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में बाँस 

हद मात्रा के मिलता है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। झुछ क्षेत्रों में गेहूँ प्लौर मा 


राज्य तथा केन्द्र शाप्तित प्रदेश 765. 
की भी खेती होती है। दोहरी फसल बोना तथा परिष्कृत वीज भौर उ् रको का उपयोग 
जनप्रिय होता जा रहा है । 
उद्योग राज्य में बड़े पैमाने का कोई उच्च बाई ही 
ज्य में बड़ें पैमाने का कोई उद्योग नहीं है। हयकरणघा बुदाई सउसे बड़ा कूटीर उद्योग है । 
यह यहाँ के लोगों को श्राय का मुख्य स्रोत है। भन्‍य कुटीर उद्योग है--रेशम, वास 
और बेंत की वल्तुएं, चुहार्मीरी, वढ़ईगोरी, चमड़े को वस्तुएं, खाद्य तेल पेराई, 
चावल कुटाई तथा गुड़ भोर खंड पारी । 


सिंचाई और बिजली यहा मादखून के दं। रान पानी के सम्‌चित वितरण के लिए तेगे बहने वाले चश्मों पर 
बाँध वनाकर मुख्यतः छोटे सिचाई साधनों से सवाई को जाती है। यहाँ पर सिंचाई के 


बड़े व मध्यम कार्यक्रमों के भंतगंत 7 परियोजनाए हैं। राज्य में लोफ़टाक ही एकमात्र 
मुख्य विद्युत परियोजना है। 


राज्ययाल : जबरल के० दी० कृष्णाराव (अ्वराश प्राप्त) 
मुख्यमंत्री : रिशंग केशिग 
विधान सभा अध्यक्ष. : डब्ल्यू० ए० सिंह 


मुख्य धचिव : डो० एन० बस्मा 











जिलों का क्षेत्रफल, . जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 

पनसंठपा भोर (वर्ग कि० मी०) 

भुव्यालय 

रख | ट 3 रथ 
3. इम्फाल .. है ],303 5,56,46 इम्फाल 
2. उखसबूल . हु 49544 82,946 उखडल 
3 चदेल. . ५ 3,33 56,444... चंदेल 
4. चुडाचदिपुर * 4,570 ,34, 776 चुडाचांदपुर 
5 तार्मेगलोंग . दर 4,39] 62,289 तामेंगलोंग 
6 थोबल. . न 405 2,3,787 थोवल 
7 विशनुपुर . « 530 ,4,750 विशनुपुर 
8 सेनापति . 3,27 3,55,42 सेनापति 





25 मई 983 को सणिपुर का आठ जिलो के रुप में पुदगंठन दिया गया तथा जिलों के नाम 
१5 जुलाई 983 को बदले गए है 


खद्योग 


सिंचाई कौर 
'बिनली 


'सहंत्वपूर्ण पर्यटन 
'कैच्ध 


सरकार 


मेघालय 





क्षेत्रमल : 22,429 वय किलोमीटर जनसंख्या : 43,35,89 


राजघानी : शिलंग मुख्य भाषाएं : खासो, गारो और अंग्रेजी 








मेघालय के 80 प्रतिशत से भ्रधिक लोग खेती करते हैं। काशत क्षेत्र के लगभग 27 
प्रतिशत में सिंचाई की व्यवस्था है। मुख्य फसलें हैं--आरलू, तेजपत्ता, गन्ना, तिलहन, कपास , 
पटसन, मेस्ता भर सुपारी । चुने हुए क्षेत्न धान, गेहूं और मक्का अधिक पैदावार वाली 
किस्मों के लिए रखें गए हैं । खासी और जैन्तिया के पहाड़ी जिलों में फल भौर सब्जियां 
भी उगाई जाती हैं और वायवानी विकास के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। 

वन और वन-उत्पाद राज्य के मुख्य साधन हैं। भौद्योगिक और व्यापारिक 
उपयोग के पौधे बड़े पैमाने पर रोपे जा रहे है ।:_ 


राज्य में खनिज तथा वनों पर आधारित अनेक उद्योगों का विकास हो रहा है। 
एक प्लाईवुड तथा शराब का कारखाना पहले ही स्थापित किया जा चुका है। 
चेरापूंजी के सीमेंट कारखाने में प्रतिदिन 930 टन पोर्टलैंड सीमेंट का 
उत्पादन होता है । 

खासी, जैन्तिया तथा गारो पहाड़ी जिलों में पाये जाने वाले खनिज हैं: सिली- 
मैनाइट, चूना-पत्वथर, डोलोमाइट, अग्निसह मिट्टी, फैल्सपार, स्फटिक तथा रेतीली मिट्टी । 
देश के कुल सिलीमनाइट उत्पादन का 95 प्रतिशत पश्चिमी खासी पहाड़ी जिले में 
होता है ! गारो पहाड़ी जिले में कोयला, चूना-पत्थर, अग्निसहु मिट्टी और हल्के रंग 
के रेतीले पत्थरों के भण्डार हैं। राज्य में लगभग 2,000 लाख टन कोयला और 
2,000 लाख टन चूने के पत्थर के भण्डार होने का अनुमान है। 


इस समय चार परविजली परियोजनाएं हैँ, जिनकी स्थापित क्षमता 25, 2 


मेगावाट है । इसके अलावा शिलंग में , 5 मेंगावाट क्षमता वाला एक लधु पनबिजली 
केन्द्र .. 
कंन्द्र हूं । 


चेरापूंजी, मवस्मई गांव के निकट मवस्मई प्रपात, जकरेम का ग्रम॑ चश्मा, 
रानीकोर में मछली पकड़ने का स्थान और उमियम झील यहां के महत्वपूर्ण 
पर्यटन केद्धों में से हैं। 

राज्यपाल : भीष्म नारायण सिंह 


मुख्यमंत्री : कैप्टन डब्ल्यू ए० संगमा 


विधान सभा 


चच्च न्यापातद 


जिर्तों का क्षेत्रफल, 
जनसंदया. प्रौर 


मुद्यासय 


श््पि 


इचोग 


राज्य तथा केन्द्र शाप्तित प्रदेश ग्ध्क़ 


अध्यक्ष : ई० के० मैल्ांग 


मेघालय गुवाह्यटी उच्च न्यायालय के प्रधिकार क्षेत्र में है 


भुख्य सचिव; जे० एम० जाता 


कज्जजज--_..0ह08080त || 





जिला झेत्रफल जनमं्या मुझ्याभर 
(वर्ग किलोमीटर ) 

आल्‍---त-+__+_...000तहत. 

. पूर्वी खासी पहाड़ियाँ 5,96 5,,4 4 सिलेंप 

2. पश्चिमी खासो पहाड़िया. 5,247 ,6॥,576 नोदिल्तीइन 

3. पूर्वी गारो पहाड़िया 2,603 १,36,550 विलिपम नगर 

६. पश्चिमी गारी पहाड़ियां. 5,564. 3,69,877 हुछ 

$, जैन्तिया पहाड़ियाँ 3,89 3,5 6,402 जोदाई 
राजस्थान 





क्षेत्रफल : 3,42,239 वर्ग किल्मों& जनसंख्या : 3,42,67,862 
राजधानी : जयपुर मुख्य भाषाएँ : हिन्दी भौर राजस्थानी 





983-894 के दौरान राजस्थान में कुल 40. 4 लाख हेस्टेयर भूमि को सिचाई 
संभव हो सकी थी और धन्‌मान है वि 984-95 में 42 लाख हेक्टेयर भूमि की 
सिचाई हो सकी है। 983-84 में 88. 78 लाख हैक्टैयर भूमि हपिगत थी जबकि 
१984-85 में 763 . 8। लाख हेक्टेयर भूमि इपिगत होने को सम्भादना थी । राज्य 
मं कृपि उत्पादन मुख्यत : वर्षा पर भाधारित है। मुझ्य फपत हैं---स्वार, बाजरा, मकगा, 
बना, गेहू, छिलहन, कपास, गन्ना और तम्बारझू। खाद्यान्न उत्पादन 798 5-86 
मे 400.76 साख स्व ही गया) 





महत्वपूर्ण उद्योगों में मूत्र वस्त्र, खुरदरा तया ऊनी माल, चोनी, सीमेंट, शोशा, 
सोडियम संबंत, आ्राउ्नीजन ठया एसिटिलिन इकाइयों, कीटनाशक दबाइपां, 


3268 


44 


सचाई ये बिजलो 


आ>क' 


प्रकार 


“विधान सप्ता 


“उ5च न्यायालय 


भारत 986 


जिक्‌ प्रगालक, उर्वरक, रेल के डिब्बे, वॉल वियरिग्स, पानी तथा बिजली 
के मीटर, गंधक का अम्ल, टेलीविजन सेंट, संश्लेषित रेशे, अध्रक की 
कुचालक ईटें, अरुगजी का तैयार सामान, पालिश तथा दोबारा पालिश किए 
हुए पत्थर, स्पिरिट तथा शराब आदि हैं। 

भ्रन्य उद्योगों में कास्टिक सोडा, केल्शियम कार्वाइड, नायलोन तथा टायर धागे 
श्रौर तांवा समेल्टिंग (गलाना) शामिल हैं। केस्वीय सरकार के प्रमुख उद्यमों में 
कोटा स्थित प्रिसीजन इन्स्ट्मेन्ट फैक्ट्री है। 986 में 8,233 पंजीकृत फ्रैक्ट्रोयां 
थीं। 

देश का जिक कंसस्ट्रेट, एमरेल्ड (मरकत ) तथा गार्नेट का समस्त उत्पादन 
राजस्थान में होता है। भारत में जिप्सम का 94 प्रतिशत, चांदी खनिज का 76 
प्रतिशत, एस्वेस्ट्स का 84 प्रतिशत और फैलस्पार का 68 प्रतिशत तथा झ्रश्नक का 
2 प्रतिशत राजस्थान में मिलता है। सांभर तथा अन्य स्थानों पर समक 
के विशाल भंडार हैं। दरीवा तथा खेतड़ी में तांवे की खाने हैं। 

हस्तशिल्प में संगमरमर की वस्तुएं, ऊगो गलोचे, आभूषण, कसोदाकारी 
चमड़े का सामान, वर्तनों व तांवे पर पच्चीकारी मुख्य हैं । 


947 से जो मुख्य सिंचाई योजनाएं लागू की गईं, उरमें से कोठा वैराज शौर 
राणा प्रताप सागर [दोनों मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त उद्यप है) के पूरा होने 
पर राजस्थान-महर जिसका नया नाम ईन्दिरा गांधी नहर है, विश्व की सबसे बड़ी 
नहर होगी । विभिन्न छोटी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त राज्य को भाखड़ा 
नंगल योजता, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर तथा व्यास परियोजनाओं से भी 
लाभ होता है । 

राजस्थान में कूल वर्तमान स्थापित विद्युत क्षमता 803 .6 मेंगावाट है । 


राज्य की सारी पन्र विजली क्षमता अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं से प्राप्त है । 
परमाणु शक्ति परियोजना में उत्पादन शुरू किया जा रहा है। 957 
में राजस्थान में केवल 43 नगरों एवं गांवों में विजली थो जबकि मार्च 986 
तके यह्‌ संख्या बढ़कर 2,409 हो गई । मार्च 986 तक सिंचाई के लिए 
2,89,575 नलकृपों को बिजली दी गई है। 


राज्यपाल : चसस्तराव बन्धुजी पाटिल 
मुख्यमंत्री : हरिदेव जोशी 
भ्रध्यक्ष : गिर्रज प्रसाद तिवारी 


मुख्य न्यायाधीश : जे० एस० वर्मा 


मुख्य सचिव : वी० बो० एल० माथर 


राज्य हवा केश शाहित पता 

















760 
बद्र्त, जनसंदपा ता य 5 
पर जिलों. के दत्िफात शगरादिया गुद्यातव 
गुह्यातप (यर्ग कि० मी०) 
थ ब्‌ कक ८४४ 
7. प्रममेिर |, 8434 4,40,306. धगमेर 
2. भ्रलवर नि 8,380 7,70779... प्रतवर 
3. बासवाड़ा मु 5,037 8,80,600 पांगवाड़ा 
4. बाड़मेर है 28,387 74,8,802. पाड़ीर 
5 भरतपुर * 5,084 ]2,90,073 भरतपुर 
6. भीलवाड़ा. « 0,455. [3,0,379.. भीमवाड़ा 
7. वीकानिर गि 27,244 28/48,749. गौड़ागिर 
8. बूंदी श 58,550 5,86,982.. बूंदी 
9. चित्तोड़गड़. »._. 70,856 2,92,4 94 पिशडगढ़ 
0 घुरू मु 76,830 4,79,466. चुद 
१7. धौलपुर थ 3,009 5,85,059 घौधवुर 
42 डूंगरपुर मु 3,770 0,82,845. टूंगरृर 
१3. गंगानगर ५ 20,634 20,20,968. गंगानगर 
4 जयपुर 4,068 34,20,574... एयर 
5. जैसलमेर «. , 38,407 2,43,082. जैगनमेर 
6. जेलौर डे 0,640 9,03,073. जैम्ोट 
(7. झालावाड़ ० 6,29 72,84,998 झालावाड़ 
48 झुंझनूं ल्‍ 5,928 2,4,583... मुंभनू 
49. जोयपुर ५ 22,850 6,67,794. जायपुर 
20 कोटा ४ 2,436 5,59,784... की 
24 नागोर 7/78 6,28,669 नागीर 
22 पाली ». 42,3687 2,74,504.. पाली 
23 सवाई माथोईर .. 70527 5,35,870.. यवाई माधौवुर 
24. मौझूर * 2,732 3,77,245. गीऊर 
25. मिरीद्री दे 5,36 5,42,049 . पिरोदी, 
7. 26. टोंक ५ 2/94 7,83,635.. ढींड, 
है 5220 / अप 0 नकल 75/59/4443 2 न च्क उदयपुर 47,279 23,56,959. उदयपुर 


कप समन लिप सनन नली लत लत तट दि चमिी 


फ्र0 


कृषि 


एउद्योग 





भारत 4986 

सिक्किम 

क्षेत्रफल : 7,096 वर्ग कि० मी० जनसंख्या. : 3,6,385 
राजघानी : गंगतोक मुख्य भाषाएं : लेप्चा, भूटिया, हिन्दी; 


नेपाली तथा लिम्बू 


राज्य की अ्रथ॑व्यवस्था मूलरूप से कृषि पर आधारित है। मक्का, चावल, गेहूं, भालू 
वड़ी इलायची, अ्रदरक श्र संतरे राज्य की मुख्य फसलें हैं। भारत भें बड़ी इलायची 
का सबसे अ्रधिक उत्पादन और सबसे अ्रधिक क्षेत्र सिक्किम में ही है। अदरक, आलू, 
संतरा भर गैर-मौसमी सब्जियां अव्य तकदी फसलें हैं । 

नूंकि खेती के लिए उपलब्ध क्षेत्न राज्य में कुल उपयोगी भूमि का केवल 
0 से 2 प्रतिशत है, अतः यहां क्षेत्र के विस्तार से उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश 
सीमित है । इसलिए कृषि विकास में सृख्य जोर उत्पादकता और प्रति इकाई क्षेत्र 
से शुद्ध-आय को अधिकतम करने पर है। इस समय व्यावसायिक और वागवानी 
फसलों के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है । पुष्पोत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा 
रहा है | उन्‍नत किस्म की कृषि-सामग्री द्वारा गहन-कृषि की जा रही है । 


सिविकिम को पिछड़ा श्रौद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है तथा उद्योग विभाग 
में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये कई योजनाएं शुरू की हैं। 

राज्य में औद्योगिक माहौल विकसित करने की कार्य-वीति तैयार करने 
के लिए, उद्योग विहीन जिला' सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गयी हैं। इनमें राज्य के 
चार में से दो जिले आने है । ४ 

राज्य से लघु व मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करनें के लिए 
तथा श्रौद्योगिक विकास में गति लाने के उद्देश्य से एक वहुद्देशीय राज्य स्तरीय 
आद्योगिक विकास निवेश निगम की स्थापना की यई। उपभोक्‍ता इकाइयों के लिए 
सीमित श्रौर नियंत्रित श्रौद्योगिक कच्चा माल' हासिल करने का काम भी करता है । 

. राज्य में अनेक औद्योगिक इकाइयां विकसित हुईं हैं। ये फलों का मुरबा; 
रस, वेकरी उत्पाद, बीयर, वनस्पति, माचिस, सावुन, प्लास्टिक का सामान, हाथ की 
घड़ियां, चमड़े का सामान, विजली के तार, कंटीले तार और ओद्योगिक सामान का 
उत्पादन करती हैं । रे 

इसी के साथ लकड़ी की दस्तकारी कालीन, 'थंका' पेंटिंग और लेत्वा बुवाई 
जैसी पारंपरिक कला और हस्तकला को सुरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के 
लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं । इत पहलुओं की देख-रेख करते के लिए ऐसे 
सरकारी कुटीर उद्योग संस्थान की स्थापना की गयी है । 

केद्वीय श्रावकारी और नमक कानून 7944 श्र उद्योग (विकास तया नियमंन) 
श्रधिनियम 95] को इस राज्य में लागू किये जाने से यहां उद्योगों को नई दिशा मिली 


है । 


सित्ताई और दितली 


धान सभा 


द॑ ब्पापालय 


राज्य तया केन्द्र शासित प्रदेश ग्ग 
3979 से राज्य में 65 नई घिचाई योजदाएं शुरू को गई तथा 34 सोरतापों 
बात नवीमीकरण क्या गया, जिसते 5,706 हेस्टेयट भूमि शो विचाई की 
सुदिधा उपलब्ध हुईं । इसर्मे से 8,650 हेक्टेयर भूमि का उपयोग शिया जा रहा 


है। 


भस्थायी ध्रनुमान के भनुसतार तीस्‍्ता घाटी में 8000 मेगायाट बिजली 
उत्पादन की क्षमता सोजूद है। ठोस विजली क्षमता 3000 मेगावाट के करोब 
हो सकती है। रंगिट पन-विजली परियोजना घरण-]] (60 मेगावाट) की केलदीय 
ज्ल झायोव ने पह़ताल की भोर भव यह एन० एच० पी० सी० द्वाए प्रपते हाथ 
में लिया जा रहा है। दूसरी परिषोजना-उत्तरी धिक्किम में घिंगहिक के पास तीस्‍्ला 
चरफ-व की भी झ्रायोग ने पड़ताल की है। इसकी स्थापित दामता 000 भेगावाद 
होगी । ये परियोजनाएं राज्य के दीघेकालीन द्विंतों की पूर्ति करेंगी | 

प्रत्पफालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए, राज्य बिजली विभाग करीब 20 
मेगावाट की छोटी योजनाओं की जांच-पड़ताल में लगा है। इस समय दो पत-बिजलों 
योजनाएँ--रोंगनिचु, चरण-ा! (2. 5 मेगावाट) तथा रिम्वी चरण-]]] (3 मेगागाठ) 
निर्माण के भग्निम चरण में हैं भोर नई पव-विजलो योजनाएं--मार्योग्चु (4 मेगावाट) 
और अपर रोंगनिचु (8 मेगावाट) 986-87 के चालू वर्ष से लागू भी जा 
रही हैं। 

37 सा्च 986 तक राज्य के मुल 405 राजस्व ब्यॉकयांयों में में 224 
बा विद्ुतीकरण किया जा चुका था । 


26 भप्रैल 3975 से सिक्किम भारत पंप का पूर्ण सदस्य दन पया था । सिंतम्दर 97< 
को यह भारत संघ के सहयोगी राज्य के सूप में उभरा घा। 0 भगैस 8975 
को विधान सभा ने एक प्रस्ताद पारित कर बोग्याल का पद समाप्त झट दिया तथा 
राज्य को पूर्ण सदत्त्य के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया। 4 धग्रैल्न 975 
को मतदान के द्वारा सिम की जनता ने इस प्रस्ताव का हािक ह्वागंत 
किया $ 


राज्यपाल ४ टी० वी७ राजेश्वर 
मुस्यमस्ती ४ नखद्ादुर भड रो 
अध्यक्ष £ सूचसीराम शर्मा 


मुझेय स्थायाधीश : जुबल कियोर मोहँदी 


मुक्य सचिद 7: क्े० एम० एन० छावड़ा 


कल, जनसंग्या 


जिलों मे 
लय 
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जिला क्षेत्रक्त... जनसंस्या. मुक्यालय 
(वर्ग क्रिलोमीटर) 
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3, पूर्वी जिन्ला 954 ,38/762... ग॑ंगतोंक 

2, उत्तर णिला ; - 4,226 26,455 मंगन 

3, दक्षिण जिला 750 75,976 नामची 

8. पश्चिम जिला  ,706 75,92 ग्यालशिंग 
[ हरियाणा 

क्षेत्रफत : 46,22 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या : ,29,22,68 
राजधानी : अण्डीगढ़ मुख्य भाषा : हिन्दी 





राज्य मे निर्माण के समय तैयार मिए गए गूल ढथि के कारण इसका झषि उत्पादन 
लगातार कऋ़ता दी णा रहा £। 

प्राद्यान्न के उत्मादन में भारी बढ़ोतरी ह४हैं। 966 में उत्पादन 25, 92 
लाख टन था जो 985-86 में करीब 8, 46 लाख टन तक पहुंच गया | सावत्ष का 

उत्पादन सात गुना बढ़ा है। गेहूं के उत्पादन में पांच गुना श्रीर श्रालू के उत्पादन 

में घार गुना वृद्धि हुई है; जबकि कपास का उत्पादन ढाई गुना बढ़ा हैं। श्राज 28, 35 
लाय हेवटेयर भूमि पर गे, घावल, मवका श्रौर बराजदे की श्रधिक उपजाक 'किसा 
की फसलें होती 2 । 966-67 के दौरान ऐसा मीक्ष केबल 0,7 ,लॉख हैगदेयर 
था | उ्बरफों की प्रति ट्ेबटेयर खपत, 966-87 के दौरान मात 2,90 किलो प्रति 
ट्रैवटेयर थी, णो बरढ़यार 985-86 में 65, 87 किलो प्रत्ति ह्रैवटेयर दी गयी। इस 
तरद उर्बरकों की खपत में 20 गुना वृद्धि हुई है 

भामाजिक बनीकरण योजना से श्रकुशल खैतिदवार मजदूरों को छनके दरवाजे 
पर दी 47 जाय कार्य दिवसों के बराबर 'सीजनल' रोजगार क श्रवसर पैदा द्वीने 
गीशागा है। हर बच्चे के लिए एक ब॒ुक्ष' कार्यक्षम को जोरूगोर से लागू 
किया णा रहा है। हाल ही के वर्षों में राज्य ने श्रपणी छपलब्ध्ियों भें भारी बृद्धि की 
है। 980-8] में . 59 करो की तुलना में 498-82 में 0करोड़ पैढ़ लगाकय 
राज्य ने चार-गुना वृद्धि दे की । 985-86 के दौरान दाज्य ने 9. 43 करोड़ 
का ख्य पूरा किया श्रीर 986-87 के लिए 7,285 करोड़ पेड़ लगाने का 
जद निर्धारित किया गया ट । 


उद्योग 


सघाई कौर दिजली 


राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश 75 


हरियाणा के प्रमुष उद्योग है: सीमेंट, बोनी, डयगज, सूती कपड़ा, याच वा सामान, 
पीतल को वस्तुएं, साइविल, ट्रैक्टर, मोटर झाइकिस, टेलीविजन झट, स्‍्टीस दयूड, 
हैण्ड-ट्ल्स, वपास धागा, रेफीजरेटर, बनरपति थी, भतामे पड़िमां, मोटर गाहियों 
के टायर प्ौर दुयूव, सफाई के सामान घौर डसिरमित्र के जे भाई । 
हे में हिन्दुस्ताव मशोन टूल्प की एक फॉड्री है जो ट्रैग्टर बनाती 

। 

मद भारत इलेक्ट्रोतिवत लिमिटेड पंचतुला में 2 बरोड़ रुपये की दूरमंचार 
जना लगाने जा रहा है । करवाल के निकट 300 करोड़ रुपये पूंजी निवेश 
का तेलशोधक कारयाना तैयार हो रहा है | गुडगांय में मारूति उद्योग लिमिदेड 
पहले ही 'मारूति सुजुकी ' कार झौर बैन बाजार में ला चुका है! बुल मिलाइर इस 
समय हरियाणा में 65,336 छोटी श्रौद्योगिफ इकाइया तथा 358 बड़े प्ौर मध्यम 
दर्जे की भ्रौद्योगिफ इकादयां हूँ । 


हरियाणा सतलुज ओर व्यास नदियों पर बनी वहुमृघ्बी परियोजनाप्रों से प॑जार तया 
राजस्थान के साथ मित्रकर साभ उठाता है। राज्य को यड़ी सिचाई योजवाएँ 
है--पश्चिमी यमुना नहर, भायड़ा नहर प्रणालों तया गृडगांस नहर । शग्प में पानी फो 
निचली सतह से ऊपर तथा शुप्फ ढलानों पर घढ़ाना पढ़ता है। यहू एक नया 
साहसिक प्रयास है जिसने भारत में पहलो बार तिफ्ट सियाई को वास्तविक रूप 
दिया । राज्य ने सूदाद भौर सित्राती लियट सिचाई योजनाएं पूरी पर सी 
है । जवादरलाल नेहरू लिस्ट विचाई योजना, थो अय़े प्रसार की सरये बढ़ों 
योजना है, शीघ्न पूरी हो जाएगी। इनमे 2,85,000 द्वेस्देयर वेः अतिरियत् क्षेत्र में 
प्िचाई हो राकेगी। हरियाणा झे बाराती भूमि के मासिक संवलुगब्यमुतरा सम्तर्के 
नदर के द्वाशा रावी-ब्तास नदियों के पसी को उस से प्रतीत पर रहें 
हूँ । 

शुप्फ भूमि की विचाई के लिए, 39 छोटे जवाबवों का पता लगाया 
गया है जो पानी जमा करने के ढाचे के निर्माण से बढ़ते पाती का भदरण 
करेंगे । 56 जलसमरी का निर्माण प्रूरा हो चुत है और प्रत्य 38 का निर्माग-कर्य 
अ्रपति पर है । 





हरियाणा में समो गांवों का वियुतीकरण कर दिया गया है । 6062 हरिजन 
बच्तियों में स्ट्रीट लाईट के अलावा हरिजनों के! घटों में बिजली के परेन 
बजैवगन भी दिये गये हैं। हरिजनों के परों में 50,000 गे अधिझ विजतो 
कनेवशन दिये छा चुके हैं । 

बिजली उत्तादन भर वितरण व्यवस्या का कई गुना फ़लाब हुप्रा है। विजली 
की खपत जो 966 में प्रतिदिन 7 लाख यूनिट थी, श्रव बढ़कर 87 लाख 
यूनिट प्रतिदिन हो गई है। 985-86 बिजली उत्तादन की स्थापित क्षमता 343 
मेगावाट से बढ़कर 7,572 मेयावाट हो गयी है । 
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हह्पपूर्ण पर्यटन... राषएंस, मदयत शीत, सूरणऊुंछ, देशपिक, सुल्तानपुर, मरबेठ, सोहना भोर पिजोर 


प्र यहाँ फे भदत्यपूर्ण पर्यटन फेस हैं। एरियाणा में 30 पर्यटम फॉस्पलेगस हैं । 
(एफार राज्यपाल : एस० एम० एस० थर्मी 


मुस्यमंत्ती ४ बंसी पाल 
प्धान घत्ता सष्यक्ष : तारा सिह 
उतार समापातय शुझ्य स्थायाधीश : हुद्य नाथ सेठ 


मुथ्य संचिय : पी०पी० फेपरीएन 
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शर्तों का पेतफत जिया क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
ए्ररसंपपा स्‍प्ौर (पर्म किलोमीटर ) 
एृए्पासय हम किक 
] 2 $ | 
). ग़क्‍म्याता 3,832 4, 09, 469 पम्बालता 
2, भियानी 5,099 9,20,052 भिवानी 
3. फरीदाबाद | 2,50 १0,00,859 फरीदाबाद 
मे: गुष्ठगांय 2,76 $,49, 598 गुड़गोय 
5. एपार 6,35 34,906, 534 हिसार 
9, जींद 3,306 9,38,074 जींद 
४. फरनाल 3,727 79,22, 826 करनाल 
8. पुरक्षेत 3,740 १,30,026 मुस्क्षेत 
9, भऐगगढ़ 3,00 0,59,400 मारनौत 
१0. रोहतक 3, 84] 39,4,953 रोहतक 
१॥. पसिरता 4,276 7,07,0 698 तिरसा 
३2. सोनीपत १,९७6 8,486, 765 सोनीपत 
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क्क्षि 


छद्योग 


हि 
पक 


राज्य दया केद शात्तित प्रदेश 


हिमाचल प्रदेश 
आय 2 5 अल 55 पा मा नि य22न 
क्षेत्रफणक : 55,673 वर्ग कितो मीटर जनसंदरा ६ 42,80,585 
राजधानी : घिमता मुख्य भाषाएं : हिन्दी छोर पहाड़ी 
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कृषि भौर बागवदातों हिमाचल प्रदेश छो पर्देग्ररध्या के मुइर माधार है यहां 
की णनसंद्या के करोब 76 प्रविवद लोग इन ब्यइवायों में हैँ । बोर जानें 
बाले सेत्र का कंवल ]5.90 प्रतिई हो सिचिद्र हैं । पहाँ छी दतरारु 
में विविधव्ञा है । इसलिए यहां की जलवायु मिन्न-मिन्न प्रकार के फर्रों की पैशशर 
के लिए उपयुक्त है। सेव के अतिरिक्त यहां पर आनूबुयारे, बाइ, भोर खुझानों 
दंदा होते हैं। यहा की जलवायु नकरी फप्नलों जैसे बीज, जाजू, मर भौए शारू- 
सब्जी के बीज के लिए भी उपयुक्त है। नई फनों जैसे हाये, जैहुने, जेजोर 
भौर मशरूम के विकास पर जोर दिया जा रहा है। गेहूं, मक्का भौर चाइप यहाँ 
की मुख्य फसलें हूँ। 

राज्य के कुल क्षेत्र के 38. 6 प्रतिध्वव भाग में वव है। दनों से मुंढरठः इमारतों 
सकड़ी, इंधत को लफ़ड़ी, मोंर भोर विरोज! प्राप्त होते है। 


प्राकृठिक साधते, कम दाम पर बिजतों भोर भ्रम प्रचुर मात्रा में उपसम्ध 
होने के कारण राज्य भौद्योगीफरण की भोर घोरें-धीर दृढ़ता से गड़ रहा 
है । 985 के ग्रन्‍्त तक पंजीडुत लघु उद्योगअन्धों को सब्र ,4754 घी। ' 


प्रमुख उद्योगों में हँ--सार्वेजनिक श्षेत्र में नाहन ढलाई फारयाना, गाहग प्रोर 
बिलासपुर में विरोजा भोर तारपीन कारखाने हपा तिजी क्षेत् में सोधर में 
शरात्र का कारखाना | सरकारी क्षेत्र के फारथाने हिमालय उर्रेरक शिमिशेड 
ने एन० पी० के० सन्तुलित दानेदार उ्रकों का स्यापारिक रतर परह 
उत्पादन शुरू कर दिया हैं। इसके अतिरिक्त, सोतन के एक टेसोविशन शैषाए 
करने वाले कारपाने ने राज्य में व्यापारिक स्तर पर टेलीशिजन सेटों का तिर्माण 
शेर कर दिया है। सीमेंट निगम एक सीमेंट संपत्त भरा रहा है। एसिया 
के सबसे बडे याद्य परीक्षण संयंत्रों मे से एक परदान्‌ में ह। शिमता के पं 
शोगी में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेस्स शुरू किया जा रहा है। 

लघु उद्योग सत्र में सूक्ष्मदर्शों यंतरो, पड़ी के पुर्शों, विरिश्या घौर उच्मोष के 
लिए थर्मामीठरों, गर्म करमे के उपरूरणों शौर घत्पतायों के उपशुए्मों भार 
का उत्पादन हो रहा है। 

ग्रामीण उद्योगों में भेडयावन, लकड़ो एर अजहाशी घोर सुहारणिरो, रुपाई, 
बुनाई, चमड़ा बताना, मिद॒दों के बन छोर शोड़ रो बह्तुएऐ उस्येदगोर हैं 

बरोटीवाला, ३५-8५ पोंडा साहर, दिव्य, शमभी, प्ोयत, 
परवानू भोर पैम्नो में मोयोगिक क्षेत्र तय सोवन, घरमपुर, शोगड्ा, जवाधी, 
पौर मेहतपुर में भौद्योगिक बस्तियों स्थाएिठ हे यई है। 


776 भारत 3986 
सेंघा नमक, स्लेंट, खड़िया मिट्टी, चूना पत्थर, डोलोमाइट, पाइराइट्स और 
वैराइट्स आदि राज्य के महत्वपूर्ण खनिज हैं । 
सचाई जोर बिजली परियोजनाओं में से प्रथम परियोजना गिरिः पनबिजली परियोजना 
बजली 


भह॒त्वपूर्ण पर्यदन 
कषेस्च् 


कार्य कर रही है । अन्य बिजली परियोजनाएं जिन पर कार्य हो रहा है, इस 
प्रकार हैं :--लाहौल और स्पोति जिले में रौंगटोंग पनविजली योजना, मंडी जिले 
में बस्सी परिवर्धेन परियोजना, किन्नौर जिले में संजय (भाभा) पनविजली परियोजना, 
शिमला जिले में आंध्र पतविजली परियोजना व ताथपा झाकरों परियोजना । कांगड़ा 
जिलें में विववा पनविजली परियोजना अग्रस्त 984 में शुरू की गई । 


मार्च 7986 तक लगभग 5,05 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका 
था। * ह 


परवानू, शिमला, चायल, मनाली, डलहौजी और धर्मशाला यहां के महत्वपूर्ण 
पर्यटन-स्थल हैं । 


घरकार राज्यपाल * वाइस एडमिरल आर० के० एस० गांधी 
मुख्यमंत्री : वीरभद्र सिंह 
विधान सभा भ्रध्यक्ष : श्रीमती विद्या स्टोक्स 


उच्च नयायात्रप 


मुख्य न्यायाधीश : पी० डी० देसाई 














मुख्य सचिव : पी० के० मद्ठ 
जिलों का क्षेत्रफत: ध प 
अततंदपा प्ौर जिला क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 
भुदपालय (वर्ग किलोमीटर) 
3. बिलासपुर 3,67 2,47,368... विलासपुर 
2, चम्वा 6,528 3,, 47 चंम्बा 
3. हमीरपुर ,778 3,7,757.... हमीरपुर 
4. कांगड़ा 5, 739 9,90,758... घरंशाला 
5. किन्नौर 6,407 59,547 कालपा 
5. कुल्लू 5,503 2,38, 734 क्ल्लू 
4. लाहौल ओर स्पीति 33,835 32,00... केलौंग 
8, मण्डी 3,950 6,44,827... मण्डी 
9. शिमला 5,37 5,70,932. शिमला 
१0. पत्तिर्मीर 2,825 - 3,06,952 नाहन 
१]. सीलन 7,936 3,03,280 सोलन 
2. ऊना 3,940 3,77,422 ऊता 


क्खड्िडोो 5 ससससस््् जज >न्‍++3...........................................................................................................................>>>- 


क््वि 


इच्योण 


राज्य तथा केस शासित प्रदेश 742 


अन्दसान व निकोबार द्वोपसमूह्‌ 


क्षेद्रफत 28,249 वर्य किलोमीटर. जमसब्या.:, ॥,88,747 
राजधानी : पोर्ट ब्लेयर मुख्य भाषाएं : बंगता, हिल्दी, विशोदारी, 
पमिल, मलयासंग और देंसूगू 





प्रन्दमाव द्ीपसमूह की मुध्य यावात्न फ़ल धान है जवरि नारियत घोर 
सुपारी, निकोबार द्वीप समूह की प्रमुप नव॒दी फ़र्लें हूँ । इनके प्रतिरिपत्त इन द्वीपों 
में गन्ना, रैंड आयल पाम (यजूर), फ़त एवं सब्जियों भादि की छेती भी थी जाती 
है । द्वीपसमूह की जलवायु मसाले, यजूर तया रबड़ के लिए अनुमूत है । 


इसके कुल क्षेत्र में 7730 वर्ग किलोमीटर भाग में वन फैले हुए है । यहां तपी 
प्रकार के वन पाए जाते हैं । इनमें विशाल सदावहार यृक्ष, गिरिशियर पर होने बाले 
सदाबहार वृक्ष, नमी सोयने वाले यृक्ष तथा तटवर्ती भोर तराई के जंग्रलात शामिल 
हैं। अन्दमान द्वीप समूह में विभिन्‍न प्रकार की लकड़ी पाई जाती है। सब बहुमूल्य 
सकडियाँ प्राडोक तथा गुरजन की हैं| ये तिकोवार में नहीं मिलती ! 


द्वीप के घारों भोर फंसे प्राती में मछतियाँ बहुत अधिएः हूँ | देश है मृथ्य भाग 
की सय्ह दीप पर पारम्परिक मछुभारा जाति नहीं हैं। मछुप्रारों रो दिमिन्न द्वीपों 
में बसन के [लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 


राज्य में लघु उद्योग भोर हस्तथित्प प्रोदोगिक इकाइयों की संध्या 373 है। साप 
ही बुछ बढ़े स्तर के भोयोगिक एवकों की स्थापना भी हुई है। बढ़े उद्योग एक 
झाप्ठ की सुविधा के भाधार पर पोटब्लेयर में हादरों झभोर घादम, दक्षिण भन्दमान 
में अम्बोप़्ेट तपा मध्य प्रन्दमान में (बाउुताला भोर लाग द्वीप 7र स्थापित किए 
गए हैं । 

बड़े उधोगों के उत्पादनों में इमारती सड़ी, ख्यापोरिक प्लाईवुड ठया 
दियासताई| की ठीलिया भर डिविया के लिए सलेन्‍डी शामित्र है । 
संघ उद्योग भोर हस्तथित्त एकक सीपी-शित्प, फ़ीचर बनाना, बेबरी उत्ादन, 
चावल मिल, गेहूँ दवना, दिलहन के: कोल्ड घलाना भादि उद्योगों में शगे हुए हैं। 
दाज्य में 9 प्रौद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र हैं जो क्षेत्रीय शित्पियों दया भादिवासियों को 
बैत भौर बांस वा वाम, काप्ठशित्प, सीपी-शित्प भोटद दर्नी शिल्य जैसे उद्योगों में 
ब्रधशिक्षण प्रदान करते हूँ। इनमें से भधिवांध केन्द्र प्रशिक्षण प्रदान करते मे! साथ- 
साथ उतल्ादन भी करते हैँ । 
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सचाई और 
बिजली 


संचार 


मुख्य पर्यटन स्थल 


भ्रशासन 


भारत ३986 


चूंकि द्वीयउ में किप्ती प्राकृतिक नदी का अभाव है, इपलिए द्वीप समूह में बड़ी 
परियोजनाएं सम्भव नहीं हैं। छोटी योजनाएं--जैसे वर्षा का पानी इकठ्ठा करना 
तथा भूमिगत पानी के बेहतर उपयोग सम्बन्धी योजनाएं शुरू की जा रही ह । 

द्वीप में 45 विजलीघर हैं। फोनिकप् के पावर हाउस, पोर्ट ब्लेयर तथा इसके 
निकटवर्ती इलाकों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं। जनवरी 986 तक कुल 390 
गांवों में से 252 गांवों में विजली पहुंचाई जा चुकी थी । 


द्वीपों पर आवागमत दो तरीकों--वायु व जल-मार्ग से होता है। कलकत्ता तथा 
मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए सप्ताह में तीन बार इण्डियन एयरलाइस्स सेवा 
चलती है । चार समुद्री जहाज पोर्ट ब्लेयर व कलकत्तामद्रास|विशाखापत्तनम के बीच 
प्रथम दो वंदरगाहों से 0 दिन में एक वार तथा विशाखापत्तनम से तीन 
माह में एक वार गाते-जाते रहते हैं। समुद तथा जहाज विभाग के पास 
श्रन्त:द्वीप यातायात की आवश्यकताओं को संभालने के लिए समुन्नत वेड़ा है । 


सेल्यूलर जेल राष्ट्रीय स्मारक, एन्थ्रेपोलिजिकल एंड मेरीन म्यूजियम, चैथम सौ 
मिल, कारवाइन्स कोव बीच, चिक आईलैंड, रोस आइलैंड, वन्‍्ड्र, चिदया टापू, मधुवन 
और माउन्ट हैरियट आदि यहां के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं । 


अन्दमान और निकोवार वड़े ही सुरम्य द्वीपों का समूह है जिसमें छोटे श्रौर 
बड़े, वसे हुए तथा वीरान द्वीप-पमूह शामिल हैं।ये द्वीप बंगाल को खाड़ी के 
दक्षिण-पुर्वी भाग में स्थित हैँ इन द्वीपों में दो पृथक द्वीप-समूह हैँ जिसके साम 
हैं: अन्दमान द्वीप-समह और निकोबार द्वीप-सम्‌ह । इस केद्र शाप्तित प्रदेश की 
राजधानी पोर्ट ब्लेयर की दूरी समुद्री मार्ग द्वारा कलकत्ता से ।,255 कि० मी ० 
तथा मदास से ,995 कि० मी० है । 


अ्रदंमान और निकोवार द्वीप-समूह को ] नवस्वर 956 की केंद्र शासित 
प्रदेश घोषित किया गया था। प्रदेश का प्रशासन कार्य राष्ट्रपति द्वारा चलाया 
जाता है। 982 से स्थानीय प्रशासन कार्य उप-राज्यपाल देखते हैं । 


यहां की अधिकांश जनसंख्या देश के मख्य भाग से आकर यहां पर वसने 
वालों की है। वे अपने-अपने धर्म तथा भाषा को ही अपनाये हुए हैं। हालांकि 
प्रवासी अपनी-अपनी भाषा ही बोलते हैं, किन्तु हिन्दी अ्रधिक बोली जाती है। 

98] की जनगणना के अनुसार प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या 22,364 
है । इन द्वीपों में ये जदजातियां पाई जाती हैं--अन्दमान जिले में अन्दमानी, श्रोजिस, 
जारवास तथा सततिनलिज तथा निकोबार जिले में तिकोबारी तथा शेम्पेन्स । 
अंदमान और निकोबार द्वीप-समृह आदिम जनजाति संरक्षण अधिनियम 
के तहत जनजाति क्षेत्रों में प्रवेश-निषेध है तथा प्रशासन से लाइसेंस लिए बिना 
कोई भी बाहरी व्यक्ति द्वीप के जनजाति क्षेत्रों में किसी प्रकार का व्यापार या 
उद्योग नहीं चला सकता। 


सरकार 


उच्च न्यायालय 


जिलों का क्षेत्र फल 


जनसंस्या ओर 
मुद्यालय 


क्रूपि 


राज्य तथा केद्ध शासित प्रदेश 








उप-राज्यपाल : लेप 
ज्यपाल : लेफ्टि० जनरल टी० एस० घोवेराय (प्रवशाश प्राण) 
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भंदमान | 
दान झौर निकोबार ट्रीपप्मूह कसकृत्ता उच्च ग्यापासप हे परिवार शो हें ५४ है । 


मुझ्य सचिव : एस० आर» शर्मा 








22 बब34 0:24 च 02462 तल 
जिला क्षेनत्नफत जगराण्गा पुष्यातप 
(दर्ग किलोमीटर) 
3. प्ंदमान 6,408 ,68,287. शोर ब्वेश 
2. निकोबार क्शब! 30,454. हा गिश्शर 





अरुणाचल प्रदेशों... 
4 अपना 


क्षेत्रफल $ 83,743 वर्ग किलोमीटर/2.. जनरांठया ; 6,3,83% 


राजघानों $ इटानगर मुष्य भाषाएं : मोह हीडी- हाश- 
रहे... इपगों 





केवल छ: नगरों को छोड़कर समूचा क्षेत्र झरीय है 

भाबादी 3,257 गांवों में निवास करती है, विल्‍्हें 48 बं्ों में मद दबड 24 ि 

लोगों का भुख्य व्यवसाय कृषि है जो व्यापक हम हे वादा रही हे प्रीट काली 

में वर्षा वाले दलानों पर काटने झौर जताते छा 

बदलते रहते है, इसे 'झूम' कहते हैं । री 
या कुटक है भी विमिली प्रिंट 


कुल जनसंख्या के 35.33 अठिश्व लोग हे 
का 72.29 शरद है । 


गतिविधियों में लगे कुल (कर्मचारियों 235०. ६: 
984 में इसके कुल मौगोतिक क्षेत्र है सगमग 4 प्रतिगत झा ही ह। # 
पन्तगेंत लाया गया! ठुल भूमि के 62 प्रतिशत भाग में वत ते हुए #ै। ! 464 
में कुल 36770 हेसटेयर सर में येती ही गई। ईर्ं मै 47 धविहद 87 
में झूम खेती तथा शेप क्षेत्र में बावत तथा हीदीदार महाही हीदी #ी #६॥ 
पता छछ्ते 2987 हो गये रिए एए मगाणरण रत ही धर्िदुराी डे धरुणर, 
बह्पाचत प्रदेश 20 फाइरी !887 है पूर्ण एग गत हडा। 


2. क्षेत्रदत संबंधी मारे मध्यावी है। 





हरझ प्पतारे हु कटी की टाल 


> दो 


घान मुख्य फसल है। अन्य महत्वपूर्ण फसलें मक्का, मोटे अनाज, गेहूं, जो, 
दालें, सरसों, आलू, गन्ना, अदरक, मिर्च, कपास, सोयाबीन, सब्जियां आदि 
हैं । 

अल्णाचल प्रदेश में 7000 से भी अधिक फलों के वागान हैं जहां अन्नास, 
संतरा, नींबू, लीची, पपीता, केले, अमरूद तथा कटिवन्धीय फल जैसे सेव, बेर, 
नाशपाती, आड़, चेरी, जैतून, वादाम श्रादि उ्मयाये जाते हैं 


पासीधाटी में, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र तवा कृपक प्रशिक्षण केद्ध दो महत्वपूर्ण 
संस्थान हैं जो युवकों तथा कृपकों को ऋमश: ग्रामीण विकास तथा वैज्ञानिक 
ढंग से कृपि का प्रशिक्षण देते हैं। 


;घोय जंगलात, खनिज एवं जलविद्युत संसाधनों की दृष्टि से समृद्ध श्ररुणाचल प्रदेश में 
आद्योगिक विकास की संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। लिरप जिले में 
नामचिक-वामफ़ुक स्थान पर कोयले के भण्डार हैं, जिसमें लगभग 850 लाख टन 
कोयला सुरक्षित हैं। श्रनमान है कि कच्चे तेल के 5 लाख टन के भण्डार हैं। 
वेस्टकार्मेंग जिले के रूपा में डोलोमाइट के विशाल भण्डार हैँ। लोहिंत जिले के 
टिडिंय में चूना-पत्थर के 9]0 लाख टन के सुरक्षित भंडार होने का अनुमान है। 
चूना पत्थर डिबांग घाटी जिले में हुनली तथा भ्रपर सुवानसीरी जिले में मेन्गा में भी 
मिलता है। इनके श्रतिरिक्‍त ग्रेफ़ाइट, क्वार्टंजाइट, अ्रश्नक, लोहा और तांबे की 
खाने मिलने के भी समाचार मिले हूं 


दो महत्वपूर्ण घरेलू उद्योग हैं “-बुनाई ठया टठोकरियां बनाना । 985 में 
लघु-उद्योगों की संज्या 4436 थी जिसमें लकड़ी काटने के आरे, घाव तथा तेल की 
मिलें, फल परिरक्षण, सावुन ठवा मोमवत्तियां बनाने की इकाइयां, इस्पात संरचना; 
लकड़ी का काम आदि शामिल हूँ। 45 मध्यम दर्जे के उद्योग वनों पर निर्भर है; 
जो कलई, चाय की पेटियां, प्लाईवोर्ड आदि का उत्पादन करते हैं। इतके अतिरिक्त 
25 रेशम उद्योग के केन्द्र हें 


उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ औद्योगिक आधार बनाया जा रहा है। 
इस क्षेत्र के महत्वपुण उद्योग है--पासीघाट में छत की हल्की चादरें बनाने का का रखाना। 

- वेस्ट सिय्ांग जिले के निग्मोई में एक फल, परिरक्षण संयंत्र श्र तेजु में एक लघु सीमेंट 
संयंत्र । 


रोइग में श्रोद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा शिल्प एवं बनाई के 64 केन्द्र हूँ 


जहां विभिन्न प्रकार के शिल्पों तथा तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान की गईं 
हैं । इटानगर, पासीघाट तथा दियोमाली में औद्योगिक वस्तियों की स्थापना की गई 


हैँ । 


इटानगर में उत्तर-पूर्वी क्षेत्नीय विज्ञान और टेक्नोलांजी संस्थान ने भी काम 
करना शुरू कर दिया है । * | 


राज्य तथा केद्र शासित प्रदेश 


हा 

सिंचाई और पहाड़ों की ढतान पर स्थान परिवर्तन की झूम थेती की जाती है जो वर्षा पर निर्भर 
बिजली है । पहाड़ की तलहटी भौर नदी घाटो वाले क्षेत्रीं में मीड़ोनुमा भौर घादत को 
खेती बाली भूमि की सिंचाई भामतौर पर नालियां बनाकर भौर जल थाराप्रों को 


मोड़कर की जाती है । 
छोटी जोतों की सिचाई के लिए पम्पसटों का प्रयोग भो किया जाठा हैं। मार्च 
985 तक 357 संघु सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की गई 985 में कृपिगत बाल 
समिचित क्षेत्र 68340 हेक्टेयर था। 
इस केन्द्र शासित प्रदेश को पनविजलो क्षमता को विजली उत्पादन के लिए 
अधिकाधिक प्रयोग में लाया जा रहा है । मार्च 985 तक स्थापित माइत्रों भौर 
छोटेपन बिजलोघरों को संय्या 22 थी, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2,40 किलो 
वाट थी। डीजल से व्रिजली पैदा करने वाले सेटो से भी भांशिक रूप से बिजली को 
जरूरत पूरी को जा रही है। 985 में 22,400 किलोबाट बिजली माइत्रों पन* 
विजलीपरो तथा 3,40 किलोवाट डीजल सेटो से पैदा की गई। मा्च॑ 985 तक 
827 गांवों तक विजली पहुंचाई गईं । 


# पर्यः पर्यटकों को दिलचस्पी है: ं इनके निरुद भ्रसिद्ध 
महत्वपूर्ण पर्यटन... "ंठकों को दि के स्थान हैं: बोमडिला, त्वॉंग तथा इनके नि 


घ्प्लत बौद्ध मठ, इटानगर तथा इटा दुर्ग के ऐतिहासिक खंडहए, पुरातत्वीय मह॒त्य के दो मुज्य 
स्थल मालितियन तथा भीष्मकनगर, ती्येस्थल परशुराम कुंड भ्रौर दिरप जिले कशा 
नम्दाफा अभयारण्य । 

झरकार राज्यपाल : शिव स्वहप 


मुख्यमंत्री. : गेगोंग भ्रपांस 
विधानसभा अध्यक्ष + टी० एल० राजमुमार 
उच्च न्यापालव मुण्य न्यायाधीश : पी० सी० रेड्डी 


उच्च स्थायालय. ४ण्गाचल प्रदेश, गुवाहादी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्राता है। 
उच्च ४ || 


मुख्य सचिव : एस० सो० वैश्य 











जिलों का क्षेत्रफल, जिला क्षेत्रफता जनसख्या. मुष्यालय 

जनसंदयां ओर (वर्ग किलोमीटर) 

3233 8 3 4 5 
4. दिवंगवैलों 43,029 30,978... अनीनी 
2. ईस्ट वार्मेंग 4,3] 42,736 सेप्पा 


3. ईस्ट सियाग 6,5!2 70,45! पासीघाट 











* चै मी 


उद्योग 


0५ 23% 2 2 


हि है 3 2 5 





4. लोहित 34,402 69, 498 तिजु 

: 5. लोअर सुवनसिरी 3,00 7,72,650... जिरो 

6 तिए.. 7,024 ,28,650.. खाँसा 

7. अपर शुवतसिरी 7,032 39;40 दपोरिजो 
8, वेस्ट कार्मेंग 9,594 47,567 बोमछिला 
9. त्वाग ह 2,735.. त्वांग 
0. वेस्ट सियांग 32,006 74,764. आलोंग 


गोवा, दसन और दीव 





क्षेत्रफल : 3,84 वर्ग किलोमीठर जनसंख्या: 0,86,730 


राजधानी : पणजी मुख्य भाषाएं : कोंक्रणी, मराठी 
तथा गुजराती 








सिचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि का लगभग 8, 53 प्रतिशत है । यहां की मुख्य फसल 
चावल है। पालें, रागी तया श्रत्य खाद्य फसलें भी पैदा होती हैँ। नारियल, 
गत्ना, काजू, सुपारी, अन्नानास, भ्राम श्रौर कैला यहां की मुख्य नकदी फसलें हैं। 
कुल क्षेत्र के 28, 4 प्रतिशत भाग में वन हैं । 


मार्च 986 तक पंजीकृत लघू उद्योगों की संखथा 3543 थी जिसमें 23677 
कर्मचारी थे श्रौर इनमें. लगभग 45, 24 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी । 
इनमें वर्केशाप, बेकरियां, मुद्रणालय, लकड़ी चिराई मिले, टायर रिट्रीडिंग एकक, 
फलों शोर मछलियों की डिब्बावन्दी, काज तैयार करना, मौजेक (पच्चीकारी युक्त) 
टाइलें, साबुन, फर्नीचर, टाइपराइटरों के रितरन, कार्बव कागज, मोटर गाड़ियाँ की 
्ेट्रियां, एकराइलिक चादरें, पोलियीन के थैले, सोडियम सिलीकेट, मछली पकड़ने 
के जाल, जिप फास्तनर, स्टोव की बत्तियां, जते, ऐनकों के फ्रेम, रसायन, स्टेनलेस 


स्टील के बतेंच, चावल और प्रादा मिलें, दधाइयां, घड़ियों और टी० बी० सेटों 
का संयोजन आ्रादि शामिल हैं । 


3. क्षेत्रफल संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं। 
2. 


हर मई 4997 से गोवा पुणे राज्य बन गया लेकिन दमन और दीव केन्द्र शासित प्रदेश 
ही रहेंगे । 


];. शाब्य तचा केख शासित प्रदेश 783 


पित्तनाई प्योर 
बिणसोी 


मुष्य पर्यटन स्थल 


सरकार 


डिपान सपा 
उच्च धभ्यामासप 


जिलों का क्षेत्रफल, 


घनसंग्या तगा 
मुख्यालय 


यहा पाए जाने वाले यनिणों में यनिज सोहा, मैगनीन, फऐरेरो मेगनीज, बाउध्ञाइट 
पौर सेलथरी व सेलयडोयुक्त रेत शामिल है । क्षेत्र की भ्रपस्मवरपा में नम 
उद्योग का बहुदर बड़ा योगदान है । 


कई लघु प्लिचाई ग्ोजनाएं शुरू को गई है, जैसे लिपट चाई योजनाएं, भशर, 
तात्ताव भादि। 985-86 में इससे 39527 दवेगटेयर क्षेत्र में िचाई को गई। 
,...... ऊैछ बडी व मशोती ध्विघाई योजनाएं हैं--एस ली,ठिलारी, दमन गा, झपुता 
भौर माण्डोवी । कुल 42 गांवों में से 395 गांवों को मार्च 986 तकः विजती 


पहुंचायी जा चुकी है ! 

पर्येटत के मुख्य भाकष॑ण हैं---कील्वा, कोलनगूट, घागाठोर, हरणल, भंजुना तपा मौरमार 
सागर तट, बेल्सिल्का भाफ बाम जीक़स भौर बेघेड्रत घर्च, पवेसम, मरदाप्त, 
घामिक स्थल, मंग्ृगी तथा बनडढोरा, भ्गृद्ठा, तेरेपल, छपोरा शथा बामों-ट्रो-रामा 
किला; दूधप्तागर व हरबेलम प्रषात भौर मयेम छ्लील इत्यादि । 

उप-राज्यपाल॑: डा० गोपाल घिह 

प्रृध्यमंत्री..; प्रतापस्तिह राबजी राणे 

प्रध्यक्ष ४ डी० जी० नारवेकर 


एक नई जिला प्रदालत दक्षिण गोवा में बनाई गई है। बम्बई उच्च स्पायासय 
की एक खण्डपीठ गोषा में प्रणजी में|स्थापित की गई है । 


मुख्य सचिव : पी० पी० श्रीवास्तव 


न्नी नी ीत>ीयनआन 














जिला क्षेत्रफत जनसंघ्या. मुख्यातप 
(वर्ग किलोमीटर) 
3. दमन प्र्ट 48,560... दमन 
2. दीव 40 30 424 दीव 
3. गोवा 3,702 0,07, 749 पणजों 
चण्डीगढ़ 
3 पक नतन्न नल नीति 5 

क्षेक्षफत : 74 वर्ग किलोमीटर उनसध्या.: 45,00 


मुख्य भाषाएं . हिन्दी भौर पजायी 


...... >> +-+जज+ “ञअ|+ 53 


राजधानी : चण्डीगढ़ 





दस समय खेती योग्य कूल 3047 हेवटेयर भूमि है जिसमें सगमेग2,740 टिफटेपर भूमि 
सिंचित है । मुख्य खाद्य फसलें हुँ--गेंहू, मगका भौर नौ । 
कल भौगोलिक क्षेत्र के 27 प्रतिशत भाग में बन है।, 








द्योग 


सचाई और 
बजली 


ख्ये पर्यटन स्थल 


प्रकार 


बड़े और मध्यम क्षेत्ञ में 4 उद्योग हैं जिनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। 
लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्यत 2000 से अधिक इकाइयां पंजीकृत की गई हैं । 

बड़ी और मझौली श्रौद्योगिक इकाइयां ऊती वस्त्र और निटिय मशीन की 
सुइयां, पेय पदार्थ, बिजली के मीटर, एण्टीवायटिक्स, साईकिल के रिम श्र फ्रीह्वील 
एवं गत्ता श्रादि बनाती हैं। कुटीर श्रीर लघु उद्योग ये सामान बनाते हैं---इस्पात 
की चीजें, स्वास्थ्य श्रोर सफाई सम्बन्धी उपकरण, दरवाजों का सामान, 
इलेक्ट्रानिक पूर्जे, छरी कांटे, लोहे का सामान, विजली के उपकरण जैसे कपड़ा 
धोने की मशीन, प्लास्टिक के जूते, कपास की श्रोटाई के मशीनों के पूर्जे, बर्तन, 
पेंट और वानिश, रेडियो श्रौर ट्रांजिस्टर, मोटर वाहन के कल-पूर्णे, सिलाई सशीनों 
के कल-पुर्जे, टाइलें, रिपटें, कीटाणुनाशक दवाएं, घरों में उपयोग के तार, धर्मा- 
मीटर, तार निर्मित वस्तुएं, सावुन, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट पाइप श्रौर टाइलें, 
दाल और तेल मिलें, साइकिल ट्यूब व ठायर, इलैक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच, ट्रेक्टरों 
के पुर्जे, नाइलोन की निवार, कपड़ा, पट्टियां, श्रायूवेंदिक दवाइयां, इलेक्ट्रिक 
चौक, पेंच, चूना, रंगीन फोटोग्राफी, ट्रक व तीन पह्वियों वाले बाहनों की वाडी का 
निर्माण ब्लाक , डिजाइन, चारा काटने की मशीनें, फर्नीचर हेलमेट, सोडियम 
सिलीकेट, खनन मशीनों के पूर्जे और रोडवेज आदि। 


भाषड़ा में उत्पादित कुल विद्युत में से इस संघीय क्षेत्र को 3.5 प्रतिशत हिस्सा 
मिलता है । विजली के भारी संकट के समय दो मेग्रावाट तक बिजली उत्पादन 
करने का भी प्रवन्ध है । 


सभी 22 गांवों में विजली पहुंच ; चुकी है और गलियों में प्रकाश की 
व्यवस्था भी की जा चुकी है । 


मुख्य पर्यटन केन्द्र हैं--रोज़ गार्डन, राक गार्डन, शान्ति कुन्ज, क्षील, संग्रहालय 
तथा थ्रार्ट गेलरी, राजधानी काम्पलेक्स, नेशनल ग्रेलरी ऑफ पीर्ट्रेठ इत्यादि । 


प्रशासकत्त : एस० एस ० रै। 
सलाहकार : के ० बनर्जी । 


दादरा ओर नागर ह॒वेली 








क्षेत्रफल ४ 497 बर्य किलोमीटर जनसंसयधा : ,03,676 


राजघानी : सिलवासा मुख्य भाषाएं : भिली, भिलोदी, 


गुजराती तथा हिन्दी 


वि 





यह प्रदेश 954 में स्वतन्त्र हुआ था तथा 37 श्रगस्त 967 को भारतीय ह 
संघ में शामिल किया गया। इस प्रदेश की जमीन श्रलवाड़ा भर तेरम का 


डे. के 


कृषि 


उद्योग 


तिधाई प्रोर 
दिलतो 


पसर॒कार 


उच्च स्यायातप 


राज्य तया केख शासित प्रद श 785 


प्रधाली पर दी गई शोर इसका नियत्रेय भरार्गगाइ साकापो भगरेसीत्रा नामझ 
क्षि कानूत क्कै प्रस्तर्गेत किया जाता है।यह शोत्न गुजरात झोौर महाराष्ट्र के बोच 
में है। वापी सबसे नजदीक का रेलवे स्टेगन है जो विलदाया से 75 कि० मौ० 
दूर है। 

7964 में इस प्रदेश का नया सर्वेक्षण तैयार किया गया भौर 3963 में 
नये रूप से वंटवारा किया गया। इस नये सर्वेक्षण के भन्तगंत सभी सोर्यों 
को उनकी जोत पर 'यताबाही' भ्रधिकार दे दिये गये। 

प्रदेश में 72 गांव हूँ। प्रदेश के कुशल अ्शासव ये विकास के लिए इन 
गावों को 0 राजस्व क्षेत्नों मे बांदा गया है। प्रदेश में विधान समा नहीं है । 


दादरा धोर नागर हवेलो पूर्ण रूप से ग्रामीण सथा जतजातीय क्षेत्र है । रुप 
भौगोलिक क्षेत्र 489,580 हेक्टेयर है जिसमें से 2,600 हेक्टेपर सूषि दीत 
है। मुख्य फसल धान (घटीज) है। मागगती तथा धन्य पद्धाह़ी उत्पाद भो महस्पगूघे 
फसलें हूँ। गन्ने को पेती को भो धीरे-धीरे बढ़ाया जा रहा है। भाम, घीछू, लीपी 
तथा सेय भादि की भी पैदावार हीती है। 

केसर शासित प्रदेश के कुल भोगोविक क्षेत्र के 40 प्रतिशत भाग में वन है । 
कुल जनसं्या के 78 प्रतिशत लोग बनों पर भाधित हैं। जनजातीय लोगों को 
बन उत्पाद मुपत प्राप्त करने के भ्रधिकार दिये गये है। 
इछ प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। फिर भी यहां 236 उदोग है, जिम 
कुटीर उद्योग, छोटे उद्योग तया 6 मध्यम दर्जे के उद्योग शामित हैं। भौद्योगिक 
उत्पादों में कपड़ा, इजीनिरयारिंग, सामान, प्लाहिटिक, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन, प्रौषधिमा 
भ्रादि शामिल हैं । 


यहाँ कोई यहो या ममोलो धिवाई योजना नही है। किस्तु इस प्रदेश को गुजरात सदसार 
घोर गोश, दममत और दीढ़ की दमन-गंगा जताशय परियोजना से धिवाई को पुविधा ए 
उपलब्ध है। छोटी सिंचाई परियोजनाम्रों में 27 लिफ्ट लिवाई योजनाएं, 8 धंके 
बाँध भौर 3 नलझूष प्रीर 32 सुले बुएं है। मत 

बिजली गूजरात विद्युत बोर्ड में खदीदी जाती है । संघ शाप्षित प्रदेश में 
शत-प्रतिशत गाँवों को बिजली की सुविधा उपलब्ध है । 


ब्रशासक : डा० गोपाल सिंह 


गह संघोय क्षेत्र वस्वई उच्च स्यापातय के प्रधिष्ार श्षेत्र में है। 





दिल्‍ली 
|... जनता लि+ अस्त 5 
सैवेफत ४ ॥;483 वर्ग किलोमीटर जनम. : 62,20,406 


शाजधानी : दिंह्ती पुर्य भाषाएं : हिन्दी, पंजाबी औौंद उर्दू 





86 


बाई और 


ली 


सारत 3986 


983 में कृषि क्षेत्र 93 हजार हेक्टेयर से घट कर - लगभग 55,000 से 
65000 हेवटेयर के वी/च हो गया है । प्रमुख खाद्य फसलें हूं: गेहूँ, मबंका, बाजरा 
तथा ज्वार । खाद्य फसलों की बजाय अब सब्जियों, फलों, पशुपालन 
तथा मर्गी पालन के उत्पादव पर अधिक जोर दिया जा रहा है । 3982-83 
में सब्जियों का उत्पादन 425 हजार ठव था जो 984-85 में बढ़कर 
485 हजार टन हो गया। देश में गेहूं के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन में 
दिल्‍ली का दूसरा स्थान है। 


ग्राधनिक नगर दिल्‍ली भौर नई दिल्‍ली उत्तरी भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक केद्ध 
हीनहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अच्योगिक वेलद्र भी है। 947 के बाद से बड़ी संस्या में 
श्रौद्योगिक प्रतिप्ठान कायम किए गए । इनमें रेजर प्लेड, खेलकूद का सामान, रेडियो 
भर टेलीविजन और इनके पर्जे, साइकिलें श्रौर इनके पुजे, प्लास्टिक और पी० वी० सी ० 
सामान जिरुमें जूता, कपड़ा, रसायन, उर्वरक, दवाएं, हौजरी, चमड़े का सामान) ढंढें 
पेय तथा हाथ और मशीनी औजार बनाने की फैक्ट्रियां शामिल हैँ । धातु निर्माण 
ढलाई (कास्टिंग), कलई चढ़ाने और इलेक्ट्रोप्लेटिग प्रिटिग और भंडारण का भी 
कार्य होता है । 7984-85 में कार्यशील श्रौद्योगिक इकाइयों की संख्या करीब 
62,000 थी । इसमें औरुतन 5,58,000 मजदूर काम पर लगे थे और उत्पादन 
3,300 करोड़ रुपये मूल्य का था तथा वितियोग करीब 4,200 करोड़ रुपये का था। 

कुछ पारंपरिक हरतशिह्प-जिनके लिए पहले दित्ली शहर प्रख्यात था-हाथी दांत 
पर नक्‍काशी, मिनिएचर पेंटिंग, सोने और चांदी के जेबवरात तथा कागज का काम 
शामिल हैं । दित्ली के हाथ से बुने कपड़े बेहतरीन माने जाते थे | इस हरतकला को 
फिर से सजीव किया जा रहा है । 


नहरें, नलकूप तथा सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों से बहने वाले पदार्थ सिंचाई के 
साधन हैं। कृषि भूमि के 80 प्रतिशत से अधिक भाग को सिंचाई की सुविधा 
उपलब्ध हैं। 

दिल्‍ली विद्युत प्रदाय संस्थान अपने इच्द्रप्रस्थ एस्टेट तथा राजघाद बिजली 
स्टेशनों द्वारा विजली उपलब्ध कराता है। वाकी झ्रावश्यक बिजली की पूर्ति बंदर 
पुर, वारासूट तथा राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा की जाती है । नये सब-स्टेशन तथा नई 
लाइवें डालकर बिजली की वितरण प्रणाली में सुधार किया जा रहा है। 

समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत वायोगैस संयंत्र तथा 
पवनचक्कियां स्थापित की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर कुकर, सौर होठर 
तथा केरोसीन गैस स्टोव आदि को प्रदर्शनों द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है 
तथा विशेष स्थिति में इसके लिए झनुदान सहायता भी दी जाती है । समन्वित 
शहरी ऊर्जा कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक होटलों; 
अस्पतालों तथा श्रन्य शैक्षणिक भवनों में सौर कुकर की बिक्री के अतिरिक्त 
पानी के सौर हीटर लगाये गये है। इन दोनों कार्यक्रमों के संचालन के लिए 
दिल्‍ली उर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना की गई है। 


महत्वपूर्ण बर्यटस 
के 
सरकार 


सहानगर परिषद 


उच्च भ्याणासप 





राज्य तथा केद्ध शाघित प्रदेश य87 


हि द्ल्नी में उपभोजवाओं के हितों के संरक्षण के लिए एक निदेशालय बवाया गया 
है जिसमें उपभोक्ठाओं से संबंधित मामतों पर विचार किया जाता है । 


महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द हैं: लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुद मोनार, ज॑नर-मंतर, इंडिया 
गेट, बिड़ला मन्दिर, हुमायूं का मकबरा झादि । 


उपराज्यपाल £ एच० एल० कपूर 
मुख्य कार्यकारी प्रापंद : जमप्रवेश चद्ध 


प्रध्यक्ष £ पुरुषोत्तम गोयल 


मुख्य भ्यायाघोश. ; टो० पो० एस० चावत्ा 





मुख्य सचिव ४ कै० के> माथुर 

पांडिचेरि 

क्षेत्रफल ४ 492 वर्ग किलोमीटर जनसंस्या. २ 6,04,477 
राजधानी : पॉंडिचेरि मुख्य भाषाएं : तमिल, तेलुगू, मलयालम भोर फ्रेंच 


पांडिचेरि केन्द्र शासित प्रदेश में दूर-दूर स्थित चार बस्तियों--पॉडिचेरि, 


कराईकल, माह भोर यनाम शामिल हैं | पहली तीन तो समुद्री तट पर हैं, 
जिनमें से दो पूर्वी तट पर तया तीप्तरी पश्चिमी तट पर हैं। चौथी पूर्वी तट 


मुहाने पर है । 





कृषि इस केन्द्र शामित प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है तया यहां भी श्ाधी 
उपज इसी क्षेत्र से होती है । इय क्षेत्र की 90 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की 
सुविधाएं उपलब्ध है । धान की देती वाले 98 प्रतिशत क्षेत्र उच्च पैदावार वाली 
किस्मो से भरपूर हूँ । 

कृषि विज्ञान केन्द्र ने श्रव तक तीन उपयोगी धान की किसमें विकसित की हैं । 
इनके नाम है : पुदुबई परोन्ती (प्ी० बाई०-॥), पुतीतवती (पी० बाई०-2) तथा 
भारतीदमन (पी० बाई०-3)। 985-86 के दौरान एक एग्रो सवित एण्ड इंडस्ट्रीज 
कार्पोरिशन की स्थापना की गई | यह एक वहु-उद्देशीय एजेंसी है जो कृपि-सामग्री के 
वितरण श्ौर कृषि सेवाप्रों की सुविधाएं प्रदान करती है । 


7288 : भारत 986 


उद्योय यहां 7॥ बड़े उद्योग हैं-> 6 कपड़े की मिलें, 2 चीनी की मिलें, एक 
कागज की मिल, एक कास्टिक सोडा संयत्न और एक सिरेमिक ग्लेण्ड टाईल बवार्ते 
वाली इकाई है । मध्यम आकार के 9 उद्योग हैं । 
इसके अलावा यहाँ छोटे पैमाने के 2,300 पंजीइत उद्योग हैं । इन उद्योगों 
में 45,0 00 व्यवितियों को रोजगार प्राप्त है । 


छिचाई भोर पांडिचेरि में सिचाई मुख्यतः वर्षा से भरे तालाबों के द्वारा की जाती है । यहां 
बिजली कुल 87 तालाब हैं जिनमें से दो तालाब श्रपेक्षाइत बड़े हैं। कराईकल में सिचाई 
कावेरी के पाती तथा नहरों पर निर्भर है । | 
कराईकल और पॉडिचेरि की विजली की श्रावश्यकता तमिलनाड विजली 
बोर्ड से पूरी की जाती है। केरल राज्य बिजली बोर्ड माहे के लिए बिजली की आपूर्ति 
करता है तथा यनाम को आ्रान्ध्र प्रदेश राज्य विजली बोर्ड विजली प्रदान केंरता है । 
केत्र शासित प्रदेश पांडिचेरि को रामगुन्डम सुपर थर्मल स्टेशन, नेवेली 
पावर स्टेशन तथा मद्रास एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, कलपक्कम से क्रमशः 
50 में० वा०, 65 में० वा०, तथा 5 में० वा० बिजली-की श्रापूर्ति का 
झाएवासत दिया गया है। मार्च 972 तक इस केन्द्र शासित प्रदेश के सभी गांवों का 
विद्युतीकरण हो चुका था । 


मुद्य पर्यटन स्थल कुंछ मुख्य पर्यटत स्थल हैं : श्री मानकुला विनयागार मन्दिर, बोटेनिकल गार्डेन; 
जोन श्राफ आ॥र्क स्कवेयर, वार मैमोरियल, गांधी स्ववेयर, श्री श्ररविन्द भौर 
मां की समाधि, भरथियार तथा भारयी दासत मैमोरियल, गवर्ममेंट पार्क व पार्के 
मोनूमेंट, सेक्रेड हाटे आफ जीसेस चर्च, आरोविले, पांडिचेरि संग्रहालय, इण्डियन 
इंस्टीट्यूट श्राफ इण्डोलाजी व रोमा रोलां लाइब्रेरी । 


सरकार उप राज्यपाल; तविभुवन प्रसाद तिवारी 
मुख्यमंत्री: एम० ओ० एच० फारूख 


विधान सच्चा भ्रध्यक्ष : कमीचेट्टी श्री परशुराम वरप्रसाद राव नायड्‌ 
उच्च न्यायालय. पॉंडिचेरि मद्रास उच्च न्यायालय के अ्रधिकार क्षेत्र में है। 


मुख्य सचिव! एफ० पहनुना 











जिलोंफा क्षेत्रफल, . जियो क्षेत्रफल जनसंख्या मुख्यालय 

पनसंज्या शौर (वर्ग किलोमीटर ) 

के अमन 3. कराईकल 60 ,20,040 कराईकल 
2. माहें 9 28,443 माहे 
3. पांडिचेरि 293 4,44,4 7 पांडिचेदि 
4. यनाम 30 77,637 यनाम 








उधोग 


विजली 


प्रकार 


विधान सभा 


उच्च न्यायालय 


राज्य तया केद शासित प्रदेश 789 








मिजोरम 
क्षेत्रफल : 2,08] वर्ग झिलोमीटर जनपंढरा $ 4,93,757 
राजधानी : एज मुख्य माषाएं  मिजो ओर अंप्रेडी 





मिजोरम में लगमग 99 प्रविगठ लोगों का ब्ययमाद हृषि है। मुझ्र रूप से 
कृषि की झूम पद्धति श्रयवा स्मावास्यदित खेती पद्धति में खेती होरी है । तदमंग 
45,920 हेफ्टेयर मूमि को हुपि के प्स्वंत लिया जा चुझा हैं। चापव 
की खेती लगभग 7509 हेक्टेयर में को गई है। 985-86 सडक 53980 
हेक्टेबर भूमि को इेपि योग्य बताया गया ॥ पहाड़ी ढलानों पर मज़ा और घाद जैसी 
फसलें उगाई जाती हैं। श्रदरर यद्वा की महत्ययू्ें मगदी फसल है। 

कुल बन क्षेत्र 59985, 22 बर्न कितो मीटर हैं जोर इसमें से 7835, 65 
बर्ग किलोमीटर क्षेत्र सुरक्षिउ वर क्षेत्र हैं। कुल 42407 हेस्टेयर शेत्र पए विवि 
प्रकार के वृक्षों की रोगाई की गई है । महत्ययू्गं वर उत्ताई हैं-- इमारतों लराझ, 
बांस और प्रयर । 








मिजोस्म में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। हवकए्पा जोर हस्यशिस्त बुटोर उधोग 
हैं। घाबव मित्र, आठा चय्ह्ो, दाम को बजीछये वा्उसाताएं, पारा मंगोन, पद 
बताना और फर्वीचर बठाता प्रदेश के लयु उयोग हैं। बर 985-86 के दौरात 
प्रपएड्रत रेगम का कुत उतादन 5,077 फितोशाम तठया देखस को्य (कोया) का 
उठसादन ,69600 कित्रोद्ाम हुमा ॥ 





डीजल पावर स्टेगद ने प्राप्य विवदी को स्याविद भव 4.40 मेंगाबाद हैं और 
प्रिए पावर स्टेगत में 4 मैंगावाद क्षमता विजयी प्रात होह है। डीजत पावर स्टेशतों 
की संख्या 20 हैं और एक व्िड परवर स्टेगा है। पतबिजतों परियोजताएं प्रभो 
आरम्न की जानी है । 





उपराज्यपाल: हरिशंकर दुबे 
मुख्यमंत्री. ४ लाल यानवाला 
भ्रध्यक्ष +डा० एच० थनसंगा 


मिजोरम गुवाह्याटी उच्च स्थायालय के सधिकार छोद् में है। 


4- ॥7 फरदरो, 987 झो जारो प्रवाधारा शाजाद्र को प्धिवृदतता के घतुसार मिजोस्स 


को 20 फ़रवरी 2937 रो राज्य वा दर्जा दिया गया। 
3. मिजोरम विघालसमा के तिए चुताव 6 फरवधी 937 को हुप्ना प्रोरशों लाचइग़ा को 
20 फरवरी 987 को मुद्ुसमंत्री के रूर में शयय दियायो गई ॥ 


जिलों का क्षेत्रफल, 
धतसंद्या शोर 
घुस्पयालय 


उद्योग 


विद्युत 


सरकार 


उच्च न्यायत्रय 


पर्यटन 


मुख्य सचिव : लालखामा 














जिला क्षेत्र जनसंख्या . मुख्यालय 
(वर्ग किलोमीटर ) 

3. एजल 72, 588 3,40,8 26 एजल 

2. छिमतुईपुई 3,957 66,420 छिमतुईपुई 

3. लुंगलेई | 4,536 86,577 लुंगलेई 

लक्षद्वीप 

क्षेत्रफल ४ 32 वर्ग किलोमीटर जमसंब्या । 40, 249 

राजधानी : कवारत्ती म मुख्य भाषा : मलयालम 





इस क्षेत्र की प्रमुख फसल केवल नारियल है जिसका 984 में 3 करोड़ रुपये से प्रध्चिक 
का कारोबार हुआ है । 980-8 में नारियल 2,780 हेक्टेयर में उगाया यया । 
कवारत्ती त्तथा मिनिकाय में ढेयरियां हैं भोर भन्दरोथ, कदमथ, कलपनी, मिनिकाय, 
कवारत्ती, भ्रगति शोर किलतन में मुर्गी फार्म हैं । 

रँ 


मछली पकड़ना यहां का मुख्य|उचद्योग है। इसके चारों झोर के समुद्र में मछलियां 
बहुत अधिक हैं । हाल ही में मशीनीकृत नावों की संख्या बढ़कर 279 हो गई 
है । ये नावें बसे हुए तथा गैर बसे हुए द्वीपों से चलायी जाती हैं। 

लक्षदीप में प्रति व्यक्ति मछली की उपलब्धता देश में सर्वाधिक है । 


फरवरी 983 में बितरा का विद्युतीकरण हो जाने पर सभी द्वीपों में 24 घंटे 
बिजली की सप्लाई कर दी गई है । बितरा द्वीप एक दूरस्थ छोटा सा स्थान है जिसका 
क्षेत्ररल 0,4 वर्ग किलोमीटर तथा जनसंख्या 87 है। 


अशासक : जगदीश सागर 
लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के भ्रधिकार क्षेत्र में है। 


पर्यटन को कुछ समय से औद्योगिक धरातल प्रदान किया गया है तथा इसे 
कल्पनाशील ढंग से बढ़ाया गया है। 984-85 में मुख्य भूमि से ,87 पर्यटक 
तथा 43 विदेशी पर्येटक यहां आए । यहाँ 36 परयेटक कुटीर, पांच तटीय विश्वामघर; 
एक पर्यटक बंगला और एक हनीमून कुटीर (हट) है । 
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कर्नाटक के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री रामहृष्य हेगड़े की मिक्रारिंग 

पर विधानसमा भंग कर दी | 

0 गगोंगे प्ररंग ने प्रदगावतर प्रदेश छे मुध्यमंत्री प४ को शयफ 
| 

प्रधानमंत्री श्री राजीब गांधी से पंजाब समस्या को सुलमाने के 

लिए मंत्री स्तर को एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की। 

भारत का दसत्रा अल्तर्राद्धोय फिल्म समारोह, नई दिल्‍ली' में 

शुरू | 

प्राप्न प्रदेश में कृष्णा गोशवरी डेल्टा में स्थित करकियूर में 

गैस का पता चला । 

कलऊत्ता टेस्ट में मजहुददीन ने अपने टेस्ट मैच जोवन को शुद्धप्रात 

झतझ वनारुर को । इंद प्रकार शतक बनाने बोले यह भाश्वें 

भारतीय पिलाड़ी हो गये । 

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मोहिएद्दीगयुर में पारिवारिक 

कलह में 23 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । 

श्री रिशांग किंग मगियुर के दसवें मुध्यमंत्री बने । 

सरकार ने निर्भेण लिया कि सरशोरों कर्मचारियों को मंदगाई 

भते को बकाया चार किस्तों का भुगतान किया जाएया । 

लोक समा चुनाव 984 में काप्रेद (६) को 508 सीटों में से 

40] सोटें प्राप्त । 

गराघ्ी शांति प्रतिष्यत के लिए गठित कुशल प्रायोग ने सरकार 

को भ्रपनी अतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । 

अमरीका के रा्रगति थ्री रोगन के दूत थो चाल्से परसी ने नई झिल्ली 

में प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधी से मुलाकोत की । 

भारत भौर इंग्लैंड के वीच तीोवरा क्रिकेट ठस्ट मैच कलकत्ता 

में बिना हासर्जोत के फंदले के समाप्त । 

बिहार से काग्रेद (३०) के सदर खाइस्य सत्तर वर्षीय श्री 

समीमुद्दीव भ्रन्तारी का निधन । 

श्रीलंका को सेता ने श्रीलंका में वतकलाई में एक पादरी सहित नौ 

तमिलों की हत्वा कर दी । 

शास्त्रीय संगीत गायक श्री कुमार गंधर्व, 985 के लिए कालिदास 

सम्मान से पुरम्इत । 

भष्य रेलवे की ग्वालियर-भागरा लाइन पर खेलमयुर के पास प्रात्ड 

दूँक एक्टग्रेद भौर एक मालगाड़ी में टवफर हो जाने से एक व्यक्ति 

की मृत्यु 











भारत 986 
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प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विज्ञान भौर ठेवबनोलाजी को एक 
स्वतन्त्न मंत्नालय बनाया और डाक एवं तार विभाग को दो भागों 
में विभक्‍त कर दिया । ह 


श्री गगोंग श्रपंग के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 
इटानगर में शपथ अ्रहण की । 


महात्मा गांधी के सहयोगी और स्वतंत्नता सेनानी श्री शंकर लाल 
वांकर का अहमदाबाद में निधन । वह 96 वर्ष के थे । 


अरूम जा रही मालगाड़ी वबमाव रेलवे स्टेशन के पास पटरी से 
उतर गई जिससे छः: घरों को क्षति पहुंची और ग्यारह व्यक्तियों 
की मृत्यु हो गयी । 

भारतीय समुद्री क्षेत्र में भारतीय मछुआरों पर हुए हमले की कार्य- 
वाही पर भारत ने श्रीलंका से कड़ा विरोध प्रकट किया । 


श्री प्रताप सिंह राणे के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय गोवा मंत्रिमंडल 
ने पणजी में शपथ ग्रहण की । 


पारिवारिक पेंशन में ॥ अग्रैल 985 से काफी वृद्धि । 


विश्व के प्रमुख संग्रहालय विशेषज्ञ डा० ग्रेस मिकन सोर्ले का नई 
दिल्‍ली में निधन । वह 84 वर्ष के थे । 


श्रीलंका का यह कथन कि भारतीय समुद्री सीमा में उसने दो मछुआरों 
को नहीं मारा है, भारत द्वारा अस्वीकार । 


पांडिचेरी में राष्ट्रपति शासन 24 दिसम्बर 984 से छः महीने 
के लिए बढ़ा दिया गया । 


भारतीय तट रक्षक पोत ने रामेश्वरम्‌ के पास भारतीय समुद्री सीमा 
में लंका की नौसेना की नाव को पकड़ा । 


राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने नई दिल्‍ली में श्रास्ट्रिया के भूतपुवे|चान्सलर 
डा० ब्रूनों क्रेइस्की को अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सद्भावना के लिए नेहरू 
पुरस्कार से सम्मानित किया । 


जाने-माने लोक कथाकार, लेखक और गुजरात के भवित संगीत 


के गायक 63 वर्षीय श्री कानू भाई वारोट का दिल का दौरा पड़ने 
से निधन । 


प्रधानसंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा थुवा वर्ष' का शुभारम्भ । 


गुजरात सरकार द्वारा सरकारी सेवा में सीधी भर्ती में सामाजिक 
और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 28 प्रतिशत पदों के 
आरक्षण की घोषणा । 
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सिने जगठ के अमुख कलाहार श्री मदत पुरो का वम्दई में निधन। 
वे 69 वर्ष केये। 


श्री जगजीवन राम थोड़े शमय के लिए धाठवी लोडुयभा के प्रध्रध 
नियुक्त । 


इड्यिन रेलवे ने महिला हाकी का यिताव लगातार पाचव्री वार पोता || 


अकाल तख्त के प्रमुख ग्रंयी जत्येदार किरपाल सिंह को पंजाब में 
मोगा के निकट , गोली मारकर घायल कर दिया गया । 

श्री बलराम जायइ सोकममा के फिर से प्ध्यक्ष घुने गये । 

श्रीलेक़ा में मुसाहीलुवा के पाझ, 7 तमिल विद्रोहियो की श्रीसंत 
को सेना द्वारा हत्या ! 

राष्ट्रपति ज्ञानो अल दिह द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त 
अधिवेशन में स्‍प्रभ्िमापण ! 

नई दिल्‍ली में सम्पत्न हुए भारत के दसवें प्रन्तराष्ट्रीय फिल्म 
समारोह में सोवियत संघ की फिल्म यंग रोमान्सों भोर इंग्लेड शी 
फ़िल्म 'वीस्टेनियन्स को स्वर्ण मयूर से झम्मानित जिया गया । 
प्रोफ़ेसर भ्रूण कुमार वो जंविक विज्ञान में महत्वपूर्ण योगशन 
बेर लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रकादमी द्वारा दिये जाने बाज 
गोल्टन घुबल्ी प्रोफेमरणिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया ) 

श्री अनहरुद्दीन ने झपने पहले टेस्ट मेच के बाद मद्रास टेस्ट में एक 
झौर शतक बताया भौर इस प्रकार दो क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 
शतक बनाने वाले वे विश्व के पांचवें खिलाड़ी ही गये । 

भारत और फ्रास ने फिल्मों के निर्माप एवं वितरण के बारे में 
सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये । 

विदेशों के लिए जासूसी करने वाले एक बड़े गिरोह का पता चला । 
नई दिल्‍ली में सात ग्रधिकारी गिरफ्तार । 

उच्चतम न्यायातय ने कानून बताकर सेवानिवृत्ति बी प्रवध्ि को 
तथ करने के सरशार के प्रधिकार को उचित ठद़राबा ! 

मद्रास में चौथे क्िशेट टेस्ट मैच में इंग्वैंड ने भारत को नो 
विकेट से हराया । 

श्रीलंका में भारतीय संवाददाताड्रों के प्रवेश पर मनाही $ 

सरकार ने सिवित्र संविस परीक्षा, 7985 के लिए प्रधिकतस प्रायु 
मीमा 26 वर्ष से बदाकर 28 वर्ष कर दी । 

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भूतपूर्वे मुख्यमंत्री थी एन० भास्कर 
राव के विरुद्ध कृष्णा प्रस्यर घ्रायोग द्वारा की जा रही जाबव पद 
शोक । 
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तमिल छापामारों ने कोलम्बों जा रही रेलगाड़ी में आय लगा दी, 
जिससे 34 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 

जयललिता ने अखिल भारतीय अस्ता द्रविड़ मुन्तेत् कड़गम 
संसदीय पार्टी के उप नेता का पद छोड़ा । . 

इंग्लैंड ने एक दिवसीय क्रिकेट. श्रृंखला जीत ली । उसने बंगलौर में 
सीमित ओवरों के तीसरे मैच में भारत को तीन विकेट से हराया । 

श्री दयानन्द नार्वेकर गोआ, दमन, दीव की विधानसभा के फिर से 
निविरोध अध्यक्ष चुने गये । 


श्री महमूद विन मोहम्मद, सऊदी अरब में भारतीय राजदूत नियुक्त । 


मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा दक्ष राज्यों और एक केन्द्र शासित 
प्रदेश में 2 और 5 मार्च 3985 की चुनाव कराये जाने की 
घोषणा । 


नागपुर में हुए चौथे अस्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 3 
विकेट से हराया । 

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर 
विधानसभा भंग । 

प्रप्तिद्ध कत्यक नर्तेकी सितारा देवी वर्ष 984 के लिए नवें 
भूवालका पुरस्कार से सम्मानित । 

अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति श्री राउल श्रलफोन्सिया सात दिन की 
भारत यात्रा पर नई दिल्‍ली पहुंचे । 

गुजरात के गीत सेठी ने हैदरावाद में हुईं राष्ट्रीय स्नूकर प्रतियोगिता 
जीती | 


सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में दलवदल विरोधी विधेयक 
प्रस्तुत । ह 


कांग्रेस (ई)की नज़मा हेपतुल्ला, राज्य सभा की उप-प्भापति चुती गईं । 
प्रोफेसर चिन्तामणि नागेश रामचन्द्र राव और प्रोफेसर एम० जी० 
के० मेनन पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित । 

श्रन्य 27 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 44 व्यक्तियों को पद्मश्री 
से सम्मानित किया गया । 


22 वर्षीय आशा अग्रवाल ने हांगकांग में हुई आठवीं अन्तर्राष्ट्रीय महिला 
मैराथन जीती । 

इंग्लैंड ने चण्डीगढ़ में हुए सीमित ओवरों के मैच में भारत को सात 
रनों से हरा दिया और उतने एक दिवसीय क्रिक्रेट टेस्ट मैच की श्रृंखला 
में भारत को चार के मुकाबले एक से हरा दिया ॥ 


3985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 705 


जनवरी 28 


30 


37 


फरवरी 4 


श्रीमती इंदिरा गांधी ग्रणोपरात परगार्रष्रीम शांति के 
लिए जवाहरलास नेद्वर धुररकार रे रगातित । एगडी झोर है प्रधान 
मंत्री श्री राजी गांधी मे पुररकार प्रदण किया | पु 
परमाणु निरस्तोकरण पर दिल्ली में हुए छ: देशों के गियर सार्मिलन 
द्वारा परमाणु प्रत्षों पी होड़ रोक णागे पर फोर । 

झखार द्वारा सात धरव णपये गो भार ऋण णारी । 

ढाका मे पाकिस्तान मे एग्रिया ये द्वाकी फाइनल में भारत को' 
दो के मुकाबले तीन गोल रो हराया । 

श्रीलंका ने भारत के 7 मछुप्रारे वापरा किये। 

चुनाव प्रायोग द्वारा वर्ष 7985 फी 2 श्रौर 5 मार्च को महायप्द्र 
और उत्तर भ्रदेश विधान समाग्रो के लिए चुनाव कराये जाते के 
बारे में प्रधिगूचता जारी । 

विधि श्रायोग ने श्रपनी 9 थीं! रिपोर्ट संमद को अस्तुत 
की । इस रिपोर्ट में वहा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालम 


को दो भागो में विभक्तर कर दिया जाए--एक सर्वधानिक विभाग 
भ्रौर दूमरा विधायी विभाग । 


लोक सभा द्वारा दलवदल विरोधी विधेयक सर्वंसम्मति से पारित! 
भारत और मंक्सिको ते भारी उद्योग, वायो-्टेक्लोज्ाजी भौर 
सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग के वारे में नई दिल्‍ली में एक सम* 
झौते पर हस्ताक्षर किये ) 

लोक सभा भ्रनिश्चित काल के लिए स्थग्रित । 


दलवदल विरोधी विधेयक पास करने के बाद राज्य सभा पनिश्चित॑ 
काल के लिए स्थगित कर दी गई । 


श्री रोमेश भंडारी ने विदेश सचिव का पदभार संभाला । 
भारत के प्रस्ताव पर फ्रांस ने नई दिल्ली से भपने राजदूत भरी सर्जे 
योइडबइ को वापस बुलाया । 


भूटान नरेश जिम्मे द्धिघे वांग्चुक भारत की चार दिवसीय राजकीय 
थाद्रा पर नई दिल्ली पहुंचे । 

अजहरुददीत ने भ्रपने खेल जीवन की शुक्भ्रात में झातरपुर व्रिकेट 
टेस्ट मेंच में शतक बनाया । इस प्रकार लगातार त्तीन टेस्टों में शतक 
बनादे बाले वह विश्व के पहले बल्लेबाज हो गये । 


भारतीय राजनयिक महात्ने के हत्या के मामले में बर्मिधम फ्राउग 
अदालत द्वारा कश्मीर के दो लोगो को दष्ड दिये थाने के ग्रादेश | 


फ्ास ने भारतीय वायुसेना को वहुआयामी सदन दिमात मिराजर 
2000 की पहली देप भेजी । 
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न्यूयार्क से मद्रास लौटे । 

कानपुर में भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवां क्रिकेट टेस्ट मैच 
बिना हार जीत के फैसले के समाप्त । इस शूंखला में इंग्लैंड ने भारत 
को हराया । 

जासूसी के आरोप में भारत द्वारा जर्मन जनवादी गणतंत्र के दो शरीर 
पोलैण्ड का एक राजनयिक निष्कासित । ; 
जासूसी के आरोप में बम्बई के व्यापारी श्री योगेश मानिकलाल 
को गिरफ्तार करके नई हिल्ली लाया गया । 

स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी, डा० सतीश घवन ओर अन्य तीन 
व्यक्ति वर्ष 4984 के लिए बी० सी० राय पुरस्कार से सम्मानित । 
ले०जनरल जगजीत द्रिंह अरोड़ा और कांग्रेस (४) के भूतपूर्व संसद 
सदस्य श्री अमरित्दर दिह ने पटियाला में घिख फोरम” नाम का नया 
संगठन बनाया । 

भारतीय राजनयिक महात्ने की हत्या के मामले में, अधिकृत 
कश्मीर के दो पाकिस्तानी नागरिकों को आजोवन कारावास मिला । 
अल्पसंज्यक झायोग ने वर्ष 9982 और वर्ष 983 की अपनी रिपोर्ट 
सरकार को प्रस्तुत कीं । 


( हे शब्द कोल बा कीचिनेट ० सचिव का कार्य: प्रभार के संभाला 
श्षा पा० क० काल ने कंचिनेट सखिव का कार्यभार संभाला । 


सरकारी कर्मचारियों को ड्िये जाने वाले गृह निर्माण ऋण पर 
सरकार दस प्रतिशत का ब्याज लेगी । 


० 


फलकत्ता में राष्ट्रीय और अन्तर्राज्वीव ठेनिय प्रतियोगिता में 
रेलवे की पुरुषों की टीम ने महाराप्ट्र को हराकर चैम्पियन-शिप 
जीती । 

क्षीलंका के नोसनिक जहाज के कर्मचारियों हारा कोइइकेनाल 
समुद्र में भारत के पांच सछुआरों पर आक्रमण । 

श्षीलंका की सेनाओं के लिए गोला-वारूद ले जा रहा एक विमात 
तिवेन्रम हवाई अड्डे पर उतरा । 

मद्रास में आल इंडिया अन्ना द्विड़ मुन्तेत़् कड़गम के नेता श्री 'एम० 
जी० रामचन्द्रन द्वारा तमिलनाडु के मुब्यमंत्री पद की शयय ग्रहण । 
पोलेंड के प्रधानमंत्री जनरल वोजीसीएच जेरुजेल्स्की भारत की 
पांच दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्‍ली पहुंचे । 

इंदिरा गांधी हत्याकांड में विशेष जांच दल ने सतवंत भसिंह, वलबीर 
सिह, केहर सिह और वेशंत सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्न दाखिल किए | 


श्रीलंका की सेना ने मन्‍्नार क्षेत्र में 32 निह॒त्ये तमिलों को 
गोली से उड़ा दिया । 
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परयंटन के पहले महानिदेशक 75 वर्षीय श्री सोमनाथ चिव का 
नई दिल्‍ली में निधन । 

कलकत्ता मे राष्ट्रीय टेवल टेनिस प्रतियोगिता में कमलेश मेहता मे 
पुरुषों का खिताव जीता । इन्दु पुरी ने छठे साल भी महिलाप्ों का 
बिताव जीता । 

भारत और पोलैड ने टेलीविजन फिर्मों, वृत चित्रों भोर सूचनात्मझ 
लघु फ़िल्मों के झापसी प्रादान-प्रदात के बारे मे नई दिल्ली में एक 
रूमझौतें पर हस्ताक्षर किए । 

केन्द्र सरकार में कई विभागों के सूचिवों के स्थानान्तरण रिये । 
मिगापुर से मरद्राम झा रहे शिपिंग कार्पोरेशन के यात्ी पोत 
एम० बी० चिदम्बरम्‌ में श्राग लग जाने से ग्यारह व्यक्तियों की 
मृत्यु । 

श्रीलंका के! उत्तर-पूर्व में सैनिकों झोर विद्रोहियों के बीच हुई 
गोलीबारी में 4 सैनिक झौर 4 छापामार मारे गये । 

ले० जनरल के० सुन्दरजी सेनए के उप-प्रमुख पद पर नियुक्त । 

भारत प्रौर चेकोस्लोवाकिया द्वारा नई दिल्ली में वर्ष 986-87 के 
लिए एक दी्घेकालीन व्यापार समझौते पर हस्तादार । 

डा० नगेन्‍्द्र मिह भ्रन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के भ्रध्यक्षा बनाए गए । 
कानपुर में हुईं राष्ट्रीय वालीवाल प्रतियोगिता मे, रेलवे ने पंजाब 
को हराकर पुरुषों का खिताब भौर केरल को हराकर महिलापों 
का सिताव जीता । 

श्रीलंका की सेनाप्रों ने उत्तरी श्रीलंका में 38 तमिलों को मार 
डाला । 

दलवदल-विरोधी विधेयक को राष्ट्रपति ज्ञानी शैल सिंह मे प्रपनी 
स्वीकृति प्रदान की । 

हैदराबाद में प्रधानमंत्री श्री राजीय गाधी ने तमिलों को मुक्त 
कराने के लिए श्रीलंका में भारत के सेनिक हस्तक्षेप से इन्कार 
किया 

चिदम्बरम्‌ जहाज में लगी आग मे मरने वालो की संख्या 40 हुई ।' 
प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधी की अध्यक्षता में केन्द्रीय गगा प्राधिकरण 
की स्थापता । 

भारत और सोवियत संघ द्वारा वर्ष 985-86 के लिए सांस्कृतिक, 
वैज्ञानिक भौर शैक्षिक कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के वारे में नई 
दिल्ली में हस्ताक्षर 

कर्नाटक में रायचूर जिले के मास्ती याव के निकट तुंगभद्ठा नहर में एक 
ट्रैवडटर के गिर जाने से इक्कीम व्यक्तियों को मृत्यु । 
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नागा उम्रवादियों ने मणिपुर में मिंगाविग में 5 सुरक्षा कर्मचारियों 
को मार डाला । 


मेलवोर्च में हुई एक दिवसीय देन्सन एन्ड हेज़ेस विश्व प्रतियोगिता में 
भारत ने पाकिस्तान को छः विकेट से हराया । 


भरतपुर (राजस्थान) के भूतपूर्व शासक के छोटे भाई श्र डीय 
विधान सभा चुनाव क्षेत्र से निर्देलीय उम्मीदवार सानसिंह की पुलिस 
के साथ कथित मुठभेड़ में मृत्यु । 

पूर्वी दिल्‍ली में पठपड़गंज में भारत के पहला शन्तर्देशीय कन्टेनर 
फ्रेट स्टेशन का उद्घाटन । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 5 सदस्यीय इन्दिरा ग्रांधी स्मारक 
ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे । 


कानून और दवा' के बारे में आ्रायोजित चार दिवसीय विश्व सम्मेलन 


में, भाग लेने के लिए 250 विदेशी प्रतिनिधियों सहित 900 से 
अधिक प्रतिनिधि नई दिल्‍ली पहुंचे । 


नई दिल्‍ली में सम्पत्त हुए एक समझौते के अन्तैयत भारत में 


टी० बी० की रोकथाम के लिए स्वीडन पांच करोड़ रुपये की सहा- 
यता देगा । 


डीग में हुई श्री मानसिह की हत्या के करण राजस्थान के मुख्यमंत्री 
श्री शिवचरण माथुर ने इस्तीफा दिया । 


दक्षिण पूर्व रेलवे के मुसरा और जलघानपुर स्टेशनों के बीच एक 
रेलगाडी में लगी झ्राग में 50 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु । 


श्री हीरालाल देवपुरा को राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ 
दिलायी गई । 


हिन्दी के जाने-माने लेखक, 78 वर्षीय श्री चन्द्र गुप्त विद्यालंकार 
का वम्बई में निधन । 


कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि-लागत) एवं मूल्य आयोग 
रखा गया । 


सीमा शुल्क अधिकारियों ने वम्बई के समुद्र-तल से पांच करोड़ 
रुपये मूल्य का सोना वरामद किया । 


जयपुर में देवपुरा के नेतृत्व में चार सदस्यों के मंत्रिमंडल ने शपथ 
ग्रहण की । 
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दिल्ली में हखरथ स्टेडियम में हुईं 26वां राष्ट्रीय पुड्खयारों इति- 
योगिता में कैप्टन जें० एस० अहलूवालिया ने देख दे सेश्रेष्ठ घुड़ 
सवार का यिताव फिर से जीता । 

श्री एच० के० प्विह पाकिस्तान में भारत के राजदूत वियुक्ता। 

साहित्य ककाइमी ने विभिन्‍न भाषाप्रों के 22 सेग्ररों को पुरहशव 
किया । 

मेलवोर्न में वेन्हन एंड हेज़ेज विश्य श्रतियोगिता में पूत (९! मैच में 
भारत मे इंग्लैंड को 86 रवों से हयया। 

डी० डी० पाठोदिया वर्ष 4985-86 के लिए फि्ली के भष्यक्ष चुने 
गये । 

श्रीलंका में जाफना में, श्रीलंका की सैता ने घार विद्योट्रिपों को मार 
डाला । 

वर्योवृद्ध स्वत्तेत्नता सेनानी एवं भगतसिह के सद्योगी 75 वर्षोय 
श्रो अशोक बोस का लखनऊ में निधन । 

भारतीय सास्क्ृतिक सवंध परिषद्‌ ने एक लाए रपये का प्रन्तर्राष्ट्रीय 
वाल्मीकि कविता पुरस्कार शुरू किया । 

कानून, न्याय श्रोर कम्पती-मामलों में घूतपूर्व राज्यमंत्री भौर 
इंग्लैंड में भारत के भूतपूर्व उच्चायुक्त, 8 वर्षीय थी बी० एु० 

सईद मुहम्मद का नई दिल्ली में नियम । 

चोन का श्राठ सदस्यीय व्यापार श्रतिनिधि मण्डते भनेरः क्षेत्रों में 
प्राधिक भौर तकनीकी सहयोग तथा भारत घीत व्यापार को बढ़ाने 

के बारे मे विचार-विमर्श करने के लिए नई दिल्‍ली पहुंचा । 

दिवगते प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिया गरोधी की सुरक्षा व्यवस्था में 
बार्यरत दिल्‍ली पुलिस के एक कमारडो जगतार सिह को एक यर्ष के 
कठोर कारावास का दण्ड मिता । 

इत्तरी श्रीलेंका में एक पुलिस थाने पर तमिलों के हमले में घार 

सैनिवों सहित 50 व्यक्तियों की मृत्यु दो गयी भौर बहुत से पायव 
हो! गये / 

विद्ार में चुनाव के पहले दोर में 20 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी धौर 
लगभग 200 धायन हो गये । 

श्रीसका में सुस्षा बलों ने 7 सरिय्य तमिल प्रतगायदारियों को 
मार डाला । 

तमितवाई में परप्यनयढ़ी के पास 50 व्यितियों को से जा रदी 
नाथ डूब गई । 

प्रधानमत्री श्री राजीव गांधी द्वारा हिमाघत ब्रदेश के बजाद सें 
विल्लय की विसी भी संभावना से इन्कार । न्‍ 
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मध्य प्रदेश में आरक्षण विरोधी प्रान्दोलन समाप्त । 

ब्रिटेन की सुरक्षा परिपद्‌ ने सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान भारत हैवी 
इलेक्टिकल्स लिमिटेड को वर्ष 984 के लिए विश्व के सर्वत्तिम 
सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चुना। 


. राष्ट्रीय एकता सभा ने प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को विश्व शांति 


में उनके योगदान के लिए मैन श्राफ द ईयर 984-85' चुना । 
इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम में हुई राष्ट्रीय बैडमिटन प्रतियोगिता में सैयद 
मोदी पांचवी वार चैम्पियन भौर महिलाओं के सिंगल्स में सधुमिता 
सिंह नई चैम्पियस बनीं । | 
मेलबोर्न में हो रही क्रिकेट की विश्व प्रतियोगिता में भारत ने [न्यूजीलैंड 
को सात विकेट से हराया । 

पाकिस्तानी विमान अपहरणकर्ता नासिर बलूच को, जिसे सैनिक 
अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, कराची जेल में फांसी लगा दी 
गई । 

सिक्किम में श्री नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में । सदस्यीय मंत्रि- 
मंडल ने कार्यभार संभाला । 

कर्नाटक में श्री रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में दो सदस्यीय मंत्रि- 
मंडल ने शपथ ग्रहण की । 

श्रांभ्न प्रदेश में श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व में 23 सदस्यीय मंत्ति- 
मण्डल ने शपथ भ्रहण की । 


सर्वश्रेष्ठ खोजपूर्ण समाचारों के लिए छ: पत्चकार तन्दिती चरदे 


: पुरस्कारों से रूम्मानित । 


पाकिस्तान में इण्डियन एअरलाइन्स के विमान के भ्रपहरणकर्ताम्ों 
पर मुकदमा शुरू । 

मेलवोर्न में एक दिवसीय विश्व क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में भारत 
पाकिस्ताव को 8 विकेट से हराकर एक बार फिर विश्व चैम्पियन 
बना । 

श्री हरिदेव जोशी, श्री वसन्‍्त दादा पाटिल, श्री जें० बी० पटनायक 
को क्रमशः राजस्थान, महाराप्ट्र और उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की 
शपथ दिलाई गई । 

सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा श्रधिनियम के श्रन्तर्गत हिरासत में लिए 
गए आठ प्रमुख अकाली नेताओझ्रों को रिहा करने की घोषणा । 

श्री पी० वेंकट सुबैया बिहार के और श्री मोहम्मद उस्मान झारिफ 
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त । 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिह पंजाब के राज्यपाल नियुक्त । 
श्री बिन्देश्च॒री दवे द्वारा विहार के मख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण । 
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विश्वविद्यालय भनुदान ध्ायोग ने प्रोफ़ेसर एस० चद्धशेखर को 
सीं० बी० रामन पुरस्कार के लिए चुना। 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोवियत संध के राष्ट्रपति थी कोनस्टे्टिन 
चेरनेनको के भ्रंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए मास्कों पहुंचे । 


५ मोतीलाल वोदा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण 
गे 


गुजरात के एक आ्रामीण संगठन, शिक्षा, कल्याण झौर कार्यवाही 
सोसायटी वर्ष 985 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के 'ससकवा' 
स्वास्थ्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

पंजाब सरकार ने प्रेस १र लगी रोक हटायी । 

श्री प्रसन्‍त कुमार दास पुन: उडीसा विधान सभा के प्रध्यक्ष चुने गये । 
वर्ष 9585-86 के रेल बजद में सभी तरह के यात्री किरायों में !2, 5 
प्रतिशत का अधिभार झौर मालमाड़ों में 0 प्रतिशत वी पूरक लेवी 
का प्रस्ताव । 

श्री भर्जुन सिंह ने पंजाब के नयें राप्पपाल का पदभार ग्रहण किया । 


श्रीलंका में जातीय समस्या १र भारत, श्रीलंका बातचीत फा स्तर उच्चा- 
मुक्त से बढ़ाकर सचिव स्तर का किया गया । 

वित्तमंत्री श्री विध्वनाथ प्रताप सिंह ले संसद में वर्ष 985-86 के 
लिए बजट प्रस्तुत किया जिसमे 33 प्ररव 49 फरोड़ रुपये का घाटा 
दिखाया गया ॥ 

श्री एम० भो० एस० फारुख के नेतृत्व में पांच सदस्यीय भंत्तिपंडल 
ने पाडिचेरि में शपथ ग्रहण की । 

राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ते 66 पुरुषों भौर महिलापो की नागखिः 
पुरस्कार श्रदान किए 

पंजाब के राज्यपाल श्री भर्जुत सिंह स्वर्ण मदिर देखने गए । 

प्रसिद्ध भूतपूर्द बल्लेबाज 59 वर्षीय श्री ढडी० जी० फेडकर का 
मद्रास में सिघन । 

यूगीस्लाविया के प्रधानमंत्री श्वी मिल्का प्लानिक नई दिल्ली पहुंचे | 
मौवियत दूतावास के एक. कर्मचारी श्री इगोर गरयेजा ॥7 मार्च 
की सुबह से सापता । 

भारत के पांच भपहरणकर्ताप्रों के मुकदमे की खबर देने के बारे मे 
पाकिस्तान की ब्रदालत ने रोक लगाई । 
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अहमदाबाद के समूचे पुराने शहर में कप्यू लगा। हिंसा की घट- 
नाञ्रों के बाद देखते ही गोली मारने के श्रादेश जारी । 


अकाली दल (तलवन्डी) गुट ने ,अ्रकाली दल के श्रप्यक्ष संत लोगोबाल 


- और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति के अध्यक्ष श्री जी० एस० 


तोहड़ा १र आरोप लगाया है कि वे आनत्दपुर साहिव प्रस्ताव को[गलत 
रूप में प्रस्तुत कर रहे है । 

सरकार ने यात्री रेल भाड़े पर भ्रस्तावित 42., 5 प्रतिशत अधि- 
भार को घटा कर १0 प्रतिशत किया । 

ईरान-ईराक युद्ध को न फैलने देने के श्रयास में भारत के विदेश राज्य- 
मंत्री श्री खुर्शीद आलम खां और विदेश सचिव श्री रोमेश भंडारी 
बगदाद पहुंचे । 

सोवियत संघ दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री वी० खित्सीचेनकी 
को नई दिल्‍ली में उनकी कार में ही गोली मार दी गई । 

गेहूं का खरीद मूल्य 57 रुपये प्रति विवटल निर्धारित किया गया । 
शरजाह में; भारत, ने सीमित ओवरों ,की रोथमैन्स ट्राफी प्रतियोगिता 
के शारम्भिक मैच में पाकिस्तान को 38 रनों से हरा दिया । 


' मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा ने अपने मंत्रिमंडल 


में चौदह भर मंत्रियों को शामिल्र किया । 
तथाकथित यक्रेनियन रिएक्शन फोस ने नई दिल्‍ली में सोवियत 


दूतावास के श्रधिकारी श्री वी० खित्सीचेनकों की हत्या की जिम्मेवारी _ 


अपने ऊपर ली । 


कानपुर में फाइनल मैच में पंजाव ने महाराष्ट्र की टीम को शून्य 
के मुकावले 3 गोल ते हराकर संतोष ट्राफी जीत ली । 

दो पत्चकार श्री राजकुमार केसवानी और श्री प्रेम भाटिया वर्ष 984 
के लिए वी० डी० गोयनका पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए चूने 
गये । 

राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सुरक्षा कर्मचारियों को पदक झौर 
पुरस्कार प्रदान किए । 


सोवियत संघ के लापता राजनयिक इयोर गुयेजा देश छोड़कर अमरीका 
गये और वहां राजनीतिक शरण पायी । 

चण्डीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कृष्णताल सनचन्दा की 
आतंकवादियों द्वारा उनके घर में गोली मार कर हत्या । 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति ने सिखों को हथियार चलाने के 
अभ्यास के लिए धन निर्धारित किया । 


सोमाली के राजदूत मोहम्मद फराह आइदी ने नई दिल्‍ली में राष्ट्रपति 
को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए । 
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जातोध समस्या का समाधान ढूँडने के लिए विदेश सचिव थी शोनेग 
भंडारी ने श्रोलेंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने के साथ घातचीत झी ) 


भारत और सोवियत सप में तेल का बता लगाने के विए दोनों देशों 
के बीव सहयोग झौर बड़ाने के बारे में एक समझोरे पर हह्माशर 
किए । 

स्यूजीलैण्ड के उन्वायुक्त्र सर एडमण्डहिलेरी मे साप्टुपति जानी जैत मिह 
को अपना परिचय पत् प्रस्तुत किया । 


उद्रवादियों ने प्रमृतसर में संगमग 00 दुकानों में भाग लगा दो भौर 
एक दुकानदार को लूट जिया । 

39 स्फूल प्ष्पापकों को प्रमुख विशेषताओं के लिए एन० सी० ई० 
आर० टी० पुरस्कार प्रदान किये गये ! 

हिन्दी के प्रस्तिद्ध वेबक थी जैनेद्ध कुमार को यर्ष 79982-83 
के लिए भारत-भारतो पृरस्कार प्रदात किया गण 


शरजाद मे, भारत ने ग्रास्ट्रेलिया को तीन विकेट से हराझर रोब- 
मत्स कप जीता । 

इल्दिरा गांधी समाधि का नाम 'शक्तिस्थ्! रखा गया । 

हिन्दुश्तानी गायन के लिए, उत्ताद शराफुत हुसैन था को वर्ष 
7984 का संगीत शाटक ग्रकादमी परस्फार प्रदात िया समा । 
भारत के विफैट की२र सैयद किरसानी झौर पराहिस्तान के विशेट 
कीपर यास्तिम बारी को किश्ेट के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 
किस्ेटर्स बेनीफ़िट फड सीरिज से 50-50 हजार डातर दिए गए । 
दूरदशन के भूतपूर्व उपमहानिदेशक 66 वर्षीय इकबाल भतिक शा 
नई दिल्‍ली में वियन । 

श्री चद्धशेधर सिंह को केद्वीय मत्रिमडव में कपड़ा भोर प्राप्ति 
राण्यमत्री बनाया गया 

प्रधानसत्री श्री राजीव ग्रोधी विखे भारती के केलाधिय्ति 
तियुयतर । 

मौहप्मद उस्मान प्रारिफ द्वारा उत्र प्रदेश के राज्ययात पद की 
शपथ ग्रहण ! 

श्रीलंका में पुलिस झूमास्डों ने छ तमिल उप्रवादियों को गोती 
में उड़ा दिया । 

दक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरमिम्दाराद छ. दिन की सरकारी 
यात्रा पर मास्को पहुंचे । 


डे 


अप्रैल ॥ 


डा० द्वारकानाथ कोटनिस की पत्नी श्रीमती युवो किंगलाव कोटनिस 
नई दिल्‍ली पहुचीं । 

भारीशस के प्रधानमंत्री श्री अनिरुद्ध जुगन्नाथ ने नई दिल्‍ली में प्रधानमंत्री 
के साथ वातचीत की । 

सिखों के प्रमुख ग्रन्थियों ने कृषि मंत्री श्री बूटा सिंह को अकाल तख्त 
की आवमानना करने के कारण पंथ से निष्कासित किया । 

एडमिरल आ्रास्कर स्टानले डासन न्यूजीलैंड में भारत के उच्चा- 
युक्त नियुक्त | 

पंजाब में प्रवेश के बारे में विदेशियों पर लगे प्रतिबन्धों को 2 जुलाई 
7985 तक बढ़ाया गया । 

राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 30 उत्कृष्ट महिला और पुरुष 
कारीगर वर्ष 983 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित । 

श्री हाशिम अली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति 
नियुक्त । 

फिल्म कलाकार अ्रमोल पालेकर भारतीय वाल फिल्म सोसायटी के 
अध्यक्ष नियुक्त । 

श्री मोहिन्दर सिंह साथी चौथी बार दिल्ली के महापौर निर्वाचित । 


पटियाला में हुए अ्रकाली दल सम्मेलन में, श्रकाली दल लोंगोवाल 
समर्थक और श्राल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फेंडरेशन के कार्यकर्ताओं में 
भिड़न्त । 


'हरचन्द सिंह लोंगोचाल शोर जगदेव सिंह तलवन्‍्डी के नेतृत्व वाले विरोधी 


अकाली दल द्वारा पंजाब के वारे में मंत्रिमंडल पेनल का बहिष्कार । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी हारा, नई दिल्‍ली में, बावा जस्सा सिंह 
अहलूवालिया की स्मृति में एक डाक टिकट जारी । 

लोक सभा की सिक्किम सीट के लिए सिक्किम संग्राम परिपद्‌ के 
श्री दिल कुमार भंडारी निधिरोध निर्वाचित । 

उत्तरी त्रिपुरा में ट्।इवल नेशनल वालन्टियर ने सुरक्षा बलों के 
सत्तर व्यक्तियों को मार डाला। 

विदेशियों से कहा गया है कि वे अ्रपनी पहचान से सम्बन्धित 
प्रमाण हर समय अपने पास रखें । 

उत्तर प्रदेश में, सरतावा और कालानौर के बीच अमृतसर जा रही 
रेलगाड़ी की छत पर सवार यात्रियों की यमुना पुल पर बने ढांचे 


से टक्‍कर हो जाने पर 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और भ्रन्य 
30 घायल हो गये । 


रणजी ट्राफी में बम्बई ने दिल्‍ली को 90 रनों से हराया । 
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प्रकात्ती दस सदित पाच विपक्षी दलों द्वारा पंजाद मामसों मे 
सम्बन्धित मत्रिमंदलीय प्रेंनच का बहिष्कार । 


प्रहमदाबाद में प्रारक्षण समर्थक्र और विरोधी दलों में टकयय । 
जाने-माने सिंचाई विशेषज्ञ श्री रेल बो० फ्रामजी पहले भारतवामी 
हैं जिन्हें वर्ष 2985 के लिए ओसलम्पिया पुरस्कार दिया गया। 
प्रसिद्ध संगीव निर्देशक श्री मौसाद पती गोरे वर् 7984-85 मेः 
सुगम संगीत के लिए प्रथम लता मंगेशकर पुरक्षार में सम्मागिठ 
किया गया । 

भोपाल गैस काण्ड मे पीड़ितों को मुझावनें के तिए भारत दारा धम+ 
रीका को बहुराष्ट्रीय कम्पती यूनियन कार्वाइड के: विश्द मुरदमा 
दायर । 

भारतीय वायुसेना का मिगर-2 लड़ाझू विभान बरेसी जिले में 
हीती गाव मे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जियमे 75 व्योत्ियों कौ 
मृत्यु हो गई और छ' धायल हो गये । 

केरल विधानसभा में, कश्णाकरण मंत्ित्मंडल के विद भविर्पात्त 
प्रस्ताव तिरस्त | 


प्रधानमंत्री श्री राजीव ग्राप्ती द्वारा नई दिल्‍ली में, 'वि्यप्त में महिलाओं 
की भूमिका" विपय पर गुदनिसपेक्ष और प्रत्य विकामशीत देशों के 
सम्मेलन का उद्घाटस ! 


कलकत्ता की एक पर्यटक बस के जम्मू-कश्मीर में रामबाघ के विकेट 
बिताब नदी में गिर जाने से 27 व्यक्तियों की मृत्यु और 35 घापल । 


गृह राज्य मंत्री थ्रो एस० बो० घव्हाण द्वारा दिल्ती में नयम्बर में हुए 
दंगों के जाँच के प्रादेश और भाल इण्डिया मिश्र सटूडेप्टूस फेटटेंगत 
पर लगी रोक को उठाने के मारे में सरकार के निर्णय पी पोषणा / 
पश्चिमी जमनी द्वारा भारत को एक परव, छप्पन करोड़ के यरावर 
39 करोड़ यूश मार्क की वित्तीय सहायता के बारे में भारत और 
पश्चिमी जरमंदी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर । 

औद्योगिक महगाई भते की दर, उपभोक्ता सूचकांक के प्रति प्याइट 
पर १ २० 30 पैसे से बढ़ाकर ॥ ६० 65 पैसे बरर दी गई । 

सरकार ने झगले तीत वर्षों के लिए नई भावात-निर्यठ नीति शी 
प्रोषणा की, जिसमें निर्यात, उत्ताइता और प्ायाव प्रतिस्थापन 
को बढ़ावा देने के लिए उदारतापूर्वक सियायसें दी गई हैं । 

दिवंगत श्रीमती इन्दिरा गाधी, म रणोपगन्त विश्यभारती के सरोच् 
पुरुकार दिशिकोत्तम' मे सम्भातित ) शान्ति विफितन में प्रधानर्मर 
श्री धजीद गांधी ने यह पुरस्कार ग्रहण दिया । 
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हेग स्थित श्रन्तर्राप्ट्रीय - न्यायालय के अ्रध्यक्ष डा० नगेख्र सिंह गोवा 
विश्वविद्यालय के नये कुलपति नियुक्त । 

भारत और सोवियत संघ द्वारा नई दिल्‍ली में एक व्यापार समझौते पर 
हस्ताक्षर । 


कननड़ के प्रसिद्ध लेखक डा० मास्ती वेंकटेश आयंगर ,को बंगलौर 
में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती मारग्रेट थैचर एक संक्षिप्त सरकारी 
यात्षा पर कोलम्बों से नई दिल्‍ली पहुंचीं । 

पंजाब और चण्डीगढ़ में राष्ट्रीय सुरक्षा श्रधिनियम के श्रन्तेंगत 
गिरफ्तार 56 व्यक्ति रिहा । 


पंजाब में वर्ष 984 में गिरफ्तार “37 व्यक्ति अ्रजमेर की केच्रीय 
जेल से रिहा । 

प्रोफेसर मूनिस रजा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त । 
भारत के नौ वैज्ञानिक अमरीकी राष्ट्रपति के युवा अनुसंधान- 
कर्ता पुरस्कारों से सम्मानित,। 


दलित मजदूर किसान पार्टी ने अपने पूर्व नाम लोकदल और इसके 
चुनाव चिन्ह को श्रपनाया । 


श्रीलंका के नो सैनिक गएतोदल के साथ मठभेड़ में 27 तमिल 
छापामारों की मृत्य और पांच गिरफ्तार । 


अहमदाबाद में हुई हिसा में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से 
4 व्यक्तियों की मृत्यु और 2 घायल । ! 


भोपाल गैस दुधेटना में पीड़ितों की आपात सहायता के लिए 
यूनियन कार्वाइड कम्पनी हारा 50 लाख डालर की स्वीकृति । 


प्रमुख श्रकाली नेता और वयोवृद्ध स्वततता सेनानी श्री हरचरन 
सिंह वजवा का चण्डीगढ़ में निधन । 


श्राततकवादियों द्वारा श्रमृतंसर में गोली चलाए जाने से श्रखिल भार- 
तीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव श्री आर० एल० भाटिया को 
चोट आयी तथा-एक व्यापारी की मृत्यु हो गई । 

शिरोमणि ग्रुरुद्वारा प्रवन्धक समिति के श्रध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह 
तोहड़ा जोधपुर में तजरबंदी से रिहा । 

जालंधर में पंजावी कौमी एकता समिति के अध्यक्ष श्री बी० के० 
खुल्लर पर दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चलाई । 


गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन को समाप्त करने के लिए 
बातचीत का रास्ता निकालने के वास्ते गुजरात सरकार द्वारा 
आन्दोलनकर्ताओों के नेतामों की मांगें स्वीकार । 
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39 प्रघानमंत्री श्री राजीद गांधी दारा नई दिल्ली में स्वारो कार्यतय 


20 


24 


23 


24 


को राजनयिक मान्यता देने के भारत के विर्भयकों पोषया। 
सोविपत संघ के हसफे मासवाहक विमान का नाम इन्दिया गांधी 
रखा गया । 

भारत में तैयार छिर्े गये पहले सड़ाडु टैंक का नाम झजुन रखा 
गया । 

गुटनिरपेक्ष देगों के समन्वय ब्यूरों की मन्निस्तर की विशेष बैठक, 
दक्षिग प्रकोका को सरकार के विएद्धे संघर्ष में स्वापों को सैनिक, 
राजनंतिक साज-्मामान सम्बन्धी सहायता बढाने के संकल्प के 
साथ समाप्त । 

बिहार में साहवगंज जिले के बांझी गांव में हिंसा पर उतारू 
भीड़ पर पुलिस द्वारा गोलो चलाए जाने से 5 व्यवितयों की मृत्यु 
श्रोलंका के पूर्वी प्रान्त में सुरक्षा बलों द्वारा 30 तमिलो की 
हत्पा । 

गुजरात में ग्पारह सप्ताह से चल रहा भ्रारक्षण विरोधी प्रान्दोलद 
थोड़े समय के लिए समाप्त । 

श्रीलंका के पूर्वी प्रान्त में हुई दो झलग-पलग मुकभेड़ों में 34 
तमिल छापामारों और चार सैनिकों की मृत्यु । 

श्री एस० मोटांगों स्वापो के पहले राजदूत नियुक्त । 

अम्बई में तीन करोड़ रुपग्रे से भ्रधिक मूल्य का तस्करी का सोना 
पकड़ा गया । 

भ्रहमदाबाद शहर में प्रारक्षण विरोधी भान्दोलन से उत्पन्न स्थिति 
ओर भधिक विगड़ जाने से 6 व्यक्तियों की मृत्यु और 80 घायल । 


“आरत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मुसलमान पति 


को झपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण भत्ता देवा होगा । 
दैकाक में हुई किंग्स कप प्रतियोगिता में भारतीय मुककेबाज़ी की 
टीम ने एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीता । 

प्रहमदाबाद में हिंसा के पुनः भड़क जाने से 20 व्यक्ति घायल * 
राज्यपाल श्री बी० के० नेहरू को एक महीने के ग्रवकाश के घीछ 
में से वापस बुलाया गया। 

लोक समा के तीन सदस्यों और ग्यारह राज्यों से विधानसभा के 
26 सदस्यों को चुनाव में हल्के से भारी मतदान हुप्रा। 

लाहौर में घतत रहे मुकदमे में इंडियय एयरलाइन्स के कँप्टन जे० 
पी० सिन्हा ने उन पांच सिख विमान भ्पहरणकर्त्ताओं की पहचान 
कर सी जो वर्ष 98 में इंडियन एयरलाइन्स के विमान का 
झपहरण करके लाहौर ले गये थे । 


मई 


29 


27 


29 


30 


गुजरात में श्रारक्षण विरोधी श्रान्दोलन जारी । हिंसा में दस भौर 
व्यक्तियों की मृत्यु । 


श्री जुलियो एफ० रिवेरों दिल्ली पुलिस के श्रायुक्‍तत नियुक्त । 


श्रकाली नेता श्री प्रकाश सिंह धादल पचमसढ़ी जेल से रिहा । 


इन्दिरा गांधी की हत्या के वाद दिल्‍ली में हुए दंगों की जांच करने 
के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूति श्री रंगनाथ 
मिश्रा एक सदस्यीय जांच श्रायोग के अध्यक्ष नियुक्त | 

सरकार ने श्रपनें कर्मचारियों को ग्रन्तरिम राहत और 
मंहगाई भत्ते की एक किएत की घोषणा की । 


इन्डियन एयरलाइन्स बिल्ली ने पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयर 
जाइल्स को हराकर तीसरी बार गोल्ड कप टूर्नामेंट जीता । 


श्रकाल तख्त को तोड़ने और उसे पुनः बनाने के शिरोमणि गुरुद्वारा 
प्रबन्धक समिति के श्रध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह तोहड़ा के निर्णय का 
सिख मुख्य ग्रन्थियों द्वारा श्रनुमोदन । 


सूरत में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए 
सेना को बुलाया गया । 


श्री हरचन्द सिंह लजोंगोवाल ने नई दिल्‍ली में विपक्ष के नेताओं 
से मुलाकात की । 

भारत में तैयार किये गये प्लेलोड श्रनुराधा को ले जा रहा अंतरिक्ष 
शटल चैलेन्जर, यूरोप में बनी अंतरिक्ष प्रयोगशाला में, केप 


केनावरल से भारतीय समय के अ्रनुसार शाम 9 बजकर 
32 मिनट पर छोड़ा गया। 


श्रीमती इन्दिरा गांधी वर्ष 983-84 के लिए मरणोपरान्त 
लेनिन शान्ति पुरस्कार से सम्मानित । 


' उड़ीसा के राजस्व मंत्री श्री निरंजन पटयायक ने श्रपने पद से 


इस्तीफा दिया । 


श्रीमती इन्दिरा गांधी को राजकार्य में निपणता के लिए मरणोपरान्त 
डा० बी० सी० राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री राजीव 
गांधी ने पुरस्कार प्राप्त किया । 

तमिल ईलम छापामारों द्वारा सेता पर किये गये हमलों में 
श्रीलंका के 24 सैनिक मारे गये । 

भारत और इटली ने सुरक्षा प्रणाली में अनुसंधान और विकास 
में सहयोग के बारे में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए । 
ऊर्जा आयनों की संरचना और तीब्रता का पता लगाने के बारे में 


: श्रमरीकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला 3 में रखे भारतीय प्रयोग, अनु- 


राधा को शुरू किया गया । 
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मई 


809 


] ब्लाक झांग्रेस (ई) प्रध्यक्ष थी भीष्य प्रदाग को सृधियाता जिसे 


में घनना में स्थित उनके झपने कार्यातय में ध्रातंरवादियों में गोसी 
से भार डापा ! 

श्री हस्चन्द सिह लोगोवाल ने कहा है कि उन्होंने भरात्ती दत सोगोगाल' 
ग्रुप के भध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं दिया है । 

विजय प्रमृतराज ने भलाद दिग सोजर पैलेस टेनिस प्रतियोगिता 
के पहले दौर में रावोच्च वरीयता प्राप्त जिमी बोनस को हराया । 
हिन्दी के जाने-माने लेयक 93 वर्षीय श्री बनारगी दास घतयेदी 
का उत्तर प्रदेश मे फिरोजाबाद में निधन । 

मध्य प्रदेश में घम्वल नदी में हुई नाव दुर्घटना में सगभग 65 स्यसितियों 
की डूबकर मरने की झाशंका । 

श्रीलंका की नौसेना और सेना के ठिकानों पर हुए कई हमसो में 
28 तमित्न छापामारों और तीन नाविकों भी मृत्यु । 

इंडियन एयरलाइन्स की टीम ने कलकत्ता में ई० एम० ई० 
जालन्धर को हराकर बेटन हाकी कप प्रतियोगिता जीती । 

सोक सभा में भारतीय मार्क्सवादी पार्टी के नेता 67 बर्षोय डा० 
सारादीश राय का नई दिल्ली में निधन ! 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा वर्ष 985 से इन्दिरां गांधी के 
नाम पर राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा । 
प्रधानमंत्री ने नई दिल्‍ली में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शताब्दी 
समाझोहों वा शुभारंभ किया । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में नई दिल्‍ली का इच्द्रप्रस्थ इनडोर 
स्टेडियम (देश को) समर्पित । 

कॉस्मिक किरणों का पता लगाने की भारत की प्रति-प्राधुतिक 
प्रणाली प्रनुराधा ने भ्रपना सुनियोजित झाम सफलतापूर्वक पूरा 
कर लिया । 

गुजरात सरकार के कर्मचारियों ने रोस्टर प्रणाली पर हुए समझौते 
के बाद स्‍भपनी हडताल समाप्त की । 

सत्यजित रे को वर्ष 985 के लिए दादासाहब फालके पुरस्कार 
से सम्मानित करने के लिए चुना गया । पार! फिल्म में उत्कृष्ट 
भूमिकाओं के लिए नसीरदहीन शाह को सर्वोत्तम पुरष कलाकार और 
शबाना झाजमी को सर्वोत्तम महिला कलाकार के पुरस्वार दिये 
गये । 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधी ने प्लाचायें रघुनाथ शर्मा को प्रपती 
उत्कृष्ट कृति भम्वकर्तों के लिए, वर्ष 982 का विश्व संस्कृत 
भारती पुरस्कार दिया। 


भारत 4986 
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श्री एस० पी० जयोता वर्ष 985-86- के लिए जिनेवा स्थित 
अन्तर्राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष चुने गये। 
दो वर्षों के अन्तराल के बाद असम आन्दोलन के नेताओं और 


सरकार के बीच नई दिल्‍ली में फिर बातचीत शुरू हुईं । 
* मझूगन्डी स्थित एक मन्दिर में श्रीलंका की सेना ने 45 व्यक्तियों को 


मार डाला। 
वित्त मंत्री श्री विषवनाथ प्रताप सिंह द्वारा सीमा शुल्क और 
आवकारी में 77 करोड़ रुपये की कई रियायतों की घोषणा । 


अहमदाबाद के कालूपुर क्षेत्र में हुई हिंसा में 9 व्यक्तियों की मृत्यु 
और 20 से अधिक घायल । 

श्रीलंका नें पी० टी०. आई० के संवाददाता किशन आनन्द 
को राष्ट्रपति . जयवर्धने के भाषण को जानबूझ कर तोड़-मरोड़ कर 
पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया । 

दिल्‍ली और उत्तरी भारत: के बहुत से नगरों और शहरों में कई 
बम विस्फोटों में कम से कम 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 00 
से अधिक गंभीर रूप से-घायल हो गये । नागरिक श्रधिकारियों 
की मदद के लिए सेना बुलाई गई । 


पंजाब लोकदल के श्रध्यक्ष श्री बलवीर सिंह की दो आतकवादयों 


ने होशियारपुर में हत्या कर दी । 

श्रीलंका में जाफना के. उत्तरी. तटवर्ती क्षेत्र में सेना के कई 
हमलों से 200 तमिलों की मृत्यु । 

व्यायमूर्ति श्री पी०एन० भगवती भारत के प्रधान न्यायधीश नियुक्त ! 
ओलम्पिक - हाकी के भूतपूर्व गोलकीपर 58 वर्षीय श्री सी० 
देशामुथु का दिल का दौरा पड़ने से बंगलौर में निधन । 

दिल्‍ली और उत्तरी राज्यों में कई स्थानों पर हुई बम-विस्फो्ों की 
ब्रटनाओं में और, 37 व्यक्तियों की मृत्यु हुईं ; 

श्रकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिह लोंगोवाल, अकाली विधायी 
पार्टी के-नैता और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल तथा 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति के अध्यक्ष श्री गुरचरण सिंह 
तोहडा ने अपने अपने पदों से इस्तीफे दिए । 

भूतपूर्व मुख्य चुनाव आ्रायुक्त , 73 वर्षीय श्री टी० स्वामीनाथन का 
नई दिल्‍ली में निधन । 

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री वी० एन० गाडमिल ने कम्मड़ 
लेखक श्री सी० के० नागराजा को उनके ऐतिहासिक उपन्यास 


'पट्टोमहादेवी शान्तलादेवी! के लिए भारतीय शञानपीठ मति देवी 
पुरस्कार प्रदान किया । 


7985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


मई 


ह2 


3 


हब 


35 


7 


49 


20 


24 


ह84 


ठीन पतियों को नई दिल्‍ली में हुईं बम विस्फो्टों की घटनाओं में गदिठ 
रूपसे संनिष्त होने के झारोप में नई दिल्‍ती में गिरफ्तार शिया गया । 
इन पर उद्रवादी होते का संदेह है । 

प्रमरीकी फरेंडरल बझ्यूरों भाफ इस्ेस्टीगेघन को प्रधानमंत्री था 
राजीव गाघी की पाग्रामी प्रमरीझा यरात्ा के दौदात ध्रिख उम्र- 
वादियों द्वारा उन्हें मारने के धदुयंत्र झा पठा घत्ता । 

स्वतंत्रता सैनातो, 77 वर्षीय श्री विनोइ शुमार दाग गुत्ता शा 
कलकत्ता में निधन । 

डा० पी० सी ० |प्रतेलजेन्टर सन्दन में भारत के उच्चायुक्‍्त निदुस्त। 
राज्य सरकार ओर स्‍भान्दोतन कर रहे नेताओं के बीप ब्राठघीत 
दिफल हो जाने के कारण भदहमदावाद में हिसा झिर भड़क उद्से 
से 4 व्यक्तियों की मृत्यु । 

थीलंका के उत्तरी तटवर्ती समुद्र में नोसैनिों ने 48 तमितों 
को सार डाला और प्रत्य 30 तमिलों को धायल [कर दिया । 


भ्रांप्रप्रदेश विधानप्रिदद्‌ को समाप्त करने केबारे में एक विधेयक 
को लोकसभा ने सर्वसम्मति से पास कर दिया। 


संमद द्वारा बोनस मुगतान प्रधिनियम, 39635 में ठंशोथत 


भारत ओर प्रमटीका ने दोतों देशों के बोच टेस्नोत्ॉजी 
के स्थानान्तरण के बारें में प्रक्रिया्ों के दस्तावेज पर हस्ताशर 
किये । 

संचार विभाग के पांच कर्मचारियों को उनको उल्‍हृष्ट सेवाप्रों 
के लिए संचारदृत पुरस्कार प्रदान किये गये । 

श्री प्रेम भाटिया भौर श्री राजकुमार बेसवानी को पत्रशारितां 
के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए बी० डी० ग्ोयनग्ा पुरतार 
प्रदान दिये गये। 

लोकपमा में भातंकवादी निरोधझऋ विधेयक स्ंगोधन सद्दित पास 
कर दिया गया। इस संशोधन में भात॑कवारी भोर तोड़फोट़ 
की वार्यबाहियों के लिए दंड देने की व्यवस्था की गईं है। 
खराहार ने तिर्णय विया हैँ कि 3 डूस में बेंछ्रीय सरवार के 
सप्ती दपतरों में 5 दिनों वा सप्ताह रहेगा। सेशित सप्ताह के 
प्रत्येक बाय दिवस की प्वधि ! धंटा भोर बढ़ा दी गई। 


ब्रधानमंत्री श्री राजीव गरापी सोवियत संप की छ. दिन की 
राजकीय यात्रा पर मास्को पहुँचे । 


शाज्य समा ने प्रादवादी निरोधक विधयक को मजूरी दे दी ६ 


भारत 72986 


मई 22 


323 


24 


26 


27 


28 


29 


क्रैमलिन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और सोवियत नेता 
श्री मिखाइल गोर्वाचोव ने दो समझौतों पर हस्ताक्षर किये। एक 
समझौता द्विपक्षीय आपसी सहयोग बढ़ाने के बारे में भारत को 
30 करोड़ रूबल (3,000 करोड़ रुपये) के सोवियत ऋण से 
सम्बन्धित है और इूंसरे समझौते में सन्‌ 2000 तक दोनों 
देशों के बीच आधधिक, व्यापार सम्बन्धी, वैज्ञानिक और तकनीकी 
सहयोग को अपनाया ग्रया है। 

उत्तरी असम के तिनाली क्षेत्र में स्थित तिनखौंग में तेल का 
पता चला है। 


श्री प्रकाश नारायण ! जुलाई से दो वर्ष के लिए रेलवे वोड्ड- के 
अध्यक्ष नियुक्त | 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने मिन्सक में बवेलोरशियन सोवियत 
समाजवादी गणतंत्न के प्रधानमंत्री और ग्रन्य नेताञ्रों के साथ 
मुलाकात की । 


राष्ट्रपति ने आतंकवादी और तोड़फोड़ ग्रतिधिधियां निरोधक 
(रोकथाम) विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। 

भारत और नीदरलैंड ने एमस्टरडम में सांस्कृतिक समझौते पर 
हस्ताक्षर किए । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी सोवियत संध की छ: दिन की यात्रा 
के बाद स्वदेश वापस । 


श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने अकाली दल के अध्यक्ष पद से . 
अपना इस्तीफा वापस लिया । 


नई दिल्‍ली में नं० 3, सफदरजंग रोड पर इन्दिरा गांधी स्मारक 
सबके लिए खोल दिया गया। 


मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा के पास चम्बल नदी में एक नाव 
दुर्घटना में 74 व्यक्तियों के डूब जाने की आशंका । 


भारत ओर फ्रांस ने कोयला क्षेत्ञ में और सहयोग बढ़ाने के 
लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । 


कांग्रेस (इ) ने मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र और हिसाचल प्रदेश 
में दो विधान सभा क्षेत्रों में फिर सफलता पाई। 


सरकार ने सीमापार से आतंकवादियों की घसपैठ रोकने के 
लिए भारत-पाकिस्तान सीमा सील कर दी । 


आल इन्डिया सिख स्टूडेन्ट्स फेडरेशन दो भागों में विभक्‍त | 


एक भाग के नंता श्री मंजीत सिह और दसरे भाग के नेता श्री 
हरविन्दर सिह खालसा बने 


2985 रो महत्वपूर्ण घरनाएँ 


भई 30 


3 


के 


83 


श्री कोमाप्रभावर राब ने महाराप्ट्र के रामपाल पद को झूपप 
ली। 

भद्ाय सेन्दरल स्टेशव के निवट मूर मारिट में लगी आग में 
लगभग ॥,500 दुताने जत्वर राय 

शडायली दल के वरिष्ठ नेतामों, श्री प्रकाश मिद बाश्त, थी 
गुरचरण झिह तोटझा ने अपने-अपने पद्ये से दिए गये स्स्तीफे 
बाषर/ लिए । 

श्री भीष्म सारायण सिह ने मिक्स के राज्यपरात प४ की शपय 
खी। 

यीमती प्रभारात्र के प्रदेश झांग्रेस (है) भी अ्रध्यक्षा नियुशत 
हो जाने के विरोध में श्री वसन्त राव पाहठिल मे परहारद्र 
के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 

श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धने, प्रधानमत्री थे! शाप बात 
चीत करने के लिए नई दिल्‍ली पहुंचे ॥ 

श्री राजीव गांधो शोर श्री उयवर्धते के बोच द्वोप री प्रातीय 
समस्या के विभिन्न पहलुप्नों पर बातचीत हूई। 

श्रीलवा # राष्ट्रपति भौर भारत के प्रधानमंत्री, राछ्ठर्पी 
इस्णशाद के राय वबंगेलादेश के तूफान से श्रमावित क्षेत्रों यो 
देखने गये । 

राष्ट्रपति जयबर्धने पौर प्रधानमंत्री राजीव गांधी श्री संत्रा की 
जातीय समस्या को इस बरनें में भारत की मध्यस्पता का साम 
उठाने की सहमत । 

श्रों शिवाजीराब पादिस नीलग्रेरर ने महाराप्ट्र बे 
को शपय ली। 

यूनेस्की के अधिशासो बोई में चुनाव ये लिए भारत ने थ्री 
स्वर्ण मिद्द के नामे वा प्रस्ताव रखा $ 

सोजना आयोग मे, वेन्द्र, राज्यों भोण बेन्द्र शामित प्रदेशों ये 
लिए सातवी मोजना में ,80,000 करोड़ छापे वे परिवब्यय यो 
अंतिम रूप दिया। 

श्री शिवाजीराव परॉटिंश नौलग्रेकर ने 24 सदस्यीय संक्तिमण्डल 
की घोषणा की । 

प्रणनमंद्यी श्री राजीद गांधी, 5 देशों की ॥5 दिनो की यात्रा 
के लिए रवाना । 

काहिस में श्री राजीव गांधी घौर मिश्र के शप्द्रपति थ्री हुमनी 
मवारकः ने, फिलिस्सीनी लोगों के स्वदेश के लिए संघर्ष को 
सहायता देने वर जोर दिया । 





मुख्यमंत्री परदे 


भारत 3986 


जून 5 


30 


वव 


32 


3 


श्रीलंका में त्रिनकोमली के पास सशस्त्र सिहली लोगों की 
भीड़ ने 80 तमिलों को मार डाला । 

श्री मुल्क राज आनन्द का वर्ष 985 के लिए 'इल्टर नेशनल 
अकेडेमी आफ फिलोसफी आफ आझआार्टों पुरस्कार से सम्मानित 
करने के लिए चुना गया। ह । 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी फ्रांस की 5 दित की राजकीय 
यात्रा पर पेरिस पहुंचे । 

मई दिल्‍ली की तिहाड़ जेल में अतिरिक्त सेशन जज श्री महेश 
चन्द्र की अदालत में इन्दिरा गांधी हृत्याकाण्ड के मामले की 
सुनवाई शुरू । 

सरकार द्वारा नई कपड़ा तीति की घोषणा । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रेन्कोइस 
मितरां ने ईफल ठावर के प्रथम तल में एक साल तक फ्रांस 
में चलने वाले भारतीय समारोह का उद्घाटन किया । 


भारत और फ्रांस ने नई दिल्‍ली में एक वैज्ञानिक अनुसंधान 
यूनिट खोलने के बारे में, पेरिस में हस्ताक्षर किए | 

महाराष्ट्र राज्य परिवहन की बस के भोगवती नदी में गिर 
जाने से 46 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । 


अहमदाबाद में पृतः भड़की हिंसा में आठ लोगों को जिन्दा जला 
दिया गया और सेना द्वारा गोली चलाए जाने से 6 लोगों की मृत्यु 
हो गई । ; 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी एक दिल की यात्रा पर अल्जीरिया पहुंचे । 
लाहौर में इन्डियत एयरलाइन्स के नौ सिख अपहरणकर्ताओ्रों 
पर मुकदमा शुरू । 

दिल्ली , मणिपुर और त्रिपुरा के उपराज्यपाल और वर्मा में 
भारत के भूतपूर्व राजदूत श्री वालेश्वर प्रसाद का पटना में निधन । 
प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी अमरीका की सरकारी यात्रा पर 
वाशिगटन पहुंचे । 

अमरीका के राष्ट्रपति श्री रीगन ने व्हाइट हाउस के साउथ लाच 
से अर नमत्तों श्री राजीव गांधी का भव्य स्वागत किया । 
भधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अ्रमरीकी कांग्रेस के दोनों सदवों 
की संयुक्त बैठक में भाषण दिया । 

वाशिंगटन के कैनेडी सेन्टर में भारत महोत्सव प्रारंभ हुआ । 


श्री राजीव गांधी और अमरीका के उपराष्ट्रपति श्री जाजे वुश ने 
दो घंटे तक संगीत कार्यक्रम देखा। 


2985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


845 


भूत 43 विलापपुर जा रहो छत्तीयगढ़ एक्सप्रेस की प्ागरा के पास 


8 


45 


36 


47 


8 


9 


27 


मालगाड़ी के झाव टक्कर हो जाने से 37 स्यक्तियों मी मृत्यु ॥ 
श्री के० टी० मताराबाला , मेविकिफों में भारत डे राजदूत मियुरा । 
लद॒दाब में सियाचित स्लेशियर क्षेत्र में, प्रारिस्तानी सेना ने 
भारतीम ठिकानों पर फिर हमले किये । 

श्रीलंका के सुरक्षा बलो द्वारा मन्‍नार जिले में हुए एक हमले के दौदन 
48 तमिल छापामारी को मार डाला यया । 

एक संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधी भौर प्रमरीका 
के राष्ट्रपति श्री रोनाल्‍्ड रीगन ने सभो सरकारों से झनुरोध जिया 
कि वे पातंकवाद, जो कि शाति भौर लोकतन्त मे लिए यतरा है, 
का मुकावला करें । 

श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में सेना में लगभग 00 तमिल छापा< 
म्यरों को या तो मार डाला या घायल आर दिया । 

प्रजाव के श्रमुण राजनेता और लाखा लानप्रत्॒ राय हे दत्ताः 
पुत्र, 68 वर्षीय प्रोफ़ेसर यशवन्त राय का घण्टीयढ़ में निधन ॥ 
जिनेवा में, प्रवकार सम्मेत्नन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भफंयान 
समस्या को हत करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र मी पहल गो 
सराहा । 

सद्॒प्राय के छ्ियाचित ग्लेशियर क्षेत्र में पारिस्तानी मेना ने 
हमले भौर तेज किये । 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधों भपनी 5 देशों वी मात्रा के बाद नई 
दिल्‍ली पहुचे | है 
पंजाब प्रदेश कांग्रेस (३) के प्रध्यक्ष श्री सत्तोय सिह रधावां से 
अपने पद से इस्तीफा दिया। 

श्रीलंका सरकार झौर पांच प्रमुध भलगाववादी युटी के बीच 
सझई बन्द करने के दारे में समझौता सम्पन्न । 

भारत को सहायता देने बाले देशों को वैर्मि मे हुई बैठक में 
भारत को वर्ष 985-86 के घिए 4 भरव डॉलर की विकाग 
सम्बन्धी सहायता का वचन । हर 
नई दिल्‍ली में राज्यों के सूचना मंत्रियों के 38वें सम्मेलन मन 
प्रे८ से स्वयं के लिए प्राचार संहिता तैयार करने का श्रनुरोध | 
प्रहमझवार में सेना ढारा गोली चलाये जाने से 7 व्यक्तियों की 
मृत्यु भोर 9 घायल । 

राष्ट्रपहि मानी शैल विद ने नेपाज्ली सेना के प्रमुख श्री प्रजुंन सिद्द 
राणा को भारतीय गेना के जनरत का पद प्रदान किया । 


भारत 4986 


- जूत 2 


23 


24 


25 


47 


28 


29 
30 


जुलाई 7 


भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दो वैज्ञानिकों श्री एन० एन ० 
सी० भाट और श्री एस० ए० राधाकृष्ण के नाम अमरीका के नेशनल 
एयरोनोटक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशिक्षण के लिए प्रस्तावित 
किये गये । 


एयर इन्डिया के बोइंग-747 विमान के आयरलैण्ड तठ के पास 
एटलांटिक समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से विमान में सवार सभी 
329 यात्री और चालक दल की मृत्यु । ह 
प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने विमान दुर्घेटता की न्यायिक 
जांच के आदेश दिये । 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी ने गंगोत्नी के 
पास भैरव घाटी पर एशिया के सबसे ऊंचे मोटर पुल का उद- 
घाटन किया । 


भारत और बल्गारिया ने नई दिल्‍ली में उड्डयबन समझौते पर 
हस्ताक्षर किए । 


अकाली दल के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिंह लोंगोवाल ने विमान दु्ध- 
टना के लिए जिम्मेदार लोगों की भर्त्सना की । 

एयर.इन्डिया ने कनाडा को जाने वाली अपनी उड़ानें कुछ समय 
के लिए रह कर दीं । 

982 के एशियाई खेलों में सफलता के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 
ते 54 खिलाड़ियों को एशियाड पुरस्कारों से सम्मानित किया । 
डा० पी० सी० एलेक्जेन्डर ने ब्रिटेन में भारत के उच्चायुकत के 
परिचय पत्र लंदन में प्रस्तुत किये । 


विदेशी पासपोर्ट धारकों के पंजाब में प्रवेश पर लगे प्रतिबन्ध को 
2 नवम्बर 985 त़्क के लिए बढ़ा दिया गया । 


केन्द्र ने ऐसे 750 सिख युवकों को रिहा करने का फैसला किया 
जो कि आपराधिक मामलों में लिप्त नहीं हैं। 


इलम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चो ने मद्रास में हुई बैठक में श्रीलंका के 
बारे में थिम्पू वार्ता का बहिष्कार करने का फैसला किया । 


रक्षा मंत्री श्री पी० वी० नरसिम्हाराव ने विधिवत रूप से मिराज 
2000 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया । 


व्यापक हिंसक घटनाओं के वाद सूरत में अ्रिश्चितकालीन कर्प्यु 
लागू । ; 


वायुसेना अध्यक्ष , 58 वर्षीय एयर चीफ माशेल- एल० एस० कल्ने 
का दिल का दौरा पड़ने से नई दिल्‍ली में निधन । 


हि हत्वपूर्ण घटनाएं 
985 की भहृत्वपूर्ण घटताएं 877 


जुलाई 2 


अधावमंत्री श्री राजीक याधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरत 
जिया-उल-हक ने दूरमाष प्र, दोनों देशों के बीच भापती यहरोंग 
प्रौर सदृवावना बढाने के अपने संकल्प को पुनः दोहराया । 

एयर मार्शल डेनिस एन्योनी था फान्ते नये बायु सेना पश्रध्यक्ष 
नियुक्त । 

दिल्‍ली के भूतपूर्व महापौर 82 वर्षीय श्री हंगराज गुप्ता का नई 
दिल्‍ली में निघन । 

भारत और पाकिस्तान ने कृषि अनुसंधान में सहयोग के बारे मे 
नई दिल्ली में एक सम्रझते पर हस्ताक्षर किये। 

पाकिस्तानी सेना ने 2-3 जुलाई फी शत को परंछ जिले में भारतीय 
चौकियों पर गोली चलाई । 

श्री लघन लाल महरोत्ना और सुदर्शन छुमार भुटाती क्रमशः 
युगोसलाविया और भिन्न में भारत के राजदूत नियुक्त । 

नई दिल्‍ली मे राज्यपालो के सम्मेलन में राष्ट्रपति ज्ञानी फैल थधिह 
द्वारा झ्ारक्षण के मसले पर राष्ट्रीय सहमत्ति प्राप्त करते का 
आत्वात १ 

विश्व बैंक ने नमेदा सरिचाई प्ररियोजना के निर्माण फे लिए, 
गुजरात सरकार को 5 प्ररथ 40 करोड रुपये का ऋण द्विया। 
मेघालय में कैप्टन संगमा के नेतृत्व वाले कांग्रेस (ई) मंत्रि- 
मंडल के विरुद्ध ्रविश्वाह्ष प्रस्ताव रह । 

श्री भ्रभर सिंह चौधरी को गुजरात के मुख्यमंत्री पद की एपथ 
दिलायी गईं । 

श्रकाली दल के प्रमुख श्री हरचन्द विह लोगोवाल ने गुरचरण सिंह 
तोहडा के उस वक्‍्त॒व्य का धण्डन किया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब 
समत्या संविधान के छात्े के भर्न्तणत नहीं सुलझाई जा सकती । 
भुख्यमंत्री श्री अमर सिह चौधरी के नैतृत्त बाले दस सदस्यीय कारें 
अत्विमडल से गुजरात में शपथ ग्रहण की । 

भूटान की राजधानी थिम्पू में श्रीलंका सरकार श्रौर उग्रयादी तमिल 
गुटों के बीच बातचीत शुरू | 

राष्ट्रपति शाती दैल सिह ने उद्योगपतियों झोर व्यापारियों को प्रपमें> 
अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए उद्योग रत्न पुरस्कार श्रदान 
किये ! 

श्री जे० एफ० रिवेरों पंजाब पुलिस के नये महानिदेशक नियुक्त) 
दुर्घटना ग्रस्त एयर इन्डिया जेट विमात का काफपिट बायते रिकार्डर 
समुद्र तल में मिल्रा 
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रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक .कुलपति डा० हिरो- 
नमोय बनर्जी का कलकत्ता में निधन । 

थिम्पू वार्ता में श्रीलंका सरकार उत्तरी परन्त से कर्पयू हटाने और 
600 तमिल बन्दियों को रिहा करने पर सहसत । 

फ्रांसीसी पोत लियोने चिंवेनिन ने दुर्घटनाग्रस्त एयर इण्डिया 
जम्बों विमान के उड़ान से संबंधित अऑकड़ों के रिकार्डर की समुद्र 
तल से प्राप्त किया । 

यूनियन कावाइड के कीटलाशक संयंत्र को भोपाल में विधिवत 
बन्द कर दिया गया । 

स्यायमूर्ति प्रफुल्लचन्द्र नटवरलाल भगवती को भारत के संल्नहवें 
प्रधान न्यायधीश के पद॑ की शपथ दिलाई गई। 

सरकार ने कहा कि एयर इण्डिया वोइंग विमान दुर्घटना की जांच 


हर 


दिल्‍ली उच्च नन्‍्यायलय के न्यायमूर्ति डी० एन० किरपाल . की 


' अदालत. करेगी । 


भारतोय जनसंघ के तत्कालीन श्रध्यक्ष और प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री 
प्रोफेसर देव प्रसाद घोष का कलकत्ता में निधन । 


रक्षा मंत्री श्री पी०-वी० नरसिम्हाराव ने सोवियत संघ के लम्बी 
दूरी जाने वाले भारी परिवहन विमान आई० एल० का नाम गजराज 
रखा और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया । 


गुजरात में आरक्षण विरोधी श्रान्दोलनकारियों और राण्य सरकार 


* के बीच आरक्षण के मसले पर शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता हुआ,। 


श्रारक्षण विरोधी आत्दोलन के नेताओं ने गुजरात में पांच महीनों 
से चले आ रहे आन्दोलन को वापस लिया । 

थिम्प्‌ वार्ता में श्रीलंका सरकार के प्रस्ताव, ईलम राष्ट्रीय मुक्ति 
मोर्चा को नामंजर । 

पंजाव में आई वाढ़ से 27 व्यक्तियों की मृत्य । 


अहमदाबाद में हिंसक घटनाओं में कम से कम दस व्यक्तियों की 
मृत्य श्रौर 27 घायल । 


पंजाब और हिमाचल में आई बाढ़ से मतकों की संख्या 55 
हो गई । 


भारत और ब्राजील ने वायो-टेक्‍्नोलाजी, कृषि और ऊर्जा के 
क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए । 


जाने माने सर्वोदिय नेता और सामाजिक कार्यकर्ता श्री रामा चौधरी 
का कठक में देहान्त । 


29835 की महत्वपूर्ण घटनाएं 
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पजाव में भावकवादियों पर मुकदमा चलाए जाने के बारे मे 
विश्वेष प्रदातत प्रश्िभूदरना में झरायि में बढ़ाने बा सरपार बा 
निर्णय । 
भारत घोर सोवियत सघ ने ये में गपरगर शाहयोग यौन श्या- 
बहारिक झुप देने के लिए एक येस सगशोंते दर हस्ताशर रिए। 


श्री एल० क्े० झा प्रगामगिफ सुवार पर श्रधानमंत्ती के शताई- 
कार नियुवत । 

श्री इन्धजीत सिह घदुश बंगतादेश में भारत के उच्चायरा 
नियुक्त । मे 
अधानमत्री श्री राजीव ग्रांधी घोर प्रकात्ताी दस के प्रष्यक्ष थी 
हरचन्द सिंह लोगोगाल ने एक ऐतिदासिंह समशोंने एर हरशशर 
किए | 

सर्वोच्च स्यावत्रय से निर्णय दिया है हि यरफ्रारी कर्मपारी को 
बिता जाय के सेद। के ने तो व्यस्त किया जा सगता है. भौर मे हीं 
मिकाला जा सकता है । 

अ्रतिरिक्त सेशन जज श्री केले बी० एऐस्डट्रेने, मेजर जनरण 
एफ० डी० लारकिन्य (प्रवकाण प्राप्ठ), एयर वाइस सार्मस बै० 
एचडण लारकिन्स (प्ररकाय प्राप्त) प्रौर ते० कतेज जगवीर शिह 
(प्रवकाण प्राप्त) को जायूगी करने के भारोए में 0 पर्ष परे बड़े 
कारावास की सजा दी । 

मत्त्ी स्तर की दो दिवयोय (विरप स्तरीय स्यापार वरीयता (सतोएर 
सिस्टम प्राफ द्ंढ॒ प्रेफरेन्सिज) बैठक मई दिल्ती में शुरू। 
प्रधानमंत्री थी राजीद गांधी भौर सत हरघन्द मिंह सोगोवाठ थे 
बीच हुए समझौते को प्रराती दल द्वारा सर्वेग्मति से रीति 
दी गई । 


वितियई के भारतीय घिताडी श्री सुमाष प्रप्वात्र ने दूं रद मियम 
के प्रन्वर्पत 3,788 प्वाइंट बनावर एड मेया बीविमानत बताया । 
श्री तकपी मिवनंकर पल गो माहितय के दिए यई 984 
के भारतीय ज्ञानरीद पुरस्तार मे सम्मानित हिया गया | 

सपर्ये मसखिर परिसर में पाल इकिया गिय स्टूट्ेस्टस पोशरशल 
के कार्यकर्ताओं भौर प्राली दस मे प्रभुग श्री सीगिशत मे 
सर्मथकों के बीच हुई झद्पों से 400 मे ध्रधिक स्यहि प्राय । 
आरक्षण विरोधी इटूटरएत्थियों ते दुबराठ में प्रारश्य हे शिद 
अदला प्रादोतत वापस लिया । ४ 


|] 
"क 
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संसद सदस्य श्री ललित माकन, उनकी पत्नी श्रीमती गीतात्जली 
माकन और एक आगन्तुक की नई दिल्‍्ली| में गोली मारकर हत्या 
कर दी गई । 


भारत और पाकिस्तान के सचिवों ते शान्ति और मित्रता संधि 
के प्रस्ताव के प्रारूप पर नई दिल्‍ली में बातचीत की । 

न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर दिल्‍ली उच्च न्यायलय के मुख्य न्‍्याय- 
धीश नियुक्त । 

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने चार हवाई 
अड्डों पर आगन्तुकों पर लगे प्रतिबन्ध हटाएं । 

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कम्पनी की पूंजी में पहली वार मजदूरों 
को अंशदान देने के बारे में संसद में दो नीतियों की घोषणा 
की । | 

भारत और साइप्रस ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक ' कार्यक्रमों 
के आदान-प्रदान के बारे में तीत वर्षीय समझीते पर हस्ताक्षर 
किए । 

कुदाल आयोग की श्रवधि जुलाई 986 तक के लिए बढ़ाई गईं। 


भारत के प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में श्री शिवशंकर ने ढाका 
में राष्ट्रपति श्री इरशाद के साथ द्विपक्षीय मामलों ५२ बातचीत 
की । 

भारतीय खाद्य निगम की किसी भी सेवा में सरकार द्वारा हड़ताल 
पर पावन्दी । 

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री वनारसी दास का लखनऊ 
में निधन । 


वकील और सामाजिक कार्यकर्त्ता, 7 वर्षीय श्री मुरलीधर देवी- 
दास आस्टे को वर्ष 985 के लिए सार्वजनिक सेवाओं के लिए 
मेगासेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

इण्डियन यूनियन 'मुह्लिम लीग और आल इण्डिया मुस्लिम लीग 
ने मिलकर इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की । 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह' ने कलकत्ता में जोशीमठ श्रौर द्वारका- 
पीठ के शंकराचार्य से मुलाकात की । 

भारत और जोडंन ने तकनीकी श्र वैज्ञानिक सहयोग के लिए 
ओोमान में एक समझौता किया । 


रंगमंच और फिल्‍म जगत के कलाकार और गायक कमल नारायण 
चौधरी का गुवाहाटी में निधन । 


गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के कुछ हिस्सों से कप्यू को हटा 


लिया । 


7985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


अगस्त 5 


824 


जाने माने पत्रकार थी वी० के० तिवारी का लदन में निधन । 
केंद्रीय मत्तिमंडल नै आवश्यक ऊैवाएं प्रधिनियम के स्यिल्दयल 
को श्रौर चार वर्षों के लिए बढ़ाया । 
प्रो शिवशकर नें वगतादेश ग्रात्रा पर अपनी रिपोर्ट थी राजीव 
गांधी को अस्तुत की / 
अफगानिस्तान के विदेश मर्नी श्री शाह मोहम्मद दोस्त नई 
दिल्‍ली पहुंचे । 
जोक सभा ने दण्ड कामूत (क्रिमितल लग) संशोधन विशेयक 
पारित किया । 
तमिलनादु के तुंजावुर जिले में तेल और गैस का पता चला । 
त्यायमभू्ति राजिन्दर सच्चर को दिल्ली उच्च न्यायालय के सूख्य 
स्थामाधीश के पद की शपथ दिलाई गई । 
आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते को आशंका में गिरफ्तार 
किए गढ तमिल मूल के 525 कौदियों को श्रीलका के युरक्षा बली 
ने रिहा किया । 
विश्व विलियई प्रतियोगिता मे गीत सेठी ने श्रपने खेल जीवन 
के शुरुप्रात में भ्रास्ट्रेतिया के बाब मार्शल को नई दिल्‍ली में हराकर 
आश्ेर वाकर ट्राफी जीती । 
वयोवृद्ध स्वतन्तता सेवानी 82 वर्षीय श्री मिर्जा गुवाम कीदिर 
बेंद का अनत्तनाग में निश्वत / 
श्री कपिल देव श्रीलका के दौरे पर जा रही भारतीय क्रिकेट टीम 
के कप्तान चुने गए। 
400 मेगावाट वाली आकृतिक यूरेवियम भद्टी 'धुव' बम्वई स्थित 
आभा परमाण झतुसधान केन्द्र में चालू । 
विदेश सचिव थी रोमेश भडारी ने कोलम्वो मे राष्ट्रपति जबवर्द्धती 
के साथ जातीय समस्या पर विधार-विम्श किया ६ 
आरत और अफ़सहिस्तान ने झ्रफग्रानिस्तान की स्वास्थ्य योजमामों 
को सहायता देने के बारे में एक समझौते पर नई दिल्‍लों में हस्ताक्षर 
किये 
भारतीय सेनाध्यक्ष जनर्ू ए० एस० वध सरकारी यात्ता 
पर मभासस्‍्को पहुंचे । 
अधद्यानमत्नी ते दाजस्थान में उदयपुर का दौरा किया । 

& वि री एल, 
मांगा विद्ोहियों ने दम्फाल मे मणिपुर के भूतपूर्व वित्त मत श्रीएल2 
सोलोमत की गौली मार कर हत्या कर दी हे 
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फिनिक्स में जहां कभी महात्मा गांधी रहे थे, काले लोगों ने एक 
सामुदायिक केद्ध तथा दक्षिणी अफ्रीकी भारतीयों के घरों और 
दुकानों को भ्राग लगा दी और लूटा । 

वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने नई दिल्‍ली में व्यापार 
और उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ खुली बहस में निर्यात बढ़ाने 
के उपायों की घोषणा की । 

बयोवृद्ध स्वतंत्ञता सेनानी, 76 वर्षीय श्री वारीन चर्ट्जी का 
कलकत्तता में देहान्त । 

गांधीनगर में गृुजरात सरकार के अ्रधिकारियों के एक दंल और 
हड़ताल कर रहे कर्मचारियों के बीच वातचीत विफल । 

मद्रास परमाणु विजली संयंत्र की 235 मेग्रावाट वाली दूसरी यूनिट 
कल्पक्कम में चालू । 

विश्व वैंक के अध्यक्ष श्री ए० डब्ल्यू० व्लासन नई दिल्‍ली पहुंचे । 
मध्य वम्बई में एक' घर के ढह जाने से कम से कम 52 व्यक्तियों 
की मृत्यु । - 

स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 
अपने भाषण में पंजाव संमझौते की सराहना की । 

“विश्व बुद्विजीवी सम्पत्ति संगठन! ने दो भारतीय खोजों को स्वर्ण 
और रजत पदक देने की घोषणा की । 

स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी मे 
लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में असम समझौते की 
घोषंणा की । 

भारतीय मूल की वेस्टइस्डीज के पुरस्कार विजेता उपस्यासकार और 
पत्रकार 40. वर्षीय - श्री शिव नाइपाल का [लंदन भें निधन । 
असम सरकार ने, भ्रसम में लागू सभी [निर्ेधाज्ञाएं वापस लीं । 


पंजाव, हरियाणा -और हिमाचल प्रदेश में श्राई वाढ़ और भारी वर्षा 


- में 457 व्यक्तियों की मृत्यु । 


रांची की .प्राध्यापिक डा० ऋता शूक्‍ल ने भारतीय ज्ञानपीठ 
का सर्वोत्तम लघु कथाकार का पुरस्कार जीता । 

वम्बई की विज्ञापन एजेन्सी माकिट मूव्से और श्री अरुण 
एस० गोनगरड़ें को “राष्ट्रीय जागरूकता विज्ञापन 985' के लिए 
द्वितीय भ्रशोक जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया । 

चुनाव आयोग द्वारा 22 सितम्बर को पंजाव में चुनाव कराए जाने 
की घोषणा । 


श्रीलंका की जातीय समस्या को हल करने के लिए आयोजित थिम्प्‌ 
वार्ता विफल | 


798 5 को महत्वपूर्ण घटनाएं 


8235 


अस्त बट, 
अगस्त 7 प्रसिद्ध भाषाविदु, 98 वर्यीय डा० सिद्धेहक्ट वर्या का नई दिल्‍ली 


38 


१9 


20 


में निधन । 
अधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा पंजाब के हुसैवपुर गांव 
में रेलवाड़ी के डिब्वें बतादे के कारखाने का शिक्षास्थास । 


असम के राज्यपाव थ्री भीष्म नारायण सिंह ने 30 महीने पुरानी 
असम विधानसभा भग कर दी । 

गूजरात सरकार और हड़ताली सरकारी कर्मचारियों ने 73 दिनों 
से चली भरा रही की हड़ताल समाप्त करने के एक समझोंते प्र 
हस्ताक्षर किए । 

भारत और स्वीडन ने भारत को 50 करोड़ रुपये की सहायता 
देने के वारे मे. एक समझीतं पर नई दिल्‍ली में हस्ताक्षर किए । 
पणाव चुवाव में श्रकराली दल ने भाग लेने की झपनी इच्छा 
ब्यक्त की | 

उर्दू के कवि, 52 वर्षोय डा० शाज्र तमकनत का हैदराबाद में 
निधन । 


लोकसभा ने झ्रावश्मक सेवा अ्रधिनियम की श्रवधि भगले पांच 
बर्षों के लिए बढ़ाई । 

मानक कंकालों के हित पर एवन्दी लगी। 

आतंकमादी निरोधक अधिनियम का कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया तथा 
जम्मू और कश्मीर को इसकी परिधि मे शामिल किया गया। 
पंजाब सरकार ने सप्ट्रीम युरक्षा श्रधितियम की अवधि भ्रगले 
तीन महीतों के लिए भर बढ़ाए जाने की घोषणा की । 

प्रजाब में संगरूर के पास शैेरपुर गांव के ग्रुरद्धारे मे भकाली दस 
के अध्यक्ष श्री हरचन्द सिह लोगोवाल की गोली भार कर हत्या कर 
दी गई । पंजाब सरकार ने राष्य में दो दित के सरकारी शोक 
की घोषणा की । 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायधीक्त न्यायमूर्ति मुतेज! फजल 
अली का नई दिल्‍ली में विधन | 

चार भज्ञात सख युवर्कों द्वारा कांग्रेस (ई) के नेता श्री डी० डी० 
खुल्लर की जातत्यर में हत्या । 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आप्न प्रदेश सरकार को आदेश दिया 
कि वह राज्य सरकार और सार्वजनिक विय्मों के उन कर्मचारियों 
को पनः सेवा मे वापस ले, जो 3। अक्तूबर 985 को 58 
वर्ष कै नहीं हैं और जिन्हें 28 फ़रवरी 983 से 23 प्रयस्‍्त 984 
के बीच सेवा-निदृति की भ्रवधि पूरी होने से पहले ही सेवा- निवत 
कर दिया यथा था । 
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सितम्बर 


3 


ने श्रीलंका सरकार और श्रीलंका में तमिल ग्रुप के नेता के बीच 
संभावित समझौते के प्रारूप पर नई दिल्‍ली में विचारविमर्श किया। 


जामिया मिलिया के श्री मुश्ताक अहमद ने प्रौढ़ शिक्षा के ज्ेत्न में 
योगदान के लिए वर्ष 984 का नेहरू साक्षरता पुरस्कार श्राप्त - 
किया । 

भारत और अमरीका. ने दिल्‍ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किये जिसके तहत दोनों देशों की फर्म टेक्नोलॉजी विकास के 
नये क्षेत्रों में संयुक्त उद्योग लगायेंगी । 


भारत और मारीशस ने नई दिल्‍ली में भारत-मारीशस संयुक्त आयोग 
की बैठक की कार्यवाही के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये। इसमें 
कहा गया है कि भारत-मारीशस को विभिन्‍न क्षेत्रों में 23 लघु 
विकास परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ 30 लाख की वित्तीय 
सहायता देगा । 


भारत और नेपाल ने व्यापार और आवागमन के बारे में एक 
समझौते पर नई दिल्‍ली में हस्ताक्षर किये । 


भूतपूर्व सांसद श्री शंकरलाल तिवारी का भोपाल में निधन । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्‍ली में कानून मंत्रियों, 
मुख्य न्यायाधीशों और मूख्य मंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन को 
सम्बोधित किया । 


अकाली .दल के तलवन्डी ग्रुप द्वारा पंजाब चुनावों में भाग लेने 
की झपचारिक घोषणा के वाद संयुकत अकाली दल दो भागों में 
विभकत । 


पूंछ जिले में निकारकोट वालियां गांव के पास पाकिस्तानी सेना 
ने श्रकारण ही भारतीय दुरक्षा वलों पर गोली चलाई । 


वम्बई उच्च न्यायलंय के न्यायधीश न्यायमूर्ति श्री ओ० एन० 
मेहता ने इन्दिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान के लिए महाराष्ट्र सरकार 
से 2 करोड़ रुपये लेने में सरकारी पद के दुरुपयोग के आरोप 
से श्री ए० आर० अन्तुले को दोप-मूक्त घोषित किया । 


सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और स्वतन्तता सेनानी 79 वर्षीय 
श्री लक्ष्मीकांत भेम्त्रे का पणजी में निधन । 


प्रसिद्ध इतिहासकार और सम्लपुर विश्वविद्यालय के भूतपूर्व 
कुलपति 65 वर्षीय डा० नवोन साहू का सम्बलपुर में निधन । 


498 5 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


सितम्बर 2 


] 


8427 


जाफना में तमिल संयुक्त मृक्तित मोर्चा के तीन प्रमथ नेताओं 
श्री बी० धर्मंत्रिगम, श्री एम० अलालामुन्दरम भौर श्री टी० 
असलियम का तीन अज्ञात व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया भ्ौर 
उनकी हत्या कर दी | 


उपराष्ट्रपति श्री झार० वेंकेटरमत ने नई दिल्ली में पत्न-पत्रिकामों 
की छपाई और डिजाइन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 
प्रदान किये । 


कांग्रेस (इं) के महानगर पापेंद श्री अजुझ दांसओर उनके सुरक्षा 
गार्ड की नई दिल्‍ली में योलो मारकर हत्या कर दी थई | 

भारत में मलेशिया के नये उच्चायुक्त श्री मोहम्मद-विन-हरों ने 
नई दिल्‍ली में राष्ट्रपति जैल सिंह को अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत 
किये । 

हरियाथा ध्रकार ने सतलुजप्यमुदा सम्पर्क नहर के निर्माण के 
लिए पंजाब को 5 करोड़ रुपये दिये ॥ 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गाधी केरल में मछलो पकड़ने के घाठः 
विजीनम और पुल्लूरकोनम क्षेत्र देखने गये। 

चेकोस्लोवाकिया में ओलोमाऊ में एक सप्ताह तक चलने वाली 
रेलवे-खिलाड़ियों की विश्व प्रतियोगिता में पी० टी० उपा ने 
दो सौ मोटर कौ दोड़ में एक स्वर्ण पदक सहित तीन पदक जीते 
और उन्हें इस प्रतियोगिता का सर्वोत्तम खिलाडी घोषित किया 
गया । 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गाघी ने 'केरल में साइलेन्ट बली राष्ट्रीय 
उद्यान का उद्घादव किया झौर पालघाट देखने गए । 

ईलम राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के नेताश्रों ने मद्रास मे प्रधानमंत्री 
श्री राजीव गांधी से मुलाकात की । 

राष्ट्रपति ने न्यायमूति श्री पालम चेनाकेशव रेड्डी को आश्र 
प्रदेश उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया । 
प्रोफेसर अन्लिकुमार पी-एच० डी० डिग्री प्राप्त करने बाले 
देश के पहले नेत्नहीत विद्वान बन गये है । 

राष्ट्रपति ते जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52 में संघोषन 
करने का एक अध्यादेश जारी किया | इसमें व्यवस्था हैं कि रद 
किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़े किये भे उन्नीई- 
बार की मृत्यु होने के श्राघार पर ही चुनाव निरस्त किसे बाररे 
खबर है कि श्रीलंका के तीन गांवों मे 50 से झविक दर डे 
हत्या कर दी गई है । 
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मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता, 85 वर्षीय श्री हाफिज मन्जूर हुसैन 
का पटता में निधन । 


भारत में इक्‍्वाडोर मिशन के राजनयिक श्री एडोल्फ एल्वारेज 
ने इक्वाड्रोर मिशन बन्द करके भारत छोड़ा । 

श्री आनन्द स्वरूप गुप्ता भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष 
नियुक्त । 

जौनपुर जिले में लखनऊ में वाराणसी सड़क पर सात वार्गृदार 
नदी के ऊपर बना 79 मीटर लम्बा पुल यातायात के लिए 
खोल दिया गया । 


जम्मू-कश्मीर विधान सभा ने बहुमत से यह निर्णय किया कि वह तीन 
विपक्षी सदस्यों के विधान सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने 
के बारे में राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करेगी। 
जम्मू क्षेत्र में भारत-पाक सीमा और वास्तविक नियंत्रण रेखा 
के आस-पास आवागमन पर पावन्दी लगा दी गई है । ये आदेश 
तुरन्त प्रभावी हो गये हैं । 

पाकिस्तान में भारत के नये राजदूत श्री एस० के० सिंह ने 
इस्लामाबाद में अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत किये । 


श्रीलंका ने कोलम्बों में भारत को 49 रनों से हराकर भारत 
के साथ खेले हेस्‍्ट क्रिकेट में अपनी पहली जीत हासिल की । 


सभी भारतीय नागरिकों पर दहेज विरोधी संशोधित्त कानून 
2 अक्तूबर से लागू किय्रा जाएगा । 

संयुक्तराष्ट्र महासचिव डेग हैमरशोल्ड के 960 के दौरान 
सैनिक सलाहकार, 65 वर्षीय जनरल इन्दरजीत रिखी को वर्षे 
985 के लिए यूनेस्को का शांति के लिए शिक्षा पुरस्कार प्राप्त 
हुआ । 


वम्बवई से लगभग 70 किलोमीटर पश्चिम सें अरब सागर में 
नये वम्बई हाई. क्षेत्र के पहले कुएं से तेल निकला । 

श्री होमी जें० एच० तल्यार खान अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य 
नियुक्त । 
फ्रांस से मिराज-2000 को दूसरी खेप भारत पहुंची । 


श्री अकबर मिर्जा खलीदी इटली में भारत के नये राजदूत 
नियुक्त । 


मणिपुर में कांग्रेस मंत्रिमंडल में नये मंत्रियों को शामिल करके 
मंत्रियों की संख्या 7 कर दी गई । 
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लखन में हुई भारी वर्षा में 6 व्यक्तियों को मृत्यु ॥ 


राष्ट्रपति द्वारा कुछ राज्यों के उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायधीशों 
का स्थानान्तरण । 


योजना झायोग द्वारा सातवीं योजना के प्राहप को मंजूरी । 


श्रीलंका में तमिल उद्रवादी गुों के घ्िप्टमंडल मे मई दिल्‍ली में 
प्रबानमंत्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात की | 

भारत में पोलैंड के नये राजदूत श्री जानूस स्विटिस्तोवस्की ,ने 
राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये । 

नेशन के महायनात्रियक और अक्षाएनी भारत की सरकारी 
यात्रा पर नई दिल्‍्लों पहुचे। 


श्रीलका में केन्द्री मे भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा श्रंतिम 
किकेट टेस्ट बिना हार-जीत के पौसले के समाप्त श्रौर श्रीलंका ते 
यह क्रिकेट श्रृंखला शून्य के मुकाबले एक से जीती । 

कानून मंत्री श्री ए० के० सेन ने नई दिल्‍ली में संविधान के 
संस्कृत भाषा में सस्करण का विमोचन किया । 

नेपाल के महाराजाधिराज ग्रौर महारानी दिल्ली से स्वदेश रवाना । 
मिजों नेशनल फ्रन्‍्ट के प्रमुय श्री लालडेंगा वे नई दिल्ली मे केन्द्रीय 
गृह सचिव से मुलाकात को । 

पंजाब के भूतपूर्व मंत्नी और सासद 80 वर्ष श्री श्रमरताथ विद्या 
लंकार का 4ई दिल्‍ली में विघत ) 

प्रोफेसर जी० राम रेही पराच वर्ष के लिए इन्दिरां गांधी खुला 
विश्वविद्यालय के पहले कुलपति नियुक्त ॥ 

दिल्ली मे ट्रान्जिस्टर बम विस्फोर्टों में 3 व्यक्तितयों की मृत्यु । 
मातखण्डे संग्रीत कावेज के भूतपुर्व प्रधानाचार्य ओर सर्गीव, 
80 वर्षीय श्री गोविन्द नारायण नोंटू का लखनऊ में निधन) 
पंजाब में हुए कम से कम छ बस विस्कोटो में तीन लडकियों की मृत्यु 
ही गई और एक व्यक्ति भायत हो गया तथा छ बाहनोी का 
नुकमान पहुचा। 

श्री नासयण दइत तिवारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से 
इस्तीफा दिया । 

आस्त और पकिस्तात के संचार सत्तियों ते टेलीफोन पर बाद 
करके दोनों देशों के वीच नई कोएव्सियल दूर-यचार व्यवस्था 
का उद्घाटन किया। 
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वर्ष 984-85 के लिए सिन्धी के! छः लेखकों को साहित्य 
पुरस्कार प्रदात किये गए । इन पुरस्कारों के लिए केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय ने सातवीं वार प्रतियोगिता आयोजित की थी। 
पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री री ;अभ्रशोक गहलौत से 
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दिया। 

श्री वीर वहादुर घिह को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की 
शपथ दिलायी गई। | 
श्रीलंका में अपने स्गे-सम्बन्धियों के प्रति लोगों की एकजुटता 
प्रद्शत करने के लिए तमिलनादु में राज्य सरकार द्वारा 
समर्थित बन्द रखा गया। 

प्रधानमन्ती श्री राजीव गांधी ने केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में फेरबदल 
की । मंत्रिमण्डल के छ: सदस्यों को हटाकर 5 नए सदस्य 
शामिल कियेंगए। 

लखनऊ में 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल को शपथ दिलायी गयी । 
स्वतन्त्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्री सचिन बनर्जी का 
कलकत्ता में निधन । 

भारत ने पूर्वी जर्मनी के साथ प्रतिवर्ष लाख 50 हजार 
टन यूरिया की आपूर्ति के बारे में तीन साल के एक समझौते 
पर हस्ताक्षर किए | 

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला वर्ष 7985 लता 
मंगेशकर राष्ट्रीय पुरस्कार किशोर कुमार को खदान किया 
गया । | 

केरल विश्वविद्यालय ने पक्षी विशेषज्ञ श्री सलीम श्रली को 
डाक्टर ऑफ साइंस की मानद ईउपाधि ;से सम्मानित किया । 
गायन-वादन विद्यालय के संस्थापक ओऔर प्रसिद्ध गायक 80 
वर्षीय श्री अनन्त हरी ग्रुंजेकार उफे अन्ना साहब का वांदेड़ 
में निधन । ' 

ओडिसी प्रशिक्षण केन्द्र के संस्थापक सदस्य और स्वतन्त्रता 
सेनानी 67 वर्षीय श्री बावूलाल दोशी का भुवनेश्वर में निघन। 


श्री सुरजीत सिह वरनाला को सर्वेसम्मति से झकाली दल विधायी 
पार्टी का नेता चुना गया। 

पंजाव विधान सभा चुनावों में शिरोमणि अभ्रकाली दल को 
73, कांग्रेतध (इं)को 32, भारतीय जनता पार्टी को 4, 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को एक, जनता पार्टी को एक तथा 
निर्देलीय उम्मीदवारों को 4 सीठों पर विजय आ्रप्त। लोक सभा 
के लिए हुए चुनावों में कांग्रेस (ईं) को और अकाली दल 
लोंगोबाल को 7 सीटें मिलीं । 
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द्िवस्वर 29 राष्ट्रपति मे पंजाब में राष्ट्रपति शास्त्र को समाप्त करने की 


अबलुबर 


30 


घोषणा की । 

चुनाव आयोग ने पंजाब की नई विधान सभा के गठम के बारे 
में अधिसूचना जारी की। 

पंजाब के राज्यपाल श्री अर्जुनसिह से चष्डीगढ़ में मख्यमत्ी 
श्री ठुरजीत ह बरनाता के नेतृत्व वाले 6 सदस्यीय मत्विमण्डल 
को शपय दिलायी। 

प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी तीन दिन की यात्षा पर भूटान 
पहुंचे । 

65 वर्षीय फिल्‍म निर्माता श्री दीपवन्द करकरिया कया कलकत्ता 
में निघन। 

आगामी राष्ट्रीय खैलो के लिए खेलते हुए शेर "राजू को 
स्थायी प्रतीक चिन्ह बनाने के बारे में घोषणा की गई। 

पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के भ्रन्तर्गत 224 
लोगों को हिरादत में लेते के अपने आदेश वापस लिए। 
प्रधानमन्त्री श्री राजोब गांधी ते बिम्पू में भूटान नेशनल एसेम्दली 
के विशेष अधिवेशन को रुम्बोधित किया। वे पारो भी गये। 
भारत ने जकारता में हुई छठी एशियाई ट्रेक एवं फील्ड 
प्रतियोगिता मे 0 स्वर्ण, & रजत और 5 कांस्य पदक जोीते। 
भारत ने द्यूनीफिया स्थित फिलिस्तीनी मुक्त संगठन के मुख्यालय 
पर इसराइल द्वारा बमवारी की भर्त्ना को) 

भारत ने खझाहरवी अरब लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता 
प्रदान की। 

भारत द्वारा साहरवी अरब गणराज्य को भान्यता प्रदान करने 
के कारण मोख्कों ने भारत के साय अपने राजनयिक सम्बन्ध 
तोड़े ॥ 

भारत शोर फ्राम के 4 सदस्यीय सेना के दल ने 7,756 
मीटर ऊंची कृामेत चोटी पर चढ़ने में सफलता पायी। 
प्रधानमन्त्री ने द्यूनीशिया स्थित पी० एल० झो० सुख्यालय पर 
इसराइल हारा बमवारी की भिन्‍दा को और श्री यास्र अराफात 
को भेजे एक सन्देश में उनको व्यक्तिगत सुरक्षा पर चिच्ता 
व्यक्त की । 

पंजाब में संरकार ने राजनीतिक आन्दोंलनो के दौरान गिरफ्तार 
किये गए लोगों के मामलों और अगस्त 98! से दण्डनीय 
अपराधों मे दण्डित श्रन्य कुछ लोगो पर चल रहे मुकदमों के 
मामलों की समीक्षा के लिए चार सदस्थोय समिति गठित की । 


सारत 4986 


अक्तूवर 2 


विदेश मन्त्री श्री वलिराम भगत और अमरीका के ,विदेश मंत्री 
जाजें शुल्ज ने न्यूयार्क में द्विपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की ॥ 
य्रोपीय आथिक समुदाय के श्रायुक्‍त्त श्री क्लाउडी चेशन ते 
नई दिल्‍ली में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात 
की। 


पुंछ में वगियालदारा और सोकार क्षेत्रों में एक अक्तूबर की 
प्राकिस्तान की सेना ने अकारण गोलियां चलायीं। 
वंगलादेश ने 9 सित्तम्वर से भारतीय मालवाहक जहाज 


अर्मिटा को, जिप्में चालक दल के 25 व्यक्ति सवार थे, चेक- 
वरिया में रोका। 


भारत और सोवियत संघ ने उत्तरी कैम्वे और कावेरी के थाले 
में हाइड्रोकाबंन का पता लगाने के बारे में एक आम समझौते 
पर हस्ताक्षर किए। 

सरकार ने भोपाल दुधेटना के मामले में अ्रमरीकी श्रदालत के 
आदेश के अनुपालन के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस 
आदेश में, यूनियन कार्वाइड ने भारत सरकार श्रौर इस मामले में 
श्रन्य दावेदारों से कहा गया है कि वे भोपाल दुघेठना से 
सम्बन्धित किसी साक्ष्य था अभिलेख को खराब न करें। 


.जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय' विज्ञान विभाग 


के डीन प्रोफ़ेसर विशाल सिह का नई दिल्‍ली में निधन। 


प्रेस ट्रस्ट आफ इन्डिया के महाप्रवन्धक के पद पर श्री एन० 
आर० चोट्रन के स्थान पर श्री पी० उद्मीकृष्णन ने कार्यभार 
संभाला । * 

वाणिज्य मंत्रालय में कपड़ा विभाग में उपमन्धी श्री पी० 
चिदम्बरमू का विभाग वदल दिया गया । उन्हें कामिक और 
प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं जब शिकायत विभाग 
का कार्य भी सौंपा गया । 

पुंछ और राजौरी सैक्टरों में, लंगरूर नगरकोट और सोकर के 
सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना ने अकारण गोली चलायी । 


कनाडा स्थित पंजाबी लेखकों और कलाकारों की श्रन्तर्राष्ट्रीय 
एसोसियेशन ने वर्ष 4984 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिरोमणि 
साहित्य पुरस्कार, डा० सुरजीत सिह सेठी को प्रदान किया । 


न्यायमूर्ति श्री हृदय नाथ सेठ इलाहाबाद उच्च-त्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त । 


प्रसिद्ध व्यंग्यकार, मूतिकार श्रौर स्वतन्त्रता सेनानी, 80 वर्षीय 


22% ८ अब "2.८ है 2 ००००2 9 (३०० 2. ६”, अंक के परे ८-8 
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833 
नई दिल्‍ली में लोक अ्रदानत झारम्भ। 

प्राकिस्तावी सेना ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में कारगिल में घात 
लगाकर तीव भारतीय जवानों को मार डाला। 

जानेन्माने स्वतन्तता सेवानी, 78 वर्षीय श्री प्रृष्पोत्तमदास 
चिकतीवाला का इलाहाबाद में निघद! 


95 वर्षीय स्वतन्त्रता सेतावी थरी नसदत्ता भब्वासी का वम्बई में 
निधत ! 


क्ेद्रीय गंगा प्राधिकरण ने गंगा को साफ करने के लिए 294 
करोड़ झुपये की मंजूरी दी। 


आरत ने ईलम नेता श्री एस० बालासिहम को देश से बादद 
भेजने के अपने आदेश वापस लिए। 


भारतीय परवेतारोही मेजर किरण इस कुमार को माउल्ड 
एवरेस्ट पर चढ़ने के प्यात्ष में मृत्यु 


मंत्रिमण्डल ने सातवी योजना के प्राहप को मंजूरी दी। 


राष्ट्रपति ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसियेशन की 
सम्मान-यट्टिका, स्यायमूति श्री पी० एन० भगवती को प्रदान 
को। 

आारत श्र मित्र ने दोतों देशों के बीच कृषि सम्बत्धों को 
और बढाने के लिए काहिरा में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये 
पंजाब के याज्यप्ाल के भूतपूर्व. (सुरक्षा) सलाहकार लैे० जनरण 
के० गौरीशंकर का दिल का दोरा पड़ते से मद्रास में निधन। 
वाडिस्तादी सेवा ते पुछ सेक्टर में, बगियालदारा, नलवा प्रौर 
मकारकौर स्थित भारतीय ठिकानों पर अकारण गोलिया चलार्मी $ 
दिरेश मंहालय नें प्रमरीकों स्तम्म लेखक श्री जैक एस्टसन की 
उम्र टिपोर्ट का खण्डन किया, जिसमें कहा गया है कि भारत 
हाइड्रोजन बम बनाने की राह पर चल रहा है। 

अघयनमन्दी श्री जीव ग्राशी में नई दिल्‍ली में प्रेत कब मे 
अपने पहले संवाइदाता सम्मेलन को सम्बोधित किया । 

मेजर रजीत सिद्ध बवगी, कैप्टन विजमबाल 

अजर जय बहुगुणा, पेजद रजीत सिह बवणी, कैप्टन 

कई और लेक्टि० एम० यू० बी० राव और भारतीय सेना के 
एवरेस्ट अभियान देस के चार भोर सदस्यों का साउथ कोल 
फिबिद में निधन 88. 

आस्त और हँंगरी ने विज्ञान श्रौर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र नर का 
बड़ते के लिए ठीत दर्ऐे के एक समझौते पर हस्ताशर 


सारत 3986 


अक्तुवर 2 


विदेश मल्त्री श्री वलिराम भगत और अमरीका के ,विदेश मंत्री 
जार्ज शुल्ज ने न्यूयार्क में हिपक्षीय सम्बन्धों की समीक्षा की ॥ 
यरोपीय आथिक समुदाय के आयुक्त श्री क्लाउडी चेशन ते 
नई दिल्‍ली में प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी से मुलाकात 
की । 


ब्धक 


पुंछ में वगियालदारा और सोकार क्षेत्रों में एक अ्रक्तूवर को 
पाकिस्तान की सेना ने अकारण गोलियां चलायीं। 

वंगलादेश ने 9 सितम्बर से भारतीय मालवाहक जहाज 
अरिमाटा को, जिप्तमें चालक दल के 25 व्यक्ति सवार थे, चेक- 
वरिया में रोका। 

भारत और सोवियत संघ ने उत्तरी कैम्बे और कावेरी के थाले 
में हाइड्रोकाबंन का पता लगाने के बारे में एक आम समझौते 
पर हस्ताक्षर किए | 

सरकार ने भोपाल दुर्घटना के मामले में श्रमरीकी श्रदालत के 
आदेश के अनुपालन के लिए एक अधिसूचना जारी की। इस 
आदेश में, यूनियन कार्वाइड ने भारत सरकार और इस मामले में 
अन्य दावेदारों से कहा गया है कि वे भोपाल दुष्टना से 
सम्बन्धित किसी साक्ष्य या अभिलेख को खराब न करें। 


-जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय' विज्ञान विभाग 


पु 


के डीन प्रोफ़ेसर विशाल सिह का नई दिल्‍ली में निधन। 


प्रेस टृस्ट आफ इन्डिया के महाप्रवन्धक के पद पर श्री एन० 
आर० चोट्रन के स्थान पर श्री पी० उद्चीकृष्णण ने कार्यभार 
संभाला । 

वाणिज्य मंत्रालय में कपड़ा विभाग में उपमन्ती श्री पी० 
चिदम्बरमू का विभाग बदल दिया गया । उन्हें कामिक और 
प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग 
का कायें भी सोंपा गया। 

पुंछ और राजौरी सैकटरों में, लंगरूर नगरकोट और सोकर के 
सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना ने श्रकारण गोली चलायी । 


कनाडा स्थित पंजाबी लेखकों और कलाकारों की अन्तर्राष्ट्रीय 
एसोसियेशन ने वर्ष 7984 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय शिरोमणि 
साहित्य पुरस्कार, डा० सुरजीत सिंह सेठी को प्रदान किया। 


न्यायमूर्ति श्री हृदय नाथ सेठ इलाहाबाद उच्च-न्थायालय के 
मुख्य न्यायाधीश नियुकत। 


प्रसिद्ध व्यंग्यकार, मूतिकार और स्वतन्त्रता सेनानी, 80 वर्षीय 
भरी आर० एस० नायडू का मैसूर में निधन । 


7985 को महत्वपूर्ण घटनाएं 
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प्रघानमस्ती थरो राजीब गोधी ने बाहमाज में, नझाक में शप्ट्ू 
सण्डल शिख्वर सम्मेलन में पहले दिन राष्ट्र मण्डल देशों के प्रवल 
अनुरोध किया कि वे दक्षिण अफ्रोका की जातिवादी सरकार के 
विदद्ध प्रतिदत्धों की मांग करें। 

भारी वर्या भोर समग्रों ज्यर के साथ-साथ तेज सुफ़ान उठीसा 
और पश्चिम बगल के तटों पर सक्रिय! 

श्री जे० एफ० रिबेरों, गृह मंत्रालय में विद्ेप सचिव नियुक्त । 
राजस्थान के राज्यपाल श्री ओ० पी० मेहरा ने जमपुर में 2 
सन्तियों को अपने पद की शपथ दिलाबी। 

स्वतन्त्रता सेनानी, शिक्षाझासत्री, और कांग्रेस (ई) के भूहपुर्व 
कफ 64 वर्षीय श्री चत्धभान बालाजी परादिल का पुणे में 
निधन । 


राप्ट्रयति ज्ञावी जल घिह लब्द्वीर की अरती यात्रा के दौरात 
कोचीन पहुंचे । 

कह्रक्म स्थित 50 मेगावाट के फास्ट ब्रीडर टेस्ट [रिपिकंदर 
में कारये करना शुरू कर दिया) 

कनाडा ने झरने प्रत्यपेण अधितियम में भारत को शामिल 
किया जिसते भारत, कनाडा में रह रहे भारतीयों द्वारा 
प्रातऋबाद की कारंवाई को रोक सके। 


जमा में प्रधानमन्त्री श्री राजीद गांधों शोर बंगतादेश के 
राष्ट्रपति श्री इरशाद ने फखका में गंगा के पानी के वंट- 
बारे के प्रश्त पर एक समझौता किया। 

मतथाली उस्न्‍्वासकार श्री एम० टी० वामुदेवन सागर को प्रपने 
उपन्यास “रण्डम ऊझ्माने! के लिए, वर्ष 985 का बरायलार राम 
वर्मा साहित्य पुरस्कार से सम्मावित क्रिया गया ॥ 

सराठी भाषा के साहित्यकार श्री विष्णु वेडेकर को अपनी 
आत्मकथा 'इक जदुदानी दोन! के लिए साहित्य सम्राट कैलकर 
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 

सप्टुवति ज्ञानी जल सिंह ने लक्षद्वीप में कवारती, में इन्दिरा 
गाधों के नाम पर रखे गये साहित्य कला भ्रकादमी के भवन का 
उद्॒घादन किया। 

साहिस्तानी सेना ते 6 भर 37 अक्तूबर को पूंछ सैंक्टर में 
क्ारत की दो चौंकियों पर गोलिया चलायीं। 

भूतपूर्व सांसद श्री बादूयाव काले का वम्बई मैं निप्त + 

सरकार ने विदेशी पत्षकारों को, बिना किसी पूर्व सूचना के 
असम में घूमते की अनुमति प्रदात की + 


अक्तूवर 7 


82 


33' 


44 


45 


विश्व हिन्दू परिषद के संस्थापक सदस्य 80 वर्षीय श्री शिवराम 
शंकर उफं दादा साहब आप्ठे का पुणे में निधन। 

उड़ीसा की मत्स्य विकास परियोजना के लिए नावें द्वारा 3 
करोड़ 47 लाख रुपये की सहायता दिए जाने के वारे में नई 


: दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए । 


भारतीय मल के केन्या निवासी, न्यायमृरति चुन्नीलाल भगवान 
दास मदान को केन्या का -कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश नियुक्त 
किया गया । 

पाकिस्तानी सेना ने पुंछ के पुखार क्षेत्र में भारत की आगे की 
चौकियों पर अकारण गोलियां चलायीं। 


उत्तर प्रदेश में देवस्थली में जनता पार्टी का वापिक अधिवेशन 
सम्पन्न हुआ । इसमें सशक्त परमाणु नीति के पक्ष में प्रस्ताव 
पास किया गया। 
पाकिस्तानी सेना ने पुंछ में दिगवार और दारे क्षेत्रों भें श्रकारण 
गोलियां चलायीं। 


नेपाल के महाराजाधिराज ने भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल 
ए० एस० वैद्य को रायल नेपाली सेना के भानद जनरल की 
उपाधि से सम्मानित किया और जनरल की तलवार उन्हें भेंट 


'की। 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ब्रिटेव की दो दिन की राजकीय 
यात्रा पर लन्दन पहुंचे। 

गृह मंत्रालय से न्यायमूर्ति रंगताथ मिश्र आयोग के विचारणीय 
विपयों में संशोधन किया जिससे कि वोकारों और कानपुर में 
हुए दंगों को इसके जांच-क्षेत्र में लाया जा सके। 

चण्डीगढ़ में पंजाब विधान सभा का अधिवेशन आरम्भ । 

भूतपूर्व रेल राज्य मंत्री, 68 वर्षीय श्री परिमल घोष का कलकत्ता में 
निधन । 

असम में दो प्रमुख क्षेत्रीय पाटियों पी० एल० पी० और ए० जे० 
डी० का गोलंगधाट में विलय हो गया और एक नई क्षेत्रीय पार्टी 


, असम गण परिषद बनी। 


पाकिस्तानी सेना द्वारा पूंछ क्षेत्र के नगरकोट और वगियालदारा 
क्षेत्र मअ्रकारण गोली चलाने की कार्यवाही। 


श्री रवि इन्दर सिंह, सर्वसम्मति से पंजाव विधान सभा के 
अध्यक्ष चुने गए। 


भिवनन्‍्डी में राष्ट्रीय शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता में श्री विजोय 
भट्टाचाय ने वर्ष 7985 का भारतश्री का खिताव जीता। 


7985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


अक्तूबर 24 


डठ 


26 


श्पो 


28 


29, 


837 


अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, कृपि विश्वविद्यालयों को बेहतर 
चनाने के लिए भारत कौ 7 करोड़ 2] लाव डातर का ऋण 
देगी । 

श्री राजीव यादों ने न्‍्यूयाक में थीलंका के प्रधानमन्ती थरों रणसिपे 
प्रेमदाद्मा से मुलाकात की | 

प्रधानमन्तों हे हेग में, हालेण्ड के प्रधावमन्तरी के साथ बातचीत 
की। 

अधानमन्त्री श्री राजीव ग्रांधी बिता किसो पूर्व निर्धारित कार्यश्रम के 
मास्क पहुचे श्र सोवियत संघ के नेता श्री मिखाइल गोरवाचोव के 
साथ मुलाकात की । 

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्याम्रमूति 
ग्रोवधन लाल जमनालाल श्रोझा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश नियुक्त 

अधानमन्ती श्री राजीव गांधी अपनी विदेश यात्रा के बाद नई 
दिल्‍ली बौदे। 

कप्रित देव शरजाह और आस्ट्रेलिय! में क्रिकेट के आगामी मैचों 
में भारतीय टीम के कप्तान चुने गए ९ 

इन्दिरा गाधी की हत्या के बाद हुई सामूहिक हिंसा और हत्याप्रो 
के प्रारोपो को जाच के बारे में, गठित मिथा आ्रायोग की कार्य 
अवधि अगले छ महीनों के लिए बढ़ा दी गई। 

कलकत्ता उच्च स्यायालय के न्यामाधीश, न्‍्यायमूति बक्रिम 
चन्द्र राय उच्चतम न्यायालय के न्याग्राघोश नियुक्त । 

केसर ने व्षें 4983-84 के लिए राष्ट्रीय खतिज पुरस्कारों के 
लिए ?0 भूयर्भ वैज्ञानिकों को चुना। 

दिसालयन कार रैली में कैन्या के थी जयन्त शाह लग्रातार चोवी 
बार विजयी । 

मुख्यमंत्री श्री एम० जो० रामचख्त के प्रति भ्रपनी एकमुटता 
दिखाने के लिए तमिलनाईु के सभी मत्रियों ने एक साय अपने 
इस्तीफे दिए । 

पंजाब के मुख्यमत्नी ने विधात सभा में बताया कि सरकार उन 
मामलों को वाषत सही लेगी जितमें राप्ट्र के विरुद्ध विदोह 
करने के आरीप में मुकइमे चलाये या रहे हैं। 

श्रीक्षंका के सोसेता कर्मचारियों ने भारतीय समुद्री सीमा के 
अन्तर्गत, मछली पकडने वाली भारतीय नौकाप्रों पर हमले किए । 

अब डाक जीवन बीमा योजना का लाभ केन्द्र शौर राज्य सरकार के 
सार्दजतिक उपक्रमो के कर्मचारियों को भी मिलेगा। 


अ्दुवर 
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श्री .टी० एन० कौल के स्थान पर श्री स्वर्ण सिंह यूनेस्को की 


कार्यकारिणी में चुने गए।. 


वयोवृद्ध स्वतन्त्रता सेनानी और भूतपूर्व सांसद, 80 वर्षीय श्री 
शिव्वन लाल स्वतेना का उत्तर प्रदेश में बलरामपुर अस्पताल 


मैं निधन हो गया। , - 


विदेश सचिव श्री रोमेश भण्डारी ने वाहमाज में, नसाऊ में, 
श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जे० आर० जयवर्धने से मुलाकात की । 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी हवाना पहुंचे । 

राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह कर्नाटक की चार दिन की यात्रा पर 
कोचीन से वबंगलूर पहुंचे। 

वेस्ट-जोन ने साउथ-जोब को 9 विकेट से हराकर दिलीप ट्राफी 
जीती । 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी न्यूयाक पहुंचे । 

देश में पहली वार उपभोक्ताओं के (अधिकारों की सुरक्षा के 


, दिल्‍ली , प्रशासन द्वारा .उपभोक्‍ता मामलों का विभाग खोला 
. गया। | 


विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत को 245 मिलियन डालर के 
मूल्य की श्रतिरिक्त विकास सहायता देने का निर्णय किया है । 


भारत के श्री इनाम रहमान, सोफिया में यूनेस्को के श्राम 
सम्मेलन के प्रारूप तैयार करने भौर विचार-विमर्श करने वाले 
दल के अध्यक्ष चूने गए। ... 


राष्ट्रपति ज्ञाती जैल सिंह ने मैसूर में 500 बिस्तरों के एक 
अस्पताल की आधारशिला रखी। 


प्रधानमन्ती श्री राजीव गांधी ने न्ययार्क में चीन के प्रधानमन्ती 


श्री झाश्रो जियांग और पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री जिया-उल-हक 
से मलाकात की। 


पुछ सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी सेना के 
बीच कई बार गोलीबारी हुई । 


भ्रधानमन्ती श्री राजीव गांधी ने न्ययार्क में संयक्‍त राष्ट्र 


५) चालीसवें स्थापना दिवस पर एक अ्रधिवेशन को सम्बोधित 
केया । 


वर्ष 988 और 984 के लिए अर्जुन पुरस्कारों की घोषणा 
गईं। 


 भधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने न्ययाक में अ्रमरीका के राष्ट्र- 


पति श्री रोनाल्‍ड रीगन के साथ बातचीत की। 


985 को महत्वपूर्ण घटकएं 
गे महत्वपूर्ण घटना ड38 


चबम्बर 3 अधानमन्त्री ओ राजीव याघी ने, देहरादून के डूब स्टूब के 
स्वर्भ जयन्ती समारोह को अध्यक्षता की । 


4 नई दिल्ली में भारत और चीन के बीच सोमा-विवाद के बारे 
में, सरकारी स्तर को वातचीत का छठा दौर शुरू 

»ा भारत ने श्रीलंका के छः तमित गुटों को 7 सवम्बर को नई 
दिल्‍ली में बातचीत के लिए भ्रामन्त्रित किया। ः 

“ भारत ने बेकूवर के विकट सैन्य प्रशिक्षण के स्कूल रायमाला 
के सम्बन्ध में कनाडा को अपनों विन्ता व्यक्त कौ। 

“ा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधोश न्यायमूति डी० परी० 
गुप्ता को राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल के पद की शपथ 
दिताबी गई। 

$ भारतीय सेना के एवरेस्ट अभियान दल ने 8,848 मीटर ऊंची 
चोटी पर चइने का अपना प्रयास छोड़ दिया 
5 स्वतन्त्रता सेतानी क्लो वी० वी० कोनिक का बम्बई में निध्रन | 
+- भारत और सोवियत संघ ने कोयले के क्षेत्र मे सहयोग के वादे 
में एक समझीते पर हस्ताक्षर किये। 

+- अमरीका के नौसेता अ्रध्यक्ष एडमिरल जेम्म बराटकिस्स ने नई 

हिल्‍्लों में प्रधानमन्त्री श्री राजोव गराधी से मुलाकात को। 

राष्ट्रपति ज्ञानों जेल 4िह मदाराप्ट्र को पाच दिवस।य यात्रा के 
बाद नई दिल्‍ली लौटे। 

6 मुझुय चुनाव आयुक्त श्री झआर० के० त्रिवेद्री ने प्रमम में, 

लोक समा को 4 सोटों और ग्रतम विधान रझमा की 26 

सीटी के लिए. तथा शेष भारत में लोक सभा की 6 शोर 

विधान सभा की ॥] सीठों के लिए 6 शदित्म्बर 985 को 
चुनाव कराएं जाने की घीषणा की। 

हिन्दी स्लिनि-जगत के जाने माने कलाकार, 47 वर्षोथ सर्जाब 

कुमार का वम्बई में निश्वत । 

प्रधानभन्द्री श्ली राजोद गाधी ने गुरदातगुर हिने में 7 अरब 

50 करोड रुपये के थीन बाघ की प्राधारशिला रखी [ग्रौर 

पटियाला में उतरी क्षेत्र के सांस्कृतिक केसर का उद्घाटन क्रिया 

पूंछ के सोमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तावों सेना द्वारा रकन्सक कर 
गोली चलाने को कार्यवाही जारी। 

श्ाध्ी ने नई दिल्‍लो में गुट निरवेक्ष 
प्रधानमन्‍्त्री श्री राजीव ग्राधी ने नई दिल्ली में पट म ध् 
देशों के यूवाग्रों के पार्च दिन के समारोह वेमीफेस्ड-8$ का 
उद्घाठन किया। 


भारत :986 


अक्तूबर 


सवम्वर 
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स्वतन्तता सेनानी और महात्मा गांधी के घनिष्ठ सहयोगी 76 
वर्षीय श्री भीही अमतुस्सलाम का दिल्‍ली में निधन। 

विदेशों को भारत की गुप्त सूचना देने के आरोप में दिल्‍ली के 
व्यापारी राम स्वरूप दिल्‍ली में गिरफ्तार । 

जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत और पाकिस्तानी 
सेना के ,वीच गोली-वारी जारी । 

मणिपुर सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियों से सम्बन्धित अ्रधि- 
नियम के अन्तर्गत लगी पावन्दी को श्रगले दो वर्षों के लिए 
बढ़ाया । 

विदेशियों के [लिए वजित क्षेत्र आदेश, 963 के श्रत्तर्गत सम्पूर्ण 
पंजाव क्षेत्र 2 दिसम्बर 985 तक वजित क्षेत्र रहेगा ।. 


प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की पहली बैठक का 
उद्घाटन किया । 


पंजाब सरकार ने बैंस समिति की सिफारिशों पर 456 नजर- 
बनन्‍्दों को रिहा करने के आदेश दिए। 


इन्दिरा गांधी की शहादत की पहली वर्षगांठ, जिसे राष्ट्रीय 
एकता दिवस के रूप में मवाया जा रहा है, के भ्रवसर पर 
प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने, नई दिल्‍ली में एक रैली को 
सम्बोधित किया। 

श्राल इन्डिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन के कार्यकर्त्ताओ्रों ने अमृतसर 
में भ्रकाल तख्त के प्राचीर पर लगी रेलिंगों को तोड़ डाला। 


सरकार ने, मैथ्यू आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत 
करने की अ्रवधि 30 नवम्बर तक, अर्थात्‌ एक महीने के लिए 
बढ़ायी । 


पंजाव सरकार ने 269 और लोगों को रिहा करने के आदेश 


दिये जिन्हें विभिन्न (घटनाओं |के सिलसिले ,में ग्रिरप्तार किया गया 
था । 


हैदराबाद के पास जपल रंगपुर वेधशाला के वैज्ञानिकों ने हेली 
धूमकेतु को देखा । 


जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी सेना द्वारा श्रकारण 
गोली चलाये जाने की कार्यवाही जारी। 


दिल्‍ली में मोहन वगान ने जे०्सी०्टी० फगवाड़ा को चार 
गाल से हराकर डूरन्ड कप फिर जीता । 


राष्ट्रपति जेल सिंह ने पुणे विश्वविद्यालय के 73वें .दीक्षान्त 
समारोह को सम्बोधित किया। 


798 5 की महत्वपूर्ण घटनाएं 
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प्रधानमंत्री श्री राजीब गाधी ने बम्दई में ऋाषा प्ररमाश अनु« 
संधान ढेन्द्र स्वित 00 मेगावाट की प्रनुसंधान भट्टी धुत 
को राष्ट्र को समपित विया। 

चप्डीगढ़ में रबर दिह चीमा झे नेतृत्व में 6 दरिष्ट सदस्यों 
ने संबुक्त अशती दस छोड़ दिया। 

भाल-चौन सीमा बातों दा छटा दौर बिना विसों मफ़तता हे 
समाप्त हुप्ता ॥ 

स्वतन्त्रता सेनानी 54 वर्षोय थो सु्ोत्रा बेन नमेद्ध ब्याद्र बे 
श्रहमदाबाद में निधन । 

स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकरेत्तों 80 वर्षीय श्री वैजी- 
भाई नायनाती छा राजझोट में निशन ! 


तमिलताद में तूफ़द ओर भारी वर्षा से 63 व्यक्तियों को 
मृत्यु ही गई और मद्रास में संदार व्यवक्त्या में दकाबरटे भाई 
श्री दी० बी० राजेशर और श्री शिव स्वरुष क्रमय: सिविश्म 
और अद्याचल प्रदेश के रज्यधात नियुक्त । 


कुन्नद़ू उप्त्यानक्ार, 75 वर्षीय श्री इृष्णामूति परुथधिक का 
बंगलूर में ग्रोड़क में निधन । 


श्रीजंका में सुरक्षा बलों ने 7 तमित्तों को मार ढात्ता । 
भारत ने श्रा्क्रवादियों को प्रशिश्मम देने वाले स्कूलों के बारे 


में संयुक्त शप्ट्र महासभा की विधि समिति को प्रपती विन्या 
व्यक्त को । 

अमरठीकझा के जोजिया विश्वविद्यालय में भारत के पौध प्रानुवां> 
शिक्रो विशेषन श्री एम०एस० स्वामीनायत को परीध प्रानुदां» 
शिको झोर थोघ प्रजनन के प्रनुसधान के क्षत्र में योगदान के 
लिए सम्मानित विय्या। 


श्री प्रजुन सिंह द्वारा पंजाब के राज्यपाल के पद से इस्दीफा दिए 
जाने के बाद टा० शकरदयात्र शर्मा पंजाब के राज्यपाल नियुक्त । 
श्री बतराव पाटिल भौर श्रौमतों कुमुंद बेन जोशी क्रमशः 
डाजस्थान भौर आन प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त ठया एयट 
वाइस मार्येत (प्रवक्ाय श्रात्त) औी एच० एज० वषुर, दिल्‍्लों 
के उपयज्यपात नियुक्त ता 

वम्बई से 70 किलोमीटर पश्चिम में, समुद्र में एड ढुए में तेल 
और मठ होते का पता चला। पगर्वला दे दक्षिय पश्चिम में, 
30 किश्मी० दूर रोखिया क्षेद्र में गेंस मिली । 

शाप्ट्रीय खेंलय्रठिभा प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू। 


भारत 3986 


ववम्बर ; जनरल ए० एस० वैद्य के स्थाव पर ले० जनरल क्ृष्णास्वामी 


30 


सुन्दरजी नए सेनाध्यक्ष होंगे। 


हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री सत महाजन ने 6 चवस्बर 
को हुईं वस दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर लेतें हुए; 


अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसमें 82 लोगों की मृत्यु हुई 
थी। 


कवि रवीरद्रनाथ ठेगोर के जीवन-वृत्त लेखक, श्रालोचक भौर 


विद्वान 93 वर्षीय डा० प्रभात कुमार मुखर्जी का शान्तिनिकेतव 
में निधन । 


प्रधानमन्त्री श्री राजीव भांधी मे लखनऊ में 6 करोड़ रुपये के लागत से 
तैयार होने वाली इंदिरा गांधी नेशनल पलाइंग श्रकादमी की 
प्राधारशिला रखी । 


केतद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस देने के लिए वेतन की 
सीमा 3,600 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये की गई । 


कनाडा की पुलिस ने कनिष्क विमान दुधेटना के सिलसिले में, 


एक व्यवित को गिरफ्तार किया और तीन श्रन्य लोगों को हिरासत 
में लिया । 


इनसेट -]0 ७पग्रह को ले जाने वाली भचासा को श्रंतरिक्ष शटल 
में उड़ान के लिए दो भारतीयों को चुना गया। 
साक्सेवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के सदस्य, साठ: 


वर्षीय श्री वी० रामदास का कुछ समय की बीमारी के बाद निधन 
हो गया । 


गुजरात सरकार ने गुजरात में 2 बन्द कपड़ा मिलों का 
राष्ट्रीकरण किया। 


राष्ट्रीय विकास परिषद ने सातवीं योजना के प्रारूप को मंजूरी 
दे दी जिसमें कहा गया है कि कुल घरेलू उत्पाद में पांच 
प्रतिशत की वाषिक वृद्धि होगी। 


श्लीलंका की सेना ने मवालघट्टी गांव की हत्याओं के बदले में 
की गईं कार्यवाही में 33 तमिल छम्रवादियों को मार डाला । 


भारत ने अपनी समुद्री सीमा में पाकिस्तान की सछली पकड़ने 
वाली तीन नौकाशों को पकड़ा । 


कालीन्दी परियोजना के चरण-7 के भ्रन्तर्गत कर्नाठक में सूपा बांध 


पर बने 50 मेग्रावाद क्षमता के विजली केन्द्र ते काम करना शुरू कर 
दिया । 


7983 को महत्वपूर्ध घथानर 
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दठत्द सब्र बग्टिस नें साजत्थान के शप्पयतर पद के अउ- 


माद बम्भादा 








ने नई दिच्क में बता मात दजल 
खेस्दझद प्रोर स्ववन्त्रण खेदाओी 76 


पश्दारी ठग अद्ूनझबाई में निद्रम $ 


4 


दैयर पाई 
>्दपनूनी द्वियदव दे 
रुपया को मुझ्ाउजा 


मध्य प्रदेश खद्शार ने जाने- 





झाते विव्रशर श्री य्नदुमार को 
दर्प 985-86 दे दिए एड लाख दाप्े झा डाविशम संन्मावों 
पुरझार प्रश्न डिया | 


प्रद्ानमंत्री श्री ग्रजोव मांदी नशद्रीतर ओ झअप्ठी पहची याजा 
पर पहुँचे । 


हे दाद 4986 के दोसयन सबमम ! पए्ररव, 
तु के द्िप्लीए झावाद गौर 






बापलित बाइड होंगे मो 
संदीय ढार्उकरसों में 


ऋर झऔर आारल ने सम्मर 797.4 इरोड़ झपे के खा 


हे एक नमसौतरे पर हत्दाक्षर च््दि 


भर 
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श्री अर्जुन धिह को वाणिज्य मंत्री के पद की शपथ दिलायी 


गईं । 


अब .श प्राप्त एयर वाइस मार्शल श्री एच० एल० कपूर ने 
दिल्‍ली के उपराज्यपाल का पदभार ग्रहण किया । 


इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सुहार्तों ने नई दिल्‍ली में अपने 
कुछ समय के प्रवास के दौरान, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी 
के साथ बातचीत की । 


फिल्‍म कलाकार और हिन्दी उपन्यास्कार, 57 वर्षीय श्री गुलशन 
ननन्‍्द्रा का वम्बई में निधन । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गंधी ओमन के 35वें राष्ट्रीय दिवस 
समारोहों में भाग लेने के लिए मस्कत पहुंचे | 

गांधीवादी, स्वतन्त्रता सेनानी और 80 वर्षीय श्री प्रेमा कण्टक 
वंग पुणे जिले में ससवाद में निधन । 


संदद का शीतकालीन अ्रधिवेशन शुरू । 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा नई दिल्‍ली में तीन दिन के 
गृट-निरपेक्ष युवा सम्मेलन दंग उद्घाटन । फिलिस्तीनी मुक्ति 
मोर्चे के नेता श्री यासर अश्ररफात ने इसमें भाग 
लिया । 

बच्चों की सबसे खतरनाक छ: विमारियों--डिप्थीरिया, काली 
खांसी, टिटनेत्, खधरा, पोलियो और क्षय रोग की रोकथाम के 
लिए रूभी वच्चों को टीका लगाने के राष्ट्रीय कार्यक्रम का 
प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने उद्घाटन किया । 

इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की आधारशिला नई दिल्‍ली 
में रखो गयो। ह 
प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी, 95 वर्षीय श्री प्रभृदयाल का महाराष्ट्र 
में घारुहेरा में निधन । 

श्रीमती इन्दिरा गांधी की ह॒त्या के बारे में ठककर आयोग ने अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत की | 

प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने नई दिल्‍ली में महिलाओं के 
लिए गोल्ड कप हाकी टूनमिण्ट का उद्घाटन क्रिया । 


राष्ट्रपति ज्ञानी जैल प्विह ने नई दिल्‍ली में राष्ट्रीय खेल प्रति- 
योगिताओं का उद्घाटन किया । 


इन्दिरा गांधी की याद में विशेष सिक्के जारी किये गए। 


7985 को महत्वपूर्ण घरनाएं 
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भार और जापान ने टोकियो में, विज्ञान क्‍्रोर टेस्नोसॉनो 
बार में एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर डिये। 
थी गुरवरय सिह तोहडा लगातार ह4वीं बार गिसेनति 
दास प्रवस्धक कमेटी के अध्यक्ष चने गये ! 


श्ट्रपति शाती जैल सिंह ने गंगटोक में विधानसभा भवन की 
आधारणशिता रखी। 





वँंगलूर स्थित भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्यात के विदेशक 
डा० कें० एल० चड्ढा को वर्ष 984 के लिए वोलोंग पुरस्छार 
में सम्मानित किया गया। 

मिश्र के भारत में शजद्वव ने ओवेसव होटव प्रुप के प्रध्यक्ष 
श्री एम० एस० ग्रोदेरप को उनकी उत्हष्ट सेवापों के लिए, 
नई दिल्ली में मिन्न के प्रार्डर भाद्ध रिपच्विक पृशक्कार से 
सम्मानित किया । 


87 सदस्यों बाजा प्रांचवों भारतोव वैज्ञानिक भभिमात दल 
मार्मूगाओो बन्‍्दरगाह से अध्यक्ंटिका के लिए रवाना हुआ्रा। 





प्रधानमंत्री श्री राजीव ग्राथ्वी वियतनाम भ्ौर जापान की प्रांच 
दिन की यातज्ना के बाई स्वदेश लोटे। 

संविधान सभा के सदस्य, सर्वोदय नेठा श्रौर वयोदृद्ध स्वतंत्रता 
मेनानी 87 वर्षीत्र ब्राचार्य दाह्म धर्माध्िकारी का वर्षा के 
निकट, मेवाग्राम में निश्वव हो ग्रया। 


झआ्धपत्ति ज्ञानों जैस सिंह ग्रंगटोक में डिकििम रिखर्च इन्ल्टीदुयूट 
आफ टिवेंटोलॉजी देखने ग्रये 

शाप्ट्रपति नानी जँच सिह पटना ग्रवे और छा० अनुहझ्रह ना्यय 
मिह की झादमक्द प्रतिमा का ग्रनावरण किया ) 

ट्यूा बलाहार वहचर वर्षीय श्री मोहनसयव वत्यागठुस्शर छा 
हूवली में निधन । 


इपो में छः देशों की हाकी प्रतियोग्रिदा के छाइतल में भारत ने 
मलेशिया को 2 के मुंकवले 4 गोल में हसक्र प्रकदत शाह 
4 


प जाठा । 


ञ 


दिल्ली में धीयाम पूद एड फटिलाइजर घध्वान्ट के संग्रह ढक से 
ओरजञियम गैस की बडी मात्रा में रिखव होने से झद्र में भगदड भव गई) 


ऑलंका ते स्थिति पर विदार-विमर्ग के लिए प्रधानभता शा 
झाजीव झांधी ने संमद में दिल्ली नेताओं के साय मुलाकात का ॥ 





सवम्बर 26 


27 


27 


28 


भारत भर चेकोस्लोवाडिया ने वर्ष 986 के दौरान व्यापार 
बढ़ाकर 467 करोड़ रुपये करने के लिए नई दिल्‍ली में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर किये । 


कनाडा के आठ धिखों द्वारा भारतीय दृतावास के दो कर्मचा- 
रियों पर उस रूमय हमला किया गया, जब वे लाहौर में डेरा 
साहिब गुरुद्वारे की यात्रा पर जा रहे थे । 


मराठी कवि श्री यशवन्त दिनकर पेन्धारकर का जो कि राज 
कवि यशवन्त के नाम से जाने जाते हैं पुणे में 86 वर्ष की 
आयु में निधन । 


जाने-माने मूर्तिकार, 76 वर्षीय श्री पी०्बी० केलकर का पुर्णे 
में तिधन । 


साइकिल चालक जस्मीन अर्थना, तैराक रजा शिराजी और अपने 
समय के प्रसिद्ध खिलाड़ी. जाल पारदीवाला को दिल्‍ली में 
अन्तर्राष्ट्रीय श्रोलम्पिक समिति ने पुर्कार दिये। 


प्रधानमंत्री थी राजीव ग्रांधी वियतनाम और जापान की 5 
दिन की यात्रा पर राता। 


हरमंदर साहिब के प्रमुख ग्रत्थी ज्ञानी साहिव सिंह की हत्या 
करने के प्रयास में श्रातंकवादियों, ने उन्हें घायल कर दिया श्र 
उनके अंगरक्षक श्री नानकर्सिह को सार डाला । 


श्रीमती इन्दिरा गांधी को मरणोपरान्त वियतनाम के सर्वोच्च 
पुरस्कार “गोल्ड स्टार आर्डर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री 
श्री राजीव भांधी ने हनोई में यह पुरस्कार प्राप्त किया । 

स्वतंत्ञता सेनानी, 74 वर्षीय श्री प्रोमोजी बनर्जी का अग्रतला 


5. 


के पास बारदावल में निधन | 


वायो-मेटीरियल और वायो-इम्प्लान्ट के क्षेत्र में अग्रणी, तिवेंद्रम 


, के डा० एम० एस० वालियाथव को वर्ष 3985-86 के लिए 


। लाख रुपये के रामेश्वरदास वीर स्मारक कोष पुरस्कार से 
सम्मानित किया गया । 


भारत की अ्नृपमा अभयंकर ने ढाका में हुई एशियाई महिलाड्ों 
की शत्तरंज अतियोगिता जीती । 


लाहोर के एक गुरुद्वारे में भारतीय अधिकारियों पर हुए हमले 
के सिलसिले में पाकिस्तान ने कनाडा में रहते वाले छः: सिखों को 
गिरफ्तार करने की घोषणा की । 


नम 


2985 को महत्वपूर्ण घटनाएँ 


बेबम्वर 29 


30 


दिसम्बर 7 


865 


भारत और जापान ने टोडियो में, विज्ञान भौर टेकनोतींजी के 
बारे में एक व्यापक समझौते पर हत्ता्षर किये। 

श्री गुरचरण सिह तोहड़ा लग्रातार 34वी बार शिरोमणि गुए- 
हारा अवन्धक कमेटी के अध्यक्ष चुने गये। 


राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिह ने गंगटोक में विधानसभा भवन की 
आ्राघारशिता रखो । 


बगलूर स्थित भारतोय उद्यान श्रनूसंधान संक््यान के निदेशक 
डा० के० एल० चढ़ा को वर्ष 984 के लिए थोलॉग पुरस्कार 
से सम्मानित किया गया । 

मिश्न के भारत में राजदूत ने ओवेशय होटल भ्रुप के भष्यक्ष 
श्री एम० एस० ओवेराय को उनकी उल्कृप्ट सेवाओं के लिए, 
नई दिल्ली में मिस्र के प्रारडर प्राफ टिपब्लिक' पुरस्कार से 
सम्मानित किया । 

87 संदस्थों वाला प्राचवां भारतीय वेज्ञानिक अभियान दल 
मामूंगाओ वन्दरगाह से श्रष्टाऊेटिका के लिए रवाना हुध्ा। 


प्रधानमंत्री श्री राजीव ग्रांघी वियतनाम और जापाद वी पांच 
दिन की यात्रा के बाद स्वदेश लोटे॥ 

सदिधान सभा के सदस्य, सर्वोदिय नेता श्रौर वयोवृद्ध स्वतंत्नता 
मेनाती 87 वर्षीय आचायें दादा धर्माधिकारों का वर्धा के 
निकट, सेवाग्राम में निघन हो गया। 


राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ग्रंगटोक में सिविक्म रिसर्च इन्ह्टीट्यूट 
ऑफ़ टिवेटोलॉजी देखने गये | 

आप्ट्रपति ज्ञानी जल धिह पटना गये और दा० भ्रनुग्रह साशयण 
सिंह की आ्रादमक्द प्रतिमा दा अ्वावरण किया । 

उयफू कलाबार बहतर वर्षीय श्री भोहनराव वल्याणपुरकर का 
हुवली में निधन ॥ 


इपो में छः देशों की हाको प्रतियोगिता के फ़ाइनल में भारत ने 
मलेशिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराकर श्रफदेल शाह 
कप जीता । 


दिल्‍ली में श्रीराम फूड एड फटिलाइजर प्सान्द के संग्रह टेक से 
श्रोलियम गैंस की बड़ो मात्रा मे रिसाव होने से शददर में भगदड प्र गई। 


ओलंका की स्थिति पर विचार-विमर्श के लिए प्रधानमत्री श्री 
राजीव गांधी ने संसद में विपक्षी मेताओं के साथ मुलाझाठ की | 


भारत 7986 


दिसम्बर 4 संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने भारत में उवरकों की 
गुणवत्ता का नियन्त्रण करने वाले संस्थानों को कारगर बनाने 
में मदद देने के लिए नई दिल्‍ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर 
किये । | 


5 मिजोरम की राजधानी आइजोल वायुद्रृत सेवा द्वारा कलकत्ता और 
सिलचर से जोड़ी गई । 


-- भारत और खझूमानिया ने नई दिल्‍ली में दोनों देशों के बीच 
कारोबार बढ़ाने के एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये । 


_. पंजाव सरकार ने विदेशियों के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र श्रादेश की 
अवधि 2 फरवरी 986 तक बढ़ाई । 


-- कार्वनिक रसायन के प्रसिद्ध अनुसंधानकर्ता और अध्यापक 
डा० एस० नारगुन्ड का वम्बई में निधत । 


6 प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने शान्तिनिकेतन में विश्वभारती क्के 
दीक्षांत तमारोह में भाषण दिया। 


-- प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी दक्षिण एशियाई देशों के प्रथम शिखर 
सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका पहुंचे । ः 


-- श्री राजीव गांधी और श्री जिया-उल-हक ने ढाका में द्विपक्षीय 
सम्बन्धों पर विचार-विमर्श किया। 


7 सात दक्षिण एशियाई देशों-भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, 
नेपाल, भूटान और मालदीव का दो दिन का सार्क' शिखर 
सम्मेलन ढाका में शुरू हुआ। 


स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार 69 वर्षीय श्री जे० एन० जुत्सी 
का जम्मू में निधन। 


उर्दू के कवि मोहम्मद अबू साकिव कानपुरी का कानपुर में 85 
ब्ष की आय में निधन। 


भारत श्रौर वहरीन ने दो साल के सांस्कृतिक आदान-प्रदान और 
सहयोग के एक समझौते पर वहरीन में हस्ताक्षर किये। 


सात देशों का दक्षिण एशियाई शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ। 
इसमें दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन हुआ 


और क्षेत्रीय सहयोग के लिए ढाका घोषणा को स्वीकार किया 
गया। 


वंगला लेखिका, 67 वर्षीय श्रीमती सावित्नी राय का दिल्‍ली में 
निधन । 


30 पंजाब के भूतपूर्व मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी श्री पृथ्वी सिह आजाद 


का 75 वर्य की आयु में चन्डीगढ़ के निकट खरड़ में निघन। 


798 5 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


दिमम्बर 72 


43 


व4 


5 


6 


7 


7 


847 


श्री एस० एल० किलोस्कर और किलोस्कर कम्पनियों के समूह के 
तीन धरिप्ठ अधिकारियों को विदेशी मृद्रा विनियम भ्रधिनियम 
का उल्लधन करने के आरोप में ग्रिरफ्तार किया गया। 


प्रधानमंत्ती ने असम में धृत्री! का भ्रमण किया। है 
श्रीलेंका की नौसेना ने रामेंश्वरम्‌ तट के पास समुद्र में मछली 
पकड़ने की तीन भारतीय नौकाओं पर ग्रोनिियां चक्ायी भौर 
उनके मछली पकड़ने के जाल और पकड़ी हुई मछलियों को 
जब्त कर लिया। 

पजाब सरकार ने सन्त हरचन्द सिंह लोगोवाल की हत्या के मामले 
की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति गुरनाम सिह की अध्यक्षता में 
एक आयोग का ग्रठन किया। 


प्रधानमंत्री श्री राजीब ग्राधो ने शाति के लिए पाच महाद्वीपों मे की 
गयी पहल के लिए पिश्व के पांच अन्य नेताओं के साथ “बियोन्ड बारे 
पुरस्कार प्राप्त किया । इन नेताओं को उनके देशो की राजघानियों 
में यह पुरस्कार प्रदान किये गये। 


अमृतसर में श्री सुरजीत सिंह बरनाला सर्वेसम्मति से शिरोमणि 
ग्रकाली दल के अध्यक्ष चुने गये। 

बंगलूर के चिंझास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में रखो दूरवोन से लोगों 
में हेलो-धूमकेतु देखा। 

तबला बादक श्री कृष्ण महाराज को नई दिल्‍ली में हार्फिज़ अली 
खान स्मारक पुरस्कार प्रदान किया ग्या। 


असम के 75 प्रतिशत मतदाताओं ने ग्रसम विधानसभा के सदस्यों 
और असम से लोक सभा की सीटों के लिए उम्मीदवारों को चुनें 
के लिए भ्पने मताधिकार का प्रयोग किया। 

प्रधानमंत्री श्री राजीब ग्राधी ने फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर और 
भद्गास परणाणु विजसी सपछ की 235 मेणावाट़ दाल़ी दूसरी 
यूनिट को कलपक्‍्कम में राप्ट्र को समपित किया। 

भारत और इटली ने आय पर दुंहरे करों को दूर करते झौर वजठ 
सम्बन्धी हेराफेरी को रोकने के लिए नई दिल्ली में एक समझौते 
पर हस्ताक्षट किये। 

नई दिल्‍ली मे एक सयुकत सवाददाता सम्मेलन में जनरले जिया 
उल-हक और प्रधानमत्नी श्री राजीव गायी ने घोषणा की कि दोनों 
देश एक-दूसरे के परमाणु ठिकानों पर झ्राक्रमण नही करेंगे! 
एडिलेड झोवल मे आस्ट्रेलिया के सत्य खेलते हुए. सुनील गावस्कर 
ने अपना 37वाँ टेस्ट शतक बनाया और इस प्रकार ट्रस्ट जिकैट 
में 9,000 से अधिक रन बनाने वाले वह प्रथम बरर सगे 


एन 


48 भारत 4986 
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20 


22 


23 
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हिंदी ओर मराठी नाठकों की पठकया लेखिका श्रीमती सधु 
सूदन कालेकर का 62 वर्ष की आयु में वम्बई में निधन। 


प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी [शी सीवोसागर रामगुलाम की 


याद में श्रद्धांजलि पुस्तिका में हस्ताक्षर करने के लिए नई दिल्‍ली 
में मारीशस के उच्चायोग गये। 


श्री एच० जें० एच० तलोपारखान अल्यसंख्यक झायोग के सदस्य 
बने । 


भारते और रूमानिया ने वुधवारेस्ट में) जिन्सों की अदला-बदली 
श्र संतुलित आधार पर उत्पादव करने के लिए एक व्यापार 
समझौते पर हस्ताक्षर किये। ; 


श्री प्रफूल्ल कुमार मोहन्ता असम के नये मुख्यमंत्री नियुक्त ॥| 


तमिल संयुक्त मुक्ति मोर्चे ने जाफता में श्रीलंका के तमिलों की 


हत्या रोकने के लिए कारगर उपाय करने के लिए प्रधानमंत्री 
श्री राजीव गांधी से अतुरोध किया। 


न्यायमूर्ति दलीप के० कपूर ने दिल्‍ली उच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश के पद की शपथ ली। 


स्वतंत्रता सेनानी और तमिल लेखक: श्री एस० ए० रहीम का 
72 वर्ष की आयु में मद्रास में निधन। 


39 वर्षीय जी० गोपालकइष्ण ने 30 घंटों तक बिना रुके वायलिन 
वादन करके एक नया विश्व रिकार्ड बनाया। 


भारत और इथोपिया ने नई दिल्‍ली में द्विपक्षीय श्रायिक. सहयोग के 
बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। 


मिजो नेशनल फ्रन्ट के नेता श्री लालर्डेगा ने नई दिल्‍ली में प्रधाव-_ 
मंत्री से मुलाकात की । 


वाणिज्य मंत्री श्री अर्जुनसह ने मास्क्रो में एक व्यापार-समझौते 
हस्ताक्षर किए । 


वायुदूत की डोवियर विमानसेवा द्वारा, कलकत्ता, अरुणाचल प्रदेश 
में जीरा और पासीघाट से जूड़ गया। 


, जाने-माने मलयालम कवि 74 वर्षीय श्री वायलोपिली श्रीधर 


मेनन का त्िचूर में निधन । 


अंटा्कंटिका के लिए छठा भारतीय अ्रभियाव दल बर्फ से ढके 
महाद्वीप में अपने मुख्यालय दक्षिण गंगोत्नी पहुंचा । 


श्री प्रफूलल कुमार मोहन्ता: के नेतृत्व वाली श्रसम गण परिषद के 
24 सदस्यों के मंत्रिमण्डल ने गुवाहाटी में शपथ ग्रहण की । 


3985 की महत्वपूर्ण घटनाएं 


दिप्तम्वर 23 


2 


र] 


26 


थश्प 


29 


30 
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स्वरतत्रता सेनानी, 80 वर्योंप श्री गग्रेव चद्ध दीक्षि 

में निधन द्र दीक्षित का हुक्ती, 
वावा जोगिल्दर प्विह के नेवृत्व वाले संबुक्त अकाली दल के 74 
सेंदत्य, मुख्यमंत्री श्री सुरजीत सिंह बरपाला के नेतृत्व वाले प्रकाली 
दल से अलग हो गए । 

पिछड़े क्षेत्रों में लगी एम० आर० टो० पौ० और फेय कम्पनियों 
को लाइसेंस से मूक करते की योजरा को घोषणा! 
जहाजरानी के क्षेत्र में एक बड़े व्यापारी, परमाणु चैज्ञानिक और 
उद्योगपति, डा० जयन्दी धर्मतेजा का 53 वर्ष की ग्राय में न्‍्य 
जर्सी में निधन ! ध 
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हेदरावाद की दो दिन की यात्रा पर 
बहां पहुंचे । 

देक्षिय एशियाई फेडरेशत खेल्न ढाका में सम्प्त। भारत” 48 
स्वर्ण, 74 रजत और 6 कांस्य . पदक पाकर प्रयम स्थान॑ पर 
रहा। इत देलों में शाइनी अब्राहीम सर्वात्तम खिलाड़ी घोषित । 


खान अबुल गफुफार खा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी 
समायेह में भाग लेने के लिए नई दिल्‍ली पहुंचे । 


कांग्रेप अव्यक्ष श्री राजोव गावी ने बम्बई में कांग्रेस शताब्दी 
ममारोहों का विशिवत उद्वादत किया । 

भारत और सोवियत संघ ने ब्रिजलो के क्षेत्र में सहयोग के 
लिए एक समझौते पर हस्ताक्षद किये। 

मध्य प्रदेश सरकार ने धुपद गायक श्रीमतों असगरी वाई, चित्र- 
कार श्रों एल०एस० राजपूत और उपन्यासकार श्री बोरेस्द्र 
कुमार जैंत को उनके सूजनात्मझ कार्यों के लिए 'शिवर सम्मान 
पुरफ़ार से सम्मानित किया। 


श्री आरण्वी०एस० पेरिशास्त्री, मुख्य चुताव आयुक्त नियुक्त | 
भेलबोर्न स्टेडियम में भारठ और आस्ट्रेलिया के बीच दूसरा 
क्रिफ्रेट टेस्ट, वर्षा के कारण बिना हार जीत के फैसले के समाप्त 
प्रसिद्ध संगीवज्, 68 वर्षीय श्री जयलाल वस॒न्त का वम्बई में 
निधन । 

लिकोमली में श्रीलंका की सेवा द्वारा 7 तामिल उम्रवादियों की 
हत्या । 

अधाउमंत्री श्री राजीव गांवी ने बम्वई में नौतेना बन्दरगाह 
में नौतेता के जहाज झ्राई०एन०एस० गंगा काजलावतरण किया ) 


दिसम्बर 30 


37 


स्वतंत्रता सेनानी श्री महामहोपाध्याय पशुपति नाथ शास्त्री का 
मिदनापुर जिले में मानिकपुर में मिधन। 

संचार राज्य मंत्री श्री रामतिवास मिर्धघा ने डाक एजेन्सी योजना 
का उद्घाटव किया, जिसमें लाइसेन्सधारी डाक एजेन्ट अब कुछ 
डाक सम्बन्धी कार्यो को कर सकेंगे । 


पंजाब में अशांति के संबंध में दज़रबंद किये गये लोगों के मामलों 
की पुनरीक्षा कर रही बैंस कमेटी का कार्यकाल 75 जनवरी 
7986 तक बढ़ा ! 

संचार मंत्री श्री रामनिवास मिर्घा ने नई दिल्‍ली में सचलः 
टेलीफोन सेवा और रेडियो पेजिंग सेवा का उद्घाटन किया। 
स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले की जाँच कर रहे ठक्करय 
आयोग का कार्यहात्ष 37 माचे 7986 तक बढ़ा दिया गया | 


3॥  सासान्य सूचना 


बरोयता अनुक्रम 


(प्रकाशन-26 जुलाई 3979) 
. राष्ट्रपति 
2. उप-राष्ट्रपति 
5. प्रधानमंत्री 
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में 
5, भूतपूर्व राष्ट्रपति 
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश 
लोक सभा के भ्रध्यक्ष 
7. केन्धीय मंत्रिमंडल के मंत्री 
राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-ग्रपने राज्य में) 
उपाध्यक्ष, योजना श्रायोग 


राज्य सभा और लोक समा में विपक्ष के नेता 
भारत-रत्त से सम्मानित व्यक्ति] 


8. भारत स्थित विदेशों के अमाधारण तया पूर्णाधिकारी राजदूत वंधा 
राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त 
राज्यों के मुख्यमंत्री श्रपने-अपने राज्य के बाहर 
राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य से बाहर 

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 


0. राज्य सभा के उप-सभापति 
राज्यों के उप-मुख्यमंत्री 
लोक सभा के उपाध्यक्ष 
[योजना झ्रायोग के सदस्य 


केल्द्र के राज्य मंद्री और रक्षा, मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए 
कोई अन्य मंत्री 


45. भारत के महान्यायवादी (एटार्नी-जवरल) 
मंत्रिमंडल के सचिव 


भारत 3986 


2. 


3: 


44. 


5. 


6. 


37: 


8. 


39. 


भारत के नियंत्रक तथा महा-लेखापरीक्षक (कम्पट्रोलर एण्ड आडिदर 
जनरल ) 
उप-राज्यपाल अपने-अपने केद्तर शासित प्रदेश में 


जनरल अबवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष 


भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री 


राज्यों के विधान-मंडलों के समापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, 
उच्च स्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षैत्राधिकार में 
राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में 

केद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी 
पार्षद अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेश में 

केन्द्र के 3१-मंत्री 


लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रेक वाले स्थानापत्न सेनाध्यक्ष 


अल्पसंख्यक भायोग के अध्यक्ष 

गनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष 

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष 

मुख्य निर्वाचन आयुवत | 

उच्च न्यायालयों के मूख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार से 
बाहर 

उच्च न्‍्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) मपने-अपने क्षेत्र में 


राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्नी अपने-अपने राज्य से वाहर 

राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य 
से बाहर 

एकाधिकार और निर्वेच्धन व्यापार प्रणाली आयोग के अध्यक्ष 

राज्य विधान मंडलों के उप-पसमापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने 

राज्य में 

राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य में 

केद्र शासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिपद्‌ के कार्यकारी 
पापेंद अपने-अपने केन्र शासित प्रदेशों में 

केन्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओों के भष्यक्ष और दिल्‍ली 
सहानगर परिषद्‌ के सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों में 

बिना मंत्रिपरिपद्‌ वाले केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यायुकत अपने-अपने केन्द्र 
शासित प्रदेशों में 

राज्यों के उप-मंत्ती अपने-अपने राज्य में 

बेन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली 
महानगर परिपद्‌ के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदशों में 


सामान्य सूचता 


320. 


4. 


422. 


23. 


24: 


25: 
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राज्यों के विधान मंडनों के उप-समापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने 
राज्य से बाहर 
राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर 
उच्च न्यायालयों के अ्रवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने सेद्राधिकार 
से बाहर 
संसद सदस्य 
राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर 


आर्मी कमांडर|उप-यलप्लेतराष्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उप्के समान 
पद वाले अधिकारी 
राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपनेअपने राज्य में 
भाषाई अल्पसंब्यकों का आयुक्त 
अनुधूचित जाति तया प्नुमुचित् जन-जाति के आपुक्त 
अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य 
अनुसूचित जाति तया अनुमूचित जन-जाति आयोग के संदरय 
जनरल के रेक़ के अयवा उसके समान रैक वाले अधिकारी 
भारत सरकार के सविव (इस पद को पदेव धारण करने वाले अधि- 
कारियों सहित) 
अल्पसंख्यक आयोग के सचिव 
अनुमूचित जाति तथा अनुमूचित जन-जाति ग्रायोव के सचिव 
राष्ट्रपति के सचिव 
प्रधानमंत्री के सचिय 
सचिव, राज्य समा/नोफ सभा 
सालिसिटर-जनरब 


लेपिटनेंट जतरल के रैक के अयवा उसके समान रैंक वाले ऋधिकारी 


भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव 

एडोशनल सालिसिटर-जनरल 

राज्यों के महाधिववता 

डरिफ आयोग के अध्यक्ष 

स्थायी एवं अल्यायी कार्यद्रृत (चार्ण डो अफेयर्स) तथा स्थानापत्त 
उच्चायुक्त 

केस्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी 

वार्दद अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर 


राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य से बाहर 
उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्पट्रोलर एंड श्राडिटर 
जनरल ) : ' 
केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली 
महानगर परियद्‌ के उपन्सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों 
से बाहर 
निदेशक, केद्वीय अन्वेषण ब्यूरो 
महानिदेशक, सीमा सुरक्षा वल 
महानिदेशक, केद्धीय रिजर्व पुलिस बल 
निदेशक, खुफिया ब्यूरो 
उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर 
सदस्य, एकाधिकार एवं अश्रवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग 
सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग 
केद्ध शासित प्रदेशों के मंत्री) और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने 
केन्र शासित प्रदेशों से बाहर 
मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रेक वाल सशस्त्र सेनाओं के 
प्रिंसिपल स्टाफ आफिसर्ज 


केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष भौर दिल्ली महानगर 
परिषद्‌ के सभापति अपने-अपने केन्द्र शासित प्रदेशों से बाहर 


26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उतके समान रैंक वाले अधिकारी 
मेजर जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी 


भारत के राष्ट्रपति 


डा० राजेद्ध प्रसाद म 
(7884-963) 


डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन , 
(7888-975) 

डा०जाकिर हुसिन. , « 
(897-969) 


चराहमिरि वेंकटगिरि पु 
(894-7980) 


26 जनवरी 4950--3 मई 962: 
]3 मई 962--3 मई 967 


]3 मई 967--3 मई 4969 


3 मई 969--20 जुलाई 969 
(कार्यवाहक ) 


न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्ला « 20 जुलाई 969--24 अग्रस्त 969- 
(जन्म 905) (कार्यवाहक ) 

वराहगिरि वेंकटगिरि 24 श्रगस्त 969--24 अगस्त 974 

फखरुद्दीन अली अहमद ५ 


(905-9 77) 


24 अगस्त 974--47 फरवरी 977 


सामान्य सूचना 


बी० डी० जत्ती 
(जन्म 9]3) 

नीलम संजीव रेड्डी 
(जन्म 93) 

जानी जेल सिंह 
(जन्म 96) 


डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
डा० जाकिर हुसैन 
बराहूगिरि बैंकट्गिरर 
गोपाल स्वरूप पाठक 
(4896-982) 
बी० डी० जत्ती / 
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिंदायतुल्ला 
श्रार० वेकटरामन 
(जन्म 930) 


जवाहरलाल नेहरू थे 
(4889-964) 

गुलजारी लाल नन्‍्दा नि 
(जन्म 898) 

लाल बहादुर शास्त्री ४ 
(4904-7966) 

गुलजारी लाल नत्दा न 


इन्दिरा गाधी . « है 
(497-7984) 


मोरारजी देसाई ड़ 
(जन्म 896) 

चरण सिंह द् न 
(जन्म 902) 

इन्दिरा गाधी . .« * 

राजीव गाधी . - * 


|| जन्म 944 ) 


855 
- ! फरवरी 
[कार्यवाहक) 

> 25 जुलाई 


3977--25 जुलाई 977 
7977--25 जुबाई 982 


» 25 जुलाई 7982--अ्रभ्नी तक 


भारत के उप-राष्ट्रपति 


*. 49542--7962 


». 4962--2967 
». 4967--7969 
». 7969--974 
«. 974--979 $ 


». 3979--984 
». 4984--प्रभी तक 


भारत के प्रधानमंत्री 
«» 35 ग्रगस्त 3947--27 मई 7964 
» 27 मई 964--9 जून 984 


(कार्यवाहक ) 
«9 जून 7964--7 जनवरी 3966 


«. 77 जनवदी 966--24 जनवरी 7966 
(कार्यवाहक) 

«24 जतवरी 966--24 मार्च (977 

«24 मार्च 977--28 जुलाई 4979 


«28 जुलाई 979--74 जनवरी 3980 


«.. 74 जनवरी 980--33 अक्तूबर ३984 
« 3] अक्यूब २ 3984>>ञ्रमी तक 


कक * »+ ५ < 


हरिलाल जे ० कानिया 

एम० पतंजलि शास्त्री 
मेहर चन्द महाजन 

बी० के० मुखर्जी 

एस० आरण दास 

भूवनेश्वर प्रसाद सिन्हा 

पी० बी० गजेद्वगडकर 

ए० के० सरकार 

क्े० सुब्बाराव 

के० एन० वांचू 

एम० हिदायतुल्ला 

जे०सी० शाह - 

एस० एम० सीकरी 

ए०एन०रे , 

एस० एच० वेग 

वाई० वी० घद्धचड़ 


प्रफल्लचन्द्र नटवरलाल भगवती 


रघुनन्दन स्वरूप पाठक 


सुकुमार सेन ग 
के० वो० के० सुन्दरम 
एस० पी० सेन वर्मा & 
डा० नयेच्द्र सिंह 
टी० स्वामीनाथन 
एस० एल० शकधर , 
आर० के० त्िवेदी . 


आार० वी० एस० पेरिशास्त्री 


डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन 


“ ज्ञारत के मुख्य स्यायाधोश 


26 जनवरी 7950---6 नवम्बर 3955 


«7 नवम्बर 3957--3 जनवरी 954 


4 जनवरी 4954---22 दिसम्बर 954 
23 दिसम्बर 7954---37 जनवरी 2956 
3 फरवरी 4956---30 सितम्बर 959 
7 अक्तूबर 959---37 जनवरी 4964 


7 फरवरी 7964---75 भाचे 3966 
6 मार्च 4966---29 जून 7966 
30 जून 7966---73 अप्रैल 7967 


2 अग्रेल 7967---24 फरवरी 968 
25 फरवरी 4968----6 दिसम्बर 970 
१7 दिसम्बर 3970---2 जनवरी 977 
22 जनवरी 977---28 अप्रैल 4978 
26 अप्रैल 973--27 जनवरी 9प77 
28 जनवरी 977---27 फरवरी 978 
22 फरवरी 978---77 जूलाई 985 
42 जुलाई 985---34 दिसम्बर 7986 
3 जनवरी 987--प्रश्नी तक 


भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 


2] भाचे 950---79 दिसम्बर 7958 
20 दिसम्बर 958---30 सितम्बर 967 
2 अक्तूबर 967---30 सितम्बर 972 
4 अ्रवतूवर 972---6 फरवरी 34973 
7 फरवरी 973---47 जून 3977 
8 जून 977--१7 जून 4982 
78 जून 982--34 दिसम्बर 7985. 


। जनवरी 98 6--अभी तक 


भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति 


(888-7975)  « * 7994 
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (7878-7972) न 7994 
डा० चंद्रशेखर वेंकटरमण (4888-970). . ५ 7954 
डा० भगवान्त दास (78 69-958) ५ हे 7955 
डा० मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैय्या (4867-7962) .. . मु 955 
जवाहरलाल नेहरू (7889-7964) . - हि 955 
गोविन्द वल्लभ पंत (3887-7967) . - ४; 957 
डा० धोंडो केशव कर्वे (858-7962)  . «५ 958 
डा० विधान चन्द्र राय (7882-962) . अ 7967 


सीमान्य सूचता 


857 
इुष्पोतम दास दंढदन (882-7962 ) < घ96! 
डा० राजेन्द्र प्रछाद (7884-963) * ड़ 7962 
डा० जाकिर हुसेन (7897-959) < 7963 
डा» पांडुरंग वामन काणे (880-3972) हे 5 3963 
लाल बहादुर शास्त्री (904-7966) (मरणोपरांत) 4966 
इंदिरा गाधी (797-984) . है हू १97 
वराहबिरि बैंकटगिरि (894-3980 )-% है हे १975 
कुम्रारात्वामी कामराय (३903-975) (मरपोपरांत) 7976 
मेरी देरेसा बोजाक्सिऊ (मदरटेरेसा) (बत्म 297 ०) गे 7980 
आचार्य विनौवा भावे (895-982) (मस्पोपरांठ) 3983 


कमोडर-इन-चीफ 


जनरल सर राय वूचर.. हद 
जनरल के ० एम० करिमप्पा , 
(फील्ड मार्शल) 


3 जनवरी 948--4 जनवरी 949 
5 जनवरी 949--4 जनवरी 953 


24 जनवरी 4953--33 भार्च 958 


थत सेदाष्यक्ष 


घतरल महाराज राजेन्द्र सिहजी हे 
जनरल महाराज राजेद्ध सिंहही..“*# 
अनरत एस० एम० श्रीनागेश का 
जनरल के० एस० थिमय्या + 
जनरल पौ० एन० थापर . नि 


जनरल छे ० एन० चौधरी . 

जनरल पी० पी० कुमारमंगतम 

प्रवरल एस० एच० एफ० जे ० मानेकशा 

फील्ड मार्शल एस० एच० एफ० जे० 
मानेकेशा 

जनरल जी० जी० बबूर_- है 

जनरल टी० एन० वा... न 


3 अप्रैल 4955--4 भई 7955 

75 मई 955--7 मई 2957 

8 मई 7957---7 भई 2967 

8 भई 967--9 नवम्बर 962 
20 नवम्बर 962--7 जून 7966 
8 जून 966--7 जूच 3969 

8 जून 4969--94 दिसम्बर 972 
3 जनवरी 972--5 जनवरी 973 


75 घनवरसी 7973--37 मई 3875 
ई जून 2975--37 भई 3978 


जवरत ओ० पी० मल्हीता . » 3 जून 4978---37 ४ई 7987 
जनरत के० वी० क्ृष्पाराव . «» 7 जूच 7987--93 जुलाई 3983 
णपनरल ए० एस० बैच...» «8 अगस्त 983--37 जनवरी 986 
जनरल के० सुन्दरजी - «3 फरवरी 4986--अरम्ी ठक 

नो सेताध्यक्ष 
वाइस एडमिरल आर० डी० कटारी.... 22 अप्रैल 958--4 जून 4962 
बाइस एडमिरल वी० एसण० सोमदन_.. 5 जूबद 962---3 सार्चे 966 
एडमिरल ए० कै० घटर्जी « मार्च 7986--27 फरवरी 4970 
शएंडमिस्त एस० एम्‌० नन्‍्दा «28 फरवरी 970---28 छत्दरी 7973 
छुडमिंसल एस० एन० कोहली «7 मार्चे 78973---28 छरवेये ॥975 


एडर्मिरल जे ० एल० कर्तेटवी हि 


उगार्च ॥976--28 कवर्स 752$ 


भारत 3986 


एडमिरल आर० एल० परेरा .,.  १३ मार्च 9727720 फरवरी |9४2 
एडमिरल ओ० एस० डासन , १ माच॑ 7982--30 नवम्बर !984 
एडमिरल आर० एच० तहिलियानी ... 30 सवम्बर 7984--अभी तक 
वायू सेनाव्यक्ष 
एयर मार्शल सर थामस एल्महस्ट.._. 5 अग्रस्त 947--24 फरवरी 4950 
एयर मार्शल सर रोनाल्ड लवे-ला-_. 22 फरवरी 950--9 दिसम्बर 795 
चैपनैम ॒ 
एयर मार्शल सर जे राल्ड मिव्स . 30 दिसम्बर 95---37 माचे 954 
एयर मार्शल एस० मुखर्जी . «३ अप्रैल 954--8 नवम्बर 7960 
एयर मार्शल ए० एम० इंजीनियर. _] दिसम्बर 960---3] जुलाई 964 
एयर चीफ मार्शल अर्जेन सिंह ५ । अगस्त 7964---75 जुलाई 969 
एयर चीफ माशेल पी०सो० लाल. 6 जुलाई 969--5 जनवरी 973 
एयर चीफ माशेल औ० पी० मेहरा. _6 जनवरी 7973--7 फरवरी 7976 
एयर चीफ मार्शेल एच० मुलगावकर . ३3 फरवरी 976--37 अगस्त 978 
एयर चीफ मार्शल आई० एच० लतोफ ..._ 7 सितम्बर 978---37 अगस्त 984 
एयर चीफ मार्शल दिलवाग सिंह... 7 सितम्बर 98--3 सित्म्वर 4984 
'एयर चोफ मार्शल एल० एम० काते ,.. 4 सितम्बर 984--] जुलाई 985 
एयर चीफ मार्शल डी०ए० लफान्ते .. 3 जुलाई 985--अभी तक 
पररवीर चक्र विजेता 


मेजर सोमनाथ शर्मा, कुमार रेजिमेंट 

सरणोपरांत--तवम्वर 947 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 7947-48) 
सेकिड लेफ्टिनेंट आर० आर० राने, कोर आफ इंजीनियर्स 

अप्रेल 948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 947-48) 

कम्पनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, राजपुताता राइफल्स 
मरणोपरांत--जुलाई 948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 947-48 ) 
लांस नायक करम सिह, सिख रेजिमेंट 

'अक्तूबर 948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 7947-48) 

तायक जदुनाथ सिंह, राजपूत रेजिमेंट 

मरणोपरांत--दिसम्बर 948 (कश्मीर में सैनिक कार्रवाई, 7947-48) 
कैप्टन गुरवचन सिंह सलारिया, योरखा राइफल्स 

सरणोपरांत--दिसम्वर 967 (कांगो) 

मेजर धनसिह थापा, गोरखा राइफल्स 

अक्तूबर 7962 (लद्दाख) 

-सूबेंदार जोगिन्दर सिंह, सिख रेजिमेंट 

“भरणोपरांत--मक्तूबर 962 ( *फ ) 





सामान्य सूचना 








859. 
मेजर शेतान छिंद, कुमाऊं रेजिमेंट) 
मरणोपरांत--नवम्बर 962 (लेद्माख) 
कम्पनी क्वार्टर मास्टर हवधदार अब्दुत हमीद, ग्रेलेडियर्स 
मरणोपरांत--सितम्वर 965 (पाकिस्तान के विदद सैनिक खारेंबाई) 
सैफ्टिनेंट कर्नल ए० बी ० तारापुर, पूना हासे 
मरणोपरांत--- सितम्बर 3965 (वाकिस्तान के विरद्ध सैनिक कार्रवाई) 
मेजर होशिमार सिंह, प्रेनेडियर्स 
दिसम्बर 7927 (भारत-पाक युद्ध) 
सेकिड लेपिटनेंट अश्ण खेन्नपाल, 77 पूना हा 
मरणोपरांत--दित्म्बर 397] (भारत-पाक युद्ध) 
खास नायक अलवर्ट एक्करा, त्रियेंड आफ:दी ग्राडंस 
मरणोपरात---दिसम्वर 977 (मारत-पाक यूद्ध) 
पत्राइंग आफियर निर्मल जीत घिंदू येयों, प्लाइईंग ब्रांच (परथलट) 
मरणीपरात--दिसम्वर 972 (भारत-पाक युद्ध) 
भारत के कुछ भमुख पर्वत-शिखरों की ऊंचाई 
क्रम पर्वव-शिखर समुद्र तल 
स॒ं० से #ँचाई 
(मीटरों में) 
. 4 8,62].. पाकिस्तान के कब्जे में - 
2. कंचन जंघा 28,598 
3. नंगा परवेत्न 8,26. पाकित्तान के कब्जे में - 
4 गाशेर ब्रम 8,068 फट 
$, ब्रॉड पीक 8,047 हः 
6, दिस्‍्तेगिल सर 7885 रह 
'. माशेर ब्रम (पुव) 7,825 रह 
8. नन्दा देवी क््धाः 
9. भाशेर ब्रम (पश्चिम) 7,806... था्िस्वान के कब्जे में 
40. राकापोशी 788 रह 
27. कामेत 7756 
42 सासेर कॉग्ड़ी 7672 
43. छिक्‍्पाँय कांगड़ी 7,844. पाकित्वान के कब्जे में 
]4. सिया कागड़ी 7422 ए 
75. चौसम्त्रा [वद्वीताय शिखर) कव 38 
6. त़िशूल (पश्चिम) :#738 
27. नूतदुन 7#%335 
78. पौहुनरी 7,28 
39. कांम्दी 2090 
40: इवागियी ५ 5 3 नि मर नम न >- 


जी अर अस्‍-----््््त-+-+त+त+-+त++ - 
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भारत की कुछ प्रमुख नदियों की लम्बाई 








क्रमोंके नदी लम्बाई 
(कि०्मी०) 
3. सिन्ध 2,900 
9. ब्रह्मपुत् 2,900 
3. गंगा 2,80 
4. गोदावरी 3,450 
5. नमेंदा 7,29 0 
6. कृष्णा 49390 
7. महानदी 890 
8. कावेरी 760 
राष्ट्रीय राजमा गौर उनकी लम्बाई 
सं० राष्ट्रीय सार्ग राज्य जिनसे होकर (कि० मीं०) 
राजमार्ग राजमार्ग जाता है 
सं० 
[ 2 3 4 
3. 4. दिल्‍्ली-अम्बाला-जालंधर-- दिल्‍ली (22) हरियाणा (780); 
अमृत॒वर-भारत[पाक सीमा पंजाब (254); कुल 456 
32... के जालंधर-माधोपुर-जम्मू- पंजाब. (08), हिमाचल प्रदेश 
वनिहाल-श्रीनगर-बारामूला- (4), जम्मू और कश्मीर 
उड़ी (54१); कूल 663 
3... !ख वादोठ-डोडा-किश्तवार जम्मू ओर कश्मीर (707), 
4... 2. दिल्‍ली-अथुरा-आगरा-कानपुर- दिल्‍ली (9),हस्याणा (74); 
इलाहाबाद-वाराणसी-मोहनिया- उत्तर प्रदेश (770), विहार 
वरही-पलसित-वैद्यवटी-बड़ा.. (392) ,पश्चिमवंगाल (235) ॥ 
कलकत्ता कुल 7,490 
है... 3 आगरा-वालियर-शिवपुरी-. उत्तर प्रदेश (26), राजस्थान 
इल्दौर-धुले-नासिक-थाणे-- (32), मध्य प्रदेश (72); 
वम्बई महाराष्ट्र (39); कुल 7,6व 
6. 4 थाणे के निकट पुणे-वेलगांव- 





डहुबली-वंगलू र-रानीपेट--मद्रास 
होते हुए राजमार्ग सं० 3 से 
मिलता है । 





महाराष्ट्र (37), . कर्नाठेक 
(658), आंध्र प्रदेश (83); 
तमिलनाइ (23); कुल 
3,235 


सामान्य सुचना 


8675. 








गुजरात 


॥ डे 93 4 
7... 4क बेलगांव-अतमोड-पोंडा-पणजी  कर्ताटक (82), गोवा (73): 
कुल 53 
8. 4ख नहावा-शेव/-कालाम्बोली महाराष्ट्र (27); इल 27 
पाल्सप 
9. 5 वबहारागोरा के निकट-केटक- उड़ीसा (488), आंध्र प्रदेश' 
भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम-- (4,000), तमिलनाडु (45); 
विजयवाड्रा-मद्वास होते हुए कुल ,533 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से 
मिलता है । 
30, 5क ह्रिदासपुर के निकट-पारादीप. उड़ीसा (77); कुल 77 
पोर्ट होते हुए राजमार्ग सं० 6 से 
मिलता है। 
]].. 6. धुले-नागपुर-रायपुर-सम्बलपुर महाराष्ट्र (686), मध्य प्रदेश 
बहारागोरा-कलकत्ता (334), उड़ीसा (462)+ 
बिहार (22), पश्चिम बंगाल 
(363); कुल ॥,645 
2. 7. वाराणसी-मंगवान-रीवा- उत्तर प्रदेश (28), मध्य प्रदेश' 
जबलपुर-लखनादोन-नागपुर-_ (504), महाराष्ट्र (232); 
हैंदराबाद-कुर्नूल-बंगलूर आन्ध्र प्रदेश (753), कर्नाटक 
कृष्णागिरि-सेलम-डिडीमल- (25), तमिलनाड (627); 
मदुरे-केप कोमोरीन (कन्याकुमारी ) कुल 2,369 
43.. 7क पलयनकोट्टाई-लूतिकोरीन पोर्ट तमिलनाडु (5); कुल 5 
74.. 8. दिल्‍लो-जयपुर-अजमेर-उदयपुर- दिल्‍ली (! 3), हरियाणा( 307): 
अहमदाबाद-बड़ोदरा-बम्बई राजस्पान (688)+ 
(498), महाराष्ट्र (28); 
कुल ,428 
35.... 84 अहमदाबाद-लिम्बडी-मोरवी-. गुजरात ( 378); कुल 378 
काडला 
6... 8ख बामनवोर-राजकोट-पोरवंदर. गुजरात (206); झुस्त 206 
77.... 8ग7. चिलोडा-मांधीनगर-सरेज गुजरात (46); झुण 46 
8.. 9 पुणे-शोलापुर-हैदरावाद-विजय- महाराष्ट्र (336), ुगठिश 
चाड़ा (75), अपर प्रदेश (380)। 
कुल 79 
39. 0... दिल्‍ली-फजिल्का-भारत[|पाक.. दिल 3 (8),हरियाणा (9 $)' 


..00..._++++753ैभभप्््/"]/-///]/-/“* 


सीमा 


पंजाब (72); कुछ ३03 








आल 3 4 
20. ' ॥ श्रागयरा-जयपुर-वीकानेर उत्तर प्रदेश (57), राजस्थान 
(53); कुल 582 
27. 42 जबलपुर-भोपाल-वियावरा- मध्य प्रदेश (490); राजस्थान 
राजगढ़-खिलचीपुर-अकलेरा- (400); कुल 890 
झालावाड़-कोटा-बूंदी-देवली- 
टौंक-जयपुर 
22. 3 शोलापुर-चित्नदुर्ग महाराष्ट्र (43), कर्नादक 
(448); कुल 49 
23. 75 पठनकोट-अमृतसर-भटिंडा- पंजाब (350), राजस्थान 
गंगानगर-वीकानेर-जैसलमेर- (906), गुजरात (270); 
बाड़मेर-समखियाली (कांडला कुल ,526 
के पास) 
24. 77 पतरवेल-महाड़-पणजी-कारवार- महाराष्ट्र (482), गोवा _ 
मंगलौर-कनानोर-कालीकट-. (39), कर्नाटक ( 280) 
(कोजीकोडे )-फेडोक-कुट्टीपुरम- केरल (368) ; कुल 7,289 
पुडुपोौत्नाई-चौघाट-क्रैगा नूर जंक्शन 
राष्ट्रीय मार्ग सं० 47 से 
एडापल्ली के निकट मिलता है 
25. उ7क राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 77 से. गोवा (9); 
कोर्टालिम मार्मागाओ के कूल 9 
समीप मिलता है 
26, 27 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 22 से. चंडीगढ़ (24) , पंजाब (67), 
मिलता है निकट चंडीगढ़-रोपड़- हिमाचल , प्रदेश (232); 
विलासपुर-मण्डी-कुल्लू-मनाली कुल 323 
27. 22 अम्बाला-कालका-शिमला- हरियाणा ( 30),पंजाव (3)5 
तारकंडा-रामपुर-चीनी-भारत- हिमाचल प्रदेश (398); 
तिब्बत सीमा शिपकिला के कुल 459 
मिकट 
28. 23 चास-रांची-राउरकेला-तलचर-- विहार (250); उड़ीसा 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 42 से (209); कुल' 459 
मिलता है। 
29... 24. दिल्‍्ली-बरेली-लखनऊ दिल्‍ली (8), उत्तर प्रदेश 
(430); कुल 438 
30, 25 


बा उत्तर प्रदेश (237), मध्य 


सामराम्य सूचना 


य 4 


3 


8635 





4 
3६. 26 झ्ांसती-लखनादोन उत्तर श्रदेश (728), मध्य 
प्रदेश (268); कु 396 
32. 27 इलाहाबराद-मगवान उत्तरप्रदेश (43), मध्य प्रदेश 
(50); हुत्त 93 
33. 28 राप्ट्रीय राजमार्ग स॑ं० 37 से. बिहार (259), उत्तर प्रदेश 
मलठा है निकट वरीनी- (37१); दुल 570 
मुजेफफरपुर-पिपरा- 
गोरबपुर-लखनऊ 
34... 28# राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28 त.. विहार (68); 
मिलती है निकट पिप्रा- कुल 68 
समौत्ती-रक्सौल-मारठनिपाल 
सीमा 
35. 29 गोरखपुर-गाजीपुर-वाराणसी . उत्तरग्रदेश (398); छुद 9& 
36. 30. राष्ट्रोय राजमार्ग सं० 2 से बिहार (230): 
मिलता है निकट मोहानिया- कूल 230 
पंटना-वब्ठियारपुर 
37. 37. राष्ट्रीय राजमा्गे सें० 2 से विहार (437), परित्रर 
मिलता है निकट वरहो-वेच्ति- बंगाल [366),पवम( 322) + 
यारपुर-मोकामा-पूणिया- कुल 7,72$ 
डलकोला-सिलीगुड़ी-सिवोक- 
कूच विहार-उत्तर सलमार- 


38. 37के 
39. १५१ (६५ 
40. उप्र 





सलवाड़ी-चराली-अ पैनगाव- 
राष्ट्रीय राजमार्य सं० 37 से 
मिलता हैं ॥ 

स्िवोक- गंगतोक 


उत्तर सलमारानराष्ट्रीय राजमार्ग 
स॑ं० 37 से जीगीयोपा के निकट 
मिलता हैं। 

निकट मलयलिया-वागडीगरा- 


पश्विम बंगात (30), दिक्छिन 
(62); इंच 92 

अवम (79)5 

कुल 9 


पश्चिम बंगात (42), भसम 


चालसा-नागराकटा-गोयेरकटा- (93); ऊैत 235 


डलगाव-हसीमारा-राज- 
भतखवा-कोचीगांव-सिडती- 
जंवशन विजनी के निकट राष्ट्रॉप 
राजमार्ग सं० 37 से मिलता है । 
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तह... जन्‍म हल >> त  ड :ईन्‍न्‍ल€ल&_]>& 


3 2 3 4 
जन लक जय ले तक मय कक परत राहत का बनता कपल एक सकता महाकाल 
4. 32 राष्ट्रीय राजमार्ग सं०2 से मिलता बिहार (7 07), पश्चिम बंगाल 
है मिकट गोविन्दपुर-धनवाद--._ (72); ऊुल 79 
जमशेदपुर | 


42. 33 बरही-रांची के निकट विहार (352); 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं०2 से मिलता कूल 354 
है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं०6 से - 


बहार-गोरा के निकट मिलता है ! 
43. 34 राष्ट्रीय राजमार्ग सं०3 से मिलता पश्चिम बंगाल (443); 
है. निकट डालकोला-वरहाम- कूल 443 
पुर-वारासात-कलकत्ता 
44... 354. वारासात-बंगांव-भारत|बाग्ला-. पश्चिम बंगाल (67); 
देश सीमा * कूल 67 
45. 36 . नौगांव-डबाका-दीमापुर... असम (67), वागालैंड (3)॥ 
| (मणिपुर रोड) नि कुल 70 
46. .,37 राष्ट्रीय राजसार्ग सं०3:ख से असम (680); 
मिलता है निकट ग्वालपाड़ा-गुवाहटी कुल 680 
जोरबाट-कमरगांव-मकूम- 
सैखोआधाट | 
47. 38 " मकू्‌म-लेडो-लेखापानी असम (54); कूल 54 
48 39 * नुमालीगढ़-इम्फाल-पालेल- असम (775), नागालैंड 
भारत|बर्मा सीमा (70), मणिपुर (277); 
था कुल 436 
49, 40 जोरबाट-शिलंग-भारत/वॉस्ला-.. मेघालय (6); 
देश सीमा निकट डावकी कूल 67 


' 50, 47 राष्ट्रीय राजमार्ग सं०6 से मिलता ' पश्चिम बंगाल (57); 
न्‍ है निकट कोलाघाट-हल्दिया पोर्ट कूल 54 


54.'. 42 राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 6 से मिलता उड़ीसा (264); 


- है.निकट सम्बलपुर-अंगुल- कूल 263 
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से कटक के 
* निकट मिलता है | 
“52. ' 43 ' रायपुर-विजयनगरम-राष्ट्रीय.. मध्य प्रदेश (36), उड़ीसा 
राजमार्ग सं०5 से मिलता है।. (52), आन्ध्र प्रदेश (83); 
कुल 557 


53. 44. शिलंग-पासी-बदरपुरु- 


मेघालय (84), असम (3); 
* अगरतला 


लिपुरा (200); कुल 495 


सामान्य सूचता 


54. 
55. 


56. 


57% 


58. 
59. 
60, 


हा. 


62. 


63. 


64, 


65. 


66. 


67. 


68. 


69. 
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47 


48 
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50 
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52 
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53 


54 


54क 
54घ 
56 
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भद्रास-तिशचिरापलली-डिडियुल 
(पांडिचेरि से मिलता है 
विल्लुपुरम-पांडिचेरी ) 
क्रृष्णायिरि-रानीपेट 
सेलम-कोयमुत्तुर-द्षियूए- 
एरनाकुलम-तिरुअनंतपुरम- 
कन्याकुमारी 
बंगलूर-हसत-मंगलोर 
मदुरै-धनुषकोडी 
नासिक-राष्ट्रीय राजमार्ग सं ० 4 से 
पुणे के निकट मिलता है । 
पैकान-तुरा-डालू 


बैहृटा-चराली-तेजपुर-बादेर- 
डेवा-उत्तर लपीमपुर-पासीधाट- 
तैजू-सीतापानी राष्ट्रीय राजमार्ग 
सं०37 से सेखोआपघाट के निकट 
मिलता है। 

बांदेर देवा-इटानगर 


राष्ट्रीय राजमार्ग सं ०44 से मिलता 
है निकट बदरपुर-जी रीघाट- 
इम्फाल-सिल्चर 
सिल्चर-एजल-तुईपेंग 


तैरिप्रट-लुंगलेई 
बिनप्त सेडल-प्राहिया 
लखनऊ-वा राणसी 
अहेमदाबाद-वदोदरा 


कुल लम्बाई 


865 


बे 


तमिलनाडु (387); कुल 387 
तमिलनाडु (22), 

पॉड्चिरी (8); शुल्ल 40 
तमिलनाडु (32); कुल 32 
तमिलनाडु (224), केण्ल 
(46); कुल 640 


कर्नाटक (328); मकुल 3828 
तमिलनाडु (60); कुल 60 
महाराष्ट्र (292); कुल 92 


असम (22), मेघालय (27)) 
कुल 749 


असम (540), भरणाचल 
प्रदेश (30); कुल्त 850 


असम (5), भ्ररुणाघल प्रदेश 
(20); कुछ्त 25 * 

असम (00), मणिपुर (220) ॥] 
कुल 320 


असम (50), मिजोरम (388) ॥ 
कुल 438 

मिजोरमस (9); फुल 9 
मिजोरम (2/); कुन 27 
उत्तर प्रदेश (285); रुल 285 
गुजरात (93); फुत्त 93 


नव 
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लम्बी दूरी फी प्रमुख रेलगाड़ियां 


भारतीय रेल की 900 से भ्रधिक मेल/एक्प्र्रेस रेलगाड़ियां देश के प्रमुष शहरों, 


राज्यों की राजधानियों और तीर्यस्थानों को परस्पर जोड़ती हैं। बुछ 


रेलगाड़ियाँ वो एक वार में 3,000 किलोमीटर तय करती हैं । देश की लम्बी दूरी 


की रेलगाडियां निम्द प्रकार हैं :- 

















रेलगाड़ियों का रं० मौर नाम. जिन दो स्थानों के बीच चलती हूँ दूरी 
(किलोमीटर) 

ह। 2 | 

904/902 एक्स० गुवाहाटी ले तिवेखम 3,974 
(सप्ताह में एक बार) 

907/908 हिम॑तोगर एक्स० जन्मू से कत्याकुमारी 3,728 
(सप्ताह में एक वार) 

325/726 केरल एक्स० नई दिल्ली से ब्रिवेच्रम 3,054 
(सप्ताह में दो वार) 

977/[972 एक्स० गोरखपुर से कोचीन हार्वेर 
दमिनस (सप्ताह में एक बार) 2,994 

903/904 एक्तत० अहमदावाद से तिवेचद्धम 27720 
(सप्ताह में एक वार) 

१2 7/728 कनाटिक एक्स० नई दिल्‍ली से वंगलूर 2,444 
(सप्ताह में दो बार) 

773[7 76 नीलांचल एक्स० पुरी से नई दिल्‍ली 2/4386 
(सप्ताह में तीन वार 

975/96 नई दिल्‍्ली-प्री एक्स० नई दिल्ली से पूर्र 2,736 
सप्ताह में चार दार) 

8[82 कन्याकुमारी एक्स० बम्वई वी०्ठी० से कन्याकुनारी 2,749 
(प्रतिदिद 

8[76 गाण्ड ट्रेंक एक्स० नई दिल्‍ली से मद्रास (प्रतिदिन) 2785 

727[22 तमिलनाडु एक्स० नई दिल्‍ली से मद्रात 2,788 
(सप्ताह भें चार बार) 

777/7 72 एक्स० जम्मू तवी से वम्बई सेन्ट्रल 7,979 
(सप्ताह में दो वार) 

59|60 गीताजली एक्स० वस्बई से हावड़ा हर जी 


(सप्ताह में पांच बार) 


औ->डसससससससससससअसीस---्+त3+तल..................0............................. जी 


सामान्य सूचना 





867 
है 2 जे 
473|774 हिमगिरी एक्स० हावड़ा से जम्मू तवी ,967 

(सप्ताह में तीन बार) 
455[56 ठिनसुखिया मेल मई दिल्ली से गुपाहाटो ,937 
(अतिदिन) 
5/|82 और 703|704 झमृदसरु-नई दिल्ली-हाघड़ा 2,889 
डीलक्स एक्स० (सप्ताह भें पांच बार) 
3|4 फ्रंदियर मेल अमृतसर से वम्बई सेन्ट्रल ॥,836 
(प्रतिदिन) 
25|26 डीलक्स एक्स० अमृतत्तर-नई दिल्‍ली-वम्बई 
हे झेन्द्रूल (सप्ताह में दो बार) ,835 
4|2 कालका मेल कालका से हाघड़ो 2,709 
(प्रतिदिन) 
323/724 भ्रान्क् प्रदेश एक्स० नई दिल्‍ली से सिकन्दराबाद ,665 
(सप्ताह में चार बार) 
44|42 कोरोमण्डल एक्स० मद्रास से हापड़ा 3,663 
(प्रतिदिन) 
445(46 नघजीचन एक्स० अहमदाबाद से मद्रास 4,952 
(सप्ताह में दो बार) 
307[202 राजधानी एक्स० हुएघड़ा से नई दिल्‍ली ],437 
के (सप्ताह में चार बार) 
485|52 राजधानी एंक्स० बम्बई सेन्ट्रल से नई दिल्‍ली 0,384 
(सप्ताह में पांच बार) 
9[70 मेल बम्बई से मंद्रास 3,279 
(प्रतिदिन) 
753[754 वैशाली एक्स० नई दिल्‍ली से बरौनी 2,73 
(प्रतिदिन) 
3५2० कोणार्क एक्स० भुवनेश्वर से सिकत्दराबाद 3, / 44 


(अविदिन) 





2 लक सच रन न ननल पट पक सिटेय लननि गदर कप कप 
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॥। 2 3 
284/283 सर्वोदिय एक्स० नईं दिल्‍ली से अहमदावाद 7094५ 
ट (सप्ताह में दो वार) 
97/[92 मगध .एक्स6 नई दिल्‍ली से पटना 992 
(प्रतिदिन) 
767/768 मालचा एक्स० नईं दिल्‍ली से भोपाल---इन्दौर 969 
के (सप्ताह में तीन वार) 
505/506 आश्रम एक्स० दिल्‍ली से भ्रहमदावाद 934 
(मीटर लाईन) (सप्ताह में चार वार) 
07/802 मीनार एक्स० सिकन्दरावाद से वम्बई 900. 
ु (प्रतिदिन) 
78/76 चेतक एक्स० दिल्‍ली से उदयपुर 739 
(प्रतिदिन) 
57/58 कंचनर्जघा एक्स० हावड़ा--न्यू जलपाईंगुड़ी 693 
. (सप्ताह में छः वार) 
9/92 प्रयाग राज एक्स० नईं दिल्‍ली से इलाहाबाद 627 
(प्रतिदिन) 
509|570 मन्दौर एक्स० जोधपुर से दिल्ली 628 
(मीटर लाईन) (सप्ताह में तीन वार) 
79/१20 गोमती एक्स० नई दिल्‍ली से लखनऊ 503 
(सप्ताह में छः: वार) 
435/36 वाइगई एक्स० मद्रास से सदुरे (एग्मोर) 402 
(मीटर लाईन) (प्रतिदिन ) 
597|508 मारबाड़ एक्स० अहमदावाद से जोधपुर 455 
(मीटर लाईन) (सप्ताह में दो वार) 
79(80 ताज एक्स० नई दिल्‍ली से स्वालियर 377 
(घाया-आगरा ) 
(प्रतिदिन “केवल बुधचार को छोड़कर, 
उस दिन केवल आगरा तक ) 
50/592 पिक सिटी एक्स० 308 





नई दिल्‍ली से जयपुर 
(प्रतिदिन ) " 
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सामान्य सूचना ा 
9 


वैज्ञानिक और औौद्यीगिक मतृप्रस्थान परिषद्‌ के अधीन राष्ट्रीय प्रयोगालाएं/प्रतिष्ान 
पोतिक विज्ञान 

राष्ट्रीय भीतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्ली 

केल्रीय इलैकट्रानिकी इंजीवियरी प्रवुसत्थाव संस्यान, पिलानी 
केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण सग्रठन, चंडीगढ़ 

राष्ट्रीय भूमीतिक अनुसन्धान संस्थान, हैदराबाद 

राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान सस्थाव, दोना पाउला, गोग्रा 

रसायन विज्ञान 

राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे 

केन्द्रीय विद्युत रासायनिक अनुसन्धान संस्थान, कराईकुडी 

केस्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसन्धान संस्थान, भावतगर 
ख्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगभाला, हैदराबाद 

झ्षेत्नीय भनुसरघान प्रयोगशाला, जोरहाट 

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून 

केन्दीय इंधन अनुसन्धान संस्थान, जोलगोड़ा 


जीव विज्ञान 

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसन्धान स्थान, मैंगूर 
केन्द्रीय ग्रीपध अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ 

केन्रीय चमड़ा ग्रतुसन्धान संस्थान, मद्रास 

राष्ट्रीय वनस्पति अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ 

भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, कलकत्ता 

केन्द्रीय चिकित्सीय और सुगधि वनस्पति संस्थान, लखनऊ 
औद्योगिक विपविज्ञान अनुसन्धान केद्र, लखनऊ 
कोशिकीय तथा झाणविक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद 
क्षेत्रोय अनुसन्धान प्रयोगशाला, जम्मू 

जीवाण्‌ प्रौद्योगिको संस्यात, चंडीगढ़ 

वज्ञानिक और भौद्योगिक अनुसंधात परिषद काम्पलेक्स, पालमपुर 
टाकताई एक्सपेटीमेंटल स्टेशन, जोरहाद 

इंजीनियती विज्ञान 


केन्द्रीय भवत निर्माण भ्नुसत्धान संख्यात, झड़की 
केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान सेस्थान, नई दिल्‍ली धर 


भारत 4986 


केद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसन्धान संस्थान, कलकत्ता 
राष्ट्रीय धातुविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर 

केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्र, धतवादः 

केन्द्रीय यांत्रिक इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, दुर्गापुर 
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसन्धान संस्थान, नागपुर 
राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला, बंगलूर 

संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसन्धान केन्द्र, रुड़की 
संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, मद्रास 

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर 

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, तिवेद्धम 

क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला, भोपाल 

विद्युत अनुसन्धान और विकास संस्था, वदोदरा 


सूचना विज्ञान 


राष्ट्रीय विज्ञान, प्रोद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान, नयी, दिल्‍ली 
भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र, नयी दिल्‍ली 
प्रकाशन और सूचना निदेशालय, नयी दिल्ली 
भोद्योगिक अनुसंधान संस्थाएं 
१. चाय असंनुधान संस्था, टोकलाई, जोरहाट 
2. विद्युत अनुसंधान और विकास संस्था, वदोदरा 
चाणिज्य विप्ाग के अधीनस्थ निर्यात संवर्धन परिषद 
3. इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धत परिषद, कलकत्ता 
2. चमड़ा निर्यात परिषद, मद्रास 
3. लाख निर्यात संवर्धन परिषद, कलकत्ता 
4. भसाला निर्यात संवर्धत परिषद, कोंचीन 
5. खेल-कूद सामान निर्यात संवर्धत परिषद, नई दिल्ली 
6. मूल रासायनिक, औषध ओर प्रसाधन सामग्री निर्यात संचर्धत परिषद, बम्बई 
7. काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन 
8. रासायनिक और संबंधित उत्पाद निर्यात संचर्धन परिषद, कलकत्ता 
9. रत्त और आभूषण निर्यात संपर्धन परिषद, बम्बई 
0. प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद, वम्बई 
4], ओघरसीज निर्माण परिषद, बम्बई 


सामान्य सूचना 28 ॥ 
संविधान में संशोधन 

हक 2. संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 950--इस संशोधन में 
धान के अनुच्छेद 79 में दिए गए वाकस्वात्त्य झौर अभिव्यक्ति 
स्वातत्य के अधिकार तया कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारौबार 
करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के कतिपय नए अधिकारों की व्यवस्था है । 
इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशों राज्यों के साथ मंत्रीपूर्ण 
संबंधों अथवा वाक्स्वातत्य के अधिकार के संदर्भ में अपराध-उददीपन भोर 
ध्यावसाथिक थ्रा तकनीकी अहताएं विहित करने, अथवा कोई व्यापार यो कारोबार 
अलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग 
अथवा सेवा घलाने के संबंध में किया गया है।इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 
37क और 3]ख तथा नवम अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार 
कानूनों को चनौती नदी जा सके हु 


2 संविधान (द्वितोष संशोधन) अधिनियम, 952--इस संशोधव द्वारा 
लोकसभा चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व के अनुपात को पुनः समायोजित किया गया । 

3. संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 954--इस संशोधन द्वारा 
सूची 3 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 33 प्रतिस्थापित की गई है, ताकि वह अनुच्छेद 
369 के समझूप हो सके ! 

4. संदिधान (चतजुर्य संशोधन) अधिनियम, ॥955--निनी सम्पत्ति को 
अनिवायंत: अजित या अधिग्रहीत करने की राज्य की शक्तियों को फिर से ढठीक- 
ठीक ढंग से व्याख्या करने और इसे उन मामलों से, जहां राज्य की विनियमतकारी 
और प्रतिषेधात्मक विधियों के प्रवर्तंत से किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से वचित 
किया जाता है, अलग करने के लिए सविधात के अवुच्छेद 3(2) में संशोधन 
'किया गया। संविधान के अनुच्छेद 3क की परिधि का जमीदारी उन्मूलन जैसे 
आवश्यक कल्याणकारी कानूनो तक विस्तार करने तथा शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों 
के समुचित आयोजन झौर देश के खनिज तथा तेल स्रोतों पर पूरा नियंत्रेण करने 
के उद्देश्य से इस अनुच्छेद का संशोधन किया गया।नवम्‌ अनुसूची में छः अधितियम 
भी शामिल किए गए। राज्य-एकाधिपत्यों के लिए उपबव्रध करने वाली विधियों 
के समयंत्र मे अनुच्छेद 305 में भी सशीधन किया गया। 

5. संविधान (पांचवां संशोधन) अधिनियम, 955--इस सशोधन से अनुच्छेद 
3 में सशोधन किया गया जिससे राष्ट्रपति को यह शक्ित दी गईं कि वह राज्य 
विधानमंडलों द्वारा अपने-अपने राज्यो के क्षेत्र, सीमाओं आदि पर प्रभाव डालने 
बाली प्रस्तावित केद्वीय विधियों के बारे में, अपने विचार भेजें जाने के लिए, 
कौई समय सीमा निर्धारित कर सकता है। 

6. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 956--इस सशोधन द्वारा अन्तर- 
शाज्यीय व्यापार और वाणिज्य में वस्तुओं के क्रम और विक्रय पर करों के सवंध 
में अनुच्छेद 269 और 286 में कुछ परिवर्तेत किए गए। सविधान की सातवीं 
अनुसूची की संघ सूची में एक नई प्रविष्टि 92% शामिल्य को गई। ४० 
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4. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956---राज्य पुन्रमंठन आयोग 
की सिफारिशों को लागू करने और पारिणासिक परिवर्तनों को शामिल करने 
के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया | मोटे तौर पर तत्कालीन राज्यों श्रौर राज्य 
क्षेत्रों का राज्यों शोर केच्रणासित प्रदर्शों के रूप में वर्गीकरण किया गया। संशोधनों 
में लोकसभा की रचना, प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, चए उच्च 
न्यायालयों की स्थापना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के बारे में उपबंधों 
की भी व्यवस्था की गईं है। 


8, संविधान (आठवां संशोधद) अधिनियम, 960--संसद श्रौर राज्य 
विधानमंडलों में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए र 
तामनिर्देशन द्वारा आग्ल भारतीय समुदाय के लिए स्थानों के आरक्षण की अवधि 
श्रीर दस वर्षों तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 का संशोधन किया गया। 


9. संविधान (नवम्‌ संशोधन) अधिनियम, 960--भारत श्र पा।कस्तान 
की सरकारों के बीच हुए करारों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य- 
क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया । यह सशोधन 
इसलिए आवश्यक हुआ कि बेंस्वाड़ी के हस्तांतरण के मामले में उच्चतम न्यायालय 
ते यह निर्णय दिया था कि किसी राज्य-क्षेत्र को किसी दूसरे देश को देने के करार 
को अनुच्छेद 3 के अघीन बनाई गई किसी विधि द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा 
सकता, अपितु इसे संविधान में संशोधन करके ही क्रिम्रान्वरित किया जा सकता 
है । 

0, संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 796॥--दादरा श्रौर नागर 
हवेली के क्षेत्र को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करने शौर राष्ट्रपति की 
वितियम बनाने की शक्तियों के अधीत उसमें प्रशासत की व्यवस्था करने के 
लिए अनुच्छेद 240 और पहली अनुसूची का संशोधन किया गया। 


3. संविधान (ग्यारहंवां संशोधन) अधिनियम, 967--इस संशोधन का 
उद्देश्य संविधान के अनुष्छेद 66 श्रोर 77 का इस दृष्टि से संशोधन करता था 
जिससे उपयुक्त निर्वाचक मण्डल में किसी रिक्ति के आधार पर राष्ट्रपति श्रौर उप- 
राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती न दी जा सके। 


2. संविधान (बारह॑वां संशोधन) विधेयक, 962--इस संशोधन के द्वारा 
गोबा, दमन श्रीर दीव को केन्द्र शासित प्रद्श के रूप में शामिल किया गया भौर 
इस प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 240 का संशोधन किया गया। 


3. संविधान (तेरह॑वां संशोधन) अधिनियम, 962--इस संशोधन द्वारा 
भारत सरकार झौर नागा पीपुल्स कन्वेन्शन के बीच हुए एक करार के अनुसरण 
में तागालंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक' नया अनुच्छेंद 
37क जोड़ा गया । 


4. संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 7962--इस अधिनियम के 
धारा पांडिचेरि को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया भौर 
इस अधिनियम द्वारा हिमाचल श्रदेश, मणिपुर, त्िपुरा, गोरा, दमन व दीव और 
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परॉंड्चिरि के केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय विधि द्वारा विधानमंडलों का सुन 
किया जा सका ! 


5. संविधाव (पद्हवाँ संशोधन) अधिनियम, 2963--इस संथोधन दाय 
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को आयु में वृद्धि करते श्रौर एक 
उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित किए जाने वाले न्यायाधीशों 
को पतिकारात्मक भत्ता देने का उपबंध किया गया। इस अधिनियम द्वारा सेबा« 
निवृत न्यायाधी थों को उच्च न्यायातय के न्यायाधीशों के स्थान पर तियुवत किए जाने 
की भी व्यधस्था की गई है। अनुच्छेद226 का भी विस्तार किया गया ताकि उच्च 
न्यायालयों को यह शक्ति दी जा सके कि वे क्िप्ती प्राधिकारी बादि को निर्देश, भादेश या 
हुवमवामा (रिट) जारी कर सकें, यदि ऐसी शक्षित के प्रयोध के लिए वाद का कारण 
उन राज्यन्क्षेत्रों में उत्पन्न हुआ हो जिनमें वहां का उच्च न्यायालय क्षेत्नाधिकार 
का प्रयोग करता है चादे उत सरकारों अधिकारी का स्थान उन राज्यन्ज्ीत्रों के 
अन्दर नहीं हो । इस अधिनियम द्वारा सेवा आयोगों के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी 
शक्तियों का प्रयोग किसी एक सदस्य द्वारा किए जाने का भी उपदंध किया गया । 

१6. संविधान (सोतहु॑वो) अधिदियम, 7963--इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेव 
49 का संशोधन किया गया जिससे भारत को प्रभुता और अखंडता के हित में 
बाकू श्रोर अभिव्यक्ति स्वा्तंत्य, शान्तिपुर्वक श्रौर शबत्त्न रहिंत सम्मेलन तथा संस्या 
बनाने के अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। संसद और राज्य विधानमंडलों 
के तिवचित के लिए उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या अधभिकथन का 
संशोधन करके उसमें यह शर्ते भी शामिल की गई कि वे भारत की प्रमुसत्ता और 
अंडता को अलुग्ण रखेंगे । इन संशोधनों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा 
देना है । 

47. संविधान (सत्ेहावां संशोधन) विधेयक, 964--अनुच्छेद 3]क का 
भौर भागें संशोधत किया गया जिसके अनुसार निजी खेती के भरधीन भूमि का 
अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि भ्रतिकर के रूप में 
उसका बाजार मूल्य न दिया जाएं, साथ हो इस संशोधन द्वारा उक्त अनुच्छेद में 
दी गई "सम्पदा” की परिभाषा का विस्तार पूर्व तारीख से लागू किया गया। नव्भ्‌ 
अनुसूची का भी संशोधन किया गया और उसमें 44 और अधिनियम शामिल 
किए गए । 

१8. संविधान (अगरहवई संशोधद) अधिनियम, 966--“इस अधिनियम दाय 
अनुच्छेद 3 का यह स्पष्ठ करने के लिए संशोधन किया गया कि “राज्य” शब्द में 
केसे शासित प्रदेश भी शामित्र होगा और इस अनुच्छेद के अधीन नया राज्य बताने 
की शक्ति में किसी राज्य या केद्ध शासित प्रदेश के एक भाग को किसी दूसरे राज्य 
या केद्ध शाप्मित प्रदेश से मिलाकर एक नया राज्य या केद्ध शासित प्रदेश बनाने की 
शक्ति को भी शामिल किया ग्या। 

49. संविधान (उत्तीसवां संधोधन) अधिनियम, 796#--निर्वाच्त न्‍्याराध्ि- 
करणों को समाप्त करने शोर उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाह्रों की सुनवाई 
किए जाने के निर्णय के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 324 का संशोधन इस प्रारिघामिक 
परिवर्तेत के लिए किया गया। 


20. संविधान (बीसवां संशोधन) अधिनियम, 966--यह संशोधन चरद्र 
मोहन वनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में उच्चतम स्यायालय के उस निर्णय 
के कारण आवश्यक हुआ जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य मेँ 
जिला न्यायाघीशों की कतिपय नियुक्तियों को निरस्त घोषित कर दिया था। एक 
नया अनुच्छेद 233क जोड़ा गया और राज्यपाल द्वारा की गई नियुक्तितयों को 
विधिमान्य बना दिया गया । ह 


2. संविधान (इक्क्रीसवां संशोधन) श्रधिनियम, 7967--इस संशोधन द्वारा 
सिघी भाषा को अप्ठटम अनुसूची में शामिल किया गया । 


22. संविधान (बाईसवां संशोधन) अधिनियम, 7969--यह अधिनियम 
असम राज्य में एक नए स्वायत्त राज्य मेघालय का निर्माण करने की दृष्टि से 
लागू किया गया । 


23. संविधान (त्तईसवां संशोधन) अधिनियम, 969--अनुसूचित जातियों 
और बनुसूचित जनजातियों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए संसद और राज्य विधान- 
मंडलों में स्थानों के आरक्षण की अवधि और दस वर्षो तक बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 
334 का संशोधन किया गया ; ह 


24. संविधान (चौवीसवां संशोधन) अधिनियम, 97॥--यह संशोधन 
गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ । तदनुसार इस 
अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों सहित संविधान में संशोधन करने के संसद के 
अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 3 और 
अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 


25. संविधान (पच्चीसवां संशोधन) अधिनियम, 977--इस संशोधन द्वारा 
बैंक राष्ट्रीयदरण के मामले को देखते हुए अनुच्छेद 37 में संशोधन फिया गया । 
“मुआवजा” शब्द की “पर्याप्त मुआवजा” क्रे रूप में न्यायिक व्याख्या को देखते 
हुए मुआवजा! शब्द के स्थान पर “रकम' शब्द रखा गया । 


26. संविधान (छत्बीसवां संशोधन) अधिनियम, 7977--इस संशोधन 
द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के 'प्रिवीपर्स! और विशेषाधिकारों को समाप्त 
किया गया। यह संशोधन माधव राव के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय 
के परिणामस्वरूप पारित किया गया । 


27. संविधान (सत्ताईसवां संशोधव) अधिनियम, 7977--यह संशोधन 
अधिनियम उत्तर-पूर्वी राज्यों के पुनर्गठन के कारण आवश्यक हुई कतिपय बातों 
की व्यवस्था करने के लिए पारित किया गया। एक नया अनच्छेद 239 जोड़ा 


गया जिससे कुछ केद्ध शासित प्रदेश के प्रशासन अध्यादेश घोषित करने के लिए 
समर्थ हो गए 


28. संविधान (अठाईसवां संशोधन) अधिनियम, 972--यह संशोधन 
भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के छूठ्ठी, पेंशन और अनुशासन के मामलों के 
संबंध में विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए पारित किया गया । 


हाश्त्य सुपर 


दे, सॉरिएतर (सच्जोहरे होस्फेएरो सम्रशेएशए १४१६५ इ्र५ ह॥ परे 


यार रुप स्पोइर करण २३३ भएओे ९७ हे रे | हैरु७ ३ हो ४:०७१२५ 
झिए रए १ 





30 संडिध्ार (शोहशे रोणोभपी शॉषेरेड, १४१३ ६४४ ४शो०५ ९१ 
उरेश्य धनुष्सेर १३३१ सुपोर्न ९९३ उएछे फितएए ९७०३९ ्त हर 
परोक्षा समाप्त रूपया तथा उसे रधाप १९ जिरेत करा पे एच्नत४ ११०१ 
को धपीत वी ब्यपत्वा करण है सो इेजुत दक्ष प्वापातम के ह॥ न धन ॥९ 
ही को जा सफेगी कि एह भाषते में 0७ घहुण को शिन १६ 0॥७५ १७४ भकीौए 


है भौर गह कि एच्च भाधाता को राम में ७७ १९१९ ७९५॥॥ १५१॥१ १५ |१९ै॥ 
सिए गाने की भावश्ाकता है | 


3]. एपिया (कतीशदों प्ंगोहष) शवितिए॥ (04. ॥॥ भो॥॥॥॥ 
द्वारा भाग्य भागों # काश शाह शीकदा॥ मै तरतों कै म|ततिलिएव जी आतिबशा॥ ॥ वी 


500 हे बढ़ाकद 628 वा कै आतगि। पर्रेशों के (॥ओं की भऔव॥॥ ॥(ह। 
को 25 री परढ्ाकर 2॥ हि ॥ैह। | 


32, भकियान (क्ीवर्श अधीवग) हामितिका।, (0/॥ 3॥ त॥हि॥ 
द्वारा प्रारप्र प्रदेश राजद है हिटख हद को रहाग बव॥॥ भवाय केश जाग जावे 
को जागू करो # दि 2/77४६ ##4/दक ॥वितिरी ही ववावा वी और हर 
लोक रोवाओं मे सहबलिंद हिद/हह 6 6ुस्‍कती है। धरिकारिश को ॥ ॥ 0 ॥ 
स्थामाधिकरण गदिय 4 है2//द46 दी गतव को है| हि। थी है। ॥॥। |॥ 
बढ्‌ उस राज्य है हुड़ ३ #/// 45० ही सवाधव( कै 46 ॥प[र्त गद। ॥ (है! है। 


33, चदिएल (ई( नडीएल] छिदियर्त, 074. 7 हैशहव है| 
संगद गंदगी क्र (४ लिपा/एिररों & हदतों के शवाववत वी 7 ही //त 
बनाने के लिए प्रतुज्कर 667 62 46 दा रगीएॉे दिप गा । 


26. सीविशों ैतीशर्श लहरीकण] आवटलए, /87#  १/ शा व/ 
34. का 
द्वार विनिल पर लिलशशक्रतो दव्य हटाए हट 66 और कहावत है धरति 
दर > 
दुष्ट कार्ूदी री रलद अंडर हे शटिश लिए हुये । 
आर हे हे 
38. किया (लिीलकाई नीशए० 4०४, 476- १ टिका, #70 
हद हैक ४/ कद 24 पड ताज जि द्वार असर ही टिक तक मैं 477 
काटी दितए गंवा। अददेट 80 पीट का 8 व टिट दलोकद टिक दवा है 
47 0, दिने। है पु हम ५ श्र 
हट अटल अवदि कश अखुद हक अल डर “हवा 2 2टंटीय हव 
5 ॥प के ३ कट 
शा टिक 4 र्नः श्र श्र हट 
44 
24 मीविआज (िीविण मीशीयट निशा पवप्5ू 2 विल है 
8 बैन (करता श अल्प 
कह वर कदर पद का दर की नव कर टतलर 
2 कद डी विलियक थी यह जन पलट टन, हे, का हे. लं 
4/ऑलिकजदाक गत । सैिशल (एक्ट: 277 न जी 
अप ल्ड्थाद्क 75८ ८7 २९ सी 
क्टलक #ह हीश बहती अटटर को दक्षात स्ट 5 
कसी फिटट लि ॒श 4 





क््द्न्छ कटट्रीर # लि 





रत 4०७ 


37. संविधान [संतीसवां संशोधन) अधिनियम, 7975-“इस भ्रधिनियम 
हारा केन्द्र शासित प्रदेश श्ररुणाचल प्रदेश में विधानसभा की व्यवस्था की गयी, संविधान 
के ग्रनुच्छेद 240 का भी संशोधन किया गया झौर यह उपवन्ध किया गया कि प्रन्य 
. विधानमण्डल वाले केद्ध शासित प्रदेशों की तरह केन्द्र शासित प्रदेश म्ररुणाचल प्रदेश 
के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शपफ्तित का प्रयोग तभी किया जा सकेगा 
जब विधानसभा या तो भंग हो गई हो या उसके कार्य निलंबित हो | 


38. संविधान (भड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 7975--इस अधिनियम 
द्वारा संविधान के अनुच्छेद 23, 273 झौर 352 में संशोधन करके यह उपबंध 
किया गया कि इन अनुच्छेदों में उल्लिखित राष्ट्रपति या राज्यपाल के संवैधानिक 
निर्णय को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी । 


39. संविधान (उनतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 975--इस अधिनियम 
द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री श्रीर लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी 
विवादों पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकेगा जो संसदीय कानून द्वारा 
नियुक्‍त किया जाएं। इस अधिनियम द्वारा नत्रमू अनुमुच्ी में कतिपय केन्द्रीय 
कानूनों को भी शामिल किया गया। 


40. संविधान (चालोसवां संशोधन) अधिनियम, 976--इस अधिनियम 
द्वारा राष्ट्रीय मं हासागरीय सोमा अथवा देश के भू-माग के अन्दर अयबा पूरी तरह 
भारत के आशिक क्षेत्र में आने वाली सभी खानों, खनिज्र पदार्यों श्रोर अन्य मूल्यवान 
वस्तुओं को संघ के अधिकार में निहित करने का उपयंध क्रिया गया। इसमें इस 
वात का भी उपवंध किया गया कि पूरी त्तरह भारत के आशिक क्षेत्न के सभी अन्य 
संसाधन भी संघ के अधिकार में होंगे। इस अधिनियम द्वारा इस बात का भी उपवंध 
किया गया कि राष्ट्रीय जल-तोमा, देश के भू-भाग श्र पुरी तरह भारत के आधिक 
क्षेत्र की सीमाएं वे होंगी जो समय-समय पर संसद द्वारा अयवा संसद द्वारा निर्मित 


कानून के अधीन निर्धारित की जाएंगी। साथ ही नवम्‌ अनुसूची में कुछ झौर 
अधिनियम जोड़े गए । 


47. संविधान (इकताजीसवां संशोधन) अधिनियम, 7976--इस अधिनियम 
के द्वारा अनुच्छेद 36 में संशोधन करके राज्य लोक सेवा आयोगों और संयुक्त 
लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 62 
. चर्ष कर दिया गया । 


42. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 7976--इस अधिनियम 
द्वारा संविधान में अनेक महत्वपूर्ण संशोधन किए गए । ये संशोधन मुख्यतः स्वर 
सिंह आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए थे। 


कुछ महत्वपूर्ण संशोधन समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्र की अबंडता 

: के उच्चादर्शो को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक 
व्यापक बनाने और उन्हें उत मल अधिकारों, जिनकी आड़ लेकर सामाजिक-आधिक 
सुधारों को निष्फल बनाया जाता रहा है, पर वरीयता देने के उद्देश्य से किए गए | 
इस संशोधनकारी अधिनियम द्वारा चागरिकों के मूल कत्तेव्यों के संबंध में एक 


सामान्य सूचता डक 


गया अध्याय जोड़ा यया और समाज-विरोधी गतिविधियों से, चाहे के व्यक्तियों आरा 
3 या संस्याओं द्वारा हों, निपटने के लिए विशेष उपवंध किए गए ! कानूनों को 
निक बैधवा से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय तैने के लिए न्यायाधीशों की 
न्यूनतम संध्या निर्धारित करके तथा किसी कानून को संत्रधानिक दृष्टि से अवैध 
घोषित करने के लिए कम-से-कम दो-तिहाई न्यायाधीशों को विशेष बहुमत व्यवस्था 
करके न्यायपालिका संबंधी उपबंधों का भो संशोधन किया गया। 
हि उच्च न्यायालयों में अतिर्णीत मामलों को बढ़ती हुईं संठ्या को कम करने 
के लिए और सेवा संबंधी मामलों, राजस्व संबंधी मामलों, सामाजिक-आर्थिक विकास 
और प्रगति के संदर्भ में कतिपय अन्य मामलों के शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित 
करने के लिए इस संशोधनकारी अधितियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 36 के 
मंधीन ऐसे मामलों में उन्वतभ स्यायालय को अधिकारिता को सुरक्षित रखते हुए 
ऐसे मामली के संबंध में प्रशासनिक शौर अन्य न्याग्राधिकरणों के निर्माण के लिए 
उपवंध किया गया | अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को रिंठ अधिकारिता 
में कुछ संशोधन भी किया गमा। 

43- संविधान (तंतानोसवां संशोधन) अधिनियम, 3977--इस अधितियम 
के द्वारा अन्य बातों के साय-साथ संविधात (बयालीसवा संशोधन) अधिनियम, 
976 के लागू होते से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालथों को अधिकारिता 
में जो कटौती ही गई थी, उस्ते बहाल करने का उपबंध किग्रा गया और तदनुसार 
उक्त संशोधन द्वारा संविधान में शामित्र किए गए अनुच्ठेद 32क, 83क, 244%, 
226क और 228% को इस अधिनियम द्वारा हृदा दिया गया। इस अधितियम 
द्वारा अनुच्छेद 3घको भी, जिध्के द्वारा राष्ट्र विरोधो गतिविधियों के लिए कतिपय 
कानूत बताते के लिए संसद को विशेष शक्तियों दी गई थो, हठा दिया गया। 

44. संविधान (च्रालीसवां संशोधव) अधिनियम, 4978--प्रम्पत्ति के 
अधिकार को, जिसके कारण संविधान में कई संशोधन करने पड़े, मूल अधिकार के 
रूप में हटा कर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। फ़िर भी यह सुनिश्चित 
किया गया कि सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को सूची से हटाने से अल्प 
संख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संत्याओं को स्थापता करने और उसके 
सचासन सम्बन्धी अधिकारों पर कोई प्रमाव त पडे । संविधान के अनुच्छेद 352 का 
संशोधन करके यह उपवेध किया गया कि आपात-ह्यित्ति की घोषणा के लिए 
एक कारण सशस्त्ते विद्रो३ होगा। आन्तरिक गड़बड़ी, यदि बह सशस्त्त विद्रोह 
नहीं, आपात-स्थिति की घोषणा के लिए आधार नदी होगो। व्यक्तिगत ख्तत्रतां 
के अधिकार को, जैसा ऊि अनुच्छेद 2॥ और 24 में दिया यथा है, इस उपचं् 
द्वारा और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसके अवुस्तार निवाश्क नगेटबदी 
कानन के अधीन किसी व्यक्त को किसी भी स्थिति में दो महीने से 4284 अवधि 
्ढे लिए नजरबंद नहीं रखा जा सकता,जव हक कि सलाहकार बोर्ड यह रिपोर्ट दी 
देता कि ऐसी नजखंदी के पर्याप्त कारण है। इसके लिए अतिरिका मरत्ेत्र ६ 
व्यवस्था इस अपेक्षा से को गईं है कि सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष ड्रितरी ददूदिट 
उच्च स्याग्रालय का सेवारत न्यायाधीश होगा और बोडे का गलत हत दर्द 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिशों के अनुसार किया पादप । 


सारत 73986 


विलम्ब से बचने की दृष्टि से अनुच्छेद 732, 33 और 34 में 
संशोधन किया गया और एक नया अनुच्छेद 34क सम्मिलित किया गया, 
जिसके द्वारा यह उपवंध किया गया कि निर्णय, डिग्री, अंतिम आदेश अथवा 
सजा सुनाएं जाने के तत्काल बाद संबंधित पक्ष के मौखिक आवेदन के आधार 
पर अथवा यदि उच्च न्यायालय उचित समझें तो स्वयं ही उच्चतम न्यायालय में 
अपील करने के प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने के प्रश्त पर विचार करे। इस 
अधिनियम द्वारा किए गए अन्य संशोधन मुख्यतः आन्तरिक आपात-स्थिति की अवधि 
के दौरान किए गए संशोधनों के कारण संविधान में आई विक्ृतियों को दूर 
करने अथवा सुधार करने के लिए हैं। 


45. संविधान (पंतालीसवां संशोधन) अधिनियम, 980--यह्‌ अधिनियम 
संसद तथा राज्य विधानसभाञ्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और 
भंग्ल-भारतीयों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी व्यवस्था को और दस वर्षों 
की अवधि के लिए बढ़ाने के उद्देश्य से पारित किया गया । 


46. संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम, 4982--इसके द्वारा 
अनुच्छेद 269 का संशोधन किया गया ताकि अन्‍्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य 
के दौरान भेजे जाने वाले सामान पर लगाया गया कर राज्यों को सौंप दिया जाए। 
इस अनुच्छेद का संशोधन इस दृष्टि से भी किया ग्रया ताकि संसद कानून द्वारा 
यह निर्धारित कर सके कि किस स्थिति में भेजा जाने बाला साल 
अन्तर्राज्वीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा हुआ माना जाएगा। सघ सूची 
में एक नई प्रविष्टि 92ख भी शामिल की गई ताकि ऐसी स्थिति में जब माल अन्तर- 


राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान भेजा जाए तो उस माल पर कर लगाया 
जा सके । - 


अनुच्छेद 286 के खंड (3) का संशोधन किया गया ताकि संसद कानून द्वारा 
कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान वस्तुग्रों के हस्तानान्तरण में, किराया-खरीद 
अथवा किस्तों में अदायगी के आधार पर माल की सुपुर्दगी पर कर लगाने की प्रणाली, 
दरों और अन्य वातों के संबंध में प्रतिबन्ध और शर्तें विनिदिष्ट कर सके । 


माल के क्रय और विक्रय पर कर' की परिभाषा में यह जोड़ने के लिए अनुच्छेद 
366 का यथोचित संशोधन किया गया कि उसमें नियंत्रित वस्तुओं के प्रतिफलार्थ 
अन्तरण, कार्य-संविदा के निष्पादन से संबंधित वस्तुओं के रूप में सम्पत्ति का अन्तरण, 
किराया-खरीद अथवा किस्तों में अदायगी आदि को प्रणाली में माल की सुपु्देगी 
को भी शांमिल किया जा सके । 


47. संविधान (संतालीसव संशोधन) अधिनियम, 984--इस संशोधन का 
उद्देश्य संविधान की नवम्‌ अनुसूची में कतिपय भूमि सुधार अधिनियमों को 
शामिल करना है ताकि उन अधिनियमों को लागू किए जाने में रुकावट डालने 
बाली मुकहमे दाजी को रोका जा सके। 


सामान्य सूचना ४78 

बनकर संविधान (अड्तालीस्दां संशोधन) अधिनियम, 984--संविधान 
के झनुच्छेद 356 के अधीन पंजाब राज्य के बारे में राष्ट्रपति द्वारा 
जारी की गयीं उद्घोषणा तव तक एक वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं 
रह सकती, जब तक कि रक्त ब्नुच्छेद के खंड (5) में उल्लिबित शर्ते 
इसी नहीं होती। चूंकि यह महसूस किया गया है कि उक्त उद्धोपणा का लागू 
रहना ब्रावश्यक है, इसलिए यह संशोधन किया गया है ताकि इस मामते में 
अनुच्छेद 356 के खंड (5) में उल्लिखित शर्तें लागू न होने पायें) 

49. संविधाद (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 984--विपुरा सरकार 
ने सिफारिश की थी कि संविधान की छठी श्रनुमूची के उपबन्धों को उस 
राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में भी लागू किया जाये। इस अधिनियम द्वारा 
किए गए संशोश्वन का उद्देश्य उठ राज्य में काम कर रहे स्वायत्तशामी जिता 
पर्थिपद को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना है। 

50. संविधान (पचासवां संशोधन) अधिनियम, 98 4--संविधान के 
अनुच्छेद 33 द्वारा संसद को यह निर्धाए्ति करने के लिए कादून बनाने 
की शक्ति दी गयो है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसों अ्रधिकार को 
सशस्त्र सेताओों अबवा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रभारित बलों पर 
लागू करने में किस सीसा तक प्रतिबन्धित अथवा निराकृठ किया जाए ताकि 
उनके द्वारा कत्तंव्यों के उचित नि्ंहत और उनमें अनुशासन बताये रखने को 
सुनिश्चित किया जा सके। - 

प्रनुच्छेद 33 को परिधि में निम्नलिखित बातों को लाने के लिए इसका 
संशोधन प्रस्तावित है: 

(४) राज्य की अथवा उसप्के प्रमार या कज्जे में सम्पत्ति के संरक्षण के 

लिए प्रभारित बलों के सदस्प; झयवा 

(॥) गआाशूचना श्रयवा प्रति-प्राप्चना के अ्रयोगत के लिए राज्य द्वारा 

स्यापित ब्यूरो श्रयवा ग्रन्य संगठनों में नियुक्त व्यक्ति, भ्थवा 

(४) किसी बल, ब्यूरो भयवा संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दुर 

सचार प्रणालियों में वियुकत प्रयवा उनसे संबंधित व्यक्ति) 
अनुभव से पता चला है कि इनक्ने द्वारा कर्तव्यों के उचित तिर्वेहद तथा उनमें 
अनुशासन बनाये रखते को सुनिश्चित करने की प्रावश्यकता राष्ट्रीय हिंत में 
श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है। 

57. संविधान (इव्यावनवां संशोधन) अधिनियम, 7984---इस अधिनियम 
द्वारा प्रनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया ताकि मेघालय , नागालैण्ड, अरुणाचल 
प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान आरक्षित 
किए जा सर्के तथा स्थानीय जनजातियों की श्राकाक्षाओं को पूरा करने के लिए अनु« 
अठेद 332 में सशोधन करके नागालैण्ड और मेघालय की विधानसभाओ में भी 
इसो तरह का आरक्षण किया गया ॥ 

52. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 4985--इस संशोधन द्वारा 
यह व्यवस्था की गईं है कि यदि कोई संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य दलबदल 


करता है या उस दल द्वारा निकाल दिया जाता है, जिसनें उसे चुनाव में खड़ा 
किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के छः महीने के अन्दर किसी 
राजनैतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के श्रयोग्व करार 
दिया जाएगा । इस श्रधिनियम . दलों के विभाजन तथा विलय के 
संबंध में समुचित प्रावधान / - . 


परिशिष्ट 


भारत सरकार 
22 गक्टूबर, १986 की स्थिति 
राष्ट्रपति ज्ञानी जेल शिह 
उप-राष्ट्रपति आ्रार० वेंकटरमन 
अध्यन मन्त्ी राजीव गांधी 
मंत्रिपरिषद के सदस्य 
क्षि 
कैबिनेट मंत्री जी० एस० ढिल्लों 
राज्य मंत्री /बोगेद्र मकबाता कृषि भोर सदृकारिता 
राज्य मंत्री _ आर» प्रभु उर्वरक 
राज्य मंत्री 7 रामानंद मादघ ग्रामीण विश्वास] 
अर्जाँ 
कंबिवेट मंत्री बसन्त साठे 
राज्य मंती सुशीला रोहतंगी विद्युत 
विदेश 
कीबिनट मंत्री नारायण दत्त तिथारी 
राज्य मंत्री. ._ एडुआर्डो फलेरिग्रो 
/.. क्के० नटधर सिंह 
वित्त 
कविनेट मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 
शाज्य मंत्री बी० के० गाघवी व्यय 
जनाद॑न पुजारी 
स्वास्थ्य ओर परिवार कल्याण 
कुविनेंट मंत्री घी० वी० नरपिम्हा राव 


राज्य मंत्री कु० सटदोग खापडदें स्वास्थ्य 


कंविनेट मंत्री 
राज्य मंत्री. 
राज्य मंत्री 


सानव संसाधन विकास 


केविनेट मंत्ती 
राज्य मंत्री 
राज्य मंत्री 


उद्योग 
कैबिनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
"राज्य मंत्री 
राज्य मंत्री 


विधि तथा न्याय 
कैविनट मंत्री 
राज्य मंत्री 
संत्तदीय मामले 
कैबिनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
राज्य मंत्री 
फा्यक्रम क्रियान्वयम 
कैबिनेट मंत्री 
इस्पात तथा खान 
केविनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
रेल 
राज्य मंत्रों 
(स्पतंत्न प्रभार) 


.वूटा सिंह 


चितामणि पाणिग्नही 
पी० चिदम्बरम 


पी० वी० नरसिम्हा राव 


कृष्णा साही शिक्षा शोर संस्कृति 
. भाग़रेंट श्रल्वा युवाकार्य, खेल झौर 

महिला तथा बाल 
विकास 

जे० वेगल राघ _ 

प्रो० के० के० तिवारी सावजनिक' उद्यस्न 

एम० अरुणाचलम श्रौद्योगिक विकास 

आर०के ० जयचत्ध सिंह रसश्यन और पेंट्रो+ 
रसायन 

अशोक कुमार सेन 

एच० आर० भारद्याज कि 

एच० के० एल० भगत 

एम ० एभ० जेकव 

शीला दीक्षित 

ए० बी० ए० ग़नीखान चौधरी 

करेष्ण चन्द्र पन्त 

राम दुलारी सिन्हा खान 


साधव राव सिंधिया 


परितिष्ट 


शहरो विकास 
कंविनेद मंत्री 
राज्य मंत्री 
जत संसाधन 
कीविनेट मंत्री 
सूचना ओर प्रतारण 
राज्य मंत्री 
(स्वतंत्र प्रभार) 


चापणिज्य 
के बिनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
संचार 
कैविनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
खाद्य और नागरिक आपूर्ति 
कंविभेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
नम 


राज्य मंत्री 
(स्वतंत्र प्रभार) 


कल्याण 
राज्य मंत्री 
(स्वतंत्र प्रभार) 
उप मंत्री 


पर्यावरण तया बन 
कैबिनेट मंत्री 
राज्य मंत्री 
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मोहसिना किदवई 
दलवीर सिंह 


वी० शंकरानन्द 


अजित पांजा 


पी० शिवशंकर 
पी० झार० दाममुंशी 


अर्जुन सिह 
संतोष मोहन देव 


एच० के० एल० भगत 
गुलाम नवी आजाद 


पी०ए० संगमा 


डा० राजेद्ध कुमारी बाजवेयी 


ग्रिरिधर गोमागो 


भजन लाल 
जेड० झआर० अंसारी 
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भारत 7986 


भागर विभानत 
राज्य मंत्ती 


(स्वतन्त्न प्रभार) 


पयंठटन 
केविनेट मंत्री 
ज॑ ल-भूतल परिवहन 


राज्य मंत्री 
(स्वतंत्र प्रभार ) 


चस्त्न-उद्योग 
राज्य मंत्री 
(स्वतंत्न प्रभार) 
उप-मंत्नी 

प्रधान मंत्री के अधीन 


रक्षा 
राज्य मंत्री 


राज्य मंत्री 


विज्ञान और प्रीद्यो गिफी 


राज्य मंत्री 


योजना 


राज्य मंत्री 


, जगदीश टाइटलर 


' मुफ्ती मोहम्मद सईद 


राजेश पायलद 


रामनिवास मिर्घा 


एस० छृष्ण कूमार 


श्र्जुन सिंह 


शिवराज पाटिल 


के० आर० वारायणन 


सुखराम 


कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन 


राज्य संत्री 


उप-संत्री 


पी० चिदम्बरम्‌ 


वीरेन सिंह इंग्ती 


रक्षा श्रनुसंघाद और 
विकास 
रक्षा उत्पादन भौर 
आपूर्ति 


विज्ञान वौर प्रौद्योगिकी 
महासागर विकास 
परमाणु ऊर्जा 
इलैक्ट्रोतिक्स 

अंतरिक्ष 


परि शिष्ट 


885 
संसद सदस्य 
राज्य सभा 
(8 भगस्त, 986 को) 
सभापति आर» वेंकटरमन 
उपसभापति एम० एम० जेकब 
असम (7) 
3. धरनीधर वासुमतारो कांग्रेस (इ) 
2. कमलेन्दु भट्ठाचार्जी कांग्रेस (इ) 
3. श्रीमती विजया चक्रवर्ती असम गण परिपद 
<. बहुरुल इस्लाम कांग्रेस (इ) 
5 भुवनेश्वर कालिता कांग्रेस (६) 
6. पृथ्वी माशझी कांग्रेस (इ) 
भर. नगेन सैकिया असम गण परिपद 
क्राँप्र प्रदेश (६8) 
8. श्रोमती रेणुका चोघरो तेलुगु देशम 
9. प्रभाकर राब काल्‍्वला तेलुगु देशम 
0. प्रो० सी० लक्ष्मन्ता तेलुगु देशम 
27. जो० स्वामीनायक काग्रेस (इ) 
१2. के० एल० एन० प्रसाद कांग्रेस (६) 
3. पुद्ठापागा राधाकृष्ण तेलुगू देशम 
]4. एस० बो० रमेश बाबू कांग्रेस (इ) 
5. प्रो० बो० रामचन्द्ररव  कांग्रेस(इ) 
6. गोपाल राव टी तेलुगु देशम 
37. प्रार० साम्वशिवा राव कांग्रेस (इ) 
48 यल्ला शशि भूषण राव तेलुगु देशम 
9. आदिनाशयण रेड्टो काग्रेस (३) 
20. बो० सत्यनारायण रेड्डो. तेलुगु देशम 
24. डा० जी० विजय मोहन रेड्डी तेलुगु देशम 
22. पी० बाबुल रेड्डो जनता पार्टी 
23. दो० चन्द्रशेखर रेड्डो कांग्रेस (इ) 
24 तलारी मवोहर तेलुगु देशम 
25 पर्वेतनेनि उपेन्द् तेलुगु देशम 
डड्डीणा (0) हर 
.. बनमाली वावू कांग्रेल (३) 
पा, पा जनता पार्टी - ण 


327. गया चन्द भूयां 


386 
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28. 
29. 
30. 
34. 
32 
38. 


34. 
395, 


36. 


37. 


38. 


39 
40. 
4. 
42. 
६3. 
44. 
45. 
46« 
47. 
48. 
49. 
50« 
5व, 
52 
53, 
54. 


ह् 


55, 
56. 


5 प्र है; 


58. 


59. 
60. 
। छ 


गणेश्वर कुसुम 
जगदीश जानी 
सुभाष मोहन्ती 


वासुदेव महापात्त 

के० वासुदेव पर्निककर 
सुनील कुमार पद्टनायक 
सत्तोप कुमार साह 

ब० सुशीला टीरिया 


कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (६ ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (४) 


उत्तर प्रदेश (34) 


हशीम रजा इलाहावबादी कांग्रेस (इ) 
आवदी 

अजीत सिंह लोकदल 
श्रदण सिंह कांग्रेस (६) 
वेकल उत्साही कांग्रेस (इ ) 
चौधरी राम सेवक कांग्रेस (इ) 
सोहन लाल घूसिया कांग्रेस (६) 
मान लाल फोतेदार कांग्रेस (६) 
घतश्याम सिंह कांग्रेस (६) 
जें० पी० गोयल लोकदल 
कृष्णा नन्‍्द जोशी कांग्रेस (६) 
श्रीमती केलाशपति कांग्रेस (६) 
श्रीमती कृष्णा कौल कांग्रेस (इ) 
डा० मोहम्मद हाशिम किदवई कांग्रेत (४) 
राम नरेश कुशवाहा लोकदल 
सत्य प्रकाश मालवीय लोकदल 
सत्यपाल मलिक कांग्रेस (इ) 
रशीद मसूद लोकदल 
शिव कुमार मिश्र कांग्रेस (इ) 
डा० रटनाकर पाण्डेय कांग्रेस (६) 
कल्पनाथ राय कांग्रेस (६) 
डा० गोविन्ददास रिछारिया कांग्रेस (इ ) 
श्रीमत्ती सुशीला रोहतगी. कांग्रेस (इ) 
वीरमद्र प्रताप सिंह फांग्रेस (६) 
छा० रुद्र प्रताप सिंह वांग्रेस (६) 
विश्वनाथ प्रताप सिह कांग्रेस (इ ) 
सुबदेध प्रसाद कांग्रेस (६) 


62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 


70. 
पा. 
प2 
प्र3. 
फ्4. 
75. 
76. 
प्र 
78. 
79. 


80 
8], 


82. 
83. 
84. 
85. 
86 

87. 
88. 
89. 


90. 


97. 


92 
93 


परिशिष्ट हैह7 


प्रशुपत्ति नाथ सुकुल बांग्रेस (६) 
नारायण दत्त तिघारी बांग्रेस (६ ) 
शान्ति त्यागी फांग्रेस (इ) 
अशोक नाथ वर्मा जनता पार्टी 
कविल वर्मा लोकदल 
चीरेन्द्र वर्मा घोकदल 
रामचन्द्र विकल कांग्रेस (इ) 
शरद यादव * लोकदल 
कर्नाटक (2) 

श्रीमती मार्ग्रेट प्ल्वा फांग्रेस (६) 
डी० वी० चन्द्र गौडा जनता पार्टी 
के० जी० थिम्मे गौडा जनता पार्टी 
एम० एस० गुरुपदस्वामी.. जनता पार्डी 
एच० हनुम॑तप्पा काग्रेस (४) 
एफ० एम० खान निर्दलीय 
एम० एल० कोल्लूर कांग्रेस (इ) 


बीर शेट्री मोगलप्पा कुशनूर कांग्रेस (इ) 
के० जी० भहेश्व रप्पा जनता पार्टी 
डा० (श्रीमती) सरोजिनी 


महिपी जनता पार्टी 
आर० एम० नायक जनता पार्टी 
एम० राजागोपाल कांग्रेस (इ) 

केरल (9) 
ए० के० एंटनी काग्रेस (इ) 
एम ० ए० बेबी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सेवादी) 
एन० ई० बलराम भारतीय कम्पुनिस्ट पार्टी 
के० मोपालन जनता (ग) 
एम० एम० जेकब कांग्रेस (४) 
वो० वी० अब्दुल्ला कोया. मुस्लिम लींग 
टामस्त कुधीरावट्टम केरल काग्रेस 
के० मोहनन्‌ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मास्संवादी) 
टी० के० सी० वादुयला कांग्रेस (इ) 

_ गुजरात (77) 

योगेन्द्र ककवाणा काग्रेस (इ) 
चिमन भाई मेहता खाग्रेस (इ) 


किशोर मेहता निर्दलीय 
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94, मिर्जा इरशाद वेग कांग्रेस (६) 
95, प्रणव मुखर्जी निर्दलीय 
90. विदृठलभाई मोतीराम पटेल दांग्रेस (5) 
97. 'रामसिह भाई पातलिया भाई 


राठ्वाकोली यांग्रेस (; ) 

98. सागर 'रायका फांग्रेस (४) 

99. पी० शिप शंकर कांग्रेस (४) 
00. शंकर सिंह वाघेला भारतीय जनता पार्टी 
0. रऊफ वलीउल्लाह कांग्रेस (६) 

जम्मू और फश्मीर (4) 

१02. तीरथ राम अम्ला कांग्रेस (£) 
03, गुजाग रसूल मददू , नेशनल फॉर्फेंस 
04, धर्म चन्द्र प्रशान्त निर्दंतीय 
05. रियत डर 


घपमिलनादु (8) 
१06. झलादी श्रएण उर्फ वीं० 


१ शयणाचलम श्रत्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 
07. टी० भ्रार० वालु द्रविष्ठ मु्ेज्ष कड़गम 
08. प्रार०्टी० गोपालन श्रन्ना द्रधिए मुनेत कंटुगम 
09, वीं० गोपालसामी' द्रविड़ मुनेत्र फड्ाम 
70. कुमारी जयललिता जयराम श्रन्ना द्वविड़ मुनेत्न कठगम 
१7. वालमपुरी जॉन भ्रश्ना द्रविड़ मुनेत्त कड़गम 
42. एम० पादरणशाह रैप्नज्ना द्रविड़ मुनेत्त [फड़गम 
373, मुरासोली मरान द्रविड़ मुनेत्र कट़गम 
8. जी० के० मूपनार फांग्रेस (४) 
5, श्रीमती जयन्ती नदराजन कांग्रेस (६) 
3१6. एन० पालानियानदी फांग्रेस (६) 
7. एन० राजंगम श्रक्ना [द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 
११8, वी० रामनाथन श्रन्ना द्रविड़ मुनेत्त कड़गम 
१9. एरा साम्बशिवम भ्रश्ना द्रविड्ध मुनेत्न कड़गम 
20, जी० स्वामीताथन : श्रस्ता द्रविड़ मुनेत्न कड़गम' 
24. ठी० तंगवालू फांग्रेस (४) 
422, जी० वरदराज श्रन्ना द्रविड़ मुनेत्न कड़गम 
१23. एम ० विसेंट ग्रन्ना द्रविड़ मुनेत्न कड़गम 

त्रिपुरा (7) 


24. नाराषण कर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी)' 


परिश्िप्द 


नागालेंड () 
725, होकिशे सेमा कांग्रेस (३) 
पेजाब (7) 
226. श्रीमती श्रमरजीत कौर कांग्रेस (इ) 
727. सरदार जयजीत विंह भरोड़ा भ्रकाली दल 
428 पवन कुमार वसल कांग्रेंस (इ) 
429. दरवारा सिंह काँग्रेस (६) 
730. हरवेद्र सिंह हंसपाल कांग्रेस (३) 
437. सतपाल मित्तल काग्रेस (इ) 
32. सरदार गुरचरण सिंह टोहरा शिरसोेमणों श्रकाली दल 
पर्िचिम बंगाल (726) 
६33. देबेर्व नाथ वर्मन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकस॑वादी) 
34. चित्त बत्षु फ़ारवर्ड ब्लाक 
395. नेपालदेव भट्टाचा्य भारतीम कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) 
१36. निर्मल चर्ट्जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माकस्ेवादी) 
37. गुरदस दासग्रप्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
438. दीपेन घोष भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (माकसंवादी)] 
39. शान्तिमय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी (माक्सवादी ) 
40. रामकृष्ण मजूमदार फाखदडें ब्लाक 
१4. ठी० एस० गुरुंग भारतीय कम्युनिस्द पार्टो (माव्सेवादी)] 
342. श्रीमती कतक मुखर्जी भारतीय कम्युतिस्ट पार्टी (माक्सदादी) 
43. माखन पाल ऋ्रातिकारी सोशलिस्ट दल 
]44. डा० रामेच्र कुमार पोदृदार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 
45. मुस्तफा बिन कासिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सेवादी) 
346. देंव प्रसाद राय कांग्रेस (इ) 
47. सुकोमल सेव आरणतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा्सवादी) 
48. रिक्त पाप 
बिहार (22) 
१49, एस० एम० भ्राहलूवाशिया. कांग्रेस (इ) 
50. अश्विनी कुमार (भारतीय जनता पार्टी ) 
१8., फंगूनी राम कांग्रेस (३) 
82. दुर्गा प्रसाद जामुदा कांग्रेस (६ ) 
१53. लक्ष्मीकांत झा कांग्रेस (इ) 
54. महेन्द्र प्रसाद कांग्रेस (इ) 


455. वन्धु महतो कांग्रेस (६) 


889 
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56. चतुरानन मिश्र 

357. फैलाश पति मिश्र 

58. महेन्द्र मोहन मिश्र 
१59. श्रीमती मनोरमा पाण्डेय 
१60. रफीक झालम 

36., रजनी रंजन साहू | 
62. ए० पी० शर्मा 

१03, श्रीमती प्रतिभा सिह 
64. ठाकुर कामाझ्या प्रसाद सिह 
65. राम अवधेश सिह 
06. सूरज प्रसांद 

67. प्रो० चन्द्रेश पो० ठाकुर 
68. रामेएघर ठाकूर 

369. जगदम्बी प्रसाद यादव 
70. रामानन्द गादव 


मणिपुर (7) 
7]. पझ्रार० के० जयचन्द्र सिंह 


भध्य प्रदेश (6) 
72, लालकृष्ण झ्ड॒वाणी 
73, हंसराज भारद्वाज 
374. झजात पी० के० जोगी 
37$. कु० सईदा खातून । 
70. राधाकृष्ण मालवीय 
377. भगतराम भनहर 
३7४. सुरेश पचीरी 
379. श्रीमतों रतन कुमारी 
80. श्रीमती विजया राजे सिधिया 
87. सर्ताश कुमार शर्मा 
89. केशवपश्ससाद शुक्ल 
383. ठाकुर जगतपाल सिह 
84, सुरेद्ध सिह गकूर 
१85. चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी 
386. प्रदल बिहारी वाजपेयी 
87. श्रीमती वीणा वर्मा... 


सहाराष्ट्र (१9) 
88. भुरलीधर चन्द्रकांत भण्डारे 


भारतीय वम्यूनिस्ट पार्डी 
भारतीय जनता पार्टी 
कांग्रेस (३) 

कांग्रेस (६) 

काँग्रेस (६ ) 

कांग्रेस (६) 

समंग्रेस (६ ) 

झांग्रेस (६) 

कांग्रेस (३) 

लोकदल 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
कांग्रेस (६) 

कांग्रेस (३) 

भारतोय जनता पार्दी 
कांग्रेस (४ ) 


कांग्रेस (६) 


भारतोय जनता पार्टी 
काँग्रेस (३) 
कांग्रेंस (६) 
कांग्रेस (३) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (३ ) 
कांग्रेस (६ ) 
फांग्रेस (४) 
भारतीय जनता पार्टी 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (३) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (४) 
भारताब जनता पार्टी 
कांग्रेस (६) 


कांग्रेस (६) 


प्रितिष्ट 


489. 
390. 
394. 
492. 
393. 
494. 
798. 
96. 
97. 
498- 
99. 
200. 
203. 
3202. 
203. 
204. 
205. 
206. 


407. 


208. 
209. 
20. 
2१]. 
242. 
243. 
244. 
245- 
26: 
27. 


248. 


जगेश देसाई 

इंकरराव नाशयणराव देशमुख 
डा० (श्रीमती) नज्मा हेपतुल्ला 
विठूठलराव माधवराव जाधव 
श्रीमती सुधा विजय जोशी 

डा० बापू कालदाते 

सुरेश कलमाडी 

श्रो० नरेन्द्र माब्तराद काम्बले 
कुमारी सरोज खापडे 

ए० जी० कुलकर्णी 

प्रमोद महाजन 

भास्कर प्रन्नाजी मसतोदकर 
दिनकरराब गोविन्दराव पाटिल 
श्रीमती प्रतिभा देवी सिह पाटिल 
श्रीमती सूर्यकान्ता जसवंतराध प्टिल 
मरेश सी० पुलिया 

एन० के० पी० साल्‍्ते 

विश्वजीत पृथ्वीजीत घिह 


मेघालय (7) 
जर्ली ई० टेरिएंग 
राजस्थान (70) 


संतोष बंगडोरिया 
भीम राज 

कृष्ण कुमार बिरता 
भुवनेश चतुर्वेदी 

जसवंत सिंह 

घुलेशवर मीणा 

नत्वा प्रिह 

श्रीमती शांति पहाड़िया 
बी० एल० पंवार 

डा० एच० पी० शर्मा 


सिक्किम () 
लिओलाई सोलोमत सारिय: 


897. 


कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (३) 
कांग्रेस (इ ) 
कांग्रेस (३ ) 
जनता पार्टी 
कांग्रेस (एस०) 
कांग्रेस (६ ) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (एस०) 
भारतीय जनता पार्टी 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
काग्रेस (३) 
काग्रेस (इ) 
कांग्रेस (६) 


कांग्रेस (६) 


कांग्रेस (६) 

कांग्रेस (६) 

निर्दलीय 

कांग्रेस (६) 

भारतीय जनता पार्दी 
कांग्रेस (इ) 

कांग्रेस (६) 

कांग्रेस (इ) 

कांग्रेस (इ) 

काग्रेस (६) 


कांप्रेस (६) 


249. 
220. 
224. 
222. 
223. 


224. 
225. 
226. 


227. 


228, 
229. 
230. 


:234. 


232. 


233. 
234. 


235. 
236. 
237. 
238. 

. 239. 
कं 240. 
2 4१. 
242. 


व्क243 
244 


भजन लाल 


एम० पी० कौशिक 
मुखत्यार सिंह मलिक 


हरिसिंह नलवा 
सुरेद्ध सिंह 


चंदन शर्मा 
रोशन लाल 
आनन्द शर्मा 


5 


५ 


हरियाणा (5) 


हिंम/।चल प्रदेश (3) 


केन्द्र । 7सित प्रदेश 


अरुणाचल प्रदेश (3) 


श्रीमती ओमेम सोयोंग देओरी' 


विश्व वंधु गुप्ता 
लक्ष्मी नारायण 


शमीम अहमद सिद्दीकी 


डा०्सी० सिल्वेरा 


वी० नारायण स्वामी 


सलीम अली 


श्रीमती अमृता प्रीतम 
हयातुलला अंसारी 


मदन भाटिया 


श्रीमती इला रमेश भट्ट 
प्रो० श्रीमती असीमा चटर्जी 
एम० एफ० हुसैन 

पुरुषोत्तम काकोदकर 

गुलाम र॒सूल कर 

आर० के० नारायण 

« थिन्डिंवनम के० राममूर्ति 

» पं० रघि शंकर 

“॥ कांग्रेस (६) से सम्बन्धित 


दिल्‍ली (3) 


सिजोरम (7) 
पॉडियेरि (3) 


राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत (2) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (३) 
कांग्रेस (ह) 
कांग्रेस (६) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


परिशिष्ट 

















893 
आठवीं लोकसभा के सदस्य 
(37 अगस्त 7986 को) 
प्रध्यक्ष : डा० बलराम जाखड़ 
उपाध्यक्ष : एम० थम्वी दुरई 
_क० सं० राज्यनिर्वाचन क्षेत्र. सदस्य का नाम वार्टी 
ह | 3 * 
असम--4 
2. करीम गज (सु) सुदर्शन दास कांग्रत (एस)- 
2. कालियाबर भद्वेश्वर तातो असम गण 
परिषद 
3. कीकराझार (सु) समर ब्रहम चौधरी भ्रसम्बद 
4. ग्रवाहादी दिनेश गोस्वामी भसम ग्रणे 
प्रियद 
$. जोरहाद प्रो० पराग चालिहा असम गण 
परिषद 
6. डिबूगढ़ हरेन भूमिज कांग्रेंस (६) 
संक्षिप्त नाम : 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (कम्यु०) 

भारतीय कम्युन्स्ट पार्टी (भावसंवादी) (कम्यु० मा०) 
दविड मनेत्र कड़गम (अमुक) 

अखिल मारतीय अन्‍दा बविड़ मुनेत्न कड़गंम (भ्रन्‍त/० द्रमुऊ) 
भारतीय जनता पार्दो (घा० ज० पा०) 

काग्रे लत पार्टी सोगक्रिट (काग्रे स-पुछु०) 

जतता पार्टी (जनता) 

केरल काग्रेस (के० का०) 

ऋतिकारी सोशलिस्ट दल (क्रा० सो० द०) 

पफाखड ब्लाक (फा० ब०) 

मुस्लिम सींग (मु०्ली०) 

जम्मू और कश्मोौर नेशनल कांफ़ेस (से० क्ा०) 
सुरक्षित (सु०) 


झारत 7986 


29. भजन लाल 

220. एम० पी० कौशिक 

22. मुखत्यार सिंह मलिक 

222. हरिसिंह नलवा 

223. सुरेच्ध सिंह 


हरियाणा (5) 


हिमाचल प्रदेश (3) 
. 224. चंदन शर्मा 
225. रोशन लाल 
226. आनन्द शर्मा 


केन्द्र | सित प्रदेश 


अरुणाचल प्रदेश (7) 
227. श्रीमती ओमेम मोयोंग देओोरी' 


दिल्‍ली (3) : 
228. विश्व बंधु गुप्ता 
929, लक्ष्मी नारायण 
230. शमीम अहमद सिद्दीकी 

मिजोरस (7) 
:33]. डा०्सी० सिल्वेरा 

. पंडिचेरि (7) 


232, वी० नारायण स्वामी 


राष्ट्रपति द्वारा सनोनीत (42) 
233. सलीम अली 
234. श्रीमती अमृता प्रीतम 
3235, हयातुलला अंसारी 
|ै४9236, मदन भाटिया 
237. श्रीमती इला रमेश भट्ट 
. 238. प्रो० श्रीमती असीमा चटर्जी 
239. एम० एफ० हुसैन 
*#240. पुरुषोत्तम काकोदकर 
+#2946., गुलाम रसूल कर 
242. आर० के० नारायण 
+243. थिन्डिवनम के० राममूत्ति 
244. पं० रपचि शंकर 
_+ कांग्रेस (इ) से सम्बन्धित 


काँग्रेस (इ) 


कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (ह) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (६) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (६) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेस (इ) 
कांग्रेस (इ) 


कांग्रेंस (इ) 


895: 
न मल]: अमिन ली न कमर 
29. तिरुपति (सु०) डा० चिंता मोहन तेलुगु देशर 
30. नगर कुखूल (सु०) १० तुलसी राम तेलुगु देशम 
34. उन्दयाल मदुदुर सुमा रेड्डी तेलुगु देशर 
32« नरसराव पेट कटुरी नारायणस्वामी तेलुगु देशम 
33. नरसापुर विजय कुमार राजू भूपतिराजू तेलुगू देशम 
34: नतगोंडा मल्ला रुपुमा रेही तेलुगु देशम 
” 35. नेल्लोर (सु०) पेंचालया पेंचाल्लिया तेलुगु देशम 
36. निजामाबाद तदुर बाला गौड कांग्रेस (३) 
37. पार्वतीपुर्म (सु०) बी० किशोर चद्ध सूर्यनाशायण देव कांग्रेस (एस० ) 
38- पेइपल्ली (सु०) जी० भूपति तेलुगु देशम 
39. बोब्बिली भानंद गजपति राजू तेलुगु देशम 
40. बापटला चिपमता सान्दु तेलुगु देशम' 
47. भद्गाचलम (सु०) सोदे रमेया कम्यु० 
42. मछलीपटूनम कावूरू सम्बासिव राव कांग्रेस (६), 
43. महंबूब नगर सुदीनी जयपाल रेडरी जनता 
44. मिर्यालगुडा भीम नरखिद्‌ रेडी झाम्यु० भा० 
45. मेडक मानिक रेड्डी तेलुगु देशम 
46. राजामुंद्री सी० एच० श्रीहरि यव सेलुगु देशम 
47. शाजमपेट एस० पालाकोद्धायुडु तेलुगु देशम' 
48. बारंगल डा० (श्रीमती) टी० कल्पना तेलुगु देशम 
देवी 
49. विजयेवाड़ा बाड़े सोमानेद्रीस्वर राव तेलुगु देशम' 
50. श्रीकाकुलम एच० ए० दोरा तेलुगु देशम 
57.- विश्वांखापतनम भट्टम श्रीरामामूर्ति तेलुगु देशम 
52- सिकन्दरबाद रिक्ति 
53. सिद्दीपेट (सु०) डा० जी० विजयारमा राव तेलुगु देशम 
54. हिन्दूपुर के० रामचद्द रेडी तेलुगु देशम 
55, हैदराबाद सुलतान सलाहुददीन क्वेसी अतम्बद 


56. हनमकोडा चन्दुपटला जंया रेट्ठी भा० जु० पा० 


भारत 986 





7 2 3 4 
7. तेजपुर विपिन पाल दास कांग्रेस (इ) 
8. धृन्नी अब्दुल हमीद अमम्बद्ध 
9. नौगांव मुहिरम सैंकिया असम गण 
परिषद 
30. वारपेटा  त्ता-3२-रहमान असम गण 
परिषद 
37. मंग्रलंदोई सैफूद्दीन अहमद असम गण 
परिषद 
2. लखीमपुर गोकुल सैकिया अ्रसम्बंद्ध 
43. सिलचर संतोष मोहन देव काँग्रेस (इ) 
44. स्वायत्तणासी जिले (सु) वीरेनद्र सिह इंगति कांग्रेस (इ) . 
आंध्र प्रदेश--42 
45. आदिलाबाद सी० साधव रेड्डी तेलुगु देशम 
46- अमालपुरम (सु०) ऐथाबथुल जोगेश्वर वेंकट 
बुचि महेश्वर राव ' तेलुगु देशम 
7. अनामपल्ली पी० अप्पाल' नरसिम्हा तेलुगु देशम 
38- अनन्तपुर देवीनेनी तारायणस्वामी तेलुगु देशम 
9. एलुरू बोला वुल्लि रमैया तेलुगु देशम 
20- जोंगोल बेजबाड़ा पापि रेड्डी तेलुगु देशम 
24. कुडप्पा डी० एन० रेड्डी तेलुगु देशम 
22 कुरनूल एरासु अय्यपु रेड्डी तेलुगु देशम 
23. करीमनगर जुव्वादि चोकका राव कांग्रेस (इ) 
24« काकीनाडा थोटा गोपाल कृष्ण . तेलुगु देशम 
25. खम्मस जे० वेंगल राव कांग्रेस (३) 
26. गुण्टूर प्रो० एन० जी० रंगा काँग्रेस (इ) 
27. चित्तूर श्रीमती एन० पी ० झांसी लक्ष्मी तेलुगु देशम 
28- तेनाली निस्संकराराव वेंकटरतनम तेलुगु देशम 


गा 
हा 





परिशिध्द 


् 


29- तिलूपति (सु०) 
30. नगर कुरूूल (सु०) 
37. सत्दयल 
32- मर्वयव पेट 
33. नरदापुर 

34. नलगोंडा 

* 35. नेल्लोर (सु०) 
36- निजामाबाद 

पावंतीपुरम (सु०) 

38. पेट्टापल्ली (सु०) 

39- वोच्चिली 

40- बापटला 

4. भद्राचलम (सु०) 

42- मछलीपटुनम 

43. महंवूब नगर 

44. मिरयाल्गुडा 

45- मेडक 

46: राजामूंद्री 

47. 'राजमपेट 

48. वारंगल 


छ 


3 


पल 


त्ड 


है 


49. विजयवाड़ा 
50. श्रीकाकुलम 
5[. विशायापत्तनम 
52. सिकन्दराबाद 
53. सिद्दीपेट (सु०) 
54. हिन्दूपुर 

55. हैदराबाद 

56. हनमकोंडा 


3 


डा० चिता मोहन 

१० तुलतीयम 

मददुर सुमा रेही 

कदुरी नायायघस्वामी 

विजय कुमार राजू भूषतिराजू 
मल्ला रघुमा रेड्डी 
देंचालैया पेंचाल्लिया 
तदुर वाला गौड़ 
बो० किशोर चन्द्र सूर्येनाययण देव 
जी० भूषति 

भानंद गजपति राजू 
विपमता सान्दु 

सोदे रमैया 

कावूरू सम्वासिव राव 
सुदीनी जयपाल रेड्डी 

भीम नरसिह रेड्डी 

मानिक रेट्ढी 

सी० एच० श्रीहरि यव 
एस० पालाकोद्धायुडु 

डा० (श्रीमती) टी० कल्पता 

देवी 


चाहे सोमानेद्रीस्वर राव 
एच० ए० दोरा 

भट्टम श्रीरामामूति 

रिक्ति 

डा० जी० विजयारामा यव 
के० शमचद्ध रेड्डी 

सुलतान सलाहुद्दीन क्वेसी 


चन्दुपटला जंगा रेही 
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4 


तेलुगु देशम 
तेलुगु देशम 
हेलुगु देशम 
तेलुगु देशम 
तेलुगु देशम 
तेलुगु देशभ 
तेलुगु देशम 
कांग्रेस (६) 
काँग्रेंस(एस० ) 
तेलुगु देशमः 
तेलुगु देशम 
तेलुगु देशम' 
कम्यु० 
कांग्रे स (६) 
जनता 
फुम्यु० मा० 
तेलुगु देशम 
सेलुगु देशम 
तैलुगु देशम 
तेलुगु देशम 


तेलुगु देशम 
तेलुगु देशम 
तेलुगु देशम 


तेलुगु देशम 
तैलुगु देशम 
झसम्बद्ध 


भा० ज० पा० 


83. आगरा 


87. इलाहाबाद 
88. उन्नाव 
89. एटा 





लक पर शनता+ पा चद 3 नम न या. 
व ्याक अअ  व पलक 
90. कन्नौज श्रीमती शीचा दीक्षित काप्रेस (इ) 
चतुर्वंदी 


97. कानपुर नरेश चद्ध चतुे कांग्रेस (इ) 
92. कैराना चौ० अच्तर काग्रेस (| 
93. करेसरगंज रणवीर सिंह कांग्रेस (६) 
94. थे ॥ बाद डा० चद्ध शेखर ब्रिपादी काग्रेम (३) 
35. छुर्जा (हु०) पैर सेन कांग्रेस (३) 
96, घरी श्रीमती उपा वर्मा काग्रेस (३) 
जी, गढ़वाल क्र मोहन घिह्‌ नेगी कांग्रेस (३) 
98. गाजीपुर जेनुत बशर ढ्ाग्रेस (३) 
99. गोंढा प्रातन्‍्द सिह उर्फ अन्नू भैया कांग्रेस (३) 
700. गोरखपुर मदन पांडे कांग्रेस (इ) 
207. घाटमपुर (छ०) भाशकरण शबवर कांग्रेस (इ) 
702. धोसी राज कुमार राय कांग्रेस (३) 
03. चंदौली श्रीमती घद्धा त्रिपाठी कांग्रेस (इ) 
704, चल (सु०) डा० वी० एल० जैलेश काग्रेस (इ) 
05. जल्ेसर कैलाश चद्ध यादव कांग्रेस (३) 
06. जालोन(सु०) चो० सच्छी राम काग्रेस (इ) 
07. जौनपुर कमला प्रसाद _पिह कांग्रेस () 
08, प्लांसी सूजान सिंह बुदेला कांग्रेस (३) 
१09, टिहरी-गद़वाल ब्रह्मदत्त काग्रेस (४) 
740  डूमरियागंज काशी जलीत प्रन्वासी काग्रेस (३) 
373, देवरिया राज मंगल हल कांग्रेस (३) 
2, नैनीताल सत्येन्र चद्र गुरिया काप्रेत (इ) 
743. पढ़रौना सी० पी० एन० सिंह कांग्रेस (३) 
774. प्रतापगढ दिनेश सिह ध का््रेस (३) 
775. पीलीभीत भानु प्रताप घिह कांग्रेस (३) 
776, फतेहपुर हरिकृष्ण शास्त्री कांग्रेस (इ) 
77. फरुंखाबाद दुर्धीद आलम घान 28 ही 
गयाराम 

8 न (म्र०) हाम पूंजण बरस काग्रेस (३) 

£: “कजाबाद खुशींद ग्राम खाव. क्राग्रेस (इ) 
पा सलीम इकबाल शेरवानी . कांग्रेस (३) 
22 बेगम भाविदा भहमद कांग्रेस (इ) 
हलक 2 दीप नारायण वन महंत कांग्रेस (इ) 
20६ “यार जगन्नाथ चौधरी काग्रेस (३) 
- स्लीड0 परणणार 
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कर्ताटरू--2 8 
463. ठदुपि , . . ऑस्कर फझरतोस्टोस इांद्रेंट (६) 
8 एल बीड चद्गेडद रद. क्ंड (६) 
365. .कनारा जी देवरय सास काउेंद (४) 
3266... कालल एुबब पस् यतुर्‌ ऋररेंद (६) 
767. कोलार (सु०) ड़ बचरप दाह 
368. , गुनबर्गा () 
69. चामराजनगर (सु«) (३) 
470. विउ्कोडि (सु) च्रंड (इ' 
77.,  चिकुमगलूर डि 
१72. चिकबल्लापुर कंप्रेंड (इ) 
273. चितदुर्ग कांग्रेस (इ) 
१74. तुमझुर जी० एच० दाउवराजु बांग्रेत (इ) 
१375, दावनगरे चान्नैया जौढेयार कांग्रेंड (इ) 
१76, धारवाड़ (3०) नायकर दयाझप्पा कल्लप्पा. कांग्रेस (इ) 
477, घारवाड़ (द०) अजीज सेट कांग्रेंस (ई) 
78, बंगलूर (उ०) सी० के० जफर शरीफ. कांग्रेस (इ) 
79, वबंगलूर (द०) बी० एस० कृष्णा अम्यर. जनता पार्दी 
80, बागलकोट एच० बी० पादिल कांग्रेस (इ) 
87, बीजापुर एस० एम० गुराडी जनता पार्दी 
482. बीदर (सु०) नरसिह सूर्यवंशी कांग्रेस (६) 
83. बेल्लारी श्रीमती वासदराजेश्वरी फ्रॉग्रेस (३) 
84, बेलगाम एस० थी० सिदनाल कांग्रेस (६) 
85. मंगलूर जनादंन पुजारी काँग्रेस (६) 
86, मांड्या के० वी० शंकर गोडा जनता पार्टी 
387. मैमूर श्रीकान्त दत नरसिम्हराजा कांग्रेस (३) 
वाडियार 
88. रायनूर र्क्ति 
389. शिमोया टी० वी० चन्द्रशेदरप्पा 
490.. हंसते एच० एन० नांजे गौडा 
केरस--20 

१9]. प्रदूर (सु०) के० कुनजम्बु आप्रए ($| 
१92. अलेप्पी वक्‍कोम पुरुषोत्तमत ऋग्रेस (£)/ 
१93.. ओटॉापल्लम (सु०) के० वी० नाययतत पा (इ) 
494. इडुक्‍्की ब्रोग्पी० जें ० दूरियने व की 
495- _295. ए्णडनम 7 प्रौ० के वीर ागप ना मु 





परिशिष्ट 
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229. भड़ोच भहमद मोहम्मद पटेल. काँग्रेस (६). 
आरा हित... कोष हि 
# जांडवी' डॉ० ए० के० पटल भाण्जन्पा० 
232. मांडवी (सु) चितुभाई ग्रामित कांग्रेस (६) 
3393. राजकोट श्रीमटी रमाबेन कांग्रेस (६) 
रामजीमाई मावाणी 
2984. स्रावरकाठा एच० एम० पटेल जनता पार्टी 
235. सुरेन्द्र नगर दिग्विजय सिंह कांग्रेत (६) 
236. प्रूरत सी० डी० पटेल कांग्रेस (इ) 
छम्मू ओर कश्मीर--6 
237. पग्रनन्तनाग श्रीमती अकबर जहान ग्रब्दुह्ला. ने० कों० 
238. उधघमपुर गरिरधारी लाल ढोगरा कांग्रेस (इ) 
239. जम्मू जनक 'राज गुप्ता कांग्रेस (इ) 
240, बारामूला प्रो० सफूद्ीन सोज मेग्कौण  . 
247. लह्गाय पी० वामग्याल कांग्रेस (इ) 
242. “श्रीवगर अब्दुल रशीद काबली में० कीं ० 
तमिलवाबु--39 
243. प्रारकोगम आर० जीवारथीनम कांग्रेस (इ) 
2&<4, कड़्डालूर पी० भार० एस० वेंकटेशन अन्ना द्रमुक 
245. कहर ए० आर० मुख्णेया कांग्रेस (६) 
246. कष्णगिरि के० राममूति डांग्रेस (इ) 
247. कीयम्बत्तूर सी० के० कुप्प्स्वामी कांग्रेस (इ) 
248. गोविचेट्टिपालयम पी० कोलनदेवेलु प्रथा दरमुक 
249. चिदम्बरम (सु«) डा० पी० वल्लाल पेल्‍्मन कांग्रेस (६) 
250. ' चिगलपेट्ड डा० एस० जगतरक्षकम अक्ना द्रमुक 
28. तंजादूर एस० सरियारावाडीवेस कांग्रेस (६) 
252. तिरूचचेंगोरे पी० कस्तने असम्बद 
“253. तिरुच्चिरापस्लि एल० अदेकलाराज कांग्रेस (इ) 
254. तिरुचंदुर झार० घनुष्कोडि अधिथन ऊूांग्रेस (६) 
255. तिस्नेलवेलि एम० औऑर० जनादेंनन अन्ना द्रमुश 
:256. . तिख्प्पत्तूर ए० जयमोहन काँग्रेस (इ) 
:257. .. तेग्कासि (सु०) एम० प्रद्भाचलम काँग्रेस () 
258... तिडिवरम एस०एस० रामास्वामी काँग्रेस (६) 
ददयाची 


259. डिडिगल के० आर० नटराजन प्रत्ता द्रमुक 
5 23922 सन अल कमल टन लिप सपना पल नलटर 
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289- गुरदासधुर श्रीमती सुखबंस कौर काग्रेन (इ) 
290. होशिया रपुर कमल चोधरी कांग्रेस (इ) 
29]. जालन्धर मेजर जनरल आर० एस«. काग्रेस (इ) 

स्परो (सेवा निवृत) 
292. लुधियाना मेवासिह गिल अकाली दल 
293 पटियाला चरणजीत सिंह वालिया अकाली दल 
294. फिल्लोर (सु०) चौ० सुन्दर सिह कांग्रेस (इ) 
295. रोपड़ (सु०) चरणजीत सिंह झटवाल अकाली दल 
296 संगरूर... वलजंत सिंह रामूवालिया.. अकाली दल 
297. बरन तारन ब्विल्लोचन सिंह तुड़ भ्रकाली दल 
पश्चिम दंगाल--42 

298. ग्रल्नापुरद्वार (मु०) वीबूध तिरकी ऋ्रान्सो० द० 
299. प्राराम वाय अनिल बसु कम्युश मा० 
300. भासनसतोन पानन्द गोपाल मुखोपाध्याय ऊांग्रेस (इ) 
304. उलुवेरिया हन्लान मौला कम्यु० मा० 
302. कलकत्ता (उ० पू०) अजीत कुमार पाजा कांग्रेस (इ) 
303. कलकत्ता (3० पू०) श्रशोक सेन काँग्रेस (इ) 
304. कलकत्ता (दक्षिण) भोलानाय सेन कांग्रेस (६) 
305... कटवा सैफुददीन चौधरी कम्यु० मा० 
306. कोन्दाई डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा दाग्रेस (इ) 
307. कूच-बिहार (सु०) अप्तर राय प्रघात फॉ०ण.. ब० 
308. इप्नंगर ग्रार० प्री० दास कम्यु० मा० 
309. जपनंगर (सु०) सनत कुमार मंडल ऋा०्सो०द० 
340.. जलप्राईगुड़ी माणिक सानन्‍्याल कम्यु० मा० 
3]. जांगीपुर अबेदित जैवल कम्यु० मा० 
32. जादवपुर कु० ममता बनर्जी कांग्रेस (३) 
33., पझारग्राम (ु०) मतिलाल हंसदा कृम्यु० मा० 
34.. डायमन्ड हारबर अमल दत्ता कम्यु० मा० 
375.. दमदम आशुतोष ला कांग्रेस (४) 
36. वामलूुक स॒त्यग्ोपाल मिश्र कम्यु० मा० 
37. दाजिलिंग आतनद प्रसाद पाठक कृम्यु० मा० 
38- दुर्गापुर (सु०) पूर्ण चन्द्र मलिक कम्यु० मा० 
39. श्रीमती बिमा घोष 


बबद्ीय (सु०) 


गोस्वामी 


कम्यु० मा* 
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52. छद्या 
353. 'ठपश 
354. जममेदठुर 
355. जढ़ानाबाद 
356. झंझारपुर 
357. दरमंगा 
358. दुमका (मुब्) 
359- घतवाद 
360. नददा (सु०) 
364. नालंदा 
362. पटना 
363. पतामू (सु०) 
364. पृ्चिया 
365. दक्सर 





366. दबगद्टा (मु०) 
367. काना 
368. बहा 


369. दाद 
370. बिकपयंज 
37. बेंगुमंयाद 
372. बेंविया 
3793. भागनदुर 
374- मथुदती 
375. मदाटान्ंज 
376. माधीदुरा 
377. मूंगेर 
378. मुजरबरपुर 
379. मोजीद्वारी 
380. रांची 
387- रोबरा (मु०) 
382. झाजमदल (सु) 
383. लोदूरटाया (सु) 
384 वैशाली 

385. शिवहर 

386 समस्द्रीदुर 
387. सहरना 

288. सामाटम (सुन) 


राम बहाडुट सिह 
योपेश्दर 

साझाश्रद प्रदाद सिह 
० गौरी शंदर अवहँस 
दिदद कुमार मिश्र 
दृय्वी चंद किस 
अंकर दय्ान सिंह 
झुंवर राम 

विजय डुसार दादव 
डा० सो? पी० ढारुर 
कु० कनना कुमारी 





भोवा रादव 

प्रो० चत्द भालू देवी 
स्क्ति 

तपख्वर मिद 

श्रीनठी कृष्मा खादी 

डा० मतोद कुमार पँटे 

भागवठ झा भाजाद 

अचुन हत्तात बंसारी 

कृष्च प्रताप सि्द 


कन्प 





है । 
भव 
घ्फ 
न 
१ 
न 


3 |; थे थे 
म। ४ 3५ ही 
रह किक 
रकम डर  फ5 
डी 





महावीर प्रयाद बादद स्व (ड) 
इंबेद्र प्रखाद यादव डांग्रेंव (३) 
सविवेशर प्रयाद शाही ऋाग्रेंद (ड] 
खोनती प्रमाददी सुष्ठ डांग्रेंस (६) 
दिव प्रसाद साहू झाग्रिस (इ) 
शाम भगत प्रसवान कग्रिम (2) 
द्वेठ हेम्दम ढांद्रेंस (८) 
चीनी सुमति उराद डांद्रेंस (5) 
श्रीमत्री किसोये सिन्हा दांग्रेस (इ) 
ओऔरती यनदुनाय विन्दा कप्रेंत (4) 
शमदेंद राय काप्रें (इ) 
चुद्ध डिगीर पाठ्ड ढांग्रेंदठ (5) 
रिक्त कांग्रेस (इ) 





ऋष्तश 9 58 


यम त 2 452008 ५2 कक शक कट है जल 
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से फक अअरर चेक ५ बन + 30 हक केसर जन 


5209. धर्मितिरी 

320... फडिता 

222. वडा 

220.. बगीहीर्ट 
224: बट मिदुर 
225. दिशा 

2826... वशिगाल 

3927. विराट (2०) 
32% सींग 

229, वीटगुत (7०) 
290, यधगार्स 

288.,. मधुर (गु०) 
282... की 


393, शिर्देनाप 
594, सूशिदाधिदि 
33%. टयर्गल 
830, मिष्ण४: (7०) 
397, गीरमए! 
3938, दगेंदी 

3909. दनी 


जअिहार-“१2* 


340, प्रसारिया (8० ) 
98॥],. मारी 
282... भौरंगाबाद 
3968... एरहिदा!: 
966 (िणगर्गज 
345, गोदरसा 
१46, छागडियां 
947, हुए (मु०) 
348... गा (गु० ) 
3940... पविरिर्दीईं 
#60, गीडडा 
364,  गोवाशर्गज 
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अमती गीता मुरार्जी 
(लस मर्टादी 
दवी धीप्शि 
इस्दजीत गुएा 
बदीण सदि सिन्दी। 
बागदिय मर नाग 
हमण मातिं ४2१४४| 
पलाश बमेत 
सीमगीर्थ घटी 
गदाधर सांहि। 
हॉ० सुधीर दाग 
प्रो० मनोरंजन हार्दार 
7०9 थी० ए० गनी खाने 
घोधरी 
नारायण चीये 
सईद गगूदल देरी 
डा० गुलाम माजदानी 
प्रजीत हमार सादा 
प्री० लिमले ऋति धीष 
प्रियरजनदास मं 
आमती ईदगर्ति बाट्राला्य 


इमर लाल बैंया 
बलीराम भगत 
गरेख् नारायण सिन्ही 
तारिक भअनवर 

रैयद गहमुद्दीरं 
तिलनाधारी शशि, 

डटॉ० पंख शेखर वर्मा 
साइमन दिंग्गा 
दाम ररम गा 
सरपाराज अहमद 
गंताएदीन 

काली प्रगाद पौर्डे 


3. «००० हा टलकिकिननसयम 


७३. - कह फुल २ दिल आम 


अलग ध. 


4 
छा्म्यु० 
ईद &० 
कांग्रेस (£) 
प्राम्यु० 


कांग्रेस (४) 
बाम्यु० आ० 
फाँग्रेंस (४) 
278 सीग्द० 
पाम्यु० भी? 
हस््यु० गण 
फछाम्पु० प्र[० 
माग्रिग (४) 


मरतँग्रेस (८) 
माय ० 

बम्यु० मा० 
साग्रिस (£) 
प्म्यु० गा।० 
खांग्रेस (४) 
छांग्रेस (८) 
कांग्रेस (४) 


कांग्रेस (४) 
कांग्रेस (६) 
मतग्रेस (४) 
कौग्रेस (८) 
जनता पार्टी 
माग्रेस (४) 
कांग्रेस (४) 
काँग्रेस (४) 
कांग्रेस (£) 
कांग्रेस (६) 
बांग्रिस (ह) 


हुक आए 
मे हा 


लन्ड 


ख्ऑडड 


'परिशिष्ट 


५ 


352. 
353. 
3354, 
355. 
356. 
357. 
358. 
359. 
360. 
368. 
362. 
363. 
364. 
365. 
366. 
367. 
368. 
369. 
370 
377. 
37% 
373. 
374. 
3735. 
376. 
977. 
378. 
379. 
380. 
238]. 
382. 
383. 
384 
385. 
386 
387. 
288. 
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53 मन लस बम डली अहम लकी हटके आन आलम लक कक 
ग्र 3 हि 
छठरा योगेश्वर प्रसाद मोगेश कांग्रेस (इ) 
छपरा राम बहादुर सिंह जनता पार्टी 
जमशेदपुर गोपे श्वर का्रेंस (इ) 
जढ़ानावाद रामाश्रय प्रसाद सिंह कम्यु० 
अँझारपुर डा० गौरी शंकर चजहूंत.. इांग्रेस (इ) 
दरमंगा विद्य कुमार मिश्र जता पार्डी 
दुमका (सु०) पृथ्वी चंद किश्कू कांग्रेस (इ) 
घनवाद झंकर दयाल सिंह कांग्रेस (इ) 
नवादा (सु०) छुंवर राम कांग्रेस (इ) 
नालंदा विजय कुमार यादव कम्यु० 
पटना डा० सीं० पी० ठाकुर कांग्रेस (इ) 
पलायू (सु०) कु० कमला कुमारी कांग्रेस (इ) 
पूनिया श्रीमती माधुरी सिंह कांग्रेस (३) 
ड्क््मर प्रो० के० के० तिवारी कांग्रेस (इ) 
बगहा (सु०) भोला राउत ५ कांग्रेस (३) 
बाला प्रो० चरद भानु देवी कांग्रेस (३) 
बंका स्द्क्त 
बाढ़ प्रकाश चन्द्र कांग्रेस (इ) 
विंक्रमगंज वपेश्वर घिह कांग्रेस (६) 
बेगूस राव श्रीमती कृष्णा साही कांप्रेस (इ) 
बेतिया डा० मवोज कुमार पांडे कांग्रेस (६) 
भांगनपुर भागवत झा भाजाद कंग्रिस (३) 
मधुबनी अब्दुल हन्नान अंसारी कांग्रेस (३) 
महाराजगंज कृष्ण प्रताप सिंह कांग्रेस (४) 
माधीपुरा महावीर प्रसाद यादव कांग्रेस (६) 
भुंगेर देवेन्द्र प्रसाद यादव कांग्रेस (३ ) 
मुजफ्फरपुर ललितेश्वर प्रसाद घाही कांग्रेस (इ) 
मोवीद्वा री श्रीमती प्रभावती गुप्त कांग्रेस (३) 
रांची शिव प्रचाद साहू काँग्रेस (इ) 
रोसरा (सुन) राम भगत पासवान कांग्रेस (६) 
राजमहल (सु०) सेठ हेम्ब्रम कांग्रेस (इ) 
लोड्रडागर (सु) श्रीनती सुमति उरांव कांग्रेस (६) 
वैशाली श्रोमती किशोरी सिन्हा कांग्रेस (६) 
शिवहूर श्रीयती रामदुलारी सिन्हा हांग्रेस (8) 
समस्तीपुर रामदेव राय कांग्रेस ($) 
सहरसा चन्द किशीर पाठक कांग्रेस (६) 
सापाराम (सु०) रिक्त कांग्रेस (३) 
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389. सिवान ब्रब्दुल गफूर कांग्रेस (5) 
390. सिंहमूम (सु०) बगून सुम्बरूई कांग्रेस (६) 
39. सीतामढी रामश्रेष्ठ खिरहार कांग्रेस (5) 
392. हजारीबाग दामोदर पांडे काँग्रेस (5) 
393. हाजीपुर (सु० ) राम स्तन राम ऋंँग्रेस (5) 
मणिपुर--2 
394. आल्तरिक मणिपुर एन० ठोम्बी सिंह कांग्रेस (5) 
395. बाह्य मणिपुर (सु० ) प्रो० मीजिलंग कामसत कांग्रेस (5 ) 
मध्य प्रदेश--40 

396. इंदोर प्रकाश चन्द्र सेठी कांग्रेस (£) 
397. उज्जैन (सु०) सत्यनाराबण पवार कांग्रेस (६) 
398. काकर (सु०) अरविन्द नेताम कांग्रेस (5) 
399. खण्डवा कालीचरण शंकरगयाम कांग्रेस (६) 
400. खजुराहों श्रीमती विद्याव्ती 

चतुर्वेदी कांग्रेस (६) 
404. खरगोन सुभाष यादव कांग्रेस (६) 
402. ग्वालियर माधव राव सिंधिया कांग्रेस (£) 
403. गुना महेद्ध सिंह कांग्रेस (६) 
404. छिंदवाड़ा कमल नाथ कांग्रेस (5) 
405. जबलपुर अजय मुशरान कांग्रेस (६) 
406. जांजगीर डा० प्रभात कुमार कांग्रेस (६) 

। मिश्र 

407. झाबुआ (सु०) दिलीप सिंह भूरिया कांग्रेस (६) 
408. दमोह. डाल चन्द जैन कांग्रेस (६) 
409, दुर्ग चन्दूलाल चन्द्राकर कांग्रेस (६) 
40. धार (सु०) प्रताप सिंह बघेल कांग्रेस (६) 
॥१. बस्तर (सु०) मनकू राम सोदी कांग्रेस (5) 
42. बालाघाट नन्‍्दकिशोर शर्मा कांग्रेस (६) 
॥3. बिलासपुर (स॒ु०) खेलन राम जांगड़े कांग्रेस (४) 
44. बैतूल झसलम शेस्थान कांग्रेस (5) 
8: शिफ्ट क्रृष्ण सिंह कांग्रेस (४) 
406. भोपाल क्े० एन० प्रधान कांग्रेस (£) 
4१7. मण्डला (सु०) मोहन लाल सझिंकराग कांग्रेस (5) 
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48. मच्सौर वालकवि वैरागी काग्रेस (६). 
(नन्दरामदास द्वारकादास) 
49. महासमुन्द विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस (इ)- 
420. मुरेना (सु०) कम्मोदीलाल जाटव कांग्रेस (इ)- 
424. राजगढ़ दिग्िजय सिह कांग्रेस (६) 
422. राजनादगाव शिवेन्द्र बहादुर भिंह कांग्रेस (इ), 
423 रायगढ़ (सु०) कु० पुष्पा देवी कांग्रेस (इ). 
424 रायपुर क्लेयूर भूषण कांग्रेस (इ) 
425. रीबा मार्तण्ड वह का्रेस (इ)- 
426. विदिशा प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस (३) 
427. ध्विवती गार्गी शंकर मिश्र कांग्रेस (इ) 
428. शहडोल (सु०) दलवीर पघिह काग्रेस (इ) 
429. शाजापुर (सु०) बापूलाल मालवीय का्रेस (इ) 
430. सतना अज्जीज़ कुरेशी कांग्रेत (इ) 
434. सारगढ़ (सु०) परसराम भारद्वाज काग्रेस (इ) 
432. सागर (सु०) नन्दलाल चौधरी कांग्रेस (इ) 
433. सीधी (सु०) मोतीलाल सिंह कांग्रेस (इ) 
434. सरगुजा (सु०) लाल विजय प्रताप सिंह. कांग्रेस (इ) 
435. होशंगाबाद _राम्रेश्वर नीखरा कांग्रेस (इ)- 
महाराष्ट्र--48 
436, पग्रकोला मधुसूदन वेराले काग्रेस (इ) 
437. : झमरावती श्रीमती उपा कांग्रेस (इ) 
हा ध चौघरी 
438 प्रहमदनगर यशवंतराव मडाख पाटिल. कांग्रेस (६) 
439, एरांडोल : विजय एन० पादिल कांग्रेस (इ) 
440. इचलकरंजी * राजाराम शंकरराव माने. कांग्रेस (इ) 
447. उस्मानाबाद (सु०) अरविंद तुलसोराम काग्रेस (३) 
काम्बले 
442. भोरंगाबाद साहिबराव पी ० डोनगावकर काग्रेब (एस) 
443. कराड . श्रीमती प्रेमलावाई कांग्रेस (इ)' 
2; चब्हाण 
444. कोलाबा , डी० बी० पाटिल असम्बद्द 
445. कोपरगाँव (सु०) बालासाहेव विखे पाटिल. कांग्रेस (इ) 
446. कोल्हापुर उदयसिहराव कांग्रेस (इ) 





गायकवाड 








447. खेंडे 
4&49- ऋन्द्रपुर र 
449. खचिमू< 


&50- जलगांव 
45. जालता 

५52. दद्वाणु (३०) 
453. थाणे 

454. घुले (3०) 
455. नादुरवा (सु० ) 
456: नागपुर 


454. सॉदेड 

458. नासिक 

459. पंढरपुर (सु०) 
60. परभनी 
46]. पुणे 
462. बम्बई उत्तर-मध्य) 
463. बम्बई (उत्तरन्‍पूवे) 


464. बम्बई (उत्तरमस्विम) 


465. वम्बई (दक्षिण) 
466. बम्बई (उत्तर) 
467. बम्बई (दक्षिण-मध्य) 
६68. बॉणमदी 


4६69. वीड़ 


470. दुलढागा (सु०) 
6&7- भंडारा 

4१2. मालेगांव (सु०) 
473. मंबंतमाल 
474. इञ्लागिरि 
475- राजापुर 

476 आमटेयः 

६77« लादर 
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वस्नन्त माठे डांग्रेस (६) 
479. वाशिम गुलाम नदी झाजाद गांग्रेस (३), 
480. सांगलो प्रकाश वसन्तराद पाटिल. कॉँफ्रेस (्) 
48. सतारा पतापराव बाबूराव भोंसले कांग्रेस (ह) 
482. शोलापुर गंगाधर एम० कुचन कांग्रेस (इ) 
483. हिंगोत्री उत्तम राठौड़ काग्रेन (इ), 
सेघालप--2 
484. शिलंग- जी० जो० स्वल कांग्रेस (इ), 
485. तुरा * पी० ए० संग्रमा कांग्रेस (३) 
राजस्थान -- 25 
486 भजमेर विष्णु मोदी काग्रेस (इ) 
487. अलवर रामसिद यादव, कांग्रेस (इ) 
488. उदयपुर श्रीमत्ती इन्दुबाला कांग्रेस (इ) 
सुघाड़िया 

<89 कोटा मात्ति घारीवाल काग्रेस (इ) 
490. गंगानगर (सु०) बीरबल कांग्रेस (इ) 
49. चितौड़गढ प्रो० (श्रीमती) निर्मला. कांग्रेस (३) 
492. चूरू नरेन्द्र बुडाणिया कांग्रेस (इ) 
493, जयपुर नवल किशोर शर्मा कांग्रेस (३) 
494. जालोर (सु०) सरदार बूटा सिह कांग्रेस (इ) 
495. जोधपुर अशोक गहलोत कांग्रेस (इ) 
496, झालावाड़ जूझार सिंह काँग्रेस (8) 
497. झुंझुनू मुहम्मद अय्यूव खान कांग्रेस (इ) 
498. टोंक (सु०) बनवारी लाल बेरवा काग्रेस (६) 
499. दोता राजेश पायलट कांग्रेस (इ) 
500. नागौर राम निवास मिर्घा काँग्रेस (इ) 
50व. पाली मूल चन्द डामा कांग्रेस (इ) 
502. बयाना (सु०) लालाणम केन कांग्रेस (इ) 
503. बाड़मेर विरधी धन्द्र जेन कांग्रेस (६) 
504. बांसवाड़ा (सु०) प्रमुलाल रावत काग्रेस (इ) 
505. बीकानेर मनफूल सिह चौधरी कांग्रेस (इ) 
506. भरतपुर कुंवर मटवर सिंह कांग्रेस (इ) 
507. भीतवाड़ा गिरघारी लाल व्यास कांग्रेस (इ) 


508, सालूम्बर (हु०) प्रत्ा राम झांग्रेस (इ) 





भारत 498 6 


509. सवाई माघोपुर (सु०) 


50. सीकर 
सिविकिम--] 


533. सिक्किम 
हरिएाणा--0 


52. प्रम्बाला (सु०) 
53. करनाल 

54. करुक्षेत्र 

545, फरीदाबाद 
56, भिवानी 

57. महेँद्गगढ़ 

548, रोहतक 

59. सिरसा (सु०) 
520. सोनीपत 

52. हिसार 


हिमाचल प्रदेश--* 


522. हमीरपुर 


523. कांगड़ा 
524. मंण्ी 
525. धिमला (सु०) 


526. पणजी 
527. मारमुगानों 


दिल्‍ती--7 


528. करोलबाग [सु०) 


529. चांदनी चौक 
530. दक्षिय दिल्‍ली 


53]. डिल्‍ली सदर 
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केसर शासित प्रदेश 
गोवा), दमन तथा दौव--..2 


3 4 
राम फुमार मीणा कांग्रेस (इ) 
डा० बलराम जाखड़ कांग्रेस (इ) 
श्रीमती डो० के० भंडारी कांग्रेस (४) 
राम प्रकाश चौधरी कांग्रेस (४) 
चिरंजी लाल शर्मा कांग्रेस (इ) 
हरपाल सिंह कांग्रेस (४) 
चौं० रहीम खान झाग्रेस (इ) 
बंसी लाल कांग्रेस (इ) 
राव वीरेन्द्रसिह कांग्रेस (॥) 
हरद्वारी लाल कांग्रेस (६) 
दलबीर सिह कांग्रेस (इ) 
घर्मपाल सिंह मलिक कांग्रेस (इ) 
वीरेन्र सिंह कांग्रेस (इ) 
प्रो० नारायण चन्द 
पाराशर कांग्रेस (६) 
श्रीमती चन्द्रेश कुमारी कांग्रेत (४) 
सुख राम कांग्रेस (४) 
कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी कांग्रेस (इ) 
शांताराम नायक काग्रेंस (|) 
एड्म्रार्डों फलेरिश्रो कांग्रेस (इ) 
प्रीमती सुन्दरवती कांग्रेस (४) 
नवल प्रभाकर 
जय प्रकाश अग्रवाल कांग्रेस (६) 
श्रजुन गिह कांग्रेस (४) 
जगदीश टाइटलर सग्रेस (इ) 
23 अमल टली 


पशिशिष्ट 


का 
ज+++-- 
3 आस पाल मन कदम की लत जल जल दल 
2 हा! ह 
हि 3 मीन मिल 2 पा 
“लव प न ना + 2 न ++ ०६55० 8 
532; नई दिल्‍ली कृष्ण चन्द्र पन्त कोग्रेम (इ) 
593. पूर्वी दितलो हेरकिशन लाल भगत कांग्रेस (१) 
534 वाह्म दिल्‍ली भरत मिह काग्रेत (इ) 


न्दमा।न और निरोबार द्वीप समूह--7 
535 ग्रस्ढमान और निकोबार 


द्वीप बमूह मनोरंजन भक्त वाग्रेन (॥) 
चअष्ड्रोयढ़-] 
586 चअण्टीगढ़ जगन्नाथ कौशल कांग्रेस (इ) 


डादरा और कंगर ह॒वेली-] 


537. दादश ओर नागर हवेली स्ोताराम जौविया भाई प्रसखद्ध 


(बु०) गावली 

वांडिचेरि- 

538 थाडिबिरि पौ० पणमुगम काँग्रेस (इ) 
मिजीरम- ३ 

$39. मिजोरम लाल दुह्दोमा कांग्रेस (३) 
लक्षद्रीप- 

540 लक्षद्वीप (सु०) पी० एुम० सईद बुग्रेम ($) 
अद्णाघले प्रदेश-2 

544. अरुणाचल प्रदेश (पूर्व) वांगफा लोवाय का्ग्रेस (ई) 


542. ग्रस्णाचल प्रदेश (पश्चिम) पो० के० थूृंगत ! . कांग्रेम [5) 


ऑ्ल-भारतोीघ---2 


स्ज कक एन्योवी अमम्दद 
543. भनोंनीत फ्रैक एन्योवी ३३ ञञा 20 दे सि 
554 घोनीव_ (४ भनोनीत र० ई० टी० वैरो_ भ्रमस्वड 


भारत रत 


प्राप्तकर्ता 


पद्मविभूषण 


प्राप्तकर्ता 


पदूमभूषण 


26 जनवरी 986 को घोषित असंतिक पुरस्कार 


यह पुरस्कार कला, साहित्य और विज्ञान की 
उन्नति के लिए, असाधारण कार्य करने तथा 
सर्वोत्कृष्ट जनसेवा के लिए प्रदात किया जाता है । 


कोर्द नहीं 

यह पुरकार सरकारी कमंचारियों द्वारा को 
गयी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण 
तथा उत्कृष्ठ सेवा के लिए दिया जाता है । 


3. प्रौ० अधतार सिंह पेंटल 

2. विरजू महाराज 

3. मुरलीघर देवीदास उर्फ बाबा आम्दे 
यद्द पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की 
गई सेवा सहित किसी भी  क्षेत्न में उच्च 
कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया 
जाता है । 


3 


- डा० बद्रीनाथ टंडन 

. चोंकानाथापुरम वैंकटारामन सूंदरम . 
3. श्रीमती इला रमेश भट्ट 

« गूलशन लाल टंडन 

- जीन राइबोंड (मरणोपरांत) 

- ले० जनरल (सेवानिवृत्त) मनोहर लाल छिव्वर 
« मारतंण्ड म्िह 

« उस्ताद नासिर अमीनुद्दीन डागर 

- डा० पुणष्पा मित्रा भागंव 

« राजीब सेठी 

« रामकृप्ण त्रिवेदी 


« डा एस० ढिल्लों रिपले 


डा० वल्लम्पादुगाई श्लरीनिवास राचबन अरुणाचलम्‌ 


. बेफटारमण झृष्णार्मात 


परिशिष्ट ह 943 


पत्मथ्ी यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वार की 
गयी सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा 
के लिए प्रदान किया जाता है । 


प्राप्तकर्ता 30 
वीरता पुरस्कार 


राष्ट्रपति ने 27 जनवरी 7985 से 26 जनवरी 986 तक की भ्रवधि में 
बीरता और उत्कृष्ट पैवा के लिए निग्नलिखित अलंकरण प्रदान किए : पर 


भ्रशोक चक्र 2 (॥ मरणोपराग्त) 
कीति चक्र 5 (2 मरणोपरान्त) 
शौर्य चक्र 40. (3 मरणोपयन्त) 


सुरक्षा सेनाओं में उत्कृष्ट सेवा के लिए अलंकरण 


परम विशिष्ट सेवा पदक 29 
अ्रति विशिष्ट सेवा पदक 56 ल्‍ 


सेना पदक 68 (] मरणोपरान्त) 
सेना पदक (वार) 
नौ सेना पदक 3 
वायु सेदा पदक ]7 
वायु सेना पदक (बार) | 
विशिष्ट सेवा पदक 09 (4 मरणोपसन्त) 


श्रति विशिष्ट सेवा पदक (बार) 2 


ललितकला अकादमी पुरस्कार 985 





विजेता का नाम क्षेत्र 

3. विपुल कार्ति साहा मूरतिकला 
2. बसंत कश्यप चित्रकला 
3. आदित्य बच्चाक चित्रकला 
4. श्रीमती वीगा भाग॑ष चित्रकला 
5. आर० एम० पलानिश्रप्पठ रेखाचित्रण 
6, गोपाल एस० आदिरेकर चित्रकला 
7. हरीश श्रीवास्तव चित्रकला 
8 वोरेशबर भट्टाचार्य चित्रकला 
9 सी० दक्षिग मूर्ति मूतिकला 
0. मरे भारदाज मूतिकला ! 





(4, 
संगत चार्ट 


लायी 








दम ता अदला 

भाषा पुस्तक सेखक 

मलयालम तत्वामसि मुदुमार प्रप्लीकोर्ट 
मणिपुरी बोर टिकेसद्रजीत रोड एच० गुनो मिट 
मराठी इक जांद प्रेणि दों पाक्षी विशाम बेडेकर 
भेंपाली नीलकंठ मचेद्धा प्रधान 

उड्िया मेला कल्प शाजेस्द्र िंगोर पंडा 
पंजादी खातावदोश अजीत कोर 
राज॑स्थानी एक दुनिया म्हारी साँवर दया 

संस्कृत विश्ध्यावासिति विजण बंदत दौ० मेबढ़े 

महाकाव्यम्‌ 

छ््त्धि मेरो दिन झर्जन होमिंद 

तमिसे वम्बन : पुटिया परबई एु०एुम० ज्ञानामम्बन्दन 
तेलुगु गालिवन पी० पदूमराजू 

ड्दूँ आज गम थरनासनननन पर पर अरा प्राधमान बलराज कोमल 


न 


जज ह 
के कछ महत्वपर्ण प्रकाशन 


शिक्षा जगन में राष्ट्रीय शैज्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ का योगदान 

सर्वीविदित है। परिषद्‌ की पाठ्यपुस्तकं और शिक्षण सामग्री घर-घर में सुपरिचित 
हैं। बच्चों में पहने की दिलचस्पी जगाने के उद्देश्य से परिषद ने अब कई नई पुस्तक. 
मालाएं प्रकाशित करने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए रोचक, 
ज्ञानवर्धक और कम मूल्य वाली पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। परिषद्‌ के कुछ 


महत्वपूर्ण हिन्दी प्रकाशनों की सूची नीचे दी जा रही है; .“#. ता 
हिन्दी पुस्तकें । रु. पैसे 
], भारत में ग्रामीण विकास 8,85 
2, बहुरूपी गांधी . 2.20 
3. श्री अरविंद ह 8.50 
4, मेघनाद साहा का कार्य और जीवन 2.00 
5. बैंकिंग की मनोहारिता .25 
6. श्री रामकृष्ण 0.85 
7. नए देश का उदय 2.0 
8. विश्वकोश : क्‍या, क्यों, कैसे 0.55 
9, जरयुस्त्र .45 
0, प्रेमचंद | 5.85 
॥]. कविताएं-सुब्रह्मण्य भारती 9,90 
2. हिन्दी कथा लेखिकाओं की प्रतिनिधि कहानियाँ 7.85 
3. उत्तराखंड की यात्रा '. 6,25 
4. पेग्विन के देश में १.20 
85, चिकित्सा विज्ञान की कहानियाँ 9.60 
6. विश्व की प्रसिद्ध लोककथाएँ )7.5 
7. बावा आम्टे 4.55 
8. स्वप्नदर्शी इंजीनियर विश्वेश्वरैया 7.55 
9, फल जैसी लडकी 5.30 
पूरचीपन और अन्य जानकारी के लिए लिखें : 
चीफ बिजिनेस मैनेजर 
प्रकाशन विभाग 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनसंघान और प्राशपषण परिषद 
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली !0 06 
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आकाश की सोमाओं को पांर करता हुआ 


भारेंत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 


भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 


| भविष्य के लिए उत्कृष्टता के मानक 
स्थापित फरने की ओर अग्रसर 


भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण झ्राज़ विश्व के सर्वोत्तम विमानपत्तन 
प्रबंधकों की श्रेणी में प्राता है । योजना गौर निर्माण से लेकर हवाई अड्डों की चौबोसों 
घंटे देख-रेख करना प्राधिकरण की झतेक उपलब्धियां हैँ । देश तथा विदेशों में भार- 
तोय तथा विदेशी यात्रियों के लिए अ्रति उन्‍तत ठ्मिनलों का निर्माण करके इसने देशकों 
झागे की योजना की ओर अपना कदम बढाया है और चारों प्रन्तर्राष्ट्रीय हुवाई अडडो 
की नई रूप-रेखा बनाकर निर्माण के युग में प्रवेश किया है । यह यात्रियों के लिए नई- 


से-नई सुविधाएं जुदा रहा है । प्राधिकरण उत्तम सेवा पर बल देते हुए विश्ञाल 


क्षितिज की झोर कदम बढ़ा रंहा है । 


वम्वई, दिल्‍ली, कलकत्ता तया मद्रास स्थित श्रपने चारों भरन्तर्राष्ट्रीय हवाई भरड्टों 
से प्रतिवषे लगमग ॥ फरोड़ 80 लाख भारतीय तथा विदेशी यात्रियो को लाने-्ले 
जाने भ्रौर 4,00,000 टन जहाज भार के कार्य में संलग्न भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमाव- 
पत्तन प्राधिकरण भविष्य केः लिए उत्कृष्ट मानक स्थापित फरं रहा है । 


जन-सेवा में एक नया भानदण्ड स्थापित करने फो कृतेसंकल्प 
भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण 


22270 





47% #/# ४: ८3४80 0###3##3अ अं 
€ 
४] नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित ज्ञानवधक, सुन्दर 5 
हे एवं सस्ती पुस्तकें ऊ 
कु ।, पूर्ण झुंभ - रानी चंद 7]. 25 
२. 2. युदामा के चावल श्रीपाद कृष्ण कोल्हुटकर 2. 00 के 
५१. 3. रानी लक्ष्मीबाई वृन्दावन लाल वर्मा 6.00 
१८ 4. भौसम शस्त्त एन० शेपगिरि ]4. 75 
है... 5, बैलगाड़ी भोर उपग्रह मोनिशा बॉँब 5. 00 
पं... 6, प्रदूषण एन ० शेंपगिरि 2.50 2 
कु 4. मत्स्या शांता रामेश्वर राव 2.50 ९५ 
कर 8, पगला प्राम [8-8 पदनेकर 2.50 कै 
८ 9, तेरह प्रनुषम कहानियां संकलित 32.00 रे 
४ 0. पुस्तकों का ग्रनोखा संसार सेम्युभअल इज्धराइल 2.50. 3६ 
3. 77. लाल पतन गीता 2.50 ँ 
५ 2. इन्द्घनुप उपा जोशी 2.50 ५३२ 
५ 3. प्रहिल्याबाई हीरालाल शर्मा 7.50. %६ 
है? 44. उर्दू फहानियां संकलित 9,.50. है. 
££. 5. फूल भौर म ।मक्खी मनोरमा जफा 2, 50 मर 
#.. 6. ईदगाह प्रेमचन्द 2.50... 7५ 
हैं; ॥7. शोर मचा जंगल में जगदीश जोशी 5.00 ५५ 
, 8. उनकी दुनिया अरविन्द कून्दू 5.00 प 
है. 9. बाजार की सैर मजुला पदमनाभन 5. 00 ह 
8 20. क्‍या सही क्या गलत मिगझन श्रीचास्तव 5.00. #& 
रे 24. श्राशुतोष मुकर्जी ए० पी० दास गुप्ता 9.25 
ः 22. रेस चले घूक-छुक मृणाल मित्रा 5, 00 ; 
2; प्राप्ति स्थान |, 
46 सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं तथा ट्रस्ट के निम्नलिखित पुस्तक केन्द्रों से-- ५५ 
»२ ए-4, ग्रीन पार्क, नई दित्ली-]00]6 5 
4 672, महात्मा गांधी मार्ग, कलकन्‍्ता-9 
श सिटी सेंट्रल साइब्रेरी ब्िल्थिग, श्रयोक नगर, हैदराबाइ-20 क 
( गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, दाऊन हाल, अमृतसर 90; 
नी 


दर 
# के %. 


- 


है/ 
कक छा, 


9० ९ बी 
चल ३० 


नरक 
हि 8 2 2 


#/+ 9 “65 
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यूनिवर्शिटी लाइब्रेरी, विश्वभारती यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन (प० बंगाल) 
पूनियर्मिटी लाइब्रेरी, मानस गंगोंत्री, मैसूर-575006 

सिठकोी बिल्डिंग, सेक्टर-, दूसरा माला, बाशी, वम्बई 

पूर्वी सण्ड, दूसरा सलला, जयनगर शापिंग काम्पलेक्स, धंगलर 


निःशुल्फ सूची पर के लिए सि्खें-- 


नेशनल घुक ट्ुस्ट, इंडिया 
ए-5, प्रीन पार्क, नई दिल्ली-]006 


है ; 77 
8५.८ 


जे 





< गांवों के तेज 
आश्थिक विकास के लिए 
काम करने वाली संस्था 










दि मा आर 2 सी जी-जाते से लगा हैआ हैं। आज देश ये 
हेर पान में मे तीन से ज्यादा गावों में विजली उपलब्ध हैं। 
60 नाए से अधिक प्रगप्रसे्ट को बिजली के वनेरशन दिये जा 
चुवे हैं। गावों मे ग्रिजनी पहुचने कम प्रभाव रपट दिखाई देता है 
दर -दूर तय लहलहाती फसलों वी हरियाली सशी और लुशहाली का 
भ्रतीक बने गई है। बिजली आने से गांवों मे कपि-आधारित छोटे उद्योग 
सूल गये हैं जिनसे बहत से लोगो को सेजी-रोटी मिल रही है। बिजली से 
आमने वाली मशीनों ने किसानों शो कटी मशवक्‍त से छुटकारा दिलाया है। 


रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (6 


)) 
(आरत सरयाए सर उपकय] 222 #' 
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ही ही ए यिन्शि, उतर प्लेक तई दिल्‍्ती-9 09 
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ए--०आइये भारतीय संस्कृति से परिचय बढ़ायें।<-- 
ह्म्ण्ण्ल्ब्ह्क्ल्त्ज लह्ल चल 








चाचा चौपरी डाइजेस्ट । 2.00| पौलादी सिह डाइजेल्ट ! 
८ चाचा चौधरी डाइजेस्ट )। 72 00, पौलादी सिह शइजेस्ट ! 
१:४१ चाचा चोधरी डाइजेस्ट !॥ 2.00 | तम्बू मोदू डाइजेस्ट । 77.00 
* बिल्लू झइजेस्ट । 2.00 | सम्बू मोटू डाइजेस्ट | 2.00 
पिरी डाइनेस्ट ] 2.00 | महादली शाका डाइजेह्ट  2.00' 
ताऊ जी डाइजेडट [| 42.00 | मोदू पतम्‌ डाइजेस्ट ॥ 42.00 
हाऊ जी डाइजेह्ट ॥ 2.00 | मोदू पतत्‌ डाइजेस्ट [ 2,00 
राजन इस्बाल डाइजेत्ट 4 2.00। चादा भतीजा झाइजेस्ट | 42:00 
77] चाचा भतीजा डाइजेस्ट ॥ 2.00 
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हर के लिये परत 
वस्त्र-उद्योग में जिकि बलोराइड 
पीतल के को 8 ढलाई के 
उपयोग होता 4 जिक 
मे उपयोग के क्त 
काम ४ का उपयोग रसायन 
चैटरियों, बिजली के तारों, नालियों'और संवातन: 


- होता 
में इसका अहत्वपूर्ण स्थान है तथा मिश्र 
५ अक्षरों, एक्परे किरणों से ' 
बचाव, परमाण-विकीरण रा विस्फोटकों के भ्र-संतुतन आदि में 
बहुत जरूरत होती । हि 
और जस्ता व्यापक रूप में।लगभग संत 


० औद्योगिक क्षेत्र की उत्तरोतर 
को पूरा करने में तत्पर है॥' * 



















क्म्प्नो लगे है। 










और देश टत्ख्दन के. 





ै्येगिक वृद्धि दिशेपकर इलेक्टेपिक्प 
की वृद्ध की एने को ठेत काने ये 


बोई एल के विक्रय एव अभपिस्पिओ 


अदय सरयापखिक देखे 





'विक्ाम के लिए 


४ईएक-ब्यदसादिक इदेकडलिद में अनु (॥) 29/4. रेस कोर सेंड, बेंफए - ५६००० 


इक्ये टाकिया पते 









बे ईएस में ऋब कसने के ड्ज्द्िि 


क्स्ली है। अर टयास की दक क्षय है कि बह 
य सदर प्रय+कर के कम कर 





अचिर तक के आषर पर से सर्क्क 
और ब्ययस दिक इनेम्निक्स के शक 
मेम्टलि3 क्र से अगुर्द और पथ 
अटगकि हल अनुपव के ऋष्य फ की 
ईएलफ्सनर्ण मेक प्येग्नमेफ्द्स 
अपर सदी है। शिमसे ऋरत एक: दर 
जर्दी, बार कर दुआ में अस्य 
ईै क्‍ीसरमय पिद्ध कर सकल 
(४ 








कया 





माल इलेकॉनिका 





प्य्क 
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राटातन 


सशय[ जिया है 


'. परिवर्तन प्रगति का सार है, एक 
प्रबन्धात्मक आदेश है। और आज की 

दनिया में, किसी संगठन को परिवर्तन 
हो या परिवर्तन न हो' के बीच नहीं 
बल्कि परिवर्तन को संचालित करने या 
उसके द्वारा संचालित होने के बीच 
चुनाव करना है। 

परिवर्तन जब सोच समझ कर अन्तर 
मन से किया जाता है, तब नये अवसर 
उपलब्ध होते हैं, प्रगति के नये मार्ग 
प्रशस्त होते हैं। विरोधा भास यह है कि 
परिवर्तन की प्रक्रिया स्थायी है, और 
सदा रहेगी। 

यही दर्शन है एम एम टी सी की 
बदलती हुई भूमिका के पीछे 
-कुल्यीकरण (कैनलाइजेशन) की 
एक सामान्य एजेंसी के स्थान पर एक 
अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिष्यन। 


एम एम टी सी के लिए परिवर्तन का 
मतलब है नये विश्व वाजार व्यापार के 
नये क्षेत्र, नये उत्पादों में विस्तार 
करना. . नयी नीतियां अपना कर जैसे 
कि काउंटर-टेड, बनियादी सविधाएं 
विकसित करना, रोजगार के नये अवसर 
उपलब्ध कराना, खनिजों व धातओं से 
आगे बढ़ कर विविध-माल देने वाला 
विश्व व्यापारी बनना। 


ड्धा 


यह परिवर्तन, यह बढ़ता हुआ परिप्रेष्य 
एम एम टी सी के कार्यो में दिखाई दे रहा 


है। एम एम टी सी का कारोबार 
985-86 में रु, 3000 करोड़ से भी 
ऊपर पहंच गया। दीन वर्षो में तीन गना 
बृद्धि। निर्यात 982-83 के रु, 300 
करोड़ से दगना होकर रु, 600 करोड़ हो 
गया। 
उल्लेखनीय रूप से गैर-परम्पशयत 

वस्तुओं का निर्यात 982-83 के 


रु, [करोड़ से चढ़कर 985-86 में 
रु. 2!2 करोड़ तक पहंच गया। 


8985-86 में एम एम टी सी ने आयातों 
के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की 307 
से आधिक की राशि निर्यातों से ही अर्जित 
कर ली। आशा है अगले वर्ष यह राशि 
50% हो जाएगी। 

हां, परिवर्तन स्थायी प्रक्रिया है। एक 


दर्शन, जो एम एम टी सी में हर व्यक्ति 
के मन में अंकित कर दिया गया है, और 
, यही उसकी सफलता का आधार है। 


हर 
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एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादरशाह जृफर मार्ग, 
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न अप नाथ पार झा हु है जे ८5३ में फेल छा हि 7 इए ६०४ 
ऊ कप्रे इप८ के क्ाद सूद शाप न हैं 








आय ६१४ है रूए एप्टे शक मे पिचर छा हे 
आटे है पक पास 





हारे होप हे बच्चे झा से इताच एप्यीओ शादता इचय पर हे एन है चट रे कोट झा 
आया प्रा है. पक ऑिणीण उप्के पकपोत पी किरय ४ अकरिए शाप व शा 


क्यों हर छसही गरे रेपे +- सछे मो शदझार सूप डे तर 5८. रह से 
झूतब श्र हू थिए प्रदर झरे मे पैटवि डेफ्रा रैं। इम्म- व $िजके इन हदें दे पुए छोर 
के में मम झा पुपे कप किए ३ प्रसरोणर न्‍्ौरेफ्पें ४ डग #ंद ड + है चने 
हरा से धिनन मी विदम मे शाप समर किये शव है 





'रग्स्‍्जविकतिक बंप प्ििणों रूप एम्य दे टिलमन झा एफ उाध मच न्थीया रेड मे 
शेप वे मराशयें म्न्‍पप्पे ओच्च मम इश्श्तरे न 
इश्यशविधपिण के, आपे छंद 









रा०स० बि० नि० 







'रषट्रीय सहकाती विकास वित्य 
4. से इस्टैट्यूशरल एरिया हज ख्म, नई 
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